


#ए%8& (प» ) 
80ए0एशा३३ 687 7४३ [छा/ए 90068 67/५ 0 (४४० 
२४९९४७७ वां ध6 ग़ा0ां 





अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


लेखक 
हरिदत्त बेदालकार, एुम० एु० 
प्राश्यापक, गुरकुल कासडो विश्वविद्यालय, हरिद्वोर- 


( अन्तरोध्रीय सम्दस्प, आधुनिक राजतीतिक चिन्तल, पाश्वात्य राजनीतिक 
विन्तन का इतिहास भार के प्रसेत तथा मोसीलयल नेहरू, कौदिल्य, 
बगाच दिन्शी मण्डलादि बिजेध पुररकार विजेता ) 


प्रकाशक 
सरस्वती सदन, 
७-यू० ए०, जवाहर नगर, दिल्‍ली-७ 
[सल्य : १४ रुपये ४० ऐसे 


प्रकाशक 
सरस्वती सदन, मसू री 
७ यू० ए०, जवाहर नगर, दिल्‍लो-७ 


(6) २० अकनूबर, १६६० 
ओर हूरिदत्त वेदालकार, गुरुकुल कागडी, हूरिहार 
प्रथम सस्करणा, अक्तूबर, १६६० 


द्वितीय सश्योधित सस्करा, दिसम्बर, १६६४ 
नूतीय सज्योधित सस्करण, जुलाई १६६८ 


मुद्रक 
मारत भुद्रणालय 
नवीन शाहदरा, दिल्‍ली-३२ 


तृतीय संस्करण की भूमिका 


इस पुस्तक का सम्पूर्ण रूप से सश्लोधित तृतीय सस्कररा प्रस्तुत करते हुए इस 
बात का पूरा प्रयाक्त किया ग्रया है कि इसमे झल्तर्राप्ट्रीय कानून विषयक नवीनतम 
विकास, घटनाओं और मामलो का समावेश्ञ क्या जाय। अभ्रत इसमे वाह्म प्न्तरिक्ष 
संधि (000 59806 पर८४9, 9 235), गहरे समुद्रवल ([0८८७ 8९8-0९0) पर 
प्रभुत्व की समस्या (०२२७), क्षेत्रीय झ्ाश्रयविषयक नवीन हृष्टिकोंगा (प० ३२३-४), 
युद्ध की वेघता के विचार को समात्ति, पअग्रत्यावत्तंन के सिद्धान्त (प० ३२४) आदि 
प्र नवीन प्रकाश डाला गया है । राजदूतो की अ्रवध्यता झ्लौर दूतावामों की अ्नति- 
ऋम्यता ([7४090॥॥09) के प्रन्तर्राष्ट्रीय नियम की अवहेलना के नवीन उदाहरण 
(पृ० ३४७-६) दिये गये है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दक्षिण अफ्रीका के मामलों 
पर निर्णय (पृ० ४११-६) पर विस्तृत विचार किया गया हैं तथा सँब्बाटिनों (प० 
६०२), स्वेतलाना (१० ३२१), सुच्चारसिह (पृ० ३०४), घमंतेजा (० ३२०-१) 
जैसे नये मामलो का निर्देश किया ग्रया है। 
इस सस्करणा मे प्रस्तर्राष्ट्रीय कानून विषयक भारतीय उदाहरणो तथा मामलो 
को अधिक विस्तार से दिया गया है। १६६५ के मारत-पाक संघर्ष में पाकिस्तान 
द्वारा हवाई युद्ध के नियमो की अ्रवहेलना (पृ० ४६४-५), पाकिस्त्यन के अधिग्रहण 
न्यायालय की वैघता (पृ० ४५६), समुद्री युद्ध के नियम तथा सास्ज्रतिक सामग्री के 
ज़ब्व न करना (पृ० ४७७), राज्य उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे भारतीय परिपाटी और 
व्यवहार (पृ० १६५-२०२), भारत मे राष्ट्रीयताविपयक कानूनों का विकास और 
मामलो (२६७-३० ३) पर नवीम सामग्री दी गई है । इस सस्करण्प की एक विश्येपता 
यह है कि इसके प्रथम परिशिष्ट मे अस्तर्राष्ट्रीय कानून के विदेशी मामलों के साथ-साथ 
भारतीय मामलो को विस्तृत परिचय दिया गया है (प० ६१२-६२३)। झअनुक्ष्मणिका 
भें अन्तर्साप्ट्रीय भामलो को काले टाइप में दिया गया है ताकि इन्हे पुस्तक में आसानी 
से दूंढा जा सके 
इस पुस्तक वा नवीन सस्करण प्रस्तुत करन में मुझे इण्डियन कौन्सिल आफ 
वर्ल्ड ग्रफेय्स (ताक (०प्फणां ण॑ छतग्रांत &#॥5), संप्रू हाउस, नई दिल्‍ली के 
पुस्तकालय से इस पुस्तक के सशोघन के लिये आवश्यक पुस्वको ज़ृथा प्रतिकाझो को 
प्राप्त करने में बहुमूल्य सहायता मिली है, इसके लिये में इसके ग्रध्यक्ष का बहुत 
आभारी हूँ। आज्ञा है, नवीन सस्करण इस विषय मे अभिरचि और अनुराग रखते 
वाले पाठको वे लिये उपयोगी तथा ज्ञानवर्द्धक सिद्ध होगा। 


गुरकुल कागडी -+हरिदत्त 
(हरिद्वार) 


द्वित्तीय संस्करण की पूमिका 


इस पुस्तक कर द्वितीय खशोधित सस्करर प्रस्तुत करते हुए लेखक को बडा 
हुए है अन्तर्राद्रीग कानून का निरल्तर विकास हो सहा हे। अत इस सस्करण में 
१६६३ के अन्त तक इस कानून के विविध सेत्रों में होने वाले सभी महत्वपूर्ण नवीन 
परिवतेतों का सरशास्थान समावेश करने का प्रयत्व किया गसा है । 

आशा है, इस विपय से अभ्िरुचि झौर अनुराग रसने वाले पाठको के लिये 
नया सस्करणा अत्यन्त उपयोगी रोचक तथा ज्ञानवद्धेक सिद्ध होगा। इडियन कौन्सिल 
श्राफ्‌ वढ्ड अ्रफेयर्स , नई दिल्‍ली के पुस्तकालय से इम सस्करण के सशोघन के लिये 
मुझे यन्तरराष्ट्रीय कानून पर नई पुस्तकों ग्योर पत्रिकाआ को प्राप्त करने में बहुमूल्य 
सहायता मिली है, इसके लिये मैं इसके अध्यक्ष का बहुत श्लागारी हूँ। 


गुरुकुल कागडी 


- हँरिदित्त 
२४-११-६३ 


प्रथम संस्करण की मूमिका 


वत्तमान झताब्दी के आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय कानृत का अध्ययन विल्कुल 
निरथंक समभा जाता था श्र इस विपय की सत्ता में भी सदेह प्रकट किया जाता था । 
१६०७ में जब अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्रिमिन्न विषयों पर नियमों के निर्माण के लिये 
दूसरा हम सम्मेलन बुलाया गया तो परिचिमी देशो के कतिपय उच्च सैनिक भ्रधिकारियो 
ने इस विपय में यह मन्तव्य प्रकट किया कि “तथाकथित अन्तर्राप्ट्रीय कानून प्रोफेसरो 
तथा वितादी कीडा के दिमाग की उपज है, इन नियमों से वे स्थल एवं जलसेनाग्रों के 
मेनाध्यक्षो वे कुछ कार्य करने से रोकना चाहते है। ऐसे नियम विर्कुल वेकार हैं, 
क्योकि इनका पालन करते वाली काई राजनीतिक वत्ता या भक्ति नहीं है।” लाई 
साल्जवरी (59॥55ए79) ने यह मत प्रकट किया --' कानून शहद का प्राय जिस अर्थ 
में समभा जाता है, उस अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की कोई सत्ता नहीं हैं । इसे लागू 
कराने वाला कोई न्यायालय नही है, अ्रत इसे कानुन कहना बहुत आ्रामक है ।”” 
किल्‍्तु पिछले पच्रास वर्षों मे कई कारणों से, न केवल अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून की 
सत्ता स्वीकार की जाने लगी है, अपितु इसका अध्ययन और पालन आवश्यक समभा 
जाने लगा है। दो विज्वयुद्धों ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे अराजक्ता के दुष्परिणामों को 
मुस्पप्ट करते हुए इसमे कानून की प्रतिष्ठा बढाने और उसके पालन की झनिवायंता 
पर वहुत बल दिया है। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर आविप्डृत प्रग्गुवमा ने लथा 
इसके बाद बनाये गये हाठड्रोजन वमों, अन्त महाद्वीपीय प्रक्षेपरसास्त्रों ([70000- 
मरध्याक्षो छ8॥॥820 3॥75905), अन्तरिक्षणामी राकेटों (००७७५), स्पृूतनिक्रो 
($90(0॥5) चन्द्रगामी ल्यूनिकों ([,एागा८5) ने मानव सम्यता के विनाझ, विध्वेस 
और प्रलय के ताण्डव की अमित सम्भावनाये उत्पन्न कर दी हैं । 
इन परिस्यितिया मे अन्तर्राप्ट्रीय विवादों के झान्तिपूर्ण समाघान के लिये अन्त- 
रॉप्ट्रीय कानून के पालन दो वैसा ही अनिवार्य समभा जाने लगा है, जैसा विभिन्न 
देशों में राष्ट्रीय (80७0/०9०)) कानून का पालन झावश्यक समभा जाता है । जिस 
प्रकार राष्ट्रीप खेत मे कानून ने अराजकता वा अन्त किया है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र मे मत्स्य स्थाय की समाप्ति हानी चाहिए, अन्यथा प्रतयक्रर दूतीय विखयुद्ध मे 
मानवजाति का सर्वेनाश हो जायगा । कहा जाता है कि जब एक बार सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
आइनस्टराइन स पूछा गया हि अगले विश्वयुद्ध में लडाई के क्या साघन होगे तो उन्हाने 
कुछ समय तक विचार के उपरान्त यह कहा कि “अगले विश्वयुद्ध के साघनों का तो 
मुझे ज्ञान नही, क्स्तु उसमे अगले युद्ध तक्त यदि मानव जीता रहा त्तो वह पत्थरों से 
नथा अपने नाखूनों से ही लरेगा! । प्रलयकर झत्त्रो ढारा प्रवत्तित वर्वमान सम्यत्ता के 
३. दानेस्ड-लेक्चर्स ऑन इश्टरनेशनस लॉ, पृ० ४ 


(छह) 


सर्वेभेघ यज्ञ के बाद मनुष्य के पास इनके झतिरिक्त किसी अन्य झस्त्र के रहने की 
कल्पना सही की जय सफलदी ३ 
इस सभय मनुष्य के लिये सताप और चिक्तः का सबसे बडा विषय यह है कि 
गोर्की के शब्दों मे वह “आकाश मे पक्षियों की तरह उड़ सकता है, समुद्र थे मछलियों 
की तरह तैर सकता है किन्तु यह नही जानता कि पृथ्वी पर कैसे रहना चाहिए ॥” 
विदवविध्वसकारो अस्पुवो तथा प्रलयकर प्रक्षेपरास्त्री थी विभीषिका सब उसे बाधित 
करते लगी है कि वह अन्तर्रोष्ट्रीय कातून की सत्ता स्वीकार करे, इसकी श्रतिष्ठा बढाये, 
इसका पालन सव राज्यों के लिये ग्रनिवार्य ममरभा जाय, इसकी अबहेलना उपेक्षा 
इृष्टि से न देखी जाय, जिस प्रकार पिभिन्न देशो में फौजदारी वानूच का उल्लघन 
करने बाले व्यक्तियों को देण्टित किया जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय छ्वाति मग 
करने वालो के लिये प्रमावन्नाली इण्ड-ब्यवरथा हो ॥ 'पस्तर्राष्ट्रीय सम का सिर्माण 
करने वाले राज्य अपनी सम्मिलित झत्ति हारा ऐसे प्रवल लोक्मत का निर्माण करें 
कि कोई रा्ट्र ऐसा दुस्खाहस स ऋर सके | इस समय सभी राजनीतिक झोर विन्ारक, 
तथा सामान्य व्यक्ति पस प्रश्न पर सहमत है क्लि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्या 
ओर पालन आवश्यक है ।' सर्वताश और विध्वस के लाण्डव से भानवजाति के परित्राश 
का एकमाच प्रभावशालो साधन यहो है । नान्‍्य पन्‍था विद्यतेध्यनाय। 
प्रस्तुत पुस्तक मे इसी महत्वपूर्ण विषय के सक्षिप्त, सागोपाय और सारगर्भित 
प्रतिपादत का विनम्र प्रयास किया गया है। यह भ्रत्यन्त जटिल और दुरूह कानूनी विषय 
है, विन्‍्तु इसका बराुन श्र्यधिक स्पष्ठ, सुवोध और सरल छाव्दों मे करने का प्रयत्न 
किया गया है । प्रत्तर्रोप्ट्रीय कानून वे महत्वपूर्ण श्रगो भौर विषयो को हस्तामलक 
बनाने के लिये उनको ऐसिहासिक पृष्ठभूमि को विस्तार से दिया गया है १ 
अश्रव तक प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के ग्रंघो में भारतीय विचारधारा और पृष्ठभूमि 
का बहुत कम उल्लेख होता है, इसकी प्राय उपेक्षा की जाती है। इस पुस्तक मे पहली 
बार ग्ल्तर्राष्ट्रीय कानून के प्राचीन भारतीय विचारों को आधुनिक विचारो के साथ 
सुलतात्मक रूप में दिया गया है। भम्तर्राष्ट्रीय कावून के भ्रापुतिक चिद्यानो --प्रोशियस, 
बिकरशोयस्रेक, बैटल, ब्लझ्नली, हालैण्ड, हाल, आपेतहाइम, लारेन्स, हाइड, द्वियलों, 
स्टार्क आदि के विचारा के साथ-साथ रामायण, महाभारत, कौटिलोस श्रथ॑क्षास्त्र, 
गौतम, बोघायत और अपस्तम्ब धर्मेयूत्र, मगुस्मृति, याजयरस्प स्मृति, कामन्दबीय 
सीतिसार, दीलिवाक्यामूत्र श्रादि भारतीय धर्मंग्रथो धर्मेसूजो, स्मृलियो तथा नीविप्रथय 
के विचार का यथास्थान उल्लेख किया गया है । उदाहरणार्भ छूतो पि० ३३६ 
३४३), सपियो (0० बेछर पृ० ३७४) , स्यलयुद्ध (० ४५६, ४६१-२, ४६५, 
पू० ४६७, ४०२). समुद्रीयुद्ध (पू० ४७४) तद्म्यता (पृ० ५१९७-5८) विषयक 
प्राचीत भारतीय विचारों को प्रादहिप्तस्णियो मे दिया गया है। ग्रन्त मे ठ्िनीय 
परिशिष्द में महाभारत, राघायशा, कौशिलोय अर्थशास्त्र, ध्सूतों और स्मृतियां 
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की अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्बन्धी कुछ व्यवस्थाओो का सक्षिप्त उल्लेख किया गया है। 
पहले अध्याय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक विकास का प्रतिपादन करते हुए 
भारतीय विचारों को महलवपूर्यस स्थान दिया गया है । 

वतंमान समय मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकार प्रधान रूप से पत्चिमी देझो 
में हुआ है, भरत इस विषय के स्पष्ट करने के मविकाश उदाहरण या मामते (0७5०५) 
इन्ही देशों के हैं। इस समय ये मामले (55८५) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रमुख श्राधार 
हैं । अस्तर्राप्ट्रीय कानुत को समझने के लिए इनकी जानकारी झ्रावश्यक है । दुर्भाग्य 
बच प्राचीन भारत को ऐसी वाददिधि (८४५९ 7,30०) हमे बिल्कुल >पलब्ब नही होती । 
इस पुस्तक मे अन्तर्यष्ट्रीय कानून के विकास मे महत्वपूर्ण मामलो वी यथास्थान परिचय 
दिया गया है। प्रथम परिध्चिप्ट में इनका प्रृथक्‌ रूप से भी उल्लेख किया गया है। इसके 
साथ ही इस बात का प्रयत्न किया गया है कि यथासम्मव भारतीय उदाहरणों का 
समातेश हो। राज्यो की ख्रीमाग्नो और सीमावर्ती नदियों के सम्बन्ध में भारत, पाकि- 
स्तान और चीन के आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विवादा के उदाहरण दिये गये हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय निरन्तर विकाराशील है। इस पुस्तक मे इस बात 
का प्रयत्न क्या गया है कि इसमे नवीनतम विचारा और उद्दाहरणा के समावेश से 
इसे भ्रिक से अधिक अ्द्यततीन (09०-(०-2०8/०) और अभिनव बताया जाय । इससे 
प्रादेशिक समुद्र वी सीमा के सम्बन्ध मे मार्च १६६० के समुद्री कानून के दूसरे श्रन्‍्त- 
रॉष्ट्रीय सम्मेलन ([8धाए300704)] 56००ग्०. (०रश्ि्य८९ 07 (6 [.3छ ती कि 
8८95) के परिणामों का, १२ श्रप्नेल १६६० को अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायग्लय द्वारा पुतंयाल 
के भारतीय प्रदेश मे से होकर गुजरने के भ्रधिकार के विपय मे दिये गये निर्णय का, 
१ मई १६६० को अमरीकी यू-२ विमात द्वारा सोवियत आकाश को सीमा के श्रति- 
ऋ्रमणण से उत्पन्न हुए श्रस्तर्राप्ट्रीय विवादो तया स्पुतनिको द्वारा बाह्य अ्रन्तरिज्ष (06९7 
$9४८८) की प्रादेशिक प्रभुता सम्वन्बी सर्वंथा नवीन और श्रद्यतन विपया का प्रतिपादन 
किया गया है । 

हिन्दी मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर पुस्तक लिखने म सबसे बडी कठिनाई पारि- 
भाषिक झब्दो की है। इस विषय म अनेक सराहनीय प्रयत्न हुए हैं, किन्तु ये सब इस 
कानून को जटिल परारिमापिक शब्दावली के लिये अपर्याप्त सिद्ध हुए है। अन्तर्राप्ट्रीय 
कानून की अग्रेजी शब्दावली बडी समृद्ध है, उसमे एक प्रवान अर्थ के विभिन्न सूद्म भेदो 
को स्पष्ट करने के लिये अनेक झदद हैं, 40809, 7्/तृ८ और क्राड॥/ भ्रविकार के 
ववीमन्न मेदे। का सूचित करते है किसी जदेश के वच्नवर्ती_ बतांन के +लेब 5पणुप्ट्आ007, 
इप्णुंल्णधठफत, इए००00राश700, आगश्ष्क्रा०्त आदि अनेक झब्दो का प्रयोग होता है, 
किन्तु इत सबमे सूक्ष्म अन्तर है ॥ यही दच्षा [हाशिटाए2, [धाशिपरट्गाकण, (007 
ग्09, (१०॥४8०४५ आदि बीसियो शब्दों की है। यहाँ इस बात का प्रयत्न कवि गया 
है कि इन शब्दों का सूक्ष्म भ्रन्तर स्पप्ट दरने के लिये यथासम्भव पृथकु-पृथक्‌ दब्दों का 
प्रयोग क्या जाय । 

कजनूनी झज्दाजली क्या निर्माण करते हुए तीन सिद्धान्तो क्षा पालन किया गया 
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है । सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा स्वीहंत और प्रकाशित कानून, राजनीति और राज- 
नथ की पारिभाषिक शब्दावलियो से ज्ब्द लिये गये है। इनमे झब्द न मिलने पर प्राचीव 
भारतीय साहित्य मे से इसके लिये उपयुक्त दब्द खोजे गये हैं | 770९६०7७६०४ के लिये 
नारदस्मूति का चिरकालिक भुक्ति अपनाया गया है, फ़्रेलाए!डथ्०पा के लिये मनुस्मृति 
का युध्यगान ग्रहण किया है । &एएश5ध८७ के लिये हिन्दी में युद्धविराम का प्रचलन है, 
च्‌7ए८९ के लिये भी इसी शब्द क्या प्रयोग होता है, दोनों मे ऋत्तर रखने के लिये महा- 
भारत के अवहार शब्द को अपताया गया है। झनेक प्राचीन शब्द इस समय हिन्दी मे 
अयुक्त नही हो सकते | (१०॥५८४४ए के लिये पुराना ससस्‍्कृत शब्द (समय है, आज- 
कल हिन्दी मे यह कालवाचक है, अत इसका प्रयोग अभि उपमर्ग के साथ 'अभिस मय 
के रूप मे किया गया है ताकि कालबाची समय से इराका भेद बना रहे ।! इस बात पर 
पूरा ध्यान दिय। गया है कि ५।रिमाधपिक शब्द सरल, स्पप्ट और सुनिश्चित भर्य के 
योतक हो । 

अग्नेजी मे भ्रन्वर्राष्ट्रीय कानून की झब्दावली का प्रमुख आधार रोमन कानून 
और लेटित की झब्दावलिया है । लैटिन के झनेक वाक्यादों का अग्रेजी मे बहुत प्रचलन 
है। इस प्रन्प मे पहली बार इनके सस्‍्हेत प्री रूप निश्चित करते इनका प्रयोग क्या गया 
है। उदाह रणखाये, ।घ७॥छा३ टााणला ज्ञात |28९, 8९४ ६एए 5९7४४००७ तथा २९७७६ 
6 8099000» के लिये क्रमश “नियमाभावे दण्डाभाव ' 'राज्यममया सम्माननीया |, 
“वल्तुनाम।वरत्त मातस्यिते ' का व्यवहार किया गया है । इसके साथ ही हिन्दी मे इनका 
आशय स्पष्ट कर दिया गया है । 

इस ग्रस्प्र के प्रणयन और प्रकाशन सम येखक को कई व्यक्तियों से बहुमूत्य सह- 
योग भ्राप्त हुआ हे, इसके लिये बह इन सबका अ।भारी है। गुरुकुल कागडी के पुम्तका- 
लग से तथा इसके ग्रध्यक्ष श्री प० घर्मदेव डी वेदखानस्पति तथा कन्य कार्यकर्त्तात्नो 
श्री विजयस्वरूप जी तथा श्रीराम जी शर्मा ने मुझे पुस्तकालय सम्बन्धी जो सुविधाये 
दी हैं, उनके विता इसका लेज़न सम्भव नही था, इसके लिये वह इन महातुभावो का 
छृतन्न है। वन्युवर थी रामरक्वामलज जी ने इस पुस्तक के प्रूफ देखने मे तथा भाषा 
परिष्कार मे सहायता देकर लेखक को अनुग्रहोत क्या है । पारिभाषिक शब्दों के चयन 
मे दी गई सद्यायता के लिये सेखक श्री धर्ंदेव जी विद्यामार्तण्ड का झाभारी हे। 
श्री विश्वरजन जो को इस वात का श्रेय है कि उन्होने इस ग्रन्य के प्रणयन की प्रेरणा 
बी, इसके लिये प्रोत्साहव दिया, इसके सुवारु, सुन्दर ओर शीक्ष मुद्रा की व्यवस्था 
की, एतदर्थ लेखक उनका झामांडी है। 


डजर्व्पगिज्षा 
€ अक्तूबर, १६६० 
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७५, (ख) सहमति का सिद्धान्त, पृ० ७६, (ग्र) वास्तविक आधार, ४९ 
उ१, प्न्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण भे नई प्रदधत्ति, पृ० ८२, शान्वपूर्ण 

* सह-भस्तित्व॒ का सिद्धात्त, पृ० ८३ , ग्न्तरराष्ट्रीय कायून के स्वरूप में स० रा० 

५ सथ को स्थापना से तया अन्य कारणो से उत्पन्त होने वाले परिवतेन,पू० ८४ 

घ्तत पभ्रष्पाप -- अन्तर्राष्ट्रीय फानूच के १७०२ (इ०पण्रब5 रण [एण/2४०7४ न 





॒ पड) न 
>्् का प्र्ष, पृू० ७, खोतो के श्रकोर, यू० ८८, सन्धियाँ, प्र 
(१) विपिसृयक या प्रज्ञापद सर्यियाँ, पृ० ८६, (ख) विधायक ससिः 22 
धृ० ५६, (ग्र) सविदा सस्धियाँ, पृ० €०, रिवाज या झाचार, पू० ६१, 
श्राचार या रिवाज तथा श्रथा का भेद, ४० ६२, कानून के सामान्य सिद्धाच्त, 
धृ० ६५, न्यागालय के निर्णए. (क) अस्तर्राष्ट्रीय भ्थायालय के निरेंय, 
ध्रृ० ६६, (स) राष्ट्रीय न्‍्यायालयों के निर्णाय, पृ० ६६, (सर) अधिग्रहण 
स्यायालयों के निणंय, पू० ६७, अन्वर्राष्ट्रीय बिथिबेताओं के ग्रन्थ, पृ० €८, 
अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य, पृ० ६९, तकेशरक्ति घृ० ६६, पन्तर्रोष्ट्रीय राजपथ, 
अप फलण ०/ विभित सोदो की ह्रामारिएकता का कम, पू० १००३ 
पका अलतदान और राष्ट्रोय कामून का सम्बन्ध एक्िधााएण0व-2 
आर 3000०) ६.७ बाएं (एणाणाएगे ॥-०्छ) १०२४६१४2 
अन्तर्राप्ट्रीय एव राप्ट्रीप कानून पृ० १०२, दँतबादी सिद्धान्त, पृ एण्ड 
एकत्ववादी सिद्धान्द, पृ० १०५, रूपास्तरवाद, पृ० १०४, सगपपेरावाद, 
पृ७ १०६, अन्तर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्राय छोर मे लागू करने के सम्बन्ध 
में विभिन्न देशों का व्पपद्दार --( १) ग्रेट प्रिटेत, एू० १०७, (२) सुक्त 
राज्य अभरीका, एू० १०६, (३) फ्राम पृ० ११० (४) स्पेव, पृ० १६०, 
(५) नावें, इ० ११०, (६) जर्मनी, १० ११० (७) सोविएत रूस पु० 
फ ६१, भारत म राष्ट्रीय तथा झन्तराष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध, पृू० १११। 
दी अध्याय--भस्तर्राष्ट्रीय कानून का सहिताकरण (0०करीट्काणा तीीं ४ 
वहद्घा700058। 7.0७ ), न] 
सहिताकरण का अभिप्राय॒ पृ० ११३ सहिताकरण के लाभ, पु० शेश्छ 
» /सहिताकरण के दोए पृ८ ११५४, सहिताउरणश को कठियाइयों, पृ० ११५, 
! सहिताकरण वा सश्षिप्त इतिहास, प० ११५, (१) अ्रम्भिक प्रबस्द, पृ 
११५, (३) हुए सम्मलन, प० ११६, (३) दाप्ट्सघ के प्रयत्व, प्र० ११७, 





(३) 


४) सपुक्त राष्ट्रसघ द्वारा सहिसाकरण कया काये, पु० ११८, अन्‍्तर्राष्द्रीय 
पघि आयोग का कार्य, पृ० १२०, राज्यों के अधिकारों तथा कत्तंब्यो की 
कप घोफर्णय, एं० १२२, ह्यूरेम्वर्ये सिद्धान्तों का निर्माण, प० १२२५ 
[निब जाति की दान्ति और सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की प्रारूप सहिता, 
» १९३, अन्‍्तर्राप्ट्रीय फौजदारी न्यायालय, पृ० १२३, अम्य कार्य, पू० 
२४, सहिताकरण का भविष्य, पृ० १२५।॥ 


दूसरा भाग 
शान्ति के कानून 


हुठा श्रध्याय---राज्यो पा स्वरूप और प्रकार (7८ )चणा८ उएत ()]95घतीएव- 
ध09 ० 536) १२६-१५५ 
राज्य का लप्षसण, पृ० १२६, राज्यों के मौलिक झधिकार और कर्त्तंब्य, 
पृू० १३१, राज्या की स्वतन्त्रता का अविक्ार, इसका स्वरूप तथा इसकी 
मर्यादा, पृ० १३२, स्वतत्तता सम्बन्धी अधिकार और करेंव्य, पृ० १३३, 
पहला कत्तंव्य -द्ुसर राज्य के प्रदेश में भ्रमुसत्ता के कार्य न करना, पू० 
१३४, राज्यों की समानता का अधिकार पृ० १३६, राज्यों का वर्मीकरण 
(क) स्पतन्त्र राज्य, पृ० १३२७ (ख)परतन्त्र या परापीन राज्य पृ० १३८, 
(ग) सपुक्त अच्चराप्ट्रीय व्यक्ति -"- (ऋ) वास्तविक सयम, घृ० १३८५, (झा) 
व्यक्तिगत संगम, पृ० १३६, (इ) प्रसघान,'पृ० १३६, (ई) रूघ प्रृ० १४०, 
(घ) बशकर्त्तो राज्य, पृ० १४१, (ड) सरक्षित राज्य पृ० १४१, (च) 
सहराज्य, प्ृ० १४३, (छ) राष्ट्रमण्डल पृ०«. १४३ (ज) तटसम्थीकृत 
राज्य, छू० १४५ तटस्थीकरण झौर तटस्थता म अन्तर यू० ६४६, (भझ) 
होली सी तथा वैटिकन नगर, पृ० १४७, (ब) मैण्टेट पद्धति पृ० १४८, 
(2) न्यास पद्धति, पृ० १५० , न्यास पद्धति के मौलिक उद्देश्य, पू० १५१, 

, सास परिषद, १५२, कद पद्धति तया न्यास पद्धति म कुछ मौलिक भेद 

पृ० १५३१ >> डे 

एाजबु ब्याय --रेहयों कौ मान्यता (उर००उ2%09० ०६ 55६०७) 4" कस 
मान्यता का लक्षया पृ० १५४ मान्यताविषयक सिद्धान्त पृ० १४४६, 
मान्यता की विधियों, पृ १५८, स्पप्ट ओर घ्वन्तित मान्यता, घरृ० १५६, 
एकाकी तथा सामूहिक मान्यता, पृ० १६०, अलिक्षिप्र सान्यता, पृ० १६०, 
बासतदिक तथा कानूनी मान्यता, पृ० १६०, राजबीसिक परिस्थितियों का 
मान्यता पर प्रभाव, पृ० १६४, सरकारो की मझान्यता. प्रू० १६६ , निर्वासित 
सरकारो को मान्यता, छु० १७० , स्टिमछत का सान्यताविषय्क सिद्धान्त, पुर 
१७१, एस्ट्रेडा खिद्धास्त, पू० १७१, अन्‍्तर्राप्ट्रीय चगठनों द्वारा शान्यता, 
यु० १७२ , सामूहिक मात्यता, यू छ३, मान्यताबिययक स० राए अमटोका 


(५22०. 


की नीति, पृ० १७४, भारत को सान्यताविषयक नीति, प्रू०७ १७६, [त) 
सास्यवादी चौन सवस्धो नौति, पू० १७७, (स्व) इज राइल-विपयक नीति, 
प्रू० ६१७७, (ग) स्पेत विपयक नीति, पू० १७८, युद्धावस्था वी मान्यता, 
पू० १८० , सह-पुद्धादस्था, हु० १८२, झभिद्रोह वी मान्यता, पु० श्यरप् 
मान्यता देने दे आधार, प्‌ू० १८२, मान्यता के परिण्णाम, पु० १८ ३0. 


ष््दाँ उष्पाप >्रज्वस्न पर -उक्तरपघिकार (६80७ 55९८८५५१७७) पका श्८४-र 


राज्य-उत्तराधिकार का स्वरूप, पृ ० श्य४ , उत्तराधिकरार के दो प्रकार . (१ )7 
#तार्वेभीम उत्तराधिकार, पृ० १६६, (२) झाशिक उत्तराधिकार, पूृ० १८७, 
राज्य-उत्तराधिकार के परिरशाम, पृ० १८७ (भर) सन्धिविषयक अधिकार 
ओऔर दायित्व, पू० १८७, (झा) साम्पत्तिक अधिकार,पूृ० श्क&, (5) 
सविदात्मक दायित्व, पृ० शै८६, (६) सावंजनिक ऋणा, पू० १६१, (उ) 
जिक्ठ, पृ० १६२, (ऊ) सदस्यदा, पृ० १६२, प्रन्तर्राष्ट्रीय सणठनो का 
उत्तराधिका र, पृ० १६३, सयुक्त भ्ररब गराराज्य के निर्मारप के कानूनी पहलू, 
पृ० १६३, राज्य४उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भारतीय पॉरिपए्डी झौर 
व्यवहार, पु० १६५, पहली समस्था--भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, पू० 
१६४५, दूसरी समस्या--निजी व्यक्तियों के कानूनो हित, पृु० १६६, तीसरी 
समस्या--अनुबन्घीय उत्तरदायित्व, पु० १६९ , चोथी समरया--सन्धियाँ, प्‌ 
२०० , पाँचवी समस्या--पुराने कानूनो त्तथा कानूनी पद्धति की मान्यता, पृ० 
कर +छठी समस्पा--झछिविल सर्विस त्तया भन्‍्य सशवेजनिक सेवाएँ, पू २ २०१ $ 
'प्याय---राज्य का प्रदेश (7677(079 ० (98० 5६9४०) ४) ०श-र२ 
प्रादेशिक प्रमुसत्ता, पु०२०३, राज्य की सीमा, पृ० २०३ (क) प्राकृतिक | 
सीमाये, पु० ९०३, (ज) छइविस रिसायें, एू० २०४, तरियाँ, फू७० २०५, 
(क) राष्ट्रीय नदियाँ, पृ० २०५, (ख) झन्तर्राप्ट्रीय नदियाँ, पू० २०५, 
सिन्धु-जलसन्धि, पू० रेब्च , प्रादेशिक समुद्र पृ० २१०, १९४५८ का समुद्री 
कानूच सम्मेलन-प्रादेशिक समुद्द की चोडाई पर विवाद पृ० २९१ दूसरा 
समुद्री सम्मेलन, पृ० २१३, प्रादेशिक समुद्र का समझौना पृ० २१३, 
(क) प्रादेशिक समुद्र का स्वसूप झौर लक्षण पृ० २१३ (ख ) निर्दोप 
ग्रमद का भ्रधिकार, पृ० २१३, (ग) सर्पर्शी सोत्र, पृू० २१४, झन्तिस 
प्रादिघान, पृ० २१४ सस्पर्शो क्षेत्र, पृू० २१५, एग्तो-वाजियन भछलीगाह 
मामला, पू० २१४५ जलड़मरूमध्य पृ० २९७ खाटियों और झखात, प० 
र्र्रू अहाइरिपरिए सरुबुतला पुर ₹6८ महाद्वीगेय समुद्रतच्त का १६ श्८ 
कय झभिसमय, पृ० २२०, द्राड़ील-फ़ास भीयासबमतती विवाद, पृ० २० ३ 
महाडीपीय समुद्रतत के जिपय मे भारत को नोति षृ० २२४, महादीपीय 
०० कक 222 कक 
कु टूर, (० 5रे८, पानामा नहर, पू० २२८, 


कि 


कील नहर, पृ० २२९, स्वेज महर, पु० २२६, आक्ाम् पर प्रादेशिक 
प्रमुता, पृ० २३० , वाह अन्तरिक्ष को प्रमुता की नवीन समस्या, पृ० २३३, 
स॒० रा० सघ तथा बाह्य झन्तरिक्ष, पृू० २३४, बाह्य ग्रन्तरिक्ष सन्धि, पृ० 
२३५, परवत्ता, पृ० २३७१ 

वाँ श्रध्याय--प्रदेश ज्ाप्त करने झोर खोने के ध्रकार (४००० ० 


2 ०्वृणणा०8 खाते [.0चघञाड़ लाया) 4 श४ड०-२ 
आवेशन, पृ० २४० , अस्थासित्व, पृ० ०४३, प्रमुमत्ता स्थापित करते की 
इच्छा और इरादा, पू० २४३, सातत्य का सिद्धान्त, पृ० २अ४ढ, म्स्पश्चिता: 
का सिद्धान्त, पृ० +ेे४, चाँद पर अधिकार धृ० २४५, विरवालिक भक्ति, 
प्रू० २४६ , उपचय या अभिदद्धि, पृू० २४७, हरसास्तर, पू० २४७ विजय, के 
पू० २४६ , राम्मेलन बा निर्णय, पृ० २५१, पट्टा, पु० २५१ प्रदेश खोने 
के भ्रकार, पृू० २५१॥ 

एहहेवी ग्रध्याय- हस्तक्षेप (]शलाष्ण्या०७) ० 8 4५2 २५३-२ 

। हस्तक्षेष्र के श्रक्नार (१) कूटनीविक या राजनविकर हस्तकेप, प० २५३, 
(२) आल्तरिक हस्तक्षेप, पृ० २५३ (३) बाह्य हस्तक्षेप, पृ० २५३, (४) 
दण्डात्मक हस्तक्षेप, पू० ०५३ , हस्तक्षेप करने के कारण, पृ० २५४, (१) 
आत्मरक्षा, पू० 2५४, (२) सन्धि के ग्रबिक्षारों को लागू करना, पू० २५७, 

(३) गानवोयता, पृ० २५७ (४) छक्तियलुलन, पृ० २५७, (५) 
वित्तोष कारणों से हस्तक्षेप, प्ृू० २५८ (६ )प्रह्युड्ों में हस्तक्षेप्र पृ० २५८, 
मुगरो सिद्धान्त, पृ० २५६ , ड्रेंगो तथा नेट्श सिद्धान्त पृू० २६०, हगरी 

” में रूस का हस्तक्षेप, पृ० २६१, तिख्वत मे चीन दर हकषप, घपृ० २६३ ।॥ 

हवा प्रध्याप--क्षेब्राधिकार (॥75क८ए००) २४2 5६६६-२१ 
आदेगशिक समुद्र से क्षेत्राथिक्मार, पू० २६७ टैरते टापू का सिद्धान्त, पृ०२६०, 
बन्दरगाहों मे क्षेज्रात्िक्ा र, पृ० २६८, अआदेशिक क्षेत्रात्रिकार का विस्तार, 
घु० २६६९, (१) कत्ते,गत प्रादेशिक सिद्धान्त पृ० २६६, (२) कमंग्रत 
प्रादेशिक सिद्धान्त, प० २७० , टिदेशियों का छ्षेत्राघिकार, पृ० २७१, प्रादे- 

छिक क्षेत्राधिक्ार से उन्मु क्त्याँ पृू० २७२, (क) विदेशी राज्य और उसके 
अध्यक्ष, पु० ०७०, (स्व) विदेया के राजनयिक प्रतिनिधि प० २७३ (ग) 
सार्वाद्ानिक्त जहाज, दू० २३६, (ये) विदेशी येनाओ पर सेत्राधिक्ान यूर 
२७७, (ट ) अन्वराष्ट्रीय सगयना की शेव्राशिकार से मुक्ति पू० २३७, 

/धहासमुद्रे मे क्षेताश्षित्ार, पू० २७८५, सहासझुद्रा वी ईुवतन्वला पर घति- 
चन्ध, प्रू० २८०, महासमुद्रों के मजीव साधना के सरक्षण खेशथा मसदछली 
पकडटने का समभौता, पृु० २८१ महासमुद्दो का अभिससय, पू० २८३, 

महामसुद्र मे त्ोब्र ग्रद्ुुसरण, पृ० 7८६, १६४८ के महासमुद्दा के अभिसमय 
मे सीत्र अनुस रणविधयक ब्यवस्था, घ्रू० ०८६, सहासमुद्रो थे समद्री डकैती 








के उसत्त, हू० ६० ६ ्ु 
पैरहुब्री-अ्रध्याय --राष्ट्रीयता (फाबपण्ाण६) ४५४ रेदछे-डिए रे 

दाप्ट्रीयता का स्वरूप तथा लक्षरा, पृ० २०६, राष्ट्रीयता का अन्तरोष्ट्रीय 
महत्त्व, पृू० २६० , राष्ट्रीयता की प्राप्ति के प्रकार, पू० २६०५ (क) जन्म, 
पूृ० २६०. (स्व) देशीयकरण, पु० २६१, (य) पुन प्राप्ति, पृ« रछ्र; 
(थ) बश्ञीकरण, घू० २६३, (ड) प्रदेश का हम्तान्तर, पृ० २६३, राप्ट्री- 
यता की हानि के पांच प्रकार, पु० २६३, (क) मुक्ति, पृ० रंघध्डे) (स्व) 
बचन, पृ० २६३, (स) दीघेंकालीन विदेदा नितास, पृ० र२छ&४, (घ) 
जन्मगूलक या मूसि नियम, पूृ० २६४, (ड ) प्रत्यास्थापन, पृ० २६४, दोहरे 
शाप्ट्रीयता, पृू० २९४, राज्यद्वीनता, पृ० २६६, भारत मे राष्ट्रीयतागबिषमक 
कानूनो का विक्‍ास,पृ० २६७, राप्ट्रीयताविपयक भारतीय मामती, पू० 


! ) हि 

"सरहद शष्वाव- अस्येण (छष्घधबत/009) ०३१ छू ०४-इएरू 
प्रत्यर्पए का स्वरूप, पृ० ३०४, प्रत्यप॑ण का विकास, प्रृ० ३०५, अत्यप: 
णीय ध्यक्ति, पू० ३०६, श्रत्यर्पेण के अपराध, पृ० ३०७, पत्यपंश के कुछ 
म्रामलै-- (१) आइजलर का मामला, पू० ३०७, (२) ब्लैकमर का 
भासता, ठ्रू० ३०७, राजनीतिक अपराध त्तथा श्यर्पेएण, एू० ३०६ , एहिण्टेंट 
घारा, पृ० ३१२, दोहरी अपराणिता का नियम, प्रू० ३१६, प्रपराथ भेद 
का सिड्धाल्त, पृू० ३१५२, अपहरण हारा थ्रत्यपेंस् --आईक्मान का मामला, 
पृ० ३१३, ्रा्टू बोविक का मामला, पृ० ३१५, भारतीय प्रत्मर्पण कानून, 
पु० ३१६, ताशसोद का मामत्य, पु० देश्य, श्राक्षय का अधिकार, 
प्ृ० ३२१, (का) प्रगदेशिक आशक्षय, पृ० ३२९, (खत) प्रदेशबाह्य आश्रय 
पृ० ३२२, क्षेत्रीय ग्रधिकारविषयक नवीन दृष्टिकोण, पृ० शेर३, 


ट्रक झाश्रय, गृ० ३२५, कोलग्बियन पेरबियन श्राश्य मामला, 
२७ 


“छः 49] | ६ण- पत्तर्साष्ट्रीप फानूच झोर च्यक्षित (]शाहाशय्रॉफठाएण थक 

, श्रातर्त 706 7079609) ३३३०-३३ 
अन्तर्राष्ट्रीय कानूच मे व्यक्तित की स्थिति--तीन पक्ष पृ० ३३०, पहलाए 
पक्ष परम्परागत दृष्टिकोण, पूृू० ३३० दूसरा यक्ष - अविवादी इंष्टिबोण, 
प्रू०. १३१, दीसरा पद - सष्यरया हृध्रिकोगगर प्ू० 8३०, व्यदित की 
स्थिति क्षो प्रभावित करने वाती अस्तरराष्ट्रीय व्यवर्थाण, पृ इच४, 
न्यूरेस्येर्ग के अभियोग पू० ३३८ जासतिय्ध समझौता, घु० ३३५, मानवीय 


अधिवपएरर को सा्वशौस घोपरात, छृ० ३३५, मानदीय अधिकारा को रक्षा 
का योरोपियद अभिसमसय पुल ३३६४ 





(६ ४७) 


पंडह॒बी- अध्याय--राजतयिक प्रतिनिधि--राजदूत और वाणिज्यदुत 
१ (79ए77णथ्ञार 4 ए०फांड 2०0 (०75्यां5) ३३८-३६४५ 
प्राचीन एवं मध्यबगल मे दूत प्रथा, घृ० ३३८, राजनसिक सम्बन्धो का 
वियना भ्रभिसमय, पृ० ३३६, दूनो को श्रेणियाँ और प्रकार, पृ० ३३६, 
(क) राजदून, ४० ३४०, (ख) पूर्णाधिकार मन्त्री तथा भ्रमाधारणा दूत, 
पृ० ३४०, (ग) निवासी स्त्री, गू० ३४१२, (घ) कार्यदूत, पृ० ३४१, 
डरती की नियुक्ति, पृ० ३४२, रदीकरण्णीय ब्यक्ति, एृ० ३४४ दूतो के कार्य, 
प्रृ० ३४५.दुतो के विशेषाधिकारओऔर उन्मुक्तियाँ, पृ० ३४६ . वेयक्तिक सुरक्षा 
तथा अवध्यता, प्ृ० ३४६, राज्यक्षेयब्राह्मता, पृ० ३५१. फौजदारी 
स्परयालयों के क्षेत्राघिकार से सुक्ति, पृ० ३५०, दीवानी व्यरयालयों के 
क्षेब्राधिकार से सुक्तित, पृ० ३५३, यदाही देने के कार्य से मुत्रित, 
थृ० ३५५, करो से मुक्ति पृ० ३४५, उपासश वा झधिकार, 
घू० ३५६, पत्र-व्यवद्वार की स्वतन्त्रता, पृ० ३५६, सीसित क्षेत्राधिक्रार, 
यू० ३५६ , दूत के झनुयासी वर्ग के विदोधाधिकार पृ० ३५६, उन्मुक्तियों 
का झारम्भ और समाप्ति, पृू० ३५७, दौत्यकार्य क्री समाप्ति के कारण, 
पृ० ३५४८, वाशिज्यदूत, पृ० रे६२, वारिण्यदृल विपयुक सम्बन्धोंक्ता 
१६६३ का वियना श्रभिसमय, पृ० ३६४। . धामिवज्य हि 5 5, 
फुदाँ स्रिष्याप-- सन्धियाँ (प्ा८०त०५) ३६६- 
संन्धियो का स्वरूप, पृ० ३६६, सन्धि और सब्रिदा पृ० ३६६, सन्मिवाची 
कुछ दाब्द, पू० १६७, (१) अभिसमय, पृ० २६७, (२) प्रोतोकोल, 
पृ० ३६७, (३) समकौता, पृ० ३६७, (४) व्यवस्था परृ० ३६८५ (५) 
४ प्रामाणिक विंवरसा, पृ० ३६८, (६) परिनियम पृ० ३६८ (७) 
घोषणा, पृ० ३६८, (८) झखस्यायी प्रणाली, प्रृ० इघ्दठ (&) सपत्रो का 
विनिमय, पृ० ३६०, (१०) चरग कानून, पृ० ३६३८ (११) सामान्‍य 
कानून, प्रृ० ३६८, सन्धि सम्पादन के आठ झावस्यक क्‍झग प्र० ३६६, राह- 
मिलन और आअभिलरनयता, प्र०. ३७० सन्यि का साय होगे, ऐ० ३७०, 
परजीररण झौर प्रकाशन, पू० ३७० सनत्यिया का तियान्वय धूृ० २७१, सन्धि 
की बनावट, यू० ३७१ सन्धिया का वर्गीकररप बू० ३७१, (क) राज 
नीतिक सन्धियाँ, यू० इेछ२, (ख) व्यापारिक सब्वियाँ, प्‌ ३७२ (गो) 
सामाशिक सन्वियाँ, पू० ३७२, (घ) दीवानी न्यायसम्बन्धी सन्पियाँ, 
पृ० ३७२, (ड) फौजदारी न्यायविपयक्त सन्धिया प्र*३७३ अवैध 
सन्धियाँ, पृ० ३७३, रान्धिपालन का उपाय घृ० ३७४, सम्धिविषयक दो 
सिद्धान्त * (क) सन्धियो की परविनता, पृ० ३७५, (ख) रिथति नी अपरि- 
बर्तनशीलता, पृ० ३७५, सन्धिया की समाप्ति, पृ० ३७६, सन्पियों पर 
युद्ध छिडने वा प्रभाव, पृ० ३८०, सन्वियो फी व्यास्या हे सामा“य सिद्धारत फी व्यारया के सामान्य सिद्धाग्त, 


( ८) 


पु० ३७०, (१) व्याकरखीय व्यास्या और दोनों पक्षों का इरादा 
घू० सेव६१, (रे) सम्बि का उद्देश्य और प्रकरण्ण, पृ० हे८१ 2 (३) 
नर्कोनुकूलता तथा सबद्धता, पृ० ३८१, (४) प्रभावश्यालिता का सिद्धान्त, 


की 2 ३५२, (५) बाह्य सामग्री की सहायता, प्ृ० ३८५२, उदार व्याख्या, 
छू ३ 


हुवाँ प्रध्याय--सयुक्त राष्ट्र सघ (एम्ााल्त फिक्ए०छ5 0:2एॉंटआं०00) ५ 
इं८घश१-रेधप८ 

संघ के विचार का उद्भव और विकास, पृ८० ३८५, सयुकत राष्ट्र सघ के 
उद्देश्य और प्रयोजन, पू० ३८७०६, मौखसिक मिद्धात्त, पृ० दै5६, सदस्पता, 
पृ० ३८७, सम्रुकत राष्ट्र सघ के अगर, पू० ३८७, सामान्य अझसेम्वली, घू० 
३८७, छोटी झसेम्वली, प्र० ३८६, शान्ति के लिये एकता भ्रस्ताव, प्‌० 
३5८६ , सुरक्षा परिषद्‌, प्र० ३८१ , वीटो, ० ३७२, आशिक और सामाजिक 
परिषद्‌, पू० ३६४, न्यास के विचार का विकास तथा न्यास परिषद्‌, पू० 
३६६, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, पू० ३६७, सचिवालय, पृ० ३६८॥) 

उच्नीसया भ्रष्पाय--भन्‍्तर्राष्ट्रोय स्पापालय ([पप्टाप्रआ०्यछं तपेण्यया5) 


३६६-४१६ 
पव्वनिरणेय का स्थायी न्‍्यायासय, पृ० ३६६, अन्‍्तर्राप्ट्रीय स्याय का स्थायी 
स्यायालय, पृ० ४०० , न्याय का अन्तर्साप्ट्रीय ्यायालय, पृ० ४०१३ प्षेता- 
घिकार--(१) ऐच्सिक, पू० ४०२ (२) झावश्यक, पु० ४०२: (३) 
परामर्चात्मक, पृ० ४०३, कोरफ्‌ चैनल मामला, पृ० ४०३, मोरक्को मे 
अमरीकी राण्ट्रजनों के उत्तराधिकार, पृ० ४०३, एग्यो-यार्वेजियनच मछली- 
गराह मामला, पु० ४०४, स० रा० सघ की सदस्यता के सम्बन्ध में जनरल 
असेस्बली दा अधिकार, पुृ० ४०४, द० प्‌- प्रफ्फीका का अस्तर्साप्ट्रीय 
सामला, पृ० ४०४, हणा डी ला टारे का भामला, पृ० ४०५, पुर्तंगाल का 
भारतीय भ्रद्ेश भे से होकर भुजरने का झ्रधिकार, पूृ० ४०४, भ्रीह विहीर 
का मामला, पृ० ४०७, मध्यपूर्द तथा कागो में स० रा० सघ की कार्यवाही 
पद होने वाले व्यय के सम्बन्ध मे परामर्णा मक सम्मति, पू० ४१०, दक्षिण 
प्रफीका के मामले, पू० ४११, ग्रस्तरॉष्ट्रीय स्थायाचम का सूल्याकन, 


० ४१६।॥ 
ज्यों लस्दाए--फत्तर्सप्ट्रीय विधादों का बनिमटारा 


(उल्दाटा बार ता _९ 
परजौदावजाओं 5७2६) डश आज 
(२) सस्मेवा और 
(३) सरावत, पृू० ४१६ , (४) अस्तर्राष्ट्ीय जाँच 
झायोग, पृ० ४२०, (५) पचनिर्शाय, दू० ४२९, (६) अखिनिर्णय, पृ० 
४२३, (७) दाप्ट्र खूध और स० रा० संघ द्वारा विवादों का सिबंटारा, 


म्फक पे 
मैजीपूर्०ों साधन पू० ४२७, (१) बाक्तां, पृ० ४१७, 
सथ्यरथता, पू० ४१८ 


(7४, ) 


पृ० ४२४; दाध्यकारी साधन, पृ० ४२५, (क) प्रतिक्मे पृ० ४२६, 
(ख) प्रत्यपहार, पु० ४२६. (ग) अधिरोत, पृ० ४३०, (घ) शान्तिमय 
आवेष्टन, पृ० ४३०, (ड) हस्तक्षेप, पृ० ४३२ । 


तीसरा भाग 
युद्ध के सियस 
“इक्कौसरव्वाँ अ्रध्य|५-युद्ध आर इसके प्रभाव (एएवशञा छा0व ग5 पहीटट$) ढ३श-४४४ 
युद्ध का स्वरूप, पृ० ४३५, युद्ध की वेधता के विचार की समाप्ति, १० 
४३६; युद्धी के प्रकार, पृ० ४३६, समय युद्ध, पृ० ४१८, युझ्धेतर शत्रुता, 
पूृ० ४३९, युद्ध का झारम्भ तथा युद्ध-घोपणा, पृ० ४४०, गुद्ध के 
तात्कालिक प्रभाव, पु० ४४२, (१) राजनधिक सम्बन्धो का मग,पृ० 
४४२, (२) छात्रुदेश के व्यक्ति, प० ४४३, (३) व्यापारिक सम्पर्क की 
रामाप्ति, पू० ४४५, (४) संविदाओं पर प्रभाव, पृ० ४४६, (५) शत्र॒देश 
में युद्धकछारियों की सम्पति, पू० ४४६ , शत्रु की सम्पत्ति-- (क) स्परदेश में 
शत्रु की सार्वेजनिक सम्पत्ति, पृ० ४४७, (खत) स्वदेश मे झनत्र्‌ की वैयक्तिक 
सम्पत्ति, पू० ४४७, (ग) तटस्थ देझ में ग्रुद्धकारी देशों की सम्पत्ति पृ० 
४८७, (६) सस्धियों पर प्रभाव, प० ४४८ शलन्रुरूपाता या अरिध्रकृति, पृ० 
ड४&  (क) ब्यक्षिययों की शलुरूपता, पृ० ४५०, (ख) निममसो की शनु- 
रूपता, पु० ४५१, (ग) जहाजो की झयुरूपता, पृ० ४५३ (घ) नौपण्य 
की छात्रु रूपता, पू० ४५४, ब्यापारिक अधियास, पृ० ४४५, राष्ट्रीयता, 
है पृ० ५४५५॥ सेट जल रा 
सर्दी श्रष्पाध--स्थत युद्ध के वियम ([.,3७५ ० [जद १७॥व्यि८) ४५६-४७२ 

युद्ध के नियमों का विकास, पृू० ४४५६, नियमों का पालन, पू० ४५८, युद्ध 
के न्थिमो की अनुशप्तियाँ, पृू० ४५६, स्थग युद्ध के उद्दें्य और साधन, 
पू० ४६० , स्थल युद्ध के नियम -शन्रु के विरुद्ध हिसा के प्रयोग की मर्यादा, 
पृ० ४६०, ग्रसैनिक जनता पर हवाई चसवर्वा, पृ० ४६३, पअर्पुवमों के 
प्रयोग का ग्रीक्षिय्य, पृू० ४६४, घायतों तथा यृत व्यक्तियों के साथ ब्यवद्दा र, 
पृ० ४६५, युद्धचच्द्री, पृ० ४६७, युद्धवन्दों के बन्धन की समाप्ति क प्रकार 
--(१) युद्ध के समय मे सीवा स्वदेश प्रत्यावत्तेन पृ० ४७० (२) युद्ध 
के समय के लिए तटस्थ देशो में भेजना, पृ० ४७१, (३) पलायन पृ० 
४७१, (४) मृत्यु, प्‌ू० ४७१, (५) युद्ध की समाध्ति पर बन्दियों की 
मुत्तित तथा स्पदेश प्रत्यावत्तेंन, पू० ४७१॥ 

सैईसवा श्रष्याय--समुत्री युद्ध के नियम ([.3७ ० एशशाताल फक्षावि०्) 

४४७३-८० 


समुद्दी युद्ध के उद्देश्य, प्‌ ० ४७३ , समुद्री युद्ध के नियमों का विकास, पृ०४७३, 


६ ६०) 


झच्रु के जलपोतो पर आक्मण ओर उनका अभिग्रहण, पृू० एड, 
चिक्त्सालय पोत पृ० ४७५, धामिक, वैज्ञानिक या परोपकारी कार्यों में 
सलग्न प्रीत पृ० ४७६ युद्धवन्दियों के त्रिनिमय के कार्य में लगे पोतत, पृ० 
४७६ दाजु की सेवा में दंगे तटस्य जलपोत, पु० ४७७, सास्कृतिक सम्पत्ति 
को जब्त न क्षिया जाना पू० ४७७ तटीय वगरो की बमदर्पा, पु० डे७७; 
सुरगे, पृ० ४ द पनडुब्बियाँ पूृ० ४७६ ॥ 

बीड़र्वा: अध्याय अयधिग्रहण न्‍्यापालय (एपटल 0णाएड) डेप १-४डफ ५ 
अधिग्रहण न्‍्यायालयी कय अर्य पृ० «5१ पअधिग्रहए न्यायालयों का ( 
विकास ४८- अ्शिप्रहरण न्‍्यप्यासयों के कार्य पू० ४८२, अधिग्रहण 
न्‍्यायाजया व क्क्तेव्य पृु० ४८३ अधियहणा न्यायालयां का दजों, पू० डेदड, 
अधिप्रहएा न्‍यायालया द्वारा लागू किया जाने दाला कानून, पू० ४दढ, 
पाकिस्तान द्वारा स्थापित अधिग्रहस्म व्यायातय की बैघता, पृ० ४६, 
अन्तर्राष्ट्रीय ग्रविग्रटरा स्यायालय की झावदयकता, पू० ४८६ । 

इ्चीसवाँ अध्याप हवाई युद्ध के नियम (7,355$ ० 4 १एशशथि०) देपफ-४े&५ 
हवाई युद्ध के दियमों ेे मौलिक सिद्धान्त पू० ४८८, १८७४ का ब्रसेल्ल 
सस्मेतन पू० ४८८८ हग सम्मेलन पू० ४ऊफ, प्रथम दिश्यपुद्ध, पू० ४ंच&, 
बाशिंगटन सम्मेलन, पू० ४६०, द्वितीय बिब्वसुद्ध, पू० ४६१, अणुबम का 
प्रयोग पृ० ४६०, पाकिस्तान द्वारा हवाई सुद्ध के नियम की अवहेलता, पृ० 


६४ । 

१ अध्याय. युड्धापराष (एशब्ा ऐफण०) ही ४&६-४०५ 
युद्धापराध का स्वरूप पृ० ४६६, न्यूरेम्बर्ग अभियोगों के प्रादुर्भाव का 
इतिहास पु० «€८, न्यायाधिकरण का द्ोत्राश्िकार, पू० ४६६, न्यूरेम्बर्गं 
अ्रभियोग्रो का महत्व तथा ग्रालोचशा पृ० ४०२, टाकियो/ झुमियोग, 
न &४। दि 

वर ई झष्याय | कर की समाप्ति तया परूर्वावस्था (76 वटाणा79ध07 0 
(५७४ छत ए०5चक्रागरणा३ ) ४०६--५ ९६ 
बुद्धावसात को रीतियाँ, पू०. ५०६, (क) इानुतापूं कार्यों का दन्‍्द होना,(+ 
पू० ५०६, (स) वशोकरणा, पृ० ५०७, (ग) झान्ति सधि, पृ० ५०५, 
थातित सर के प्रमाव और परितासम पहला सामान्य प्रभाव-मं नी सम्बन्ध 
की रुथापता पुछ ५१० दूसरा प्रभाव-जिवर्भायात्रिफार, पृ० ५१०, तीसरा 
प्रभाद-मासाच्य श्मादप्ल छु७ ५१९ चौया प्रशाव-शुकिति, पु० ४२३, 
पौँचओा प्रदाइ-युद्धावस्वा को सम्रप्ति पृ० ५१३, पूर्दाचस्‍्थां का अभिप्राय, 
प्‌० ५१३, पूवावस्था के प्रभाव (क) वस्लुश्ता को पूर्यास्स्का प्राप्त होना, 

० ४१४, (सख्) बैंध कार्यों दी वंचता, पू० ५१४, (य) झवैध कार्यो की 
अदेधता, पु० ५१४ इस नियम की सर्यादायें पू० ५१५, हेस बंसल का 


मामला, पु० ५१५३४ 
अ्रडंगाइसवी |इसवाँ झध्याय--लठस्थता (]०ए७ा०॥३) ध१७-श्डेट 
लक्षण, प्र० ५१७; तटस्थता की विशेपताएँ, छ० ५१६, तटस्थता के विचार] 
का विकास, छू० ५१६, सश्नस्त्र तटसथता, ४० ५२१, हेग अभिममय पृ ० 
५२३; लन्दन की घोपणा, छ० ५२४, प्रथम विद्वयुद्ध मे तटस्थता, पृ० ५२३, 
राष्ट्र सघध और तटस्थता, ४० ५२५, द्वितीय विश्वयुद्ध मे तटरथता के नियम 
से सम्बद्ध दो महत्त्वपूर्रो घटनाएँ, पुृ० ५२९, स० रा० सघ काचार्टर श्ौर 
तटस्थता, पृ० ५२०, तटस्थता के झऔचित्य का झआाघार, पृ० ५३१, तटस्थता 
के भ्रकार पहला प्रकार स्थायी या सनातन तटस्यता, प्रृ० ५३३, दुंसरा 
प्रकार सामान्य और आशिक तट्स्थता, प्रृू० ५३३ , तीसरा प्रकार ऐच्छिक तथा 
झशिसमयात्मक तटस्थता, पछु० ५३३ , चौथा प्रकार सशस्त्र तटस्थता, पृ० ५३४ , 
पाँचववाँ प्रकार परोपकारी तठस्थता, पृ० ५३४ , छठा प्रकार पूर्ण अथवा निरपेक्ष 
तथा झपूरो, सापेक्ष या विजिष्ट तटरथता, बू० ५३४, सातवां प्रकार ताटरघ्य 
तुल्यता, पृू० ५३५, तचटस्व तथा युध्यमान देशो के अधिकार और कर्तंब्य, ' 
पु० ५२६, तटस्थ देशों के कत्तंव्य (१) परिवर्जन के कत्तंव्य, पृ० ५३६, 
(२) तिवारणा के कत्तंब्य, पृ० ५३७, (३) मूकसहमति के कर्तंव्य, पृ० 
५३६, तटस्थ राज्यो के अधिकार, पृ० ५३६, फ्लोरिटा, पू० ४४०, युद्ध- 
कारी राष्ट्रो के अधिकार, पृ० ५४२, अगरी, पृ० ५४२, झग्ररी का प्ाधु- 
निक स्वरूप, १० ५४३, श्रतटस्थ सेका, पू० ५४४, पझतटबस्थ सेवा के यरि- 
स्ाम, पृ० ५४६, झतटस्थ सेवा के मामले, पू० ५४६ ड्टए 
दिलीप ्‌ श्रष्याय--परिवेष्टन (80:00८) ध४६-५४६ 

परिवेष्टन का स्वरूप, पृु० ५४६, पेरिस तथा लन्दन दी घोणणाये, पृ० 
४४५० , गरिवेप्टन के विभिन्न रूप, पू० ५५१, परिवेष्टन मोग्य स्थान, प्‌० 
४५२, वास्तविक परिवेष्टन की आवश्यक झर्तें, पू० ५५३, परिबेष्टन बी 
समात्ति, पु० ५५४, परिवेप्टन का मय, प्‌ृ० ५५४ परिबेष्टन मग करने 

के परिणास, पू० ५५५, परिजेय्टन के सामये, पृ० ५५५, विश्वयुद्धा में 
परियेष्टव के नियम - लम्बी दूरी का झायेष्टठ, पृ० ५५६, परिवेष्टन पा 

विष्य, पू० ५५६॥। ८ 
तौड अध्याप -डिनिषिद्ध के: नियम ((णाधाणब्कक्षात) 37 ५६०० ४८० 

विनिपिद्ध का स्वरूप और लद्वाणा, पृ० ५६०, वस्तुलो का वर्गीकरण, पृ० 
४६१, पूर्ण तथा सापेक्ष विनिधिद्य, पृ० ५६३, पूर्णा निपिद्ध, पृ० ५६४, 

सापेक्ष या अवस्यानुसार' विनिषिद्, पृू० ५६४, खाद्य पदार्थ, पृ० ५६५, 

आरवाही पद्मु, घृू० ५६७, कोयला, ए० ५६७, बनराखि, प्ृ० ४६७, रुई, 

पू० ४६०, विरोधी गम्पस्थान, पृ० ४६८, चिनिद्िद्ध की दण्ड व्यवस्था, 

पृ० ५६६ , परिवेष्टन और विनिषिद्ध, घु० ४७०, अधिच्छिन्न समुद्री यात्रा 








(६ १२ ) 


का सिद्धान्त, पृ० ५७१, १७५६ के युद्धका तियम, पु० ५७५; निरीक्षण स्‍भ्रोर 
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अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास 


(प्रांडणांट्णश 0७शणफ्‌णशा ० शॉश्यातब्रपंतालों 7,3४७) 


विपय का महत्व--वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अ्रध्ययन कई 
हृष्टियो से असाधारण महत्व रखता है। इस समय वैज्ञानिक आविष्कारो द्वारा यातायात 
एवं सचार के साधनों में अभूतपूर्व उन्नात हुई है, इनसे तथा अन्तरिक्षयामी राकेटो, 
स्पूतनिकों और चन्द्रगामी ल्यूनिकों द्वारा देश और काल की दूरी पर विलक्षण 
विजय पायी जा रही है । इनके कारण तथा आधुनिक जीवन की अन्य परिस्थितियों से 
सब देशो के सम्बन्ध एक दूसरे के साथ बढ रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भरता मे निरन्तर 
वृद्धि हो रही है। झ्ाथिक, व्यापारिक, सास्कृतिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, शैक्षरिीक, 
राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण्प विभिन्न देशों के पारस्परिक सम्बन्ध इतने प्रगाढ 
हो रहे है कि इस समय कोई भी सभ्य राष्ट्र दूसरे राज्यो से सर्वथा पृथक्‌ रह कर न तो 
अपना जीवनयापन कर सकता है और न ही किसी प्रकार की कोई उन्नति कर सकता 
है। न का मरतमा का नमाज अताका दो विश्वयूद्ों ने यह भली-भांति स्पप्ट कर दिया है कि इस समय अन्तर्रा- 
से ि यायप सता मन व पे कानूत का पालुन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ का निर्माण असाधारण महत्व रखते 
हैं। ग्रब यह समझा जाने लगा है कि जिस प्रकार विभिन्न राज्यों में मनुष्यों ने ग्रनेक 
नियमो तथा कानूनों का निर्माण करके समाज मे शान्ति स्थापित की है, अराजकता का 
अन्त किया है, मात्म्य न्याय की समाप्ति की है, इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे बलवान्‌ 
राष्ट्रों द्वारा निरबंत राप्ट्रो को हडपे जाने से रोकने के लिये और आन नह दम ब॒ब्राये 
रखने के लिये कुछ नियमों, परम्पराओं और प्रथाओं का पालन आवश्यक है/#जिस 
प्रकार एक राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध और व्यवहार उस राज्य 
के देजीय या. राष्ट्रीय कानुब (१४एफरंणएव 7,89७) से तियन्त्रित होते है, वैसे ही 
विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सचालित होने चाहिये। 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उद्गसम--दर्तमान समय में अल्तर्राप्ट्रीय काबून या 
विधि ([7/०0/2707०  ॥,3७9) की परिभाषा के १७८० ई० मे सर्वप्रथम प्रयोग का 
श्रेय सुप्रसिद्ध ब्रिटिश विधिशास्त्री जेरेमी बैन्थम (१७४८-१८३२) को दिया जाता है। 
उससे पहले राष्ट्रो के अन्योन्य सम्बन्ध और पारस्परिक सम्पर्क को नियन्त्रित करने वाले 
नियमो को लैटिन मे राप्ट्रो का कानून (070 ००४ 8०70७) कहा जाता था । वैन्थम ने 
इसके स्थान पर अन्तर्राप्ट्रीय कानून (79706 क्राध्ध०& 05 8०05) की परिभाषा का 
प्रयोग करने को कहा और इसका कारण बताते हुए कहा कि यह पहली परिभाषा की 
अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट और सुवोघ है । 


श्ढ अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


किन्तु इससे यह नहीं समभना चाहिये कि इस शास्त्र का उद्गम भी बैन्यम के 
साथ हुआ। ऐसे विद्वानों की कमी नही है, जो इसे स्वेधा आदुनिक वाल मे विकसित हु 
शास्त्र मानते है। थ्री लारेन्स ने तो यहां तक लिखा है कि प्राचीन वाल के योरोपियत राज्यो 
के पास तटस्थता ('पट्णशा/»ा५) का अभिप्राय प्रकट करने के लिये बोई शब्द तक 
नहीं था। श्री अस्फ्रेड जिमनें का मत है कि “१६१४ सेपहले विभिन्न राज्य तटस्थता ह्पी 
गगन में वडी भव्यता के साथ परिभ्रमण करने वाले ऐसे नक्षत्र थे कि उनके अमणमार्ग 
या कक्षाये कभी कभी प्रापस में टफराती थी और इनके परिस्पागस्वरूप अन्तर्राप्ट्रीय 
कानून के कुछ थाड़े से ही नियम बते थे" ।४ 
#ईसम्रे सन्देह नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अधिकतम विकास झाधुनिक युग 
मे हुआ है, किल्तु प्राचोनकाल मे दसके बीज अवश्य पाये जाते हैं | ....मानव समाज के 
आविर्भाव के समय से ही इसमे एकीकररा और पृथक्करण को प्रवृत्तियाँ दष्टिगोचर होनी 
हैं। एक ओर मनुप्य ने आत्मरक्षा और विकास के लिये नियमो और यानून के क्षेत्र को 
बिस्तीर्ं करते हुए शर्न घन परिवार, जनजाति (प४79० ), नगर-राज्य ((0॥9/-59०)+ 
राज्य और साम्राज्य का सगठन किया , दूसरी और ये परिवार, जनजातिया और राज्य 
एक हूसरे के विरुद्ध सघर्ष करते रहे। इनसे बिविघ जातियो तथा राज्यों का उत्थान 
श्रीर पतन होता रहा । उपयुक्त प्रवृत्तियों के सधर्ष से अन्तर्राप्ट्रीय कानून के मौलिक 
विचारो फा उदय मालद समाज के उपाकाल भे ही हो गया। कार्बेद ने लिखा है-- 
“पुरातत्व और मानवविज्ञान ने हमे यह बठाया है कि मनुप्य कई हजार वर्ष पहले ही 
समूह बना कर रहने लमा या, ये समूह अपनी विश्विष्ट सामाजिक व्यवस्था रखते ये 
झर अन्य सभूहो के साथ झपना सम्पक रखसे हुए कुछ निदिचत निफमो का पालन करले 
थे। यूनान के नगर राज्यो द्वारा अपने सघ (.८5४8०८$) तथा मैनीसन्धियां करने तथा 
सध्यस्थो को झपने विवाद सोपने से बहुत पहले, राजा अपने त्रूटनोतिक प्रतिनिधि 
मण्डलो द्वारा राणनंतिक चचई करने लगे थे, सबन्‍्धयों का निर्माण करते थे, युद्धो वी 
बोषणा करते थे तथा कुछ निश्चित नियगो के अनुसार यडाई किया करते ये” रहालैण्ड हालेण्ड 
ने यह ठीक ही लिखा है कि घ्राचीनकाल के राष्ट्र स्वतन्त्र राज्यो के पारस्परिक संम्बन्धो 
के बिपय मे प्रधान रूप गे दीन-प्रकार के वियम _स्वीजयरू-करते के--(६)-रजदूतो के 
विश्येपाधिकार, (२) सन्धिया, (३) युद्ध की घोषणा ठथा उसके सचालन के नियम ।१ 
भय - यह स्पष्ट है कि मार समाज से अन्तर्राष्ट्रीय वगनून अत्यन्त भ्राचीवकाल से चला 
आए रहा है, विभिन्न देशो के व्यापारिक, सास्क्रतिंक और राजनीतिक सम्पर्क ने तथा 
थुद्धो ने रुसके विषास मे अडा महत्यपूर्ण भाग झिया है. 7 भाग छिया है । का 


विकुएस के तोन पुग -अच्दर्सप्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक बिकास को श्री 
लारेन्स ने तीन युगो से घाटा है-- 


(१) प्रथम युग-- मानव इतिहास के उपा-काल रो रोसत साज्राज्य की स्थापता सुग-- मानव इ| के उपा-काल रो रोमव साज्राज्य की रु 


२- झल्फेड जिमने-- दी लीग आफ नेरान्स एण्ड दी रूल आफ ला, पृ० ह 
३- पी० ई० कार्वेट-ल] एण्ड सोसाइटी इन दी स्लिशन्स अ्फ स्टेय्स, पू० ४ 
३. हाच ण्ड-रण्ग्स्नेशनल क्ता, अऋष्टम सरकरण, इ० १० पर 




















अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास रद 


_पेकु---इस युग की यह विशेषता थी कि उस समय सब राज्यों मे यह विश्वास प्रचलित 
था कि जाति या नस्ल (२४८८) की दृष्टि से समान होने पर ही राज्यो का एफ दूसरे के 
प्रति कोई करत्तेंब्य है, अन्यथा कोई कत्तंव्य नटी है। उदाहरणार्थ, यूवावी दार्न्तिक प्लेटो 
ने यूवानो राज्यो में परस्पर युद्ध होचे की दक्षा मे इसके सचालन के सम्बन्ध मे कुछ 
नियम बनाये, किन्तु यूनावियो से भिन्न वर्वर जातियो के साथ लडाई में इन नियमों का 
प्रात्य करना आपश्यक नही समकका ) 

(२) दूसरा पुप-रोसन साम्राज्य से योरोप को १६वी शती की धातिक सूचा- 

_रणा (०(०एण/बध०7) _ तक - इस काल की यह विशेषता .... तक्‌ -इस काल को यह विश्ेपता है कि इस समय यह माना 
जाता था कि राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धो का नियमन एक सामान्य उच्च शक्ति 

((०णणा०7 $प्रफथघ०) द्वारा होना चाहिये। गध्यकाच में योराप मे दो ऐसी 
शक्तियाँ थी - पिन रोमन सम्राड्‌ तथा धोष। घामिक सुधारणा के सास पाप की 
धार्मिक प्रमुता झाझ हो गई और उपर्युक्त विश्वास शिथिल हो गया। 

(३) तीसरा युग घामिद सुधा रणा से बर्तमतनवाल तक। इसकी सबरे बडी बिशे- 
पता यह है कि इस रागय इस सिद्धान्त का प्राघान्प है कि विभिन्न राष्ट्र एक विश्ञा न राष्ट्र 
समुदाय ((०००००७070७ ०॥ ५४०४७) के सदस्य है, इन सव के एक दूभरे के प्रति कुज 
अधिकार और उत्तरदायित्व है । यहा इन तीनो युग। का सक्षिप्त परिचय दिगा जायगा। 

प्रथम युग (क)_मसारस --यहाँ प्राचोनकाल मे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय नियमा 
का विकास हुआ । रामायर, महाभारत, मनुस्मृति, कौटितीय श्रर्वश्ञास्त, कामन्दवीय 
नीतिसार, नीतिवाक्यामृत तथा श्रत्य प्राचीन ग्रन्थों मे इस प्रकार वे अनेक तियमो 
का वरणंनव मिलता है । इनमे दूतो की भर अवध्यता, युद्ध के नियम भौर वैदेशिक नीति के 
सम्वल्ध में मण्डल सिद्धान्त उल्लेखतीय है । आगे यथास्थान इन विस्तृत वर्णन होगा, 
यहाँ सक्षेप से इतना हीं ऊठता पर्याप्त है कि वर्तमानकात की भावि उस समय भी दूत 
झवध्य समझा जाता था । महाभारत में यह कहा गया है कि दनको मारने बाला राजा 
अपने गम्त्रिपों राहित नरकगामी होता है।* युद्ध छिड जाने पर भी दूत को तथा उसके साथियों 
को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँनाई जा सकती थी (नीलि प्रकाश ७।६४) | ग्राज- 
कल की भाति उस समय दूतो के कई वर्ग और श्रेणियाँ होती थी । कौटिलीय गर्थशास्त्र 

(१॥१६) मे दूतो के तीन भेदा का वर्ख्पन किया है-- (१) निमन्लुष्ठा्थ--इसे दुसरे राजा 
को देश लथा काल के अनुल्ता < उचित समकी जाने वाली सभी बाते कहने की पूरी स्वतत्त्रता 
और झविकार होता था। पाण्डवो द्वारा दुर्योवत के पास सन्धि की बर्चा के दिये भेजे गये 
श्रीकृष्ण इसी प्रकार के दूद थे । यह बे आजकल के राजदूत (6७0७५$७007) के 
समान होता था (२) परेच्रितार्थ -- निश्चित उद्दं इय के साथ भेजा हुआ दूत (87५०५ ) । 








४-०. मदाभारत श०८५।२६, दूतत्य इन्ग निसयमारिशे सब्टिः सइद | दृत सम्दन्ती 
निबसों के लिये देखिये --वाल्मोंकि रामायण सुन्दरझाणद ५२!३५, २१, युदकाण्ड रश (२३१5 
मडासारत शान्ििपवे रातयम १००7२३--२६५ उया ७:८३ “२७ फौदियोब अर्वशात्त्र रा?३ । 
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(३) शासनहर--यह कैवल राजाहाओ अथवा सन्देशों का वाहक होता था 
झुद के गियमो के बारे में प्राचोन भारतीय साहित्य मे भ्नेक वर्शान उपलब्ध 
होते है । कौरव पाडवो की लडाई शुरू होदे से पहले दोनो पक्षो ने इन नियमों के सम्बन्ध 
से एवं समभौता किया था (देखिये द्वितीय परिशिप्ट तथा भीष्म पर्म ६२६--रै२) । 
आएस्तम्व धर्मयूत्र (२५।१०११२), बौघायन घर्ममूच (१११०११०-१२) , मौतम धर्म- 
सूत (१०१७-१८), मदुस्मृति (७६०-६३), याजवल्वय (१॥३२६) महाभारत 
(शान्ति प्वे ६५७७-१४, €६।३, हृ८।४ड-४€४, २४७४र्ड, ह्लोणपर्व ६४३॥८, कर्शपर्द 
&०।१११-११३, सौपष्तिकपर्व ५॥११-१२, ६।२१-२३), शुक्रनीति (४॥७।३५४- 
६२), रामायण (युद्ध काण्ड १५।२७१२८) में युद्ध विषयक बडे उदात्त और भानवीय 
नियमों का प्रतिपादन है। सतेगान समय गे १६०७ के हेग के चतुर्थ समभौते में तय 
किये गये नियमों से इनकी तुलना हो सकती है। जिस प्रकार हेग समझौते की धारा 
२३ के प्नुसार विषैली ग्रैसो तथा शस्नो के अ्रयोग का, घोले से मारने या घायल करने 
का और हथियार डाल देने वाले व्यक्ति को मारने का निषेघ किया गया था, इसी प्रकार 
मनु ने कहा है--युद्ध सम झत्रुओ को धोखा देने वाले क़ूट हथियारों (ऊपर से लकड़ी के 
खोल वाले हिन्‍्तु दगके ग्रन्दर गुप्त रूप से लोहे के लेज हथियार रखने बाले) से लाई 
न करे, यह लडाई लोहे की नोक वाले (कर्णी), विष से बुक्के हुए तथा जलती हुई राग 
चाले बाणो द्वारा नही होनी चाहिए । रथ से उतर कर जमीन पर आये, नपुसक (प्राण 
दान के लिए), हाथ जोडने दाले, (प्राय बचाकर भागने मे) खुले बालो वाले तथा “मैं 
तेरा हूँ” ऐसम कहने वाले को, सोये हुए, कवच खोले हुए, नग्न, नि शस्त्र, न लडने वाले 
तथा लडाई देखने के लिए झाये दर्शक, टूढे हथियार वाले, पुत्रादि के शोक से पीडित, 
बएत्त अधिक धांयल, डरे हुए तथा युद्ध से विमुख होकर भागने वाले को नहीं मारता 
चाहिए महाभारत (शान्तिपयें) मे युद्ध मे दूढे, बच्चे, स्त्री तथा अस्मसमरपरा करने 
बालो को मारने का निषेध किया है ओर यह कहा गया है कि द्वात्रु सैनिक के घायल 
होने पर उसको चिकिताय करनी चाहिए तथा अच्छा होने पर उसे मुक्त कर देना 
चाहिए ।* एक झाघुनिक विधिशास्त्री आर्थर नसवौम (#&हफ्रण7 ]०४७श७एाण) ने यह 
लिखा है कि मु के ये नियम युव्व सम्बन्धी पिषयो मे शत्यधिक सानवीयका को प्रदाशत 
४० अरथशारन १६१६७ याइदल्कय स्पृलि ११३२८ की टीका करते हुए दिह्वनेश्वर ने 
इनके सम्बन्ध में लिया दै--त्त्र निसुष्यर्थो राजकार्याण्िय देशकालोनितानि स्ववमे कथथियु रूमा | 
उ्छसाज ये पररूरे निवेदयन्ति ते सदिष्टायो | शासनदरास्तु रम्जलेससदास्णि | ५ 
६- सलुस्दते ७६०--श्इन कृश्रायुपेईन्याचुष्यमानों रुणे रिपून्‌ | न कर्यिमिनॉसि 
टिग्वैलाएलज्वलितवेजने ॥| मच इन्यात्स्यत्राहढ ल बलीद न जत्ताजलिम्‌ । न सुक्तकेश नास न भ 
तवास्मीति बादिनम ।न झुप्त न विश्नन्नाइ न नभ्त न निरायवर्‌ | व्ययुध्यमान पश्यन्त न परेण 
चुका आन चार लानिपरिदनम | लभीदन पराइच सर्ता धर्ममनुर्मरचू । 
७. पन्तिषद्‌ &८|४ए--४: डै ]] 
मुखश्वैव तदात्मीति च यो बुदेत ॥ 3:00 ७०००2 हो 322 
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करते हैँ ।* इस में कोई सन्देह नही कि इन नियमों का प्राचीन भारत में सदा पालन नहीं 
होता था। भहाभारत मे इनके उललघन के अनेक उदाहरण्य है, एकाकी वीर अभिमन्यु 
को झनेक महारथियों ने मिलकर मारा था। भीम ने गदायुद्ध के नियम को तोडा था । 
फिर भी सामान्य रूप से इन नियमों का पालन होता था। युद्धों के समय सैनिक मध्य 
युग की माँतति असैनिक जनता का क्ूरतापूर्वक सहार नही करते थे | चन्द्रगुप्त मौर्थ के 
समय भारत आये यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने उसकी पुष्टि करते हुए लिखा था-- 
“'निक्‍्टवर्ती प्रदेश मे लडाई होने पर भी भूमि पर खेती करने दाले कृपक किसी प्रकार 
के भय से श्रातकित नही होते क्योकि युद्ध करने वाले कृषि मे लग्रे हुए व्यक्तिया के णार्य 
में कोई बाधा नही डालते ।"* 

प्राचीनकाल मे युद्धों के दो भेद किये जाते ये--घर्म युद्ध और फ़ूटप्रुद्ध | घर्मप्रुद्ध 
में उपर्युयत लियमो फा पूरा पालन किया जाता था, कूटयुद्ध मे सब प्रकार की घोखेबाजी 
ओर छल के प्रयोग की भ्रनुमति थी, उपयुंबत नियमों का प्रालन झावश्यक नहीं था । 
कौटिल्प ने कहा कि शबवितश्यालो होने पर घर्म युद्ध ही करना चाहिएं। (अधिकरण १०, 
ग्रध्याय ३) | भीष्म (महाभारत झ्ान्तिपवं) झौर झुक का यह मत हे कि घर्मं एव 
क्ूट दोनो प्रकार के युद्धो से झत्रु का सहार करना चाहिए। श्री राम और लक्ष्मणा ने छव 
से ही बालि तथा मारीच को मारा था*०। भारत मे कूटयुद्धो की प्रथा प्रचलित होने पर 
भी सुदूर पूर्ष के अन्य देशो के समान यहाँ अमानवीय और नृशसतापूर्णं कार्य नही होते 
थे । यहाँ किसी राजा ने थूतमोज तृतीय (प्रशाण05८५ व) अ्रथवा असुरनजरपाल 
की भाँति मानवीय सोपडियो से दीचारें बनाने की डीग नहीं हाकी थी अघवा नगर के 
ह्वारो और दुर्ग फी दीवारो को पराजित शत्रुओं की खायो से अलइत नही क्या था। 
यहाँ इस बात पर बहुत बल दिया गया कि राजा को अघर्म द्वारा राज्य जीतने को इच्छा 


रे. झआधेर नसबौम--ए कन्साइत हिस्टरी आफ दी ला आफ़ नेशन्स) ४० ३ 

$-. मेक्िएडल--एन्शेण्ड इण्डिया एत्र रिकार्टिड वाइ मेयस्थनीत फ गमैण्ट १५ ५० ३२ । 
नबौम ने यद्द लिख़ा दै कि यद विश्वास करना कठिन है कि वास्तविक युद्वों में उपयुक्त नियमों का 
कोई बडा मद॒त्व था, वर्थोकि इन नियर्मो को छुटढ दनाने के लिए कोई कानूनी अनुननप्तिया (.व8० 
897०7075) नहीं थीं | इस विषय में यद्व ध्यान रखना चाद्विए कि उस समय कानूनी दण्डों वी 
अपेद्ा धार्मिक दण्डों का अधिक मदत्व था ! परलोक विगड्े और सरफयामी कोने की नेटिक 
अनुक्षप्ति (४००७] ४30०५४09) कानूनी अनुकृप्तियों से अधिक प्रबल थी। “इसके भय से लोग 
उपद्युक्त नियमों का पालन करने के लिए वाधित होते थे । मनु ने नैतिक अलुर्वा दि का दखन करते 
हुए कह्य है कि जो सैनिक सप्राम्ष में भयमीत और पपछूस॒ुझ ब्यक्तित को मारता है, उस्ते अपने 
स्वामी का सारा पाप लगता है (ज&४)॥ 

६० शुक्रनीति १३५० भ्मेयुद्धे- कृथ्युडेहन्यारेवरिपु सदा । १३५६ रामऊष्णेन्द्रा- 
दिदेवैः कूटमेवाइत पुरा | कूठेन निदतो बालियेवनो नस॒जिश्तथा । 

२०. अल्तेकर--स्टेट एणड गवनेमेंग्ट इन एशेण्ट इण्डिया, ए० २२१ 
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कभी नहीं करनी चाहिए ॥४४ 
अपने पडोसी देशो दे: राय वरती जाने वाली वैदेशिव नीति का परिचय हमे 
मण्डल के प्रसिद्ध सिद्धान्त से मिलता है। इसका अनेक प्राचीन ग्रन्यों में विस्तृत वर्णन 
है हाँ इस सम्बन्ध मे इतना ही कहता पर्याप्त है कि अपने राज्य को बदाने को 
तथा विजय करने की इच्छा रखने वाले (विजियोषु ) राजा के राज्य की सीमा के साथ 
लगा हुआ सामते चाला पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका झम्रु (आऋरि) होगा, 
किन्तु इससे शयला राज्य उसके शन्‌ (अरि) या मित्र होने से झरि का सिर होगा, किन्तु 
इसवे' छाद वाला इसी प्रकार उसे मित्र का मित्र और अगला राजा भ्रिमित्र का मित्र 
होगा। ये पाँच राज्य तो विजिगीप के राज्य के सामने वाली दिशा (प्ुरस्तात्‌) में हुए, 
इसी तरह उसके पीछे (गइचात ) भी कुछ राज्य होते हैं, इन मे से एकदम पिछले राज्य 
को पाप्णिंग्राह (पराप्णंग्र्थात्‌ एडी को पकडने वाला) कहा जाता है । वह भी स्वाभाविक 
रूप से शत्रु होगा, उसे मह नाम इसलिए दिया गया टै वि घाव विजिययीयु विजस के लिए 
आगे बढ़ता है तो वह पीछे से उसके राज्य मे गडवड उत्पन्न बरमा है । पाप्यिंग्राह से 
अगला राज्य झाकनद कहलाता है, इसे यह्‌ नाम देने का यह कारण हे # यह ऐसा होता 
है जिसकी सहायता पाने के खिए विजियोपु पुकार (आजनन्‍्द) करता है। यह ज्षामान्य 
रूप से पाशिंष्याह का झत्रु होने से विजिगोपू का मित्र होगा। आनन्द के बाद का राजा 
पाष्णिंग्राह या सित्र हाने से पाब्णिंप्राह्यसार तथा इसल अगला राजा आबरद का सित्र 
होते के झ्रातन्‍्दासार वहल्वाता है। इसके अनिरिक्त दो झन्य प्रवार के राज्य भी हैं-- 
मध्यम तथा उदासीच | सध्यम ऐसा राज्य है जिसका अदेश विजिसीपु त्तथा भ्ररि के राज्यों 
की सीमा के साथ लगा हुआ है, मध्यम दोनो की चाहे वे मिले हुए (सहत) हो या छात्र 
हो--सहायता करने मे समर्थ होता है और इन दोदा के आपस मे न मिले होने की दशा 
भें दोना का मुकाबिला कर सवता है। उदासीन राजा क्य प्रदेश विजिगीपू, अरि तथा 
मध्यम तीना राज्यो की सीमाओं से परे हादा है, यह बहुत प्रवल होता है, उपयुक्त तीनो 
के परछएफ्रर मिले होते या न मिले होने की दक्षा मे वह उनती सहायता कर राकता है और 
उनके परस्पर ने मिले होने की दशा मे से भ्रत्येक का मुकाविला कर सकता है । इस 
प्रकार दारह राजाझो का यह सशूह एईएण्डल कहरणशतः है। क्री पाण्डुरण चापन बार हारा 
दिये गये निम्नलिखित चित्र से इन बारह राज्यों को स्थिति स्पप्ट हो जायगी।'४५ 
2९. महाभारत-- १ ॥£87- 9 नाव ण मही जेनु लिए दृष्वीपति | अआकका॑बिज्ये 

लच्ज्वा वोटलुम यते भूमि । अस्मबुक्ता जिवया द्पुवाड्खवस्य एड च । 
3२० कीध्लय मे कपार जे कविष्रस्प ४ अध्याय ? «था अधिक णु ७, मनु ७ १५४-- 
२११, सह भारत, आश्रम्बा>प ६--७, ये अब यस्म' 


ते $|३४४--३४८, कशमन्दक 
अआयाय, अन्निपुगाय ऋध्याय २३० 
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मण्डल रिद्धात्त का मूल तत्व यह हैं कि इस बात की बहुत अधिक सभावन्ता है कि किसी 
राजा के पडोसी राजा उसके दात्ुआ और इन पडोसी राजाओं के अगले पडोसी इनके 
बेरो होने से पहले राजा के मित्र हो, वे उसके साथ मिलकर मध्यवर्ती राजाओ को चक्‍की 
के दो पाटा मं भेह्र की तरह पीस सकते हैं। अ्रत पहले राजा वी इनके साथ मैती होता 
स्वाभातिक है। मण्ठल सिद्धान्त में दसी के आधार पर राज्य की बैदेशिक नीति सचालित 
करने तथा दूसरे देयो को झपना मित्र दनाने पर बल दिया गया है। 
क्रैटिल्य ने सामुद्रिक युद्ध के कुछ नियमा का उल्लेख किया है| उसने नावा- 
धब्यक्ष के कार्यो का वर्णन करते हु ए कहा है कि वह चोर डाकुआ वी नौकाओ वो नप्ट कर 
दे, इसी प्रकार शत्रु के देश को जाने वापी बाजार के सथा बन्दरगाह के नियमों को 
उर्लघन करने वाली नौकाओ का विध्वस कर देता चाहिए ।४ भारत का मध्यकाल मे 
सूरोपियग राज्यों तथा से उतकफी विचारधारा से फोरई सम्बन्ध नहीं था, अत बतेमान 
झन्तर्राष्ट्रीय कानून के बिकास पर भारत का प्रभाव नगण्प गा ही है । 
(ख) प्राचीन मध्यपूर्व के राज्य---चौथी सह््राउदी ई० पू० से मध्यपूर्वे के 
राज्यो मे अन्तराप्ट्रीय व्यवहार और कानून के कुछ प्रमाणा मिलने लगते है। ३१००० 
पू० में खयश तथा उम्मा के सेसोपोटासियन नगर राज्यों से रीसा के सम्बन्ध से हुई एक 
सधि का वर्णन करने वाला एक प्रस्तर अभिलेख मिला है । इसमे पराजित उम्मा जाति 
ने पाँच शकितिशाली सुमेरियन देवी देवताझ्ों वी शपथ लेते हुए दोनो की रीमायर्ती साई 
और पत्थर को न लाघने को प्रतिज्ञा की है। कुछ विद्वानों के मतानुसार इसगे पच निर्यंय 
(शर्जा790000) का भी वर्णन है , क्योकि लगज् तथा उम्मा के बीच सीमासूचक पत्थर 
की स्थापना इनके समीपवर्ती किन्न राज्य के रात्रा मेसिलिम ने की थी। दूसरी सहस्ताब्री 
ई० पूर्व० से मिट्टी को मुहरो पर तथा पत्थर पर खदी हुई अनेक सधिया उपलब्ध हुई है। 
ये मिश्री तथा हिट्दाइट शासका के मध्य से हुई हैं और इनका प्रधान विषय सीमा विवाद 
का निर्णय, शानि स्थापत और मैती स्थापित करना है । इनमे सबसे सिद्ध संधि १२७६ 





रेड. अर्थशास्त्र र/रप्प २४-१४ डिंलेंका नि्धोसयेत। अपरिन्नविषयात्तिया पर्यपत्तन 
चारित्रोगधातिकाश्च !। 


श्ड अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


कि न नल व पर) और ट्हिइ्ड राजा हतुसिली के मध्य 
हुईं थीं, इसमे यह व्यवस्था की गई है कि एक राज्य मे अपराध वरने के ८ बाद जो झप- 
शाघी इूसरे रष्ज्य में आग जायें, उत्ह पक्दकर पहले राज्य को लौटा दिया जाय। 
सम्भवत् प्रत्यपंण (एछह७४५(१७) का यह प्राचीनतम उल्लेख है। इसमे दोनो राजाओं 
ने शक दूधरे के आस्तरिक सतुओं के विः्य सहायता देने नी प्रतिज्ञा नी है और इसके 
लिए अनेक मिश्री और हिद्ठाइट देवताआ को साक्षी बनाया है ॥" 

सहूदियों के साहित्य मे मी अन्तर्राष्ट्रीय तियमा का कुछ वर्शान है । पुराने म्रहद- 
नामे (06 प०४४०८७५) ही एक पुस्तक डिढ्रानमी मे युद्ध भे स्त्रियों तथा बच्चों को 
मारने का निर्षेघ है। इनमे धर्म की रक्षा के लिए पवित्र युद्ध करने का विघान है। विपम 
परिस्थितियों मभी झतु को दिये गये वचव के प्रतिपालन पर दल दिया गया है 
(इसीहा ६।६) ॥ 

(ग) बूनात--प्रथम सहखाब्दी ई० पू ० मे यूनानियों ने उत्कृष्ट कोटि की सम्बता 
का बिकाश किया । वर्तमान टर्की और यूनान के प्रदेदा मे इनके अनेक लघु मगर राज्य 
थे। इन सबकी नस्ल, भाषा, धर्म और रीति रिवाज एक जेंसे थे। इनमे बारसिज्य का 
विकास होने से सामुद्विक व्यापार के नियम बने, रोड्स टापू इसका बडा केल्य था, ऋत 
थे निथम रोडियन कानून (7२४800/90 4.3५5) के नाम से प्रसिद्ध है । लारेन्स के मता- 
नुसार इन नियमा का प्रभाव रोमन सम्राटो के सामुद्रिक तथा व्यापारिक नियमों पर 
पडा । यूनान के चिभित राज्णा मे अनेक राजनीतिक सब्तिया होती भी) इनम १ शव 
शताब्दी जैसी जटिल सधिया ओर सघ पाये जाते हैं | उस समय विदेदियो (&६॥$) 
की रात्तर कानूनी कौर से रबीकार की जाती थी । इसी भ्रकार का एक बे मीडिपोकोई 
(॥(4८(०॥:०॥) था। ये प्राय व्यापार और बारिज्य में लगे हुए विदेशी ध्यक्ति होते थे, 
इह काजूलो रक्षा के अधिकार श्रन्‍्य गागरिक के समान प्राप्त ये, कित्तु राजनीतिक 
अधिकार नद्ीी होते थे और ये अचल सम्पत्ति ((९७] 7६90०) रख सकते थे। इनसे 
वर्तमान ध्यापार प्रतितिधि (2005०) से समानता रसने वाले प्रोत्रतीनोस (?7056- 
205) होते थे । यह प्राय एक ऐसा प्रतिप्ठित नागरिक होता था, जिसे कोई विदेशी 
राज्य सरकारो तोर से अपने लागरिका को सुरक्षा तया अपने राज्य के भ्रन्य राजनयिचद्द 

(707980940) कार्य सोंपता था। 

अर्म ने यूनान की राजनीति पर बडा प्रभाव डाला था । कई बार किसी विद्येद 
पवित्र धर्मस्थान की रक्षा के स्िए कुछ यूनानी नणर-राज्य ऋापस मे समझौता करके 
एक सघ का निर्माग्प करते थे। इस प्रकार के सघ एल्फिकटियती ( ॥फफछएणऊणाऊ) 
कहलाते थे । इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण यूतान के पविचतम मम्दिर डेल्फी (0७6७७) 
की रक्षा के लिए बताया गया सघ था। ये धामिक सघ बाद में राजनीतिक बन जाते ञ्े 
चहाँ धर्मेस्थानो मे दरण लेने वाले अपराधी सुरक्षित समच्े जाते थे, उन्हे नही पक 
जा सकता था, झाश्रयाचिकार (छ/३ट॥ ण /5५५]ए॥) व्यापक रूप से स्वीकार किया 
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जाता था। सीशाओो, नदियों तथा सोतो के सम्वन्ध में होने वाले विवाद पच निर्णय 
(४४7०४) दारा तय क्ये जाते थे। 
युद्धो के सम्बन्ध में यूनानियों का दृट्टिकोश प्लेटो हारा सुकरात के मुँह से कह- 
लायी हुई कुछ सूक्तितयों से स्पष्ट होता है। इनके ग्रनुमार उसका यह विचार था कि 
युद्ध झब्द का प्रयोग यूनानियों ढ्रा अपने से भिन्न जातिया के साय क्यि जाने वाले 
सथपों तक सीमित करना चाहिए । यूनानी लोगो मे होने वाले सघर्ष युद्ध नहीं, किन्‍्तु 
बीमारी और फूट हैं। इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। किन्तु यदि यह अनिवार्य 
हो जाय तो इसकी उपग्रता को कम करने का प्रयास होना चाहिए । इसके लिए उस समय 
अमेक नियम प्रचलित ये। पहला नियम एम्फिकटियनिक सधियो द्वारा घर्मस्थाना की 
सुरक्षा थी, इन्हे युद्ध मे किसी प्रकार की क्षति नही पहुचाई जा सकती थी, लडाई 
भागकर इनमे शरण ग्रहण बरने वाले व्यक्ति अ्वष्य समभे जाते थे । दूसरा नियम यह 
था कि पुरोहित अवध्य माने जाते थे । तीसरा नियम यह था जि दोनो पक्षा को रखदेत्र 
में निहत होने बाले सैनिको को विधिपूर्वक दफनाने की अनुमति थी। चौथा उल्लेखनीय 
नियम यह था कि रणक्षेत्र में विजय की स्मृति को सुरक्षित बनाने के लिए पत्थर या कासे 
के स्थायी स्मारक न बनाये जाये । केवल लकडी के स्मारक खडे क्ये जा सकते थे । यह्‌ 
नियम इसलिए था कि शात्रुता की कोई स्थायी स्मृति नही होनी चाहिए ॥ इन नियमों 
के होते हुए भी नसवौम ने यह स्वीकार क्या है क्ि थूतान में मनुस्मृति के नियमों 
(देखिये ऊपर पृ० २०) जैसी कोई व्यवस्था नही थी ।"४ 
यूनानिया ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास पर कोई बडा प्रभाव नही डाला । 
नसबौम के मतानुसार यूवातियों के उपयुक्त अधिकाश नियम घामिक थे, नगर-राज्या 
की स्वतन्ब सत्ता होते हुए भी ये नियम अन्तर्राप्ट्रीय (70/:7727०7व४) न होकर श्रन्त- 
दज्ीय (/ध्माण्याश्98) थे। यूनानियो को राष्ट्रों के परिवार (80ए छा 89- 
॥075$) का कोई ज्ञान न था। कुछ यूनानी नियम वर्तमान ग्नन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्याग्रो से 
समानता रखते हैं, किन्दु यह सर्वथा आकस्मिक और काक्तालीय है। थ्रूनानियों मे 
कानूनी विचारों के विक्रास की प्रतिभा नहीं थी, फिर भी अन्तर्राप्ट्रीय कानून के 
रोमन पिचारक यूनानी दर्शन से प्रभावित हुए। इस प्रकार परोक्ष रीति से यूनानी 
विचारधारा ने अन्तर्राष्ट्रीय के कावून के विक्रास पर प्रभाव डाला ।९ 
इुसरा युय-रोम _- पश्चिमो जगत्‌ मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में यूनान की 
अपेक्षा रोम का अधिक झसर पडा। प्राचीनकाल मे रोमन लोगा ने कानून के विकास 
में विलक्षण प्रतिमा का परिचय दिया था। इस विषय मे उनका सर्वोत्तम स्मारक बाड- 
जैण्टाइव सम्राट जस्टीनियत (५२७-५६५ ई०) द्वारा तैयार करवाया हुआ दीवानी 
निष्रमा वा सत्रह (0०90$ उण्या७ ण्ाश्या/5) है ॥ रोमन लोगा म यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का कोई बडा मतत्व नहों था, फिर भी मध्यकाल में इसकों कानूनी पद्धति 


२६. नसवौम-पृड्ेजत पुस्तक, पू० & 
२७- नमव्रीम--पूरोत्त पुस्तक, पृ० & 


रद अन्तर्राष्ट्रीय वानून 


अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के विचारको का प्रधान प्रेरणा स्तोत और झाघारशिला थी । 
गूनानियो की भाति रोमन लोगो में भी सन्धि विग्रह धामिक कार्य समझे जाते 
थे। ५६० ई० पू० मे समाप्त होने वाले राजाओं के आरम्भिफ युग से लडाई छेडने, सन्धि 
करने, कूटनीतिक वार्ता चताये, दूत भेजने, श्रत्यपेण आदि के अन्तर्राष्ट्रीय तथा वैदेशिक 
कार्य फोदाल (छल) नामक बीस पुरोहितो का विज्येप रूप से सगठित समुदाय 
(एणाध्शाणा एलाक्षाप्णा) किया करता या ।_ युद्ध छेडने के सम्बन्ध मे इनका कार्य 
बडा रहत्वपूर्ण होता था । युद्ध दो प्रकार के माने जाते ' ना अन्याय्य 
(एप्प) । पक विन का | युद्ों के चार कारण थे-- (१) रोमन प्रदेश का अति- 
क्षमण, (२) दुतों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन, (३) सन्धियो को भग फरना, (४) 
अब तऊ मित्र घने विसी द्वार युद्ध मे झन्रु को सहायता देना। न्यायपूर्ण युद्ध उप- 
शुक्ल कारण उपस्थित होते पर तभी किये जा सकते थे, जब जटिल घामिक विधान के 
याद पीछझल पुरोहित देवताओं को साक्षी बनाकर युद्ध के कारणो की सत्यता की घोपणा 
बरे और चार फीशल सन्धि समग फरने याले राज्य से इस विषय से कोई सन्‍्तोषजनक 
उत्तर नप्राप्त क्र सकं। यदि दूसरा देश विचार के लिए समय चाहता था तो उसे 
तीस या तेत्तीस दिन की झवधि दी जाती थी। यदि इसमे कोई समाघान नही हो पाता 
भा तो फीशल यह्‌ प्रमाछित करते थे कि जुद्ध के तिए न्‍्यायोचित क्गरण है) सीनेट 
द्वारा युद्ध का निग्चय हो जाने पर एक फीझल रोमन सीमान्‍्त से एक भाला दूसरे देश 
की ओर फेकता था, इसे लडाई की विधिपूर्वक घोषणा समभ्य जाता था। ऐसा युद्ध 
न केवल न्यायपूर्णो अपितु पवित्र (छ९एछा३ ॥0४एशा ८६ ए:एश) समभा जाता था। 
रोमन लोगों को इस घामिक विधि द्वारा यह विश्वास होता था कि देवता युद्ध मे उनका 
साथ देंगे, उससे उनका उल्‍जास और खाहस (/श०रआ८४) बना रहता था। यद्यपि 
सैद्धान्तिक रूप से फीडल विषयक कानून (7054०(।20९) विश्युद्ध रूप से रोम बा देशीय 
(शप्तता८790)) कानून था, फिर भी इसमे अत्तर्गप्ट्रीय विचारो के कुछ बीज अ्रवश्य 
में। फीशल विधि विधान तो रोम के गशलन्त्रीय युग मे लुप्त होने लगे किन्तु स्पाय- 
पूर्ण युद्ध के विचार को भ्रस्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे बडी मद्दत्ता दी जाने लगी । नसबोम ने इसे 
अन्तर्राष्ट्रीय कानूत के इतिहास मे रोम वय सबसे बडा ऋशदान (0णाएएणाणा) 
बताया है।"४ 
रोमन युद्ध की समाप्ति तीत श्रकार से करते थे -- (क) शान्ति-सन्धि हारा, 
(ख) शत्रु के समपेंणा (॥0८8/5०) से, (ग) शत्रु के देश पर अधिकार या झ्ारवेश्षन 
(0०८पफ्शा०) द्वारा। उस समय सन्धिया तीन वर्गों मे बाटी जाती थी -- (ञआ) 
सौहादे सन्धि (76909 ०६ काक्ञा१ ञ्ञ)छ 05 #गताछव)+ (भा) मैत्री सन्धि (7०- 
जाए ण #&800९० छा 0८०॥5५), हे आतिस्य सन्धि (पन्‍ल्झ्ाए ता घतबफ्ृाएड कप 
प्रएएाधण्म0) ॥ सस्धियाँ धामिर विधिया द्वारा सम्पन्त की जाती थी। इनमे देवताओो 
का आ्राह्वात ओर अनेक प्रकार के यज्ञ होते थे, ग्रत इन्हे बडा पवित्र समझा जाता 
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अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास ड्७ 


यथा | रोमन लोगो को किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि या समझौते को करने तथा सीनेट द्वारा 
उसकी झोपचारिक स्वीकृति था अचुसमर्यन (/१७४709007) मे सूक्ष्म अन्तर का पूरा 
ज्ञान था | यदि कभी रोम की ओर से सन्धि यार्ता करने वाता प्रतिनिधि किसी दूसरे 
पक्ष के साथ शपथग्रहएण करके कोई समझोता करता था और बाद भें यह समझोता 
सीनेट द्वारा भ्रस्वीकृत कर दिया जाता था तो ऐसे व्यक्ति को निर्वासित करके दूसरे पक्ष 
के पास भेज दिया जाता था । इसका उद्देश्य सन्धिकर्ता की दैवीय प्रकोप से रक्षा करता 
था। उसने रोमन पक्ष वी ओर से जिन देवताञ्रों की श्पथ लेकर सन्धि की थी, वे रोम 
द्वारा इस सन्धि के सोनेट द्वारा अस्वीक्षत होते पर, स्वभावत इसका उतलेघन ब रने बालो 
को दण्ड देने का अधिकार रखते ये । किन्तु उरा व्यक्ति के दूसरे पक्ष मे चले जाने से वह 
व्यक्ति इस विषय मेदेवता उसके प्रकोप से मुक्त समझा जाता था। दूतों वी अ्रवध्यता 
प्राचीन रोम भे स्वीकार की जाती थी । 
रोम को अपने गरानतल्त्रीय (१८एणं॥ट्शा) तथा शाही ([ए79८॥०»)) युगो मे 
अन्तर्राष्ट्रीय रामभझौतों की बहुत कम शावश्यउ॒ता पडी, झ्रत उसमे प्रत्यक्ष रूप से इसके 
विकास की सम्भावना बहुत कम थी। किन्तु रोमन कानून ने प्रन्तर्रा्ट्रीय कालून पर' 
परोक्ष रीति से बडा प्रभाव डाला है। १६वीं १७वी झताब्दयो मे जब अ्तर्राप्ट्रीय 
कानून के अष्ययत और अनुसन्धात की शोर विद्वानों का ध्यान श्राक्ृष्द हुप्रा, उस समय 
पश्चिमी जगत्‌ मे रोमन कानून सर्वमान्य था। किन्तु यह कानून प्रधान रूप रो बैयक्तिक' 
(ए7४५४(८) था। इसमें अत्तर्राष्ट्रीय कानून से सम्बन्ध रखने वाली कोई बात नही थी । 
फिर भी विद्वानों ते वैयक्तिक रोमन कानून के सिद्धान्तो के साथ साहश्य रजने बाली 
धन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों मे इन्हे लागू करता शुरू किया, उद्याहरणार्ध वैयनितक स्वा- 
मित्व (एएशव७ ०एय९7३॥9 ०० 00छागपणा ) के नियग राज्यो की प्रादेशिक प्रमु- 
सना (उट्त्टाप्ग्धावा 50८ 7287५७) कै करे ये बायू किये यये / वैयक्दिक ठेकों या 
सविदाओं ((:०79078८५) फे नियम सन्धियो के बारे में सत्य समके जाने लग्रे। रोम 
के वैयवितक कानून वी अनेक परिभाषाओं को भन्वर्राप्ट्रीय कबूल से अहरए कर लिया 
गया। इसके कुछ रोचक उदाहरण निम्नलिखित है । स्वामीहीन कसी चल या ग्रचल 
सम्पत्ति पर स्वामित्व स्थापित करने को घ्राचीन रोमन विधिज्ञास्त्री 0टशफुशा० 
कहते थे, इसी से ब्रन्धर्राष्ट्रीय कानूब का 0(०ए०4४०॥ (झावयेशन या कब्जा) शब्द 
बना है और यह चलडाई में सेना हारा अधिक्ृत प्रदेश की ऐसी स्थिति सूचित करता है, 
जो किसी प्रमुसत्तासम्पन्न शासक (50ए४०४०) के अधीन नही है । परवत्ता को सूचित्त 
करने चाजा शब्प 5६008708 भी दासत्व व्यचक रोमत शब्द 5४085 से निकला 
है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उपचय (&८८००४०४)» चिरकालिक भोग 
(ए।०६९७१७७०॥) झादि अनेक झब्दो का मूल रोमन है। इनसे सबसे महृत्वपूर्प शब्द 
इस शास्त्र को अग्रेजी, फ्रेच और जमन मे त_्मश ].&छ छाीं एद्वाणा5, 708 तं2४ 
इल्प58 तथा ४०॥८७४7८०४६ का नाम देने वाला है, यह रोम के 30६ ह०मा।एण का 
झाब्दिक अनुवाद है। इस झब्द से अनेक प्रकार के ञ्रम उत्पन्न हुए है, अत. इनके 
बिकास का सक्षिप्त परिचय आवश्यक है । 


श्ष अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


जस जेन्शियम--रोम का परम्परागत प्राचीन कानूत केवल रोमन नागरिकों पर 
सागू होता था। यह अत्यचिक कठोर, आदिम और सकी था। इसे दोवानो कानून 
(755 लाश) कहा जाता था! रोम नगर के महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक 
केन्द्र बन जाने पर यहाँ विदेशी व्यक्ति बहुत बडी सल्या मे आने लगे, ये रोमन कानून 
की घरिधि से बाहुर समभे जाते थे, २४१ ई० थु० मे इनकी सत्ता स्वीकार करते हुए 
इनके आपसी विवादों के तथा रोमन लोगों के विदेशियों के साथ विवादों के निर्णय के 
लिये विशेष न्यायाघीश (4८४० 9८व्ट्टागग05) नियत किये गये। ये विदेशियों के 
सामलो में रोमन कानून लागू नहीं कर सकते थे, ग्रत इन्होंने विदेशी एव रोमन कानुनो 
के उदार एव न्यायपूर्ण तत्वा को ग्रहण करके इनके सम्मिथरण से एक नये प्रकार कै कानून 
का निर्माण आरम्भ किया। इसमें जस सियिजी (905 ८१०) की अपेक्षा बहुठ कम 
बन्धन, भौपचारिक्ता और प्रतिबन्ध थे। उदाहरणार्थ, इसमे बिक्रो वो कानूनी कार्यवाही 
के लिये पाच साक्षियों की उपस्थिति तथा अनेक लेखबद्ध जटिल विधियों का पालन 
आवश्यक था, किन्तु नये कानून में मौलिक रूप से की गई बिक्री के कार्य की स्वीकार कर 
लिया जाता था। झ्े -शने से उदार नियम रोमन नांगरिको के सुकददभो में भी लासू 
“किये जाने लगे और प्राचीन ॥08 ०५॥6 से इनका भेद स्पष्ट करते के लिए नये नियमों को 
जम जेन्शियम (7०४ 8००धप्ा०) कहा जाने लगा। किन्तु सह स्मरण रखना चाहिये कि 
इसका “राष्ट्रो के आधुनिक कानून” या “अन्तर्राष्ट्रीय विधि” से कोई सम्बन्ध न था, 
बथोकि मह्‌ विभिन्न प्रमसत्ता-सम्पत, स्व॒लन्त राज्यो के पररस्परिक सम्बन्धों का निय 
मन करता है ओर जस जेन्शियम रोप का राष्ट्रीय (॥/७०४८७७।) कानून था क्योकि 
वह रोमत साम्राज्य मे 'रहने वाले विदेशियों भर रोमन नागरिको के पारस्परिक सम्बन्धो 
का नियमन करता था। 
रोमन साम्राज्य भे रहने वाले विदेशिमो के कानून के अतिरिक्त, जस जेन्शियम 
डाब्द का प्रयोग प्राचीन रोम में एक दूसरे ग्र्थ मे भी होता था । इस अर्थ में यट्‌ सब देशों 
में पाये जाने दाले सार्वभ्रीम नियम का वाचक है। जस्टीनियन द्वारा बनवाये गये रोमन 
कानून राप्रह (७०७७५ 3४४५) के आरप्म से ही दूसरी शलाब्दी ई० के: एक विधिशास्त्री 
गेयस (090$) की यह उक्ति उद्धृत की गई है कि जल सिविली तो प्रत्येक जनता 
(&४०४००५) द्वारा बनाया गया काडून है और जस जेन्शियम वह फानून है जो प्रा 
तिक तक ((पश्ञांणाओं 728507) द्वारा खव मनुष्यों (त्र०7॥7८$) के लिए बताया गया 
है और जिसका पालन सब राष्ट्र (5००८७) करते है। यह इसका दाशंनिक अर्थ है । 
इसके ऐतिहासिक अर्थ मे तो रोमन साम्राज्य में विदेशियों के साय बरता जाने बाला 
कानून अप है,विन्तु दार्शनिक अर्थ से सब जगह पाये जाने वाले विवाह,मर्म्पत्ति की सुरक्षा 
आदि के अनेक कानून झा जाते हैं, इनमे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रसे सम्बन्ध रखने माले दुतो 
की अवध्यता, युद्ध की जूट के बेंटवररे आदि के नियम भी सम्मिलित किये जाते हैं। किन्तु 
इससे यह नहीं समभना चाहिये कि जरा जेन्शियम अन्तर्राष्ट्रीय कानून है क्योकि दार्श- 
निक अर्थे मे भी इसका भ्रधिकाश भाग किसी भी टाप्ट्र मे पाये जाने वाले कानूनों से 
सम्बन्ध स्खता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ मे उस जेन्शियस का प्रयोग १७वीं 
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शताब्दी से ही होने लगा है । 
प्र/क्रतिक नियम---रोम के प्राकृतिक नियम (रह्राएवों [8७ 05 गध्यणशा०) 
के सिद्धान्त ने भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परवर्ती विकास पर काफी प्रभाव डाला। 
तीसरी ह० ई० पू० के यूनानी स्‍्टोइक (5007०) दर्घन के इस सिद्धान्त को रोम मे 
पहली श० के सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री सिस॒रो ने बडा लोकप्रिय बताया | इसका तात्पयें 
यह है कि यथार्थे तबेबुद्धि ([९896 7८85००) द्वारा ऐसे नियम बनाये जा सकते है, जो 
सर्वत्र समान रूप से लागू किये जा सकें। इस सिद्धान्त ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को दो 
प्रकार से प्रभावित किया (१) प्राकृतिक नियम प्राय जस जेलिय्रम के द्वार्श निक अर्थ _ 
से अमित समका जाता था, किसी नियम की सार्वेभोमता उसके स्वाभाविक होने का 
करिणाम समभी जाती थी । उदाहरणार्थ जस जेन्शियम के नियमों के अमुसार दूत को 
अवेध्य समभा जाता था, यह नियम सभी देझो मे-पाया-जाता है, ग्रत्‌ इरो प्राकृतिक 
नियम भी माना जाता था| किन्तु कई बार जस जेन्शियम और प्राकृतिक विधि (॥9७5 
79(079८) में विरोध भी होता था, जैसे दासता की, प्रथा सबंत्र प्रचलित होने से जस 
जेल्तियम का अग समझी जाती थी । किन्तु यह प्राकृतिक विधि का अग तही मानी जाती 
थी, क्योंकि राब गनुष्प रवाभाविक रूप रो स्वतन्त्र होते है। (२) प्राकृतिक नियम के 
सिदान्त का ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून पर दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि इस सिद्धान्त की झत्य 
घिक अंस्पप्टता, प्राच्ीनत्ा तथा सर्वेमान्यता ने मध्यकाल मे विद्वान ताकिकों (5080 
9$80$) को एक ऐसी जादू की छड़ी प्रदान की, जिसकी सहायता से वे अपने नवीन 
अन्तर्राष्ट्रीय विचारों ग्रोर सिद्धान्तो को प्राकृतिक नियम की दुहाई देकर प्राचीन एब 
सुप्रतिष्ठित सिद्ध कर सकते थे ।"* 
सथ्यकाल से भ्रन्तर्राप्ट्रीय कानून के चिक्षास से सहायक तत्व--४थी शताब्दी 
के अ्रत्त से बर्बर जातियों ने रोमन साम्राज्य वर खाकमरा करके उसके पश्चिमी प्रान्तो 
को जीत लिया, इसके बाद ध्वों से ११वों झती तक योरोप में अन्ध युग (70970 88०) 
तथा ११वी से १५वी शती तक मध्य युग (४60० 88०) रहा। १४६२ ई० में पझ्रम- 
रीका के महाद्वीप की सोज के साथ झार्धा के महाद्वीप की सोज के साथ झाथुनिक युग का श्रीगणेश हुआ १६वी हताब्दी के 
_ धामिक राधार झ्रास्दोलन-ने कमान सुय की प्रबुत्तियों को सूहढ़ करने मे बडा भाग लिया। 
आधुनिक युग ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया किन्तु इसे 
देखने से वहले मच्यकाल मे इसके सद्दायक तत्वों का शान आवश्यक है। श्रापेनहाइम ने 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास का मारे प्रशस्त करने वाले निम्न तत्व माने हैं”-- 
(१) चर्च के घापिक-कस्दूल- (००००० ७७) की त्तथा दीवानी कानून (णश्ा 
]99७) की विवेचला करनेवाले व्यक्तियों ने युद्ध सम्बन्धी भावी अत्तर्राप्ट्रीय कानून के 
कुछ प्रइनो की मोमासा को । (२) इस रामय रासुद्णी कानूनो के झनेक सग्रह औौर राकलन 
किये गये । (३) व्यापार करनेदाले नग्ररो के अनेक सगठनो ने पारस्परिक विवादा को 
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सुन्रकाने के लिये पचनिर्णय (&70008०४) करने के नियम बनाये । (४) १४वी _ 
शताब्दी के अन्त से राज्यो द्वारा दूसरे देशो को स्थायी रत मेजने की प्रणाली का श्रीगस्पेशा 
हुआ । (५) बड़े राज्यों द्वारा स्थायी सेनाये रखे जाने से युद्ध के सम्बन्ध में सा्वेभौम 
कलियम और रीति रिवाज बनने लगे । (६) १४वीं झती से स्थायी झान्ति स्थापित करने 
को कुछ झादर्श योजनाय बनने लगी । (७) श्श्वी झती भें विज्ञान और कला की पुत- 
जागृति ((८ए4७४॥०८०) के तथा १६बी झती के धर्म-सुघार ([२८४७६००४४००) के 
आस्दौलनों ने योसेपियन जगत्‌ मे पोष की एकच्छव आध्यात्मिक प्रभुता का भ्रस्त करके 
अन्तर्रीप्ट्रीय कानून के विकास में बडा सहयोग दिया । यहाँ उपयुक्त तत्वों के सम्बन्ध मे 
कुछ महत्वपूर्ण तथ्या का सक्षिप्त उल्लेख किया जापगा । 

(१) चर्च--रॉमन साम्राज्य का पतन हो जाने के दाद अन्ध युग मे चर्च ते एक 
विशाल वायूनी पर्दलिं का बिकास किया, मध्यफाल सम धार्सिकफ कानून निकाय (८० फुणड 
30८५ ०४७००८०१) के नाम से इसके अनेक संग्रह और सक्रलन किये गये। यह कानुन न 
तो राष्ट्रीय था और न अस्तर्राप्ट्रीय, किन्तु अधिराष्ट्रीय_($प978748072) था, भर्थात्‌ 
यह सब राष्ट्रों के कानूनो के ऊपर था और इसका पालन धाभिक हृष्टि से आवश्यक था। 
धामिक कएनूत से वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र मे जो तिघम बनाये,उतका उस समय 
आजफल की अपेक्षा अधिक पालन होता था। इसका मुरुय कारण घा मिक दृष्टि से इनके 
झलुकूल प्राचरण को आवश्यक माना जाना तथा इनका उल्लधत करने वालो के लिये इस 
लोक मे बहिष्कार (000०णरा0०॥॥०७४४०9) के घासिक दण्ड का भय भर परलोक मे 
नरबगामी होने की आदारा थी । 

इस क्षेत्र से चर्च का सबसे दइय कार्ये युद्ध और शान्ति के नियमो वा निर्घारएए 
करना था। उस समस तिभिन्न मनुष्यों में होने बाले, रत्तरत्रित भोवरा पैयक्तित युद्धो 

(?:५७९ ७७75) को कुप्रधा अपन चरम शिखर पर पहुँच गई थी। चचे के लिए इनका 
सर्वधा बद कर देना सम्भव नही था ॥ किस्सु इस घुराई को कम करने के लिये चर्च ने 
भगवान के रणबिरामों (प77७८८४ ०६ (900) को घोषणा की। ये ऐसे दिन या अवधि थी, 
जिनमे युद्ध करना घजित था | १०४१ ई० से कच धर्माघिकारियो (9:७/७४४४) ले इनकी 
अवधि को बढाकर इसे प्रत्येक सप्ताह में बुधवार के सूर्योस्त से सोमवार के सुयोदय तक कर 
दिया। इसके अनुसार वैयक्विक युद्ध सप्ताह मे केवल तीन दिन ही हो सकते थे । लेटरल के 
गिरजाघर मे हुई रोमन केथोतलिको की दूसरी परिपद्‌ (5९९००च० शतक (007०! )ने 
११३७ में युद्ध मे एक विश्येप प्रकार के घनुष (८7055 ७०७) का प्रयोग वजित ठहराया 
क्योकि यह बहुत “घातक औ र भगवान को अप्रिय” था। तीसरी लेटरन परिषद (११७६) 
ने शुद्ध मे पकडे ईसाईयो को दास बनाने की श्रथा को निधषिद्ध ठद्राया। तेखतकला का 
व्यापक प्रसार होने से पहले सचियो बे पुष्टि हस्वाक्षरों द्वारा न होकर चर्च वी घाएमिक 
विधियों से हुआ करती थी, इनमे बाइविल या पवित्र घामिक अवद्येपो (१७॥०४) 
कद ताज उ् कर सपा प्रहणा करना होता था। ऐसी त्रिधियों के बाद सन्धि का पालन 
दोनो पक्षा के लिये अनिवार्य समका जाता था। पोष को ईब्वरीय प्रतिनि:ि क्के 
नाते विभिन विवादों में मध्यस्थ या प्र बपाया प्रतिनिरदि होने के 
जाता था, इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण 
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पोष एलेक्जेण्डर पप्ठ द्वारा १४६३ ई० ग्रे कोलम्बस द्वारा खोजो गई नई दुनिया का 
स्पेन और पुरंगाल में बेंटवारा करना था । जे रुसलेम राथा पेलेस्टाइन वी पवित्र धर्मभूमि 
को विघर्मी सुसलमानो के प्रभुत्व से मुक्त करने के लिये लऊ जाने बाले कूयेडो या धर्म- 
युद्धों के समय पोष ने तथा चर्च की विभिन्न परिपदो ने अनेक ग्रादेशों ढारा ईसाइयो के 
लिये मुसलमानों के साथ व्यापार करना, उन्हें युद्ध के लिये उपधोगी सामश्री या हथियार, 
तथा जहाज बनाने के लिये लकडी बेचना निपिद्ध ठहराया, ऐसा व्यापार करने वाला के 
लिये बहिष्फार के अतिरिक्त भारी जुर्मानों वी व्यवस्था की | मुसलमानों के साथ ब्या- 
पार रोकने वाले इन कानूनों का उल्लघन घोषणा विरुद्ध (00979 ऐक्षयगएण) कह- 
लाता था और यह कुछ विद्वानों द्वारा विनिषिद्ध ((/००४४७क॥०) का मूलरूप सममभा 
जाता है 
अर्च के बिद्वानो ने न्‍्याय्य युद्ध (305६ फू) सम्बन्धी सिद्धान्त की मोमासा 
करके प्रन्तर्राप्ट्रीय कानून के विचार को भझ्ागे बंढाया। टर्दुलियन (१६०-२३० ई०) 
आदि ईमाइयत के ग्रारम्भिक विचारक यह मानते थे कि ईमाइयो को युद्ध मे भाग नहीं 
लेना चाहिये भ्रौर सेवा मे सेवा नहीं करनी चाहिये। किन्तु सैण्ट आगस्टाइन (३४५४- 
४३० ई० ) ने इसमे परिवर्तन करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपाडित विया कि ईसाइयो को 
केवल उन्हीं युद्धों मे भाग लेना चाहिये जो न्‍्यायोचित (3050) एव घर्मानुकुल हो । 
जम्की दृष्टि मे केवल वही युद्ध न्याय्य हे, जो किसी भ्रन्याय के प्रतिशोच के लिये लड़ा 
जाय । यदि कोई राष्ट्र अभ्यायपूर्वफ ली गई दूसरे राष्ट्र की वस्तुओं को वापिस करने को 
तैयार नही है अथवा दूसरे राष्ट्र को हानि पहुँचाने वाले अपने मागरिकों के बुरे कार्यों 
को दण्टित करने के लिये उद्यत नही है तो उसके साथ युद्ध करना घर्मानुकुल है । किन्तु 
शक्ति बढाने या बैर निर्यातन के लिये कभी युद्ध नही करना चाहिये । आक बिशप सेविल 
के इसिडोर (५६०-६३६) गे सिसरो के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए न्‍्याय्य युद्धो का 
विवेचन किया । किन्तु इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण विचार थाभमस एक्विनास (१२२५० 
१२७४) का था । उसने आपने ग्रल्थ 59979 77800279 के दूसरे भाम मे इस 
प्रश्न पर विचार किया कि क्या लडाई करना सर्देय पाप है। उसके मतानुसार निम्न 
अवस्थामों में यह पाप नहीं हे --(१) राजा ने लडाई करने की झाज्ञा दी हो (२) 
लडाई का कोई न््माथ्य कारण (0888 ८७०५०) हो । (३) लडने वाले का सकत्प झुभ 
(६४८४७ ॥7८४६४४०) हो अ्र्वात्‌ बढ भेजाई वी वृद्धि और घुराई को रोजना चाटता 
हो। थामस एक्विनास ने युद्ध में कूठ बोलने तथा प्रतिज्ञा मय करने का निपेघ किया, 
लडाई भे स्तवियो और बच्चो का वध वर्जित ठहराया ग्रया क्यांक्रि इनके विरुद्ध लडाई 
करना सर्वेधा अन्यायपूर्ण था । 
इसके अतिरिक्त चर्च के विचारको ने प्रकृतिक नियम के रोमन सिद्धान्त पर भी 
विचार करके उसे नया रूप प्रदान किया । वे प्रद्दति को ईश्वर का एक व्यक्त रूप मानते 
थे, पत प्राहविक नियम ( >२७/ए:०? 220४) को उन्होंने गानवीय नियग [उ्कायम 24४8) 
से ऊँची स्थिति रखने वाला ईइवरीय नियम (09४7८339) सम्रक्रा। थामस एक्विनास 
ने इसको व्याख्या करते हुए यद्ट कहा कि यह झाइयपत नियम (झाप्््ण /99) से भित 
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है, घाइवत नियम तो इस संसार को शासित करने वालो भगवान की बुद्धि की सनातन 
बने रहने वाली योजना है, यह मानवीय बुद्धि की समरू से बाहर है। किन्तु प्राकृतिक 
नियम ईइ्वरीय इच्छा से मानवीय बुद्धि द्वार भगवान की योजना पूरा करने से लिया 
जाने वाला अधूरा हिस्सा है। प्राकृतिक नियम का सबसे बडा सिद्धान्त भलाई को बढाना 
तथा बुराई.को हटाना है ॥ 

(२) व्यापारिक तथा समुद्री कानूनो का विकास--सघ्य युग मे अन्तर्राष्ट्रीय 
चानून बय सबसे अधिक विकास इसी क्षेत्र मे हष्टियोचर होता है । व्यापारिक कानूनों के 
विकास के इस समय दो बडे प्रेरक हेनु थे पहुला दूसरे देशो क्ये-वल्तुओ के साथ अपने 

देश के व्यापारिक पण्य का विनिमय करके अन्य देशों से आवश्यक वस्तुओं का प्राप्त 
करना। दूसरा हेंनु राजाओो की यद्‌ इच्छा थी कि वे विदेशों से झ्ाने वाले माल पर चुगी 
लगाकर तथा विदेशी व्यापारियो से लिये जाने वाले अन्य करो हारा भ्पनी राजकीय 
झाय मे वृद्धि कर सके। यह तभी सम्भव था जब विदेशी व्यापारियों को उनके देश मे 
व्यवसाय करना अधिक लाभदायक झौर आकर्षक प्रतीत हो । इस दृष्टि से सबसे आव- 
इ्यक बात यह थी कि विदेशी व्यापारियों को उनके जान और माल की सुरक्षा का 
आश्वासन दिया जाय। पारस्परिक हित झौर सहिष्णुता के सिद्धान्त पर आधारित 
प्राचीत रीति-रिवाजों द्वारा व्यापारियों को यह सुरक्षा प्रदान की जाने लगी। सम्राट 
शा्वमेगन ने ७९६ ई० में मश्िया (सैक्सन इगलैड) के राजा झोफा को एक पत्र में 
लिखा था कि “व्यापार के प्राचीन टिवाज' के झनुराार सशिया के व्यपपारियो को सरक्षण 
प्रदान किया जायगा | इसके बाद राजाओं ने विभिन्न व्यापारियों को इस प्रकार के 
विशेषाधिकार और मुविघायें लिखित आज्ञाओो (&740०॥५७$) के रूप में देनी शुरू 
बी । अन्त मे इस विषय मे विदेशो व्यापारियो को लाभ पहुंचाने वाले सामान्य कानूनों 
का विक्ग्स होने लगा । 

इसका पहला उदाहरण विसियायो द्वारा ६५४ ई० मे बगाये सये नियमो से 
मिलता है, इनके अनुसार इनके राज्य से विद्यमान विदेशी व्यापारी आपसी भगड़ो को 
निपटाने के लिये अपने मजिस्ट्रेट बना सकते थे और ये झगने देश के कानून के अनुसार 
फैसला करते थे। १२१४ के सुप्रसिद्ध ब्रिटिघ बृहत्‌ अधिकार-पत्र (8४४कषाव (एथा७) की 
धारा ३० के अनुसार इगलेड मे विदेशी व्यापारियों को सुरक्षित रूप से निवास और व्या- 
पार को झनुसतलि दी गई और पारस्प्य ( 8८८४०7००॥५) को शर्तों के आधार पर उन्ह 
युद्ध होने पर भो किसी प्रकार से परेशान न करने की बात कही गई है | इगलेड विदेशी 
ज्यापारियों को ये सुविधायें निरन्तर प्रदान करता रहा और वहाँ इनसे सम्बन्ध रखने 
बाली एक विज्ञेप व्यापारिक कानूनी दम (7०छ प्यधदा॥॥१६) का विकास हुआ । 
६९२० बैंड मे सजा फेड्किक- दिली सुम्नसिद्ध आ अज्ा (60फाद्याट्व 
0065 (विकन क बूर स्व लय गाव और द्वारा सब विदेशियों और वसीयत हारा प्रेपनी सम्पत्ति 


के सथेज्छ विपिग्योग गे स्वत इससे पहले फिसी विदेशी 
जज हले फिसी ६ 
पर उसको सम्पत्ति पर उस देश के राजा का स्वामित्व माना जाता था। जन 


रैसो के भ्रायमव से पहले समुद्री व्यापार का बड़ा गहत्व था। इस समय स्थानीय 
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रीति-रिवाजों और न्यायालयों के निर्णायो डवारा इस सम्बन्ध मे बनने वाले कानूनों 
का सम्रह होने जगा । १२वीं शती में बिस्‍्के की खाडी के एक छोटे टापू ओलेरोन 
(06००) के ब्यापारिक न्यायालय के निणुयो का सग्रह ह०॥३ ० 06709 के नाम 
से हुआ और यह अटलान्टिक और बाल्टिक समुद्रो के तटवर्ती धदेश मे मान्य समभा जाने 
लगा। १५वी शताब्दी मे इगलेड की 'नौबिमाग को कृष्ण पुस्तक' (छाल: छ00: 6 
4 पण्णा8॥9५) मे इसके नियमो को सम्मिलित किया गया । सामुद्रिक कानूनों का इससे 
अधिक महत्वपूर्ण सम्रह १४वी शताब्दी में वार्सीलोना मे सकलित किया गया । इसका 
नाम (०४५४०।७६० 4८ छा०८८ है। कान्सोलेटो में यद्यपि जहाज के गिर्माण, बिक्रो, 
इसके कंप्तान के अधिकारों, कतंब्यों झादि वैयत्तिक कानून (97४4०) से सम्बन्ध 
रखने वाले विषयो का अधिक वर्णन है, फिर भी इसमे सामुद्विक युद्ध के एक महत्वपूर्यो 
विषय, युद्ध मे क्षज्‌ द्वारा पकड़े गये जहाजो के कानून (0772८ 7.89) का वर्णोन है और 
यह इसकी प्रसिद्धि का एक बडा का रण है । कान्सोलेटो का उद्दे श्य तटस्थ देशो की सम्पत्ति 
की रक्षा था, इसका मूल सिद्धान्त यह था फि युद्ध सतग्न देशों (8०॥०८०७७) में से 
किसी श्ुदेश के जहाजो पर ददे हुए तटरभ देशों के रामान को तथा झात्रु के सामान को 
ढोने वाले तटस्थ देशो के जहाजो को नहीं पकडा जाना चाहिये। इसके साथ ही युद्ध 
सलग्त देशों को यह अ्रधिकार दिया गया कि वे जहाज के कागजों की जाच पडताल कर 
सकते है । बाद मे यही निरीक्षण और तलाशी (एञञा थ70 5९थ०८।) के रूप मे युद्ध 
कारी देशो का एक विशेषाधिकार समझा जाने लगा । तटस्थ देशो की सम्पत्ति की रक्षा 
के कान्सोलेटो के मौलिक विचार को भध्यकाल से अस्तर्राष्ट्रीय कानून में बडा महत्व 
दिया जा रहा है । 
समुद्दी व्यापार की एक बडी बाधा समुद्दी डकैती (7078८५) थी । तीसरी लेट- 
रन परिपद्‌ (११७६) मे ईसाई जहाजों के गूटने यायों के लिये बहिप्फकार (:#ए007« 
शाध्गा९४५०॥) का दण्ड निश्चित किया । श्डवी शताब्दी के बाद से इटली के तथा 
योरोप के झनेक राज्यों ने इसके दमन के लिये राजाज्ञाय जारी की। प्राघीनकाल मे 
किसी जहाज के डूबने या नष्ट होने पर स्थानीय जनता द्वारा उस का माल लुट लेने की 
प्रथा थी । पोचमग्र के इस कानुन ([.,3७ ० आआए५७7८८६5) का उन्मूणन करने के लिये 
मध्यकालीन सम्नादो और राजाओआ ने अनेक आज्ञाएँ जारी की । हेसियाटिक लीग 
(प्रश्रञाइढथ० .०४8७०) ने अपनी व्यापारिक प्रवृत्तिया द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के विकास में सहयोग दिया । जर्भन भाषा मे हेस (]3756) व्यापारियों के समुदाय या 
श्रेणी (5णा0) को कहते है । उत्तरी जमेनी के कुछ स्वतन्त नगरों के व्यापारी 
समुदायों ने अपनी आधिक उन्नति और सुरक्षा के लिये एक सघ बनाया था। यही 
हेसियाटिक लीग कहलाता है। १४-१५वी शतियो मे इसका चरम उत्कर्प हुआ। इसमे 
७० जन शहर तथा जमंन साम्राज्य से बाहर के रीगा आदि अनेक नगर सम्मिलित 
थे । इनका नेता ल्यूबेक का शहर था। दस लीग के सदस्यो ने इगलेठ, स्वीडन, नारे, 
फ्लैण्डसे (भे[ल्जयम) के राज्यो के साथ अनेक सधिया करके विज्येप सुविधाये प्राप्त की 
तथा अन्‍्तर्रप्ट्रीय कानुत के विकास मे भाग लिया। 
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मध्य युग के नगर-राज्यों ने वर्तमान अन्‍्तर्राप्ट्रीय कूटनीति ([)एछ]07्३८७) 
की अनेक पद्धतियों का श्रीगणोश किया । दूसरे देझो मे स्थायी रूप से राजदूत भेजने 
की परम्परा क्य झ्रारम्भ उसी समय से हुआ | इससे पहले विशिष्ट कार्यो के लिये ही 
बूत भेजे जाते थे । बेनिस के रामृद्ध नयर-राज्य ने १३वी दाती ई० भें राजदूतों के एक 
व्यावसाधथिक वर्ग (?70[८5६॥07०! ०३५७५) को जन्म दिया और इसके सम्बन्ध में अनेक 
नियम बनाये । इनके भ्नुसार राजदूत विदेश मे अपनी पत्नी को साय नही ले जा सकता 
था क्योकि उससे राजकीय रहस्यों के उद्घाटित हो जाने की आशका थी। उसे विदेश 
में अपना रसोइया अवश्य ले जाना पडता था ताकि कोई उसे विष न दे सके । ये कौटि- 
सीय अ्रथेशास्त्र (१।१६) के नियमों से मिलते है । 
रोमन कानून के अध्ययन ने भी इस समय अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून के क्षेत्र को विशद 
बनाया । सम्रादू जस्टीनियन (५२७ ५६५) द्वारा दीवानी कानून के सकलन (८०एए5 
(ण7३७ ०४व॥५) के बाद से इसे ग्रसाधारण गौरव और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । जिस प्रकार 
पुराने रोमन विधानशास्त्ों रोमन साम्राज्य मे रहने वाले विभिन्‍न राज्यो के पारस्परिक 
सम्बन्धों के विधय से जस जैन्शियम के सिद्धान्तों को यागू करते थे, इसी प्रकार पिछली 
हालाब्दिया में यह सर्दया स्वाभाविक था कि पवित्र रोमन साम्रगज्य (प्रगज ए०्क्ा 
छग्ाफ्ञ6) मे रहने वाले व्यक्तियों श्रौर राज्यों के आपसी सघर्षो का निर्णय जस्टीनियन 
की विधि सहिता (0००४७ ) हारा किया जाये। १२-१ ३ती शताब्दी रे इटलो के बोलोग्गा 
तथा अन्य विश्वविद्यालयों मे रोमन कानून का व्यदस्थित अध्ययन आरम्म हुआ। कार्पस 
ज्यूरिस पर अनेप॒ टीकाय णिसी जाये सगी । इसमे बा्तोलिस (8277000$ १३१४-५७ ) 
तथा बाल्इस (१३२७-१४१०) के नाम उल्लेखनीय है। वा्तोलस ने प्रत्यपहार 
(९७१59$) के बारे मे एक पुस्तक लिखी, युद्ध की लूट के सम्बन्ध में यह सुन्दर नियम 
निदिचल क्या फि इसे प्राप्त करने वाला सैनिक वेंटवारे के लिये अपने राजा को दे। 
इन टीकाकारों को इस बात का श्रेय हे कि इन्होने वैयक्तिक अन्‍्तररोष्ट्रीय कानून 
(प२8५ 47 (८४707४०] ।.3७ ) का विकार किया। 
मब्य युग में स्थायी शान्ति स्थापित करने की अनेक योजनाय बनी । पियरे डुबो- 
इस (ए८76 7900०७५ 250-342) नामक फ्रेंच विधिवेत्ता ने १३०६ ई० मे प्र का- 
शित अपनी एक पुस्तिका में नया कूसेड करने को आवश्यक छातें यह बतायी कि ईसाई 


३१. यह मध्य योरोपर में अघानरूप से यामंनभाषाभाषी जनता का राज्राज्य था। इसबी 
रथापना का समय ८०० ई० में पोष द्वारा शा्मेंगन के अथवा ६२ ई० में ओरे के राज्याभिषेक 
की धार्मिक विधि शन्बन्व कराने से माना जाता दे ॥ १८०६ ई० में नैपोलियन द्वारा परास्त दोने 
घर आर्रिद्रिया के परविय रोमन सच्ाट्‌ फ्रासिस दिलोय ने अपने इस पद का ध्याग कर दिया भौर इस 
साम्राज्य का अन्त द्वों गया | म'यकाल में यह पुराने रोमन साम्र ज्य का ऐसा नवीन रूप समझा 
जाया था, जिसमें पोष को पूरी घार्मिक प्भुत प्रातत थी, अतएव इरादे आगे पणित राष्द का विशेष 
लगाया जाता या | वस्तुत- यद्द नाम बहत आमक था, क्योंकि ब्राशस के शब्दों में न तो यद्द पवित्र 
था, न दी रोमन या और न दी अब्य साजाज्यों की माँति कोई सुलगटित शासन या । 


जगत्‌ में सावंभौम झाम्ति स्थापित होनी चाहिये ॥ दसके लिये पोप की अध्यक्षता म सब 
ईसाई राजाओं तथा चर्च के उच्चाधिकारिया (?7९[80४४) की एक सामान्य परिषद्‌ 
(66एश०णं ८०एशशा) बनायी जानी चाहिये, इसके सदस्य युद्ध को अवैध समझ, आपसी 
भगडो का विर्ण॑य दोनो पक्षा द्वारा चुते गये तीन ईसाई राजाओ की तथा चर्च के तीन 
उच्चाधिकारियों की पचायत द्वारा हो, इसके निरांय के विरुद्ध पोप के पास अपील की 
जाय। इस ध्रकार स्थापित होने वाली शान्ति का उल्लघन करने वाले राजा का दगन 
परिपद्‌ के अन्य राजाओं की सयुक्‍त सेनाय कर | ऐसे राजा की सारी सम्पत्ति छीन कर 
उसे पेलेस्टाइन में निर्वासित कर दिया जाय ताकि वह वहा अपनी सैनिक झक्त का प्रयोग 
काफिरो के उन्मूलन में करे । अस्तर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास की दृष्टि से डवोइस का 
यह महत्त्व है कि उसने साजंप्रपम सम्य जयत्‌ के राजनैतिक फगठन पर झआावारित अझनि- 
वार्य पचायती निर्णय ((१००७एण5००४७ »०7४90४०7) का विचार दिया | आजकल 
इस योजना के कारण उसे बहुत महत्व दिया जाता है, किन्तु मध्य युग भ उसकी इस 
योजना ने अन्तर्राप्ट्रीय कानून के सैद्धान्तिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं डाला। 
श्राधुनिक युग---१ ४६२ ई० सम कोलम्वरा द्वारा अमरीका की खोज के साथ झाथु- 
निक युग का शरीगणेंश समभा जाता है। इसके बाद घाभिक सुधार (॥२०७०79807) 
झ्रान्दोलन से वर्तमात युग की प्रवृत्तिया को बडा बल मिला। इस समय अ्रन्तर्राप्ट्रीय 
कानून का विकास करने.मे सहायक अनेक तत्त्व उत्पन्न हो गये, इनसे इसे प्रवल प्रोत्सा 
हन मिला । 
इनमें भधिक महत्वपूण कारण पोष की सार्वभीम धार्मिक प्रभुता को समाप्ति, 
अमरीका को खोज, स्पेन, इगलेंड, फ्रास आदि नवीन राष्ट्रोय राज्यों (उर्काग्ाब। 
&६46७) का अम्पुदय थे | धामिक सुधार आन्दोलन से पहले योराप के समूचे ईसाई 
जगत्‌ में पाप का एकछत्र घागिक साम्राज्य था, उसकी स्थिति विभिन्‍न पाथिव राजाओं 
से ऊपर की थी भौर वह इनके मम्बन्धों का नियन्त्रण कर सकता था। माटिन लूथर द्वारा 
भवतित आन्दोलन से उसकी सर्वोच्च सत्ता को तथा योरोप की धार्मिक एकता को गहरा 
धक्का पहुँचा, प्रोटेस्टेण्ट तथा कैथोलिक मत वाले राज्यो के मध्य उग्र सघष झारम्भ हुआ, 
इसने योरोप के रक्तरजित त्तीसवर्षीय युद्ध" को जन्म दिया तथा ग्रल्तर्राप्ट्रीय कानून के 
अभाव तथा इसकी आवश्यकता को तीव्रता से अनुभव कराया, इसके विकास में बड़ा 
सहयोग दिया । दूसरा कारण अमरीवग की खोज था, इससे नये प्रदेशों के स्वामित्व के 
सम्बन्ध मे जटिल अन्तर्साद्रीय प्रघन उत्पन्न हुए, १४६३ इ० उत्पन्न हुए, १४६३ ई० में यद्यपि पोष ने अपने 














रर- यह रश्ृश्पन्‍्ध८ तक जमेनी के फेयोलिक और ओटेस्टेण्ड राज्यों में चलता 
रदा | शसका आरस्भ बोदीमिया के वे ल्विन मतानुयादी जमींटारों के विद से हुआ | शमें पइले 
ये लोग पवित्र रोमन समाट्‌ दारा दरा दिये यद, इस यर इनकी सद्ायता के लिए लूथर क अनुयायी 
छत्तरी जम॑नो के राज्य इसमें कुदे | दाद में डेमार्क, स्वीडन, फ्रात तथा दानेणड ने भी इसमें भाग 
लिया । इसकी समाप्ति १६४5 की वैस्ट फातिया की रूचि से हुई | यढ इतिहास फा बडा वर्बर्ता- 
पूर्ण युद्ध समझा जाता दे । 


... भ्न्तराष्ट्रोय कानूचा 
आदेश हारा कैप बर्दें टापू के पश्चिम मे १०० लीग की दूरी पर से गुजरने बासी रेसा 
के पश्चिम के सब प्रदेश स्पेन को तथा पूर्व के सब प्रदेश पुर्तग्राल को बाट दिये तो भी 
दोनो देश इससे सतुप्ट नही थे और अन्य देश पोष के इस निरंय को सानने के लिये उद्यत 
नही थे । इससे झनेक अन्तर्राष्ट्रीय चिवाद उत्पन्न हुए ॥ त्तौसरा महत्त्वपूर्ण तत्त्व राष्ट्रीय 
राज्यों (]09000० 5/8[९5) का उत्थान था। शश्वी शताब्दी के अन्त में स्पेन और 
पुर्तेगाल ने अपने देश को विधर्मो मू रो ए्उत्तर-वोश्चमी अफ्रीका के मुशिलिम भ्रबो) की 
दासता के पजे से मुक्त किया, इस समय इनमे घामिक उत्साह के अतिरिक्त राष्ट्रीयता 
की भावना का प्रबल प्रसार हआ। १४६२ मे फॉब्नेण्ड झौर इसावेला ने ग्रेवाडा से 
मुस्लिम शासन का अन्त किया, स्पेन का एकीकररा किया । अमरीका की खोज से 
इसके साम्राज्य का विस्तार हेश्ा, योरोप मे फिलिप द्वितीय (१५५६-१५६८) के 


आर १५८० के बाद पुर्तगाल इसके ग्राधीन हुए । राजनीतिक हृष्टि से यह काल स्पेन का 
स्वणंयुग था । स्पेन के साथ ही पुर्तंगाल का भी उत्कर्ष हुआ। १७वी झताब्दी में हालेड 
नै स्पेत के साथ उप्र राष्ट्रीय सघर्ष करके १५७६ मे यूट्रेक्ट की सधि द्वारा रतन्त्रता 
प्राप्त की । १६४८ मे बैस्ट फालिया की संधि में पवित्र रोमन साम्राज्य के विभिन्‍न 
प्रदेशों की पृथक्‌ सत्ता सान ली गई | फ्ास औरर इंगलंड मे भी शप्रोयता की मायना 
प्रबल और पुष्ट हो रही थी। इन राष्ट्रो के अम्युत्यान के साथ अन्तररॉप्ट्रीय कानून की 
अनेक समस्‍यायें उठ खडी हुईं भर भ्रनेक विद्वातो ने इन पर वियार करना आरम्भ 
गा के प्रमुख बिचारकों का यहाँ उल्लेख होगा । 2 कम मा 
--“क्रासिस्को_ बिटोरिया (छश्लाए5ट0- ए।०5०4 7480-546 ) ---यह स्पेन के 
डरेमिनिकन सम्प्रदाय का परिव्राजक तथा सालामाका विश्वविद्यालय म धर्मशास्त्र का 
प्राध्यापफ था। इसने अमरीका की खोज होने पर बहा के आदिवासियों के साथ स्पेनिश 


(फ्रब्शाना ) होने के कारण ईसाई राजाग्रो को उन पर चढाई करने तथा उन्हे नष्ट 
करने का पूरा अधिकार है । बिटोरिया पहला व्यक्ति था जिसने इस बात पर वल दिया 
कि ग्रैर-ईसाई नास्तिक जातिया के राजा और राज्य उसी प्रकार वैध होते हैं जैसे ईसा- 
इये। के राजा। उत्के विरुद्ध युद्ध त्रभी छेडा जा सकता है, जवकि इसके अलिए कोई 
न्यायपूर्ण (॥050) कारण हो | उसने यह भी मत भ्रकट कया कि यदि रेड इंडियन 
स्पेनिश लोगो को भगाने या मारने का श्रयत्त बरे तो भी उन्हें केवल आत्मरक्षा करनी 
चाहिए, अक्मणात्मक युद्ध नही करता चाहिये, क्योंकि वे ग्रक्तिघाली हथियार रखने 
वाले नये अपरिचित ब्यक्तियो के दर्शनमात्र से भयभीत हो जाते हैं। गैर ईसाई राजाओ का 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐत्तिहासिक विकास झ््छ 


दर्जा ईसाई राजाओं के समान मातने के अतिरिक्त विटोरिया ने स्पेनिश लोगो के भ्रम- 
रोका भे व्यापार करने की स्वतन्त्रता का समर्थन क्रिया। उसने यह सिद्धान्त भी सुस्पप्ट 
रूप से प्रतिघादित किया कि विह्व के राष्ट्रो का एक समुदाय (००एणप्याव/9) है। 

"ए ीपिल्ओों रेड झारेज़ (१५४८-१६१७)--स्पेन के एक उच्चकुल में उत्पन्त 
यह जेसुइंट परिक्राजक विटोरिया की झाति धर्मशास्त्र का प्राध्यापक था। मध्यकालीन 
धर्म और परम्परा का अगाध पडित होने के कारणा इसे उस समय का सवसे बडा ताक्कि 
(8८४०१४५४०) , रपेनिश रास्क्ृति का सर्वोत्तम प्रतिनिधि और जैसुदट गम्प्रदाय का सबसे 
अधिक यश्चस्तरी व्यक्ति कहा जाता था। इसने अपने दो ग्रथों 00 7,8७४ ०7 (905 95 
प.68/8#07 (62) तथा मृत्यु के बाद छपे 00 फल वृक़ाल्शगत प्रशट००ह्ास्बं 
जरा मे भत्तर्राप्ट्रीय विषयो का वरणंन किया है | इसने 'जस जेन्टियम' तथा प्राकृतिक 
नियम की विद्यद मीमासा को तथा जस जेन्शियम के वाई श्रर्थों से से एक श्रथे को 
स्पष्ट रूप से अस्तर्राप्ट्रीय कानून के साथ सम्बद्ध किया। ग्रोशियस आदि परवर्ती लेखक 
उसके विचारो मे बहुत प्रभावित हुए । उसने युद्धो की न्‍्याय्यता पर विस्तृत विचार 
किया, उसके मतानुसार श्रत्यायपूर्णा युद्ध छेडने वाले राजा के सैनिक पकडे जाने पर 
मारे जा सकते हैं, किस्तु इस विषय मे झ्रगेक छझत्तें लगाकर वह इन्हे बचाने की व्यवस्था 
भी करता है । उसका मत है कि इस प्रकार के वेतनभोगी सैनिका को उस दशा में 
नही मारा जाना चाहिए, जबकि उन्ह्‌ विरोधी पक्ष के युद्ध को न्‍्याय्य बनाने के कारणो 
वा ज्ञान न हो । प्राय ऐसा ज्ञान नही होता, अत अधिकाश सैनिक अपध्य है। सुआरेज़ 
का स्याय्य युद्ध रो सम्बन्ध रखने वाला न्यायिक सिद्धान्त (उण्ठाट्॥। ॥8००09) सबसे 
अ्रधिक आपत्तिजनक है । इसके झनुसार न्यास्य युद्ध छेडने वाले राजा को उसने प्रति- 
शोधपूरं न्‍्याय' (५।ँ०१८०७ए९८ 050८८) प्राप्त करने के सब अधिकार दे दिये है । उसके 
युद्ध को श्रदालत की डिगरी जैसा ठहराया गया है, इस प्रकार उसे वादी और न्यायाधीश 
दोनों बना दिया है । उसने पचनिर्णय (87ए७॥7०॥०॥) उसो दक्षा से स्वीकार करने 
को क्हा है, जवकि अन्याय की कोई आद्का न हो, क्याकि उसके मतानुसार प्रत्येक राजा 
विदेगी न्यायाधीश के सदुभाव मे सन्देद्द रखता है । अत उसने राजा को वृद्धिमाय्‌ झौर 
सुशिक्षित व्यक्तियों ये युद्ध के औचित्य के सम्बन्ध मे परामर्श लेने को कहा हे । परवर्ती 
लेखको ने उसके इन भन्तव्यों का खण्डन किया। उसकी बडी विशेषता यह है कि उसने 
इस बात पर बहुत बल दिया कि अपने राष्ट्रीय जीवन मे स्वतन्त्र होते हुए भी विश्व 
के विभिन्‍न राज्य मानव जाति का भग हैं, अ्रतएव वे पारस्परिक व्यवहार के लिए आचरण 
के एक कानून ([.3ए 0६ ००००४७८६) के वज॒वर्ती है, यह कानून मुख्य रूप से प्राकृतिक 
तक पर तथा कुछ अझो पर मानवीय टोति-रिबाजों पर आधारित है। 

+-- पोरिनों घेल्ली (ए/770० ए०॥ १४०२-१५७५) -- वैलली इटली में उत्पन्न 
हुआ था, किन्तु उसने स्पेन के राजा फिलिप डितीय की सेना मे दीर्घकाल तक सेवा की । 
उसको पुस्तक 0॥ 'नाावाज फतैदाटाड आा० पा में प्रधान रूप से सैनिक तिपयो की 
चर्चा है, फिर भी इसमे ग्रन्तर्सप्ट्रीय कानून के अनेक विपयो की चर्चा है । इसमे युद्ध की 
चोपणा करने तया उसके काररणो के सम्बन्ध मे विचार है । वह अपनी पुस्तव मे प्राय 
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रोमन कानून के मूलखोतों तथा इसके टीकाकारो के उद्धरण देता है। फ्लिप के सैन्या- 
घिकारी के रूप मे प्रकट झिये गए अपने बिचारो और सम्मतियो को उद्धृत करता है। 
इसमे उसके यन्‍्थ को बड़ा ठोस, क्तियात्मक और व्यावहारिक झाधार मिल गया है, वह 
ताक्तिको (5०809870$) के ग्रन्थों जैसा दाझ्लेन्रिक और विचारात्मक नहीं रहा । कई 
अझो मे वह अपने पूर्ववर्ती लेखको से आगे बढा हुस्मा है, उसने युद्धवन्दियों के साथ थ्वि- 
बेकपूर्णो कुर व्यवहार का विरोध क्या है, शत्रु दारा अधिद्वत प्रदेश के निवासियों के 
साथ झच्छा थर्याव करने पर वल दिया है। उसका यह भी मत है कि यदि कोई दासक 
अपने विवाद का पचायत द्वारा निर्णय कराने को तेयार हो तो उसके विरुद्ध युद्ध को 
कार्यवाही बन्द कर देनी चाहिये । 

बल्यसर झयाला (89/49597 &५००)- स्पेन के एक सम्श्रान्त कुल में एण्ट- 
वर्ष मे जन्म ग्रहण करने वाला भ्रयाला हालैण्ड के विरुद्ध भेजी स्पेनिश सेना मे एडवोकेट 
जनरल था । उसकी १५८२ मे प्रकाशित पुस्तक 09 घाए 7.8७ 2०6 006५ बात 
६(ए(७५ 00०एए< ने अन्तर्रप्ट्रीय कानून को घारमिक क्षेत्र से साधारिक क्षेत्र मे लाने 
जग सपत भ्रयास क्रिया। उसका मुख्य उद्देश्य यद्यपि हार्लण्ड मे स्पेत की सेता द्वारा किये 
ग्रत्याचा रपूर्णां कार्यों को न्याय्थ सिद्ध करना था क्ल्तु फिर भी उसने कुछ नये सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये ॥ युद्ध के नियमो मे उसने इस पर बल दिया कि झत्रु के साथ विश्वास 
घात नही करना चाहिये, क्न्तु विद्रोहियो के साथ तथा प्नन्यायपूर्णे युद्ध करने वालो 
के साय इस नियम का पालत आवद्यक नहीं था । 

४४ एल्बेरिको जेण्टिली (१५५२-१६०८)--उत्तरी इटली के साजिनेसियो नगर 
में जन्म लेने वाले तया २० वर्ष की अवस्था में डाक्टरेट प्राप्त करने वाल जैण्टिली को 
प्रोटेस्टेट होने के कारण इत्यिछिशन (घामिर न्यायालय) के दण्ड से बचाने के लिये 
१५७६ मे मातृभूमि से भाग कर इगलेंण्ड मे शररफ् लेनी पडी । थहा ये आक्सफोर्ड विश्व- 
विद्यालय मे रोमन कानून के व्याख्याता नियत हुए । इनके अध्यापन और विद्धत्ता की 
कीति इतनी बढी कि १५८४ में ब्रिटिश सरकार ने स्पेन के राजदूत मेदोजा के मामले 
में उनसे परामर्श लिया । इस राजदूत ने कैथोलिक रानी स्फाटलैण्ड की मेरी को बन्धन- 
मुक्त कराने के तथा रानी एचिज्ञावेध को सिहासनच्युत करने तथा गारने के उद्दू दप्र से 
'रचें गये एक पड्यन्त्र मे भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार ने रोमन कानून के अन्य 
विद्वानों के साथ जैण्टिली से इस विषय में परामर्दयो लिया कि क्‍या मेदोजा को ब्रिटिश 
न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा सकता है ? जेण्टिली की यह सम्मति थी कि राजदूत 
होने वे काररा यह अवध्य है, विसी इगलिश न्यायालय मे उस पर मासला नही चलाया 
जा सकता । सरकार ने इस परामर्श का आदर करते हुए उस पर मुकदमा न चला कर 
उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। इस मामले से जैण्टिली का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून की ओर ग्याकृप्ट हुआ। १५८४ में उसने 09 &ः0७५७६४॥८४ नामक एक निबन्‍्ध 
प्रकाशित किया । १५४८८ में इयरलड पर स्पेन के विद्याल बेडे (&7730:) का आक्त- 
भरा होने पर जैण्टिली ने अपने वाधिक न्याख्यान के लिये युद्ध के नियम का विषय चुना ॥ 
इसी का विस्तृत रूप १५६८ में उनके सुप्रसिद्ध ग्रन्य (आ ७१.७७ ० फ्रथव के रूप मे 
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प्रकाशित हुआ। मृत्यु के बाद उनका एक अन्य ग्रन्य छ/०३५ ० ६ 3फवआाओ 0ए0ल्‍या० 
भी छपा। 
जैण्टिली की प्रधान विशेषता यह है कि उसके ग्रन्थों मं पढणी बार अचार्राष्ट्रीय 
कानून के तल्मालीन राभी महत्वपूर्ण प्रब्नो वा विवेचन हुआ | उन्त दिता उपयुक्त पड्यन्‍्त्र 
के कारण राजदूतों के अधिकारों का प्रश्न सावं जनिक विवाद का विषय बना हुआ था । 
अनेक बिधारफ दूतो को गुप्तचर समभते थे, उसने इस आान्त धारणा का खण्डन करते 
हुए उनकी अ्रवध्यता और देशीय कानून (]शण्णए्घलएव 59७ ) के क्षैयाधिकार से उनकी 
उन्मुक्ति स्वीकार की । किन्तु ऐसा करते हुए भी उसने इस उन्म्र॒तित को बडी सकीर्ण 
सीमा मे बाघ दिया) उसका यह मद था कि श्यिात्मक रूप में परिणत न होने वाले 
पड्यन्त्र के सम्बन्ध गे राजदूत पर उस देश में कोई झुबदमा सही चताया जा सकता, 
जहा वह राजदूत बनकर जाता हे। दीयानी मामलों में उसका यह मत था कि उसे 
राजदूत गानने बाल देश के म्रधिकारी उम्रके घर मे प्रविप्ट नही हो सकते, उसकी चग 
सम्पत्ति को उब्त नही कर सकते । उसका राजदूल विपयक यह अध्ययन इस विंपय का 
पहला व्यवस्थित विवेचन था । उसके युद्ध के नियम वाले ग्रल्थ के तीन भागो मे युद्ध के 
कारणों, युद्ध के स्वट्प और शान्ति सन्धियो का वर्णान है । इसका सीस रा भाग विशेष 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पहले विचारको ने अब तक इसकी उपेक्षा की थी। उस समय 
सन्धिया केवल उनपर हस्ताक्षर करने वाले राजाओ के जीवनकाल तक ही पालन योग्य 
मानी जाती थी। किन्तु उसने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि उनके उत्तराधिकारियो 
को भी इनका पालन करना चाहिए । उसने यह भी कहा कि कोई हारा टुआ राजा इस 
आधार पर किसी शाम्ति सन्धि को रह नहीं कर सकता कि उरो भष या दवाब 
(007०७) के कारगा सन्धि स्वीनार परनी पडी थी। औष्टियी मे सुन्धियय को सामान्य 
वैमकिदिक सविदाआा ( (००४०७८४४) से भिन्‍न स्पिति प्रदान की झोर अन्तर्साष्द्रीय कानून 
के सभी परवर्ती पेखंग ने इस सिद्धास्त को स्त्रीकार किया । सन्धियों के थारे में उसका 
77] 
सवर्स मत्ज़पुर्णा सिद्धान्त यद्द था कि प्रत्येक सन्धि मे सर्देव यह शर्ते अन्दहित होतो 
है कि उसका पालन उसी सुमय तन आवश्यक है, जब तक उस सन्धि वी परिस्थितिया 
अपरिवर्तित रहती है। यही नियम (टबाइपां एप छ० 5ाव]0975 कहलाता है । 
यह मूलत चर्च के कानून का एक नियम था, एक मध्यकालीन दोयानी विशभिशास्त्री 
एल्सियाटस (१४६२-१५४५४० ) ने इसे रोमन वैयक्तिक कानूब को क्ठोरता बम परने 
के लिये चर्च से ग्रह किया था । जैण्टिली की यह विशेषता है कि उसवे इसे मन्पर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में लागू क्या । 
जुण्टिबी की एक अस्य विश्लेपता अन्तर्राष्ट्रीय कानुतको-पर्म-के-प्रभाय से मुवंत 
करना है! थुद्ध के न्‍्यायपूर कारण्पो की रछना करते हेए पुसने लेठक ईसाइयत के 
ब्रचार मे बाधा डालने को तथा ईसाइबत स्वीकार करने के विरोध को सम्मिलित करते 
ये । जैण्टिली ने इबका कोई उल्लेज नही क्या । लडाई मे मुसलमानों के विरुद्ध अधिक 
करता को उसने न्‍्यायोचित नही बताया । उससे अपनी रचनाआ में चर्च और पोप को 
विशेष महत्त्व नही दिया । उसके गन्‍यो में दिये घये अधिकाश प्रमाण व उद्धरण कानूदी, 
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ऐतिहासिक और दारोनिक प्रस्थो से लिये गये हैं । उसने अन्तर्राष्ट्रीय कानुन को घ्॒म- 

नि पनाडे विययन या ॥ नसबौम के घाब्दों में वह अन्तर्राष्ट्रीय कान की 

निरपेक्ष विचारधारा का प्रथम प्रवत्तक है। उसके मरसपोत्तर ग्रन्थ ए]29५ ण 8 
$एव्माञ डेठएठलछ में विभिन्न अन्तर्सष्ट्रीय प्रश्नो पर उसकी सम्मतिया हैं। इनमे 
सामृद्रिक कानून का विद्येप रूप से वर्णन है। उस समय अमरझीका की खोज तथा 
नौचालन कला मे उन्‍तति होने से इस विपय को विस्लेष महत्व मित रहा था। उसने 
समुद्रों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का प्रतिपादन अनेक प्रतिवन्धो के साथ किया है । 
उसके मतानुसार_प्रादेशिक समुद्र की सीमा १०० मील तक है जब कि परवर्ती लेखको 
में इसे उस समय की ताप के सोते की मार के क्षेत्र -- तीन मील तक ही माना है। उसने 
समुद्री डाकुओ की कड़े शब्दों में निन्‍्दा की है। उसके मत में जो उनसे माल खरीदते 
हैं, उनफा उस पर कोई स्वत्व नहीं होता। एक मामले में कुछ अग्नेजो ने ट्यूनिस वे में कुछ झग्नेजो ने ट्यूनिस मे 
समुद्री डाकुझओ से माल खरीदा था, उसने वह माल उन स्पेनिश लोग्रो को वापिस करने 
को कहां, जिनसे डाकुश्नो ने यह माल लूटा था। 

,.... ज॑ण्टिनी के ग्रन्थो का एक बडा दोष उसकी अतिशय वादविवादपियता है ! 
धर्मनिरपेक्षता का पुजारी होने पर भा उसके ग्रन्थों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सशवत 
बनाने वाली नैतिकता पर शझ्लावर्यक बल नहीं दिया गया। उसके विचारों का कोई 
मुनिश्चित संद्धान्तिक भ्राधार नहीं है, उसके 'जस जैन्शियम” आदि के विचार सुस्पष्ट 
नही हैं । भ्त बहुत समय तक उसके ग्रन्थों को विश्येप मान्यता तथा लोकप्रियता नही 
मिली । १८७४ मे श्राक्सफोर्ड के दीवानी कानून के प्राध्यापक श्री_टी० हें हार्लड ने 

भ्रपने एक व्याख्यान मे जब जैण्टिली के कार्य का प्रतिपादन किया तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून 

६ क्षेत्र मे यथार्थ महल्त समझा जाने लगा । ध 




























ग्रोशियस का भूल नाम हम गो वान ग्रूट (छण्ड० एछा 07000) 
१५४५३ मे हग्लेण्ड के एक सुप्रतिष्ठचित और सुसस्क्रत कुल में जन्म लेने वाले इस 
अ्रसाधारण भ्रतिभागाली व्यक्ति के बारे मे यह कहा जाता है कि वह शैश्ववहीन था। 
सात वर्ष की प्रायु मे उसने लैटिन मे कवितायें वता कर चाचा की मृत्यु से सतप्त अपने 
पिता को सान्त्वना प्रदान की । ११ वर्ष को आयु मे वह लीड्न विश्वविद्यालय भे प्रविष्ट 
हुआ, तीन_वर्ष बाद उसने झपनी शिक्षा पूरी करके गणित, दर्शन और कानून पर झोघ 
लिवन्ध_ (7॥65०$) लिखे, ग्रीक तथा लैटिन मे अनेक कविताय रची ओर ग्रन्थ लिखे । 
१४५ वर्ष की प्रायु में उसे “हालण्ड के चमत्कार” के रूप मे एक डच दूत मण्डल ने फ्रास के 
राजा हेनूदी-चतुर्थ के समक्ष उपस्थित कियों, झआलियन्ज ( 07६७5 ) के विश्व विद्यालय 
ने उसे कानून के डाबटर की उपाधि दी । ९६ वर्ष की अपस्था मे उसे वकालद करने की 
श्राजा मिलो 4 १६०३ ई० में अन्य सुप्रसिद्ध विद्वानों के होते हुए भी, वह हालेण्ड का 

इनिद्वास लेखक नियत किया गया। १६१३ से उसे हा्ैण्ड के दूसरे बडे झहर राटरडम 


नए नसबौम-पूर्वोक्त पुस्तक; घृ० हृग्हू 


अ्रन्तर्रोप्ट्रोय कानून का ऐतिहासिक विकास डर 
का एक उच्चाधिकारो घवाया गया । उन दिनो यहा झुछ घामिक विवाद चल रहे थे, 
प्रोशियस ने इनमे महत्त्वपूर्ण भाग लिया। झीज्ष हो इन विवादों ने राजनीतिक रूप 
शारण क्या। परिरापमस्वरूय ग्रोशियस को वन्‍्दी बना लिया गया / मई १६१६ मे 
एक विज्लेप न्यायालय ने राजनीतिक कारणा काय्णा के आधार पर ग्रोशियस को आजीवन 
कारावास का दण्ड दिया। कारागार मे ग्रोशियस को ग्रन्य मगाने, पढने और लिखने 
की सुविधा दी गई और जेल मे उसने “डच विधिश्ञास्त्र की प्रवेशिका' तथा “ईसाई धर्म 
को सत्यता? पर अत्युत्कृष्ट ग्रन्य लिसे *-“माँंच १६२९१ से अपनी बुद्धिमती पत्नी की 
सहायता से ओओशियस पुस्तको के एक बडे दवसे मे बन्द होकर जेल से भाग निकले और 
फ्रास पहुँचे । 
यहूर कई वर्ष तक ग्रध्ययन के बाद उन्हाने १६२४ मे अपना सुप्रसिद्ध ग्रल्थ युद्ध 
श्रौर शाति का कानून (708 706 ७शा॥। 8९ 92८७५) प्रकाशित किया। इससे उन्हे बडी 
स्थाति मिली, किन्तु हालै०्ड की सरकार द्वारा स्वदेश प्रत्यावर्तत वो अयु्माल न मिलने 
से बडी निराशा हुई । स्वीडन के राजा गूस्टाजस एडोल्पस को ग्रोशियस की यह पुस्तक 
बहुत पसन्द थी। उसके प्रधानमन्त्री ने राजा की इच्छा का आदर करते हुए १६३४ मे 
ग्रोशियस को फ्रास भे रुवीडन का राजदूल नियत क्या । अग्रले दस बे तक प्रोशियस 
इस पद पर वने रहे, किन्तु उनका सारा समय अ्रष्ययल और लेखन में व्यतीत होता 
था। गम्भीर विद्वान होने पर भी बे राजदूत के रूप में सफल नही हुए क्योकि उनमे 
दूत्तोनित गुशो का अभाव था। वे अपने अध्ययन तथा घामिक विवादों मे इतने तल्लीन 
रहते थे कि उनका दौत्य_कार्य प्राय उपेक्षित होता रहता था। कहा जाता है कि 
एक यार जब फ्रास के राजा के यहा राजद्वुतो का कोई स्वागत समारोह था, उस 
रामय बहा प्रोशियस एक खिडको की झाड भे खडे होकर बाइवल के न्यू टेस्टामेण्ड 
का एक नया रोचक सस्करण पढ रहे थे। फ्रेंच राजा के झनुकुल हाते हुए भी फ्रेंच 
सरकार से ग्रोशियस के सम्बन्ध ठीऊ नही रह सके और १६४४ मे स्वीडन ने उन्हे वापिस 
बुला लिया। स्काटहोल्म पहुँचने पर उतका भव्य स्वागत हुआ, किन्तु कोई नया पदनहीं 
दिया गया । इस पर ये स्वीडन से जहाज द्वारा जर्मनी के लिए रवाना हुए किन्तु मार्ग 
में ही पोत गग हो जाने पर वें स्यूवेक जाने के लिए एक गाडी से राबार हुए। वहा 
पहुँचने से पहले सार्ग मे ही २ १६ अगस्त १६४५ को शअपूर्व प्रतिभा सम्पत्त यह महाचुभाव 


दिवगत हो गये । 
ग्रोशियस के ग्रन्थ-- अन्तर्राष्ट्रीय कानुच की ओर ग्रोशियद का घ्यान सर्वप्रथम 


१६०१ मे एक कानूनी मामले द्वारा आक्प्ट हुआ। इस समय हालैण्ड और स्पेन का 
युद्ध चल रहा था, इसमे डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बेडे ने सतक्का के समीप पुर्तगाल 
का एक जहाज पकठ लिया। पुतंगाल उस समय स्पेन के आधीन था ओर इस जहाज 
प्र, बहुमूल्य माल लदा हुआ था। इस जहाज को हाल॑ण्ड ले जाकर इसका माल खेच 
दिया गया। क्स्तु क्पनी के हिस्सेदारो ने इस कार्य पर इस क्यरण आपत्ति की कि 
ईसाइसो को आपस गे नही सडना चाहिए । कम्पनी ने इस विपय में ग्रोशियस ले सम्मति 
सायी। ड्रसने इसके सभी पहलझो का गम्भीर अध्ययन और मौलिक चिन्तन करके लूट 





डर अन्तर्राष्ट्रीय कानूल 


के माल का कानून (09 ८ ६.9७ ० 590]5) नामक पुस्तक तैयार बी । इसका 
एक भ्रध्याय स्वतन्त्र समुद्र (|शा८ ।0€णा।) के नाम से १६०६ मे प्रकाशित किया । 
इसके बाद इस बिपय का स्रब्ययन और मनन जारी रहा और १६२५ में युद और. 
झँगन्ति पर उसका उपयुक्त महान्‌ ग्रल्थ प्रकाशित हुआ । इसका नामकरण सिसरो के 
एक ले टिन वासवान 96 07० छ9४॥ 2० 9७८४६ पर किया गया था। इसमें धर्मेशोास्त्र, 
दर्नशास्त्र और विधिशझास्त्र की विवेणी का झपूर्व सगम था । योशियस से पहले झनेक 
विद्वानों ने इतसमस्याझ्ा पर विचार क्या था। किन्तु कोई भी झध्ययन इतना व्यापक, 
गम्भीर, क््सवद्ध, व्यवस्थित, प्रौड और प्रशतिस्तील नही था। 
ग्रोशियस के सिद्धात --जव ग्रोशियस ने झपता ग्रन्थ लिखा, उस समय योरोप मे 
चीसवर्षीय युद्ध (१६१८-१६४८) चल रहा या (देखिए ऊपर छ० ३५) । इस समय 
ईसाई जगत म॒ युद्ध करने म जितनी सवच्छ्दता और उच्छ खलता प्रदर्षित हो रहो 
थी, वह जगली जातिया को भी मात देने बाली थी । अत्यस्त तुच्छु वारणा। से प्रयवा 
झकारण ही युद्ध छेड दिये जाते थे और एक बार युद्ध छिड जाने पर सभी ईइवरीय झौर 
मान्‌कीय नियम भुला दिये जाते थे, बिना किसो प्रतिवन्ध के सब प्रकार के अत्याचार 
और जूरतापूर्णा कार्य बरने की दोना पक्षों को खुली छूट मिल जाती थी। प्रोश्ियुस ने 
इस भ्रराजक और भयावह स्थिति क्वा नियन्त्रण करने के लिए विभिन्न राज्यो के पार 
स्परिक सबधो के विषय मे कुछ झ्दर्राष्ट्रीय नियम्र शिश्चित किए । उसका यह मत था 
कि मानवीय सम्याग्ा द्वारा कोई निश्चित कानून (7०&0६७ 99५५८) न बनाये जाने पर 
भी सामाजिक दर्घा म रहने वाले सनुध्या के लिये इन नियमा का पालन क रना झावश्यक 
है। इस झवस्था को उसने प्राकृतिक दशा (5० ०! 7»ए0्ाए०) का नाम दिया और 
विभित समुदाया के पारस्परिक व्यूवहाट को नियत्रित करने वाले नियमों को प्राकृतिक 
| कु न(]प०0ए/७ ७) कहा। इसका लक्षण परते हुए उसचे कहा, “पराइ विजन कोबूरो 
संदबूद्धि द्वारा क्या गया झादेश (7)0906 ०६ 77/2॥5 7९४$०७) है, यह इस बात को 
सूचित करता है कि कोई विशेष कार्य मचुप्य की बौद्धिक ब्रकृति (१8007 छदघा०) 
क अनुकुल था प्रतियूल होने के कारण नैतिक दृष्टि मे या तो ग्रसत्‌ है या आवश्यक है, 
अवतएबव यह कायें प्रकृति के खष्टा भगवान्‌ द्वारा या तो निपिद्ध ठहराया ग्रषा है या विहित 
बनाया गया है ।” सभी राप्ट्र समान प्रद्मति रखने वाले नागरिका से मिलकर बने होते 
हैं, श्रत वे सब प्राइतिक नियमा के आ्रादेशा का पालच करते हैं ) 
इन झआदिशा को जानते के दो प्रकार के साधन है । पहला साघन बुद्धि ढ्वारा 
जात किये जाते वाले नियम्य (७ फुए०४) तकें कय है, इसमे कसी विद्येप काय के 
सम्बन्ध म यह विवार तिया जाया है दि क्‍या यह मानवीय भमाद की सद्या के लिए 
अनिवाय समझे जाने वाले मूलभूत नैतिक सिद्धान्तो के अनुकूल है या प्रतितुल । दूसश 
साधन अनुभवगम्य (& 905८४0॥) तक का है, इसके झनुसार यह माना जाता है कि 
विभिन्न काला झौर देशा थे सभी अथवा ग्रधिकाश सब्य जातियों द्वारा सत्य स्वीकार 
किए जाने वाले आचरण के नियमा क्या आारदुर्माव प्राइतिक क्जनून से हुआ होगा। 
ग्रोशियस ने प्राइतिक कानून के झतिरिक्त राष्ट्रों के ऐच्छित कयून (६एए्मशार 
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उदक्त छा हशधाणा&) को भी स्वीकार क्या । इसका आधार विभिन्न राप्ट्रो द्वारा 
पारस्परिक सधियों और समभझभौतों के पालन के लिए स्पष्ट रूप से दी गई सहमति अथवा 
रीति-रिवाणों (089९2८5) और देन्ाचारो (८8653$) के रूप में अम्पष्ट रूप मे 
डी गई स्व॒तन्‍्तर सहमति होती है। इस कानून को उसने 'जस जैस्थियम' का नाम दिया। 
यह जहा तक मसद्ब॒द्धि के आदेझ्या के अयुदुत्त होता है, वहाँ तक प्राइतिक कानून का ही 
अग हे । यदि इन दोनों मे विरोध हो तो प्राहृतिक कानून को ही मौलिक और प्रबल 
सममभना चाहिए, क्‍्याकि 6 अप ममचत - ह के रीति-रिदाज प्राकृतिक कानून न कर श्कता को 
खण्डित नहीं कर सकते ॥ (०००७ छल. २-2. 
प्राकृतिक कानून करे आधार एवं मौलिक कसौटी बताकर ग्रोशियस मे अन्व- 
राष्ट्रीय कानून के प्राचीन समय से चले झाने वाले सभी विवादास्पद प्रदनों को इस 
पर कसा । क्‍या युद्ध न्यायपूर्णा हो सकता है ? न्याय्य युद्ध के बया आधार है ? युद्ध मे 
दोनों पक्षो को कैसा आ्राचररण रखना चाहिए से सघियों के क्या नियम होने चाहिए ? 
इन सब प्रइनों के सूद्षम कामूभी विवेचन को उसने उस समय तक के सभी पश्चिमी 
वैद्वानी, दार्शनिको, कवियो, ऐतिहासिको और राजेडोतिज्ञो क्‌ ग्रणो के उद्याहरणा तथा 
प्रव॑तरणार से पुष्ठ, सजीब णुब प्रामाणिक वनासा । यही उसकी विशेषता है | यदि बहे 
वी दती के लेखको को भांति भ्रन्तर्राप्ट्रीय कानून के नियमा का सकलन मात्र करता 
जो छराके ग्रन्थ का कोई विशेष महत्य न होता ॥ उस समय को श्रराजकता से व्यथित 
होकर प्रोशियस ने राप्ट्रो के रोति-रिवाजा में प्रकट होने वाले स्वच्छन्द ग्राचरण की 
प्रपेक्षा प्राकृतिक कानून को अधिक ऊँचा माना और उसने अपनी विलक्षण प्रतिमा और 
प्रगाध विद्वता से दुद्ध के स्याय्य, अन्याय्य कार्यो का प्रामारिक बर्णान किया । उस समय 
पुद्धकाल मे की जाने वाली झमाठुपिक बर्बरताओ से ऊबे हुए राजनीतिज्ञों को इसकी 
बडी आवश्यकता थी । ग्रोझ्ियय का ग्रन्थ इस सामयिक झावश्यकाओ को पूरा करने के 


टी इब् लोकप्रिय हुआ । 
प्र ) युद्ध के सम्बन्ध से विचार करते हुए उसने उसवी बर्वरता और नूरता को 


करने का प्रयत्व किया । युद्ध को वैधता के सम्बन्ध से सदाय होने पर उसने 
उसे टालने पर तथा सधि-चर्चा द्वारा विवादास्पद समस्याझों के समाधान पर बल 
दिया। भानवीयता, दूरदशिता और घर्म के नाम पर बडे प्रभावशाली शब्दों मे उसने 
युद्ध में निर्दतापूर्णा कार्यों का निषेध बिया, उसकी हप्टि मे पराजित और वन्‍्दी बनाये 
झन्रु का बध केवल उसी दशा में उचिल है, जब विजेता के प्राण सकट मे हो था पराजित 
व्यक्ति ने कुछ भीपरण अपराध किये हा । सैनिक आवश्यकता होने पर श्र को 
सम्पत्ति का विध्वस करना चाहिये । यदि शरीरबन्धका (प्र०5:४8०5) ने कोई बुरा 
काम न क्या हो लो उनका वध नही क्या जाना चाहिये । विजित प्रदेशों के व्यक्तियों 
को कुछ पिषयो में तिनेषत चर्मे के क्षेत्र मे कुछ स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये । उस 
समय तक मुसलमानों के साथ तथा अन्य ग्रैरईसाइयो के साथ युद्ध और शान्ति के 
व्यवहार मे भेदभाव बरता जाता था । मुसलझानो को सघधि करने योग्य नहीं सममा 
जाता था, इनके साथ युद्ध मे करी प्रक्लार का व्यवद्वार उचित बताया ह 
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ग्रोशियस ने मुसलमानों के साथ सचि करने मे कोई आपत्ति नहीं समभी वहँ अरयघो 
के तियन्तरा करने के लिये भ्रपरात्िियों के प्रत्यपेण (ऋधब्ताध07) के पक्ष में था ४ 
महासमुद्रो की स्वतन्त्रता क्य उसने प्रदल समर्थन किया । राजदूत को उसने कानून की 
दृष्टि से उस देश के प्रदेश से बाहर माना, इसके लिये उसने (१७३६३ ९९७4 (दाप्राणिए्ता 
झब्द का प्रयोग किया, यही वत्तेमान समय में प्रदेशबाह्यगा ([#लक्रांणाथा॥) के 
चिचार के रूप मे विकसित हुआ 7 वह राजदूत फो राज्य के फ़ौजदारी कानून के क्षेत्रा- 
घिकार से विल्कुल बाहर समभता था, उसके मत मे गम्भीर अपराध का दोषी होने पर 
दाण्डित करने के लिये राजदूत को स्वदेश भे वापिस लोटा देना चाहिये । सधियों को उसते 
सविदाझोो से भिन्न समझा ३ तटस्थता के सम्बन्ध मे कानूनी दृष्टि से विस्तृत विचार 
करने बाला वह पहला लेखक था। उसका यह मत था कि तटस्थ राज्य को झइन्पायपूर्ण 
प्रयोजन (५४२८८८१ छध्य9०$४) के समर्थन के लिये कुछ नहीं करता चाहिये प्रौर इस 
प्रकार ज्याय्य पक्ष की सहायता करनी चाहिये । 

(७२ ग्रोशियस के ग्रन्य मे कई वडे दोप है । नसवौम के मंतानुसार इसमें पाण्डित्य' 
का अदर्शन आवश्यकता से बहुत अधिक है, इसकी तर्क प्रग्गाली अतिमारपूर्ण (076- 
७70५४) है।” सारा ग्रन्य बडा असतुलित है, इसमे वैयक्तिक कानून के विषयो का 
अधिक विस्तार से वर्णन है। धामिक विवादों से वहुत अधिक बनने का अगसन करते हुए 
प्राय सभी उदाहरण प्राचीन साहित्य और इतिहास से लिये गये है । इसमे अनेक 
दकियानूसीः तथा भ्रतिथामी सिद्धान्त हैं, प्रोशियस ने अनेक प्रमाणो हारा यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है कि जनता को अत्यान्तारी राजा का प्रतिरोध करने का काई झधिकार 
नही है। ऐसे राजा के विरुद्ध जनता का युद्ध करना झन्पायपूरएं ((99]७४४) है | 

५...” किन्तु इन दोषो के होते हुए भी ग्रोशियस अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सस्थापक समझा 
जाता है। इसका कारण स्पष्ट करदे हुए भ्राष्यापफ लोटरपारूट ने यह ठीक ही लिखा 
& “अन्तर्राष्ट्रीय कानून के वर्तेमान ख्तेद्र को देखले हुए ग्रोशियूस का युद्ध और इपस्ति! 
भत्रे ही अधुरा हो, किन्तु इस विपय पर यह पहला विस्तृत और ध्यवस्थिन ग्रन्थ था। 
ग्रोशियस इस दिपय का पहला लेखक नहीं थहर। छुद्ध के नियमा पर ६ ५४३ में बैल्ली ने, 
१५८१ में क्रयाल्य के तथा १५६५८ मे छँपण्टली ने बटी विद्वत्तापुर्ण रीति के लिप्या पा । 

१५३२ के लगभग विटोरिया ने ओर १६१२ में सुझारेज ने अन्तर्राष्ट्रीय समाज की 
समस्या को समग्र #प से विधिशञास्त्रीय होप्ट से अध्ययन करने को आधारशिलाएँ 
स्थापित की थी ॥ किन्तु श्रोशियल से पहले छिस्सी ध्यविद ने इल विपय का सर्वांगीण 
अतिपादन करने का प्रयत्न नही क्या । इस ग्रन्थ में बहुत से विषय ऐसे है, जो अस्तर्र- 
ध्ट्रीय कानून के झन्‍्तगत कभी नही माने जाते रहे, किन्तु १६२४ मे झन्‍्तर्सप्ट्रीय कानून 
समझे जाने वाले सभी विधयो का समावेश इसमे है ४! 
ह इस ग्रन्थ को मिली अभूतपूर्ते सतताता भौर ग्रोशियस की सोकअ्ियता इन दथ्यो 
ने स्वप्ट हो जायेनी ५ भव तक लैटिन थे मत ग्रग्थ बे ५० रूथ्वरणा हो चुके हैं, डच, 
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इगतिश, फ्रेच, जर्मन, स्वीडिश्न, स्पेनिश्ञ, चीनी और जापानी मे इसके अनेक अनुवाद 
छप चुके है । १६१४ मे इगलेंड मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन के लिये वनी सस्या 
का नाम ग्रोशियस सोसायटी रखा गया । १६२० मे मित्रराष्ट्रो ने जर्मन सझ्लाटू केसर 
के हालेड भाग जाने पर जब डच सरकार से उसके प्रत्यर्पण् की माग की तो उसे पुप्ट 
करने के लिये ग्रोशियस के ग्रन्थ के प्रमाण दिये। १६२५ में ग्रोनियस के “युद्ध और 
शान्ति! ग्रन्थ के प्रकाशन के ३०० वर्ष पूरे होने पर इसकी ज़िश्नताब्दों बडी घूमबाम से 
मनायी गई और इस समय दस पर झनेके ग्रन्य प्रकाशित हुए। दितीय विस्वयुद्ध मे 
सम्मिलित होने से पूर्व सपुबत राज्य अमरोका के महास्यायवादी (#॥णण०५ ठ56॥0- 
79]) श्री जेक्सन ने हिललर के जमंनी के प्रति अपनायी हुई भेदभावषपुर्ण लठस्थता की 
नीति का समर्थन प्रोनियस के आ्राखार पर किया। द्वित्तीय विस्वयुद्ध समाप्त होने पर 
युद्धापराधियों पर झ्भियोग चलासे समय ग्रोशियस के ग्रन्थों के प्रमाण दिये गये | 
अम्तर्राष्ट्रीय विवादों से ग्रोहियस की साक्षी बडी महत्त्वपूर्ण समभी जाती है। झाजकल 
यद्यपि उसक्रे ग्रन्य का विस्तृत अध्ययन पिछली झछताब्दियों की भाति नही होता किन्तु 
४ (विचार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का श्राघार बने हुए हैं। 

म स्टावों के झज्शों मे “अन्तर्राष्ट्रीय वगनून के इतिहास पर ग्रोतियस का स्थायी 
प्रभीव पडा है। न्यायालयों के निर्णायों से तथा सुपसिद्ध लेखको के प्रन्या मे ग्रोश्रियस 
का ग्रन्थ प्रामारिशक रूप से उद्घृूत किया जाता है ॥ उसके कुछ सिद्धान्तो ने वर्तमान 
अन्तर्राष्ट्रीय कानुन को बहुत प्रभावित किया है जैसे सब अस्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों 








कानून पके विकसित ते विश न न य दुदो पय 
अप कलबब व्यक्ति के 
विचारं, प्रकार की तटस्थता (0फश्ागीश्व॑ गधा) 9) का सिद्धान्ता इसमे 





कोई अत्पुक्ति नदी है कि ग्रोशियस की पुस्तक के हल लस्प रुप हा अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानूच 
को राबेंप्रभम व्यवस्थित रूप प्राप्त हुग्ना ।” "४ ह2% 

ग्रोशियस का ग्रन्य प्रकाशित होते ही उसे असाधारण लोकप्रियता और महत्व 
मिला ॥ इसका का रण इस पुरुतक के आन्‍्तरिक गुणों के अतिरिक्त इसके प्रकाशन का 
समय और विशेष परिरियतिया भी थी। ब्ियर्लो ने इनका विश्लेषण्य करते हुए लिखा 
है कि इस पुस्तक के छपने के समय तक ग्रोशियस इतना विख्यात हों चुका था कि उसकी 
लेखनी से प्रसूत कोई भी रचना विद्वत्ममाज में समाहत होने के योग्य थी। दूसरा 
कारण्प ओसियस का ऐस देश का नागरिक होना था, जो १६यो झती में स्पेन के विरुद्ध 
स्वातन्ब्य सग्राम मे प्रसिद्ध हो चुका था और १७वी छती में अनेक दृष्टिया से योरोप 
का एक श्रमुख राज्य और यारोपियन सम्यता का नेता था। धामिक सहिष्प्पुता और 
सोकतम्चरात्मक स्व॒तन्त्र सस्थाओं के विकास मे उसने महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। जब 
इगलैंड में निरकुद राजसत्ता और लोक तन्त्र का सथपं चल रहा था, फ़्च राज्य-क्ान्ति 
से पूर्वे सारे योरोप में स्वेच्छाचारी शासना झा बोलवाला था, उस समय हालेंठ ने 





२५- स्थके--एन इट्रोडकरान हू स्टरनेशनल लॉ, अर्थ रूस्करण, पृष्ठ € 


डद्द अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


'निरकुश राजसचा का अन्त कर अपने देश से स्वतन्त्रता की घ्वूज़ा का उत्तोलन किया 
था। सतौसरा कारण इस ग्रन्य का असाधारण पाण्डित्य और ग्रीक तथा रोमन ग्रन्थों 
के प्रमाणो और उद्धरण की वहुलता थी। पुनर्जागृति के आन्दोलन से प्रभावित, रोमन 
कानून मे झगाध श्रद्धा रखने वाले योरोपियन विद्वत्मम्ुुदास मे इस ग्रन्थ का साय होना 
सर्वेधा स्वाभाविक था। चौथा काररः प्राकृतिक कानून को सदाचरण की कसौटी बनाना 
था। यह शब्द सबके तिये बडा आकर्षक था । पावया काररा उस समय युद्धों मे बरती 
जाने बाली भीषण उच्छ, खलता से लोगो का ऊब जाना था। इसे बन्द करने की तीर 
आनइ्यकता सभी राजनीतिज्ञ अनुमव कर रहे थे ॥ ग्रोशियस का ग्रन्थ इस विपय में 
उनका पथ-प्रदर्शन करने मे बडा लोकप्रिय हुआ । 
6... भरन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून के तीन सम्प्रदाय (उकनाह८ 5८४०० 0 [/टलाभातपव 
थ्र्क्ष्ण --तशियस के ग्रन्थ ने अन्तर्राष्ट्रीय कानूत के सम्बन्ध मे विधार एवं चिन्तन 
को प्रवल प्रेरणा प्रदान की । इस समय राणप्ट्रा के पारम्परिक सम्पक बढने, नवीन वैज्ञा- 
निक आाविपष्कारो, राष्ट्रीय राज्यो के विक्षास और योरोपियन साम्राज्यों के विस्तार 
ने इस विधय के भ्रध्यवच को बड़ा महत्वपूर्ण वनाया | इन कारणों से इस बिपय के 
सम्बन्ध मे यम्भीर अध्ययन और अन्वेपरय होने लगा । इसके परिणामस्वरूप तीन प्रकार 
की विन्नारधारास था सम्प्रदाय उत्पन्न हुए । पहले सम्प्रदाय के लेखक इस कानून के 
सैद्धान्तिक पक्ष पर बहुत बल देते थे, प्राकृतिक कानुन ()व४।एा४| ]99) को प्रधानता 
देने के कारण ये प्रकृतिबादी ()३३६४०४9॥$७) कहलाते थे । दूसरा सम्प्रदाय राष्ट्रों के 
बास्तविक आचरण को भ्रधिक महत्व देता था । इसके मतानुसार विभिन्‍न राष्ट्रों के 
आपसी ध्यवहार मे प्रालव्र किये जाने वाले रीति-रिवाजो के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय 
कातून वी वास्तविक सत्ता थी। राष्ट्रों के ऐसे निद्िनत कानून ([0आध४८ १8७ ० 
73075) वी सत्ता के अस्तित्व में विश्वास रखने के कारण यह अस्ति (0हझ- 
0॥शा&) सम्प्रदाय कहलाता था। तीसरा सम्प्रदाय ग्रोशियस का अनुयायी होने के कारण 
ग्रोशियन (570040) कहलादा था। यह पहले दो सम्प्रदायों के मध्यवर्ती था झऔौर 
राष्ट्रों के कानून के दो भ्राधार प्राशतिक कानूण तथा रीति रिवाजो और सधियो को 
मानता था । किन्तु ग्रोशियस की भाति यह्‌ इन दोनो में प्राकृतिक काबूल को अधिक 
प्रबल नही मानता था। इन तीना सम्प्रयायों के प्रमुख मन्तब्य और विचारक निम्न- 
लिखित हैं ;-- 
कक ) अरकृतिवादी (7प80ए7५803)--ये रीति रिवाजों या सधियो पर आधा- 
रित रा्:्ट्रो के किसी वास्तविक कानून (9०0४० [७७) वी सत्ता नही स्वीयगर करते थे । 
इनका मत था कि[पनन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रकृति के कानून ([.89 ० 78ए८ ) का अय 
है । सुप्रसिद्ध ब्रिटिश विचारक हाब्स ने निरकुश सत्ता का रामर्थेन करने के लिये १६५१ 
में भ्रकाशित अपने ग्रन्ध प0० [€श2धेक्षा में प्रकृति के कानृव का विद्यद प्रतियादन 
किया था। उसके मतानुसार मनुष्य स्वशावतद पशद्ुवुत्य, समाज विरोधी और दूसरो के 
माथ लडने वाला है, यह उसको प्राहृदिक दश्शा है किन्तु आत्मसरक्षण के विचार से 
बह अन्य व्यक्तियों के साथ समभौता करके लडाई आदि के अपने प्राकृतिक झधिकार 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास 


लेविग्रथन (7.0४090४) को सौप देता है, वाइवल के मतानुलार यह समृद्री महारास 
है, किन्तु हाव्स के मत मे यह उपयुक्त समझौता करने वाले व्यक्तिया की इच्छाओो का 
मूत्तेंल्प है और सर्वोच्च शासप के रुप मे य्यक्तियों का नियन्त्रण करता है । राज्यों मे जब 
तक इस प्रकार का कोर समभोता नहीं हुआ, तब तक वे एक-दूसरे के प्रति प्राकृतिक 
दशा ($09(९ ०६ 7७८) मे है अर्थात्‌ एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध की स्थिति मे है। 

(_ मुध्यकालीन धर्मग्ास्त्री प्रकृति के कानून को ईब््वरीय कानून समभते ये क्योकि 
उनके मतानुसार ईश्पर प्रकृति झा सप्टा माना जाता था। किन्तु इस नये सिद्धान्त मे इसे 
धर्गेशारञ्र से विच्छिन्न कर दिया गया । इससे राज्य अपनी प्रभुसत्ता (505थव्य8709 ) 
पर झधिक बल देने लगे, वे और किसी उच्च कानून की सत्ता न मानते हुए अपने झआच- 
रण के लिए स्वलन्त्रतापूर्षक किये झपने समझौते को ही प्रमाण मावने लम । 

हाइडलबग्गें विश्यविद्यादय के प्राध्यापक सेमुझ्नत प्यूफनडो्फ (इब्यण्टा 
एपाछ0०४) ने प्राकृतिक नियम के सिद्धान्त को प्रन्तर्राप्ट्रीय कानून के क्षेत्र मे लायू 
किया। १६७२ मे प्रकाझित उसकी रचना 706 ]ए72 0४पाड] ९४ 8९7007/ में उसने 


ऐसी किक दया यो पा विस पद दास की कल्पता की जिसका मूलसिद्धा कक] मनृप्य का यह कर्तव्य 
माना गधा कि बह अपने गायिया के साथ सामाजिक सम्बन्ध बनाये । जहाँ काई कोर्य 
ऐप प्रिणिय उत्पनेकर उत्द प्रह्मतिक लियेन संसका जाना चाहिसे। 5 न्द््‌ लियेय संसका जाना चाहिये। बन्तर्राष्ट्रीय 
झाचरख के भानदण्ड का नि्रिण किसी रिवाज या सि द्वार/ नहीं होता -कित्तु. 
प्रस्वर्राष्ट्रीय सम्बन्धा के मामले में वृद्धि के प्रयोग ढवारा होता है ।अन्तूर्राप्ट्रीय कानून 
पक वन ये 50 कल + इस सिद्धान्त के ग्रन्य झनुयायी 
(एफसआा5७ 02805 (465:-726), ॥099 छा099236 (674-7744) 
त्तया 6वव ॥4०५७९४ ७प्रावावप्रणा (694-748 ) है । 

[ह] न्रस्तिबादी राम्प्रदाप (9०॥0७5६5०8००]) --यह साम्प्रदाय प्रकृति- 
बादियों का सर्वथा विलोम है। प्रकृतिवादी अन्तर्राप्ट्रीय कानून की कोई पृथक्‌ भावा- 
त्मक (9ए०»॥४८) सत्ता या अच्तित्व नदी मानते, वे प्राकृतिक कानूत की ही वास्तविक 
सत्ता मानते है । किन्तू इराके विपरीत-यस्तिदादी गग्प्रदाय राषप्ट्रो हारा आपसी ब्यत- 
हार में पालन किये जाने वाले रीति-रिवाजा और सन्धियो के रूप मे ग्रन्तर्राप्ट्रीय 
कानून की वास्तविक और भाषात्मक (०५४६७) सत्ता मे विश्वास रखता है और इसे 
प्राकृतिक कानून से अधिक गहन्वपूर्ण मानता हैं । इस राम्प्रदाय का प्रबततत_ १६४७ ई० 
में श्रावसफोर्ड विददविद्यालय के सिविल लॉ के प्रोफेसर _रिचुड जौचे (फातकाडात 
'फऋण्णलाएे] के ग्स्य के अयायन फे'सरव हुआ। । इसमे उसने इस बात-पर वहुत बल विदया 

था कि रूठि या प्रथा को गन्तर्राप्ट्रीय काबुन का महत्वपूर्ण सोत सममना चाहिए । किन्तु 
राष्ट्रो का रिवाज होना ही कानून का पर्याप्त आधार नही है | यदि किन्‍्ही राष्ट्रा मे 
शत्रु की नाव काटने वी प्रथा हो तो इरासे यह अन्तर्राष्ट्रीय कातृन गही बय सवता | अत 
जौच ने अन्तर्राप्ट्रीय कानून का लक्षण करते हुए कहा कि यह अधिकाश सम्य राप्ट्रा 
इारा स्वीक॒त ऐस्पेप्थाय है जो ब॒द्धि के अचुकुल हैं । 

श्दवी यती भे इसी छम्पदाय का प्राघान्य रहा। एक इन न्यायाघीश विन्क्र- 











झन्तर्राष्ट्रीय कानून 


इक ( पए४णप्टा58००८) ने १७०२ से १७३७ के बीच अनेक प्रन्थ लिखकर इस 
सम्भदाय को पुष्ट क्या। उसने श्रकृति के कानून का स्थान बुद्धि और तक को प्रदान 
किया ३ अन्तर्राप्ट्रीय कानून के दो मुख्य स्ोत बुद्धि और प्रथा (05988) माने । उसके 
मत में स्थायी रूप से चली आने वाद्ी प्रया ब्नेके पीढियो को तथा विभिन्‍न राप्ट्रो 
की सम्मिलित बुद्धि और तर्क का परिणाम होती है । झत इस प्रकार को प्रथा पार- 
स्परिक सहमति पर आधारित प्रया की भाति विभिन्‍न पक्षो द्वारा पालन योग्य सममी 
जाती है । उसने एक बार यहा तक कहा कि विभिन्‍न यप्ट्रो मे स्वेच्छापूर्वक (7र्घा) 
समभोते द्वारा स्वीकार की गई अथाओ के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कोई 
ध्थर्‌ सत्ता नही । एक जर्मेन विद्वान्‌ जान जेकब मोज़र (7 उ०0 धत०डटा) 
ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्बन्धी सन्धियों तथा प्रथाआ्रों का विशाल भग्रहे करके धूबोंदा- 
हरणों (7९८८१९७/$) के रूप मे इस कानून को भावात्मक (४०५४५८) स्वरूप प्रदान 
करने मे बड़ा सहयोग प्रदान किया | ऐसा ही कार्य गटिजन के प्रोफेरार जा फ्रीडरिक 
-. डीमार्टेन्स (56०४० एपाढ्त०॥८8 0० ऐैधक्य205) ने १७८८ में अपने एक ग्रत्थ के 
अब ह&नद्गवारा किया । 
(३) ग्रोशियन सम्प्रदाय ("70585 $०४००) --यह पहले दोनो सम्प्रदायो 
मध्यवर्ती था, राष्ट्र" का दो प्रकार का कानून माता था-- प्राकृतिक कानून तथा 
&«... भैथाओं और सधियो के रूप मे स्वीकार किया हु झा कानून । १७वी और 
१८वीं शती में इसके दो प्रवल पोषक क्रिश्चियन वुल्फ (१६७६-१७५४) तथा बैटल 
(१७१४-१७६७) थे। जन दाशानक बुल्फ ने सब राप्ट्रो के एक ऐसे महान्‌ गण- 
राज्य ((97/39 हृथ्व॑ाणय 72975) की कल्पता की, जो अपने अगभूत सभी सदस्य- 
राज्यों पर अनुशासन रखने वाला विश्व राज्य होप बैंटल सैक्सनी- सै राज्य के कुटनोतिक 
विभाग में काम करने वाला स्विस विधिशास्त्री था। १७५८ में उसकी प्रसिद्ध पुस्तक 
7.6 7070/ 0९४ 82॥$ प्रकाशित हुई । यह कहा जाचा है कि वह मौलिक विचारक होने 
की अपेक्षा छुसरों के विचारो का अ्रधिक श्रचारक था । फिर भी अन्वराप्ट्रीय कानून 
पर उसका बडा प्रभाव पड़ा। उसने प्राहृतिक दशा (504० 0 वरबाएपर ) के सिद्धान्त 
को स्वीकार किया। राप्ट्रा का निर्माण सम्य समाज की स्थापना से पृर्ष स्वाभाविक 
रूप में स्वतन्त्र रहने वाले मनुष्यों मे मिलकर होता है, अत इन राप्ट्रा को आराकृतिक 
दशा मे स्वतन्त्रतापूर्वक रहने वाले नागरिका की भाति रामभना चाहिए। जिस प्रकार 
प्राकृतिक रूप स सब मनुष्य समान होते है, इसी प्रकार सेब राज्य भी समान हैं । राज्यो 
मै शक्तिमत्ता या निरबंलता के आधार पर वडे-छोटे का कोई भेदभाव नही करना चाहिय। 
एक बीना ओर एक वहुत ऊँचे कद वाला दोनों व्यक्त जैसे मनुप्य होते है, इसी तरह एक 
् गणराज्य भी वैसा ही प्रमुसत्ता सम्पन राज्य है, जैसा सबसे शक्तिशाली राज्य । 
अन्तररॉप्ट्रीय कानून के सिद्धान्त के क्षेत्र मे राज्यों को समानता( एक] 
विचार बैंटल की एक बहुत बडी देन है। 7" (डक 52002 
वैटल ने प्रकृति के कानून को राष्ट्रा पर लागू करते हुए अतर्राष्ट्रीय कानन के 
कई भेद किये । पहला भेद राष्ट्रों का झावश्यक या प्राकृतिक कानून ( कडद०8उपकाऊ पु 
कक 
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काणयवा ]9छ७ 0 रथांगा$)) था। ये ऐसे नियम थे, जिनके सत्‌्-असत्‌ होने मे किसी 
प्रकार सन्देह ही नही हो सकता था। इन नियमों का पालन राज्यों के लिए आवश्यक 
शथा। इनका उल्लघन होने पर राज्यो को झआत्म-रक्षा के उपाय करने का पूरा अधिकार 
था। दूसरा भेद राष्ट्रो का ऐच्छिक कानून (एणाए्धशा9 [4ए ० 7४७४07$) का है। 
कई बार कुछ मामलो में प्राकृतिक कानून को लागू करने में बडा सन्देह होता है, इनमे 
प्रत्येक राज्य इसकी व्याख्या झपनी इच्छायुमार करता है। पई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को 
वास्तविक हानि पहुँचाये बिना ऐसे कानूनों का पालन नही करते । इनमे कानूनों का 
पालन उनकी इच्छा पर होता है। जत यह ऐच्छिक कानून है १ वैटल के मतादुसार 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का तीसरा भेद सन्षियो के रूप में पारस्परिक भ्रभमिसमवा (00प्र- 
४८०१०7७$) द्वारा तय होने वाला झभिसमयास्‍त्मक कासून ((.०75८०४ए॥०] ]99 ) है। 
चौथा भेद विभिन्न राष्ट्रों द्वारा पालन किये 2 वाली 30202 + कं रूह्यो का कानून 
(एण०्णाबा9 59) है । ५ ए,27 हम] 
बैटल की विचार पद्धति वडी जटिल थी. किन्तु उसका अन्तर्राष्ट्रीय क्के 
विकास पर वडा प्रभाव पडा। उसने इस पद्धति से जो उदार झौर मानवीय परिणाम 
निकाले, वे बद्दे लोकप्रिय हुएं | उसने न्याय्य तथा ग्रन्याय्य युद के विचार को समाप्त 
कर दिया । उसके ऐक्िद्रिक कानून से प्रत्वेक राज्य को अपने मामला मे कार्य की स्वा- 
धीनता मिली, प्रभुसतता (5०५८८९०७) के सिद्धान्त को पोपण मिजा । उसते कुछ 
अआवस्थाओं मे राज्य के एुक झञझ को सूल राज्य से पृथक होने का अधिकार माना । बैठल 
का थह उदार दृष्टिकोश भी उछ्ते लोकश्निय बनाने म सहायक हुआ । ग्रोशियस ने निरकुझ 
सत्ता का सम्येन करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कानून लिखा था, वैटल ने राजनीतिक स्वतन्त्रता 
का पोषण करते हुए अपने ग्रन्य का प्रणयन किया । 
श€वीं तथा २०वीं झतियाँ--इनमे कई कारण से ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का 
विकास बडी तेजी से हुआ । पहला कारण योरोप म॑ नये शत्तिझाली राज्या का श्रम्यु- 
दय, योरोपियन देशो द्वारा विशाल साम्राज्या का निमास्य, यातायात के साधना मे 
उनति, नवीन ग्याविष्कार और झ्धिक विब्वसक द्ाक्ति रखने वाले झस्त्रास्त्रों का 
निर्माण था। दूसरा कारण ब्रिटिश और झ्रमरीकन न्‍्यायालयो द्वारा युद्ध मे पकडे गये 
जहाजो झ्ौर माल के राम्बन्ध में क्यि गये अनेक निर्णंय और कई विधिशास्व्रियों हारा 
इस विषय पर सुप्रसिद्ध यन्थों का प्रकाझन था । ग्रेट ब्रिटेब म विलियम स्काट ने तथा 
स॒० रा० अमरीका मे प्रधान न्‍्यायाथीज्ञ मार्चेल ने अधिग्रहए्स कानून (छ72४4७) 
है कप्कका जे ऋहत्वपूएएर रस्फा सिपो + फ्िफिा जसपा जा फ्िकिशएए ताजा आप्कर; 
लारेन्स, बेस्टलेक, झपेनहाइम के नाम उल्देखनीय है । स० रा० अमरीका से इस 
विपय पर लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति हेनरी छ्ीटन, थियोडोर वूल्जी, प्रासिस तोवर, 
रिचर्ड डाना, मूर, हाइड, स्टोवेल और हेक़वर्थ हैँ । योरोप में इसके प्रघान विचारक 
कंतबर हेफर, ब्तयाती, जेलिनेक, इर्दरिय और कौफसेने हुए ? तीसरा कारण झत्तराप्ट्रीय 
कानून का निर्माण करने वाली अनेक सथियों का तथा अनेक सम्मेलनों का सम्पन्न 
होता था | नैपोजणियन के पत्तन के बाद यो रोप के राजनीतिक प्रुननिर्माण के लिये १८१५ 
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में हुईं वियना की महासभा योरोपियत राजनीतिज्ञों का ऐसा पहला अन्तर्राष्ट्रीय 
शम्मेलन था, - जिस ने डे-पूब जैसी कई देझों मे से होकर गुजरने वाली नदियों मे 
नौचालन के अच्तर्राप्ट्रीय नियम बनाये, विभिज्न प्रकार के राजदूतो के पदो की प्रतिष्ठा 
के पौर्वापय का क्रम निश्चित,किया | इसी समय रूस के ज्ञार एलेग्ज्ेण्डर प्रथम की 
प्रेरणा से अन्तर्राष्ट्रीय विषयो भे ईसाइयत के सिद्धान्त को लागू करने के लिये पवित्र सघ 
(प्र०४ 8॥॥97०४) बनापा गया, किन्तु इसने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया । 
ग्रेट पह्िटेन, रस, आस्ट्रिया और प्रशिया ने १८१५ में एक चसुर्मुख सेज्नो सघ 
((0०००८०७१९ &॥0४०४८९०) बनाया, इसका उद्दे्य जनता की ज्ञान्ति और कल्याण के 
कार्यो पर तथा महत्वपूरों सामान्य हिंतो के प्रश्नो पर विचार करने के लिये समय समय 
पर सम्मेलन बुलादा था ५ इसके चार सम्मेलन १७१८७, १८२०, १८२१ रसुथा १७२२ 
मे हुए । १८६२० के ट्रोप्पो के सम्मेलन में यह महत्वपूर्ण निश्चय किया गया कि यदि 
किसी राज्य के झान्तरिक विद्रोह से दूसरे राज्यों की सुरक्षा या सत्ता सकटग्रस्त हो तो 
बे इसके झाम्तरिक सामलो भे हस्तक्षेप कर सकते है । १८२२ के वाद इस सघ का कोई 
72९22 406 ही हुआ । )४५ ८... 

# की घोषणा. (एच्लबाइव00 ० ?थ0७) --क्रीमिया के पुद्ध के बाद 
पेरिस मे ग्रेट ब्रिदेन, फ्रास, आस्ट्रिया, रूस, प्रशिया और सार्डीनिया ने समुद्री युद्ध के 
सम्बन्ध मे चार नियम की घोपणा की । यह पेरिस की घोषणा (70८८४7७४६४०४ ०६ 
एशय६ भा कहुख्राती है । ये चार नियम निम्नलिखित थे -- 

क) युद्ध सलग्न देश द्वाद्य वैयक्तिक सशस्त्र जहाजो को सहायता से शत्रु पर 
अपकरमरए करुते को प्रथा (ए77२०१८८८०७) का झना किया जएए है। 
अ(&) तटस्थ देझो के जह्याजों मे युद्ध में विनिषिद्ध चस्तुआ ((0ग्राउब्०ब००) 
के 77: झत्रु का माल जा सकता है । 
(ग) आत्रु देश के जहाजो में यदि युद्ध मे विनिषिद्ध वस्तुओं के अ्रतिरिक्त त्तरथ 
देशों रा न्यू कोई माल लदा हो तो इसे पकडा नहीं जा सकता है। 

(घ) परिवेष्टन या तटरोघ (80०:0०) के प्रभावशाली होने के लिये यह्‌ 
आावश्यक है. कि उसके लिये झ्त्रु देश के तट पर पहरे के लिये इतने अधिक जहाज रखे 
जाएँ कि वह दुष्प्रवेश्य हो । १८८८ मे स्वेज नहर में सब देशों के तिर्बाध नौचालन के 
लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ । 

छः हेग सम्मेलन -पिछलनी शत्ताब्दी के अन्तिम बर्षे भे रुख के जार की प्रेरणा पर 
हेग में २६ राष्ट्र के सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय तना- तनाव और स्रघर्ध को कम करने के लिये 
कई महत्वपूर्ण निश्चय किये । यद्यय्वि १८६६ का पहला हैग सम्मेलन शस्त्रास्त्र निर्मारय 
ज्सी कीशा किर्घारित करते के अपने प्रबोते उद्देश्य मे ग्रफल नहीं हो स्का, फ़िर भी 
इसने स्थल युद्ध मे सब शाष्ट्रा द्वारा पालन क्ये जाने वाले आचरण के कुछ तियम 
निश्चित किये | इसमे यह सिद्धान्त भी स्वीकार किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों 
के निर्णेय का सबसे ग्रधिक प्रभावश्ञाली और न्यायपूर्ण साघन पचायती निर्णय 


(678772७०७) है। पचायती निर्णय का स्थायो न्यायालय (#शाएशादा ००: 
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0 #7७॥7900॥ ) स्थापित किया गया । यद्यपि यह सम्मेलन सब राप्ट्रो को अनिवार्य 
रूप से पचायती निर्ंय का साधन स्वीकार करने के लिये तैयार नही कर सका, युद्ध 
छेडने के प्रत्येक राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकार पर कोई प्रतिवन्‍्ध नही लगा सका, क्तु 
. फिर भी इसने पहली सार विभिन्‍न राप्ट्रो द्वारा स्थल युद्ध मे पालन किये जाने वाले 
नियमो का निर्भाणण किया, यह प्रदर्शित किया कि पारस्परिक सहमति से श्रन्तर्राप्ट्रीय 
क्षेत्र मे कानूनो का निर्माण हो सेता है । 

१५ जून १६०७ से आरम्भ होने वाले बूसरे हेग राम्मेलन गे आयग्र-लेने बाले 
डड राप्ट्रो ने १ विन जप अभिसमयो ((2०0४८०४०४$) पर हस्ताक्षर किये | ये सममौते प्रधान 
रूप से अस्तर्राप्द्रीय दो के निम्न विषयों के सम्बन्ध मे थे--श्वान्तिपुर्ण निपटारा, 
युद्ध आरम्भ करने के नियम, स्थल युद्ध के नियम, तटस्थ राज्यों के अधिकार और 
कत्तेव्य, युद्ध छिड़ने पर झत्रु के व्यापारिक जहाजा की स्थिति, व्याण रिके जहाजों को 
सप्मस्त्र जहाजो मे पा में परिणत करना, समुद्र के अन्दर सुरम विछाना, र॒ुद्ध के समय जहाजो 
द्वारा गोलाबारी के नियम, समुद्री युद्ध के नियम, अन्तर्राष्ट्रीय श्रधिग्रहर न्यायालय 

(्रप्शया००७। [धा2० (!०णा।), समुद्री युद्ध में तठरथ दानितयों के अधिकार भर 
कत्तेव्य । 

दूसरे हेग सम्मेलन के वाद यह स्पष्ट हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का 
सबसे बडा दोष ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो का अभाष है, जो “अ्रस्तर्राष्ट्रीय कानून क्री 











के स्थायी न्यायालय की स्थापना की गई । अगले अ्रध्यायो मे इनके कार्यो का विस्तार से' 
वरणन किया जायगा। १६२४ मे फ्रास, ग्रेट ब्रिटेन, जमंनी, इटती और बेल्जियम के मध्य 
सम्पन्त हुईं लोकानों सधि द्वारा यह निइचय किया गया कि जमंनी गौर वैलिजयम तथा 
28 और मास की सीमाओं के सब ऋगडे दान्तियूवंक निपटाये जायेगे। १६२८ के. 
ब्रिम्मा पफट ((६०॥०४८-0८०७४० ऐ५३०४) के अनुसार ससार के अधिकाश देझो ने 
यहें घौपणा कौ कि वे अपने विवादों का निर्णय जान्तिपूर्णा उपायो से ही करेगे | पहली 
जुलाई १६२६ को ४७ राज्यो के भ्रलिनिधियों ने जेनेवा में एकत्र होकर रणक्षेत्र क्षेत्र मे 
आहत आर बीमार ब्यवितयो के साथ तथा युद्ध-बन्दियों के ओर बीमार ज्यक्तियो के साथ तथा युद्ध-वन्दियों के व्यवहार के सम्बन्ध में दो 
अभिसमय किये, युद्ध-बन्दियों के माथ प्रतिशोधपुरं तथा कर व्यवद्धाउ-को बजित्‌ ठह- 
या गया। या दिस बन पाल दान को नई अप मे सर जी व करन को 
बाले ब्यक्तियो को जि धाये प्रदान की गईं। राष्ट्सघ ने झन्तराप्ट्र नन की 
सहिलावद्ध करने ((०१॥8०9४०9) के भा छुछ क्रयतन किये। 
जमंनी मे हिटलर के उत्कर्प के वाद अच्तर्राप्ट्रीय कानूच को खुली चुनौती दी 
गईं। १६३६ से आरम्थ होने वाले द्वितीय विश्वयुद्ध से अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को बहुधा 
रंग किया गया ) किन्तु इस युद्ध ने छान्ति बनाये रखने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सग्ठनों 
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की झ्रावश्यकता को बडी तीद्रता से अनुभव कराया। परिणामस्वरूप ६४ झकक्‍टूचर 
१६४५ को ग० रा० सघ की स्थापना हुई १६४६ मे झअस्तर्राष्ट्रीय विवादों के निर्णय 
के लिये न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (एएशपड०0व (0७7६ ० ॥। टु०एा ०१ ॥०5॥०४) 
बनाये गया । १६४८ में. मानवीय अ्धिकादो--ह पक न लवण तैयार किया 
गया। जातिवध (6८००००८), झरणाथियों आदि के सम्बन्ध में अनेक समभोते किये 
शरये। अगले अध्यायों मे स० रा० सघ के अन्तर्राप्ट्रीय विधि आयोग (उश्ाध्याणाल 
प.8४ 00छग्राइ०7) के कार्यो का बणंन क्या जायगा। 

इसमे कोई सन्‍्देह नही है कि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास मे अनेक 
प्रदल वाघाये है। किन्तु अणुबमों की विभीधिका ने इनके निराकरस्प की अनिवार्य 
आवश्यकता सव विचारको के चित्त पर भली भाँति अ्रकित कर दी है। वे यह गझच्छी 
त्तरह समभ गये है कि मानव जाति के परित्राण का एकमात्र उपाय भावी युद्धों की 
सभावना को समाप्त करते बाते, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का तथा इसे पालत कराने वाले 
समुचित सभ्रठन का विकास करना है । इसके झतिरिबत मालव समाज की सत्ता के 
सातत्य को बताये रखते का कोई दूसरा उपाय नहीं हे, नान्‍यप. पन्‍्याः विद्यते ग्रयनाय । 
इस बात की पूरी स्भावता है कि भविष्य मे इसका विकास तीब्र गति रो होगा । पिछला 
इतिहास इस वात का साक्षी है कि प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी अल्तर्राष्ट्रीय कानून मे 
पर्याप्त प्रगति हुई है । १६३४ से प्रित्ी कौसिल ने हाल (प) की सुप्रसिद्ध पुस्तक 
की गै भूमिका से एक झ्रवत् से एक ग्रवतरणा उद्घृत करते हुए भ्पते निर्णः में लिखा था --/पिछुली 
दो_शताब्दियो पर हृष्टिपात करने पर हम यह देखते हैं कि प्रत्येक पचास वर्ष की पवधि 
की समास्लि पर भन्तर्राष्ट्रीय कानून इस भ्रवधि के भा्साक काल को अपेक्षा अ्रधिक 
सुसंगूंठित दशा मे है.। शर्ने -शन इसकी जड़ सुदृढ होती भई दैऔर कार्य का क्षेत्र भी 
बता चगा गया है। यही बाव इसके भविष्य के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है है 
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अन्तर्राष्रीय कानून का स्वरूप 


(न्चाप76 ० [7श्पात्रा0एथ। 7,99) 


समाज मे सुब्यवस्था और दान्ति बनाये रसने के लिए व्यक्तियों के एक-दूसरे 
के साथ व्ययहार करने के लिए कुछ नियम झावश्यक होते हैं। यदि ऐसा न हो तो 
समाज में ग्रराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाय । जब मनुष्य किसी समाज या साध्ट्रीय 
राज्य ([५७४००७ 50७(९) के रूप में सगठित होते है लो वे झापसी व्यवहार के लिए 
कुछ नियमों की तत्ता स्वीकार करते हैं। मनुस्मृति (७)३), महाभारत और फौटिलीय 
अशथंशास्त आदि भारतीय ग्रन्यो मे एक ऐसे आदिम समाज की कल्पना की गई, जिस 
से न राजा था ग्लौर न राज्य । जगल के कानून या मात्स्य स्याय का प्रचलन था, बडी 
सछली छोटी मछली को खाती थी, प्रवल निर्दल के अधिकारों का अ्रपहरण करता था। 
इस शोचनीय स्थिति का अन्त करने के लिए व्यक्तियों ने आपस में सिलकर राजा बोौ 
और, राज्य की सस्या का निर्माण किया और उसमे पालन किये जाने वाले नियमों को 
निश्चित किया। राज्यों के निर्माण तथा सम्राजो के समठन के बाद इनके, आपसी सम्बन्ध 
बढने लगे झौर इनके पारस्परिक व्यवहार के लिए नियमो की आवश्यवत्ता हुईं। रीति- 
रिवाज और रूढि (2७७०७) हारा ये नियम बनने लगे। अस्तरॉष्ट्रीय व्यवहार के इन 
नियमों को अन्तर्राष्ट्रीय कानूत कहा जाने लगा । 
निपम झौर कानून (७॥० 500 [.5७)--इन नियमों के लिए कानून (7.95४) 
शब्द के प्रयोग ने अनेक जटिल वाद विवाद उत्पन्न क्ये है, अत इन दोनो का भेद जान 
लेना झावश्यक हे | निग्रम समाज मे-व्यनिन्नयपे-के-आपरण को नियन्त्रित करने के लिए 
बनाये जाते हैं । ये अनेक भ्रकार के होते हैं ओर कई बार इनका पालन कानूनी नियमों 
की प्रपेक्षा अधिक दुढता के साथ होता है। इसका मुख्य कारण्प यह है कि इन नियमों 
को पालन कराते के लिए वाघ्य कराने वाली शक्ति या अनुनजव्ति (5॥ाणाणा) अधिक 
प्रबल होतो है । उदाहरणार्थ, चोरी करना घामिक और नेतिक दृष्टि से पाप समभा 
जाता है | घर्मं और नीति मनुप्य के अन्त कररस्प पर गहरा प्रभाव डालते हैं । जिस 
व्यक्ति के मन पर चोरी फरने पर पाषी होते या धमंविरुद्ध कार्य करने देश काररा रौरव 
नरकगामी होने का भय अच्छी तरह अक्ति हो यया है, वह चोरी कभी नहों करेगा । 
"उसी प्रकार जिस नियम के विषय मे प्रबल लोकमत और रूढि वन जाती है, उस नियम 
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का भी उल्लघन बहुत कम फिया जाता है। इसी लिए हमारे यहाँ यह कहा जाता है-- 
शास्त्रादृढि: बलोयसी | 
किन्तु कानून ([.8७) राजकीय आदेश के कारण-वाधित रूप से पालन किये 
जाने वाले नियणो को कहते हैं राज्य इनदए उल्दघन करने वालो के लिए दण्ड क्यै 
व्यवस्था करता है। इस दण्ड के भय से लोग इसका पालन करते है। प्राय राज्य के 
उन्ही कानूनों फा अधिक पाजन होता है, जिनको राजदण्ड के भय के अतिरिक्त मनुष्यो 
के भन्त करण ा तथा प्रबल लोकमत की अनुज्ञप्ति या सम्मोदन (58॥0॥67) का बल 
प्राप्त हो । यदि चोरी के सम्बन्ध मे पाप का विचार विल्कुल उठ जाय, समाज मे चोर 
को निन्‍दा और घूणा की दृष्टि से न देखा जाय तो केतल राजदण्ड के भय से चोरी के 
कानून का बहुत अधिक पालन नहीं हो सकता । 
अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे भी दासय और व्यवस्था की बैसी ही प्रबल आवश्यकता 
है, जैसी राष्ट्रीय क्षेत्र मे । किन्तु इसे बनाये रखने मे सबसे बडी कठिताई यह है कि 
जैसे राष्ट्रीय क्षेत्र मे उसवी सव व्यवस्थाओ को बलपूर्वक पालन करवाने के लिए राज्यो 
की शक्ति का विकास हुगा है, वैसे ही अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे विभिन्न राज्यों हारा घन्‍्त- 
रौप्ट्रीय कानून को पालन करा सकने मे यूं रूप से समर्थ किसी शक्ति का अभी तक 
प्राविर्भात नही हुग्ना है, अत प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे राष्ट्रीय कानून जैसी बाघ्यकर्जी 
शवितं (597८॥00) नहीं है.) इस अवस्था म॑ यह प्रइन होता है कि इसे अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
कानून कहवा कहाँ तक उचित है। इसी कारण सन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा 
के सम्बन्ध में बडा मतभेद हे । यहाँ विभिन्‍न विधिश्यास्त्रियो द्वारा की गयी इसकी कुछ 
मुरुय परिभाषाप्नों का वर्णोंव क्या जायगा । 
अन्तर्राष्ट्रीय कानू त की परिमाधा (0९007007 ० [त्ादत20009 7.8९)-- 
भन्दर्राष्ट्रीय कानून के लक्षण करते हुए पुराने लेखको और विद्वातो ने इस कानून के 
प्राघारभूत खोनो ---तके बुद्धि लथा न्प्राय के तत्वों पर बल दिया है और नवीन लेखको ने 
भन्तर्राष्ट्रीय जीवन के वर्तमान तत्वों पर। इसकी कुछ प्रसिद्ध परिभाषायें निम्नलिखित 
हैं -- (१) भ्रगरीकन विधिशास्त्री द्लवीटन (७/॥८०६००) ने लिखा है--“सम्य राष्ट्रों मे 
माने जाने.दाले अन्तर्राप्ट्रीय कातून का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह स्वतन्त्र 
राष्ट्रो में विद्यमान समाज वा स्वरूप देसतर राजंबुद्धि द्वारा निश्चित क्यि गये न्यायानुकूल 
प्राचरण के नियमों से निम्ठित होता है ॥ इसमें विभिनर देशों की सामाव्य सहमति से इन 
नियमों से किये गये सशोवन भी सम्मिलित होते हैं ।”* 
(२) ब्रिटिश विधिवेज्ना सर हेनरी मेन (80 पघक्षाए४ ॥/७770०) ने अपने 
लद्पणु मे इसके विश्िन्न तत्वों; पर बल देते हुए लिए्हए है-- “रएप्ट्री दए दाल एक जटिल, 
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पद्धति है, यह अनेक तत्वों से मिलकर बना है | इसमे इन तत्वों का समावेश है--अधि- 
कार एव न्याय के वे सामान्य सिद्धान्त जो प्राकृतिक समन्याय (8णा३) की दशा से 
रहने वाले ब्यक्तियो के आचरण के लिए तथा राप्ट्रो के सम्बन्धो ओर झाचरण के लिए 
समान रूप से उपयुक्त हो, प्रथाओों (ए59825$), रूटियों या आचारो (७४४०४) 
का, तथा विधान जास्त्रियो की सम्मतियो का सग्रह, सम्यता तथा व्यापार का विकास, 
निश्चित कानून (050४४) की सहिता !* ड़ 
(३) त्रिटिश विधिशास्त्री हाल (प्र०॥) ने इस परिभाषा को सरल बनाते हुए 
यह कहा है-- अन्त रप्ट्रीय कानने आचरण के तुम मियम है जिन्हे बतंमान समय राज्य 
एक-दूसरे के साथ व्यवहार मे ऐसी जक्ति के साथ बाघित रूप से पालन करने योग्य 
(87077) समभते है, जिस शक्ति के साय सदसब्रिषिकी (00ग्रणष्वा४०७5) 
कत्तेब्यपरायश व्यक्ति अपने देश के कानूवों का पातन करते हैं और यह रामभतत है कि 
इनका उल्लघन होने की दद्ा मे उपपुक्त साधनों द्वारा इन्हे लागू क्या जा सकता है।* 
(४) उपयूंक्त सभी लक्षण पिल्लली शताब्दी मे अन्तराप्ट्रीय सस्थाओं के वतें- 
सात विकास से पहले किये गये थे । आश्ठुनिक परिस्थितियों को इृप्टि मे रखते हुए स्टाफ _ 
>(880/:6) ने यह नर्द परिभाषा की है पी न पाता का यह लक्षण किया जा 
सकता हैं कि यह ऐसा कानून समूह है जिसके अ्धिकाश भाग का निमण उन सिद्धान्त 
तथा आचरण के नियमो सेहआा है, जिनके सम्बन्ध में राज्य यह अनुभव करने हैं कि वे 
इंतको पालन करने के लिये बाध्य है । अत वे सागान्‍्य रूप से अपने वाससपरक 
सम्बन्धा मे इनका पालन करते हैं। इसमे निम्न प्रकार के नियम भी सम्मिलित है 
(क) पुन्तर्राष्ट्रीय सस्याओ तथा सगठनो की कार्यभ्रएणली स्‌ सम्बन्ध रखने वाले तथा स॒स्याओ तथा सम्रठनो की कार्यप्रणाली स्‌ 'ध्‌ रखने वाले तथा 
इन रारथाओ के राज्यों तथा ब्यक्तिया रो सम्बन्ध रखने वाले कानून के नियम ॥ (ख) 
व्यक्तियों से तथा राज्येतर सत्ताओ (7007838० «४४४७०७) से, सम्बन्ध रखने वाले 
कार्मून के नियम उस अञ्य तक इसके अन्तर्गत हैं, जिस झश तक ऐस व्यक्ति और राज्येतर 
सत्ताएँ अन्वर्राप्ट्रीय समाज ने अध्ययन या चिन्तन अन्यर्रास्ट्रीय समाज के अध्ययन या न का वियप हैं ।”" दस सक्षस से स्टार्क 
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चर असस्‍्तर्राप्ट्रोय कानून 


ने व्यक्ति के मानवीय ग्रधिकारों तथा मौलिक स्वतन्व्रताओं को भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के क्षेत्र मे लाने का प्रयत्न किया है। इसमे कोई रन्देह नही कि यह लक्षण बहुत व्यापक 
है, किन्तु जटिल जी हे ॥ 
(५) कुछ आधुनिक लेखको ने इसके बडे सरल ओर सक्षिप्त लक्षण क्रिये हैं। 
अऋसिद्ध अन्तर्शप्ट्रीय विधिशास्तरी झग्पेत्‌हाइस (0979«०४९४७) के मतानुसार “राष्ट्रो 
क्य काजून या बन्लर्राष्ट्रीय कानून उन प्रथागत (७फंडठऋंशार) तथाआपसी समकौतो 
मे बने अभिसमवात्मक ( (९०४९ ध्या094) नियमा का सप्रह है, जिन्हे सम्प राज्य एक-दूसरे 
के साथ सम्बन्ध मे ऋवध्य पालन करने योस्प सममले हैं (४६ 

(६) ब्रिश्रर्तो (507५) के मतानुसार “राष्ट्रो बे कानुन या अस्तरोप्ट्रीय 
कानून का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह काये करने के ऐसे नियमो झौर सिद्धातो 
के समूह है, जो सम्य राज्या द्वारा एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध मे बाधित रूप से पाखत 
किये जाने वाले होने हैं ।”* 

(७) अल्तर्राष्ट्रीय स्याय के स्थायी न्यायालय ने एश० एस० लोटस के मामले 
(देविये प्रथम परिद्िप्ट) के निर्येय में लिखा था---“अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ग्रभिष्राय 
उन सिद्धान्तों से हे जो सब स्वतन्त्र राज्या के मध्य (व्यवहार मे) लागू होते हैं।"* 

(८) प्रिवी कौसिल ने बेस्टरेब्ड गोल्ड साइनिग कम्पनी लिमिटिड (देखिए प्रथम 
परिशिष्ट) के मामले से इसकी व्यारूय करते हुए लिखा था--“ये ऐसे नियम है, जिन्हे 
सम्य राज्य एफ-दूसरे ने श्रसि तथा एक-दूसरे के नागरिकों के प्रति अपना व्यवहार 
निश्चित करने वाला समभते हैं।”" 

3 रह लिये का कप सन्प के सामत्प सनदर सतत नगद समिज €) लारेन्स ने इसकी वडी सुन्दर ओर 
“दे ऐसे निपम है जो सम्प राज्यों के सापान्‍्य 
कुरते हैं ।” इस परिभाषा मे सव विवादास्पद शब्दा से बचने का प्रयत्त किया गया है ३ 
इसमे कानून (.5७ ) के स्वान पर नियम (२०८) हाढद का अ्रयोग किया यम है । 'सब 
शाज्यो' के स्थान पर 'सम्य राज्यों के सामान्य समूह” का व्यवहार जिया गया है। यह 
सम्भव है कि कुछ राज्य विद्येप परिस्थितियों मे स्वार्यवज्ञ इन नियमा का उल्लघन करें, 





परिभाषा करते हुए लिखा है-- 
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अन्तर्राष्ट्रीय फानून का स्वरूप श्र्छ 


किन्तु सम्य राज्यो का सामान्य समूह इनका उल्‍्लघन नही करता। लारेस ने यह भी 
लिखा है कि सम्म राज्यो का प्रभिप्राय ईसाई राज्य नही है, किन्तु इसमे रुकी, जापान, 
सीन जैमे गैर ईसाई राज्य भी सम्मिलित हैं। इस परिभाषा का व्यवहार (79०शाप्र8४) 
शब्द बहुत व्यापक है, इसमे घात्तिपूर्ण और झन्रुतापूर्ण दोता प्रकार का व्यवहार सम्मि- 
ल्ित है, प्रत यह परिभाषा भ्रन्य लक्षणों की अपेक्षा सुस्पप्ट, सुनिश्चित और सुन्दर 
है। 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्व (छ55छ7ठ95 6 [070407णे 
प.90)--उपर्युक्त परिभाषाओं के विड्लेपण से यह प्रतीत होता है कि अल्तर्राष्ट्रीय 
कानून के श्रावश्यक तत्व निम्नलिखित है-- 

(१) यह एक कानूनी पद्धति हैं । इराका निर्माण निम्नलिखित तत्वों गे होता 
है--(क) विभिन्‍न राष्ट्रा के मध्य मे प्राये जाने वाले प्रारम्परिक व्यवहार या ग्राचरण 
के नियम (रए]९४ ०( (000८), (ख) रिक्याज या परम्पराव (5886५), (गर) 
विभिन्‍न राष्ट्रों मे किये जाने पाले समभौते या अभिसमय (ठ7ए४००0०शआ5) । 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय काठून की मूल प्रतिपाद्य वस्तु (009०0/$) ऐसे नियम है 
जो सभी स्वतस्त्र तथा सम्य राज्या ने स्वीकार कर लिये है। श्रत वे इनके पालन के 
लिये बाध्य है । 

(३) अन्‍्तर्सप्ट्रीय भाजूतो बानूतों को बाध्य रूप से पालन कराने बाजी शक्ति 
($27०७०४) हाल के गतानुसार मनुष्यों की सत्‌ असते विवेक करते वाली वह बुद्धि है, 
जो उन्हे अपने देश के कानूनो का पालन करने के लिये बाध्य करती है । ध्ृ० रा० मघ 

(ए३)३२ 0) के चार्टर से रिये गये कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का मग हाने पर ये सथ 
हारा ग्रथवा न्याय के गन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (7#ध707०श४छं 00ए07/ ठ उए59०४) 
के द्वारा लागू किये जाते है 

अन्तर्राष्ट्रीय कानूत का चार्यभूकाओ 'का वर्योकरण (0]3530॥0व४07 ए पगञाहि« 
ग्रश0गग 7.89) - -[क) सार्वजनिक तथा चंयक्तिक श्रम्तर्राप्ट्रीय कानून (79900 
चण्त फुधा46 १0(९घ8(007980 7.80/)--- इसक7 वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता 
है। पहला अकार इसे सार्वजनिक (9७०७॥०) झौर वेयक्तिक (0५46) अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
कामून नामक दो बडे वर्गों म विभकत करता है। सार्वेजनिक अन्तर्राएट्रीय कानुत का 
स्वरूप ऊपर स्पप्ट किया जग चुका हैं । वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून क्य सम्बन्ध ऐसे 

विषयों से होता है, जो दो या अधिक राज्यो के क्षेनाविकार (उण्पाइताटा०) में आते 
है ९ शच्ेक्त राज्एऐ गए शशाफुरे के फ्रेकएफिक्एर ए आपके के झफररए शेद्ध आलाशगिफ्रीया कला 
जाता है। किन्‍्तु इनका सम्बन्ध व्यक्तिय-* “थ होता है । उदाहरणाय्य. यदि कोई 
ब्रिटिश नागरिक इगतेड मे विवाह करने के बाद भारत में आ जाता है ओर कुछ समय 
बाद इस विवाह के विषय म॒ या इमके तलाक के सम्बन्ध में काई विवाद उत्पन्न होता है 
तो भारत के न्‍्यायाज्ञया के सामने यह भरन उपस्यित होगा कि इस मामले म इंगलैड 
काय काजुन लागू किया जाय था भारत का) इस प्रकार इसम दो कादुनों का टकराव 
पैदा द्वोने से इसे डायसी (720८५) के झब्दों मे * कानूता का सचपपे ! (00गगल 




















भ्र्द अन्तर्राष्ट्रीय कानुन 


]8958) भी कहते हैं । पिठ काब्देट के अनुसार “बैयवितिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसे 
नियमों का समूह है जो दीवानी सामलो मे किसी देश के एक न्यायालय के सामने झ्राये 
ऐसे प्रश्तो और क्षेत्राघिकार का निश्चय करता है, जिनमे एक विदेशी तत्व होता है ॥ 
इगका राम्बन्ध विदेशी व्यक्तियों से, विदेशी वस्तुओं से तथा विदेशों ग्रे झ्राशिक अथवा 
सम्पूर्णो रूप से किए गए व्यापारों ([7&75७०/०॥७) से होता है, अथवा कसी विदेशी 
कानूनो पद्धति से होता है ।” 

बैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उद्देश्य अथवा लक्ष्य निम्नलिखित हैं-- 

(१) न्यायालय के अभियोग या वाद (5) सुनने का अधिकार रखने की 
योग्यता ((१०४०७००८४०७) का निर्णय करना बैयबितक अन्तर्राष्ट्रीय कानूत उस झर्तो 
का प्रतिपदन तथा लिर्षारण करता हे, जिनके अनुसार किसी सामसे मे 'कानूनो का 
सर्प उत्पन्त होने पर यह निर्णय किया जाता है क्रि अल्तुत मामले पर विचार करने का 
श्रधिकार किस देश के न्यायालय को है। कुछ वर्ष पहले सम्राचा रपत्रो मे यह प्रकाशित हुआ 
है कि करी रिज़ेत्री नामक एक भारतीय नागरिक ने स्विट्जरलैंड की महिला से स० 
रा० प्रमरीका मे विवाह किया, बाद मे रिज्ञदी ने उसे त्तताक दिया और दर विवाह रो 
उत्यस्त सन्‍्तान-एक लडकी को लेकर भारत चला आया। मादठृस्नेह से विह्ूल माँ 
अ्रपनी लडकी को लेने के लिये भारत आई, उसने दिल्ली के एक न्‍्यायालथ से पुत्री की 
प्राप्ति के लिए आवेदनपत्र दिया । इस मामले मे यह विवाद उत्पन्न हुआ कि इसे सुनने 
का अधिकार श्रम रीकन न्‍्यामालय को है, स्विट्ज़ रलेड की अ्रदालत थो है या भारतीय 
न्यायालय को । (२) इसका दूसरा उद्देश्य इस दात का निरणंय करन है कि कसी ऐसे 
मामले मे किस देश का कालून लागू किया जा सकता है । उपयक्त उदाहरण में यह 
प्रश्न है कि इस मामले में कौनसा कानून प्रासारशिक समभरर लागू किया जाय-- 
सं० रा० अमरीका का कानून, स्विट्ज़ रलैंड का अयवा भारत का कानून । (३) इसका 
तीछरा उद्देइय इत मामलो मे बिदेशी न्यायालयों के! गिर्णयो की दैघवा का निरएएय करना 
है ! उदादहरणाय्, रिजवी के मामल मे यदि स० रा० अ्मरीता अथवा स्विट्ज रलैड के 
न्थायालयों ते कोई निरंय किये हो तो भारतीय न्‍्यायालया को यह निर्णय करते का 
पूरा अधिकार है कि वे कहा तक बेध माने जा सकते हैं और लागू क्यि जा सकते हैं । 

इन ढ्वीनो प्रकार के कानूनों का एक बड़ा भे८ स्पप्ट क रते हुए सर रावर्ट फिलिसरेर 
(7२०७७४६ ?9770०१०) ने लिखा है कि सार्वजनिक अ्न्तर्राप्ट्रीय / कानून से माप्त होने मर प्राप्त होने 
वाले श्रधिकार कपल पणात जन स्का है। एवं निरपेक्ष (89$0006 ) होते हैं यदि इनका मग हो तो यह युद्ध 
का कारण (व नात जा नचका हे इन्हे भ्राप्त कसने के लिए लड़ाई छेठना 
उचित समभा जा सकता है । किन्तु बेयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय काएुन दे नियम विभिन्‍न 
राज्यो मे सम्पर्त बढाने के तिए तथा उन्हे सुविधा देने के लिए होते हैं, अत ये पूर्ण और 
निरपेक्ष नही द्ोते । दोनो कानूनो का एक दूसरा भेद यह है कि सार्वेजनिक अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून विभिन्‍न राज्य के पारस्परिक सम्वन्धो के दिपय मे होता है, अत उसमे दोनो 
पक्ष दो राज्य होते हैं | देयक्लिक दन्तर्राप्ट्रीय कानून मे ऐसी स्थिति नही है । इसमे एक 
ही देश के न्यायालय विदेशियों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ मामलों मे लागू विये जाने 
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वाले सिद्धान्तो और नियमों का निश्चय करते हैं । इस दृष्टि से इस कानून के साथ 
अन्तर्राष्ट्रीय विशेषण का प्रयोग आमक है 
(ख) वास्तविक झौर प्रक्रियात्मक अन्तर्राष्ट्रीय कानून (5फर४शा0एएढ८ छाए 
छएाएल्‍्व्तापव) गगाधयएभा०्ा्ं ॥.4७ )- वर्गीकरण का दूसरा प्रकार वास्तविक 
(8४98४०४7४४) तथा प्रक्रियात्सक (270०९४ए:०)) अन्तर्राष्ट्रीय कानून है। देश को 
स्वतन्त्रता से तथा किसी प्रदेश पर स्वामित्व मे सम्बन्ध रखने वाले विपयो का कानून 
वास्तविक (5ण)50७9ञ।९८) कहताता है, क्योकि इसका भम्बन्ध वास्तविक (5ए७- 
$(470५९) अधिकारों से होता है । इन अधिक्गरों की रक्षा करने वी विभियाँ तथा 
अधिकारों का हतव होने पर प्रतिकार के उपाय प्रतियात्गक अस्तर्राष्ट्रीय कानून के 
अस्तगत ममभे जाते है । ्अ 
९..(ग) तौसरा प्रकार झ्न्तर्राप्ट्रीय कानून के नियमो को युद्ध और शास्ति के दो 
बड़े भागों से विभवत करता है । पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि अ्रन्तर्रा- 
घ्टरीय कानून फे जन्मदाता मारे जाने बाले ग्रोशियस ((9704)95) की प्रुस्ततक का नाम 
ही बुद्ध और झान्ति पर! (ए06 हएए९४ एल] ५० 7१३९५) है। उसने ग्रत्तर्राप्ट्रीय नियमी 
का वर्णात इन दो वर्गों मे वाट कर किया है । पहले युद्ध के नियमो पर बहुत बल द्विया 
जाता था, आजकल शान्ति के नियमो का विकास महत्वपूर्ण भाना जाता है । 
(घ) अस्सलर्राष्ट्रीय कानून के वर्गकिरण के चोये प्रकार का आधार यह है कि 
कोई एक कानून या नियम क्तिने राज्यो पर लाग्रू होता है। इस दृष्टि से इसे विशेष 
(एशध०्ए?थ), साम्रान्‍्य (0८224!) और सार्वभौम (ए070८:०७४)) चामक तीय 
चर्यों मे वाठा जाता है । १८५१७ मे ग्रेट जिस झौर रा० रा० अगरीका में रशवेगोट 
(॥२७४॥-8४४०६) समभौता हुआ, इसके अनुसार दोनो देशो ने यह निशचय किया कि 
औे महाभीलो (09/2»7 7,32९) के प्रवेश मे कोई सेना नही रखेगे। यह विशेष अन्तर्रा- 
व्दीय कानून हुआ 4 दो देशो मे होने वाली सचिया इसी बर्य में झाती है। सामान्य 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आशय ऐसी सधियो, समझभोतो और नियमो से है जिन्हे विश्व 
वी भ्रमुख झक्तिया लथा झ्धिकाश्न देश स्वोकार करते है ) युद्ध का परित्याग करने वाजे 
१६२४८ के केलाग-ब्रीआा पैवेट को ६३ राज्यो ने स्वीकार किया था, स०रा० सघ के चार्टर 
को उसके १२३ सदस्यों ने माना है। श्रत ये सामान्य धन्तर्राप्ट्रीय कानून के अन्तर्गत 
समझे जाते हैं ।॥ तीसरा वर्ग सावमोम अल्तर्राष्ट्रीय कानुच का है, इसमे ऐसे नियम 
आते हैं, दो यर्थी राज्यो छारा स्वीकार किये जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनेक 
परुस्परागत ((४७४०७०७०७) नियम इसी घत्टार के हैं, जैसे राजदुलो के विद्येषाधिकार.. 
त्तीन मीज़ तक के सभुद्द वो तटवर्ती राज्य की सीमा मे मानना, महासमुद्रा की स्वतम्तता 
(+7४९३०7घ ०६ (० पराट्डप 5०25) । 
(ड) लन्दन विश्वविद्यालय के जाजे श्वात्संतबजेन ने चौये प्रकार का एक अ्रमि- 
नव वर्गीकरण किया है। बढ अन्तर्राष्ट्रीय कानून को शब्ति (०८ )+ सहयोग (00- 
णाठाण्श0०9) तथा पारस्परिकता (7९६००७४००४७) के तीन वर्गों में दाटता है। स्वामी 
और दाय के सम्बन्ध पहले वर्ग मे आते हैं, प्रबल और निर्दल राष्ट्रो मे इस श्रतार के 
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सुम्दन्ध होते हैं । सहयाग के कानून के उदाहरण स्त्रियो के व्यापार का तिरोध, अफीम 
के व्यापार का निरोघ, शरसण्यथियो के साथ व्यनहार के नियम हैं । इन नियमो के पालन 
कराने मे सभी राष्ट्र एक-दूसरे को सहयोग देते है ॥ तीसरा वर्गे पारस्परिकता के 
वियमों का है | इनमे राजदूतो के विशेषाधिकार, अपराधियों के प्रत्यर्प सा (छंजाव0- 
भ्षणा) आदि के नियम आते हैं । प्रत्येक देश दूसरे देश के राजदूतो को कुछ सुविधायें 
देता है ओर ऐसी ही सुविधाये उसके राजदूत अन्य देशों मे प्राप्त करते है । यदि एक देश 
किसी दुसरे देश के राजदूतो की सुविधायें छीतवा है, तो दूसरा देश पहले देश के राज- 
दूत की सुविधायें समाप्त कर देता है । यही पारस्परिकता का व्यवहार है 
भ्रग्तर्राष्ट्रीय कानून के अ्तिपाद्य चिषय (5फछ₹०घ्राबाश 0 वरवाहा08- 
७०४०! [.90) --ग्रोशियस के मतानुसार इस के मुख्य ग्मग युद्ध और द्यान्ति के कानून 
है। विख्यात विधिवेत्ता झपेनहाइम ने इस विषय पर अपनी सुप्रईसद्ध पुस्तक की दो खण्डो 
भे विभकत करते हुए एक मे शान्ति के तथा दूसरे मे युद्ध के नियमों का वर्णन किया है । 
वस्तुत, इसमे शान्ति के नियमों की ही प्रधानता है । डा ०जेत्वस (॥९५॥05) ने वत्तमान 
शान्ति के कानून वो जलिम्त आठ भगोे सेधोटा है ५--( १) अन्तराप्ट्री य समुदाय के स्वरूप 
का तथा काजून निर्मागए की प्रक्रियाद्रो व्हा नियन्त्रण करने वाला कानून । (२) राज्यो 
के मध्य विभिन्‍न सम्बन्धो को अनुशासित करने वाला कातुन-इसमे प्रदेश विषयक तथा 
भहाममुद्रो की रबतन्वता के, झाकाश रही प्रसुता के क्षेत्राधिकार के, राज्यों के उत्तरदायित्व 
के और राज्यो के पारस्परिक सम्पर्क के नियम आते है । (३) श्रन्तर्राप्ट्रीय गारण्टियो 
द्वारा सुरक्षित किये जागे बाते सागवीय अधिकार --इनसम दाजनैतिक, साम्राजिक, 
आधिक ओर नागरिक ((४७॥) सभी भ्रकार के अधिकार झाते है । (४) झन्तर्राप्ट्रीय 
स्वरूप रखने चाली सम्पत्ति के रुथा कापीराडट, पेटेण्ट आदि वे भ्रदिकार | (५) झन्त- 
रॉप्ट्रीय मम्धाग्रों द्वारा बताये गये हवाई, समुद्री यातायात के नियम, विभिरत आधथिक 
और भ्राविधिक समझौते । (६) अँयक्तिक पअत्तर्राप्ट्रीय कानून से सम्बन्ध रखने वाले 
नियम । (७) सभियों तथा शत्दर्राप्ट्रीप समझौतो के सम्पल्त करने, वैध बनाने, इनके 
सप्योधन, व्याख्या और समीप्ति करने के नियम । (५) अन्तर्राष्ट्रीय पचनिर्णय (&78- 
॥79807) के निगम । 
स॒०» रा० सघ के महामस्त्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (79[6श/80॥9] 
है.डज़ (0०गाएा5५००) को विचारणीय विपया के सम्बन्ध मे दिए गए एक आवेदनपत्र 
में इसके २५ अग बनाये गए हैं। ये इस प्रकार हैं--अन्तर्राष्ट्रीय बानून के विषय 
(8०४ ०८७) भर्थात्‌ राज्य, अन्तर्राप्ट्रीय कानून के स्तोत, राज्यो के कानून के प्रति झन्त- 
्रॉप्द्रीय कानून के दायित्व, राज्यों के मौलिक अधिकार और करत्तव्य, राज्या और सर- 
कारो की मान्यता, राज्यों श्रौर सरकारो का उत्तराधिकार ( 5५९८९४६॥०॥ ), घरेलू क्षेत्रा- 
घिकार (00754८50० ]४४56८ध०४8), विदेशों राज्यो की मान्यता, दिदेशी शाज्यों पर 
क्षेत्राधिकार, प्रादेशिक क्षेत्राधिरार ([८८7:४ण२० इप्श*१+८ध०/ के दायित्व, यप्ट्रीय 





२१- दी ब्रिरिश यीभर झुक भाफ इस्टरनेशनल सा, १६५४४, पृ० १० 


के. जी 
अन्तरच्ट्रोय कानूम का स्वरूप ६ 


प्रदेश से बाहर किये गये ग्रपराछ्ो का क्षेब्राधिकार,राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र (00709 ) + 
महाममुद्रों तथा प्रादेशिक सगु . पर प्रसुता, अन्तर्राष्ट्रीय कगडो का झान्तिपूर्ण निपटारा, 
राष्ट्रीयता और राज्यहीनता ($79/ट८$४ञआा८७५७), फुटनीतिक सम्पर्क (॥)]/0फ्80 
प्रधाष्टाएएणा३४७) और विशज्लेषाधिकार, व्यापारिक प्रतिनिधियों का सपर्क और 
विदेशियों (&))८४ ) के साथ व्यवहार, प्रत्यपेए ( पह/80709) आश्रयदान (&39ए%) 
का अभिकार, सधियों का कानून और राज्य का उत्तरदायित्व, मध्यस्थ निर्णय वी 
प्रक्षिया, युद्ध के कानून।इस सूची मे अन्तर्राष्ट्रीय कानूव के लगभग सभी प्रतिषाद्य 


2 03 आ जाता है । प्णच्टकि +- 
र्रिष्ट्रीय कानून क्‍या बर मे कानून है ? (फ्शलाद [ताध्योधाणाण 


प.9७ 48 ध७९ ]9७ ? ) -- (क) पूर्वपक्ष - इस प्रइन पर विधिझयास्त्रियों में तीव्र मतमेद 
है॥ आस्टिन (0७८७१), हालंड (छ०270) आदि पुराने कानूनवेत्ताआ का यह 
मय था कि झरर्राष्ट्रीय आानयूब की कोई सत्ता सही है। किन्तु अधिकाश अर्वा्रीय 
विचारक और विधिशास्त्री इसे कानून मानते है। यहाँ दोनो पक्षों के मतो का सक्षिप्त 
गप्रतिपादन क्रिया जायगा । ग््तर्राष्ट्रीय कानून को वास्तेविक कानून ने साननेवाने प्रमुख 
विचारक निम्नलिछित है--- ० 
पं. (श्र) प्रिवी कोन्सिल के लाडं चीफ जस्टिस कोलरिज ने पफ्रेंकोनिया (कप8ग- 
७००॥७) के मामले में अपना निर्णय देते समय पहले पक्ष का प्रवल पोषण करते हुए कहा 
था--"सच्ची वात तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक अययार्थ शब्द (78९073८8 ८४- 
ए9:८5७०7) है। यदि इसकी अ्रयधार्थंता को मन मे न रखा जाय तो इससे भ्रम उत्पस्न 
हो सकता है । कानून से यह सूनित होता हे कि कोई कानून को बनाने वाला है तथा इसे 
लागू करने वाला तया इसका उल्लघन करने वाला को दण्ड देने वाला कोई न्यायालय 
है। किन्तु सम्पूर्ण प्रम॒ुप्ससम्पन्त (50५७४०३४०) राज्यों के लिये कोई पिधान निर्माता 
महीं है भौर न ही किसी न्यायालय को यह झधिकार है कि बह उन्हे अपने झ्रादेशों द्वारा 
इसके पालन के लिये वाधित कर सके और यदि राज्य इस कानून की अवहेलना करे तो 
उन्हें दण्ड दे सके | राष्ट्रों का पानन अ्धाओ रु ऐसा समूह है, जिसने सम्बन्ध में समय 
राज्यों ने मह स्दीकार कर लिया है वे कि एक-दूसरे के साथ व्यवहष्श मे इन प्रथाओं का 
प्रालन करेगे । सधिया केवल राष्द्रा के समझभौतो का परिणाम है और कम-से-कम इयलैड 
में ये सधिया न्यायालयों को बाधित नहीं बार सनती। न ही विधिशास्त्रियो का किसी 
विपय में ऐक्सत्य स्यायालय को वाचित कर सकता है। यह केवल अस्तर्राष्ट्रीय तिघयो 
में राष्ट्री के समकौते का स़चक है ओर ऐसे विषयो पर ब्रिटिश न्यायालय जब कोई 
निणुय देंगे तो वे उसे इग॒सिश कानून वग अग मानकर ही देंगे ।” सर जेम्स स्टीफत ने 
भी यही मत प्रक्रेट किया था । 
2७ (थ्रा)उपर्युक्तनिर्णय का प्रवानआधार ब्रिटिश विधिश्ास्त्री जान झ्रास्टिन ( १७६०- 
“१०५६) का कानून सम्बत्यी शिद्धात्त था। इसके झचुसार “कानून” शब्द का प्रयोग 
केवल ऐसे नियमो के लिये किया जाना चाहिये जो विघान निमग्यि करने का अधिकार 
रुखनेवाती किसी लिम्चित नक्ति द्वारा बनाये गये हो और जिनको कसी भौतिक शरक्ति 


हि 
दर अल्तर्राष्ट्रीय कान” 


के बल या दबाव से लागू किया जाता हो। बाध्य रूप ते इनका पातन कराने घाली 
झक्ति को उसने झनुज्ञप्ति या सम्मोदन (580०08००) हा है। " उसके मतानुसार 
“कानूम” सदेव एक आज्ञा होतो है, यह राजनैतिक दृष्टि से प्रभुसत्ता (50४८:८गा७ ) 
रखने वाले की भ्रोर से अपने वश्वर्तियो को दी जातो हैं। “यदि कानून की इस कसौटी 
पर अस्तर्रप्ट्रीय कानून को कसा जाय तो वह खरा नही उतरता। क्योकि हाप्द्रों का 
छानून भावात्मक कानून (?०जञ7४७ !2७) नही है। ऐसा कानून सर्देव किसी प्रभु- 
सत्ता सम्पन्न व्यक्त द्वारा श्रपने अधीनस्थ व्यक्तियों को दिया जाने वाला श्रादेश होता 
है। प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध मे ऐसी वात नही है । क्योंकि उसकी स्थापना एक 
सामान्य सम्मति (0८0८० ०970०) से होतो है। उसके पालन की बाध्यकर्जी 
झक्ति (520८70०7) नैंतिक हो है, क्योकि सामान्य रूप से स्वीकृत और सम्मानित 
अन्तर्राष्ट्रीय नियमो को तोइते हुए राज्यों को यह डर होता है कि इससे दूसरे देशो मे 
उनके प्रति शत्रुता का भाव उत्पन्त होगा, उन्हे इससे बडी क्षात उठानी पडेगी।"+ 
अलएव आइस्टिन ने यह मत ध्यकत किया है कि स्तदुश्प (&ए308५) के आधार पर भले 
ही भ्न्तर्राष्ट्रीय नियमो को कानून कह लिया जाय, किन्तु कानून की गौलिक विशेष- 
तायें इनमें नहीं है, अत इन्हे कानून नहीं कहा जा सकता। यह केवल भावात्मक 
भन्तर्राप्ट्रीय नैतिकता (एएच्राएड [ए/टा्रधधएणग घ्राण्प्गातज) है। 
४0५०-६६) एवं प्रन्य ्रिटिश विधिशास्त्री डा० हाज़ुंकः (झ0000) नेभी उपर्पुनत 
टकारणा से आ्रास्टिन के पक्ष का समथन किया हे । उन्होंने अ्रपने एक प्रसिद्ध तथा वहुधा 
उद्धृत नाक्य में बहा हैक़ि नह उसका यह मन विधिशास्त्र का तिरोधान बिन्दु 
(५४04507 8 छाप ० उच्छ59704०7८९ ) है । इसका यह अभिप्राय है कि अन्त- 
रॉप्ट्रीय कानून के क्षेत्र तक पहुँचने से पहले ही विधिशास्त्र को सीमा लुप्त और घुघली 
होने तगती है, अत उरो विधिशास्त्र का भ्रग नहीं मानना चाहिये। इसे सौजन्यवश 
(8५ (०७४०५५ ) ही कानून कहा जाता है । यह वस्तुत नैतिक नियमों का सम्रहसात् 
है । हाल॑ण्ड ने इसके दो हेतु दिये हैं। पहला हेतु तो यह है कि इसमे दोनो पक्षों के 6, 
ऊपर, राज्यो के पारस्परिक विवाद का निर्संय करने बाली कोई शर्जित नहों है । दूसरा क् 
हेतु यह है कि ज्यों ज्यो राज्या के _एक बडे अन्‍्तर्राप्ट्रीय समुदाय में सगडित होने से 
प्रन्तराष्ट्रीय नियम कानूनों जैसा रूप घारण करने लगते हैं, त्थों-त्यो इसका यह स्वरूप 





३२. इस राब्द का इतिदास बद्य मनोरजक है । अग्रेजी का 53900॥07 लेटिन के 5300- 
४०० रो निकला है | इसका मूल अर्थ धर्मोप्रेण (0००5०८८०४४६०४) था । इसके बाद इसका अयोग 
धार्मिक दायित्व के रूप में होने लगा | रोमन लखड़ों ने इसका व्यवद्दार किमी नियम के आवश्यक 
रूप से पालन के लिप किया । बेन्थम ने आधुतिक कानून में इसका बर्तमात्र अर्थ में प्रयोग आरम्म 
किया | दिन्‍्दो में 530०७०७ का अमलो मूल अर देने दाला राब्द घर द, किन्दु इसका डययुक्त 
आर में प्रथोय सम्भव नदीं दे | अत यहाँ इपफ्े लिये अजुडलि या रूम्मोदन का अयोग किया 
गया दै । 

१३- आर्िनि--प्रो विस आक अूरिसप्रडेन्स डिडर्माहएड, द्वितीय सास्करय, १८६१, ए० १२७ 
त्तया १७७ ॥ 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप ३ 


लुप्त हो जाता है और यह सघीय_ (ए€घंढाग) हक के सावेजनिक कानून के रुप में 
परिणत हो जाता है ।” * छल > 59 न्भोप 0८ 
इस प्रकार अस्तर्राष्ट्रीय-नियमो को कानून न मानने वाले पहले पक्ष की मुख्य 
मुक्तियाँ निम्नलिखित हे-- (१) काजून एक सर्वोच्च प्रशुध्क्ति सम्पन्न राजनैतिक सत्ता 
द्वारा बनाये जाते है और उस सत्ता की भौतिक शक्ति तया राजदण्ड के भय हारा लोगों 
को कानून का पालन करने के लिये बाधित जिया जाता है। प्रत्येक कानून के पीछे उसका 
पालन बाघ्य रुप से कराने वाली झक्ति था अनुज्ञप्ति ($08०0०7) अवदय होनी 
चाहिये । नेतिक (ध०:४४) नियमा झौर कानून मे यही बड़ा अन्तर है कि पहते मे ऐसी 
शक्ति का सर्वेधा अभाव होता है । अन्तर्राष्ट्रीय नियमो को बाधित रूप से पालन कराने 
चाली शक्ति (5902007) का त्या सत्ता (8०७४॥०7०७) का अभाव है, अश्रत इरो 
कानून नही कुहा जा सकता 
थे ) कानून प्रमुच्ज्ञा (5050०87 ४००५) दारा बवाये जाते है) विभिन्न 
राज्यों के सम्बन्ध भ यह स्थिति है कि उन पर भ्रभुसत्ता रखने वाली श्ौर उनके लिए 
कानून बचूके-बाली कोई सत्ता सही है । /- 

(३) जिस प्रकार किसी राज्य में व्यक्तियों मे विवाद या झूगडय उत्पन्न होने 
पर उसके निर्णय के लिये न्यायालय बने हुए है, वे कानून की व्याख्या करते हैं और उत्ते 
साय करते हैं, इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय *: (१५४१ की व्याख्या करते तथा उसके विवादों के 
निर्णेय के लिये कोई न्यायालय नहीं है । 

किन्तु आस्टिन (4050४) द्वारा उपयुक्त मत स्थापित क्ये हुए एक शताब्दी 
बीत चुकी है। इस दीच में कानून के स्परूप के सम्बन्ध में हुए नवीन अनुसन्धानों श्र 
बिल्तन ने उराकी उपर्युक्त धारणा को मिथ्या सिद्ध कर दिया है, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
हुई तीव्र प्रयति के कारण उसका मत स्वेथा अमान्य हो गया है.#सैर हेनरी मेन, लाड्ड 
रसेल ब्रादि विद्वातो ने आस्टिन के मत का प्रबल तकों के आधार पर खण्डन किया है । 

यहाँ इनका राक्षेप रो उल्लेख किया जायेगा | /” 

्थ) उत्तर पक्ष, अस्तर्राष्रीय नियमों के कानून होने का समयंत --इमके प्रमुख 
समर्थक (अ) सर हेनरी समेत (30 प्रद्ण५ ०77८) ने यह प्रदर्शित कया है कि 
किसी नियम के कानून होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसके पीछे उसके पाज़न 
को बाध्य बनाने बाली दाक्ति या अनुज्ञप्ति (5500४०४) हो | उसके झब्दो में- - 
“झ्रास्टिन ने भाषा की काफी खीच-तान करके प्रदर्श्षत किया है कि भावात्मक 
(ए०४४७४०८) कानून से चाठ़े बढ़ दीवानी हो या फौजदारी सर्वत्र अनुशप्ति अवश्य पायी 
जाती है। वस्तुत उसने यह बहुत बडा कार्य (&«४॥) किया है। सुझे ऐसा प्रतीद होता 
है कि उसके कुछ झिप्य उसकी भाषा से यह परिणाम निकालते हैं कि मलुप्य सर्देव 
दण्ड के णय से नियसो का पालन करते है। वस्चुत यह विल्कुज असत्य हैं। मनुष्य 
अधिकतम नियमो का पालन मन के स्वभाव मात्र से अचेतन रूप में ((॥००४६००००४५ ) 
करते हैं $ मनुष्य कर्ड वार नियमों का उललघव करने पर मिलने वाले दण्डो के भय से 
भी इनका पालन रररते है, किन्तु प्रत्येक सछुदाय मे अचेतन रूप से नियमों का पालन 
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करने वाले अधिकाद व्यक्तियो को तुलना मे ऐसे व्यक्तियो की सख्या बहुत कम होती है॥ 
यह वस्तुत अपराध करने वाले वर्यों तक सीमित होती है | यदि एक व्यक्ति दण्ड के भय 
सेचोरी या हत्या नही करता तो लाखो व्यक्ति ऐसे है जो किसी प्रकार का विचार किए 
बिना स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्य दही करते ।/”* 
विभिन देशो की प्राचीन तथा श्रर्वाचीन कानून पद्धतियो के गम्भीर अध्ययन 
से यह सिद्ध हो गया है कि आस्टिन का यह सिद्धान्त सर्देव सत्य नहीं होता कि कानून 
एप मा व सिम सर्वोच्च सत्ता रखने वाले प्रभु का आदेश होता है । प्राय सभी समाजो में कानून 
का शझ्रादिम रूप चिरकाल से चले भ्राने रीति रिवाज, प्रथाय भर रूढियाँ होती 
है। से किसी सर्वोच्च सत्ता के ग्रादेश नही होने, ये किसी कानून बनाने वाली सस्था 
द्वारा नही बनाये जाते किन्‍्तु फिर भो कानून समभे जाते है और इनका पालने कानून 
की-आति-होता है । इगलैण्ड का सारा कॉमन ला (07-ए0ए 7.4७) झौर व्यापारिक 
कानून (॥./९४०४०० ।.89) इसी प्रकार विकस्तित हुआ है, प्रकार कप यो 
नहीं बनाग्रा गया | ब्रिटिश पालियामैट को कानून बनाने का पूरा प्रधिकार है, किन्तु यह 
इटो किसी राबोच्च सत्ता की आज्ञा से नही मिला + ्ख 
५_.(भा) क्लोवन के लाइं.रसेल ने इस विषय का विवेचन करते हुए साराटोगा 
(न्यूयार्क) म दिये गए अपने प्रसिद्ध मापण मे कहा था “यदि ऐतिहासिक रूप से कानून 
के विकास पर विचार किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि कानून रो पहले समाज की 
आरम्भिक दक्षाआ मे प्रथागत (20500ए०79) कानून था। जिन समाजो में झाह्टिन के 
मतानुसार वाजून बनाते याली सस्था नही है, बहा भी ऐसी प्रथाप्रो और नियमो का विकास 
होता है, जो बस्तुत कानून है। इसका उदाहरणा व्यापारिक कानून (7/0०४००४६ पछछ) 
है | निरकुश शर््ति के परवर्ती विकास मे कानूनों को झआस्टिन के अर्थों में एक ऊँची सत्ता 
बी ऐशी झ्राज्ञा समभा जाता है जिसे बाबित रूप रो पालन कराने की शक्ति उसके पास 
है | किन्तु इसके वाद को अवस्थाओ मे जब सरकार स्पष्ट रूप से अधिक लोकतन्त्रीय 
बनती है, वह सार्वजनिक इच्छा पर आधारित होती है, तब कानून का, बाधित करने 
बाली दाक्ति ढारा थोपी जाने वाली झ्ाजायों का स्वरूप कम होता जाता है और ड्न्हे 
सहमति (0०॥5थ८॥) पर आधारित परम्परागत कानून का स्वरुप ग्रधिकाधिक मात्रा 
मे भ्रपप्त होने उगता है । ट इानादै त फने दस है कि राष्ट्रों ने एक-दूसरे के प्रति व्यवहार में 
ज़िस नियम समूह के झनुकुल आचरण करने का निइ्चय_ कर लिया है, उसे यथार्थ रूप 
में अन्तर्राप्ट्रीय कानूच-का नाम दिया जाना चाहिए ।/”०७ 
3) डिश्वर्ती (छाा८79) ने आस्टिन के * ग्राजा सिद्धान्त! ((०का०त्त 
नु॥८०७) की आलोचना करते हुए यह सत्य ही लिखा है--भाधुनिक राज्य के कानून 
काझ्रास्टिन द्वाश जिया सपा झिस्तेषण अ्ासक ओर अपूर्ण है । यदि इसे सत्प साना जाय 
सो जब तक हम लक्षण में ठीक विठाने के लिए तथ्यो की तोड मरोड नही करते, तब 
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तक हम इंगलेड के कॉमन ला का अस्तित्व नही मान सकते । राज्यों के कानून को अन्त- 
रप्ट्रीय कानून से पृथक करने वाली तथा इसके वगनुनी स्वरूप में सन्देह उत्पन्त करने 
वाली अधिकाद विशेषतायें ऐसी हैं जो विभिन्न कानूनी पद्धतिया के आरम्भिक रुूपोम 
पायी जाती हैं। ये विशेषतापरे निम्तलिसित हैं->- प्रथा पर आधारित होना, दोता पक्षों 
को अपने सामपर से न्यायालय का ख्षेत्राधिकार मानने म या उसे मामला सौंपने मे स्व॒तन्त्र 
होता, वानून को बताने और इसे लागू करने री नियमि। प्रत्रियाओं का झभाव | ' * सर 
फ्रेडरिक पोलक ($४7 77८677०८ 72000८४) का मत है कि “कानून की सत्ता के लिए 
आवश्यक शर्तें केवल यही हैं कि यह एक राजनैतिक समुदाय कय सत्ता हो तथा इसके 
सदस्य यह सममते हो कि उन्हें कुछ निड्चिचत नियमो का आवश्यक रूप से पालन करना 
होगा” १५ स्ार्मीन्‍्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानुन इन दोनो झ्तों को पूरा करता है । 
7-४ (३) स्टाफ (50८४८) ने निग्नलिखित कारणों के आधार पर आगरिडन के 
मत का खडन किया है-- (क) वर्तेमान ऐ%ेडिहासिक विधिदास्त्र (प्राश०९० वणा8- 
97ए6९॥८७८) ने आस्टिन के कॉलून विषयक सामान्य सिद्धान्त का परित्याय कर दिया 
है । यह भली भाँति सिद्ध किया जा चुत्ा है कि अनेक समाजा म ओपचारिक रूपस 
कानून बनाने की कोई सस्था नहीं थी, छिर भी उनसे कानून कौ एक पद्धति प्रचलित 
थी और इसका पालन होता था ॥ (ख) न कपिल चना म से मले ही सत्य 
हो, किन्तु वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिए सरय नहीं हैं। ३ माधी शवाब्री में 
स्रन्धियों मम राममोत्रा-छारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का खहते बड़ी माता में निर्माण 
हराहै 
१-८ अन्वर्राप्ड्रीय नियमों के कानुन होने का समर्थत-प्रापेनाहाइस द्वारा श्रास्टित 
के-मतत-का खण्डन-प्रसिद्ध विधिक्षान्त्री आपेनहाइम (0फ9०्णोधए) ने उपरपुक्त 
मत की झालोचना करते हुए कहा है कि हमे कानून का*सही भर्य समकने के लिये कानून 
(75७) और नैतिकता (77073779) की तुलना करनी चाहिये, क्याकि ये दोनो मनुष्यों 
के पारस्परिक व्यवहार तथा आचरणा के नियमो का निर्धारण करती हैं (नैतिकता... 
के नियमो को यह विद्ेेपता हे कि वे केवल अन्त करण (८०७५४००८४८४) पर ही प्रभात्र 
डालते हैं, इनके पालन कराने का साधन अन्त करण हैं, मनुष्य के मीतर का अन्तरात्मा 
ही इत नियमा के उल्सघन रोक सकवा है / यद्दि कोई ब्यक्ति सत्य बोले, ऋ्ेरी या 
हिंसा न करने के नैतिक नियमो को तोउना चाहता है दो उसे रोकने का सामर्थ्यू केवल 
अन्तरात्मा मे है, किन्तु वाह्य शक्ति मे नही। इसके सर्दथा विपरीत फानूद का पालन 
बाह्य शक्ति द्वारा बलपूर्वक कराया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सरकार हारा बनाये 
किसी कानून का मगर करना है तो वह राज्य हरा पका जाता है और न्यायालब हारा 
इण्डित होता है ॥ कानून वा पालन राज्य वी झक्ति तब दण्ड के भय हारा किया जाता 
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है । अत आयेनहाइम के झब्दो मे कोई नियम तब नैतिकता का तियम कडलाता है, 
जब किसी सम्‌दाय की सामान्य सहमति से यह नियम केवल अन्त करणा पर लागू होने 
बाला सममका जाता है। दूसरी ओर कोई नियम तव कानून कहलाता है, जब मिसी 
समुदाय ती सामान्य सहमति से यह झन्ततोगत्वा बाह्य शक्ति टारा लागू किया जाता 
है। 
काजून की सत्ता के लिये यह झ्ाधज्यक नही है क्रि इसे बनाने बाली बोई राज- 
शक्ति हो तथा इसका मग करने नाला को दण्ड देने के लिए कोई न्यायालय हो। झिसी 
आदिम समाज (एपगरा।१९ (०7४४७॥४) म॑ जब कानून का कोई प्रस्न उत्पत होता 
है तो इसका निर्णाय कोई न्यायालय नही, किन्तु समूचा समाज बरता है। सभ्यता के 
विकास के साथ नवीत परिस्थितियों में पूरे समाज के लिये यह कार्ये करना सम्भव न 
रहा अत समाज मे कानून बनाने वाली विधानसभाओ का तथा कानून को लागू 
करने बाल न्‍्यायालया का झ्राविर्भाव तथा चिफास छुझा। 
(६) उपयूक्त तथ्यों बे आधार पर आास्टिन द्वारा की गई कानून की परिभाषा 
को प्रपूर्ण समभते हुए डा० भ्रापेनहाइम ने इसकी एक व्यापक परिमाषा कौ है" 
कानून एक समुदाय म मानबीष «यवहार के ऐसे नियमा वा समू ह है, जो इस सछुशय 
की सामान्य सहमति द्वारा दान पिया जय ते नानून का सत्ता के लिए तोन सता कई शक्ति दारा लागू क्यि जाता है।” यर्दि इस लक्षण वो 
मान जिया जोय ते बानून को सत्ता के लिए तीन शत (000०ालड) ध्रीवश्यक है -- 
(१) समुदाय (९०शछतछण०४४ण४/५), (२) इस समुदाय मे मानवीय व्यवहार के 
लिये माने जाने वाले नयमा का समूह, (३) वाह्म शक्ति द्वारा इन कातूना का पालत 
कराया जाना ॥ श्रापेनहाइम ने यह सिद्ध किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून मे ये तीनो शर्तें 
पाई जाती है। 
पहली दत्त समुदाय की है। इससे कोई सन्देह नहीं कि इस समय सब राज्य 
सर्वोच्च प्रमुसत्ता रसते है एफ दूसरे से स्पतान्‍्त्र है इन राज्यों के ऊपर कोई अतर्राष्ट्रीय 
सरकार नही है। फिर भी इन राज्या के झ्रधिक, सास्क्ृतिक, वैज्ञानिक और मानवीय, 
हिंत बहुद कुछ मिलते है । इन सामान्य हितो ने इनम एकता 'की भावना उत्पन्न बरके 
अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ([7॥लण्ड्धणयावो 007 ) क्य सिर्माणण' क्षिया है। अन्तर्राप्टीय 
सहयोग के लिए अनेक प्रकार की सम्याय बनाई गई हैं। राष्ट्रसघ ग्रोर भगुर्त शाप्टू 
सघ तथा इनसे सम्दद विभित सस्याय ओर अन्‍्तर्राप्ट्रीय न्यायालय अनन्‍्तर्राप्ट्रीय समु 
दाय की अश्ता राप्ट्रा के एक कुटुम्व (झणाए ०६ ]२७४००७) की सत्ता प्रमाणित 
करते हैं । 
इसी दाम इन अप के हिना झतं इस समुदाय के व्यवहार के जिये नियमा वी सत्ता है| अन्तर्राष्ट्रीय 
ममहए दाएा प्यलतज्ञ क्ये जान वाले नियमो का ऐक्न विद्माल समय ग्रत्ग तह नज़, अप, 
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अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप च् 


है। ये नियम दो प्रत्मार के है. (क) परस्परामत, रिवाजी (एऐण्श०्णछार) या 
अलिछित, जैसे राजदूतो के लिये विशेवार्थिकार, (ख) भन्तरो (ख) पगन्तरस्ट्रीम समझौते तथा 


कं >८- न 
सचियाँ जैसे १८५६ बनना हटा पेरिस का घो। -पत्र, स्थलग्रुद्ध क॑ सम्बन्ध भ १८६६ तथा 
१६०७ में हंस के श्रभिनमया ((0799थगा0ज्नञ७) द्वारा तब किये नियम, १६२८ का 
पेरिसे की केलाग-ब्रीआ पेज्ट, १९४४५ का सयुव्त राष्ट्र का चार्टर । 

लोसरी शर्ते इन कानूनों का पालन कराने वाली सत्ता या शक्ति है। अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून में इसका अ्रभाव नहीं हैं। सबसे बडी बाब्य करने वाली शक्ति या ग्रनुज्ञप्ति 
(50०0०) तो विध्कदया प्रबल _ल्ोउमत है। इसके सम्मुस वडे शक्तिशाली राज्यों 
मस्तक होगा पडता है | इसका एक सुन्दर उदाहरण अक्टूबर. १६५६ पर इगलेंड 
और फ्रास द्वारा मिश्र पर किया गया झक्सझा है। इस समय घिद्व के लोकमन ने 
इगलैण्ड भौर फ़ास के इस कार्य का इतना प्रवल विरोध क्या कि इन्हे मिश्र से श्रपती 
सेचाय बापिस्न घुधाने के लिय विवश होता पछा । समाचारपत, पुस्तक, राजनीतियों के 
वैयक्तिक पत्र-व्यवहार इस लोकेम॑त के निर्माण मे बडा भाग खेत है । भीरामचरद्र ने 
कहा था--ल्पोकाएवाडे बलवान्मतो में । बतेमान राज्य भी इसे इतना ही शक्तिशाली 
समभाते है । इसका सबसे बडा प्रमारण यह है कि वे भले ही किसी अन्‍्तर्राप्ट्रीय नियम 
का उत्णघन कर, विल्पु अपने कार्य को सदे व अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुकुल सिद्ध करने 
का प्रयत्त करसे है । पत्येच_ राज्य को अपने देश के तथा दूसरे देशों के लोकमत का 
आदर करना पउता है॥ यदि वह अपने देश के लोऋमते की उपेक्षा करे तो वर्तमान 
लोकतनों में ऐसे सन्तरिसण्डलों ना अपने पदो पर बना रहना अ्सम्भव हो जाता है। 
अफ्टूबर १६४५६ मे ब्रिटिश सरकार ने मिश्व॒ पर हमला क्या, किन्‍्तु ब्रिटिश लोकमत 
ने इसका विरोध किया, इसके परिणामस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मत्री ईडन को 
अपना पद छोडले के लिये विवश होना पडा ॥ इसी प्रकार प्रस्पेक देश को दूसरे देशो के 
लोकमत का भो सम्मान करता पडता है। वर्तमान समय में आर्थिक दृष्टि से सब देशो 
की एक-दूसरे पर निर्भ रत। इतनी अ्रधिक बढ रही हे कि कोई देझ पूर््प़ रूप से स्वावलम्बी 
सही है, उसे पत्ती सैक्डो आवस्पकताय दूसरे देशों से पूरी वरनी पडती है । अपने 
विकास के लिये लाखा रुपये के ऋणा, सैनिक सामग्री, कारखानों के लिये कच्चा माल 
अ्रन्‍्य देशो से लेना पडता है । । यदि वह दूसरे देशो के लोकमत का आदर नही करता तो 
अन्य देशों के आ्राथिक वरिष्वार द्वारा उसे इसके सिये विवश किया जा सकता है | 
अमरीकन राष्ट्रपति विद्मन ने इसी दृष्टि से राष्टरसघ के सविधान मे ग्राथिक प्रतिबन्धो 
या दण्डो (8&200070० 535९७075) वी व्यवस्था करायी थी। इटली द्वारा एबी- 
स्ीनिया पर आकर करने के रासय इनका प्रयोग हुआ था। आथिक आवच्यकता दूसरे 
देशो के लोकमत को मानते के लिये किस प्रकार वाधिन करती है, इसका सुन्दर उदाहरण 
ऊपर बताया गया मिश्च पर ब्रिटिश आ्ाक्रमरण है । कहा जाता है फि अ्मरीकत सरफार 
ब्रिटिश सरकार के इस कार्य को ुर सममकतो शी, इसी समय ब्रिटिश सरकार को 
वाशिंगटन से अपनी आथिक आवश्यकता के लिये भारी कजे लेना था। इसे देने के लिये 
अमरीबन सरनार ने यह दे लगाई फि ब्रिटिश सरकार शिक्ष से अपनी फौज बापिस 











च्च्ष भन्तर्राप्ट्रीय कानून 


बुला ले, इगलैण्ड को दूसरे देश के लोक॒मत का सम्मान करो को वाधित होना पडा । 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून को वलपूर्वक लागू कदाने दाली दूसरी बडी झकिति राष्ट्र 
सघ और स० रा० सघ की है अगले अध्यायो मे इनके इस कार्य का विज्लेप रूप से 
वर्णन किया जाथगा। यहाँ इतना ही उल्लेख पर्याप्त है कि सघ की सुरक्षा परिषद्‌ को 
अन्तर्राष्ट्रीय झ्वान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने के लिये प्रभावशाली सैनिक कार्यवाही 
करने का पूरा अधिकार है और उसने दो बार इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है | 
दक्षिण को रिया पर उत्तर कोरिया का आक्रमण होने पर सुरक्षा परिषद्‌ के २७ जूनतथा 
७ जुलाई १६४० के प्स्तावो के अनुसार पहली वार दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिये 
१६ देज्षा के सहयोग से स० राष्ट्र सघ ने सेनाय मेजी और सैनिक कार्यबाही की । दूसरी 
बार सुरक्षा परिपद्‌ ने अवटूबर १६५६ मे मिश्र पर इज़राइल, फ्रास शौर इगल॑ण्ड का 
सयुक्त आक्मणा रोकने के लिये बडी प्रभावशाली सैनिक कार्यवाही की तथा इन देशो को 
अपनी सेनाय वाडिस बुलानों पडी । इसके अतिरिक्त स० रा० सध को जनरल असेम्बली 
से १२ दिसम्बर १६४० को पास किये बये एक भ्रस्ताव के झनुसार अन्‍्तर्राप्ट्रीय तियमो 
का उल्लंघन करने वाले व्यक्तवियो को दण्डित करने के लिये एक झन्‍्तर्राष्ट्रीय फौजदारी 
न्यायालय स्थापित करने का निश्चय किया है ॥ हेग का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय विभिन्‍न 
राष्ट्रो के कानूनी विवादो के निर्णय करने का कार्य कर रहा है। झ्रापेनहाइम के मतानुसार 
कानून की तीनो झर्ते पूरी करने के कारणा झन्तर्गाप्ट्रीय तियमो को कानून मानना संर्वेशा 
उचित है । 
आपेनहाइम ने कहा है कि इसमे कोई संदेह नदी है कि राज्यो के कानून 
(व०८ए३० 7.909) जिस बाघ्यता और शक्ति के साथ लागू किये जा सकते हैं, 
अन्तर्रो प्ट्रीय कानून उस बाध्यता के साथ लायू नही किया जा सकते । थे राज्यों के 
कानून से कम स्पष्ट (क७॥०६)ओऔर निश्चित है। किन्तु फिर भी यह कानून है क्योकि 
इसे दो कारणों से लागू (&707०७) किया जाता है । पहला कारण तो यह हृढ विश्वास 
है कि यह उत्तम है प्रौर दूसरा काररा ये सूक्ष्म प्रभाव (50006 3एीए७7८९४) है, जिनके 
कारण भनुष्पो अथवा सस्थाओं के लिये अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों तया सस्यामों 
के विचारों के प्रतिकूल आचरण करना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार एक राज्य के 
ब्यकित पहा के सामान्य कानून का पालन राजदण्ड के भय से करते है, उसी अकार राष्ट्र 
भी अस्तर्राप्ट्रीय कानून का पालन छोकापवाद के भय से करते है और सामान्यत 
इसका उललेघन इसलिये नहीं करते कि उन्हे इसका दुप्परिणाम भुगतना पडेगा। 
सामान्य कानून की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना होती है, क्न्लि इसका यह 
अर्थ नही कि इस कानून की सत्ता ही नहीं है । 
__... उ) सुप्नसिद्ध त्रिटिश विधिशास्ती हाल (छा) वे इस विपय का विदेचन 
करते हुए झन्तर्राप्ट्रीय नियमों को कानून मानने के विपय मे निम्न तके दिये हैं।०._- 
(१) विभिलन राज्य और विभिशास्त्री इसे कानून समभते रहे है और इसी रूप मे 





२०. हाल-ण्टरनेशनल ला, प्रथम अध्याय 


अ्रत्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप द््षट 


वर्णन करते रहे है । 

(२) काहूनी तू प्रणाली द्वारा अन्तराप्ट्रीय कानून के सिद्धा्तो का विकास 
होता रहा हैं $ 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों मे पूर्वोदाहरणा (॥7९०७०१८७/$) का कानूनी तौर 
पर प्रयोग होता रहा है । 

(४) ज़िस प्रकार राज्यो के देशीय कानूनो मे प्रामाणिक कानून विज्ञारदों वी 
सम्गतिया उद्धृत की जाती है, वैसे ही अस्तर्राष्ट्रीय कानून से इसका अ्रवलम्बन जिया 
जाता है ) 

(५) विभिन्‍न राज्पो के आचरण की ग्रालोचना या समर्थन झन्तरास्ट्रीय कानून 
में श्राथ कानूनी दृष्टि से की जाती है । 

(६) यदि देशीय कानून (%॥छाा०००४ १,३9७) राज्य की शक्ति द्वारा लागू 

किया जाता हे तो ग्स्तर्राष्ट्रीय कानून को सोकमत हारा लागू किया जाता है। देशीय 
कानून की प्रारम्भिक ग्रवस्था मे ऐसा हो होता था उदाहरण्पार्थ प्रारम्भिक त्यूतातिक 
(जर्मन) समाज म यह कानून था कि यदि एक व्यक्तित दूसरे व्यक्ति को कसी निश्चित 
प्रकार की कानूती क्षति पहचाता था तो पहले व्यक्ति को यह श्रधिकार था कि जब तब 
उमकी क्षति पूर्वि न हो जाय तब तक वह दूसरे ब्यक्ति के पशुझो को पकड़कर ग्रपने पास 
रख्ले। साप्ट्रीय कानूनो स दण्ड देने वाली तिश्चित राजनीतिक सत्ता का विकास बहुल 
देर भ हुआ है । झल्वर्राप्ट्रीय कानून अभी आरम्मिक दा में है । श्रत उसस दण्ड देने 
बाली तथा कानून को बलपूबंक लागू करने वाली सत्ता वा पूरी तरह वित्रास नही हुझा | 
किन्तु इसका पूर्ण विकास न होने के कारण उसे कानून न मानना ठीक नही है। 

(७) अन्तर्राप्ट्रीय कानून नैतिकता (छ०:72॥9) से सर्वथा भिन्‍न है। कानून 
मे, इसे उत्लपन परने याला निश्चित राजदण्ड का भागी होता है, नैतिबंता सम इसके 
किसी नियम को तोडने वाला इस प्रकार के दण्ड का भागी नही होता। पअन्लर्राप्द्रीय क्षेत्र 
मे नैतिकता और कानून दो सर्वेधा मिलन वस्तुएँ हैं। सर फ्रेडरिक प्रोलक्त (87 
7९०८६ ए0॥००८८) ने इनका अन्गर स्पष्ट करते हुए कहा है--यदि अन्‍स्पराष्ट्रीय 
कानून केवल नैतिकता का ही एक प्रकार होता तो विदेश नीति सस्वन्धी राजकीय पत्रों 

को तैयार करने वाले झपके पक्ष को पुष्ट करने वाली नैतिक युक्तित पर ही अपना सारा 
बल लगाते । रिन्यु वस्युत वे ऐसा नठी करते | वे नैतिक सचाई की भावया की अ्रपील 
नहीं करते, किल्‍्तु उदाहरणो, सन्वियों ओर विशेषज्ञा की सम्सतिया को फ्रमाए रूप मे 
उपस्थित करते है । वे यह्‌ वात स्वथसिद्ध मानकर चलते है कि राप्ट्रो के मासले से 
नैतिक' बाध्यताआ के अतिरिवत अनेक ऐसी कानुनी बाध्यतायें भी है, जिन्हे राजनीलिज्ञ 
और विधिज्ञास्त्र के लेखक स्वीकार करते है 7४ 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर सबसे वड्ी आपत्ति यह की जाती है कि इसका उल्लधन 
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प्रधिक भ्रौर पालन कम होता है | कानून की बडी विशेषता तो उसवा पादन है, किल्तु 
प्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमे वटी अराजक्ता दष्टियोनर होती है | झवितशाली राजा अपनी 
इच्छानुसार इन नियमो को ठोडते रहते है । वर्देभान काल में सधियों का तोडना एक 
सामान्य घटना हो गई है । उदाहरणार्थ, १८५६ मे रुस ने एक सन्थि मे यह स्वीकार 
किया कि कृष्णसागर में रूस का लगी जहाजों का वेडा नहीं रखा जायगा, १८७० मे 
फ्रेको-जमेन युद्ध छिडने पर उसने इसका उत्लघन करते हुए कृष्णसागर में अपना बैडा 
भेज दिया । १८७८ की बलिन काग्रेस ने वोस्निया हर्षेगोविदा मासक दो प्रास्तों पर 
सुर्के ग्राधिपत्य स्वीकार करने हुए, इन्हे शासन की दृष्टि से आस्ट्रिया के आधीन रखने 
का निश्चय किया। ११०८ मे झास्ट्रिया ने इस समझौते की अजहेलना करते हुए इन 
दोतो प्रान्तों को अपने साम्राज्य का अग वना लिया । हिटलर ने चर्साय की सग्धि को 
धनेक व्यवस्थाओ का उललघन किया । मुमोलिनी ने निर्दोष एबीसीनिया पर चढाई 
करके उसे अपना दास वनाया। पिद्दले दोनों महाप्रुद्धों में अन्तर्राष्ट्रीय नियमो की खुतलम- 
खुल्ला अबहेलना हुई । श्री जवाहरलाल नेहरु के शब्बों मे युद्ध वर कि पर पन्तर्राष्ट्रीः 
कानून केवल विधिवेत्ताशो के दिमाग में ही रह जाता है। इससे यह स्पप्टइन अन्त छीय 
क्षेत्र मे पूरी अराजकता और मात्स्प न्याय है, कसी प्रकार वा बोई तिथम नही है। 
इसमे कानून की सत्ता मानना कानून इब्द का भारी उपहास ओर वडी विठम्बना है। 
किन्तु यह थुक्ति कई प्रकार से दोषपूरप है । इसमे पहला दोप तो यह द्वे कि 
नियमों के उल्तघन मात्र से उतके श्रभाव की कल्पना नहीं की जा सकती । सभी समय 
देशो मे चोरी, डकंती, आलसाजी आदि को रोकने के लिये अनेक कानून दने हुए है, फिर 
मी ये भ्रवैध कार्य होते रहते हैं । कानूनो का बहुद श्रधिक मगर होता है। किन्तु इसके 
प्राघार पर सह नहीं कहा जाता कि इन कानूनों की रासा नहीं है। यह सत्य है कि 
प्रनेक बार अन्तर्राप्ट्रीय विवादों मे कानूनों की घोर अवहेलना और उपेक्षा होती है, 
किल्तु इससे उनके अस्तित्त का अभाव फ़िसी भ्रकार सिद्ध नही किया जा सकता। ्रत्युत 
यह इनके ग्रस्तित्व का प्रमाण है क्योकि प्राय ऐसे अ्रवसरों पर राज्य यह वात सिद्ध 
करने का प्रयत्त करते हैं कि उन्होने अन्दर्राप्ट्रीय कानून के किसी नियम का भग नहीं 
किया | भरी आगेनहाइम (097०7४«7) ने इस बियय में सह रात्य ही लिखा है-- 
व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय कानृुन को कानून माना जाता है। युद्ध के समय विश्येप रूप 
से इसके अतिकमरण (४।008४०७$) अधिक सख्या मे होते है । किन्तु इसे मगर करने 
बाले सेव यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उनके कार्यो से ऐसा झतिक्र्मएण नहीं 
हुआ उन्हे राष्ट्रो के कानून के अनुसार कार्य करने का अधिकार है तथा कोई भी 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून उनके कार्यो का विरोध नहीं करता ॥ तथ्य यद है कि अन्चर्साष्ट्रीय 
कानून को तोडते हुए मी वे कमी इसकी सत्ता से इकार नहीं करते । उनका प्रवल मत 


यह होता है कि वे इस कानून से अपने झाचरण का औचिय सिद्ध करें, इस अकार मे 
इसका गस्तित्व स्वीकार करद्े हैं ।” ९ 
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उपर्युक्त युक्ति में दूसरा दोष यह है कि इसमे प्राय की अपेक्षा उल्दघन को 
घटनाग्रो को झधिक महत्व दिया गया है। चाल्से इलीचर ने यह ठीक ही लिखा है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सस्थाग्यों हारा हजारो विवाद निपटाय गये हैं और इनके निर्णायों 
की झवहेलदा सम्मवत एक दर्जन से भी कम बार की शई है । किन्तु समाचार-पत् इस 
प्रकार की अवहेलना, भग और युद्ध के समाचारों को बडे मोटे शीर्षक देकर छापने है 
क्योंकि उनकी ह्दि गे रवाभाविब' घटनाये नहीं, किन्तु अस्वाभाविक घटनाय ही समा- 
चार होते है । कुत्ते ढ्वारा मनुप्य को काटना नही, किन्तु मनुष्य ारा कुन्ते को काटना 
समाचार होता है। ऋतएव सन्घि-मग आदि की अस्वाभाविक घटनाओं को श्रविक 
प्रक्मशन जाप्त हाने से यह भ्रान्त घारणा उत्पन्न हो गई है कि झन्तर्राष्ट्रीय कानून वी 
अधिक झवहेखना होती है । वस्तृत इसका पालन ग्रतिक और उल्लघन कम होता है 
येल व्षिष्वविद्यालय के गन्तर्राप्ट्रीय अध्ययन सस्था के सचालक श्री ब्रोडी ने लिखा है -- 
“'जो सन्धियों का उल्लथन करते है वे इस तथ्य की उपेक्षा कर देते है दि शभ्रधिकाश 
सबन्धियो का मिरन्तर, पूरी ईमानदारी और नियमित रूप रो प्रतिवुल परिस्थितियों मे 
भी पालन होता है । सन्धि करने वाले दोनों पक्ष बडी श्रमुविधा उठाकर भी इनका 
पालन क रते है” | जब कोई अ्नन्तर्राप्ट्रीय धिवाद उत्पन्न होता है तो दोनो पक्ष अपना 
दावा न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिये कादूनी युक्तियों का सहारा लेते है। यही इस बात 
का सूचक हे कि ते ग्रन्तराप्ट्रीय कानून का झ्मस्तित्व स्वीकार करते हे । 
क्या अस्तर्राष्ट्रीय कानून कपोल कल्पना है २ै (६ प़ालशगभाता॥] ३ 
& ए9 ४॥ 7) --अनेझ सेखतो तथा विचारको वी दृप्टि मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रधम 
विश्व पुद्ध के बाद इतना भधिक भग किया जाता रहा है कि इसे कानून मानना सर्वथा 
मिथ्या प्रत्वित होता है। प्रथम विश्वप्रुद्ध वी समाप्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय नान्ति और सुरक्षा 
बनाये रखने के लिये तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की पृद्धि के लिये राष्ट्सलथ (.०88०७ 
0०६ ४७४०४७५$) तथा अन्तर्राप्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (एलजक्माला: (700६ ० 
उाध्ताकार्णाव! [४5४८०९८) की स्वापना की गयी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि अब 
राष्ट्रसघ द्वारा अन्दर्राप्ट्रीय श्ञान्यि और सटयोग के छलेव मे एक नययुग का श्रीगणोया हो 
रहा हे । 
किन्तु राष्ट्सूध की विफलता एवं हिटलर ढारा वर्साब की सधि के बारम्बार 
'उत्लघन से अस्तर्राप्ट्रीय कानून वी सत्ता से सन्‍्देद होने लगा। द्वितीय जिश्वपुद ( १६९३६- 
४५) में इसे इतना अधिक संग किया गरत कि इसकी सत्ता में सन्देह होने लगा | इसम 
युद्धसम्वन्घी किसी भी नियम का पालन नदी किया गया | हूबाई य॒द्ध के सभी नियसो 
को तिलाजति देते हुए १६३६ से कारमा तथा प्रोलेण्ड के अन्य तगरो पर अन्घाघुन्य बस 
बरमसाये गये, सैनिक-असैनिक स्थानो मे कोई भेद नहीं रखा गया। १६४० मे हालैण्ड 
मे राटरडम के तटसस्‍्थ (][ए८४८८४।) नगर पर बमवारो को गयी । जमंन वायुयानो ने 
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लन्दन पर तथा ब्रिटेन के अन्य नगरो पर प्रबल वग वर्षा की। दराके प्रत्युत्तर में ग्रेट 
ब्रिटेन तथा अमरीका ने जर्मन नगरो को हवाई हमलो द्वारा विध्वस्त करने मे कोई 
कसर बाकी नही रखी । दोनो पक्षों की ओर से युद्ध मे कोई भाग न लेने वाली 
भ्रसैनिक जनता ()ए०० ८०००ए४/४शव्यांड) का कूरतापूर्णो सहार हुआ । अन्तर्राप्द्रीय 
कानून के सर्वथा प्रतिकूल सखावजतिक पूजा के स्थानो--चर्चों पर, कला सग्रहालयों, 
चिकित्सालयों तथा ऐतिहासिक स्मारकों पर बमवारी की गयी | अगस्त १६४५ मे 
जापान के दो नगरो -- हिरोशिमा तथा नागासाकी पर रा० रा० अमरीका ने भणुबम 
गिराकर अमैनिक जनता का प्रलयकर विध्वस किया | इस युद्ध में त्तस्थता (]परढ्ा- 
॥0॥9) विषयक सभी कानून तोड़े खत्रे । स» रा० अमरीका ने जर्मनी द्वार 
आकमरा किये गये तठस्थ देशो की सम्गत्ति जब्त कर लीं। उरा रामय ऐसा प्रतीत 
होता था कि अन्तर्राप्ट्रीय कानुन की कोई भत्ता नही है, जयल के कानून ठथा मात्स्य 
न्याय का साम्राज्प है । ४ 
किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद स० रा० सघ (छ ०0) 
जन्म हुआ । अग्गुवम की विभीषिका से सत्रस्त तथा प्रलय के कगार पर खडे विश्व 
इस सघ ने तथा इसके विभित झग्रो ने अब तक शान्ति एव सुरक्षा प्रदान की है। इसने 
बलिन के पश्न, लेहरान की समस्या, यूनान, जेस्सलेस काइमीर, कोरिया झौर कायों नी 
जटिल समस्याझो का द्वान्तिपूर्ण हल किया हे यूनान, काश्मीर पेलेस्टाइन श्रौर 
इण्डोनीशिया मे युद्धो की ज्वाला को प्रज्वणित होने से रोका है। कोरिया, मिश्र और 
काशो में शान्ति स्थापित को है और अन्तर्राष्ट्रीय कानून की प्रतिथ्ठा बढायी है । 
अत यह कहना मत्य नही है कि अन्त रॉप्ट्रीय कानून कपोल कल्पना है द्वितीय 
विश्ववपुद्ध मे झस्तर्राष्ट्रीय नियमों की घोर झवहेलना तथा प्रचण्ड उल्लंघन हुए किन्यु 
स० रा० सघ ने इसे पुन असाधारण गौरव और प्रतिष्ठा प्रदान की है अब कोई भी 
राष्ट्र इस कानूत की अवहलना करने पर स० रा० सप की जनरल असेम्बल्वी की घोर 
निन्‍्दा का पात्र होता है विश्व के लोकमत का कोपभाजन होता है । गेट व्रिडेन तथा 
फ्रास जैसे प्रवल राप्ट्रो ने जव मिश्र पर आक्षमण किया तो स० रा० सघ के हस्तक्षेप के 
कारण उन्‍ह वहा से अपती फौज बुलाने को बाधित होता गठा । भ्रत इस समय भ्रवल 
शप्ट्र भी अन्तर्राप्ट्रीय कानून की अवहेलना करने में समर्थ नहीं है और इसे कपोल 
कल्पना (१४५४३) मसाननेवाले स्वयगेद कत्पता जगत में रहे हैं। 
क्या भ्न्तर्राष्ट्रीय कानून वस्तुत समझोतो से बने कानून का झग है ? (5 ध० 
प.घज्ज 0[ रेरवाए्ा5 <५5ए्गा।वा५ व उफ़ुलसलड ता ०"जाएटााकाबा [8ए ?)--अन्त- 
राष्ट्रीय कानून की सामान्य परिभाषा यह है कि ये ऐसे नियम हैं, जिन्हे प्रभुसता सम्पन्न 
राज्यो ने एुत दूसरे के साथ व्यवहार करन के लिये स्वोकार कर लिया है। लाडे एुद्ार 
(880७४) के मतानुणार कसी नियम को अन्तर्राष्ट्रीय कानुन का भ्रय बनाने के लिए 
यह झावश्यक हैं कि उस विपय मे सब राप्ट्रो की सहमति हो। राष्ट्रो की सहमति बाले 
समभोतो ((०एरश्शा।णा$) या अभिरामयों से इसका निर्माण होने के कारण इसे 
(.०४५८०४०४०७| 3७ का एक भेद समझा जाता है। 








अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप छ्रे 


सामण्ड (58॥7070) के विधिश्ास्त्र (उण7$9706टा८८) के ११वें सस्कररा 
में कानूव के ऋयर भेद माझे गये है- स्वाभाविक कानून (ए८ण्यद्व 289), रिवाजी 
कानून (८प्४/एणशफ५ [8४७ ), झोज्ञात्मक कानूच (हणफ्ध्णताए6 ४७) तथा अभि- 
समयात्मक कानून ((०४ए४८४४०७० 39) । अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कुछ सम्बन्ध इन 
चारो प्रकारो से हे । यह ध्राकृतिक कानुन है क्योकि राज्यो के पारस्परिक व्यवहार से 
प्राकृतिक न्याय (एप >०५४८०५) के सिद्धान्त लागू होते है । यह रिवाजी क्यनून है, 
नयोकि इसमे राज्यो के श्रापसी व्यवहार के लिये रिवाज के रूष मे चगे आनेवाएे श्रतेक 
नियमों को स्वीकार किया जाता है। यह झाज्ञात्मक कानून है क्योकि दगमे ऐसे नियम 
है, जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मति ([7(€ए79घणावा ०फ्ञाएाघणा), युद्ध की घमकी प्रथवा 
आशय से राज्यो पर वलपूर्वेक लागू क्यि जाते है । यह समसौतो क्या कानून है, क्योकि 
इसके झनेक नियम विभिन्न राष्ट्रो द्वारा पारस्परिक सममभोते करके बनाये जाते है। इस 
चारो प्रकारो मे झन्तर्राष्ट्रीय कानून का सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध चौथे प्रकार से है, निग्तु 
इसमे भी एक बडी झ्रापत्ति यह की जाती है कि जब कोई नया राज्य बनता है (जैसे 
१६९४७ मे प्राकिस्तान भ्ौर हिन्दुस्तान के सवीन राज्य बने) ठथा इसे श्रन्य देशो द्वारा 
मात्यता दी जाती है तो इस पर पुराने राज्यो के समभौतों द्वारा निश्चित किये गये 
अन्तराप्ट्रीय कानून के सब नियम लागू कर दिये जाते है, भ्रले ही उस राज्य ने इन 
दकंग- न] को अपनी स्वीकृति न दी हो । 
अल्तर्राष्ट्रीय कानून के दोष तथा इन्हे हुर करने के उपाय (50070०७॥085५ 
अं वप(वापधधाठगर्वों 749७ ग्यर्त बवछ एाव्यए्त्ठ८ प्)--किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का भ्रस्तित्व होते हुए भी वह अपनी आरशण्मिक दशा में है। उसके विकास, 
ब्यारया, निर्णय और पालन कराने के लिये उपयुक्त सस्थाआ का विकास नहीं हुमा। 
यहाँ इसके दोषो का तथा इन्हे दुर करने के उपायो का वर्णात होगा । उपयुक्त विवरण 
से यह सपष्ठ है कि झन्तर्राष्ट्रीय बाबूब के प्रशुख दोष विम्गलिसित है-- 

(१) क्यनून बनाने बाले का अमाव (7२० 3.0 छट्टाएड )-राष्ट्रीय कानून ()वए- 
शार्ल॥| 499) की भाति इसका निर्माण करने वाली विधानसभा या ससद्‌ जैसी सस्था 
राया इसके अतिक्मरण को दण्डित करने बाते स्यायालय नही है। यह अस्तर्राप्ट्रीय कानून 
की निर्बेलता का एक प्रघान कारण है कि इसका निर्माण करने वाली तथा इसे लागु 
करने वाली शक्तिशाली सम्थाओ कय अभी तक विकास नही हो पाया 

(२) उप्र राष्ट्रीयक्ना--श्र्तर्राप्ट्रीय कानून की निर्वेतता का एक अन्य कारण 
विभिन्न राज्यों का उग्र रषध्यूबाद ((:०८४६५० ६३७००३॥५८७) है ५ दोई भी राज्य 
अन्तर्राष्ट्रीय हित की ट्ष्टि से अपनी प्रादेशिक प्रभुसत्ता (प०्ख्ा०्छणे 5०६०० ह९माह) 
मे रचमान न्यूजता नही झ्ाने देना चाहता । 

+-(३) भ्स्पष्टला ((१४०५००४छ )-- अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वर्प और झधिकादश 
लियम झभी तर सुस्पष्ट रूप से सुनिदिचत नही हो सके । ये अनेक सन्धियो, रीति-रिवाजो 
विदेश मस्तालयो के पशव्यवहार तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो द्वारा किये यये समरौतो 
मे बिखरे हुए है। इसीलिये लार्ड कोलरिज ने फेंकीनिया के मामले मे अन्तराप्ट्रीय कानून 
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को केवल ऐसे रिंधाजों का सकलन कहा था, जिन पर अधिकाद राज्य सहमति रखते है । 
(४) किसी भी झत्तर्राप्ट्रीय सग्ठन को यह कानून लागु-करने के लिए राज्यों 
के आन्तरिक मामलो (7007०50८ ध्श्चिए5) मे हस्तक्षेप करने का अधिकार नुही है। 
अन्तर्राष्ट्रीय काजून के उपयुक्त दोपों को अनेक विधिशजास्त्रियों ने मुक्तकढ़ से 
स्वीकार किया है | स्टार के मत मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून्‌ कमजोर काजून ( एश८श्वा८ [89) 
है। यह मुख्य-रप्र से रिवाजी या प्रयामूलक ((१४७५७४०००७) है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
बनानेवाली वर्तमान सस्या ( 8$9८४70 ८५) की क्षमद्[्‌ की तुलना राज्यो के कानून बनाने 
बाली सस्था से मही हो सकती। अन्तर्राप्ट्रीय कानून के अधिकाश नियमो का निर्माण 
बडी कठिनाई से होला है और ये बड़े अनिरिचित होते है ।' भी ऐेटन (724०४) ते इस 
विपय में यह लिखा है कि अन्तर्साप्ट्रीय कानून समस्याओं की दृष्टि से बडा कमजोर -है, 
इसके नियमों का निर्माण करने वाली कोई व्यवस्यापिका परिपद्‌ नहीं है । यद्यपि 
शुक अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्पायालय है, किन्तु सह दोनों दलो की सहमति से ही' कार्य कर सकता 
है, इसके पास अपने निरंयों को लागू करने के लिए कोई वास्तविक शक्ति नहीं है । 
सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री ब्रियर्ली वे लिखा है कि “बरमान अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति की 
दो बडी कमियाँ ये हैं कि इस कानूत को बनाने और लागू करने वाली मसस्थायें बड़ी 
| आरम्भिक (९७० ए/थ्शाश५) दशा मे है और इसका क्षेत्र बुत सकुचित है।इस 
कामून का निर्मास्सण करनेवाली वोई ऐसी सस्था नही है जो इस कानून को भअ्न्तर्राप्ट्रीय 
समाज की नई झावश्यक्ताओ वे अनुरूप बना सके । इसमें कोई ऐसी शासक 
(&/८८७७५४८) शक्ति नही है जो इस कानून वो ताशू कर सके ।” 
इन दगपो क्रो दूर करने के तथा अन्तर्राष्ट्रीय वानून को शक्तिशाली नाले के मुख्य 
पाय ये हैं- व: ये हैं-+६१) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सुस्पप्ट एव सुनिश्चित बनाने के लिए इसका 
सहिताकरण ((00त/40०७४०४) किया जाय पाँचव ग्रध्याय भ इस दिशा मे झब तक 
किये गये प्रुझुखे प्रयत्वों व ५8३०८ मुख अयत्तों का उल्लेख होगा । 
(२) उग्र रणट्रीयता की भावना के स्थान पर विश्वबल्चुत्त फी भावना का राप्टीगता की भावना के स्थान पर बन्धुत्व फी भावना का 
विकास आवच्यर्क है, जब तक प्रत्येक देश ३ अपनी राष्ट्रीयता के उन्माद में भ्पती प्रभुमत के उन्माद में अपनी प्रभुमता 


के अनन्य क्ेताधिकार (८०५४८ ॥०५०:०७णा) पर बल देता रहेगां। तब तक 


अन्तर्राष्ट्रीय का्ून का पालन राष्ट्रीय हितो के साम्थ सघर्ष मे झ्राने पर उपेक्षित ही 
रहेगा।| के 




















(३) अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कियाम्विल करने की जिधियों झौर साथनो को कानून को क््यानम्वित घियों श्रौर साधनों को 
प्रमावशाली बज्ययय ज्ञाना आवश्यक है । चाल्स फिलिप जेस्सप ने यह सुझाव दिया है 
कि जिस पकार राष्ट्रीय कानून मे चोरी, डहूती, हत्या आदि के अपराध सावेजनिक 
चिन्तर कए जियया सामने जाते है; राज्या इन तक्ञार वो अपराधियों को दण्ड देने क्यों 
जिस्गेवारी स्वय लेता है, उसी प्रकार अन्तर्सष्ट्रीय समाज मे इस सिद्धान्त को लागू किया 
जाना चाहिए | सब राज्यो को अन्‍्तराप्ट्रीय कानूनो के उल्लघव को रोकने का प्रयत्न 
करना चाहिए। इससे अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों हैं । इन्हें दूर करने के लिए स० 
रा० सघ को कानून पालन कराने क्ता सामान्य अ्रधिकार दिया जाना चाहिए । इस 
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समय वह केवल शान्ति-मग होने की दज्ता मे कोई कार्यवाही कर सकता है। स० रा० 
सघ को यह अधिकार तभी शिल राहुता है, जव सब राज्य अ्यने अधिकारा का स्वेच्छा- 
पूर्वक त्याग करके एक सहयोगी झन्त्रर्राष्ट्रीय समाज का निर्माण करने हुए विदवराज्य 
(४०7१4 8/4८) की कल्पता को सूर्त रूप प्रदान करें । वर्तसान परिस्यितिया में मले ही 
विरव॒राज्य की स्थापता की 'दिल्ली दूर है! क्रिस्तु मानवीय मस्तिप्क ने इसकी अचि- 
चोर्यता को भल्ी भाँति अनुभव कर लिया है । अब इस दिद्या मे उसकी प्रणत झव- 
इयम्भावो हे । 

४४) शस्तर्रास्ट्रीय कानूत के पालन के लिए-पब्तर्बाप्ट्रीय न्यायालयों के क्षेत्र 
घिकार को झनिवायदताना (0णाएपेड09 उ॒च्याइगटत0प जी गवायावकाणारों 
(००:७७) अत्यन्त श्रावरयेक है। अरब तक अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यापालयों के सामने राज्य अपने 
जो मामले स्वेन्डापूर्वंक लाते रहे है, इनमे न्यायालयों को वडी सफलता मिली है, 
उन्होंने अपने निर्णय बडी निष्पक्षता और योग्य रीति से किये है और सैक्डो निरंया म 
से दर्जन से भी कम ऐसे निरंय होगे, जिनका राज्यों ने पालन नहीं क्रिया । अन्य सभी 
निर्रेय राज्यो दारा माने जाते रहे हैं। विन्तु यादि राज्यों दारा अपने विशाद ब्न्‍्तर्री- 
प्द्रीय न्‍्यायालय को ग्रावव्यक रूप से देने का नियम बन जाय तो सब जटिल विवादों 
बा निरणय च्यायालयो द्वारा धघान्तिपूर्ण रीति से सम्भव है । 

(५) अन्त्राध्ट्रीय कानून थी सफलता के लिए उसके क्षेत्र का_ विस्तार प्रवर्य 
होना चाहिए । यह दो प्रकार से हो सकता है--(क) इसे व्यक्तियों पर लागू क्या 
जाय, (ख) इसे घरेलू मामलो म भी लाभू किया जाय | अव तक यह कामूव केवल 
राज्यों पर जगाया जाता हैं, व्यक्त इसना विषय ($५७॥६८८) नही माने जाते। झागे 
इस प्रदन पर विस्तृत रूप से तिचार होगा यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि वर्तमान 
व्यारथा में किसी अन्य राज्य के कानूतो से यदि किसी व्यक्त छो हानि पहुँचती है 
तो बह उस राज्य पर अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायातय में दावा करते का अधिकार गटी रखता, 
किन्दु उसके राज्य को ही ऐसा अधिकार है । १६५१ में ईरान द्वारा एग्लो-डरानियन 
तैल कम्पनी के राष्ट्रीयकरणा के परिग्यामल्वरूप कम्पनी के आर्थिक हितो को गहरी क्षति 
पहुँचो, विच्तु इस सामले को उसकी ओर से ग्रेट ज़िटेन ने अस्तर्सप्टीय न्यायालय में 
उठाया । यह स्थिति वडी अवाद्धनौय है, इससे झन्तरोप्ट्रीय कानून म व्यक्ति झपने झधि- 
कारो की रक्षा नही कर सकता ॥ न्‍्यूरम्वर्ग और टोकियो मे युद्धापराधों के लिये घुरी- 
राघ्ट्रो के प्रछुख अधिकारियों पर चलाये गये अभियोगो मे भ्रन्दर्राष्ट्रीय कानून के उठललघन 
से वेशहितक़ .फ़िस्मेज्ाही हे ,स्प्डान्त को स्क्लीक्वार क्र ,लिया गा है| किन्तु ऋशी हसे 
भन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून का ऐसा सार्वभौम तया सर्वेसम्मत नियम बनाने की आवश्यकता 
है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ग्रतिक्रमण करनेवाले राज्यों तथा व्यक्तियों को 
समाने रूप से दण्डित किया जा सके यो 

(ग) द्िपलों ने अन्तर्साप्ट्रीय वानून वी वर्तमान सर्यादाओ ([/ग्मा80075) 

















रु६.. चाल्य श्लीचर--इटरनेशनल रिलेशन्स, यू० २०७ 


जद प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


को दूर करते हुए इसका क्षेत्र विस्तृत करने पर वल दिया है।इस समय “घरेलू 
क्षेत्राधिकार! (7009९80० व एप४0/000) के अनेक ऐसे मामले हैं, जो दूसरे देशो पर 
गहरा ध्रभाव डालते हैं, किन्तु घरेलू विषम समझ्के जाने के कारण गन्तर्राष्ट्रीय कानून 
की परिधि मे नही झाते | उदाहरणार्थ, राज्यो द्वारा विदेशों से आकर अपने देश मे 
बसने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध का वानून (]एग्रगाहप्५शएम ]59)५ राष्ट्रीयता कौर 
देशीयकरण (7५५/प्प७)2४४००) के नियम, आधिक क्षेत्र में विदेशी माल पर ऋुंगी 
लगाने, कच्चे माल की प्राप्ति, मडियो श्रादि के विपय विद्युद्ध रूप से घरेलू समझे जाते 
हैं। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव, राघर्ष ओर तनातनी उत्पन्त करने के कारण इन्हे अन्त- 
राष्ट्रीय कानून का विषय समझा जाना चाहिए। ब्रियर्ली के शब्दों मे --“अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलो मे कानून तब ठक वास्तविक रूप से प्रभावश्ञाल्वी भाय नही ले सकता, जब तक 
कि यह ग्रपने क्षेत्र भे ऐसे विषयो का समावेश नही कर लेता, जो इस समय पझवेक राज्यो 
के घरेलू मामलो' के भ्रन्तगंत समझे जाते हैं । जव तक यह स्थिति है कि एक राज्य 
बे” युक्तियुषत हितलो को दूसरे राज्य के प्रयुक्ति उुक्त कार्य रे हागि पहुँचती है और उसके 
पास ऐसी शिकायत करने का कोई कानूती आधार नहीं है तो सम्भव है कि हानि 
उठाने वाला राज्य शक्तिशाली होने पर, कानून द्वारा हानि के लिए उपपुक्त प्रतिकार 
न मिलने पर, ग्रन्य उपायो से इसका प्रतिरोध करे। वर्तमान स्थिति सर्वोत्तम रूप में 
शक्तिशाली राज्यो को कानून थ्षे वाहर की नीतियाँ अपनाने को विवश करती है, ये 
दीतियाँ झपने स्वार्थों को प्रूलि के लिये स्वीकार की जाती हैं और इनमे दूसरे राज्यो के 
हितो का केवल उस ह॒द तक ही विचार रखा जाता है, जहाँ तक दूरदर्शिता को हृप्टि 
से ऐसा आबदसक समझा जाय । बतेमान रामय में ऐसी नीतियो पी निन्‍दा पूर्णोट्प 
मे नद्दी की जा सकती, क्योकि वे ऐसे युक्तियुक्त (0९७30779/7८) हितो की रक्षा 
करती हैं, जिन्दे कायूत की बास्तपिक रुप से पूर्णे पद्धति स्वीकार करेगी और जिन्हे वह 
सरक्षर् प्रदान करेगी । दुर्भास्यवश इस समय इस वात की कोई गारण्टी नही है कि ये 
नीतिया सम्बद्ध राज्यो के युक्तिएक्त हितो के सरक्षर्ा तक ही सीमित रखी जाय ।'* 
उदाहरणार्थ, दक्षिण अफ्रीका के यूनियत की पार्यक्य (/७७८७४७७॥०) की नीति को ही 
लीजिये, काले गोरो के जातीय भेद भाव के आधार पर इन्हे प्रथक्‌ रखने तथा पग्रश्वेत 
जातियो के साथ भेदभा वपूर्णो तथा झन्यायम्ूूलक नीति का अनुसरस्ण करने से यहाँ भारत 
तथा दूसरे देशो से आकर बसे व्यकितयों पर गहरा प्रभाव पडा। अफ्रीका के ग्रन्य 
राज्य इस नीति के घोर विरोमी है, मार्च १६६० से शार्पेबिल्ले श्रादि स्थानों मे पास 
कानूनों (?8६5895) के विरुद्ध जवर्द स्त्र प्रदर्शन और हत्याकाण्ड हुए, सारे अफ्रीका से 
इससे रोप ती भ्रवल लहर फैली, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय झान्ति को सकट म॑ डालने वाले 
इस विषय को जद॑ सुरक्षा परिषद्‌ में उठाया गया तो दक्षिण अफ्रीका के यूनियन ने इस 
भामते के “घरेलू विषय! होने के कारण इसे सुरक्षा चरिपद्‌ के कैदाधिकार' से बाहर 
क्य बताते हुए इस पर होने वाले विचार को रोकना चाहा। अन्चर्चाप्ट्रीय कानून को कल 





२७. अियल्लों-दी ला ऑफ नेशन्स, चू० ७५-७३ 


अन्तर्राष्ट्रीय कातून का स्वरूप छछ 


बनाने के लिए उसका विस्तार दुयरे राज्यों को प्रभावित करने वाले घरेलू सासलो में भो 
होना चाहिए। 

(६) बियर्ली ने ग्रत्तराष्ट्रीय कानून की निर्वलता दूर करने का एक यह भी 
उपाय बताया है कि युद्ध के सन्वन्ध मे राज्यो के चर्तमात दरप्टिकोण से सौलिक श्रन्तर 
आता चाहिए । झराजरुल अन्रर्राष्ट्रीय मामलो में शक्तित का भ्रयोग एक साधन के रूप 
मे स्वीकार किया जाता है, इससे एक राज्य को अपनी इल्छानुसार दूसरे राज्य 
से युद्ध छेडने का अधिकार है | इसने अन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून में अराजकता की स्थिति 
उत्पन्न कर दी है । पिछले अध्याय मे यह बताया जा चुका है कि मध्यकाल में लेखको 
ने झन्यायपूर्ण युद्धो (8८ 309)05079) तथा न्यायपर्सो युद्धों (छेलाप्फ ॥05ए७) 
में सूक्ष्म अन्तर करते हुए युद्धों पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयत्न 
किया था। किन्तु वर्तमान समय मे झन्तरंप्ट्रीय विधिशास्त्रियों ने इसे सर्वथा अब्याब- 
हारिक बताया है| हाल (प्॒०॥) के मतानुसार “अस्तर्राष्ट्रीय कानून के पास युद्ध को 
रवीकार करने के अतिरिबत और कोई चारा नहीं है, भले ही इस युद्ध का उद्गम 
अन्यायपूर्णा हो ।/४* यह सर्वेथा यथार्थवादी दृष्टिकोण है । किस्तु जैसे राष्ट्रीय कानुन मे 
शक्ति का प्रयोग वैध और भ्रवैष दो प्रकार का होता है, भ्रवैध शक्ति का प्रयोग वर्जित 
है, श्सी' तरह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे अवेघ युद्ध के अयोय पर पावस्दी तगना झावश्यर है । 
ब्रियर्ली ने महू सत्य ही लिखा हे कि यदि अस्तर्राष्ट्रीय कानून को स्थिर अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवम्था का स्तम्भ बनाना है तो राज्यो को इसके पीछे ऐसी शक्ति की स्थापना करनी 
होगी जो भौतिक शक्ति के वैध तथा अवैध प्रयोग में सूक्ष्म गरत्तर कर सके और उसे 
बनाये रख सके ।४४ 

(७) इ्वार््पनबर्जेर (3०7७०४2८70०:४००) ने चार प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का सुधारतें का सुझाव दिया हैं। पहुला प्रकार इस _कानून का सुधार है, यह, 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यत्वस्था के अनुस्य होता चाहिए । दसमे कोरे सुघार से काग नहीं चल 
सकता । उदाहरणार्थ , स० रा० सघ ने झधिकारो का गन्‍्तर्राप्ट्रीय बिल तैयार कर दिया 
है। किल्‍्तु जब तक इसे लागू करने की व्यवस्था न की जाय तो इन नियसो का बनाना 
बिल्कुल निरथंक है। बुसरा प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानूच का-सहिदाकरण ((000॥09809 ) 
है । तीसरा प्रकार अन्परप्ट्रीए कानुन क्‍्य सार्चमौस झथद्धा प्रादेशिक आधार पर पुन्त- 
लजिर्सास और सशोवन्‌ है। १८९६ शौर १६०७ के हेग के अच्तर्ड्घ्ट्रीय सम्मेजनों द्वारा 
किया गया अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का सशाघन सब देशों के लिए होने के कारण सा्ंभौम 
कहलाता है । अमर री+ी राज्यों द्वारा अमरीकी य्रोलार्द्धा के लिए तय किए गये अन्त- 
रॉप्ट्रीय नियम प्रादेशिक वहताते है। छोौथा ध्रकार इस अस्तर्राप्ट्रीय कायुग के - बनागे 
और फ़ियान्वित करने के लिये झवितद्याल्री केन्द्रीय सत्ता का निर्माण है । 

किन्तु जद तक इसका निर्माण नही हो जाता तब तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 











श८. दील--इण्टरनेशनल ला, ण॒० ३३ 
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छ्द अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


ग 
उपर्यक्त दोषों के होते हुए भी इसे सर्वंथा निप्फल और निरर्थंक समभना ठोक नही है। 
किसी सस्था की सफलता या विफलता का सूल्याकन उसके उद्देश्यों की दृष्टि से क्रिया 
जाता है। प्त्तर्राप्ट्रीय कानून का मुख्य उद्देश्य राज्यों के पारस्पुरिक-व्यवहस्य को 
चलाना है । लिएना के बवाल बन स्लगा ता यह कानून पुरी तरह से सफल हआ है, क्योकि राज्यों का सारा 
2 अनतकाब कलर का साकार इन्ही नियम 








ट्रीय कानून का झाघार * ([क) मौलिक अधिकारो का सिद्धास्त (7॥6 
६4७५ "पग्तपपगयग 7. प.4छ-+( ठे ) [#6णए ० एपतंब॥०॥६३ 8085) -- 
अन्तर्राप्ट्रीय कानून का पालन करना राज्य अपने लिए क्यो आवश्यक सममते है? 
इस विपय म॒ विधिद्यास्त्रियो मे दो प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित है। पहला मौलिक अभ्रधि- 
कारो का सिद्धान्त (४००7७ ० एण्ाठव्शध्यांद! पराष्ट).) है। इसके अनुसार 
राज्यों के कुछ मौलिक अधिकार है। राज्यो के मौलिक अधिकार का सिद्धान्त राज्यो के मौलिक अधिकारों का सिद्धास्त प्राकृतिक 
दशा (802 ०ह7ए७(०८४)-के सिद्धान्त से निकला है। इसके अनुसार यह समझा 
जाता है कि भनुप्य राजनीतिक सगठत बनाने से पहले 'प्राकृतिक दा” गे रहा करते थे । 
राज्यों ने अ्रभी तक इत से ऊपर एक अधिराज्प (509०८ $848) का सगठन नहीं बनाया, 
झत वे इस समय तक प्राकृतिक दया में है। अल्तर्राष्ट्रीय कानून के _सिद्धाल्तों का 
निर्माण उसके इस स्वरूप के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक राज्य के कुछ नेसगिक 
या राभाविर सधिकार है। ये पाँच अ्िकार आत्मस रकस्प (5ल६ ज़ध्बलणबएण 
स्वतन्त्रता ([0089&0069००), समानता (0०७॥७), एक-दूसरे के प्रति. सम्गान 
(॥१०४०८०६) और पारस्परिक सम्पर्क ([0(0720075०) हैं । प्राकृतिक अधिकारो के 
सिद्धान्त ने इतिहास के निर्माण में बडा महत्वपूर्ण भाग लिया है । चाक (॥0८७६८) 
ने इसके श्राधार पर १६८८ की इंग्लिश क्रोन्त का समर्थन किया था। लाक से यह 
सिद्धान्त अमरीकी क्रान्तिकारियों ने ग्रहण किया और यह उनकी स्वतस्त्रता वी घोपरपा 
का तथा फ्च राज्यक्रान्ति का दार्शनिक झाधार बना । 
केन्‍्तु ग्राजकल इसे कोई सत्य चही मानता । अन्वर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में इसे 

सत्य न मानने के तीन कारण ब्वियर्ली के शब्दों मे इस प्रकार है". (१) इसमे यह 
मान लिया गया है कि मनुष्य तथा राज्य अपने भ्राकृतिक अधिकार लेकर उत्पन्न होते 
है, उन्हें थे अधिकार राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय समाज का सदस्य होने के नाते नही आप्त 
होते । ये उनके व्यक्तित्व से पहये से विद्यमान होते हैं और इनसे कानूनी पद्धति का 
निर्माण होता है । किन्तु सचाई यह है कि कोई भो कानूनी अधिकार उस ख्मय तक 
दिरर्थेक दाब्द मात्र है जब दक कि इसे बैवता प्रदान करने वाली कानूनी पद्धति नहीं 
है । कानूनी पद्धति के निर्माण से पहले वैध अधिकारोे की कोई सत्ता नही होती, किन्तु 
उपर्युक्त सिद्धात में किसी क्यनूनी पद्धति से पहले ही राज्यों के कुछ नैसगिक कडिकार: 
मान लिए गये है । ऐसा कभी सम्भव नही है । लाल का, 

चानूनी अधिकार कानूनी पद्धाति स प्रादुर्भूत-से होते हैं, न कि कानूनी पद्धति 

ऊू 
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अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप छह 


कानूनी अधिकारों से जन्म ग्रहएं करती है । 

(२) उपर्युक्त सिद्धान्त का दूसरा दोष यह हैं कि यह व्यक्तिया और राज्यों 
के सामाजिक सम्बन्ध को गौरा समभता है और उनके व्यक्तित्व (00960थश॥५) 
को अधिक महत्व देता है | इसलिये इसमे समाज के सामूहिक रूप के स्थान पर वैयक्तिक 
रूप की प्रवानता है। अन्तर्राप्ट्रीय कानून की दृष्टि से यह स्थिति वाछ्धतीय नही है, क्योकि 
अन्तर्राष्ट्रीय समाज में राज्यो के बेयक्तिक अधिकार वडाने को इतनी आवश्यकता नहीं 
है, जितनी विभिन्न राज्यो के पारस्परिक सामाजिक सम्वन्धा को सुटढ बताने की है। 
इलके अधिकारों पर इतना छ्यान दिया जाना आवश्यक नही है, जिचना इनका एक-दूसरे 
के प्रति अपने कत्तंज्यों और दायित्यों की भावना समभने का है । 

(३) इस रिद्धान्त का तीसरा बढा बोष यह है कि दससे पग्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धो 
का विकास सवरझुद्ध हो जायगा । यह स्वतस्त्रता और समानता को राज्यों का नैसगिक 
झधिकार मानता है किन्तु ऐसा मानते हुए सह भुला दिया जाता है किये अधिकार 
ऐतिहासिव ज्िक्लास कए परिणाम है और राज्यो को आधुनिक युग म ही प्राप्त हुए है। 
ऐमे झल्पकालो द्भूव अधिकारी को भविष्य मे सदा के लिए सत्य सनातन मान लेना एक 
अस्थायी वस्यु को स्थायी सवीकार कर लेना तथा भावी विकाम के मार्ग को वन्‍्दर कर 
देना है। वतमाद परिस्थितियों मे यह असम्भव प्रतीत नटी होता और यट पाद्धनीय भी 
है कि राज्यों के पारम्परिक सम्बन्धो मे घनिष्ठता को बढाया जाय | उपर्पक्त सिद्धान्त 
इस वर्तमान ग्रावश्यकता पर कुटाराघात करता हुआ सब राज्यों को एक दुसरे से प्रथक्‌ 
रखना चाहता है । यह स्थिति देर तक नही बनी रह सकती, इसे ऐसा वताय रखने वाला 
पघ्िद्धान्त रात्य (नही हो सकता । 

>(६) सहमत्ति का घिड्धास्व (0०ए४थ/॥ 70००९७)--राज्यों हारा प्र्तर्री- 

प्ट्रीय कानून को वाधित रुप से प्रलव करने के मूल कारण के सम्वत्त सम दूसरा 
सिद्धान्त राहमति का है । इसके सुख्य यामर्थ # अतितिवादी (205 मुख्य रामर्थ कु झरितवादी (205५/0१ /50, देखिए ऊपर 
'प्ठ १) है । इब्के मतानुसार झ््तर्राष्ट्रीय कानून एस नियमों कया समूह है, जिसके 
बाधित रूप से पालते की सहमति राज्यो ने प्रदान की है । यह सहमति दो भ्रकार से दी 
जाती है, सियों हारा राज्य स्पप्ठ लक से कुछ लिय्रसा का पालन करना स्वीकार करते 
हैं ) यह स्पएट्‌ सहमति (8९97४६5४ ००१४०४६) है! इसके अतिरिक्त द्ुंता के विशेषा- 
धिक्रारों के सम्बन्ध से परस्पराणत नियमों (८७5(007क79 7७४७) का राज्य रवीकार 
करते है, पह मजा" या ध्वाचित- सहयाति (००% 2६ माप प्ड नर सहमति (72०६ ०7 ग्य0/#€५ ८०7४८०१) है ! 
आपेनह्यडम के शब्दों से राज्यों की सामान्य सहेसाति से अन्तर्राष्ट्रीय कातूत का विकास 
हुआ है 7 जस्तियारियों ने इसफी दासेनिक सौमासा में हेगल वए अयुमरण करते हुए 
कट्टा है कि झाध्यात्मिक सत्ता (१४०६४४७)५5:7८७ 7०907६9) रखने वाले राज्य की एक 
अपनी रच्छा (शा) होती है। अन्दुर्राप्ट्रीय कानूद वे तियम हैं जिल्ड _ विभिन पज्यो 
ने इच्छाओं हारा (88० ४पा) अपने पर स्वयव ऐक्छिक प्रतिवन्ध लगाकर 
स्वीकार किया हे) यही उतरा घात्मनियमन (3णा०४ाणाका० 2) है 7 इस अकार 
सी सहमति के बिया अस्वर्राप्ट्रीड कबूतर राज्यों पर बराडित रूप से लागू नहीं हो 








व अस्तर्राष्ट्रीय कानून 


सकता | उदाहरणाथें, दुतों की अवध्यता का नियम लौजिये । प्रत्येक राज्य यद्यपि अपने 
अदेश मे आगे अस्य देशो के दूतो को मारने का अधिझार रखता है, फिर भी उसने 
अपना आ्त्मनियमत करके इस बिंदय में स्वय अपनी इच्छा से यह प्रतिवन्‍्ध लगाया 
है कि वह अपने देश में आये दूतो का दध नहीं करेगा । वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय 
न्याय के स्थायी स्थायालय के जज इटालियन विधिशास्ती आडिजलोत्ती (#एथ०ण!त) 
के इसका प्रबल समयथेग करते हुए यह कहा है कि सब_श्रन्तर्राप्ट्रीय तियमो का पावन 
बापित रूप से होने का मौज रूप मे होने का मौलिक कारण 93003 5७०६ इल्य धब१08 का सिद्धान्त है, इसका 
श्रये है कि राज्या के मध्य तय हुए रामझौनों का मम्मान_किया जाना चाहिये । सब 
सज्य इस सिडान्त को मानते हैं, अत वे राज्यो के मध्य किये गये सभी समभौतो का 
बाधित रूप से पालन करते है। इस सिद्धान्त पर राहमति देने के काररा वे राज्या के 
सभी प्रन्तर्राप्ट्रीय नियमों के पालन के लिये अपनी सहमति प्रदान करते है, इसीलिये 
इन नियसो का पालन होता है। 

यह सिद्धान्त कई दृष्टियों गे दोपपूर्ण है ॥ फेनविक (व्मजाणवण) » कैलसन 
(हल४८०)+ स्टाक ( 8/क्ञा:०) तथा ब्रियर्ली (क्राध्य) ) ने इसकी कडी आलोचना 
निम्नलिखित कारणो के आधार पर की है--- 

(१) रडार्त के कथनातुमार यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून के वास्तविक 
तश्यों मे मेल नही खाता ।*५ रिवाजी नियमों (005०0 ए05) के सम्बन्ध में 
अनेक उदाहरुणो में यह श्रदर्शित करना असम्भव है कि राज्यो ने इनके बाधित रूप से 
बालन की सहमति ली है। नय राज्यों के विपय मे तो यह सिद्धान्त सर्वथा खण्डित हो 
जाता है । उदाहरसखाब, १६६० मे अफीका मे कागो, मालीसघ झादि नये राज्यो का 
जन्म हुआना, ये अपने जन्मकाल से ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून_से बधे हुए समके जाते 
है। किन्तु ये स्पप्ट रूप से अन्‍्तर्सप्ट्रीय कागूल को बाघ्य रूप से पालन करने की कोई 
घोषणा या झनत्य कार्य नही करते । इनकी इसके लिये कोई घ्वनित (व्राणफ्राल्त) या 
अव्यक्त (7४०) सहमति मी नही होती | फिर भी बस्तुस्थिति यह है कि ग्रेट ब्रिटेन, 
स० रा० अमरीका आदि पुराने दाध्टू नये राज्यो से यह झ्राशा रखते है कि वे अन्‍्तर्रा- 

च्ट्रीय कानूत के सभी नियमों का पालन करेंगरे। प्रो० छच० ए० स्मिथ ने इस विषय मे 
।ब्रिदिश एप्टिकोए का अ्रतिपादन करते हुए कहा है---“इस बात पर स्पष्ट रुप से वल 
दिया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कापून अपने समग्र रूप मे सभी सम्य राज्यो पर बाघ्य 
रूप से लागू होता है। भत्ते ही उन्होंने वैगक्तिक रूप से इसके पके खिये भहमनिन पर 


बी हो। कोई भी राज्य इसके सामान्य कानून की किया जपरिस्ठित संयम पी 
ही ज्ः पनून की अथवा किसी सुप्रतिष्ठित की 
वाघ्यता झे ऋपगे को स्वयमेल मुक्त नही कर सकता ।/ ५ हे 


(२) जब कोई राज्य किमी दूसरे राज्य के विरुद्ध किसो अन्तर्राष्ट्रीय 
दीय नियम 
को लागू कराना चाहता है तो उसके सिये यह प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं होता कि 
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थ्रै अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


जैंसी एक राज्य में रहने वाले ब्यवितयों में पैदा होती है। राज्यों के सामान्‍य स्वार्थ 
राज्यो के समुदाय को जन्म देते है और कानून के नियम (२छौ८ जी .0छ) का 
पालन आवश्यक बनाते है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून इगी आवड्यकता पर आधार्ति है।४ 
ब्रियर्ली ने इस तथ्य का दूसरे झब्दो मे प्रतिपादन करते हुए लिखा है-“सब कानूनों 
के आवश्यक रूप से पालन की शक्ति की चरम व्यास्या यह है कि मनुष्य चाहे एकाकी 
व्यक्ति हो या अन्य व्यक्तियों के साथ राज्य में सम्मिलित हो, बुद्धिमान्‌ प्राणी होने के 
नाते वह यह्‌ विश्वास करने के लिय बावित है कि उसने जिस विरव मे रहना है, उसका 
नियामक पफ्िद्धात व्यवस्था है, अराजकता नही ।!५ 

5. झ्नल्तर्राष्टीय कानुन के निर्माण मे नई प्रव॒त्ति (पट हल्णतव पीर छाढ8- 
छछए 0 [0छप्20०7व [.8 9७) --अन्तर्राप्ट्रीय काबूत के निर्माण के सम्बन्ध में पुराना 
मत यह था कि यह मुख्य रूप से राज्यो दारा बनाया जाता है। डने -इर्ने राज्य जब 
सिथाजों के रूप में अथवा पारस्परिक समझोतो (0०॥४८०४०७$) झौर सन्धियों द्वारा 
कुछ नियम स्वीकार कर लेते है तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण होते लगता हे । 

विधिशास्तरी (7णाञ७) भी इन नियमो के विकास म सहयोंग देते है ॥ 
बीसवी झताब्दी मे पुरानी परिस्थितियों मे बडी द्रुतगत्ति से परिवर्तेन आा रहा 
है। वैज्ञानिक भ्राविष्कारो के वगरण राज्यो की एक दूसरे पर नि रता पहले की अपेक्षा 
बहुत बढ गई है, सामाजिक कान्तियों स्व जनता में नवीन भावनाओं और आकाक्षाओों 
) का आरविर्भाव हो रहा है, इनको क्रियान्वित करने ने लिए नवीन अन्तर्राप्ट्रीय मस्थाओं 
और सगठतों वग जन्म हो रहा है। इनमे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नये नियमो का विकास 
'_द्रोगे लगा है। अस्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के स्थायाधीश श्री अलवारेज (ऐश #फएक्ा८्ट) 
ने 0०0ग्राएथएशारए णी [० (पशालर #डड्लाक)ए.. जि. पार कैदेंगाडडाणा ए 8 
8080० ६० 06 [70/60 'पिथ00॥5 के मामले के निरुय मे इस तिपय पर ग्रपने विचार 
प्रकट करते हुए लिखा था --“पहले (अस्तर्साप्ट्रीय) कानूत के नियमा का विकास बडी 
मनन्‍्दगति से अमभिसमयो. (जल ८घत्रएका४त०॑ ००ए्रश्टात००5) तथा 
रिवाजो (०४६०7) के अनुलार होता था ग्रथवा निधिशास्त्रियो द्वारा ये नियम विकसित 
किये जाते थे, यह पर््तिया भी बडी मन्धर थी। आजकल अभी हाल मे होने घाली 
सामाजिक कान्ति के कारण, जनता के जीवन मे झाने वाली विलक्षण गतिझीलताके 
परिणामस्वरूप, नये झन्तर्गाप्ट्रीय सगठन एवं इससे बनाई गई विभिल्‍न सस्थाओं के 
काण्ण तथा जनता की आाकाक्षात्रो तथा आधुनिक जीवन की आवश्यकता के फल- 
स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय काइुन के लियमो का निर्माण बडी तेजी स हा रहा द्वै,) कई वार 
इसका विकास एकदम हो जाता है । श्रव इसके विकास के साधन पुराने जमाने के 
साधनों से भिन्न है और इस नियम निर्माण की प्रक्रिया मे उपर बताये गये तत्त्व अपना 
अभाव डाल रहे है । अत झाजकल यह खामान्य घारखा वैध या रुत्य दही प्रतीत होती 
कि झन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून का निर्माण केवल राज्यो ढारा क्या जाता है। भविष्य मे हम 
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नये अन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्मारण के लिये किसी श्रन्य स्रोत की अपेक्षा सयुक्‍त राष्ट्र सथ 
की जनरल असेम्ब॒ली वी ओर, श्रस्तर्राष्ट्रीय न्‍्थायालय फी ओर तथा विधिरास्त्रियों की 
ओर अधिक देखा करेंगे ।”९* 

शान्तिपूर्ण सहग्मस्तित्व का सिद्धान्त ( एघ7लकछ्6 06 ए००८४] ००-कपपंथा०० ) 
-पिछली दण्लाब्दी मे रूसी विचारको ने अन्तर्राप्ट्रीय क्ानूत के क्षेत्र भ इसका एक 
भत्त्वपूर्णा आषार झान्तिपूर्ण सहअ्ृस्तित्व का सिद्धान्त माना है । इसका यह झभिय्नाय है 
कि सैद्धान्तिक इृष्टि से कट्टर मतभेद और विरोध रखने वाली समाजवाद एव राम्यवाद 
सथा पूजीवाद की विचारधाराझो वाले देशों को एक-दूसरे का विध्वस तथा उन्मूलन 
का प्रयत्व॒ न करते हुए जञान्तिपूर्णा सहयोग और स्पर्धा की नीति श्रपनानी चाहिए । 
एक रूसी जेसक कोरोविन (०7०५7) ने यह बताया है कि लेनिन यह सममता था 
कि समाजबाद आरम्भ में कुछ देशों मे सफल होगा और काफी समय तक समाजवाद 
और पूजीवाद कौ पद्धति साथ-साथ चलती रहेगी, ग्रत ऐतिहासिक हृप्टि से यह 
अनिवायें है कि ये दोलो द्ान्तिपूर्ण रीति से बनी रहे तथा इन विरोधी विचारधाराञ्रो 
को अ्रपताने चाले देश एक-ड्डसरे को सहयोग देते रहे'"। 

यदि विभिन्‍न राष्ट्र झान्तिपूर्ण सहग्नस्तित्व की नीति को भ मानकर एक दूमरे 
को प्राथिक, राजनीलिक और सामाजिक सहयोग न प्रदान करे तो किसी प्रकार का 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार श्रौर सम्बन्ध रखता सम्मद न होगा भौर श्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों 
तथा कानूनों का पालन सही हो सकेगा। इनका पालन तभी हों सकता है, जब सब 
राष्ट्र श्रपने से विरोधी विचारधाराग्रो वाले राष्ट्रों का झ्लस्तित्व स्वीकार करें, उनके 
प्रदेशों की प्रसण्डता बनाये रखने की बात सान ले, उनकी प्रमुसत्ता मान, उनके उन्‍्तति 
के कार्यों में कोई हस्तक्षेप ते बरें, सब राज्यों की समानता का शिद्धान्व सानते हुए एक- 
दूसरे के म्धिकारों का पूरा ध्यान रखे तथा सम्मान करे । झन्तर्राप्ट्रीय कानून के_प्रधात 
कक सच बल पाप है बे तब न ्तराचान पी के बकरे: ओर सिद्धान्त इसलिये स्वीकार एवं पालन किये जाते है कि 'ये भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
बने के लिमे आवश्यक हैं... ये आ्रावश्यक हैं? । ये सम्बन्ध भ्रन्तर्राष्ट्रीय राहयोग के आबार पर ही 
“के सकत है| यह सहयोग तर्मी सम्भव है कि जब काम्तपूर्ण सहअमस्तित्व की नीति को 
कट्टर सैद्धान्तिक मतभेद रुज़ने वाले राष्ट्र स्वीकार कर ल॥ झत प्रधिकाथ देशो द्वारा 
स्वीकार क्ये जाने वाले प्रन्तर्सप्ट्रीय कात्रनो तथा निः् क्यिे जाने वाले प्रस कानूनों तथा नियमों को मूल ग्राधार-शिला 
शान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व की भावना तथा प्रवृत्ति है। 

“5 चसेस० रा० सघ के चार्टर की भस्तावता मे स्वीकार करते हुए यह कहा 
जएए है कि रझू० रा» साझा के सदस्या इस आप्त कर रहर सेके है लि “कह एक इसरे के अपर 
सहिष्णुता की नीति बरतेगे तथा एक-दूसरे के साथ उत्तम पडोसी के ल्प मे रहेगे'! 
और अन्तर्राष्ट्रीय शाम्ति और सुरक्षा को बनाये रसने मे अपनी सम्मिलित शक्ति कर 
प्रयोग करेंगे ॥ चार्टर को पहली घारा भे सघ का उद्देंई्य भग्न्तर्राप्ट्रीय झ्ञान्ति ग्रौर 
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सुरक्षा बनाये रखना बताया गया है ॥ यह तभी सम्भव है, जब विभिन्न विरोधी 
विचा रघाराओ वाले देश चारस्परिक्त सघर्ध और तनाव बम करने के लिए ” 
जीने दो! ([॥४6 ३४० [०६ 7। 3५८) की नीति को अपनाये, एय-दूसरे के समूलोन्टूलन का 
अग्त्न न करते हुए शान्तिपूर्ण सहऋस्तित्व की नीति को व्यवहार में लाये । संयुक्त राष्ट्र 
सघ के चार्टर वी पिमन मारता में दिये गये शान्तिपूण सेहश्नस्तित्व के प्रधात 
सिद्धास्तो--मव राज्यों की श्रमुसत्ता और समानता [घारा २ (१)] को, अहस्तक्षेप की 
नीति को [धारा २ (७)), जगता के आत्मनिर्णय के अधिकार [धारा १ (३ )] तथा 
प्रादेशिक झरूण्ठता [धारा रे (४)॥ आदि को स्वीकार करे । इसगे यह स्पर्ष्ट है कि 
भुन्तर्साप्ट्रीय कानून में शास्विधुर सह मत व ता २ उनन में ज्ञान्तिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धान्त असाधारण मत र: रखता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप जे सम साठ सघ की स्थापना से तथा अन्य कारणों 
से होने वाले परिघर्तेन--पिछले पचास वर्षो में, विशेषत द्वितीम विद्वववुद्ध के बाद 
उत्पन होने वाली नवीन परिस्थितियों से अस्तर्राप्ट्रीय कानून के स्वरूप और घारणा 
भे कई बारुणो से वड ऋस्तिकारी एव मौलिक परिवर्तत हो रहे है। पहला कारण 
स० रा० सघ कौ स्थापना है । इसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कई प्रकार मे प्रभावित 
किया है । पहला प्रकाड राज्यो के भ्रन्तर्रोष्ट्रीय समुदाय में विलक्षण वृद्धि और इसके 
स्वरूप का बदल जाता है। स० रा० सध की स्मपता के समय इसके सदस्यों की 
सख्या प्यासी १६६७ के आरम्भ मे यह रैंड३ हो गईं। नये सदस्यों में इस भू 
मस्त के प्रत्येक भाग--एशिया, अफ्रीका, निकटपूर्व भौर सुद्द्‌रपूर्व के लगभग सभी 
देश सम्मिलित है । इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
भे योरोपीय राज्यों की.पुरानी प्रमुता को तीब् झाघात पहुँचा है । पहले झन्तरोप्ट्रीय 
कानून के क्षेत्र मे पदिचमी देशो--ग्ैट ब्रिटेन, स० रा० अमरीका, फ्रास आदि का 
प्राधान्य था, वें जिन व्यवस्थाओआ को ठीक समभते थे, वे भन्तर्साप्ट्रीय कातून समभी 
जाती थी । अब एशिया और अफ्रीका भे स्वाधीनता पाने बाले नये देयों ने इस क्षेत्र 
मे कुछ नवीन सिद्धान्‍्तों का भी प्रतिपादन किया है । उन्हें पराधीवता के पाश में 
जकडने वाली तथा उनको अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचाने वाली संधियों को इन 
देशो ने स्वीकार करने से इन्कार किया है। वे सन्धियो की पवित्रताविधयक तथा 
अन्य ऐसी बालो वो मानने को तैयार नही है जो उन्हे पराधीन अथवा झ्राविक दृष्टि 
से परावलम्बी बनाने वाली है । इरासे जहा एक ओर अन्तर्साप्ट्रीय कानून को चुनौती 
फमिली है, वहा दूसरी और अन्तर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र विस्तीर्ण हुआ है। जो देश 
पहले पश्चिमी देशो के साओस्पवार का शिकार बने हुए थे और इनके झ्रादेशो का 
पालन करते थे, उन्होने ऋव स्वतन्त्र होकर स० रा० सघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर 
उसके उच्च आईशों को स्वयमेद स्वोक्तोर किया है। ये अच्यर्गग 
क्र पालन पर अधिक वल देने लगे है| पहले अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और कानून योरोप के 
मुट्ठी भर देशो तक सौमित था+अब-उंसका क्ेत्र विस्त्ीर्ण हो जाने से उसने वस्तुत 
अन्तर्सप्ट्रीय रूप घारण क्या है और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास के मार्ग को अंश 
क्या हे 
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इसराः भकार स ० रा० सघ के चार्ट्र पर हस्ताक्षर करने वादे देशो द्वारा झ्वान्ति 
की स्पापना तथा विवादों के झान्तिपूर्णं समाघान के उद्देश्यों को स्वीकार कर लेना है । 
इससे अन्तर्राप्ट्रीय कोनून की घाररणा में बदा परिवर्तन ग्रा गया है। पुसने पन्तरप्ट्रीय 
भानून का एक चडा भाग युद्ध एवं तटस्थत्ता के नियमो का प्रतिपादन करता था | अब ये 
नियम बेकार हो गये है क्योक्ति सब राज्या ने यह स्वीकार कर ल्या है कि वे अपने 
फंगछे क्य हल झान्दिपूर्ण उफ़ायो से कडओे। रो० रा० यघ का चार्टूर यूद्धो को ग्रवेध 
बनाता कैश्रत १६०७ तर्था १६०६ मे युद्ध के समय तटस्थ रहने वाले राज्यों के नियम 
वेक्र हो गये है, क्योरि जब युद्ध अवैध हैं है ता नो उसमे तटस्थ रहने वाले देनों के लिए 
अन्तरास्ट्रीय कानून के नियम बनाने का प्रश्व ही नहीं उठता है। यही हाल १६०७ से 
हेग म युद्ध के तथा यु्धवन्दियो के सम्बन्ध से दनाये गये नियमाकका हैं पेनबिक 
ने लिखा है कि एड्ध स० रा० सघ के चार्टर द्वारा अपना कानूनी स्वरूप खो डुका है, 
भ्रत इनेंतियेमो का कोई बइन्तर्राष्ट्रीय महत्व नहीं है।'* इसका यह अभिप्राय 
नहीं है कवि अब युद्ध घम्प हो गये हैं । अक्टूबर १६६२ मे घीन ने तथा सिउम्बर १६६४५ 
में पाकिरतान ने भारेत पर आतगरा किया, जुन १६६६ मे इत़् राइस और ग्ररब राज्यों 
का भीपण संघर्ष हुआ, पिछले कई वर्ष से वियतनाम म लडाई चल रही है। जिन्‍तु ये 
सभी ब्ूघोपित युद्ध थे, इन्ह दोना पक्ष अपनी आत्मरक्षा कु लिये क्ये जाने वाले प्रयास 
कहते हैं, क्पाकि पोई भी देश एउ पी घापरणा | बरके ब्रातान्या टाने का तथा युद्ध छेड ने 
के कलझ मेत टींका अपने साथे पर सही लगवाना चाहता है। शुद्ध के पुराने नियम 
सैनिक और ग्रंसैनिक (८३५॥)) जनता म भेद करते थे, सैनिक अद्दो का विध्वस करना 
वैध मानते ये, भ्रम निक जनता और स्थानों पर अ्राक्रमणा अवैध माना जाता था। अरपु- 
बसों की बिभीषिवत से इन सियमों को वेवार बना दिया है व्याकि अणुवस अपने विध्वरा 
में सैनिक और अस्सनिक स्थानो म कोई भेदभाव नहीं करता है, वह कई मीलों तक 
दिस्तीरणं सम्पूर्ण प्रदेश को विष्वस्त कर देता है । अस्पुवमों की विभीषिका भी राज्यों 
को रद्ध को मार्गे छोडने की प्रेरणा कर रही है । इन्होने पुद्धो का स्वस्प इतना विकराल 
ओर भीषण बना दिया है कि रत देशो की अधिकाद जनता युद्धों से घुणा करने लगी 
है । ब्रत आकलन क्लनुतरु के छेत्र मे युद्ध के नियमों की महत्ता कम होने लगी है । 
कीरंस2 स० सघ को विभिन्न सस्‍्याओ हारा अन्त सस्थाओं द्वारा ग्न्‍्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
के साधनों मे नरतर वडद्धि होना है $ प्रथम विदवण॒द्ध का एक बडा कारण विभिन्‍न 
पश्चिमी राप्ठ्रो की अ्रोथिक होड या प्रनिदन्द्चिता थी। प्रत्येक देय अपने उद्योगों के 
विकास के लिये ऐसे प्रदेश अपने राजनीचिंक प्रमुत्व मे ताना चाटता था, जहा से उस सुरक्षित 
गुब निर्वाघ रूप से कच्चा साल सिलता रहे तथा जिनदेयो की सण्डियोसे उसके कारखानो 
से सैयार माल की खपत होती रहे । उस ममब देद्यो को अपते आर्थिक हिता की सुरक्षा 
के लिय्रे शवितशाली जल एव रथल सेनाये रखनी पड़ती थी और युद्ध छेडने पडते थे ॥ 

















इ८.  फ़ैनविक--डगरनेशनल लड़, पृ० जज 


पद अन्तर्राष्ट्रीय फानून 


इस प्रकार उस समय घाथिक प्योर राजनीतिक साम्ाज्यवार (070फ्ार झाव 
एगाएरडों एएफुटादडए ) एक-दूसरे से सिल्टे हुए ये । प्रथम विश्वजुछ के बाद से० 
शा० झमरीका के रास्ट्रपत्ति विव्सन में सब देशों को व्यापार की समान स्वाधीनता 
देने के सिद्धान्त के श्राधार पर आ्िक होड को समाप्त करने का निष्फच प्रयास किया 
था। द्वितीय विश्वसुद्ध के समय तक इसके दुष्पोरणाम अधिक तीब्रेता से हप्टिगोचइ 
होगे लगे तथा स० रा सघ की स्थापना के साय आधिक क्षेत्र भे विभिन्‍न देशो का सह 
योग पाने खथा बढाने के लिये सं०_रा० मछ की शाथिक तेथा सामाजिक परिषद्‌ 
(&००४०फा० बचत 50089 (०0७०) ० एडञ्ञा९0 ]239005) तथा इसकी अध्यक्षेता 
में विश्व वैक झादि विभिक्ठ विशिष्ट सस्याओं (3]ल्टाग5८6 बह/चध्याटाट्ड) की 
ईब्वापना की गई, भागे इनका विस्तृत दर्ान किया जायगा। ये विभिन्‍न राज्यों में 
ग्राधिक सहयोग बढाने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण नियम बनाती हैं, इनके भ्रतिरिक्त 
विभिन्न प्रकार के मानवीय हितो के संवर्धत की दृष्टि से झनेक गैर-सरकारी प्रस्तर्रा- 
च्ट्रीय सगठन हैं। ये सब अपने अपने क्ेत्रो दे: लिये सब देशो में समान रूप से लागू 
होने वाले नियम वनाते हैं॥ इन सव सम्धापों ढारा ब्न्तर्राष्ट्रीय समुदाय के विभिन्‍न 
सामान्य हवितो की सुरक्षा के लिये प्रचुर मात्री मे नियम दनाये जा रहे हे । ये भन्तर्राष्ट्रीय 
फालुन का महत्वपुर्ण भाग बन रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र मे भले ही विभिन्‍न राष्ट्रों 
मे प्रवल पतिडन्दिता हो रही हो, भाथिकू भोर सास्कृतिक झ्षेत्रों मे ये सहयोग फो बढा 
रहे हैं । यह सम्भव है कि इन क्षेत्रों में घने -शने सहयोग से इतने सुटढ झ्नन्तर्राप्ट्रीय 
बन्चन स्थापित हो जाय कि पे राजनीतिक क्षेत्र मे भी एकता श्रौर सहयोग के वाता- 
दरण को सया धन्तर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार करने की चंघिक भनुकूल परिस्थितियों 
कोउलन करें। | 
अन्तर्राष्ट्रीय काबून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लानेबाला दूसरा कारण 
विभिन्न को में होने वाल्दी विलक्षण प्रगति है। घर सगुच्य न केवल चाद तक अपितु 
१६८० तक शुझे ग्रह तक मो बहु चने की कल्पतेीः करने लगी है, प्रत्तरिक्ष मे यात्रा 
करने बाले कृत्रिम उपग्रहो तथा बातो का विकास हो रहा है! रूस और श्रमेरिका इस 
विषय मे अग्रणी हैं। उन्होनें इस क्षेद्र शा सहयोग वटाने तथा संघर्ष कम करने के लिये 
याहा धन्तारिक्ष सन्चि (0ए2८ 592९९ प्ा८४») १६ दिसम्बर १६६६ को की है। 
अमरीय प्रतिनिधि गेक्डब्े दे शब्दों म यह सन्धि शान्ति को दिल्ला में एक महत्व- 
पूर्ण ौगो को तया ऐतिहासिक प्रगति को सूचित करती है । इसने एक नये क्षेत्र म्ने 
अन्तर्राष्ट्रीय कीनून के विवास का श्रीगशेश किया है। 





तृतीय अ्रध्याथ 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत 


(80ण ९९५ एा वााशायाब्राणावों १.89) 


ख्तोत का श्रथ (१/८४॥7घ९8 ० 5007८८)-लोव का दब्दार्थ उद्यग स्थान है । 
कोई नदी जिस स्थान से प्रादुर्भूत होती है, वह उसका स्रोत कहलाता है, जैसे गगा 
का मूल खोत गगोत्री है। इसी प्रकार॑ कावूठ का ख्ोत किसी समाज के ऐतिहासिक 
विकास के ये मूल तथ्य है, जिनसे इसका प्राडुर्भाव होता है और इसे बायूगी शब्ित प्राप्त 
होती है ।६ रास (६१०४७) ने लिसा है कि कानून के सोत विशुद्ध रूप से उन झखोतो को 
दोतित करते है, जिनसे निकली हुई व्यवस्थाय कानून की भाति वैध समकी जाती है ।* 
उद्यहरणार्थ, इगलेड भर न्‍्यायाधीरा पालियामेट द्वारा पास क्ये कानूनो को वैध समभते 
है और उनके पातन के लिये बाध्य है क्योकि ठगका गूल स्रोत बहा बिधान निर्माण 
करने वाली सर्वाच्चि सस्था है । इसी तरह इन्हे वैध दनाने के भ्रन्य झनेक तत्त्व हो सकते 
है, भ्यायाधीश झपना निरय देते समंय्‌ इन सबका पूरा ध्यास रखते है । यही तत्त्व कानून 
का स्रोत (80०7८००) बहकाते 

अन्तर्राप्ट्रीय कानून के स्रोतों के सम्बन्ध में श्री लारेन्स (.49767०8) का 
मत है कि यदि हम कानून के ख्ोत का भ्र्थ यह समभतते है कि यहू इसे बाध्य बनाने की 
शजित्‌ (७१४७।०४ [07८७) प्रदान करने चुतगी सत्ता के साथ जुडा हुआ इसका मूल रूप 
है तो अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धो मे कानून का केवल एक ही स्रोत हो सकता है ग्रौर यह 
_राष्ट्री की सहमति ((005९00 ० घथा०ग5) है ।' यह सहमति झव्यकत (9०३) 
और ब्यवत (8597०५५) दोनो प्रकार की हो सवती है। स्ट्िपक़् (0७७०7) पहले 
प्रकार का उदाहरण हे, राज्य ग्रपने पारस्परिक व्यवहार के सम्बन्ध में कोर्ड स्पप्ट 
समभौता क्ये बिना प्राचघीतक्यल से चल्ले आते वाले आचरण सम्बन्धी कुछ नियमों का 
रिताज के तौर पर स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। व्यक्त राहगति (छ>फ्ा८55 
(०७5९७) के उदाहरण सन्धियाँ या अन्य अन्तर्राप्ट्रीय समझौते है, इनम दोनों पक्ष 
अस्सर्राप्ट्रीम सामलो स कुछ नियमों का पालन करन के लिये स्पप्ट रूप से कुछ सन्धिया 
करते हैं। आपेनहादम ने भी अस्तर्राष्ट्रीय कानुन के सालो के इस द्विविध बिभाग को 
स्वीकार क्या है 














१- ओआदेनदाइम- इस्टरनेरानल ला, ख० ?, अष्यम रंस्करण, पृ० २५ 
२० रास--ए दैतम्ट बुक आफ दण्णरनेशनल ला, पृ० छह-८» 
३- लारेन्त-दी प्रिम्लिपच्जु आफ इण्दरनेरानल ला, पष्ठ संस्करण, बरू० ६५, 


छ८ अन्तर्राष्ट्रीय कानूत 


स्रोतों दे प्रकार (04ल्‍9009007 ४६ स्न्‍्पपप्ट ( 5०७३४८४७)--ख्तोत दो प्रवार के होते 
है. (क) सवुल्पमसस-तणय०- 02. (या) बस दिया (5त 9) । अभी तक 
खोने वे पट प्रयार वा वर्गल किया गयो है, इतनसम खात्‌ का झाजब उस मूल तत्त्व मे 
होता है, जा दस बैंवता प्रदान हनन 2 प्रदान करके उस॒ुवा पालन करनों आयुदुध्यव बनाता है, जैसे 
दाष्ट्रा दी भटमते । दूसरे वस्तुविधयक प्रसार का अभिप्राय ऐसे ख्रोत से है, जहाँ से इसे 
>अपनी विपयवस्तु (एक्ााई प्रशशाश ) मिलती है। 
स्तर स्टाव्‌ | 8!07,8) ने झन्वर्राष्ट्रीस कानून के खोतो को निम्नलिखित चार वर्गों 
भेयोश है अतीक शराब) पाए कल ी-०५७-३--- 
न्स्न्् ज्ज्ज् हि (99800) 
सब्चियाँ ([7९७४१४७) 
४) दैचनिर्णय अथवा सर ग्रो के निर्णय (0८८७॥098 ण शर्जाएशे ता 
जच्चता। शा 400घ४०७) | ५०), हि) 
विविय।र्तियों वे ब्रन्थ (छान ८ ४०१५) 2 बाप 
अन्त राप्तय फानस दे लिनित प्रकार के खोएा का परिगणन स० रा० संघ के 
बआार्टर द्वारा स्तापित किये न्याय के अन्तर्राप्पीय न्‍्यायालब के परिनियम या सनिधि 
(8020४४०) की धारारेफ (१)सम दिया गया है। इसम इसके निग्लिखित चार खोत 
बताये हर कट: 
सामास्य या विद्लेष झस्तर्राप्टरीय अभिससय (एधघए०छ9]) (९07- 
रत त0॥5) जितसे ऐसे नियमा की स्थाउचा हाती हो, जिन्हे विवाद करने वाले राष्ट्र 
निश्चित रे से गान चुके हो । 
॥ आापरादीय रीहि-रिबात ([८7/0०7श (ण्न०छ) जो इसबात का 
अ्रमाण है हि ्िसी सामान्‍य त्ययहार ("३९३८४ , को कानूनी सान्यना मिल गई है। 
३्जानून के ऐसे सामान्य लिद्धान्त (008 धणे एपएवफौक रण ]0ण) 
पिनवो सभ्य राष्ट्रों न स्वीवार कर लिया हो । 
(४) धारा ५६ की व्यवस्थापा के अनुसार किये गये स्पाव्यक्ष निर्णय 
(उण्वाल॥ १९०ञ्ञ८व5) ओर बिलिन्न देशो रू अन्तर्साप्ट्रीय टानूना के विद्वान के कथन; 
थे कानून के वियमों वे तिर्थारिणा मगौगा (७७००7) साधन हे 
इसके ग्रतिरिक्त अच्तर्री)य कानन के अन्य खोल निम्नलिपित हैं--अन्त- 
रॉप्ट्रीप सौज्न्य (दशल्शाशाताण 0णाए७), सन्विया के झतिरिक्त राजकीय पत्र 
($0श० 0०7८५), राज्या द्वारा अपत अधिकारियों ये पयप्नर्शन के लिए जारी किये 
गये निर्देश, झन्‍्गार्राप्ट्रीप सम्मेलनों के प्रस्ताव, विभिन्‍त देशा की परावियामदों के तथा 
विधानसभाग्रा व बानुन, न्याया जयो के निर्णय, अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं वी तपा इस 
छिपय पर प्रस्थ रेखका ती सम्मतियाँ । उपर्युक्त विभिन्‍्त खाता का सक्षिप्त वर्णोन 
निम्भलिखित है -- 
(१) सियाँ (प7६०७४९४)--ये अन्तर्राप्ट्रीय कानून के सबसे महत्त्वपूर्ण खोत 
हैं ( राज्या की विधान सभाओ की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे ऐसे कानूनों का निर्माण 








अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत छू 


करने वाली कोई सस्‍्या नटी है, जिनका प्रालन सब राज्यो के लिए आदस्यक् और 
झनिवाय हो । जिल्तु विभिन्‍न राज्य एक सन्धि पर हच्ताक्षर करके उस प्रकारके 
सानून और प्रस्ताव बदाये बाले अन्तर्राष्ट्रीय संगठन क्वा निर्माण्ण कर सत्रत हैं | बुछ 
अञ्यो मे स० रा० सघ इस प्रक्ञार का सगठन है । इसके झधिकारपत्र (चादर) पर 
हस्ताक्षर करन दाल राषघ्ट्र इसके द्वारा बनाई जानेबाली व्यवस्थाओ का पालन करता 
स्वीकार करत हैं ] सन्धियों के तीन मुख्य भेद निम्नलिखित है -- 

(के) विधि-सूचक या प्रज्ञापक सचिया ( [ाटग८5 0८०व्धाणा ० 38%)-- 
अन्तर्राष्ट्रीय कादून की हृष्ठि स सन्धिया का पहला प्रकार विधि भ्रज्ञापत्त (90000079 
० ॥8७0) ग्रन्बिया का है। हाल के मतानुसार इन सन्धिया का उद्देश्य कुछ ऐसी ग्त्त: 
ईप्ट्रीय विधिया तथा नियमा कया स्पप्टीकरण होता है. जो ऋभी तक भ्रस्पप्ट और 
पझर्निक्चित थे । उदाह रणार्थ, १६८१ के लन्दम सम्मेलन स रुस, आनिटि या, भ्रास, जर्मनी, 
ग्रेट ब्रिटेन, इठली और दढर्को के ग्रतिनिध्िया ने एक प्रोत्तोक्रोल (7700००)) पर हस्ता- 
स्वर किये, दसमे उन्‍्हाने यह घोपरया वी कि बे इसे साष्ट्राके क्ातूत का एक आवश्यक 
सिद्धात्त समनते हैं कि क्पोेई भी स्क्ति किसी सन्धि का करने वाले सब पक्षों की सैजी- 
पूर्ण सहसाति के बिना, इस सन्बि की जातों स अयन को घुक्त नहीं कर सकती और न ही 
इनकी शर्तों में स्वयमेव कोई सयावन कर सकती है। यह स्पष्ट है कि उस सन्यि ने कोर्ट 
नया तिपम नहीं बनाया, हिन्तु पहले से चत्र श्रान बाले निग्रम का स्पप्ड कर दिया । एस 
प्रकार वी सस्बियों वा एक झन्य उद्दाहरण्ण स्वीडन और डेनमा्के क्ञी १४६४ की सान्पि 
है, इमम सदम्त्र तदस्पता (8४080 ऐे०७ए००७॥७५) के नियमा का पहली बार सुस्पप्ट 
प्रतिपादन क्रिया गया था । 

(सख) विधायक सन्घि ([3फागरउा08 ४८४६ )-- इसरे प्रकार वी सस्नि 
विधायक्त सज्घ (.2७एावाधाह़ ध९७७३ ) कटलाती है । द्वियलों (80०:५) ने एमका 
लक्षर्प एम प्रकार क्या है--“ एली सन्बिवा है जिन्टू राज्या की एक बट सब्या 
ते के लिए ज््ल्विने- किम स्व फिपर से जखनय 
में आपदी सटपति प्रकट करना, भरदिष्य मे व्यवहार के जिन एक साय लामानत नि जिय एक ना सामान्य नियस 
का निर्धारण करना या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सस्था का लिमाएा । अन्तराज्ट्रोड क्षेत्र 
जे कुछ नियमा का निर्माण वरती है, इन नियेनो वी पहल संबियत कुछ नियमा का निर्माण करती है, इन नियमों दी पटल सं्दियत्र पर हस्ताहर करने 
वाले भ्वीफार करते है, बाद मे अन्य देश भी इनका पालन करन लगत हैं । समय 
दाद ये व्यवस्थायें सर्वेमान्ध होने लगती हैं। जक्शड का पेरिस का घोषणापत्र 
(0००५४४॥०७ ० 9395 556) इंच एक सुन्दर उद्दटरए है । उसे यूूब तुक 
समुद्री दुड् के सस्पन्ध मे कुछ निश्चित नियम नहीं थे, युद्ध के समय टख सलग्न देशों 
([छलाइशट7!५) के तयूप तदस्थ देशा के समुद्र मे पारम्परिक सम्वन्धो को नियस्वित करने 
बाली ब्यवस्पाआ। वा झनावें था । पेरिस मे इन ब्यवर्थाआ की एक सयि से लिखा गया, 
इस पर पहने चिटेन, फ़ास, रूस, जमेनी, झगस्टिया, सार्दीनिया और तुर्की के हस्ताक्षर 
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हुए, बाद में चागीस धन्य राज्यो ने भी हस्ताक्षर कर दिये। यद्यपि स० रा० अमरीका 
ने इस पर हस्ताक्षर मही किये, किन्तु जब कभी आवश्यकता पडी तो उसने अपना 
व्यवहार इस घोषणा के अनुसार ही रखा हे । इससे यह स्पष्ट है कि पेरिस के घोषणा- 
पत्र द्वारा बनाये नियम उसे भी रबीकार है । 
बर्तेमान समय से विधायक सन्धियो का महत्व बढ रहा है। हडसन के कथना- 
घुसार १८६४ से १६१४ तक इस प्रकार की सन्धियो की कुल सख्या २५७ थी", किन्तु 
१४१७ से १६२६ के बारह वर्षो में इस प्रकार की २२६ सन्सियाँ हुईं | आधुनिक युग 
में ऐेसी सन्धियो के महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित है--वैस्टफेलिया की सन्धि 
(१६४६), पेरिस की सन्धि (१८१४), १८६६ तथा १६०७ के हेग अ्भिरामय 
(प्ब्न8०० (0०४श्मा०7$), वर्साय की सन्धि (१६१६), पेरिस वा घोषणापत्र 
(१५५६), जेनेवा के अभिसमय ((07ए८७॥078) (१८६४, १६०६, १६२६, 
१६४६), केलाग-ब्रीआँ समकौता (१६२८), १६२६ का जेवेवा श्रभिसमय, टर्की के 
जलडमस्मध्यो के सम्बन्ध में मोन्‍्त्र समझौता (१६४३६) , स्वेज़ नहर समभौता ( १८८८), 
राष्ट्र सघ का विधानपत्र (१६१६), स० रा० सघ का चार्टर (१६४५) । 
उपयुक्त सन्पियो की शर्तों का यदि तिरीक्षरा किया जाय तो यह ज्ञात होगा 
कि इनमे निम्न विषयो के धारे मे थ्रनेक नियम बनाये गये हैं--रेड क्रास का कार्य, 
स्थल और जलपुद्धों के नियम, औद्योगिक सम्पत्ति की रक्षा, ससुद्रवर्ती सदेशवाहफ तारो 
का सरक्षए, दास व्यापार और झफीम के ब्यापार का निरोघ, अन्‍्तर्साप्ट्रीय जलमार्ग, 
अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्णा रीति से हल करने के उपाय । 
कुछ सन्धियाँ तये नियम त बनाने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे घहरा प्रभाव 
डालती हैं, जैसे १६७८ की वलिन काम्ेस के निर्णय, प्रथम विद्वप्रु्ध के वाद जमेंनी, 
आरस्ट्रिया, हय री, टर्की के साथ होने वाली सन्धिया । इन्हे भी प्राय: विधायक सन्धियों 
भें राम्मिलित किया जाता है) 
विधायक सबियाँ दो विभिन्‍न प्रकार के कार्य करती है ( पहला कार्य नियमों का 
निर्माण है तथा दूसरा सधिकर्ता राज्यो द्वारा इनके पालन की जिम्मेवारी लेता झन्त- 
गप्ट्रीय कानून की हष्टि से दूसरा कार्य गोण है । 

५_(ग) संघिदा सधियाँ (०४४०६ ०७॥०५)-सवियो कातीसरा प्रकार सविदा 
राधियाँ (00ए०7४०६ (ए००४०७) है । ये भी अ्रतर्राष्ट्रीय कानून बेः विकास में सहायक 
होती हैं। वििल्न राज्यों द्वारा एक ही विपय के सम्बन्ध मे वी गई सधियाँ इसे झ्न्त- 
रप्ट्रीय रिवाजी कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त वना देती है। उदाहरणाथ्थ, १६वी 
छाती मे झनेक देशो ने दूसरे देश के ग्रपरावियो के प्रत्यपेणा (-६0४०40०7) के सम्बन्ध 
में कई द्विपक्षीय (छाभथाभ) सधिर्या की। इनसे प्रत्यपंरा के नियम का विकास हुआ । 

कानूनवनाने वाली विधायक तथा सविदा सबियो की प्रामारिकता अस्तर्राष्ट्रीय 
शिवाजी कानून (0४४०॥/»७ 3%) से ्रधिक प्रवल होती है। दोनो मे विरोप होने 
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घर सपहियों को प्रामाणिक समभा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने 
स्टीसदिप विम्बलडन (5 5 एशात्र०शत००) के मामले मर रुपप्ट रूप से यह निरुय 
दिया था कि सधियो के कानून को रिवाजी कानून की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली मानना 
आहिये। इस मामये मे जमंनी नेफ्रेंय सरवार छारा भाडे पर लिए गये एक ब्रिटिश जहाज 
विम्बल॑डन को कोल नहर में इस भ्राधार पर नही गुजरने दिया कि यह उसका आान्‍्स 
'रिक राष्ट्रीय जलझार्ग है, पुराने रिवाज के भ्ाघार पर तटस्थ होने के कारण वह इस 
नहूर मे ले रूस के साथ लडाई करने काले देन पोर्ल॑ण्ड के लिये रएसामग्री ले जाने वाले 
इस जहाज को गुजरने की घनुमति नही दे सकता था। विच्तु झन्तर्राष्ट्रीय न्याय के 
रथायी न्यायालय ने १६१६ को वर्साय को संधि की घारा ३४० में इस नहर को सब 

देशो के साथ व्यापार और युद्ध के लिये खुला रखने की द्र्त को अधिक प्रामाणिक 
सममते हुए जमंनी का दावा नही स्वीकार क्यिा॥ 

(२) रिवाज या भ्राचार (00४099)-(श्राघुनिक अन्तर्राप्ट्रीय कानुन के व्ते- 
मान स्वरुप का विऊास करने मे इनका वा महत्वपूर्ण स्थान रहा है । यह .इसका प्राचोन- 
तम्‌ स्रोत है. २०वे धाती के गारमस्थ तक अन्य सभी खाये से झशिक महत्ता रसता था । 
आजकल विधायक (7.5७ पाक ॥ग8) सधियो की ससया श्रधिक बढ जाने से इसका 
महत्व पहले की अपेक्षा कुछ कम हो गया है। फिर भी राज्य के श्रदेश, क्षेत्राधिकार 
(3०$07९0०7 ) और उत्तरदायित्व, दूदो के विशेषाधिपार तथा प्रदेश बाह्य ( एफ्राप॒ठ- 
६थपरा०0७)) अधिकार डिवाज के शाधार पर विकसित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
का च्ड्र उदाहरण हैं । 

रिवाज या आचार ए्रा भ्रश्निश्राय ऐसे नियमों से है, जो एक लुम्दी ऐतिद्वासिक _ 
प्रक्षिया के बाद विबस्ित होते हैं और श्रन्त॒तोगत्वा विभिन्‍न राज्यो के अन्तर्राप्ट्रीय 
समुदाय द्वारा स्वीहुत होते है।जव इन नियमों का पावन करना राज्य झपने लिए 
अतिवार्य (09॥8470:9) स्ममने लगते हैं तो ये टिकाज (टपशगए) का रूप घाररण 
करते हैं । अत _जान वेस्टपोक (2007 ४४८५४5४७) ने इसका लक्षरा पांरते टए वहा है 
“रिवाज या आचार झान रए को वह पद्धलि है, जिसका अनिवाये रूप से पालन करना 
समाज द्वारा स्वीकार क्या जाता है )उदाहरुणार्थ, जब दूतो के विद्येपाधिकारों को 
विभिन्न समय राज्यो ने स्वीकार वर लिया सो इसे भ्रन्तर्राष्ट्रीय रिवाज के रुप म मान 
६. लिया गया। 
पिट काब्वेट (98 (०७४७९) ने रिवाज के दिकास की तीन अवस्थायें बतायी 
हैं। पहुलो ऋरवल्या मे-कुछ राज्य सामान्य सुविधा या सुरक्षए की भावना से ओप्ित हेकर 
विस्ली व्यवहार (7+8०॥०७) या प्रणाली को अपनाना शुरू करते हैं, किन्तु इस समय 
इसका पालन करना घुर्एँल्‍प से अपनी इच्छा (/075072/709 ) पर होता है । उदाहरणार्थ, 
दूतो की अवध्यकर करे लीजिए । इस परिप्ार्टी का श्रीयणेश सामान्य सुदिया और सुरक्षा 
को इप्टि मे रखते हुए हुआ, परि एक राज्य अपने यहां झाये दूसरे राज्य केद्त को सारता 
है या विशेष सुविधाये नही #दान करता तो दूसरा राज्य भी उसके दूत के साथ ऐसा व्यव- 
हाद कर सकता है। दोनो की सुविधा झोट हित इसी में था कि दे एक दूसरे के दूतो को 


ध्र्‌ अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


अपने यहा विश्येप सुविधाये भ्रदान करें । फिसतु इस अवस्था मे राज्य अपनी इच्छानुमार 
इनकी थवहेलना कर सकते हैं और इस सम्बन्ध मे सव राज्यो में एक जैसी परिपाटी 
न होकर, जनेक प्रक्नार के व्यवहार और प्रस्पालिया प्रचलित होती है। दुसरी श्रवस्या भे 
इन विभिन्‍न भ्रस्पालियों से राणय की आवश्यकता के झनुसार सबसे अच्छी और उपयोगी 
प्रणाली ब्रत्य प्ररशतियों की अपक्षा अधिक स्वीकररीय और आदरणीय समभो जाने 
लगती है। उदाहरणार्थे, योरोप मे १५-१६वी घती तक राजदूतो के विनेयाधिकारों के 
बारे मे झनेक प्रकार को परिपाटिया प्रचलित थी, यदि ये राजदूत दूसरे देश में फौज- 
दारी या दीवानी अपराध करे तो इन्हे पकडने या इनकी सम्पत्ति जब्त करने के बारे मे 
सब देशो में एक जैसे नियम नही थे । पहले यह बताया जा चुका है कि १७वी शती के 
आरम्भ मे प्रन्तर्राप्ट्रीय विधिवेत्ताओ ने फोजदारी अपराधो में राजदूतों को स्वदेश 
वापिस भेजने भौर सामान्य रूप से इतको उस देश की कानूनी प्रक्रियाओं से सुक्‍्त होने के 
प्रदेश-बाह्यता (:0०70778॥/9) के सिद्धान्त का समर्थ किया । तौसरो झ्वम्या में 
जब किसी व्यवहार (77००४८०८) को सामान्य रुप में स्वीकार कया जाने लगता है तो 
यह रिवाज का रूप भारण करता है, इस ससय सव सम्य राज्य इसका पालन करना 
अपना गअ्रनिवायें कत्तंब्य समझने लगते है। आजकल सभी देश राजदूतो के विशेषा- 
विकार (7५ ८४8५५) स्वीकार करते है, अत यह अन्तर्राष्ट्रीय श्राचार या रिवाज 
(८०६०७) बन गया है। । 
आचार या रिवाज (20४०४) तथा प्रथा (05926) का भेद --इनका प्रयोग 
प्राय पर्यायताची के रूप म क्या जाता है, किन्तु इन दोनो मे स्पष्ट शास्त्रीय भेद है । 
प्रया रिवाज का पूर्व रुप है। प्रत्यक रिवाज प्रथा के रूप मे प्रारम्भ हाता है, झत्तएव 
प्रथा वो रिवाज की झ्रारम्भिक ऋ्थवा उपाजगलीन दशा भी कड़ा जाता है । किन्‍्तु जब 
यह प्रथा सर्वमान्य एवं अनिवार्य रूप से पालन की जाने वाली रूड़ि बनती है तो रिवाज 
का रूप प्रहण करती है) आपेनटाइम (0एए८एशशा॥) ने इन दोतो का अन्तर स्पष्ट 
करते हुए लिखा है-+-“ग्रत्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री उस समय रिवाज या आचार 
(८४४०४) का श्रयोग करते है, जब किन्‍्ही निरिचत कार्यों को सुस्पष्ट एव निरनतत 
रूप से करने को आदत का विकास इस विश्वास के साथ हुआ हो कि अन्त राष्ट्रीय कानून 
की हट से इन कार्यों का क्या जाना अनिवाय अथवा ठोक है। झन्‍तरस्ट्रीय विधिशास्त्री 
प्रथा (0898५) का प्रयोग तब करने है. जव कुछ | निश्चित कार्प करने की आदत बिना 
इस विश्वास के साथ विकमित हो क्रि ऐसे कार्य अन्नर्राप्ट्रीय कानुन्‌ की दृष्टि से अनि- 
बारे या ठीक है । इस प्रकार अन्तर्राप्ट्रीय विविशास्त बो भाषा में रिवाज प्रथा की 
अपेक्षा सकुचित अर्थ द्योतित करता है, आचरण की कोई पद्धति प्रथा के रूप मे सामान्य 
होने पर भी रिवाजी या आचारिक्त ((४७०००/५,) नही हो सकती "६ 
इससे यह स्पष्ट है कि कोई प्रथा तभी रिवाज बनती है जब उसे विभिन्‍न राज्यो 
हारा पूरी कानूनी मान्यता मिल जाय। बस्तुय रिवाज ऐसी प्रया है, जिसका पालन 


६. आपेनहाश्म--श्ण्टरनेशनल ला; खड १॥ पृ २६ 
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कानून की भाति अनिवार्य समभा जाने लगता है। स्टार्क ने किसी प्रथा के रिवाज रूप 
में माने जाने की दो कसौटिया बताई हे ।* पहली भोतिक कसौटी (४धध्यण पढ्छ) 
उस प्रथा या कारये की वारस्वार नियमित रूप से पुतरावृत्ति होता है। दूसरी मतोबेज्ञानिक 
कसोटो (75, ८०७००१४८० 7८७) विभिन्‍न राज्यों का यह विश्थास है कि इसका पालन 
आवश्यक होने के वारण ही इसकी घुगरावृत्धि हो रठी है । किसी प्रथा वी पुतरावृत्ति से 
यह आशा बच जाती है कि भविष्य मे ऐसी सद्श्य परिस्थितियों में इस प्रथा का प्रुन 
पालन किया जायगा । जब क्सिी प्रथा के सम्बन्ध मे ऐसी आशा अधिकाशा राज्यो द्वारा 
स्वीकार कर ली जाती है तो यह॒प्रया से कानूनी रिवाज के रूप म परिवर्तित हो जाती है। 
यह स्थिति शर्म -झवये अवजाने रूप से स्वयमेब आ जाती है। श्राय यह नही पता लगता 
कि कोई प्रथा कव रिवाज या कानून बनी और कानून के रूप मे उसका पालने होने 
लग्रा । ग्रतएव सर जान फिश्लर विलियम ने कहा है-““रिवाज को कानून से पृथक्‌ करने 
वाली भेदक रेखा (/२४७४८०४)* को मौन तथा अचेतन रूप मे, बिना किसी घरेषणा के 
पार किया जाता है ॥" 

कोई प्रथा निम्न विज्ेपताय होने पर ही रिवाज या ग्राचार का रूप धारण 
करती है--(%)भाचीन (270शा।) होनाएल) तकंस गत होचा (72950799/22255) 
(ग) निरन्तर पाग किया जाना (०००७०पा८५०), (घ)एकरूपता (एआ/णिए)9) 
2 ) सुनिद्रिततता (०७४79), (च) झनिवार्यता (००४ए०)४००), (छ) प्रन॑- 
तिक ()क्रमिणा०) न होना । 

अस्तर्राप्ट्रीय फानून मे रिवाज के महत्व का मुख्य कारण यह है कि भस्तर्राप्ट्रीय 
समाज सुसगठित नहीं है, इसमे राज्यों के पा रस्परिक सम्बन्धी का नियन्त्रण करनेवाली 
सुदढ केन्द्रीय घामन की सत्ता का अभाव है और राज्यो की ससंद्‌ एव विधान सभाओं जैसो 
अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली कोई ससस्‍्था नहीं है। इस कानूत के श्रभाव 
की बूति रिवाज से होती है, राने -झने राज्य अपनी खुविधा के लिये जिन परिषार्टियों 
आर नियमो का पालन झनिवायें सममने लगते है, वे रिवाज बनने लगते है। ये राज्यो 
० भाव से स्वीकृत किये हुए नियम होते है ।(अतएव श्वार्जेनवर्गर मे इन्हे पिछले 
युी की पअन्‍्तरा्ट्रीय सधि भी कहा है ।* 
*-.. रॉप्ट्रीयएब अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालयो के विभिन्न मामलो मे रिवाज की प्रामाणिकता 
के सम्बन्ध मे पर्याप्त विचार हुआ है। इसके झदुसार किसी कार्यप्रणाली को रिवाज सिद्ध 
करने के लिये यह ग्रावश्यक है कि इस बात की साक्षी उपस्थित की जाय कि ऐसा कार्य 
बार-बार और नियमित रूप से होता रद्या है। ल्यूबेक बनान सेक्‍्लेनबर्ग (॥.09०८८ 
75, १६८००४०७ णपष्ट उणाछघ्यग7 ) के मामले में एक जर्मन न्यायालय ने यह कहा था कि 





७. स्टा्व -एन इसण्ट्रोटकरान टू इण्टरलेशलल ला, चतुर्थ सम्करण, पृ० 8 

5. झूडीक्म रोल के पाल एफ नदी का साम ई) रोमन गयराज्य के समय कोई सेनापवि 
इस नदी को पार करके अपनी सेनायें रोम में नछ्ठी ला सक्‍ना था। 

&- रेव्ाजेनवर्गरु+-ड >सुअल ऊफ़ इण्टरनेरानल ला, प० १५ 
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४ किसी राज्य या झासनसत्ता दारा एक बार किया गया कार्य इसे रिवाज नहीं बनाता» 
हँस झ्राचरण की रिवाजी कानून बनाने के लिए उसका नियमित रूप से बारुबार होना 
चाहिए ।” किसी कार्ये को तभी रिवाज मानता जाता है, जब उसे ऐसा सिद्ध करने के 
लिए पर्याप्त प्रमाण हो । ये प्रमासस मुल्य रूप मे निम्नलिखित हैं--अन्तर्साप्द्रीय विधि- 
वेत्तात्रो (?एणालआ8) के ग्रन्थ, राज्यो के आचरण को प्रदर्शित करने वाले कूटनीतिक 
पत या नोट (/एाणाक्षव० 7०065) तथा अन्य राजकीय पत्र ( 5096 ए93765)+ 
राष्ट्रीय तथा अस्तर्राप्ट्रीय न्‍्पायालया के निणंय। 

अन्तर्साप्ट्रीय न्यायालय ने १६५० में एगब्रणातगा एशएचवा 2:3)एछ7 (४४९ 
मे रिवाज के स्वरूप को स्पप्ट करते हुए कहा था कि “कोलम्बिया की सरकार को यह्‌ 
सिद्ध करना चाहिए कि वह जिस नियम को प्रमाण रूप में पेश कर रही है, वह्‌ राज्यों 
द्वारा निरन्‍्तर तथा एक ही रूप मे व्यवहार में लाया जाने बाला नियम है, यह प्रथा 
आश्रय प्रदान करते साले राज्य का अविकार है और प्रादेशिक राज्य का यह कर्त्तब्य है 
कि बह इसका पालन करें” इससे यह स्पष्ट है कि ऐसी वात ही रिवाज गानी जा 
सकती है, जिसका पालन सब राज्य अनिबारये कत्तेंब्य समभते हो । 

फे कोनिया था 7२९. ५ १९९५॥ के मामले मे रिवाज के स्वरूप पर विचार 
करते हुए कहां गया था कि किसी रिवाज पर राज्यों की सहमति या ग्रसहमत्ति के प्रश्न 
का निर्णय प्रमाणो के आधार पर करना चाहिए | सधियाँ तथा राज्य के कार्य इसकी 
साक्षी हो सकते है, किन्तु ऐसा होदे मात्र सेवे इस “दशा में न्‍्यायालयो को वाधित्ष वही कर 
सकते । इसी प्रकार विधिशास्त्रियों की सहमति (००४5९४5७६ ० ॥ध०5७ ) को भो 
[४729 मानने के लिए बाध्य नही है। किन्तु यह राष्ट्रों की सहमति का प्रमाण हो 
सकता है । 


न्मायालयों द्वारा आचार या 





रिवाज को चन्तर्राष्ट्रीय कानून मानने के दो प्रसिद्ध 
उदाहरण दी पाइवेट हबाना (76 ०५०९० पघ०27०) तथा लोटस (7.0७$) के 
मामले है (देखिए प्रथम परि श्ञिप्ट) । पहले मामले में स० रा० सघ के सुप्रीम कोर्ट ने 
राज्यों के कानून और व्यवहार, सन्धियो, विधिवेत्ताओं के लेखो तथा न्यायालयों के 
निर्णंयो के विरीक्षस' के वाद यह निष्कर्ष निकाला कि इनमें इस अन्तर्राष्ट्रीय नियम या 
स्वाज को पुष्ठ करने की पर्याप्त साक्षी है कि युद्ध के समय युध्यमान शाप्द्रो द्वारा मछली 
पकक्‍्डने वाले छोटे जरटाजो के विरुद्ध कोई कार्सवाही न की जाए। लोटस के मामसे मे 
अस्तर्साट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने उपर्युक्त पदञति से यह निश्चय क्या था वि 
*महासमुँदी मे दो जहाजो मे टवकर हो जाने पर कोई ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय रिवाज नही ि 
जिसके प्राधाय पर टक्‍कर के सामले पर विचार करने का झधिकार एकमात्र व देश 
का हो जिसका कण्डा उस जहाज पर फहरसा रहा हो! 22 
किसी रिवाज का झनिवाय रूप से पालन करने के लिए किसी 
यह झ्रावश्यव नहीं है कि उसने इसके विकाल मे भाग दिया वो धर बा 29 
उसके पालन के एलन के लिए बाधित हो । जब कोई देश राज्यो के भ्रन्तर्सष्टीय 5 कपल 
पं. ॥ 6 7 एेबछण७, 950, 9 276 0202९ 


भन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून के स्नोत धर 


संदस्थ बनता है तो राप्टो के रिवाजी फानून स्वत उस प्र लागू हो जाते है। किन्धु 
किसी रिवाज के बनने के रामय यदि एक राज्य ने उसके पाचन न करते का सक्‍त्प 
प्रकट किया हो तो अन्य राज्य उसे दसके पालन के जिए बाधित नहीं कर सकते । उदा- 
हरग्शार्थ, राज्यो की समुदी सीमा को तठ से समुद्र के भीतर तीन गील तक मानने का 
अन्तर्राष्ट्रीय रिवाज है । कुछ राज्यो ने इस रिवाज के बनने के समय चिरकाल तक 
इसका प्रतिवाद करते हुए अपनी समुद्री सीमा के लिए तीन मोल से अधिक दूरी स्वीकार 
करने पर बल दिया । झब गद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय रिवाज म प्रादेशिक समुद्र की सोमा तीच 
मील तक मानने का रिवाज प्रचलित हो गया है किन्तु इसका पालन उन राज्यों के लिए 
अनिवार्य ही है, जिन्होंने इसका प्रतिवाद क्या था । 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उपर्युक्त दो स्रोतों के अतिरिक्त ग्रन्य ब्लोब निम्न 
लिखित है -- 

(३) कानून के सामास्य रिद्धान्त (ठवछावाण। ऐशरक्रा०४६ ० [.४७)-- 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि (5:/0७६७) की धारा ३८ भ (देखिये उपर पृ० ८८) 
इन्ह अन्तर्राष्ट्रीय सममौतो और रिवाज के बाद तीसरा स्थान दिया गया है ) यह बहा 
व्यापक स्रोत है, इसम विभिन्न देशो म्‌ पिकसित दैयक्तिक कानूठ के उन सिद्धान्तो का 
भी समायेश होता है, जो अन्वर्राप्ट्रीय साम्बन्धों के विपय से लागू किए जा सकते 
यह सेवेया स्वाभाविक हैंगुअयक्तिक (/0038) वयनून सन्तराप्ट्रीय कानून की अपेक्षा 
अधिक थिकसित है और जहा कही दूसरे कानूत के निश्चित ओर सुस्पप्ट नियम नही है, 
बहाँ पहले कानून के सामान्‍य सिद्धान्तों का अ्वजम्बन किया जाता है। श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के विकास की आराम्भिक दशा गे रोमन कानून के सिद्धान्त ग्रदण किए गए थे, 
थरह प्रक्रिया आज तक जारी है। इसके कुछ उदाहरण न्याय आर निष्पक्षपात (0500७ 
गज 200॥9,) चिरकालिक भोग (?7९५०७००७॥०॥). आवेशन (0०८७७४(०४) तथा 
मुख बन्चन (70500%%७)) के सिद्धान्त हैं+-इन्हे अन्पर्राष्ट्रीय कानून में बैयक्तिक कानून 
से लिया स़र॒प्रा है। यर राबद फिलिमोर ने 7१९४ » 78०३४ के माससे मे निरंय देते हुए 
लिखा था *“राप्ट्रो का कानून न्याय, निष्पक्षपात, सुविधा और बुद्धि पर थाघारित है ॥ 
जमंनी और पुतंगाल के विवाद में [ब८7७ तथा [भ४७॥७ के मामलों में विशेष 
परत्ञायती अदालत ने कानून के सामान्य सिद्धान्तो को लागू किया था । इसके गिरणुय में 
कहा गया अं कि क्सा विवादास्पद प्रश्न के विषय म अन्तरप्ट्रय कानून के नियत न विवादास्पद प्रइन 
होने की दक्ष में न्‍्यायावीजञी का यह कर्तव्य है कि वे इस अमाव को निष्पक्षेपात : 

(६५७७७) के निय्रम लगोकर पूरा करें और ऐसा करते हुए सन्तर्राप्ट्रीय कानूनी 
भावना का ध्यान रख | 

ए 5 + फिह $क्कणएणपक 3 उप्ए८ ए42००४ के मामले में न्‍्यायाधीज्व 
रटोरी (58०7५) ने मह लिखा था कि राष्ट्रो के कानून के (दियमो को) राज॑श्रपम सत्य 
और 5 (पर।806 ७06 /075028 ) के सामात्य सिद्धान्तों से निकालना चाहिये । 

जियर्ली ने झत्तर्राष्ट्रीय न्यायालय वी सविधि (67०८८) मे न्याय के सामान्‍य 
सिद्धान्तों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का खोत माने जाने के लिये इस हर्ट से महत्व दिया है 












६६ अन्तर्राष्ट्रीय कानूच 


कि यह उस अस्तिवादी (?०अ6ण्ञ) सिद्धान्त का भत्यास्यान है जो केवल राज्यो दारा 
सहमति-प्राप्त नियमों को ही अन्तर्राष्ट्रीय कानूब मानता है | यह इस बात को प्रामाशिक 
रूप से स्वीकार करता है कि अन्तरप्ट्रीय बानूत मे प्रगतिशील (003 ००77०) तत्व हैं 
तथा इसेसागू करने वाले स्यायालय इन सिद्धाल्तो के आधार पर इसका नूतन निर्माण भी 
करते है। ॥; 

(४) न्यायालय के निर्णय (॥ए6;0० 702८5७००५) + (क) अस्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के निर्णय ([ा(शप्वाणातों 06णए॥ ती 7एकवा००) --अन्चर्राप्ट्रीय 
स्थायालय कौ सविवि में इन्ह कालून के नियमो को निर्धारित करने का गौए। साधन” 
बाय गया है। ये तिरंस भाव विवादास्पद ग्रदनो के विचार के समय दोनों यक्षा ढ्वारा 
पूर्वोद्ाहरणा या जीरो के रुप में उपस्यित क्यि जाते है, इस प्रकार ये अन्तर्राष्ट्रीय 
क्ानुल के विकाम म सहायक वनत है । किन्तु ये झस्तर्साप्ट्रीय कानून मे बाधित रुप गे 
पालन किए जाते वाले नियम नही है, न्वायालय स्वयमेव अपने पुराने निर्शाया को मानने 
के लिए वबाबित नुद्ठी है। इसका सुन्दर उद्यहरण १६५१ का एग्लो-नावें जय मछली- 
गाहो (#एड्टॉ०-४जा९०एल० सोजीशाव5 35९ ) का सासना है। सिर भी १६०१ में 
तथा १६४२ में स्थापित ग्न्वर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय अन्तराष्ट्रीय छामनून के प्रश्न 
पर सबसे प्रामाणिरट सम्मति मानी जागी है। इनमे निर्ययों से पहले दोचा पक्षों के 
विल्यात बकीन सभी दृष्टियों से विवादग्रस्त धश्न की मीमासा करते है इन्हे सुनते बाले 
न्‍्यासाधीन विभिन देझ्यो के विल्यात विद्वान तथा अनुभवी विविज्ञास्त्री होते हैं । इनमे 
गम्भीर तिचार के खाद दिए यए निरयंय बाध्य रूप से पालवीय स्‌ होने पर भी झन्‍्त- 
पप्ट्रीय काबुन में झसावारर में झसावा[रण मद्॒त्व रखते है । स्टाक् के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय स्याया- 
लयो केतघा विबिय पच स्यायाबिकरणो ( ॥७:४७४४०४ ७॥७ए॥ शऑ७ ) द्वारा झन्तर्शप्ट्रीय 
कानून को निम्नलिखित झाखाओं के तियमा का विकास और स्पष्टीकरण हुआ है-- 
प्रादेशिक प्रभुता, तठस्थता, राज्य वा क्षेत्राधिकार, राज्य की परवत्ताय (50806 
$९४४॥७०९$) , राज्य का उत्तरदायित्व । अन्तर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास म निम्नलिखित 
पचनिरों य के मामले विशेष रूप से उल्लेखनीय है--१८७२ का झत्बासा दावा पच- 
निर्णय, १८्थूडे का बेहॉरेग समुद्ध मछलोगाह पचनिर्णय, १६०२ का पायराफण्ड मासला, 

१६१० का लाये झटलाण्टिक मछलीगाह सासला' | 

(प्व) राष्ट्रीय स्थायालयों के निर्णय (ए०लञणा५ 0 %ण्गरालएगें 
(०४८८७)--े अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायातया के निरंयों की भावि अन्वरष्ट्रीय कानून 
का सुप्रतिष्ठित खोत नही है । इन्ह अन्तर्राष्ट्रीय कावून से पूरी तरह लागू करने 
मे 488 ४2 3 /2 । पहला दन्धन तो यह है कि ये अपने देश के सबिधान 

वरोपी राई अन्तर्राष्ट्रीय कानून नही लागू ञ् 

शा टप वर स्थायालयों की स्वचस्‍्त्रता वर नंगा हुए, 2202 अतिय हे हक 
प्रथा छाइन्ति सर और बिलिन देखो बने लाया १२ शिरकत ३2238 

थ ६००६० 0०४) के सम्बन्ध 











२१० न्‍टाकं--पूकेक्त पुस्तक, पृ० ४२ 


पन्तर्राष्ट्रीय कानून के खोत ह्छ 
से न्यायालयों द्वारा झ्पने राज्य की सरकार ढारा निड्िचित को गई ब्यवस्थाओ्रों को पूरो 
तरह स्वीकार करना हैं, इस विषय मे वे किसी प्रकार का स्वतन्त्र विचार नहीं कर सकते, 
अतएव इचाजे नवर्गर ने इतके नियमो को भ्रल्तर्राप्ट्रीय कानून के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण का 
ही प्रमाण माना है । फिर भी स० रा० अमरीका के प्रधान न्‍्यायाबीश मार्चझल की [009 
घस०28५०४१ ?9 8०) के मागले में कही गई इस प॒क्ति मे अधिक रात्य है --“प्रत्येक देश 
में सामान्य रूप से पाए जाने वाले कानून पर आधारित विभिन्न देशो की अदालतों के निर्णय 
यद्यपि प्रमाए के रुप मे नही ग्रहरण किये जाते, किन्तु इनका आदर किया जाता है । 

(ग) श्रधिप्रहण न्यायालयों के निर्णय ([9८०5०7$ ए खाट (0005) नये 
न्यायालय थुद्धस लग्न देशो द्वारा इस उद्दह्य से स्थापित किए जाते है कि ये अपने युद्धपोता 
द्वारा निमृहीत माल और जह्जो के स्वत्व के वारे मे वैधता का निर्णय करे। ये न्‍्याया- 
लय भन्‍्तर्राप्ट्रीय कानूल को लागू करते हैं श्र उसे छ्ियात्मक रुप देते है | इस कानून 
का निर्माण विसी एक देश द्वारा गही किया जाता । इसका निर्धारण पअ्नन्य राष्ट्रो द्वारा 
एक-दूसरे के साथ व्यवद्वार मरे चिरकाल से पालन को जाने वाली प्रधापों औौर रिवाजो 
द्वारा तथा स्पष्ट अन्‍्तर्राप्ट्रीय समभौतो द्वारा होती है /धद्यपि ये अधिग्रहस्प न्‍्यायालय 
अपने देश की स सद्‌ द्वारा बनाए कानूता से बघे होते हैं, भी इनका काम प्रच्त- 
रघ्टीय कानून, के अनुसार निर्णय देना है। मोर 32220 क्रय देता है। मेरका (पा) के प्रसिद्ध मेमलके 
निर्णय मे सर विलियम स्केरठ ने ह था -7* ब्रिटिश अधिग्रहण न्यायालय का यह 
कर्तव्य नही है कि वह राष्ट्रीय हि्रों के वर्तमान प्रयोजनो को पूरा करने वाली परि- 
वत्तंनशील सम्मतियाँ प्रदान करे, किन्तु उसका कर्तव्य विना किसी भेदभाव के राष्ट्रो के 
कानून की उस न्यायपद्धति को लागू करना है, जो तटस्थ और सध्यमान (98०॥ 8३७75) 
सभी स्वतत्त्र राज्यों के लिए ममान रूप से लागू होती है । रिकवरी (7२९००ए७५) के 
मामले मे यह बात और भी झ्धिक स्पष्ट रूप से कही गई थी _ “यह रमरण्ा रखना 
चाहिए कि भले ही इस न्यायालय को बैठक ग्रेट ब्रिटेन के राजा की दासन सत्ता मे होती 
है, किन्तु यह राप्ट्रो के कानूत्त का न्यायालय है । इसका सम्वन्ध जितना हमसे है, उतना 
ही दूसरे देयो से भी है । विदेशियां को उसे यह माय करने का ग्राविकार है कि यह 
राष्ट्री के कानूत को लागू करे ।” 

अधिग्रहए न्‍्यायालयो के निरणंयों का सम्मान प्राय इन्हे भ्रदात करने वाले 
न्यायाघीशो की योग्यता, विद्तत्ता झौर निष्पक्षता की स्याति पर निर्भर होता है । ग्रमरीका 
के स्टोरी, ग्रेट त्रिटेन के स्टोवैल और फ्रास के पोर्तालिस जैसे सुप्रसिद्ध न्यायाघीज्ञो के 
निर्णय बडा महत्व रखते हैं । लारेन्स ने यह लिखा है कि राज्यों द्वारा इसके निरणयो मे 
बहुत कम हस्तक्षेप होता है। फिर भी इन न्‍्यायातरीझों पर अपने देश को परिस्थितियों 
का प्रभाव अवद्य पडता हैऔर इनके फैसलो मे इनकी हल्की छाप अवश्य होती है । यह 
बात फ्रास, हालैड और इगलेड के और गृहयुद्ध के समय अमरीका के न्यायालयों द्वारा 
किए गाए निरणंयों के तुलनात्मक ग्रध्ययन से भलीमाँति स्पष्ट हो जाती है ॥"६ 
















2०. फ्नठिक- श्ण्टरनेरानल ला; ए० छू 


श्रस्तर्राष्ट्रीय कानून 


५.) (५) झअल्तर्राष्ट्रीय िधिवेतताओं के प्रन्‍्य (जणाऊ र्ण एकएटाक३) “मे त्त- 
प्ट्रीय स्थायालय के विधान की घारा रे८ मे यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के नियमो के निर्धारण मे विभिन देशों के उच्चतम योग्यता रखने वाले अन्तर्राष्ट्रीय 
सवधिवेत्ताओ के विचारों का उपयोग गौर साधन _के रूप में किया जाना. चाहिये ' 
विधिवेत्ता अपने ग्रत्यो मे अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की सूक्ष्म म्ोमासा करते है, यह जितनी 
विशद, स्पष्ट, सुन्दर और प्रार्माणक होगी, अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर-डतना अधिक प्रभाव 
डालेगी । ब्रियर्ली के मतानुमार ये ग्रन्त राज्यो के आचरण को प्रभावित करने बाते 
जनमत के निर्माण हारा अन्तर्राष्ट्रीय काजून को सश्योधित-करते,है।-अयाला जैण्टिलिम, 
बैटल, ग्रोशियस आदि के ग्न्यो ने झल्तर्राप्ट्रीय कानून के निर्माण मे बडा भाग लिया है। 

न ग्रत्यो का प्रभाव आपेनहाइम के मतानुसार इस पर निर्म होता है किइनमे वैज्ञानिक 
ओर निष्पक्ष हप्टिकोश कट्ठाँ तक अपनाया गया है थौर राज्यों के ग्राचरण को कानूनों 












फिद्धान्ती की कंत्रोटी पर किस ह॒द तक आलोचनात्मक रीति से परखा गया है_। जिसे, 
ग्रन्थ में थे चिशेषताये जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह उतना ही अधिक प्रामोशिक 


माना जायेगा _। 
स्म्य््‌ ८ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिए इन ग्रन्थों की प्रामाशिकता के विपय मे ग्रेट ब्रिटेन 
तथा पग्रमदीका के स्थायाघीशो से विभिन्न मत प्रकट किये है। इगलेड में बहुमत रखने 
बाला एक पक्ष इन्हे कानून का निर्माण करने बाला नहीं मानता । लार्ड चीफ जस्टिस 
काकबने से फ्रेंकोनिया के मामले मे निर्णाय देते हुए लिखा था--“अन्तर्राप्ट्रीय कानून क्के 
लेखक भले ही इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो कि वे कानून के नियमों का स्पष्टीकरण औौर 
निर्धारण करते है, किन्तु वे कानून का निर्मास्स नही करते, क्योकि किसी भी कानून क्के 
बाधित रूप से पालन किए जाने के लिए यह आवइयक है कि इसे पालन करने वाले देश 
इसके लिए अपनी सहमति प्रदान करें ।” लेखको के ग्रस्थो को राज्य द्वारा इस प्रकार 
की कोई सहमति नहीं होती, अत वे लेखको के विचार मात्र हैं, इनके पीछे इन्हें बाध्य 
रूप से पालन कराने बाली शक्ति (8337200॥) का अभाव है, अत इन्हे कानून नही 
माना जा सकता । किल्तू सर हेतरी मेत भादि विधिश्वाह्िठियो ने इससे प्रतिकूल मत 
स्थापित क्या है । उत्तका यह्‌ विचार है कि लेखको के पास यद्यपि अपने विचारों को 
पालन कराने की शक्ति (8८४००) वा अभाव है, किन्तु फिर भी थे कानून के 
पालन के लिये उपउुक्त वाताउरएण तैयार करते हैं॥ वे राजाओं मे तथा विभिन्न समु- 
दायो के शिक्षित वर्गों में ऐसे भावों का प्रमार,करते है, जिनके काररख उनमे राज्यो के 


सम्बन्ध को नियन्त्रित करने वाले कुछ निद्िचंत नियमों की उपक्षा या भग करने के 
विरुद्ध भ्रवल भावना उत्पन्न हो 


न जाती है।”* झाजकल इगलैड मे यही दृष्टिकोण सत्य 
गाना जाता है। 


स॒० रा० अमरीका मे इसका सर्वोत्तम प्रतिपादन न्यायाधीश ग्रे (599) ने 


चाइवेट हवाना (पट ए३०पण्डड प4७७४७) देर मामले (देखिये प्रथम परिश्षिप्ट ) मे 
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झन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्पेत ध्ह्‌ 


विणेय देते हुए किया था--“जहाँ कोई सन्धि सन हो, वियन्त्रश करने वाती शासनसत्ता 
का आदेदझा, किसी विधानसभा का कानून या न्यायिक निरणंय न हो वहां सम्प राष्ट्रो 
के रिवाजो और प्रयाध्रो का अवलम्बन लेना चाहिये, इनके प्रमाण के रूप मे उन विधि- 
शास्तियों औौ> भाष्यकारो के ग्रन्यो का सहारा लिया जा सकता है, जिन्होंने वर्षों के 
परिश्रम, अनुसधान ओर अनुभव द्वारा श्रपने क्ये उन विषया मे निष्पक्ष वया तिया है, 
जिनका वे प्रतिपादन करते है । न्‍्वायाबिकरण (वणतालथ। वृत्म9एत०5 ) दन ग्रन्यों का 
भवलम्बत इसलिये नही लेते कि इनमे लेखको ने यह विचार किया है कि कयनूने कैसा 
होना चाहिये, किन्तविकलेलता वहैटूतता सहारा इसलिये लेते हैं कि ये प्रल्य वास्तविक कामून का 
स्वरूप प्रतिपादित करनेत्राली विश्वसनीय साक्षी हे |: 

(६) भ्रन्तर्राष्ट्रीय सोजन्य ([9(808॥679 (९००४५) --राज्य एक-दूसरे के 
साथ पारस्परिक व्यवहार मे न केवल कानूनी दृष्टि ले भव्य पालन करने योग्य कानूनो 
का तथा प्रयाआ्ा का भ्नुसरण करते है, जिन्‍्तु सोजन्य सुविधा श्रौर सद्भावना प्रदर्शित 
करने वाले कुछ नियमा का भी पालन करते है। भ्न्तर्राप्ट्रीय आचरणा के ये नियम कामून 
नही, किन्तु सौजन्य के होते है #उदाहरणार्थ, मौजन्यवश सव देश श्रपने यहाँ धाने वाले 
विदेशी राजदूना को चुगी के नियम से मुक्त कर देते हैँ । यचत्रि भनल्तर्राप्ट्रीव सौजन्य 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का खोत सही है, फिर भी झापेनहाइम के मतानुमार यह इसके 
विकास पर प्रभाव डालता है झोर प्रस्तर्राष्ट्रीय कानून के कई वर्तेमान नियम पहले 
प्रच्तराष्ट्रीय सौजन्य के नियम जे ४” इस सौजन्य का भाघार 'आत्मन प्रतिकूलानि परेषा 
मे समाचरेत्‌” का नियम है। & 

(७) तर्कंशश्ति ([१९८७६००) -- ब्रियर्ली ने दसे बहूत महत्व दिया है। भन्त- 
राष्ट्रीय कानून मे प्राय ऐसी नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्र होती रहती हैं, जिन पर उस 
समय तक प्रतिपादित कानून का कोई सिद्धान्त लागू नही होता। इत देशाआ मे दर्क- 
शक्ति या बुद्धि का सहारा पेना पडता है तके का श्रभिप्राप यहा सानवींय बुद्धि द्वारा 
सोची जाने वाली सव प्रकार की वात नही, डिन्तु न्याग्रिक तु (#एक्‍ट8| 7७88०आ79) 
है। इसका भप्रभिप्राय यह है कि नवीन परिस्विति के लिए कोई नियम न होने पद इसकी 
जोज विषधिवेत्ताओ द्वारा सर्वत्र वेध रबीकार की जाने वाली तते-धराली हारा होनी 
चाहिए ॥ १६१० म॑ स०७ रशा० श्रमरीका तथा ग्रेट डिटेन के एक विवाद का निर्णय देते 
हुए एक न्यायालय ने लिखा था--' यदि यह माने पिया जाय कि इस सासये से कोई 
सधि या झन्तरा्ट्रीय कानूच का विगेष नियम नही लागू होता, फिर भी यह नहीं कहा ना 

सकता कि इसके लिए ग्रत्तर्राप्ट्रीय कामूत का कीई नियम नद्दी है। यह् सम्भवहे कि 
अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय कानून में विधिप्ट मामतो का निरणय करने वाले रपप्ट वियम 
म हो, दिन्‍्तु विधिझास्त तय यद्‌ कार्य है कि वह काडून की दिल्लिप्ट व्यवस्थाय न 
होने पर भी परस्पर विरोबी अधिकारा और हिंतो के ख़घप के समाघात के बिए 
सामान्य पिद्धास्पों की चर्कपद्धति को लागू करे और समस्या का हल करे। विधिदास्तव 
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श्‌०० अस्तर्राष्ट्रीय कानून 


की यही पद्धति है।” ५ 
(८) प्रन्तर्राष्ट्रीय राजपत्र (पराशाभाणाओं 6 एटा») - वर्तमान 
समय में विभिन्न राज्य दूसरे देशो के साथ सम्बन्ध रखने वाले सरकारी पत्रव्यवह्यार और 
महत्वपूर्ण दस्तावेजों को “इवेत”, “तील”, “रक्त आदि रगो के आवरण रखने वाली 
पुस्तको के रूप में प्रकाशित करते है । उदाहरणाथे, भारत चीन सीमाविवाद पर दोनो 
देशो के बीच हुए पत्रव्यवहार को भारत सरकार ने इवेत पत्र के रूप मे प्रकाशित किया 
है । सपुक्त राज्य अमरीका मे ऐसे पत्रव्यवहार, झ्ाज्ञाओ और विभिन्न विभागों को दिये 
गए निर्देशों को 'स० रा० अमरीका के वेदेशिक विषयों से सम्बन्ध रखने जाले पत्र 
(एकुनबएनेगाागह8० पल ए0शह ए]ब्ा0९ ० 706 (9720 558८5) के नाम से 
छापा जाता है। १६०६ मे प्रकाशित मूर के “अन्तर्राप्टीय कानून के साराण' (86४ 
० प्राक्ष००॥००० 7.8७) गे अमरीका के तिदेश विभाग के बहुमूल्य पत्रो का सग्रमह 
हुआ है। इसी प्रकार एक आधुनिक सग्रह हेकवर्थ का 7)8608 ०॥ ॥7हभाणात 
0७ है। इनमे सुक्त राज्य अ्रमरीका द्वारा माने जाने बाते अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
मौलिक सिद्धास्तों का स्पष्टीकरण हुआ है । सरकारी कागजो मे प्राय सरकारी विधि- 
शास्त्रियो द्वारा बडी विद्वत्ता और योग्यता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विवादास्पद 
जटिल प्रश्नो पर बिचार होता है। लारेन्स ने यह ठीक हो लिखा है कि “कई बार इन 
विवादों मे बहुत से ऐसे सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण ओर प्रतिपादन होता है, जित पर 
अब तक बहुत कम व्यान दिया गया था ।” अन्तर्राष्ट्रीय कानून के जदित, गूढ और 
गस्भीर प्रश्नों पर प्रकाश डालने के कारण ये राजपत्र अन्तर्राष्ट्रीय विधिय्ास्त्र की 
संमस्थाझ्रो के समझने मे बहुत सहायक होते हैं। 
इसी प्रकार विभिन्न शज्या के राजनीतिश्ञो द्वारा की गई घोषणाग्रों से, अपने 
कानूनी परामशौदातागं द्वारा राज्यों को दी गई सलाहो से, राज्यो द्वारा विदेशों मे 
अपने प्रतिनिधियों को दिये गए निर्देशो से अन्तर्राष्ट्रीय रिवाजों और तियमों पर बहुत 
प्रकाश पडता है । 
दिनिन्न खोतो को प्रामाणिकता का क्रम--ऊपर बताये गये भन्‍्तर्राष्ट्रीय 
कानून के विभिन्न प्रकार के स्रोतों के सन्वन्ध में यह एक महत्वपूर्ण प्रइन है कि इनसे 
भ्रामारिशकता का क्रम क्या हो अर्थात्‌ किन खोतो को सबसे अधिक प्रामाशिक समभा 
जाय और किन्‍्हे कम प्रामाणिक माना जाय । इस विधय पर अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्वायालस की 
सर्विधि में प्रदर्शित निम्नलिखित प्रमाए-क्रम ही उचित एव माननीय प्रतौत होता है । यह 
इस प्रकार है--(१) सधियाँ तथा अभिसमय ((०४ए८०४००४), (२) रिवाजया 
ग्राचार, ( ३) सम्य दाप्ट्रो द्वारा स्वीकृत कानून के सामान्य सिद्धान्त, (४)न्यायिक निर्णय 
तथा विधिशास्त्रियों के ग्रन्थों और लेखो में प्रदर््षित की गई सम्मति | राज्यो के व्यव- 
हार मे इसी पद्धति फा अनुसरण किया जाता है। सचियों के नियम और व्यवस्थाये सबसे 
अधिक प्रामाणिक है, 7 आओ अभाव मे रिवाज को प्रासाशिकता दी जाती है । रिवाज 
बाद कानून के सामान्य सिद्धान्त महत्वपूर्ण से न्याय मो 
के निर्णय प्रामाशिक माने जाते सर रेल या हक) याालओो 
श प्रो ग्रन्धो और 


प्रस्तर्राष्ट्रीय कानून के खोन श्०्१ 


सम्मतियों को प्रामाणिक समभ्रा जाता है) 

कई वार न्यायालयो के सम्पुख ऐसे प्रश्न आते है, जिनके सम्वन्ध मे अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के सधियो वाले या परम्परागत झाचार हे नियमो ((एघ०णथा9 ग्णे०5) का 
नितान्त अभाव होता है। इस ग्रवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय विधिज्ञास्त्रियों कौ सम्मतिया गौर 
प्रन्थो का महृत्व बहुत बढ जाता है ।” प्रिवी कौच्सिल ढ़ारा समुद्री डकती से सम्बन्ध 
रखने वाले एक मामले 7१६ .:7७८७ उए7ा० 05४77ण०ण् में ऐसी स्थित्ति उत्पन्न हुई, 
इसमे गह प्रश्न उतन्न हुआ कि झअन्तर्राप्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री डकेती (078०५) 
के अपराध में चोरी (8०७७८८५७) इसका ग्यावध्यक तत्व है या नहीं। इस सम्बन्ध म 
कोई सर्व या रियाज न होने की दशा मे प्रिदी कौन्सिल को विधिशास्त्रियों की सम्मतियों 
के झ्राघार पर निरंय करना पडा । इसमे प्रियी फोन्सिल ने यह लिपा कि इस विषय 
में विधिशास्कियों की सम्मतियों की सहमति ((०४%८४५७५) ही देखना इसके लिये 
आवश्यक नही है, किन्तु यह इन सम्मलियो मे अधिक अच्छा दप्टिकोण भी स्वीकार कर 
सफती है । इस आधार पर अन्त मे उसने यह फैसला दिया कि चोरी समद्री इफती का 
आबद्यक तत्व नही है, चोरी करने का विफल प्रयन (एछए5४० ०७ #व्यएा ६० 
7४९४ 7०90८9 ) भी समुद्री डकैती है। 
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चोया झअ्ध्याय 
“अन्तर्थष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध 


(एलशाणा ॥€च्तएशा व्राध्याक्षाणाओ स्‍.ब् शात (णररंएवं 7.2क्त) 


अन्तर्राष्ट्रीय एव राष्ट्रीय कानून-- विभिन्न सम्य राज्य पारस्परिव व्यवहार मे 
कुछ नियमों का बाधित रूप से पालन करना झ्रावश्यक समभते हैं, यही अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून दे । राष्ट्रीय ()३०४०४७) कानून का अभिष्राय कली राष्ट्र द्वारा अपने देश 
के हित के लिये बताये गये कानूनो से होता है। इन्हे राज्य वा कानून (5/8० 89) या 
देशीय कानून (॥/७ए०/८०७। 3७) भी यटते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सुरूय विषय 
राज्यो का पारस्परिक ध्यवहार या सम्बन्ध होता है, राष्ट्रीय कानून एक देश के 
ब्यक्तिया के व्यवहार भे सम्बद्ध होता है। हैन्स केलसन के शब्दो में “अन्तर्राष्ट्रीय 
न नाक या नेदेखिक कया या राज्य के या वैदेशिक सम्बन्धो का निममन करता है, राष्ट्रीय कानून 
कब मत पर अल, आन्तरिव या घरेलू सम्बन्ध यन्तण करने वाला है।” राष्ट्रीय कानून 
अपने राज्य में सर्वोच्च सत्ता रखता है, नायरिक तथा राज्य के विनिशन्न अगय--न्यायालब, 
कार्येपालिका इसका पालन करने के लिए वाध्य है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्पुरुय 
विषय ($७४७)९०६) राज्य है, अत यह नागरिकों या राज्य के विभिन्न अगो को इसके 
पालन दे लिए बाधित नही कर सकता । प्रत्येक नागरिक अपने देश के नियमो का पालन 
करने के लिए वाघ्य है, यदि देशीय और अ्रन्तर्राप्ट्रीय कानून मे विरोध होगा तो 
बह भ्रपने देश के नियम का पालन करेगा । ऐसी अवस्था भी उत्पन हो सकती है, जब 
राज्य का कानून पग्रस्तर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा या विरोध करे, राज्य पर बुछ 
अ्न्तर्राप्ट्रीय दापित्व हो, फिर भी वह इनकी अवहेलना करने बाला कानून बताये । 
इसका एक सुन्दर उदाहरण यट है कि कोई राज्य अपने देश मे विदेशियो की सम्पत्ति 
सुरक्षित रखने के लिए अन्य देझा के साथ सन्धि दाारा्रावद हो सकता है, किल्तु इस 
देश थी सरकार भूमिसम्वन्धी मुधारा की दप्टि से ग्रथवा औद्योगिक क्षमता बढाने की 
दृष्टि से इस सम्पत्ति को जब्त कराने का कानून देश की समद्‌ से पास करा सज़्तो है। 
इस कानून से कार्यपालिका को एवं रुरकारी अधिकारियों को विदेशियों की सम्पत्ति जब्त 
करने वा अधिकार मिल जाता है। यदां अस्तर्राष्ट्रीय ओर राष्ट्रीय कातून मे स्पप्ट सघर्ष 
है। इसमे उस देश के कमंचारिया और न्यायालयों के सामने यह प्रइन होया कि 
चह सन्पि याले अन्तर्राप्ट्रीय कानूत वा पालन करें या अपने देश वी ससदू के कानून 
को लागू करें। इसमे बोई सन्देह नही कि वे दूसरे मार्ग का अवलम्वन श्रेयस्क्र समझेंगे। 
इससे यह स्पष्ट हे वि भन्‍्तर्राप्ट्रीय वानून शप्ट्रीय कानून को तुलना में बहुत विर्बेल 
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है और उसफो लागू करने मे अनेक कठिनाइयाँ है । 

भें कठिनादयाँ द॒ग कारण से और भी अधिक बढ जाती है कि जिस प्रकार 
राज्य के कानून को पालन कराने के लिये उसके विभिन्न झ्ग--न्यायालय और कार्य- 
पालिका--सरकारी अ्रधिका री, पुलिस, जेल आदि की व्यवस्था है और कानून बनाने के 
लिये ससद्‌ या पिघान सभायें है, उसतरह अन्धर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण करने और उन्हे 
लागू करने के लिये उपयुक्त रास्थाये नहीं है । ऋ्रत अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून की राब च्यवरथाये 
राज्यों पर उनके न्‍्यायालयो और छासन द्वारा ही लागू की जा सकती है। इस दृष्टि से 
अन्तर्राष्ट्रीय और रास्ट्रीय कादून के सम्बन्ध का श्रव्त बड़ा सहत्वपूर्ण है । श्न्तर्यष्टरीय 
कानून अपने पालन के लिये राज्यों पुर निर्मर है। इससे कई जटिया प्रश्न उपन् होते 
है-- राष्ट्र के न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानना का पालन कहाँ तक करा सकते है ? दोनो 
कानूनी मे सब होने की स्थिति में उनका क्या कर्तव्य है ? अन्तर्राष्टीय सन्धियों द्वारा 
सडक गाया कं न वहा की अल है दावत्वा कप कालन करने में न्यायालय कहाँ तक सहायक हो सकते है? किसी _ 
कंनून की व्यूवस्थाओं का 
पावन कह तक करा सकते हूँ ? राग्द्रीय तथा अन्तरप्ट्रीय कानूनों के सघर्ष का समा" 
धान किस प्रकार ही-मकता है ? न 

बन जटिल प्रइनो का उत्तर दो प्रकार में दिया जागा है (क) _अस्तर्साप्दीय 
आन हल बल आहा है मन दल सकी हे अपन मत ने बिशिन्न प्रकार के सिद्धान्तों हारा इन दोनों कानूनों के सम्बन्ध का 
प्रश्न हल करना चाहा है और (से) राज्यो ने अपने कियात्मक व्यवहार दारा इसका 
कल कक शत किया हैं । यहाँ पहले संद्धान्तिक पक्ष का तथा बाद में व्यापहारिक पक्ष का 
प्र >जायगा । 

अन्तर्राप्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के पारअइुपरिक सम्बन्ध के विषय में चार 
विभित प्रकार के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं -- 

(१) हंतवादी सिद्धान्त (7009//5070 707०४) - हैतवादी विनारधारा के 
अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून की दो सर्वेथा पृथक्‌ और स्वतन्त्र पद्धतियों 
है, ये तिभिन स्रोतों से उत्पन्न होती हैं, इनके विपय सर्वथा भिनर है और इनके तागू 
होने के क्षेत्र भी अलग अ्रलग है। (भ्) स्रोतो को विभिन्नता--इसके सम्बन्ध से 
अपेनहाइम ने लिखा है कि राष्ट्रीय कानून के मूल खोत दो प्रकार के है (क) राष्ट्र | 
की सीमाग्रो के भीवर विकसित हुई प्रयायें, (स) राष्ट्र की ससदु हारा बमाये गये 
कमा अन्तराष्ट्रीय कानून के दी सर्तथा भिच्च सोत---राष्ट्रो के परिवार में विकसित 
हुई घूस तेवा विभिश्न राज्यो द्वारा एकड्सरे के खाथ की गयी सन्ियां हैं ।॥ 
(आप) झम्बस्घों की बिभिन्तनला--राष्ट्रीय कानून अपने राज्य मे रहने वाले नागरिकों के 
पारस्परिक सम्वन्धो का तथा राज्य और नागरिकों के सम्बन्धो का नियन्त्रशा करता है । 
अस्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यो के पारस्परिक सम्बन्धो का नियामक है। (इ) डोज कानूगो.. 


की प्रह॒ति में बडा अन्तर है) धपहृति में बडा अन्तर है । उप्डीय काबून देश के सायस्क्ि-एर सर्वोच्च सत्ता रखता कानून देश 298 
है, यह मय पा राजा या परॉलियामट बताया जाता है। अ््तदक्ररीलत 
क्पनून उतर विभिन्न राज्यों के पारएरिक समभगतों से होता है का जिग्तण विभिन्न राज्यो के पाररपरिक समभौतो से होता है। 
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द्वतवादी सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक जर्मन विविवेता ड्रीपेल (प्श०एथ) तथा 
इंटालियन विधिज्ञास्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रीय ्यायालय के जज आजिलोत्ती (गण) 
है 2 ने दोनो पद्धतियों में दो मौलिक भेद माने है-- (क) राष्ट्रीय कानून का 
हु तथा अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून का विपय केवत मात्र राज्य है। (सर) राज्य 
के कानूत का ब्राधार राज्य की इच्छा तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार राज्यो की 
सामान्य इच्छा (5वयाए०/।०) है। आजिलोची ने दोनो पंद्धतियों को सवंधा पृथश्‌ 


मातते हुए इस बात पर बत दिया है कि सप्दीय कातृन का मोलिक सिद्धान्त, इसका 
रैआ्रावश्यक रुप से पालन किया जाना हे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार मह सिद्धान्त है_ 


कि राज्यों के आपसी सममोतो का. # राज्यों के भापसी समकोता का सम्मान किया थाना चाहिये के आपसी समभकोतों का सम्मान जिया थाना चाहिये, यही 74०४७ ४एशा 
&0४७009 का नियम कहलाता है। इसू मौलिक भुन्च के कारण दोनो में सघ' के कारण दोनो में सघर्ष की 
सम्भावना नही है। 
किन्तु ट्रीपेल और भाजिलोत्ती के कथन सर्वथा सत्य नही प्रतीत होते । ट्रीपेल 
बा यह कहना ठीक नही है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषुयर...(७ध/८०८) केवल राज्य 
हैं। अ्रब व्यक्तिय्रो-को भी अन्तर्यप्ट्रीय कानून .का-विपय समझा जाता है। ढितीय विश्व- 
युद्ध के वाद मितशाप्ट्रो ने धूरी ग्रप्ट्रा के मन्त्रियों_उच्च सूनिक तथा प्रश[सत्रिक अधि- 
कारियो पर न्यूरेम्बथ श्रौर टोकियो में शुद्धापराथो के लिये अभियोग चलाकर निविवाद 
रूप से यह सिर्ध्ध कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय बागा का केवल विषय राज्य ही नहीं, 
अपितु व्यक्ति भी हैं । राज्यो की सामान्य इच्छा (0०7/7७॥॥७) को अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का आधार मानने वाली ट्रोपेल का इसरो की इसरो स्थापना भो दोपपूर्ण है। यह नि३चय 
करना अहुत कठिन है कि किन परिस्थितियों मे यह इच्छा कानुन बनती है। पहले 
(प्ृ० ८८) यह बताया जाचुका है कि झन्‍्तर्दृष्ट्रीय कानून के ग्रनेक भ्राघार सर्सियाँ, 
प्रथायें, कानून के सामान्य सिद्धान्त, न्‍्यायाघीणों के निर्णय, विधिशास्त्रियों के प्रत्थ, 
अन्तर्राप्ट्रीय सौजन्य (८०॥७५५) तथा विभिन्न देशों की सरकारो द्वारा प्रकाशित किये 
जाने वालेएपऔर घोषणा हैं। भ्राजिलोत्ती का मत भी इसी वगरण यथाये नही प्रतीत 
होता, राज्यों के समभझोते को सम्मानित करने (08८8 ४00/ $९४शा१०७) की भावना 
अन्तर्साप्ट्रीय कानून का मौलिक सिद्धान्त नही है। इसके अतिरिक्त द्वित्ववादी सिद्धान्त 


में एुकत्ववादी (707/504०) सिद्धान्त सानने याले केलसन (७६७४) झ्ादि विधि- 
शास्त्रियों ने कुछ अन्य दोष भी दिखाये है । 


पतन के के कप ही कप प आय मत हमार 
वात पलक लता पक सर कक का ही बरत्‌ के दो वहलू है। दोनो का उद्देश्य दो रीतियो से व्यक्तियों के 


आचरण को नियन्द्रित करना हैं, दोनों एक दुमर के दुरक है । दोनों एक-दूसरे से पृथक्‌ 
और स्वतन्त् नही है। राष्ट्रीय कानूत राज्य में व्यक्तियों के आचरण को नियन्त्रित 
करता है। यद्याति अन्तर्राप्ट्रीय कानून का विषय राज्य हैं, किन्तु राज्य व्यक्तियों से 
सघिलकर बने होते हैं, ग्रत झन्ततोगत्वा यह कानून भी व्यक्तियों के आवार का नियस्तण 
करता है ॥ राष्ट्रीय भौर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सघर्ष दोनो की पृथक्‌ सत्ता का 


पअसास्य नही हो सकता, क्योकि ऐसे संघ राष्ट्रीय कानून भे भी देखे जाते है, झनेके 


अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध श्ग्ड 


कानूनों की अवैधानिकता (ए/००॥$प्रप्पात०भ79) इसका सुन्दर उदाहरण है । नया 
थालय राष्ट्रीय ससद्‌ द्वारा पास किये गये अनेक कानुतो को या इसके कुछ झणशों को 
राष्ट्र के मौलिक कानून-सबिधान के प्रतिकूल होने से अवैधानिक घोषित करते हैं। 
इस सपर्प से जब राष्ट्रीय कानून मे द्वित्व की कल्पना नहीं की जाती तो अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
और राष्ट्रीय कानून को सधपं के आधार पर पृथक और स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं है, 
अत इन दोनो का द्वित्ववादी सिद्धान्त यथार्थ नही प्रतीत होता ॥ 

१ (२) एकरबवादी सिद्धान्त (४ठराषत० प/८णफ) -- इस सिद्धान्त के श्रनुलार 
जे वियस्थि कर बन होता अपाचतत (उप्र एक अखण्ड रात्ता है बद घाट व्यक्तियों को बाधित करने ने बाला हो या राष्ट्रो 
को नियन्वित करने बाला हो। विधिक्तार्त [उप्तक्रा०8४०००) जोन को अलण्ड 








क्षेत्र है, जब भग्न्तर्राप्ट्रीय कानून को एक न कह मरी कह मत, लिया जाय तो उसे 
विधिशास्त्र से पृथक्‌ नही किया जा सकता ((ट्रोनो एक ही विधाल नी 


नही वध दे दो भ्रग यदि दोनो को पृथक माना जाय तो इसका ग्रर्थ यह होगा 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून कानूनी पठति का झग नहीं है। इस सिद्धान्त के प्रनुगार 
कानुन वस्तुन एक ऐसी ग्राज्ञा है. जिसका पालन इनका विधय बने हुए व्यक्तियो 
($४७९८७७) को अश्रपनी इच्छा के विरुद्ध करंना पड़ता है। कला पका राज्य द्वा: 
बनाये कानूनों का पालन उसके नागस्फों को बांधित कर केरल पडता है २ केस्त बदला है 
प्राप्त अमन का वानन राज्य के हित ना पं जन मय बा तय पता सहू स्तरूप दोनों प्रकार के कानूतो मे सम्रान रूप से प्राण जाता है, 
पल राख नाक हे। बन डर गणक लत सी तथा मे कक कानून का पालन राज्यों के लिये तथा राष्ट्रीय कानून का पालन इसके 
सार अावश्यक है । इस प्रकार कानून के स्वरूप की हृष्टि से दोनों मे 
प्रकार का ढित्व या भेद नही है। दोनों की पृथक और स्वतन्त्र सत्ता नहीं है! 
ये वस्तुत एक ही कानूनी पद्धति के परस्पररुम्बद्ध दो पादर्त है डोनो का प्रादर्भाव एक, 
ही इच्चतर कानुन (0० 9%) मे होता है यह सत्‌ और पसत्‌ के सिद्धाल्तो पूर उच्चतर कान (ला&0९ 9%) से होता है_यह संत ग्रौर प्रसल के सिद्धान्तो पर 
आधारित होता है हवीता है । इस प्रकार उच्चतर कानून के एक ही उद्गम से प्रोदुमुत होने के 
! कारण इनमे कोई भिनता नही हो सकती । इस सिद्धान्त का विकास प्रथंस विद्वयुद्ध 
के बाद हुआ इसके मुख्य समर्थक केलसन (॥0७5८०) दुगवित (70809) दुरखीम 
(एशगताट्यत), क्राबे (72056) कुज ((णा2) वेरंद्रास (ए८ाठा०५५) तथा 
राइट (५४०४४) है । 
(३) रूपान्तरचाद (वन्‍शाणगशा७त०त 7॥699)-- ०ह सिद्धान्त दोनो 
बायूनों के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे मे यह मानता है कि सत्यियों के श्रन्तरप्ट्रीय, 
कितयो। पर उप्रह्तज के मध्यम के लरग किये जाये) कर को 
जुब कसी देश की समद शा विपानसभा दास अपने देश के कानून के सूप मं परिखितिन -डज का समद गा पियानमधा दास अपने दस के कानून के सूप मपरिखिवित,. 
कर लिया जाता है तभी इनका पालन होता है। यदि ऐसा रूपान्तर न क्तिया जाय 
नो अन्तर्सस्ट्रीय नियमों कय वालन नहीं हो सकता । किसी सन्धि को राष्ट्रीय कानून , 
के रुप में बदलना केवल झऔपचारिक ((7एछाव) कार्य नहीं दे, क्न्‍त वास्तविक 
(5५७६४८४०7५०) आवश्यकता है। यह हरूपान्तर ही अन्दर्राप्ट्रीय कानृव_को बेंघ 
बनाता है भर व्यक्तियों को दसके पालन के लिये बाघित करता है। इसी सिद्धान्त 


























१०द प्रन्तर्सष्ट्रीय कानून 


का दुसरा नाम, विशेष श्रमोकार (57:८एी० 40०090०09) है, क्योकि किसो सधि को 
राज्य का वियेप कानून बनाकर ही श्रगीकार या स्वीकार किया जाता है । इस सिद्धान्त 
के अनुगार अन्वर्सप्ट्रीस कानून के सियसो के मान्य द्वोने के लिए यह झावद्यक है कि 
इन्हें राष्ट्रीय कानून का भय बताया जाय । 
इस सिद्धान्त को पुप्ठ करने के लिये ग्रेट ब्रिटेन की प्रत्यर्पण सबियो 
(फक्ताबवा0० प५८४४०५) का उदाहरण दिया जाता है । पहले ब्रिटिश कानून में 
अन्य देशों मे अपराध करके इयलेड से भाग कर आये व्यक्तियों को उन देझो को लौठाने 
की कोई ध्ययस्था नही थी। अन्तर्राष्ट्रीय कागूग की दृष्टि से भगोड़े अपराधियों का 
प्रत्यर्पएणा आवश्यक समभा जाता है। ग्रेट बिटेन ने इस विषय मे दूसरे देशो के साथ 
प्रत्यर्परप सचियाँ की ) किन्तु इन्हे तव तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक कि 
इनके लिये झ्रावश्यक कानून नही बनता या सरकारी झ्ादेश नही निकाले जाते। इसके 
लिये वहा भ्राईर इन-क्ोन्सिल प्रकाशित किये गये श्लोर आवश्यक कानून बनाये गये। 
इस प्रकार प्रत्यपेए सधियाँ इन कानूतो द्वारा रूपान्‍तरित होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन केः 
राष्ट्रीय कानून का ग्रग बनकर क्रियान्वित होती हैं । 
इस सिद्धान्त के आलोचक इसमें निम्नलिखित दोप बताते हैं--(१) यह 

इस अन्त रिद्धान्त पर आधारित है कि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कागूनों की दो 
पृथक भोर स्वतन्त्र पद्धतियाँ हैं । पहले इस स्थापना का खड़न क्या जा चुका है। 

(२) इस सिद्धान्त के अनुसार सभी सधियो को क्रियान्वित होने के लिये उनका 
राष्ट्रीय कानून मे परिणत होना झ्रावदयक है। किन्तु ऐसा नहीं होता, सब देशों में 
इस विषय में एक जैसी प्रथा का पालन नहीं होता । भ्रधिकाश सबथियांँ स्वय लागू 
होगे बाली (3७6 ०9००४७०४) होती है । इनक ठिये कोई राष्ट्रीय कानून नहीं 
बनाया जाता। (३) जिन सधियो के बारे मे कानुन वनाया जाता है उनमे सधि 
की व्यवस्थाओं को ज्यो का स्यो रखा जाता है इनम कोई परिवर्तन नही किया 
जाता । रूपान्तर का श्र्थ तो स्वरूप का बदलना है इन कानूनों से इनके स्वरूप में 
कोई झन्तर नही आता, भ्रत इसे रूपान्तरवाद कहना सर्व्थां शआरान्त है। वस्तुत यह 
तो इसको लागू करने की उपयुक्त प्रक्रिया है, इसे क्रियान्चय ([छएव्णल्यबा०णा) 

कुहना ही ठीक है । इसलिये उपर्युक्त कारणों से यह सिद्धान्त समीचीन नही प्रतीत 
होता । 











(४) समपंणवाद (0८८४०४०॥ पर ) ग्ब पाप सं कन सिद्धान्त के प्रत्येक 
चाय के पक या पद न पद न नमन को यह झधिकार [धिक्रार सपा जाता है कि वह स्वयमेव यह निर्णय करे कि किसी 
सधि को कब से लागू किया जायगा और इसको व्यवम्थाग्रों का किस प्रकार राष्ट्रीय 
हक अस्थिकफनफजपप पर ज्स्फेला तक क्ाम्- कक ताने यान 

उलला बण बस # उष्बग्ज? हफनफ्तक फतामंल- कफ जानो बाला 
किया और विधि बम्तुत उसी समय से प्रारम्भ हो जाती हैं, जब कीई राज्य साॉवि 
पु हस्ताक्षर कप्ता है। मद सियो सा राज्य हारा लागू क पक्ष करता है। झत सबियो को राज्य द्वारा लागू करने में कोई रूपात्त र नही 

_जजजज 


ड्रेहाा हे 


इस सिद्धान्त पद भी रूपान्तरवाद वाली वही भापत्तियाँ वी जाती हैं। यदू 











अच्तर्राष्ट्रीय भोर राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध श्ण्छ 


)शैदान्त भ्रन्तर्राष्ट्रीय भोर राष्ट्रीय कानूनो के पारस्परिक सम्बन्ध को भती भाँति 
स्पष्ट करने मे असमर्थे है । वस्तुत इस सम्बन्ध को राष्ट्रों के इस विएय में व्यवहार 
(?९४०८०४८) से हो समक्ता जा सकता हे श्रत विभिन्न देशों में इतके पारस्परिक सम्बंध 
का सक्षिप्त वर्णन किया छोगेगा॥ है,“ 

प्रस्तर्राष्ट्रीय कावूच को राष्ट्रोय मेत्र मे लागू करने के सम्बन्ध मे विभिन्न देशों का 
व्यवहार (07४९०0०५ ०६ 94८5 छाती 7०३40 (० 2एएप्या0) जी [शािशा०एश 
वजछ गा 40७9 590०)--(१) प्रेंट ब्रिटेन-- यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानूत को 
राष्ट्रीय क्षेत्र म लागू करने की दृष्टि से दो भागो में बांदा जाता है -- (क) अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के परम्परागत नियम [एएडणाआ ए065), (खें) सन्धियों द्वारा निर्धारित 
नियम । पह़पे के सम्बन्ध मे यह माना जाता हे कि अ्तर्गप्ट्रीय बाजून की स्वत 
स्वीकार की जाने वाली प्रशाय तथा नियम इगलेड के कानून का प्रग हूँ की जाने वाली प्रशाय ठया नियम इगलेड के कानून का भग हुँ । इस प्रकार 
का काजुन ब्रिटिश स्थाथाजय के लिये पिदेशी कानुन नहीं है, बह ब्रिटिश कानून में 
सम्मिलित सममा जाने के कारग्त उमका भक्ष हे यही सस्मिश्रणवाद (90007 
32224 
(0००१५) का प्रसिद सिद्धास्त है इसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून ब्रिटिश कानून में 
भिला हुआ या मिश्रित है। - ऊँेक स्थान सगे ६ हण्पामु+ज 
इग सिद्धान्त को सर्वप्रधम साडे घान्सवर टैवबोट (72००४) नये १७३१ में 
86005 ९०५७ में प्रतिपादित करते हुए लिखा था-- “राप्ट्रा वा कानूद प्रपने 
पूर्णतम विस्तार गे दगलैण्ड के कातुन का अ्रग है ।' ब्रियर्ली ने यह बताया है कि 
इस विचार के उद्गम का यह कारण था कि उन दिनो राज्यों के पारस्परिक ज्यवद्धार 
के नियमो के सम्बन्ध में प्रकृति के कानुन (प,8७ ० ॥४(ए०) के सिद्धान्त का पचलन 
था, ये बुद्धि एव तके ढवारा विग्चित किये जाते ये, कामन ला ((0०7फछा07 .2७) 
के नियम मी इसी प्रकार के ये। दस प्रकार दोनो में सोदझ्य होने से अन्वर्राष्ट्रीय 
लियमो का, कामन ला की भाँति इगलेण्ड के कानून का अश माता जाता रवोगाविक 
था। सुप्रसिद्ध विधिवेता ब्लैकम्डोन (89०:8580०7०) ने इसका प्रतिपादत करते हुए 
लिखा था--“राष्ट्रा के कानून के सम्बन्ध म जब कोई प्रइन इनके क्षत्राधिकार के 
राम्बन्ध में उत्पन्न होता है तो यह्‌ कामन ला के ब्नन्तर्यत समझा जाता है और यह 
माना जाता है कि यह इस देश के कानून का हिस्सा है ।  १८दी शती मे इस सिद्धान्त 
का समर्थन साडे मैन्सफील्ड तथा अन्य जजो ने क्रिया । १९वीं गतीम 99[4 ८१? 
सकक्‍ापाशीलव (805), एएगणरि * 0-2स्‍णफ (4877), खठ्ए्टा0 + वर67टू००8 
(823) , ४माएथए७7 ० &7५४८3 # 0089 (86) के गामलो से उपयुक्त सिद्धान्त 
का पॉपए किया गया था । 
किन्तु इस परस्परागत हृष्टिकोश को न्यायाधीश कतक़्बतें ने शै८७६ मे 
क्लेंकोनिया (ह:४7०००१४) के सामले मे प्स्वीकार करते हुए कहा कि अन्चर्राष्ट्रीय 
कातूत वो दृष्टि से इमलिश ठट से तीन सील की दूरी तक स्वीकार किये जाते 
घाएे प्रादेशिक समुद्र मे निदेशियो द्वारा किये जाने वाले अपराधों के मामले सुनने « 
का अधिकार व्रिदिश न्यायालयों को नहीं है। दय तिर्झंय के प्रभाव को रद का _ 


श्ग्प अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


तथा ब्रिटिश न्यायालयों को यह क्षेत्राधिकार देने के सिये १८७८ में पालियार्मैंट ने 
नागा एएबटाड /एडए502607 4८ पास क्या। क्तु इस निरेय से इगलेण्ड 
मे अ्नन्तरॉप्ट्रीय नियमो को ब्रिटिश कानून का अय मानने वाले सस्मिश्रशवादको 
सत्यता में सन्देहू उत्पन हो गया । 
इसका निराकरण करते हुए अनेक पटवर्ती निरंयों मे वुछ्ध शर्तों के साथ 
उपर्युक्त सिद्धान्त बी पुष्टि की गई। लाड एटक्नि ने (काणाइ एए एटफचाड ९ 
के मामले में निर्णय देते हुए लिखा था--“ (विटिश) न्यायालय ऐसे नियमों के 
समूह की सत्त्य स्वीकार करते है, जिसे राष्ट्रों ने आपसी व्यवहार में माना हुआ 
है। किसी कानूनी प्रब्ग पर बे यह जानते का प्रयता करते हैं कि इस विपय के 
सम्बन्ध मे क्या नियम है और इसे जान लेने के बाद वे इसे उस हद तक घरेलू 
कानून मे सम्मिश्चित (॥7९0ए9०70९6) हुआ सममभते है, जहा तक यह पालियामैंट 
द्वारा पास किये गये प्रथवा न्यायालयों हारा श्नन्तिम रूप से घोषित किये नियमो से 
असगत न हो ।”” लाई एल्वरस्टोन ने १५८५४ ए्छात एल्चाक 00कतरा्रा& एणा* 
छथा9 /0 # पृ॥८ एके सामने में लिखा था- “जिन पर हमारे देश की सामान्य 
सहमति है और सामान्य रूप से जिन पर अन्य देशो के साथ हमारे देश ने भी 
सहमति दी है इन्ह उचित रुप से भन्तर्राप्ट्रीय कानून कहा जा सकता है और जब 
हमारे राष्ट्रीय न्‍्यायातयो के सम्मुख पग्न्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रझन झायगे क्षी 
कानून को स्वीकार एवं लागू करेंगे |: (न॒िलरी « प्ल्टीप ४०११५ ०४२२ 
अधिग्रहए न्यायालयों (एघ८० 0००८७) की स्थिति कुछ भिन्न है। 
अन्तर्राष्ट्रीय कानूत को लाग्रू करने के लिये ही बनाये गये हैं। लाई पाकर ने प्षमोरा 
(2077०००७) के मामले में लिसा था--* एक ब्रिटिश्ष श्रधिप्रदर त्यायालय विश्चित 
रूप से पालियाममैंट के कानून द्वारा बधा होता है। तथापि यह सत्य है कि यदि यह 
ऐसा कानून पास करे, जिसकी व्यवस्थाय राप्ट्रो के कानून के झनुक्ल न हो तो 
इन्हे क्रियान्वित करते हुए अधिग्रहण न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू मही 
करेगा ।” इगलैण्ड के ये न्यायालय अन्तर्राप्ट्रीय कानून के प्रतिकुल किसी आर्डर-इन 
नौंसिल का पालन करने को दाष्य नही हैं किन्तु इन्हे पालियार्मैंट के हारा पास किये 
कानून का पालन करना पडता है। 
श् राधियों के राम्बन्ध में द्विठिय पद्धति यह है कि निम्नलिखित प्रकार की 
सधियों के बारे म पालियार्मट की स्वीकृति या कानून अवश्य पास होना चाहिये-- 
(१) ब्रिटिश प्रजाजनो के प्रैद्यक्निझ अधिय्यरों को प्रभावित करने दाली सधियाँ । 
(ख) झमत्र लाया पालियामैंट के क्‍ानुत को ग्रभाव्चित्‌ करते वाली सपियाँ। (ग) 
डिटिघर ताज (ए(०शआा) को अतिरिक्त अविकरार देठे छाली मधियाँ: (घ) ग्रेड 
ब्रिट्लेल की सरक्तार पर अतिरिक्त वित्तीय दाषिस्यु (कश्याटाक ०ताहवा०ग5) 
रे वाली सर्धियाँ। (इ) जो सपियाँ स्पप्ट स्प से इस झत के साथ की जाती 
हैं कि इन पर पाएलियाएरैंट की स्वीकृति ली जावेगी। (च) अ़िटिश भ्ररेश देने 
4०>5ऋ७णा) के सम्बन्ध मे की जाने वोलो सचियाँ। न्ब्स्च्च््प् 








अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध श्न्ड 


निम्नलिखित प्रकार की सपियो के लिये पालियामैट वी स्वीकृति की श्राव- 
इयकता नही होती--(क ) समुद्री टुद्ध में त्रिटिश ताज के युप्यमान (छल्वाश्टा०८ा६) 
अधिकारों से परिवर्तत करते वाली य धियाँ । (रू) मामूली अशासकीय समझौते, बच्चर्तें 
कि इनसे राष्ट्रीय कानून मे कोई परिवर्तन न आता हो और इन पर पालियामैट के 
अनुसमर्थन (१90क्‍८4009) की आदब््यकता न हो । 

५. अपुकत विवरण से यह स्पष्ट है कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय वियम या संधि निम्न- 
लिफिते अवस्थाओं मे ही ब्निठेन के राष्ट्रीय कानून का अग बनती है- (१)यह नियम 
विभिन्न राष्ट्रो के ग्रन्वर्रास्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त होता 
चाहिये । (१07फकश4 पिला ४४5८०४१700 #. (काज्ञाए॥ के मामले में ला 
मेकमिलत ने यह लिसा या--"सार्व जनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्सो सिद्धान्त को 
हमारे राष्ट्रीय कानून मे अगीकार करने की स्वंसम्भत पहली ज्ञतं यह है कि इसे राम्य 
राष्ट्रो द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पराचरण के रूप में सामान्य स्वीकृति दी जा चुकी हो तथा 
यह स्वीकृति अन्त रस्ट्रीय सबियो, सममझोौतो, प्रारम्भिक प्रामारिक पाठ्यग्रत्थो, व्यवहार 
तथा न्यायालयों के निरंयो से पुप्ठ होती हो।” (२) ये तियम पालियामैट द्वारा पास 
किये कानूनो और न्यायालयों के निरहप से ग्र्मगत नहीं होने चाहिये । (३) कार्ये- 
पालिका (£५९००(४७) द्वारा किये गदग्ये अनेक कार्यो-जैसे युद्ध-घोपरा तथा नय्रे प्रदेशो 
को अपने राज्य का अग बताने के सम्बन्ध मे राष्ट्रीय स्यायालयों को कोई अधिकार 
नही है, भत्ते ही इनसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लघन होता हो। (४) कुछ विषयो मे 
ब्रिटिश न्यायालयों को कार्यपालिका के प्रमाण-पत्र अथवा प्रामाणिक कथन पर विश्वास 
करना पड़ता है, जैसे राज्यो की विध्यनुसार (6४ ]07०) तया तथ्यानुसार (0९ ९०) 
मान्यता, राज्यो की प्रमुसत्ता, राजनीतिक विशेषाधिका रो को मॉँग करनेवाले व्यक्तियों 
का दर्जा। (५) राष्ट्रीय स्पायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को झपनी व्याख्या के 
अनुसार ल्ामु करता है। (६) स्धियां ब्रिटिश पालियामैंट द्वारा आवश्यक कानुन बन 
जाने पर ही न्यायालयो प्वारा त्रिय्मन्वित की जाती हैं। 

(२) सयुवत राष्ट्र मरोका-_ यहा ग्रेड विटेन की भाति सत्तराष्ट्रीय कालुत 
को राष्ट्रीय ट्रीय कानून का भ्गु माना जाता है. का भ्रग॒ माना जाता है। न्‍्यायाघीश ग्रे ने ०१५०९ छल/्वत्धाव गत 
7.08 के सासले से रिया था--/ अन्तर्राष्ट्रीय कानूस हसारे कानून का हिस्सा है भर 
जब इस प्रकार के प्रइन उत्पन्न हो तो उपयुक्त अधिकार क्षेत्र रखने वाले हमारे न्‍्याया- 
लयो द्वारा इस कानून का निर्धारण और प्रद्यासन होना चान्यि।” सुप्रीम कोर्ट ने स्त00 
#' सी35ए४ के यानले ने! कहा 4ए-- 'ध्रषप्तराथ्ट्रतिया जानना अपने चाकिस्तृततना आप 
व्यापक्सम अर्थ में हमारे कानूद का भाग है।” 

स० रा० अमरीका छारा सपुप्ट किये गये सभी समझौतो को भमरीकन स्याया- 
लग स्वीकार करने के लिये दाधय हैं, अते दो ये समम्येदे अम्सेकी का््रेस हारा पासडिये- 
गये काजूनो के प्रतिकूल हो (६ मै के प्रतिकूल हो | अन्तर्राप्ट्रीय कानून का निर्घारस्सख करते हुए इनके विविध 
सोतो --सचिया, न्‍्यायालयो के निर्ए वो, जिंचित्नास्तियों के पाद्यग्रन्थो और सम्य राष्ट्रों 


में प्रचलित प्रदायो को देखा जाता हैं, और इसे झपने देश की इधर 


११० अन्तर्राष्ट्रीय कामूद 


अनुसार ग्रहण किया जाता है। 0ए४ फल 7०9 (१६२५) के मामले में कहा गया 
था-- अन्तर्राप्ट्रीय व्यवहार उसी हृ॒द तक, जात है. न है, 2249 तक्र हम इसे ग्रहण 
करते है।” सरषिलफेिट्पसऊप्वतए- 

सपियो को स॒० रा० अमरीका के सर्विधान मे सर्वोच्च स्थान दिया गया है । 
सबिधान की घारा ६ मे कहा गया है--' स० रा० अमरीका द्वारा की गई सब सवियाँ 
देश का सर्वोच्च कानून होगी |” भ्रत वहाँ राष्ट्रपति जब किसी सधि को सीनेट द्वारा 
चास होने के बाद सपुप्ट करता है त्तो यह अपरीकन कानून का रुप घारण कर लेती 
है । 

ग्रट ब्रिटेन और स० रा० अमरीका के इस सम्मिथणुवाद के सिद्धान्त 
(ए०णएएग्वाण 00८४77०) को फ्रास, बैत्जियम और स्विट्च्न रजेंड के न्यायालयों ने 
भी स्वीकार क्या है । 70355... « #ौ-_+२०<« 

(३) फ्रास - यहा अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के नियम उस समय तक राष्ट्रीय कानून 
(ए्ग्राएएथ 7.59) का अग समझे जाते है, जद्ब_तक कि उनका व्यवस्थापरिका परि- 
पद्‌ द्वारा बनाये झथवा सुविधान के जिय्रमो से विरोध न हो+ सधियो के विषय मे फ्रंच 
स्यायालयों ने परस्पर विरोधी निर्प॑य किये है ३ घर यहा न्योयोलयों ने सधियो को 
व्यवस्थाविका परिपदो द्वारा पास किये कानून ($4०७८ [.5७) से भ्रबल माना है, 
किन्तु कई वार इसके विरोधी हप्टिकोण को झपनाया है। कुछ सधियो के लिग्रे यह 
आवश्यक माना गया है कि कानूनो की भाँति उनकी उद्घोषणा (छाठलेक्षणक्षाणा) 
होनी 'बाहिए । अन्य स्वियो का प्रकाशन ही पर्याप्त समझना जाता है । 

(४) स्पेस के १६३१ के सविधान की घारा ६ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
देश के कानून का भाग है 

(५) लाये --अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परम्परागत सियम (एए/ण्गाग) उणां८४) 
इस देश के कानून का अंग समझे जाते हैं, किन्तु सधियो के देशीय नियम से प्रबल होने 
के लिये इनका व्यवस्यथापिका परिषद्‌ से अनुसमर्यन[7२907808000) होना आवश्यक 
है 

(६) जर्नी--प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बने यहा के वाइमार (ए/७४7०४४) 
सविधान की धारा ४ भे यह ध्यवस्या की गयी थी कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सा्व भौम 
रूप से स्वीकार किये जानेवाले नियम वेध हैं तथा वे जमंनी के सघीय कानन का भ्रग 
हैं। किन्तु १६२८ मे जमेनी के न्यायालय (७०5४ट0०॥॥) ने एक मामले ८छत74- 

प्र०ग5 7.0४५ 0७६७ में यह निरुंस दिया कि वह पिछले नियम को पहले नियम से प्रवल 
मानने के सिद्धान्त (90रश07 तंट089६ ए707 पद्टिचम पूर्ववाधक )को स्वीकार करते 
को बाधित है ओर इसने यर्साय की सन्धि (४८:४,॥९५ 776७9) के बारे मे बाद में बने 
एवं वानून को लागू क्षिया । १६३३ भ जमंनी के सुप्रीम कोर्ट ने यह निरंय दिया कि 
आल्लरिक प्रमुसत्ता होने के कारण जर्मनी को यह अ्रधिकार है कि वह यह निरुंय करे 
कि घारा ४ के झनुसार कौन-सी बातें अस्पर्राष्ट्रीय तियम समझी जायेंगी, उसे यह 
झषितार है कि वह किसी सबवि की व्यवस्थाओ का विरोध करनेवाला कामून प्रवलित्त 
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करे । 

(७) सोधियत रूस- रूसी न्यायाधीश क्रिलोव (77५)॥09) का यह मत है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तथा क्क्नत रिक कानून के सामान्य नियम ('एण79 ) परस्पर 
सयुंकत न होते हुए सठग्रस्थित्व (0००७६६८०८७) रखते हैं। राज्य की सामान्य इच्छा 
आन्तरिक कानूनों में तथा सामान्य सपियों में प्रकट होती है । रिवाजी कानून के सम्बन्ध 
में इसकी सहमति सूकमाव (78९४६) से दी जाती है, अन्तर्राय्ट्रीय व्यवहार में झाने से 
इसे मूर्त रूप मिलता है । 

(७) प्रथम एवं ठितीय विद्वयुद्ध के बाद दोनो विश्व न्यायालयों (फाण6 
(०८ण/५) ने यह स्वीकार किया है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानूनका माना हुआ सिद्धान्त 
है कि सधि करने वाले देश संधि द्वारा जो व्यवस्थाये निश्चित करते हैं, उन्तका विरोध 
या सण्डन इनमे से किसी देश की ध्यवस्थापिका परिषद्‌ द्वारा पास किये गये कानून द्वारा 
सभव नही है। सधियाँ राष्ट्रीय कानून की अपेक्षा प्रवल एवं शक्तिद्याली होती है । 

भारत में राण्ट्रीय तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध--भारतीय सविधान 
में भ्रस्तर्राप्ट्रीय कानून को बहुत महत्व दिया गया है। इसका उल्लेख राज्य की नीति के 
निर्देशक तत्वों (9)5८/५७ ॥429०0)०७ ०६ 59०) मे है। स्विधान के घतुर्थे झध्याय 
की धारा ५१ से अन्तरॉष्ट्रीय शाति और सुरक्षा के सस्वन्ध ये निम्नलिखित प्रततिघान 

(ए९१०५१४09$ ) है-- 
राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि-- 
(४) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सू रक्षा बढ़े । 
(४) राप्ट्रो के मध्य में स्थायोचित एवं सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बने रहे । 
(30) राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार मे अन्तर्राप्ट्रीय कानून एवं सधियों से 
उत्पन्न दापित्वों के प्रति सम्मान मे वृद्धि हो । 
(7५) अन्तर्राष्ट्रीय विवादी के पचनिर्सय द्वार्रा समाधान को प्रोत्साहित किया 
जाय । 
राज्य की नीति के निर्देशक उपर्युक्त तत्वों को लागू करने के सम्बन्ध मे धारा 
३६ मे यह कहा गया है कि इन सिद्धान्तो को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया 
जा सकता । किन्तु फिर भी यद्दा प्रतिपादित सिद्धान्त राज्य के ज्ासब-सचालन म मौलिक 
समझे जायेगे और राज्य का यह कर्तत्य होगा कि बह कानून बनाते समय इन सिद्धान्तो 
को श्रियात्मक रूप दे ॥ 

भारतीय सविधान की उपर्यक्त घारा ३६ तया ५१ से यह स्पष्ट है कि यहा 
इसन-प्रवन्ध में सारा तय का कानून एवं नैतिकता को सम्मानास्पद स्थान प्राप्त है। यह 
बात भारतीय न्‍्यायालबो के अनेक निर्णयो से सपुष्ट होती है । 

कलकत्ता हाईबोर्ड ने [छठाा घाव 05ल्‍ाताबी] [0४९807८0६ पन्‍्रप5७ 7,039, 

# क्‍9700997979 ७७०0५7०॥3 7020 (% 7 8 952 (:७ 508 ) के मामले में यह 
निरय किया था कि झब तक भारतीय न्यायालय इयजैण्ड के वैयद्ञितक अन्तर्रास्ट्रोय 
कानून के नियमो का सर्देव अनुसरण करते रहे है। किन्तु अव परिस्थितियाँ बदल गई 
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है, इस समय उनके लिये इगलैण्द दे! गियमों का अनुसरण करना आवदयक नहीं रहा। 
सम्पूर्स प्रमुसन्तासम्पन्न स्व॒तन्त्र स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद भारतीय न्यायालय 
वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बारे में किसी एक .सम्प्रदाय (5०॥0०/) द्वारा प्रति- 
पादित नियमो को सानने के लिए बाघित नही है । भारत अब अपने ऐसे सिद्धान्तों का 
विकास करने मे स्वतन्त्र है, जो उसके न्याय, निष्पक्षपात तथा उत्तम गझ्न्त करण 
॥। (70४०९, £पजाए भाव 50०0 (.०7४८९7८०७) के अपने विचारो के अ्रनुकूल हो ।” 
काका हाईतोर्ट गे एक अन्य मामले 58ग हग्पश्सधव हशगायाव # 5धव७ 
० ५४८६६ छ८१895! के निरणंय में लिखा था कवि “राष्ट्रीय कानून को व्याख्या करने हुए 
लथा इसे लागू करते हुए न्यायालय ऐसी व्याख्या (70976(8007) स्वीकार करने 
का प्रयत्न करेंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय कानूत के नियमो रो निकाने जानेयाले श्रधिकारो 
और दागपित्वा के स्राथ विरोध न रखती हो १” 
भारत के दीवानी और फौजदारी प्रक्रिया विधिसग्रहों ((॥५॥ 70०९८१७,९ 
ब04 (प्रगराएक [४०००१०४० (१०१७७) मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अनुसरण फरते हुए 
विदेशी राजाओो तथा दूतों को दीवानी और फोजदारी कार्यवाहियों से उन्मुक्ति 
(एएए7०/0) भ्रद्दान की गई है । भ्रत यह स्पष्ट है कि भारत मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


को बडी प्रतिप्ठा प्राप्त है और भारतीय कानून के साथ अनुकूलता रखने बारे इ' के साथ झवूकलता रखने बाते इसके 


नियमो का सदैव पालन किया जाता है । 
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अन्तरॉष्ट्रोय कानून का सोहताकरण 


((०फ्राहस्थांणा ण॑ एशात्री०ण्ताों 4.4७) 


सहिताकरण का ग्रमिप्राय (786 (था ण (००७०४ )-- इसका 
सारसान्य आरय किसी जटिल विपय के नियमो को सुव्यवस्यित, त्रमबद्ध भौर सुस्पर्ट 
रूप से गगहीत करना है ॥ अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक बडा जटिल जजाल है, बह अनेक 
खोतो से प्रादुर्भूत होने के कारण बडा अस्पष्ट और अ्निदिचत है। इसके सुधार के लिए 
इससे सहिताबद्ध करना ग्यावश्यक समझा जाता है ॥$द्वियर्ली के शब्दों से छुक ऐसी 
सरहता के चार लाभ द्वोगे.'--- (क) कातून का छातून का वियवानुसार कसबंद्ध प्रतिप्ादन हो प्रतिप्रादन होगा । 
(रख) इराकी व्यवस्थायें अधिक स्पष्टता तथा सरलता से निविचत दो राकगी । (ग) सदेहों 
का निराकरण होगा ।(८४) जिन विययो से अभी तक नियमो का झभाव हे, उसको पूर्ति 
होगी । किन्तु किसी भी सहिता से इन चारों उद्देश्यों का पूरा होना सभव नही हे, क्योकि 
जब कोई सहिता बनाई जाती है, तो उस समय उन सारी परिस्थितियों को दूर दृष्टि 
से देखना सभव नही होता, जो भविष्य से इसे लायू करते हुए उत्पन्न होगी और यह 
वाछनीय भी नही प्रतीत होता कि किसी विषय के इतने विस्तृत और सुनिश्चित नियम 
बना लिये जाथ कि भविष्य में ववीन परिस्थितियों से न्‍्ययायीसों की ब्याह्याह्वरा 
इनका उचित बिकाय न हो सके । 
अत्वर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र मे सहिताक्रण के मुख्य रूप फेनविक के मताहुसार 
तीन श्रक्रार के है--(१) राज्यो के मध्य मे वास्तव में लग्यू हो रहेवियमो का फतमंबद्ध 
रूप मे प्रतिपादव, (२) वर्बेघान नियमों का ऐसे सशोधनों के साथ सम्रह; जिन ये ये 
आधुनिक युग की आवश्यकताओं को वसा न्‍्ययोचित मानकीय आचरण के लिये निर्धा- 
रित मानदण्डो को पूरा कर सकें, (३) बरतेमान कानून को समूची पद्धति का पूर्ण रूप 
से ऐसा पुनर्िर्माण जो नवीन चिद्धास्तों पर आधारित हो । म्राघुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
अनेक ग्रणो में इतना झधिक दोपपूर्ण है कि इस की सहिता बनाने वाला पहले प्रकार 
को निरयक समझता हुआ उसमे अपने सुझाव और सुघार अश्रवश्य देता चाहता है। 
इसलिये प्राय इराक्ते ऐसे आदशंवादो स ग्रह और सहितायें बनती हैं, जिनका बास्तविक 
परिस्थितियो से कम सम्बन्ध होता है। इन सहिताओं के निर्माताओं को अनेक विरोधी 
दृष्टिकोशो का सामंजस्य तथा दप्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सघप का समन्वय 
करना पडता है। यह संहिताकरण इससे होने वाले लाभो को दृष्टि मे रखकर क्या 
३- वियर्ची-- दी ला ऑफ नेशन्स, पू० हू 
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जाता है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित है। 
सहिताकरण के लान (20 रव्रध्छ8८5 ० (००$९०0०)--इसका पहला 
बडा लाभ अन्तर्राप्ट्रीय कानून को स्पष्ट, सरल और सुनिश्चित बनाना तथा मदेहो का 
निराकरण करना है ॥ इससे अन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय के जजों क्षा कार्य सुगम हो जायगा। 
डूसरा लाभ विरोधो का परिहार और एकरूपता की वृद्धि हैं। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के रान्बन्ध मे विभिन्न देशों भे दिविध प्रकार के नियम प्रचलित है, इनमे तथा 
अनेक देशो के राष्ट्रीय कानूनों मे अनेक प्रकार की असगतियाँ और विरोध है । नियमों 
के एक सहिता (०००८) में सगृहीत होने से ये दोष दूर हो जायेंगे । तीसरा लाभ इस 
की अपूर्सो ताओ के दुर होने ना है, इसकी सहिता बनाते हुए इनवा ज्ञाग होना रबाभा- 
विक है, इन न्यूनताओ को दूर करने से इसकी समुचित वृद्धि और विकास होगा । चौथा 
लाभ इसके विकास और प्रगति मे तीव्रता लाने का है, प्रथाओ दारा इसका विकास 
बडी मदगति से हुआ है, यह झ्राधुतिक गतिशील युग के सर्वेया अलुपयुक्त है। इससे 
इसका विकास भथ्वरुद्ध हो रहा है, सहिताकरण से इस दोष को दूर किया जा सकता 
है । पाचवा लाभ यह है कि यदि यह कानून अधिक स्पष्ट हो जाता है तो यह सम्भावना 
की जा सकती है कि इसका पालन करने बाले देशों की सख्या श्रधिक होगी। इस 
समय इसकी अस्पष्टता के कारण झधिकाद देश इसे झपने देश में लागू करना वाछनीय 
नहीं समभते । सुस्पप्टता बढने पर अनेक देशो द्वारा इसका अगीकार होने से झत्तर्राष्ट्रीय 
कासून की प्रतिष्ठा और मर्यादा बढेगी । भ्रत इसका सहिताकररणा आवश्यक प्रतीत होता 
है । 
किन्तु उपर्युक्त लाभो के साथ सहिताकरण के कुछ दोष और कठिनाइयाँ भी 
हैं, इनके कारण अभी ठक इसबा सन्‍्तोषजनक सहिताकरण नहीं हो सका । 
सहिताकरण के दोष (])८0९($ ० (१०१,॥०४७४००७ )--इसका पहला वडा 
दोष इसके स्वाभाविक विकास फो अवरुद्ध करना है। सहिता के सुनिश्चित नियमों द्वारा 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून पथरा कर जड हो जायगा। यह बस्तुत जीवित, वर्थेमान भौर 
विकासशील प्राणी के तुल्य है, लिखित नियमों की »उखला अपने भारी बोझ से इसका 
गला घोट डालेगी॥ का्डोंजो के मतानुसार “रात मर के लिये यात्री को शरण देने 
बाली सराय उसकी यात्रा का भन्तिम लक्ष्य नही होती। यात्री की भाँति फासून को 
भी कल की यात्रा कै लिये तैयार रहना चाहिये। इसमे विकास का सिद्धान्त बना रहना 
चाहिये ।” राहिताक रण इस विकास पर वुठास्मपात करता है। इसमे ऐसा लचकीला- 
पन ध्रावक्यक है, जिससे यहे समाज कौ परिवर्तनशील तथा प्रगतिझील परिस्थितियों 
मे भी उपयोगी और लाभदायक बना रह सके। झतशव समय समय पर इसका सक्यो- 
धन होते रहना चाहिये, सहितरकरण दरे सुनिरिच्तत पियमों का रूप अ्रदान करके इसको 
समयानुकूल बनाने की झावश्यकता कम कर देता है ॥ इसका दूसरा दुष्परिणाम यह है 
कि सहिताकरस के समय इसके निर्माता विभिन्न नियमो की ऐसी वाल की खाल निका- 
लते हैं कि यह पग्रन्तर्राष्ट्रीय नियमो की मौलिक भावना के प्रतिक्ल होती है। तोसरा 
दुष्परिणाम इससे कादूनी विधादा की वृद्धि हवा समझौतो का न होना है। १६३० में 
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राष्ट्रसघ के कुछ घिषयो पर सर्वेसम्मत नियम बनाने वाली सहिताओ्रो के निर्माण का 
प्रयत्व किया था, किन्तु यह सर्वधा विफल रहा। माच १६६० मे स० रा० सघ के 
तत्वावधान मे प्रादेशिक समुद्रो की सीमा के विदय मे अन्तर्राष्ट्रीय नियम बनाने वाला 
सम्मेत्नन किसी सर्वेल्म्मत निरंय पर पहुँचे विना भग हो गया । चौयी हाति यह है कि 
आधिकाश राज्य केवल सान्धियों म हो विश्वास रखते है, उन्हे सहिताकरण में आस्था 
नही, वे इसके नियमों से इसलिये भी नहीं बघना चाहते हे दि भविष्य में नई 
परिस्थितियाँ उत्पन् होने पर भी उन्‍्ह इन नियमों का अनुसरण करना पड़ेगा, सहिता 
के नियमों को स्वीकार करता भविष्य में सदा के लिये अपने हाथ पैर बाँध लेना होगा, 
अत अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिये व इन सहिताओ को प्राय स्वीकार नही 
करते ) इस दक्ा में इनके निर्माण का मौलिक उद्देश्य विफल हो जाता हे झौर यह 
सारा प्रयास निरथेक प्रसीत होता है। इन दोपा के श्नतिरिक्त इस काय मभ॒ अनेक बडी 
कहठिनाइयाँ भी है । 
सहितदाकरण को कठिनाइयाँ ([0॥7000९७ ० (0००70803070 ) --भन्तर्रा- 
प्ट्रीय कानून के कुछ विषय इतने विदादग्रम्त है कि इनमे सब प्रकार के विरोधी विचारो 
का समस्यय करते हुए सवसम्मत व्यवस्था का नियम बनाना बड़ा दुस्साष्य कार्य है। 
सब राज्यों की रामानता झ्ौर प्रमुसत्ता (50/८7४४०५) इनके निरांय में शसरी बडी 
बाघा है। इससे विरोधी हष्टिकोशो का सामजस्य नहो हा सकता प्रत्यक राज्य अपने 
स्वार्थ की दृष्टि से अपने हष्टिकोए को सत्य समभता हुआ उसे छोडने के लिए उद्यत 
नही होता । ञ्रव तक इसीलिये सहितान रण के अ्धिकाझ प्रयत्न विफल हुए है। तीसरी 
बडी बाधा इसके निर्माण सम्बन्धी घ्रइन हे । यदि इसका निर्माण करने वाले राज्यो के 
अ्रतिनिधि होते है तो वे अपनी सरकारो के वर्द माब द्वित। का हष्टिफोण अपनाये जाने पर 
बल देते है। किन्तु इनके राजनीतिक स्वार्थ इतने विविध प्रकार के तथा परस्पर विरोधी 
होते है कि इनस समभौता होना असम्भव हो जाता है । यद्दि इस कठिनाई को दूर करने 
के लिए सहिंताकरण के लिये राज्यो के प्रतिनिधिया के स्थान पर सुविज्ञ भौर विख्यात 
विधिशास्त्रियो (उ0385) का सम्सेलन बुलाया जाय तो इसके निणंय को रबीकार या 
अस्वीकार करना राज्यों की इच्छा पर निर्भर होगा, वे गपने छहितो से विरोध रखने वाले 
निर्सायों को स्वीकार नही करेंगे । 
उपयुक्त द्भप्परिणागो तथा दुस्तर बाधाओं के होते हुए भी यह्‌ समझा जाता 
है कि इसके लाभो का पलडा हानियो वाले पलटे से अधिक भारी है । सहिताऊरण से 
अन्तर्राप्ट्रीय कानूच मे सरलता, सुगमता, समरूपता, सुवोधता, क्रमबदता और सुव्यधस्था 
आयेगी ! अत विफलताआ के होते हुए भी इसके लिए अनेक प्रयत्त व्यक्तियों एवं 
अन्तर्राप्ट्रीय सस्थाओ तथा सगठनो की ओर से किये जाते रहे है। यहाँ इनका सक्षिप्त 
उल्लेख दिया जायगा। 
सहिताकरण का सक्षिप्त इतिहास (्राइ॥059 ० ६०ठगट७४०79)--( १) 
आरम्भिक प्रथत्व (5979 छ009)--त्रिटिश विपिशास्नी बेन्थम ने पिछली शताजरी 
£ जे सर्वप्रथम इसके सहिताक रख कया. ध्यत्त किया और सब सम्य राज्यो मे झ्ान्ति वनाये 


| 


११६ अस्तर्राप्ट्रोय कानून 


रखने के लिए एक आदर्श भन्तर्राप्ट्रीय कानून तेयार फिया । फ्रेंच राज्यक्रान्ति होने पर 

१७६२ भे राष्ट्रीय सम्मेलन (]४७००० (०7६९०४७०४) ने राज्यों के अधिकारों का 
घोषणापत्र बनाने का निए्चय किया । यह काय्ये एब्वे ग्रेयायर (४596 एब्णं०) 
को सौंपा गया। उसने १७६५ भे इसका २१ घाराओो वाला एक धरारुप (7०%) 
तैयार क्या, किस्तु इसे राष्ट्रीय सम्मेलन ने स्वीकार नही क्या । १८४५६ में पेरिस 
की घोषणा (90८८अथा0॥ ० 775) मे भच्तर्रप्ट्रीय कानून के चार सिद्धान्तों को 
घोषित किया गया 

(क) युद्ध करने वाले राप्ट्रो द्वारा वैयक्तिक स्वामित्व रखने वाले निजी युद्ध- 

पोतो द्वारा झत्रु पर झानतमण करने की प्रथा(?7ए«व्ापष्ठ) का अन्त कर दिया 
जाय । 

(ख) वटस्थ देशो के जहाज झत्रु के लिए विनिषिद्ध (207020»76) रख- 

सामग्री के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का वहन कर सकते हैं । 

(ग) शत्रु का भण्डा फहराने वाले जहाज पर लदे हुए तटस्थ देशो के माल में 

से केवल विनिपिद्ध रण-सामग्री को ही जब्त किया जा सकता है। 

(घ) घेरावन्दी या परिवेप्टन (8]02०८४००) के वास्तविक होने के लिए उसका 

प्रभावशाली होता आवश्यक है | 

१६बी इताब्दी के उत्तरार्ड मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून मे सहिताकरण के झनेक 

प्रयत्न हुएं । इनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय है--१८६१ में आस्ट्रियन विधिशास्त्री 
क्षाएाड १० 00णा7 एल्रडणावशवट्ट वा 0996 शाच्य5$ ((पर॥ ००१९ ए९७ वाणा 
3#्षघ3079 , रै८६२ मे न्यूयाक के प्रोफेसर फ्रासिस लीबर काथुद्ध के नियम ([.395 
० ९४४३), १८६८ मे स्विट्जरलंण्ड के विविश्ञास्त्री ब्लशली (8]005०8) की प्रनेक 
भाषाओे में झनूदित होने वाली ८६२ घाद्मझो की विस्तृत सहिता (0०0०), १८६२ में 
डेविड डडली का १००८ घाराझो वाला जी 0फ/07९5 07(7904। (0006 
नामक ग्रन्प, १८७४ मे ब्रुसेल्द मे रूस के जार झलेक्येण्दर द्वितीय की प्रेरणा से थुताये 
सम्मेलन ने ६० धाराझों की एक सहिता तैयार की, यह द्सेल्त घोषणा कहलाती है ४ 
१८८० में ७ वर्ष पहले धेण्ट (बेल्जियम) से स्थापित पन्तर्राष्ट्रीय कानून की सत्या ने 
अपना प्रय प्रकाशित किया । १८६० मे इटालियन विधिघ्यास्त्री 7386७०७९ छा0त के तथा 
३६९१० मे ग्रायीलियन विधिवेत्ता 577८० ए८४४०८ के अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सहिता 
सम्बन्धी ग्रन्यों के प्रकाशन हुए॥ इसी समय इस प्रकार के अन्य प्रस्थलेखक झापेनहाइम, 
हाल, फ्लिसोर तघा हाइड ये । 

(२) हेग सम्मेलन (्र880८ (०९४०९ 899 >एत 4907 )--- १८६६ में 
रूस के सम्नाट विकोलस द्वितीय की भ्रेरणा से हेग का पहला सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय 
कयनून के प्रइ्नो पर विचार के लिये बुलाया गया । इसमे २६ राष्ट्रो के प्रतिनिधि सम्मि- 
लित हुए । इसने सहिता के रूप में दो महत्वपूर्ण विषयो पर झभिसमय ((०ाएटआ- 
4000«) तैयार किये--(१) झन्‍्तर्राप्ट्रीय विवादों के आन्तिपूर्ण समाघान के लिये 
अमिसमय | (२) स्थक्त युद्ध के कानूनो सौर रिवाजो का झभिसमय | पहले प्रभि्तमय 
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के परिश्ामस्वर्प हेग मे पचचिणेय के स्थायी न्‍्यायालय (एवाशक्रात्व: एएफर(ण 
अज079007) की स्थापना हुई । यह सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सहिताकरण 
के इतिहास में बडा महत्व रखता है। इससे इस प्रवुत्रि को वडा बल और प्रोत्साहन 
मिला । 

दूसरा हेग सम्मेलन १६०७ मे हुआ । इसने अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानत के १३ महत्व- 
पूर्णे विपयों पर अभिसगयो दादा नियम बताये । थे विषय इस प्रकार है- -युद्ध छेटना, 
युद्ध छिह़ने के समय व्यापारी जहाजा का रणपोतों में परिवर्तन, स्थेतीय एव समुद्री 
स्ुद्ध और तटस्थता के नियम, थ्रुद्ध छिडने के समय झज्ु के व्यापारी जहाजो का दर्जा, 
नौरोनाओ की ग्रोधायारी, पनड्ब्बियो ये ससर्ग मे आने से स्पय विस्फीट करने बाती 
सुरगे। इसमे कुछ भ्रभिससय पिछले सम्गेलन के थे । ४४ राज्य ने इस सम्मेलन से भाग 
लिया था । 


१६०६ में लन्दन मे समुद्री युद्ध के नियम बताने के सम्बन्ध में सहारशक्तियों का 
एक सम्मेलन हुआ, इससे विनिधिद वस्तुओं ((००४०४५४०० ) को सूची तैयार करने 
का प्रयास किया गया ॥ इसके निर्णाय लन्दन की घोषणा मे प्रकाशित किये गये । 

(३) रा्ड्रसघ के प्रयत्त (50705 ०7 7.९३९४०९८ ० ऐच्४005)--१६२४ में 
राष्ट्रसघ की कौन्सिल ने झस्तर्राप्ट्रीय कानून के सहिता बनाने योग्य विषय चुनने के 
लिये विश्वेपों की एक समिसि बनायी । इस समिति ने १६२७ में अपनी रिपोर्ट मे 
निम्नलिखित सात विषय इसके लिये खर्देथा उपप्रुक्त और परिपक्व (छ&।0८) भाने-- 
(१) राष्ट्रीयता, (२) प्रादेशिक समत्र (३) अपने प्रदेश में हुई विदेशियों वी शारी- 
रिक क्षति व सम्पत्ति की ट्रानि के लिये राज्य की जिम्मेवारी, (४) दूतो के विशेषा- 
घिकार और उन्मुक्तियों (गर्ययएध।ए०५), (५) अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा सन्धियाँ 
करने और इनका प्रार्प तैयार करने की विधियाँ (६) सम्रुद्दी उकती (7770०४)+ 

(७) पमुद्र की वस्ठुगों का उपयोग (:>/०रान्रए070 ० 9९ छ70072७५ ०7 ४९७) $ 
राष्ट्रसध ने इनमे से पड़ले तीत विषयों के सहिलाकररा के लिए हेग म सम्मेलन बुलाने 
का निशईचय किया । यह १३ मार्य से १२ अग्रैग १६३० तक ढेग मे हुआ | इसने तीन 
विषयों पर विचार के लिये तीम समितियाँ बनायी ग्रौर वहली कमेटी हारा तैयार किये 
निम्नलिखित समभौते इस सम्मेलन ने स्वीकार क्यि--(क) राष्ट्रीयता कानूनों के 
संघर्ष के कुछ प्रइना के सम्बन्ध से समकौता। (ख) दोहरी राष्ट्रीयका (70790० 
7५७४४०४०॥५५ ) होने पर सैनिक दायित्वा के सम्बन्ध में समभगैता। (ग) राज्यहीनता 
(5:७८॥०5६४८८७) के बारे मे समझौता । इच समभौतों को कुछ राज्यो ने अनुसमर्यन 
(ए०थ१००७४०४०) हारा रवोकृति प्रदान की। अन्य दो विषयो - प्रादेशिक मसमृद्रो 
(प्रश्लतश०पज १४शव्ा5 ) तया विदेशियों वी शारीरिक तथा साम्पत्तिक क्षति के सम्बन्ध 
में राज्य के उत्तरदायित्व के प्ररन पर सम्मेलन मे इतना अधिक मतभेद था कि इन पर 
कोई समभौता न हो सका 

१€३० के हेग सम्मेलन से बडी आशाये की गयी थी, विन्तु इसमे राज्यों के 
विशभिन विषयो पर मतभेद इतने उम्च रूप में श्बकट हुए कि श्रन्तरसप्ट्रीय कानून के 
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सहिताकरण का भविष्य विचारकों को वहुत उज्ज्वल नही प्रतीत हुआ ॥ झापेनहाइम 
ते इसकी आलोचना करते हुए यह लिखा कि इस सम्मेलन ने यह त्र्दशित किया है कि 
नीतिविपयक मतभेद रखने वाले बिययों पर विधिशस्त्रियों मे कभी सहमसि या सम- 
भौता नहीं हो सकता । इन अन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्भेलनों मे सर्वेमम्मति छा नियम अन्तर्रा- 
प्ट्रीय कानून के विकास मे प्रगृति नही, क्ल्तु मन्दता लाने वाला है। सहिंताकरण्स का 
एुक दुष्परिण्याम सह है छि ग्रविक विचार-विमर्श और मीमासा से ऐसे दिएयो से भी मत- 
हो जाता है जिन्हे ग्रव तक सर्वंमम्मत समम्मा जाता था । सहिताकरण का 
कायून से एकरूप (एशाणि7॥) ब्यवस्था छाना है, डिन्‍्तु विभिन्न राज्यो के 
विभिन्न स्वार्थ विभिन्न परिस्थितियां झोर विभिन्न कानूनी पद्धतियाँ इस उद्देश्य की पूर्ति 
मे बहुत बाघक है । मतभेद रहिद विषयो के सहिताकरण् के लिये भी दीघेकालीत तैयारी 
झौर विचार विमर्श की आवश्यक्ता है । 








इसी समय अन्तर्राष्ट्रीय कानूत के कुछ महत्वपूर्ण नियमा का निर्माण हुआ। 
१६१६ की वर्साय सन्धि की धारा १७१ के अनुसार विपैदी, दम घोटने वाली बैसो के 
प्रयोग पर पाबन्दी लगायी ययी थी । १६२१-२२ के सग्गेसन मे बाशिगटन मे दास्चास्त्रों 
को मर्यादित करने बे विधय मे एक समभौता ऊिया गया, पनडुब्वियों की लडाई के तथा 
विपैल्ली गैसो के प्रयोग को वर्जित करते के नियम वलाये गये। १६२३ मे विधिगास्नियो 
के एक आयोग ने हवाई लड़ाई के नियम वनाये॥ १६२५ में रा्ट्रसघ हारा बुलाये 
एक सम्मेलन में विपैली गैसों के प्रयोग पर पावन्दी लगायी गयी, १६२६ में रण- 
क्षेत्र मे आहतो और रोगिया के विषय गे तथा युद्धवन्दियो के राम्वन्ध में किये गये 
पिछले समझ्कौतो मे समयादृकूल सशोधन किये यय । १६२४ मे झअन्तर्राप्दीय कानून की 
अमरीपी सस्था ने झनेत विपयो पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सहिताकरण का यार एफ 
अमरीकी सम्मेलन वो सौंपा । १६२८ तक इसने निम्न विपया पर सात अभिसमय 
स्वीकार विये -- विदेशियों का दर्जा, गृह |द्ध के समय तटस्थ देशो के कर्तव्य, दूत कार्य 
करने वाले अधिकारी, वारिएज्यदूद, समुदी त्तटस्थता, शरण (५५४८७) देने के तियम । 
१६३६ मे अन्तर्‌भ्रमरीकी तटस्थता श्रमिति को तटस्थता के नियमा की व्यापक और 
बिस्तुत सहिता बनपने क्या कार्य सौपा गया । 

(४) सथुक्‍त राष्ट्र सघ हारा सहिताफरण का कार्य ((779॥60 ]चक्ञाणा5$ 
0:2880$0007 घणपे (०७/॥०७४०७).. स० रा० राघ के चार्टर थी धारा १३ म यह 
बहा गया है --  जतरल असेम्बली नोच लिखी बातो के अध्ययन को व्यवस्था करेगी 
और उनपर झपरनी शिफारिन देगी राजनीतिक क्षेत्रम अस्पर्राप्ट्रीय सहयोग बढाने 
ओर पगन्तर्राप्ट्रीय कानून के प्रगतिशील वित्रास तथा उसके राह्टिताकररणा का प्रोत्साहन 

2 ॥! इस उद्देश्ष की प्रूलि के लिए १६४७ म जनरल ग्रसम्वदी ने एक प्रस्ताव द्वारा 
प्ट्रीय विधि ्लायोग ([7शा 0ण०। [३७४ (0शए5$७०४७) की स्थापना वी । 
इसके २१ सदस्य होते है * य अन्तर्राष्ट्रीय स्वातिप्राप्द तथा राष्ट्रा वे कानूत बा अगराध 


है. झारम्न में इनकी सख्या १४ थी | 
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ज्ञान वाले विजिवेत्ता होते हैं ॥ एक राज्य का इसमे एक थे झऋषिक सदर्प नहीं हो 
सकता। ये स० रा० सघ के सदस्य-रास्यों द्वारा दिये प्रतिनिधियों की सूची में से जनरल 
अमेम्बली द्वारा तीन दर्पे के लिये चुने जाने है । जब इस आयाग की सम्मति मे किसी 
विषय का सहिताऊरता आदण्यक होता है तो यद इस पिपय में अपनी सिफारिय सन- 
'रले अमेम्बली को घाराओो के या अनुच्छेद्ों के रूप गे भेजता है तथा इसके साथ टोका 
के रूप में इनको पुप्ट करने वाले पूर्रो्चाहरणों, सन्धियों, स्यायाश्रीझे के निर्णोयों का 
तथा इन विपय न विद्यमात समी मतभेदो और विश्िद्धताओं का उल्लेस्व करता है 
धारा २४ के सनुभार इस आयोय का एक कार्य यद भी है कि वह प्राचारिक (ए४०- 
आधक्ष५ ) झन्वरर॒प्ट्रीय कानून का प्रतिपादन करने वाली सामग्री का गकलन और प्रकाशन 
करे ) 
अल्तर्राप्ट्रीय विधि आ्रायोग के उद्देश्यो को प्रत्तिपादित करने वाल १६४८ वे इस 
पिज्तेप विधान (57८८७० 54६00७) म आयोग के छार्यों को दो भागा स यादा गया 
है-- (१) पझत्तर्राष्ट्रीय क्यनूर का बिक्नस (70०20क्ञाएशाए ता वेंध्रस्‍टामाब/०घण 
प.8७ ) - इसका अभिप्राय यह है कि * अन्तर्राष्ट्रीय कानूत के उन विधयो पर नियमो की 
पश्रारम्निक रुपरेखा और अ्रभिममव (79शी (एणाश्टणा००७) तैयार किये जाय, जिन 
विपपो का नियरन तथा निमनन्‍्कग्प श्रमी तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा नहीं होता या 
जिनके सम्बन्ध मे ग्रभी लव विभिन्‍न राज्यो के व्यवहार म आने वाला कानून अच्छी 
तरह विकसित्र नही हुआ ।” (२) प्रन्तर्राग्ट्रोय कानून का सहिताक्षरण (८006ए- 
€७0०॥ )--डइसजा सात्पये “ऐसे क्षेत्रों मे अस्तर्राष्ट्रीय कानून के नियसा का अधिक 
चुद्धता के साथ निर्मारा/ करना तेसा व्यवस्थित करना (छल शाछ० क्ाशथज० ।0णगण.॥- 
१७त्न 800 ५) ४शग१॥५5७१0७ ) हैं, जिन क्षेत्रा मे राज्या का विस्तुत व्यवद्धार (8९ 
(६75०७ 503८ छ79०॥८९) ,पूर्वोराटरणा ( 97८०८०४८७६) भर सिद्धान्द्रपटले सा हीं विद्य- 
मान है /” विधि झायोग कर कार्य इन दोनों उद्देरप को पूरा कटमा है । टसक्ा विधात 
बनाने बालों क्षा यह दिचार था ैि दोनो उद्देश्या को पृथज्‌ करनेवाली कोई स्पप्ट मेदवः 
गेखा नही है और सतियाररण् के कार्यों म इन दोनो के पूति ऋवचब्यक है) 
जब विधि आयोग अन्तर्राप्ट्रीय क्षानून को कमी शाखा का प्रया 
(ए९7०९7९६५५४ 6९६९०]घछाथा:) का कार्य करता है तो इसका कार्य उसी दमा 
गरहत्व रख सकक्‍वा है, जय एटा विषय में किसी प्रवार क्मा झ्न्तर्राषप्ट्रीरय समसोता हो + 
इसके लिए विधि ग्रायोग के दिवान (579(00७) म यहे व्यवस्था की गयी है कि यह 
झाधोग इस विषय से एक प्राह्प अभित्तरष [स्‍940 (0075 ८709) तैयार करेगा तथा 
जनरतन असेस्वली यह तय करेगी कि इस कानूनी रुप देने हे लिय तथा इसके विधस से 
अन्‍्लर्गाप्ट्रीय समझौदा करने के लिए क्‍या उपाय क्बि जाब ॥ किन्तु जब वियि आयोग 
किरी विपय का कडितात रण वरणा है यो इसके वियान मे इसके कूम्वन्ध में दो ध्यवस्थाय 
हैं-- (क) इसजी रिपोर्ट का प्रशाशन मझात्र कटता, (ख) जनरल ग्सेस्दली दें एक 
प्रस्ताव द्वारा इस सारी रिपोर्ट को या इसदे दुछ हिस्सी का स्वीयार परना। इस 
विषय में यह विधान सेसिच हस्दे (0०० प्रश्य-४) झादि विद्यानो दारा प्रतिषादित इस 















१२० ्रन्तर्राष्ट्रीय कानूस 


मत का समर्थन करता है कि विभिन्न सरकारो द्वारा स्वीकृत क्ये जाने वाले सममौतो 
के मूलरूपो को छापने की शपेक्षा श्रस्तर्राप्ट्रीय कानूत के विकास मे प्रगति के लिये यह 
अ्रधिक अच्छा है कि इस कानून के सम्बन्ध मे सुप्रसिद्ध और स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि- 
शास्त्रियों द्वारा तैयार क्यि गये नियमों के वैज्ञानिक विवरण ($लशध्याधीट छ86« 
गाध्या$) प्रकादित किये जाय । ऐसे विवरण यद्यपि रौड्ान्तिक रूप से कोई प्रामा- 
शिकक्‍ता नही रखते, किन्तु इस दात की सभावना है किये अपने आन्तरिक गुणों के 
क्यरण इस विपय के अन्तर्राप्ट्रीय कानून के नियमों के रूप मे स्वीकार किये जाय और 
राज्य अपने व्यवहार में इनका पालन करने लगें तथा झ्न्तर्राप्ट्रीय स्यायालयो के विधि- 
शास्त्र मे इन्हे मान लिया जाय । यह स्पप्ट है कि यदि ऐसे विवरण को जनरल असेम्बली 
एक प्रस्ताव द्वारा सपुष्ट करती है तो इसका प्रभाव वहुत अ्रधिक होगा, भले ही इसे दिसी 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलल बी सहमति से कानूनी प्रामाशिकता न प्राप्त हुई हो । 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग का कार्य (छठ7: ० फाशाामाणाओं एज 
(0०णगपा58०7)--अन्तर्राप्ट्रीय विधि झ्रायोग को कार्य करते हुए 56 वर्ष हो गये 
है। १६४६ में इसने निम्नलिखित चोदह विषयो को सहिताकरण के दि उपयोगी 
सममभा था --(१) राज्यो की मान्यता (२६८०४प० ० 5:७:८५), (२) राज्यों 
तथा सरकार का उत्तराधिकार (50८८४७०० ०ी 99(९४ थात॑ 0०एल/॥ाएढ्प), 
(३) राज्यों वी तया इनकी सम्पत्ति की क्षेत्राबिकार विषयक उन्मुक्तियाँ (307500- 
धग्गण वशगाषग्रापर$ छणीं 8६865 थात पद्म 700०५), (४) राष्ट्रीय प्रदेश 
से बाहर किये गये अपराधों का क्षेत्राधिकार, (५) महासमुद्रो का प्रदेश (८ट्वाणा० 
० म्ा&४ 8८95), (६) प्रादेशिक समुद्रो या क्षेत्र (ए८४एा7ए एी प्रलाएणार्रों 
एए४७$५) , (७) राष्ट्रीयता (3७७००७॥७) , (८) विदेशियों (४0६७४) से व्यवहार, 
(६) भआाक्षय का अधिकार (९ ० ४५))ए7), (१०) सधियो का कानून (7.3४ 
०ी प7००७४९४), (११) रग्जनयिक सम्बन्ध दवा उन्प्रक्तियाँ . (9छा०खभा० 
वृच्राक्षएणा456 3700. ग्राध्मापच्रा।ढ$),. (१३ ) राज्य का उत्तरदायित्व (826 
ए८59०आंआ। ५9); (१४) पत्र निर्णय की प्रक्रिया (#कछइवे 0:0०९एण८) । विधि 
आयोग ने उपर्युक्त १४ विययो में मे सधियों के कानून, पच निर्सय की प्रक्रिया, महासमुद्रो 
के क्षेत्रों को प्राथमिकता देने और पहले इसवे विषय मे नियम बनाने का निश्चय किया । 
जनरल असेम्ब॒ली ने प्राथमिकता देने वाले विधयो की सूची मे प्रादेशिक प्तमरद्रों के क्षेत्र 
तथा राजनयित सम्बन्ध एय उन्टक्तियों को भी सम्मिलित करने को कहा। इसके 
अतिरिक्त जनरल अमेम्वली ने इसे झश्रय बे अधिकार के कानून एवं ऐतिहासिक समुद्र 
(प्र5णाए एश०:८ा>) पर भी ययासभव थी तर ही नियम बनाने को कहा है। अब तक 
यह उपयुक्त चौदढ,दिपयो में से नो विषयो के नियम चैंयार कर चुका है।' 
प्रन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग वे का्ये वी गति आरम्भिक वर्षों मे बहुत मन्‍्द रही। 

इसके कई कारण थे । पहता कारण इसके सदस्यो का वर्ष भे केवल थोड़े समय 


३०. शखियली--दी ला झाफ सेशन्स- पक बूऊ 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सहिताकरण श्२१ 


(एथ/+ 575) के लिये काम्र करना था । टूसरा कारण यह था कि इसे एक ही समय 
में बहुत अधिक विषयो पर विचार करना पडा | किन्तु बाद मे इसके कार्य की गति तीब 
हो गई और इस समय लक यह जनरल असेम्बली को कई विययों के समझौतो के प्रार- 
स्मिक रुप या प्राल्प प्रभिसमय (79० (०००८७) तथा सह्वितायें (0०7८5) तैयार 
करके दे चुका है। इसकी पच निर्णय की प्रक्रियाविधि (6003 07०८०८०४०८) इतनी 
अधिक प्रगतिशील थी कि बहू जनरल असेम्वली को रुचिकर न प्रतीत हुई। इसके 
स्वीकार न होने पर भी यह इस वियधर की ग्रादर्शे सहिता (१४०३९) (००४) है। शीत- 
युद्ध के कारए होनेवाले राजनीतिक विवादों से विधि आयोग का 'झाल्ति के विरुद्ध कार्यो 
सथा अस्तर्राष्ट्रीय अपराध कानून (]शल्गरवााणावी (ए्र03 [,5७) का काम अधुरा 
पडा है किम्तु विधि आयोग ने कई बिपयों सम ग्रपदा कार्ष पूरा ऋर लिया है। महासमुद्रो 
(स'88 $९४६) तथा प्रादेशिक समुद्रों (उठ्क(072) ए७/४००७) के विषय में तथा 
इनसे सम्बन्ध रखते वाके महाद्वीपीय समुद्रतल ((००॥०८०१७) $9८/), सस्पर्शी क्षेत्र 
(९०॥क४ए०७$ 209५५), मछ्धलीगाहो (50६77८$) तथा समुद्र के सजीव खोलो के 
सरक्षण ((०7उटाएकशगा णीं (6 [/57ड $50प्7085 ० 569) विययके सममोतो 
((ए००७ए०७४४०४६४) को १६५८ तथा १8६०. के जेनेबा सम्मेसनों ((&७ए५ (०४- 
(४7५९७) द्वारा स्तय कराने का मुख्य श्रेय अस्तर्सप्ट्रीय विधि भ्रायोग को है। इस विपय 
मे अस्तर्सप्ट्रीय कानूच को सहिताबद्ध करता इस झायोग की महत्वपूर्ण देत है । १६६१ 
के वियना सम्मेलन (७०७7४ टोठपश्व८७) ने राजनयिक सम्बन्व तथा उन्मृक्तियो 
(00790फ्रशार गशशा८०ग्राघ8 990 ॥20797४६५).. पर एक समभ्मैते का प्रारम्भिक 
रूप (0780 (0०४५४८०४४०॥) स्वीकार किया है । 
अन्तर्राष्ट्रीय तिथि आयोग के १६४९ से अब तक किये कार्य से कई परिणाम 
निकलते हैं। पहला तो यह्‌ है कि 'सहिताकरण! ((०वती८००००) तथा प्रगतिशील 
बिकास (?९792०5५५४ 0९५छ०फफ्ादव) में कोई सूक्ष्म अन्तर करना भभव नही है। 
यद्यपि इन दोनो गे यह गहत्वपूर्ण भेद झब तक माना जाता है कि प्रगतिशील विकारा 


की कोई एकरण अ डे िपिक्यपोन समर पक कह एम जन 
गहिताक्रण का कार्य विधि आयोग स्ववमवश्रारम्भ फर सकता है तथापि मजा 


किसी विष का प्रतिपादन करते हुए-इन-इन्स बकियाओों से कोई भेद नही करता। 

दूसरा परिस्पाम यह है कि जब अत्तर्राष्ट्रीय कानून के सुपतिघ्ठित घर पुराने नियमों 
के सहिताकरण का त्रश्व उठता है तो स्ीतप्रुद्ध (20०00 ५४०7) के राजनीतिक कटु विवाद 
का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पुराने नियमों को चुनौती 
दी जाने लगती है । इस सम्रय उत्पन होने वाले तीत्र मतमेदों को देखते हुए कई वार 
सहिताकरण के भ्रयत्व फी सफलया म बडा संदेह उत्पन टोने लग्रता है। इस समय 
प्राय यह होता है कि योरोपियन राज्यो तथा स० रा० अमरीका द्वारा विकसित 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों वा घोर विरोत्र रूस तथा साथ्यवादी युट के देशो द्वारा 
तथा पश्चिमी साम्राज्यवाद के चगुल थे देर तक फये रहते के बाद हाल में रबतस्वर हुए 
एशिया तथा अफ्रीका के राज्यो द्वारा बडी उग्रता के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ, 


श्श्रे अ्रन्तर्राष्ट्रोय कानून 


प्रादेशिक समुद्र की सीमा (शणा 0 विल्ाशणयक्ष फ़द्यशा5) १६५८ तथा १६६० के 
जैनेवा सम्मेजनो मे नही एय हो राक्ी, क्योकि इगलेड तथा उसके साथी अनेक पश्चिमी 
देश इसे तीन मील रखना चाटवे थे, किन्तु सोवियत रूस ने इसे बारह मील बनाये रखने 
पर बल दिया। दोता पक्षा मे इस प्रश्न पर मौलिक एवं गहरा मतभेद होने के कारण इस 
बिपप में कोई रामझौता नहीं हो सका । 

इस प्रकार की घटनायें तथा परिस्थितियाँ यह सृचित करनी हैं कि सहिता- 
करण का कार्य जल्दी पूर्ण होने की समावता नही है । विन्‍्तु इसमे विधि आयोग क्के 
कार्यों को असाधारण महन्ता मिल जाती है और यह अधिक आवश्यक प्रतीत होने लगता 
है कि इस आयोग को ऐसे तीव्र मतभेदा को दूर करने के लिए सर्वंसम्मत अन्तर्राष्ट्रीय 
नियमो की सहिता के तिव्रास का प्रयास वरता घाहिये। ज्ियर्ली के मतानुसार झन्तर्राप्ट्रीय 
विधि झायोग के कार्यों की भले ही क्तिनी आलोचना की जाय, किन्तु इसमे कोई मदेह 
नही है कि हम इस झायोग से ही यह झाशा रख सकते है कि यह अन्तर्राप्ट्रीय कानून के 
बिरोबी निषमो ग सामजस्थ स्थापित करेगा झौर झ्ब तक बिकरसित हो रहे नवीन 
अन्तर्राष्ट्रीय समाज के लिये आवश्यक कानून की सुदृढ नीव को तैयार करने का प्रयत्न 
करेगा ।* 

इस भागयोग द्वारा किये गये कार्यों का सक्षिप्त बिदरण निम्नलिखित है. --- 

(ञ्न) राज्यो के ग्रधिकारों तथा करतंव्यों को प्रार्य घोषणा (990 708०08- 
इ9(007 ० (र8॥(5 था 00७०५ ० 3365) --इसमे राज्या के चार अधिय्रार माने 
गये हैं --( १) स्वतस्तता, (२) राज्य के प्रदेश पर क्षेत्राधिकार, (३) समानता का 
झधिका र, (४) सहास्त्र आक्त्मण के प्रतिरोध के लिये वैथक्तिक या सामूहिक आ्रात्मरक्षा 
का झभिकार। राज्यो के कत्तंव्य निम्नलिखित हैं. (१) महस्तक्षेप | (२) दुसरे राज्य 
में ग़हयुद्ध को प्रो साहित न करना । (३) झपने राज्य मे झन्तर्राष्ट्रीय घान्ति और व्यवस्था 
को खबरा पहुँचाते बाती परिस्थितियों को न उत्पन्न होने देता । (४) णुद्ध के मार्ग का 
अवलम्बत न करना । (५४) किसी दूसरे राज्य की प्रादेशिक प्रखण्डता या राजनेतिक 
स्वृतन्तता को खतरे मे न डालदा। (६) अन्तर्राष्ट्रीय कानून कै परम्परागत तियमो का 
पालन | (७) विवादा का झाल्तिपूर्ण उपायो से सपाधान। (८) पअपने क्षेत्राधिकार मे 
विद्यमान सभी ब्यक्तिया के साथ मानवीय अधिकार और मोलिफ स्यृतत्वताय प्रदात करने 
बाता ब्यवहार। इसम जाति, घम्म, भाषा आदि का कोई भेदभाव न रसते हुए सबके 
साथ समान वर्ताव होना चाहिये । 

(प्रा) स्पूरेम्वय सिद्धान्तो का निर्माण (#ठाग्रा|शाठत ०7७0८४४श४8 
एतप्थाए!९५) --डितीय विश्वप्रुद्ध के बाद मित्रराष्ट्रा ने द्वितीय विश्वगुद्ध छेश्ने तथा 
इह्पे। परोल पडए ने खुद पराय कग्ले आये अर की के फ्णतय सेशयतिया तथा प्रणुझ 
अधिकारियों पर न्यूरेम्वर्ग में सुकदमे चताये थे। छवरीसवें ग्रष्याय ग दनका वर्णन 
होगा। झल्तर्राप्ट्रीय कानून के इतिहास में यह सर्वथा सलबीन पद्धति थी। आतर्राष्ट्रीय 


डे... वियर्ती-पूर्वोकत पुस्तक पृ० रूछ 


अम्तराष्ट्रीय कानून का सहिताकरण श्२्३ 


विधि आयोग ने जुलाई १६४० मे न्यूरेम्व्गं मे चलाये अ्रभियोगो में तथा चार्टर से 
स्वीकार किये युद्धापराधो के ७ सिद्धान्त निश्चिद किये । ये इस प्रकार है --(१) अन्त- 
रॉप्ट्रीय कानून के उल्लघन के कार्ये करने वाया कोई भो व्यक्ति इसके लिये उत्तरदायी 
और दण्डभागी होता है। (२) ऐसे व्यक्ति को रक्षा राष्ट्रीय कानून (१#एच्ालफुथ 
[9४) द्वारा नही हो सकती | यदि राष्ट्रीय कानून किसी झ्न्तर्रप्ट्रीय अपराध के लिय 
दण्ड-व्यवस्था नहीं फरता तो झअन्तर्राप्ट्रीय धपराध करने वााछा व्यक्ति इस आधार पर 
अपनी रक्षा नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति का राष्ट्रीय कानून उसे इस जिषय में निर्दोष 
समभता है। (३) राज्यों के तथा सरकारों के झध्यक्ष प्राप सरकारी वार्यों को जिम्मे- 
बारी से मुक्त होते है, वे न्यायालयों के क्षेत्राधिक्ार से सुक्त होने है। किल्तु ग्रन्त- 
राष्ट्रीय कानून की टप्टि से अपराध करने दाले व्यक्ति को, उसका राज्य या शासत 
का अ्रध्यश्ञ होना न्‍्यायासय के अधिकार-क्षेत्र से तथा सपराध की जिम्मेजारी से सुक्त 
मही करा सकक्‍ता। (४) अस्तराष्ट्रीय कानून का अपराध करने वाला कोई श्पक्ति इस 
आधार पर अपने रो निर्दोष नही सिद्ध रर सकता कि उसने यह कार्य झपनी खरकार 
के आदेश पर किया है ! (५) भझन्‍्तर्राप्ट्रीय कानूनल को हृष्टिसे जिस व्यक्ति पर कोई 
अपराध या झारोए लगाया गया है, उस यह अभिकार है शि वह कावून एवं तथ्या के 
आधार पर अपनी रक्षा कर सके । (६) अस्तर्राष्ट्रीय कान्रुन की हष्टि से दण्ण्तनीय 
अपराध विम्नलिखित हैं--(क) भाल्ति के विरुद्ध क्यि गये अपराध, (7३) युद्धापराव, 
(गे) गानवता के विरुद्ध अपराध । (७) उपर्युक्त अपराधा गे राहयोग देना भी अस्त- 
रॉप्ट्रीय कानुव की हृष्टि से ग्रपराघ है। 
(६) मानव जाति को झान्ति और सुरक्षा के बिरद्ध अपराध की प्ररुप सहिला 
(एन 0०3७ ण॑ 0गलाए०ड उड़ब्रा5 पा८ 7८४०० ७७० 5९८एा५४ एी. प्रा 
4000) --अन्तर्रीष्ट्रीय विधि झायोग ने अपनी तीसरी बैठक मे इस्तर्राष्ट्रीय 
और सुरक्षा को सकट में डालने वाले अप रायो का स्वरूप निर्धारण करने वाती सहिता 
(०५०७) का प्रारम्भिक रूप बनाया है। इसमे निम्नतिलित अपराधों का समाबेश किया 
गया है--(१) अग्राक्रमण (2४372590०) का काई कार्य । अग्राक्मण वी परिभाषा 
यह है कि राष्ट्रीय श्रथवा सामूट्कि आत्मरक्षा के उद्देश्य के श्रतिरिक्त या ल० रा० 
सघ के किसी अग के झादेश के पालन के अभाव म दूसरे राज्य के बिस्द्ध संनाआ ता 
प्रयोग । (२) अग्राठमणा की धमकी देवा । (३) किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध आत्म- 
रक्षा के अलावा स० रा० भ्ष के भादेश के पालन के अतिरिक्त अन्य उद्देग्यों से अपनी 
सशस्त्र सेनाओ को भेजने की तंयारी | (४) किसो अन्य राज्य मे गृहपुद्ध को धोत्साहित 
करना । (५) जातिवध (56४००४४९) ॥ (६) अवैध उपाया द्वारा दूर राज्य के प्रदेश 
को अपने राज्य का अय बनाता 
(ई) अस्तर्राष्ट्रीय फौजदारी न्‍्यायालब  [वाध्यशाण्पर एशसफाएश 
(०एणघ)--१६४५० मे अन्तर्राष्ट्रीय दिथि आयोग ते अच्तर्राप्ट्रीय फौजदारी अ्पराधा 
के विचार के लिये छुक न्यायालय की रयापना पर विचार किया ! इससे इसे वाछममीय 
बताते हुए इसको अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से स्वठन्त्र रखने के लिये कट्ठा। १६५१ मे 








श्श्ड अच्तर्राष्ट्रीय कानून 


जनरल असेम्वली द्वार इसकी स्थापना के लिये बनाई गई कमेटी ने इसके सम्बन्ध में 
निम्नलिखित सिफारिश की--(१) इसे जनरल असेम्बली के प्रस्ताव द्वारा नही, किन्तु 
समभौते दारा बनाया जाय । (२) यह किसी विद्येप उद्देश्य के लिये (80 ॥००) न 
होकर स्थायी रूप मे बनाया जाय | (३) फौजदारी अन्तर्राप्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ 
नौ व्यक्ति जनरल इसे बली द्वारा नौ वर्ष के लिए इसके न्यायाधीश चुने जाय । १६५३ 
के सशोधित नियमा के अनुसार यह न्यायालय अन्तर्राप्ट्रीय फौजदारी अपराघ करने 
चाले व्यक्तियो का घुकहमा सुनने का अधिकार रखता है, भले ही वैधानिक टष्टि से ऐसे 
“व्यक्ति उत्तरदायी जासक, सार्वजनिक ग्रधिकारी या निजी वैयक्तिक हैसियत रखने वाले 
हो ४” यह न्यायालय राज्यों द्वारा इस व्यवस्या की सपुप्टि के बाद ही स्थापित होगा । 
(3) भ्रन्य कार्य -- अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने कई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विषयो 
में भी नियम बनाये है। सन्धियो के कानून पर इसने वहुत विचार किया है, सन्धियो 
की तैयारी, स्वीकृति, सपुष्टि आदि के झगेक नियम बनाये हैं-- जहाजो की राष्ट्रीयता, 
समुद्र में जीवन की सुरक्षा, रणपोतों के तथा समुद्री डकैती या दास व्यापार करने वाले 
जहाजों को पकडने के भ्रधिकार। समुद्र के गर्म मे बिछायी जाने वाली तारों के विधय 
में इसने झपने नियम बनाकर राज़्यो को विचार के लिये भेजे हैं । 
इन नियमो पर राज्यों वी सम्मतियाँ आने पर भ्र० विधि आयोग ने श्रपनी 
पांचवी बैठक में महाद्वीपीय समुद्रघल (00707: $॥८7), महासमुद्रों मे मछली 
पकडने एवं इनके सरक्षण, मस्पर्शी क्षेत्रों (000080605 7.072५) पर नियमों का 
अन्तिम प्राहप (&॥73] 0720) तैयार किया । जनरल असेम्बली ने इसे महासमुद्रो 
(प्रह। 8०४४) तथा प्रादेशिक भमुद्रो (८76०7 ५५७०९४7) तथा इनसे सम्बद्ध सभी 
विपयो पर नियम बनाने का कार्य १६५६ तक प्रूरा करने को कहा। १६५८ तथा 
१६६० में जेनेवा सम्मेलनो द्वारा दन विधयों पर विधि आयोग द्वारा सैसार क्ये गये 
नियमों पर विचार हुआ तथा इस विपय के अन्तर्राष्ट्रीय समभौते ((९०७४८॥॥०5) 
किये गये । १६६१ मे वियना सम्मेलन ने विधि आयोग द्वारा तैयार क्रिये राजनयिक 
सम्बन्ध तथा उन्मुवितयों के समझौते को स्वीकार क्या । इस आयोग ने स० रा० सघ 
द्वारा भ्रन्तर्राप्ट्रीय कानून के उपयोगी ग्रन्थो, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों की रिपोर्टो, स ० 
शा० सध की सन्धियो, ग्रन्तर्राप्ट्रीय कानून के वाधिक विवरणो के प्रकाशन पर बहुत 
बल दिया है । 
विधि आयोग के झतिरिक्त स््ुक्त राष्ट्रसघ ने भी कुछ त्िपयो में तियम 
झौर समभीते बनाये हैं। १६४८ मे सघ ने मानवीय अधिकारों का सावंभौम घोषणा पश्र 
(एप्राश्य5ण 0<००ज०॥०० ० स्ण्एवा एट्ट)(5). भ्रवाशित क्‍या था। ६ अप्रैल 
९६५८० सो परररीपए्ट्रेप 'मत्म्द प्यीयदर्टर प्रययेए७ के छस पंसकान्स के। स्वीघार गिकिया 
फि प्रत्येर व्यक्ति बे अधिकार पानून द्वारा सुरक्षित होने चाहियें तथा इनका समावेश 
एक झ्न्तर्राष्ट्रीय समभोते मे होता चाहिए। स० रा० सध ने जातिवध (6क्षाठ्लत6) 
पर भी एक झभिसमय ((०ए४ए८ए७०४) क्रिया है। इसके अनुसार जातिवघ अर्थात्‌ 








अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सहिताकरण श्र्५ 


किसी राष्ट्रीय, जातीय या नसली समूह का समूलोन्मूलन दण्डनीय अपराध है, भले ही 
इसे करते वाले राज्यो के झासक या सार्वजनिक अ्रधिकारी हो । जातिवध के सममौते 
को अनेक राज्यो ने सपुष्ट किया है। उसी प्रकार शरणाथियों वेः सम्बन्ध मे एक व्यापक 
समभौता किया गया है । 

अन्तर्याद्रीय विधि आयोग के अतिरिक्त, विधिझास्त्रियों की झस्त क्‍ग्मेरिकन 
परिषद्‌ ([7ध-हैसाशाटव३ (०ाएणा] ० वण्ा$8) ते भी अन्तर्राप्ट्रीय कानून के 
सहिताकरण का सराहनीय कार्य क्रिया है। यह परिषद्‌ वास्तविक सरकारो को मान्यता 
देने (९८८००डण07 णी तं७ 900 (905८79फ67(5) वे तथा राज्य के उत्तरदायित्व 
(.०5०००४७०!४७) के कानूनों का सहिताक्रण करने में तो सफच नहीं हुई, किम्सु 
इसने क्षेत्रीय शरण (प्र८छ30779) 959979 ), तेया राजनयिक (79/98097406) घरण 
के कामूनों के बारे मे सममौते (207एश८/ा0७५) तैयार बिये हैं तथा प्रत्यर्पए और 
चेयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय बगनूनो के बारे मे रिपोर्टे लेयार की है।* 

साहिताकरण का मवित्य (#ए(ए७ ०ी (०प6०४४०४ )-- उपयुक्त विवरण 
में यह स्पष्ट है कि प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का सहिलाकरण शौर भावी विकास इस बात 
पर निर्भर है कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज का लिर्मारणण करने वाले राष्ट्र एक-दूसरे पर कितना 
विश्वास रपते हैं। यहू विश्वास राजनीतिऊ क्षेत्र से भिन्न आधथिक तथा सामाजिक 
विषयों के क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, यहा विद्याइग्रस्त विषयों की कभी है, भरत 
इन क्षेत्रों से सहिताकरर के अधिक सफल होने की झा है, किनलु राजनीतिक विषयों 
से सम्बन्ध रखने वाले भन्तर्राष्ट्रीय कानूवो के क्ेत्रा मे राज्य अपनी भ्रभुसत्ता को विश्येप 
महत्व देते हैं, वे किसी भी ऐसी सन्धि के बन्वन मे नही बघना चाहते, जिससे भविष्य 
में उनकी कार्य करते की स्वतन्त्रता सर्यादित एवं सोमित हो जाय, अत राजनीसिक 


क्षेत्र मे सहिताकराश की प्रयति शाथिक और सामाजिक क्षेत्रों की भ्रपेक्षा बहुत सन्‍्द 
रहेगो | 


दूसरा भाग 
शान्ति के कानून 


0.95 07 ए-१८०) 


छठा अध्याय 


राज्यों का स्वरूप और प्रकार 


(वव९ िल्ञापरर९ ड50 (त्नच्ञकिस्क्षोणा ० 596) 


राज्य का लक्षण (॥%8 07०० ए ७ 886)---प्रत्तर्रा प्ट्रीय कानून का 
उद्देश्य विभिन्‍न राज्यो ने पारस्परिक सम्बन्धो का भियन्‍त्रण करना है, भरत इसका 
प्रधान विषय राज्य हो समझें जाते हैं। इसके यथाय॑ ज्ञान के लिए राज्य के स्वसूप को 
जात लेना आवश्यक है। राज्य की परिमाया विभिन्‍न विधिवेत्ताओ ने विविध प्रकार से 
फी है । ब्रिटिस विविशास्त्री हालेण्ड (77200370) के मतानुसार “राज्य भनुष्यों के उस 
शाघुदाय को कहते हैं, जो साधारणएतया किसी निश्चित प्रदेश पर बद्मा हुआ हो झोर 
जिसमे किसी एक वर्ग की या उल्लेखनीय बहुमसख्यक दल को इच्छा इसका विरोध करने 
वालो के ऊपर चलती हो”? ॥ हाल(प्ल॥) ने भ्रस्तर्राप्ट्रीय विधिशास्त्र की दृष्टि से 
इसको परिभाषा करते हुए कहा है--/स्वतस्त्र राज्य का सक्षण यह है कि उसका निर्माण 
करने बाला समाज स्थायी रूप से राजमीतिक छ्येय को प्राप्ति के खिए समरठित है । 
उसका एक तिद्चिचत प्रदेश होता है श्रोर वह बाहरी नियन्त्रण से मुक्त होता है ।" श्री 
बवित्तन (५४७।६००) के मत में “एक निश्चित प्रदेश के भोतर कानून येः लिए सगठित 
जनता का नाम राज्य है । श्री गानंर ((927%7) की परिमाया के प्रनुसार “राज्य 
बहुसख्यक व्यक्तियों का घुक ऐसा समुदाय है, जो किसी प्रदेश के निश्चित भाग में स्थायी 
रूप से रहता हो, बाहरी शक्ति के नियन्त्रण से पूर्ण रूप से या झ्रशिक रुप से स्वत्न्तर 
हो गौर जिसमे ऐसी सरकार विद्यमान हो, जिसके भादेश का पालन नागरिकों के 
विशाल समुदाय द्वारा स्त्रभावत किया जाता हो ।” 
आापेनद्ाइम ((079*फ्र्ंया) के मतायुसार "एक राज्य की सत्ता तब मानी 
जाती है, जब जनता अपनो सम्पूर्सो प्रझुसता सम्पन्त (8०एश४००४० ) सरकार की ग्रधोनता 
में किसी देश मे बसी होती है । राज्य की सत्ता के लिए चार झ्लावश्यक शर्तें हैं--चर्चे 
अ्रथम्त इस मे जनता होनी चाहिए । जनता का अभिष्नाय सभुदाय के रूप मे एक साथ 
जीवन बिताने वाले नर-नारियों के समूह से है, भले हो ये विभिन्‍म नस्लो, धर्मो या रयो 
वाले हो ) दूसरी झते + एक प्रदेश का होना आवश्यक है । खादाबदोश जाति राज्य 
नहीं कहला सकती । सीसरो शतं--सरकार का होना हैँ, झ्र्थात्‌ इसमे जनता के 
प्रतिनिधियों के रूप मे एक या झनेक व्यक्ति कातून के अ्ननुमार देश का शासन करते 
हो । चोयी और अन्तिम रातें यह्‌ है कि यह सरक्पर प्रश्युवता सम्पन्न (9०४६:७४४० ) होनी 
रन इ/लेड--ण्लीमैट्स आफ ज्यूरिसप्रूढेल्स, प० ४६ 
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चाहिए, भरभुसत्ता का अभिप्राय सर्वोच्च सचा से है, यह अन्य सभी सासारिक सत्ताग्रो से 
स्वतन्त्र होती है।””' 

अस्तर्सप्ट्रीय कानून को महत्व देते हुए फिलिमोर (?॥7॥7०७) ने राज्य का 
यह चक्षण किया है--* राज्य ऐसी जनता है, जो एक निश्चित म्रुभाग पर स्थायी रूप 
से निवास करती हो, जो एक-से कानूनो, झादतो तथा रिवाजों द्वारा बधी हुई हो, जो 
एक सगठित सरकार के माध्यम के द्वारा अपतो सीमा के अन्तर्गत सब व्यक्तियों तथा 
वस्तुओं पर स्व॒तन्त प्रभुसत्ता का प्रयोग एवं नियन्त्रण करती हो तथा जिसे भुमण्डल के 
राष्ट्रो के माथ युद्ध एव सधि करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्ध स्थापित करने का अधिकार 
प्राप्त हो ।' * 

१६३३ मे सयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण अमरीका के राज्यो के बीच मे हुए 
माटेविडियों (!ध०४(८४०८०) के सममोते की पहली चारा मे राज्य की चार विशेषतायें 
बताई गयी हैं - (१) स्थायी आबादी, (२) सुनिश्चित प्रदेश, (३) सरकार, (४) प्रन्य 
राज्यो के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता । यह क्षमता किसी सच्र राज्य (7206 
7४०४) के सदस्य को नही होती, सरक्षित राज्य (0४0(९०/०:॥।८) भी वेदेशिक विषयो 
में स्वतन्त्र नही होते, ग्रत उन्हे राज्य नही माना जाता । उदाहरणार्थे, भारतीय सघ की 
विभिन्‍न इकाइयो-उत्तर प्रदेश, पजाव, बिहार, बगाल, मद्रास झादि को यह अभ्रधिकार 
नही है, ग्रत 'राश्य' कहलाने पर भी प्रन्तर्राप्ट्रीय परिभाषा की दृष्टि से उन्हे राज्य 
नही भाना जा सकता । 

अन्तररोष्ट्रीय विविशास्त्री हाल (2) ने राज्य होने के लिए एक प्रावश्यक शर्ते 
“मोसोपियन सम्यता का झनुयामी होता बताया है ।/” उसका यह गत है कि वर्तमान 
भन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून आधुनिक योरोवियन सम्यता की उपज है, दससे विभिन्‍न प्रकार 
की सम्यता रखने वाले देश अ्रन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों को नहीं समझ सकते, 
प्रत उद्दे ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून से नियन्त्रित होने वाला राज्य नही माना जा सकता वे 
तभो राज्य बन सकते हैं, जबकि वे विधिवत्‌ किसी सधि द्वारा इस कानून को स्वीकार 
करें । टर्की को योरोप केः सम्प राज्यो मे १५५६ की पेरिस की सवि द्वारा स्वीकार 
किया गया था । जाप्रान १८८६ में जेनेवा समभोता स्वीकार करने पर सम्य राज्य 
माता गया । झ्राजकल एशिया, अफ्रीका के सभी राज्यों ने ग्रन्तर्राप्ट्रीय कामून वे सिद्धात 
स्वीकार कर लिए हैं, भत भ्रव हाल की इस दत्त का कोई महत्व नही रहा । अन्तर्राष्ट्रीय 
हृष्दि से राज्य होने की एक अन्य प्रावश्यक शर्त इसे अन्य राज्यों द्वारा दी जाने वाली 
मान्यता (१०००४०४००) है, जब तक इसे यह मान्यता नही मिलती, यह प्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यक्ति ([7(९708007व ए८75०७) का रूप नहीं घारण कर सबवा | 

राज्य के उपरुक्त लक्षणों से यह स्पष्ट है कि इससे मुख्य भ्रावव्यक ख्त्ब जनता 
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(ए००००॥००) , प्रदेश (प्रश्गराण>), राजनैतिक सगठन या सरकार (050ए०0॥- 
ग्यव्या ), प्रभुत्व शक्ति (50एल्‍0०४४7७), वया अन्य राज्यों ढारा इसे प्रदान की गई 
मान्यता (६८ए०टणाए0०ा) है। राज्य के ये तत्व अन्तर प्ट्रीय दृष्ठि से अनेक विशेषताश्ों 
भे प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से किसी भी राज्य मे निम्न पॉच गुण अवश्य होने चाहिए 
“-+(१) कियी भ्देश में रहने बाले व्यक्तियों को शासित करने का और उन पर कर 
लगाने का पूरा ग्धिकार, स्वतन्त्रता ([06९ए८एपला०९) और प्रभुसता (80एश०४8ए५)।॥ 
(२) अपनी स्थल, जल और वायुमेनाप्रो का रखता । (३) झपना पृथक्‌ ऋण्डा रखना 
झरर राजदूत भेजने का अधिकार । (४) युद्ध छेडने और शान्ति सन्यि बरने का भधि- 
कार। (५) प्रन्य राज्यो द्वारा इसकी सत्ता का स्वीकार किया जाना । 
राज्यों के मौलिक शिकार झौर क्तब्य (छ0ए069फ्रत्या॥] ए।छता$ शाते 
0५0९5 ०४ $/05)---जिस श्रकार एक राज्य मे सब नागरिको के कुछ मौलिक अधिकार 
ओर कर्तव्य माने जाते हैं, उसी प्रवगर अस्तराष्ट्रीय क्षोत्र मे कागूनी ब्यत्तित्व (30500 
9०:४०१७॥५) रखने वाले राज्यो के कुछ मूलभूत भ्रधिकार स्वीकार विए जाते है ॥ 
स॒० रा० सघ द्वारा स्थाएिव किये गये अन्तर्रोप्ट्रीय विधि आयोग []7/शग्रवाण्रावे 
पएदत्त 00णाण$ज०४) ने राज्यो के अधिकारों और कर्तंब्यों वा एक प्रारम्भिक रूप 
(07०६) तथ्यार किया है । इगम निम्त चोवह प्रधिकारी तथा कतंव्यो का परिगणन 
है-- (१) स्वतस्त्रता का ग्रधिकार ) (२) अपने प्रदेश से सभी व्यक्तियों और वस्तुप्रो 
पर क्षेत्राधिकार (37050/८७७० ) के श्रयोग का अधिकार । (३) अन्य किसी राज्य के 
प्रान्तरिक और बाह्य मामतो में हस्तद्ंप व करने का कर्तव्य । (४) किसी श्रन्य राज्य 
के प्रदेश मे गृहयुद्ध की भ्रग्नि न भडकामे का कर्तव्य | राज्य का यह भी फर्ज है कि बह 
अपने प्रदेश से विद्यमान किसो सगठन को दूसरे राज्य के गृहयुद्ध मे सहायता मे करत 
दे | (५) प्रत्येक राज्य का श्रन्य राज्यो के साथ समातता का अधिकार । (६) श्रत्येक 
राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नस्ल, लिंग, भाषा, धर्म के किसी भी भेद भाव के बिना 
भानवीय भ्रधिका रो तथा मौलिक स्वतन्दताओं के सम्बन्ध मे सब्के साथ समान रुप से 
ब्यवहार करे। (७) प्रत्येक राज्य का यह करठतंव्य है कि वह अपन देश मे अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति तथा व्यवस्था को सकट में डालने वाली परिस्थितियां न उत्पन्न होमे दे । (८) 
प्रत्यक राज्य का कतंब्ध है कि वह दूसरे देशों के साथ अपने विवादों का निरणोय शाच्ति- 
पूर्णे उपायो से करे। (&) प्रत्येक राज्य का क्तेन्य है कि बह राष्ट्रीय नीति के साधन 
के रूप मे युद्ध का परित्याग करे, दूसरे राज्यो की प्रादेशिक ग्रवण्डता तथा राजनीतिक 
स्वतन्त्रता को गक्ति के प्रयोग से या इसकी घमकी द्वारा खतरे मे न डाले । (१०) प्रत्येक 
राज्य का कर्तव्य हैं कि स० रा० सघ के ग्रविकार पत्र की नवी घारा का उल्लघन करने 
वाले को यर बिसके विरुद्ध स० रा० सघ निरोबात्मक कार्यवाही कर रहा है, उसको 
कोई सहायता न दे। (११) प्रत्येक राज्य को यह चाहिये कि वह नबी घारा का 
उल्लंघन करके प्राप्त क्ये गये किसी प्रदेश मे ऐसा करने वाले राज्य को मान्यता प्रदान 
नवबरे। (१३) प्रत्पेक राज्य को यह अधिकार है कि वह सन्स्त हमले से वेयक्तिक 
अथवा सामूहिक रूप से आत्मरक्षा करे । (१३) प्रत्येक राग्प का वर्तेन्य है. कि वह 
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सपियों तथा अन्तर्राप्ट्रीय कानून के अन्य ख्रोतो से उत्पन्न होने वाले दायित्वों का पूरे 
ईमानदारी के साथ पालन करे । (१४) प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि अन्य राज्यो 
के साथ उसका आचरण सन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हो तया इस सिद्धान्त के भमुकझल 
हो कि प्रत्येक राज्य की प्रशुसत्ता गन्तर्राष्ट्रीय कानून की सर्वोच्च सत्ता का अनुसरण 
करने वाली हो । राज्य के उपर्युक्त अधिकारों मे स्वतन्त्रता और समानता के भ्रघिकार 
विशेष महत्व रखते है । 
राज्यों का स्वतन्त्रता का झधिकार, इसका स्वरूप तथा इसकी मर्यादा 
(706 २80६ ०। 7069९00९7०७)---प्रत्येक राज्य को स्वतन्त्रता ([70८0804थ॥००) 
का पूरा भ्रधिफार है, अपने क्षेत्र में उसे पूरी प्रभुसता (50४०८ा४०४७) प्राप्त है। 
हालेण्ड ने इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह दो प्रकार की होती है (१) बाह्य 
प्रभुसत्ता (8:/2778) 50४८7०४०७(५) इसका अभिष्नाय दूसरे देशों के बाहरी नियत्त्रण 
के आधीत त होना है (२) प्रात्तरिक प्रभुसत्ता ([7/608] $0४८०४०४०४७) इसका पर्थ 
अपने क्षेत्र से सब कार्यो पर पुरा ग्रधिकार रखना है | इसके अनुसार प्रत्येक राज्य को 
अपने देश का सविधान बनाने कौ तथा किन्ही आवश्यक कानूनों का निर्माण करने की 
पूरी स्वतन्त्रता है, वह अपने देश का शासन प्रबन्ध करने में सर्वथा स्वाघीन है, उसे 
अपने देश की विदेश नोति निर्घारित करने की पूरी आजादी है। वह चाहे तो भारत 
की भांति विभिन्‍न शक्तिशाली गुटो से पृथक्‌ रहने (7४०० 2॥९7767॥0 की नीति 
अपना सकता है या पाकिस्तान की भाँति दूसरे देशो के साथ सैनिक सबियो को नीति 
वाछ्ननीय समभते हुए उसे ग्रहण कर सकता है। उसे दूसरे देशो के साथ युद्ध छेडने झौर 
सबि करने + पूरे भ्रविकार हैं। वह अपने देश के नागरिकों तथा अपने क्षेत्र मे स्थित 
विदेशियों के साथ मनचाहर व्यवहार कर सकता है, उसे भपने नायरिको तथा विदेशियों 
की सम्पत्ति पर पूरा अधिकार है | उसे अपने नागरिकों पर अपने क्षेत्र मे तथा विदेशों में 
भी पूरा अधिकार हैं, बह ऋषपने चागरिको का दूसरे देशों से बुला सकता है और उन पर 
मुकदमा चला सकता है। 
राज्य द्वारा अपने अ्रदेश मे असीम अधिकार और शक्ति रखने के कारण गझ्रास्टिन 
(#७५७०) न प्रभ्ुसत्ता को अपरिमेय (]77090०) कहा है । उसका यह मत है कि 
राज्य की स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता को क्सो प्रकार भो मर्यादित, सीमित और परिं- 
्डिछसत्त नहीं क्या जा सकता । 
कितु आस्टिन का यह मत सर्वेया सत्य नही है । राज्य की स्वतन्त्रता भौर 
प्रभुमत्ता पूर्य रूप से भमर्थादित भौर भ्रसीम हो, ऐसी वात नही है। इस पर प्रनेक 
पावन्दियाँ भोर मर्यादायें होती हैं। पहली मर्यादा एक राज्य हारा दूसरे देशो के साथ की 
गई द्विपक्षीय भ्रथवा बहुपक्षीय सधियाँ (>4णध]80ल्‍7० ॥६9865) होती हैं, इमसे 
राज्य भपने पर कई पावन्दिया लागू करते हैं। दूसरी मर्यादा भन्तर्राष्ट्रीय कानुन झौर 
नियमों की है। काई भी सम्य राज्य सामाय रूप से इन नियमों का उल्लंघन महीं 
करता $ प्रत्येक राज्य प्रपने भागरिकों या विदेशियों से मतमाना ध्यवहार करने वी 
झवतस्त्रता हीते हुए भी इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसका व्यवहार द्वुसरे देशो 


मरे क्षोभ या असन्तोय उत्पन्त करते दाला न हो / इसीलिए अपने राज्य में आते वाले 
विदेञ्ी राजाओं, शासनाध्यक्षो तथा राजनीतिक घ्रतिनिधियो को विशेष अ्रधिकार तथा 
राज्य के कानूनी बन्‍्धनों से अनेक प्रकार की उन्समुक्तियाँ (777०77४६५) भ्रदान की 
जाती तहैं। प्रत्येक राज्य से यह आशा को जाती है कि बह अपने प्रादेशिक सपुद्र 
(70त्त०लंश 5३७) की सीमा में विदेयो के व्यापारी जहाजों को सुरक्षित रूप से 
गुजरने कय अधिकार देगा ) प्रत्येक देगा यद्यपि दूसरे राज्य के प्रदेश को सीमा का 
अतिक्रमश करने फी स्ततन्त्रता रखता है, किन्तु वह सर्देव ऐसा न करने या पूरा प्रयत्त 
करदा है। समुक्त राष्ट्र सघ के अधिकार पत्र पर हरताक्ष र करन वाले राज्यों ने भ्रन्य 
राज्यो के साथ दान्तिपूर्णा नीति के व्यवहार करे प्रतिज्ञा करते हुए दुसरे देशों के साथ 
युद्ध छेंडते के अपने अधिकार पर बहुत बडो पावन्दी लगा ली है । 

आपेनह्ाइम ने यह सत्य ही लिखा है कि भ्न्तर्राष्ट्रीय कानूच को और अच्तर- 
ध्ट्रीय शान्ति को बताएं रखते की झावइपकता के काररा वर्तमान काल के रबतन्ध 
राष्ट्रीय राज्यों को कुछ ग्रशों मे अपनो प्रभुुमत्ता का परित्याय करना पड़ा है 7* स्टार्की 
ने इस स्थिति का जिश्लेषण करते हुए यह लिखा है--“वर्तेमान समय मे झायद ही 
कोई ऐसा राष्ट्र हो, जिसने मन्वर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वितो की दृष्टि से अपयी स्वतन्जता 
पर कुछ पावन्दियाँ लगाना स्वीकार न किया हो । ग्रधिकाश राज्य संयुक्त रा० स० 
तथा ग्रल्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के सदस्य हैं, इससे इन्होने ग्रन्तरप्ट्रीय नीति के इन 
मामलो में अपने स्वतस्त्र विवेक पर अनेक श्रकार के वत्थन लगाता स्वीकार कर लिया 
है। धत सम्मवत आजकल यह कहना भ्रधिक सत्य है कि राज्य बी प्रश्नुसत्ता (8096- 
7शं50/9) का अभिप्राय द्ाक्ति के उस ग्रवद्धिप्ट ग्रथ (ए९४ताणा। ० ९०७९) से है, 
जो अच्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित बन्धनों का पालन करने के बाद उसके पास 
शेष बचा रहता है ॥ वस्‍्वुव वर्तेमाव युग से राज्यो की प्रशुतत्ता विश्द की घरहा- 
शक्तियों के दो ताक्तिय्यालो ग्रुटो मे बट जाने के कारण बहुत क्षीण दही गई है । रूस 
तथा श्मरीका के साथ चारसा, सीटो, नाटो ठया सेण्टो सन्धि सगठनो में सम्मिलित 
होमे दाले देश इसके साथ सेनिक और अर्राथिक समभझोते कररे अपनी प्रशुसता और 
स्वतन्त्रता को काफी अद्यो में तिलाजलि दे चुके हैं ॥ 

स्वतस्शता सम्बन्धी स्विफार झौर रतुंब्य (६205 806 000८६ 0६ 5(8८5६ 
चए९ (० 76९9८४००४००)-- स्टार्क के मतानुसपर राज्यो को स्वतन्त्रता के कारण 
उन्हें निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं-- 

(कफ) अपने घरेलु सामलो को नियन्नित करने का झननन्‍य [छलेएडञा४०) 
झधिकारा] 

(ख) विदेशियों को अपने देझा में प्रवेश की अनुमति देने का तथा इन्हें तिका- 
लने का अपिवार । 


५ आपेनदाइन--शण्डरनेरानल ला; ख० २५ अष्डन सस्करय ए०७ १२9 
६. स्टाे--छन श्णट्रोडक्शन टू इण्रनेशनल ला, चनुर्य स०५ प्र० ८३ 


श्वेड पन्तर्राष्ट्रीय कानून 


(ग्र) अन्य देझ्ो में इसके दुतो के विशेषाधिकार । 

(घ) इसके प्रदेश मे हुए भ्रपराधो फर इसका एकमात्र क्षेत्राधिकार । 

इन अधिफारो के साथ राज्य के निग्नलिखित तीन कर्तेव्य भी हैं-- 

(प्र) दूसरे राज्यो के प्रदेश पर प्रशुसत्ता के कार्य न करने का केव्य 

(आओ) दूसरे राज्य की स्वतन्त्रता तथा सर्वोच्च सत्ता को भग करने चाले 
कार्यों को स्दय ते करने का कर्तंब्य तथा अपने नागरिकों को ऐसे कार्य कटने से रोकने 
का कतेंब्य । 

(६) दूसरे राज्य के कार्यो मे वादा न डालने वा कर्तव्य ।* 

(श्र) पहला कर्तब्य--दूसरे राज्य के प्रदेश मे प्रभुखत्ता के कार्य न करमा-- 
यदि कोई राज्य दूसरे राज्य मे अपने कार्यकर्ता इस उद्देश्य से भेजता है कि वे उस 
राज्य के कानून के विरुद्ध कार्यो को करने वाले व्यक्तियों को पकड कर ले झारयें तो वह्‌ 
अपने ऊपर बताये गये कर्तंब्य का तया अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लघन करता है। 
१६३५ में एक जमेन शरणार्थी पत्रक्तर बर्थोल्ड जेकब (887770०४ 33९०9) स्विट्जर- 
लेण्ड मे निवास कर रहा या, उसे जर्मनी की नात्सी पार्टी के व्यक्तित यहाँ से श्मप- 
हरण करके जमंनी ले गये, वहाँ उसको जेल में डाल दिया गया ॥ स्विप्ठ सरकार ने 
इस झ्राधार पर जमेनी से जेकव को वापिस करने की भाग की कि यह स्विद्ज्ञरलैण्ड 
की स्ततन्तया पा घोर अ्रतिक्रमरा (४४०8 700) था। स्विस सरकार के कडे रुख के 
कारण जन सरकार को जेक्ब स्विट्जरलेण्ड को लौटाना पडा | जुन १६६० मे नात्सी 
जर्मनी मे ६० लाख यहूदियो के वघ के लिये उत्तरदायी समझे जाने वाले भूतपूर्व 
गेस्टायो ग्रघिकारी कर्नल झाइकमान (80०४०) नो कुछ इज़रायली प्रजेण्टायना 
से भगाकर इजराइल ले झराये, वहा नो सरकार ने इज़राइलियो के इस कार्य को अपनी 
प्रभुततता का हनन और घोर अतिक्मण समभा । उसने इज़राइल से इसे तोटाने को 
कहाभौर इज राइल द्वारा झ्ाट कमान न लोटाये जाने पर उसने पर यह प्रश्न सुरक्षा परिषद्‌ 
में उठाया। सुरक्षा परिपद्‌ ने २४ जूत १६६० को इस दिपय मे श्र्जण्टायना कया 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि इज़राइल नात्सी नेता श्राइकमान के अपहरण 
के लिए उमे पर्याप्त क्षतिपूर्ति (8४८१०»७८ 7८0अआथ095) प्रदान करे, जो सं० 
रा० संघ के तथा गन्तर्राष्ट्रीय कानून के मानदण्डो के अनुरूप हो। इसके साथ ही 
इस प्रस्ताव पर यह प्रमरीकन सश्योघन भी स्वीकार कर लिया गया कि एक 
सदस्य राज्य की प्रजुरात्ता को हापि पहुँचाने वाले ऐसे कार्यों वी पुनरावृत्ति भन्च- 
रॉप्ट्रीय ज्ञाा त श्रौर सुरक्षा को सतरे मे डाल सकती है। प्रत्येश राज्य द्वारा दूसरे 
राज्य थी प्रादेशिक प्रभुतता ने स्रादर करने वा सिद्धान्त काफू चंनल केस (000 
(0श्याए (४५: 949) से स्वीज्वार कया गया था। (देखिए प्रथम परिद्चिष्ट) । 
इस मामते स न्यायालय को सम्मति थी कि इस जलप्रणाली मे प्रिटिश विष्वसको 
को हानि पहुँचने क त्तीन सप्ताह वाद ब्रिटिय सरकार द्वारा प्ल्वानिया वे भ्रादेशिफ 


७. स्टाइं--शन दस्ट्रोटसर'न टू इस्टरनेरानल लॉ, पृ० ८ड 


राज्यो का स्वरूप शोर प्रदार १३५ 


समुद्र में सवम्वर १६४६ में सुरंग साफ करने का कार्य अल्वानिया नी प्रभुसत्ता का 
अतिक्रमण था । 
राज्य का ऊपर बताया दूसरा (प्रा) वत्तेंव्य यह जी है कि वह अपनी सीमाओी 
भे पडोसी राज्यो के विसद्ध राजनीतिक आतक्वादी (]८ए०॥६४) कार्य करने वाले 
व्यक्तियों को ऐसे कार्यो से रोके । १६३४ मे मार्सेल्ज के बन्दरणाह में यूयोस्लाव 
राजा एलेक्जेण्डर की मेसीडोनियन आतक्वादियो द्वारा हत्या पर यह प्रघन उग्र 
रूप में उठा । यूगोस्लाविया ने राष्ट्रसघ से हगरी की रारकार पर यह झारोप लगाया 
कि उसके राज्य मे हत्या की तय्यारिया की गयी, किन्तु उसमे इतकी जान्यूक कर उपेक्षा 
की । राष्ट्सूघ ने इस प्रश्न का निर्णय करते हुए कहा कि इस पिपय में प्रत्येक राज्य 
के दो कर्तव्य है--(१) इसे अपने प्रदेश मे राजनीतिक उद्देश्य से किसी आतकवादी 
कार्य वो न तो प्रोत्साहित करना चाहिए और सर बर्दाइस करना चाहिए । (३) राज- 
त्तीतिक ढग के रबरूप ताले आतकवादी वार्यो के दमन का पूरा प्रयत्न करना चाहिए 
झौर विदेशी सरकार की श्रार्थेना पर उसे इस विपय में पूरी सहायता देनी चाहिए । 
ब्वीन की साम्यवादी सरपगर ने आपने १० जुलाई १६४५७ के नोट मे भारत सरकार रो 
यह कहा था कि भारत में कलिम्पोग चीनविरोधी प्रचार, पडयन्तर और जिघटनकारी 
कार्यवाहियो का झड्डा बना हुआ है, इससे चीन की “प्रश्ुसता और प्रादेशिक भ्रखण्डता 
कौ बडा खतरा है”। भारत सरकार को ऐसी विष्वसात्मक कार्यवाहियों का दमन करना 
चाहिए। भारत सरकार ने अपने र अ्रमस्त १६५८ के पज मे चीन द्वारा दिए गए प्रमाणों 
का खण्डन करते हुए यह झाश्वासन दिया था कि “भारत सरकार अपने प्रदेश मे चीन 
की गणराज्य सरकार के पिरुद्ध कोई कार्य नही होने देगी” । चीनी प्रधान सत्री चौ एस- 
लाई ने नैपाल सरकार को जुलाई १६६० के आरम्भ में लिखे अपने पन में यह कहा 
था कि वह झपने देश में तिब्बत के विद्रोहियो को अपनी चीत पिरोघी कार्गवाहियों का 
अ्रडुडा न बनने दे, विध्रोहियो को दिया गया कोई प्रोत्साहन चीन हारा छजत्रुतापूर्ण बाये 
समझा जायगा । 
दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप” न करना प्रत्येक राज्य का तोखरा ($) 
महत्वपूर्ण कर्तव्य दै। अन्‍्तर्राप्ट्रीय काहून में इस्तक्षेप ([एशएथ्ा0०) बची एक 
विशेष परिभाषा है ॥ इसका लक्षण करते हुए आपेनहाइम ने लिखा है- “यह एक 
राज्य द्वारा वास्तविक स्थिति को बनाये रखने या बदलने केः उद्दृइस से दूसरे राज्य 
के कार्यो भे खानाशाहो ढंग से बाधा डालना (एब्प्बण्गग प्रशाशद्धाध्वा८०) है। 





८ चघयेनी के एलाश्टाआाएणा तथा वु्ाध्काद्ाट7०० के लिए हिन्दी में पाय हस्तक्षेप 
शब्द का अयोग द्ोठा है । इरुता दोनों शब्दों में सम अन्तर है। एाथिटि८7०6 ऐव्ता हरतक्षेप 
$, जिसका गुरूर उद्देश्य किसी काये को रोकना या अद्या डालना दैक किन्दु॒ पाॉटफशा्ण्प 
हेमा इस्तदेप दे। तितका उद्देश्य मतमेंद दूर करनाया परिस्थिति में सशोधन और सुधार करना 
है। यदा पदले के लिये दसल,या विस्न टालना और इसरे के विये इस्तक्षेप था अन्वरागमन शास्द 
की प्रयोग क्या गय; दै | 

&- स्टाज-पूर्वोकत पुस्तक, पु० सब. 
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जैक्सन के झब्दो मे हस्तक्षेप एक राज्य द्वारा दुसरे राज्य वी स्वतन्त्रता वा तानामाही 
हम से प्रतिक्मण करना (तालंग॑गांठों ण 7एश्भार० शणेभाका) है। उपयुक्त 
दोनों लक्षणों से स्पष्ट है कि हस्तक्षेप दूसरे राज्य द्वारा पहले राज्य वी इच्छा के 
विरूद्ध बलपूर्वक उसके कार्यो से बाघा डालना तथा झसे श्पनी इच्छा के विरुद्ध 
चलमे के लिए विवस करना है। इसमे सदैव हस्तक्षेप करने वाले राज्य वी. यह घमवी 
छिपी रहती है कि उसकी इच्छा पूरो न होने पर इसफा दूसरे राज्य की राजनैतिक 
स्वतस्तता पर पभाव पड सकता है। हाइड ने इस विशेषता पर बहुत बल दिया है ओर 
स्टार्क ने लिखा हे कि इससे कम उम्रता वाला कार्य हस्तक्षेप नहीं बहुला सकता प्लोर 
अन्तर्राष्ट्रीय वानून वी हृष्टि से वह निषिद्ध नही है। ऐसे तानाशाही हस्तक्षेप का 
सुन्दर ऐतिहामिक उदाहरण १५६५ मे रूस, फ्रास झौर जमेनी द्वारा सयुक्त रूप से चीव 
को दी गयी वह घमवी थी कि वह जापान को शिमोनोसेवो वी सन्धि द्वारा दिए गए 
लिग्रामोदुय के प्रायद्वीप को उससे दापिस ले ले | जापात को अपनी इच्छा के विरद्ध 
बाधित होकर यह प्रदेश चीन को वापिस करना पडा था। हस्तक्षेप के विभिन्‍न प्रकारो 
का झाये फिस्टूव वर्णन कया जायगा । 
राज्यों को समानता का झधिकार (२80 (० 76०9॥9)--यद्यि क्षेत्रफल, 
जनसब्या, शक्ति, समृद्धि तवर सम्यत्ता वी दशा को देखते हुए विश्व के राज्यों में बहुत 
अधिक विभिन्‍नता भौर देपस्य पाया जाता है, रिन्‍्तु फिर भी इन सब मे इस दृष्टि से 
साम्प है कि ये गन्तर्राप्ट्रीय कानून की दृष्टि मे समान समझे जाते हैं। राज्यो वी समा* 
नता का यह अभिप्राय है ति सब राज्यो के अ्धित्रार और कत्तेव्य तुल्य हैं । फेवविक 
(&७॥फ१८८) ने इसवो व्याख्या करते हुए कहा है--' प्रत्येक राज्य को भ्रपनी राष्ट्र की 
सुरक्षा करने का वैश्ा ही अधिकार है तथा दूसरे की सुरक्षा ($९८ण॥७) को बनाये 
रखने का वैसा ही वरतंब्य है, जेसा भय राज्पो को अपनी सुरक्षा करने भौर दूसरे की 
सुरक्षा वनाये रखने वा है। प्रत्येक राज्य को स्वतन्त्रता का समान अ्रधिकार है, इसके 
अनुसार वह बिना किशी हस्तक्षेप के अपनी घरेलू तथा बेदेशिक मीति का इच्छानुसार 
निर्घारण कर सकता है। अपनी सीमाओं मे उसे पूरा क्षेत्राधिकार प्राप्त है डिन्‍तु इसके 
साथ ही उप्तज्ञा यट वर्तंब्य है कि यह दूसरे देन के झ्रान्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप 
न बरे। प्रत्येक राज्य को प्रपने प्रदेश के क्रय विक्रय बरने का, महाममुद्दो को स्वतन्द्रता- 
पूर्वक प्रयोग करने का, राजदूतों के आादान प्रदान का और सधिया तथा सममौते करने 
का समान श्धिवार है ।” स० रा० सघ के अधिकार पत्र मे यह कहा गया है कि इसके 
सगठन का भाघार सर सदस्य राज्यों की सर्वोच्च समानता ($०एट७ह॥ ट्वण्था।१) 
का घिद्धा त है । 
झापेनहाइस के मतानुसार राज्यों की कानूनी समानता वा सिद्धान्त मानने के 
चार परिणाम हैं--(१) प्रस्तर्सष्ट्रीय सबमठनो झौर विवादों मे सब राज्यों के रामान 
होने के कारण एक राज्य को एक ही वोट देने का भ्रविकार होता है ( स० रा० सघ में 
स० रा० भमरीता शौर रूस जेगे सहादक्तिशाली और विशाल राज्यो वो घाना या 
ट्यूनिप्तिया के राज्य वी भाति एक हो वोट प्राप्त है। (२) कानूनी तौर से छोटे भोर 
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निर्वेल राज्यो का तथा बठे और प्रवल राज्यो का वोट समान महत्व रखता है। (३) 
कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर अधिकार-क्षेत्र का दावा नहों कर सकता। शअ्रत. 
किसी राज्य के राजा पर दुसरा राज्य अपने न्‍्थायालय मे श्रभियोग कही चला सकता। 
किसी पूर्ण प्रभुतर सम्पन्ध राज्य के रखपोतो पर तथा अन्य पोतो पर किसी दूसरे राज्य मे 
मामला नही चल सकता । (देखिये प्रथम परिदिष्ट मे मिघेल बमाम जोहोर के सुल्तान 
का मामला) ) (४) एक राज्य के स्यायासय सामान्य रूप से दूसरे राज्य के सरकारी 
कार्यो की बैछता के बारे में कोई संदेह नही श्रक्ट करते । 
ययवि यानुनी तौर से राज्यो के अधिकारों की समामता बंग सिद्धान्त स्वीकार 
किया जाता है, विन्तु वास्तव गे ऐसा नही हे । बड़े राज्यों को छोटे राज्यों की अपेक्षा 
अनेक विशेष झ्धिकार प्राप्त हैं। स० रा० सघ की सुरक्षा परिषद्‌ मे पाच बडे राज्यो-- 
म्र० रा० अमरौका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास, रूस और चागकाई शेक के राष्ट्रवादी चीन को 
स्थायो रूप से थाच सीटे मिली हुई हैं, जबकि अ्रन्य राज्यों को इसमें चुनाव द्वारा स्पान 
प्राप्त होता है । इसमें सत्र राज्यो को जनरल असेम्बली जैसा समान प्रतिनिधित्व नहीं 
दिया गया) इसके साथ ही इन पाच महाशक्तियों को वीटो (५८७०) या निषेघाधिकार 
मिला हुआ है, भन्‍य राज्यों को ऐस? ग्रधिकार नहीं है ॥ गेट विटेन थशौर स० रा० 
अमरीका जैसे सहादेगो के राजनीतिक प्रतिनिधियों को राजदूत (सैप्य०9४59007) कहा 
जाता है, जबकि स्विट्नरलैड जैसे छोटे राज्यो के प्रतिनिधि केवल मन्त्री (॥ए5र7) 
कहलाते हैं। झतएव सेमिल हस्ट (0८०॥ ध््घा५0) ने यह ठीक ही लिखा है कि ” सघ 
'राज्यो की समानता का विचार सर्दधा अधत्य है। उनके आकार-अकार, जनगएया, प्रदेश, 
भौतिक साधनों और समृद्धि में महान्‌ वैधम्प होने के कारण वे बराबर नही है। वे केवल 
एक हृष्टि से दराबर हैं कि उद सबको अपने घरेलू सामलो से इच्छानुभार व्यवस्था 
करने का पूरा अ्रधिकार है ।” ब्रियर्ती (8फत्वा॥) ने इस सिद्धान्त की मिरथंकता 
प्रतिषादित करते हुए लिखा है--“यह कहना सत्य नही है कि सब राज्यो के भधिवार 
समात होते है * * राजनीतिक रूप से महाशझक्तियों को चिरकाल से राज्यों भे 
प्रधानता मिलो हुई है, राष्ट्र संघ सपा स० रा० सधघ के विघानो में श्से कानूनी 
प्रघानवा में परिणत किश यपा है । कुछ राज्य सहाश्क्तियों के सरक्षिव (7706600« 
720०) राज्य हैं, कुछ राज्यो का अधिकार क्षेत्र सम्पंग (८४७णघाणाड) की 
पद्धति के कारण सीमित हो गया है | हुछ राज्यो को अपनी प्रजा के अल्पसख्यक बर्गों 
के प्रति ऐसी ग्रनेक कानूनी चाध्यतागो का पालन करना पढ़ता है, जिनसे प्रस्य राज्य 
मुक्त हैं ।/*« फेचविक के मतानुसार १६/४ मरे ही ययायथवादियों (8०9॥$॥5) से 
काहुनी सिद्धात्तो और कठोर तथ्यों मे इतना विरोध पागा कि वे समावता के सिद्धान्त 
को कानूनी जिरोधामास (287900%) ससमते लगे / 
राज्यों रा बर्योक्तरण ( 03556८2पणा ० 3|ढ508) ; (को) स्घतान्न राज्य 
(7966|शावशा। 5॥8।८5)--अन्वरॉष्ट्रीय व्यवहार की दृष्टि से राज्यों को कई वर्गों 
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में बॉँटाज़ाता है। पहला व्यय स्व॒तन्त्र (706987665॥/॥) राज्यो का है। ये सम्पूरा 
श्रभुतासम्पन्त (5०ए८ाथ८ा४०) होने से अस्पर्राष्ट्रीय कानून वा उपयुक्त विषय हैं । 
चैस्ट्लेक (५०८५॥३४८८) के मतानुसार राज्य की स्वतन्त्रता का अथे नियन्नण से मुक्ति 
या स्वाघोतता है। स० रा० झमरयीका या फ्रास स्व॒तन्त्र है, क्योकि अपने आन्तरिक 
आसन में या वैदेशिक सम्वन्धो से वह सब प्रकार के नियन्‍नण से सर्वथा युक्त है । 
स्व॒तन्त्र राज्य न केवल अपने देश के आन्तरिक शासन प्रबन्ध मे इच्छानुसार व्यवस्था 
करने मे स्ववन्त्र होता है, किन्तु उप्ते दूसरे देशों के साथ सचि, विप्रह करने उथा 
बैदेशिक सम्बन्ध बनामे रखने की पूरी स्वाधीनता होती है, इसमे यह किसी विदेशी 
अथवा बाह्य सत्ता से नियन्त्रित नहीं होता ॥ 

(खत) परतनत्र या पराघोन राज्य ([0०ए०706४६ 88(८५)--भापेनहाइम ने 
सम्पूर्ण प्रमुता सम्पन्न राज्यों को ही अन्तर्राष्ट्रीय काुन का विषय माना है । किन्तु 
लाई बर्कंनहेड (80/2९0॥280), वेस्टलेक प्रभूति अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं का मत 
इसके प्रतिकूल है। वेस्टलेक के मतानुसार किसी राज्य के भस्‍्तर्राष्ट्रीय फातृत या विषय 
बनने के लिए यह झावड्यक्र नही कि वह स्वतन्त्र हो ॥ सदि किसी राज्य की झ्ान्तरिक 
और वैदेशिक मामतो मे कार्य करने को स्वतन्त्रता अन्य किसी राज्य द्वारा मर्यादित या 
सीमित कर दी जाती है तो यह परतस्त्र या पराधीन राज्य होता है। इसे नियन्तरित 
करते वाले राज्य के साथ इसका वश्यता ($00०9॥7980॥) का सम्बन्ध होता है, 
जैसे व्रिटिस झुप मे १४ ग्रगस्त १६४७ तक भारत ग्रेट ब्निटेल का दलवर्ती था ६ 

(ग) सपुक्त प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति (00090908 ]प्रष्ण्शाणाव फक३०ा)-- 
प्राथ राम्य एक सरल ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति माना जाता है, इसमे एक ही राजनैतिव सत्ता 
और सरकार होती है + किन्तु कई घार दो या अधिक प्रभुसगासम्पन्त राज्य इस प्रकार 
सयुक्त होते हैं कि वे एक ही राज्य प्रतीत होते हैं॥ कई राज्यों से मिलकर बनने के 
कारण ऐसा राज्य सरल नही, किन्तु सयुक्त गन्तर्राप्ट्रीय व्यक्ति होता है | ऐसा राज्य 
मुख्य रूप से नार प्रवार का होता है *-- 

(प्र) वास्तबिक्त सगम (१९८७) ए॥॥ 30) --जब दो सम्पूर्ण प्रभ्नसत्तासम्पन्त (5096- 
इशह०) राज्य एक सधि द्वारा एक सामान्य राजा के अधीन सयुछ होते हैं और प्रन्य देशो के 
लिए एत भन्‍तर्राष्ट्रीय ब्यक्ति का रूप घारण कर लेते हैं तो यह सयुक्त राज्य वास्तविक 
सगम कटलाता है। ये राज्य घरेलू विपयो मे भ्रपनी विभिन्‍तता झौर स्दाघीनता बताये 
रखते हैं, कितु वेदेशिक सम्वन्धो वी दृष्टिसे एक राज्य के समान कार्य करते हैं । इन्हे 
एक बनाते वाली सन्धि में यह व्यवस्था वो जाती है कि बे एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नही 
छेद सकते भौर न हो पृथक रूप से किसी पिदेशों झक्ति से सटाई कर सकते हैं, प्रत. 
अष्तरा्टगिप' जृ(02 से' दे' उफ सोचे हैं 7 टिन्तु उन्हें पृथक रूप ते दूसरे देगा वो साया तारा 
करो का झधिदार रहता है। दतें गान समय मे इरा प्रवार ता कोई सगम नहीं हैं। इसफा 
सयसे प्रस्िड उदाहरण भास्ट्रिया प्रौर हगरी का १८६७ के समभोते द्वारा एकीकरण 
था इससे प्रदुमार भास्ट्रिया ने हुगरी को अक्षवता पृषज्‌ राज्य श्लौर सरकार बनाने को 
भगुप्तति दो, दिन्‍्तु हयरो का राजा तया झास्ट्रिया का सम्ाद एक हो व्यक्ति फ्रासिस 


राज्यो का स्वरुप और प्रकार श्रे६ 


जोसेफ माना गया । सह दौनो का सयुक्त गासक था। दोनो देजो के वेदेगिक मामली का 
युद्ध तथा आधिक नीति का सचाचन दोनो के सयुक्त मन्‍्त्री करते थे और वे सयुक्त ससदे 
(एक एक्शाशाधा। के ब्रति उत्तरदायी होते थे ॥ यह संघ बप्रथम विश्ययुद्ध की 
समाप्ति तक चलता रहा । इसका दूसरा उदाहरण नावें और स्वीडन के राज्यों का 
१८१४ से १६०५ तक एक राजा के नीचे एकोकरणा था । ड्ेन्मार्क और आइसलेड का 
इस प्रकार वा एकीकरण १७४४ में समाप्त हुमा । 

(प्रा) व्यक्तिगत सुगम (2८४008] छु्नण्०म--जब दो सम्पूर्ण प्रशु्वसम्पन्त 
राज्य तथा पृथक्‌ अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रखने वाले राज्य केवल इस आवनस्मिक घटना 
के काररा सयुक्त हो जाते हें कि एक ही व्यक्ति दोनों का राजा है तो यह व्यक्तिगत 
संगम होता है । ऐसे राज्य बवैदेशिक मामलों की दृष्टि से अपना पूरक झस्तित्व बनाये 
रखते हैं। यह इनका चास्तत्रिक सगम से वडा महत्यपूर्णो भेद हे । ग्रेटब्रिटेन और हनो- 
घर, भे इस प्रकार का व्यक्तितत सगम १८ १४ से १८३७ तक रहा, नौदरलैण्ड्स और 
लवज़मबगें मे १८१४५ से १८६० तक और बेल्जियम तथा कागों भी स्टट मरे श्ण८५ से 
१६०६ तक । 

(इ) प्रसपान (0०ण०१९४०४००) --इुछ पूर्ण प्रश्रुमत्ता रसने वाले राज्य 
कसी सर्थि द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए शापस में इस प्रकार रायुक्त होते हैं कि 
झनझी प्रग्नुमत्ता पूरे तौर से बनी रहती है, वे केवल पुछ कार्यों बे लिए ही अपना 
विशिष्ट कैस्द्रीय सगठत बनाते हैं, किन्तु इसके ्रधिकार उिशेप प्रयोजनो तक ही सीमित 
होते हैं। राज्यो गा ऐसा समुदाय प्रसचान बहलाता है, इसमे वेन्द्रीय सयुक्त सरकार 
की शारान-रात्ता राज्यों पर निर्मर होती है, उन राज्यो मे इहने वाले नागरिकों पर ड्न्हे 
कोई झधिकार नटी होता। कुछ उदाहरणो से यह बात अलीर्भाति स्पष्ठ हो जायगी । 
उत्तरी अमरीका के १३ राम्यो ने १७७६ में इगलैण्ड की प्र्भता के घिरद्ध विद्रोह किया 
तथा इससे सफ्लतापुर्वेक सघर्षे करने और रवतन्त होने के लिए एक प्रसघान (0०7- 
(८0श्राण) बनाया । इगर्तेण्ड के विरुद्ध यु मे सफ्लवा पाने के बाद इसे भग क्या 
जा सकता था, किन्तु बाद में इसने सघराज्य (६७१८०४०४) का रुप चारण कर लिया । 
१८७१४ मे वियना काग्रेस ने हे पूर्णप्रझ्तासम्पस्त जमेच राज्यो का जमेन प्रसघान 
((९णाश्ा फछएद्ा4०09) बनाया। इसका मुख्य श्रम दायट (96) नामक एक 
सभा थी, इसमे सब राज्य अपने प्रतिनिधि या दूत भेजते थे। डायट का अधिकार झन्त- 
ईप्ट्रीय विषयो तक्र सीमित था; और यह केवल इतना द्वी छा कि डायट वी आाश्ञाओं 
बे न मानने वाले सदस्य राज्य के विस्द्ध अन्य राज्य उुद्ध छेद सकते थे, भ्न्‍य अबस्थागी 
मे सदस्य-राज्यों का परस्पर युद्ध करना सर्वंधा वजित था । डाप्रट (ए/श) को अपने 
सदस्यों के झ्रान्तरिक शासन प्रवन्ध मे हस्तक्षेप करने का कोई झधिकार न था । इसमें 
सदस्य राज्यो को कुछ वेदेशिक विपयो मे विदेशी राज्यो से सीघा सम्बन्ध करन वी भी 
झधिकार था | प्रसघान राज्यो के मुख्य उदाहरस्प हालैण्ड (१५८०-१७६३)» जमंनी 

(१८१४-६६), स्विद्ज़रलेण्ड ( श्र६१-१७६5,६ १८१४-१८ ४८) राइन (६८०६० 
१८१३) हैं । इसमे केन्द्रीय सरवार बडी निर्वेल होती है, बहुत कम अधिकार रखती 


भ्ड० अन्तर्राष्ट्रोण कानून 


है, उसके प्रयोजन अत्यन्त सीमित होते हैं, इनकी पूर्ति के बाद प्रसन्धानित राज्य 
((०प्रथ्पिश्आ८०१ 502०) प्राय पूथक्‌ होने की प्रवृत्ति रखते हैं। अतएव यह ब्यवस्था 
अब लुप्त हो गई है, इस समय विश्व मे एक भी घसन्धान नही है । 

(ई) संघ (&८५८०३४॥०४) --सघ अथवा सचघीय राज्य (&26ल200०४ डांबाट) 
कई पूर्ण प्रश्ुतासम्पन्न राज्यो के स्थायो सम्मिसक से बनता है, इसे न केवल रादस्य- 
राज्यो पर भपितु राज्यो के नागरिका पर भी पूरा अधिकार होता है। इसका निर्माण 
प्राय राज्यों को भ्रन्तर्राष्ट्रीय सन्धि द्वारा सथा इनकी विघान निर्मात्री परिषद्‌ (एणा- 
5धए८या ह५३९८०॥७।५) द्वारा बयाये गए सविघान द्वारा होता है। उदाहरणार्थ, १७८७ 
ई० मे ब्रिटिश प्रभ्ुता से स्वतन्त्र हुए झ्रमरीका के राज्यो ने अपना सविघान वना कर 
सयुक्त राज्य ग्रमरीका का सघ राज्य बनाया। अन्य सघ राज्यो के उदाहरण स्विट्जर- 
सैण्ड (१८४८ से), मेक्सिको (१८५७ से), झर्जेण्टाइना (१८६० से), कनाडा (१८६७ 
से), जमेंती (१६७१-१६१८), ब्राजील (१८६१ से) तथा सोवियत सघ (१६१८ 
से) हैं। सघ अपने सदस्य-राज्यो के साथ एक नवीन राज्य का रूप घारणा करटा है, इसे 
सदस्य राज्यों पर तथा उनके नागरिको पर पूरा अ्रधिकार होता है। इसमे प्रश्रुसन्ता सघ 
एवं सदस्य राज्यों में बंटी होतो हैँ, सदस्य-राज्य अपने झान्तरिक विपयो में पूर्णा रूप से 
स्वाधीन होते हुए भी सघीय राज्य के नियन्त्रण में रहते हैं । 

प्रसधान (0०४०१०४०४७) भौर सघ (7८०९४॥00)-- दोनो के पूर्ण प्रभुता- 
सम्पन्न राज्यों का सम्मिलन होते हुए भी अनेक महत्वपूर्ण भेद है। पहला भेद तो यह 
है कि भ्रस्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से प्रसन्‍्धान कोई राज्य नही है, बयोकि दसमे प्रभु- 
सत्ता सदस्य राज्यों में निहित होती है और वे झपनी भन्‍्तर्राष्ट्रीय स्थिति बनाये रखते 
हैं ॥ सघीय राज्य मे प्रभुसत्ता केन्द्र तथा राज्यो मे बेटी होती है, किन्तु वैदेशिक नीति 
का निर्घारण और सचालन सघीय सरकार द्वारा होता है, झत प्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से 
इसका हो विशेष महत्व होता है, न कि इसके सदस्य राज्यों का । प्राय सघ के सदस्य- 
राज्प कोई प्रन्तर्राप्ट्रीय व्यवहार नही रखते । इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद १६१४ से 
पहले का सघीय जमंन राज्य था, क्योकि इसके सदस्य राज्यो को स॒न्धियाँ करने तथा 
राजदूत झ्लादान प्रदात करने का अधिकर था। इन दानों का दूरारा भेद यह है कि 
प्रमधान में बेन्द्रीय सरकार का अधिकार क्षेत्र (30050/0809) राज्यों तक सीमित 
होता है, कितु सघीय सरकार राज्यो तया इनके नागरिको पर अपना अधिकार रखती है। 
तीसरा भेद यह है कि प्रसनन्‍्धात राज्यो का एक झिथिल सम्मिलन होता है, किस्तु सघ 
इनका सुदृढ़ सगठन होता है। चोया भेद यह है कि प्रसधान विशेष उद्देशयो वी पूति के 
लिए भ्त्पक्षालिक भोर झस्थायी सगठन होता है, विन्तु सघ स्थायो सम्मिलन होता है, 
इसमे सम्मिलित होने के वाद इससे पृथक्‌ होना भसम्भव है। पांचवाँ भेद यह है वि 
असन्धान मे प्रम्ुसतता केवल राज्यों में निहित होतो है, सघ भे यह सत्ता केन्द्रीय, सघीय 

सरकार थोर राज्यो म बेटी होतो है। छठा भेद यह है कि प्रसधान मे बेन्द्रीय 
सरकार सदस्त्य राज्पो व नागरिको के साथ सम्पक मे नही भ्राती, ये केवल प्रपने राज्य 
के ही नागरिक रहते हैं। किन्तु सघ में सघोय सरकार को विभिन्‍न राज्यो मे रहने वाली 


राज्यो का स्वरुप झौर प्रकार श्र 


जनता के साथ सीधा सम्पर्क करने का भ्रधिकार होता है। सातवां भेद यह है कि प्रसघान 
में इसके सदस्य-राज्यो की स्वतन्त्रता और अभुसत्ता झयने क्षेत्र मे बनी रहती है, किन्तु 
सघ में सदस्य-राज्यो की प्रञ्भुवत्ता का अन्त होकर एक नए राज्य का निर्माण होता है। 
झराठवां भेद यह है कि प्रसघान से एुक नागरिक केवल अपने राज्य को नागरिकता ग्राप्त 
कर सकता है, किन्तु सघ मे बह इसकी तथा राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है । 

(घ) दशवतों राज्य (४८४४३ 8(6(८5)--स्टार्क के शब्शों मे “जब कोई 
राज्य किसी ग्रधीद्बर या भ्रधिषति (०८८०४) के पूर्णो नियन्त्रण में हो तो उसको 
वश्यवा में रहने के कारण यह बश्चवर्ती राज्य कहलाता है । इसकी स्वतन्त्रता सर्यादित 
होने के कारणा अन्तर्राष्ट्रीय हष्टि से इसकी सत्ता बिल्कुल नगण्प है । फिर भी कुछ 
वशवर्ती राज्य विशिष्ट परिस्थितियों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाये रखते 
हैं। मिश्र ने टर्कों का बशवर्ती राज्य होते हुए भी उसकी सहमति लिये बिना विदेशी 
राज्पों के साथ व्यापारिक और डाकविययक सपियाँ की थी । गिश्व की यह स्थिति 
१६१४ तक बनती रही । बन्गारिया की टर्की के साथ यही स्थिति १८७८ से १६०८६ई० 
तक रही । १८७८ तक्र सकिया। और सरूमानिया भी टर्की के वशवर्ती राज्य ये । सामान्य 
रूप से बणवर्ती राज्य वा प्रिदेशी राज्यो से कोई सम्जन्ध नही होता क्योकि इसका प्रघि- 
पति इसकी स्वाधोनत्ता को पूरी तरह रे हडप लेता है। भरत अस्तराष्ट्रीय हष्टिसे वहीं 
इसका प्रतिनिधित्व करता हे । झ्लान्तरिक मासलो मे स्वाघीन होने के कारण इसमे प्रमुमत्ता 
बराशिक (९शधव 5०९८४ह९०७") होती है, किन्तु वैदेशिक मामलो में पराधीन होते के 
कारण इसे “राष्टो के परितार' का सदस्य नही माना जाता । ब्रिटिश काल मे हैदराबाद, 
काइमोर आदि की भारतीय स्यासतें ग्रेट ब्रिदेन के अघोन होने के कारए स्वतन्त्र वैदे- 
शिक और अस्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध नही रख सकती थी । भारत के सुभ्रीम कोर्ट ने इस विपय 
का विवेचन कमिश्तर अरेंफ डन्कसदेक्स श्रास्क्ष अदेश अताम एवं ई. एच. सोर उत्मान 
पलो बहादुर के मामले मे किया (देखिये प्रथम परिशिष्ट) 

(इ) सरक्षित राज्य (270९००:४/०)---जब कोई निर्वेल राज्य किसी 
अक्तिशाली शाज्य के साथ सधि करके अपने आपको उसके सरक्षण में ले झाता है तो 
वह रारक्षित राज्य वाहताता है । इसके परिणामध्यरूप इस राज्य की नीति का निर्घा- 
रख तथा सहत्वयूख॒ प्रन्तर्राव्ट्रीय एवं बेदेशिक सस्वन्धो क्र सतालस इसका सरक्षस करने 
वाले राज्य के हाथ मे आ जाता है। सरक्षित राज्य मे तथा वैप्रक्तिक कानून वी अभि- 
भाव या (60०78४॥०75४79) फी सस्या में काफ़ी साहश्य है । 

सरक्षित राज्य अनेऊ प्रकार के होते हैं। इनका स्वरूप निवेल और प्रबल राष्ट्र 
के बीच वी गईंसन्बि की झर्तों पर निर्भर होता है किन्तु सरक्षित राज्य होने के लिये 
यह नितान्त आवश्यक है कि इन दो राज्यों के अतिरिक्त कोई तीसरा राज्य या भहाझत्ति 
उस्े मान्यता प्रदान करे । ऐसा होन पर हो स्तरक्षक राज्य मरक्षित राज्य बा अन्त- 
रॉप्ट्रीय दृष्टि से प्रतिनिधित्व कर सकता है । किसी झ्धिषति के ध्रावियत्य में रहने 
वाले वशवर्ती राज्य की भ्॒तर्राप्ट्रीय जगत्‌ में कोई पृथक स्थित्रि नहीं होतो, किन्सु 
सरक्षित राज्य निर्दंल ग्रौर पराघीत हन पर भी अन्चर्राष्ट्रीय कानूच वा विषय बनता 


रडर ब्रस्तर्राष्ट्रीय कानून 


है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व ([फ़टाा०पंणा्न एथ5०४०79) और स्थिति रखता है । 
यह सरक्षक राज्य का पुछल्ला मात्र नही होता | सरक्षक राज्य द्वारा क्सी अन्य देश से 
युद्धरत होने पर यह भ्ावश्यक नही कि सरक्षित राज्य भी उस देश से स्वयमेव लडाई छेड दे, 
सरक्षात्र राज्य द्वारा की गई रान्वियाँ सरक्षित राज्य गर बाधित रूप से लागू नहीं* 
होती। प्रायोनियन जहाजों ([णआा97 $7/05) के मामले से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 

१८१५ की पेरिस की सन्धि के अनुसार श्रायोतियन द्वीपो को इगलैड के एक 
मात्र सरक्षण में स्वतन्त्र एव स्वाघीन घोषित किया गया था ) १८४४ मे ग्रेट ब्रिडेन भौर 
रूम में क्रीमियाका युद्ध छिड॒ गया, इसमे कृष्ण सागर भे बुछध ग्रायोनियन जहाजो को ब्रिटिश 
कुजरो ने इस आधार पर पक्ड लिया कि भ्रायोनियन ब्रिटिश सरक्षण मे होने के करण 
ब्रिटिश प्रजाजन हैं, उराके शत्रु के साथ उनका व्यापार करना अबंघ है| पिन्‍्तु इस युद्ध 
में ग्रेट प्रिटेन ने झ्रायोनियन द्वीपो की ओर से रुस के विरुद्ध युद्ध की कोर्ड घोषरा नहीं 
की थी, झ्त यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि सरक्षित राज्य होते हुए भी घायोनियन द्वीपो की 
स्व॒तनत्र सत्ता कहाँ तक है और बया वे अपने सरक्षक राज्य के दचु के राधथ व्यापारकर 
सकते हैं। इस वियय में यह निर्साय क्या गया कि डयलेड और रूस का युद्ध छिड जाते मात्र 
से ही झ्रायोनियन द्वीप इसमे सम्मिलित नही हो जाते, भ्रतः रूस के साथ उनका ब्यापार 
अबेब नही है। इससे यह रपप्ठ है कि सरक्षित राज्य भ्रपने आनन्‍्तरिक अथवा बाह्य 
मामलो में पूर्णे स्वतन्त्रता न रखते हुए भी एक पृथक्‌ राजनीतिक सत्ता रखता है। भरत, वह 
अपने थुद्ध आदि को घोषरता प्रपने स रक्षक राष्ट्र से पृथक्‌ और स्वतन्त्र रूप मे करता है । 
यही कारण है कि जब॒ १६४० में इटती ने जर्मनो की झोर से मित्र राष्द्रो के तिरुदध 
युद्ध में सम्मिलित होने को घोषणा की तो उसके सरक्षित राष्ट्र सेन मेरिनो ($शा 
अैवक्षा9०) ये पुथर्‌ रुप से युद्ध घोषणा की । 

सरक्षित राज्यो का विकास पिछली दो शताब्दियों मे प्रेट ब्रिटेन, फ्रास झ्ादि 
पश्चिमी देशो के साम्राज्यवाद के विकास के कारण हम्मा । अब इसकी क्षीणता के साथ 
इनका ह्वास हो रहः है । जिन राज्यों या प्रदेशों को सीबे रूप मे श्रपमा चशवर्ती बनाते 
में दूसरे देशों का प्रवल्ल विरोध होता या अन्‍्तर्रा प्ट्रीय सघपं उत्पन्न होता, उनको किसी 
राज्य के सरक्षण मे मान लिया जाता था। एशिया तथा श्रफीका मे इस प्रकार के बहुत 
से मरक्षित राज्य थे । इन महांद्वोपो मे भवजागरण से सथा पहिचमी साम्राज्यवाद का 
प्रन्त होने से श्रव ऐसे देखो की सख्या वहुत कम्र रह गई है । उदाहरखायं, पहले फ्रास 
का झफ़ीका से ट्यूनिस़ गौर सोरतको पर, हिन्द चीन मे टोविन तथा कम्बोडिया पर, 
स्पेन वा मोरवको पर, अग्रेजों का १६१४ से १६२२ तक मिश्र पर त्वा मलाया प्राय- 
द्वोप के राज्यो पर सरक्षण था। जिन्छु १६५७ मे ट्यूनिस पर १८८१ से चला पाने 
वाला प्रास का सरक्षण यहाँ स्वतन्‍्त गगाराज्य को स्थापना के साथ रामाप्त हो गया, 
इसी प्रकार प्रयास झौर स्पेन दोनो ने १६५६ में सोरकों को सम्पूर् प्रभुतासम्पत्न 
स्वतन्त्र राज्य मान लिया | वम्वोडिया ने २५ सित्त> १६५५ को झपनी स्वाधीनता 
वो घोपरया को। मलाया के नौ राज्यो का सघ ३१ भगरत १६४७ को ब्रिटिश सरक्षण 
से गुक्त हो दया। योरोप मे इस रामय दो छोटे देश सरक्षित राज्य हैं। पहला प्रास 


राज्यों का प्वरूप झोर प्रकार १४३ 


और स्पेन की सीमा पर पिरेनोज पर्वेत्तमाता का छोटा सा राज्य एण्डोरा (#ठंफा9, 
क्षेतम्ल १७४५ दर्गे मी०, जनसरया ५,२००) फ्रास ओर स्पेन के संयुक्त सरक्षण और 
आधिपत्य मे है तथा दूसरा चैन मेरिनो ($39 ४४४70, क्षेत्रफल ३८ वग मी ०, जनसरया 
१४०००) इटली के सरक्षण मे है । १८९० मे ग्रेट ब्रिटेन तथा चीत के साथ हुई सचि 
के झ्नुसार सिक्विम पर ब्लिटिश सरदाश स्व्रीकार किया गया था, भारत ने स्वतन्न 
होने के बाद सिक्किम के राथ एक सन्बि द्वारा उस पर अपना सरक्षण स्थापित किया है, 
इसके झनुसार उसे आन्तरिक विषयो म पूरी स्वतत्यता है किन्यु उत्तकी रक्षा, वैदेशिक 
नीति तथा सचार साधनों का उत्तरदायिट्व भारत सरकार पर है । 

(च) सहराज्य ((०४०००॥ाप० )--जब पिसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र पर 
दोया दो से अधिक बाह्य गक्तियों का सयुक्त नियन्त्रण होता है तो इसे सहराज्य कहा 
जाता है । १८६६८ मे ब्रिटिश फौजो द्वारा सुडान की विजय के बांद इस पर एक सन्धि 
द्वारा मिक्र भौर प्रेट ब्रिदेठ का सयुक्त आर्िपत्य स्थापित किया यया । १६३६ मे पुन एक 
सछ द्वारा इसकी पुष्टि को ययी। किन्तु १६५३ में एक समभझोते हारा इस सहराज्य 
की समाध्ति की व्यपस्था करते हुए यह निदचय किया गया कि सूड्ानी स्वयमेव जनमत 
द्वारा इसका निर्शाय करें किवे सिश्र के साथ मिले रहना चाहते है या पूर्ण स्वतन्त्रता के 
पद्दापाती है। १६ दिसम्बर १६४५४ को इस प्रइन पर हुई मतगराता बे बाद १ जनवरी 
१६५६ से सूठान पूर्ण रूप से स्ततन्त्र हो गया हे । सहराज्य का दूसरा उदाहरण प्रधानत 
महासागरवर्ती «यू हेश्वीडीज का टापू है, इस पर ग्रेट ब्रिटेत और फ्रास का सयुक्त शासन 
है। सहराज्य में जनता पर यद्यपि दोनो देशों की सयुक्त श्रयुसत्ता (7009॥ 5000- 
(९९8०५) होती है, किन्तु शासन करने वाले राज्यों के अधिकार क्षेत पृथक होत है झौर 
इनमें निवास करने वालो पर ही उनकी प्रमुसत्ता होती है । 

(छ) राष्ट्रमभडल. ((०एए्ा०)छन्‍काफ ० ०४००४) --यह ब्रिदिश 
सापभ्राज्य का एक सुदीर्घकालीन विकास है । बिटिश साम्राज्य मे से सर्वप्रथम शर्त शने 
ब्रिटिश जनसरया रखने वाले प्रदेशों मे कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, दक्षिण प्रफ्रीका 
मे पूर्ण स्वतस्तत्ा प्राप्त करके स्पाधीन उपत्तिवेध्य या डोमिनियव (00970) फा 
दर्जा प्राप्त किया । द्वितीय बिश्वयुद्ध के बाद ब्रिडिश साआज्य के अन्य अंग भी 
स्वतस्थ होकर डोमिनियन बतने लगे, १€ ४७ मे मारत और पाकिस्तान स्वाबीन होने 
के बाद इसका श्रग बने, ग्रेट जिटेन &रा एशिया और अफ्रीका के झघीनस्थ दूसरे राज्यो 
को स्वत॒-ज्रता देने की नीति से इसके सदस्मों की सय्या वढने लगी । १६४८ से इसके 
संदस्यो के लिए डोमिनियन शब्द का प्रयोग कम होने लगा और इसमे प्रन्य जातियो 
को सख्या बढने से राष्ट्रगण्डल के साथ ब्रिटिश दब्द के विशेपणा का भी परित्याग कर 
दिया गया । इस समय राष्ट्रमण्डल के सदस्य प्रत्येक प्रकार से सम्धुरां प्रप्नुत्वसम्पत्त 
राज्य है। वे किसी देश के झमथ सचि कर सकते हैं, उन्हे आन्तरिक मामलो मे पूरी 
स्वाधीनता है । वे अपनी इच्छानुसार कोई भी कादुन वना सकते है, ब्रिटिश पानिया- 
मेठ द्वारा बनाया कोई भी कानून उन पर लागू नही होता । वे स्वतन्त्र रुप में सयुक्त 
राष्ट्र सघ के रादरय हैं । ग्रद जिठेन द्वारा छेडे गये किरी युद्ध म सम्मिलित होना या 
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न होना पूर्ण रूप से उनको इच्छा पर निर्मर है । इसके सदस्य एक दूसरे के साथ युद्ध 
भी कर सकते हैं भौर तटस्य भो रह सकते हैं। वैदेशिक और बाह्य विपयो में उतको 
स्वतन्त्रता पर कोई प्रतिवन्‍्ध नही है। उन्हें दूसरे देशों के साथ दूतों वे भादान-प्रदान 
का पूरा प्रधिवार है, वे अस्तर्राष्ट्रीय विवादों का विषय बनते हैं। भारत भौर पाकि- 
सस्‍्तान राप्ट्रमडल के सदस्य भी हैं, फिर भी पाकिस्तान ने काइमीर पर झ्रधिकार करने 
के लिए भारत पर प्राक्रमण किया और दोनो के इस विवाद का प्रव तक कोई प्रन्तिम 
हल नही हमरा है । ये राष्ट्रमडल के सदस्य एक दूसरे के साथ स्वतस्न देशों की भाति 
सन्धिया करते है, १६४४ मे प्रास्ट्रेलिया तथा न्यूज़ोलेण्ड ने मनज़क (8729०) समभौता 
किया था। स्टाक्क के कथनानुसार पिछले सात वर्षों मे इसके सदस्य-राज्यो के पारस्परिक 
सम्बस्घों में राष्ट्रमडलोय नियमों के स्थान पर अन्तर्साप्ट्रीय कानूल के नियमों का 
प्रयोग बढ़ते लगा है। मइल के विभिन्‍न देशों में हाईं कमिश्नरो की स्थिति १६५२ के 
छक्चाश छाए000800 [फणप्रणाप्८5 हैं द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधियो और राज- 
दुतो के समकक्ष छो गयी है ॥५ 
किन्तु पूर्णा रूप से स्वतन्त्र होते हुए भी मण्डल के रादस्य ग्रपना यह के व्य समभते 
हैं कि वे सब देशो की सागान्य समस्याप्नो पर एक दूसरे से विचार-विमर्श करते रहे 
ओर परस्पर सम्बन्ध बनाये रखे । भारत ने ब्यपि अपने को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त 
गणराज्य घोषित किया है, विच्तु फिर भी वह इगलेण्ड के राजा को राष्ट्रमण्डल का 
श्रष्यक्ष तथा इसके स्वाघीन राप्ट्रो के 'स्व॒तन्त्रताधूवंक सम्मिलन का प्रतीक' मानता है। 
पाकिस्तान की भी यही स्थिति है। 
राष्ट्रमटल की झ्तर्राष्ट्रीय स्थिति बिल्कुल निराली है। यह सघीय राज्य 
नही है. क्योकि इसका कोई ऐसा सगठत या अगर नही है, जिसे सदस्य-राज्यों तथा 
उनके तागरिको पर कोई अधिकार हो। यह पसधान (0०॥/८तहभा०7) भी नहीं है, 
क्योंकि इसके सदस्य राज्यो को सयुक्त बनाने वालो कोई सन्धि नही है भ्ौरन ह्ठी 
इन पर ग्रधिकार रखने वाली कोई वेन्द्रीय सत्ता या दाक्ति है। यह वास्तविक सगम 
(&६७। ७००४) भी नहीं है, क्योंकि इन राज्यो को सयुक्त करने वाली कोई सचि 
नही है। स्टार्क के दब्दो मे “राप्ट्रमडल न तो कोई झपिराज्य (5०७८४ 8/2(९) है 
आर न हो सघ | गह स्वतस्त्र झौर समान राज्यो का समूह है ।”' इसके सब कार्ये 
राज्यो के माध्यम से होते हैं। यद्यपि लन्‍्दन मे राष्ट्रमण्डल के भ्रधाव मन्त्रियो के सम्मेलन 
होते हैं, इनका उद्देश्य गाभान्य नीति का निर्धारण होता है, फिर भी इसके सदस्यों में 
तीन मतभेद होते हैं, १९५६ में स्वेज नहर के क्षेत्र मे ग्रेट ्निटेत और फ्रास द्वारा हस्त- 
क्षेप पर इसके सदस्यों में उप्र विवाद था, १६६० मे दक्षिण झफ्रीका की जातिभेद 
(5एगफ्ाधत) करे नौनि पर भी ऐसा ही दिवाद था । श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस 
पर प्रकाश डालते हुए यह ठीक ही कहा चा--“सदस्यो मे मतभेद होते हुए भी राष्ट्र 
मडल का विकास हुआ है । कई बार सदस्यों के परस्पर विरोधी स्वार्थ होते हैं, वे प्रतिकूल 
श्र स्टा्क--पूरीक्त पुस्तक, पृ० ६४ 
हल स्ढाकेणपूर्ओोज्त पुस्तक, ३० ६५ 
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दिक्षाग्रो में इसे ले जाने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे आपस मे मित्र की भाति 
मिलते है, एक दूसरे को समभने का प्रयत्न करते हैं और जह्य तक हो सके कार्य करने 
के एक सामान्य मार्ग को ढूढ़ने का प्रयरन करते है ।” 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राष्ट्रमटल के सदस्य झान्तरिक एव वेदेशिक 
मामलो मे पूरी स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता रखते है। उनकी प्रश्र॒मत्ता केवल इसी बात 
से भ्र्यादित होती है कि १६३० को शाही परिषद्‌ मे उन्होने शान्ति और युद्ध के महत्व- 
पूर्ण मामलो से परारस्परिक विचार-विमशञ करने का निश्चय दिया था ) बिन्‍्तु इससे 
प्रस्तर्राष्ट्रीय विषयों मे रबतन्त्रतापूर्वक काम करने के बारे में उन पर कोई प्रतिबंध 
लागू नही होता! वे पूरी प्रशुसत्ता वाले राज्य होने के कारण अपना प्रथक्‌ अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यक्तित्व रखते है । 

(ज) तब्स्थोकृत राज्य ()र८पए८:४॥5४८० 508005)-- स्टाके ने इसवी परिभाषा 
करते हुए कहा है कि “तटस्थीकृत राज्य उसे कहते है जिसकी स्वत्तन्तता तथा राज 
नीतिक और प्रादेशिक झखण्डता को स्थायी रूप से बताये रखने को गारण्टी महाग्क्तियाँ 
एफ सामूहिक समम्कोते द्वारा भदान करती है और इस भ्रकार ग्रारण्टी पाने बाला देश 

हू शर्ते रबीमार करता है कि वह आत्मरक्षा के अतिरिक्त दूसरे राज्य पर आक्रमण 
नही करेगा और न ही ऐसी मैत्रीसन्धियो मे सम्मिलित होगा, जिसमे उसकी निष्पक्षता 
को प्राच आये तथा उसे युद्ध करने के लिए वारधित होना पडे ।/”* 

शान्ति बनाये रखने के लिए तटस्भीकरणा दो उद्देश्यो से किया जाता है (क) 
लघु राज्यों की दाक्तिदाली पडोमी राज्यों से रक्षा की जाय ताकि कही ऐसा त हो कि 
अक्तिशाली राज्य छोटे राज्यो को हड॒प कर अधिक शक्ति शाली हे जाय और इस प्रकार 
विभिन्‍न बडे राज्यो का थरक्ति सर्तुलन (छ387०6 ० 70४५7) बिगड जाय, एव राज्य 
ग्रन्य सभी राज्यों से अधिक दाक्तिशाली हो जाय । (ख) महाझवितयो के राज्यों की 
सीमाओं के बीच में वर्तमान अन्तस्थ राज्यों (छप/67 58६5) की स्ववन्त्रता की रक्षा 
को जाय । ये दोनो उद्देश्य आगे दिये जाने वाले बेल्जिपम और स्विट्जरलंड के उदा- 
हरगु से स्पष्ट हो जायेगे । 

तदस्भीकरणा के लिये यह अनिवाये है कि यह सामुहिक सविद्य (00९८४४० 
४०४(४2०८४) द्वारा सम्पत्त हो । जिस देश का तटस्थीकररा वरना हो, उससे सम्बन्ध 
रखते बाली महाश्क्तिया मिलकर एक संन्धि द्वारा उसे स्थायी रूप से यह दर्जा 

प्रदान करें, जैसे १५ नवम्बर १०३१ को सरिव द्वारा ग्रेट ब्रिटेत, फास, आ्रास्ट्रिया, 
बेल्जियम, प्रशिया और रस ने वेल्जियम की स्थायी तठस्थता स्वीकार ती। काई राज्य 
एकफपक्षीय सप से (एताबत्शआर9) स्वय झपने तटरयीकरण की घोषरार नहीं कर 
सकता | अतएवं जब १६३८ में स्विट्ज़रलंप्ड ने अपनी रघतन्द्ता और तटस्थता की 
घोषणा स्वय करने के बाद इसे राष्ट्रसव से स्थोक्ार कराना चाद्या वो रूसी प्रतिनिधि 
शी लिटविनोव ने इस पर यह झ्रापत्ति उठापी कि वह सभी सम्बद्ध राज्यों से समभोता 
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किये बिना ऐरा नही कर सकता 
तटस्थीकृत (पिध्याशभञा5९०) राज्य पर सचि द्वारा यह प्रतिबन्ध लगाया 
जाता है कि वह झात्मरक्षा के अतिरिक्त दूसरे देश के साथ युद्ध नही छेड़ सकता 
तथा वह उस राज्य को लडाई में घसीटने वालो रोनिंर सधिया झौर समभोते 
नही करेगा । इन प्रतिबन्धो से उसको प्रभ्ुुमत्ता कुछ अश्ञो में मर्यादित हो जाती है, 
किन्तु इस कारण उसकी प्रस्तराष्ट्रीय स्थिति शौर व्यकितत्व में बोई ग्रस्तर नहीं 
आता। 
तटस्थीहत राज्यों के निम्न चार वर्तेत्र ममर्े जाते हैं--(१) भाश्मरक्षा 
के अतिरिक्त युद्ध मे सम्मिलित न होना । (२) दूसरे देशों के साथ सैनिक सबिया 
और समभौतो मे त शामिल होवा। (३) प्राकमण होने की दशा म पूरी दाक्ति के 
साथ ग्रपनो रक्षा बरना तथा तटस्थीवरख की गारण्टी देने वाले देशो से इसके लिये 
सहायता मागना । (४) अन्य राज्यों के बीच युद छिडने वी दशा मे तटस्थता के 
नियमों का पालन करना । तटस्थीररण की ग्रारण्टी करने वाली महाशवितयों के 
निम्न करंब्य हैं--(१) तठस्थीक्ृत प्रदेश पर न तो उिस्ली प्रकार का ग्रात्रमश करना 
और न इसे करने की घम्की देना । (२) जब तटस्थीकृत राज्य पर दूसरा देश ग्राक- 
मण करे तो महाश क्ततिया सेना द्वारा उसकी सहायता करे और भपनी गारण्दी की 
रक्षा करें। 
तटस्पोकरण (]ए९८०/४४॥४9007) झौर तदस्यता (८००५४) सै बडा 
मौलिक अग्तर है। तटसथीकरणा स्थायी होता है, उसत्रा अनुमरण सुद्धक्‍ाल में उपर 
शान्ति के समय ममान रूप से किया जाता है। किन्तु तटरथता का पालन झ्न्य राज्यों 
द्वारा युद्ध छेड दिये जाने पर किया जाता है, यह स्थायी नही होती, युद्ध छिउ्ने के बाद 
कोई राष्ट्र जब तक चादे तटस्थ रह सकता है और जब चाहे इसका परित्याग करके युद्ध 
में सम्मिलित हो सकता है। किन्तु तटस्थीकृत राज्य ऐसा वही कर सकता, उसे ग्रन्तर्रा- 
प्ट्रीय समझौते ढारा सदैव युद्ध से पृथक्‌ रहने का दर्जा प्रदान किया गया है । केवल 
आक्रमण होने की दशा में ही बह युद्ध मे सम्मिलित होता है । तटस्थी करण झौदासीन्य 
(प्रधणा०$४)) से भि न है, वयोकि इसका अर्थ रक्षापरक सैनिक सब्धियों से पृथक 
या उदासीन रहना है ॥ 
तटस्थीकृत राज्यो के महत्वपूर्ण उदाहरण रिबिदरजरूँण्ड, बेल्जियम, सवजञभ- 
बर्ग श्रौर आस्ट्रिया हैं । वियना काग्रेस मे २० मार्च १६१६ को ग्रेट ब्रिटेन, भ्रास्ट्रिया, 
फ्रास, पुरतंगराल, प्रशिया, स्पेन, स्वीडन और रूस ने स्विटज़ रलैण्ड वो तटर्थ बनाने के 
एक घोषरणापत्र पर हस्ताक्षर किये ओर स्विट्ज़रलेण्ड ने २७मई १८१५४ को इसे स्वी- 
कार किया उस समय से उसने अ्रपनी तटस्वता की पूरी रक्षा की है, वह सयुक्त राष्ट्र 
सघ का सदस्य भी इसक्तिये नही बना कि इसके चार्टर के अनुसार उसे सप द्वारा झिसी 
राज्य के विरुद्ध की जाने वालो सैनिक कार्यवाही मे सहयोग देते के लिये बाध्य होता 
पडता। बेल्जियम का राज्य १८३१ में बना, इगलिश चैनल पर ब्रिटिश्ष प्रदेश के बिल्कुल 
सामने भ्रदस्थित होने के कारण इगलेड इसे किलो विदेशी शक्ति के हाथ मे नही पढने 


राज्यो का स्वरूप झौर प्रकार श्डछ 


देना चाहता था, ग्रत इसके जन्म के साथ ही १५ नवम्बर १८३१ को इसे स्थायी रूप 
से तटस्थ बनाने की एक सन्ि पर ग्रेट ब्रिटेन, आरिट्रया, बेल्नियम, फ्रास, प्रश्चिया औौर 
रूस ने हस्ताक्षर किये । इसकी पुष्टि १६ अप्रेल १८३८ पी लन्दन की सधि द्वारा की 
गयी । किन्तु १६६१४ में जमेनी ने फ्रास पर आक्मणा के लिये इसकी तटरथता भग को, 
इस पर ग्रेट ब्रिटेत इसकी रक्षा के लिये प्रथम विश्वयुद्ध मे सम्मिलित हुआ। ग्रुढ्ध के 
बाद ब्रेल्जियम के राजा ने एक घोषराा द्वारा वेल्जियम की तटस्थता के समाप्त होने की 
घोषणा दी और वर्साव की सन्धि (धारा ३१) मे मित्र राष्ट्रों ने इसे स्वीकार कर 
लिया । टिटलर ऊे ग़त्तालह्ढ होने पर जब उसने लोकार्नों समभोते को भग॑ किया, 
'राइन प्रदेश से झपनी सेनायें भेजी तो वेल्जियम ने पुत तटस्थता की घोषणा की। र४ 
अग्रैल १९३७ को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रास ने तथा १३ अक्ट्बर १६३७ को जमंनी ने 
इसकी तटस्यता को सुरक्षित रखने का वचन विया। किन्तु हिंदवर को सेनाश्रो ने 
इस वचन को भग करते हुए १० गई १६४० को बेल्जियम पर झस्मण किया | ट्वितीय 
विश्ययुद्ध के बाद बेल्जियम आत्मरक्षर के लिये नाटो ()४७१०) सन्धि सगठत में सम्मिल्‍ 
लित हो गया (पप्रेंल १६४६), भ्रत अब वह तटस्थीक्रत राज्य नहीं रहा ॥ लक्‍्शम- 
बर्य १८१५-१८९० तक हालैंण्ड के साथ व्यक्तिगत सगम (०7००० ए/०7) मे 
रहा। हालेण्ड का राजा ही इसका ग्रैण्ड ड्यूक था। किन्तु यह जर्धन प्रसघान (00/6- 
(॑दाभाएणा) का सदस्य था | प्रशिया को १५५६ के वाद इमसम संताये रखने का प्रधि- 
क्रार मिचा । १६५६ में प्रशिया द्वारा आस्ट्रिया को परास्त करने के बाद जन प्रसघान 
समाप्त हो गया तथा नेपोलियन तृतीय ने इसे हार्लण्ड के राजा से खरीदने का प्रयत्त 
किया, प्रज्ञिया को इस पर आपत्ति थी। दोनो का सघध् दूर करने के लिये १८६७ में 
लम्दन थी सचन्‍न्धि हारा इसे तट€थ राज्य माना गया, विस्तु १६१४ में जर्मनी थे इसकी 
वटस्थता का अतिक्रमण किया । १५ मई १६५५ की सन्धि के झनुसार धास्ट्रिया स्थायी 
रुप से तटरू4 राप्य घोषित किया गया है । 

(झ्त) होली सी तथा बंडिकन नगर (प्लरण+ 56७ ४00 ५३४७८०४० ९८४५9)-- 
रोम के योप की स्थिति, पद ग्रोर सत्ता के लिये होली सी (स०9 ४०४) दब्द का प्रयोग 
होता है, रोम के तिकट सौ एकड प्रे फैल्ला हुआ पोप का निवास स्थान चैटिक्त नगर कह- 
लाता है। मध्य युग मे पोष इटयी में विशाल भूप्रदेश बा शासक था। १९वी शतो के 
मध्य में जब इटली के देशभक्तो ने अनेक राज्यो मे विभक्त अपनी मातृभूमि को एक राज 
नोसिक सत्ता के नीचे खाने का निए्चय किया तो पोप से इसका घोर विरोध क्रिया। 
इसको परवाह न बरते हुए १६७० तक दटली के देशमक्तो ने न केवल विभिन्‍न छोटे 
राज्यों का एकीकरण पीडमाण्ट के राजा के नेतृत्व म किया, अपितु पोष के प्रदेशों को 
भी छीत जिया और उसदी राजधानी रोस पर झधिकार वर लिया। इस पर पोष 
अपने निवास स्थान वैटिकन मे चला गया भौर उसने यह घोषणा की कि वह बैटिक्स 
का बन्दी है ( फिर भी इटली की सरकार ने पोष के पद झौर श्रतिप्ठा को देखते हए 
'शारब्श्यों के कानून! (99 ० (9०७97/2९5) द्वारा पोष को सम्पूर्णो प्रसुतासम्पन्न 
राज्यो के शासनाध्यक्षों को माति कुछ विशेषाधिकार प्रदान किये । किन्तु पाप ने इन्हे 


श्श्८ झन्तर्राष्ट्रीय कानून 


लैना स्वीकार नहीं किया क्योकि इटली ससद्‌ द्वारा पास किया गया यह कानून 
भविष्य मे विसी भी अगली ससद द्वारा बदला जा सकता था । पोष का यह कहना था 
कि यह्‌ कानून अन्य राज्यो द्वारा भी पास होता चाहिये दाकि इसमे कोई परिवर्तत त 
हो सके तथा उसकी स्थिति सुरक्षित रह सके । पोप और इटालियन सरकार मे इस 
प्रश्न पर बहुत समय तक बडा कदु विवाद चलता रहा। 

मुसोलिनो के सत्तारूढ होने के बाद १६२६ में पोप तथा इटालियन सरकार मे 
हुई एक सन्धि ([.8८०७ ८39) द्वारा इस समस्या का समाघान क्या गया। 
इसमे इटली ने रोम के पोष (होली सी) को अन्तर्राष्ट्रीय भामलो मे पूर्ण सत्तासम्पन्‍्न 
प्रभु (४०४९८४४९४) स्वीकार कर लिया। प्रत्तर्राप्ट्रीय इृष्टि से बेटिकन नंगर को 
सीमाप्रो मे उसे पूर्ण राजसत्ता दे दी गयी । इसके निवासियों को प्र०्क्‌ू नागरिकता 
के अधिकार दिये गये ॥ पोष को प्न्य देशो के साथ अपने दूतो तथा राजनीतिक प्रति 
निधियो के आदान-प्रदान का अधिकार मिला । 

इस समय वैटिकन की स्थिति स्थायी रूप से तटस्थीकृत प्रदेश की है, कोई भी 
दूसरा राज्य इसकी सीमाओं का भ्रतिकरण नही कर सकता | हितीय विश्वगुद्ध मे सभी 
योद्धा राज्यों ने इसकी तटस्थता को बनाये रखा । वेटिकन नगर एक सर्वोच्च प्रभुसत्ता- 
सम्पन्न राज्य है और पोप को उसका अध्यक्ष होने के नाते राजाझ्रो के सब प्रधिकार 
प्राप्त हैं। बैटिकन ययपि झन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रखता है, किन्तु उसका प्रदेश भौर 
जनसझ्या बहुत कम होने से उसका अधिकार क्षेत्र बहुत ही सीमित है । उपर्युक्त सधि में 
पोष ने “सासारिक प्रतिद्वन्द्विताओ से तथा इनसे सम्बन्ध रफने वाले भन्‍्तर्राप्ट्रीय सम्मे- 
लतो/ से पृथक्‌ रहने को इच्छा व्यक्त की थी । ग्रत पोप का राज्य अन्य सासायिक राज्यो 
से सर्वेया भिन्‍न है, उसकी इन राज्यो मे गाना नही हो सकती । बैटिकन स० रा० सघ 
का रादस्य नहीं है । 

(मर) रेण्डेट पद्धति (09003/8 8)४077)--प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति 
पर मित्र राष्ट्रो द्वारा जमंती भोर टर्की से जीते हुए भ्रदेशो को व्यवस्था के लिये राष्ट्रसघ 
के विधान की धारा २२ में इस पद्धति का प्रतिपादन किया गया था । विद्वित प्रदेशों 
को विजेता के साम्राज्य का अग बनाने के स्थान पर सघ को स रक्षकता मे इन्हे लिखित 
समझोतो की कुछ थर्तों के राथ इनके शासन भ्रवन्ध का दायित्व सौपा गया 3 ये सम* 
भोते या सघ द्वारा शासन के लिए दी गई आज्ञाये शासनादेश (॥/७9003८) कहलाते 
हैं। ये जिन महाराक्तियो को प्रदान किये गये, वे झादेश प्राप्त या आदेश प्रापक 
(१४७००९७१०८७) कहलाते है । जिन भूभायों के लिये गे झ्रादेश दिये गये थे, उन्हें झादिष्द 
(१४9703(८७) कहा जाता है आदिप्ट अदेश सम्यता की ह्टि से पिछड़े हुए थे, इनका 
बल्यान सम्य र्यो का पवित्र करतेंब्य और झमानत समक्त सया। मैप्डेट चाले 


प्रदेशों को विजेता राष्ट्रसथ को अनुमति के बिना भपने साम्राज्य मे नहीं मिला 
सकते थे । 


थे कई दृष्टियो से राज्य मे मिलाये, भ्गोकृत या झतुबद्ध (890०5९१) किये 
जाने वाले प्रदेशों से रोक भेद रखते ये--( १) भनु बद्ध प्रदेश पर इसे झपने राज्य मे मिलाने 


राज्थों का स्वरूप झोर प्रकार श्डह 


वाला सनमाता शासव फर सकता है, आदिष्ट (%/57088) प्रदेश पर यह शासन 
संघ के निरीक्षण और तत्वावधान मे होता घा। (२) अनुबद्ध प्रदेश पर विजेता का पुरा 
स्वामित्व होता है, आदिष्ट प्रदेश पर आदेक्षप्रापक का कोई ऐसा स्वत्व नही था, वह 
उसको पवित्र धरोहर के लय मे दिया थया था । (३) अनुबद्ध प्रदक्ष के सम्बन्ध मे विजेता 
उसे अपने राज्य में मिलाने, किसी दूसरे को देते आदि का पूरा अधिकार रखता है, 
किन्तु आदेक्षप्रापक राज्य संघ को स्वीकृति के बिना ऐसा कोई कार्य नही कर सकते थे । 
(४) विजेता को अपने ग्रनुबद्ध प्रदेश के नागरिकों को सेना में भर्ती करने तथा प्रशि- 
क्षित करने का पूरा अधिकार होता है, जिन्तु 'बी” तथा 'सी' वर्ग (दखिय नीचे) के 
मैण्बेट प्राप्त करने वाली शक्तिया अपने आदिष्ट प्रदेश मे केवल आत्मरिक पुलिख या 
स्थानीय प्रतिरक्षा वेः लिये ही नागरिको को फोज मे भर्ती कर सततो थी | (५) आादिष्ट 
प्रदेश (((४००४(९९ (४॥४॥॥079] के निवासी स्वयमेव आदेशप्राप्त राज्य की राष्ट्रीयता 
नही प्राप्त कर सकते ये । (६) झनुबद्ध प्रदेश मे विजेता अपनी मनचाही श्राथिक 
ध्यवस्था लागू कर सकता है, वह इस भ्रदेश मे विदेशी घक्तियो को व्यापार करने से रोफ 
राकता है। कि-तु 'ए! तथा “बी' वर्ग के झादिप्ट प्रदेशों के लिए झ्रादे'शप्रापक (/४॥0७- 
(६०79) राज्यों पर यह दायित्व डाला गया था कि वे इनके सम्बन्ध में मुक्त दार 
(0087 (077) की तीति का झनुसररा करेंगे तथा किसी देश को इनके साथ व्यापार 
करने से नही रोकेगे ! (७) प्नुबद्ध प्रदेश म विजेता इच्चानुमार शासत वर सकता 
है। किन्तु आदिप्द प्रदेश के शासन के लिये मैण्डेट प्राप्त करने वाली शक्ति के लिग्रेयह 
आवेष्यक था कि वह इस ढंग से शासन करे कि इस प्रदेश का राचनीतिक सामाजिक 
और आयिक विकास दो । इसे प्रतिवर्ष मेण्डेट के शासन पर राष्ट्रसघ को एक रिपोर्ट 
देनी पढ़ती भी । राष्ट्रसघ इन प्रदेशों की प्रगति देखने के लिए झपतने प्रतिनिधि 
भेज सकता था। सघ द्वारा मैण्डेटों के निरीक्षण के लिए दस सदस्यों का स्थायी 
शासनादेश प्रायोग (एशपाशभाला( ४४70906 (०प्रणा७:०४) था। इसके प्रधि- 
काश रादस्य शासवादेशप्रापक देशों से भित्य देशो के होते ये । यह झायोग भाविष्ठ 
प्रदेश के प्रतिनिधि की उपस्थिति मे इसके भासन के बारे में सघ को भेजी गई रिपोर्ट 
पर विचार करता था। झादिष्ट भ्रदंश का कोई भी निवासी सथ को इसके शासन के 
सम्बन्ध से अपनी लझ्िकायतो का आनेदनपत्र भेज राकता भा। इस सब प्रतिबन्धों के 

कारण द्ादिष्ट प्रदेश अनुबद्ध प्रदेशों (80१८:९८त (टात।07९$) से सर्वथा भिन्‍न थे । 

राष्ट्रसघ के प्रतिज्ञापत्र की घारा २२ के भ्रनुसार मैण्डेट लीन घर्गों मे बाटे गये 

थे। प्रथम श्षेणी (00555 ४) गे तुक्के साआ्राज्य के वे प्रदेश थे /जिमका विकास दस 

अवस्था तक हो चुका था कि दे अस्थायो रूप से स्वतन्त्र राष्ट्र माने जा सकते हैं पर वे 

जब तक अपने पात्रों पर खडे नही हो जाते तव तक उन्हे मंण्डेट प्राप्त करन बाल राज्यो 

का प्रशामनसम्_न्धी परामझं झीर सहापता मिलतो रहनी चाहिये ।” इस श्षेणों मे 

इराक झौर पेलेस्टाइन का मैण्डेट ग्रेट ब्रिदेन को तथा सीरिया और लेबतान का 

शासनादेश फांस को प्रदान किया गया 
२ द्वितीय श्रेणी (८7४5४ म) में सध्य ग्रपीका के वे जर्मन उपनिवेश थे, 


१५४० झ्न्तर्राष्ट्रीय कानून 


“जिनके शास्तन-प्रवन्ध के लिये मैण्डेट पाने वाले देश पूरा उत्तरदायित्व रखते थे भौर 
उन्होंने इस दृष्टि से झासन करना था कि निवासियों को भन्त-करण झौर घर्म वी 
स्वतन्त्रता हो, दासप्रथा, इस्त्र और द्वाराब वे व्यापार जैसी कुष्रथाग्रो का निरोध हो, 
इनमे सैनिक झौर नौसे तिक अइडे न बनाये जाय, पुलिस वे प्रयोजन के भतिरिक्त निवा- 
व्ियों को सैनिक शिक्षा न दी जाय |” 'वी' श्रेणी के मैष्डेटो मे ब्रिटिश कैमरन, ब्रिटिश 
टोगोलैण्ड तथा टागानिवया ग्रेट ब्रिटेन को,, फ्रेंच केमरून तथा फ्रेंच टोगोलैण्ड फ्रास 
को, तथा रुप्नाडा उरण्डी बेल्जियम को प्राप्त हुए ॥ 

तृतोष श्रेणी (2]85 0) भे ऐसे मेण्डेट थे, जो झत्यन्त ग्ल्पाकार, बहुत 
कम भाबादी वाले, सम्यता के कन्द्रो से दूर और मैण्डेट प्राप्त करने वाले राज्यो के 
प्रदेश के साथ मौमोलिक सान्तिष्य रखते ये, इन कारणो से इनका सर्वोत्तिम प्रशासन 
इन्हे मैप्डेट पाने वाले देशों का ग्रग वनाकर ही किया जा सकता था । किन्तु इनके 
प्रशासन में स्थानोय जनता के हितो बा पूरा ध्यान रखा जाना श्रावक्यक था। इस 
अ्रकार के मैण्डेटो मे दक्षिसा पश्चिमी अफ्रीका दक्षिण अप्तीका के सघ को, समोग्रा 
न्यूजीलैण्ड को, नौर ग्रेटब्रिटेन को, प्रशान्त महासागर में भूमघ्यरेखा से उत्तर के 
जर्मन टापू जापान को, तथा इसके दक्षिण के टापू भ्रास्ट्रेलिया को दिये गये । मैष्डेट 
व्यनस्था १६१६ से १६४६ तक चलती रही, इसके वाद इसका स्थान न्यास पद्धति ने 
ले लिया है! 

(८) स्पात पद्धति (770॥०८७४७ 899/00) --स ० रा० राघ के चार्टेर की 
घारा ७४५ में वह व्यवस्था की गयी है कि वह न्यास प्रदेशो के प्रशासन झोर देखभाल 
के लिए एक भरन्तर्राष्ट्रीय स्यास पद्धति वी स्थापना करेगा । यह पद्धति इन तीस श्रकार 
के प्रदेशों पर लागू होती है (घारा ७७)--(क) राष्ट्रसघ के प्रतिज्ञापत्र की घारा 
२२ के भ्रनुसार आदिष्ट अथवा मेण्डेट वाने श्रदेश, (ख) द्वितीय विश्वयुद्ध मे पराजित 
राज्यो से छीने गये प्रदेश (ग) राज्यो द्वारा स्वेक्छापू बंक न्यास पद्धति के लिये स० रा० 
सध को प्रदान डिये गये प्रदेश । मैण्डेट प्राप्त करने वाले झ्धिकाश राज्यों ने स्वेच्छा* 
पूरक अपने प्रदेशों को न्यास पद्धति मे रखना स्पीकार कर लिया है ॥ इसका एकमात्र 
अपवाद दक्षिण अ्रफ्तोका का यूनियन है, उसने दक्षिण-पश्चिमो अ्रफ्रीका के मैण्डेट को 
न्यास प्रदेश नही होने दिया तथा स॒० रा० सघ द्वारा इसके निरीक्षण के प्रषिकार 
को स्वीकार नही क्रिया। इस विषय मे अस्तर्राप्ट्रीय न्यायालय से परामर्भात्मक सम्मति 
मांगी गयी थी। १६ जुलाई, १६५० थो न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय किया कि 
“दक्षिण धफ्रोका इस प्रदेश को न्यास पद्धति में देने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी 
राष्ट्रध का उत्तराधिकारी होने के नाते स० रा० सघ का राष्ट्रसघ के स्थान पर 
इसके निरीक्षण का पूरा प्रसिकार है | दक्षिण अफीका के यूनियन को इराके दासन- 
भ्रवन्ध की बाधिक रिपोर्ट जनरल श्रसेश्व॒लो को देनो चाहिये ।” किस्तु दक्षिण 
झफ़ीका ने भभी तक इस पर सघ के निरीक्षण का अधिकार स्वीकार नहीं क्या। 

द्वितीय विश्वयुद्ध मे पराजित राज्यो से छोने गये प्रदेशों मे इटली का सुमालोलैप्ड 
तथा जापान के प्रशान्त महासागर के दापू उत्लेखनीय हैं। धुमालीलैण्ड १३ प्रप्नैत 


रष्प्यो का स्वरूप और प्रकार श्भ्र१३ 


१६४५० को स्यास अ्रपेस के रूप में इठली को १० बर्य के लिये सौंपा गया था, २ 
दिसम्बर, १६६० को यह प्रदेश स्वतस्त्र राज्य बन गया । जापान वो मंण्डेट के रूप मे 
मिले हुए टापू सामरिक क्षेत्र ($७५४८४९० ४7८७) वाले न्यास प्रदेश के रूप मे स० रा० 
अमरीका ने प्राप्त किये हैं । चार्टर मे इनकी व्यवस्था जानबूभकर इसलिये की गयी 
थी कि स० रा० अमरीका इन टापुओ वो अ्रपनी सुरक्षा के लिये प्रावर्यक्त सममता है 
और झटयाण्टिक चार्टेर की घोषणा के कारण वह इन्हे सीधे रूप से अपने राज्य का झ्रग 
नही बना सकता था ।" झभी तक किसी राज्य ने न्यास पद्धति के लिये स्वेच्छापूर्वक 
कोई प्रदेश नही प्रदान किये । 

न्यास पद्धति के मोलिक उद्देश्य (005७8 एस प्रोपतदटघआाए 89५श॥)-- 
चार्देर पी घारा ७६ के अनुसार ये गिम्नलिखित हैं--(१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और 
सुरक्षा को बढठानां, (२) न्यास प्रदेशों के निवासियों की राजनेत्तिक, ग्राथिक, साधाविक 
और शिक्षासम्बन्धी उन्नति, प्रत्येक प्रदेश को उसकी अवस्थाझ्रो के अनुसार, उसकी 
जनता द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त की गयी इच्छा के अनुसार पूर्ण स्वतन्त्रता के लक्ष्य 
की ओर प्रगतिशोल विकारा करना (३) जाति, लिय, भाषा, धर्मे के भेदभाव के बिना 
मानवीय अ्रधिकारों तथा मौलिक स्वतत्ववायों के प्रति प्रतिप्ठा को बढाना, (४) समार 
की जातियो मे एक दूसरे पर निर्मर रहने की भावना को उल्तत करना, (५) सयुक्त राष्ट्र 
संघ के सभी सदस्यो के लिये सामाजिक, भ्राथिक, व्यापारिक मामजो मे समान ब्यवहार 
को अआरप्त कराना, (६) स॒० रा० सघ के सभी सदस्य-राज्यों के नागरिकों के लिये 
न्याम के प्रशासन में समता का ब्यवहार । 

उपर्युक्त उद्देश्य बहुत उदार, ध्यापक और बविद्याल है | इनमें से कुछ तो ब्वियर्ली 
के दगदों मे उदात्त सकल्प-मात्र हैं ।!" किर भी इनमे पहले दो उद्देश्य विशेष महत्व रखते 
हैं । पहना भ्रन्तर्राष्ट्रीय गान्ति की वृद्धि है, इसे न्यास प्रदेशों की स्वतन्त्रता की अपेक्षा 
अधिक महत्व दिया गया है । इसका काररा स्पष्ट है| कुछ न्यास प्रदेशो की व्यवस्था 
के सम्बन्ध से सहाशषक्तियो में प्रबण मतभेद था, यदि इन्हे सयुक्त राष्ट्र सघ की अ्रध्यक्षता 
में स्यास न॑ बनाया जाता तो तीब अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से विश्वशान्ति संकट में पढे 
जाती । भरत डकन द्वांत ने यह लिखा है कि व्याप्त प्रदेश “भन्वर्राप्ट्रीय सीमात के 
ऐमे क्षेत्र हैं, जहाँ प्रति-पर्धी महाद्क्तियो के राजनैतिक और आध्थिक प्रभाव की तथा 
उनकी प्रतिरक्षा की ग्रावश्यक्ताओ की ग्रीमात रेखायें एक दूसरे से टकराती हैं ।/”* 
इस संघ को बचाना व्यास पद्धति का प्रथम उहेस्य है | दुयरा उद्देश्य व्यास प्रदेशों 
को शर्म -शरने स्वाघोन बनाडा है। इसमे सघ को बडी सफलता मिली है। इस समय 
अधिकाज् न्यास प्रदेश स्वाघीनता के पथ पर अग्रसर हो चुके हैं झौर भ्रनेक उसे प्राप्त भी 


कर चुके हैं । 





श४-  जियलीं--री तो आफ नेशन्स, ए० १६२--घ४ 
२५. सियर्नी--पूर्वोक्त पुस्तक, प्र० १६२ 
१६५ डक्न दॉल--जिटिश यीअर बुक आफ इसण्टरनेशनच लॉ, १8४७, प्र० ४० 





१५२ भ्रन्तर्राष्ट्रीय कामून 


संयुक्त राप्ट्रध की शोर से जिस देश को न्यास प्रदेश का शासन सौंपा 
जाता है उसे प्रशासक सत्ता (80फ्ांगशध्यंगड &०7०7/9) कहा जाता है। यह सत्ता 
एक या अनेक राज्य हो सकते है। प्रशासक सत्ता सघ के साथ एक समभौते द्वारा 
इस प्रदेश को कुछ शर्तों पर शासन के लिये प्राप्त करतो है | यह इस प्रदेश में शाति, 
सुशासन और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है; सुरक्षा को दृष्टि से यह अपने प्रदेश 
में सैनिक, हवाई तथा नौसेनिक श्रइड़े स्थापित कर सकती है, किलेवदियाँ बना सकती 
है, प्रदेश में अपनी सेनाएँ रख सकती है भौर निवासियों को सैनिक प्रशिक्षण दे सकती 
है। प्रशासक सत्ता का मुख्य दायित्व इस प्रदेश वो “स्वृश्मासन या स्वतनता' के लक्ष्य 
की ओर द्ग्रसर करना है। वह इसमे सयुक्त राष्ट्रसघ के सद सदस्य राज्यो के नागरिकों 
के साथ समान व्यवहार करने को बाघ्य हे, कितु यह समान व्यवहार वह मन्य 
देशों के नागरिकों को तभी प्रदान करेगी, जबकि वे ग्रपने देश मे इस प्रदेश के निवा- 
सियो के साथ उत्तम व्यवहार करेंगे । इस प्रकार न्यास पद्धति में मैंण्डेट पद्धति वी 
इन प्रदेशों के लिये हानिम्रद मुक्त द्वार (07८४ 6०००) नीति का परित्याग कर दिया 
गया है । 
स्यास प्रदेश को प्रशासक सत्ता का दर्जा ब्रियर्ली के शब्दों में 'उत्तरदायो 
सरक्षित राज्य' (९८४०००६७)५ 970॥९८(०७6) के सरक्षक राज्य जेसा है। इसके 
कुछ दायित्व और कतेंव्य इस प्रदेश के नागरिको के प्रति होते हैं श्रौर कुछ सयुक्त राष्ट्र 
राघ के प्रति । 
सामान्य रुप से सयुक्त राप्ट्रसघ की जनरल असेम्बली न्यास प्रदेश सम्बन्धी सब 
फार्य फरती है। किन्तु न्यास भ्रदेम के प्रशासन के लिये किये जाने वाले सममौते मे इसके 
किसी भाग को 'सामरिक क्षेत्र' माना जा सकता है। ऐसे प्रदेशो के सम्बन्ध मे सारे कार्ये 
सुरक्षा परिपद्‌ करती है। अन्य प्रद्ेंशो के शासन की देखभाल करना जनरल असैम्बली 
का कार्य है भौर वह न्यास परिषद की सहायता से यह कार्य करती है । 
न्यास परिषद्‌ (70500८597 ००८्य०।) सघ का महत्वपूर्ण अग है । जनरल 
अस्रेम्बली सी प्ध्यक्षता से उसके निम्नलिखित कार्य हैं--(१) प्रशासक सत्ता द्वारा 
भेजी गयी रिपोर्टों पर विचार, (२) जनरल असेम्दली के परामशें से न्यास भ्रदेशों के 
निवासियों के प्रार्थनापनों को देना तथा इल पर विचार करवा, (३) प्रद्यासक सत्ता 
की सहमति से न्यास प्रदेशो के निरीक्षण के लिये प्रतिनिधिमण्डल भेजना, (४) न्‍्यास- 
प्रदेशवासियो थी राजनैतिक, म्राथिक, सामाजिक, हैक्षरियक प्रगति के सम्बन्ध मे प्रइना 
वलियाँ तयार करना, (५) न्यास समकोतो के झनुसार अन्य आवश्यक कार्ये करना । 
न्यास परिषद्‌ का सगठन सघ के तीन प्रकार के सदस्य राज्यों से होता है--(क) 
स्थास प्रदेश का श्रारूम करने वाले राज्य, (ख) सुरक्षा परिषद्‌ के ऐसे स्थायी रादस्य, 
जो न्यास प्रदेशों के प्रशासक न हो, (ग) तीन वर्ष के लिये जनरल असेम्बली द्वारा 
निर्वाचित राज्य । इनकी सख्या इतनी हानी चाहिये कि न्यास परिषद्‌ मे न्यास का 
प्रशासच करने तथा न करवे दाले राज्यो के सदस्य समान सख्या में हो । 
न्यास प्रदेशों के भ्रश्ासन का निरीक्षण-कार्य करते हुए न्यास परिषद्‌ के पास 
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अपने निर्णयों को लागू कराने को गक्ति नहीं है । यह केबल प्रशासक सत्ताह्रो हारा 
भैजी बाधिक रिपोर्टों का विचार और मुल्याक्न कर सकती है, न्यास प्रदेशों के निवासियों 
की शिकायतें और प्रार्थनापत्र खुन सकती है, इनमे अपने मिशन या निरीक्षक- 
मण्डल भेज सकती है ) किस्तु ये सब कार्य विचारात्मक है, वह इन प्रदेशों के सम्बन्ध 
में सिफ्रारिशें ही कर सफती है, उसके पास इन्हे क्रियात्वित करावे के लिए आवश्यक 
प्रशासकीय सा नहीं है । 
मंण्डेद पद्धति तया न्यारा पद्धति भे कुछ भौलिक भेद हैं--(क) स्यास पद्धत्ति 

के पउहुश्य भैण्डेट पद्धति की अपेक्षा अधिक विशाल, उदार तथा ध्यापक हैं। इसमे 
सानवीय भ्रधिकारों ग्रौर मोलिक स्वतन्व॒ताग्रो पर बहुत बल दिया गया है । (स) 
न्यास पद्धलि के उद्देष्यों मे अन्तर्राष्ट्रोय शान्ति और सुरक्षा को प्रथम स्थोन दिया गया 
है, मैण्डेद पद्धति मे ऐसा नही था । श्रव उसमे मैण्डेट पाने बाले राप्ट्रो पर यद्द पावदी 
लगाई गई थो कि वे अपने प्रदेश मे कोई सेनिक अ्ह्ट नहीं स्थापित करेंगे, निवासियों 
को पुलिस के ग्रतिरिक्त सैनिक प्रशिक्षण नही देंगे । किन्तु न्याप्त पद्धति मे ये प्रतिबन्ध 
समाप्त हो गये हैं । ग्रापेनह्मद्म के मतानुस्मार स० रा० सघ के उपर्युक्त उद्देश्य इस 
आशय के घयोतक है कि राष्ट्रसघ के प्रतिज्ञापत्र ने मैण्डेट प्रामे वाले हाप्ट्रो पर इस 
प्रदेशों मे फोजी भर्ती शोर किलेबन्दी करने के जो भ्रवल प्रतिबन्ध लगाये भे, उनका 
परित्याग कर दिया गया है। (ग) न्यास पद्धति में मैण्डेट पद्धति की मुक्त हार 
(09८७ (००7) नीति का परित्याय किया गया है । (घ) न्यास परिषद्‌ को समठतत 
स्थायी मैण्डेट कमीशन से सर्वंया भिन्‍न है । मेण्डेट कमीशन के सदस्य वेयक्तिफ 
गोणता के भ्राघार पर चुने जाते थे । किन्तु न्यास परिषद्‌ शे सरदरयों का चुमाव राज्यो 
के आ्राधार पर होता है, इसके सदस्य ब्यक्ति नहीं, राज्य होने है । यद्यपि राज्यो 
के लिये यह आवश्यक है कि के अपने प्रतिनिधित्व के लिये विशेष रुप से योग्य व्यक्ति 
चुमें ॥ इसका परिरयाम यह है कि व्यास परिषद्‌ की क्ययंक्षमता घट गई है! ब्रिपर्सी 

के मतालुसार मैण्डेट कमीशन अधिक क्षमता से कार्य करमे बाला था, वह गौए- 

निवेशिक अशासको की कठिताइयो और दायित्वों को मनी भाति समझता था । 

“ग्रह सम्भव नहीं प्रतीत होता कि न्यास परियद्‌ अपना काये इतनी अच्छी तरह 

करने मे समर्थ होगी । मैण्डेट कमीशन की दूसरी विशेषता यह थी कि इसके सदस्यों 

की बहुसख्या मैण्डेट न रखने वाले राज्यो की होती थी। किन्तु न्‍्यास परिषद्‌ में 

न्यास धर्देशों के प्रशासन से सम्बन्ध न रखने वाले सदग्यो को संख्या पचास प्रतिशत 

रह गई है ६” (€)॥ स्णए पद्धति के: के प्ैप्डेट पद्धनि जी आपिक्षा। ऋतिक पिम्कृत फौर 

विशाल हैं । 

पहले अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों मे भेण्डेटो को प्रभुसत्ता के सम्बन्ध मे उम्र 

जिवाद था । किस्तु व्यास प्रदेशो के सम्बन्ध मे ऐसा कोई विवाद नही है । न्यास 

प्रदेशों दर प्रशासन करने बाले राज्य इनके भ्रथु (5०४० ०ह्टा) नही हैं, क्योडि ये 

सयुक्त राष्ट्र सघ के निरीक्षण में न्यास के रूप मे कुछ विशेष उद्देंदयों की पूर्ति के लिये 

इनका भ्रशासन कर रहे हैं। प़िपर्तो के क्यनातुसार “जैसे वैयक्तिक कानून मे सम्पलि 
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रखने के दो प्रकार हैं--वैयक्तिक स्वामित्व और न्यास (7705), उसी प्रकार प्रत्त- 
रॉप्ट्रीय कानूत मे सरकार या झासन के दो ढग हैं--१) प्रचुत्ता शौर (२) मेण्डेट या 
न्यास ।” जिस प्रवार कसी >यक्ति द्वारा क्सी दूसरे व्यक्ति को विश्प उद्देश्य के लिगे 
दो गई अ्रमानत या घर हर उसकी सम्पत्ति नही बन सकती झौर वह उसका मनमातरा 
उपयोग नही कर सकता इसी प्रकार भ्रशासक-राज्य को न्यास प्रदेश पर कोई स्वामित्व 
या प्रभुगता नही होती ( किन्तु दसके न होने पर भो उसे न्यास प्रदेश के सम्बन्ध मे 
बहुत व्यापक ग्रधिकार होते है । वह इन प्रदेशों मे हवाई, सेनिव तथा नोसेनिक झइ्ड 
स्थापित कर सकता है, इन प्रदेशों को अन्य श्रदेशों के साय मिलाकर चुगी और प्रशास्तत 
वी दृष्टि से सघो का निर्माण कर सकता है ।* 


सातवां सध्याय 


राज्यों को मान्यता 
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मान्यता का लक्षण ([0०#700070 णी ११०४ए०९४४9००)--अन्दर्रीष्ट्रीय कानून 
और व्यवहार की दृष्टि से मान्यता (९९००६७४१००) भ्साघारणा महत्व रखती है। परनन्‍्ये 
राज्यी द्वारा किसी नए राज्य की सान्यरा ही उसे राष्ट्रों के परिवार का सदस्य 
शनाती है, जूबू तक उसे यह स्वीकृति नी मिलनी, तब तक' शक्षक्तिशाली राज्य 
होते हुए भी झन्तरप्ट्रीय जगतु के कावृन और व्यवहार मे उसे कोई स्थान नहीं 
प्राप्त शोता । नई राजनीतिक राक्ताये मान्यता द्वारा इन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व 
(जाशा॥ाणाव 708०099) घारण करनी हैं ) अत फ्रेकबिक (#ध॥छ्ाए६) 
ने मास्यता का सक्षण करते हुए लिखा है कि “यह अल्तर्राप्ट्रीय समुदाय के एक चर्त- 
मान सदस्य हारा ऐसे राज्य या राजनीतिक देल हे अन्तर्राष्ट्रीय ब्येक्तित्त को 
विधिपूर्वक_ स्वीवपर करना है, ,जिसके साथ झब तक दस के सरकारी सम्बन्ध नही 





किया जाता है कि उसे मान्यता देने वाले राज्य की दृष्टि मे मान्यता दी जान बाली 
सत्ता राज्य की सब विशेषतादों से सम्पस्त हे / * वह अस्तर्राप्ट्रीय अधिकार और 
क्ततेंब्य रखती है) मान्यता द्वारा राजनीतिक दृष्टि से संगठित श्रौर एक विश्चित 
प्रदेश पर बसे मानव-समाज को घन्तरोन्‍्ट्रीय समाज का झग मान खिया जाता है । 
्रावेन्नह्ाइम्त (059००४४:७) के मतानुसार “केवल मान्यता द्वारा ही कोई राज्य 
अस्त्रोष्ट्रीय कावून का विएय बनता है । ।। ५-६ 8१/+8_ ६०वें 
209०४ प्रोष जद किसी राज्य को अन्य राज्यों ठारा सान्यता प्रदान की जाती है तो 
पहले उसके पास तिडिचित सूप्रदेश, स्थायी जनसस्या, सरवार और अन्य राज्यो 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए । विन्तु राजनीतिक विवादों 
और बूटनीनिक स्वार्थों के कारण विभिन्‍न रास्ट्र मान्यता प्रदान करने मे किन्हों सर्वे 
मान्य छिद्धान्तो का अ्रनुसरण नही करते । प्रथम विद्वयुद्ध से मित्रराष्ट्रो ने पोलैंड 
कोस्तोबाकिया को इन राज्यों के दिर्माए से बटत पहले ही मास्यता प्रदान की 














इर्न्हा राष्ट्रों ने बाल्शीवक त्रॉन्ति क॑ बाद १६१६ म॑ स्थापति रूस का. 

साम्यवादी सरकार को वई दर्पो तक माच्यता नहीं प्रदात दी ) स० रा० अमरीका ने 

इजराइन राज्य की स्थापना के बुछ घटो के भीतर ही उस मान्यता दो, किन्तु चीन की 
२ जेस्सप--छ मान लॉ आज़ नेरान्त, ए० ४२३ 
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साम्यथादी सरकार को उसका शासन स्थापित होने के २० वर्ष बाद भी उसने भव 
तक स्वीकार नहीं किया ! राजनोतिक उलभनों के कारण तथा मान्यताझो के विविध 
प्रकार होने से स्टाक ने इसे 2 लय की -टनटन 2८ कानन का एक बड़ा जदित भौर विलप्ट भ्रग 
दो 
सपा विपपक_ सिद्धान्त (९णा८ई ० १९८००९77७०॥)--मान्यता के 
सम्बन्ध में दो मुल्य सिद्धा त हैं । पहला निर्मागात्मत (0०7४४ए४४०) झौर दूसरा 
घोषणात्मक (0९०३४४०५) या प्रमाणात्मक (८एशतध्यधश५) सिद्धान्त कहलाता 
है। पहले सिद्धात के अनुसार मान्यता द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है, यही इसे जन्म 
देती है। जब तक किसी राज्य को मान्यता नही दी जाती, _तब तक उसकी कोई 
अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता नही होती । इस मत के जन्मदाता हैगल (प्र«४८।) तथा मुख्य समर्थक 
आपेनहाइम (0:ए८्गांघधण ) , जैलिनिक (>लवाघा०६) और हालण्ड ( छणा०0० ) हैं। 
भापेनहाइम के मतानुसार केवल मान्यता द्वारा ही राज्य को श्रम्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व 
मिलता है । हा्ैण्ड के ड्रब्दो मे राज्य उस समय तक परिपक्वावस्था (0/आण्या/॥) को 
नही प्राप्य करता, जब तक बह मान्यता की मुहर से श्रक्रित न हो, ऐसा होने पर ही 
बह अ्रपने सब अधिकारों का पुरे उपभोग कर सकता है । रे 
दुसरे सिद्धात्त के मुड्य समर्थक पिट काब्वेट (7॥6 0०00८) , हाल (पथ) 
वैगतर, फ्शिर श्रौर ब्रियर्ली (89८४9) हैं । इनके भतानुसार राज्य का निर्माण झौर 
जन्म मान्यता देने मे बहुत पहले हो चुका होता है । पहले से विद्यमान राज्य का मान्यता 
प्रदान करना केवल उसके राज्य होने की. घोषणा (9००«०ध०॥) मात्र करना है 
भ्रयवा यह उस राज्य की सत्ता का प्रमाण या साक्षी होता है, भ्रत इसे घोपरग्रात्मक या 
प्रभ।णात्मकः सिद्धासत कहते हैं। भान्यता डिसी राज्य को जन्म नही देती, किन्तु पहले से 
विद्यमान राज्य को स्वीकृति प्रदात करती है। यह एक राजनीतिक कार्य है, इसका 
उद्देश्य नए राज्य के साथ दोत्य सम्बन्ध स्थापित करना होता हे । राज़्य के श्रस्तित्व या 
सत्ता का मान्यता से कोई सम्बन्ध नही है, यह मान्यता से पुहले ही विथमान होती है । 
ये दोनो सिद्धान्त सर्वथा विरोधी हैं। स्टार्क _(570:6) का यह मत है कि 
सचाई सम्मवत इन दोनो के बीच मे है। कुछ परिस्थितियों में पहला धिद्धान्त रात््य 
होता है भौर इनसे विभिन्‍न परिस्थितियों मे दूसरा सिद्धान्त सच्चा जान पडता है। 
मान्यता प्राय राजनीतिक कारणों से-दी-जयती है, श्रत इसे राज्य का निर्माण कस्ते 
वाला कहा जा सकता है। इस स्थिति में पहला सिद्धान्त ठोक होगा । किन्तु कई बार 
मान्यता देने मे कातुनी कारणो के आघार पर पर्याप्त विलम्व किया जाता है ! उदाह- 
रुणाथ, १६१७ में स्थापित रस की साम्यवादो सरकार को ग्रेट ब्रिटेन, स० रा० घम- 
रीका, फ्रास ओंद न काफो समय गकऊ इस आधार पर स्वीकार नहीं क्यिा३ कि उसने 
जारशाहो के शासनकाल म॑ लिए गये इन देशो के ऋणो को अदा करने से इन्कार 
किया या। इस परिस्थिति से राज्य प्राय तभी भान्यता प्रदान करते हैं, जब उन्हे 











डे स्टाको-पन इस्ट्रोडकरान टू इण्डरनेशनल ला, पृ० इेण्ड 
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इसके बदले मे नई सरकार से कुछ लाभ भाष्त हों । उनका मान्यता मे विशम्ब करना 
ही यह सूचित करता है कि उरासे राज्य को विशेषतायें विद्यमान हैं, किन्तु किनहीं 
राजनीतिक का रणो से के उस्ते मान्यता नही दे रहे हे ) यदि कई राज्य किसी नए राज्य को 
मान्यता देने है वो किसी एक राज्य द्वारा इसे मान्यता न देत। इस पर कोई प्रभाव नही 
डालता । मान्यता का अभाव किसी राज्य या सरकार की सत्ता के श्रभाव को नही 
प्रकट करता । उदाहरणाथर्थ, राम्यवादी चोन को यद्यपि स० रा० प्रमरीका ने मान्यता 
नहीं प्रदान को, किन्तु इसके न होने से यह नही कहा जा सकता कि साम्यवादी चीन की 
सत्ता नही है । प्रतः इस दृष्टि से दूसरा घोषणात्मक सिद्धान्त ही सत्य प्रतीत होता है। 
इस पभिद्धास्त के अधिक सत्य होने के कुछ अन्य भी प्रमाण है । (१) यदि 

नवीन राज्य के न्यायालयों में यह भश्न उत्पन्त हो कि इस राज्य का जन्म कब हुआ 
था तो इसका निर्णय ग्न्‍्य राज्यों के साथ इसकी सन्धिया करने के समय से झारस्भ 
नही किथा जाता, अपितु इसका जन्मकाल वह समम्मा जाता है, जबकि इसने राज्य 
होने की सब श्रावश्यकताभ्रों को पूरा किया था। (२) नये राज्य को स्वीकृति भूतप्रभावी 

(&९ए०४०४५७) होती है प्र्भात्‌ न्‍्थायालय नई सरकार को मान्यता देने के बाद किए 


# ला न सके कार्यों को ही वैध नहीं मारते, झषितु मान्यता दिए जाने से 7् पूर्व भूदेकाल : मे 
से समय से उसके कार्यों को बैंघ साठते है, जब से नई सरकार ने कार्य करवा 
0०890 १०-०० 

आए किया था । इससे यह स्पष्ट है कि मान्यता रो पहले भी नई सरकार की सत्ता 
थी। उपर्युक्त दोनों प्रमाणों में दिए गए नियम म॒म्य रूप से इस सिद्धात पर झ्ाधारित 
हैं कि कोई ऐसा काल नही होना चाहिये कि जब किसी प्रदेश मे किसी राज्य या सरकार 
को प्रभाव हो । राज्य की प्रभुतत्ता तथा शासन-सत्ता के तिए सातत्प ((णाए- 
प्रण५५) का होना भ्रावश्यक है । यदि ऐसा न हो तो मध्यवर्ती झ्राजककाल में नागरिकों 
द्वारा किए गए व्यवहार तथा सविदाश्रे अ्रवेध हो जायेंगी क्योकि उस समय कोई 
मान्यता-प्राप्त सरकार नही थी । अतएव दूसरे सिद्धात मे ही अधिक सचाई जान पडती 


है। 

प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री लौटरपंख्टड [[.80079०॥) ने मान्यता 
पर तिले अपने अखिद्ध प्रस्य मे निर्माणात्मक सिद्धात्त कटे इसलिए अधिक ठीक बताया 
है कि यह राज्यो के ग्राघरण तथा सुनिश्चित कानूनी सिद्धान्तों के अनुरूप है । उसका 
यह मत है कि जब कोई नया राज्य या सरकार, राज्य द्वोने की श्रावश्यक शर्तों को 
पूरत कर लेता है है तो प्र बा अन्तर्राष्ट्रीय समदाय के श्रुति यह कर्तेंज्य है कि 
यह नये राज्य को मान्यता प्रदान करे | श१&«८ से ग्रन्तर्रात्ट्रीय न्यायालय ने भी इसी 
प्रकार की सम्मत्ति प्रकट को थी कि सयुक्त राष्ट्र सघ के सदस्यों को इसके नये सदस्य 
बनाते हुए चार की घारा ४ मे उम्गोदवारी के लिए दी गयी शर्तों पर विचार 
करता! चाहिये, राजतौनिक स्वार्थों की इप्टि से इस प्रदन पर सोचना उचित नहीं है । 

विन्चु स्टार्क ने लोटरवंख्द के उपर्युक्त मत को सही नहीं माना ।' यदि 









ड.. स्डॉके-पूबाक्त पुस्तक, बुढ शुण्ह । 
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वास्तव मे राज्य कानूनी दृष्टि से विचार करने के बाद मान्यता प्रदात करते तो यह 
प्रश्न इतना जटिल नहीं होता । वस्तुत राज्य इस पर राजनीतिक स्वायों की दृष्टि 
से विचार करते हैं । रा० रा० अमरीका ने १६४८ में इजराइल की सरकार 
स्वीकार करने मे इतनी जल्दी वी कि स० रा० सध में भ्मरीका के प्रतिनिधिमंडल 
को इसका ज्ञान समाचारपत्रो से हुआ किन्तु, चीन की साम्यवादी सरवार को बह 
उसका शासन रथापिल-होवे-के-बीस वर्ष खाद भी मान्यता नही दे रही । लौटरपेस्ट के 
मतानुसार राज्य को आवश्यक झत्तें पूरी करन वाली सरवार को मान्यता दिया जाना 
कानूनी कर्तव्य है । किन्तु यदि कोई राज्य यह कर्तंव्य पूरा नही कर रहा त्तो उससे पह 
कत्तेंब्य कैसे पूरा कराया जाय ? यदि स० रा० अमरीका साम्यवादी चीन को स्वीकार 
मही करता तो उसे इसके लिए बेसे-बाशित किया जा सकता है ? फिर प्रत्येक कत्तंव्य 
के साथ अधिकार हता है । मान्यता देना यदि कत्तंव्य है तो अ्रधिकार भी है। यह 
अधिकार मान्यता चाहने वाले राज्य का समभा जाय या पअन्तर्राष्ट्रीय सथुदाय का। 
इसका नि३रचय राज्यो वा यवहार से हो सकता है, किन्तु वे ऐसा कोई प्रधिकार नहीं 
स्वीकार करते + भ्रत लौटरपैडट का_मत ठीक नही श्रतोत होता । 

वस्तुत मान्यता देने या न देने के सम्बन्ध मे राज्य ग्रन्तराण्द्रीय कानून के नियमो 
का अनुसरण नहीं करते, इसका निर्धारण राजनीतिक हितो की हृष्टि से क्रिया जाता है 
और मान्यता न होने पर भी राज्यो को सत्ता स्वीकार वी जाती है । स० रा० अमरीका 
के झपील न्याग्रालय ने १६२३,में छव50॥ ए. ए२ए5४३0 50045 एश्तंशनल्त 
$0श6५ छ९०५७॥० के मामले में यह निर्णय दिया था कि यद्यपि सोवियत सरकार को 
स॒० रा० शभ्मरीका ने झ्रभी तक मान्यता प्रदान नही की, फिर भी वह तथ्यानुद्धार (26 
49000) सरकार है ओर इसलिए ग्रमरीकन न्यायालयों मे उस पर कोई मामला नहीं 
अल सकता । इससे यह स्पष्ट है कि मान्यता का दूसरा घोपस्थात्मक घोपणात्मक सिद्धान्त ही अन्त« 
कप र॒ की दृष्टि से भ्धिक्‌ सत्य है । 

॥ देने की विधियाँ (५[006$ ० ७८०००१०४ १९८०४श००१)-- किसी 
नये राज्य को प्राय निम्भतिखित विधियो से मान्यता प्रदान की जाती है -- 

(क) साध फरना--मान्‍्यता दने वाता राज्य नये राज्य के साथ सन्धि 
(प्7८४५) करके उसे मान्यता प्रदान करता हे । ये सन्बियाँ दा प्रकार को होती हैं, कुछ 
सन्वियो में मान्यता का स्पष्ट उल्लेख नही होता, जैसे स० रा० श्रमरीका ने स्वतस्त् 
होने के बाद फ्रास से सा घि की थी। इस सन्धि म यद्यपि स्पप्ट रूप से यह नहीं कहा 
गया था कि फ़ास स० रा० झंसरीका को स्वीकार करतः है, कितु इसकी शर्तें ऐसी 
थी, जो केवल स्वतत्र राज्यों के बीच हो सकती थी। दूसरे प्रवार की सन्धियों मे राज्यो 
को स्वीह॒ति जा स्पप्ठ उल्जेस होता है जैसे जर्मनी ने १८८४ मे कागो फ्री स्टेट के साथ 
सन्धि करके उसे स्वीकार किया 

(ज) स० रा० सघ की सदत्यता--राप्ट्र सघ या सयृक्त राष्ट्र सघ से प्रवेश 
नये राज्यों को मान्यता प्रदान करता है। कनाडा जैसे ब्रिटिश डोमिनियनो को राष्ट्र सघ 
की सदस्यता से मान्यता प्राप्त हुईं । स० रा० सघ ने लिविया आदि ग्रनेक नये राज्यो 
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फो मान्यता प्रदानरशी है । किसी राष्ट्र के छ० रा० सघ का सदस्य वन जाने पर उसे 
सब राज्यों से एक साथ सायूहिक सान्‍्यत्रा (2८४४४ :6००६०८४००) मिल जाती 
है। उस विभिलत राज्णो से प्रथकू-प्रथकू मान्यता मराप्त करने वी झावज्यकता नहीं 
रहती (देसिए पूर्वोक्त (क) विधि)). ड्फ््णा 

(ग) राजनीतिक प्रतिनिधियों तथा दूता के शब्रादान प्रदान (्रणागाएण् 
ए090श200 ०४०४७) से । 

(घ) गात्यता देने वाले राज्य को एकपक्षीय घोषणा (छप्माब/हड) 70608- 
73009) द्वारा, इजयदलन राज्य की स्थापना के दस मित्रट के भीतर स० रा० अमरीका 
की सरकार ने एक घोषरा द्वारा उम्र स्वीकार कर लिया + 

(ड) मान्यता देने याते कई राज्या के सामूहिक नोट या घापणा (006८0४७ 

'०७ए७(078 ) द्वारा ॥ गेट ब्रिटेन आारिद्रया, फास, इठती, उत्तरी जमंनी, रूस तथा 
टर्की के प्रतिनिधियों ने एुक प्रोतोकाल पर २४ जनवरी, १८६७१ को हस्ताक्षर करके जन 
साम्राज्य को मान्यता प्रदाव की यी ) 

_./ (च) अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मे प्रबेश दारा भी मान्यता प्राप्त होती है। १८५३१ 
में बेटिजयम की स्थापना के वाद उसे सहाद्क्षिया के लन्दन सम्मेलन में सम्मिलित होने 
से भान्‍५ता मिली । पलेण्ड श्रौर चेंकोसलावाक्यि। परिस सम्मलन भे भाग लेने तथा 
वर्साय की सधि पर हस्ताक्षर वरचे से राज्य माने गये। ५ <»८ ,, ६ «,. - 

>सरंप्र्ड और ध्वनित्र मान्यता (६च्त ६४६ ४०० ॥फफ़ाश्त ॥९२९८००४३७४००)--- 
जब कोई राज्य कसी नई राजनीतिक सत्ता को कसी घोपणा या भन्धिपन्न द्वारा 
मान्यता प्रदान करता है तो यह स्पप्ट (६57८5$) होती है भ्रत इसे स्पष्ट सानन्‍्यता 
कहते है ॥ किसु कई वार भ्रनक राजनेविक कारणों से कुछ राज्य नई सत्ता को स्पष्ठ 
मान्यता तो नहीं प्रदान करते किन्तु उसके साथ इस प्रकार बे कई ब्यवहार करते हैं, 
जिनसे यह छव्वति या परिणाम निकाला जा रुक्षता है कि वे उस सत्ता को सान्‍्य समभते 
हैं । इसे श्र नित (789॥/28) मान्यता कहते हे । किसी राज्य के निम्नलिखित ब्यवहारों 
से यह घ्वति निकाली जा सफऊती है कि उसने नई राजनैतिक सत्ता को स्वीकार कर 
लिया है 

(१) हिपक्षीप सन्धि (छह प/४३(७)--यदि मान्यता देने बाला 
राज्य नई राजनीतिक सत्ता के साय कोई सन्बि करता है तो इसल यह परिणाम निकाला 
जा सकता है कि उसने उसे स्पीकार कर तिया है। इसरा प्रसिद्ध उदाहरण १६३२ में 
स॒० रा० झमरीका को चाग काई शेक के राष्ट्रवादी चीन के साथ की गयी व्यापारिक 

व है । आज स॒० रा० अमर्ीक्षा चीन की जिस सरकार को साम्यवादी सरकार की 
बुजना में दास्तविक रामनता है उसे उग़ने १६५८ से इस प्रकार प्रस्पष्ट रूप से मान्यता 
दीथी।.._ प्रजा औ 

(रो ईवत्वि संस्यधों को स्थापना-- जव सान्यता देते बाला राष्ट्र कसी नई 
राजनीतिक सत्ता के साथ झ द दूतो का झआदान प्रदान करता है तो उससे यह परिणाम 
निकाला जा सरता है कि यसन उसे स्वीकार कर लिया है, वयोकि' दोत्य सम्बन्ध राज्यो 








१६० झस्तरॉप्ट्रोय कावून 


में हो स्थापित होते है । 

(३) किसी नये राज्य म॒ प्नन्य राज्य हारा वारिज्य दूत (०४४७) को 
नियुक्ति करने वाले भ्रधिकार पत्र (7८पण७ए) से भो यही परिणाम निकाला जाता 
है। नये राज्यों का झन्तर्राप्ट्रीय सम्मेलनो में भाग लेना, मान्यताप्राप्त राज्यो के साथ 
सन्घि-वार्तता करना तथा बहुपक्षीय सन्धियों में हस्ताक्षर करना भी उनकी घ्वनित 
मान्यता का सूचक होता है। किन्तु कई बार बहुपक्षीय सन्धियों (वणाागरश 
[768॥९$) मे कुछ राज्य स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर देते है कि इस पर हस्ताक्षर करने 
का थह अर्थ नही रामभा जाना चाहिये कि वे हस्ताक्षर करने वाले सभी राज्यो को 

“मान्य समभके है । १६ प्रुक्‍ट्बर १६५३ को सम्पन्न हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय खाड समभौते 
पर हस्ताक्षर करते हए ग्रेट ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि वह इस पर चीन की झोर से 
चीन की 'फुष्द्रैवादो (7५५७॥०४9/90) सरकार के हस्ताक्षर वैध नही मानता । 

_.एकाकी तथा सामृहिक मान्यता (5986 70 0०गरारणाए० ह९९०४णा॥००)-- 
प्राय नये राज्प को अन्य राज्य वेयक्तिक एव पृथक्‌ रूप से मान्यता देते हैं । एक राज्य 
ढारा दो जाने वाली यह मान्यता एकाकी ($708/6) कहलाती है। किन्तु कई बार 
झ्रनेक राज्य मिलकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या समझौते द्वारा नये राज्यो को 
सामूहिक (20॥९००॥४७) मान्यता त्रदान करते हैं। १८७८ मे बलिन कांग्रेस ने रूमानिया 
बल्गारिया, सबिया, मोण्टीनोग्रो को मान्यता दी थी, १६२१ मे मित्रराष्ट्रो मे 
इस्टोनिया तथा अल्बानिया को स्वीकार किया था । सामूहिक मान्यता वेयत्तिक 
मान्यता की, 44% अधिक सुविधाजनक होती है ॥ 
>अतिक्षिप्र (0८८ए/&०) मास्यता--क्सी राज्य में क्रान्ति होने पर जब 
इसका कोई झश पृथर्‌ होकर अपनी स्वतत्र सरकार स्पावित करगे की धोषणा करता 
है तो दूसरे देशों के सम्मुख इसे मान्यता देने का जटिल प्रश्न उपस्थित होता है । उस 
समय अन्य राज्य यह देखते हैं कि ऐसी धोपणा करने वाली नई सरकार की सत्ता प्रपनें 
प्रदेश मे सुहृढ रूप से सुप्रतिध्ठित हो गई है या नही । यदि इस समय जहूदबाजी में 
मान्यता द्वी जाय तो यह अतिक्षिप्र मान्यता होती है। कई बार ऐसी मान्यता क्रान्ति 
बाले देश में पहले से ही वियमान रारकार के साथ अन्यायपूर्ण, उसकी प्रतिष्ठा को क्षति 
पहुचाने वालो तथा उसके घरेलू मामलो मे अनुचित हस्तक्षेप करने दाली होती है । 
__बिस्तबिक तथा कानूनों भान्यत्ता ([06 8७0० 8फते 706 ]ए७ 7२०००४४ए४००) 
--स्टाक के शब्दों मे “विधित (96 ]छ6) या कानूनी मान्यता का श्रयूं यहू है कि मान्यता 
देने वाले राज्य के मतानुभार विधिपूर्वक स्व्रीकार किया जाने वालुए राज्य ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
कातुन द्वारा निर्धारित प्रावश्यकताओो को प्रूरा करता है तथा झन्तर्राष्ट्रीय समाज में 
प्रभावश्यली भाग ग्रहरा करने को क्षमता रखता है । वास्तविक (798 800) मान्यता 
का यह झाझ्यय है कि मान्यता देने वाले राज्य की दृष्टि मे मान्यता दिया जाये बा देने वाले राज्य की दृष्टि मे मान्यता दिया जाये बाला 
झज्य.अस्थायो रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून को उपयक्त आ्रावश्यक्ताप्रो को पूरा करता 
है ॥/” प्रश्य यह सान्यता किस्री देश मे ऋान्ति, विद्रोह या राज्य-परिवतेत होने के बाद 
४. ॥06 ६3000 का शब्दाये दे तथ्य की दुष्ट्सि और 708 |एए८ का आ्ञराय कानूनी दुष्डि से । 








राज्यों कप मान्यता 


ऐसी नई राजसता को दी जाती है, जो अपने नियन्त्रण से विद्यमान प्रदेश पर पूरा 
अधिकार रखती है, स्ववन्त्र होती है, किन्तु पूर्णो रूप से सूस्चिर नहीं होही और अपनी 
अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियाँ पूरी तरह नहीं निभा सकती । सोवियत रूस के उदाहरण से 
यह मली भॉनि स्पष्ट हो जायगा। श्ल्श्७ की दं्शेदिक प्लान्ति के बाद नई साम्यवादी 
सरकार वी सत्ता यद्यपि रुस में अच्छी तरह जम गई यी, दिन्तु कई वयों तक ग्रेट ल्विटेत 
और स० रा० अमरीक्षा में स्से बात्वविक (७८ ७८७०) सरकार सावत्र हुए भी वानूती 
(४४३७७) घरकार नहीं माना क्योंकि यह कई अन्तरीप्ट्रीप दायित्व पूरा करने के लिए 
तैयार नदी थी, इसने जार की पुरानी रूसी सरक्तार द्वारा दूसरे राज्यों मे लिए गए 
ऋणो को झदा करना म्स्वीक्षार कर दिया या, यह रत मे विदेशी प्रजाजनो की जब्त 
की हुईं सम्पत्ति करे बम्पिस सोटाने कया तैयार नही थी । 
वर्तमान समय मैं किसी राज्य में चान्ति द्रारा सरकार का परिवर्तन होने पर 
उसे विद्वित्‌. या कानूनी (6९ 0१९) मान्यता दने से दान्तविक या तथ्यत (66 


5८०) मान्यता दी जाती है । साय विललायनय कपिल अत वयप 533 सायुनी माज्यया व्य पूर्वरुप होती है, 
_ यह वल्तुत सान्यवा देने बाजी सरक्ष्यर को अनेक कठिनादेएँ ऊऋषं मे बना लतो 


है। एक ही प्रदेश मे दो सरकार होने पर ऐसी मान्यता दन दाला राज्य दोता को प्रसन्न 
रखता हैं। उसका यह मत होता है कि उस प्रदेग मे एक्त विध्यनुसार कानुनो सरकार 
अवश्य है, “इसके वास प्रमुसत्ता होनी चाहिए थी किल्दु दस समय यह उससे वचित 
है।” वथ्यावुसार बाल्ततिर सरकार ब्तो यह रहा जाता है कि * बस्वुन* इस प्रदेश एर 
इसका अधिकार है, भले ही यह अन्यायपूर्ण या अल्यक्ालीन हो। ' तथ्यानुसार रान्यता 
इसलिए दी जाती है कि इससे मान्यता देने बाले राज्य का झनक प्रक्षार के आरधिक्त लाभ 
प्राप्त होजे हैं । सद इस प्रकार इस रा मं झपन नागररिज्ये की कस्पत्ति छोर स्वायों 
की रक्षा कर सकती इस प्रदेय म क्ादनी सरक्षार की प्रनुता का प्रन्त हो 
जाने सा बह इस कार्य मे असमर्थ होतो है, झअतएव वह यहाँ जरास्तविक-फ्राल्यउखनेबाली 
सरकार क्यो तख्यानुसार पान्यता देकर दस लाभ का पाप्त करता ह मग्रौर जब यह नया 
राज्य पूरी परद मुश्ड हो जाता है तो विव्यनुसार मान्यता दी जातो है । 
किन्तु विष्यनुवार मान्यता देते हुए कु डाला को छ्यात रुसा जाता है, एक 
निश्चित नोति ज्ना अनुवस्ण शिया जाता है ग्रौर कुछ गत पूरी होने पर ही यह मान्यता झा्ते पूरी होने पर ही गढ़ साल्यना होने पर ही यह मान्यता 
दी जाती है। करी स्मिय ने इस सम्दत्य स.त्रिटिय लीखि का दुसन कस हुए चिल्ला है-- 
हक वर्ष दव भो अधिक सझप से इस देन [ग्रेट पिडेन) की स्लाझ्ान्य नोति यह रहो है कि 
यह किसी नये राज्य था सरक्षार को विब्यनुमार झान्दता प्रदान करने से पहले उसमे 
कुछ बर्चों को पूरा करे पर बल हे (#किरी पटली नर्य (सय राज्य बे) सुदद और 
स्थादी होते का झाधासन है. होने का झाई है! दूसरी सर्त के अनुसार हम ऐसे प्रमाण माँप्रते रहे हैं 














द | इनका सामन्‍्य अनुवाद “वाल्वविकः और “कानूली? किया दादा है, हिन्द शाच्दार्य ढी दृष्टि से 


इनके लिए कमराए दयाउसप, तस्पानुसार और दखावेक, विशेद और दिव्यदुसात्शब्दों का 
अदयोग होना चादिब ] 


श्ध्र पन्तर्राष्ट्रीय कानून 
हि 


जिनसे यह प्रकट हो कि सरकार के जनता का सामान्य समर्थन आप्त है, जनता का सामान्य समर्यन्‌ भ्राप्तु है। त्तीसरी शर्त 
इस बात पर बल देना है कि नए राज्य मे अपने झन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूर्ण करमे की 
सामर्थ्य तथा इच्छा है।” इससे यह स्पष्ट है कि विष्यनुसार मान्यता पाने के लिए तीन 
>आवश्यक तल हैं...(६) नए राज्य ठग्माशासन्‌ की सुदददता वया स्थावित्व, (२) 
जनता का-समर्थन, (३) अन्तर्राप्ट्रीय दायित्व पूरा करने की इच्छा और सामथ्ये । 
दोनो प्रकार की मान्यता के कुछ उदाहरण निम्नलिश्चित हैं । ग्रेट ब्रिटेन ने 
सोवियत सरकार को तस्यानुमार (0० 98८0०) मान्यता १६ मार्च, १६२१ को प्रदान 
की और १ फरवरी १६२४ को विध्यनुसार (०० ]ए४०) सान्यता | १६३६ मे 
इटली द्वारा एबीसीनिया की विजय को ब्रिटिश सरकार ने तथ्यानुसार तथा १६३८ में 
विध्यनुसार मान्यता दी | स्पेन के गृहयुद्ध (१६३६-३८) मे इसे पहले जनरल फ्राको 
की सरकार द्वारा जीते गये प्रदेशों म उसे तथ्याठुसार तथा बाद में स्मूचा स्पेन जीतने 
पर उसे विध्यनुसार मान्यता दी। इज़रायल की सरकार को स॒० रा अमरीका तथा 
प्रेट ब्रिटेन ने तथ्यानुसार तथा विध्यनुसार मान्यता क्रमश १७ मई, १६४८ तथा जनवरी, 
१६४६ को एवं २६ जनवरी, १६८६ झ्ौर २७ अप्रैल). १६५० को दी । इन उदाहरणो 
से यह स्पप्ट है कि तथ्यानुस्तार मान्यता विध्यनुसार मान्यता का पूर्वेहूप और इसे देने की 


भूमिका-मात्र होती है ।इगे-झरकषायवी अर पुल अशष्पनजप न है। 
7-+-+ मान्यता के कानूनी पहलुओो को हैं ब्रिटिश कानून के झनुसार दोनों मे 


कोई बडा भ्रन्तर नहीं है । प्रेट ब्रिटेन द्वारा तथ्यानुसार (66 (800) स्वीकार की गई 
सरकार विष्यनुसार (१० ॥०४७) मान्यताप्राप्त सरकार की आँति सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्ष 
सरकार होती है। दोनो सरकारों को मान्यता भूतप्रभावी (१८४०४८०७४८) होती है, 
पभ्र्भाए यह मायता भसे ही किसी समय दी जाय, किन्यु इसका प्रभाव भुतक़ाल से उस 
समय से समभा जाता है जब-इस सरकार की स्थापना हुई थी । किल्लु दोनों में एक 
महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि दोत्य सम्बन्ध केवल विध्यनुसार मान्यताप्राप्त सरकार के 
जय है. केदार (2०72० किए, ॥ आज धर 
(०० 88८(०) तथा विध्यनुसार (68 ]07०) सरकारों के ग्रधिकारों 
'मि सघर्षे होता स्वाभाविक्र है। इस अवस्था में ब्रिटिश न्यायालयों के विशेय्ानुसार 
किन पिला यह इस विपय के 
दो प्रसिद्ध मामलो 880 067 #%फाकराब7 प्रशगरेह्तणाय छक्का, । 7 
थ्ग्त ॥8000. (॥957, व 53) तथा & 8 वाट हाल्तता ४ पम6 
(00एटशगगश् ० ॥१९फ॒णण।०३7 5एक्ाए (939), & 0 266 से स्पप्ट है। इनका 
विस्तृत विवरण प्रथम परिश्िष्द मे दिया है, यहा सक्षिप्त उल्तेख्व ही पर्याप्त 
होत्या ५ पहुके जासझे ऊ ६६४२६ के छवोसोजिया जोतने के बाद तथा इगलैण्ड से तथ्या _. 
चुसार मायता पाने के बाद इटली की सरकार ने कुछ नियम बनाये, ये एबीसीनिया से 
भागे हुए तथा उसके विध्यनुसार शासक माने जाने वाले सम्राट हेलसिलासी द्वारा 
बनाये गये निममा से विरोध रखते थ्रे। जब यह सामला ब्रिटिश न्यायालय मे लाया 


- राज्यो की सान्‍्यता श्द्३ 


गया तो न्‍्यायाशीक्ष क्लोसम ((॥७०5०॥) ने यह निर्शाय दिया कि विध्यनुभार शासक 
का अधिकार और सत्ता सैड्धान्तिक है, बह अपने नियमों को साएू करने की झतक्ति नही 
रखता। किन्तु इटली की सरकार का एबीमीनिया के प्रदेश पर पूरा प्रभुत्त है, वह 
तथ्याचुमार सरकार हे, अत उसके बनाये दुए नियम विध्यनुसार शासक की सरकार 
द्वारा बनाये नियमों से प्रबल है | 
दूसरे मामते में स्पेत के गृहयुद्ध (१९३६-३६) के समय येच ([.८8॥08(४) 
एवं अभिद्रोह्दी (778ए98८7६) सरकार के अधिक्तारा ग॒ सबये था। ग्रेट ब्रिठेन 
स्पेन की गणाराज्यवादी सरकार को विध्यनुमार (66 ॥णएा०) मानता था, किल्‍्तु 
इसके साथ ही वह जनरल फ्राको की प्रसिद्ोदी सरकार को उस प्रदेश मे तथ्यानुसार 
या बास्‍्तविक सानता था, जिसे इसने जीतकर अपने नियन्त्रण से कर लिया था। 
ब्रिटिश नौर्मनिक न्‍्यापालय मे स्पेन की विध्यनुग[र धरकार मे फ़ाको को सरकार 
द्वारा पकड़े गये एक जहाज को प्राप्त करने के लिय्रे * तथ्यानुसार सरकार" पर दाबा 
बजिया था । इस जहाज की रजिस्ट्री बिल्वश्नो बन्दरगाह में हुई थी। इस पर फ्राको 
की सरकार का झधिफार हो गया, अ्रत फ्राक्ो सरकार की प्रायेना पर उक्त जहाज ग्रेट 
बिटेन ने उसे दे दिया। इसकी पुन प्राप्ति के लिये स्पेन की विध्यचुसार सरकार ने फ़ाकों 
की सरकार पर ब्रिटिश न्यायालय मे इस झाधार पर मुकदमा चलाया कि यह विद्रोही 
सरपार है, स्पेत के समूचे अवेश पर इसका झाधिपत्य तुदी अ्रव यह पूरों प्रमुततासम्पन्न 
राज्य नही हैं, इरो यहू जहाज नहीं मिलना चाहिय । उसके बिरुद्ध फ़राको की अभिद्रोही 
सरकार का यह कहना था कि तथ्यातुसार मान्गता प्राप्त होने के कारण बह सम्पुर्ां 
प्रमुत्वसूम्पप्त सरकार है, श्रत वह दूसरे देश के न्यायालय के श्रभ्रिकार क्षेत्र से उन्मुक्त 
(प0ए०॥०) है, ब्रिटिश स्थायायय को उसके पिरि० अभियोग सुनने का कोई ्रधिकार 
नही है। चाह सभा के प्रधान न्यायाधीश लाड एटकिन ने इस मामले मे जनरल फ्राको 
के. पक्ष से निर्णय दिया । 
सथ्यानुसार तथा विष्यनुसार सरकारों मे उपयुक्त विरणया के अनुसार जहाँ तका 
देशीय कानून (3#एप्सटाफुवंं /2७) का सम्बन्ध है, तथ्यामुस्तार तथा विध्यलुसार 
सरकारों से कोई बड[ भ्रस्तर नहीं रहा । फिर भी न्यायाधीश लौंटरपैल्ट ने इनका एक 
बडा कापुनी अन्तर यह बताया है फि तथ्यानुसार सरकार की मान्पता हारा इसे मान्यता _ इसे मान्यता 
कि बाली सरकार इसकी राजनीतिक अक्ति के बाह्य रुपए कप स्वीकार करते हुए इसके 
प्रदेय मे अपने व्येपिर की एव अन् 


हमें श्रपर्न र को एव अन्य स्वार्थों की सुरक्षा कर लेती है, किन्तु इस सरकार 
नाते बाद सबब कफ के बोस पान की न >3. जिम्मेदारी 

द्वारा किए जाने बाल अवध काया के ६ ((5ातगाणेड) को जिम्मेशरी से 

4 विद 9 दै2 इसके अतिरिक्त इन देशों में निम्नर्तिखित तौतन सूक्ष्म अन्तर है-- 

) थिध्यनुसार (6७ ]ए7७) मान्यताप्राप्त सरकार ही मान्यता देने वाले राज्य के 

प्रदेश मे विद्यमान अपनी सम्पत्ति को प्राप्त करने का दावा ऋर सकती है। (२) विध्य- 

नुसार (06 ०72) सरकार ही राज्य के उत्तराधिकारी के मामले में पुराने राज्य का 


अत्ितिधिख कर सकी है |६(३) तथ्यानुसार (6८१४८४०) ल्वीकार की गई सरवगर 
को दूतो के आदान प्रदान का तथा इन्हे दिये जाने ज़ाले विशेषाधिकारों ५७ ४ 





श्द्द श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


अधिकार नही होता । 
राजनोतिक परिस्थितियो का मान्यता पर प्रमाव (7॥6 ह्रव्लि ण एगाएव्ग 
(ए०ावााण75 09 ९९८० टगग07 )-अन्तर्दाप्ट्रीय कानून की परम्परायत पुरानी विचार- 
धारा के अनुसार राज्य सान्यता के विषय से पूरी स्वतन्त्रता रखते हैं। यह उनकी इच्छा 
है कि वे किसी नये राज्य को स्वीकृति प्रदान करे या न करें, इस विंपय में उन पर कोई 
कानूनी वाध्यता नही है । मान्यता का प्रइत कानूनी नही है, किन्तु राजनीतिक महत्व 
रखता है। राजनीतिक परिस्थितिय्रो.का माय्यवा पर गृहरा प्रभाव पडता है । 
राजनीतिक उद्देश्यो से प्रेरित होकर राज्य बहुधा नये राज्यो को कई बार बहुत 
जल्दी और कई बार बहुत देर मे मान्यता प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, प्रथम विद्वयुद् 
के समय ग्रेट ब्रिटेन, फ़ास और स० रा० अमरीका ने पोलेण्ड तथा चेकोस्लोवाकिया 
(८०८०७०४०५०॥८७) को इनके निर्माण से बहुत पहले ही माव्यूतु/ प्रदान की 
थी क्योंकि ये जर्मनी तथा आस्ट्रिया हगरी के विरुद्ध थुद्ध म उसके साथ थे । दूसरी झोर 
वोल्शेविक त्रान्ति के वाद १६१७ म रूस मे स्थापित साम्यवादी सरकार को ग्रेट ब्रिटेन 
झौर स० रा० अमरीवाय ने बहुत वर्षों बाद मान्यता प्रदान वी वयाकि वे राजनीतिक 
दृष्टि से रूस भे स्थापित कम्यूनिस्ट सरकार को बडी शका और भय की टृप्टि से देखते 
थे। साम्यवादी रूस ने जारशाही की पुरानी सरकार द्वारा स्वीकार की गयी सपियों 
तथा लिये गये कर्जों की घदायगी के दाय्रित्वों को स्वीकार नहीं किया था। इस विषय 
मे प्रमरीकी परराप्ट्र मन्त्री हयू जैस ने कहा था--“रूस के मामले म इस विषय में बडी 
झासान कसौटी है-और यह बठा औसिक महत्व रखती है। यह कसौटी अन्तर्राष्ट्रीय 
-दायित्वों को सदभावना (50908 ॥900) के साथ पूरा करने वी है। मैं सदभावना को 
अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिये मानता हूँ कि शब्दों का बोलना बडा श्रासान है विन्‍्तु ऐसे 
आदवासडो का क्या लाभ जब कि विधिसम्मत दाग्रित्तो (एशत 59॥820०85५) तथा 
अधिकारो को खण्डित किया जाय श्र सम्पत्ति जब्त कर ली जाय ।” रूस ने ब्रिटिश 
तथा अमरीकन सरकारो के कज देने से मना किया था, इन देशो की कम्पनियों की रूस 
भें स्थित सम्पत्ति राष्ट्रीय करण कानून द्वारा ज़ब्त कर ली थी, अत इन दोनों देशो ने 
इसे क्रमझ्य १७३४१ तथा १६३३ तक कोई गान्यता प्रदान नहीं वी थी । 
आस सप्तवर्षीय युद्ध ((७५६-१७६३) मे ग्रेंट त्रिटेन से पराजित होने के कारण 
उसका घोरे शत्रु था। ग्रत जब अमरीका ने अपनी स्वतन्त्रता की तथा इगलैण्ड के विसद्ध 
युद्ध वी घोषणा का तो फ्रास ने-न केवल-उस-नये-राज्य-को -१७७८-मे स्वीकार क्या, 
अपितु उरो मुद्ध मे सहायता दी। प्रानामा नहर की भौगोलिक स्थिति के कारण स०रा० 
अमरीका पानामा राज्य मे-अपने अनुकूल सरकार रखना चाहता था । जब यहाँ १६०३ 
में कोयोम्विया ((००७४)७), से प्रथक होकर ऐस्ती सरकार _ की स्थापत्ता ऋात्त्ति दारा 
हुई तो स० रा० अ्रमरीका ने कान्ति के तीन दिन बाद ही नई सरकार को भान्यता 
प्रदान की. को । 
>राजूतीतिक पुरिस्थितियो के कारण मान्यता देने या न देने के दो सन्दर उदाहरण 
इज्ञराइल और साम्यवादी चीन है। १४ मई, १६४८ की मध्यराति को पेलेस्टाइन 


राण्यों को मास्यता श्घ्श 


पर प्रेट ब्रिटेन का मैण्डेड था शासनादेश (॥(४०७०५७६७) रामाप्त होना था । दससे पहले 
ही यहूदियों के सघठन (220५६ णहश्या७4व०४) ने इजरइल के यहूदी राज्य वी 
स्थापना करने का तथा इसकी अस्थायी सरकार वनाने का निश्चय किया और बाशिग- 
डन मे राष्ट्रपति को १४ मई को इस बात की सूचना दी गई कि वाशिगडव के समय के 
अनुसार १४ मई ११४८ की शाम को छ वजे (इजरादल को राजघानी तेल अबीव के 
अनुसार १२ बजे मध्यरात्रि) के एक मिनट बाद इजराइल के स्व॒तन्त्र शणराज्य की 
स्थापना होगी । राष्ट्रपति ट्र,मैन ने शाम को ६ वजक्र ११ मिनट पर यहूदी राज्य की 
अरथायी सरफार को इज राइल के नये राज्य की तथ्यानुसमार सत्ता (6 44९0० व्यापक" 
(५) मानने की स्वीकृति प्रदान की ।" इससे स्पस्ट है हि ग्रसरीकी सरकार 
इज़राइल को मान्यता प्रदान करने का निएचय पहले ही कर चुकी घी और उसने राज्य 
की स्थापना के_१० मिनट के भीतर दी इसे मान्यता प्रदान कर दी । 
दूसरी ओर भारत सरकार मे इस राज्य को दसके स्कापित होने के सवा दो 
बे बाद १७ सितम्दर १६५० को मान्पता प्रशान की झौर सान्पता देने के बाद अब 
तक इसके साथ दौत्यर सम्बन्ध (79छा/ंठततदा८ 7शेठ007५). स्थापित नहीं क्यि । इसके 
मुख्य वररण थे ।* पहला तो यह कि इद्धराज्य का राज्य अरब मुसलसाना का कट्टर 
विरोधी था, भारत के मुसलमान इस विधय मे भरव के मुमलमाना से सहानुभूति रखते 
थे। १५ झग्रल्त १६४७ को घ॒र्मं के आधार पर भारत का बेंटवारा होकर हिन्दुस्तान 
और प्राविस्तान बचे ये, पाकिस्तान बन जाते पर भी भारत मे मुसतमात पर्याप्त सख्या 
में थे, ये केस्द्रीप मन्व्रिगण्ठल भे एव अनेक उच्च राजकीय पदो पर झआसोन थे ) इस 
विपय से उनकी भावता बिल्कुल स्पप्ट थी, उसकी उपेक्षा करके सहमा मान्यता प्रदान 
करने के कुछ झनिष्ट परिणाम हो सकते थे। अत भारत सरकार ने इस प्रश्न पर तुरूत 
कोई निर्णय नही किया। दूसरा कारए यह था कि सिश्ष, सीरिया झादि अरब राज्य 
भारत के मित्र थे, वे निरन्तर इस दात का प्रयत्त कर रह थे क्रि मारत उनके कट्टर 
दाबु इत्॒राइल पे झिसी प्रकार की सान्‍्यता ने प्रदान करे। झत भारत सरकार ने 
भारतीय मुसलमानों और मित्र अरव राज्यो को रुप्द न करने के उद्देश्य से इस ग्रइन को 
उस समय टाल दिया और दो दर्ष बाद हुज॒ राज्ल राज्य के सुइड होने सवा उसका 
विरोध कम होने पर इसे सान्‍्यता प्रदान वी । 
साम्यवादी चीन की माल्यत्रा के सम्बत्ध मे की इस समर शाजतीतिक कारणों 
से दो विरोची दष्टिकोर हैं। ३१ अक्टूबर १६४६ को वेकिग से चीदी जबता के गया 
राज्य की स्थापना की घोपणा वी गयी थी। यद गार्पवादी सरकार स्पोय काई शैके की 
राष्ट्रीय सरकार कौ हटाकर, उससे समूचा चीनी महाद्वीप जीतकर स्थापित हुई थीं 
ओर इसे च्याग काई केक को फ्रस्मोसा टापू मे मागने के लिये बाध्य दर द्विया | साम्य- 
वादी सरकार को स्थापित हुएु बोस वर्ष बोल चुके है, किल्तु स० रा० झमरोका ने इसे 
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अभी तक मान्यता नही प्रदान की । इस विपय मे अपनी नी स्वल८ कर्ज छु ५ शत कप 
विदेश मत्री श्री डलेस ने २८ जन ६६५७ के भाषण मे कहा था--“चीनी साम्यवादी 
दल ने हिंसा द्वारा सत्ता ब्राप्त की है । वह हिंसा द्वारा ही जीवित है )***-"“उसे चीनी 
जनता की इच्छा से नही, किन्तु व्यापक् और भीषण दमन से ही सत्ता हस्तगत हुई है। 
उसने कौरिया से स० रा० सघ से युद्ध किया है, हिन्दचीन के युद्ध से कम्यूनिस्टो की 
सहायता की है, तिब्बत को बनपूर्वक हस्तगत किया है।**“मान्यता एक विशेष भ्रषि- 
कार है, वह उत्तम व्यवहार के अन्तर्राप्ट्रीय मानदण्डो से ही उपाणित की जाती चाहिये। 
**“बोल्दीविको ने केरेन्सकी से १६१७ मे सत्ता छीनी थी, फिर भी हम १६ वर्ष तक इस 
सरकार के रूस मे बाहर रहने वाले प्रतिनिधियो को वैघ सरकार मानते रहे। १६२३ 
तक यह प्रतीत हुआ कि रूस के कम्युनिस्ट शासन को समाज का शान्तिप्रिय सदस्य भाना 
जा सकता है। उसने पिछले ठस वर्ष मे रुशस्त्र शाऋमण का कोई कार्य नहीं क्या। 
स॒० रा० अमरीका में तोड-फोड की कार्यवाहियाँ बन्द करने का वचन दिया । यदि हमे 
१६३३ में पता होता कि रुस अपने धचन को भग करेसा, हम उसे मान्यता न देते। 
साम्यवादी चीन का पिछता इतिहास सशस्त्र आक्रमण का इतिहास है| हम उसे मान्यता 
नही दे सकते ।” इलेस के इस कथन की पुष्टि २० अक्टूबर १६६२ को चीन द्वारा मारत 
पर विशाल पैमाने पर क्ये गये बबंर एवं विशवासघाती आफ़्मणा से हुई है । 

किन्‍्तु सोवियत रूस तथा उसके सायी देशो ने अम्स्यवादी चीन को मान्यता 
प्रदान की । साम्यवादी ग्रुट से वाहर के देशों मे वर्मा के बाद इसे मान्यता प्रदान करने 
बाला पहला देश भारत था। इसने इसके स्थापित होने के ३ महीने बाद इसे ३० 
दिसम्बर १६४६ को मान्यता प्रदान की । इसे मान्यता देने के कारणो पर प्रकाश डालते 
हुए १७ मार्च १६५० को श्री जवाहरलाल नेहरु ने कहा था --“जब यह स्पष्ट हो गया 
कि नई चीनी सरकार का चीन की लगभग समूची झुख्य भूमि पर अधिकार है, जब यह 
बिल्कुल स्पष्ट था वि यह सरकार सुटटढ है और कोई ऐसी शक्ति नही है जो इसका स्थान 
ले सके था इसे हटा सके तो हमने नई सरकार को मान्यता दी और यह्‌ सुझाव दिया कि 
हम दूतमण्डले। का आदात प्रदान कर सकते है ।”* भारत द्वारा चीन को मान्यता देने के 
एक सप्ताह बाद अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सुप्रसिद्ध बिद्वान्‌ प्रो० हर्श लोटरपाख्त (रश5८ा 
वृए/८04०४॥) ने लगभग इन्हीं आधारों पर साम्यवादी चीन को मान्यता देने का 
समर्थन खिया-झऔौर-जिटडिय-यरकार से इसे साय घुदाच बी १ 
अरुकारो को मान्यता (२८६८०६ए॥७० री (50एश770९7१/$)-- जब किसी 

राज्य में काल्ति, विद्रोह या पड्यन्त द्वारा सरकार में ५रिवर्तन होता हैं तो इसकी 
मान्यता का प्रइन उत्पन्न होता है । इस समय मान्यता देने के लिए दो क्सौटियों का 
प्रयोग क्या जाता है। पहली वस्तुगत कसौटी (0७6८०६८ प्र») है । इसके झनुसार 

यह देखा जाता है कि क्या नई सरकार का राज्य के अधिवाओ प्रदेश पर प्रभावशाली 

नियन्त्रण ( 5९०५७ (०य7०)) है, दूसरी आत्मगत कसौटी (5ए७]6लाए८ प८&) है। 
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इसका यह अ्रभिप्राय है कि क्या नई सरकार अन्दर्राप्ट्रीय काबूब तथा स० रा० रूघ 
के चार्टर दारा प्रतिपादित क्यि जाने वाले दायित्दों को स्वीक्वार करती है और उनका 
पालन करती है. । ऊपर चीन की साम्यवादी मान्यता के सम्बन्ध रे जो दो विरोधी 
इष्टिकोण दिये गये हैं, वे इत दो कमौटियो को पृथक्‌-पृथक्‌ रुप से लगाने का परिणाम 
हैं। साम्यवादी चीन को मान्यता देने याजे रूस, भारत, इगर्लण्ड आदि देश वस्तुगत 
कसौटी (09:०४४० ॥८७) का प्रयोग करते हुए यह कहते हैँ कि चीन को इसलिये 
मान्यता देनी भाहिए कि उसका चौन की मुख्यभूमि पर ग्रधिकार है तथा उसे बहाँ की 
जतता का पूरा समर्थन प्राप्त है । भारत सरकार ने साम्यवादी सरकार को उस समय 
त्तक भान्यता मही प्रदान की, जब तक कि घ्याग काई शोक वी सरफार चीन की मुख्य 
भूमि की राजधानी चु्गकिय से भायकर पहले जापान के अधिकार वाले फारमोसा 
टापू में नहीं चली गई । टूसरी ओर इलेस के उपर्युक्त कथन मे स्पप्ट है कि अमरीका इस 
विपय में झ्ात्मगत कसौटी (5एछ0१८८७५८ 7६७४) को महत्वपूर्ण सममता है, उसे जब 
तक यह विश्वास नहड्ठी हो जायंगा कि साम्यवादी चीन प्नस्तर्राप्ट्रीय दाथित्वो को पूरा 
करेगा, लव तक वह उसे मान्यता नहीं प्रदान करेगा । सोवियत रूस को उसने इसी 
अधिकार पर उसकी स्थापना के १६ वर्ष बाद मान्यता दी थी । 
फिल्तु यद्टि कोई सरफार भय राज्यों द्वारा मान्यता नहीं श्राप्य करती लो 
इसका यह आशय नही है कि उसकी सत्ता ही नहीं है। सान्‍्यवा न होने पर भी उसकी 
सत्ता स्वीकार की जाती है और ऐसी सरकार के कार्य इसलिये प्रवैध नही होते कि उसे 
भान्‍्यता चद्ठी मिली हुई । दिवोकों के मामते (707००० (७५०) में इसका भलीभाँति 
स्पष्ट किया गया था । यह गागला इस प्रकार था) जनवरी १६१७ मे कोस्टा ग्कित 
(९०५६७ ए।९८७) की सरकार को टिनोक्ौ नामक व्यवित ने बदव दिया और अगले दो 
वर्ष तक कोस्टा रिका मे इसी का शासन बना रहा | इस समय नया सविधान लागू किया 
गया। झ्रयस्त १६१६ में यहा पुन क्रान्लि हुई और टिनोको को पदच्युत करके पुराना 
झामन विधान लागू कर दिया गया । १६२२ में एक कातूब 4,00% 6 ]रं्राश(ल5 द्वारा 
कोस्‍्टा रिक्‍्ा की सरक्तार से टिोकों के जासनकाल में सम्पत्त किये गय सभी ठेफो 
(९०४४४०७५) को अवेध घोषित कर दिया। डिनोकों सरकार ने अपने दासनकाल 
भे एक ब्रिटिश कम्पनी का कुछ रियायतें प्रदान को थी झौर वह सरकार रायल बैंक 
आफ कनाठा नामक ब्रिटिश बम्पनी की बहुल ऋणी हो गई थी । १९२२ के उपर्युवत 
कानूत से ब्रिटिश कस्पनोी की रियायतें तथा करा रद हो यये । इस पर किटिद 
सरकार ने यह दावा क्या कि १६२२ का कानून इन रियायतों और ऋश्गो पर लागू 
नही होता | इस विदाद का निणंय करने के लिए रा० रा० अमरीका के युध्रीम कोर्ट के 
अ्रबान न्‍्यायाघीद श्री टाफ्ट पच बनाए गये । 
इस मामले से प्रिटिसि सरकार का यह कहुनाथा कि दो दर्ष नौ महोने तक 
डिनोको सरकार कोस्टा रिका की तथ्यानुसार (98 #3०6०) तथा विध्यनुसार (6० 
476) सरकार थी, वह समूचे प्रदेश पर जनता की इच्छा से शासव कर रही थी । दाद 
में आने वालो सरकारें अपने किसी कानून से पहली सरकार हारा दिये गये ऐसे कार्यों 
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के दायित्व से रुक्‍त नहीं हो सकतीं, जो दायित्व ब्रिटिश प्रजाजनो पर प्रभाव डालते 
हो, वह किसी कानून गे उनकी सम्पत्ति नही जब्त कर सकती ऐसा करना अन्तर्राप्ट्रीय 
कानून का उल्लधन है। टिनोको सरकार द्वारा बनाए गये कानून के झनुसार दिये गये 
ठेको को वर्तमान सरकार को पूरा करना चाहिये । 
इसके विरूद्ध कोस्टा रिका की सरकार का यह कहना था कि टिनोको की 
सरकार विध्यनुसार या तथ्यानुसार सरकार नही थी, उसके साथ किये गये ब्रिटिश 
कम्पनियों के ठेके वैब नही है क्योंकि इस सरकार के कार्ये १८७१ के पुराने सविधात 
के प्रतिकूल थे। ग्रेट ब्रिटेन ने इस सरकार को मान्यता नही प्रदान की थी, भरत उसकी 
दृष्टि से यह सरवार थी ही नही, ऐसी सरकार के साथ ब्रिटिश प्रजाजनो के ठेको को 
किसी प्रकार वेध नही माना जा सकता । 
किन्‍्तु पच ने कोस्टा रिका का यह तर्क नहीं स्वीकार क्या क्रि ग्रेट ब्रिटेन द्वारा 
मान्यता न॒ दिये जाने के कारएा टिनोंकों सरकार की सत्ता नही थी ॥ इस विषय में 
न्यायाधीश ने डा० जान चेसेट सूर (3007 8958८ (००७०) के निम्न वचन को 
प्रामाणिक माना--' सरकार मे अथवा राज्य की आस्तरिक नीति मे होने वाले फरि 
वर्तेत अन्तर्राष्ट्रीय कानून मे इसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नही डालते | एक राजतन्त 
गणाराण्य मे और गणराज्य राजतन्त्र मे परिवर्तिद हो जाता है, निरवुश शासन का 
स्थान वैधानिक शासन लेता है और इससे विपरीत परिवर्तन भी हो सकता है, यद्यपि 
सरफार बदलती है तथापि इसऊा राष्ट्र के अधिकारों तथा कर्ंव्यों पर कोई प्रभाव 
नही पडता। _ राज्य अपनी पहली सभी सरकारों के उत्तरदायित्वों का पालन करने के 
लिए बधा हुआ है।” अत पच ने इस मामल मे कोस्टा रिका का तर्क नही स्वीकार 
क्या । 
सद्यपि उपर्युक्त मामले मे ग्रेट ब्रिटेन द्वारा टिनोको सरकार की मात्यता को 
महत्व नही दिया गया तथापि ऊर्ड प्रवस्थाओं मे कसी सरकार को मान्यता न देने के 
कुछ प्रभावश्ञाली परिरफ्म होते है । विदेशी राज्य या सरकार के प्रतिनिधि तथा इनकी 
सम्पत्ति भश्येक देश मे वहाँ की कानूनी प्रक्रिया से मुक्त होती है | दूसरे देश ने इस 
बारे मे जो कानून था नियम बनाये है, उसक्ते बारे भे अपने देझ से न्यायालय कोई 
सदेह या विवाद नही कर सकते । विन्तु ये न्यायालय विदेशी सरकार को मान्यदा के 
सबन्ध गे अपने देश की सरकार का निर्णय अन्तिम समभते है, यदि बिरेशी सरकार 
की मान्यता नहीं दी गई तो उसकी सम्पत्ति को कानूनी प्रक्रिया से मुक्ति नही मिल 
सकती । यह 7,ण0८ # 54४०7 के मामले से स्पष्ट हो जायगा । 
इससे १६१७ की आान्ति से पहले, रूस मे इमारती लकड़ी का काम करने बाली 
थादी (7]॥0) ब्रिटिश कम्पती का माल सोवियत सरकार के आदेश से जब्त कर 
लिया गया, इस माल को रूसी सरकार ने प्रतितादी ब्रिटिश कम्पनी को बेच दिया) 
इस पर बादी ने इस साद पर दावा बरते हुए इसकी वद्यूली के लिए ब्रिटिश म्यायालय 
भे उमर पर झुकदमा चवाया। उस समय तक ब्रिटिश रसारकार गे रूस की सरकार को 
मान्यता नही प्रदान की थी, अत निचले न्यायालय ने रूसी सरकार की सत्ता स्वीकार 


है। 


शाज्यो की मान्यता श्ध्श 


न करते हुए उस माल पर बादी का अधिकार समभा और उसके पक्ष मे फैसला 
किसा । 
कित्तु इस मामले की अपील उपरली झदालत में जाने के समय तक त्रिडिशि 
सरकार रूस की सोवियत सरकार को मान्यता श्रदान कर चुकी थी। इसझे स्थिति 
बिएकुल बदल गई । मान्यता प्राप्त होने के बाद इस माल पर हूसी सरकार का अधि- 
कार माना गया। भल्तर्राष्टीय सौजन्य (00ण79 ण पय॥४०१5) के नियमों के भ्नुसार 
विदेशी सरकार की सम्पत्ति के विपय में कोई मामला नदी चल सकता, उसे इससे उन्पुक्ति 
(प्ञाण००७) प्राप्त होती है, अत उपरली अदालत ने इस माल पर हूसो सरकार 
का स्वत्व मानने के कारण इरा हलिधय मे वादी की प्रार्थना स्वीकार करते इुए निचले 
न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। यह सोवियत सरकार को मान्यता मिलने के 
कारण हुश्ना । इस विषय मे न्यायाधीश स्कूठन (5000०7 )ने लिखा था 'हूप्ती सरकार 
में माल खरीदने वाले का उस पर पूरा स्वत्व है, इसमे कोई सन्देह गहीं किया जा 
सकता । उसे यह उन्मूक्ति दुसतिए प्राप्त है कि उसे सम्पूर्ण प्रभुत्वमम्पव ($0ए८- 
इशह0) राज्य मात लिया गया है। यदि कोई सरकार जनता की सम्पत्ति यिना मुप्रा- 
वज्ञा दिये छीनती हे तो उसके प्रतिकार का उपाय गह है कि उसे सम्पूर्ण प्रमुसत्ता- 
सम्पन्न राज्य (50ए८थ्रष्ट0 57/० ) स्वीकार ही न किया जाय ।/ 
कई बार त्रान्तियों औ्रौर सत्विया दादा किसी राज्य या सरकार के प्रदेश की 

सीमाओो ले परिवतंन हो जाते हैं। इसका मान्यता पर प्रभाव पंडता है । पामाव्यत 
इस विषय मे यही स्थिति है कि नये राज्य और सरकार को पुराने राज्य का उत्तर 
धिकारी मानते हुए उरो पूर्ववत्‌ मान्यता दी जाय। किन्तु कई बार इस विपय मे जठिल 
प्रश्न उत्पन्न होने के कारण मान्यता का निर्णय करता सुपम नही होता । जब दो राज्य 
मिलकर एक होते हैं तो यह निर्णय करना कठिन होता है कवि पंया एक ने दूभरे को 
अपना झ्रग (00७४) बना लिया है या दोनो ते अपना पुराना पृथक व्यक्तिस्व त्याग 
कर एक नये राज्य का निर्माण डिया है । उदाइरणारे, विछली शतानदी में जब ड््ट्ली 
आयहीप के विभिन्न स्ततस्त्र राज्यों का एफीरण . (घाभीए्याणा) हुँ तो इसके 
परिणामस्वरूप इटली को नया राज्य समसभला सर्वया स्वाभाविक था। किन्दु बस्तुत 
इटी अपने की पीडसाण्ट के पुराने राज्य मे अन्य राज्यों के मिलने से बना बृहत्‌ रूप 
समभतता था । यूगोस्तात्रिमा पहले सविया का छोटा सा राज्य था, पयम विश्वयुद् क्के 
बाद पुराने प्रासिट्रयन साम्राज्य के विभिन दक्षिणी सलावो कोट स्पोवीन झादि 
जातियो वाले प्रदेशों को सबिया मे जोडकर यूमोस्ताविया का राज्य बनाया । इसे 
जर्मन यूमोसलाव स॒म्गिलित पच अ्धिकरण (ठ्ल्लणक्षानों एड०घ१७ (४८० #परजाएशे 
चुप्णएए्/व०) ने सबिया का घुराता राज्य माना, नया राज्य नहीं स्वीजार किया । किन्तु 
कलिफोर्निया के एक न्‍्यायालय ने क्राएप्ण्शर # 50१९ के गामले में यह निर्णय 
किया कि यूगोरलाविया पुराने सविया का बृहत रूप नहीं है, किन्तु अवम बिद्वयुद्ध वी 
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समाप्ति पर जन्म लेने वाला नया राज्य है। 

१६५८ में मिश्र और सीरिया ने मिलकर जब सप्रुक्त अरव गणराज्य का रुप 
घारण किया तो इसे दोनो राज्यो से मिलकर बनने वाली ऐसी इकाई समझा गया जो 
दोनो का प्रतिनिधित्व करने वाली थी । जव कोई राज्य कई टुकड़ों मे विभक्त होता 
है तो यह्‌ कहना कठिन होता है कि क्या पुराना राज्य समपप्त हो गया है त्तथा इसका 
स्थान दो-तीव नये राज्यो ने ते लिया है अथवा पुराना राज्य श्रपणा प्रदेश कम होने पर 
भी पुरानी सत्ता वनाये रखता है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पुराने झास्ट्रिया-हगरी के 
साआज्य से बहुत भ्रधिक प्रदेश छीन लिया गया, वहाँ राजतन्त्र के स्थान पर गराराज्य 
की स्थापता की गयी । इससे लवीन श्रास्ट्रिया के राज्य में इतने मोलिक परिवतंत हुए 
कि इसे पुराने राज्य के लघुरूप के स्थान पर नया राज्य साना गया । किल्तु टर्की के 
गणराज्य के विपय में इससे विपरोत स्थिति स्वीकार की गयी। १धवीं शताब्दी मे 
टर्की एशिया तथा दक्षिण पूर्वी योरोप मे फैला हुआ विज्ञाल उस्मानिया (000एण्ा) 
साम्राज्य था, बाद में इसमे रहने वाली विभिन्न जातियो के द्वारा इसके अनेक प्रदेशों से 
स्वतन्त्र राज्य बना लेने से इस साख्राज्य मे क्षीणाता आने लगी और प्रथम विश्वयुद्ध के 
बाद यह बहुत क्षीणा और छोटा रह गया, कमाल पाशा ने कई शताब्दियो से चले आने 
बाले ,सलीफाओ्रो के निरकुश झालत वो समाप्त करके यहाँ गणराज्य की स्थापना की । 
किन्तु आकार. एव शासन पद्धति मे इतने मौलिक परिवर्तन आने पर भी 000गक्ाा 
७७७६ ॥१७४४४७०४ के सामने मे पच्र यूजीन वौरेल (छण्छधणल छणल) ने इसे नया 
राज्य न मानकर उस्मानिया राज्य बग बतेसान रूप साना। ्र। इस बिपय मे गूल्ड 

(6०००४) का यह कथन सत्य है कि सामान्य रूप से कसी राज्य मे प्रादेशिक परि- 
बर्तन और शासन पद्धति के परिवतंद झाने पर भी यह वही पुराना रायय माना जाता 
हैं, किन्तु जब ये परिवर्तत बहुत मौलिक हो, इसकी जगसख्या और बनावट मे ऐसे 
परिवरतंत ग्रा जाय कि नया राज्य पुराने राज्य से विल्कुल न मिलता हो तो इसे नया 
राज्य समझता चाहिये । 

निर्बासत रारकारों की सान्‍्यता (ए€९९०2प्रधणा णी 00एढायाप९765 
7) ४शा८) -निर्वास्तित सरकार ऐसे देश को सरकार होती है, जिसके प्रदेश” पर दूसरे 
राज्य ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया हो और वहाँ की सरकार दूसरे देश मे 
चली गई हो । दितीय विव्वयुद्ध मे जब हिटलर ने पोलेण्ड, नावें, स्वीडन, डेन्माके, 
हालैण्ड, फ्रास आदि देशा पर आकमर्स कर सेताओ द्वारा अधिकार कर लिया तो इन 
देशों की सरपारें जल्दद चली गईं और बहाँ से अपनी साजूमूमि को शत्रु के पजे से मुत्ता 
कराने का प्रयस्त करती रही । उस समय , इन सरकारों से) साझा पदेश छिन चुका 
था, किन्तु मित्र राष्ट्र इन्ही! सरकार को मान्यता प्रदान करते रहे क्योकि ये स्वदेश को 

स्वतन्त्र कराने के प्रयास मे सलग्न थी । यदि बुद्ध समाप्त होने तथा शान्ति सन्धि होने 
के बाद ऐसी निर्वासित सरकार स्वदेश की भूमि पर पुन नियन्त्रण न प्राप्त कर सके तो 

उसकी मान्यता समाप्त हो जाती है । 


स्टिमसन का भान्यता-विदयक सिद्धान्त (प्रशात50न 8 0लपाहर णीं गरणा- 


राज्यो सो मान्यता श्ज्श 


70०0४0770०0)--जव १६३२ में जब जाफान ने मचूरिया के चीनी प्रान्‍्त पर आक्रमण 
किया तो स० रा० अमरीका के विदेशमन्त्री श्री स्टिमसन मे यह महत्वपुर्ण घोषणा 
की कि स० रा० अमरीका १६२८ की पेरिस को सचि (7०८६ ०/फकआप5) को तोडकर 
क्ये जाने दाले किसी समभ्ौौते, सधि या स्थिति को मान्यता नहीं पदान करेगा क्योंकि 
पेरिस की सधि पर स० रा० अमरीका, जापान और चीन के हस्ताक्षर हैं । उसका यह 
कहना था कि भ्रन्तर्राप्ट्रीय कानुठ को तोल्कर उत्पन की गई परिस्थिति को मान्यता 
हारा वैधता प्रदान करना ठीक नहीं है । यदि जापान बलपूर्बक चीन के मचूरिया प्रदेश 
को हडफ लेता है तो दूसरे देशो को मचूरिया पर जापान के अधिकार को मान्यता नही 
देनी चाहिये। राष्ट्र मघ ने ११ मार्च १६३२ को पास क्ये एक पस्ताव में स्टिमसन 
के उपर्यक्त सिद्धान्त को स्वीहपर करते हुए यह रहा कि सघ के सइस्था का यह कर्तव्य 
है कि वे किसी ऐसी स्थिति. सन्धि या समभौते को स्वीकार न करे जो राष्ट्र सघ के विधान 
के झथवा पेरिस की सधि के प्रतिकूल हो । किल्तु राप्ट्र संघ ने १६३६ मे एबीसीनिया 
पर इटली वे अधिकार को स्वीकार करके स्वय इस व्यवस्था का उल्लघन ज़िया ) छ्ितीय 
विश्वयुद्ध के बाद महाभक्तिया ते पुन इस सिद्धान्त को स्वीकार क्षिया कि स० रो० सघ 
के ज्ार्टर को सगे बरने वाली दिसी व्यवस्था को सान्यता नही दी जानी चाहिये । 
एस्ट्रडा सिद्धान्त (॥॥6 छ8509803 700०0776) --इस घिद्धान्त का झादाय 
यह है कि राज्यों को सान्यता देने की प्रथा बिलकुल समाप्त कर दी जाय। यह 
सिद्धान्त मेस्सिको के विदेशमन्त्री जेनारो एस्ट्रेडा (ठ&890 ॥5घ०05) ने १६३० 
मे अपने विदेशी राजदूतों के निर्देशों मे प्रतिपादित किया था, भरत यह उनकेनाम से प्रसिद्ध 
है। इन निर्देशा (5ध9ए०४०४७$) में यहे वहा गया था कि मेक्सिको भविष्य से 
धश्यन्तों या तान्तियों द्वारा किसी देश वी सरकार मे परिवर्तत आन पर दस विपय 
में कोई मान्यता प्रदान नही करेगा | इस समय यद्यपि मास्यता देने का सिद्धान्त प्रचलित 
है, विन्तु यह बहुत दुग्साहरापूर्ण (?८९५०००७/७०७५) है वुयोतक्ति इसमे यह प्रधिकार 
आने लिया जाता है कि किप्ी विदेशी राज्य की कानूनी स्थिति का निरंय दूसरा राज्य 
फरे। इस प्रकार का निर्शुय राज्या की स्वतन्त्रता (580९ 762०९006९॥९6) और 
प्रभुसत्ता (६०४४४४87/) ) के ग्रविक्षारों पर छुठाराघात करता है और दूमरे राज्यो 
के आल्तरिक मामलो मे अनुचित रूप से हम्तक्षेप करता है। आए मेक्सिजों की सरकार 
किसी विदेशी राज्य की सरकार में परिवतन होने पर उसके साथ अपने दूता का 
सम्बन्ध बनाये रनेगी, किलतु नई सरकार की मान्यता के विषय में काई सम्मति 
अरट सही करेयी। साल्यवा देने का सिद्धास्त दूसरे देशो की प्रभूतता महेस्वेध्ेष करने 
क्य कारण बडा अपमानजनक ([)95ए02) धतीत होता है । 
स्वलियत (55 2ह/७४) के सतानुसार एस्ट्रेहा सिद्धान्त में यह स्पप्ट रूप से मान 
लिया गया है कि राजदूत राज्यो को भेजे जाते हैं, सरकारा को नहीं, राज्यो की सत्ता 
निरन्तर बनी रही है, सरकारो की सत्ता इस प्रकार तिरन्यर नही बनी रहती । 


६ खर्लियव-दा इस्ट्रोडकरान ८ दो ला आफ नेरान्स, ह० हलक 


श्ज्र अन्तर्राष्ट्रीय कानूत 


प्रन्तराष्ट्रीय सपठनो द्वारा सास्यता (९००डएफाणा छ9 79(धग्रशा०॥ 
08०022075) - पहले (पुृ० १५८) यह बताया जा चुका है कि कई बार नये 
राज्यों को अन्तर्राप्ट्रीय सगठव वा सदस्य बनने से मान्यता प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रसंघ 
(.०४8०८ ०६ ५५७०४) की स्थापना के दाद राज्यो की भान्यत्ता के विपय मे दो प्रश्न 
उत्पन्न हुए-- (१) क्या किस राज्य को राष्ट्रसघ का सदस्य बनने से पहले अन्य राज्यों 
से मान्यता पाता आवश्यक है ? (२) क्‍या राष्ट्रसध से प्रवेश से किसी राज्य को झन्य 
राज्यों से मान्यता प्राप्त हो जाती है ? यह स्मरण रखना चाहिये कि सघ मे प्रवेश द्वारा 
किसी राज्य को जो सामूहिक (ए०॥८८४४४) मान्यता प्राप्त होवी है, चह विभिन्न 
राज्यों द्वारा दी जाने वाली वेयक्तिक (]06जश्यत0०) मान्यता से भिन्न है । बई बार 
किसी राज्य को मान्यता देने का प्रश्न सघ मे उपस्थित होते पर कुछ सदस्य इसे मान्यता 
देने के पक्ष मे चोट देते थे श्रौर कुछ विरोध से । यदि बहुमत से इसे मान्यता देने का 
प्रस्ताव पास हो जाता है तो विरोध में वोट देने वाले राज्यों को क्या इसे मान्यता देती 
आवश्यक है ? इस जटिल एवं विवादास्पद प्रश्न का विवेचन सोवियत यूनियन बवाल 
लक्समबर्ग एण्ड सार कम्पनी ($80एशाढ (79700 # ,एज९ए0७०पह खाते छश्चा ९० ) 
के मामले मे निर्णय करते हुए कहा गयण था-- एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की सान्यृता 
के लिये यह आवश्यक नही है कि वह स्पप्ट (7फ7०5७) रूप से वी जाय। १८ सितम्बर 
१६३४ को सोवियत यूनियन को राषप्ट्रमघ मे प्रवेश की ग्रनुमति दी गयी। लत्रज॒मंबर्ें 
भी इस सघ का सदस्य है | यह सत्य है कि लवजमवर्ग के प्रतिनिधि ने सघ की भ्रसेम्वली 
में सोवियत शूनियन के राघ गे प्रवेश के प्ररव पर वोट नहीं दिया, किन्तु सघ के सविधान 
की धारा १, पैसा २ के ग्रनुसार कोई भी राज्य असम्बली के दो तिहाई मतों से सघ का 
सदस्य बन सफता है। यह स्पष्ट है कि बहुमत का निर्ष॑य उन राज्यो पर भी जागू होता 
है, जो इसे सदस्य बनाने के पक्ष मे न हो अ्रथवा जिन्होने इसके विरुद्ध वोट दिया हो । 
सघ के सविधान की धारा (७7४००) १० के अनुसार सघ के सदस्यो का यह करत्तष्य है 
कि वे एक-दूसरे की आदेशिक झअखण्डता और राजनीतिक स्वतन्त्रता की रक्षा करें । इस 
कत्तंव्य का पालन तभी हो सकता है, जब राज्य एक-दूसरे को मान्यता प्रदान करे. झत 
इससे यह परिणाम निकलता है कि राष्ट्रस से-सोवियत यूनियन का प्रवेश इस बात का 
सूचक है कि लक्ज्ञमबर्ग ने भी सोवियत सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है ।” किन्तु 
अर्जेण्टायवा, बेल्जियम तथा स्विद्त्वरलेड ने राष्ट्रसघ का सदस्य होते हुए भी सोवियत 
रूस को सघ का सदरय वन जाने के बाद भी मान्यता नही प्रदान की ।!” इससे यह स्पप्ड 
है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य हो जाने के बाद भी नये राज्य के लिये अन्य राज्यों 
से पृथक एवं स्वतन्त्र स्प मे मान्यता प्राप्त करना आवशद्यक है। 
स० रा० सघ के चार्टर फी घारा ४ के झनुतार चारटेर के दायित्वो (00789- 
॥/095) को स्वीकार करने वाले झाल्तिप्रेमी राज्य इसके सदस्य हो सकते है | सघ गे 
प्रवेश्ध का निर्णय सुरक्षा परिपद्‌ फी सिफ्रारिस पर जनरल असेम्बली करती है। इस 





+ 


१० स्वर्लियद-श्ण्ट्रोडक्शन ट्‌ दो ला आफ नेरान्स, पृ० ?०२ 


१ 


राज्यों को मान्यता श्छ३्‌ 


विषय मे यह प्रइम किया जा सकता है कि क्या ऐसा राज्य सघ का सदस्य वन सकता है 
जिसे अभी तक अन्य राज्यों से मान्यता न मिली हो । उसका स्पप्ट और सरल उत्तर 
यह हे कि जो राज्य सघ का सदस्य बनता है, उसे अन्य राज्यों द्वारा स्वत ग्रस्पप्ट रूप 
में मान्यता भाप्त हो जाती है ग्लवरल _ असेम्बलो का निशंय इस विपय मे राज्यों की 
इृच्छा का सूचक हे और जब वह किसी राज्य को सदस्य बनाता है तो अस्पप्ट रूप से 
अन्य राज्य उसे मान्यता भदान करते है.) यह क्ावश्यक प्रतीत होता है कि इस विषय 
भे अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (7ह7ए20०च३) 7,398 (0०फपश5७०॥) को एक स्पष्ट 
व्यवस्था बना देनी चाहिए ताकि भविष्य मे इस विधय मे कोई सदह न रहे 4 

सामूहिक मान्यता (0०॥८८७५७ 7१९००१०ए७००)---उपर्युक्त सदेह को दर 
करने के लिए झनेक विधिह्मास्त्रियों मे सामूहिक मान्यता की पद्धनि का समर्थन क्या 
है। ८ मार्च, १६५० को स० रा० समधघ के महामस्त्री के निद्देदा से तैयार किये गये एक 
स्मरणपत्र (१९9907७70070) में अनेक कानूनवेत्ताओ को सम्मति के झ्राधार पर इस 
पर बल दिया यया था कि विभिन रामज्यों द्वारा ग्रपती स्वतन्च इच्छा से कसी राज्य 
क्ये मास्यता देने की प्रचलित पद्धति के स्थान प्र स० रा० सध द्वारा सब राज्या की ओर 
से सोमूहिक मान्यता देने को प्रणाली शुरू की जानी चाहिए । इसके प्रमुख समर्थक 
लौटडरपारूद (7.40(८98८४५) ने कहा है कि यह पद्धति दस समय भी भ्रवलित है और 
इसके कई उदाहरण दिये जा सकते हें। १८३० में लन्‍्दत की सन्धि (वाल्व9 एी 
4.099००) छाय यूदान को तथा १८३१ की स्व द्वारा वेल्जियम को मान्यता दी 
गयी थी। १८७८ की बलिन की सन्धि करये वार राज्या ने बाल्कात प्रायद्रीप बेब्कुछ 
राज्यों को स्वीकार किया था, १६१३ के लन्दन सम्मेलन द्वारा अल्बानिया के नये राज्य 
को मान्यता दी गयी थी ) प्रथम तिदवशुद्ध के बाद विभिन्न सन्धिया द्वारा पोलेण्ड, चैेको- 
स्लोवाकिया आदि नये राज्यो को साव्यदा मिली थी ।१ 

किन्तु सामूहिक सान्यता के विल्द्ध दो प्रकार की युक्तियाँ दी जाती हैं । पहली 
तो यहू कि लौदरपाम्ट द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त उदाहरण दोक नही हैं, ये सामूहिक 
गान्यत्ा ((0९०४६८ ६८८०४०४४०7) बे! चही, विन्तु समत्रालीन मान्यता ($9090- 
(80९००5 &€९०९प/१०7) के उद्यहररप हैं। कसी सधि के साध्यम से मान्यता देवा 
राज्यों के समृह हारा सान्यता देना नहीं है, किन्तु समूह के विभिन्न राज्यों हारा पृथक- 
पृयक रुप से एफ साथ और एक ही समय से मान्यता देना है) दूसरी युक्ति यह है कि 
ऐसी व्यवस्था ले राज्यो को स्वतन्त्रता का क्षेत्र सकुचित हो जायगा, अत इस समय 
इस व्यवस्था को कोई भी राज्य मानने को तय्यार नही है। यह सम्भव है कि ध्राविधि 
(प७०७४०]०५५ ) तथा व्यापार की जो हाक्ततियाँ अब लक राज्यो की स्वतन्वता के क्षेत्र 
नो मर्यादित करती रही है, वे भविष्य से इतनी प्रदल हो जाए कि उस समय सामूहिक 
मान्यता न केवल बाछवीय अपितु आवश्यक समभी जाय, स० रा० मध ऐसी सामूहिक 
मान्यता प्रदान करने लगे । 





२१. स्वर्लियत--पूदोंक्ल पुस्तक, घृ० १०४६ 


श्ज्ड अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
भान्यता-दिययक सं० रा० अ्मरोका की नीति (८ छट८0०270005 एगाटए 
०६ ए. 8 & )- स० रा० भ्रमरीका की परम्परायत पुरानी नीति यह है कि मान्यता 
किसी भी तथ्यानुसार (0० ४8००) सरकार या शासन को देनी चाहिये, भले ही वह 
ऋन्तिकारी क्षासन हो, पिछनी सरकार को वलपूर्वक हटाकर स्थापित हुई हो, वह वैध 
(7.6६07806) शासक न हो, किन्तु यदि वह सरकार देश पर सुददढ शासन करने का 
रामश्ये रखती है तो उसे स्वीकार क्या जाना नाहिये। फ्रेंच राज्य-आान्ति के समय 
१७६२ में विदेशमन्नी थामस जैफरसन (गश0०735 उ८ीीटा४०9) ने इसका प्रतिपादत 
करते हुए कहा था--“यह्‌ हम्शरे इन सिद्धान्त के अनुकूल है कि हम किसी भी ऐसी 
सरकार को ठीक (8000) समक जो जनता की ठोस रूप से (5००४०! ५) 
उद्घोषित इच्छा से बना दी गई हो ।” “हम किसी भी राज्य को वह ऋधिकार देने का 
निषेध नही कर सकते, जिस पर हमारी अपनी सरकार की स्थापना हुई है, इस भ्रधिकार 
के झनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपनी इच्छानुगार कियो भी पद्धति से शासन कर सकता है, 
इसे श्रपनी इच्छा से वदल सकता है, यह विदेशी राज्यों के साथ अपना कार्य अपनी 
इच्छानुसार उचित समभे जाने वाले किसी भी माध्यम से कर सकता है। यह माछ्यर्म 
राजा, सम्मेलन ((०ए०५००४०४ ), भसेम्वली, कमेटी, राष्ट्रपति सा इस सरकार मे छुता 
जाने घाला कोई भी रूप हो सकता है।” 
शुरुष८ में मोरोप के विभिन्न देशों मे ऋषल्तियों कौ बाढ आने पर स० रा० 
प्रमरीका के विदेशमत्री बुकानन (85०४७७७॥) ने जेफरसन के उपर्युक्त सिद्धान्त की 
पुष्टि की । १८५५१ मे एक पड्यन्त्र द्वारा जब नैपोलियन तृतीय फ्रास का सम्राट्‌ बना त्तो 
भ्रमरीवी तिदेशमत्री वैबस्टर ने फ़्येस मे अपने राजदूत को लिखा--"शष्ट्रपति 
वाशिंगटन के समय से झ्रब॒ तक इस सिद्धान्त को स० रा० ने सदैव स्वीकार किया है 
कि भ्रत्येक राज्य को अपनी इच्छा के अनुसार अपना शासन करने का अधिकार है, यह 
अपने विवेक से ग्रपदी झयस्तन सस्थाओं को बदत सकता है भौर झपना वैदेशिक कार्य 
जिन अभिकर्त्ताओं (8४8८४४५$) से चलाना उचित समझे , सन एजेण्टो का प्रयोग कर 
सकता है।"” 
श्ध्वी शताब्दी में अमरीका की सान्यता-विधयक नीति इसी सिद्धान्त पर 

आधारित थी । किन्तु १६१४ से इसमे मौलिक परिवर्तेन आने लगे। इस वर्ष राष्ट्र- 
पति विल्सन (५७७००) ने मेक्सिको के हुएर्य (पछप्ण५७) शासन को इस अ्राधार 
पर स्वीकार नहीं किया हि यह केवल सैनिक तानाशाही (हाल वढछछ०ध5०) 

है कयोकि “कानून पर आधारिल सरकार के साथ ही सहयोग सभव हैं, न कि 

स्वेज्छाचारी शक्ति पर झाश्चित सरकार के राय ।” इसी समय से सान्‍्यता के लिये 

एक दूसरी छत भी आषश्पक स्वीकार को जाते लगो, यह 'अमरोकन हिंतो' को 
सुरक्षित रखने की इच्छा तथा सामथ्ये थी। राष्ट्रपति हाडिग ने इसी आधार पर 

१ जनवरी ३६२० से ३६ भगस्त १६२३ तक मेक्सिको से शासन करने वाले झोत्रेगरेत 

(0७:०८४००) की सरकार को भान्‍्यता नही भ्रदान को । 


१६१७ की रूसी ज्ान्ति द्वारा स्थापित सोवियत सरकार को चौदह वर्ष तक 


राज्यो को मान्मता श्७४ 


मान्यता न देने से स० रा० अमरीका की मान्यता गबन्ती नीति में मौलिक परिवर्तेत 
आया । २१ मार्च १६२३ को इस नई तोति का समर्थत करते हुए विदेशमती 
हजेस ने कहा कि “किसी सरकार की मान्यता के विषय म मौतिक अस्त यह हट 
कि बह प्रन्तर्रॉप्ट्रीय दायित्वो (फाल्क्ागावी ०णाहश्ा०0७5) के पालन करने 


बी योग्यता तथा इच्छा कहाँ तक रखती हे। इसमे कोई संदेह नहीं किशासन की 
स्थिरता (80॥79) महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। बुछ ऐसा कहते हैं कि मान्यता क्के 
लिये केबन यही आवश्यक है। किन्तु ऐसी स्थिस्ता का क्या लाभ जिसका उपयोग 
(अन्तर्राष्ट्रीय दासित्व के) परित्याग (एव्फुण्काप्रप्णा ) तर चच्नी ((०0॥5८४7०7) 
की नीति का अनुसरण करने में किया जाये। नस के मामले म हमारे पास मौलिक 
महत्व रखने बाली एक कसौटी अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वा तो पूरा करन की सद्भावना 
बी है।” पहले (० १६५-६) यह बताया जा चुका है कि इसी झाधार पर स्‌० रा० 
अमरीका ने वीरा वर्ष बीत जाने पर भव तक साम्यवारी चीन को मान्यता नहीं 
प्रदान की । 
किच्तु चीन के अपवाद के प्रतिरिक्त स० रा० अमरीका ने एशिया तथा 

अफ्रीका के योरोपियन साम्राज्यवाद से मुक्त होने वाले सभी देझ्ा को मान्यता प्रदान 
की है। यद्यपि मान्यता के लिय यह आवश्यक समभा जाता है कि वह देश स्वतत्त 
हो, विन्तु स० रा० अमरीका ने कुछ देशा मे राजदूत भेजकर उनको स्थतस्त्र होते 
से पहले हो मान्यता प्रदान की थी | भारतवर्ष यद्यपि १५ अगरत, १६१७ को स्वतन्त्र 
ह॒प्ता, किल्तु अमरोकन शाप्टूपति रूजवेत्ट मे द्वितीय विस्वजुद्ध म भारत का असाधारण 
महत्व अनुभव करते हुए उसकी स्वतस्त्रता का कार्य अग्नसर करने के उद्देश्य से १८ 

दिसम्बर, १६७४२ को भारत में राजदूत के पद वाले व्यक्ति को नियत कर भारत 
को मान्यता प्रदान की ४ इसी प्रकार साइम्रन यद्यपि १६ झगस्त, १६६० को रवतत्ल 
हुआ, किन्तु स० रा० अमरीका ने १ अगस्त को ही उसे मान्यता दे दी । 

इस समय स॒० रा० आमरीका की यह नीति है। कि ब्रिटेन, फ़ास, 

बेल्जियम आदि की विदेणी प्रमुता मे ग्रथवा न्यास प्रदेश (705६ चुद्यध।07०5) 

बाने देशो के स्वतत्त्र होते ही, अधता उनके स० रा० सध का संदस्थ बनने पर उन्हें 

भझान्यता प्रदान की जाय | स० रा० अमरीका ने निम्नलिखित राज्यों वो उनके स्वतरत् 

होने के साथ ही मान्यता प्रदान की है । इन ाज्यो के नामा के साथ कोप्ठक में उनकी 

स्वतन्त्रता तथा स० रा० अमरीका द्वारा सान्यता की तिथि दी गयो टे--ईज सइत 

(१५ मई, १६४८) , चैल्जियन कागो (३० जून, १६६०), एव कायों (१४ अगस्त, 

१६६०) केन्द्रीय अफीका (१३ झगस्त, १६६०)» घाता ($ मार्च, १६५७) श्राइवरी 

कोर्ट (७ अगस्त, १६६०)» मलग्रासो गणराज्य (२६ जून, १६६०)» मलाया सघ 


(३१ झगस्ठ, १६४७), मारीतातिया इस्लामी गणराज्य (र८ नवम्बर, १६६०) 
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पाकिस्तान (१४ अगस्त, १६४७), फिलिप्याइन (४ जुलाई, १६४६), सेनेगाल 
(२० जून, १६६०), सियर्रो लिझन (२८ अप्रैल, १६६१), सोमालिया (१ जुलाई, 
१६६०) , टोगो गराराज्य (२० अप्रैल, १६६० ), अपर वोल्टा (४ अगस्त, १६६०) + 
इन सब राज्यों को स० रा० सघ की सदस्यता बाद मे भाप्त हुई ॥ इसके साथ ही स० 
रा० अमरीका ने स० रा० सघ की सदस्यता पाने वाले प्राय सभी राज्यों को मान्यता 
प्रदात की है। नये राज्य विदेशी प्रमुता से स्वतन्त्र होते ही सध के सदस्य बनते हैं, सघ 
की सदस्यता के बाद उन्हें स० रा० अमरीका से मान्यता मिलती है । 
भारत को सान्यता-विषयक नोति (5835 एणाल्ए रण एलट०8णा0ए 
०ी $805 90 00५270700॥5) -- स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पहले बीस वर्षों मे 
भारत ने सामान्यत अन्य देशो की भाँति सभी नये राज्यो को मान्यता प्रदान की है। 
ऐसी मान्यता देने गे भारत ने सदैव इस बात का ध्यान रखा है कि ज्यों ही किसी नये 
राज्य में राज्य की सब मौलिक विज्ेषताय ((076प09$ ० 909(८१०००)-स्वत- 
न्त्रता, अपने प्रदेश पर पूरा नियन्त्रण आदि पूरा हो जाए तो इसे मान्यता प्रदान कर 
दी जाय। भारत ने इराके लिये अपने श्रदेश वर सरकार के तियन्त्रण की प्रभावशालिता 
(7॥6९॥४८॥८४४) को एक महत्वपूर्ण कसौटी माना है और बेंघता ([,6६20009) 
के सिद्धान्त को कोई महत्व नही दिया । भारत ने क्रान्ति के बाद स्थापित होने वाली, 
सभी सरकारो को माया है, भले ही बे कम्यूनिस्ट हो या सैनिक), दस विषय में फ़ाको 
का स्पेन ही एकमान अपवाद है। साम्यवाद के आतक के कारण स० रा० गझ्मरीका 
को, राप्ट्रपति वाशिगटन के समय से चलौ आने वाली मान्यता-विपयक नीति से 
मौलिक परिवतंन हुआ है और पक्चिमी देश गाम्यवादी देशो को मास्यता देमे मे 
सकोच करते रहे है, किन्तु भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। स० रा० अमरीका ने 
इस विषय मे अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वो के पालन की कसौटी को अधिक महत्व दिया है, 
किन्तु भारत ने इसे ल्‍महत्व न देते हुए प्रादेशिक नियन्द्रण की प्रभावशालिता 
(8/८०४४७४०५४५) को अधिक महत्व दिया है । उसके भत्त में मान्यता ने तो दण्ड है 
और न पुरस्कार, न यह भ्रापको पसन्द झाने वाली बात है और न ही नापसन्द झाने 
जाली ।४ ग्राप किसी सरकार को चाहे या न चाहे, किन्तु यदि उसका अपने प्रदेश पर 
सुटढ शासन है तो आपको उसे मान्यता देनो ही चाहिये । 
किन्तु इस विषय से एक महत्वपूर्ण अपयाद है। अपनी स्वतन्त्रता आप्त करते 
समय भारत को विभाजन के कारण भीषण दुष्परिग्प्राम ओगने पडे है, प्रत घह 
ऐसे विभाजन का धो र विरोधी है। [इसके साथ ही उसको वैदेशिक नीत्ति शीतयुद्ध 
(८००१ ए़४७) से तथा दोनो बुढो से अलग रहने (॥7००-०ाष्ट0ए्०००॥) की है, 
अठ उसने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दोनो गुटों के द्वारा विभक्त देशो की सरकारों 
को मान्यता नही भ्रदान की, सद्यपि इनका अपने प्रदेश पर प्रभावशाली नियन्च्रण है । 
इसके प्रमुख उदाहरण उत्तरी वियतनाम (९;८४४४० ) तथा दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी 
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कोरिया और दक्षिणी कोरिया तथा पूर्वी जमंनी के राज्य है । 
भारत सरकार मान्यता देने का कार्य धरत्यक्ष रूप से प्राय स्पप्ट धोषणा द्वारा 
नहीं करती, किन्दु राजनयिक सम्बन्ध ([)एाठ्शाशा८ गटौॉ॥7०05) स्थापित करके 
अप्रत्यक्ष रूप से करती द्वे । श्री नेहरू ऐसी मान्यता को कागज्ञो मान्यता ( ?3फुटा 72००१- 
700000) सममते हैं, जिसमे दौत्य रूम्बन्ध न स्थापित करके केवल मान्यता की घोषणा 
की जाती है। मारत मे श्री नेहरू तथा भ्रन्य मेता मान्यता को राजनयिक्त मान्यता 
(9फ्ञा०णाज्ना८ 72००2४०१७००) कहने हैं । केवल इज़्राइल इसका महत्वपूर्ष श्रपवाद 
ह। यहाँ कुछ उदाहरणो से भारत की मान्यता-विपयक नीति को स्पष्ट किया जायेगा ।५ 
(क) सापम्यवादो चोन सबधी मोति -- चीन में १ अक्तुवर, १६४६ को साम्य- 
खादी सरकार स्थापित होते ही उसने अन्य सरकारो से अपनी मान्यता की प्रार्यना की । 
उस मखमय चीन में भारत के राजदूत श्री प्रशिक्कर ने लिखा है कि साम्यवाद से कोई 
सहानुभूति न होते पर भी भारतीय नेता साम्यवादी चीन को माल्यता देने के पक्ष मे 
थे, तत्कालीन गवर्नर जनरल श्वी राजयोपालाचारी तया सरदार वल्लभभाई पटेल इस 
दिपय मे मन्दगामी नीति का अनुसरण करना घाहते ये ४ श्वी पशिवकर का यह विचार 
था कि साम्यवादी चीन को उस समय स्वीकार किया जाय, जब राष्ट्रवादी चीन को 
जु गक़िथ के प्रदेश से क्देड दिया जाय झ्लौर चीन की मुस्पभ्ूमि मे उसके प्रास किसी 
प्रदेश पर अ्रधिकार न रहे । यह सम्मति मानी गई प्रतीत होती है। ज्पा ही च्याय काई 
शेफ की सरकार ने चु यक्िंग छोडकर फारमोसा मे शरण्प प्रहए की तो सारे एशियाई 
चीन पर साम्यवादियों का निष्कण्टक एवं प्रभावशाली प्रमृत््त स्थापित टो थरवा । इस 
पर ३० दिसम्बर, १६४६ नगे भारत सरकार के विदेश विभाग वी एक प्रेस विशष्ति में 
यह कहा गया है कि भारत ने चोौन की नई सरकार के साप दुत-सम्बन्ध स्थापित करने 
का निरचय किया है ) 
साम्यवाईी चीन को सान्यता घुरूप रूप से, श्री नेहरू के कंथनावुसार, इस श्राघार 
दर दी गई थी कि “उसका चीन को समूची भूमि पर प्रभावशाली नियन्दरण है, यह सुहृद 
शासन है भौर इसके किसी प्रन्प शक्ति द्वारा हटाये जाने की सभावना नही है” । झ्ापैत- 
हाइम ने लिखा है कि किसी देश मे जो सरकार प्रधिकाश जनता से स्वाभाविक रूप से 
अपनी ग्राज्ञा्रो का पालन (प्र&७४प७ ०७८१४८७४००) कराती हो, इसके स्थिद बने 
रहने की सभावना हो, इसी सरकार को इस राज्य का प्रतिनिधि सममना चाहिये, इसी 
कारण इसे मात्यता आप्त करने का अधिकार है +”" सरकारों की मान्यता के सम्बन्ध 
में अधिकाश राज्यो का व्यवद्धार श्रमावचालिया (5८८४र८्प८७७) के इस सिद्धान्त 
पर आधारित है स्० रा० सघ मे भारत के प्रतिनिधि सर बी० एन० राज ने कहा 





१५४- अमेरिकव जनेल आफ इण्टरनेरानल लॉ, खण्ड ५४५५ २६६२५ (पृ० इ&८ से ४२४) 
में को के० पो० मिझ्र ने इसका जिस्तृत विवेचन किया दै। 
१६. प्रणिक्कर--श्न हू चायन्यत, इ० इ७ 
_9- भा नदाइम-श्ट्टरनेशनत्र लॉ, ख० २५ ६० २२७ 


श्छ्ष८ झन्तर्राष्ट्रीय क्रानून 


था कि भारत ने आपेनहाइम द्वारा प्रतिपादित इसी सिद्धान्त के आधार पर साम्यवादी 
चीन को मान्यता प्रदात वी थी । 

इस समय यद्यपि चीन ने भारत पर बर्बर आतमण करके उसका कई हजार 
चर्गमील का भ्रदेश दवा रा है, तथापि भारत उपर्युक्त सिद्धान्त के ग्राधार पर चीन 
को मान्यता देने तथा उसे स० रा० सघ का सदस्य बनाने का प्रवल समर्थक है। स० 
रा० सध की जनरल असेम्वली के १५वें प्रधिवेशन मे भारतीय प्रतिनिधिमंडल नी बेहा 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित ने १४ सितम्बर, १६६३ के न्यूयाक में एक प्रेस सम्मेलत में 
कहा था कि भारत अब भी यह विश्वास रखता है कि साम्यवादी चीन को स्र० रा० सच 
का संदस्य बनाया जाता चाहिये । 

(ख) इजराइल-विषयक नोति -पहले (पृ० १६५) यह बतलाया जा चुका है 
कि १५सई, १६४८ को इज राइल राष्ट्र का जन्म होते ही म ० रा० श्रमरीका ने इसे मान्यता 
प्रदान की, १७ मई को सोवियत हूरा ने इसे स्वीकार किया, किन्तु भारत ने इसे १७ 
दिसम्बर, १६५० को मान्यता दी । इससे पहले इस विषय में भारतीय पालियामेट मे 
निरन्तर प्रएन उठाये जाते रहे, इज राइल की सरकार इस विपय में निरन्तर पझाग्रह 
करती रही, फिर भी इसे सान्यता देने से विलम्ब हुआ । इसके दो कारण थे --भारतीय 
मसुसलमाना कौ भावता का इस विषय में आदर करना तथा झरब राज्यो द्वारा इज राइल 
की मान्यता का विरोध | पहले (१०१६५) इन्हे स्पष्ट किया जा चुका है। 

किन्तु इसके साथ ही विलम्द का एक काररप यह भी था कि इस समय भारत 
सरकार इज राइल तया अरब राज्यों मे समक्ौता कराने का प्रयत्न कर रही थी ।* भारत 
सरकार ने दिसम्बर, १६४६ मे साम्यवादी चीन की सरक्यर की स्थापना के कुछ महीने 
बाद ही इसे मान्यता श्रद्यान की थी, इज़ राइल का प्रश्न अनिश्चित काल के लिये टाला 
नहीं जा सकता था, भत १७ सितम्वर, १६५० को इसे भी गान्यता दी गई। 

इसे मान्यता देने के कारण स्पष्ट करते हुए विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने 

कहा कि इजरादल की रारकार दो वर्ष से स्थापित है और इसमे कोई सवेह गही कि वह 
स्थिर बनी रहेगी । इसका तोसरा कारण यह वताया गया कि इज राइल स ० रा० संध 
में तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय र्गठतों मे भारत का तथा अन्य देशा का सहयोग कर रहा 
है ॥ चौथा कारण यह था कि इजराइल को अधिक देर तक मान्यता न देने से इसमे 
विलम्व का सूल उद्देश्य --इजराइल तथा झरव राज्यो म समभौता कराने का भ्रयासत 
ब्यर्थ हो जाता 7" 

(ग) रपेच-लिप्यक नौति-- स्पेत म जनरल फ़््को कीसेनाआ ने र८ मार्च, १६३६ 
को राजधानी मैडिड पर अधिकार कर लिया था झौर ग्रेट प्रिदेन तथा फ्रास ने इससे 


पहले २ फरवरी, ६६३६ को फ़ाका 5) सरकार को मान्यता अदान की थी। फ्राकों हिंद- 
लर और मुसोलिनी को सहायता स प्रवल हिसा, हल्या और बिनाझ के दाद लोक्तन्त्र 











श८- अमेरिकन जनेत आफ इण्यरनेशा एल छा १६5२, इू० #०७ 
३६. दह्दी, पृ० ४०८ 


राज्यों को सान्पता श्ज्च् 


के समर्थक स्पेनिश साम्यवादियो को जूर्तापुर्वक कुचलकर अपना निरकुश शासन स्था- 
पित कर सका था । घुरीराप्ट्रो का साथी होने से मित्रराप्ट्र स्पेन के विरोधी ये । मारत 
भी स्पेन के लोउतन्त्र का कट्टर विरोधी तथा निरकुद शासन का समर्थक होने से उसका 
आलोचक था। १२ दिसम्वर, १६४६ को जनरल असेम्वली ने इन्‍्टी कारण से स्पेन को 
स० रा० सध का सदस्य बनने से रोकने का प्रस्ताव पास किया तथा सघ के सदस्यो 
को स्वैद से राजदूत वापिस बुलाने तथा राजनयिक सबधघ तोटदे का निर्देश दिया । 
किन्तु बाद मरे दस नीति श परिवर्तन झाने लगा । ४ नवम्बर, १६५० को जनरल 
असेम्वली गे स्पेन-विपयक उपयुक्त प्रस्ताव को रह करने का प्रस्ताव आया, इस पर 
भारत, दगलेंड और फ्रास तटस्थ रहे | (इसके बाद स्पेव के प्रति भारत को नीति में 
निरन्तर परिवर्तेत आने लगा ॥ अक्टूबर, १९५० मे स्पेन स व्यायारिक रामभौते की 
वार्ता आरम्भ हुई, १६४२ में भारत सरकार ने यार्सीलोगा से एंक भारतीय वारिज्य 
दूधाबास ((०४५४१४४८) खोउगे की चर्चा स्पेन से झुरू वी । १६५५ मे जब स्पेन य० 
रा० संघ का सदस्य बना तो भारत ने उसके पक्ष मे वोड दिए और इस पर प्रगजता 
प्रकट की । इसके बाद यह स्वाभाविक था वि भारत स्पेन को मास्यता प्रदान करे। 
०५ मई, १६५६ को विदेश मत्रालय दारा यहू घोषणा की गयी कि यह निरचय क्या 
गया है कि भारत सरकार और स्पेन को सरकार के सब्य से राजनत्रिक राबध स्थापित 
किये जाय और राजदूतों का आदान-प्रदान हो ४ इस प्रकार फ्राकों सरकार की स्थापता 
के १५ बर्ष खाद तथा झपनी रबतस्व्॒ता के ६ बर्ष बाद भारत मे इस मान्यता प्रदान की । 
स्पेन को भान्यता देने के कई कारण ये । पहला और सबगे बडा कारण दसका 
राप्दुसघ का सदरघ बनना था | श्री नेहरू गे लोकसभा म इस राम्वन्ध मे यह कहा 
था कि हमारी यह नीति है कि हम किसी भी ऐसे राज्य को मान्यता प्रदान करे, जो 
स्वतन्ध रूप रे कार्य करने बाला तथा रा० रा७० राध का सदरप हो । स्पेन का उल्लेख 
करते हुए उन्हाने कहा कि उसके साथ नीति के प्ररवों पर हमारा सतभेद है फिर भी हमने 
उसे मान्यता दी हे) स्पेन को मान्यता देने मे बिलम्ब का कारणा भारत का उससे उय 
सैड्ान्तिक मतभेद पा, उसे स्पेन की तानाग्राही, उसका रक्त्पात और ह॒ल्याकाण्ड का 
ढछग पसन्द नही था, इसलिये उसे स्पेन से धोर घणा थी | जिन्तु समय ने इसकी लीवबता 
को झन्द बसाया शौर राजनीति ही परिवर्तिय परिस्पितिया से भारत से स्पेत को स्वीकार 
किया और इस इष्टिकोस्य को पुष्ट किया कि प्रबल सैदधान्विक झवभेद हाते हुए भी 
डिरोधी सिद्धान्त रखनेवाले राज्यो की सत्ता को अस्वीकार करने का अधिकार किसो 
राज्य को नहीं है ॥ 







२०-. झारत सरकार मान्यत्य और शादूनों के झादान-मदान को हक डी स्मम्नटी ढै 
और ज्व वह किसी देश के स्‍्वथ र ज्लयिक सम्दन्त ग्थापित करही दे तो इसका यद आरा दे 
कि व डसे मान्यता दाल कर रही ह | इन्सें एकन्ात् अपदाद इचराइल है | पिच्तु अन्य छुद्ध 
देश झान्वता तया दूतों के आदान-्थदाव को अभिन्न नहीं, (क्ल्तु लब्या सित्न समभते हे। रर 
माचे १३५० को इउस आपफ फासन्‍्ल में झि टय फ्टराप्टनन्री ने शोपणा को थी फि “क्सो राज्य 





१८० झन्तर्राष्ट्रीय कानून 


स्पेन को मान्यता देने के कुछ अन्य कारस्प भी बताये जाते है।'' पहला कारण 
चुतंगाल द्वारा गोआ, दमन, दीव को स्व॒तन्त्र न करने तथा इन प्रदेशों मे भआरतीयो का 
उग्र दसन करने के कारण पुंगाल के साथ भारत के सम्बन्बों का विगडना था। इसके 
परिणामस्वरूप अगस्त, १६५४५ मे दोनो देशो के राजनयिक सम्बन्ध पूरारूप से भग हो 
गये । इस पर पुतंगाल ने यह प्रचार किया कि भारत की नीति ईसाइयत का तथा 
रोमन कंथोलिका का विरोध करने वाली है । स्पेन के साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित होने 
से दो बडे लाभ कहे जाते थे । पहला तो यह कि स्पेन का सारतीय दूतावास परुतेंगाल- 
विपयक सब समाचार भारत को पहुँचाने मे सहायक होगा । दूसरा लाभ यह था कि 
इससे यह भ्राति दूर होगी कि भारत सरकार ईसाइया तथा रोमन कैथोलिको की विरोधी 
है । इस कल्पना मे कुछ सत्यता सम्भव है । 
सुद्धावस्था की सान्पता (१८८००४०घ०० ० छ०8००००५) --सामान्यत 
किसी राज्य में विद्वोह होना उसकी अपनी घरेलु घटना है, भ्रन्य राज्य इस विषय में 
सर्वेथा उदासीन रहते है, किन्तु कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वे उदा- 
सीन नही रह सकते॥ उन्हें इस विधय में कार्यवाही करने के लिये बाधित होना पडता 
है और दोनो पक्षो को युद्धावस्या या सुघ्यमानता (80॥8श८॥१८७) की माज्यता देदी 
पडती है । ब्रियर्ली के मतानुसार ऐसी मान्यता देने से पहले दो झ्र्तों का होता अ्वद्यक 
है *.- (१) विद्रोह का स्वरूप इतना विश्ञाल और ध्यापक्र बब गया हो कि इसने 
वास्तविक युद्ध का रूप घारण कर लिया हो । विंद्रोहिया ने एक सगठित सरकार बना 
कर निरिचत प्रदेश पर अपना नियस्तरए स्थापित कर लिया हो, इतकी सरकार युद्ध के 
नियमों के पालत पर छ्पान दे रही हो झौर उुद्धकालीन स्वतनन्‍्त्र झसक की भॉति कार्य 
कर रही हो। (२) भस्य राज्यों का इस सडाई से पृथक्‌ रहना सम्भव न हो। पडोसी 
राज्यो के प्रदेश मे से सेनायें गुजरने से अथवा समुद्र मे दोना पक्षों द्वारा युद्ध छेड देने पर 
श्रन्य राज्य तटस्थ नही रह सकते। उन्हे यह निश्चय करना होगा कि जिस समुद्री प्रदेश में 
सधर्ष हो रहा है, वहाँ क्या उनके जहाजो की रास्त्रादि विनिषिद: (007:80०70) 
बस्तुओ को ले जाने के लिए तलाशी ली जाय, उनके जहाज्ञ नाकाबन्दी भग करने के 
लिये पकडे जाए या नही । दूसरा राज्य यदि इन कार्यों का विरोध करता है तो उसे 
जबरदस्ती लडाई मे कुदने के लिये बाधित होना पड़ेगा । इससे बचने का यही भागे है 
क्ि दोनो पक्षो को युद्धावस्था की मान्यता देकर उन्हे युध्यमात भ्रथवा लडाई करने 
वाला (8०]82८८70/) मान लिया जाय। इस मान्यता के बाद ही दूसरा राज्य अपने 
को तटरूथ रखता हुआ उसके सब लाम प्राप्त कर सकता है। 
था छरकार को आन्यता के प्रश्न को उसके साथ दूत-सम्द भ स्थापित करने के प्रश्न से बिल्कुल 
पृथक रखना चाहिये, यद पूर्ण रूप से राज्य की इच्चा पर स्निभर द |? इसका यह आशय है कि 
यदि इम्र किसी नई सरकार था यज्य को उसके राजनीतिक सिद्धान्रों के कारण प्रस-द नहीं करते 
सो भी इमें डमे ,मोन्दना देनी पड़ेगी, किन्तु उसके साथ दूत-सम्बन्ध रखना आवश्यक नहीं दै । 
३१० अमेरिकन जनेल आफ इण्टरनेरनल लॉ, १६६२५ पृ० अ०८ 
$..-र२५ अयर्ली+--दी ला ऑफ नेशन्स्न, प० १३३ 


राज्यो की मान्यता श्घ्र 


युद्धावस्था की मान्यता देने वाला राष्ट्र यह सास लेता है कि दोनों यक्षो में 
युद्ध की स्थिति है ।यह्‌ दोनो के लिए समान रूप से लाभप्रद हैं। ऐसी मान्यता देने 
बाला राज्य इससे तटरथ रहने वाले देश के सब अधिकार और सुविधाय प्राप्त कर 
नेता है तथा ऐसी मान्यता दिये जाने वाले राज्य को यह लाभ होता है कि वह सपने 
विद्रोहियो हारा ग्रन्य राज्यो को हानि पहुँचाने वाले कार्यो के उत्तरदाधित्व से सुक्‍्त हो 
जाता है । सर एन्थनी ईटन ने १६३७ मे दशा विष पर प्रद्मश उालते हुए कहा था--- 
“ग्ुद्धावरथा की मान्यता दससे सर्वेया भिन्र है कि झाष एक प्रदेश्ष में दो परस्पर विरोधी 
सरकारों में से किये बैध मानते है । इससे दसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस तिचार का 
बैवल इतना ही तात्पय॑ है कि यह युझावस्था के ग्रधिकार प्रदान करती है, य भ्रधिकार 
मान्यता प्रदान करने वाले तथा दे प्राप्त करने बाले दोनो राज्या के लिये सुतिधाजनक 
होते हैं ।" 
युद्धावस्था की मान्यता से लडने वाले दोनो पक्षों को तश्याचुसार (06 9०0०) 
अन्तर्राप्ट्रीय दर्जो प्राप्त होता है, वे अस्य देयो से ऋण ले सकते हैं विनिपिदध सामग्री 
के लिये जहाज़ों की तलायी ले सकते है ऐसी सामग्री जब्त कर सरते हैं उनके जटाय 
मान्यता देने बाले देर के वन्दरगाहां मे जा सकते है। मान्यता देने वाले देशों जो तट- 
स्थता के नियमा का पालन करना पडता है । 
थुद्धावस्था उी सान्‍्यत्रा से विश्रोहियों को बडा ताभ पहुँचता है और सुजिधायें 
मिली हैं, श्रत बोई भी राउप अपने विद्रोहियों को ऐसा लाभ पहुँचाने काची सास्यता 
देने के कार्य को प्रप्छा नही समभझदा । भ्रत इस प्रकार वी मान्यता देना बडा जटिल 
कार्य होता है । इस मान्यता को विद्गराह के दवाने मे लगो हुई सरकार असामयिक, 
अग्नुचित और छब्॒नापूर्ण राणभती है। १८६१ म स« रा« झमरीका में गृहम्रद्ध छिडने 
पर ब्रिटिश सरकार द्वारा दोनो पक्षों को युद्धावस्था की सान्यता प्रदान किये जाने पर 
पाशिगठन ने इसका विरोध दिया था । उसका कहना था कि दक्षिणी राज्यों के विद्रोह 
ने युद्ध का रूप नही घारण किया, सदि यह वाम्तव में युद्ध था तो ब्रिटिश भरकार को 
ऐसी मान्यता देने की कोई झावश्यकता नहीं यी $ दूसरी ओर विटिश मरकार का यह 
कहना था कि ऐसी मान्यता न दिये जाने से उद्धके जहाओ ब्तो बडी क्षति पहुँच रहो 
है। इसी भ्रक्‍ार १६थी जञती के पूर्वार्ष मे स्पेन की प्रनुता के विरुद्ध विद्रोह करने वाले 
दक्षिण अमरीका के राज्यो को स० रा० अमरीता द्वारा झुदावस्था की मसास्यता पदान 
नरना स्पेन के शिए वडे सतउप का विपय था, वट इसे झसामयिक समभगा था। १६३६- 
श* क्षे स्पेन के वृहतुद्ध से ग्रेट छिटेस तब तत्स परे सहानुमृटी स्पोत के यश्तयज्ता के सात 
थी, किन्तु फाको के विद्रोही पक्ष को नाराज़ करने मे कई खतरें थे | अत दस सगय इन 
देशो ने दोनो पक्षो को युद्धावस्था की सान्यता नही दी, किस्तु अहस्तश्नेप (ए0४-शाश- 
#८णा09) छी नई नीति को एक समभौते द्वारा अपनाया। इसके अनुसार सममौता 
करने वाले देशो के यह निरऐेब किया कि वे अपने देशवामियो झछारा किसी पक्क को 
हथियार नहीं भेजने दगे। यह व्यवस्था स्पप्ट रूप से गणराज्यवादी देघ सरकार के लिये 
भ्रन्यायपूर्णा थी उात्रि उसके विरोधी जबदरल फ्राक्षो के पक्ष फो इटली और जर्मनी से 











श्झरे अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


पर्याप्त महायता मिल रही थी । 
सह-युद्धावस्या ((00-0ला।इध्वला०४)--प्रथम विश्वयुद्ध में मित्रराष्ट्रो ने 
पोलिशन राष्ट्रीम समिति की अध्यक्षता गे इनकी ओर से लडने वाली सेना को सह 
युद्धावस्था की मान्यता दी थी । इसो प्रकार दूसरे विश्वयुद्ध मे मित्रराप्ट्रो मे घुरी राष्ट्रों 
के विरुद्ध सघर्ष करने वाली इटालियन सेनाओं को तथा जनरल डिगाल की अ्यदाता 
मे लडने वाली फेंच सेनाझ को ऐसी मान्यता दी थी। इस मान्यता के परिणामस्वरूप इन्हे 
एक मान्यता प्राप्त राज्य की सवस्त्र सेनाओं के अधिकार प्राप्त हो गये । आगे यबा- 
स्थान इन श्रधिकारो का विस्तृत वर्णन होगा । 
अ्रभिद्रीह की मान्यता (२९००४०ाध०घ ० उगडपपहणा०५)- यरुद्धावस्था की 
मान्यता यह सूचित करदी है कि किसी राज्य से विद्रोह या ग्ृहयुद्ध की अ्रवस्था मे विद्वो- 
हियो के पारा एक बडे निरिचत प्रदेश पर निमत्वण और अपनी सयठित सरकार है, किन्तु 
उनकी स्थिति अभी ऐसी नही है कि उस नये राज्य की मान्यता दी जा सके | किल्तु यदि 
ऋातिका री भपने देश के बडे भाग पर अपना सुट्टढ वियल्तरा रखते हुए भी माहृभूमि की 
सरकार के प्रति शवितशाली विरोध और सधर्ष जारी रख सके तो इनको स्थिति क्‍या 
होगी ? यह ग्रवस्था दक्षिणी अमरीका के राज्यो मे प्राय उत्पन होती रहती थी, अत 
बहाँ इसका समाघान करने के लिये अभिद्वोह्‌ की स्थिति (5६8७३ ०7 [98078०१०५) 
की सान्‍्यता का विकास किया गया । यह इसलिये करना पडा किस रा० प्मरीका के 
अ्रनेक नागरिक इन विद्रोहों मे भाग लेते थे ओर सहायता पहुँचाते थे। यदि उन्हे केवल 
विद्रोही समभा जाय तो उन्हें सामान्य विद्रोहियों की भाति फासी की सजा दी जा सकती 
थी। किन्तु उन्हे अनिद्वोही मान लेते वाले राज्य यहू समभते थे कि इस'पप्रकार इतमे भाग 
लेने चाले व्याक्त विद्रोहियो का दण्ड पाने से तच जायगे तथा ते तठस्थ देशों से मातू- 
देशो को पहुचाई जाने बाली ास्त्रास्त्र सामग्री को सहायता को रोक सकेंगे ॥ स० रा० 
अगरीका की रारकार यह सही चाहती थी कि उसके नागरिक बिद्रोहियों को सहायता 
पहुँचाय तथा उसकी तटस्थता के नियमा का उल्लघन करें | यह इसी प्रकार हो सकता 
था किषिद्ोहियो ढाय सातृभूमि के साथ सपर्ष को युद्ध की मान्यता दे दी जाय। झपेव- 
हाइस के मतानुसार प्राय ऐसा होता है कि गृहयुद्ध को “बुद्धावस्था' की मान्यता नहीं दी 
जा सद ती, ऐसा होने की अ्रवच्यायें निम्नलिखित हैं-- लिन डियो का एक सगठित सत्ता 
के नेवृत्व से कार्य न फरना, विस्तृत प्रदेश पर नियवरस न होना, विद्ोहिपोे द्वारा उद्ध के 
नियमो के पालन की अममर्थता । इस दशा मेइन्हे ग्रभिद्रोहदी का दर्जा देकर इतको तथ्या- 
नुसार (० ७००) घाखन सत्ता मान जिया जाता है, परिरशागस्वल्प इय प्रदेश गे क्‍्न्‍्य 
राज्य अपने नागरिका की तथा च्यापार की सुरक्षा करने में समर्थ हो जाते है । 
मान्यता देने के झाधार (845९७ ०३ १०००४०४७०४).. पिसो सथे राज्य को 
मान्यता प्रधान रूप से राजनीतिक कारण से दी जाती है, फिर भो कुछ ऐसी अ वस्यायें 
हैं जिनके पूरा होने पर ही मान्यता दी जाती है। प्राय राज्यो के विश्वेप विभाग 








इए. फेनविक-श्टरनेरानल रा; पू० १४७छ-४इफ 


राज्यो को भान्यता श्च्३ 


मान्यता देने के लिए निम्नजिसित शर्तों का होना आवश्यक समभते है --(१) नये 
राज्य का बाह्य शक्ति के नियन्त्रण में न होता, इसका स्वतस्त तथा सम्पूर्ण प्रमुसता 
सम्पत (506एलाशह8५) होना । (२) इस राज्य की सरकार वी सुद्॒टवा और स्थायित्व ! 
(३) अन्वर्राप्ट्रीय कानूनों के दायित्वो को पालन कर सकने की इच्छा तथा साम्ये । 
इन आबद्यक दार्तो के पूरा होने पर ही सान्यता दी जा सकती है। 
क्स्लु अभिकायाश्य राज्य मान्यता पर राजनीतिक हष्टि स विय्वार करते है | इसी 
कारण साम्पवादी भीम की सरकार को इसके स्थापित होने के तीस वर्ष बाद, अब 
लक स॒० रा० अयरीका से सान्यता नहीं मिलो और बह स० रा० सघ कर सदस्य नहीं 
वन सके | स० रा० अमरीका अभी तक चौन की पुरानी राष्तीस सरकार को ही चीन 
की पानुनी सरकार मानता है| इस रामय सारे चीनों महाह्वीप में साम्यवादी शासन है, 
राष्ट्रवादी मरकार को चीन की भूमि से भागकर फ़ारमोसा टाए गे शररण खेनी पढ़ी 
हैं। यहा चाय काई घेक की सता अमरीकी सहायता के आधार पर ही हे। चीन 
की जनता का झ्षधिकाश भाग साम्पवादी सरवार का पोषक है । ग्रेट ब्रिटेन ने भीन 
में अपने व्यापारिक रब(पों के कारणु साम्यवादी सरकार क्तो र्वीकार कर लिया है । 
भारत, सोवियत रूस तथा झगय अनेक देश इसे मान्यता प्रदान कर चुके है । भारत 
के प्रधानमस्त्री श्री जवाहरलास नेहरू ने कहा था कि चीन की साम्मबादी सरकार को 
भारत ने अनेक काररणा से स्वीकार किया है समुजे चीनी महाद्वीप म राग्म्मवादी दामन 
इतनी शुदृदता से शुप्रतिध्ठित हा चुका है [के इसे बहा से हटाया नहीं जा सकता राज्या 
कौ मान्यता देने मे वैयक्किक' रुचि या उचछा का प्रश्व नहीं होता चाहिए। दूसरी झोर 
से रा० अमरीका का यह कहना ह॒ कि च्रीन अपने अस्तर्सुप्टीष कत्तेब्या के पासन को 
इच्छा नही रखता, चढ़ पडासो देशा पर आक्मरण करके ड्यक्रों सअबहलना करता है, 
अत उसे सास्यता नढी दी जानी चाहिए और स० राप्ट्र सघ का सरस्य गही कवाता 
चाहिए । 
भान्पता के परिणाम ((0075०५०८४८०५ एा ६६४८७४०/॥०॥)--नयें राज्य को 
सास्यता प्रदान करने के कई कानृगी परिणाम हाते है, इसे अन्तर्राष्ट्रीय तथा देंशीय 
कानून (॥/७०7०७७७) 7,99) की हृष्टि से कई झधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हारी है। 
जब तक किसी राय्य को मान्यता नहीं सियती तब वक्त उसे विस्लीविखित हानिया 
(70/5207/0०$ ०६ (007९००४०७४७८७ 5086० ) गहन करनी पडती हैं--- (क ) ऐसा राज्य 
इसे स्वीकार न करने वाले राज्या की अदालता से अभियोय सही चला सकृता। 
वशतइशवय 50295 #€तदाउ(€त 50शह.. ए९७पंँ॥० 9 (0770 के मामले वे 
निरंय म इसका स्पप्टीकरण करते हुए कहा गया था -- एवं विदेशी दाक्ति हमारे 
न्यायालयों म अपना खासला अपने किसी अधिकार के कारग्प नही लाती किन्तु इसका 
यट अधिकार भअत्तर्राप्ट्रीय सौजन्य ((०एआ9) स उत्पन्न होता हू । जब तक रू० रा० 
अमरीका किसी राज्य का मान्यवा चह्टी देखा, तब तक उसके साथ उस सौगन्‍्ध का 
अभाव होता है 77 
(स्व) उपयुक्त सिद्धाल्त के अनुसार रिसी सात्यवा रहित सरकार के कार्यों 








शव पन्तरॉप्ट्रीय कानून 


को क्रियान्वित करने का कार्ये इसे स्वीकार न करने वाले राज्यो के स्यायालय कभी 
नही करेंगे ) १ 

(ग) प्रमान्य सरकार के प्रतिनिधि दूतो को दिये जाने वाले विद्येपाधिकारों 
की तथा उन्मुक्तियो की माँग नही कर सकते । 

(घ) जिस राज्य की ससकार को मान्यता नहीं प्राप्त हुई, उसे मिलने वालो 
सम्पत्ति उस सरकार के प्रतिनिधि प्राप्त कर लेते है, जी नई सरकार द्वारा हटा दी जाने 
पर भी दूसरे देझो की दृष्टि मे कानूनी सरकार है। 

नये राज्य के मान्यता प्राप्त कर लेने पर उसकी उपर्युक्त प्रणोग्यतायें झौर 
हानियाँ दूर हो जाती हैं । उसे निम्ननिखित लाम प्राप्त होते हैं-- 

(१) शान्यता देने वाले राज्य के न्‍्यायालयो मे सास्यताप्राप्त राज्य मुकदमा 
चला सकता है। 


(२) इसके कानूनों और कार्यों को श्रस्य राज्य स्वीकार करते हैं सौर किया 
'न्वित करते है । 

(३) प्रपनी सम्पत्ति तथा राजदूतों के सम्दन्ध भे दूसरे देशों के न्‍्यायालयो के 
भ्रधिकार-क्षेत्र से इसे उन्‍्मुज्िति (ध07709/(५) मिल जाती है। 

(४) मान्यता देने वाले राज्य के अधिकार-शक्षेत्र मे विद्यमान सर्म्पत्ति का दावा 
करूने और प्राप्त करने का अधिकार मान्यता पाने वाले राज्य को मिल जाता है । 

(५) इसे धन्य राज्यो के साथ दोत्य सम्बन्ध स्थापित करने का और सधियाँ 
करने का भ्रधिकार मित्र जाता है। 

(६) मान्यता भूत्प्रभावी ((८७४०७०७४०) होती है। यद्यपि मान्यता ऋएणन्ति 
या विद्रोह से उत्पत होने वाली नई सरकार के स्थापित होने के काफी समय वाद दी 
जाती है, किन्तु एक बार दिये जाने के वाद इसका प्रभाव भूतकाल से इस सरकार की 
स्थगपना के समय से होता है । इस समय से हुआ सम्पत्ति का विनिमय तया झस्य बहुद 
से कानूनी ब्यवह्यार मान्यता न होने पर अवेध समझे जाते, किन्तु मान्यता इत सब 
कार्यों को वैध दना देती है । मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के न्‍्पायालम इनको 
बैधता में किसी प्रकार का सन्देह नही कर सकते [ 


आउएठवाँ अध्याय 
राज्य-उत्तराद्रकार 


(888 5$00९8५5०7) 


राज्यन्डसराधिकार का स्वरूप (]एच४एछाट ता 5(मरा८ 5722८८४०)-- जब 
किसो राज्य वा कोई प्रदेश उसकी प्रभुसत्ता और झधिपत्य स ठिक्‍ल कर दूसरे राज्य को 
प्राप्त होता है तव पहले राज्य को प्रुवोधिकारी (77९4९८८६५६०) नया दुसरे को उत्तरा- 
बिकारी (50९ए८५५०7) राज्य कहा जाता है तया दस प्रत्रिया को उत्तराधिकार 
(9४००९९४४००) कहते हैं ॥ ऋग्पेनह्माइम ने इसकी परिभाषा करते हुए लिसा है-- 
“म्रस्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों (राज्या) का उत्तराधिक्ार उस समय होता है, जबत्रि एक या 
अनेक अन्तर्राप्ट्रीय ध्यक्ति किसी दूसरे अ्रस्तराप्ट्रीय व्यक्ति की स्थिति म कुछ परिवर्तेत 
आने के कारण उसका स्थान ले लेवे है ।”' उदाहरणाय, १६५४७ मे व्रिटिग पॉलियामेण्ठ 
द्वारा पास क्यि गए एक कानून द्वारा ब्रिटिश खता म रहने पाला प्रदेश भारत और 
पाजिस्तान नाभर दो पूधझू डोमिनियन राज्या मे विभक्त हा गया। ब्रिटिश भारत के 
पूर्वाधिफारी राज्य के स्थात पर भारत और प्रक्तिस्तात के दो उत्त रापिवारी राज्य बन 
गये, एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति का स्थान दा नये झ्न्तराष्ट्रीम व्यक्तियों ने ले लिया। 
कुछ विधिशास्त्रिपो (॥५०७७७) ने उत्तराधिकार छच्द के प्रयोग पर प्रापत्ति 
को है । वे बेयक्तिक कानूव (/07५७/० 7.8७ ) की छज्दाबलर से लिए गए इस शब्द का 
प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्रो म बाछतीय नहीं समभते। स्टार्क का यह मत है कि 
जिस प्रकार बेयक्तिक कानून में एक व्यक्ति के मृत होने पर उत्तराधिकारी उसवा स्थान 
पूर्णो रूप से ग्रहरा कर लेता है, ऐसा राज्यों ओे नहीं होता। द्िपलों के घब्दों में 
“उत्तराधिकार प्रधान रूप से वैययक्तिक काबून का सिद्धान्त है। इससे यह सूचित होता 
है कि कुछ अशो से राज्य की समाप्ति की तुलत्ना व्यक्ति की मृत्यु से की जा सकती है। 
किन्तु शाविदक्त भर्थ को दप्टि से राज्यो की कमी मसृत्ु नहीं होती, उत्तरी जवसस्या 
और प्रदेश लुप्त नहीं होते, इनका केवल राजनीतिक परिवर्तन होता है + यहाँ 
सुरूुय रुप से किसी प्रदेश की प्रमुसत्ता से परिवर्तत होता है, उसमे पूर्वाप्निकारी के 
श्रधिकार और दाथित्य चवीतन राज्य को मित्र जाते हैं । आपेनटाइम ने शिखा 








२- आरेनदाइम--इ स्टरनेशनल ला, स्त्० १, रवा सस्करण पृ० १४७ 
२. रुटाऔई--णन इण्ट्रोडपशन ह्‌ इगःरनेशनल लॉ, अर्थ सम्क्य्ण, पृ० २४ 
३+ मियलीं--दी लाए झाफ नेसान्स, ए० हुशर 


श्दद अस्तर्राष्ट्रीय कानून 


है “राज्यों का व्यवहार यह प्रदक्षित करता है कि राष्ट्रो के कानून के झनुमार 
सामान्य उत्तराधिकार नही होता । एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति की समाप्ति के साथ व्यक्ति 
के रूप मे इसके सब झ्धिकार और कर्तव्य समाष्त हो जाते है ।' फिर भी यह मागना ही 
पड़ेगा कि उत्त राधिकारी राज्य को पूर्वाधिकारी राज्य से कुछ अधिकार और दायित्व 
प्राप्त होते है। मर 
वैयक्तिक उत्तराधिकार जिस प्रकार मृत्यु और दिवालियापन आदि अनेक वारस्पे 
में होता है, उसी प्रकार राज्य का उन्तराधिव्वर किमी राज्य के युद्ध में पराजय के युद्ध में मर 
विजय, विघटन झ्रादि कई कारणा से उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, प्रथम विद्वयुर्द 
में झस्ट्रिया ट्यरी के परास्त होगे पर उसका विज्नाल साआाज्य पोरगेण्ड, चेकोरली- 
बाकिया, हगरी रूमानिया व गूगोम्लाविया से बेंट गया। जर्मनी द्वितीय विध्ववुद्ध की 
समाप्ति के बाद से पूर्वी झौर पश्चिमी जर्मनी के दो राज्यों मे विभक्त है। विजय के अन्य 
उदहरण जापान द्वारा १६१० में कोरिया पर तथा १६३६ में इटली द्वारा एबीसीनिया 
पर प्रभुत्व प्राप्त करता था । 
राज्यो के उत्तराधिकार मे इनके व्यक्तित्व का प्रश्न वडा जटिय और मनो- 
रजक हैं। बया विसी राज्य के दूसरे प्रदेशो के साथ मिलने पर उमका व्यक्तित्व 
पुराना ही बना रहता है या उसे नया व्यक्ति समझता चाहिए ? कुछ उदाहरणों से 
यह स्पष्ट हो जायगा कि इस विपय में कोई एक नियम नही है। १८७० मे इटली के 
निभिन्न स्वतन्त्र राज्या के शकीकरस्ए से प्रादुमुं व राज्य को सथा राज्य समझना 
सर्वथा स्वाभाविक है, किस्तु दह स्वय झपने को अन्य राज्यों के सम्मिलन से वृद्धि 
को आप्त हुश्ला पीटभाण्ट का पुराना राज्य समझता था। विन्तु इसके विपरीत 
कैलिफोनिया के एक सन्‍्यायालय ने &7एॉ८०७४० ४. 899 के मामले में यह निरणेय 
दिया था कि यूगोस्लाबिया पुराने सबिया के राज्य का इ्ृहत्‌ रूप नहीं, किन्तु प्रथम 
बिह्॒वपुद्ध के बाइ बना हुआ नया राज्य है । इसी प्रकार जब एवा राज्य बा विघटन 
होकर उसके दो या अधिक राज्य बनते हैं तो यह कहना कठिन है कि क्‍या पुराना राज्य 
समाप्त हो गया है श्रथवा वह्‌ अभी तक विद्यमान है और कैवल उसका प्रदेश नये 
राज्यों के बच जाने से घट गया है । पथम विश्वगुद्ध के बाद बनने वाला आस्ट्रिया का 
गराराज्य सभवत एक नया राज्य था, न कि ऑऑस्ट्रया-हेगरी के पुराने साम्राज्य 
की परम्परा अविच्धिन रखने बाला सकुचित प्रदेश और नई शासन-प्रस्याली बाला 
राज्य । इसके विपरीत टर्की के गए राज्य को खलीफा के तुके साम्राज्य का हो उत्तरा- 
विकारी समभा जाता था, यद्यपि उसके भूतपूर्व प्रदेशो से अनेक राज्यो का निर्माण 
हो चुका था । 
उत्तराधिकार के दो प्रकार ( 7५४७ [0005 06 500८४४७७०) -- (१) सार्वमौम 
उसराधिकार ( ए॥४८:४०6 509०९०४३७००) --जब एक राज्य का समूचा श्रदेश दूसरे 
राज्य द्वारा पूर्ण रूप से अपने मे मिला लिया जाता है तो पहले राज्य को सारी भूमि 
पर उत्तराबिकारी राज्य का प्रगुत्व हो जाने के कारण यह सार्वभौम उत्तराधिकार 
कहलाता है । यह भ्रघानत. तिम्न रूपा द्वारा सम्पन्र होता है---(क) विजय दारा-- 








राज्य-उत्तराधिकार श्द्छ 


विजेता राज्य विजित राज्य का सारा प्रदेश जीतकर उसे अपने राज्य में मिला जेता है, 
जँसा १६०१ मे ग्रेट बझ्विटेन ने दक्षिण अफ्रीका के गरएराज्य वो जीतकर उसे क्‍झ्पने 
साम्राज्य से मिलाया । एबीमीनिया और बोरिया के उदाहरणों का ऊपर उल्लेख हो 
चुका है । (२) कई राज्यों दारा मिलकर एक संघ या सघीय राज्य बनाह्ा १5८७१ 
में झलेक जर्मन राज्यो ने सितकर जर्मल साम्माज्य का निमरिय किया। १ फरवरी श&५<८ 
को मिश्र और सीरिया ने मिलकर सम्ुक्त कर ग्रगराज्य को जन्म दिया । (३) 
विशशजन--जब श॒क राज्य या अन्‍्तर्डास्ट्रीप व्यक्षित के स्थान पर उसकी प्रमुता दो 
राक्ट्यो या भ्रस्तर्राप्ट्रीय व्यक्तियों को मिलती है, जैसे १६४७ म ब्रिटिश भारत से 
भारत और पाकिस्तान के दो नये राज्यो का प्रादुर्भाव हुझा । 

7. (सत्र) आदिक उन्चरासिकार (9:704/ $च०८८5४०७)-- जब उत्तराधिकारी 
राज्य पूर्वाधिकारी राज्य के समूचे प्रदेश या भूमि की प्रमुसत्ता न भ्रहण करके उसके 
कुछ भ्रश या हिस्से का स्वामी बनता है तो इस आशिक उत्तराधिकार कहते है । 
यह तीन प्रकार का होता है--(१) जब एुक राज्य का कुछ परदेक्षा मातुभुमि से 
विद्वोह करके स्वतन्त्र राज्य बनता हैं जैसे सयुक्त राज्य ग्रमरीका ग्रेट ब्रिगेव से 
स्वतन्त्रता की घोषणा करके तथा युद्ध करके १७७६ म॑ स्वतस्त्र राज्य बना । (२) 
जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के कुछ हिस्से को विजय द्वारा था ह्स्तान्तर 
(९४५०७ ) द्वारा प्राप्त करता है, जैसे स७ रा० अमरीका को १८४७ से बलिफोनिया 
का प्रदेशप्राप्त हुआ । (४) विघटन दररा -- जब एक पूर्ण प्रमुता सम्पन्न (50 ६छ/९ट्टा ) 
राज्य प्रपनी स्वतन्त्रता ख्वोकर कली दूसरे राज्य के आधिपत्य या सरक्षए मे चला जाता 
है 70 “2 १६३५ मे स्पूनिख मे चैकोस्लोवाकिया का इसी प्रकार का किधिटन हुआ था । 

“उत्तराधिकार के परिणाम (()5प5८०एथाटट३ ०6 ६४८८९5क्षत्ा )-+- 
जव उत्तराधिकार द्वारा एक राज्य या अन्तर्राप्ट्रीय ध्यक्षित का स्थान दुमरा राज्य या 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित ग्रहणा करता है तो भ्रमुसत्ता के परिवर्तत के साथ दोनो के श्रधिफारों 
और दायित्वों में बडा परिवरतंवद आा जाता है । कई बार डसे सम्धियों ढवारा सिमग्वित 
किया जाता है । किन्तु इस घिषय मे कोई सर्वेसम्मत नियम या व्यवस्थाये गही है, प्राय 
अस्‍्तर्राष्ट्रीय राघुद्याय के हितों की दृष्टि से उचित एक स्याय्रपूर्ण व्यवहारका प्रयत्न क्या 
जाता है। दसमे अत्यधिक ज्रेजिष्य और जट्टितताए पायी जाती है। यहां उत्तरा- 
घिकार द्वारा प्रभावित होने वाले कुछ प्रमुख अधिकारों और दासिख़ा-क्य वर्णन विया 
जायग्रा । चुनते ज्मः 

“7 पत्र) सम्धि-बिधरक ग्रधिक्तर और दामषिस्व (पा०७७७ सड़ाा& 200 00॥- 
हवध०ा5) -इस विषय मे उत्तराधिकारी राज्य के अधिकार इस बाल पर निर्भर है कि 
उसका उत्तराधिकार किस प्रकार का है। यदि यह सार्वभौम है, स्वेच्छापूर्वक: श्रथवा 
विजय द्वारा पूर्वाधिकारी राज्य उत्तराबिकारों भे पूर्यूूफ से विल्ीन हो छुका है तो 
उसकी सब सन्धियों समाप्त हो जाती है । राजनीतिक अथवा दुसरे देशा के साथ मेता 
के लिए को गई रान्धियों के तिपय मे यह बात पूर्ण रूप से सामु होती है और व्यापारिक 
सन्धिया के सम्बन्ध मे भी यही रिधत्रि है। उदाहरणाथे, १८६६ से जव फ़ास ने मैंडा- 





श्द् झत्तर्राष्ट्रीय कानून 


गास्कर टापू को अपने साम्राज्य मे मिलाया तो उससे ग्रेट ब्रिटेन और से ० रा० घमरीरा 
डरा गैडागास्कर बी रानी के साथ की गई व्यापारिक साथियों की कोई परवाह न 
करते हुए बहाँ फ्रेंच सरकार के नियम लागू कर दिये । जापान ने कोरिया मे ऐसा किया 
था। अतः कीथय ने यह सत्य ही. जिचा-है कि विजेवा-व्य-डशदाविफाई न को 
सधियाँ नही प्राप्त करते। इसे कोरी स्‍्लेट का सिद्धान्त (6०७ [406 पफ९070 
भी कहते है, क्योकि नया राज्य पिछली सब संर्घियों को घो-पोछ कर कोरी स्लेट पर 
सर्वेथा नई सधियाँ लिखता है। मैंक्नेयर (४८७७४) के गब्दो मे “पूर्वाधिकारी राज्य 
से अ्विच्छिन्‍्त सम्बन्ध न रखने बाते राज्य सब्षियों के दायित्वों को कोरी स्लेट से शुरू 
करते है ।” ब्रिटिश विधिज्ास्त्रियो में हाल, हालैण्ड और झापेनहाइम “कोरी स्‍लेट का 
सिद्धान्त! के अनुयायी है, किन्तु थैस्टलेक इसे वहीं मानता ॥ अमरीकी विधिवेत्ताओ ग्रे 
छ्लीटव, हमंबी तथा फेनतिक उसके पर्दापाती और कैण्ट, फील्ड तथा बूल्डी इसके 
विरोधी है । व्यापार और प्रत्मपण (5&५8807008) की सधियाँ भी पुराने राज्य के 
साथ समाप्त हो जाती है । 
किन्तु पुराने राज्य ्वारा की गई निम्नलिखित प्रकार-की सधियाँ_नग्ने राज्यो 
जो स्वीकार करनी पड़ता है: (के) साभान्य उपयोगिता बी सचियाँ रुथा समसेतते-- 
डाक तार, थेलीपिन, दास-ब्योपार निषेध, स्वास्थ्य, सादक द्रव्य निषेध झादि के 
समभीते इसी प्रकार के हैं। १६४७ में प्राक्तिस्तान भारत से प्रथक्‌ हो गया किन्चु 
१६२१ मे भारत ने स्त्रियों के अने तिक व्यापार की रोकथाम के लिए जिस सअन्तर्राष्ट्रीय 
समभोते पर हस्ताक्षर किये, वह पाक्स्ताच पर भी लागू समभा गया। इसी प्रकार 
आरल द्वारा म्दीकार क्ये गए अन्तर्रास्ट्रीय शमर संगठन समभझोते भी पाकिस्तान क्के 
लिए मान्य सममे गये । (ख) स्थानीय अधिकारों तथा प्रादेशिक अधिकारों की 
राधिमाँ-- कई बार समाष्त होते वाले राज्य की सभ्लियाँ तथा परम्पराये उसकी भूमि, 
नदिया, सडको, रेलो, सीमान्त रेखाझ्ो, नदियों के नोचालन, अपने भ्रदेश मे होकर 
रास्ते का भ्रधिकार तथा अन्‍्प सुविधाओं (885्या८०३) के बारे मे होती हैं। नये 
राज्य को इनका पालन करना पडता है । 
ब्रियलॉ' के मतानुसार कुछ सधियां प्रदेश-ू्यवस्थापक ()7570»0४०८) होती 
है, थे किसी प्रदेश को कुछ ऐसी विद्येपताए प्रदान फरती हैं जो वेयवितक कानून की 
परवत्ता (50७०७१९५) त्तथा सुविधाओं (5७४८७८ए१५) से साहइय रखती है “जब 
कोई राज्य इस प्रकार की सधि से प्रभावित प्रदेश को ग्रहस्प करता हे तो यह केवल 
इस प्रदेश को ही नही लेता, किन्तु इससे सम्बद्ध सधियो ओर दागित्वों को भी ग्रहण 
करता है  तटस्थीकररणा की अथवा सीमावर्ती नदी के प्रयोग कौ नियन्त्रित करने वाली 
सनब्षिएाँ ऐसी राधिपो के उदाहररफ हैं ।” 
किल्तू जब एक राज्य का थोडा-सा ही प्रदेश दूसरे राज्य को मिलता है तो 
इसके सथि-विपयक अधिकारों तथा दायित्वों में कोई परिवर्तन नही आता । इसी प्रकार 


४... जियली_पूर्वेन्त पुस्तक, 4० ररू४ 


राज्य-उत्तराधिकार शैघल 


जब किसी राज्य का कोई झझ पृथक्‌ होकर नया राज्य बनता है तो पुराते राज्य को 
सब सघियो का पालन करना पडता है। 

(आरा) साम्पत्तिक अधिकार (एक 7५०:७) ।080945) --राज्य की 
ब्रभुसत्ता मे परिवर्तन के सम इस प्रदेश में विद्यमान पूर्रीधिकारी राज्य की सद सावे- 
जनिक' सम्पत्ति (7०७0० छा००श६५), बैक, सरकारी इमारव, सरकारी रुपया, 
सरकारी रेले उत्तराधिकारी राज्य को मिलती है।॥ उत्तराधिकारी राज्य विदेशो में 
इमकी चल, अचल सम्पत्ति का अधिकारी होता है ॥ इसे पिछली सरकार की सडको, 
नदियों, रेलो आदि के तथा अन्य प्रकार के टैक्स ससुल करने का अधिकार होता है । 

स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एणकझक ७फ्ुछश $॥6898 (79९7४) के 

मामले में यह कहा था कि सधि न होने एर भी यह अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून का परम्परागत 
((००४(०शआ५) नियम है कि राज्य-उत्तराधिकार के परिस्तामस्वरूप मिलासे जाने 
वाले प्रदेश की सम्पत्ति नगर राज्य को प्राप्त होती है । वसयि सधि की घारा स ० २५६ 
इस धारणा कौ पुप्ठ करती है। ब्रिटिश न्यायालयों ने क्षआं ४९३६० ७ (७७७ 5. 
१५७॥०९७४६ (0० ./6 के मामले में इस नियम का समर्थन किया था (देखिये 
घरिश्षिप्ट प्रथम) । इसमे कम्पनी द्वारा ईथियोषिया की सरकार को दी जाने वाली 
राशि के सम्बन्ध मे चासरी डिवीज़न के न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि यह 
हेलसिलासी को दी जाती चाहिये । उस समय ब्रिटिश सरकार उसे ईथियोपिया का 
विष्यनुस।र (06 )ए८) शाथक्त मानती थी । किन्तु जब इस मामले की श्रपील 
ऊपर के न्यायालय मे ले जायी गई, तब तक बविलिय सरकार इटली के राजा को 
ईवियोपिया का विध्यनुसार सम्राट्‌ स्वीकार कर चुकी थी,अत निचले न्यायालय 
का निर्णय बदलते हुए उपर्युक्त धनराघ्ति पर इटली के राजा का अविकार माता 
गया क्योकि उत्तराधिकार द्वारा वह हेलसिलासी का स्थान ग्रहरा कर चुका था। 
स॒० रा० अमरीका के गृहयुद्ध मे इगलेड मे विद्यमान यक्षिणी राज्यों की सरफार 
(0०णा४०७०७/८ ४0/'६7४:४८०४) की सम्पत्ति के सम्बन्ध में बी सिद्धान्त लागू ररचे 
हुए जिटिश सरकार थे सिवरपूण मे शरर ग्रहर्म करने वाले दांशणी राज्यों का एक 
पुद्धपोत $#धाधा0०७॥ रा० रा० अमरीका की सरकार को प्रदान किया था। 

किसी प्रदेश मे विजय दारा प्रमुसत्ता का परिवर्तंत होने पर भी बैयक्तिक 

सम्पत्ति (07९०० 97०9ल्‍०७79) के अधिकारी में कोई अन्तर नही झाता, ये सभापूर्व बने 
रहते है । एश्प्र८त ४६३४६९६ ४ 5९7०४९४१५४ के मामले मे प्रधान न्यायाधीश मार्चल ने 
'ल्तिस्पा क्ा--“ह रत की रुपहाशहित्त से छ,टिज्एेक जोक जे छडप्ती -एकसततग(5५जछचफाूकणे 
से उनका भम्वन्ध विक्द्ठत्न होता, किन्तु एक दूसरे के साय सम्बन्ध और साम्पत्तिक 
अधिकार भ्रपरिवर्धित ही बने रहते है ।” 

(इ) सर्विदात्मरु दाखिव ((एफ्प्रधद-धए्गों 7.उबणा!।5 )--फ्या प्‌र्वाधिकारी 
पुराने राज्य द्वारा किये यये ठेक्नो ब संविदाहं हारा उत्पन्न विग्मेवारी ओर दायित्वों 
का पालन करना उत्तराधिकारों राज्य के लिये आवश्यक है ? झापेनहाइस की इस 
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विषय में यह सम्मति है कि-राज्यो के ग्राघुनिक व्यवहार की प्रवृति अस्तर्राष्ट्रीय 
कानून के ऐसे नियम स्थापित करने की ओर है जिनके अ्रनुसार उत्तराधिकारी राज्यो 
का थह कतेच्य है कि उसे यह उत्तराधिकार भले ही कियो रीति हस्तान्तर (0652०7)+ 
ग्रगीक्रण (4/कत्व7०४) या विघटन (])7प्रशध्य/क्षगा८7/) से मिल्रा हो, किल्‍्तु 
वह निजी व्यक्तियों के द्वाह्म आप्त साम्पत्तिक, साविदिक (ए०एए5५एण) तथा 
रियायत प्रदान करने वाले (2०४८८४००४:७) अधिकारों का सम्मान करेगा ।” इस 
ब्रियय में तिम्त मासलो से दिया यया निर्णय आवेनहाइम के उपयक्त मत का व्रोबी 


है। 






पहले मामले १४९८७ ए०0त (रत 5०0 फातवफड़ 0०. » 6 ह08 मे 
ब्रिटिश न्थाथधालय ने यह्‌ घोपणा की थी कि * विजय करने वाली भ्रमुसत्ता सम्पन्न शक्ति 
बिजित प्रदेश के झाथिक दायित्वों के सम्बन्ध गे कोई भी ऐसी झर्तें बना सकती है, 
जिन्हे वह ठीक समझती है । इन्हे स्वीकार करना पूर्णों रूप से उसकी इच्छा पर है। 
इसल यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकारी राज्य पूर्वाधिकारी के झ्ाथिक दायित्वों को 
स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, वह इच्छानुसार इन दायित्वो को स्वीकार या 
अस्वीकार कर सकता है। ब्रियर्ली ने इस पर टिप्पणी करते हुए यह सत्य ही लिखा 
है कि आपेनहादग का मत दस विषय मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून की यथार्थ स्थिति से 
आगे की अवस्था को सूचित करता है और ज्रिटिश न्यायालय का निर्णय इस स्थिति से 
पिछडा हुआ है ।" 

स्थायी न्यायालय ने इस विधय का कई बार सकेत करते हुए भी इस सम्बन्ध 
में कोई नियम नहीं बनाया। किन्तु वेंयक्तिक अधिकारों के सम्बन्ध में उसने 
(लाग१ इल्एंशॉला३ गा 00०00 के सामल में यह निर्णय दिया था * “विद्यमान 
कानून , के अनुसार प्राप्त वैयवितक _झधिकार्‌ को समाप्ति अमसता के परिवर्तन के 
साथ नही होती ।” प्रथम विश्तुद्ध से पहले प्रशिया के राज्य ने एक विद्येप प्रकार 
कौ सबिदा के साथ कुछ जन व्यक्तियों को नई सूमियों पर बसाया था, इसके 
अनुसार कुछ शर्तें पूरी हो जाने पर भूमि पर वसने बालो को इसका पूरा स्वामित्व 
मिल जाता था । युद्ध के बाद यह प्रदेश पोलैड को दे दिया गया । पोलिश सरकार 
ने जमेनो को इन जमीनो से वेदसल करता चाहा, उसका यह कहना था कि श्रशिया 
ने इस प्रदेश में जमेत जनसड्या बढाने के लिये हीइम प्रकार की सुविधाये प्रदात 
करने वाली सविदाये की थी।अत वह इन्हे मानने के लिये बाघ्य नहीं की जा 
सकती । अन्तर्राप्ट्रीय स्थायालय ने इस उद्देश्य को सत्य स्वीकार करते हुए भी 
पोलिश सरकार के दावे को इस्र आधार पर भ्रस्वीकार कर दिया कि उक्त 


संविदाग्ों द्वारा प्राप्त हुए देयक्तिक ऋधिकार उत्तराधिकारी राज्य मे यथापूर्व बने 
के न नहीं बेर चंकला । उत् वह इन्हें देने स इन 
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सकता है, जो उसके विष्द्ध छुद्ध करने के उद्देम्य से उठाये ग्रे हो । 
रिखायती ((०7८९६५:०४७७७) अधिकारों के रन्वन्व में यहे न्विति है कि 
ज़िसी राज्य द्वारा अपनी समाप्ति से पूर्व व्यक्तियों या कम्पनियों को प्रदान किए 
गए रियायती अधिकार उत्तरादिक्षारी राज्य को स्वीकार करने 
१ राय. ४शव्पपप्रेदाएज्ज८टडठहर दाल मम में अन्वराप्ट्री 
ने यह स्थिति स्वीकार करते हृए कटा था क्रि टर्का राज्य का उत्तराषिज्षारों पेलेस्टा- 
टूल प्रशासन इन बात के लिए बाध्य है क़ि टर्की द्वारा जेल्सलेस में कुछ काम करने 
के लिए एक यूनानी प्रजाजन क्ये दी ग्रपरी रिप्रायत्रों को स्वीकार करे और क्रियात्मक 
रूप दे + 5092५ ४ ०522९ 7.00 ए कात्9) (0 ---4 7४ए70 0 ७ ११७ के मामले 
में बहु निरर्फ़य दिया ग्रया या कि रिय्रायतो के कानूनी अधिकारपत्र (9028) द्वागा 
जो सुविवाए किसी वैधक्तिक ऋूम्पनी को प्राप्त होती है, राज्धीझ सत्ता के परिवर्तन के 
साथ उनका खल्त नहीं क्या जा सकता | 
(६) लार्ननतनिर ऋण (?ए०॥८ 9८00) -- इस विययर में राज्यों के ब्यद- 
हार और झाचररा मे पर्याप्त विभिक्नता पाती जाती है । फिर भी सामान्य रूप से 
यह कह्य जा सकता है कि उत्तराशिज्ञारी राज्य झपते पर्वाविकारी राज्य द्वारा लिए 
गए समस्त साईजतिक करों के लिए उत्तरदायी हावा है, बनतें कि ये ऋरा प्वाबि- 
कार रोज्य ने उत्तराधिकारी राज्य के दिवरासियों को हानि पहुँचाने के था उमके 
पिछक् युद्ध चलाने ग्रादि के उद्देल्य से न लिए टो | रउँ बार किलो प्रदेश को अपना 
भ्रम चेनाने वाले राप्ये उसने सार्यजनिश ऋण चुवाने की उाननी जिस्मघारी स्वप्ट 
रूप से स्वीकार करते हैं। १६६० में इटयी मे आ्रान्द्रिया से लोस्वाईी का प्ररेन जेतें 
हुए उम्के स्थानीय ऋण का उत्तरदादिट्द लिधा था । कई बार किसी राज्य वा झत्य 
प्रदेश लेचे हुए उसके सामान्य ऋणा के छुल अंश गद्य करते क्यो जिम्मेवारों तो जाती 
है, जेगी १८६६ में प्रशिपा ने देन्माक से स्तेसविय-हासलस्टाइन का प्रदेश ग्रहरा करते 
हुए ली थी | कई बार आठिक उत्तरदायित्व कानूनी डिम्मेवारों स्दीक्षार क्रिए 
बिना ही ले लिया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन ने दक्षिण अप्टीक्षा के सम्बन्य मे ऐसा ही 
क्या था बहुधा सार्देजनिक ऋणततोा में सक्चिद्रा में भी ब्यवन्या क्षो जाली 
है ५ वर्साय की सबि दे अनुसार जिन राज्यों को जर्मन अद्देख दिया गदा, उन्हें १ 
अगच्च १६१४ तक के जर्मन राष्ट्रीय ऋण के कुछ असल उतारने के लिए जिम्मेवार 
बनाया गया । उसी भ्रक्रार १० खितम्दर १६१६ को आन्‍न्द्रिया के साय हुई सा जर्मे 
जो संधि की घारा २०३ के अनुसार आस्ट्रिया क्षे आस्ट्रिया हनरो बे पुराने साम्राज्य 
के राष्ट्रीय आरा के केबल उतने प्रण कू विए उस्चस्दादी बनाया गया, जो २८ जुलाई 
१६१८ तक उसके रेनो, खातो झादि की सस्पक्ति की जम्मनत पर लिया बया चथा। 
इसी प्रकार इस साम्राज्य के विघटन से बनने दाले राज्य को उनक्ते राष्ट्रीप ऋग्य 
का कुछ अद्य उतारने को जिम्मेदारी दी ग्रदी थी $ 
१६४७ में झोरत का विभाजन होते के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों 
ऑंजिभता भारा केले उत्तराबिफासे सज्य थे रन दोनो से अदिसकता ऋलारच जो 
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केन्द्रीय सरकार की जमापूँजी और देनदारियों का बेंटवारा किया गया । विशेषज्ञो की 
विभागीय उपसरमितियों ते रेल, डाक तार, डाकखाने, टकसाल आदि को सम्पत्ति का 
विभाजन किया। इगलैंण्ड से अविभकत भारत को पौण्ड पावने (क्या 92970०८5) 
का जो ऋरा लेना था, वह समानुपात से दोनो मे बॉटा गया । किन्छु शरणयथियो द्वारा 
दोनो देशो में छोडी गई निः्करान्त सम्पत्ति (8५७८४०४७ ९:०ए०79) के बारे मे दोनों 
राज्यों में कोई सतोषजनक समझौता ग्ब तक नही हो सका । 

<-.. (उ) जिहा (7णा)-पूर्वाधिकारी राज्य के गलत कार्य से किसी व्यक्त 
को पहुँची हुई हानि या जिह्म (६०४६) के तिये नया चाज़्य--बिल्कुल-उत्तरदायी नहीं _ 
समझा जाता । १६१० में एक समभौते द्वारा एक ऐग्लो-झअमेरिक्न झआथिक दावा 
न्यायाधिकरण (#याए)0-/ैएथा०्डए एलटडगाज टीशशा प्राण) ने इस 
विपय मे अपना स्पप्ट निर्णय दिया था। यह मामला इस प्रकार था- दक्षिण 
अफ्रीका के गराराज्य को ग्रेट ब्रिटेग द्वारा जीता जाने से पहले इसके राष्ट्रपति 
क्रूगर तथा न्यायालयों में एक सघर्ष छिड गया, इसमे क्रूगर ने प्रधान न्यायाधीश को 
पदच्युत कर दिया, न्यायालयों को कार्यपरालिका का वशवर्ती बना दिया । न्‍्यायाधि- 
करस्प की सम्मति में इस स्थिति में उत्पन्न कानूनी भराजकता” में एक भ्रमरीकी 
सागरिक राबर्टे ई० ब्राउन को अपने सोने की खानो के कुछ दावो के राम्बन्ध मे 
न्यायालयों से न्याय नही प्राप्त हो सका, इससे उसको बडी हानि उठाती पडी। 
स० रा० अमरीका ने दक्षिण अफ़ीका के गणराज्य का उत्तराधिकारी होने से ग्रेट 
त्रिद्रेन द्वारा ब्राउन को हुई हानि के तिये उसके हजनि के दावे का समर्थन किया। इस 
मामले की .बहस मे ग्रमरीकी प्रतिनिधि को यह स्वीकार करना पडा कि अन्तर्राष्ट्रीय 
“कानून में नप्ट हुए (०४४००४) राज्य के गलत कायों से हुई हानि के उत्तरदायित्व 
को सामान्य रूप से स्वीकार गही क्रिया जाता। न्यायाधिकररणा ने इस मामले को 
खारिज करसे हुए यह कहा कि विजय द्वारा प्रदेश प्राप्त करने वाले राज्य पर ऐसा 
कोई दायित्व नही है, जिससे वह अपने पूर्वाधिकारी राज्य द्वारा किये गये गलत कार्य 
को ठीक करने के कोई निश्चित उपाय करे॥ सर सेसिल हस्टे ने इस स्थिति का 
कारण स्पष्ट करते हुए लिखा है--.विजेता जिसे अपने राज्य मे मिलाता है, वह्‌ 
पूर्वाधिकारी राज्य का श्रदेश है। वह न तो उस राज्य का और न ही उसकी 
सरकार: क्य अपने राज्य मे समावेश करता है । जब एक बार यह सिद्धान्त मान 
लिया जाय तो यह ज्ञात होगा कि सही सिद्धान्त के आधार पर विजेता को पहली 
सरकार के जिह्म कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराना असम्भव है, क्योकि ये जिह्म तो 
पलायन मिक्स की यनद के साथ इगवक्य_कोई सम्बन्ध नहीं है” 

(ऊ) सदस्यता (फिल्स्रेट००७9)-_ सगठसनो की सदस्यता के 
सम्बन्ध मे यह निदिचत हो के व पपर कक पतन को नह आप्व होती ॥ 
आयरिश फी स्टेट ग्रेड द्विठेन से पृथक होकर स्वतन्त्र राज्य , ऋप्ट्रसघ मे 
नये सदस्य के रूप में भ्रविष्ट हुई थी। डेन्माक से पृथक्‌ होने वाले झआइसलैण्ड ने 
शृ७४४ मे भन्‍्तर्राप्ट्रीयू क्षण खग्ठन की सदस्यता स्वतन्त्र रूप मे प्राप्त की थी. । 
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१६४७ मे भारत का विभाजन होने पर इसी नियम के अनुसार भारत स॒० रा० सघ 
का सदस्य बना रहा, किन्तु पाक्स्तिल को ३० सित» १६४७ को इसका नया सदस्य 
बनना पडा | उस समय स॒० रा० सध के सहायक मन्‍्ज्री ने इस विषय में अपनी 
सम्मति देते हुए कहा था--' एसी झवस्धाओं मप्रथक्‌ हान वाला हिस्सा नया राज्य 
समभा जाता है, शेप बचा हुथ्वा गण सब अधिकारो थौर कर्तव्यों के साय वर्तेमान 
राज्य के रूप मे बसा रहता है ६ 
प्रन्‍्लर्राप्ट्रीय सगठतो का उत्तराजिकार (5ए2८९४5ड0ा पय वैशट्याइपणावां 
(07६4०४2३७०१७) -- जब एक अझन्तराष्ट्रीय सगठन को समाप्त करके उसी उद्देश्य तथा 
प्रयोजन के लिये नया सगठन स्थापित क्या जाता है तो इनके उत्तराधिकार का प्रश्न 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार के प्रइन द्वितीय विद्वगुद्ध की समाप्लि पर उछे, क्योकि 
इस समय पुराने राष्ट्रसघ, छन्तर्राप्ट्रीय न्‍्याय क स्थायी न्यायालय, हवाई यातायात, 
अस्तर्राप्ट्रीय आयोग तथा अच्चर्राप्टीय सैनिटरी ब्यूरो के स्थान पर त्रमश स० र(० 
सध न्याग का ग्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय अच्तर्राप्ट्रीय ग्र्निक हाई सगठन झ्रौर विदव 
स्वास्थ्य सगठन बत्ताये गये | आ्रापनहाइम के मतानुसार “अर तर्राप्ट्रीय जीवन के सातध्य 
को बनाये रखने के लिये ' यह प्रावश्यक हे कि उन सब अवस्थाम्रो म उत्तराषिकार को 
स्वीकार क्रिया जाय, जहा दोनो सग्रठतो_ के उद्दध्यो में एकता हो 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय नववादाएदाजाबव) 5<प५ णी 8000॥ 4९७ के मामले 
से अपनी परासर्शात्थक स#मति देत हुए. उपयुक्त मत का समर्थन किया था ; इसके क्यना- 
नुघार स० रा० सप की जनरल असेम्बली को इस प्रदेश की देखभाल के कार्य करने की 
वही कानूनी सत्ता प्राप्य थी जो दक्षिरण परिचसी अमीका के मैण्डेट प्राष्त प्रदेश के 
प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्र सघ को प्राप्त थी, दक्षिण अफ्रीजाय का यूनियन इस बात 
के लिये बाष्य है कि वह इस पर जनरल असेम्बली का निरीक्षण और सियन्तण स्रीकार 
करे और इसे अ्शासन के सम्बन्ध मे वाधिक रिपोर्ट दे। न्यायालय की सस्मति से 
बक्षिण अफ्रोका अब तक दिसम्बर १६२० के मैण्डेट वाला प्रदेश है| किन्तु जनरल 
भरसे म्बली हारा किया जाने बाला निरीक्षण मेण्डेट पद्धति के निरीक्षण काय से अधिक 
नहीं होना चाहिए । 
सयुक्त भ्रव गणराज्य के निर्माण के कामूनी पहलू (7.९89 8$9९९४ ० 6 
$0799४0000 ० ए & ९ )--राज्य उत्तराधिकार के प्रमग में स० झग्ब गणराज्य 
के निर्माण और विघटल से उत्पन्त कापतुनी परिशामो का निर्देश उचित प्रीतत होता है ॥ 
ईजिप्ट और सीरिया के गाज्यो ने सर्वेसम्मत मतदान द्वारा २२ फरवरी १६५८ को 
दोनो देशो को मिलाकर स० अरव गणराज्य (ए77(८ 629 १८०एँआ॥०) त्तामक 
राज्य बनाया । २ भाजज को इसमे यमन का राज्य भी सभ्मिलित हुआ तया तीनों 
राज्य मिलकर दा्शधत 689 803(६5 बने । १ फरवरी १६४५७ को वी गई एक 
घोषणा के भ्रनुसार ईजिप्ट तथा सोरिया के राज्यों की एक विधानसभा, एक फण्डा तथा 


६- आपेनदाइम--इस्टस्लेशनल ला, खक ह, व० १६८ 


श््ड पझन्तरराष्ट्रोय कानून 


एक सेना बनाने का निरचय हुआ ; स॒० अरब गराटाज्य न तो वैयशितिक संगम 
(८5० एणा०्ण) पा भौर न ही. प्रयधान (0०पर८8०४४४००), क्योकि इसमें 
ईजिप्ट और सीरिया न तो राज्य थे ओर न प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति (्राशिएरशाणार्श 
एल$०॥) । यह वास्तविक समम ((रे८७ एज़ाण्या) भी लही था क्योकि ऐसा संगम 
नये राज्य का निर्माण नही करता। ग्रह एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य का अन्तर्लेय 
(४०४०9७०7) नही था वयोकि इसमे ईजिप्ट झौर सीरिया दोनो का प्रृथक्‌ व्यक्तित्व 
समाष्त हो गया था। यूजीन कोटरैन (08०7 00८०) ने इसे सर्वेधा नये प्रकार का 
विनय (णाल्ए्टटए) 0: न है, यह सगम (ए007) न्‌ हू होकर एकता (ए77॥9) थी।' कता ((77॥9 )ैथी थी। 

किस्तु इन दार्नों के साथ मिलने वाले यमन राज्य के मेल से बने स० पर्व 
राज्यों (0:70०6 7०० 88००9) की स्थिति सर्वेशा मिन्‍वर थी ! स० भरव गणराज्य 
और यम्नत दोनो की प्रभुसत्ता (30०एशशड्ठपॉ5) तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व [0४० 
प्रक/०0४। फष्ा$0729) थे, भरत यह दो पूरा रूप से प्रभुसत्ता सम्पस्त (8०र८्टा87) 
राज्यों का प्रसघान (00०एटिप्रेष४४०ए) था । _. हे 

2-23 "मात 

सं० रा० प्ररंव गणराज्य के अस्थायी सविधान को घारा ६ के झनृसार इन 
दोनो राज्यो के साथ जो सचियाँ पहले की गई थी थे अन्‍्तर्राप्ट्रीय कायून के नियमों 
का झनुसरण करते हुए “अपने उन पुराने क्षेत्रों के लिये वैध घनी रहेगी, जिनके लिये 
ये की गई थी ।”' घारा ५६ के अनुसार भविष्य मे सब सधियाँ स० भ्ररव गणराज्य 
के राष्ट्रपति द्वारा की जाएँगी । स० झरव राज्यो मे संयुक्त मरब गण राज्य (09॥०0 
8780७ 7९९७७७॥०) तथा यमन राज्य--दोनो को प्रथक्‌ सधियाँ करमे का झधिकार था। 

स॒० रा० संघ (ए 7५ 0) में पहले ईजिप्ट झौर सीरिया पूथर्‌ रूपसे 
सदस्य थे और इनके दो प्रतिनिधि हुआ करते थे । स० भ्ररव गणराज्य बन जाने पर 
इसने ६ सार्च १७६५७ को स० रा० सघ के महामस्ती को सूचित क्यिपि अब 
स० रा० सघ मे इसका एक ही प्रतिनिधि होगा और स॒० रा० सघ से सम्बद 
सभी सगठनो मे यही स्थिति होगी । इस राज्य के निर्मारए के समय ग्रन्तरास्ट्रीय 
विधि ग्रायोग (2हथा०ा3] प.॥७७ (009%05809) मे ईजिप्ट और सौरिया 
के दो प्रतिनिधि थे । विन्तु इसमे सविघान कौ घारा २ के पैरा २ के अनुसार इसमें 
एक समय में एक देड के दो सदस्थ नहीं हो राकते, ध्त विधि झायोग ने इन दोनो 
सदस्यों में से एक का ध्याम पत्र स्वीकार क्या । ईजिप्ट और सीरिया दोनो पहले 
शा० रा० सघ के सदस्य थे, भ्रत इनके सयुक्त होने पर नये स० अरव गरपएराज्य को भी 
चघ बह सदस्य मान लिया यया और इसमे सदस्यता के लिए पृथरू्‌ रूप से झावेदत पत्र 
नही देगा पडा। ब्रियर्ती ने लिखा है कि यदि इन छोनों में से कोड पहले सथ का 
सदस्य न होता तो उस समय क्‍या स्थिति होती ? यह अन्तर्सप्ट्रोय काबूम वा बडा 
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राज्य-उत्तराधिकार श्च्श 


रोचक प्रश्न है ।* 

पिन्छु यह स० ऋरब ग्रणराज्य देर तक नहीं चला) सितम्वर १६६१ में 
सोरिया मे एक राजनीतिक पड्यन्न के बाद यह घोषणा की गई कि सीरिया इस 
गणराज्य से पृथक्‌ हो गया है, सीरिया के बाद २६ दिसम्वर १६६१ को यमन भी 
स॒० झरबव ग्रगाराज्यो से पृथक्‌ हो गया । खीरिया स० रा० सघ का श्रार्राम्भक सदस्य 
था, स० अरब गरपराज्य से पृथक्‌ होने के बाद उसमे पुत इसकी सदस्यता के लिये 
आवेदन पत्र ढिया और वह इसका सदस्य बना लिया गया! 

राज्य उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे भारतीय परिपाटी और व्यवहार ([0दा60 
22९०५ जात इरसिधाए४ 0० 5(86९ 80९८९५५००)-- १६४७ के भारतीय 
स्वतस्त्रता कातुन (706:द7 वग्रतंटएटएवंटा८८ 0०८) के श्रनुसार विभाजव के बाद 
हमारे देश मे राज्य उत्तराबिकार के सम्बन्ध मे अस्तर्राष्ट्रीय कातुृन की दृष्टि से फई 
जटिल समस्‍यायें उत्पन्न हुई और भारतीय न्‍्यायालयो के सामने इस विपय के अनेक 
विवाद उपस्थित हुए। यहां इस सम्बन्ध मे कुछ महत्वपूर्ण समस्याश्रो श्ौर मामलो 
का लिर्देश दिया जायगा । 

पहली समस्या भारत को भप्रस्तर्राष्ट्रीय स्येति फो थी--विभाजत से भारत 
और पाकिस्तात के दो राष्ट्र उत्पन्त हुए थे । क्या इच दोना को अपनी अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति फी मान्यता दूसरे देशों से नये सिरे से भाष्य करती थी ? इस त्रिपय में हाल 
द्वारा अ्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धान्त (7९४500०॥09 78००075) को माना सया। 
उसके मतातुसार 'राज्य-उत्तराधिकार को समस्या को झुँजी व्यक्तित्व हे! । जिया प्रकार 
एक सामान्य व्यक्ति श्रपगा अगरभग होते के बाद जोवित रहने पर अपना पुराना 
भ्यक्तित्व बनाये रखता है, उसी प्रकार विभाजन के बाद भी यदि पुराना राज्य | 
जोवित रहता है तो उसे पहले राज्य के राब पुराने अधिकार झौर दायित्व प्राप्त रहते 
हैं तया विभोजत्र के परिणामस्वरूप बतने वाले अत्य राज्यों को नवात कानूनों सत्तायें 
(7.९४वथे एंमएए6ढ) समभा जाता है । ब्रिटिश भारत ने १६१६ की वर्साइ की सन्धि 











व्यक्तित्व प्राप्त हुआ था, बह राष्ट्रसघ तथा स० रा० सघ का सदस्य था । १६४७ मे 
इसका विभाजन होने पर यहू अडनू उत्पतन हुआ कि क्‍या भारत के साथ पाकिस्तान 
भी स्वतः इस कारण के आकर परे स० रा० सघ का सदस्य बन गया है कि दोनो 
विभाजन के वाद ब्रिडिश भारत के उत्तराघिकारी ये । इस विषय मे भारतीय सरकार 
का यह दुष्टिकोर था कि व्यापह्मारिस ओर उाफतुती दृष्टि से पुराने भारत को सत्ता 
बनी हुई है, केवल इसमे से कुछ प्रान्त अलग हुए है, अ्रव, उराकी भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
में कोई अन्तर नहीं झाया है | स० रा० सध के सचिवालय (डल्सादाशाबः ०६ 
82.70.0.) ने इस ग्रइन पर विचार करके भारत के हृष्टिकोरर से सहसति प्रकट करते 


८.  जियलॉ--दी ला आए नेरान्स, छठ सब्करण, ए० १श४ 
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श्ध्ष अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


हुए लिखा था--//अन्तर्राष्ट्रीय कानुन की दृष्टि से यह ऐसी स्थिति है, जिसमे एक 
विद्यमान राज्य का एक भाग इससे पृथक्‌ होकर एक नया राज्य बन जाता है। इस 
विश्लेपण से यह स्पष्ट है कि भारत की स्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह 
अपने सभी सन्धि-अधिकारों एवं दायित्वो के साथ बना हुआा है । ग्रत इसे स० रा० सघ 
की सदस्यता के सभी द्रघिकार झौर दायित्व प्राप्त हैं । इससे पृथक्‌ होकर बनमें बाला 
पाकिस्तान नवीन राज्य है | इसे पुराने राज्य की सधियो से श्राप्त होने वाले श्रधि- 
कार तथा दायित्व नहीं मिलेंगे, अत यह स० रा० सघ का सदस्य नही रहेगा 
इससे यह्‌ स्पष्ट था कि भारत का विभाजन झ्लाशिक उत्तरायिकार (क्या 
80००८९७६।०४) का उदाहरण था । इसमे भारत को पुरान सभी अ्रधिकार प्राप्त रहे, 
उसका अन्तर्राष्ट्रीय प्यक्तित्वे और-सयुक्त राष्ट्र मघ की सदस्यता पूर्वंबत्‌ वनी रही; 
किन्तु पाकिस्तान को नवीन राज्य होने के कारण्य इसे नये घिरे से प्राप्त करना पडा । 
भारत और पाकिस्तान का विभाजन यद्यपि आशिक उत्तराधिकार का उदा- 
हरण था, किन्तु भारत मे मिलते वाली देशी राज्यो का इसमे मिलना प्रूर्ण उत्तरा- 
घिकार (70!0॥ 502065#०॥)-का उदाहरण है वयोकि _ह बयोकि _ इन्हे भारत में विलीन इनि आरत में विलीन 
के बाद कोई स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति नहीं प्राप्त हुई । 
छूसरी समस्या निजी ब्यक्तियों के कानूनी हितों (प.०8० पए/शाल्त४ ० 
ए7ए९ ॥70५70990$) की थी ॥ इस विषय मे पहला प्रश्न प्राप्त प्रधिकारों के तथा 
राज्य-कृत्य के सिद्धान्तो (0००0पराढ ण &०वुणाहठ उराह्टा5 व00 ५ ए 58८) 
का थर। कोई नया राज्य स्थापित होने पर विशिन्न ब्यक्तियो_के_सम्पत्ति विषयक 
प्रथवा अन्य व यकन असल हे पवन व रिवर्तन नहीं झाता, उन्हें 
इस क्षेत्र में वही अधिकार प्राप्त होते हैं, जो उन्हें पिछले राज्य मे प्राप्त थे । इसी को 
प्रथिति अधिक धरे का घिड़ा का घछिद्धान्त कहा जाता है । उदाहरणार्थ, १६४४७ मे भारत भौर 
पीकिस्तान के नये राज्य बने, किन्तु इन दोनो दंझो में रहने वाले व्यक्तियों को अ्रपनी 
जमीग जायदाद पर, एक दूसरे के साथ व्ययहार से, अनुवन्‍्ध (0०गाः०८०७) झादि 
में जो ग्रषिकार प्राप्त थे, वे नया राज्य वनने पर भी प्राप्त रहे। यदि ऐसा न हो तो 
समाज मे बडी श्रव्यवस्या, भ्रापाधापी और कुहराम मच जाय" । अन्तर्राष्ट्रीय कातुन 
मे इसका सुस्पष्ट धतिपादन स॒० रा० अमरीका के श्रघान न्यायाधीश साशंल ने 
ए. 8. 77. ए८:०४७४:४७० के मामले मे करते हुए कहा था--“इस विषय में यह 
टिप्पणी करना उचित है कि विजय द्वारा किसी प्रदेश को जीतने के बाद विजेता के 
लिये प्राय इससे अधिक कुछ करना अस्वा भाविक होता है कि यह पिछले राजा को 
हटा दे तथा देंश का शासन अपने हाथ मे ले ले । यदि (प्रत्येक विजय के बाद) 
सामान्य रूप से सम्पत्ति को जब्त कर लिया ज्ञाय , देयक्तिक' आऋपियपररे को शणाप्त कर 
दिया जाय तो कानून का रूप घारण करने वाली राष्ट्रों को भाधुनिक परिपाटी 
(०5३४५) का झतिक्रमण होगा, कातुन तथा अधिकार फी उस मावना कया हृतन 
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होगा जिसे समूचा सभ्य जगत्‌ स्वीकार करता है । किसी प्रदेश की विजय होने पर 
वहाँ की जनता राजा के प्रति अपनी निष्ठा बदलती है, पुराने राजा से उनका 
सम्बन्ध समाप्त हो जाता है, किन्तु उनके एक दूसरे के साथ सम्बन्ध तथा उनके 
सम्पत्ति दिपयक अधिकार पूर्वेवत्‌ बने रहते हैं"'। झापेनहाइम मे इस मत का समर्थन 
करते हुए कहा है कि राज्यो के आधुनिक व्यवहार ने इस्र बात को अन्तर्राष्ट्रीय कानुन 
का नियम बना दिया है कि उत्तराबिकारी यज्य का यह कर्चेब्य है कि वह निजी 
व्यक्तियों गन शत अल के आज सम्पत्तित्रिययक, अ्रनुबन्धात्मक _((०॥७७४००७७।) , रियायतो_ सम्बन्धी 
( 0०7 कफ चल अरार के आपस, _कानुनी झधिकारो का सम्मान करे; भर्ले 
ही यह नया राज्य विस्ी दुसरे राज्य द्वार प्रदेश दिये जाने से: (टैं:09), नया 
अदेश अपने राज्य से मिलाने से या किसी प्रदेश के पिघटन से उत्पन्स हुआ हा 
किन्तु इन “प्राप्त अधिकारों (#०पणा८० ]89$ ) को नये राज्य मे पाने भे 
कई बार बड़ी कठिनाई होती है श्रौर इनका विरोध राज्य-कृत्य (0007८ ण॑ ४९७ 
० 8/9० ) के तिद्धाग्तों के प्राधार पर किया जाता है । राज्य-क्ृत्य का अ्रभ्रिज्राय, 
किसी ्रदेश 4९ दिजथ स॒र्यि भादि किसो भी भ्रकार से अस अदेद पर दिजथ स॒ल्थि ग्रादि किसी भी भ्रकार से असुसत्ता (8एफचपटाषइ70 ) पाना 
है, प्रभुसुत्ता राज्य का विशेष गुरु है, अत इसे ग्रहण करने को राज्य का विशेष. कार्य 
यो राज्य-कृत्य (०५ ० $098०) कहते है | इस प्रकार राज्य-कृत्य से उत्पन्त होने 
याले विवादों पर किसी भी देश के ल्यायशलय में विक्षार नही किया जा सकता 3 इस 
का सुस्पप्ट प्रतिपादन करते हुए प्रिवीकौन्सिल ने अपने एक निर्संय मे कहा था! 
“प्रभुभन्तासम्पन्न राज्य जब पहली बार किसी प्रदेश को प्राप्त करता है तो इसे 
राज्य-कुत्य कहा जाता है । इसमे इस बात का महत्व नहीं है कि उसे यह प्रश्नुसत्ता 
किस प्रकार प्राप्त हुई है। सव दशायों मे एक ही परिणाम उत्पत्वत होता है। इस 
प्रदेश का कोई भी निवासी मवीन शासक हारा स्थापित यहाँ के न्यायालय में अपने 
ऐसे प्रधिकारो को ही प्राप्त कर सकता है, जिलको नये श्लामक ने अपने अफ्सरो के 
माध्यम से स्त्रीकार किया है ) उसके ऐसे अधिकार उसे कोई लाभ नहीं पहुँचा सकते, 
जो अधिकार उसे पहने के जासको के समय से प्राप्त थे । इस से भी अधिक सहत्वपूर्य 
बात यह है कि यदि किसी प्रदेश को प्रदान करने वाली सन्बि (ह६श्ञा9 6 (९४509) 
में यह छर्त लिणी गयी है कि वहाँ के कुछ निवासी कुछ विशेष अधिकारों का 
उपयोग करते रहेंगे तो इससे भी उन्हे यह अधिकार नही प्राप्त होता है किचे इन 
अधिकारों को राष्ट्रीय न्यव्यालयों (2४०काटकुघ (0०णाड) द्वारा लागू (छह/मप्ट) 
करवा सकें । इन्हे लागू करवाने का श््विकार केवल सन्धि करने वाले पद्को (साहा 
(ए०्प्रप4८ाणा8 ९४70४५) को ही होता हे" । 
ग्रेंड प्नरिटेन को भ्रिवी कौल्सिल द्वारा प्रतिपादित “राज्य-कृत्य'ं का यह सिद्धान्त 
पहले बताये गये माल द्वारा प्रतिपादित 'आ्रप्त अधिकारों के सिद्धान्त के सर्वेथा प्रतिकूल 
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है। भ्रमेरिकन सिद्धान्त को भन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने १६२३ में 0शषाबा उलाधड 
(05० से स्वीकार करते हुए जन त्रदेश के पोलैण्ड में चले जाने पर, वहाँ के व्यक्तियों 
के पोल नागरिक बन जाने पर भी उनके पुराने जर्मन भणिकारो को उन्हें प्रदात किया 
था। किन्तु मारत मे विभाजन के बाद भारतोय न्यायालयों ने प्रिंवी कौन्सिल कै उप- 
यूक्त निर्णेयो का श्रनुसरश्य करते हुए यह माना है कि देशी राज्यो के साथ हुए समझौते 
राज्य कृत्य है और इनके सबन्ध मे उत्पस्न होने वाले विवाद भारतीय न्यायानयो के 
भ्रधिकार क्षेत्र से बाहर है | सुप्रीमकोर्ट ने १६५१ मे छाड्वां० ० इतगात्था॥ 7 
'ए907 री पग्र6॥5 (/ व 7९, 95 58 253) में इसी दुष्टिकोण्य को स्वीकार किया 
था। किन्तु श्न्य मामलो में यह स्थिति स्वीकार को थी कि यदि नया राजा इन 
अधिकारो को देता या स्वीकार करता है तो इन्हे लागू (आशणि०८) किया जा सकता 
है । निम्न उदाहरण्णो से यह बात स्पष्ट हो जायमी ॥ 
सरवार मिहनसिह ब० एस० डो० झो० (नहर)' के मामले मे माभा राज्य ने 
प्रार्थी के पिता को विता कोई कर दिये, सदा के लिये एक निश्चित मात्रा में सिंचाई के 
लिये पानी लेने का श्रधिकार दिया था ॥ १६४८ मे नाभा पेप्सू (छ:0507-- एलशाशे3 
६०४ ९20]४०७।४४९४ (09409) के राज्य मे मिल गया । १६४२ में प्रार्थी मे झावियाता 
या सिंचाई कर (५&८एआ८$) माँगा गया, किन्तु पहले चार वर्ष तक उससे कोई 
कर नही माँगा गया था। चूकि पेप्सू के श्रशासन की सामयन्‍्य व्यवस्थाओ के प्रध्यादेश 
[ठल्ाहाभ ए0ए॥र0ा5 (#तीमावाशःब07) 07092४9९०७ 2000 5-४ ६ गुने 
उपर्युक्त वैयक्तिक कानून ( £ रोजनामचा आदेश ) को रद नही किया था, अते पेप्सू 
हाईकोर्ट ने यह १रिस्णाम निकाला कि प्रार्यी के श्रधिकार को नये शासन ने स्वीकार 
कर लिया है । न्यायालय को दृष्टि मे ऐसी स्वीकृति -काज्रूत द्वारा स्पष्ट ध्रथवा 
ध्वनित (ण्ग/८०) समभतते से दी जा सकती है । 07 0 00एक्का टगणफु्त 
एव व ट०ऋ्ेक्ीइशठए&7 के मामले गे भी सुप्रीमकोर्ट ने इस प्रश्न पर विचार किया 
था। इसमे जीद के राजा ने प्रश्नेल १६३८ को एक व्यक्ति के स्राय अपने राज्य में 
सीमेण्ट का फारसाना बनाने के लिये एक सममौता किया, इसमे उसे कुछ रियायतें 
तथा पश्लायकर में छूट प्रदान की । २७ भई १६३८ को इस समभौते के भ्रनुमार एक 
कम्पनी बनी तथा उसे सब रियायतें दी गईं। ५ मई १६४८ को जोन्द पेप्सू वे राज्य 
में सम्मिलित हुपा । रेड नव० १६४६ को पेप्सू के राजप्रमुख ने भारत के सविधान 
को स्वीकार करने की घोपणा को, १३ श्रप्रेल १६०४० को पेप्सू ने भारत की केन्द्रीय 
सरफार के साथ वित्तीय एकता दी योजना स्वीकार की तथा यहाँ मारत सरकार के 
कर के तियम लागू हुए । इस सामले भे यह विचारणीय प्र॒इन था कि प्राथियों पर 
(६६४६-५० के दर्य का झ्रावकर पटियाला के कानुन के अनुसार लगाया जाय अ्रधवा 
१६३८ में जीन्द के राजा ढारा किये गये सममौते वी शर्तों के अनुसार लगाया जाय। 
प्राथियों कौ यह युक्ति थी कि १६३८ का समभोता एक विशेष समझौता था, 
जी-द के पेप्सू मे सम्मिलित होने पर उसे सेप्सू वे मी स्वीकार कर लिया, अत पेप्सू 
का राजप्रमुद इसे रह करने वाला कोई आदेश नहीं निकाल सकता था। कु 


राज्य-उत्तराधिकार श्श्द् 


सुप्रीमकोर्ट के न्‍्यायाघीश का यह कहना था कि यह समझौता राज्य-कृत्य (ए०रू- 
797 ० 5(9१६) है, यह स्वतन्त्र राज्यो के राजाह्ो द्वारा की गई एक ऐसी सन्धि थी, 
जिसके अनुसार उन्होंने अपने प्रदेशों की प्रभुसता एक नवीन राज्य के राजा को प्रदान 
वी थी” “यह स्वतन्त्र राजाओं के बीच में तय होने वाला मामला था, इस विषय में 
उत्पन्ध होने बाला कोई भी विवाद भारत के राष्ट्रीय (क0०॥०एश्वॉ) न्यायालयों द्वारा 
नही, अपितृ राजनगिक कार्यवाही (707]0997० ४०४०४) हारा तय होना चाहिये, 
हर अरद्धित्तम मे हो तो इसका समाधान दक्ति द्वारा किया जाना चाहिये। 

१६६३ में सुप्रीमकोर्द ने ?7०780०4 (घ7079 27 77 6 ठखढ ण 
0589 में इस वियय में पिछसे सभी मामलों के निर्शया पर विचार करते हुए निम्व- 
लिखित परिणास निकाले-- 

(१) राज्य कृत्य (8०४ ० 94/8) का अमिप्राय यह है कि एक ऐसे प्रदेश 
पर प्रभुसता ने अधिकार ग्रहण किये जाएं, जो अब तक इसका ग्रय नहीं था। ये 
अधिकार विजय, सन्धि अ्भवा किसी पश्रम्य प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं । यह कार्य 
किसी विशेष सिथि को यावंजनिक घोषणा द्वारा किया जाता है । (२) भश्वुसत्ता के 
पूर्ण अधिकार ग्रहरए करने की ऐतिहासिक श्रक्षिया में कई वर्थ का भी समय लग 
सकता हे । (३) राज्य कृत्य के श्रधिकार का मूल कोई राष्ट्रीय कादुन (ऐ४फ/०फश 
2०७) नही द्वाता, प्रवितु यह कानून से ऊपर उडछे हुए साधनों (एा0० ॥०89! 206 
$8धछ/2-९8३१ छा०355$) से सम्पस्त किया जाता है, झत राष्ट्रीय न्यायालयों को इस 
बात का कोई झभिकार नही है किये राज्य ऋत्य के क्षेत्र में झाने वाले किसी काये की 
बैघता या औचित्य की जांच करे । यह बात निजी (?7ए४१०) झथिकारी तथा साें 
जनिक ब्रोविकारों (मठ से80/७) के दोनो क्षेत्रो मे लागू होती है, इन मे राष्ट्रीय 
व्यायालयों को जाँच करने, इन पर लिगणुय देने तथा भपने निरणुयो को लागू करने का 
अधिकार नही है । (४) नई ग्रम्ुशक्ति द्वारा स्वीकार किये जाने वाले राष्ट्रीय 
न्‍्यायालयों को केउल ऐसे श्रधिकारों क बारे मे जाँच निरसंय करने का अधिकार है, 
जिम्हे नई प्रभुगक्ति ने कानून द्वारा, समकौते द्वारा श्रयवा किसी अन्य विधि से स्पी- 
कार करना मात लिया हो / (५) तई प्रशुश्क्ति ने किसी श्रधिकार को स्वीहार किया 
है गा नही, इसे सिद्ध करने का दायित्व उस व्यक्ति पर है, जो इस श्रधिकार की साँग 
कर रहा है । 

उपर्युक्त बिबररप रो स्पष्ठ है कि प्रियो कोर्सिल ने तथा भारत के सुप्रीमकोर्ट 

ने राज्य उत्तराधिकार के बाद निजी ब्यक्तियो के अधिकारों के स्व॒व॒बने गहन (800 
गाह0 ९०४॥009706) के सिद्धान्त को स्वीकार नहोडँ क्या, वे उन्ही गधिकारों को 
स्वीकार करते हैं. जिन्हे स्पप्ट या अस्पप्ट (777०6) रूप से नये आसक ने 
स्वीकार किया दवा । इसे सिद्ध करठे का दायित्व मी इस्र ्रधिकार की आँग करनेवाले 
व्यक्ति पर है 

सोधरो समस्या भारत के विभाजन तथा रियासतो के मारत मे विज्लय द्वाने पर 

झनुब घोय उत्तरदाधित्व (ए०ा७प्रश परणा5) क्ली_यी । इसके भो पई रोचक 
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मामले भारतीय न्यायासयो के सामने आये हैं। उनमे एक मामला (एछशौतठा रे. 8 
जा. (० ए एंग्राए) ण॑ ॥009 का था। ग्वालियर के भहाराजा ने १६४७ में 
+वालियर राज्य मे बिडला बन्धुओ द्वारा स्थापित किये जाने वाले कुछ कारखानो 
सथा उदयोगो के लिये १२ वर्य तक आयकर से छूड दो थी | १६४८ में ग्वालियर का 
मध्यमारत मे विलय हुआ । १६५०-५१ मे पहले मध्यभारत की तथा बाद मे केन्द्र की 
सरकार द्वारा बिउला क्म्पनो से आयकर की माँग की गई। कम्पनो;ने महाराजा के 
१६४६ के ग्रादेश के आधार पर इस कर से मुक्ति की माँग को । हाईकोर्ट का यह 
कहना था कि घारा २६४ (।) (४) के अ्रनुसार मध्यभारत के स्रब दायित्व केन्द्रीय 
सरकार को प्राप्त हुए, भारतीय आयकर कातून मे भ्रार्थी को महाराजा द्वारा दी गई 
विशेष रियायतो को किसी कानून से रद्द नहीं किया, अत कम्पनी को कर से छूट 
पाने का दावा ठीक और सुप्नतिष्ठित है । 
चौथी समस्या सधियो को है। भारत का विभाजन होने पर स० रा० सघ 
के सचिवालय ने भारत को पुराने ब्रिटिश भारत का उत्तराधिकारी माना था | प्रत 
यह ब्रिटिश भारत की और ब्रिठिय सम्राट (070७7) द्वारा विदेशी राज्यो के साथ 
की गई सचियों से बेचा हुआ था। पाकिस्तान नया राज्य होने से कानुनी हष्ठि से 
इन सधियों के पालनके दायित्व से बच सकता था। किन्तु इसका प्रतिकार 
१६४८ में भारतीय स्वतजता काबुन (अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था) झ्रादेश (9989 706- 
एशआतथा०४ [7 द0क्रा078] 886८एश7/$] 070००) द्वारा किया गया) इससे 
सधियों के अधिकारो तथा दायित्वो के बारे मे समुचित व्यवस्था की मई । इस विपय 
में न्यायालयों के सामने कोई मासला नही आया । देशी राजायो के साथ की गई तथा 
ब्रिटेत द्वारा को गई सबियो के बारे म भारतीय स्वतन्त्रता कानन मे यह कहा गया था 
कि इस कानून वे लागू होते ही थे समाप्त हो जासेगी । ब्रिटिश भारत तथा देवी 
राज्यो के मध्य अपराधियों को सौंपने के लिये की गई प्रत्यपेरा सधियाँ (एडापछतीतणा 
ग।धथांट६ भी इन राज्यों के भारतीय पष में तया प्रास पास के राज्यो मे विलय 
होते ही समाप्त हो गईं ॥ इस विषय मे सुप्रीम कोर्ट ने २७०० 82७5७ एलान 2 50806 
के मामले में विस्तृत विभार किया था (देखिये, परिस्चिप्ट) । इसमे सयुक्त प्रान्त मे 
गिरफ्तार होने वाले एक व्यक्ति राम बादु ने १८६६ में राचस्थान की टोक रिसासत 
द्वारा तत्कालीन भारत रारकार के साथ की गई सचि (87020 407४ फ्रडावाणा 
परा८अ59) के प्राघार पर अपनी उन्मुक्ति ( ॥700ए४7७) का दाबा वरते हुए यह कहा 
था कि यह सप्ि भारत हारा देशी राज्यो के साथ किये भये ययापुर्व समभझोतों 
(5/30050|! 8४7९८ प४८०७१५) के कारण झभी तक जोवित है। किन्तु सुप्रीमकोर्ट के 
न्यायाधीश श्ली आर के मुकर्जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि जब कोई राज्य 
दुसरे राज्य का भ्ग बनकर या उसमे विलीत होचर अपना जीवन समाप्त कर देता 
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है तो विलीन कक मत आज अपन उन आम पान हों 
जैसे हनोवर के प्रशिया राज्य मे बलयूवेक मिलाये जाने के बाद_ १5 
गई स्तर संधियों को अन्त हा तवाय इंक्सास के स० रा अमीस्ता में सम्मिलित होने- 
पर डसकी-विछली संथियों समाप्त हो। गई।_ ठोक के राजस्थान में मिलने की परि- 
स्थितियों में कुछ भेद होते हुए भी १८६६ को प्रत्यपेरा साबि परिवर्तित परिस्थितियों 
में विल्कुय लागू नही जा सकती है । 

पाँचवों समस्या पुराने कानूनों तथा कानूनी पद्धति को सान्‍्यतर थी। इस 
विषय में भारतीय विधान परियदों और न्यायालयों ने अन्तर्राप्ट्रीय कानून के इस 
सुप्रसिद नियम का पलत किया है कि पुराने राज्य के कानून नये उत्तराधि उत्तराधिकारी राज्य 
में उस समय सके चलते रहले हैं, जब तक इनसे कोई परिवर्तन न क्या जाय 
जब कई राज्य सापस मे मिलकर एक संघ बताने है, उस समय भी नये राज्य के 
विभिन्‍त प्रदेशों थे इनके पुराने राज्यों के कानून कया परिवर्तेन किये जाने तक पूर्व" 
बत्‌ ध्ते रहते हैं ।४* 

छठी समस्या- विविल्ल सरब्बिय तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं ([27फ%0 
307ण००५) की थी। भारतीय सिविल सर्विस ब्रिटिश शासन मे एक विशेषाधिकार 
प्राप्त वर्ग था और इसरो पिशेषता यह थी कि यह ग्रेट क्रिटेग के मस्तिमण्डल के एक 
सदस्य भारतमन्त्री के सीमे सरक्षण में थो) इस विपय में सुप्रीम कोर्ट ने 896 
० (०0॥8$ ए ॥३.8००8)90 के सामले में यह्ट निर्णय दिया था कि भारतीय 
स्वतन्त्रता कान्ुन द्वारा एक पूर्ण रूप से स्वाधीन और प्रस्ुमत्तासम्पन्त राज्य पा 
जन्म हुम्ना है, इस विषय के अच्तर्राष्ट्रीय फानून के सुप्रसिद्, सिद्धान्तो के श्राघार पर__ 
इस 'पोवमस्द राज्य के उत्पत्न होते से पिछली सरकार के तया इसके सेवकों के बीच मे 
हुए. से अनुबन्ध 






बन्ध स्वत समाप्त हो गये है। इस मामले में मद्रास सरकार 
ने इंडियन सिविल सर्विस के एक पुराने कर्मचारी राजगोपालन को १५ अगस्त 
१६९४७ के बाद अपनी सेवा में रखने से इन्कार किया था (देल्लिये परिशिष्ट) | किन्तु 
भारतीय स्वयन्‍्तता कानूत (१६४७) मे यह व्यवस्था की गई थी कि थदि तई सरकार 
भारतसन्ती द्वारा तियूक्त किये गये सिविल सबविस के कमा रियो को अपनी सेवा में 
रखती है तो वे भ्रपनी सेवा की पुरानी झतों तथा सुविधाशो का उपभोग करेगे । एस 
बख्ची ब. ए जी. बिहार (२. फ्ब७१॥३४7 2. 9 8फ्रझ) क सामले में इस नियम 
का पासलन फिया गया । श्री बछूणी सिविल सर्विस के पुराने कर्ंचारी थे, नई सरकार 
मे उन्हे कार्य करने की भवुमति दी गई । सिविल सिस के कर्मचारियो के बीबी- 
बच्चो को १६२४ के छुराने नियमों के अनुसार इगजैण्ड जाने का मार्गेब्यय और 
भत्ता मिलता था । १६४७ के वाद जब बल्नी ने इसकी माँग की तो विहार सरकार 
के महालेखा परीक्षक (&०००एए८यां 0«ग८्ा्जां) ने पुराने नियमो के आधार पर 
सार्ग ब्यय को देले से इन्कार किया । पटता द्वाईफोर्ट ने इस पर विचार करते हुए 


१६४० श्स जियय के मारदीय मामलों के लिये देखिये रूस. के- अश्रवाल--कटररसनेगनल लो, 
पूछ छड़ेब्यक्ष | 
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यह निरणंय दिया कि भारतीय स्वतन्त्रता कानून मे इस विषय में पुराने वियमों और 
भत्तो को सुरक्षित बनाये रखने की गारण्टो दी गई है, झतः भ्रार्ची अपनी पत्नी घोर 
बच्चों के इगजेण्ड ले जाने का मार्यब्यय पाने का झधिकारी है ५ इसी प्रकार झासाम 
हाईकोर्ट ने एक ग्न्‍्य मामले मे (प्फण्याशवजव 7, 8006 णी है$52ण ह.7. ए?. 954 
58७४ 224) यह निर्णय दिया था कि सेवाओं के बारे मे दी गई गारण्टो किसी 
विशेष स्थान के बारे से नही, झपिलु पद के विषय से लागू होती है । इस मामले मे 
विभाजन से पहले हिरिण्यमय नामक व्यक्ति पासाम की शिक्षा सेवा (शी8घए 
एतएल्थापण 5९0०८) से सिलहट मे एक कालिज में लेक्चरर के पद पर वार्व 
कर रहा था। विभाजन के बाद सिलहट पाकिस्तान में चला गया और श्याम 
सरकार ने भारत मे सेवा करने के बारे मे उसद्ी सहमति प्राप्त करने के बाद भी 
उसे सेवामुक्त कर दिया ! हिरण्पमय ने [00)3 (070श्नण्फ्॥ 0०छपाणप्क 076 
947 के प्राघार पर घदालत से इस दिषय भे श्पनी नौकरी को बताये रखने के 
अधिकार की माँग की । झ्रासाम सरकार का यह कहना था कि सिलह॒ट के पाकिस्तान 
में चले जाने के कारण सरकार के पास वादी को नौकरी पर रखने का कोई पद नहीं 
रह है. ५ फप्छप्ण हाईकोर्ट के इस प्राप्थेल वो प्रस्दीकएर करते हुए, कह पति घादी वी 
नियुक्ति सिलह॒द स्थान पर नही, किन्तु आसाम की शिक्षा-सेत्रा मे लेक्चरर के पद पर 
हुई थी। यह पद उसे भासाम के वर्तेमान प्रदेश के कसी कालिज में दिया जाना 
चाहिये, सिलहट के आसाम में चले जाने से वहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति को झासाम 
सरकार अयने पद से वचित नहीं कर सकती है। भ्रासाम हाई कोर्ट ने प्रार्थी के इस 
दावे हु 28 कार क्या ॥ 
न्वर्साप्ट्रीय वानूए नये शग्सक को इस बात के लिये बाधित गही करता है. 
कि नया शासक सेवा करने वाले पुराने व्यक्तियों को सेवा क्ही पुरानी झर्ते झौर 
अधिकार प्रदान करे । नया झासक जिन पुराने सेवकों की सेवायें समाप्त कर देता 
है, उनको मुझ्रावजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है । सुप्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता 
लौटरपास्ट (7.4०ए८.०४०४१) का यह मत है कि यद्यपि नये राज्य वो पुराने सेवकों 
की रोबायें सम्राप्त करने का श्रधिकार है, फिर भी प्राप्त अधिकारों के सिद्धान्त 
(700०070९ ० 3८६७॥८० 72075) के घाघार पर ऐसे ब्यक्तियो को मुआवजा पाने 
का अधिकार है ! भारत, वर्मा भोर सोौलोन मे राज्य परिवर्तन होने पर पदच्युत किये 
जाने वाले राजकीय सेवको को मुभावजा दिया गया था । राजगोपालन बाले उपर्युक्त 
मागले मे सुप्रीम कोर्ट ने नियमों (889:०८७) की हृष्टि से ही विचार किया था, झन्त- 
रॉष्ट्रीय कानून की दृष्टि से नही । इस विपय मे लौटरपारूट का उपयुक्त मत सही प्रतीत 
होता है। किन्‍्तु भारतीय न्यायालयों नेइ स विषय मे सुनिदिचत सम्मति नही दो थी 
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राज्य का प्रदेश 
(वल्ज्ॉणाच ण पीर 5090) 


आदेदिरु प्रभुस्ता (पटागा(णाठों $0एटाट80(9)--राज्य की एक मुद्य जिशे- 
पता उसके पास प्रदेन का होता है, इसमें उसका कातुन लागू होता है तथा उसे सर्वोच्च 
सत्ता प्राप्त होती है। यही प्रादेगिक प्रगुुमत्ता है। इसका यह ग्र्ये है कि राज्य के 
भ्रदेन भें पिध्यमान व्यक्तियों पर तथा सम्पत्ति पर केवल मात्र उसी राज्य की प्रभुभत्ता है 
किसी पभन्य राज्य को इस प्रदेश में कोई अधिकतर नही है ) यह विचार दीवानी कानून 
के वैयक्तिक् सम्पलि पर स्वामित्व की क्ल्पता से ग्रहण क्या गया है ! मेक्स हा वर 
ने 7५070 ता 938705 /फधक्ाा05 के मामले मे प्रादेनिक प्रमुसता का लक्षरप करवे 
हुए कहा था--''राज्यो के सम्बन्ध मे प्रमुसला का अर्थ स्वदन्त्रता है। सुमण्डल के एक 
सांग में स्वतस्वता का भ्रानाय यह हे कि यहाँ केदल मात्र एक राज्य को राज्य सम्बन्धी 
कार्य करने का श्रिकार है ।” “एक जयल में एक शेर' ब्ती लोकोक्ति के श्रगुसार एक 
भ्रदेन में एक राज्य की प्रम्लुपत्ता' होती है १ 
प्रायः यह कहा जाता है क्रि प्रादेशिक प्रसुखत्ता अविभाज्य (06ी5छ४86) 
होती है, फिन्‍्तु यह सत्य नही प्रतीठ होता ) सहराज्यो (06760ए॥फ्ए७) में यह सत्ता 
दो राज्यो में बटी होती है ) पढूटे पतन दिये ब्रदेशो के सम्बन्य में भी यही स्थिति है) चीठ 
ने रस, फ्रास, जमेती, प्रेट जिटनव को अपने कई प्रदेश पिछलो शताब्दी के अन्न में पटट 
पर दिये थे । १६४० में पचास पुराने डिघ्वसक पोतो के बदले ग्रेट ब्रिठेन नेल० रा० 
अमरीक्य को भपने अनेक सैनिक और नौ निक अद्डे ६€ वो] पटटे पर प्रदात क्ये ये । 
ऐसे प्रदेयो मे दोनो राज्यों की प्रमुसता हेती है । कई दार यह स्ता प्नेक्र राष्ट्रो से बते 
संगठन के पास स्यास (7705४) या अमादत के रुप में होती है, जेंसे १६३५ चर सार 2 
कप ऋझ्यासन रास्ट्रलघ के पाल था ६ फ्रि भी स्वुल रूप से सव राज्यों री अपने अरदेशों 
पूर्ण पब्रुसत्ता होती है + 
राज्य को सोया (छेतपकछतंडतर$ ० 4 5086)--राज्य हारा उपयोग वी 
जाने वाली प्रादिदिक प्रमुनता राज्य की सीमाो से मर्मादित होती है, राज्य उन्हीं 
के भोतर अपनो प्रम्नुमत्ता का, प्रयोग क्र सकता है । राज्य की ये सोमायें दो प्रकार की 
होगी हैं-- 
(क) प्राकृतिक खोमायें (र4णारणों 80णात॑गार४])--इनका निर्माग्य नदियों, 
पवेत्तों, भोलो, मस्म्यलो, समुद्रतटो से होता है । मारत तथा पाकिस्तान को पजाब की 
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सीमा का कुछ भाग रावी नदी है, भारत और चीन की सीमा हिमालय की उच्च पर्वेद- 
माला है । प्राकृतिक सीमा का एक दूसरा अये यह भी किया जाता है कि यह अ्क्ृति 
द्वारा निर्वारित वह सीमा है, जहाँ चक राज्य सुरक्षा की दृष्टि से अपने प्रदेश का विस्तार 
करना ग्रावदयक समभता हो । माद्ल फोश का कहना था कि प्रास का प्राकंतिक 
सोमान्‍्त राइन नदी है, उसकी सीमा इस नदी तक होनी चाहिये। श्री विन्सेण्ट स्मिय ने 
हिल्दूकुझ पर्वत का भारत का उत्तर-पश्चिमी देज्ञानिक सीमान्त कहा है । 

(ख) छत्रिम (&णारिट३) सीमाये दो देशो को विभक्त करते वाली 
काल्पनिक रेखायें होती हैं । प्राय दीवारो, स्तम्भो, डण्डो आदि से इनका सीमाकग 
(0०ए/००४४००). किया जाता है, नाई बार अज्लादय रेखाग्रो (7०१८४) से 
इसका निर्धारण होता है, जैसे उत्तरी और दक्षिस्पी कोरिया की सीमा ३८वी उत्तरी 
श्रक्षाद्य रेखा है | सथुक्त राज्य अमरीका और कनाडा की सीमा १९वी उत्तरी झ्क्षाश 
रेखा है ! 

देशो को सीमा निर्धारण का प्रइत बडा जटिल है ! इससे प्राय अनेक विवाद 
उत्पन्‍्त होते हैं। सयुक्त राज्य श्रमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन मे श्रलास्का की सीमा के सम्बन्ध 
में १६०३ में विवाद हुमा था। झगस्त, १६५६ से भारत-घोन सीमा-विवाद ने गम्भीर 
रूप धारण किया, २० अक्टूबर, १६६२ को इसो कारण चीन ने भारत पर प्रा्तमरस 
किया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सीमा-विवाद का निर्णय करने के लिये श्रनेक रीमा आयोग 
बनाये गये । भारत पाकिस्तान की सी मा का निर्धारण यद्यपि १६४७ मे रेंडविलफ निररंय 
द्वारा क्रिया गया, फिर भी १२ वर्ष तक दुछ प्रदेशो के सम्बन्ध मे विवाद चलते रहे और 
इनका तिणंय झक्‍हबर, १६४६ भरे हुप्रा । 

इन विज्ञादों का एक बडा कारण प्राकृतिक सीमाओं के निर्धारण में उत्पन्न 

होने पाली अ्नेऊ कठिनाश्याँ हैं। जलीय सोमाओ में नदियों का सीमा-निर्धारण बडा 
पेचीदा प्रइन है । सीमावर्ती नदियों के सम्बन्ध मे यह समस्या है कि इनमे किस रेखा 
को सोझा माना जाय ओर इसका सुस्पप्ट ग्रतिपादन किस प्रकार क्या जाय। नौचालन 
की योग्यता न रखने वाली नदियों के सम्बन्ध मे बिशेष राधियों के अभाव में सामान्य 
सिद्धान्त यह है कि सोमान्त रेखा नदी को मुख्य घारा के बीच में से होकर ग्रुजरतो है, 
नदी के दोनो किनारो के राब स्रोडो झौर घुमावों के साथ यह घूमती जादी है। यह 
मध्यरेखा ()4८ऐ)०7॥ ॥7९) कहलाती है और इसे १६९६-२० की द्ान्ति-सचियों 
द्वारा स्वीकार किया गया था | चौचालन योग्य (र०शट्ट29८) वदियो के सम्बन्ध से 
ग्रह पिद्धान्त है सि इसमे सोमान्त रेखा सबसे गहरी नौचालन योग्य प्रणाली 
(ए४श्माए८) की भब्यरेला (7८०॥७॥ ॥॥76) में से होकर गुजरतो है, इसे 72ए८8 
कहा जाता है ९ १६१६-२० वी शान्ति-सचियों से इसे स्वीवगर किया गया था | कई 
बार सचियों द्वारा मंदी दे किनारे को हो सीमान्त वना दिया जाता है। इसमे नदों को 
समूची घारा (8०4) दूसरे राज्य का भाग सानर जाता है ॥ 

पर्वतों के सम्बन्ध में प्राय जलविभाजक पहाड़ों को शिखर-श्रेणी को सीमाम्त 
रेखा माना जाता है। १६१४ के शिमला सम्मेलन मे मारत झौर तिब्दत की सीमा 
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]नर्घारित करते हुए मेकमेहोन रेखा (9/०॥4 3007 । 306) मे इसी सिद्धान्त का अनुसररण 
किया गया था। भीलो तथा देश की भूमि से घिरे समुद्दो की सीमान्त रेखा का तिर्धारण 
करते हुए इनकी गहराई, मौचालत के लिए उपयोग, इसकी बनावट और सरूपरणा 
((०प्रीण्प्रधाण्प) का ध्यान रखा जाता है। सामान्यत यह भी सीमात रेखा 
मध्यरेंखा (॥/८०४७॥ ॥78) का अनुसरण करती है । त्रीसा सम्बन्धी इल सामान्य 
सिद्धान्तो के सक्षिप्त परिचय के बाद अब अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से सम्बन्ध रखते वाले 
परिविव प्रकार के प्रदेशों पर विचार किया जाएगा 

नदियाँ (7२/४८४४)--अल्तर्राष्ट्रीय कानुन की दृष्टि से इनके दो भेद किये जाते 
हैं। (क) राष्ट्रीय नदियाँ (्रधाताणं ए्रएथधा$)--ये अ्रपले मूल उद्गमस्रोत से 
मुद्ाने तक एक ही राष्ट्र के प्रदेश मे से होकर ग्रुजरती हैं। हिमालय मे गमोतरी से निकल 
कर कल्क्रत्ता के पास समुद्र मे गिरने वाली गगा भारत की राप्ट्रीय तदी है । राष्ट्रीय 
नदियों पर उत्त राष्ट्र की पूरी प्रादेशिक भ्रमुकत्ता होती है, जिस प्रदेश मे से होकर ये 
सदियाँ गुजरती हैं। इन नदियों मे किसी झन्य राज्य को नौचालन आदि के कोई श्रधि- 
कार नहीं प्राप्त होते । 

(ख्) श्रन्तर्राष्ट्रीय. नदियाँ (7प/€ताव4एए5णे उ्धशए८75)--जणब कोई नदी 
कई राज्यो के प्रदेश मे से होकर गुजरती है तो यद्ट अन्तर्राप्ट्रीय नदी कहलाती है । 
पंजाब की सतजुण, व्यास, राबी, चगाब, जेहजम इस अ्कार की गदिया है। इसका उद्गम 
हिमालय की पयंतमाला मे है । ये कुछ दूर तक भारतीय प्रदेश से बहने केः बाद पाकि- 
स्ताग भ चरी जाती हैं ॥ इनसे निकली नहरो के पाती के सम्बन्ध मे दोगो देशों के विमाण 
के बाद से १६६० तक निरन्तर विवाद चतता रहा । योरोप मे कई राज्यो में से होकर 
गुजरने वाली राइन, डेन्यूब आरादि अनेक अन्तर्राप्ट्रीय भदियाँ है । 

पअल्येक राष्ट्र अपने प्रदेश से से होकर ग्रुदरने दाले भाग पर पूरा प्रधिकार 
रखता है, किन्तु उनमे अन्य राज्पी द्वारा नौचालन (४७श8707) के अधिकार के 
सम्बन्ध में बश विवाद रहा है । क्‍या यह सब राज्यों को समान रूप से है या केवल 
नदीतटबर्ती ((98॥47) राज्यो को है ? ग्रोशियस का यह मत था कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
नदियो मे ग्रुजरने का अधिकार ((रिशप्टरॉ0 | [985592८) सब राज्यो को है । किन्तु यह 
बिचार व्यवहार में सामान्य रूप से स्वीकार नही किया गया और अन्तर्राष्ट्रीय कातुन 
के परम्परागत (0४४।०७व:५) सिद्धान्त के रूप मे भो मान्य नही हुआ । नौचालन की 
स्वयत्तता स्वीकार करने बाले अन्चर्राष्ट्रीय विधिद्यारती इस अधिकार पी व्यास्या कई 
प्रकार से करते हैं। इनमे तीन पक्ष हैं--(+) कुछ लेखक नदी से गुजरने का अधिकार 
केवल शान्तिकाल मे ही मानते हैं । (ख) झनन्‍्य लेखको का यह मत है कि यह भधि- 
कार केवल उन्ही राज्यो को है, जिन राज्यो के प्रदेश से होकर नदो गुजरती है । 
(ग) तीसरे पक्ष का यह यत है कि गुजरने के ग्रधिकार पर किमी प्रकार की पाबन्दी 

जही होनी चाहिये, किन्तु प्रत्येक राज्य को अपनी सीमाओं में लदी के उपयोग के सम्बन्ध 
में तियम बताने का अधिकार है ॥ स्टा्क के मतानुसार इनमें दूसरा पक्ष श्रधिक युक्ति- 
युक्त प्रदीत होता है क्योकि नदी के उपरले भाग वाले राज्यो को समुद्र तक पहुँचने की 
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सुविधा दिया जाना सर्वथा उचित प्रतीत होता है । 

योरोप मे पअ्रन्तर्राष्ट्रीय सदियों में नोचालम को स्वतन्ञता भ्रनेक सपियों का 
परिणाम है । इनका आरम्भ १८१४ की पेरिस की सयि से तथा १८१४ को वियना 
कांग्रेस से हुआ । १६१६-२० की सधियो में तथा राष्ट्रस्घ के तत्वावधान में किये गये 
सममौतो में इन्हे सपुष्ट किया गया | इनके अनुसार ढितीय विश्व विश्वयुद्ध छिडने से 
पहले तक योरोप की बडी नदी-पद्धतियों के सम्बन्धों मे कुछ प्रतिबन्धों के साथ नौचालन 
को स्वतन्त्रता सब राज्यों को प्राप्त हो गई थी। भनन्‍्य महाद्वीपो की बडी नदियों मे 
नौधालत के बारे मे इसी प्रकार के प्रादेशिक समभोते हुए । 

अन्तर्राष्ट्रीय नियत्रण मे किसी बडो नदी मे नोचालन के अधिकार का एक 
सुन्दर उदाहररा डन्यूब नदी है। १७२५ मील लम्बी यह नदी जमंत्री से तिकलकर 
आारिद्रया, हगरी होते हुए मूगोस्लाविया मे श्रवेश से पहले रूमानिया-बल्गारिया की 
सीमा बनाती है ग्लोर फिर रूमानिया होते हुए कृप्एासागर मे प्रवेश करतो है ॥ १८५६ 
में पेरिस की वोषस्सा द्वारा इसमे सब देशो के लिये स्वतन्त्र नोचालन (फाए० फपिधण- 
8४0०7) का सिद्धान्त स्वीकार किया गया और इसे एक योरोपियन कमीशन के 
निरीक्षण मे रखा गया । इस कमीझन के सदस्य दोनो प्रकार के राज्य थे---तदी तटवर्ती 
(9०४०७) तथा नदीतठ से न लगने दाले राज्य (ए००-३२७०४०००७) । इस कमीशन को 
डेन्यूब के निचले हिस्से मे नोचालन-प्रशासन के व्यापक अधिकार थे। १६१६ की वर्साई 
सब्धि मे इस नदी का अन्‍्तर्राप्ट्रीयकरश किया। १६२१ के एक डन्यूंब समभौते द्वारा 
उपर्युक्त कमीशन के भ्रधिकारो को सपुष्ट क्या गया तथा डेन्यरूब के उपरले और निचले 
भागों में नौचालन को व्यवस्था के लिये दो कमोशन बनाये गए । यह स्थिति 
द्वितीय विश्वयुद्ध के झ्रारम्भ तक बनो रही। ट्वितीय विद्वयुद्ध के बाद १६४७ मे पेरिस 
की शान्ति परिषद्‌ में बल्गारिया, हगरी झौर रुूमानिया के साथ को गई संचियों मे एक 
घारा यह भी जोडी गई कि डेन्यूब नदी पर सब देशो को समान रूप से नौचालन की 
स्वतन्त्रता होगी। १६४८ मे इस विपय में एक नया समकोता तेंग्रार करने के लिये 
बेलप्रेड मे. एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन ने फास, प्रेट ब्रिटेन और स० रा० प्म- 
रीका के प्रतिनिधियो की इच्छा के विझ्् बहुमत से यह निर्णय किया कि डेन्यूब नदी 
के कमीझन के सदस्य केवल इसके नदीतठ से सम्बन्ध रखने वाले राज्य हो। उपर्युक्त 
सोनो देशो ने इसे इस ध्राघार पर झवंघ कहा कि इससे झनदीतटवर्ती राज्यो (फिका- 
छए27०॥ 509(55) के पहली सबियो से प्राप्त अधिकार उनसे छित जाते हैं! इस 
सम्मेलन दारा तय क्यरि गम समझोते की पहली घारा के अनुसार डेन्यूब नदो मे मौचा- 
बत्र की ह्वद्नन्त्रदा की व्यवस्था की गडे है, कलिछु इससे १४२२ के ल्‍्ययोरेले करी बहलरे बाटा 
का यह श्रश निकाल दिया गया कि मदोतटवर्ती तथा अनदोतटवर्ती राज्यों के साथ 
व्यवहार में कोई प्न्तर न हो ।' 

१-. स्टाकं--एन श्यद्टोटस्शन डू इण्ट्नेशनल लॉ, चलुर्य संस्करण, पू० १७४ 
६- नलिटिरा याझर घुक ज्यफ झण्टरनेशनल लॉ, १४८, पृ० ३६८-४०४ | £४ मई+ 
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१६१६-२० की ज्ञान्ति-सवियो में योरोप की झन्य नदियों का भो अन्‍्तर्राष्ट्रोय- 
करण क्रिया गया, राष्ट्रसघ के पारणमन तथा संचार सगठन ईव875( 400 (एफ 
ग्यप्व(४०75 0:एष्यडव४०णा) ने सब नदियों में नोचालन क्षी स्वतन्त्रता के सबध 
में झधिसमय ((!०0५४शा॥।०/७) कराने का प्रयत्य किया $ इस प्रकार के दो समभौते 
१€२१ में बासोलोना से स्वीकार किये गये | इनमे अस्तर्राप्ट्रीय नादियों से नौचालन की 
स्वतत्त्रता का सिद्धान्त रुदीकार किया मया और विभिन्‍न राज्यो मे से होकर माल कौ 
ढुलाई की स्वतन्त्रता प्रदान करने के मम्बन्ध मे नियम बराये गये। १६२० मे राप्ट्र- 
सघ ने इस विषय मे हुए. समझौतो के आधार पर नदियों के कानून के एकीकरण का 
प्रयास किया । २२ जुलाई, १६५६ को एुशियाई नदियों के नौचालन मे सुविधाये प्रदान 
करने वाले ब्रैकाक अभिस्तमय को स्थीकार किया गया है ॥ 

किन्तु इन सब सचियों और समझौतो के होते हुए भी स्टार्क को सम्मति मे 
अभी तक झन्तरप्ट्रीय नदियों मे गुजरमे के सामान्य अधिकार का नियम स्वापित्र नही 
हुआ, यह श्रभी तक अन्तर्राष्ट्रीय कानूठ के लिये कल्पतालोक का झादशे (30७० एछा०- 
फराका था उतरी णि ॥(ध77०र्वा 4७) बना हुआ है । ्रि भी इस बात की 
आवश्यकता झतुभव की जा रही है कि सदोतटवर्ती राज्यो को नौचालन के सबंध में 
सन्माते और अत्यधिक चुगो लगाने वाले कानून नहीं बनाने चारियें, श्रर्दीतटर्ती 
राज्यों के साथ भेदभाव फा दर्ताव नदी होना चाहिये । 

>जुदी-जल के स्वतस्त श्रवाह में रकावट डालने ओर इसके द्वामिप्रद उपयोग वे 
सबंध में अभी तक भ्रन्तर्राप्ट्रीय कासून में कोई निश्चित नियम नहीं पद्वेज/ इस विपय 
में सामान्‍य सिद्धान्त केषत यही कहा जा सकता है कि किसी नदीतटवर्सी राज्य पो नदी 
के पातो का ऐसा प्रयोग वही करना चाहिए, जिससे अन्य राज्यों के नोचालन को दाति 
या कोई भ्न्य हानि पहुँचे इस बिपय मे अन्तर्राष्ट्रीय स्यायालय ने १६३७ मे ए।सथ- 
जाए तर ९१ए&९/ पिणय (९ 0९७५० ८४६९ में “समान बटवारे' (#वृष्पावछ८ गए०ण- 
430ग्रा0९४४) का सिद्धान्त लागू क्या था । पुनर्तिर्भाण पौौर विकास के भन्तरोड्रीय 
बेक. (प्ाटाए०परत छिक्ा: गि रिसणाबप्रषशाणा शव छ०ट०्फप्पथ्ण) ने 
भारत और पाकिस्तान के १६४८ से चले थाने वाले नहरी पानी विवाद में इसी सिद्धान्त 
को १६४२ तथा १६४४ मे लागू करके इस समस्या का समाघान करने का प्रयत्न किया। 
पाकिस्तान का यह कहना है कि सिन्ध तथा प्रजाव को पाचो नदियों के ऊपरी हिस्से 
भारत मे हैं, वह्‌ अपने द्विस्से से सतजुज पर भायद्ा-नागल जेते बाब बताकर पाक्ल्तिान 
वी बाढ-निवनण फो, सिंचाई तथा प्रॉमंबिजली के विकास बी योजनाओं में बडी बाचा 
डाल रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का इस बियय से यह युमाव है कि दोनो देशों मे नदियों 
का बेंटवारा कर दिया जाय, पद्िचम को त्ोन नदियो-- सिन्‍्ध, जेहलस और चनाब का 
श्र को आस्टिया पर झुद्छालीन सैनिक अधिकार समाप्त करने के लिये ग्रेड जिटेन, स० रा 


अमरीका, फ्रास) रस त्था भारिद्या में जो रुषि हुई दे, उसकी धारा ३१ में डेन्यूद में नौचालन को 
स्वतन्त्रता का सिद्धान्त स्वीकार किया गया दै। 


3«. रढाके--पूर्योस्त पुस्तक, बृ० रशछू 


र्ग्द अन्तर्राष्ट्रीय कानुन 


पूरा पानी पाकिस्तान ले तथः पूर्व की तीन नदियो-- रावी, व्यास और सतलुज का 
पानी भारत को मिले । इस योजना को छ्षियान्वित करने के लिये पाकिस्तान को नई 
योेजक नहरें (7.70: (७४०5) बनानी पडेगी, वह इस व्यय की बहुत बडी राशि भारत से 
लेना चाहता है । इस प्रश्न का समावान सिन्ध जल-सन्धि (0675 ए/छध5 ०४5) 
हारा किया गया है। इस पर १६ सितम्बर, १६६० को हस्ताक्षर हुए घथा १२ जनवरी, 
१६६१ को दोनो देशो ने इसका झनुसमर्थन (२॥॥०७४००) किया! इसका सक्षिप्त 
विवरस्प निम्नलिखित है ।* 

सिन्धु-जलसचि ([70005 ५४४८६ ]7९9(५)--सिंघु नदी पजाब की पाँच सहायक 
नदियो--जैहलम, चनाव, रावी, व्यास, रातदुज के साथ मिलकर रासार की एक महान्‌ 
नदी-पद्धति का तथा सिन्धु के मेंदाव का निर्माण करती है । इनमे प्रतिवर्ष नील नदी फे 
दुगना, दजला झोर फरात के सम्मिलित जल से तीन ग्रुता पानी बहता है । ये सभी नवियाँ 
हिमालय को उच्च पर्वतमालाझो से निकलती हैं शौर इन नदियों से निकाली गई नहरो 
से ३ करोड वर्गेमील भूमि की सिंचाई होती हे । यह विश्व मे सिंचाई की सबसे बडी 
व्यवस्था है। १६४७ से पहले ब्रिटिश युग में इन नदियों के पानी के बँटबारे के प्रइन पर 
सिन्ध और पजाब के प्रात्तो मे कापी विवाद था | १६९४७ में भारत का विभाजन होने 
पर सिन्ध का मैंदाव तथा यह नहर पद्धति दो हिस्सो मे बेंट गई और इन नदियों के पामी 
के बारे मे दोनो देशो में जटिल एवं उय विवाद उत्पन्न हो गये । पाकिस्तान इन नदियों 
के निचले हिस्से मे था और भारत उपरले हिस्से मे । पाकिस्तान कै प्रदेश की सिंचाई 
करने वाली नहरो के उद्गम-स्थान (ध९४०७०॥७) भारत में थे। इन नदियों के 
पानी के बँटबारे ने उप्र अन्तर्राष्ट्रीय विवाद का रूप घारण कर लिया । 

१६५१ में निर्माण झोर विकास के भ्रन्तरप्ट्रीय बैक ([7शघ्क्षाणान्व छ80८ 
ई07 ॥१९९०६एतए८ा6त 300 0९७९।०७०७८०॥) के अध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने पाकिस्तान 
श्र भारत को इस समस्या के समाधान में बेंक की सद्दायता का सुझाव दिया । जब 
दोनो ने इसे स्तीकार कर लिया तो बैक की भ्रोर से जनरल ब्हीलर को इस विवाद के 
मुख्य प्रइव नदियों के पानी के बंटवारे का प्रइत सौंपा गया। व्हीलर ने इस विषय में 
मिम्न प्रस्ताव रखे -- (१) तीन पूर्वी नदियो--रावी, व्यास और संतलुज का पाती 
भारत के उपयोग के लिये रद्दना चाहिये । (२) सिन्धु, जेहलम, नवाब का पानी पाकि- 
स्तान के उपयोग मे आना चाहिये। (३) एक ऐसा सक्रमण-काल (व्र&॥57000 ए७7700) 
होना चाहिये, जिसमे पाकिस्तान पूर्वी नदियों से लिये जाने बाते पानी से होने वाली 
सिंचाई के बदले पश्चिमी नदियों से नई योजक नहरें (7.070 (धध्था5) बनाये । (४) 
भारत इन नई योजक नहरो के निर्माण का ब्यय पाउिस्तान को दे । पाकिस्तात इन 
प्रस्तावों को मानने को तैयार नही था, भारत नई योजक नहरो के निर्माण का पूरा 





४. इस स्धि के मूल रे के जिए देस्दिये अमेरिकत जरनल आफ इण्थर नेशनल लॉ, खड 
५५५ १६६१, १० ७३६७-८० २५ कौमिस्स आाकरब्स १६६०, पू० >छ६५४- 
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व्यय देने का सांमर्थ्य नहीं रखठा था। चार वर्ष तक दोनो देशो में विदववैंक समभोता 
कराने का प्रयश्न करता रहा और आस्ट्रेलिया, कनाडा, पद्चिमी जर्मनी, न्यूजीलैंड, 
प्रैंट ब्रिटेन, स० रा० अमरोका तथा विवेक इस कार्य मे आंथिक सहायता एव 
सहयोग देने को तंयार हो गये $ इसके लिये ॥5605 8389 9०एश०फशलाध एजाठ 
ट९९0)९॥६ किया गया $ अगस्त, १६५६ तक सिन्धु-जलरान्चि की सब शर्तों पर दोनो 
पक्षो की सहमत्रि हो गई | ये शर्ते निम्नलिखित थी--- 

(१) पूर्वी उदियी --रावी, व्यास और सतसखुज का पानी छुछ अयचावों के 
साथ भारत को मिले। सवस्चे बडा अपवाद यह हैं कि सक्रमण॒-काल मे जब तक पाक्ि- 
स्तान पश्चिमी नदियों से पानी लेने के लिये अ्रपनी नई योजर नहरें नहों बना लेता तब 
शक भारत उसे इस के एक परिभिष्ट मे निर्धारित की गई माता मे पानी देता रहेगा । 
सक्ममण-काल (]700570007 फ़ध्ा०४) दस वर्ष का होगा, किन्तु इसे अधिक-से-अ्रधिक 
छीन घर तक बढाया या सकता है। 

(२) (क) तीन पश्चिमी नदियो--सिल्ध, जेहलम तथा चताव के पानी का उप> 
योग पएक्स्ताल करेगा । भारत इन नदियों के जल के पाकिस्तान द्वारा उपयोग में बाधा 
नही डालेगा । किन्तु इस सन्धि की धर्तों के अनुसार उसे पाविस्तान की सीमा से ऊपर 
नदियों के पानी से बिजणी बताने तथा सिंचाई करने वग पूरा अधिकार होगा। पह इन 
नदियों से जम्मू, काइसीर, पजाब, द्विमाचसम्रदेश से बाढ-नियन्त्रणा के ऐसे उपाय कर 
सकेगा, जिनका पाजिस्तान वर बुरा प्रभाव न॑ पडे । (ख) इन नदियों के जल का उप- 
योग जिद्युत्‌ के उत्पादन-कार्ये से कर सबेगा । (ग) २८,५०,००० एकड् फुट का पानी 
का सम्रद विभिन्‍न कार्यों के रिव्ये कर सक्तेगा । 

(३) पाकिस्तान दस बे के भीतर पश्चिमी सदियों से पानो लेने वालो नई 
गोजक यबहरों का निर्माण करेगा, हे/कि उसे पूर्वी नदियों से पानी तेवे की आरस्यक्ता 
ने रहे और भारत इसका पूरा प्रयोग करें। इसके लिये पाकिस्तान को ४०० मील यबी 

७ नहेरें तथा दो बढ़े बाँध बनवाने पडेंगे । भारत इसके लिये दस रामाव किस्तों में 
६ करोड २० लाख पौण्ठ (१७ करोड ४० लाख डालर) देगा | यददि प्राकिस्तान यह 
कार्य दस वर्ष मे पुरा न कर सका तो ११वें वर्ष उसको दिस्त में ५ प्रतिशत की, 
१२वें वर्ष १० प्रतिशत की तथा १३वे वर्ष १६ प्रतिशत की कमी हो जायगी 

(४) सिंचाई की नई नदूरो के त्तथा अन्य ग्रावश्यक वार्यों के निर्माण के लिये ६० 
करोड डालर की सिम्धु घाटी विकास निधि (पाता छ्षया एो९एल०फामला 
फष्णाए) होगी | इसमे (क) ६४८ करोड डालर स० रा० श्रमरीका, ग्रेट ब्विटेन, 
आस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिर्मी जरमेंनी शौर न्यूज़ीलेड देंगे । (ख्) मारत १७ करोड 
४० लाख डासर देगा | (ग) ८ करोड पाकिस्तान विश्वयेक से ऋरण लेकर देया ( 

(५) इस सल्धि की व्यवस्यामोे फो क्रियान्वित करते के लिये दोतो सरकारों 
द्वारा नियुक्त किये गये दो सदस्यो वा आयोग होगा । 

(६) इस सान्धि के विषय मे उत्पन्त विवाद यदि आयोग के सदस्यों द्वारा हल 
न हो सके तो इसके लिये एक सटस्थ तिशेषज्ञ (शेश्ट्प७आ छ/फु८7+) नियुक्त करने 
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तथा पच न्यायालय (0०७6 ० #ाज्राग०ध०ण) नियत करने का भो इसमे निर्देश है) 
इस सन्धि पर हस्ताक्षर करते समय श्री नेहरू ने कराची में कहा था कि “यह 
दो पड़ोसी देशो के बीच मे एकता; और सहयोग का अतीक है।”” अन्तर्राष्ट्रीय मदियों 
के पानी के बंटवारे के विवाद के बारे मे यह बडी महत्वपूर्णं सन्धि है।* 
अदिशिक समृद्र' (८एा/णा&। 8८४)--समृद्री सीमा वाले राज्यो के बारे मे 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का यह नियम है कि समुद्र मे छुछ मील को दुरी तक का भ्रदेश 
राज्य वी सीमा म माना जाय। यहाँ उस राज्य की घादेजिक प्रभुसत्ता ([या0ाशे 
50ए८ा४709) होतो है। यही प्रदेश प्रादेशिक समुद्र (उल्याणथं 5८७) या समुद्री 
मेसला (४५77९ ७९) कहलाता है। 
झनेक ऐतिहासिक तथा युक्तियुक्त बिचारो के भ्राधघार पर समुद्री भेखला पर 
राज्य का प्रभुस्व माना जाता है) पहले भ्रनेक समुद्री राज्यो ने यह दावा क्या थाकि 
झनके स्थलीय प्रदेश के साथ लगने वाले समूचे महासमुद्र (प्ा्ठा) ९७) पर उतका 
अधिकार है, किन्तु इस विशाल सागर पर प्रभ्ुवा स्थापित करना उनके लिए सम्मव 
नहीं था । शन -शने यह झनुभय किया जाने लगा कि समुद्र पर उतनी ही बुर तक 
तटबर्ती राय व पता वाद कप धर क्री प्रमुता मानी जाय जहाँ तक उस राज्य की सुरक्षा के लिए ग्रावश्यक 
सम्रभा जाय भ्रथवा जितनी दुर तक के प्रदेश में यह राज्य अपना अधिकार पूर्णो रूप 
से जमाने का सामश्ये रुजता हो । समुद्री को स्वतन्बता के सिद्धान्त के साथ इस 
विचार का विकास हम्ना श्रौर १८वीं शताब्दी तक यह सिद्धान्त स्वंमान्य हो चुका था। 
'बिनफरशोयेक (8/0८४०००८) ने सर्जप्रथम इसका सुस्पप्ट भ्रतिपादन करते हुए 
समुद्र पर भप्रभुमत्ता के निबन्ध! (॥9८ 6000 78005 655८70800 ) मे यह नियम 
बनाया कि तटबवर्ती_राज्य की सत्ता समुद्र मे उतनी चोडाई तक विस्तीरणं द्वोती चाहिए 
जहाँ तक उसकी तटवर्ती तोपो के गोले मार कर सके। यही उसका सुपसिद्ध_ सिद्धान्त 
है--पधा98 90089 किए एए गए , 2ए॥0ए0 ५६, [श्रादेशिक प्रभनता 
का विस्तार शस्त्रों का सक्ति के क्षेत्र तक होता है) । 
प्रादेशिक समुद्र के सम्बन्ध में दो प्रइन विशेष रूप से विचारणीय हैं--(१) 
समुद्री तद के किरा हिस्से से प्रादेशिक समुद्र की नाप आरम्भ की जाय॥ (२) प्रादेशिक 
समुद्र की चोडाई कितने मील मानी जाय । पहले प्रइन के सम्बन्ध मे सामान्य सिद्धान्त 





५-० चिली और बोलिवियः के म-य लौका ०७८७) नदी के पानी क सम्बन्ध में विवाद के 
लिये देग्स्ये--दी इग्डियन जेल ध्याफ्‌ इण्डरनेशनऊ लॉ, अप्रैल, १६६३ के भरऊ में लेकारोस का 
लेख--शण्टरनेरानल रिवर्स--दी लौका केस, प० १३३-२५० । ६६ राज्यों ने अन्तरोष्ट्रीय नदियों 
के सम्बन्ध में विभन्‍न समभौते किये हे ॥ इनके सद्चिप्त परिचिय के लिये देखिये आमरीकन जन 
आफ श्स्टरमेशनल लॉ, गाण्ड ५७ (१३६१), १० ८६४५-६६ € में क्‍्वैगट (८ा3हथा7) का लेख। 

छ इसके लिये अभजी में प्र्य/०7» ए/थाटाड शब्द का प्रयोग दोोता है, किन्तु 
अन्तरषट्रीय विधि आयोग ने इसर स्थान पर “प्रादेशिक समुद? का दी प्रयोग वाडनीय सममय है। 
लक कर छल६ (समुदो मेयचा) तथा कतठाइाघजं 5८७ (स्प्रीमात्रदी समुद्र) झाब्द का 
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अह है कि इस नाप की झावार रेया (8956 ॥०८) सागुद्ध के भादे में वानी हटने की 
रावसे पिछली रेखा होनी चाहिए, इसे विस्‍्न जलचिक्न (7०७ छशंध/ण/क्ष))-कहा-- 
जाता है । प्रादेशिक समुद्र को चौडाई के सम्बन्ध में पहये सामान्‍य सिद्धान्त तीन मो 
का था, किन्तु अब इसमे बहुत सशोचन प्रस्तावित किये जा रहें हैं । 5 आर 
7 उ्ितकरशोयेक ने उपयुक्त सिद्धान्त के विषय मे तोष के गोते की मार की दूरी के 
लियम पर बल दिया था । वास्तव मे यह उससे घहले ऐसे तटरूथ (रट्या८) समुद्री 
प्रदेश की सीमा थी, जिसके भीतर नौयुद्ध नही ही सकते थे । तोप के ग्रोले की मार को 
निश्चित मोलो से निर्धारित करने का श्रेय किस दिया जाये, यह अभी तक अनिश्चित 
है । ब्रियर्ली का मत है कि उन दिनो तोप के माले की मार तीन मील नही थी, अल- इस 
वियम का विकास स्वतप रूप से हुआ है !* कुछ स्कण्डेने वियन् देशो में तट्स्थ समुद्र की 
सीमा समुद्री मीलो मे निश्चित वी जाती थी | फ़ास न १८ री शती की ऊुछ सान्धि-चर्चाओो 
में तीन मील की सीमा का युझाव दिया «॥। कानूनी साहित्य मे १८वीो झती के भ्रग्त में 
इसका सर्वेग्धम उल्लेय करने वाले दो इृटासियत ग्रेलियाती (6 ए/०४/) तथा आजुनी 
(४82५7) थे । १४वीं शताब्दी में विधिज्ञास्वियो तथा न्यायालयों ने तीन मील वी 
सीमा को व्यापक रूप से रबीकार किया । एसना (80॥9) के मासले से १८०४ में लाई 
स्टोवेल मे दसका समन क्रिया । १६१८ की एस्लो प्रमेरिकम सत्स्यप्रहण सन्धि में तीम 
मील के नियम को ग्रन्तरॉप्ट्रोप रित्राज कै रूप से स्वीकार किया गया झौर इसी समय 
पे ग्रेट ब्रिटेन इसका प्रबल समर्पेक है और उस रीमा को बढाने का विरोध करता रहा 
है । स० रा० झपरीका तथा ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्य देश उसी सीमा के पोपक है । 
दूसरी भोर ना, स्वीडन, स्पेन, पुर्तंगाल प्रादेशिक समुद्र की सीमा को बढाने 
के पक्ष में है। कुछ राज्य यह दायरा करते है कि मछती पकड़ने आदि बिभिन्‍्त अ्रयोजनों 
के लिए प्रादेशिक रामुद्र की विभिना सोमाये होनी चाहिये । सोमा के मीलो से 
विभिन्‍नता का एक कारण यह भी है कि समुद्री प्रक्रेश (ऐशा7७ ॥.९०९७९) की नाप 
सब देधो में एक जैसी नही है, भ्रट त्रिटेत मे यह तीन मोल है, अत वहां प्रादेशिक रामुद्र 
की सीमा ३ मील है । रफण्डेनेजियन देशो मे यह चार गील है, दसलिये वहाँ की समुद्री 
मेखला ४ मील होती है। इस त्िपय म स्टाफ का कथन स्बथा रुत्य है कि “तीन 
मील की सीमा को अनन्‍्तरॉष्ट्रीय कातुद का सायान्‍्य नियम नहीं कहा जा सक्‍या ।” दप्त 
विषय में केवल इतना हो कहना सम्भव है कि प्रादशिक समुद्र की स्यनतम खोमा तीन _ 
मोल है, अधिकतम अधिकतम सीगा के बारे से इसे सत्य नही माना जा सकता । १६३० मे हेग के 
सहिताकरेए सम्मेलन (ट97/608009 (०परिट्त०८) से इस समुद्री मेखला की 
चौडाई के सम्बन्ध में कोई निर्शाय नहीं हो सका, क्योकि नारे स्वीडन श्रादि देशों ने 
सोन मील की सीमा का विरोध किया ) १६५८ लथा १६६० का समुद्री कातुन्त सम्मेलन 
भी दल अ्श्त को हल नहीं कर सरा । 


मन ३६६८ पा सघड़ी कावून उसे [नुन सस्मेलन--प्रादेशिक समुद्र की चौंडाई पर विवाद 














७. वियर्ली--दी ला आफ नेशन्स, ९० १७७ 
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((०मरशिप्ारढ वा परा6 55 ० 528--0क्रण€ ०चट फण्णा ता पुच्चयाणान 
9४४४८०७)--२४ फरवरी से २८ अप्रैल, १६५८ तक जेनेवा मे सयुक्त राष्ट्रसव का 
८७ राज्यों का सम्मेलन समुदी कातुन से सम्बद्ध विभिन्‍त विपयो पर विचार करने के 
लिये बुलाया गया था । इसमे मुख्य रूप से प्रादेशिक समुद्र को सीमा एवं चौडाई के 
सम्बन्ध मे विस्तृत विचार हुआ, किन्तु इस विषय में विभिन्‍न देशो के दृष्टिकोश मे इतता 
प्रबल्ल तथा गम्भीर मतभेद था कि इस प्रश्न पर कोई निर्णय या समभोौता नही हो 
सका । अन्तर्राष्ट्रीय काग्रुन झायोग (फांटगवाणाबों 7 ्नज्ष ९०गाग्रा/5७०7) ने झपनी 
प्रारम्भिक रिपोर्ट मे इस प्रादेशिक समुद्र की किसी मर्यादा या सीमा का निर्देश त 
करते हुए केवल इतना ही कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय कातुन इसकी सीमा आ्राधाररेखाप्रो 
से १२ मोल से झ्रागे बढाने की अनुमति नही देता । कुछ देशो ने इससे यह परिणाम 
निकाला कि झायोग ने १४२ मीन की मर्यादा सीमा स्वीकार कर ली है, किन्तु प्रत्य 
देशो ने इसे पुरानी परम्परा के आधार पर तोन मील तक ही रखने पर बल दिया। 
इस सम्मेलन से विभिन्‍न देझो ने प्र[देशिक समुद्र की तिस्नलिखित सीमययें निश्चित करवे 
पर बल दिया-- ५ 
(१) तोन मौल” को सौमा--इसके मुख्य समर्थक श्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश राष्ट्रमडल 
के झधिकाश देश, फास, यूनान, जापान, हालेण्ड तथा स० रा० झमरीका थे । 
(२) चार मोल की सोसा का समर्थन डेस्मार्क, नावें तथा स्वीडन ने किया । 
(३) छ सोल को सीमा का अ्रतिपादन भारत, इटली सथा स्यास ने किया । 
(४) बारह मील को सीमा के समर्थक घाना, ग्वाटीमाला, इ डोने शिया, मैं किसको, 
सऊदी श्नरब, वेनेजुएला तथा सोवियत रूस थे ॥ सोवियत रूस के अतिनिधि प्रोफेसर 
तुनक्नि का यह भत था कि प्रस्येक देश को स्थानीय परिस्थितियों की तथा “दैघ राष्ट्रीय 
हितो की सुरक्षा की दृष्टि से १२ मील तक के क्षेत्र भ अपने प्रादेशिक समुद्र की सीमा 
निर्धारित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। भारतोय प्रतिनिधि शी झशोककुमार सेन 
ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि भारत ने पहले ही अपने प्रादेशिक समुद्र के लिये 
छ मील की सोसा निडियत वी है'। पेरू के प्रतिनिधि ने कहा कि दक्षिण झमरीतः के 
प्रशान्त महासागर तीरवर्त्ती राज्यों ने १६५४ के सेण्टियायो सम्मेलन मे समुद्र के २०० 
मील तक के भ्रदेश पर श्रपनी अम्नुस्तत्ता की धीषणा की है। विभिन्‍न देशो ने प्रादेशिक 
समुद्र की सीमा के सम्बन्ध में अपने पक्ष का समर्थत्र विभिन्‍न युक्तियों के झाधार पर 
किया ॥४ किन्तु इस सम्मेलन में इस प्रश्न पर सर्वेसम्मत निर्णय नहीं हो सका । 
८. इस प्रकरण में मील का अमिप्राय समुद्री मील (२७७८४ हा«) से दे । यद ६,०७६ 


कुछ दोता है, जवकि सामान्य मील ५,२८० फुट छोता दै। तीन समुद्री मील रथल के ३३ मील के 
बराबर द्ोता दे । 


8. भारत ने १६६४७ में अपने ध्रादेशिक समुद्र बी सीमा १२ मील तक बढाने की घोषणा 
दे, पाकिस्तान १६६४५ में ही इस अक्ार अपनो समुद्री सीमा का दिरतार कर चुका दे । 
२०- कीमिस्स काण्टेम्परेरी आकारब्त, २७ सित्वर से ४ झवटूबर, १६४८: 
प्रृ० १एष्श्रन्भ१्३। 


राज्य का भदेश र्श्ड 


दुसरा समृुदी सम्लेलत--समुद्र के कानूल पर विचार करने के छिये बुलाये गये 
दूसरे जेनेवा सम्मेलन (56एणाएं पा. ए एणाशिलाप्ल णा पीए [-च्त रण 5००) ने 
१७ मार्च मे २६ अप्रैल, १६६० लक प्रादेशिक सम्रुद की चौंडाई तथा ऐसे सस्पर्सी 
क्षेत्र की चौडाई पर पुन विचार किया, जिसमे तटवर्ती राज्यों को मछलो वकडने के 
अतन्प अधिकार हो । इन दोनो प्रइनो पर १६४५८ के सम्मेलन मे कोई सहमति मही हो 
सकी थी । किन्तु यह सम्मेलन भी इस समस्या का समाघान नही कर सका । 

७७ अम्देशिक समुद कप समुझोता ((णरएल्तशागा ता सील पटाा।तार इष्ठ झतते 
छाल (०7धड०००६ 2207०)-- १६५८ का समुद्री कानून सस्मेलत बद्यपि प्रादेशिक 
समुद्र की चौड़ाई के बारे मे कोई निर्योय नही कर सका, किन्तु उसने इसके झन्य पइनोे 
पर एक समझौता स्वीकार किया है ।'' इसकी प्रमुख व्यवस्थाये इस प्रकार हैं--- 

(क) श्रादेशिक समुद्र का स्वकृप झौर लक्षण--इस समभौते की घारा १ बर 
के अनुसार एक राज्य की प्रश्म॒ुसन्ता उमके स्थलीय प्रदेश से परे उसके समुद्रतट के साथ 
लगी हुई समुद्र भेज़ला (या प्रादेशिद सघुद्र), प्रादेशिक झमसुद्र के ऊपर के श्राकाश पर 
तथा इसके तल पर तथा धधोगूमि पर भी विस्तीरां होती है। प्रादेशिक समुद्र की धौडाई 
समुद्रतट के साथ निम्नतम अलरेखा से नाग्पी जाली है के साथ विम्नतु: 7_से_नापी जाली है (घारा ३) । बहुत कटे फ्ठे तटो 
के सम्बन्ध में सीधी ग्राघाररेखाओ का सिद्धान्त स्वीकार क्या गया है। इसकी धारा ७ 
भें खप्डियो के सम्बन्ध में यह नियम बताया गया है कि वही खाडियाँ किसी देश का 
प्रान्दरिक समुद्र (7८४० ७०८८७) समझी जायगी, जिनका मुहाना २४ मील से 
अधिक चौड़ा न हो । इससे अ्रधिक चौडें मुंह वाली खाडियो मे राज्य वा भ्धिकार 
केपछ २४ मील की चौडाई तक माना जायगा। 

(स्व) सिर्दोव सच का शिकार (सश&॥0 ० ॥7000८7 985580०)--उस 
समभौरे री घारा १४ से सभी राज्यो को प्रादेशिक समुद्र मे गुजरने का निर्दोष अ्धिवगार 
दिया गया है । वे सामान्य रूप से यात्रा करते हुए इसमे रुक भमवते है, छगर डाल सकते 
हैं । यात्रा लभी तक निर्दोष (77००७७४८) रहतो है, जब तक यह सटठवर्ती राज्य 
की “शान्ति, सुब्यवस्था झौर सुरक्षा को हानि नहीं पहुंचाती ।” किन्तु विदेणी जहाजो 
की यात्रा उस समग्र “निर्दोष” नहीं समभो जा राकतदी, जब जे तटवर्ती राज्य द्वारा बनाये 
गये नियमों का एलन न करें 4 इस प्रदेश से पनडब्बियों का पानी के ऊपर, अपने देश 
का भऋण्डा प्र्दाशित करते हुए यात्रा फरनी चाहिये ॥ 

तटवर्ती राज्य को विदेशी जहाजो की निर्दोप याक्ला म कोई चाघा नहीं डालनी 
चाहिये | वह अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इनको यात्रा अस्थायी रूप स बन्द कर सकता 
है किन्तु ऐसा करते हुए उसे सभी विदेशी जद्दाजो के लिये एक जैसी व्यवस्था करनी 
चाहिये, दसमे कोई भेदभाव या पदापात नही करना चाहिये (घारा १५) | सदासमुद्ो के 
विभिन्‍न भागो को जोडने वाले तया अन्तर्राष्ट्रीय सोचालम (2२०४72०४707) के जिये 
प्रयोग में आने वाले जलडमरझूमध्यो का गशार्ग कोई देश अस्थायी रूप से बन्द नही कर 


44 अब की जन लहर विजन 
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श्श्४ अम्तर्राष्ट्रीय कानून 


सकता (घारा १६) । सऊदी भरब ने यह व्यवस्था स्वीकार नहीं की | प्रादेशिक समुद्र 
में निर्दोष यात्रा करने वाले जहाज को तटवर्नी राज्य द्वारा बनाये सभी कानूनो भर 
तियमो का पालन करना आहिये (बघारा १७) । 

इस अ्भिसमय की यारा १८ से २३ द्वारा यह व्यवस्था की गयी है--(१) 
तटवर्ती राज्य विदेशी जहाजों के अपने प्रादेशिक समुद्र मे से गुजरने पर कोई विशेष 
चुगी या कर तब तक नही लगा सकते जब तक कि वै इसके बदल मे कोई विशेष सुविधा 
या सास न पठुचाए । ऐसी चुगी सब विदेशी जहाजो पर सामान्य रूप से लगनी चाहिये, 
इसमे कोई भेदभाव या पक्षपात उचित नही है । (२) प्रादेशिक समुद्र में विदेशी जशाजओं 
में किये गये झ्पराघो के बारे में तटवर्ती राज्य का क्षेत्ाधिकार नही है। (२३) तटवर्ती 
राज्यों को यह अधिकार गही कि त्रे जिरेशी जटाज पर सवार कियी ब्यक्ति के सम्बन्ध 
में दीवानो कार्यवाही करने क लिये जहाज को रोके या किसी दीदानी कार्यवाही के लिये 
किसी जहाज को बन्दी बताये। वे तभी ऐसा कर सकते है, जब विदेशी जहाज ने उनके 
प्रादेशिक समुद्र मे कोई दीवानी कार्यत्राही के तिये उपयुत्त प्रपराध किया हो॥ (४) ये 
नियम उन सब विदेशी जद्धाजों पर लागू होते हैं, जो किसो विदेशी सरकार की सम्पत्ति 
हैं भौर जिनका उपयोग ब्यापारिक कार्यो के लिये हो रहा है ॥ 

(ग) सस्व्ञों क्षेत्र ((०प्रप8४०००५$ 207०९५)--इस समभोते की घारा २४ 
में तटवर्ती राज्य के प्रादेशिक समुद्र (पर९77070॥ 52) के साथ लगे हुए महासमुद्री के 
संस्पर्शो क्षेत्र के स्वरप और नियमो का वन है | इसमें सस्पर्शी क्षेत्र की सीमा तट 
की भ्राघाररेखा से १२ मोर तन सिश्चित की गयी है। इस क्षेत्र मे तटवर्ती राज्य क्रो 
यह भ्रधिकार है कि वह अपने प्रदेश तथा प्रादेशिक समुद्र मे होने वाले चुगी, वित्त, 
आतन्रजन (एप्पाक्‍ड्डाव/07) एव स्वास्थ्य-विषयक (5शाए/थ५) नियमों के उल्जघनों 
को रोक सके तथा ऐसा उललधन करने वालों को दण्ड दे सके । 

भग्तिम प्राविघान (0०7र]एतंगाड़ ?70०श507)-- इस अ्रभिसमय की अन्तिम 
घाराशो (२५-३२) मे थे व्यवस्थाये हैं--(१) इससे पहले किये गये इस विपय के 
अन्तर्राष्ट्रीय समभौतों तथा ग्रभिसगयो पर इसका कोई प्रभाव नही पडेगा । (२) इस 
झभिसमय पर स० रा० सध के सदस्य-राज्यो द्वारा हस्ताक्षर करने की अवधि ३१ झवदूबर, 
१६४५८ तप है। (३) इस पर हस्पाक्षर करने वाले देशो को अपने राज्यों की विधान- 
सभाप्नों से इसका ग्रनुसमर्थन (॥९५१॥८७७०७) कराना पड़ेगा। इसकी कोई अवधि 
नही है। (४) काईस राज्यों द्वारा इसका अनुसमर्थेन हो जाने के ३० दिन बाद यह 
अमिसमय लागू समझा जायगा। (५) इसके लागू होने के पाँच वर्ष तक इस पर 
हस्ताक्षर करने वाला काई देश इसको विसो व्यवस्था वे सशोधन को माँग कर सकता 
है $ इस पर कोई कार्य्राही करते था रिणोय करने का झ्रधिस्ार स० रा० सघ की 
असेमभ्वली को द्वोगा । 

प्रादेशिक समुद्र में तटवर्ती राज्य वी प्रूण्णे प्रुसत्ता होते हए भी परम्परागत 

(०४०७) भ्न्तर्रोष्ट्रोय कानून का यह सिद्धान्त है वि झान्तिकाल से ब्यापारी 
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जहाजो को इसमे निर्दोष ([772८८स९) अ्चवा बनरक्ष्मणात्मक (वगर्तीट्ाचश्८) रूप से 

गुजरने का अधिकार है । किन्तु ऐसे जहाज प्रादेशिक समुद्र मे से गुजरते का अधिकार नही 
रखते, जिनमे त्टवर्ती राज्य की मुरक्षा, सुव्यवस्था, आमदनी तथा अन्य हिंतो को हानि 
पहुँचाने वालो वस्तुयें गा व्यक्ति सदे हो । इस समुद्र मे झाने वाले जहाजो के लिए 
स्थानौय नियमों को पालन आवश्यक है | किन्तु विदेशी राज्यों के रणपोतो को, सामान्य 
नियम के रूप गे प्रादेशिक रामुद्र मे होकर युजरने का झधिकार नही है। यथपि झान्ति- 
काल से अथा के अनुसार इन्हे अपने समुद्री प्रदेश में से ग्रुजरमे की ग्नु्ात दें दी जाती 
है ॥४४ (१070 (फ्रक्षणाश (७४० (देखिये प्रथम परिश्िप्ट) में यह निर्णय दिया गया था 
कि इान्तिकाल मे बिदेशी रणपोतो को अन्तर्राष्ट्रीय महामार्ग (80599) सम 
जाने बाले प्रादेशिक समुद्र भे “निर्दोष प्रयाण” ([कणीडे।५9६७ 95४8०) की पूरा 
अधिकार है और इन्ह इस अधिकार के प्रयोग से रोगर नहीं जा सकता 

सस्प्ों क्षेत्र (0009080००५ 209९5)--बुछ राज्य सस्प्ी क्षेत्रों (ए०पा- 
8७०७$ 20905) के; लिद्धागत का झनुत्तरएा करते है) इसका आदयय यह है--(क) सब _ 
प्रथोजनो के लिए प्रादेशिक समुद्र की चोड़ाई एक जेंसी चही हो सकती । (से) समृदर- 
तट से विभिन्‍न प्रकार री दू्याँ रखने वाल अनेक क्षेत्र होत हैं, प्राददोशिन प्रेमुतता के यूरो 
अबिकारों से सर्वधा भिन्‍नता रसने बाले झनेक प्रकार के विशेषाविकार और क्षेत्रा- 
घिशार यहाँ एटवर्ती राज्यो का भ्राष्त होते हैं । उदाहरणाथं, प्रास इस प्रकार के कई 
क्षेत्र स्बीनार बरता हैतठ से तीन भील तक का मल्यक्षेत्र बेवस फ्र थे प्रजाशनो 
के लिए सुरक्षित समभा जाना है । तटस्थवा (7र०ण००॥७ ) का दोव्र छ_मीच.जक 
माना जाता है । इसमे जिदश्शी रणपरोत लगर नहीं डाल सक्‍त । इस सिद्धात के ग्रन्त- 
शष्ट्रीप विधि झायोय ने भी स्वीकार किया है ) 

प्रादेशिक सझुद्र मे तठवर्ती राज्य की पूर्ण प्रभ्रुतता रवीकार करने से इन 
राज्यों को दो महत्वपूर्ण अधिकार मिलते हैं--(१) इस क्षेत्र मे मछली पकने का 
अधिकार ये ब्रपने प्रजाजनो दे लिए सुरक्षित रखते हैं। विदेशों राज्य तदवर्ती राज्य 
के साथ संधि द्वारा ही बहाँ मत्स्यग्रह्ण का अधिकार रखत हैं । (२) भनुतट्यात्रा 
(९४७००७०८) का अधिकार तट्वर्त्ती राज्य केवल अपने प्रजाजनों और जहाजो के 
लिए सुरक्षित रख सकता है । इसका अभिप्राय एक ही देश के दो बन्दरगाहो के बीच 
समुद्दी यात्रा की व्यवस्था है / अपने देश के वन्दरबाहो में व्यापारिक ढुलाई तथा 
सबवारियो के ले जाने के सम्बन्ध में कोई भी तटवर्ती राज्य विदेशी जहाजो पर आवश्यक 
प्रतिबन्‍्ध लगा सकता है । इसमे जेलेवा के समुद्री कानून सम्मेलन के तियम ऊपर दिये 
जा चुके हैं। 

एग्लो-वार्देजियत मछलीय'हू मामला--प्रादेन्िक समुद्र के कावूत पर अभी 
हाल से दो घटनाओ का प्रभाव पद है $ पटली घटना 8शॉौ०-गणफ ध्टागा तिकष्षाए- 
गई (४5८ से १६५१ में किया गया अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय या निर्णय है ओर दूसरी 
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घटना इस विषय मे झस्तर्राप्ट्रोय विधि झ्रायोग का कार्ये हे। मत्स्यक्षेत्र वाले मामले 
में न्यायालय के सम्मुख विचारणीय प्रइन यह था कि नावें दी सरकार ढारा १६३५ मे 
प्रकाशित एक सरकारी पादेश हारा बनाये गए मत्स्यग्रहस क्षेत्र (छाज्ञाध्य९5) ठीक 
हैं या नही । ग्रेट ब्रिटेव का यह कहना था कि यह आज्ञा अस्तर्राप्ट्रीोय कावून के अति- 
कूल है। इस आज्ञा मे नावें के तट पर मुख्य भूमि की तया इससे दूरवर्ती ४८ बिन्दुभो 
की आधाररेखाञो से ४ मील तक के समुद्री प्रदेश की सीमायें निश्चित करके एक 
क्षेत्र वताया गया था । इसमे नार्वेवासियों का मछली पकडने का एक मात्र अधिकार 
माता गया था । नावें का तट बहुत कटा-फटा है, इसमे निम्न जदचिन्ह (7-०७ 
एएक(टाए ग्रशथ्टों)) को आवाररेखा न स्दीकार कर, इसे समुद्र मे काफी झागे से शुरू 
किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि इसमे समुद्र के काफी बड़े भाग प्रादेशिक 
समुद्र मे आ गये भौर भन्य देख इसमे मछली पकशले के अ्रधिकार से वचित हो गये । 
मन के दम कलम नर होता । ये ने बहुमत से यह निणुंय दिया कि नावें सरकार की इस झ्राशा से अच्छूर्राष्ट्रीय _ 
कातुत के किसी नियम का खण्डन नहीं होता । ये समुद्र सदियों से केवल नार्वेजियत 
सहछिफ्तों का मत्स्यक्षेत्र रहे है। नाव का तट विशेष रुप से कटा-फ्ठा होने से उसके 
लिए ऐसी झाधाररेखा बडे युक्तियुक्त ढग से निश्चित की गई है । यह प्रावश्यक्र नहीं 
कि प्राधाररेखा (8७5८ ॥) निम्न जलचिहक्न का भ्रनुसरण करे, इतना ही पर्याप्त 
है कि यह 'तठ की सामान्य दिद्या! का अ्रनुगमन करे और नावें ने ऐसा ही किया है।" 
ब्रियर्सी ने इस निरणंय को प्रस्तर्राप्ट्रीय कानून में नवीन तत्व समाविष्ट करने 
चाला माना है । इसमे श्रव तक आधाररेसा (985८ ]77०) के लिए माना जाने वाला 
निम्न ज़लचिल्ल (!.०७४ ४४८ एथशॉ८) का नियम छोडते हुए केबल यही कहा गया 
है क्रिध्राधाररेखा '' दल हद कोई तह युक्तियुक्त ढ़ग से” खीची जानी चाहिए। स्टार्क ने इस निर्णय 
मेन परिणाम निकाले ही --([) भददि कोई तट्वर्ती राज्य अपने प्रदिशिक समुदद 
की निर्धारित करने वाली आधाररेखाग्ो की तर्कानुकूनता के सम्बन्ध में किसी श्रन्त- 
रॉप्ट्रीय न्यायालय को सन्योष करा सऊता है झोर इसे यह विश्वास दिला सकता 
है कि ये रेखायें मनसाने ढग से नहीं खीची गईं तो वह इस रीति का झनुसररणा कर 
सकता है। (२) ऐसी आघधाररेखाओो के लिए यह आवश्यक नही कि बे तट पर तिम्न 
जनचिह्न के समानात्तर खीची जाय । इनके लिए समुद्गतट की सामान्य दिशा का 
प्रनुसरण प्रावश्यक है । (३) खाडियो का जल भी कुछ झवस्थाओं मे प्रादेशिक समुद्र 
का अझग समभा जा सकता है, भले ही इनका मुँह इरुते दो स्थानीय सिरो से नापे जाने 
पर १८ मील से अरधिक-हस+ सामान्यत खाड़ियो के सम्बन्ध में यह नियम है कि इनकी 
१० मील तक वी चोडाई देश की आन्तरिक सीमा में समभी जादी है, इसवे बाद हे 
मोल का प्रादेशिक समुद्र मादा जाता है । 
अ्रम्तर्राष्ट्रीय विधि भ्रायोग ने १६५६ मे झपनो झाठवी बैठक में इस विपय में 
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निम्नलिखित सुझाव दिए है--(क) राज्यो के व्यवहार को देखते हुए सस्पर्शी क्षेत्रों 
(९००४४०००५ 2०7०४) के सिद्धान्तों को कुछ झतों के साथ स्व्रीकार कर लेना 
चाहिए 4 सस्पर्गी क्षेत्रों को दूरी १२ मील से श्रधिक नही होनी चाहिए, इनमे राज्यों 
को प्रभुसत्ता के नही, किन्सु निरीक्षण और नियन्वस के सामान्य अधिकार होने चा हियें। 
साकि इनमे चुंगी, वित्त और स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन हो सके | दन क्षेत्रो 
की सुरक्षए बी हृ्टि से साम्यत्ताः नही देती चाहिए । (रू) प्रादेशिक समुद्र की चोडएई 
फिसी भी दशा मे १३ सील से अधिक नही होती चाहिए | एग्लो-मार्षेजियन फिद्ारीज्ञ 
केस के अनुसार प्रादेशिक समुद्र को सापते की सीधी श्राधाररेखाझ्रो को मान्यता दी 
जानी चाहिए, बश्लें कि इस देश का तट बहुत कटा फ्टा हो भ्रौर इसमे छोटे 
दाएुों की बडी सस्या हो, फिर भी इस आधाररेखा को तट की सामात्य दिशा का 
अनुसरणा काना चाहिए । 
प्रादेशिक समुद्र के सम्बन्ध मे दक्षिण असरीक्षा के चिली, इक्वेडोर और पे 
राज्यो न १६५२ भे सैण्टियायो मे तथा १६५४ मे नीमा मे ध्रदेशिक समझौते किए 
इनके अनुसार सस्पर्शी समुद्र की चौड़ाई २०० मील मामी गई हे ! किन्तु दुसर धरे के, 
इतना विद्याल बनाने वाल समकौते य्रभी तक के वर्तेयान अस्थर्रष्ट्रीय कानून के अनुकूल 
नही हैं ! 
जलडमसूमध्य (5८8705)--छ_सील से कम भौडे जलडमरूमध्य प्रादेशिक 
समुद्र का अग होते हैं। इससे अधिक चौड़ाई के जलडमस्मध्यों के सम्कत्ध में विधि- 
शास्वियों मे मतभेद है। कुछ इसे खाडो मानकर प्रादेशिक समुद्र का भाग बना देते 
हैं। १५७३ प्रे ग्रेड प्रिदेन भौर स० रा० अमरीका ने जुभ्ाम डि फूका के १० से २० 
मील तक चौडे जलडमस्सब्य को ऐसा मानकर दराके मब्यभाग को दुनों देशों की 
सीमान्त रेणा तय किया था । जो जलठमरूगष्य अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री महामार्ग बनाते 
हैं, उनके प्रादेशिक समुद्र में से होकर गुजरने का भधिकार विदेशों के ध्यापारी गौर 
नडाकू-- दोनो करते के जद्याजों को होता है। टगकप साम्मादें टेक मे अन्तर्राष्ट्रीय 
स्यायालय ने अन्तर्राष्ट्रीय महामागें (प्राषऋफ़ब७) का लक्षण करते हुए लिखा है कि 
इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि यह दो खुले समुद्रों को मिलाने वाला 
मार्ये हें। तथा अन्तर्राष्ट्रीय नौचालन वे: लिए इसका प्रयोग होता हो ५ खूले समुद्र का 
एक प्रादश्शिक खाड़ी या भ्रूमि से घिरे समुद्र मे मिलाने वाले जलडमरूमध्य अन्तर्राष्ट्रीय 
महामार्ग नही हैं जैसे उपर्युक्त जुआरान डि फुका का जलडमरूसध्य प्रतान्त महासागर का 
ध्यूजेट खाडी के साथ प्रिलाते के कारण यह स्विति नही रखता । 
कुछ जलडमख्मध्यों के सम्बन्ध मे विशेष नियम और सचियाँ होती हैं । भूमध्य- 
सागर को कृष्णुत्रागर के साथ जाडने वाले बराहफारस प्रौर डार्इत्तलज जलडमरमध्य 
इसी प्रकार के हैं । य पहले टर्की क पूए श्रधिकार मे थे । १८४१ के एक समभौते के 
हारा यह तय क्रिया धया कि विदेशी रणपोत इसमे नही आ सकेगे। इसका यह तटस्थी- 
करण १६१७४ तक बना रहा 4 इसके बाद मित्रराज्यों ने इसे जीत लिया। प्रथम 
विश्वयुद्ध ने बाद इसवग विसेन्‍्यीकरण (70ल्थगापा$8४००) करके इन्हे सब देशों 
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के जहाजो के लिए खोल दिया गया तया एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन को इसका प्रबन्ध 
सौंप दिया गया | कमालपाशा की विजय के बाद लौजान वी सधि द्वारा १६२३ मे इसे 
इएल्तिकाल एवं सुद्धकाल में व्यापारी और लटाकू जहाज के लिए समाव रूप से खुला 
रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय नियत्नण को घटा दिया गया, इस पर टर्यी की श्रभुग्तत्ता मानी 
गई। १६३६ के मोष्ट्र, प्रभिसमय [ज्षणाधट्वात (0तएटणा०४5) के अनुसार टर्की 
क्यो इसमें पुन क्लिबन्दी करने तथा इसे सैनिक हृप्टि से सन्‍नद्ध करने का झधिकार दिया 
गया। इसके नियनस्स वा अन्दर्राप्ट्रीय आयोग हटाकर इस पर टर्की को पूरी सर्वोच्च 
सत्ता कुछ धर्तों के साथ प्रदान की गई । ही 
खाडियां श्नौर झाखान (8995 थआ० 805) -- इनके सम्बन्ध से एग्लो-नाबें- 
जियन फिशरीज वाले माशले ने बडा प्रभाव डाला है (प१० २१५) | इससे पहले गेट 
ब्रिटेन में यह परिपाटी थी कि छ मोल की चोडाई तक खाडियो की झ्रान्तरिक जल 
समभा जाता था, प्रादेशिक समुद्र की झ्राधाररेखा छ मौल चौडाई वो दोमो स्पलीय 
सिरो से मिलाने वाली रेखा मानी जाती थी, इससे ञ्रागे तीन मील तक का समृद्र 
प्रादेशिक समभा जाता था। ग्रन्य देशो में छ मील की चौडाई वे स्थान पर १० 
मील की चौटाई तक को खाडी झ्लान्तरिक जल का भाग गानी जाती श्री। झब 
285 ट्रीय न्यायालय के उपयुवत निर्णय से इस विपय में ये नियम बन गये हैं-- 
जब कुछ खाडियो या शआ्राजातो वे जल को चिरफाल से तटवर्ती राज्य ऋपना 
भ्रान्तरिक जल समभता है, तया श्रन्य राज्य भी उसये इस व्यवहार का लम्बी और 
युक्तियुक्त त्रधा द्वारा पूर्ण समर्थन करते रह हा, तो यह व्यवहार अन्य राज्यो द्वारा 
मान्य स्वीकार क्या जाना चाहिये। (२) यदि ऐसा व्यवहार या प्रथा न हो, तो 
भी तटवर्ती हराज्य को यह अ्धिक्रार है कि वह झआाविक पझ्ावश्यकता ग्रथंवा खाडी 
के साथ प्राचीन सम्बन्ध ने आधार पर खाडी के जलों फो श्रादेशिक समुद्र में 
सभ्मिलित करने की घोपणा करे । (३) तट की बनावट झर क्टाव को देखते हुए 
प्रादेशिक समुर को निर्धारित करने वाली आधाररखायें तट की सामान्य दिया का 
प्रमुसरण करते हुए खोचो जानो चाहियें। अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने यह सुझाव 
दिया है कि खाडी के उतते भाग का ही पानी आन्तरिक या प्रादेशिक समका जाता 
चाहिये, जिसका सुहाना १५ मील से अधिक चौटा न हो । १६५० के समुद्री वातुत 
सम्मेलन ने सह सीमा २४ मील बढा दो है । 
महाद्वीपीय समुइततल (ट०छधायाधव 5गवय)- यह एक भूरर्भ शास्त्रीय 
परिभाषा है। महाद्वीप! के साथ लगा छुझ्ला समुद्रदट इस प्रकार बना हुआ है कि 
बह भहाद्वीपी के स्थलीय ब्रश वा हो अ्ग है, वह काफी दूर तक शने शर्म गहरा 
होते हुए झन्त में सहमा २०० मीटर (६०० फुट) था इससे झधिक गहरा हो 
जाता है॥ समुद वे निम्दतम तल पर खडे व्यक्ति को यह एक ऊँचा ताक (506) 
जैसा दिखाई देता है । ६०० फुट तक से कम गहरा ढाल प्रदेश महाद्वीपीय समुद्तल 
पहलाया है। पहले एस प्रदेश का कोई सहर्द नहीं था, किन्तु भ्रव चैज्ञानिक्सापनी 
को उन्नति से यन्‍त लगाकर इस प्रदेश की खुदाई ह्वारा यद्धा से भनेक प्रकार के खनिज 
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-+-कोयला, लेल तथा झन्य सामयी ग्राप्त की जाने लगी है । 

२५८ सितम्बर, १६४४ को झमरीकन राष्ट्रपति ट्र, सेन ने यह घोषणा की कि स० 
रा० झमरीका के महाद्वीप के साथ सगे हुए महादीपीप तल का सम्बन्ध स॑० रा० 
अमरीका से है और वह इसको प्राकृतिक सामग्री गर क्षेत्राधकार और नियन्त्रण 
([सष्प्ग$070009 0त्त ००7६०) का दावा रखता है। इस घोषणा से ग्राड हजार 
बर्ग मोल का समुद्रदत उसके अधिकार में आ गया, यह उसके १३ गूल राज्यो के 
क्षेत्रफस से दुगना है । अलास्का में यह रेखा कई सो गोल तक चलो ययो है। पूर्वी तट 
पर इस तल की चोडाई २० से २५० मसीत तक तथा परिचिमी तट पर १ से ५० 
मीच तक है । स० रा० अमरीका के बाद मेतिसको (प्रक्‍द्ूजर, १६४५), प्रजण्ठायना 
(११ जनदबर १६४६), चिली (जून, १६४७), परू (अगस्त, १६४७), तथा 
कोस्टह रिका (सत्रस्बर, १६४६) ते अपने देशो के साथ तग्रे समुद्री सतत के सम्बन्ध मे 
सर्वोच्च प्रभुसता के इस प्रकार के दावे क्विय ।* 

अन्तर्राष्ट्रीय कातूच के लिये यद सर्वेधा चवीच समस्या है) इसम जहाँ एक 
ओर हटपर्यी राज्य! को उतके अरेश के साथ दंगे समृद्रों मे विधमानत प्राकृतिक 
साधनों के उपयोग व! अधिययर देना, उनको सुरक्षा और साधनों की बृद्धि की हष्डि 


१५४- अनरीरा की घोफ्णा में यद्ष भी क्दा गया था कि भद्ातीपीय ससृर्राण का ऊपर 
के मढाससुरों पर तथा इससे स्वस्थ सथा निवाधघ नौचा'लन पर कोई प्रभाव सही १द्गा । 
इससे यह रपप्ट दै कि यह मददासमुद्रों की स्वतन्त्रता (स्गिण७७०७४०॥ ७/ ए८8७ 8०95) में काइ बाधा 
नहीं चअनत7। कया त्था रेस शझादि लेयको ने हर मैन के श्स सिद्धान्त एबं स्थान वी कोलस्वास 
फी अमरीका थी सोज से तुलना थी है और यह क्दा हे कि थड इलेहास वी वडी महत्वपूषत 
घबना है (इटियन शर्नल आफ इत्रनेशनल ला, अप्रेल, ६१६३, ए० #६२-६३)। 

_ परतुत श्ख विषय भें सबसे पहले नियम बनाने बाला पुत्माव यथा। बसने 7३२2० में 
3०० फंदम (६०० पीर) गहराइ बाज अपने सझुद्गरतर में विदेशी जड्ानों का जाल डालकर 
सछुलिया पकने 75७ पहठ से रोक दिया (78 7६ भें रूस ने दुनिया के दुसरे देशों को यद्द सूचित 
किया कि बढ अपने तथ से उछ दूरी पर विद्यमान कह टापुओं को इस आधार पर अपया समभागय 
है कि थे साइबेरिया मद्दाद्वीप का ही भाग इ। “छ फरवरी, १४४० काग्र८ ब्रिटेल था वेनेजुए्ला 
ने पेरिया की खादी (5प0 ०6 ए#प्छ) बा समुद्रालीय कानों क बार में सपि की। यबव उ्ललिय 
महच्चपूण ४) कि वेनेजुएसा को श्रिग्शि ट्विनीडाड सर क्रधक करने बान्ठा २५ मील चौश स्मुड़ 
दहुन छथल। दे और इस स्मुद्राल के नीचे पेट्रात मिलने की समावना थी, अत इसने रूवि द्वारा एक 
फ़त्रिम रेखा दर दोनों देशों क अधिकार छेत्र की सीमा निम्चित की सयी । 

दक्तिणी अमरीका क कुछ देशों- चिली और पेर ने अपन ऊमरत्राट के साथ २०० मील तफ़ 
की दूरी क भ्गर को अपना प्रदेश घाषित किया । अल साल्वेडोर (के! 5808007 गल्‍्य के १2४५० 
क स्विधान में कहा गया टै कि इस राज्य के अदेश में निस्त उतचिद्य से २०० समुरी भौए तक के 
समीषवर्ती समुद्र इनके ऊपर का आकाश, भूमि के नीचे कामग तथा मद्ादीवीय सझुदतल समिलित 

। लोटरैस्ड ने यत्र सत्ब दी सिखा दे कि अन्‍्तरोष्ट्रीव कानूल वी दृष्नि से थे दाजे 
निराधार हैं (आपेनडाइम १)ए६४२) और स्त० रा० अमरीका त्था येट बिटेन ने दनके विम्द 
प्रतिवाद किया दै। 
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से वाछनीय प्रतीत होता है, वहाँ दूसरी झोर इससे महासमुद्दो मे नौधालन वी 
स्वतन्त्रता में इस्तक्षेप होने तथा जटिल और क्ट्ु ग्रन्तर्राप्ट्रीय विवादा बे उत्पत्त 
दोोने की प्राशका है । अन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश लौटरपैख्ट [3णा८्यथ्ला) 
का मत है कि महाद्वीपीय समुद्रतल्न के सम्बन्ध में किये जाने वाले दावे युक्तियुक्त हैं, 
इन्हें तल तक सोमित न करके सभी झघ समुद्रोय (87977) क्षेत्रों मे लागू करता 
चाहिये । मद्माद्वोपिय समुद्रतल पर तटवर्ती राज्य के कानूनी श्रघिकार का झाधार 
सस्पकज्षिता (2०0708णा5५) का सिद्धान्त तथा अन्य राज्यों द्वारा तटवर्ती राज्य के दावो 
का स्वीकार किया जाना है । 
ब्रियर्ली (87079) ने महाद्वोपीय तल पर तटवर्ती राज्य के श्रधिकार को 
स्वोकार करने का कारणा स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि ऐसा न करके समुद्रतल 
को भरस्थामिक (२८७ ग्ए05) घोषित किया जाय तो कोई भी विदेशी राज्य यहाँ 
समुद के गर्भ की प्राकृतिक सम्पत्ति निद्ालने के लिये झ्रावेशन (0००००४४०7) द्वारा 
इस पर अधिकार कर सकता है श्रौर इससे तटवर्ती राज्य के लिये खतरा उत्पल्न हो 
सकता है। झ्रय महाद्वीपीय तल की प्राइ-तिक सम्पदा निकालने का एकमात्र भ्रधिकार 
कानून द्वारा (॥/50 ]07०) तट्वर्ती राज्य को मिलना चाहिये, प्रावेशद अथवा 
अगीकरण (४श/ध्७।०7) द्वारा इसको पुप्ट करने की झ्रावश्यकता नहों होती 
चाहिये । ये झधिकार रामुद्रतल वी अषोभूमि तक ही सीमित रहने चाहियें, इसके ऊपर 
के महासमूद्रो मे होने वाले नोचालन या मछली पकडने पर इसका कोई पभाव नहीं 
पटना चाहिये ।१४ 
१६५६ मे भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने महरद्वीपीय सम्मुद्रतल के बारे में अपने 
लियमों का जो प्रारम्भिक रूप तैयार किया, उसमे निम्न बातों पर बल दिया गया 
है --(१) क्षटवर्ती राज्यों को भहाद्वीपीय रामुद्रतत के प्राकृतिक साधनों को प्राप्त 
करने के पूरे “प्रभुसतासम्पन्ता' अधिकार होने चाहियें : (२) किन्तु इस तल के 
उपरिदायी ($०फ०८०७०८०९) जलो और महासमुद्रो और आकाश पर इनको कोई 
प्रधिकार नही होगे। (३) इनके कार्यों से समुद्र के झन्दर डाली गई तारो की 
व्यवस्था को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिये । (४) नौचालन मे और मछलीगाहो 
में इन कार्यों से कोई बाघा या हस्तक्षेप नही होना चाहिये । (५) समुद्र के तल से 
से आइतिक पदार्थ निकालने के लिए लगाये जाने वाले यन्त्रों तथा अन्य साधनों के 
निर्माण की सूचना अन्य राज्यों को दो जानी चाहिये। (६) जब एफ ही महाद्वीपीय 
समुद्रतल के साथ दो राज्य स्पर्श करते हो तो दोनो मे कोई समभौता या सन्धि न 
होने की दश्मा मे इनकी सीमान्त रेखा इनके प्रादेशिक समुद्र की झाधाररेखाप्रो से 
समदू री (2५५७५००५७7०७) के सिद्धान्त पर निर्धारित की जानी चाहिये । 
महाद्वीपीय समुद्रतल का १६५८ का अभिसमय (एए्पर्टाग्रागम ० 4958 णा 
€०णए््पाणं 59०/)--स० रा० सघ की भध्यक्षता मे २४ फरवरी से २८ प्रप्ैल, 


१६- जियली --दि लॉ ऋफ नेरान्स, पृ० १८३ 
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१६५८ तक जेनेया में होने वाले ८७ राष्ट्री के ससुद्र के कानून (739 ० 563) पर 
विचार के लिए बुलाए गये सम्मेलन ने इस जटिल प्रदन पर विचार करके एक अभिसमय 
या समभौता किया । इसके पक्ष से ५७ मत तया विपक्ष में रे मत थे। आठ देश मतदान 
में तटस्थ रहे । इस समसौते की महत्वपूर्ख ब्यवरथायें निग्नलिखित है । 

इसकी पहली धारा (“५४०० ) में महाद्वीपीय समुद्रतल का सक्षरा किया 
गया है ९५ यह विवार प्रन्तर्राष्ट्रेय कानून मे बिल्कुल नया है और इससे पहले इस 
बिधय में विभिन्‍न राप्ट्रो की कोई सर्वि नही हुई। इसमे महाद्वीपोय समुद्रतल थी परि- 
भाषा मे दो दालें कही गई हैं”"--(१) यह समुद्रतट का समीपवर्ती (६५]३०८४४) बहू 
समुद्रतल (8:50८०) तथा प्रघ समुद्री (5०७०७7॥८) प्रदेशों का वह निम्न घरातल 
(9७05$०४) है, जो प्रादेशिक समुद्र की सीमा से बाहर उस स्थान तक है, जहाँ तक 
समुद्र २०० मीटर गहरा हो । यह उससे भी झ्ागे तक भी हो सकता है, बशर्ते कि 
इस गहराई में समुद्रतल के प्राकृतिक स्ाघतो का दोहन (£>ए०॥०४०ा) हो सके | 

(२) द्वीपों के समीपवर्ती समुद्रतटो के झ्रघ समुद्री भ्रदेशो के सम्बन्ध में महाद्वीपो 
की उपर्युक्त व्यवरथा झ्ञागू करनी चाहिये ) इससे यह स्पष्ट है कि महाद्वीपो का प्रादेशिक 
समुद्र (प्काश०79)! 822) से २०० गभीटर की गहराई क्तक का सम्रद महाद्वीपीय 
पमुद्रतल है 

इसके समुद्गतल मे प्राहृप्तिक साधनों के दोहन (8९007 ण वैन) 
72९50०७7००७) का एकमाज झविकार दा अशिसमय को धारा २ के ग्रजुसार तटवर्ती 
राज्य को दिया गया है । वह यहाँ के खनिज तया अन्य जीवन ने रखने वाले (१४०७- 
५०8) एबं जीवित (7.00708) श्रारियों से अचल, गतिहोन या स्थावर जीव-जत्तृभो 
(860९7879 57००७०७) का दोहन या उपयोग कर राकता है? निश्चल जीब-जन्तुओं 
का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह कहर गया है कि “ये सीप (09०) जेँसे ऐसे 
प्राणो हैं, जो इसकी फसल के समय या तो समरुश़तल में निश्चल (707770979) पढें 
रहते हैं ग्रमवा तब तक गतिथील यही हो सकते, जब तक कि बे समुद्रतत्न के निरन्तर 
ओऔतिक सम्पर्क से ये आराये । ४ इससे यह रष्ष्ट है कि (१) तटवर्ती राज्य को समुद्री 
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अचल मचछलीगोदों (८९७८णाश्ाज गिशाटात०5) के सवन्ध में यह लक्षण्ण बडा मध्वपूरा 
है तथा लगभग दस 5प्रे बिचार-वियर्श के घाद रदोकर क्या स्यी है | बस्तुत रखुद में बल 
और अचल अ्यगिण्यों के सम्बन्ध में बिशुद्ध बर्गीकरण बडा जटिल अस्न दै ! इसके सुप्य वर्ग ये है-- 
(१) इुछ समुद्री जतु बित्जुल निश्वल (000७) दोने दे, (२) दुछ कबल कुछ फुथ तक 
शलि करते हें और (३) कुछ भराणी करी दूर तक गति करने और पेरने का सामथ्य रखते दै4 
अचल (5०१०७८७८७) बगे में प्रायः सरुद्बतल से भोतिक रूप रे सबद्ध सपक मूंगा (0णबा 
व्वाणाद ए0०55८४) को सम्मिलित किया जाता है ।॥ कुछ आयी आरम्मिक जीवन में तेरने बाले 
तथा बाद में निश्चल दो जाने ६, छुआ शुरू में निश्वल तथा दाद में गतिशील होने दें। अत 
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छल मे पाईं जाने वाली केवल उन्ही वस्तुओ के उपयोग का प्रधिकार है, जो इसमे 
निरचत एवं तिष्मिय रूप से स्थिर पडी रहती हैं। अतः यह व्यवस्था समुद्र के गतिशील 
आरियो पर नही लागू होती । (२) समुद्री तल की वस्ठुओ के उपयोग का झ्धिकार 
होने पर भी इससे ऊपर के महासमुद्रो (४80 56०5) पर इसके ऊपर के झाकाग 
(#४7-525००) पर सटवर्ती राज्य को कोई अधिकार श्राप्त नही होता (पारा है) 

बटवर्ती राज्य को यद्यपि महाद्वीपीय समुद्री तट के प्राकृतिक साधनों के उपयोग 
तथा दोहन के लिए भावश्यक सभी तकंसगत उपायो (१९४६०४४७8९ ए/०७४ए८०७) के 
अयोग का अधिकार है, किन्तु ऐसा करते हुए तटवर्ती राज्य को समुद्री तल मे बिच्चाई 
गई तारो, पादप लाइनों को बनाये रखने या नई तारों के डालने में कोई बाघा नहीं 
डालनी चाहिये । समुद्री तल का उपयोग करते हुए तटवर्ती राज्यो को निम्नलिखित 
कार्यों भे कोई भ्रनुचित बाधा (07]ए5४॥286 एाशाध्टि८००८) नही डालनी 'चाहिये-- 
(क) जहाजो का ग्राना जाना (7४७984४०४), मछली पत्रडनसा, समुद्र मे रहने वाले 
जीवित प्राणियों का सरक्षण ((०75६7४०४०७०), (ख) समुद्र विषयक (0०6आ0- 
8790॥0) प्रकाशित होने वाली खोजे । इन विपयो का पालन करते हुए तटवर्ती राज्य 
अपने समुद्री तत के श्राकृतिक साधनों को श्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक यन्त्र सगे 
([0%क्षा॥0०॥5) का भ्रधिकार रखता है । इस कार्य के लिए उपयुक्त सूचना देने के 
याद उसे इन क्षेत्री मे ५०० मोटर चौडाई के सुरक्षित क्षेत्र ($882५ 2:0॥6) स्थापित 
करने चाहिये। इतकी सीमा को प्रदर्शित करये के लिए प्रकाश की भत्तियाँ तथा पैराक 
पीपे (87095) लगाने चाहिये किन्तु ऐसे क्षेत्रो को द्वीप का दर्जा नहीं मिलेगा। वे 
तटबर्ती राज्य की भूमि नही समझे जायेंगे, इससे तटवर्ती राज्य के प्रादेशिक समुद्र 
क्री सीमा में कोई भ्रन्तर नही आयगा । तटवर्ती राज्य इस बात का पूरा प्रयत्न करेगा 
कि समुद्र मे रहने वाले जीव-जन्तुओ को उसके कार्यों से कसी प्रकार की हानिन 
पहुँचे ।॥ महाद्वीपीय समुद्रतल की वैज्ञानिक खोज के लिए तटवर्ती राज्य की अनुमति 
आवश्यक होगी, किन्तु यदि इसकी प्रार्थना इस कार्य की योग्यता रखने बाली रास्थाग्रो 
((७0४07920 405770(0$ ) द्वारा की जायग्री तो तटवर्ती राज्य सामान्य रूप से इस 
प्रायता को भ्रस्वीकार नही करेगा । यह विश्युद्ध रूप से वैज्ञानिक अनुसघान होगा तथा 
तटबर्ती राज्य को इसमे भाग लेने तथा इसके परिणामों को प्रकाशित करने का झ्धि- 
कार होगा । 

यदि कोई रामृद्री तल दो या अधिक राज्यों के निकट पड़ता है तो इसमे प्रत्येक 


उपर्यवत सममोते में दिये गये लक्षण में यद स्पष्ट कया गया दे कि ये पतल के समय 
(प्रशा"८४४७०।० 822९), निरचल होने चादिएँ ।इसके साथ ही ये “समुद्रतल पर या उसके नीचे 
निश्चल रहने वाले” हों। यरद्याप इस लक्षय से कठिन आबरण वाले (0७0$६७८८७०५) केंकड़े, 
ऑंगामछली (7.0855०८) के सम्बन्ध में स्थिति अण्रिचित हे, फ्रि भी उपर्यक्त लय ने अचल 
मछलीगाददों के स्वरूप को ५इले की अपेज्षा अभिक स्पष्ट और सुनिश्चित कर दिया है । इस विषय 
के विवेचन के शिय्रे देखिये--अमेरिकन जनेल आफ इण्टरनेशनल लॉ, सड ४५, श४६८६१५ 
घू० ३५६--३७३ ! 
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राज्य की सौसा आयसी समकोते से तय होगो । ऐसा समझौता मे होने तथा सीमा 
निर्धारित करने को ग्रन्य विशेष परिस्यितियाँ र होने को दशा में यह ऐसी मबध्यरेखा 
(]४००४७७ 006) होगी, जिसका प्रत्येक विदु उन झावाररेखाधों (8952 ]25) से 
समान दूरी पर होगा, जिसके प्रत्येक देश के प्रादेशिक समृद्र की चौडाई नापी जाती हैं। 
ब्राज्ञोल-फ्रास होगासछलो विवाद (छाघ्वटए छा00०8 4.09#०7 95ए४)-- 
इस प्रश॒ग में ब्राजील और फ्रारा के झोगामछली घिवाद (॥88 [.00850 एा5इएपए:८) 
का उल्लेख आवश्यक प्रतोत होता है । इस बिवाद ले ३० जनवरी, १६९६३ को बढा 
उग्र रूप घारण कर लिया, जब ब्राजोन के उत्तर पूर्वी समुद्वतट से ६७ मोल को दूरो 
घर कीयापललियो को पकडने बाली फास की तोन नौकाओं को यह कहा गया कि 
यहाँ फ्रास को सछरी पकडने का कोई अधिकार नहीं हे । ब्रग्जोल के जगी जहाज भवैध 
रूप से गछज्ियाँ पकडन के अपराध ग दव फ्रेंच नौकाग्रो को पकटकर बैटाल (४9॥9/) 
के बन्दरगाह भें लू गए ) रस पर दोमो देशो में वो उत्तेजना और तमाव बढा तथा 
संघर्ष को स्थिति उत्पन्न हुई। दोना देशो के राष्ट्रपक्तियो मे पारम्परिक सम्पर्क स्थापित 
करके इस समस्या को हल करने का प्रमत्त किया और इसके परिणामस्त्ररुप तीनो 
फ्रेंच नौकायों को भीगामदली पक्षइने की अनुमति दे दी गई, किन्तु १६ परवरी, १६६३ 
को इस गवुमति को रद्द करते हुए क्रारील की सरकार ने फ्रेंच कौकाझों को इस क्षेत्र 
में पुत हट जामे का कहा । 
इस विवाद का मूल कारण यह है कि दक्षिण झमरीका के अन्य राज्यो की 
भाँति ब्राजील ६० मील तक के महाद्वीपीय समुद्रतल (00शशाध्पा8! 50८) को झपना 
राष्ट्रीय प्रदेश मानता है. और यह कहता है कि मोगामछलियाँ इस समुद्री तल पर 
चलकर आने वाले प्राणी हैं, वे मछलियो (#75॥) से भिन्न हैं, भ्रत” इन पर उसका 
स्वामित्व है, फ़ास इनको यहाँ से नहीं पकड सकता । दूसरी ओर फ्रास का यह कहना है 
कि ब्राजील को समुद्री तल के साथ सलग्त सभी वस्तुओ--घोषे (0/57275), स्पज, सूये 
(८०:४४) आदि निशचल वस्तुओं पर पूर्से श्रधिकार है, विच्तु फीगामछपणियोँ पतिझील 
प्राणी हैं, बे समुद्र म स्वतस्ततापूर्वक बियररण करतो है, उन्हे मछती समझना चाहिए। 
उनको सम्‌द्रो तल से संबद्ध नही समझना चाहिए, श्रत मछलियों की भाँति इनके शिकार 
का पूरा अधिकार फ़ास को है। द्वाडील तद के वास झीयामछलियाँ फ्रास के लिए 
विशेष महत्व रखती हैं क्योकि फाश्न के पास इसकी प्राप्ति के पुराने प्रधाम सोत-- 
अफीका के निकट मारीतानिया (0४9५४॥/॥08) के समृद्ववट पर ये मछलियाँ लगभग 
समाप्तप्राय हैं । अत फ्रासने १६९ फरवरी को ब्राजील की मॉय का प्रतिरोध करने के 
लिए अपने एक रणपोत प६प को विवादास्पद समृद्री प्रदेश मे जाने का आ्रादेश दिया 
(२२ फरवरी) । इस पर आज्ीत ने इसो दिन अपने दो विधष्यसक पोतो (/0५5005 ८7९) 
को यहा जाते का आदेश भेजा। ब्राजील को नौसेना को युद्ध के लिए सावधान कर दिया 
गया । इस सघपँ को स्थिति भे विवाद के आतिपूर्ों समाघान के लिए दोनो देझों मे 
वार्ता आग्म्भ हुईं और अन्त से फास ने २ अप्रैल, १६६३ का यह धोपणा की कि चह 
ब्राजील के स|थ हो रहे इस विवाद को निणंय के लिए हेग के पचनिर्णय के स्थायो 
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पर स्वस्व है । आपेनहाइम" के मतानुसार निम्नलिखित कारणो के आधार पर तटबर्ती द 
राज्य को अपने महाद्वीपोय समुद्रतल के साधघनो और स्रोतो के एकमात्र उपयोग झोर 
उपभोग का अधिकार होना चाहिये--ठटवर्ती राज्य का इस समुद्रतल के साथ 
प्रत्यक्ष लगा होना. [फिल्ल छा०्याजाओ), महाद्वीपोय समुद्रतल का समीपवर्ती 
भूप्देश का स्वाभाविक बढा हुआ भाग [पिडाप्पदों एएण०ए8०५००) होना, महा 
द्वोपीय समुद्रतल तथा इगके पारा की मुख्यभूमि के खतिज पदार्थों का मिलकर एवं 
सग्रह (0०एएाण०॥ 9००) बनाना, महाद्वीपीय समृद्गरतल के साधनों के उपयोग में 
तटवर्ती राज्य के विशेष हित होना, भौगोलिक दृष्टि से तटवर्ती राज्य का इन साधनों 
को उपयोग करने में सर्वोत्तम स्थिति मे होना, तटवर्ती राज्य द्वारा अपने साथ लगे 
समुद्री तल के प्राकृतिक साधनो का उपयोग करने के लिए झन्य राज्यों को अनुमति देने 
की विधिसम्भत अनिच्छा । येसब कारण महाद्वीपीय समुद्रतल पर तटयर्ती राज्य बी 
प्रश्मुमत्ता के दावे को न्‍्यायोचित एवं तकेंसगत ठहराते हैं ।'४ 
भत्तर्राष्ट्रीय विधि झ्रायोग ने भी दूसरे दृष्टिकोण का समर्येत करते हुए कहा 
है कि रामुद्तल और इसके नीचे की भूमि झ्स्वामिक नहीं समझी जा सकती, यह इस 
पर सर्वप्रथम आवेशन करने वाले को नहीं मानी जा सकती । ““यह सभव नही है कि 
इस विषय में भौगौलिक तत्व की उपेक्षा की जाय, भले ही इस तत्व को तथा समुद्रतल 
तथा उसके पास के सरू-प्रदेश का सम्बन्ध प्रकट करने के लिये हम सामीष्य (०- 
एए्व्रण ७), सस्पकश्िता (0००७९४०७), भौगोलिक झविच्छिन्तता (06०क7णएपथ्शो 
(००४७४४७)), परिद्विष्ट या लादात्म्य (67एए7(००थ॥०७ 07 १८४79) झादि झब्दो 
का प्रयोग करें | समुद्री कानून के सम्मेलन (007रटिष्ा०६ 0म्न पी6 79७ रण 8०) 
में भारतीय प्रतिनिधि ने इसी सत का समर्थन किया था और कहा था कि सदि भावेशन 
(0०८०:७०/॥०) द्वारा समुद्री तल पर भ्रधिकार का सिद्धान्त माने लिया ग्रया तो यह 
राज्यो के शान्तिपूर्णो सहम्नस्तित्व को ग्रम्भीर क्षति पहुँचायेगा ।* 
भहाद्वीपीय समुदतल के विचार का विकास यह सूचित करता है कि प्रन्तर्राष्ट्रीय 
भ्रावश्यकताभो के कारण क्रिस प्रकार इस विपय मे नियमों का विकास हो रहा है। 
प्रारम्भ मे इसका इस दृष्टि से बहुत विरोध किया गया था कि यह भहासमुद्रों की स्व- 
तन्त्रता (67९९6०४7 ० प80 5९७5) के सर्वेमान्य अन्तरॉप्ट्रीय सिद्धान्त मे वाघा डालने 
बाला है। किन्तु बाद से यह अनुभव किया गया कि विभिन्‍न राज्यों की भोजन-सामग्री 
तथा अन्‍य साधनो की ग्रावश्यकताप्रो को दृष्टि मे रखते हुए उन्हें समृद्रतलवर्ती प्राकृतिक 
सम्पदा के उपयोग का झ्रधिकार इस रीति से देना चाहिए कि इसमे महासमुद्रो वी 
स्वतन्त्रता पर कोई झाच न आये। इसो दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय विधि ऋग्योग ने लिखा है 
२०. भापेनहाइम--इट्रनेशनल लॉ,--प्रथम खण्ड, (धष्टम सस्क रख), ए० १४ । इस 


विषय में ३१ जुन। १६६० को स० र।० अमरीका के सुप्रीम कोर द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निरयय 
के लिये देखिये कीसिंग्ल झाकाँइच्ज़, २६६०, पृ० शछ४८८ 


२१. आपेनदाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खण्ड १५ पृ० ६8६२-३३ 
२२. इमिड्यन जनेल आफ इणगरनेरानल सो, र&६३५ पृ० १६४ 
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कि यह (महासमुद्रों की स्ततन्जता) एक ऐसे बिकास को नही रोक सकती, जो आयोग 
की सम्मति में सारी मानव जाति को लाभ पहुँचा सकता है। किन्तु इस बात फा ध्यान 
रखना चाहिए कि इसका महासमुद्रो को स्वतत्नता परकोई प्रभाव न पडे 7 
गहरे सलुद्रतल(0८९9 5८३०८) पर प्रभुत्व की नवीत समस्या---इस समय जहाँ 
मनुष्य एक शोर श्रत्तरिद्द में चन्द्र, शुक्र, मंगल आदि ग्रह-उपग्रहों लक पहुंचने का प्रयत्त 
कर रहा है, वहाँ दुसरी ओर वेज्ञानिक उन्नति से उसने व फवल महाद्वीपीय समुद्रतल 
(९०४४४ ४८० 50०) में दिच्चमान प्राकृतिक सम्पत्ति--पेट्रोल, लोहा, कोयला प्राप्त 
करना शुरू कर दिया है, अपितु महाद्वीपीय सम्रुद्रतल से आगे के झत्यन्त गहरे समुद्रतलो 
से भी प्राकृतिक सम्पत्ति निकालते के साधनों का आविष्कार करने मे बडी सफलता प्राप्त 
की है | समुद्र के गर्भ में विद्यमान भ्रनन्‍्त सम्पत्ति का अमुमान इन थोडे से तथ्यो से 
मभली भाँति किया जा सकता है । केवल प्रशान्‍्त महासागर मेएल्यूमी नियम की इतनी 
मात्रा है कि १६६० भे ससार मे इसकी खपत फे हिलाब से यह बीस हजार क्पें तक 
चल सकती है, जब कि पृथ्वी पर विद्यमान खानो का एल्यूमीनियम केचल १०० बर्ष 
तक ही काम दे सकता है, इसी प्रकार मैंगनीज तथा वासम्ये के समुद्री भडार क्रमश ४ 
लाख धौर ६००० वर्ष तक चल सजते हैं, जब कि पुथ्यी के भण्डार क्रमश १०० घर्ष 
तथा ४० वर्ष के लिये ही है । समुद्र के सारे जल को मीठा बनाने के तथा उस मे बेती 
करने के परीक्षण इतनो तेजी से हो रहे है कि १६८० तक समुरों में अरगाज की पैदावार 
बडे पैमाने पर होने लगेगी, भूमि पर खेती समुद्री खेती की ठुतना में मग्रष्य रह जायगी । 
एक घरंमील समुद्री जल से लाखो टन नमक तथा श्रन्य खतिजो के अ्रतिरिबत ६४५ ठन 
(१ टन +5 २७ भन) चॉोदी तथा २५ टग सोना पाने की सभावना की जा रही है । 
इस बिषय मे कितनी तेजी से प्रगति हो रही है, यह दससे स्पप्ड है कि थार्दलैण्ड, 
इृण्डोनेशिया शोर मस्तायशिया इस समय सपुद्र से रागा (39), दक्षिरद श्रफीका हीरे, 
फिनलैण्ड तथा स्मूजीलैण्ड लोहा तथा दगलैण्ड और कनाडा कोयला आप्त कर रहे हैं! 
सबसे झधिक विलक्षण प्रगति पेट्रोल, गन्धक और गैस के क्षेत्र मे हुई है। १६४७ में 
मं० रा० ग्रमेरिका के महाद्वीपीय समुद्रतल मे विद्यमान तेल भढार का अनुमान शे३ 
अरब (8[00) पीपे था (१ पीपा+-३६८ ग्रेलल ) तथा २६ करोड पौपे तेल समुद्र 
से निकाला जाता था । १६६४५ मे समुद्री त्तेल मण्डार का अ्रनुभात बढ़ कर १०० धरब 
हो गया है भश्रौर समुद्र से पहले की अपेक्षा लगभग दस ग्रुना या २४ करोड पीपे तेल 
निकाला जा रहा है) समुद्र के इस अनन्त वेभय का महत्व उस समय और भी अधिक 
अर जाता है, जब हम यह देसते हैं फि मुमण्डत वर दौन+ बधाई भाग सनुद्रो ते धिरा/ 
हुआ है । इस श्रनग्त ध्राकृतिक सम्पत्ति क भ्रतिरिक्त समुद्रतल बा दूसरा नवीनतस 
उपयोग भतिरक्षात्मक कायों के लिए है । समुद्र की गहराइयों थे शु-देशों को हाहि 
पहुँचाने के लिये फैके जाने वाले प्रश्ेपर्तास्त्रो के अड्डे स्थापित किये जा मक्ते है, इन 


बह. बह्ी, पृ० १६२ 
दे४, टाइम्स आप इंडिया, दिउ्ली, २ दिसम्बर १६६७, ४० ६ 
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का बड़ा लाभ यह है कि समुद्र के भीतर छिपे होने के कारण पृथ्वी की परित्रमा 
करने बाले शझ्रन्तरिक्षयान इतका पता नही लगा सफते हैं । 

उपर्युक्त दोनो कारणो से गहरे समुद्रो का महत्व भविष्य में बढ़ने की तथा 
इसके प्रभुत्व के सबन्ध में अन्तर्राप्ट्रीय विवाद उत्पन्न होने की आझका है । इस समय 
सब देझ्षो ने सागर के महाद्वीपीय सम्रुद्तल ((०7४7८०६४ 50८) पर निकठवर्ती 
देशो का स्वामित्व माना है । झव इससे झाग्रे के बहुत गहरे स्रमुद्रो के तल पर स्वामित्व 
को जटिल समस्या उत्पन्न होगी । इसका कारण इन समुद्रो के तल पर पाई जाने वाली 
अनन्त प्राकृतिक सम्पत्ति श्लौर इतका सामयिक ह्टि से उपयोग करना है। जिस 
प्रकार भूमण्डल पर उपनिवेश झौर से निक अड्डे पाने के लिये विभिस्न राष्ट्रो में होड 
हम करती थी, वैसी ही होड भविष्य मे समुद्रतल के झड्डो तथा सम्पत्ति के लिये 
होते की सम्भावना है।॥ १६६७ में सात्टा से इस महत्वपूर्ण नवीन समस्या की शोर 
स॒० रा० सघ का ध्यान खीचा है। 

नहरें (८४7०5$)--किसी एक राज्य के प्रदेशों मे से होकर गुजरनेवाली नहरो 
वर उस राण्य की प्रादेशिक प्रजुवा होती है । इदका कोई भ्रन्तर्राष्ट्रीय गहत्व नही है । 
किन्तु अनेक राष्ट्री के यातायात के लिए महत्व रखने वाली नहरें किसो एक राज्य के 
प्रदेश मे से गुअरने पर भी श्रन्तर्राप्ट्रीय समभी जाती हैं । भ्रन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध 
विभिन्‍न सहासमुद्रो को जोडने वाली ऐसी नहरो से है, जिनका लाभ धनेक राज्य उठाते 
हैं। इस प्रकार की तोन नहरें हैं--पानामा, कौल भौर स्वेज । 

(फ) पाताघा नहर (४7६४० (७0४ )--्यह्‌ मध्य शझमरीका के पातामा 
राज्य मे से होते हुए भन्घ महासागर को ग्रशान्त महासागर से जोडती है । इस नहर के 
यातायात के नियसो की व्यवस्था १६०१ को प्रेट ब्रिटेन तथा स० रा० भ्मरीका पी 
हे -पौन्से फोटे (६799/-090०7०९४00०) सन्धि तथा १६०३ भौर १६०६ के समभोतो के झवु- 
सारहीती है। १६०१ की सन्धि की एक घारा मे यह व्यवस्था है कि “यह नहर निरिचत 
नियमों का पादयग करने बाले सब राप्ट्रो के व्यापारिक और सामरिक जहाजो के लिये 
समानता की ज्चतों पर खुली रहेगी ।”? इस सन्धि मे यह भी कहा गया था कि इसका 
परिवेप्टन (800६७५८) कभी नही किया जायगा और इसमे झत्रुता का कोई कार्य नहीं 
होगा । प्रथम विद्वयुद्ध मे स० रा० अमरीका ने सब राएड्रो के व्यापारिक जद्दाजो को 
इसमे से ग्रुजरने दिया, किन्तु युद्धका री देशो के रखपोतों के ग्रुजरने पर पावन्दी लगाई। 
जब स० रा० अमरीका स्वय युद्ध मे सम्मिलित हुआ तो उसने नहर में शत्रु के सभी 
जहाजो का गुजरना बन्द कर दिया । इस सन्धि द्वारा इस प्रदेश के तटस्थीकरण बी 
ज्यवस्था होने पर भी रा० रा० अमरीका पानामा नहर की सुरक्षा के लिये भ्रावर्यत्ा 
रक्षात्मक कार्यवाही कर सकता है । उसे पानामा नहर के क्षेत्र मे स्थायी रूप से नियन्त्रण 
का तथा सेना रणने का झ्विकार है। पानामा गणराज्य की इस प्रदेश मे प्रमुसत्ता केवल 
कानूनी और नाममान की है, दास्तविक तथ्यानुसार (2९ /8८(०) सत्ता वाशिगठन के 
पास है ॥ र्‌श जनवरी, १६५५ को स॒० रा० अमरीका-पानामा कौ पारस्परिक सहयोग 
की सन्धि से भी यही ध्वनि निकलती है । 

प्‌ 


राज्य का प्रदेश श्र 


कोल नहर (एल ए०्यण)--यह उत्तरी सागर करे वाल्डिक सागर से जोडती 
है । यह प्र्णेरूप से जर्मन प्रदेश में है भौर प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व इस पर जर्मनी की 
पूरी सर्वोच्च सत्ता और पूर्ण अधिकार था। १६१६ की वर्साय की सन्यि मे यह व्यवस्था 
की गद कि जरमनी के साथ लडाई न रसने वाले सभो राज्यों के व्यापारिक और रणख- 
पोतो के लिये ये समानता के आधार पर खुली रहेगी। १६२३ म॒प्रम्तर्रोप्ट्रीय 
स्यायालय ने एए॥रश०/:१०७ के मामले से इस नहर की स्थिति पर प्रकाण डाला। 
विस्व॒लडन एक ब्रिटिश जहाज था। एक फ्रेंच कम्पनी ने इसे किराये पर लिया घा। २१ 
सा, १६२१ को जन अधिकारियों ने इस जहाज को क्षोत महर से इस आधार पर 
सही गुजरने दिया कि यह रूस के साथ युद्ध करने वाले पोर्लण्ड के लिये रणा-रामग्री ले 
जा रहा है। न्‍्यायालप से अपना निर्णय देते हुए कहा कि जमंन सरकार का पह कर्तव्य 
था कि वह इस जहाज को नहर मे से युजरने देती क्योकि वर्साय की सन्थि हारा कील 
नहर ऐसे सब राष्ट्रो के जहाजो के लिये छुली रखी गई है, जो जरमेनी के साथ शान्ति- 
पूर्वक रहते हो, बे आपस मे किसी दूसरे युद्ध मे सलग्त हो सत्रते हैं, किन्‍त्‌ इसमे तठस्थ 
रहने बाला जरमनी दस राज्यों कों जाने वाले जहाज नहीं रोक सकक्‍ता। ४ नवम्धर, 
१६३६ को जर्मनी ने कील नद्धर सम्बन्धों वर्माय सन्लि की घारा ग्रस्वीकार करने को 
घोषणा की तथा १६ जनवरी, १६३७ को जर्मन नौसेना की उन सत्ता द्वारा प्रकादित 
एक आदेश से प्रत्येक राष्ट्र के जहाजो के लिये नहर मे प्रवेश करने से पूर्व अनुमति लेने 
का विय्म बना दिया गया ) 
स्वेज् नहर ($प्र८ट2 (:१४०)--पह रक्तसागर को भूमध्य सागर से जोज्ती हैं। 
इसमे एुक फ्रेंच कम्पनी ने दताया था । बाद से ग्रेट त्िटेन ने इसके क्यर्ी बड़े हिस्‍्ले खटीद 
लिये ॥ इस नहूर के सम्बन्ध मे २६ अक्टूबद, हैधरूुए को कुस्तुनठुसिया का समकौता 
हुआ ॥ इसमे प्रेट प्रिटेन, आस्ट्रिया, स्पेन, हु॒गरी, फ्रास, जर्मनी, हालेण्ड, इटली, टर्जी ने 
भाग लिया ६ इस सन्बि की भहृत्वपूरां व्यवस्यायें इस प्रकार थी--(१) यह पुद एव 
शान्तिकाल में छुली रहेगी, इसका परिवेष्टन (970:080०) कभी नहीं होगा । (२) 
नहर के छ्षोद्र मे शत्रुता का कोई कार्य नहीं होगा । भ्रत्येक जगी जहाग कों प्रदेश के र४ 
घण्टे के भीवर नटर छाड देनी होगी । नहर में या इसके बन्‍्दरयाटो में सुख-सामद्री को 
कभी लादा या उतारा नहीं जा सकता । (३) सन्धि पर हस्ताक्षरकक्‍तांआओ ग से प्रत्यक 
राज्य नहर में अपने दो जगी जहाज रख सकता है, किन्तु एुछकारी देशो को इसम ग्रपने 
रणपोव रखने का धविकार नही है ४ स्वेज नहर मिश्र के प्रदेश मे स होकर युजरुती थी + 
१६१४ तक यह सर्की के अघीन था। प्रथम विद्वपुद्ध मे टर्की के सम्मिलित होने पर ग्रेट 
ब्विदेन ने इस अपने सरध्षण भे ले लिया $ १६२२ मे इसने मिश्र की स्वतन्त्रता स्वीकार 
करते हुए भी स्वेद्ध नहर के सुरक्षा विषमक अशिकार अपने पास सुरक्षित रखें। २६ 
खगस्त, १६३६ वो मिश्ष तथा प्रेंट जिदेन से हुई एक सन्धि के अनुसार स्पेज 
मिझ्ष का ग्रत्िमाजर झन साना गया, किन्तु द्विटिश साझाज्य के विडिब भायो से राम्वके 
का महत्वपूर्णा साघन होने से जिडेन को इस बात को झनुमति दी यई कि वह दस प्रदेश 
में उस समय तक नहर की रक्षा के लिये अपनी सेताये रख सकता है, जब तक मिश्री 








र३० अन्तर्राष्ट्रीय कानूल 


सेना इसकी रक्षा करने मे समर्थ न हो । छितीय विश्वयुद्ध मे इस सन्धि का पूरा पालन 
हुआ, किल्तु युद्ध रामाप्त होते ही मिश्र ने जिटिश फौजो के हटाने की माग को । लम्दी 
सन्धि चर्चा के बाद २७ जुलाई, १६५४४ को दोनो देशो के बीच काहिरा मे हुए सममौते 
के अनुसार ग्रेंट ब्रिटेन ने २० महीने में अपनी सेनायें हटाना स्वीकार कर लिया दया 
साथ ही नहर के सम्बन्ध मे १८८८ बेस समझौते का पालन करते हुए इस अन्तर्राष्ट्रीय 
भहत्व रखने वाली नहर मे नौचालन की स्वतन्त्रदा के सिद्धान्द्र पर बल दिया गया। 
इस समय मिश्र को आस्वान वांघ के निर्माण के लिये वहुत बडी घनराशि की आझाव 
इ्यकता थी, जव स० रा० अमरीका, इगलैण्ड और अन्‍्तर्राप्ट्रीय बैक ने मिश्र के राष्ट्र 
पति कनैल नासिर को इस ह्ार्थ के लिये घन देना अस्वीकार किया तो उसने जुलाई, 
१६५६ मे स्वज्ध नहर के राष्ट्रीयकरणा वी विश्व को स्तब्ध करने वाली घोषणा की! 
ग्रेट ह्निटिन और फ्रास ने पहले दो मिश्र के इस कार्य की घोर निन्‍दा की तथा बाद में 
इज्जरादल के राथ मिलकर उस पर म्राक्णण कर दिया (अक्टूबर, १६४५६) । बादमे 
इन्हे वहा से अपनी फौज वापिस बुलानी पडी। २५ अप्रेल, १६५७ को मिश्री सरकार 
ने यह घोषणा की कि वह १८८८ के समझोते के सभी दायित्वों का पालन करेगी और 
नहर के प्रशारान के सम्बन्ध में होने वाली शिकायतों को निर्णय के लिये पचायती कमेटी 
को देना तथा उसका निर्णाय मानना दोनों पक्षों के लिये श्रावश्यक होगा। श्८८८ की 
सन्धि करने वाले राज्यो मे इस सन्धि की घाराओ की व्यारया के सम्बन्ध में काबूनी 
प्रशनो पर मतभेद होने पर मिश्र ने इनमे अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्थायालय का प्निवायें क्षेत्रा- 
घिकार स्वीकार कर लिया ॥ मिश्र इस नहर को सब देशों के को सब देझो के चना इक जप भी 
सो समय लक नहा कहा अगर का इरपलप लय थे जागे खाल नी 
को इस नहर गेसेने देता। उेन्मा्क का इज़राइल साल ले जाने वाला एक 
जहाज इंग टापट (02० 7000) ८ महीने तक मिश्री अधिकारियों ने पोर्ट सईद में 
रोके रखा । भ्न्त मे ५ फरवरी, १६६० को सारा मात बन्द रयाह मे उतार देने पर ही 


अलकीट 28 ने इस अटहाज को घुक्त किया । 
काञ्ञ पर प्रादेशिक प्रभुता ($0एशश्ाहग/9 ०५८: #)--वायुयानों के 


आविष्कार और विकास से पहले किसी राज्य के श्रदेश के ऊपर विद्यमान आकाश पी 
कोई महत्ता नही थी, किन्तु वर्तेमान समय में हवाई यातायात के लिकास मे झ्राइचर्य - 
जनक उन्नति से तथा यू-२ जैसे ७० हजार फूट की ऊँचाई पर उडने वाले वायुयानो, 
रपूतनिक्ो तथा राकेटो के झाविष्कार से इसे असाधारण महत्व प्राप्त हो गया है । गार्नर 
के मतानुसार किसी प्रदेश के ग्राकाश को तीन भागों मे बाँटा जा सकता है-- (१) उच्च- 
सम भाग--यह वायु वी कमी और तापमान की अधिकता के कारण मनुष्य के आवास 
के लिये सर्वेथा अनुपयुक्त है । आजकल विभिद स्पूतनिको और राकेटो छ्वारा इस अदेर 
के झन्वेपर हो रहे हैं और जब मनुप्य यहा की प्राऊुतिक परिस्थितियो पर विजय प्राप्त 
करके यहाँ अपने अन्तरिक्ष यान (595८० 59५) ले जाने लगेगा तो इस प्रदेश की 
महत्ता वढ जाप्रयी (२) निम्नतम भाग भूमि से ऊपर का ३३० मीटर तक क्य प्रदेश-- 
इसमे ऊंचे मत्रान, डाद तार, रेडियो विभाग की तारें, ऊँचे खम्मे आदि होते हैं । 





राज्य का प्रदेश रहे 


(३) मध्यवर्ती भाग--यह हवाई यातायात और रेडियो के सदेझन-प्रेषण के लिय्रे उप- 
योगी होता है । 
प्रथम विश्वयुद्ध से पहले आकाश की प्रभुता के सम्बन्ध मे प्रमुख सिद्धान्त स्टाके 
के मतानुसार निम्नलिखित थे * --(१) खुले समुद्रो तथा रनधिकृत प्रदेश ((/0०००प५- 
जाधव (पप्रधां०ा9) के ऊपर का आाकाद सबके तिये पूर्ण रूप रे खुला हुआ हे ।(२ ) राज्य 
को प्रादेशिक भ्रभुता मे विद्यमाच भूमि और समुद्र के ऊपर वाने आकाश के बारे में ये 
मत प्रचलित थे -- (क) राज्य को अपने प्रदेश के ऊपर के आकाश पर असीम ऊँचाई 
लक पूरों प्रभुसत्ता घ्राप्त है. उसे विदेशी बायुयानों को अपने प्रदेशों मे आगे से रोकने 
का अविकार है। (स्व) आकाश का उच्चतम उपरिशायी ($09८77१०४४५) भाग महा" 
समुद्दो बी भाँति सब देशो के लिये सम्रात्त रूप से खुला हुआ है। (ग) समुद्री मेखता 
(77706 0८॥) और खुले समुद्र को भाँलि राज्य की आकाश मे प्रादेशिक प्रमुता 
कुछ निश्चित ऊँचाई तक होती है, उसके ऊपर का अन्तरिक्ष स्वामोहीन और सबके लिये 
समान रूप से खुला होता है। (घ) एक अन्य सिद्धान्त के अनुसार यद्यपि श्राकात के 
'ऊच्च भाग में किसी राज्य का स्वामित्व नही होता, फिर भी वह इसमे विदेसी वायुयानों 
के थातायात को नियन्त्रित कर सकता है ॥ (ड) यद्यपि राज्य को अपने प्रदेश के उपरि- 
शायी श्राकाञ्य पर पूरी प्रादेशिक प्रमुता होती है, फिर भी उसे इसमे विदेशों के अस्तैनिक 
विमानो को यातायात के लिये मार्ग देना पडता है, विदेशों के सैनिक वायुयात्ों को इस 
आकाश से जाने से रोकने का उसे पूय अधिकार है ६ 
प्रथम विद्वयुद्ध छिडने पर यह झनुभव किया गया कि इस विपय मे रज्यो हारा 
क्ियात्मक रूप से एक ही' सिद्धान्त माना जा सकता है कि उन्हे अपने झाकाक्य पर असौस 
ऊँचाई तक ((84०० 8७ (००७७५) पूरी प्रादेशिक प्रमुसत्ता है । १६१६८ में पेरिस मे 
हवाई यहलायात के नियन्ञण की समस्याझों पर चिचार करने के लिये बिमिन राज्यो का 
शुक सम्मेलन बुलाया गया । इसमे अन्तर्राष्ट्रीय टष्टि ये दाशन्तिकाल में हवाई यातायात 
के उपयुक्त नियम बनाये यये । इसकी मुरूए व्यवस्थापे निम्नलिखित थी-- (क) प्रथम 
धारा मे राज्या की अपने प्रदेश के आकाश में पूरी प्रमुसत्ता स्वीकार करते हुए कहा 
गया था --“इस समभोते को करने वाले राज्य यह स्वीकार करते है कि भअध्येक राज्य 
को अपने प्रदेश और प्रादेशिक समुद्र के ऊपर वाले आक़ात्य पर पूर्ण तथा झनस्य ((:0आ- 
फ्ोशर 870 डएाए॥ए८) प्रमुसन्ता श्प्त है। (ख) घान्विकाल मे इस सममोते मे 
सम्मिलित देना के विभानो को अन्य राज्यो के ग्राकाझ मे निर्धारित नियमा का पाल 
करते हुए निर्दोष उड़ान (गराश0८८७६995598८) की पूरी स्वततन्नता होगी। किन्तु 
अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों को ऐसी उडानो के लिये सवद्ध राज्यो से अनुमति प्राप्त 
करनी होगो। (ग) किसी देश से एक विमान की रजिस्ट्री तभी होगी, जबकि उस पर 
पूरा स्वामित्व उस देशवेर नागरिको या हो $ एक वायुयान की रजिरट्री एक से अधिक 
देशों मे नहीं हो सक्ष्ती। (घ) वायुयान पर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के सयय इसकी 
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राप्ट्रीयता और रजिस्ट्री के चिह्न ग्कित होने चाहिये। (ड) निजी वायुयानो हारा 
प्रस्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा करते समय इनकी रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र, जहाज के यात्रा 
योग्य होने का प्रमाणपत्र, चालको के पास चालन-योग्यता के प्रमाणपत्र, सवादियो की 
सूची आदि निर्धारित सामग्री होनो चाहिये। (च) किसी राज्य के अधिकारियों को 
अपनी सीमा में आनेवाले वायुयान के आवश्यक कायज़ात जाँचने का अधिकार होगा। 
(छ) राज्यों के सैनिक वायुयान दूसरे राज्यो के झ्ाकाश पर विद्ेष झाज्ा के बिना नहीं 
उड़ सकते, पुलिस, चुगी आदि से सम्बन्ध रखने वाले वायुयान पारस्परिक समभौते 
से दूसरे राज्य मे जा सकते हैं। (ज) ट्वाई यातायात्त के लिये राष्ट्रसथ की अध्यक्षता 
मे एक भन्तर्राप्ट्रीय झायोग (]०तर्रव० एव 0.0कणांइश09 0 किए गब्नशंड्श07) 
बनाया गया | इसका कार्य सम्मेलन द्वारा निश्चित किये कर्तव्यों का पालन, हवाई याता- 
यात की झावश्यक सूचनाझो का सग्मह तथा हवाई सउ्झो का प्रकाझन था। 

पेरिस सम्मेलन मे स० रा० झमरीका तथा कई झन्य अमसरीकन राज्य सम्मिन 
लित नही हुए थै। इनका सम्मेलन १६२८ में हवाना में हुआ । इसने पेरिस सम्मेलन 
जैसी व्यवस्थायें की । झन्तर केबल दतना ही था कि हवाना मे गुरुय रूप से व्यापारिक 
समभौता हुआ झौर इसने कोई अन्तर्राष्ट्रीय सगठन नही स्थापित किया। 

१२ भरदूबर, १६२६ के वारसा समभोते (फ़व्ाउबच्छच 007एथाएग) में 
विमानों हारा की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय दुलाई, यात्रियों और साल-विपयक नियम, 
विमानवाहक की जिम्मेदारी झादि के अनेक नियम बनाये गये | द्वितीय विश्वयुद्ध से 
पहले इस प्रकार के कई भ्रन्य समझौते भी हुए, रिन्‍्तु इन सबसे दो बातें उत्लेखनीय 
थीं--(क) भ्रन्तर्राप्ट्रीय हवाई कम्पनियों को इत समझौतो द्वारा निर्दोष यात्रा की 
अधिकाश सुविधाये नही दी गयी थी । (ख) विदेशी वागुयानों के भूमि पर उतरने के 
अधिकार सबद्ध राज्यों की इच्छा पर निर्मर थे । 

द्वितीय विद्वयुद्ध में वायुयानों कौ विलक्षण उद्नति से समुद्रो और महाद्वीपो के 
भ्रारपार हजारो मील सम्दी वैमाविक उडाने भारम्भ हुईं । इनमे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई 
कम्पनियों के विभिन्न राज्यों मे वैम्मनिक यातायात की और इनके लिये उपयुक्त श्रडडो 
की प्राप्ति की नई समस्‍यायें उत्पन्न हुईं । इन पर विचार करने के लिए नवम्बर, १६४४ 
में शिकागों सम्मेलन (७००8० (०ए०ए०४४०४) शुलाया गया। इसगे ४* राज्यो ने 
प्रस्तर्राष्ट्रीय वैमानिक यातायात के प्रश्नों पर विचार किया । इस सम्मेलन का घुख्य 
विचारणीय विषय प्रत्येक राज्य की हवाई कम्पीयो को प्रद्यन फी जाने वाली “आकाश 
को पांच स्वतन्त्रतायें' ([४७ फप८९००0$ ०॥86 87) धी--(क) बिना भूमि पर 
उतरे विदेशी राज्य मे उडाच करने की स्वतस्तता, (ख) दूसरे राज्यों मे यातायात से 
'िन्न उद्देशयो के नलिए भूमि पर उतरने की स्वतन्त्रता, (ग) वाशुपानों से सम्बन्ध रखते 
बाले देश का माल दूसरे देशो मे उतारने की स्वतन्त्रता, (घ) वादुयान द्वारा स्वदेश 
लोटते हुए मार्ग मे स्वदेद के लिये यात्री तथा सात लादने की स्व॒तन्त्ता, (ड) दो विदेशी 
राज्यो मे माल की दुलाई की स्वतन्त्रता । इन पाँच स्द॒तम्त्रताओ को सम्मेलन में स० 

रा० झमरीका ने वडी प्रवचता के साथ रखा, किन्बु अत्य देशों ने इनके समर्थन मे विद्येष 
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उत्साह प्रदर्शित नही क्या । केवल पहली दो स्वतन्त्रता के पक्ष से ही वहुमत प्राप्त 
हो सका | अत इस सम्मेलन को बाधित होकर दो प्रकार के समभकोते करने पड्े-- (क) 
अत्तर्राष्ट्रोप हवाई सेदा पारगमन समझोता (३88७ इशश्ा।शाणा्र #7 5चएएबड 
पगशात शैडाध्टशाा।)- - इसमे पहली दो स्वत्नन्त्रतायें स्वीकार की ययी यी। (ख) 
अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन समभौता ( पशाट्णावधठावाी हैए पःक्ाक्रणा: हैह7४४- 
7०७७४ )--इसमे पाँचो स्वतन्॒तायें स्वीकार की गयी थी ग्रौर यह समझौता करने वाले 
राज्य भन्य राज्यो के विमानों को अपने राज्य के झान्तरिक यातायात के लिए रोक 
सकते ये ) अधिकाज राज्यो ने पहले समझौतो पर हस्ताक्षर किये, दूसरे पर हस्ताक्षर 
करने वाले राज्यो की राश्या सम्मेलन में सम्मितित राज्यों के आबै से भी कम थी। इसने 
दो समझौतो के अतिरिक्त इस सम्मेलन ने श्रन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड़ान पर एक सम- 
भोत्ता ((००६०॥0०9 छा पश/शाा्वाएाव! शो #जक्ाण॥) किया। इसमे अन्त- 
राष्ट्रीय कानुन के सामान्य सिद्धास्तो का प्रतिपादन था, विमानों के सचालन, इनके 
चालकों तथा यात्रियों की सुरक्षा, रव्रास्ध्य, चुगी झादि के दियमों का उल्मेस था। इसने 
एक पल्तर्राष्ट्रीय श्रसै तिक हवाई यात्रा सयठन ([7(य086079! 0750 शैशशा07 
078०0729000 ) की रघापता की । इस हागठन ने १६४७ के बाद झन्र्राष्ट्रीय हवाई 
यातायात के सम्बन्ध में अनेक उप्रयोगी रमभौते सम्पन्न कराये हैं। जैसे १६४८ का 
(०7४९४४07 ०4 09 ॥0973॥009) ॥१८००४७१॥०४ ० ऐेाड्॥8 व #श/एशी, 
१६५२ का (0७०१५७॥809 90 0800986 ०४७५०७ 09 एह6 ए0ए2४ह0 6एएगी (० 
एवं एथ065 05 ४86 80708 
बाह्य प्रस्तरिक्ष को प्रमुता को सवीन ससस्श--ढ्वितीय विश्ववुद्ध के बाद से 
आकाश के ऊँचे हिस्‍्सो तथा बाह्य अन्‍्तरिक्ष (00०7 593०8) मे प्रादेशिक प्रमुता का 
प्रसत धी-२ वया गन्‍्त महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्थ्रों के प्राविष्कार से ओर प्रूषियी के 
चारों भोर धूमनेवाले कृत्रिम उपग्रह्ो तथा स्पूततिको क कारण बहुत जदिल हो गया 
है। सटाक ने यह ठीक ही लिणा है कि इस क्षेत्र से हुए वैजानिक विकास के गारण 
आ्राकाश को प्रभुता के सिद्धान्तों का पुननिर्माण आवश्यक होगा ।" १ मई, १६६० को 
अगरीका के एक यू-२ विधान मे रूसो श्राकाश पर उडान करके उसकी प्रादेशिक भुला 
का अतिक्रमण करते हुए इस प्रश्व॒ को बड़े उग्र रूप में उपस्थित किया है। स० रा० 
अमरीका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने नई परिस्यितियों मे सव देशों के लिए “छुले 
ब्राका' (0968 8६0९5) का प्रस्ठात रछा है, किन्तु रूम के तीबर विदेष के कारण 
इसके ग्न्वराष्ट्रीय कानुन के रूप ये स्वीकृत होने की कोई आशा नहीं है | रूस ने १ 
मई, १९६० को ग्रमरोका के यु-२ विमान को तथा १ जुलाई, १९६० को झ्ार० 
बी०-४७ नाभक निरीक्षय-विसान को अपने श्रेश म मार गिराया है । 
उपपुृंक्त घटनाओं के काररण यह तो सिश्चित है कि अपने राज्य हे प्रदेश पर 
विद्यमान आकाझ मे ग्रसौम ऊँचाई तक (050०९ &0 (०४७) पूर्ण प्रभुसत्ता का 
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पुराना अन्तर्राप्ट्रीय नियम खण्डित हो गया है | ५० से २३० मोल तक ऊँचे तापक्षेत्र 
(7४7००४७॥ ७८) वाले झाकाझ मे विभिन्न राज्यों मे वी-२ प्रक्षेपणास्त्र तथा रेडियो 
लहर भेजकर भ्न्य राज्यों की पूरा प्रमुता की सीमाझ का अतिक्रमण किया है। इससे 
उपर के आऊाश मे विभिन्न देशो के कृत्रिम उपग्रहों के भ्रमण के सम्बन्ध मे १६१७- 
५८ में महाशक्तियो द्वारा कोई ग्रापत्ति नही उठायी गई। रूस के स्पूतनिक इस समय 
अ्रमरीका के प्रादेशिक आकाश मे घूम रहे हैं और अमरीका के उपग्रह रूसी झ्राकाश 
का परिभ्रमण कर रहे है। १६५७ की निशस्तीकरण वार्ता मे महाशक्तियो ने यह 
स्वीकार किया था कि बाह्य अन्तरिक्ष मे उपग्रह छोडने मे उन्हे कोई द्यापत्ति नहीं है, 
बबणतें कि इनके छोडने का उद्देश्य शान्तिपूर्ण और वैज्ञानिक अनुसघान हो। किन्तु 
उपग्रहों का दुश्पयोग भी शभव है, इनसे शान्ति मग की सभायना हो राकती है। उस 
समय इनके सम्बन्ध में बनाये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय निधम अधिकारों के दुरुपयोग के 
बारे मे बनाये जाने वाले दीवानी सिद्धान्तो के आ्राघार पर होंगे। 2 
आजकल अन्तरिक्ष मे मनुष्य-सचालित राकेट और विमान भेजने के तथा चाँद 
आदि तक पहुँचने के अ्रयत्त हो रहे है । पहले सोवियत रूस ने राकेट में लाइका कुतिया 
तथा स० रा० अगरीका ने बन्दर भेजे, इनके बाद पुरुष भोर स्त्रियाँ भेजी जा रही 
है। क्‍या ये राकेट दूसरे देश के आ्राकाश पर विद्यमान ब्रन्तरिक्ष का झावेशव 
(0८८००७॥००) कर सकते है ? अन्तरिक्षगामी राकेटो के मार्गों का वियन्त्रण क्या 
हवाई मार्गो के नियन्त्रर्य की आँति सम्भव है? 
स० रा० सघ तथा बाह्य भ्रन्तरिक्ष (छा. 0 शत 060 59300)“ 
१६५७ में बाह्य अन्तरिक्ष की समस्याओं पर स० रा० सघ तथा इसकी विभिन्न 
कमेटिया विचार कर रही है । इस विचार विमर्श मे बाह्य भझन्तरिक्ष के कानूनी दर्जे 
(7०४2 ४६६६०५) के सम्बन्ध मे चार प्रकार के दृष्टिकोश रसे गये हैं--(१) पढले 
हप्टिकोए के अनुसार बाह्य अन्तरिक्ष, चन्द्र तथा अन्य ग्रह झस्वामिक ([रट४ 
2०॥0$) प्रदेश हैं, राज्य इन पर आवेशन (00८०७७४०7) आ्रादि उन्हीं साधनों से 
अधिकार कर सके हैं, जितसे वे भूसण्डल पर बिना स्वामी के प्रदेशो पर अधिकार करते 
है। (२) दूसरा दृष्टिकोण यह हे कि ग्रन्तरिक्ष पर तथा आकाश के ग्रह-नक्षत्री पर 
अधिकार करना झसम्भत तथा अनुचित है। (३) तोसरा दृष्टिकोण यह है कि बाह्य 
अन्तरिक्ष तथा ग्रह नक्षत्रस॒व व्यक्तियों के झाइवत उपयोग के लिये खुले रहने चाहियें। 
(४) चौथा दृष्टिकोण यह है कि बाह्म श्रत्तरिक्ष तथा आाकाझीय पिण्डो पर कोई 
राज्य अपना वैयक्तिक स्वामित्व या नियन्त्रण नहीं स्थापित कर सकता। यह हवा 
और पारी दी तरह सबके सामान्य उपभोग की वस्तु (7८४ एणाएए ९एशागप्रआ5 
० 768 €78 ९णाग्राश्टटाघा) है । इस पर ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण रघापित किया 
जाना चाहिये कि इन क्षेत्रो का दुरूपयोग न हो तथा इससे अन्य राज्यो को खतरा या 





२७ इस सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन के लिये देखिए--इडियन जनरल आफ इटरनेशनल 
लो, जनवरी, १६६३, ए्‌० १ से ४३ तथा श्समें निर्दिष्ट साहित्य | 
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नुकरान से पहुँच सके | मां, १६५८ मे सु० रा० सघकी जनरत अरोम्बली की पहलो 
कमेटी मे इस विधय पर विचार करते समय पेरू के प्रतिनिधि मे कहा था क्रिइरे 
सार्वजनिक उपभोग की वस्तु समभते हुए भी इस पर कुछ प्रतिबच्ध रायाने बादिय और 
इस वियय में सबसे वडा प्रतिबच्ध लेंटिच फो इस कहावद में है कि दूसरो के अधिकारों 
को हानि न पहुँचाप्नों (धदाणाण ए्रणा ६त्ट्ा०) । दस यर्षों के सतत प्रयत्न से सब 
चाह्य अत्तरिक के सम्बन्ध मे एक महत्वपूर्ण संधि हो गई है 
बाह्य झन्तरिक्त सधि (00टा 5एवए० प्री४(५)--स०> रा० सभ्र की जनरल 
असेम्बल्ली ने १€ दिसम्बर १६६६ को बाह्य अन्तरिक्ष मे चन्द्र एव श्रन्य खगोलीय पिण्डों 
में अनुसधात के सम्बन्ध भ विभिन्न कार्य करने वे" सिद्धान्‍्तो थे बारे मे एक संचि (7प८३५ 
07 पह फगशलफ्रील६ड ए०एटएफ्व्ट री 4 €ाएह2५ तीं 5078५ 78 78 एचु/एछ0ाए 
भापे पर 0 00९०. 5फश9ए७ वार्टोएतस्‍एएछ फिर ग्रातता ते 56९7 ट्टाॉटडाता 
5००९४) का भ्रस्ताव पास किया । २७ जतवरी, १६६७ का सोवियत सघ, स० रा० 
अमरीका तथा इमनैंण ने तथा ३ मार्च, १६६७ को मारत ने हस्ताक्षर किय । राष्ट्रपति 
जानसन ते दस १६६३ की अण्णु परीक्षण अतिबन्ध सधि के बाद पस्त्रो के तियत्तगा 
के विकास में सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण सधि कहा है। बह संधि पिटिश्ष विदेशमत्ती 
प्राउन के शब्दों मे कानून के शासन (एॉ९ ० 4४) के क्षेत्र को विस्तीणं करती है । 
स० रा० सघ में स्त० रा० भ्रमरीका के प्रतिनिधि श्री गोल्डदर्ग ने इस सधि पर हस्ता 
क्षर करते समय कहा था "कि इस पर सव सदस्य-राज्य गर्वे कर सकते है ) यह घात्ति 
की' दिशा मे एक महत्वपूर्ण पत्र है। यह सधि एक महान्‌ ऐतिहासिक प्रगति को सूचित 
करती है, १६५६ मे दक्षिण प्र घधिषयक सचि (8॥90॥00 प्राटव५) हुई, १६६३ 
में अणुपरोक्षण प्रतिवन्‍्ध सधि (76५६४ 8५0 77४9॥9) हुई और अब यह सधि हो रहो 
है । हमे आणा है कि थात्वि का निर्माण करने वाएे ऐसे ससभकोते वढते चजे जायगे ॥/ 
यह सधि पिछो दस वर्षो मरे स० रा० संघ मे बाह्य अन्तरिक्ष के शान्तिपर्"णा उपयोग के 
सम्बन्ध में पास किये गये अनेक अस्ताबो तथा प्रयत्नो का परिस्णाम थी। इसकी महत्व- 
पूर्ण ब्यवरथायें निम्गातिग्वित है -- 
इसकी पहली व्यवस्था यह है कि चन्द्रमा तथा झ्नन्य ग्रहों एवं उपग्रह्ा महित 

बाह्य भन्तरिक्ष मे खोज करने का तथा इनके उपयोग करने का झविवार सब देशक 
को समात रूप से प्राप्त होगा। इसमे विभिय रण्ट्रों मे कोई भेदभाव नहीं विया 
जायगा। वबाह्म ग्रस्तरिक्ष मे वैज्ञानिक अनुसघान की स्वतन्त्रता सभी देशों वो होनी 
चाहिये तथा सब राज्यो द्वारा ऐसे अनुमघान म अल्तर्राप्ट्रीय समहयाग की पढलि को 
प्रोत्ताहिल किया जाना चाहिये (वारा १) । इूसरो व्यवस्था यह है कि कोई भी 
देश बाह्म ग्रस्तरिक्ष के किसी स्थाउ पर चन्द्रमा पर झयवा कसी अन्य सह पर अपने 
शप्द के स्पामित्व अथवा प्रभुत्त का दादा इसके उपयोग करते के था इस पर 





२८, इण्डियन जनंल आफ इटरनेशनल लॉ, पृ० ६३१ लथा सधि के लिये देशिसये प्र० 
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अधिकार (0८८०४४०७) करने के कारण के आधार पर नही कद सकता है 
(धारा २) | इसका यह अभिप्राय है कि यदि स० रा० अमरीका या रूस मे से कोई 
देश चाँद या शुक्त ग्रह पर पहले पहुँच कर उस पर अपना भऋडा ग्याडता है, उस पर 
अपना अधिकार स्थापित करता है और उसका उपयोग करता है, तो भी इससे उसे 
यह अधिकार न होगा कि वह इसे अमरीका या रूस के राज्य का शझ्ग बना सके, 
चाँद आदि पर कोई भी देदा अपना प्रमुत्व स्थापित नदी कर सकता, ये देश सभी 
देशों को अनुसन्धान और उपयोग के लिए समान रूप से सुलभ और उपलब्प 
रहंगे। तीसरी व्यवस्था यह है कि सभी देश वाह्य अन्तरिक्ष में अपने अनुस धान 
कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के नियमो के अनुसार--विशेषत सरा० रा० शघ के चार्टर के 
अनुसार करेंगे तशा इन कार्यो का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बबाये 
रखना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सौहाद और सहयोग को बढाना होगा (घारा ३) | इसका 
यह ग्रभिप्राय है कि अन्तरिक्ष मे अनुसन्धान का उद्देश्य सैनिक उद्देश्यो की पूर्ति के लिये, 
युद्ध एव आनमरा के लिये नही होना चाहिये। इसकी चौथो व्यवस्था बाह्य भ्रन्तरिक्ष 
तथा ग्रहों का उपयोग झ्ान्तिपूर्स कार्यो के सिये ही करना है। उसकी चौथी धारा म 
कहा गया हैं कि इस सधि पर हस्ताक्षर करने दाले देश यह वचन देते हैं कि वे प्रृथिवी 
के चारो झोर बंप कक्षा (00) में कोई ऐसा पदार्य नहीं स्थापित करेंगे, जिसमे 
आखविक आयुष अ्रथवा बहुत बडी जनता का विष्वस करने वाले कोई हथियार लदे हुए 
हो, तथा वे चन्द्रमा या भन्य ग्रहों पर भी ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र नही रखेगे। सभी देश 
चन्द्रमा का तथा भ्न्य ग्रहो का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये ही करेंगे। 
वे इन पर कोई सैनिक ग्रडूडे या किलेबन्दियाँ नही स्थापित करेंगे, इन पर दास्त्रो के 
बारे मे कोई परीक्षण नह करेंगे तथा किसी प्रकार की सैनिक गतिविधियाँ या कार्य 
नहीं करेंगे (धारा ४) । पांचवों व्यवस्था यह है कि बाह्य अन्तरिक्ष में किसी देश के 
किसी कार्य से यदि किसी दुसरे देश को कोई हानि पहुँचेगो तो क्षति पहुँचाने वाला देश 
इस क्षति को पूरा करने के बारे में अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को पूर्ण करेगा। 
(घारा ७) । अ्रल्तरिक्ष से अनुसन्धान के लिये अपने राकेट या यान भेजते समय सब देश 
इस बात का पूरा ध्यान रुखंगे कि इन से दूसरे देशो को कोई हानि न॒ पहुँचे, बाह्य 
अन्तरिक्ष का वातावरण विपाक्त या दूषित न हो। छठी व्यवस्था यह है कि बाह्य 
अम्तरिक्ष के झतुसन्‍्धान से खव देश एक-दुसरे को समान रूप से सहायता देंगे, एक-दूसरे 
के हितों का रुयाल रखेंगे। वे अपने अनुसन्धान के परिणासों की स० रा० सध के 
भद्दासचित को सब चुचनाय देते रहेये और वे इनका प्रकाशन तत्काल एव प्रभावशाली 
ढग से करेंगे (घारा ११) । 
अनेक आचोचको से इस संधि के कई बडे दोपो का निर्देश क्रिया है। पहला 
दोष यह है कि इसम बाह्य अन्तरिक्षविधयक्र अनुसन्धानो के झान्तिपूर्ण उपयोग पर बट 
देते हुए भी इसकी चोथी यारा मे जिन स्वानो पर सैनिक अड्डे स्थापित करने का 
निपेघ किया गया है, वहाँ केवल "चन्द्रमा तथा अन्य खगोजीय पिण्डो! (_([ठ0ा थाएं 
<००४परण 999०5) का डल्लेद किया गया है। इसमे दाह्म अन्तरिक्ष (0पॉटा 
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$74८७) को जानबूक कर छोड दिया गया । इससे यह परिणाम निकाला जा सकता 
है कि यहाँ ऐसे झड्डे रथापित किये जा सकते है । दूसरा दोप यह है कि इसमें कोई 
भारा ऐसी नही है, जो स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था करती हो कि बाह्य अन्तरिक्ष सें 
सभी कार्य दान्तिपूर्ण उद्ृेश्यों की पूर्ति के लिये किये जायेगे, ऐसी व्यवस्था के झ्रभाव में 
अन्तरिक्ष में विचरण करने वाले राकेटो द्वारा जायूसी के तथा सैनिक गतिविधियों 
के कार्य किये जा सकते हैं। भारद एवं भ्रन्य देशो के प्रतिनिधियों ने इस सधि से 
ऐसी घारा जोडने पर बहुत बल दिया था। हिन्तु सोवियत सं और स॒० रा० 
अमरीका का यह कहना था कि बाह्य अन्तरिक्ष में सैनिक कार्यो को रोकने की इस 
संधि में व्यवस्था की जाए तो अन्तरिक्ष मे विचरण करने ताले थानो के निरीक्षण 
और नियनन्‍्नण का प्रदन उत्तन होगा, इसकी व्यवरथा किये बिना यह धारा 
सेकार होगी। इस समस्या पर १८ राप्ट्रो का नि शस्थीकरण सम्मेलन विचार 
कर रहा है | भारतीय प्रतिनिधि श्ली ऋृष्णराव ने उस सभा में यह भी कहाथाकि 
जब इस सधि में निरीक्षण की कोई व्यवस्था किये विना वाह्य अन्तरिक्ष मे घूमने 
बाले गानो पर झआणविक गस्त्र रवने की पाबन्दी लगाई गई है तो उपर्युक्त धारा को भी 
निरीक्षण की व्यधग्था के बिना जोडा जा सकता है।"* तीसरा दोप यह है कि इसमें 
कोई ऐसी धारा मही रखी गई जिससे यह व्यवस्था की जाती कि बाह्म प्रन्तरिक्ष 
से कोई शेमा प्रचार नहीं किया जाना चाहिये, जिससे अस्तर्राष्ट्रीय ज्ान्ति को 
एव राज्यों के उत्तम पडोसी बने रहने के प्रीतिपूरण सम्बन्धों को कोई खतरा उत्पन्न 
हो। भविष्य में झृत्रिम उपग्रहों द्वारा टेलीविजन का कार्यक्रम प्रसारित होने के कारए 
इस प्रकार की सम्मावनायें बढ रही है। स० रा० सप के महामल्त्री यू थाण्ट ने इस 
सर्वि के दोपी को स्वीकार करते हुए कहा था---“मुझे यह देखकर खेद होता है कि 
अभी तक वाह्य अन्तरिक्ष मे सैलिक कार्यवाहियाँ करने का द्वार बन्द नहीं हुआ है |" 
किन्तु इन दोषों के होते हुए भी यह सधि बाह्य अन्तरिक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की 
प्रभुगा का क्षेत्र रिस्तीर्य करके एन नबयुग का श्रीगरएश करने वाती तथा गिश्दास्ती- 
करण को [देशा मे एक महत्वपूर्णो पग उठानेबालो है। 
परवतता (5९:४(००८५) - -जव क्सी राज्य को अपने प्रदेश म पूर्ण प्रभुसत्ता 
रखते हुए भी इस्र प्रदेश में किसी अन्य राज्य के कुछ अधिकार स्वीकार करने पड़ते है 
तो इसे परवत्ता | 8९०४४४४१७) कहते है । आपेनहाइम ने इसका लक्षण करते हुए लिखा 
है--- "राज्य की परवत्ता (४८४८८ ५०:५१६४००) किसी राज्य की सर्बोचक्च सत्ता पर 
सन्ध्रि द्वाता लणाम़े ग्ञे ज्षे ऋएक़एाज्शक्त (/222द७४४७०७१)-पतिब्न्च् है, किससे एक दाज्य 
के समूचे या झ्राशिक प्रदेश को क्सिी दूसरे राज्य के विश्येष उद्देश्य या स्वार्य की पूति 
या सेवा करने के लिये बाधित होना पडता है।” रटाऊं के मतानुचार थे स॒ॉन्पि द्वारा 





२६. इंडियन बर्न् श्यॉफ्‌ इग्टरनेशनल ला, पू० 
३०० आपेन्‌दाइम--शण्टरनेशनल लॉ, खण्ड २५ इ० श्र 


श्रे८ अन्तर्राष्ट्रीय कानुन 


राज्य की प्रादेशिक प्रभुसत्ता पर लगाए ऐसे असाधाररा प्रतिबन्ध हैं, जिनसे इस राज्य 
के प्रदेश पर ऐसी झर्ते या पाबन्दियाँ लगाई जाती हैं, जो दूसरे राज्यों के हितो को पूरा 
करें ।* इसका सुप्नसिद्ध उदाहरण आल्सेस का हनिज्जन (प्ाफाएएट्य) नयर है, 
१८१५ की शान्ति की सन्धि द्वारा इस पर यह प्रतिवन्‍्ध लगाया गया था कि समोपतर्ती 
स्विस कण्टन बेसल (825]०) के हित्तो को दृष्टि मे रखते हुए इस तगर की कभी 
क्लिवन्दी न की जाय । १८७१ में यह नगर जर्मनी के तथा १६१६ में पुनः फ्रास के 
अधिकार में आया, किन्तु इसकी यह परवत्ता बनी रही। इसी प्रकार कोई राज्य झपते 
प्रदेश में दूसरे राज्य की सेनाये रखने के लिए वाधित हो सकता है। 

प्रबत्ता का विषय (09८८४) सदेव किसी राज्य के प्रदेश का झञ, भूमि या 
प्रादेशिक समूह होता है । राज्य किसी ध्रदेश् के सम्बन्ध मे परवत्ता द्वारा इस प्रवार 
बंध जाता है कि वह किसी अन्य राज्य को उस प्रदेश में किन्‍्हों कार्यों के करने --जैसे 
मछली पकडने, रेल बनाने, समुद्री तार बिछागे से रोफ नही सकता। ये भ्रधिकार वस्तु- 
गत (॥7 ८॥0 ) होते है, चाद्दे किसी देश में कोई राज्य-परिवर्तेत हो, वह किसी दूसरे 
देश का अग बने, तो भी परवत्ता प्रदेश के साथ सम्बद्ध होने के कारण यथापूर्वे बती 
रहती है, जैसे उपर्युक्त उदाहरण मे हुनिज्जन नमर की किलेबन्दी ज्ञ करने वी परवत्ता 
जर्मन एवं फ्रेंच दोनो शासनो मे समान रूप से बनी रही । 

परवत्ता के चार प्रकार है--(१) निश्चवात्मक (&0ि77909०)--जब 
किसी राज्य को दूसरे राज्य के प्रदेश मे सन्धि द्वारा बहुत कार्य करने जैसे रेल बनाने, 
चुग्रीघर स्थापित करने, सेनायें गुजारने, कुछ किलो मे फ़ौजे रखने, बन्दरगाह का उपयोग 
करने के अधिकार मिलते है तो यह निश्चयात्मक परवत्ता होती है । (२) निषंधात्मर 
(॥२६८००९०)---जब कोई राज्य क्सी दूसरे राज्य को सन्धि द्वारा उझपने प्रदेश में 
किलेबन्दी न करने, सेना न रखने आदि के निरषेघात्मक कयर्यों के लिये बाधित करता है 
तो यह तिपेधात्मक परवत्ता होती है। (३) सेनिक (कशा६ध9)--परवचा मे एक 
राज्य दूसरे राज्य पर उसके प्रदेश में सेनाये रखने या न रखने, किलेबन्दी करने 
आदि पर सैनिक प्रतिबन्ध लगाता है। (४) आयिक ( 80०7००७७८) ---रवत्ता का 
उद्देश्य एक राज्य के प्रदेश मे दूसरे राज्य को व्यापारिक तथा अन्य इसी प्रकार के लाभ 
पहुँचाने के लिए दी गई सुविधाये है, जैसे विदेशी रामुद्रो मे मछली पकडने का, सदियों मे 
स्वतन्‍्त्र नौचालन का, रेल वनाने का या टेलौग्राफ या समुद्री तार बिछाने का अधिकार: 
परवत्ता दो देशों के समभोतो से उतन्न होती है और इसी प्रकार सममौतो द्वारा इसका 
अन्त भी किया जा सकता है । 

दीवानी कानून की परवत्ता के सिद्धास्त का अन्तर्राष्ट्रीय कानून मे प्रवेश अत्यन्त 
आधुनिक है। इसे अब तक केवल दो मामलो से प्रमाणरूप में उपस्थित किया गया है -- 
गठक शैकया० ९००5६ फपक्रधाव३ 4व्रप्वा6त ( 90) तथा १॥6 एशघ्राश०्ठगा 
(924) | किस्तु अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों ने इत दोनो मामलों मे इस सिद्धान्त को 








इ१- स्टाकें--पूर्दोक्त पुस्तक, एृ० १७३ 


राज्य[का प्रदेश र्३& 


रवीकार नही किया | पहले सासले से स० रय० अमरीका सथा ग्रेट क्विटेन में उत्तरी 
अटलाटिक सायर के कुछ प्रदेशों मे मछली पकडने के अधिक्पर के सम्बन्ध से विवाद 
था। दोनों पक्षो की सहमति से यह मामला २७ जनवरी, १६०६ को हेग के अन्तराट्रीय 
न्यायालय के प्चो को यौपा यया। रा० रा० अमरीका का यद दावा था कि न्यूफाउण्डलैण्ड 
के कुछ भागो में उसे मछली पकड़ने का अधिकार है, इस मछलीगाह के सेब नियम 
उसकी, कनाडा की तथा ग्रेट ज्रिडेन की राहमति से बनने चाहिये, न कि केवल विछले 
दोनों देशों को सहगति से । उससे अपने दावे का रामथेन परवत्ता के भ्राधार पर क्या । 
पचो का निर्णय था कि १८१८ तक ब्रिठिश अथवा अमरीकी राजनीतिजशों को परबत्ता 
के भिद्धान्त का कोई ज्ञान नही था, इसके आधार पर स० रा० ग्रमरीका को मछली 
पकडने के ग्रधिका रो की स्वतन्वेता नहीं दी जा सकती थी । दूसरे मागते की घटनाओं 
का कील नहर के प्रकरण मे पहले (प० २२६) उत्लेस किया जा चुका है। इसमे भो 
परनत्ता के श्लाधार पर कील नहर मे विम्यलडन के प्रवेश को बंध सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया गया, किन्तु न्यायाधीश शूकिग (8८०४एणप४४) के अभिरिक्त अन्य जजों ने इसे 
स्वीकार नही किया । 

न्यायाधीश लौटरपेरूठ ने लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानुन मे परवत्ता के सिद्धान्त 
के प्रवेश से बडो अआतियाँ उत्तन्न हुई हैँ। स्टार्क ने इसे झअल्लर्राष्ट्रीय' कानून के लिए 
निरथेक समफा है--/इस प्रकार का सुझाव देने के झनेक कारण है कि यह सिद्धान्त 
बस्तुत्त॒ आवश्यक नही है। अस्वर्राष्ट्रीप कानूत से इसे अच्छी तरह निकाना जा सकता 
है। इस टध्टिकोण की प्रुष्टि इस बात से होती है कि उपर्युक्त दोनो मामलों में परवत्ता के 
आधार पर किये ग्रये दावो को (न्यायालयों द्वारा) अ्स्वीकार किया गया है ।”४ 





३२. र्टार--पूवोक्त पुस्ठक, पल हछढ 


दंसवाँ अ्रध्याय 


प्रदेश प्राप्त करने और खोने के प्रकार 


(४०१७5 ण॑ &०्युपरा7डड जात [.05098 शप(०्त०६) 


किसी राज्यद्धारा नया प्रदेश प्राप्त करने अरेर्‌ उस पर प्रमुसतता स्थापित करते 
के पाँच प्रकार है--(१) आ्रविद्वन (0०८००७४॥07), (रे) चिरिकालिक मुक्ति या भोग 
(९८०३०४०४००)). (३)-7उपचन (8८०८९०७०००), (४)-हस्तान्तर (0६४००) 
(४2४ विजय ((०04०९६४) । ये वैयक्तिक सम्पत्ति प्राप्त करने के प्रकारों से गहरा 
सादहश्य रखते है । इसके श्रतिरिक्त एक छठा प्रकार पचनिर्णय (87णा7४007 ) और 
सातवॉ प्रकार महाशक्तियों के शाति-सम्गेलन भी है। यहाँ क्रमश इन सब का सक्षिप्त 
परिचय दिया जायगा । 

(१) झाबेशन (0००८७०७४॥०४)--जब कोई राज्य किसी स्वामीहीन प्रदेश मे 
झाकर तथा प्रवेश करके उसपर अपना स्वामित्द स्थापित करता है तो इसे आवेशन कहा 
जाता है। ब्रियर्ली के शब्दों मे इसका अ्रभिप्राय ऐसा प्रदेश भश्राप्त करना है, जो 
किसी अन्य राज्य का भाग न हो ।' यह प्रदेश पाने का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के जनक ग्रोशियस के शब्दों मे यह भ्रदेश प्राप्त करने का “एकमात्र 
स्वाभाविक प्र मौलिक प्रकार है।” इसका लक्षण स्टार्क के शब्दों मे ऐसे प्रदेश पर 
प्रभूसत्ता (50४८८४०७) स्थापित करना है, जिस पर किसी गन्य राज्य का अधिकार 
न हो, चाहे ऐसे प्रदेश का ननीन अन्वेषण हो या इस पर किसी राज्य ने अपना अधिकार 
छोड दिया हो ।* इस समय अत्यन्त छीतल प्रुवीय प्रदेश को छोटकर भूमण्डल के 
शेष सभी भूभासों ओर ट्वीपो पर किसी न किसी राज्य की सत्ता स्थापित हो चुकी है, 
अझत भद्िष्य-मे-आवेशन का कोई महटत्व नही होगा । किन्तु १५वी-१ ६सी झताब्दियो 
मे योरोपीयन जातियो द्वारा भूमण्डल के नये प्रदेशों के अन्वेपणण के समय तथा १९वीं 
झताब्दी मे क्‍्फ्रोका के वटवारे के समय इसका बहुत महत्व रहा है, भौर अब भी 
विभिन्न राज्यो मे किसी प्रदेश के सम्बन्ध मे विवाद होने पर अपने दावे के समर्थव 
मे इस प्रकार को मुख्य आधार चनाया जाता है। इसको बहुतन्सी कानूनी बातें 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने [८४2७] 5६४09 ते 8३४६८८० +८०७]५७० के मामले मे 
तय की भीध- 





३- मियर्दों--दी लॉ झाफ नेरान्स, प्रृ० १५१ 
२. रटाके--श्ण्टरनेशनल डू इद्रोडररान लॉ, चतुर्थ संरकरण, ए० १३४६ 


अदेश प्राप्त करते और छोले के प्रकार र४ड१ 


“इस विवाद का आरम्भ १६३१ मे नातें द्वारा पूर्वी यीनलैण्ड के कुछ हिस्सों में 
अपने झ्ावेश्न की घोषणा से हुआ। इस घोषणा के बाद डेस्मार्क ने अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय से यह्‌ प्रार्थना की कि नावें की इस घोषणा को अवैध घोषित किया जाय 
क्योंकि इस प्रदेश पर तथा इस सारे टायू पर डेन्मार्क की ग्रमुसत्ता है। न्यायालय ने 
अपने निर॑य में यह बताया कि आवेशन द्वारा अधिकार पाने के दो प्रधान तत्व है--- 
(१) स्वोच्च प्रमु के रूप मे इस प्रदेश मे शासन कार्य करने का इरादा या इच्छा, 
(२) सत्ता का वास्तविक प्रयोग। दूसरे शब्दो मे किसी प्रदेश पर अपनी प्रभुसत्ता 
का ग्रधिक्नार स्थापित करने के लिये यह आवस्यक हे कि उसका प्रावेशन प्रभावशाली 
(६8४०४४०) हो । यह बस्ती चसाने से और किला बनाने से हो सकता हैं ! इमसे यह 
ज्ञात होता है कि वह इस प्रदेश पर न केवल अधिकार जमाने की इच्छा रखता है 
अपितु वह इसका नियन्त्रश भी कर सकता हे । न्यायालय उसके सम्मुख उपस्थित किये 
गये प्रभाणो से इस निरनय पर पहुँचा कि १७२१ के वाद से डेन्मार्क के कार्यों से यह 
स्पष्ट था कि वह सारे ग्रीतलैण्ड को अपने मधिकार से रखना चाहता है। किन्तु नावें 
ने इस दापू के जिन हिस्सों पर दावा किया. वहा डेन्मार्क की बस्तियाँ मही थीं। अत 
डेल्मार्क को झावेदन के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व--सत्ता के वास्तविक प्रयोग के प्रमाण 
देते पड़े ! उसका एक महत्वपूर्ण प्रमारण यह था कि १६३१ तक किसी ग्रत्थ राज्य ने 
उस प्रदेश पर प्रमुत्व का दावा नहीं किया था। इसके साथ ही उत्तरघूवीय और 
अत्यन्त दुर्गम प्रदेश होने से यहाँ निरन्तर मत्ता-प्रयोग के उदाहरण दिखाना सम्मत नही 
था । फिर भी डेन्याके ने समूचे प्रीनलैण्ड पर लागू हाने वाले अनेक कानूनों औौर 
प्रशासनात्मक कार्यो के उदाहरण दिये, ग्रन्य देक्षो के साथ उसकी सन्धियों मे ग्रीतलैण्ड 
की उल्लेख तथा ग्राधुनिक काल मे अनेक राज्यो द्वारा इस टापू पर उसके अधिकार 
की स्पप्ट मान्यता उसके प्रबल प्रमाण थे, ग्रत न्यायालय न उसके पक्ष मे निग्ध॑ंय 
देते हुए कहा कि जब नारे ने इस प्रदेश पर अपना दाव/ किया तब यह स्वामीहीन 
भूमि (पक्षात्ष 99॥0$) नही था, अत इस पर अ्रावेशल द्वारा उसका स्वत्व स्थापित 

नहीं हो सकता 

आयेशन के श्रभावशाली होने की रातें से यह स्पप्ट है कि किसी मये शासकहीन 
प्रदेश के अम्वेषण-मात्र से किसी देश को उस पर प्रभृत्य नहीं मिल्ल जाता। १५वी- 
१६वीं शत्ताब्दियों से इस सिद्धास्त का वोरवाला था । स्पेन वाले यह दावा करते थे कि 
२५४४५ में एक स्पेनवारी अमेरिगं। बेरपुज्ची (8794८४४० ४८5०४८८३) उत्त री अमरीका 
के तट पर सबसे पहले उतरा था, अत सारा उत्तरी असरीका उनका है. इगलैण्ड घालो 
का दावा यह था कि एक ब्रिटिश नाविक जान केवट १५५४ में वहा पहुँचा था. अत 
यह प्रदेश उनका है ( पुर्तेंगाल, फ्रास नथा अन्य योरापियन देन भी झन्वेषण के आधार 
पर भूमण्डल के विशभिन्त आगो और डर पर अत किक अरे के बोयफा करे, अधिकार करने को घोषण्या करते 
थे। अब झन्तरष्ट्रीय कानुन मे किसी देश द्वारा फिसी नये भदेश की खोज से उसपर अन्तर्राष्ट्रीय कानून मे किसी देश द्वारा फ़िसी नये भदेश की खोज से उस पर 


उसका केवल पअ्रसंस्पूर्ण _ झोगस था श्रधिकार ([0 या अधिकार ([7८0०36 “2 सकता है। असम (८) समझ जाता है, 
इसको पा मत जानी साउेए 7 68078 0८८४02007) सहज है मत प्रभावशाली भझावेद्यन (7:82८0५०४ ०८८००४४४००) से होती है । अतम्पूर्ण 





श्डर झल्वर्राष्ट्रीय कानून 


अधिकार का आजय यह है कि उसे इस प्रदेश से अन्य राज्यों को हटाने का अस्यादी 
अधिकार मिल जाता है। यह अधिक्तार उतने तकंसगत समय के लिये होता है, जो 
इस स्थान के झावेशन के लिये उपयुक्त हो। इस अवधि मे वह झपनी इच्छानुतार 
उसका आवेशन कर सकता है, अ्रत्य राज्य इस बीच में वहाँ उसके अधिकार का सम्माद 
करेंगे, किल्‍्तु यदि वह इस अवधि मे प्रभावशाली आवेशन नहीं करता तो उसका यह 
असम्पूर्णं अधिकार समाप्त हो जाता है। १६० ६-ई*-से-2900 ०६०2]:095 के मागते 
में हेस के पचायती न्यायालय के पच मो० ह्यबर (प्र्&७7) ने इस प्रइन की विस्तृत 
मीमासा को थी । (05 005 हे 
शए 7“ पालसास का टापू फिनिप्पाइन ढीपसमूह तथा पूर्वा द्वीपसमूह के मध्य मे 
अवस्थित हैं। उस समय पूर्वी हीपसमृह पर ड्चो का श्रधिकार था। वे इस टापू पर भी 
अपना स्वत्व समभले थे। दूसरी ओर स० रा० अमरीका ने फिलिप्पाइन द्वीपसमूह को 
स्पेन से १८६८ की स॒न्धि द्वारा प्राप्त किया था । यह टापू स्पेन द्वारा खोजा गया था! 
स्पेन का उत्तराविकारी होने के नाते इस पर स० रा० अमरीका अपना झ्धिकार मानता 
था। मो० ह्ा,थर ने इस विषय मे अपना निर्णय देते हुए कहा कि स्पेन ने इस टापू का 
पता लगाया है, किन्तु स्पेनवासी यहाँ आकर नही बसे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों 
के साथ कोई सम्पर्क नहो स्थापित क्यि और टापू पर उन्होंने अपना प्रमुत्व वहीं 
जमाया। यदि यह मान लिया जाय कि १६वी शताब्दी के अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
भ्नुसार किसी प्रदेश वी खोज से उस पर स्वामित्व मिल जाता था तो यह असम्पूर्णं 
झधिकार (000०७ 70७) था, इस अधिकार के स्पेन ने तकंसयत ([९८३४००० ००) 
अवधि के भीतर इस टापू पर वास्तविक स्वामित्व स्थापित करके सम्पूर्ण या सुनिश्चित 
अधिकार (00ीए7४%० परडध०) नही वनाया + भरत स्पेन का इस पर कोई अधिकार 
नहीं है श्लौर स० रा० अमरीका द्वारा स्पेन का उत्तराधिकारी होने के माते इस 
टापू पर विया गा दाया स्वीकार नही क्रिया जा सकता । १६७७ से इस टापू में हालैण्ड 
ने “निरन्तर और झान्तिपूर्ण टौति से यैति से अपनी सत्ता का प्रदर्शन! (207ाए००३ ॥०0 
7९4०८! 075939 ० 4ध80०770/) किया है, अत इंस पर डच प्रभुत्व स्वीकार 
किया जाना चाहिये। इ्नचा उश५३२> 
१६५३ मे सन्तर्राप्ट्रीय न्‍्यायालय ने इगलिजश चैनल के कुछ बहुत छोटे 
टापुओ के स्वामित्व के सम्बन्ध से ग्रेट ब्रिटेन और फ़्ास के विवाद का निर्साय करते 
हुए 3|0पण€५ 800 छधट॥०५ के मामले म॑ उपर्युक्त सिद्धान्त का समर्थन किया 
तथा राजकीय कार्यों के चास्तबिक प्रयोग (2 ०एवे ९टाल5० ० 508068 0000075) 
पर बल दिया था। इन कार्यों का अ्भिप्राय स्थानीय-अशासन, स्थानीय ध्षेत्राधिकार, 
इस पर लागू होने वाले कानूनों और दियमा का निर्माण है । किसी राज्य के द्वारा एक 
प्रदेश में इन कार्यों का निरन्तर किया जाना वहाँ उस राज्य कौ प्रभुसच्या का प्रबल 
प्रसार है। इस आधार पर इन टापुआ म ब्रिटिझ अधिकारियों द्वारा उपयुक्त राज- 


कौय कययों के निरन्तर किये जाने से न्यायालय ने इन पर ग्रेट छ्िटेन का दावा स्वीकार 
क़िया। 








प्रदेश प्राप्त करने और खोने के प्रकार श्ड३ 


उपयूक्‍त विवरण से यह स्पष्ट हे कि किसो प्रदेश पर आवेशन द्वारा अधिकार 
केरने के लिये निम्नलिखित शर्तों फ्रा होता झआवरपक है *-- 

(१३-रबामित्व (९८५ ग०॥॥०५) -यह प्रदेश भ्रधिवार किये जाने के सगय 
किसी अन्य राज्य के स्वामित्व से चही होना चाहिये, वस्युत इस सिद्धान्त का विकार 
हैी। दीवागी कानून के तावारिसी माल पर अधिकार के विवार से हुआ है । पहले यह 
बताया जा चुका है कि भ्रस्तर्राष्ट्रीय स्यायालय ने ग्रीनलैण्ड पर नाव के अधिकार के दावे 
को इस प्राधार पर खारिज फर दिया कि इस पर डेन्मार्क की प्रभुता पहल सही 
विद्यमान है । झ्रवेशन (0000030णा ) हडपने या श्नधिग्रहण (ह४छाएव07) से 
भिन्न है | हृउपते में ऐसा कार्य करने वाला किसी प्रदेश मे पहले से विद्यमान राजसत्ता 
को बल के प्रयोग द्वारा हटाकर श्रपता प्रभुत्व स्थापित करता है, किन्तु आवेशन के लिये 
इस प्रदेश में राजरुत्ता का सर्वया भ्रभाव आवश्यक है। भ्रत आवेशन केवल ऐसे प्रदेश 
का हो सकता है, जिसकी खाज अभी हुई हो या जहाँ फिसी राजसत्ता या झासत का 
अभाव हो-+.._ 

(२१-पअनुता स्थापित करने की इच्छा श्र इरादा-- किसी प्रदेश के अश्रवेशन 
के लिये यह श्रावध्यक है कि उस पर अधिकार करने की इच्छा और इरादा भी हो। 
यह यहाँ निरस्तर झात्तिपूर्ण रीति से वास्तविक सत्ता के प्रदर्शन द्वारा व्यक्त होता है । 
इसकी ऊपर पालमास तथा प्रीनलैंण्ड वाले मामलो भ ध्यास्था की जा चुकी है। कई थार 
सत्ता का दर्शन प्रदेश की एरिस्थितिया को देसते हुए नही हो सकता। इस दशा मे इस 
पर स्वामित्व का इरादा व्यत्त करता ही पर्याप्त समझा जाता है। फ्रास और मेक्सिको 
के (0फए८८/67 [बब्त4 विवाद से पक्ष ने १६३१ म फैसला देते हुए यही सिद्धान्त 
स्थोकार किया था। यह मैक्सिको के पड्चिमी तट से ६७० मील दूर एक उजाड दापू है। 

१८५६८ में फ्रास ने इसको झपने राज्य का श्रग बलाते हुए हवाई ट्वीप की सरकार को 
इसकी सूचना दी । उसने यह एक स्थानीय पत्र म॑ प्रकाशित की । फ्रास ले इस पर 
आधिपरय स्थापित करने का कोई प्रयत्त चही किया, इस बीच में मेक्सियो मे इसका 
प्रभावशाती आवेशन (छहलाएर ए८एचएजाणा) किया, विन्यु १९३१ में इसे पत्र ने 
इस आधार पर नही स्वीकार विया कि फ्रास ने जब इस पर अधिकार क्रिया था, उस 
समय यह झस्वामिक भूमि (वृ८्ला॥०एणण शण॥७७) थी, उरके बाद फ्रास निरन्तर 
इस पर अपने स्वत्व की घोषणा करता रहा और इस अपने अधिकार मे करने का 
इरादा प्रकट करता रहा । (३) किसी सत्रे प्रदेश का केवेल अन्त्रेपण या सोज ऐसा 
करने घाले देश को इस एर अमम्पूर्ण अधिकार ((७०७०७६७० ।४४७) ही प्रदान करता 
है। इसे पूर्ण बनाने के लिये इस पर सत्ता स्थापित करने के कार्य क्यि जाने चाहियें। 
अऋण्डा स्राडकर ग्रपती प्रमुसला की घोषणा करता, बस्ती बसाना और अज्नासन के 
प्रबन्ध की व्यवस्था करना इस प्रकार के कयये है । 

अन्तर्राष्ट्रीय विधिज्ञास्त्रियों से इस प्रदन पर कुछ मतमेद है कि कसी प्रदेश 

के आवेशल को बैघ बनाने के लिये इसे आ्रावेशित करने वाले राज्य द्वारा अन्य राज्यो 
को इसकी सूचना देदा आवश्यक है या नही। हालेश्ड और पिट वाज्बेट इसे आवश्यक 






स्थावित 
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समभने हैं, किन्तु आपेनहाइम के मवानुसार यह अन्‍्तर्राष्ट्रीय कानुन का आवश्यक 
नियम नहीं है । 
. आवेशन के सम्बन्ध मे एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इससे कितना बडा भूभाग 
इसे आवेधित करते दाले राज्य के लि गाता है। इस सम्बन्ध में दो प्रमुख 
स्रिद्धान्त हैं--(१]धंलित्य (600००) का सिद्धान्व---इुसके अनुसार किसी 
पदेश को आवेशित करने वाला राज्य अपनी प्रमुता का विरतार इस प्रदेश के साथ 
लगे हुए भुभाग मे उत्तने चढ़े क्षेत्र तक करता है, जहाँ तक का धदेश उसकी सुरक्षा 
तथा निवास की भूमि के स्वाभाविक विकास के लिये आवश्यक हो । (२) सस्पशिता 
(९००ध४ड्वणा५ ) था, खिद्वाउव.. इसके अनुसार आवेशन करने बाला राज्य अपनी प्रमुता 
का विस्तार इस प्रदेश के साथ भौगोलिक दृष्टि से सस्पर्कष करने वाले पडोसो प्रदेशों पर 
भी करता है॥ ये दोनो सिद्धान्त बड़े भ्रस्पप्ट और व्यापक है, अभी तक इस विषय में 
अन्तर्राप्ट्रीय कानृग के विश्चित नियम तिर्धारित नही हुए । 
किन्तु इन दोनो सिद्धान्तो ने उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवो के जनशून्य हिमाच्छा- 
दित प्रदेशों के सम्बन्ध मे खण्ड सिद्धान्त (5००० 747८एा०) का महान्‌ विवाद 
उत्पन्न किया है। हवाई यातायात, अणु-्शक्ति हारा सचालित समुद्र के गर्म मे बर्फ को 
काटते हुए श्रुवीय प्रदेश के आर पार जाने वाली नाटिलस जैसी पनडुब्बियो तथा अत * 
महाद्वीपीय श्रक्षेपरणास्त्रों के कारस्प इन भ्रदेशो की सामरिक महत्ता बढ गयी है और 
झनेक देश धुवीय प्रदेदों के विभिन्न बरशों गर रूण्ड स्रिद्धान्त हारा अपनी प्रमुता का 
दावा कर रहे है। इसके अनुसार ध्रुवीय प्रदेशों के सीमावर्ती राज्य अपने देश की स्था- 
मीय सीमा शोर तटीय रेखाओं से भूमण्डल पर उत्तरी या दक्षिणी श्रुवो तक सीची गई 
रेखागा के भीतर आने वाले सण्डो पर चाहे वह समुद्र हो या भूमि, अपनी प्रमुता का 
दावा करने लगे हैं। सोवियत यूनियन, नार्वे डेन्मार्क, कवाडा और स० रा० अमरौका 
के उत्तरी छुब के विभिल खण्डों पर अपने झधिकार का दाया जिया है भ्लोर दक्षिणी 
ध्रुव मे ऐसा दादा करने वाले चिली, अर्जण्टायना और यैट बिटेन हैं । इन प्रदेशों की 
दुर्गंमता श्रौर श्रावासशून्यता के कारण यहाँ आवेशन की उपर्युक्त शर्तें--बस्ती बसाना 
तथा प्रशासन की ध्यबरधा करना पूरी नहीं हो सकती अत अपने दापों का ओऔचित्य 
सिद्ध करने के लिये इस सिद्धान्त का आविष्कार किया गया है। वस्तुत ये दावे इन 
खण्डो मे भविष्य म पूर्ण नियस्त्ररप्र स्थापित करने के इरादो की भूचनायें मात्र हैं। यदि 
यहाँ पोज का सिद्धान्त माना जाता तो दक्षिर्ी झ्ुब पर पहले पहुँचने तथा अपना 
भण्डा गाठने वाले एमण्टसेन के देश नादें का प्रमुत्व मानना चाहिये था। नावें ने १६२४ 
में ऐसा दावा भी किया था, किन्तु स० रा० अमरीका ने इसे स्वीकार नही किया। 
खण्ड सिद्धान्त को अर्भों तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून से कोई मान्यता नही प्राप्त हुईं। 
दक्षिणी धुव प्रदेश (&फाक्वाट/८७) के सम्बन्ध मे १ दिसम्बर, १६५६ को 
बारह राज्यो--अर्जण्टाइना, आस्ट्रेलिया, वेल्जिगण, चिली, फास, जापान, न्यूजीलैण्ड, 
नावें, दक्षिण अफ्रीका के सघ, सोवियत सघ, ग्रेट ब्रिटेन तथा स० रा० अमरीका ने ३० 
ब॒र्षं तक चलने वाली सन्धि (8प्राक् ०४८७ प्रध्वा>) पर हस्ताक्षर किये ये। इसके 


प्रदज् प्राप्त करन भार छान के प्रकार ज्डण 


अनुसार इन देशो ने यह निश्चय किया है कि (१)सव देशो को झान्तिपूर्ण प्रयोजनों के 
लिये दक्षिस्ी श्ुव के महाद्वीप का उपयोग करने का अधिकार होगा । (२) इस प्रदेश मे 
सब देश अपने प्रादेशिक दावो और भगडो को स्थग्रित (+7९८2०) कर देंगे। (३) दक्षिणी 
छुव के प्रदेश मे सब सैनिक कार्यवाहियाँ निषिद्ध होगी । (४) ऐसी कार्यदाहियाँ रोकमे 
के लिए एक पारस्परिक निरीक्षण पद्धति ( १४०६ए [757९०॥07 5४४८7) को स्थापित 
किया जायगा | ५० लाख वर्गमील से लागू होने वाली यह पहलो अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण 
पद्धति है। इसमे कोई सदेह नही कि दक्षिणी श्र्‌व कौ यह सचि (0फापयणार प्रशष्या३ ) 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे असाधारण महत्व रसती है और इसने इस क्षेत्र मे विभिन्न राज्यी 
के दावो को तथा ऋगड़ो को कुछ समय के लिये दशान्त कर दिया है। 

चाँद पर झ्धिकार (0००००७(४०० ० १०००) --काा कोई राष्ट्र चाँद पर, 
मगल पर तथा अन्य ग्रहो पर अपना ग्रधिकार स्थापित कर सकता है ? १६६१ से राकेटी 
हारा मनुष्य को बाह्य ग्रस्तरिक्ष मे भेजे जाने के सफल प्रयत्नों से' इस अ्रइन को 
अमावारण महत्व प्राप्त हो गया है। राकेटो की वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति को देखते 
हुए यह असम्भव नही प्रतीत होता कि अगले कुछ वर्षों मे रूस या अमरीका का कोर्ई 
अन्तरिक्ष-यात्री चाँद पर पहुँचकर वहां अ्रपना मण्डा भ्राड दे। क्या इससे आवेशन द्वारा 
रूस या अमरीका का स्वामित्व चाँद पर स्थापित हो जायगा।॥ 

पहले यह बताया जा चुका है कि झ्रावेभन (0८८७७७४०7) द्वारा किसी प्रदेदा 
पर भ्राधिपत्य के लिये दो झर्ते श्रावश्यक हैं । पहली शर्ते इसका श्रस्वामिक (९५ 
एणा॥७५) झथवा कोई मालिक न होना है, तथा दूसरी शर्ते इस पर किसी प्रकार फा 
वास्तविक शासन स्थापित फरना है: आपेनहाइम के शब्दों मे प्रभावशाली झ्रावेशन 

(सशाव०धए० (0०००ए४४००) के लिये स्वामित्व (9055९५६॥07) और प्रशासन 

(2०9:०0७॥5६7४६0४ ) ग्रावश्यक है । स्वामित्व का यह श्रर्थ है कि किसी राज्य द्वारा 
अब किसी के स्वामित्व में म विद्यमान प्रदेश पर प्रभुसत्ता पाते के उद्देश्य से इस अपने 
अधिकार मे लाना। प्रद्मासन का तात्पय वहाँ अपना किसी प्रकार का शझासन-प्रवन्ध 
स्थापित करना है। आवेशन के लिये दोनो शनों का पूरा होना आवश्यक है । 

चाँद के आवेदान के सम्बन्ध मे पहली शझर्त कुछ झद्यों में पूरी हो सकती है। 





३. अन्यरिष में राकेट द्वारा मनुष्यों को मेजकर वद्दों के सभ्वन्ध में वैजानिक तथ्य 
और छचतायें एकत्र करने में श्स समय रूस और अनरीका में होई लगी हुई हे। रूस को इस वात 
का भय दे कि उसने दाह्म अन्तरिद् में परला पुरुष ओर पदली रती मेजी दे। उसके अल्तरिक्ष- 
यात्री कातकम से ये दैं--मेजर गायारिन (१२ अग्रेल, १६६१) मेरर त्ीतोव (७ अगर्त, १६६१), 

> मेजर निकोलेग्रेन (११ अगस्त, १६६२), शो पोपोविच (१९ अगस्त, १६६२), वेलारी वायकोबरकी 
तथा नेलेन्त्रोन्गा तेरिश्कोवा(१४ जून तथा १६ जून, १६४६३),रूस के पॉँचवे-छुढठे युगल अन्तरिचन्यात्रा 
थे | दायकोउस्को ने ८० बार तथा २६ वर्षीय सुरती ठेरिश्कोदा ने ४£ बार पूश्दों की परिकसा की | 
सं० रा० अमरीका के पहले चार झन्तरिद्-यात्रा ये इ--थ शेपर्ट (५ मई, १६६२) वैप्टेन गिसोम 
(२१ जुलाई, १६६२), भी स्टैन (र फरवरी; १६8६२), मेजर दूपर (१४ तथा १६ मर्ड+ १६६३)। 


रडंद्‌ अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


रूस या अमरीका का कोई अन्तरिक्ष-्यात्री यहाँ सबसे पहले पहुँचकर अपना मण्डा गाड 
सकता है । किन्तु पहले पालमास ठापू के मामले में यह वतायाजा चुका है कि किसो 
श्रदेश की खोज मान से उसफर कैदल झसस्पूर्ण ऋषिकार ([80003(८ १४७४०) मिलता 
है । यह वास्तविक सियन्‍्वण या झासनत स्थापित करने की दूसरी छत पूरी होने पर द्दी 
दूर्ण स्वामित्व तथा सुनिश्चित अधिक्चार (८ीशाध०८ प॥8) वन सकता है। पृथ्वी 
से चन्द्रमा की दूरी तथा वर्तमान वैज्ञानिक उनति को देखते हुए यह समव नही जतीत 
होता कि निकट भविष्य मे चाँद पर पृथ्वी से वास्तविक प्रशासत और नियच्नण स्थापित 
किया जा राकेया । इसके अभाव मे चाँद पर किसी राज्य का अधिकार सावा जाना समव 
नही है। 

(२) चिरकालिर नुदित (77८६०८७७४०४)--जबव कोई राज्य चिरकाल तक 
ऐसे श्रदेश मे अपनी वास्तविक प्रमुसत्ता वताये रखता है, जहां वस्तुत कानूनी तौर से किसी 
दूसरे राज्य की प्रभुसत्ता है, तो यहाँ पहले राज्य की सत्ता मानी जाने लगती है। यही 
चिरकालिक भुक्ति है । आपनहाउम ने इसका लक्षण इस प्रकार किया है--“यह किसी 
प्रदेश पर इतने अधिक समय तक निरन्तर तथा झनिर्बाध (009075ण06७) रुप में 
प्रमुगत्ता के भ्रयोग द्वारा उस प्रदेश पर प्रभुसत्ता पाया है, यो इस ऐतिहासिक बिकारा के 
परिणामस्वरूप यह विद्दासत उत्पन्न कर सके कि बत मात्र स्थिति ग्रस्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था 
के अनुकल है (”* स्टार्क ने इसकी बहुत सरल परिभाषा करते हुए लिखा है---/चिर- 
कालिक भुक्ति से उत्पप्त होने वाला अधिकार कसी अन्य राज्य की प्रमुखत्ता वाले 
प्रदेश पर बहुत लम्बें समय तक तब्यानुसार (0० /3000) प्रभुता बताये रखने का परि- 
खाम होता है।”* इसका झावेशन से सहवपूरं झन्तर यह है कि वह अस्दामिक प्रदेश 
(७८४ एणा।४५) पर होता है और मक्ति वाले प्रदेश पर दूसरे का स्वामित्व होता है । 

यहे वस्नुत दीवानी कानून री विपरीत मुक्ति (#तल्‍८८६८ 90५४८5७००) संग 
अन्तर्राप्ड्रीय रूपान्तर है और वहुत लम्बे समय के भोग के दाद प्राप्त होता है । दीवानी 
कानून मे इस काल की अवधि निरिचित है, किन्तु यन्तर्रा प्टीय कानून में इसे सुस्पष्ट रूप 
मे निर्धारित नही किया गया । ग्रोशियस ((7000७) ने मताचुसार ऐसा सझनिर्बाध 
अधिकार स्मरणातीतकाल से होना चाहिये | वैटल ने इसे ' वर्धो की काफी बडी सख्या'' 
((एणाच्ल्‍रवंटाब06 ऋण्पाएदा 0५८३5) बताया धा। १८७१ की वाशिगटन की सधि 
में मह अवधि ५० वर्ष तय थी गई थी। ब्रिटिय गायना के पचनिस्पंय (१८६६) में यह 
अवधि २० वर्षे मानी गई थी । 

पुराने अन्‍्तर्राप्ट्रीय विधिज्ञास्त्री ग्रोशियम और वेटल इसे बहुत अधिक महत्व 
देते थे, किन्तु रिवियर (छा) तथा डमोटेन्स (704000:05०७), जैसे विधिवेत्ता 
श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून मे इसकी कोई सा स्वीकार नही करते। ब्रियर्सी ने इस परस्पर- 
विरोधी परिस्थिति का दिश्लेपर करते हुए कहा है--एफ ग्रथ॑ मे अस्तर्राष्ट्रीय वानून 

न 





४. आपेनहाश्म--इटर नेरानल लॉ, खड २५ ए० ५७३ 
%.-. स्थाकं--पन इट्रीक्शन टू इटस्नेशनल लॉ, चतुर्थ रसकर॒णा+ ए० १४० 


प्रदेज् प्राप्त करने झौर खोने के प्रकार रड७ 


चिरकालिक मुक्ति को स्वीकार नही करता, यह सुक्ति के पीछे विद्यमान सिद्धान्त को 
तो मानता है किन्तु इस सिद्धान्त के अ्रमी वैसे विज्ञद नियम नही बने, जैसे सनन्‍्य कानूनी 
पद्धतियों में पाये जप्ते है ॥ इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून मे इसकी महत्ता नगण्य-सी 
प्रतीत होती है। 

(३) उपचय या झमिवृद्धि (0८८य७४०7)--स्टाके के झब्दों मे उपचय का 
प्रधिकार तब उत्पन्न होता है, जब किसी राज्य की प्रमुसत्ता मे विद्यमान प्रदेश मे प्राकृ 
तिक कारणों से नग्रे प्रदेश की वृद्धि होती है और वह नया प्रदेश इसमे सम्मिलित होता 
है। इसमे किसी औपचारिक (&०7709]) कार्यवाही या घोषणा की ग्ावश्यकता नहीं 
होती । वह वृद्धि शने -भत्रे अथवा सहसा दोनो प्रकार से हो सकती है । योोशियस ने इस 
विपय मे नदियो की भूसम्पत्ति वाले रोमन कानून के सिद्धान्त ही लागू किये थे । इसका 
मुख्य सिद्धान्त है---80९९५०0 ८९१च्ञा एषाएण99॥ अर्थात्‌ बढी हुई वस्तु प्रधान वस्तु का 
अनुसररणा करती है । 

यह वृद्धि तिम्न रूपो से होती है--नदियो द्वारा लाई मिट्टी से झने शने बनी 
हुई भूमि या आावृद्धि (#॥एश6श ), समुद्र द्वारा इस प्रकार बढाई हुई भूमि, इल्टा, नदी 
के मध्य मे बनने वाले टापू । इन सब अवस्थाओ मे वृद्धि मुख्य भ्रुमि के स्वामी की समभी 
जाती है। यदि किसी राज्य के प्रादेशिक समुद्र मे नये टापू बन जाये तो इसका परिणाम 
यह दोपा है कि प्रादेशिक समुद्र की सीसाको इन टापुओं के अन्तिम छोर से नापा जाता 
है राज्य का समुद्री क्षेत्राधिकार पहचे की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो जाता है | &प०७०७ 
नामक स्पेनिश जहाज के मामले मे ब्रिटिश नौसेत्रिक न्‍्यायातय ने इसी सिद्धान्त को 
लागू किया था। १८०४ भे ग्रेट ब्रिटेन और स्पेन के शुद्ध मे एक ब्रिटिश जहाज ने उक्त 
स्पेनिश जहाज को मिरिरिपी नदी के मुहाने के पास पकडा । इसमे यह प्रश्त उठाया गया 
कि यह कार्य स० रा० अमरीका के प्रादेशिक समुद्र म॒ हग्ना थाया नहीं। यदि समुद्र 
के तट पर बने वालिस (89]52) के किले से नापा जाता तो यह घटना तीन मील 
के प्रादेशिक समुद्र की सीमा के भीतर हुई थी, किन्तु यदि “मुख्य भूमि की दुयोढी का 
कम देने वाले, मिट्टी के बने टापुओं से नापा जाता तो यह घटना तीन मील की 

प्रादेशिक सीसा से बाहर हुई थी ।” न्यायालय ने उपचय से बने इन टापुओ्ों को मुरुय 
भूमि का भाग मसातते हुए इस कार्य को स० रा० अमरीका की प्रादेशिक सीमा से वादर 
साना । 

(४ हस्वान्तर (०४४०७ ) --त्रियर्ती के शझज्दों म॑ थढ़ एक राज्य द्वारा क्री 
प्रदेश पर विद्यमान ग्रयता ग्रथिकार इसरे र/ज्य को प्रदान करता है।* इस्॒प्त प्रदेशिक 

प्रमुता एक राज्य के हाथ से निकलकर दूसरे राज्य के हाथ में नली जाती है । यह इस 
सिद्धान्त पर आधारित है कि किसी राज्य की प्रमुसता की यह मौलिक विद्येपता हे कि 
राज्य को अपने प्रदेज्ञ के हस्तान्तर का पुरा अधिकार है। 

किसी प्रदेश का हस्तात्तर ऐच्छिक (५०णण्प/आज)शौर अनैच्छ्िक दोना प्रकार 
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का हो रूकठा है । ऐप्छिक हम्तान्तर बिक्री, विनिमय और दान द्वारा होता है १८इसके 
उदाहरण १८६७ मे बे रूस द्वारा भझलास्का का घदेश स० रा० अमरोका को बे द्वारा अंनास्का का भदेश मर सशका को बेचना था, 
१८६७ भें ग्रेट ब्रिटेन ओर जमंती द्वारा हेलिगोलैंप्ड और उनन्‍्जीबार का विनिमय हुआ 
था। विक्न्य द्वारा स० रा० अमरीकाने १८०० से लुइसियाना, १5१६ मे फ्ल्ीरिडा और 
१८५३ में गैंडसडन श्राप्त किए । १६१६ मे डेन्मार्क ने अमरीका को डेनिदश्ष वेस्टइंडीज 
बेचा था। विनिमय का एक प्रसिद्ध उदाहरण्य १८७८ में रूमानिया द्वारा डेन्यूब 
के उत्तर मे बेसारबिया का प्रदेश रस को दे कर इसके बदले मे रूस से डेन्यूब के दक्षिण 
मे डोबुजा का प्रदेश लेना या । एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को स्व॒तन्त्र उपहार के रूप 
मे प्रदेश मेंट करने के भी कुछ उदाहररप हैं । १०५० मे ग्रेट ब्रिटेन ने ईरी (छगा०) फील 
की हास शो रीफ (प्र०0७४ 58०७ १९८) को इसलिये स० रा० झमरीका को भेंट 
किया कि वह इस पर दोनो देशो के नौसचालन को सुविधाजनक वनाने के लिये प्रकाश- 
स्तम्भ का निर्माश करे । आस्ट्रिया ने १७५६ मे लम्बार्डी का तथा १८६६ मे बैनिरा 
का प्रदेश फ्रास को इसलिये दे दिया कि उसे यह सार्डीनिया को न देना पडे। श्छ७८ की 
बलिन की सधि का लाला 5 है या तुथा हर्जेंगोविना प्रशासन के लिये आउस्ट्रिया को श्रदान 
किये गये थे। यवैच्छिक (#70ठा ०9 हस्‍्तान्तर युद्ध मे हारने वाले राज्य को विजेता 
के प्रति करता पडता है। १८७७ के फ्रास-जर्मन युद्ध मे फ्रास को हारने पर अपने आल्सेस - 
-ओोरेत के प्रदेश, जमत्री को देने पडे ये । -डेते पझिफे 
४...हस्‍्तान्तर मे यह भावश्यक है कि हस्तान्तरित प्रदेश पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित 
किया जाय। किन्तु वास्तविक स्वामित्व की स्थापना से पहले हस्तान्तर की सन्धि द्वारा 
इसकी सपुप्टि भ्रवध्य होनी चाहिये । आपेनहाइम के मतानुसार इस भन्धि के बाद ही 
वास्तविक हस्तान्तर होना घाहिये ॥ किन्तु युद्ध द्वारा जीते प्रदेशों के हस्तान्तर के सम्बन्ध 
में यह बात लाशू नहीं हो सकती, वे पहले ही विजेता राष्ट्र के अधिकार में होते हैं । 
प्रदेशों के हस्तान्तर से बई बार इनमें रहने वालो को नये राज्य की प्रमुता भे 
जाता बडा कध्टदायक प्रतीत होता है, झत १९वी झती की श्रनेक हस्तान्तर सन्धियों 
में व्यक्तियों को अपनी पुरानी नागरिकता बनाये रखने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाती 
थी। १० मई, १५७३१ की फ्रेफ्फोर्ट की सन्धि में फ्रास के आल्सेस-लोरेन भ्रदेश जमेंनी को 
देते हुए थह शर्ते रखी गई थी कि उन प्रदेशों मे रहने दाले जो व्यक्ति अपनी फ्रेंच साण- 
रिकता बनाये रखना चाहते हो, वे १ अक्टूबर, १८७२ तक फ्रास मे जाकर बस सकते 
हैं, भौर दस वीन मे उन्हे इन प्रदेशों मे विद्यमान अपनी स्थातर सम्पत्ति बेच देनी 
चाहिये । ४ अगस्त, १६१६ को डेनिश्न वैस्टइडीज को हस्तान्तर की सन्धि मे इस प्रदेश 
के तिवासियो के लिये डेन्मार्क की नागरिकता बनाये रखने के सम्बन्ध मे थडी उदार 
व्यवस्थायें की गई 'थी ५ 
कई बार हस्वान्तर के समय निवासियों का जनमत सप्रह (शब्छाड्टा८) भी 
पिया जाता है। १६दी घती से यह विधि बड़ी स्टेकप्रिय थी ॥ १८५८ से सार्डीकिया ने 
लम्बार्डी, वेनेशिया तथा. इटालियन डॉचयोंको अपने राज्य मे मिलाने से पूर्व इनमे 
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जनमत-सग्रह लिये थे। १८६० मे फ़ास ने सेवाय और नौस को अपने राज्य मे सम्मिलित 
करने से पूर्व जनूमत्‌ लिया था । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अपर साइलीशिया में सीमा 
सम्बन्धी बिवाद का समाधान जनसत-सग्रह छारा किया गया, सार का प्रदेश भी जर्मनी 
को इसी आधार पर लोग में १६३३५ मे प्राप्त हुआ था। भारय न पहले काइमीर के लिये 
जनमत-सग्रुद का भ्रस्ताव र॒सा था, किल्‍्तु बाद में परिस्थितियों वे बदल जान के कारण 
यह ग्रव इसे मान्य सही समभता, यद्यपि पांक्स्तान अव भो जनमते-संग्रह हारा ही 
कास्मीर क्य भाग्य-निस्पंय करना चाहता है 
(£)-विजय (८०7१०८४)--छुद्ध मे सैनिक झाजित द्वारा झनु को पराजित 
कर उसका प्रदेश अपनी प्रमुता मे ले लेना विजय कहलाता है। अन्‍्तर्राप्ट्रीय न्‍्वायालय 
ते पूर्वी ग्रोनलेण्ड के मामले में इसके सम्बन्ब म कहा था---“विजय तभी प्रमुसत्ता को 
हानि का कारणा बनती है, जब दो राज्यों मे युद्ध हो और इनम से एक के पराजित होने 
पर उमके पास विद्यमान प्रदेश की प्रभुसत्ता विजेता राज्य को प्राप्त हो जाय ।" आपेन- 
हाइम के मतानुसार विजय द्वारा किसी प्रदेश पर अधिक्तार करने के लिये उसके स्वामी 
को सैनिक दृष्टि से हराना ही पर्याप्त नही है, हराने के ब्राद विजेता द्वारा इस प्रदेश को 
अपने राज्य का झ्ग बनाने अथवा ग्म्रीकरण (/॥9०5४४०7) वी घोपरणा होनी 
चाहिये। प्राय सम्बद्ध राज्यों को एक नोट भेजकर झगीकरग्ग की इच्छा या इरादा 
अभिव्यक्त किया जाता है । यदि ऐसा इरादा न व्यक्त किया जाय नो विजेता को विजित 
प्रदेश पर प्रभुता प्राप्त नही होती । प्रदेश के अगीकरणा के बाद नत्रु-राज्य का प्रत्त 
ग्रौर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार से होने वाती एु८् की समाप्ति वश्नीकरण 
($०७७]७४०४०० ) कहलाता है। ञझत विजय द्वारा नही, किन्तु व्नीकरण्प द्वारा शनु 
का प्रदेश विजेता को प्राप्त होता है। झत्रु के जीते ट॒ए प्रदेश पर भले ही विजेता की 
वास्तविक सत्ता हो, किन्तु इसके झगीकरणा से पहले तक इस पर शत्रु की प्रमुसत्ता 
(४०४८ शह्ठप9 ) बनी रहती है , ग्रगीकरण के वाद विजेता क्यो यह प्रमुता मिलती है ॥ 
इस प्रकार श्रगीकरएणा (#मग्न०5७४४०7) विजय को वश्ीक रख (500]ए४४07 )ैमे 
परिवरतित करता है ॥ 
स्टार्क ने ग्रगीकरण (238०८७७००) के दो प्रकार बताये हैं--(क) युद्ध मे 
शत्रु को पराभूत करके उसका प्रदेश अपने राज्य मे मिलाना, जैसे १६३६ में इटली ने 
एबीसीनिया को जीतकर उसे ऋषपने राज्य का अग वाया ! (ख़) कई वार यह अग्री- 
करगा ऐसे देशो का भी होता है, जो भ्रगीकह्षत (5१9४९६९१) क्ये जाने के समय झगी- 
कर्ता ( 0एशध्णाएष्ट) राज्य की पूरी अधीनता (5ए७००ात एश्ा777) म थे । उदाहरणायं, 
जापान ने १६१० में कोरिया का अगीक्रण क्या, क्िक्‍्तु यह इससे पदले हो इसकी 
अधघीनता में था। 
भरदि विजेता राज्य गत्रु के विजित प्रदेश को अपने राज्य मे न मिलाने की दच्छा 
बी घोषणा नरे तो विजेता वो विजित पर दोई प्रभुसत्ता नहीं मिलती । द्वितौय विद्व- 
बुद्ध मे जर्सेनी यद्यपि सित्रराष्ट्रो ढारा पूरी तरह जीत सिया गया था, हिन्दु फिर भी 
इस पर उनती प्रमुता रयापित नहीं हुई क्योकि वे यह घोपण्ा कर चुके थे कवि जरमेन 
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सरकार द्वारा बिना शर्ते आत्मसमर्पए करने पर वे उसका कोई प्रदेश अपने राज्यों भे 
सम्मिलित नही करेंगे। 

“जय और हस्तान्तर (0०४७०७) में सूक्ष्म यन्त्र है । जब क्रिसी शत्रुनराज्य 
को जीतकर उसका प्रदेश अगीकरण (0००:७॥07) द्वारा प्राप्त किया जाता है त्तो 
यह विजय होती है। हस्तान्तर मे शत्रु को पर्यस्त करने के बाद शान्ति सधि द्वारा उसका 
अदेश हस्तगत किया जाता है । विजय ग्रावेशन (0०८घफआणा) से इस अश मे भिन्न 
है कि आवेशन मे अस्वामिक (२९६ 70)॥७5) प्रदेश पर प्रभुता स्थापित की जाती है 
और विजय मे एक श्रदेश पर झात्रु की विद्यमान प्रमुता को सैनिक बल द्वारा हटाकर 
अपनी प्रभुता स्थापित की जाती है । 

विजय द्वाय्य प्रदेशप्राप्ति की बैधता के सम्बन्ध मे ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के कुछ 
विश्वेषज्ञों ने इस हष्टिकोए्य का भी पतिपादन किया है कि राष्ट्रसघ के निर्माण ने १६२८ 
के केलाग-ब्री्रा पैक्ट मे स० रा० सध के चार्टेर ने युद्ध को अवैध घोपत किया है, इनके 
समभौतो तथा चार्टरं घर हस्ताक्षर करने वाले देशो ने यह्‌ घोषणा की है कि ये युद्ध 
एब बलप्रयोग के उपाय को निन्‍्दनीय समभते हैं। ऐसी घोषणा करने के वाद इन 
राज्यों को यह अधिकार नही रह जाता है कि बे विजय को प्रदेशप्राप्ति का वैध उपाय 
>महें॥ चौदसपेरूट (३,20८ .०४००४) ते इस विषय में सत्य ही लिखा है-;- 
>७उपर्पुक्ति समझौते जिस हर्दे तक युद्ध का निषैध करने वाले है, उस हृद त्तक वे उस राज्य 
बी खिजय को अवेध बना देते है, जिस राज्य से स्वयमेव स्वीकार किये गये अपने 
दायिस्था के सर्वेशा प्रतिसूल युद्ध का सहारा लिया है। कोई भी अवैध कार्य सामान्यत 
कानूत तोटले वाले राज्य के लिये हितकर परिणाम नहीं उत्पत कर सकता है।”* इस 
विपस मे स्यायशास्त्र के एक सुप्रसिद्ध नियम एक ॥0)छ79 ]08 शणा ७7७४ को लाखू 
किया जाता है, इसका यह झभिप्राय है कि कोई अवैध कार्य ऐसा करने वाले व्यक्ति वेट 
किसी कानूनी अधिकार क्य खोत या सूल नही बन सकता है। युद्ध यदि अवैध कार्य है 
तो वह किसी राज्य को इस साधन के हारा छिसी प्रदेश पर झपना कानूनी अधिकार 
स्थापित करने मे सहायक नही हो सहना है १ जेनिग्स (500775) से इसका समर्थ 
करते हुए लिसा है कि इस विपय से यर प्रश्व महत्वपूर्ण है कि कया (युद्ध के) एक सहएत्‌ 
अम्तर्राष्ट्रीम अपराध को कसी प्रदेश पर अधिकार प्राप्त करने के लिये इस कारण के 
आधार पर न्‍्यायोवित समभा जा सकता है कि इस अपराध को करने मे सफलता 
मिली है। यदि सुद्ध एवं विजय को धरदेझग्राप्ति का स्यायोचित आधार माना जाय तो 
मुमो लिनो द्वारा एबीसीनिया की विजय को न्‍्यायपूर्णा मानता पड़ेगा। किन्तु इस 
विपय मे वलसन (/(८५८०) ने परम्परागत पुराने पद्ध वा समर्थन करते हुए कहा है" 
एक राज्य अन्तर्राप्ट्रीय कानून की अवहेलना करने वाले व्यवृद्वर द्वारा न केवल किसी 
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प्रदेश प्राप्त करने शोर खोने के प्रकार २५१ 


प्रदेश को प्राप्त कर सकता है अपितु इसे अ्रपने अधिकार मे बनाये रख सकता है। ऐसा 
प्रदेश कानूनी तौर से उसी राज्य का समझा जाता है जो अदैध कार्य से भी से पर 
प्रभावज्ञाली स्वामित्व स्थापित्‌ करता है | यह वस्तुत' प्रभावज्ञालिता (छरविट्लाएटा९$5) 
»के सिद्धान्त का प्रयोग कर के ही क्रिया जाता है। लि के 
(7 शै02,(६) सम्मेलन का निर्णय (&७४70)--स्टावं क्त पाँच प्रकारों के 
अतिरिक्त एक नया प्रकार विभिन्‍न राज्यों के सम्मेलन का निर्णाय भी बताता है । पथम 
| विश्वबुद्ध की समाप्ति के खस्द पेडिस- मे-सित्र्‌ राष्ट्रों का झ्ान्ति-सम्मेलन हुआ था, इसने 
वर्साय की सचि (पृाल्शए ० एश5७॥०४), साजर्म की सचि (प्राष्शाए ० 58 
छ&7णथ्पा) तथा नयी की सधि ( [7०७६४ ० /४००४)७) द्वारा विधभिन प्रदेशों की 
प्रमुसत्ता अन्य देशों को प्रदान की थी ।४ 
(७)पद॒टा ([,८७६०)--भह भी प्रदेश पाने का एक प्रकार हे । चीन ने १८६८ 
मे कियाओं ची जर्गनी को, तेई-हाई-बेई ग्रेट ब्रिटेन को, बवाग चौनान रास को तथा 
२५ वर्ष के लिये पोर्ट ग्रार्थर रूस को पद्टे पर प्रदान किया । १६०३ में पानामा के गण- 
राज्य ने पानामा नहर-क्षेत्र स० रा० अगरीका सो स्थायी पद्टे पर दिया | द्वितीय विश्व- 
युद्ध में २७ मार्च, १६४१ को ग्रेट ब्रिटेन ने ६€ वर्य के पट्टे पर दौरिवियन समुद्र के तथा 
समीपवर्ती ग्रन्थ सपुद्रो के अनेक नौसैनिक और हवाई झइडे स० रा० गमरीका को 
प्रदान किये। 
प्रदेश खोने के प्रकार (१४०००४ ०6 ॥00978 (७777700५)-- यै प्रदेश प्राप्त 
करने की विधियों से साहश्य रखले है। इनक मुख्य प्रजार त्याग ((छणाला०7), 
चिरकालिक म्‌क्ति (07०४०7०0७०७) , प्राकृतिक कार्य (0फछ०॥079 छा ए०ए/2) 
हस्तान्तर, विजय झौर विद्रोह ((९०७४०।६) है। ध्ष्याग ग्रावेशन से तथा प्राह्नतिक कार्य 
उपचय से मिलते है । त्याय का अभिषाय यह है जि किसी प्रदेण के म्वासी ने उससे 
अपनी प्रभुता या सत्ता का प्रयोग करना छोड दिया है। यदि पुराना राज्य इसमे घासन 
करते की इच्छा रखता है तो यह त्याग (927९॥00070) नही समझता जायगा ॥ अ्रत 
इसके लिए प्रदेश छोडते के साथ इस पर प्रभृूता रखने की इच्छा छोडना भी आवश्यक 
है । सैण्ट लुझिया टापू तथा डेलागोझआा खाडी इसके उदाहरण है । 
प्राकृतिक कार्य (0:05 ती धिवाश्ा8) का अभिप्राय ज्वालामुखी पर्बतो 
के उत्क्षेप से भ्रदेण की हासि, समुद्र मे टापुन्ओे का दप्ट होता सीमावर्ती नदी की धारा 
में सहसा परिवतंन होता है | यदि समुद्री तट के टापू लुप्त हो जावे हैं तो टापूओ्ों के सिरे 
शे नापी जाने याली प्रारेझिक़ समुद्र की सीसा समृद्री गट से नापी जागी है और इस 
प्रकार इसमे क्लास आरा जाता है । सीमावर्ज्ती नदी के बहाव में परिवर्तत आने ये विसी 
राज्य का बहुत्त-सा प्रदेश कंटात के कारण घट जाता है। मातृभूमि के विरुद्ध मफ्ल 
विद्रोद (११०४०॥) हारा कीई_ प्रदेश रवतन्त्र न्त्‌ हो सकता है श्ौर इस प्रकार साहूभूसि 











१०- इनके विस्तृत विवरण के डछिये देसिये-द्वरेद्त बेदालकार द्वारा लिग्पित 
*अन्तर्रोष्ट्रीय सम्बन्ध', पहला अध्याय | 


र्श्र अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


का प्रदेश घट जाता है।॥ इस प्रकार के विद्रोहो के कुछ उदाहरण ये हैं---१ ६वी शताब्दी 
में १५७६ ई० मे हालैड द्वारा स्पेन के विरुद्ध तथा श्ष्वी शताब्दी में १७७५ ई० में 
अमरीका के १३ उपनिवेशों का इगलैंड के विरुद्ध विद्रोह ; १७वी झताब्दी मे (८२२ 
मे ब्राजील ने पुरतंगाल के विरुद्ध, १८३० में बेल्जियम ने हालेड-के विरुद्ध तथा यूनान, 
रूमानिया और बल्गारिया ने-टर्वा के खलीफा के विरुद्ध कामयात्र बगावत की । २०वीं 
शी में इसजा प्रसिद्ध उदाठरण चीन मे कम्यूनिस्टो द्वारा च्याय-काई शेक की राष्ट्रवादी 
सरकार के विरुद्ध किया गया सफल विद्रोह-है। इससे चीन की मुख्य भूमि मे राष्ट्रवादी 
सरकार को प्रमुसत्ता पूर्णा रूप से नष्ट हो गई है । 








ग्यारहवाँ श्रध्याय 
हस्तक्षेप 
(उरए-श्था०णा) 


प्रत्येक राज्य का श्रधिकार है कि बह अपनी इच्छानुसार झपने राज्य का प्रबन्ध 
करे, सविघान का निर्माण करे तथा दूसरे देशों के साथ सधियाँ करे। किन्तु कई बार 
ऐसा होता है कि कोई अन्य राज्य या झनेक राज्य इसके मामलों मे दखल देते है, इसे 
कोई ऐसा काम करने के लिए बाधित करते है, जो इसकी इच्छा के विरुद्ध होता है। 
लारेस्स ने इस प्रकार के दखत को हस्तक्षेप ([9/07४००००४) कहा है।' ब्रियर्ती ने 
इसका रबरूप रपष्ट करते हुए कहा है'--““यह दूरारे राज्य के घरेलू या वैदेशिक मामलों 
में दखल देते के ऐसे कार्यों तक रीमित है, जिनसे राज्य को स्वतन्त्रता कुक भग होती 
है । एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को उससे स्वय किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में 
केवल परामझं देना इस अर्थ में हस्तक्षेप नही कहला सकता, हस्तक्षेप का स्वरूप आज्ञात्मक 
(7शए०:७४७) होना चाहिए । यह या तो शक्ति के प्रयोग द्वारा बलपूर्वक किया गया 
होना चाहिए या इसके पीछे बल-प्रयोग की धमकी होनों चाहिए। इसके तानाशाही 
और ग्रादेदात्मक (700900779) स्वरूप को पहले स्पष्ट किया जा चुका है।” 

हस्तक्षेप के प्रकार (7905 ०६ 97ए८०८००) --सटार्क ने हस्तक्षेप के चार 
प्रकार बताये है'-- ( १) कूटनीलिक या राजनयिक ([0397070902) हस्तक्षेप-- १८६५ 
में रूस, फ्रास और जमंनी ने जापान पर ऋपना कूटनीतिक दबाव डालकर उसे इस बात 
के लिये विवश किया कि वह शिमोनोसेकी की सधि द्वारा दिया गया लिआोदुग 
का प्राथद्वीप चीन को वापिस कर दे। (२) झाच्तरिक (06774]) हस्तक्षेप--यह 
एक राज्य द्वारा किसी दूसरे राज्य में सघर्ष, त्िद्रोह या गश्रहयुद्ध करने वाते दो पक्षों मे 
से किसी एक को सहायता प्रदान करना है, जेंसे कोरिया मे घोनी गणराज्य बालो ने ५ 
दक्षिण कोरिया के शासन के साथ सघप करने वाले उत्तरी कोरिया को सहायता प्रदान 
को थी । (३) बाह्य (एछ८म्र०७) हस्तक्षेप -जव कोई राज्य दूसरे राज्य के साथ 
लडने वाले देद के विरुद्ध युद्ध मे कूदता है तो यह बाह्म हस्तक्षेप होता है, जैसे द्वितोय 
विद्वुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन और जरनी को लडाई में ११ जून, १६४० को इटली ने जम॑ती 
की और से इस युद्ध म हस्तक्षेप क्या। (४) दण्डाल्मकू (?एध7४| हस्तक्षेप-- 


३१- लारेन्स--भिन्सिपिल्च श्राप इटरनेसनत लो, ९० ११६ 
२- बियली-दी लॉ आफ नेरान्‍्स, पृ० ३०८ 
३... स्‍्टाके-“ए्न इद्ोडकरान हू इटरनेशनल लॉ, पू ८श 
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इसभे एक राज्य किसी भ्रन्य राज्य द्वारा हानि पहुँचाये जाने या सघिसग का बदला लेने 
के लिए इसके विरद् युद्ध के श्रतिरिक्त अन्य दण्डात्मक कार्यवाही करता है, जैसे कोई 
राज्य किसी अम्थ राज्य को समिपालन के सिये बाव्य करने के लिए उसका झातिपुर्ण 
परिवेष्यन (?९३०८ए] छाठल:ब6९० ) करता है, उस देझ् का अन्य देशो के साथ समुद्री 
सम्बन्ध बिल्कुल विच्खिन्न कर देता है (देखिये वीसवां अध्याय) । 

हस्तक्षेप करने के कारण ((70छघ०5 ० पप्रटाए०व0०7 )--हस्तक्षेप करने 
के उचित फारणो के सम्बन्ध मरे अन्तरास्ट्रीय विविश्वास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है क्‍्दाक 
ने निम्त पाँच अवस्थाओं में अन्वर्राप्ट्रीय कानूने की दृष्टि से हस्तक्षेप को बेंघ माला 
है'--(क) सपुक्त राप्ट्र मघ के चार्टर की व्यवस्था के अनुसार कई राज्यो द्वारा सामू- 
दिक (29०८४५०) हस्तक्षेप, जैसे १६५० मे कोरिया के मामले में हस्तक्षेप । (ख) 
विदेश-स्यित झपने नागरिको के अधिकारों की तथा सम्पत्ति की सुरक्षा को हृष्टिसे 
किया गया हस्तक्षेप । (ग) आत्मरक्षा के लिये तथा सशस्त्र आजऊमणा के भ्रतिरोध के 
लिये किया गया हस्तक्षेप १ (घ) अपने सरक्षित राज्य के सामलो में हस्तक्षेप । (ड ) यदि 
कोई राज्य सवंसम्मत अन्तर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लघन करता है तो पअन्य राज्यों 
को इस मामले में हस्तक्षेप का अधिकार है । आ्रापेनहाइम ने इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप 
के दो भ्रन्य कारण भी माने है (च) सदि किसी राज्य पर अन्तर्राष्ट्रीय सधि द्वारा 
कुआ पातन्दियाँ लगाई जाये और बह इनका पालन नही करे तो सधि से सम्बद्ध अन्य 
राज्यों को इममे हस्तक्षेप का अधिकार होता है। जैसे २६ १४ मे वैल्जियम की तटस्थता 
की सधि का मगर होने पर ग्रेट ब्रिटेन ने इसमे हस्तक्षेप किया। (छ)जव किसी सचि 
द्वारा कोई राज्य किसी अन्य राज्य में एक निश्चित 'राजवश का शासन था शासन- 
पद्धति तिश्चित कर देता है तो इसमे परिवर्तन होने की दशा मे दूसरे राज्य को हस्तक्षेप 
का झविकार होता है | ब्रियर्ली ने हस्तक्षेप को कानूनी तौर से केवल तीन अवरथाओं 
में उचित माना है--आत्म रक्षा, प्रत्यपहार, (१०७०75०5) , सचि द्वारा त्राष्त अधिकार 
का श्रयोग ।* बस्तुत राज्य अन्य अनेक कारणों से दूसरे राज्यो में हस्तक्षेप करते रहे है । 
यद्दों हस्तक्षेप के कुछ प्रमुख कारणो पर सक्षिप्त चियार क्या जायगा। 

(१) आत्मरक्षा (५७९-त९ढि/०९ )->ब्यक्ति की भाति एक राज्य क्यो बास्त- 
विक्र अयदा सम्भावित आक्रमण से रक्षा करने का पूरा अधिकार है। सयुक्त राष्ट्र सघ 
के चार्टर की धारा ५१ में “सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय द्याति और सुरक्षा के 
उपायों को अवलमस्बन करने से पहले तक” दुसरे राज्य के सशस्त्र आकमण से रक्षा करने 
का अधिकार राज्यों को दिया गया है। आत्मरक्षा के लिए इुसरे राज्य मे हस्तक्षेप का 


४. रटाऊकं- इंद्रोडफ्रान हू इंटरनेरानच लॉ, पृ० ८७ 

४- बिशर्ली-दी लॉ आफ नेशान्स, ३० इ१२ 

६. इसकी रिसद न्याख्या के लिए देश्लिद्रे-“मिविश योझर डुक आफ इंबरनेशनन ला, 
१६३१, शाउनली--दी यूज भाफ फोले इन सैल्फ-डिफेन्स, पृ० १८३ से २६८ 


हस्तक्षेप श्श्च्र 


सुत्दर उदाहरणा १८ इसे केरोलाइन ((:4णाग्र८) स्टीमर को घटना है । इस समय 
कनाडा मे विद्वोह हुआ इससे केसलाइन नामक अमसकन जहाज नियात्रा नदी मे से 
होकर झमरीकन प्रदेश से विद्रोहियो के लिये सैनिक तया रणसामग्री को लाकर उनकी 
सहायता करता या ) अ्रमरीकन सरकार अपने प्रदेश मे होते वाले इस अवैध कार्य वो 
या तो बन्द नही करना चाहती थी या बन्द कर सकने में असमर्थ थी । इस पर 
कनाडियन सैनिको ने तियाग्रा नदी की सीमा पार की, भ्रम रीफन नागरिको से सघ् क्या 
और विद्रोहियो को मदद पहुँचाने वाले केरोलाइन जहाज को नियाग्रा के जलग्रपात में 
बहार नप्ट कर दिया । इसके बाद दोतो राज्यों म हुए बाद-विवाद में समुक्त राज्य 
अमरीका ले इस बात से इन्कार नहीं किया कि उपयुक्त परिस्थितियों में यह ह॒स्तक्षप 
उचित था । ग्रेट प्रिटेन का कहना था कि अत्पावश्यक गम्भीर परिस्थितियों के कारण 
उनका कार्य समुचित था। दोनों म मतभेर केवल इस घटना के तथ्यों के बारे मे था । 
इस विपय में झ्मरीकृत विधिप्लास्ती हाइड (9५38) ने ठीक ही लिखा है-- ब्रिटिश 
सेना ने बही कार्य किया, जो सयुक्त राज्य स्वय करता, बश्चत्ते कि इसके पास अपना 
फर्तेज्य पूरा करने के साघन और इच्छा होती ।” 

इस मामले मे आत्मरक्षा के सिद्धान्त का निर्धारण करते हुए झमरीकन विदेश- 
मनी डेनियत बेबस्टर (70876 ५४८७5८7) ने कहा था, “झात्मरशा की आवश्यकता 
के लिए यह सिद्ध करना अनिवायें है कि यह 'दात्कालिक और प्रचुर (ञ्जवा+ 800 
०४८५॥४०।ए॥०५४) है तथा किसी अन्य साथन का विकल्प छोड़ने वाली या विचार 
के लिए समय देने वाली नहीं हे । दूसरी झर्त यह हे कि इसमे को गई कार्यवाही बहुत 
अशिक या पयुक्तिपुक्त नहीं होनी चाहिये। आत्मरक्षा की ग्ावश्यक्षा हारा उचित 
ठहराया गया कार्स इस आवश्यकता के झनुरूप सीमित होना चाहिये ।” उदाहरणार्थ, 
उपयुक्त घटना मे ब्विटिश सेनाये केरोलाइन का नप्ट दरके अपनी सीमा में लौट 
आईं, उनका यह कार्य सर्वथा समुचित था, ढिल्‍्पु यदि थे इसमे झ्ागे बढकर अमरीक्न 
प्रदेश पर अधिकार करने का कार्य करती तो यह हस्तक्षेप अनुचित होता । प्राय आत्मरक्षा 
में सफलता पाने के बाद घझत्रु के प्रदेश को अधिकाधिक हृथियाने की इच्छा स्वाभाविक 
होती है । ग्रत इस विपय में उस प्रतिवन्‍्ध का बहुत मटत्य है। १६३९१ में जापान 
द्वारा मचूरिया में हस्यक्षेप वरने वा पहया अजसर भ्ते ही झात्मरक्षा वी दृष्टि स 
समुचित हो, विन्‍्तु इसके बाद चीन से उसके अपने साम्राज्य के विस्तार के कार्ये ग्रात्मरश्ञा 
वी हृपष्टि से उन्चित नही साने जा सकते । 

अनेर झन्तर्राष्ट्रीय विविज्ञास्त्री हस्तक्षेप के लिय ग्रावस्यक झात्मरक्षा ($०ा- 
6९(४००९) को उपर्युक्त अर्थ में सी नही समम्स्ते, वे इस आत्मसरक्षण (इ०॥- 
]7९सशा४७007) के रूप मे क्यल्गक चाहते हैं ॥ उनके मलानुसार आत्मसरक्षणा 
प्रत्येक राज्य का मोलिक अधिकार है। हाल के झब्दा मे “सुन्यवस्थित समाजों में रहने 
बाते ब्यक्तियों तक को आत्मरारद्षण दा पूर्ण अधिकार होता है। रबतन्त राज्योंबे' 
साय भी ऐसा ही है, उन्हे सब प्रवस्वाओं म अपनो रक्षा का अधिकार है। झन्ततोगत्वः 


२५६ प्रन्तर्राव्ट्रोय कानून 


राज्यो के सब कत्तंव्य आत्मसरक्षण में समा जाते है ।”* 
ब्रियर्ली ने हस्तक्षेप के लिए आत्मस रक्षण की उपयुक्त व्यापक परिभाषा की 
झालोचना करते हुए यह सत्य ही लिखा है कि यदि इस प्रकार की व्याख्या सही मानी 
जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता के प्रत्येक कार्य को न्‍्यायोचित सिद्ध किया था सकता 
है। २ अगस्त १६१४ को जमंनी ने बेल्जियम कौ तटस्थता का मंग करते हुए उस पर 
साकमर का जघन्य कार्य किया, किन्तु आत्मसरक्षण की उपर्युक्त परिमापा के अनुसार 
इसे कानूनी दृष्टि से उचित सिद्ध किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसे झरने तिक 
सिद्धान्त को स्वीकार नही कर सकता । इस विपय में हाल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तियों के 
आत्मसरक्षण के अधिफार को राष्ट्रीय कानून का उदाहरण बनाना ठीक नही है, क्योकि 
व्यक्तियों को भी इस अधिकार के कारण टूसरे व्यक्तियो की हत्या करने का अधिकार 
नही । त्रियर्ली द्वारा दिए गए कुछ उदाहररों से यह बात स्पष्ट हो जायगी। ला्ड वेकन 
ने एक बार ऐसे उदाहरण को कल्पना की थी कि समुद्र मे एक जहाज का विघ्वस हो 
जाने पर उसके दो यात्री एक तसख्ते को 'पकड लेते है। किन्तु वह तस्वा दो व्यक्तियों 
का बोझ नही उज्य सकता, श्रत एक व्यक्ति दूसरे को उससे ह॒ठाकर समुद्र में ढकेल देता 
है, इ'ड्लिश कानून की हृष्टि से उसवबा यह कार्य हत्या समभा जायगा, झ्ात्मररक्षण 
वी बुक्ति के; ४ के भ्राधार पर इसे नन्‍्यायोचित नही ठहराया जा सकता। एक अन्य मामले 7२. 
५ 000०9 ७04 8/९9४८००७६ 884 मे समुद्र में तूफान से बही जाने वाली क्डती मेदो 
व्यक्ति तथा एक सडका सवार थे, कई दिन बाद जब उनकी भोजन सामप्री और जल 
समाप्त हो गया तो उन दोनो व्यक्तियों ने बच्चे को सारकर खा जिया। वाद मे इन्हे 
हत्था का दण्ड दिया गया, यद्यपि जूरी ने यह स्वीकार क्या कि यदि यह बच्चा न 
खाया जाता तो तीनो व्यक्ति मर जाते। 'बिलियस ब्राउन! (जरा 80०७7) 
जहाज में भी इससे साहश्य रखने वाली घटता हुई। इस जहाज के प्राइमबर्ग से टकराने 
पर इसकी सवारियाँ किश्तियो में उतारी गईं, एक किड्ती नचू रही थी, उसमे ज्यादा सवा- 
रियाँ लद गईं, इन सब के इबने ना डर था, एक व्यक्ति ने किड्ली का बोक हलका करने 
के लिए कुछ यात्रियों को समुद्र में ढकेल दिया, इस व्यक्ति को न्यायालय ने हत्या का 
अपराधी माना । उपयुक्त दोनों उदाहरण आत्मसरक्षण के है, यदि राष्ट्रीय कानून 


में वास्तव में कोई ऐसा अ्रधिकार होता तो उपर्युक्त व्यक्ति हत्या के दा के हा काल (पका यहा वह ने ठहराये 
जाते । उपर्युक्त दोनो में ये कार्य रक्षान्मक (70५4६एआए८ नहीं थे क्योकि 
वे ऐसे व्यक्तियों के वित्द दिए गए थे, चिनसे कसा प्रकार के विस्द्ध किए ए्‌ थे, जिनसे त़िसो प्रक्र क्य कोई खतरा नहीं क्बा 
अत राप्ट्रीय कानूत अत्यक दक्मा में व्यक्ति को “फ्मस रक्षण का अधिकार ; नही देता, _ देता, 
बल्कि यह कुछ अवस्थाओं मे सर जाना उसका कानूनी कत्तंव्य समता है। इस अवस्था 


मे हाल द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय कानून के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून भे॑ झात्म- 
सरक्षण के सिद्धान्त को मानना आन्तिपूर्सा है।* 


७. दाल-इण्टरनेरानल ला, अ्ष्टम समकरण, पृ० ६५ तथा श्र 
८. डियर्बी--पूकेतत पुस्वक, पृ० ३२७०८ 


५ ली 

>भेहे सेल्ये है कि १६३२ मे जापान ने ग्रात्मस रक्षण के नाम पर चीन पर प्राक्- 
मण किया था, रूस ने १६३६ में फिनलैंड गर हमला किया, १६५० में चौन ने इसी 
आधार पर कोरिया और तिब्बत के मामतो मे हस्तझेप किया और १६५६ मे रूस ने हगरी 
के मामले से दखय दिया रत की अन्तर्राष्ट्रीय बगनून की दृष्टि से दन्‌ कार्यों को न्याय्य 
नहीं ठट्राया जा सकता । ग्रन्यर्राप्ट्रीय ैप्टि से आत्मरद्षा के लिए हस्तशैष तभी न्यायो- 
चित है, जब खतरा विल्कुल सामने तथा तात्कालिक हो, इसे हटाने का अन्य कोई उपाय 
न हो, तथा म० रा० संघ ने इस विपुय से कोई कार्यवाही न की हो । 
५ _> (२) सन्धि के अधिकारों को लागू करना (ए्मागिप्लाशाई ती पोध्या३ 
फहा॥8)--ब्रियर्ली ने इसका उदाहरण ॥6०३ की हवाना की सन्धि दी है । इसके 
अनुसार क्यूबा ने यह स्वीकार किया था कि स० रा० अमरीका उसकी स्वतन्त्रता के 
सरक्षण के लिए तथा कुछ ग्रन्य अवस्थाओं म हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है । स० 
रा० अमरीका ने कई वार इस अबिकार का प्रथोग किया, किन्तु १६३४ की सन्धि 
द्वारा उपर्युक्त सन्धि को रद्द कर दिया गया | १८६३ को सम्धि के अनुसार फ्रास, रूस 
और गणेट ब्रिटेन ने यूनान की स्वलन्त्रताः की ग्रारण्टी दी थी, १६१६ मे उन्होंने यहाँ 
वैधानिक सरकार पुन स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप क्या । 

(३) मानवीयता (3पप्रात॥॥9)--लारेन्स ने मानवीयता को हस्तक्षेप का 
न्‍्यायोचित कारण माना हे। इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण निम्नलिखित है---१ ८७८ ई० 
में रूस ने टर्की के लतीफा की सरकार हारा बल्गारिया में ईसाइयो पर होने वाले 
भीपण प्रत्याचारो के प्रतिरोध के लिए उसके विरुद्ध युद्ध छेठा था । हिटलर द्वारा यहू - 
दिपो पर बिये गए अत्पाचारों ते कारए भन्य देक्की ने जर्मनी की वहुत भर्त्मना की थी 
ओर न्यूरेम्बर्गं मे अनेक युद्धापराणियों पर यह दियो पर अत्पाचार करने का आरोप लगाया 
गया था। दक्षिणी अप्रीका की जातीय भेदभाव ( /972॥॥०0 ) की नीति के शिपय मे 
स॒० रा० सघ ने १६५२ मे तीन ब्यनितयों का आयोग बनाया था, २१ मार्च १६६० को 
शार्पें बिल्ल मे रम्भेद के पास कानूना (453 7.09७७) के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों के 
अफ्रीकी रारकार द्वारा उभ्र दमन पर समूचे सम्य जगत्‌ ने भीषण रोप प्रकढ किया और 
सुरक्षा परिषद्‌ ने इस विषय ग दक्षिण अ्रफीका की निन्‍्दा का प्रस्ताव पास किया। स० 
रा० राघ हारा जातिवध और शरणायियां के दर्जे के सम्बन्ध में किये गए समभौते इस 
दृष्टि से किये ५ बिना किसी जातोय भेदभाव के सब मनुप्यो को समान अधिकार 
प्राप्त हो। ४४०७५ 6६ है ४०४६ 9 4१० ५६ ३ हि (५ ५६ मे 

(४) शक्ति-सतुलने हि ह7 8 फिक्स) श्र भ्ि वस्टैफोलिया की 

सन्धि के बाद से योरोप की राजनीति का -ह घुख्य सिद्धान्त रहा हैं कि कोई भी राज्य 
अन्य राज्यो की अपेक्षा बहुत अधिक गाक्ति-सम्पन ने हो, सब राज्यो मे झक्ति-सतुलन 
बना रहे। १६४८ की यूट्रेंक्ट की सन्धि के, १६१६ की वियना काग्रेस के, १८५६ की 
पेरिस काग्रेस के, १८७८ की बलिन काग्रेस के अभिकाद निर्णय इसी सिद्धान्त के आधार 
पर किये गए ॥ १८५६ का हीमिया युद्ध ग्रेट बिटेन और फ्रास द्वारा टर्की के सान्नाज्य 
को सुरक्षित रखने की दृष्टि से क्या गया था, ताकि इसे दवाकर रूस दक्षिण-पूर्वी 


श्श्८ अ्रन्तरास्‍्ट्रीय कानून 


योरोप मे अधिक शक्तिशाली न हो जाय | वाल्कान प्रदेश्न मे प्रमुता के लिए श्ध्टवी 
शताब्दी के उत्तराघें मे आस्ट्रिया तथा रूस भे प्रबल होड थी, इस प्रदेश के राज्यों मे 
अधिकाञ हस्तक्षेप इन दोनो के तथा ग्रेट ब्रिटेन के झक्तिसतुलन को बनाये रखने के लिए 
क्यिे गए। १८८६ मे तथा १६६७ मे ग्रीस और टर्की के मामलों में महाशक्तियों ने इस 
उद्देश्य से हस्तक्षेप किया। १६१३ में अल्वानिया का स्वतन्त राज्य बनाने के लिए ढर्की 
में दखय दिया गया। इन सभी हस्तक्षेपो मे योरोपियन राज्यों के उद्देश्य बडे स्वार्थपुर्ं 
थे झौर उन्होने छोटे राज्यों के ट्तो को अपने हितो वे पूत्ति के लिए बलिदान करने मे 
संकोच नही किया। झत यह ठीक ही कहा गया है कि “लुटेरे राज्य यदि नूठ के बँटवारे 
पर पहले ही सहमत हो जाय तथा इन मामलो मे कम दिलचस्पी लेने वाले पडोसी राज्यो 
को चूप करा सके तो उनकी लूट का शिकार बनने वाले देश अपनी रक्षा नहीं कर सकते 
थे ।! 

(५) वित्तीय कारणों से हस्तक्षेप (ाक्ल्याघ्रणय तल ६0. गिवालन 
7९७$0॥5 )---कई वार किसी देश के दिवालिया होने या उसकी झ्राधिक स्थिति बहुत 
खराब होने पर उसे कर्ज देने वाले देश उसके मामलों मे हस्तक्षेप करते है। पिछली 
शताब्दी मे यह योराईपयन गक्तिया हारा अफीका तथा एशिया मे साम्राज्य विस्तार 
करने का एक प्रभावशाली उपाय था। मिश्र इसी कारण पराघीनता के पाश में जकड़ा 
गया, वह इज्जलेंड और फ़ास का कर्जदार या, इन दोनो देशों ने कज की अदायगोी के 
लिए इस पर द्वंध ([900) नियन्त्रण स्थापित किया 4 १८८२ भे प्रास इस सामले में 
पीछे हट गया भौर इज्जूलैड ने मिश्र पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली । 

(६) गृहयुद्धों मे हस्तक्षेप ([767ए०यध०त (।५व ०४७) -- किसी राज्य 
मे विद्रोह होने की दशा मे पडोसी राज्यो पर उसका प्रभाव पडना स्वाभाविक ही है । 
क्या इस अवस्था में पडोसी राज्यों को दूरारे राज्य के आतरिक मामला से हस्तक्षेप 
करना उचित है ? १८१५ की वियना काग्रेस मे योरोप मे फ्रेंच क्ाति की विरोधी 
भावनाझों को पुष्ट करने वाले, लोक्तत और राष्ट्रीयता की अवहेलना करने वाले राज्यों 
की स्थापना की थी, इन भावनाओं के दमन के लिए आरिट्रया, रूस भर प्रशिया के 
राजाओो ने पवित सघ (घ०/ 2॥॥97८४) बनाया । आस्ट्रिया का प्रधानमत्री मैटर- 
निख लौकतत्र और राष्ट्रीयता के प्रसार को छल की बीमारी की तरह योरोप के राज्यों 
में फैलने से रोकना चाहता था। उसके नेतृत्व मे १८६२० में ट्रोप्पौ के प्रोत्तोकोल (प्र०- 
40००! री 7709997) मे किसी देश से क्राति होने पर इसमे दूसरे राज्यों द्वारा हस्त- 
क्षेप का अधिकार माना यया। इसके अनुसार १८२ १ मे नेपल्ज ओर सम्बार्डी के राज्यो 
में ऋाति होने पर आरास्ट्रिया ने, तथा रपेन मे काति होने पर फ्रास ने अपनी सेनाए भेज 
कर क्रातिकारियों का दमन किया और निरक्झ स्वेच्छाचारी शासकों क्य समर्थन 
किया। १८२७ मे प्रेट ब्रिटेन, रूस और फ्रास ने यूनान को स्वतत्र कराने के लिए 
हस्तक्षेप किया। १८४६ में रूस ने झ्मस्ट्रिया को ह्गरी कय विद्रोह दवाने में सैनिक 
सहायता प्रदान को । रेल के स्पेन के गरहयुद्ध में जम॑नी तथा इटली की सरकपारों _ ३८ के स्पेन के गहयुद्ध मे जमंनी तथा इटली की ः 


ने स्पेन की नैस्पेन की गणराज्यवादी सस्याट के विस्ड विद्रोह बरने काले जनरल फाको को. विस्द्ध विद्वोह बरने वाले जनरल फाको को 


हस्तक्षेप श्श्ष 

बहुमूल्य मदद पहुँचाई। हितीय विश्दयुद्ध की समाप्ति पर ग्रेट त्विटेन, यूगोस्लाविया, 
'अल्वानिया और बल्ग[रिया ने श्वूनान के ग्रहयुद्ध में विभिन्‍न पक्षो को सहायता दी । 

7 यद्यपि ऐतिहासिक हृष्टि से महाशक्तियाँ उपर्युक्त सभी कारणों से दूसरे राज्यों 

के मामलो में हस्तक्षेप करती रहो हैं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून की टप्टि से केवल 

ब्रियर्ली और स्टार्क द्वारा बताई गई झुपर्यूक्त परिस्थितियों मे ही हस्तक्षेप किया जा 





सकता है । ॥० 40 लय 
मनरो डा (2४००7४०७ ॥000०777७)--कुछ राज्य हस्तक्षेप सम्बन्धी 
अल्तर्राप्ट्रीय कानून को अपर्याप्त समझते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी 
विशेष क्षेत्र मे अन्य राज्यों को हस्तक्षेप न करने की घोषणा और नेतावनी देते हैं । इस 
प्रकार की सबसे प्रसिद्ध घौपणा स० छा अमरीका के राष्ट्रपति मनरी ने १८२३ मे 
काग्रेस को भेजे अपने सदेदा मे की थी “उस समय अमरीका को दो घोर से योरोपियन 
राज्यो द्वारा नई हुनिया के मामलों में हस्तक्षेप कया खतरा था। झलास्का रूस के 
अधिकार मे था गौर चह अमरीका के उत्तर पदिदमी तट मे अपने ग्रतिरिक्त झन्‍्य सभी 
देशो के जहाजो को हटाने का प्रयत्न कर रहा था ।द्वूसरा कारण योरोप मे रूस, 
प्रशिया भ्रौर भ्रास्ट्रिया के सख्राटो ढ्वारा ज़दार, लोकतत्नीय तथा राष्ट्रीयदा के विचारों 
बाली क्रातियों का विविष राज्यों में दमन करने के लिय्रे 'पविन सघ' (छलग/ कान 
370४) का खूसठत था । यह फ़ुस द्वारा स्पेन मे क्रांति की आग बुमा चुका था, अब 
दक्षिण अम॒टीका के स्पेनिश प्रदेशों मे स्पेन की प्रसुता के विरुद्ध क्राति की चिगारियाँ 
अडयने लगी थौं। 'परवरित्ञ सघ! के राज्य इतका भी दमन करना चाहते थे। इन्हें इस 
कार्य से पृथझ्‌ रहने पर वल देते हुए राष्ट्रपति मनरो के उपर्युक्त सदेश में यह कहा गया 
था--( १) श्रमरीकन महस्वीप के प्रदेश स्वत और स्तराघीन स्थिति प्राप्त कर चुके 
हैं। झब भविष्य मे ये प्रदेश किसी योरोपियंत स्क्ति द्वारा भावी उपनिवेशून का विषय 
नहीं बनाये जायगे । (२) हमसे यो रो पियन दरक्तियों की लडाइयो भें तका उनसे राम्बन्ध 
रखने वाले विषयों मे कभी कोई भाग नहीं लिया और न ही ऐसा भाग सेने की हमारी 
इच्छा है । (३) स० राज्य अमरीछा ने, योरोप के युद्धों म॒ कभी हस्तक्षेप नहीं किया 
और न ही कभी वह ऐसा हस्तक्षेप करेगा | किन्तु वह झपनी शान्ति और सुछ्त के हितों 
की इृष्टि से योरोपियन झक्तियों को इस वात की अनुमति नही दे सकता कि “वे अमरीका 
के किसी, भाग में अपनी राजनीतिक पद्धति का विस्तार करें तथा दक्षिण प्मरीकी 
गणराज्यो की स्वतन्त्रता मे हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करें। यदि वे इस गोलार्द्ध के किसी 
हिस्से भे अपनी राजनीतिक पद्धति के प्रसार का कोई प्रयास करेंगे तो हम इसे अपनी 
शारस्ति ओर सुरक्षा के लिए खतरनाक समकेंगे ।” इसमे से पढली बाय रूस के अतास्का 
भेआगगे बढने के विरुद्ध चेतावगी थी और तीयरी बात का उद्दू इय पवित्र सघ' के राज्य 
को यह बताना था कि बे स्पेन की प्रसूता से युक्त हुए दक्षिण श्रमरीकी राज्यों को दुवारा 
स्पेन का गुलाम बनाने की कोई चेप्टा न करें। दाप्ट्रपति सनरो ढारा इस नीति की 
घोषणा होने के कारण यह “मनरो सिद्धान्त! कहकाता है । 
मनरो टलिद्धान्त अमरीकन विदेश नीति का ग्रमुख भाषार रद्ाा है और 





र६० अस्तर्राष्ट्रीय कानून 


आवश्यकता पडने पर इससे अनेक नये अनुमान और परिणाम निकाल गये है। १८४८ 
मे राष्ट्रपति पोक (7०१) ने इसकी यह व्यास्या की थी कि यह एक ग्रैर-ग्रमरीकन 
राज्य को अमरीकन भूमि के स्वेच्छापूर्वक हस्तान्तर करने से रोकता है! १८६५ में 
अप्ट्रपति क्‍लीवलेण्ड ने यह घोषणा की कि इस सिद्धान्त के अनुसार उसे ब्रिटिश 
गायना तथा बेनेजुएला के मध्य वास्तविक सीमान्त रेखा निर्धारित करने का झधि- 
कार है। इस अवसर पर अमरीकी विदेशमन्त्री श्री ओलनी (076५) ने यहां तक 
घोषणा की कि इस गोलाद्ध मे स० रा० अमरीका लगभग प्रभु! (505 ९०0) है 
और उसका “आदेश ही कानुन' है। १६०४ में राष्ट्रपति थियोडोर रूज़वैल्ट ने यह 
दावा किया कि इस सिद्धान्त से स० रा० अमरीका को “अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की धाक्ति' 
के श्रधिकार मिले है। ब्रियर्ली ने लिसा है कि कुछ समय तक ऐसा प्रतीत होने लगा कि 
णो सिद्धान्त दक्षिण अमरीका के राज्या मे योरोपियन हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से 
बनाया गया था, भ्रब उसब्य एकमात्र प्रयोजन इन देशों में हस्तक्षेप का अनन्य अधिकार 
स० राज्य को प्रदान करना है। कई वार स० राज्य अमरीका ने दसके श्राथिक पहलू पर 
बहुत बल दिया है श्रौर इस गोलाढ् मे अन्य शक्तियो के झाथिक प्रभाव की वृद्धि पर 
रोप प्रकट क्या है । किन्तु प्रथम विद्वयुद्ध के बाद से उत्तम पड़ोसी की नीति (06००१ 
]९७४7४०७ ४०॥८५) भ्रगोकार करने पर स० रा० अमरीका ने इस सिद्धान्त को अपने 
मूल रूप में लागू करने का यत्व क्यिय है ।* 
मनरो सिद्धान्त का अनुसरस स० रा० अमरीका ने श्रपने हितो की पूर्ति के 
उद्देश्य से किया है। ब्रियर्ली के शब्दों मे “यह अपने आाप मे भ्रस्तर्राष्ट्रीय कानून के 
प्रतिकूल नही है, किन्तु यह निड्चिचत रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून का नियम नहीं है।” 
स॒० रा० सध के चार्टर मे प्रादेशिक समभौता के रूप मे इस सिद्धान्त को कुछ प्ग्ो में 
स्वीकार किया गया है। 
जापान ने अपने प्रभाव-क्षेत्रो मे मतरो सिद्धान्त जैसी नीति अपनाई थी । १६३४ 
से १६४१ तक जापाने घीन मे तथा सखुदूर-पूर्व मे अपने लिये वैसी विद्येप स्थिति का दावा 
करता था, जँसा मनरो सिद्धान्त मे स० राज्य अमरीका के लिए किया गया था । 
डू गो तथा नेहरू सिद्धान्त (0798० गाते किल्कगा 00ल्‍6ता€९)--१६० २ मे 
अजेंप्टायना का विदेशमन्त्री श्री लुइस डू गो था । उस समय प्रेट ब्रिटेन तथा जर्मनी ते 
अपने नागरिको के ऋणो को देनेजुएला से वसूल करने के लिए उसका डातलिपूर्वेक 
परिवेष्टन (8!0०८७०७) किया हुआ था । यह उस राज्य के मामलो मे प्रवल हस्तक्षेप 
था। डूंगो ने इसका प्रतिवाद करते हुए यह घोषणा को कि कसी राज्य को अपने 
नागरिको का ऋण दूसरे राज्य से बसूल करने के लिए सैनिक शकित का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये, यदि कोई राज्य कसी ग्रन्य राज्य के सार्वजनिक अबण अदा नही 
करता तो यह्‌ उसे उस राज्य मे हस्तक्षेप का अधिकार नही प्रदान करता। उसके 
मतानुसार ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्वीकार करने वा परिराम शक्तिशाली राज्यो 


हू स्थक-पूर्वोक्त पुस्तक, पू० रण 


हस्तक्षेप २६१ 


हारा निर्वल राष्ट्रों का विनाझ होया ॥ डे गो केवल सार्वजनिक ऋणा वसूल करने के 
लिये सैनिक दक्ति के प्रयोग का घोर विरोधी था। यह मिद्धान्त उसी के नाम पर 
डुगो सिद्धान्ल कहलाता है। १६०७ के हेग समझौते में इसे स्वीकार कर लिया गया 
किन्तु इसमे यह सशोघधन किया गया कि सझझस्त्र हस्तक्षेप तभी किया जा सकता है जब 
कर्जेदार या अभमर्ण देश इस मामले में मध्यस्थ या पच का प्रस्ताव तथा निरणंय मानना 
अस्वीकार कर दे। 
नेहरू स्रिद्धास्त मनरो सिद्धान्त की भाँति भारत की पुर्तगाली बस्तियों मे लिस्वन 
का शासन बनाये रखने वाली शक्तियों को यह चेतावनी थी कि इस विषय में उनका 
कोई भी हतस्क्षेप भारत को सहन न होगा । २६ जुलाई १६५५ को श्री नेहरू ने 
भारतीय ससद्‌ में यह घोषणा की---'पुर्तेगालियो द्वारा गोझ्मा को अपनी प्रमुता में 
बनाये रखना भारतीय मामलों में निरन्तर दखल देना है। मैं एक कदम झागे बढकर 
कहता हूँ कि किसी अन्य झ्क्ति द्वारा इस प्रकार का हस्तक्षेप भारत की राजनीतिक 
पद्धति में हस्तक्षेप करना होगा ।/ 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रो मे पिछली दक्चाब्दी मे हगरी मे रूस के तथा तिब्बत मे चीन के 
हस्तक्षेप ने कई जदिल प्रश्न उत्पन्न फिये है । अ्रत यहाँ सक्षेप भे इन दोनो की चर्चा 
की जायगी । 
इक न पद सन (फचडडाशा प्ांलरिएशाशता ज सलागहश३)-- 
१९५६ में सोवियत रुस ने हगरी मे हस्तक्षेप किया | इसके सम्बन्ध की प्रमुख घटनायें 
इस प्रकार है. १९४६ मे ह्ृगरी मे जनता का गणराज्य (?८०.८७' १८७४७ ) स्थापित 
हुआ तथा इसका नया संविधान बना । इस समय की सरकार के शासन को शअत्याचार- 
पूर्णों समझो हुए तथा इसके कुशासग से असन्तुष्ट होकर जनता ने अक्टूबर १९५६ से 
विद्रोह किया एव ग्रहयुद्ध छिठ गया। बिद्रोहियों की माँग थी कि इमरे नेगी ([ए06 7४2५) 
को प्रधानमत्री बनाया जाय । यह प्रधानमत्री बना, इसने जनता कौ मांगे पूरी करते हुए 
शासन में मनेक सुझार किये तथा स्वतन्त्र चुनाव (76७ ०|००४००७) कराने की ग्राज्ञा 
दी। सोवियत यूनियन को यह सहन न हुआ्ना तथा घूमैन के शब्दों में रूस ने इसमें हस्तक्षेप 
किया--“४ नवम्वर १६५६ को रविवार को उपाकाल मे हजारो सोवियत टैक बुडापैस्ट 
(हगरी की राजघानी) में तथा श्रन्य वडे नगरो मे आ गये । सारे विरोष कया क्र्रता- 
पूर्वक दमन किया गया ॥” इमरे नेगी के मन्त्रिमण्डल को कुचला गया। प्रघानमघी को 
जान बचाने के लिये यूगोसलाव दूतावास में शरण लेनी पडी । काडार (९407) के 
प्रघानमन्त्रित्व मे सांवियत रूरा की राहायता से क्ञातिकारी मजदूरों तथा किसानों की 
लई सरकार बनी । इस समय के भीषण सरकारी दगन से बचने के लिये १,७५,००० 
ह॒गेरियन झास्ट्रिया सथा अन्य देशो मे भाग गये और वहाँ दरण्यार्थी बने । 
अमरीकी सरकार ने रूस के हयरी मे हस्तस्षेप का प्रघव स० रा० सघ की सुरक्षा 
परिषद्‌ मे पेश्न क्या, किन्तु यहाँ रूस ने वीटो का प्रयोग करते हुए इस मामले मे आये 
अमरीफी प्रस्ताव को रह कर दिया । इस पर ६ नवम्वर १६५६ को इस विपय पर 
“चार करने के लिये अमरीका ने जनरज असेम्दती वा विश्वेष अधिवेशा दुराबाया। 


श्श्र अस्तर्राष्ट्रीय कावूत 


इसमें यह्‌ प्रस्ताव रखा गया कि रस हगरी से श्रपनी सेनायें हटा ले, चाकि पहा सं० रा० 
भघ की भ्रष्यक्षता मे स्वतन्त्र चुनाव हो सके । सोवियत रूस के प्रबल विरोध के वावजूद 
यह पस्ठाव दो तिहाई बहसत से पपस हो गया। १६ नयस्वर १६५६ को झूस के विदेश- 
मत्री ने यह आव्वासन दिया कि हगरी मे स्थिति सामान्य होते ही रूसी फौजें वापिस 
घुता ली जाएगी । ११ दिसम्बर १६५६ को एक प्रस्ताव मे जनरल असेम्वली ने रूस की 
लिन्दा इसलिये की कि उसने 'हगरी की स्वतन्त्रता और स्वाबीनता का भ्रपहरण करके, 
हगेरियिन जनता के सौलिक अधिकारों मे बाघा डालकर चार्टर वा उल्लधन किया 
है १० जुग १६५६ को अस्रेम्बती ने हयरी वी स्थिति वे झग्वेषणण के लिये पाँच सदस्यों 
की विज्ञेप समिति वताई। इस समिति ने हगरी से भाग कर आये सौ व्यक्तियों से मेंट 
की और अपनी जाँच के ग्राधार पर सोबिबमत रूप को हगरी मे हस्तक्षेप का दोषी 
ठहराया (२० जून १६५४७) | 
इस विषय में यह विचारणीय है कि इस मामले भें सोवियत रूस का हस्तक्षेप 
बया बेध एव न्‍्यायोचित था। सोवियत रूस के प्रतिनिधि श्रेपिल्षोव गे १६ नवम्बर 
१६५६ को श्रपनी सरकार का दृष्टिकोण रखते हुए कहा था--“हमे इस बात का ध्यान 
'रखना है कि हगरी को सीमा सोवियत गुनियन के साथ लगी हुई है, हगरी ने रूम के 
साथ पाररपरिक राहायता और सहयोग की वारसा सधि (५४७४७४७ 73०४) की 
हुई है। हगरी मे बदि श्रतिगामी शक्तियो की विजय होती है तो वे इसे न केबल 
सावियत यूनियन के विरुद्ध अपितु प्रूर्वी योरोप के अन्य देशो के विस्द्ध भी हमला करने 
का छह्ढा बना लेंगे ।” शोवियत रूस फी और से इस हस्तक्षेप को न्‍्यायोचित सिद्ध करने 
के लिये कई पुक्तियाँ दी जाती हैं। पहली युक्ति यह हैं कि सोबियत यूनियन ने हगरी 
के प्रधानमंत्री इमरे नेगी तथा काड़ार ठारा सहायता को पाना करने पर ही अपनी 
फौजी मदद भेजी है। दूसरी युक्ति यह है कि वारसा सब्ि के कारण सोपियत रूस किसी 
भी झआत्मर के विएद्ध हगरी की सहायता करने के 'लिये वचनदद्ध है। इस सधि का 
पालन करने के लिये दहाँ सेना भेजता आदह्यक था | तोसरो युक्ति ग्रात्मरक्षा वी है । 
यह कहा जाता है कि हगरी मे गूह्युद्ध से सोवियत सघ की ख्ुरक्षा को भारी सतरा पैदा 
हो गया था, यदि यहाँ प्रतिगामी शक्ष्तियो की विजय हो तो इसे रूस पर आक्रमण का 
अड्डा बनाया जा सकता था । चौयो युक्त यह है कि हगरी का शहयुद्ध हगरी की न्‍्याय- 
पुर्ण, बंध सरकार के विरुद्ध सदास्‍्द्त आस्मण (&च्कल्त ४४४४८६) था । इससे रा ० रा 
सघ के चार्टर की धारा ५१ में विद अन्तर्साप्ट्रीय शान्ति पी सुरक्षा को खरा पैदा हो 
गया था। इसे दवूर करने के लिये क्या गया रूसी हस्तक्षेप चार्टर के सिद्धान्तो के सर्वेथा 
अनुकूल है। 
क्ल्तु इसके विपरीत रूसी हस्तक्षेप को अवेध मानवे बालो की युक्तियाँ इस 
प्रकार हैं* (१) स० राप्ट्रसघ के चार्टर वी घार। ४१ से व्शित समस्त्र आज्रमण एक 
राज्य द्वारा दुसरे राज्य पर होना चाहिए | हगरी मे ऐसी स्थिति नहीं थी यह उस 
राज्य के दो दलों मे भगडा था, झव. यहाँ किसी विदेझी धक्ति द्वारा ऐसा कोई आाकसरा 
या हस्तक्षेए नहीं था, जिससे भनन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रान्ति को खतरा हो झोर जिसे रोकने के 


हस्तक्षेप श्द्३ 


लिगे रूस हारा फौजें भेजना जरूरी हो । (२) हगरी के यूहयुद्ध से रूस की झान्ति और 
सुरक्षा को कोई खतरा नही था। (३) सोवियत सध ने वारसा सधि की झतों के सर्वथा 
प्रतिकूल हगरी मे हस्तक्षेप किया क्योकि इस सधि मे कहा गया था कि इस पर हस्ताक्षर 
करने वाले सब देश एक-दूसरे की प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता का आदर करेंगे, एक-दूसरे 
के घरेलू मामलो मे हस्तक्षेप नही करेगे। (४) सोवियत सघ का हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रीय 
कयनून के नियमों के प्रतिकूल है । यह कानून आत्मरक्षा के लिये ऐसे हस्तक्षेप वी 
झनुमति नही देता । अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सुप्रसिद्ध विद्वान हाइड ने लिखा है कि दूसरे 
राज्य में कोई हस्तक्षेप इसलिए नैध नही हो सकता कि यह किसी सधि की शर्त को पूरा 
करने के लिये अथवा सघर्ष करने वाले किसी दल को प्रार्थना पर किया गया है । ऐसा 
हस्तक्षेप मदैव अवैध रहता है । गत इन कार्यों से सोतियत सघ का हगरी में हस्तक्षेप 
अनातइयक और असन्‍्तर्चाप्ट्रीय कानून के नियसो के प्रतिकूल था । 
तिब्बत से चीन का हस्तक्षेप--पहले तिव्वत चीन मे सर्वथा स्वतन्त्र राज्य था। 
१७०० ई० में छठे दलाई लामा के उत्तराघिकार के सम्बन्ध में मगोलो और तिब्वतियों 
में भगड्य होने पर चीन के माचू सम्लाट्‌ काग हसी (78 ॥49) ने तिब्वत में सेना 
भेजकर इसकी राजधानी ल्हासा पर अधिकार कर लिया तथा निब्बत पर चीन का 
आशिपत्य ($एटक्ा709) माना जाने लगा । किन्तु माचू वश्ञ निर्वेल हाने पर यह 
आवधिपत्य नाममात्र का ही रह गया । सितम्बर १६०४ मे भारत की ब्विटिदा सरकार 
तथा तिव्वत मे एक सधि हुई। इससे तिब्बत ने ब्रिटिश सरकार को तिब्बत मे प्रभुमत्ता 
के कुछ अधिकार दिये । इसकी धारा & के अनुसार तिब्बत ग्रेट दिटेन की अ्रनुमति के 
बिना अपना प्रदेश किसी दूसरी शक्ति को नहीं दे सकता था, विदेशी छाक्तितयाँ इसमे 
कोई हस्तक्षेप नही कर सकती यी, वह विदेशी राज्यों अ्यवा उनके प्रजाजनो को अपन 
देश मे प्रवेश की भ्रनुमति नहीं दे सकता या, उन्हे किसी प्रकार की ग्रार्थिक सुविधायें 
भी नही दे सकता या । इस सधि मे चीन का कोई उल्लेख नही था । किन्तु १६०६ में 
विब्वत को चीन तथा ग्रेट ब्रिटेन के झआाधिपत्य में माना गया। १६११ में चीन ने 
तिब्वत पर हमला क्या और दताई तामा ने भारत में शरण ली । १६१२ म॒ तिज्बत ने 
अपनी स्वतन्जता वी घोषणा को । परन्तु हे जुलाई १६१४ की ग्रेट ब्रिटेन, चीन तथा 
तिब्बद बी सबि की धारा २ के अनुसार यह स्वीकार किया ग्रया कि तिब्बत चीन के 
आधिपत्प म है। १६२६ में भारत ने तिब्बत से सीघा सम्वन्ध स्थापित किया तथा इस 
पर चीनी झआधभिपत्य नाममात्र ही रह गया । उन्होंने खम प्रान्त से नोनियां का खदेड 
दिया । 
दितीय जिव्वजुद्ध मे निव्बत के दर्जे के सम्बन्ध से महादात्रित्यों मे पर्याप्त सत- 
भेद था | ग्रेट ब्रिटेन का यह दावा था कि तिब्बत स्वतन्त्र शव प्रमुमत्तासम्पत्न राज्य 
है, उन्होने युद्ध करके चीन से स्वाधीनता प्राप्त की है । अमरीकी सरकार का मद था 
कि तिव्वत चीनी साम्राज्य का भाग है, ग्रेट ज्रिटेन तथा रुस दोनो इस पर चीन कप 
आधिपत्यप स्वीकार कर चुके हैं । इस युद्ध मे चीव को सहायता परुँचाने का महत्वपूर्णो 
मारे तिब्बत मे से होकर था । तिज्वत नहीं चाहता था कि चीन को उस प्रदेश मे से 








श्द्व अस्तर्राष्ट्रेय कानून 


रतरने चाले मार्ग से सहायता मिले | फिन्तु ग्रेट ज्िदेन के दबाव के कारण उसने ऐमा 
स्वीकार कर सिया, पर यह धोषणा को कि वह स्वतस्त्र प्रभुगतासम्पत्न राज्य है। 
१६४६ में चीन के सविधान से तिब्वत को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, किच्धु तिव्दत 
अपने को स्पवृर्त्र समभत्ा था, अत उसका कोई प्रतिनिधि चीन की राष्ट्रीय परिषद्‌ मे 
नही वैठा। 

१६४६ भे चीग मे साम्यवादी क्षासत स्थापित होते पर पुन तिब्बत-चीन स्चर्य 
आरम्भ हो गया । चीत ने इसे ठ्यवर्ती बनाने के लिये १६५० मे लिव्यत पर आक्मरप 
किया। चीन का यहे दावा था कि उसने यह आज़सणा “३० लास तिब्वतियों को 
साज्राज्यवादी ग्त्याचार से सुवत बरने तथा चीन के पदिचलमी सौमान्त को सुदृढ़ करले 
के लिये किया है । ' तिब्बत की सरकार ने इस प्रश्न को स० रा० संघ मे उठाया और 
गह कहा कि ' तिब्बती जाति सस्क्ृति और भूगोल की दृष्टि से चोनियों से भिन है ।” 
स० रा० सघ ने इस प्रए्त पर विचार उस समय तक स्थमित रखा, जब तक दोतो देशो 
के मध्य चल रही संधि वार्ता का परिणास न निकले। २५ गई १६४१ को भीन 
और तिब्बत मे हुए समभौते के अनुसार चीन को तिब्बत के वैदेशिक मामलों फे 
लिये उत्तरदायी माता गया तथा तिब्दत गर चीन का आधिपत्य मान लिया गया ! 
3६५४ में दलाई लामा तथा प्रचन लामा ने पेकिग म चीन कौ राज़्य परिषद्‌ 

5 बैब्क थे शाग लिया और यह त्तप हुआ कि तिब्जत के स्वापत्त प्रदेश (8७०- 

* २ ८९४709) कै लिये एक कमेटी स्थापित की जाय और दलाई लामा 
६. सभापति हो। किन्तु कमेटी के हाथ ग कोई झधिव्यर न था, सभी निरेय चीनियो 
द्वारा छिये जाते थे । इससे तिब्बत मे असन्‍तोए वत्य कई स्थानों पर लील के विरूद्ध 
विद्वोह होने लगे । १६५६ म ये विद्रोह बहूत बट गए। इस समय चौगियों गे दलाई 
खछामा को विना मत्रियो शुथा भगरक्षक्तो के एक सास्कृतिक कार्यक्रम मे सम्मिलित होने 
का निमत्वेस्ण दिया। इस पर तिब्वत को जनता ने दलाई लाया का महल घेर तिया 
और भह माँग की कि वह चीनियो का तिमन्‍्त्रण अ्रस्वीकार कर दे और तिब्बत की 
स्वतन्त्रता की घोषणा करे। इस पर चीती सनाय॑ ल्हारा गे प्रविष्द होकर गोली चलाते 
लगी। दलाई लागा ने सिब्पत से भाग कर भारत म॑ शरण नी (३१ मार्च १६१५६)। 
३७ जून को मगूरी से एक दकतव्य देते हुए दलाई साधा ने तताया कि १६४६ से चौवियों 
ने तिब्बत मे ६५,००० अ्रसैंनिक तिब्बतियों की हत्या वी है. एक बडी सल्या में इन्हे 
भीीन में विर्वाभित क्थि है, १००० मठ तप्ट क्यिे है, बौद्धधर्म के उन्मूलन का पूरा 
प्रयास किया है और ४ जाख चीगी तिब्बत में बसाये हैं। & सिलम्बर १६५६ को एक 
तार द्वारा दलाई लाभा ने स्र० रा० सघ के महामत्री को सघ वी वैठक में तिब्बत पर 
चीन के भाऊमरा के १६५० मे रथगित विषय पर पुनविचार करने को कहा। २५ 
प्ितम्बर को मलाया तथा झ्ायलेंण्ड ने इस विषय म एक प्रस्ताव उपस्थित क्या, इसमे 
यह कहा गया था कि तिव्यत भे वहाँ वी जनदा के भोलिद सानदीय अधिकारों तथा 
स्व॒रन्वताओं वा हनन हो रहा है, यह्‌ स० रा० दे चाटेर तया १० दिसम्बर १६५८ को 

प्रसेम्वल्ली द्वारा पाप्त किये मानवीय अधिकारी वी सार्वभोम घोषणा के प्रतिकूल दै 
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तिब्वतियो के “मौलिक मानवीय अधिकारों का, विशिष्ट सास्क्रृतिक तथा घामिक जीवन 
बिताने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिये ।” इस प्रस्ताव मे असेम्बली से 
यह कहा गया था कि वह भ्रपनी समूची नैतिक शक्ति से तिब्बत से शान्ति स्थापित करे 
भ्रौर तिब्बती जनता को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त कराये । सोवियत सघ के प्रवल 
विरोध के बावजूद दो दिन की बहस के बाद २१ अक्टूबर को यह प्रस्ताव पास हो 
गया। 

२३ ग्रक्टूबर को पेकिय रेडियो मे इस प्रस्ताव को “्रबंघ, गैरकानूनी तथा 
चीन को बदनाम करने वाला तथा उसके आन्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप करने वाला 
बताया गया था । किन्‍्तु इसमे कोई सदेह नही कि चीन का कार्य तिब्बत में सर्वथा 
स्यायोचित तही था। उसने १६५४१ की सधि का पूरा पालन नही किया, इसके बाद 
तिब्बत का गला घोटने का प्रयत्न किया । 'तिब्बतियों ने जब हताश और निराश होकर 
स्व॒तत्नता प्राप्लि के लिये विद्रोह किया तो उनका भीपरप दमन किया ग्रया भ्रौर उन्हे 
मानवीय अधिकारों से वचित कर दिया गया । 


बारहदवाँ अध्याय 
ओेत्राधिकार 


(ज5४7507९6695) 


सामान्य रूप से प्रत्येक राज्य को अपने प्रदेश मे निवास करने वाले ब्यवित्मो 
और पिद्यमाग सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्पत होने वाले सभी कार्भूनी विवादों को सुने 
और निर्णय करने का अधिकार होता है। इस प्रदेश के समूचे कषत्र मे उसकी प्रमुसत्ता 
बिस्तीणु होने से उसे स्वत्व प्राप्त होला स्वाभाविक है ॥ अपने प्रादेशिक क्षेत्र मे इस 
अधिकार के होने के कारण इसे क्षेत्राधिकार ()०7750/८8००) केंहा जाता है! लार्ड 
मैकमिलन से इसकी व्याख्या करते हुए इगलेंड के सम्बन्ध मे यह लिखा है--"ग्रस्य 
सम्पूर्ण प्रभृत्वसम्पन्न राज्या की भाति इस राज्य की श्रमुतत्ता की यह एक वास्तविक 
विद्येपता है कि इसे अपनी प्रादेशिक सीमाओं के भीतर विद्यमान सभी व्यक्तिया और 
बस्लुओ पर क्षेत्राधिकार हो तथा इल सीमाओं मे उत्पन्न होने वाले सभी दीवानी झ्लौर 
फौजदारी मामलो पर विधार करने का अधिकार हो ।” इगलैड भौर अमरीका मे किसी 
व्यक्त था वस्तु के इनके प्रदेश मे विद्यमान होने से ही उन्हे इन पर यद क्षेत्राधिकार 
प्राप्त हो जाता है। स्टार्क के मतानुसार इन दोनों देशों के चाशे ओर समुद्र से घिरे 
रहने के कारण इस सिद्धान्त पय विकास हुआ है ॥ दूसरी ओर यगोरोपियन महाद्वीप मे 
राज्यों की स्थलीय या नदियों की सीमाये होने के कारण विभिन राज्यों मे अधिक 
आवागमन और यातायात भम्बन्ध है, ग्रत वहाँ राज्य के अनन्य क्षेत्राधिकार (77600596 
उ०7756407००) के सिद्धान्त में कुछ उदारता पायी जाती है । 
राज्यों द्वारा अपने प्रदेश मे उपभोग क्ये जाने वाले क्षेत्राधिकार पर झन्त- 
रष्ट्रीय कानून कुछ प्रतिवन्‍ध लगाता है। उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेत मे निवास करने वाले 
दूसरे देशो के राजदुत और उसके प्रादेशिक समुद्र (प्‌ ८६०४०) ६९०७) मे झाने चाले विदेदी 
जहाज यद्यपि पूर्णहप से उसकी प्रादेशिक प्रमुसत्ता के क्षेत्र म हैं तथापि वे उस देश के 
अन्य व्यक्तियों या जहाजा की भाति पूर्णो रूप से उसके दोज्राविकार मे नही हैं, कुछ झशो 
मे उसके क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर समझे जाते हैं ! भ्रन्तर्शप्ट्रीय कानून राज्यों के 
१० यदद अग्रेनी के 7ए००५१२८०४०७ शब्द का भारतीय सबिधान में स्वीकृत क्या गया दि दी 
रपात्तर है। अय्रेजी में इस शब्द के दो अधान अर्थ दाते हैं--(क) किप्ती विशेष मामले को सनने 
आर उस पर विचार करने का कानूनी अधिफार या सादा । इनके क्चिरािफ्रट रुक सफते दें / एव) 
शइ पेत्र जद्दोँ तक किसी राज्य या न्‍्याय'लय का अधिकार माना जाता है | इसके लिये द्विंदी में 
पुराना शब्द अधिकारणेत्र झै 


ल्षेत्राधिकार श्द७ 





क्षेत्राधिकार की कुछ मर्यादायें और सीमायें मानता है। इनको न सममने मे अने८ जटिल 
अन्तर्राष्ट्रीय प्ररतत और विवाद उत्पन्न होते हैं। विभिन क्षेत्रों मे राज्य के क्षेत्राधिकार 
की सीमाओ का सक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। 

प्रादेशिक समुड मे क्षेत्राधिकार (9छ078072907 77 एश्षया/्तव ए/शधा४)-- 

पहले (०२१०) यह बताया जा चुका है कि राज्य की भूमि के साथ लगा तीन मील 
तक की चोडाई का समुद्र उसके प्रदेश का अगर समभा जाता है । यहाँ तटवर्त्ती राज्य को 
पूरी प्रभुसत्ता भ्राप्त है, इस पर केवल एक ही मर्यादा या प्रतिवन्‍्ध है, यह इस प्रादेशिक 
समुद्र में से दूसरे देशों के जहाजो के निर्दोष गमन का झविक्लार (सश्ा ० 
070८८7॥ 7१8559४९) है । सब देश श्ान्तिकाल मे अपने प्रादेशिक समुद्र मे दुसरे देज्ों 
के व्यापारिक तथा सामरिक पोतो को गुजरने देते हैं । कोरफू चैंनल (0०॥9 ८॥०0गल ) 
वाले भागते मे अन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय ने यह फैसला क्या था कि झान्तिकाल मे दो 
महासमझुद्रो को जोडने वाले अन्तर्राष्ट्रीय महामार्ग बने हुए जलडमत्मध्य के प्रादेशिक 
समुद्र मे रणपोतों को गुजरने का अधिकार है (देखिये ऊपर पृ० २१७)। 

“निर्दोष गसन! का शब्द अपने भ्रधिकारों तया मर्यादाओं को भलीभमाति सूचित 
करता है। पहली बात यह है कि यह “यमन या गुजरने का भ्रधिकार है, प्रादेशिक समुद्र 
का प्रयोग दूसरे देशा के जहाज मार्य केः रुप से कर रुक्‍ते है। दूसरी शर्त यह है कि यह 
ग्रमन निर्दोप होना चाहिये, इसका यह अ्रभिप्राय है कि इस तरह ग्रुजरने बाला 
जहाज नौचालन शौर वन्दरगाह की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध म वनाय गये स्थानीय 


नियमों का पालन करेगा या कम काला जिससे तटवर्त्ती राज्य मे शाति- 
अग.क्य मय ह। । इससे यह स्पष्ट हे कि राज्या को इन जहाजों पर कुछ क्षेत्रा 
घिकार प्राप्त हैं, किन्तु इसकी मात्रा स्पाट और निद्िचत नही है, इस जहाज पर राबार 
व्यक्तियों पर सटवर्त्ती राज्य द्वारा अपने दीवानी झौर फौजदारी कानून लगाने के बारे 
में कुछ सदेह है। इस विपय के कुछ मामलो से यह वात स्पष्ट हो जाएगी । 

१८७६ में एक ब्रिटिश्न न्यायालय के सम्मुख फ्राकोनिया जहाज का ॥९ ५ ६९४ 
का भामला झाया। यह एक जमंन जहाज था, अपनी उपेक्षा से यह एक ब्रिटिश जहाज 
से टकरापा, परिणामस्वरूप ब्रिटिश जहाज डोवर से दो मील की दूरी पर समुद मे डूब 
गया, इसमे प्राण हानि भी हुई । फ्रायेनिया के कप्तान पर मानवहत्या के लिये मुकदमा 
चलाया गया । उस समय वक यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय कायून वी दृष्टि स प्रादेशित समुद्र की 
सीमा तीन मील की चौडाई तक मानी जाती थी, किन्तु पालियामेट ने इस प्रदेश में 
को बार कयटारी गपयाष करने पर विदिय व्यायालयों डा द्वारा फ़ौजदारी अपराध करने पर ञः गो हारा उसके थुने जाने 
विदेशी जहाज पर एक विदेश्ी व्यक्त द्वारा प्रादेशिक समुद्र मे क्यि गये फौजदारी 
अपराध सुनने का क्ो्राधिक्रार ब्रिटिश न्यायालयों को नही है। इस निरांय से अनेक 
ब्रिटिश विधिशास्त्री रतब्ध रह गये, इसके दुष्परिणामो को दूर करने के लिये १८७८ का 
प्रादेशिक समुद क्षेद्राधिक्षार कान (पयल्यमगागावा पाला वछ्याउ्वाणाणा ८६) 
बतायो गर्या, इसके अनुसार ब्रिटिश न्यायालयों को तीन मौत की समुदी सीमा के भीवर 
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श्द्दद अन्तर्राष्ट्रीय भागून 


भो क्षेत्राधिकार अपराध विदेशी 
हुए अपराधों को घुनते का क्षेत्राधिकार प्रदान किया ग्रया | यदि ये अपराध विदेश 


नागर्सिक द्वारा स्थि गये हा तो विदेशमंत्री को अनुमति से ही उसके विएद भासना 
चलाया जा सकता है। 

दीवानी मामलों के सम्बन्ध में विदेशी जहाजो की तटवर्त्ती राज्य के क्षे्राधिवार 
से उन्मुक्ति का सिडास्त (फर्छ् ०७9४६४७० के मामले मे स्वीकार किया गया था। पह 
छुव ब्रिटिश जहाज या। जब यह स ० रा० अमरीका के प्रादेशिक समुद्र मे से गुझर रहा 
या तो एक अमरीकन कास्पोरेशन ने इसके मालिको से कुछ राशि घसूल करने के विए 
इसे पकडवा दिया। अमेरिकन न्‍्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस जहाज को प्रतैध 
रूप से पकडा गया है। 

१६३० से हेग के सहिताकरण सम्सेलन (छ48७६ 000/#03007 ए०ा- 
ईश€॥९६) ने इस विधग मे निम्नलिलित नियम बनाये थे --(१) तट्वर्त्ती राज्य को 
अपने प्रादेशिक समुद्र मे से गुजरते वाले किसी जहाज पर घटितें हुए अपराध के विषय 
मे उस्त समय तक कोई गिरफ्तारी या जॉच नही करनी चांढिये, जब तक कि इस अप- 
राघ के प्रभाव जहाज की सीमा से बाहर न पडे या ग्रपराप्त से तटवर्त्तों देश की जाति: 
के भग कय भय या प्रादेशिक समुद्र की सुव्यवस्था की हानि न हो या जब तक जहाज के 
इप्तान द्वारा स्थानीय अधिकारों वी सहायता लेने की प्रार्यता न वी गई हो (घारा 
४८) | (२) घाश ६ के अनुसार कोई तटवर्त्ती शाज्य अपने प्रादेशिक समुद्र मे से गुजरने 
वाले जहाज को गिरफ्तारी या माय परियत्तेव इसलिए नही बटर सकता कि उस पर 
सवार किसी ध्यक्ति के विरुद्ध दीवानी कार्मंदाही की जा सके ! (३) तटबर्ची राज्य 
किन्दी दीवानी कार्यवाहियों को पूरा कटाने के उदय से जहाज को उस समय तक नहीं 
प्रकई सकता, जब तक छि ये कार्य बाहियाँ ऐसे दायित्वों के राग्वन्ध गे हो, जिन्हे जट्ाज 
ने का ज्द के प्रादेशिक समुद्र की यात्रा मे या इस यात्रा के उद्देश्य से ग्रहरा किया हो ६ 

तिरते दापू” का सिद्धान्त (796 ऐता्शफ्ञो७ ए हवृ०४ए१ /94॥0)--कुथ 
विधिदास्त्रियों का यह मत है कि ज़िसी राष्ट्र की घ्वजा फ्हराने बाला जहाज क्षेत्र 
घिकार को दृष्टि से उठा राष्ट्र के प्रदेश का अग समभा जाता चाहिए । यह जहाज चाहे 
महासमुद्र मे हो या प्रादेशिक समुद्र मे, इसे ध्वजा वाले देश का तै रता हुआ टापू सम॑- 
भना चाहिए ग्रीर इसमें ध्वजा वाले देश का कानून लागू होता है झोर इस पर होते 
वाले अपराधों की सुनवाई का झशिवार उसी देश को है ॥ 

किन्तु इस सिद्धान्त को न्यायालयों तथा भ्रमुफ॒ विधिशास्तिमो थे स्व्रीकार नहीं 
कया! १६४१ मेएर ७ 60/6०7-परिखो89४07 के मामले मे ब्रिटिश न्यायालय से 
इराकी आलोचना करते हुए लिखा चा--/जटाज अपरती ध्दज़ा वाले राज वाले राज्य का अझन् 
नह्ठी हो सरता, ययपि इस जहाज पर उस यज्य का क्षेत्राभितार आपने मदेश की भाँति 


न, ने इस पर यह आक्षेप किया है' कि इसे मान लेने के बड़े बेहेदा 
परिणाम हाय) यदि यह जहाज अपने घ्वजराज्य का अ्रदेश हे तो इस जहाज के चारो 





२- बिपर्ती-दो लॉ झाँफ़ नेरान्स, पृ० २३८०६ 


क्षेत्रा धिकार श्ष्< 


ओर तीन सील तक का सागर क्या प्रादेशिक समुद्र माना जायगा ? यह प्रदेश जदह्दाज 
की यात्रा के साथ बदलता रहेगा , दो विभिन्न देशो के जहाजो की टक्कर होने पर बडी 
कठिनाई उत्पन्न होगी ।” हाल ने भी इस सिद्धान्त की कडी आलोचना की है।' झत 
इस सिद्धान्त को सत्य नही माना जाता ॥ 

बन्दरगाहो मे क्षेत्राधिकार (उण507८त०७ 79 एठा5)--बन्दरगाह्‌ राज्य के 
प्रदेश का अग है, यहाँ राज्य की प्रादेशिक प्रभुता होते हुए भी, इसमे प्रविध्ट होने वाले 
विदेशी जहाजो के बारे मे विशेप नियम हे ।* व्यापारी जहांजो पर बन्दरगाह मे प्रवेश 
करते ही स्थानीय कानून लामू हो जगते हे । किन्तु यदि कोई जहाज समुदी तूफान से 
प्रताड़ित होकर विवशता की दशा मे बन्दरगाह में झरण लेता है तो उसे स्थानीय क्षेत्रा- 
घिकार से मुक्त समझा जाता है, किन्तु इसे किसी स्थानीय नियम या कानून का उल्ल- 
चने ते नही करना चारि करना चाहिए। ग्रेट बिटेन को परम्परा के अनुसार ब्रिटिश बन्दरगाहों मे झ्ाते 
वार्ले व्यापारी जहाजो पर उसका पूरा क्षेत्राधिकार माना जाता है । फौजदारी मामलों मे 
ब्रिटिश श्रधिकारी सामान्य रूप से तब तक हस्तक्षेप नही करते, जब तक उनसे सम्बद्ध 
देशो के वारिएज्य दूध (००४०५ए७) या अन्य प्रतिनिधि इसके लिए प्रार्थना नहीं करते | 
स॒० रा० श्रमेरिका मे जहाज सम्बन्धी विपयो को दो भागो मे वॉटा जाता है. (क) 
जहाज की श्रान्तरिक व्यवस्था और श्रनुझासत, (ख) वन्दरगाह में शाति और सुव्यवस्या 
का बना रहता ) पहले प्रकार के मामलों मे तटवर्त्ती राज्य कोई हस्तक्षेप नद्ढी करता। 
किन्तु दूसरी दशा में २/॥0८७४४७$ के मामले मे स० रा० अमरीफा के सुप्रीम कोर्ट ने 
यह निर्णय दिया कि यदि श्रपराध भयकर हो, तटवर्ची जनता में इससे क्षोभ हो तो 
प्रादेशिक राज्य को इस मामले पर विचार का अधिकार होता है । इस काररा एक 
अमरीकत वन्दरभाह में आये ; हुए बेल्जियन जहाज पर एक बेल्जियन द्वारा दूसरे 
बेरिजयन की हत्या करने पर यह मामतू तटयर्त्ती राज्य का विषय माना गया। फ्रास 
की व्यवस्था भी स० रा० भ्रमरीका मे मानी,ज़ाने वाली स्थिति से मिलती है। 

ब्रादेशिक क्षेत्राधिक्तार का बिरितार (उकतलाआ०ा ० प्रदाता वप्रता3- 
0;८००9)... बतंभान समय में यतायात के साधनों की उनति के कारण यह सम्भव 
हो गया है कि एक देश ग अपराघ की तस्यारी की जाय, आतदयक सामग्री एकत्र की जाय 
तथा दूसरे देश म झपराधघ किया जाय । झत प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को विस्तृत करने की 
आवश्यक्ता अनुभव की गई है।" यह विस्तार दो प्रकार के सिद्धान्तों के ग्राधार पर है--- 

(१) कत्‌ंगल प्रादेशिक सिडान्त (598]6०४ए९ ्णा/णावग छागाए0०९)--इसके 

अनुसार क्सिी राज्य को ऐसे अपराधियो को दण्ड देने का अधिकार है, जिन्होने अपने 
अपराधा का कार्यारम्म तो उस राज्य मे किया है किन्तु उसकी पूर्ति दूसरे राज्य मे की । 











३. दाल--इ८रनेशल लॉ, पव(सरकरण, उ० इण्श ४ 

४« शस विपय में १&५८क जेनेवा के समुद्री कानृत सम्मेलन द्वारा बताये गये नियमों 
(जरा १६ गया २०) की आलोचना के उिये देखिये दी अमेरिकन जेल झाफ इ्टरनेरानल छा) 
२७० ५५१ १६६१) ४० ७७--&६ | 

य रुटाई --पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १८३ 


२७० भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


उदाहरणार्थ, भारत के जाली सिक्के पाकिस्तान मे बवाकर यहाँ उनका प्रसार किया 
जा सकता है, इसमे कार्यारम्भ पाजिस्तान मे तथा उसकी परिणति भारत मे हुई है ! 
पाकिस्तान को ऐसे व्यक्तियों को दण्ड देने का अधिकार है । मादक दब्यो के व्यापार 
में भी ऐसा होता है। १६२० के छ्माक पद्याइटा0ए5 प)085 #८ के अनुसार दूसरे 
देश के कानून द्वारा किसी दवाई सम्बन्धी अपराध मे ग्रेट ब्रिटेन मे अपराध मे सहायता 
देने वाले व्यक्ति को दण्ड देने की व्यवस्था की गई है ॥ 

१६२६ तथा १६९२६ के जेनेवा के 0तएलााणा णि [06 छाफएजा2९फणा7 
रण (0०प्राशलिएा/ड़ (.फालार/ तथा 005 ८79०७ एएः (धर 8फ्फाट$ताणा 0० 
6 प॥९॥ ए0०९४ प। शीं।० से यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। 

(२) कर्मंगत प्रादेशिक सिद्धान्त (5परशल्लाए« शा।ः०त0त जागरण) --+ 
जव कोई ग्रपराघ करने वरला (कर्त्ता) एक राज्य मे हो और उससे प्रभावित होने वाला 
कर्म (०७००४) दूसरे राज्य मे और यह दूसरे राज्य की सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव 
डालता हो तो दुसरे राज्य को पहले राज्य के अपराध करने वाले व्यवित को दण्डित 
करने का भ्रधिकार है। स्टा्क द्वारा दिये गये दो उदाहरणो से यह्‌ बात स्पष्ठ हो 
जाएगी दो राज्यो के मीमान्त प्रदेश मे एक व्यक्ति एक राज्य की सीमा के भीतर से 
उस सीमा के दूसरी और खडे व्यक्ति को अपनी गोली का निश्चाना बनाता है। इसी 
प्रकार भ्रेड ब्रिटेन का एक व्यक्ति मूठ बहानो और वायदो से जर्मन के एक व्यक्ति से 
रुपया मागता है। इन दोनो में अपराध करने बालो के अपराध का फ़्ल दूसरे देश मे 
रहने वालो को भोगना पडता है। इन मामलों मे दण्ड देने के लिये प्रादेशिक सिद्धान्त का 
विस्तार कर दिया गया है। इसके अनुसार अपराधी अपराध करने के यह रस ऋत्गय कर मनन बह की उ भले ही उस 
राज्य पे सीमा से बाहर हो, जहा उस ब्रप्राव का प्रभाववद्ण है, तो मो उ्त इसके 
दण्ड भोगना पहता है और भ्पराध से प्रभावित राज्य को ऐसे माभले मे विदेशियों को 
दण्डिते करने का अधिकार है। .. पर 

7“ इसका सबसे सुन्दर उदाहरण लोटस जहाज (5 8 .000७) का मासला है। 
(देखिये प्रथम परिश्षिप्ट) । इसमे फ्रेंच जहाज लोटस की गलती से उसकी टक्कर टर्की 
के जहाज बोजकोर्ट से हुई। इस टक्कर से तुर्क जहाज को क्षति पहुँची और झाठ 
तुर्क कालकबलित हुएं। यह घटना महासमुद्र मे हुई॥ जब लॉटस कुस्तुन्नुनिया के. 
बन्दरगाह मे पहुँचा तो उस पर तुर्की की सरकार ने खुकहमा चजाया। फ्रेंच जहाज के 
कप्तान ने विदेशी होने तथा टक्कर के महासमुद्र मे घटित होने के कारण इस विपय मे 
तुर्क न्यायालय का क्षेत्राधिकार न होने का तर्क उपस्थित क्या । किन्तु १६२७ मे 
अन्तर्राप्ट्रीय स्यायग्लय वे इसे अस्वीकार करते हुए यह निरंय दिया कि (१) अन्‍्तर्रा- 
ध्ट्वीय कानून का कोई ऐसा नियम नही है, जो एक विदेशी राज्य ड्ारा उसको सीमाओं 
से बाहर किये गये श्रपराध के विषय म क्षेत्राधिकार से उस राज्य को बचित करता 
हो। (२) “अनेक देझा के न्‍्यायातय, यहाँ तक कि फौजदारी कानून को विद्वद प्रादे- 
शिक स्वरूप देने वाले न्यायालय--फौजदारी कानुन को यह व्यास्या करते हैं कि 
झपराय किये जाते के समय अपराधी मले हीं दूसरे राज्य के प्रदेश मे हो, किन्तु ये 





क्ेत्राधिकार रज१ 


अपराध उसी राज्य मे किये समके जायेगे, बशर्ते कि अपराध का एक तत्व--विद्येष रूप 
से इसके प्रभाव उस राज्य में पड़े हो ।” 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस निणुंय ये राज्यों को विदेशी जहाजो पर फौज- 
दारी मागले चलाने का अधिकार प्राप्त ही गधा। याराप के रासुद्गो ब्यापोरियों को 
इससे बंदी चलता हुई 7 वदेशों के कौजदारी कानून की अ्ज्ञानता के कारण विदेशी 
न्यायालयों में अपनी सफाई की सयुचित कायंबादी से उन्हें बडी कठिनाई होने की 
सम्भावना थी और इस निरपंय के कारण उन पर अपने राज्य मे शया घटना से प्रभा- 
वित राज्य मे दोहरा मुकहमा चलाया जा सकता था। विदेश्षी न्‍्यायालयो मे कार्यवाही 
करके जहाजो को रोका जा सकता था । श्रत अच्तर्राप्ट्रीय ब्यापारिक सामुद्रिक परा- 
मर्शदाता एसोसियेशन की झोर से राप्ट्रसथ की इस विपय से सम्बन्ध रसने घाली 
समिति' #0ए5०७ गत पल्लामार्वा (0फ्रराहरट 07 0एफाफराप्याणाड वात 
प्पक्षाए०0६ को दिये एक आवेदनपत्र में इस स्थिति पर चिन्ता प्रकट करते हुए इसे 
सुधारने की प्रार्थडा की गई । मई १६५२ मे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (3. 7... 0 ) 
तथा इल्तर्राष्ट्रीय सामुद्रिक समिति की सयुक्त सामुद्रिक समिति ने इस घिषय पर 
विधार किया और ब्रुसेल्ज के ९2७8] वरात5त/0007 फ शुक्र णी एणछणा$ 6. 
#०९८त९०॥$ ०6 प४५९०॥०४ मे लोटस के मामले मे दिये गये उपर्युक्त निरांय से प्रतिकुल 
नियम स्वीकार किया गया। १६५ पके तलालएब टिणएलाओगा एत्र 6 क्शछ्टागाल 0 
प्ा॥॥ $०४$ भे भी यही सिद्धान्त माना गया है। 
विदेशियों पर क्षेत्राधिकार (3005020700,0५८7 /॥८7९५)---सामान्य रूप से 
किसी राज्य को अपने राज्य से रहने वालोंपरेर बसा ही क्षेत्राधिकार है, जैसा अपने 
लागरिको पर। कोई भी विदेशी जिस देश मे रहता है, वह वहाँ के राष्ट्रीय नियमो का 
उल्लघन नही कर सकता । विदेशियों दाय दूसरे देशो मे किये हुए भ्रपराघो.के सम्बन्ध _ 
भे दोपक है प पक्ष है पहला पक्ष ऐसे अपराधों पर राज्य का लेत्राधिकार मानता है ओर 
राय पद ए है । कॉरटिर्ग (20फफट्ठो) के उदाहरण से यह बात स्पष्ट 
हो एक भ्रमरी कत्त नाग रिक कटिंग को १८८६ मे मेक्सिको जाने पर बहाँ को 
सरकार ने इसलिए भिरफ्तार कर लिया कि उसने एक मेक्सिक्न नागरिक भेडीता की 
मानहानि करते हुए स० रा० अमरीका के टेक्सास राज्य के एक समाचारपन मे 
लेख लिखा यथा। मेक्सिकन सरकार उपर्युक्त दूसरे पक्ष के अनुसार यह मानती थी कि 
उसे कटिग को दण्ड देने का अधिकार है, क्योक्ति मेक्सिको के कानून के अनुसार विदे- 
शियो को विदेशों से किये ग्रये अ्रपराघों केः तिये मेविसको मे दण्ड दिया जा राकता है। 
फिल्तु म्रमरीकन सरकार पहले पक्ष के अनुसार यह कहती थी कि किसी राज्य को उसकी 
सीमा से वाहर किये गये अपराध पर विदेशी ब्यक्ति को दण्ड देने का अधिकार नही है। 
वाशिंगटन ने कॉटिग की रिहाई को माँग करते हुए कहा कि कंटिय ने मेक्सिको से कोई 
झपराघ नही किया क्योंकि सानहानि वाले लेख का प्रसार मेक्सिको मे नही क्या 
गया झत भेक्सिको को सरकार को इस विपय मे कोई क्षेत्रधिकार नही है । मेक्सिको 
की सरकार ने स० रा० अमरीका का कथन स्वीकार नही किया, यद्यद्रि अ्रपील होने 


रछर अन्तर्राष्ट्रीय कानूल 


पर चादी द्वारा अपता केस वापिस ते लेने पर कटिग रवयमेव मुक्त हो गया। १८८७ 
में मेक्सिको ने स० रा० अमरीका के पक्ष को युक्तियुक्त ममसते हुए भविष्य मे ऐसी 
घटनाप्रो के रोकने के लिए सधि कर ली। 
प्रादेशिक्ष क्षेत्राधिकार से उन्मुवितर्यां ([एशाएग्रा।ह5 दा वद्ायणार्श 
इघछ8व:८७००) -- सामान्य रूप से राज्य के भदेश में रहने दाले सभी व्यक्तियों पर 
आज्य का क्षेत्राधकार होता है, किन्तु इस सामान्य नियम के निम्नलिखित अझपवाद 
«है--- (क) विदेशी राज्य और उनके अध्यक्ष, (स) विदेशो के राजवयिक चतिनिधि, 
(ग) विदेशों के सार्वेशनिक जहाज, (घ) विदेशों की सेनाये, (ड) झल्‍्तर्राष्ट्रीय 
सस्याये । 
(क) विदेशी राज्य श्रौर उनके श्रष्यक्ष (#एाह्ठा। 34025 00 छझ८३05 ० 
8६0०8 )--इन पर न्यायालयो मे कोई मुकदमा उस समय तक नही चलाया जा सकता, 
जब तक कि थे स्वयमेव इन न्यायालयो का क्षेत्राधिकार स्वेच्छापूवंक न स्वीकार कर 
लें | इनको राज्य के छ्लेंतराधिकार से मुक्त करने के मूल कारर के सम्बन्ध मे स्टाक ने 
अ्रनेक सिद्धाल्तों का उल्लेख किया है' 
पहला सिद्धान्त एव ॥ एथढ्ा ॥07 ४839९ 7090707 का है । इसका भ्र्थ 
यह है कि एक प्रमुसत्ता व क्षेत्राधिकार केवल अपने वशवर्ती अधीनस्य ष्यक्तियों पर | 
हो सकता है, दूसरी प्रमुमत्ता पर कभी नही हो सकता ; दुसरा सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय न्तर्रोष्ट्रीय , 
शील या सौजन्य (((०४॥५) का है, इसके कारण सब राज्य एक-द्रमरे के शासनाध्यक्षी 
को अपने प्रदेश मे क्षेत्राधिक्वार रो मुक्ति प्रदान करते है। तोसरा सिद्धान्त यह वास्तविक 
तथ्य है कि किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध दिया गया राष्ट्रीय न्यायालय का कोई 
निर्सय क्रियाविन्त नही किया जा सकता । इसे लागू करने का प्रयत्न शत्रुतापूर्सों कार्य 
समभा जायगा | चौथा सिद्धान्त यह है कि कियी राज्य द्वारा विदेशी राजाया उसके 
प्रतिनिधि की अपनी भूमि में आने देता ही यह सूचित करता है कि वह दूसरे राज्य को 
कुछ मुक्तियाँ या छूटें प्रदान करता है । 
देशी राज्यों तथा राजाझ्रो को ब्रिटिश कानून की दृष्टि से दो प्रकार की 
मृक्तियाँ मिली हुई हैं-“(१) किसी विदेशी राजा पर कानूनी कार्यवाही द्वारा कोई 
मुकदमा नही चलाया जा राकता । (२) विदेशी राजा के स्दामित्व मे या नियन्त्रण से 
विद्यमान सम्पत्ति को किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा जब्त नही किया जा सकक्‍ता। १६३६ 
भे हाऊस आफ लाइंस ने क्रिस्टिना ((ए८आ४०४) के मामले मे इन नियमों को बडी 
स्पष्टता से प्रतिषादित किया। यह एक स्पेनिश जहाज था, स्पेनिश ग्रहयुद्ध के दिनो 
मे यह कार्डिफ के ब्रिटिश वन्दरगाह मे आ गया। स्पेन को मणाराज्य की सरकार की 
ओर से स्पेन के वारिएज्य दूत्त ने उस पर स्वलिएत पा लिया | इस जहाज के मालिकों 
के इसके स्वामित्व का दावा किया, किन्तु स्पेनिश सरकार की प्रार्थना पर उसकी 
सर्म्पत्ति होने से यह दावा खारिज कर दिया युवा गया । भरन्तज्ञाजू मेन्दी (#वर|ट220 
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क्षेत्राधिकार रजके 


क८्पता) के मामते में फ्राको की सरकार को तथ्यानुरागर मान्यता प्रदान करवे 
के कारश इस जहाज पर उसका स्वत्व माना गया और विदेशी सरकार होने के नाते 
उस स्यायातय को प्रन्िया से मुक्त समझा गया (देखिये प्रथम परिशिप्ट तथा ऊपर 
भृ० १६२-३) । 
इस विषय मे भारत के युप्रीम को्े हारा निर्णय किया गया एक नेपालो हवाई 
कम्पनी का मासता (२०५० ]२०एजे हैफतता०३# बाग व ०8708 7,6897) 
उल्लेखनीय है (देखिये प्रथम परिश्चिप्ट) । इरा म॒ सुप्रीम कोर्ट ने नैपाली राजदूत की यह्‌ 
प्रार्थना रवीकार को थी कि राजकीय हवाई कम्पनी नैपाल राज्य का एक अग है, इस 
कारण इस पर भारतीय न्‍्यायालया में कोई ग्रभियोग नहीं चलाया जा सकता, यह 
उनके क्षेत्रात्रिकार से उन्शुक्त हे । 
विदेशी राज्य न केवल प्रन्य राज्या के स्यायालया के क्षेत्राधिकार से तथा 
कानूनी कार्यवाही से मुक्त है, स्रपितु उन्हे यह विशेषाधिकार भी प्राप्त है कि वे झन्य 
राज्या के न्यायालयों म सपन कुछे अधिकारों को द्राप्ति के लिये कानूनी कार्यवाही कर 
सकते है। ऐसा मामला चलाने पर बे इस विषय मे दूसरे पक्ष द्वारा किये जाने बाले 
दावों वर्र विचार के लिये स्थानीय न्‍्यायालया का क्षेत्राधिक्षार मौन रूप से स्वीकार 
कर लेते है। किन्तु इस विश्येपाधिकरार का प्रयोग करते हुए विदेशी राज्यो को यह अधि- 
कार नहीं है कि वे दूसरे दो मे श्रपना दण्डविघान भर करविप्रथक्र कानुन (॥२९४९४ए० 
]8/9७४ ) भ्रभियोग 'वलाकर लाग्मू करवा सक। इस विपय का सुप्रसिद्ध मामला (१ए८९॥१ 
्॑ झग्राक्मत (फि्वगारत १४०गावा) ए ए07ण्त:थ है । इस मे १६२८ में हालेड 
की रानी ने एक ज्रिटिश स्यायाजय ((0एछा६ णी (#व्ाप्टध») में एक डच प्रणाणत 
डूकर के पिरुद्ध इगर्लण्ड मे उसकी जायदाद को पाने के लिये मामला चजाया था। 
रागी के दावे का आधार डव कानून के अनुसार उच भश्रजाजनों की णागीरों पर 
लगाया जागे वाला एक उत्तराधिकार कर (50०८८५६॥०० 73») था। रानी ड्रबर 
की मृत्यु होने पर इगलेण्ड म॑ विद्यमान उसकी जागरीर पर डच कानूत के अनुसार 
लगाये जाने वाले कर को प्राप्त करना चाहती थी । इस मामले मे ब्रिटिश न्यायालय 
ने निर्णय देते हुए कहा था- ' इस विषय म सह नियम अच्छी तरह से निश्चित 
हो चुका है और लगमग पिछले २०० वर्ष से लागू भी किया जा रहा है कि ब्विटिय 
अदालते विदेशी राजाओ को लाभ पहुँचाने के लिये पहुँचाने है लिये विदेशी राज्यों राज्यों के करा की वसूली 
का कार्य नही करेंगी, उस वियय करंभी, इस म॑ किये गये दे किसी भी दावे पर विचार नही करंगी। 
अत इसोदार्व कौतिया मामले को खारिज किया जाता है । चूकि एक प्रसुसत्ता सम्पत 
राज्य ने इस न्‍्यायाजय मे ग्राकर इसका क्षेत्राधिफ्ार स्वीकार कर लिया है, अत में 
यह आदेश देने की रिथिति में हैं कि अभुसत्तासम्पन राज्य इस मामले में हुए व्यय को 
अदान करे ॥775 ४ अन्त 
(ख) _बिदेश़ो के राजनयिक घतिनिधि (7)छा0990० ए९७ए०६६९०६४४ए९६ ०६ 
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र्जड भन्तर्राष्ट्रीय कानून 


छणशट्ठा। 8868 )--विदेश्नी राजदूत राज्य वे क्षेत्राधिकार से फौजदारी मामलो मे पूर्ण 
रूप से तथा दीवानी मामलों मे आशिक रूप से उन्मुक्त होते है। वाई देशों मे इस सम्बन्ध 
में कानून बने हुए हैं। उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन में राजदुतों को इस प्रकार वे विशेषा- 
घिकार था मुक्तियाँ प्रदात करने वाले निम्न कानून हैं--१७०८ का 7णाशा० 
209॥68९५ ०, १६५० का [7/6च0०्प्र9 0:2चगरटबा075 (फफ फएय्राए<5 बात 
एशज्०६९5 8०५) तथा १६५२ का 99]0780 [ शरवातरर ((०जग्रा०्फ जी 

७९-०प्र70765 479 [२९एप०॥० ० ग्राटा 76 8०६) । राजदूतों के मुख्य विशेषाधिकार 
और उन्म्रक्तियाँ निम्नलिखित है .-- 

(३) जिस देश मे विसी व्यक्ति को राजदूत बनाकर भेजा जाता है वहाँ की 
फौजदारी कार्यवाहियों से तथा पुलिस के क्षेत्राधिक्षार से उसे पूरी स्दतन्नता होती है । 
इसका यह अ्रयें नही कि उस देश के फौजदारी कानून का भ्थवा पुलिस के नियमो का 
पाल करना उसका कर्तंब्य नही है । किन्तु यदि वह इनका पालन नही करता तो उसके 
विरुद्ध राज्य केवल यही कार्यवाही कर सकता है कि उसकी रारकार को इसकी राज- 
नभिक रूप मे शिकायत की जाय और यदि स्थिति बहुत ग्रम्भीर हो जाय तो वह उसे 
अपने देश से निकाल दे। 

(ख) वह राज्य की दीवानी कार्यवाहियो से भी मुक्त होता है, उसे अदालत मे 
गवाही देने के लिए भी नही बुलाया जा सकता । एक पक्ष के अनुसार उसकी कानूनी 
अन्षिया से छूट वही तक होती है, जहाँ तक वह उसके सरकारी कर्तम्य पूरा करने मे 
बाधा न डाले । किन्तु यदि राजदूत कोई वैयक्तिक व्यापार करता है, तो इस विषय में 
वह देझ के दोवानी कानून की प्रक्रिया से मुक्त नही है । 

विल्यु ल्रियर्ली की सम्मति मे आजकल राज्यो का सामान्य व्यवहार इस छूट का 
पूर्ण रूप से लागू करता है ।* ग्रेट ब्रिटेन के १७०५ के कानून के शब्द इसका बड़े प्रवल 
शब्दा मे प्रतिप्रादन करते है। इनके अनुमार राजदूत को गिरफ्तार करने दाले, उसकी 
सम्पत्ति को जब्त करने वाले सब आदेश निरथंक एव चून्य (ए७॥ 800 ६०१०) है । ऐसे 
आदेशों को जारी करने वाले तथा इन्हे क्रियान्वित करने बाते *राष्ट्रो के कानून के 
'उत्लघनकर्त्ता' समझे जाते हैं। किन्तु यदि कोई राजदूत स्वेच्छापूर्बक देश के दीवानी 

कानून का क्षेत्राधिकार स्वीकार कर ले तो यह उच्च पर लागू होगा । 

(ग) राजनथिक व्यक्ति कुछ अग्मो में राज्य के करो से भी मुक्त होते हैं। इस 
विपय मे विभिन्‍न देशों मे अलग-ग्रलय नियम है। उद्ाहरणार्य, ग्रेट ब्रिटेन मे किसी 
ब्षिदिक्ष कस्पती में लगाई पूँजी के राजदूत को प्राप्त होने वाले लाभ में से कर काट 
लिया जाता है। किन्तु राजदूत के बेतन पर राज्य आयकर नही लगा सकता । उसके 
बैयक्तिक उपयोग के लिये मेंगाये गये पदार्थों पर प्राय तठकर नहीं लगाया जाता। 

राजनपिक स्यक्ति से राज्य कर वी वसूली नही कर सकता | 

(घ) राजदूत का निवासस्थान अनतिऊम्य (एशण॑०७ा०) समभा जाता 
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है, राज्याधिकारी उसकी सीमा में राजदूत फी अनुमति के बिना नही प्रविष्ट हो सकते | 
यदि दूतावास में किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो, जिसे क्षेत्राधिकार से इस 
प्रकार की उन्मुज़्ति या छूट श्राप्त नही है तो उसके लिए उचित मार्ग थद है कि राज- 
दूत से यह प्रार्थना की जाय फि वह उसका समपंणा कर दे। इस प्रार्थता को स्वीकार 
था अस्वीकार करना दूत का कार्य है । फिन्तु राजदूत अपने दूता वास को स्थानीय न्याय 
की प्रक्रिया ले वबकर भागयगे वाले व्यक्तियों कार शरणा-स्थत नही बना सकता और न 
ही इसमे अपना क्षेत्राधिकार बनाने का कोई अधिकार रखता है। १८५६६ मे प्रसिद्ध 
चीयी क्रान्तिकारी नेता सनयातसेन चीन से राजनीतिक कारणों से भाग कर जन्दन 
आये, उन्हे फुरालाकर चोनी दूतावास मे लाया गया ओर यहाँ चीन भेजने के लिए उन्हे 
कद कर जिया गया। इस घर ब्रिटिश सरकार ने लन्दन के चीनी दूतावास को चीनी 
प्रदेश बनाने कया प्रतिवाद किया और अन्त मे बाधित होकर चीनी दूतावारा को समयात- 
सेन को म॒क्त करना पठा । 

(ड ) राजनयिक प्रतिनिधि की उन्पुक्तियाँ (फ्राएप्ता0९७) और छूटे उसके 
परिवार तथा ग्रनुचर वर्ग पर भी लागू होती हैं, प्राय राजदूत झ्रपने दूतावास के जिन 
व्यक्तियों के लिये ये उन्मुक्तियाँ चाहते है, उनकी एक सूची विदेश मनालय को दे देते है । 
राजदूत के सरकारी स्टाफ के सदस्यो के अतिरिक्त अन्य नौकरो के लिये इन विशेषा- 
घिकारो को स्वीकार करने के विपय मे सब देझो मे एक जैसी व्यवस्था नही है। इगलैड 
में १७०८ के कानून के ग्रतुसार राजदूतो के घरेलू नौकरों को दीवानी कार्यवाहियो से 
उस भ्रवस्था मे मुक्त किया गया है, जबकि वे किसी बव्यापार-्कार्य मे न लगे हो। ये 
नौकर सम्भवत फौजदारी कानून के क्षेत्राधिकार रे मुक्त नही है । 

राजदूतो के उपर्युक्त विशेषाधिकार और उस्मुक्तियाँ उनके कार्यकाल का अन्त 
होते ही समाप्त नही हो जाती । ये उस समय तक दी जादी है, जब तक कि थे अपना 
कार्य समेट कर सम्मान सहित देश से लोटकर नहीं चले जाते । क्न्तु यह सुविधा 
राजदूत-पद से हटाये व्यगित्तया को नही मिलती झोर न ही दूताबास केः ऐसे ब्यवितयो 
को, जिनको राजदूत ने इनसे बचित कर दिया है। थ्रृदि कोई राजदूत राज्य के विरुद्ध 
जासूची का काग करता है तो प्रादेशिक क्षेत्रुधिका र से गृक्ति का उसका विशेषाधिकार _ 
समाप्त हो जाता है । 

“7 जजदूतो को उपर्युक्त विशेषाधिकार इस सिद्धान्त के आधार पर दिये गये है 
कि उन्हे अपने देश का सरकारी कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये," इसमे 
किसी प्रकार की बाधा था हस्तक्षेप डालवा उचित नहीं है। राजदूतो के उपर्युक्त 
भ्रधिकार और उन्मुक्तियाँ उनके सरकारी और तिजी (77५44०)-- दोनो प्रकार के 
कार्यो के तिये है। ग्रेट त्रिटेन ने १६५५ मे इन अधिकारों के राम्बन्ध मे एक उल्तेखनीय 
कानून 0090 शव्ध० एक्याएप्राप्रध०5 रेण्जा2टा0०05 ४ वनाया है । इसके झनुसार 
जो देश अपने यहां ब्रिटिश राजदूतों को वैयक्तिक कार्यो के लिये अपने क्षेत्राधिकार से 





$- स्थकें-पूर्वोकत पुस्तक, ५० १४३ 


र्छद अस्तर्राष्ट्रीय कानून 


उम्मुक्तियाँ नही प्रदान करते, ग्रेट ब्रिटेन मे उन देशो के राजदूतों से यह सुविधा प्रार्ड र- 
इन-फौसिलो द्वारा छीनी जा सकती है । 

वाशिज्य-दुतो (2005६) को राजनयिक प्रतिनिधि नहीं समझा जाता, वे 
अपने बैयक्तिक कार्यो के लिए प्रादेशिक क्षेत्राधिक्रार से मुक्त नही होते, किन्तु सरकारी 
कार्यों के लिये उन्हें यह उन्मुक्ति प्राप्त है । 

न-(ग) सार्वजनिक जहाज (?प9॥० 585० एणाशहए 508०४)--साें- 
जनिक जहाज एक बडी व्यापक परिभाषा है, इसमे सरकारी तथा सरकार द्वारा काम 
में लाये जाने वाले जलपोत, रणपोत, सामान लादने ताले तथा सवारियों का परिबहन 
करने वाले विभिन्न श्रकार के जलपोत सम्मिलित हैं। विदेशी बन्दरगाहो में ऐसे जहाज 
प्रादेशिक क्षेत्राधिक्रार से मुक्त रामभे जाते हैं । इसके तीन सुप्नसिद्ध ये उदाहरण है-- 
स्कूनर एकसचेन्ज (500000० ८४श8८) एक झ्रमरीकन जलपोत था । इसे १८१० 
भे नैपोजियन ने पफ्ड लिया और फ्रास का सरकारी जहाज बना लिया । जब यह पोत 
अमरीका पहुँचा तो इसके पुराने मालिक ने इसे पुन प्राप्त करने बेर लिये कानूनी 
कार्यवाही की 4 १८१२ मे सुप्रीम कोर्ट के प्रघान न्‍्यायाघीश्ष जॉन माल ने 
8ल्राएण्पल्य फप्ाधाडइ० ९ ऐनः०त००5 के मामले में यह निर्णय किया कि यह 
पोत सार्वजनिक है, अत यह अमरीकन न्यायालयो के क्षेत्राधिकार से मुक्त है । 
दूसरा मामता पार्लेमंष्ट बेहजे (०थ]८०८४६ 8९8०) का है, यह बेल्जियम का डाक 
ले जाने वाला सरकारी जहाज था। डोवर के बन्दरयाह मे यह एक इगतिश जहाज से 
टकरा गया। ब्रिटिश जलपोत के मालिको ने इस टक्कर से हुई क्षतिपु्ति के लिये इस 
पर १८८७ मे ब्रिटिश न्यायालय में दाता किया, किन्तु न्यायालय ने इस जहाज को 
वैल्जियम के राजा की सम्पत्ति होने के कारण सार्वजनिक माना और इसलिए झपने 
क्षेत्राधिकार से सुक्त स्वीकार किया । 

तोसरा उदाहरण पेसारो (८5७४०) नामक इटालियन जहाज का ऐलाय्टा 
98700675 (० / 80७७75५09 ९८५५० नामक मामला है । अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने 
इसमे इटली की सरकार के स्वामित्व मे विद्यमान तथा इसके हारा सामान्‍य व्यापारिक 
कार्यो मे प्रयुक्त किये जाने वाले पेसारो नामक जहाज के विरुद्ध लाये गये मामले पर 
विचार करने से इन्कार करते हुए कहा था-- “जब कोई राज्य अपने देश की जनता 
का व्यापार बढाने के लिये अथवा राज्यकोश की आय मे वृद्धि करने के लिये किसी 
जलयान गर स्वामित्व स्थापित करता है, उसका उपयोग माल की ढुलाई के लिये 
करता है तो यह उसी अर्थ में सावंजनिक जहाज (708॥6 5 ) दो जाता है, जिस 
भर्थ में युद्धपोत (5795 ० ५७०7) सार्वजनिक जहाज हे, क्योंकि हमे किसी ऐसी 
प्रन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी ([7592०) का पता नही है, जिस के अनुसार दान्तिकाल से 
अपने देश की जनता का झ्ाथिक कल्याण नौसेना रखे जाने की अपेक्षा कसी भी प्रकार 
से कम महत्व रखने वाला सार्दजदिक प्रयोजन समझा जाता हो ।” अल, राज्य के 
2४ यमन 2240३ -पाज्यो के न्यायालयों के 


फियाारिनाभशज जे गा्े के क 


क्षेत्राधिकार र्छछ 


पालमैण्ट बेल्जे के उदाहरण से स्पष्ट है कि सार्वजनिक जहाज के विदेशी 
वन्दरगाह मे प्रविष्ट होने पर इसके साथ टक्कर होने प्र भी हर्जाना वसूल करने की कोई 
काजुनी कायवाही नहीं की जा सक कृर्यबाही नही की जा सकती | किन्‍्तु इसका यह अर्थ नही है कि सार्वजनिक 
जहाजो को मनचाहा कार्य करने की स्वतन्त्रता है। उन्हे स्थानीय राज्य के स्वास्थ्य तथा 
क्वारण्टीन (धुण्घ८४0/९९॥) सम्बन्धी नियमो का पालन करना पडता है और यह्‌ राज्य 
के भ्रपराधियो तथा तटकर कानून तोइने दाले व्यक्तियो को कोई सहायता नही दे सकता ॥ 
यदि इसके कर्मचारी तट पर जाकर राज्य का कोई कानून तोडते है तो वे इसके 
कानूनी परिणामो से नही बच सकते ! यद्यपि ऐसे अवसरो पर बन्दरगाहो के अधिकारी 
ऐसे अ्रपराधियो को पकडकर जहाज के अधिकारियो को सौंप देते है, राज़्य के प्र। 
समुद्र मे होने पर भी इस पर किये गये किसी झ्पराघ के सम्बन्ध में स्थानीय सरः 
कोई कार्थेबाही नही कर सकती ॥ फेनविक आदि कुछ विधिक्नाम्त्रियों का यह मत है 
कि यदि कोई व्यक्ति तट पर ब्पराघ करने के वाद भाग्रकर ऐसे जहाज पर ज्रगा 
लेता है तो तटबर्त्ती राज्य उमके समर्परा की मॉम्र नही कर सकता, उसे इसके लिये 
घुटनीतिक कार्यवाही करनी चाहिये | किन्तु इसके विपरीत बियली आदि कुछ अन्य 
लेखका का यह्‌ मत है कि ऐसे अ्रपराधी स्थानीय पुलिस को सौप दिये जाने चाहिये। 
अ्रपराधियो को ऐसे जहाजो पर असाधारण अवस्था में मानवीय कारणों के आधार पर 
ही शररणा दी जानी चाहिये 
(घ) विदेशी सेनाग्रो पर क्षेत्राधिकार (॥005ठ0007 0४९ छठ्स्‍टाहा 
#गा९6 ४07९९४)---थदि एक देझय की सेनाये दूसरे देश मे जाती हैं तो उन्हू प्रादेशिक 
क्षेत्राधिकार (परटाणाा०79] उएचषताटत59) से कुल श्रशों मे ही उन्‍्मुक्ति मिलती है। 
इसका स्वरूप और मात्रा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है | सेनापत्ति को तथा 
सैनिक स्यायालयो को सैनिका द्वारा किये गये अपराघो पर विचार का प्रनत्य अधिकार 
होता है। ये अपना कार्य क्षमतापूर्षक करते रह, इस दृष्टि से स्थानीय न्यायालयों को इनके 
क्षेत्राधिवप्रर से चचित समभा जाता है। यदि स्थानीय न्यायालय सैनिकों के मामले मे 
दखद देने लगे तो सेनिक झनुणासन को बडा घक्का पहुँचेगा। इस विपय सम अमरीकत.. 
दृष्टिकोश यह है कि किसी देश में आते चाली सेनाझो को स्थानीय क्षेत्राषिव्यर से परां 
रूप से उन्मुक्ति मिलनी चाहिये, किन्तु आस्ट्रेजिया. और ग्रेट त्रिटेए इसे स्वीकार नही 
हि अल ? (१४7४०।॥ के मामले मे आस्ट्रेलिया के न्यायालय ने यह निर्येय दिया 
था कि योंदे स्थानीय सागरिक को हानि पहुँचाने वाले किसी विदेशी सैनिक का स्थानीय 
न्यायालय कै क्षेत्राधिकार मे लाया जाय तो इससे सेना की कार्यक्षमता को कोई खतरा 
घहुंकेभा ।. ४ 
(ड) श्रस्तर्रास्ट्रोय सगठनों की क्षेत्राधिकार से मुक्ति (काया ० 
पतादयावा0च9]._ एडाता0ए5$ रिल्का उत्ता5ठाल्‍ए०घ)--स० रा० सघ और 
अन्तर्राप्ट्रीय श्रमसगठन (त ]. 0 ) जैसी सस्याझ्रो को अन्‍्तर्राप्ट्रीय सममौतों तया 
राष्ट्रीय कानूना के द्वारा स्थानीय क्षेत्राधिक्षार से मुक्ति प्रदान की गई है। इस विपय मे 
स० रा० राघ वी जनरल असेम्बली ने १६४६ तथा १६४७ में (१०0५८०6075 ०म 6 














रद अन्तर्राष्ट्रीय कानूच 
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अलवर ८६ पास क्या था । 
बट ली मे क्षेत्राधकार (70756000 णा प्रा 588$)--एग्लो- 

ना्वेजियन सछलोगाह मामले (देलिये ऊपर पृ० २१५) के निरणंय वे म्रयुसार महासघुड 
(प्लाइ। 8०७) या खुला समुद्र (09०0 $69) समुद्र के उन भागों को बहते हैं-- 
(१) जो प्रादेशिक समुद्र (ए८य्ा।णतश एध्वाध्$) न हो, (२) जो झान्तरिक समुद्र 
(39089१ ४४३४(८४$) न हो श्रर्यात्‌ प्रादेशिक समुद्र की श्राधाररेसाओों के भीतर न 
श्राते हो। मोटे तौर से खुले सझुद्र की परिभाषा यह है कि यढु तीन मील की चोडाई 
वाले प्रादेशिक समुद्र से आगे वी विस्तीर्ण जब्राशि होती है। दतमान समय मे इस 
पर किसी देश वर स्वामित्व या प्रादेशिक प्रभुता नेहों मानी जाती। यह सब देशों के 
लिये समान रूप से खुली हुई है इसम सव देशों के जहाज स्वतन्ततापूर्वक नौसचालन 
कर सकते हैं और यहा की समुद्रतलवतीं प्रत्ृतिक सम्पत्ति का दोहन कर सकते हैं । 
“महाप्तमुद्दो की स्वतस्त्रता' (:०८०००:४ ० [80 9८७५) के सिद्धान्त का यही अर्थ है कि ये 
समुद्र किसी विशेष देश की प्रमुसत्ता_में नही माने जाते, किन्तु सब राज्यो के उपयोग के 
लिए समान रूप से खुले हुए है । 

ऐतिहासिक दप्टि से इस सिद्धान्त का विकारा इने श्े हुआ है। १४५वी १६वी 
हाताब्दिया मे योरोपियन जातियो ने मूमण्डत के विभिन्‍न महाद्वीपो---अमरीोका आदि 
की खोज के लिये समुद्रमथन आरम्भ किया। इससे पहले तक समुद्री पर श्रमुतता 
स्थापित करने का कोई ध्रब्न ही नहीं था। इस समय विभिय झक्तिया ने अग्नेक 
महासमुद्रो पर प्रभुसत्ता का दावा किया। वेनिस ने एड्रियाटिक सागर पर, इगलैंड 
ने उत्तरी रूमुद्र लथा इगलिश चैनत पर तथा अटनाटिक सागर के बडे भाग पर तथा 
डेन्माक और स्वीटन ने बाल्टिक सागर पर इस प्रकार के दावे क्यि। उस समय इन 
दावो के सम्बन्ध मे अवश्य मतभेद था किन्तु इस सिद्धान्त पर कोई मतभेद नहीं था कि 
राज्यों को समुद्द पर इस प्रकार की प्रमुसत्ता स्थापित करने का पूर्णो अधिकार है । प्राय 
राज्य जिन महासमुद्रों पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा करते थे, उनम पुलिस की भाँति 
पूरी देसभाल और समुद्री डाकुओ का निराकरण छढिया करते थे राथा इस सेवा के बदले 
वे इस पर साम्पत्तिक अधिकार का दावा करते थे [ इसके अनुसार इस घदेश को मछली 
गाहो को ठेके पर उठाने यहा से गुजरने वाले जहाजो से कर वमूद्र करने तथा अपने 
देश के कण्डे की सलामी लेने का वे अपना विश्येप अधिकार समभते थे। कई बार ये 
समुद्र दूसरे देशो के जहाजो वे लिये विल्कुल बन्द कर दिये जाते थे । 

१ ४वी शताब्दी मे स्पेन और पुरागाल द्वारा अपने समुद्रा म उपयुक्त अधिकारों 
के दुस्पयोग के कारण समुद्र की प्रादेशिक प्रमुता के सिद्धान्त के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया 
हुई। इसके परिणामस्वरूप महासमुद्रो की स्द॒तन्त्रता के सिद्धान्त का जन्म हुआ । पोष 
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अलेबजेण्डर षच्ठ (&]७थातंथ शा) ने १४९३ की अपनो एक झाजा हारा गई दुनिया 
को स्पेन और पुर्तेगाल से वॉट दिया | इसके अनुसार स्पेन समूचे प्रशान्त महासागर तथा 
मेक्सिको की खाड़ी पर अपनी पश्रमुता का दावा करने लगा, पुतंग्राल ने हिन्द महासागर 
और अन्धमहासागर के बडे हिस्सो पर अपने स्वामित्व की घोपरा। की | दोनो देझ अच्य 
योरोपियन राज्यो को इन विजनाल क्षेत्रों से निकालने का प्रयत्न करने लगे । 

१६०६ मे पुर्ंग्राल के इन दावो का खण्डन करने के लिये ग्रोशियस ने 
स्वतन्त्र समुद्र (३/शवा6 77907070) नामक निबन्ध लिखा, इसमे सर्वप्रथम सुम्पप्ट 
रीति से समुद्रो की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का प्रतिपादद किया गया था। उसने इन पर 
प्रादेशिक प्रभुसत्ता का खण्डन दो प्रकार के तकों से किया था--- 

(१) महासपुद्र किसी की वैयक्तिक सम्पत्ति इसलिये नही माना ज्य सकता कि 
कोई देश प्रभावज्ाली रूप मे इसका आवेदन (०००ए०ए७7०४ ) नही क्र सकता नथा इस 
पर अपना स्वामित्व नही रख सकता । 

(२) सब व्यक्तियों द्वारा उपभोग मे आने वाली तथा कभी समाप्त न हो सकने 
वाली वस्तुओं पर स्वामित्व स्थापित करने का अधिकार प्रकृति किसी को प्रदान नही 
करती । जिस तरह खुली हवा पर कोई मिलकियत नही जगा सकता, बही रिथिति खुतते 
समुद्र बी है । यह राब राष्ट्रों की सम्प्लि (२९८५ ४०४४७००) है ! 

आरम्भ में ग्रोशियस के समुद्री स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का बडा विरोध हुआ । 
इगलैंड म जॉन रोल्डन ने १६३४ गे “बन्द ससमुत्र' (8॥॥870 ०४ए७४प४०) नामक ग्रन्थ में 
ग्रोशियस के तकों का खण्डन किया । किन्तु झने -सने सब राज्या को यह अनुभप हा 
कि यह रिद्धान्त उनके रवा्थों को दृष्टि से बडा लाभप्रद है । हॉल ने इसक्षा कारणा स्पष्ट 
करते हुए बताथा है” कि कई बार एक ही समुद्र के सम्बन्ध में अनेक राप्ट्रो द्वारा प्रादे- 
झिक प्रभुता का दाजा किये जाने पर सब राज्यां जा बडी अ्रसुविधा उठानी पड़ी थी । 
इन राज्यों को झीज्न हो यह ज्ञान हुआ छि रामुद्रो पर प्रादेशिक प्रभुता के स्थापित बरगे 
कया कोई ब्यावहारिक शाम नही है, इसकी उपयोगिता केबल युद्ध म है, उत्त समय झक्ति- 
झाली नौसेना के अभाव से इन प्रदेशों पर दावा करना निरथंक है । रामुद्ो की रचतसम्वता 

का सिद्धान्त शब राष्ट्री मे राम्पर्क की स्वाघीनता बनाये रखने की दृष्टि से लाभप्रद था, 
अत. १६वीं झताब्दी तक यह अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानूत का रांसास्य द्िद्वान्त हो गया। 

स्टोत् के कथनानुसार खुले समुद्र को स्व॒तन्त्रता' से निग्नविखित तत्वों का 

समावेश होता है! (१) गहासमुद्रो पर कभी क्री विश्येप महाशकित को प्रभुगत्ता 
स्थापित नहीं हो सकती ॥ (२) महासमुद्रों मे सब देशों के व्यापारिक जहाजों एब युद्ध 
पोतो को नौचालन को पूर्णो स्वतन्त्रता है। (३) सामान्य रूप से किसी राज्य को दसमे 
अपने राष्ट्र का भण्डा फ्हराने वाले जहाजो के अतिरिक्त ग्रन्य देशो के जहाजो पर 
अपना क्षेत्राधिकार अयोग करने का कोई अधिकार नही है। (४) सामान्यत एक राज्य 
१०० हॉल--इण्ग्रनेशाल सा, पृ० १८६ 
११५ स्वाके--पूर्वोकत पुस्तक, ए० २०८-६ 
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इसका भण्डा फहराते वाले जहाज पर ही अपने क्षेत्राधित्ञार वे प्रयोग का अधिकार 
रुखता है। (५) प्रत्येक राज्यऔर उसके नायरिको क्यो इस बात का अधिकार है कि वे 
भहासमुद्गे मे अध समुद्दीय तारें तथा तेल के धाइप विधा सके, मछलीगाद़ों का उपयोग 
कर सक्और वैज्ञानिक प्रयोजनो के लिए समुद्र का उपयोग कर सकें । (६) महासमुद्रो के 
ऊपर के आकाश में सब देझो के हवाई जहाजो को उडान करने की पूर्णा स्वतन्त्रता है। 

महासमुद्रों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध [[-ंग्रा(8 छा [6 स्कशशते०्या ण पलाशाः 
56७$)--महासमुद्रो की स्वतन्त्रता उच्छ,द्धुलता तथा अभ्रराजकता में न परिणत हो 
जाय, इसतिये इसमे चलने जाते जहाजो के सम्बन्ध मे निम्नलिखित मर्यादाये और प्रति- 
बन्ध लगाये गये है--- 

(2) महासमुद्रो मे यात्रा करवे वले सावंजनिक और वैयक्तिक जलपोत उस 
देश के क्षेत्राधिक्षाग म मभभे जाते हैं. जिस देश की ध्दजा उन पर फ्हरा रहीहो। 
उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन की ध्वजा फ्हराने वाले जहाज पर महासमुृद्र में किये गये भ्रप- 
राघो पर विचार का ग्रपिफार ब्रिटिश न्‍्यायातयों को होगा । 

(२) कोई भी जलपोत किसी देश की ध्वजा उससे पूरा अधिकार और स्वीकृति 
पाने के बाद ही अपने पोत पर लगा सकता है । उसे जिस राज्य द्वारा घ्वजा (595) 
लगाने का अधिकार दिया गया हो, उसके झतििरिक्‍त झन्य किसी देश की ध्वजा वह प्रपने 
जहाज पर नही लगा सकता 

(३) प्रत्येक राज्य का यह कतेंव्य है कि यह किसी को अपने देश फी घ्वजा वा 
दुरुपयोग न करने दे । यदि कोई जहाज इस प्रकार का दुरुपयोग करता है तो वह राज्य 
उस जहाज के पकड कर जब्त कर सकता हे ॥ 

५७.६४ किसी भी राज्य के युद्धपोव सदेहास्पद पोतो को उनका भण्डा दिखाने के 
लिए कह सकते हैं। जो जहाज किसी सामुद्रिक राज्य का समुचित ऋण्डर नहीं दिखा 
सकता, उसे रक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं, उराकी जब्ती की जा सकती है । 

(५) भहासमद्रों मैं थात्रा करने वाले जहजो के निरीक्षण और तलाशी का 
अधिवगर ([टै।808 ०६ ५४५६ 306 5८००४) दोता है। 

(६) मद्दासमुद्रों में दो पोत्तो की टक्कर द्रोने पर लोटस के-मामले मे दिये गए 
निर्णय के अनुसार इस टवक ८ से अभवत जहाज जिस देख का हो।ता है, उसके न्याय[- 
लयो को विदेशी जहाज के विरुद्ध मामले सुनने का अधिकार होन विदेशी जहाज के विरुद्ध मामले सुनते का अधिकार होता है। रिन्‍्तु १६५२ 
के बसेल्ज सम्मेलन ले तथा १६४६ से अल्तर्राप्ट्रीय जिथि आयोग ने भ्रपनी आदवी बैठक 
जे टक्कर की दशा में टकराने वाले जहाजो प3:उके ये बाबे. देशा का क्षेत्ाधिकार दे डा ेलाधिकार 


रा ॥ 
उ] युद्ध के समय गहासमुद्रों पर युद्धकारी सामुद्रिक देशों के अधिवारो मे 


बहुत वृद्धि हो जाती है। युद्धकारी देश तटस्थ देशो के जहाजो का निरीक्षण और तलाजी 
इस दृष्टि से ले सकते है कि ये कही विनिषिद्ध (८०म४७७०००) युद्ध-सामग्री का चहन 
तो नही कर रहे। कसी देश के गृहयुद्ध मे दोनों पक्ष युद्धावस्था की मान्यता (२€८०४- 
ग्राक00 ० छथाएएथव्ा०५) पा लेने पर (देसिये पू० १८०) महासमुद्रो मे इस प्रकार 
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विदेशी जहाजो को तलादी का अधिकार प्राप्त कर लेते है। 

(5) अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा विभिन्‍न राज्य एक-दूसरे को महासमृद्रों के 
कुछ भागो पर झान्तिकाल गे विश्येप उद्देश्यों की पृत्ति की हप्टि से विदेशी जहाजोंरे 
निरीक्षण और तलाशी का अ्रधिकार प्रदान करते है । उनका रवरूप ऐसे समझोतों 
नामों से ही स्पष्ट है-- जैसे 0.0पएशाए०्म 07 [० [्र००ला० ० जी डा 
(80०5, 884 (!0#रए्जपण्ग ि ॥०8 बाड़ 6 20८० ० (06 पिठ्या 5९ 
फ्यड्ाश्याढ३, 882, ॥06 (07्रशशाएएए 76590०४७९६ एल [उतण वाबीण था हे 
ैर07एा 82०७, 887 पफा७ 58९७० &९ ० छ7955९3 ० 890, 407 ४४७ ऐे०जार 
8807 07(06 /५॥ि]०७7 9]8ए6 "786९. वशाट्शशा (007रएटफा0त्स्‍ 0 एल्फाएयाए 
957, 407 पन्‍6७ ०07)5९४ए०००% ० रण एबटागए #ण्त 5९8 प्रढात5 

(६) महासमुद्रो मे झग्पु वम सम्बन्धी परीक्षण करते हुए इनके कुछ बिद्यः 
प्रदेशों को नौचालन के लिये बन्द करने के अधिकार पर ग्राजकल अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
शास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है। इन परीक्षणो से उत्पन्न रेडियमघर्मी घूलि विकरर 
(729040-8९॥४७ शि! ०७४) से समुद्र में चलने वाले जहाजों पर सवार व्यक्तियों त 
स्थायी रूप से हानि पहुँच सकती है। झत झमरीका आदि कुछ देश ऐसे परीक्षण करने « 
पहले इस परीक्षण से पभावित होने वाले महासमुद्र मे सब देशो को अपने जहाज 
भेजने की चेतावनी और सूचना देते है । क्या उनका इस प्रकार का कार्य इस प्रदेश क 
नौचालन के लिए वन्द करके महूाममुद्रो की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को हानि नह 
पहुँचाता ? कुछ देझ्न वस्तुत ऐसा सममते हैं। किन्तु ऐसे परीक्षरश करने वाले देशो क 
तक॑ यह हे क्वि इस प्रकार समुद बन्द करना सर्वेथा युक्तियुक्त है, इससे महासमुद्रो क॑ 
स्व॒तन्त्रता को कोई बडी आच नही आती, क्योंकि यह कार्य अल्पकालिक भर भस्थाय 
होता है, प्रात्मरक्षा के लिये यद.उत्ती-प्रकार बेच हैं, जेंस महासमद्रो में सुदपोतों द्वारा 
नकली लेडाई और तोपखाते-के-प्रीक्षण. जायज होते हैं । 

(१०) तटवर्ची राज्य को विदेशी जहाजों से अपनी सुरक्षा तथा प्रभुसत्ता के 
सम्बन्ध में भीपएा सकट उत्पन्न होने पी दशशा में यह अधिकार है कि बह अपने प्रादेशिक 
समुद्र को सीमा से वाहर महासमुद्र म भी झात्मरक्षा के आघार पर ऐसे बिदेशी जहाजो 
के विरुद्ध कार्यवाही करे । 
का अधिकार प्राप्त होता है । 

(१२) महासमुद्रो मे प्रत्येक देश को समुद्री डाकुओ (#7732$) को नप्ट करने 
का अधिकार है । 

महासमुद्रों के सजीव साधनो के सरक्षप्य लथा मछलो पकडने का समभोता 
(९०ए5ढ्माएणा 57 पष्मागड़ 570 ९05ढा परदागा07 णव फिट (शगढ़ पिटड०एए०८5 
० 06 प्रष्ठा 5295, 4960)--महासमुद्रो को स्वतन्त्रता के सिद्धास्त ने राब देशो को 
यह झबिकार प्रदान क्या है कि वे इन समुद्रो में पाये जाने वाले प्राइ्तिक साधनो को 
प्राप्त करने तथा मछलियाँ आदि पकुडने का पूरा अधिव्वार रखते है और ऐसा कार्ये 


श्दर्‌ झअस्तर्राष्ट्रीय कानून 


करने वाले जहाजो को महासपुद्रो मे पूरी स्वतन्त्रता हैं, कोई देश विसी दूसरे वी ऐसे 
कार्य से नही रोक सकता । डिन्‍्तु कई बएर कुछ देश यह्‌ कार्य ऐसे ढग से कर सकते हैं 
कि इस से प्राकृतिक सम्पत्ति और प्रारिस्यो के विनाइझ की सभावना उत्पन्न हो सकती है । 
इसका एकमात्र उपाय यह है कि विभिन्न देश महासमुद्रो मे प्राइतिक सम्पत्ति के दोहन 
के सम्बन्ध मे ऐसी सचियाँ सौर समकोते करे जिनसे इस सम्पत्ति वी सुरक्षा और सरक्षण 
(छ«इढाए४००7) दी सके और सब देश इससे देर तक लाभ उठाते रहे । यह श८६२ 
तथा १६०२ के फट्काप्राई 5९4 जम 5९७ 87 9रध8075 के उदाहरर्फ से स्पष्ट हो 
जायगा। 
बेहरिय समुद्र साइवेरिया और प्रलास्का के मध्य भे प्रशान्त एवं उत्तरी श्ुवीय 
(7०0० 5९8 ) सागरो को मिलाने वाला है ; यहाँ वे मुलायम वालो की खाल या समू र 
(&एए) वाली सील (&०० 8०9]) मछलियाँ वडी सख्या मे मिलती हैं। समूर के लिये 
इनका शिकार किया जाता है। पहले मामले में स० रा० अमरीका ने सील मछलियों के 
कुछ कनाडा वाणी शिकारी पकड लिये, इसका यह कारण या कि ये महासमुटे मे सीलो 
का अन्धाधुन्ध शिकार करते हुए गर्भवती सील मछलियो को भी पक्‍्ड रहे थे, इससे यह 
आशका थी कि स॒० रा० अमरीका के अ्रधीन अलास्का से सील मछलियों का वश्च खत्त्म 
हो जायगा । दूसरे मापले मे रूस ने स० रा७ झमरीका के इस प्रकार सील का शिवार 
करने वाले व्यक्तियो को पकडा | इनके शिकार से रूसो सोल मछलियों का वश् लुप्त होने 
की सभानना थी । इन दोनो मामलो गे न्‍्यायाधिकरख (प्रश्ा०ए०४०7) ने यह सुक्ति नही 
स्वीकार की कि तटवर्त्ती राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने तट के निक्‍टवर्त्ती 
महासमुद्रो मे बहुमूल्य आश्ृतिक साथनों के सरक्षण के लिये विदेशी जहाजो पर कोई 
पावन्दी या रोके लगा सकता है । न्यायालय का मत था कि सधि न होने की दशा में 
तटवरत्तों राज्य सरक्षण सवन्धी नियम केवल अपने जहाजो पर ही लागू कर सकता है । 
इस निशुय के वाद समुद्र म छे ल तथा सील मछठिगो के अधाधुन्ध एबं विनाशकारी रूप 
से पकड़ने पर प्रतिवन्ध लगाने के लिये अनेक देशों मे सवियाँ की गयी है । कितु ये सधिया 
केवल सश्चि कटने वाले राज्यों पर ही लागू दोती है, झन्य राज्यों को महासमुद्रो मे ऐसा 
विध्वसपुरां -शिकार करदे-से नहीं रोका-जा सकता++- 
इस विपय का मसठ॒त्व अनुभल करते हुए १६५८ के ममुद्री कानून के जेनेवा 
सम्मेलन (२४ फरवरी से २८ अप्रेल) ने इस विधय मे अन्तर्राष्ट्रीय विधि झायोग द्वारा 
बनाया हुझा एक समम्हौता 0णएल्ग्ततघ 09 फोञ्ञाएड थात एणाइलाए07 ० 
$86 [+५598 ८७०५८८७५ ०९ प/8७ 5९७६ स्वीकार किया है (४४ इसकी घर १ गे ३ तक 
मान्य अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सब राज्यो को 
१८ नागरिकों के लिये यह ऑधकार प्राप्त हें किय महारणुद्रे स मछली पचरठ सकते 
बनने कि वे निम्नलिखित जझर्तों का पालन करें (१)--सथियों मे उतपत होने वाले 
दायित्व, (२) तटवर्त्ती सज्यो के हित एव अधिकार, (३) इस समभीते से भागे दी 





२. कीक्षिग्स कॉटेम्परेरी आकोइब्ल, २७ सितम्दर से ४ अक्टूबर १६५०, पृ० १६४१५ 
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जाने बालो व्यवस्थायें। सव राज्यो वा यह कत्तेव्य है कि वे भोजन प्राप्लि को मानवीय 
आवश्यकताओं को पर्स करने के लिये महासमुद्रो मे जीजित प्रास्ियियो के रारक्षण के लिये 
किये जाने वाले उपायो मे एक-दूसरे का सहयोग कर ॥ यदि महासमुद्रो के किसी भाग 
में दो या अधिक राज्यों के नार्मारक शिकार करते हैं तो प्रत्पेक राज्य को अन्य राज्यी 
के साथ यहां प्राकृतिक सम्पत्ति के सरक्षण का समर्भाता कर लेना चाहिये | यदि यह 
समभौता न हो सकते तो इस कार्य के लिये पौच सदस्यो का एक झायोग बनाना चाटिये ! 
सठवर््ती राज्यो को यह अधिकार है कि डे अपने प्रादेशिक समुद्र के साथ लगे हए 
भहाममृद्रो मे जीवित प्राशियो के रारक्षए के लिये क्यि जाने वाले उपायोमे भाग ले, भले ही 
उसके नाग रिक यहाँ मछलियाँ न पकडते हो। यहाँ शिक्रारकरने वाले अन्य देया को तटवर्त्ती 
राज्यके माथ इस विपय मे समभोता कर लेना नाहियेशाकि प्राइतिक साधनो का सरक्षण 
भली भाँति हो सके । दूसरे राज्यो को यहा ऐसे उपायो का प्रयोग समटी करना चाहिये, 
जो तटवर्त्ती राज्य द्वारा ग्रटरा क्यि गये उपायो के प्रतिकूल हा । यदि इन उपायो के 
बारे में तटवर्त्ती राज्यों से छ महीने तक समभौता नही हो पाता तो तटवर्त्ती राज्य एक- 
पक्षीय (र7020९7909) रूप से सरक्षण के उपायो को ग्रहण कर सकता है, किन्तु ये 
अन्य राज्यो पर निम्न दप्माओ म लागू हो लकते हे--(१) मछलीगाहो वी वत्तमान 
स्थिति के ज्ञान की दृष्टि से झ्रावेश्यक रूप से बरते जान वाले उपाब। (२) ये उपाय 
उपयुक्‍त वैज्ञानिक भ्रन्वेपएणो के आघार पर हाने चाहिये । (३) ब विदेशी मछली 
पकडले वालों पर भेदभावपूर्ण (98८एए/ए००7) ) नियम लागू करने वाले नहीं होने 
चाहिये । इस विपय में हाने वाले सभी विवादों कय पचतिर्णंय प्रॉच सदस्या के पहले 
बनाये गये आयोग द्वारा किया जायगा। 2५५. ॥# 85 का 6506४ 
१...>सहासमुद्रे का श्रभ्ोसमय (00्रपईत00 ०क प्राष्ठ) 8०६६) --१६५८ 
के जेनेवा के समुद्री सम्मेतन ने मद्गासमुद्रो के बिपय में भी एक महत्वपूर्ण समझौता 
स्वीकार कया हैए.द्रगक्षी घारा १-२ म॑ महासमुद्र का यह लक्षण ब्बिाग्रपा है किये 
“समुद्र के वे सब भाग हें, जो राज्य के प्रादेशिक समुद्द तथा झान्तरिक जलों (पा 
१ए७४४:७) में नहीं ग्राते । ये सब देया के लिय समान रूप से झुले हुए हैं, इनके किसी 
भाग पर कोई देन वैध रूप से झपनी प्रमुसन्ता नही स्थापित कर सकता '। महासमुद्रों की 
स्वतन्त्रता पर इस समझौते सम तथा अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून ारा अनेक प्रतिबन्ध 
लगाये गये हैं । महासमरुद्दो की स्वतन्नता मे निम्न बाता का ममावेन है--तौचालन की 
स्वतन्त्रता, मछली पकड़ने की स्व॒तल्त्रता, समुद्र की अवोमुमि में तार तथा पाइप 
साइने विछाने की स्पतस्तता, सहासमुद्रो पर उडने वी स्थवतनन्‍्त्रा। विनलु इन सब 
इघसम्न्ताप्रो का उपयागे बबा राज्यों छ्वारा इसाअक्षाशईयाजलामसा आाईया कि उससे 
दूसरे राज्यों द्वारा समुद्र की रबसन्धता कय प्रयोग करते हुए उनके हिला को कोई 
हानि न पहुँचे । इससे यह स्पष्ट है कि महासमुद्रा का प्रयोग करते हुए यदि दुसरे 
राज्यो के हितो का ध्यान नहीं रखा जायया तो यह अधिकारो का दुस्पयोग सममा 
जायगा ? 
इसकी धारा ३ मे चारो शोर स्वल मे घिरे हुए (7ए0/०८८६९१ ८०एएघ7०७) 
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राज्यों के बारे से यह कहा गया है कि जिन व्यज्यो का कोई समुद तट नहीं होगा उनके 
लिए सदा पं जम ता ्यरत्वाक उप सत समद तक का मार्ग खुला ([7८४ ४८०८४५) होना चाहिये। स्थल से घिरे 
रोज्यो को समु बाले उनके पञतता दर्ज्ञी द्वारा पा ए समभोते से यह 
अधिकार दिया जाना चाहिये | यह व्यवस्था इसलिये महत्वपूर्ण है कि इसमे पहली 
बार यह की आ5आ0 07220 पक 277 मे स्याश कोड ३8 है। यद्यपि 
इसमे बहुत कुछ समझोते पर छोडा गया है, फिर भी इसकी यह व्यवस्था 
कटा हृत्व रखती है । 
जहाजो की राष्ट्रीयता (]२७७०४५४४४ए ० 5895) के बारे में घारा ५ में 
विस्लूँत नियस दिये गये है । प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि उसके भण्डे को 
फहराते हुए जहाज समुद्र मे यात्रा करे श्रौर वह जहाजों को झपनी राष्ट्रीयता देने की 
शर्तों का तथा जहाजों की प्पने प्रदेश में रजिस्ट्री करने तथा थ्रपना मण्डा फहराने की 
झर्तो का निइचय करे । णहाजों पर जिस देश की ध्वजा फ्हरा रही होगी, पह जहाज 
उस देश का समभा जायगा, किन्तु राज्य मे तथा जहाज मे बरास्तविक सबन्ध (0९007 
7./7:) होना चाहिये और राज्य का “अपने भण्डे वाले जहाज के झासन प्रबन्ध, 
प्राविधिक (प७०७मा०७४) लथा सामाजिक विषयो से प्रभावश्ञाी क्षेत्राधिकार झौर 
नियन्त्रण हीना” चाहिये । यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गयी है कि जहाजो पर 
“सुविधा के भण्डे' ([885 ०६ (०००४८०८४८७ ) लगाने की दूषित प्रथा समाप्त की 
जा सके । 'मुविधा के ऋण्डो' का अभिप्राय यह है कि जहाजा पर पानाभा, होण्दैरास, 
लाइवीरिया आदि ऐसे देशा के ऋण्डे लगाये जाये और इन्हे उन देशो का जहाज माना 
जास, जो अपना भण्डा लगाने के लिये कम से कम शर्तों तथा कम से कम नियन्त्रण की 
माँग करते हैं। जहाजो को एक देश का ही भ्डा लखाकर माचा करनी नाहिये, अपनी 
एक यात्रा मे या किसी बन्दरगाह पर राष्ट्र के ऋण्डे को लव तक नहीं बदलना 
लाहिये, जब तक कि जहाज के स्वामित्व मे या रजिस्ट्री मे बास्‍्तत्रिक पश्चितेत न हो । 
यदि कोई जहाज दो या अधिक राज्यों का भण्डा लगाता है, इसका प्रयोग झ्पनी 
सुविधा के भ्रनुसार करता है तो इसे किसी देश का मी-जहाज नही समझा जायगा, यह 
राष्ट्रीयडाडीन-(७/0५४६ एगांए004॥09 ) साना जायगा । 
महासमुद्रो में जहाजो पर क्षेत्राधिकार (उण०७0/८४७०४) के विषय में यह 
सिद्धान्त माना गया है कि संधि को अचवा अः असाधारण दया को छोडकर सामान्य 
हप से महासमुद्रो मे जहाजो पर केवल उसी राज्य का क्षेत्राधिकार होगा, जिसका 
ऋण्डा उस पर फहरा रहा होगा । महासमुद्रो में होने वाली जहाजों की टक्‍करों के 
सम्बन्ध में लोटस (.003) के मामले मे दिये गये निर्णय से प्रतिकूल नियम बनाते हुए 
इसमे स्पष्ट रूप से यह्‌ प्रतिषादित किया गया. हैं-कि. -सड्ासमुद्दा में हुई दुर्घटला के _ प्रतिपादित किया गय| 
सम्बन्ध मे कोई दण्डात्मक या अनुशासवात्मक कार्यवाही-केमल-दो-राज्यो-के.< 
अधिकारियों डर की जा सबती है.) उस जहाज पर लगे ऋण्डे दाला देश या 
घ्वजर्सज्य (सि०8 5(088), (ख) वह राज्य जिसके नागरिक ने दुर्घटना आदि का 
अपराध किया है (घारा ३१) | ध्वजरयाज्य को महासमुद्रों मे अपने जहाज पर पूर्य्य 


का 


क्षेत्राधिकार श्फश 


तथा अनन्य क्षेत्राधिकार (&#णाप्न्‍॥०४ उए756८४००७) है, दूसरे राज्य केवल त्तीन 
दशाओ मे इस पर क्षेत्राधिकार रखते है---(क) समुद्री डकैती (777८७), (ख़)दास- 
व्यापार, (ग) तीव्र अनुसरण (६४० एप्ण४णा८) । आगे यथा स्थान इनका वर्णान किया 
जायग्रा क- 

_ऐ(कारखानो, यन्‍्नों आदि की मलिनताओ तथा गन्दे तेल को समुद्र मे डालकर 
उसके पानी को गदला बनाने से रोकने के लिये इसमे कलुषौकरण विरोधी उपायो 
(890-ए००ा१एाौ॥०७ 77285076५) का निर्देश करते हुए इसमें कहां गया है कि सब देश 
अल्तर्राष्ट्रीय समठनो को ऐसे उपयय झऋपनाने में सहयोग देंगे, जो समुद्र को तथा उसके ऊपर 
के आकाश को रेडियो एक्टिव तत्वो से या अन्य साधनों से कनुपित एवं मलिन होने से 
बचाते के उद्देश्य से किये गये हो (घारा २४-२५) । 

के समझौते पर विचार करने वाली कभेटी ने द्याणविक आयुधो और इनके 
पर्रक्षिए। से समुद्रजल के गन्दा होने के प्रइन पर विद्वेप रूप से विचार किया ! जापान के 
प्रतिनिधि ग्राकिया ब्ोहा (#73 089) ने ११ मार्च १६५४८ को इस बात पर बल 
दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा तब्यार क्यि गये ध्रारूप मे कहा ग्रया है कि 
“'राज्योः का यह श्रावश्यक करत्तैंब्य है कि वे ऐसे सभी कार्य न करे, जितसे अन्य राज्यो के 
नागरिकों द्वारा महासमुद्रो के जल का प्रयोग श्रद्दितकर (80४श९४७) हो जाता हो ॥" 
जापानी प्रतिनिधि की हृष्टि मे इसक। यह अभिप्राय था कि महाममुद्दों के जलो को 
आणविक परीक्षणों द्वारा दुषित भही किया जाना चाहिये । भ्रत इस विषय मे स्पष्ट रूप 
से नियम बनाने चाहिये । किन्तु ब्रिटिश और अमरीकन प्रतिनिधियो का यह मत था कि 
यह प्रश्न नि शस्त्रीकरएा पर तथा आरणविक आयुधो के परीक्ष णो तथा उपयोग पर प्रति- 
वन्ध जगाने वाजी भन्‍्पर्राप्ट्रीय सचिवार्ता से सम्बद्ध है अत उस पर यहाँ प्रयक्‌ रूप से 
विचार सम्भव नहीं है। 
इस प्रहत पर विचार के समय तीन प्रस्ताव रखे मये । पहला प्रस्ताव सोवियत 
राघ, चैकोरलोबाकिया, पोलैण्ड और यूगोरलाबिया की झोर से सथुक्त रूप में पेश किया 
गया, इसमे महासमुद्रों की स्वतन्त्रता वाली घारा मे यह वाक्य जोडने को कहा गया था 
कि “राज्य इस वात के लिये बाघ्य है कि से महासमृद्रों मे ग्राणाविक आयुधो के परीक्षण 
न करें ।” ग्रेट ब्रिटेन, स० रा० झमरीका, पाकिस्तान तथा टर्की ने उपर्युक्त कारणो के 
आधार पर इसका विरोध किया। दूसरा प्रस्ताव ग्रेट ब्रिटेन ने ग्राणविक ग्रायुघो के 
प्रश्न को जनरल असेम्बली को सौंपने का किया । इसका विरोध अ्ल्बानिया, चैको स्लो 
वाक्तिया, मारत, जापान, रुमानिया, सोवियत सघ, स ० अरव गणराज्य तथा यूगोसलाविया 
ने इस आबजार पर किया कि इससे आणविक आयुधों के परीक्षण से उत्पन्न होने वाली 
ब्रवल आ्राशका और भोति पूरे रप से भ्वट नही होती । यद् श्रस्तात भी पास नदी हो 
सता। अन्त में भारत द्वारा समभोौते के रूप मे उपस्थित क्या गया तीसरा प्रस्ताव 
पास हो गया। च  विस्मत मरा कल को उन शक पक 
की गयी लक यम बात स्थान मे पक बन 7 कि आशणविक विस्फोट महासम॒द्दो की स्वतन्त्रता का उल्लंघन है तथा यद्द _ 


सिफारिश को जाती हँकि यह मामला इस वात को घ्यान में रखते हुए जनरल असेम्बली _ 








श्ष्द झन्तर्राष्ट्रीय कानून 


की सौपा जाय कि झाणविक परीक्ष णो का प्रइन झरभी असेम्वली मे विचारणीय है| इस 
प्रकार इस प्रस्ताव में पहले दो प्रस्तावों का समन्वय था, अत यह ५० बोटो के बहुमत 
से पास हो गया, दूसरे के विरोध मे जापान, पिती, इफ्बेडोर और पीरू के चार वोट थे, 
सोवियत 7 उसके समर्थेको तथा यूगोस्लाविया ने इस प्रस्ताव पर वोट नही दिया । 
पट भर ८सह समुद्र में तोब अनुसरण ( छ0६ छ8७६ 8 लाह४8 ६४७४)--तदवर्त्ती राज्य 
॥ हितो की सुरक्षा की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून हारा उसे यह अधिकार प्रदात 
किया गया है । इसका आराद्यय यह हैं कि यदि कोई तटवर्त्ती राज्य किसी प्रमाश के झाघार 
पर यह समभता है कि किसी विदेशी जहाज ने उसके कानूनों और वियमों का उसके जहाज ने उसके क और नियमों का उसके 
प्रादेशिक सम को स्ोमा के भीतर उल्लघन किया है तो महाससुद्रो मे हो से इस जहाज का 
पीछा करके उसे पकुडा जा सकता है! तेजी से पीछा करने या तीव्र अनुसरण की झर्ते 
निर््नेलिसित है--- 

(7) यह झनुसरण तत्काच उसी समय से शुरू हो जाना चाहिये जब विदेशी 
पोत तटबवर्त्ती राज्य के प्रादेशिक समुद्र मे हो। अस्तर्राप्ट्रीय विधि आयोग ने इसके 
रास्पर्शी क्षेत (2०7 ४8००७५ 2०7०--देसिये ऊपर, पृ० २१५) में होने पर इसका 
अनुसररा वेघ माना है। 

(श्ष)प्रनुसरुण निरन्तर तथा निर्बाध (007पव्रप0७६ धात प०१८८एएए०६८6) 
होना चाहिये । >उनक्प्माउजाल्प 584 
(ग) इस अनुसररख से पहले किसी दृश्य या श्रव्य सन पद्राय उप रुकने के लिये 
बेलावनी इतनी दूरी से दी गयी हो कि बह उसे दिखाई या सुनाई दे । 

(घ) पीछा करते दाले जहाज युद्धघोत था सैनिक विभात हो सकते हैं, अधिकार- 
सम्पन गरती जहाज हो सकते हे । तीज अनुसरण का सिद्धान्त मुख्य रुप से तटकर के 
तथा मछलीगाहो के नियम तोडने वालो पर लागू क्षिया जाता है ) यह झनुरारण राज्य के 
हितों को माभिकर हानि पहुँचाने वाले मामलो मे ही किया जाता है, कानूनों के क्षुद्र 
उल्लघनों पर ऐसा अनुसरण वैध नहीं समझा घाता ४ 

१६५८ के महासमुद्रो के श्रसिसमय से तोव घनुसरण-विधयक व्यवस्था-- 
१६४८ में ८७ राज्यों के समुद्दी कानुन सम्मेलन ने महासमुद्रो के अभिसमय (ए०/एटए७- 
६०७ 69 'त्राष्ठो8 5०७5) में तरी्र अनुसरण (छू०६ एण५७॥+) के सम्बन्ध में घारा २३ से 
निम्न व्यवस्था की है जब तटवर्त्ती राज्य के पास यह विश्वास करने का उत्तम प्रमाण 
हो कि किसी जलपोत ने उठा राज्य के कानुनो और गियमों का उल्लपन किया है तो 
उस विदेशी पोत का तीव्र अनुसरण क्या जा सकता है। यह अनुसरण तटबवरत्ती राज्य के 
आस्तरिक समुद्र ([7/श7॥/ 0/&(८४5) झववा भ्रादेशिक समुद्र (उल्यााण्ाव 56७) 
में प्रारम्भ होना चाहिये । यदि विदेशी जहाज सस्पन्ञी क्षेत्र (00088०००५ 22056) 








ह३. पौर्तिब्स आर्काइ बज, २७ सितन्‍्वर से ४ अक्टूबर, १६५८७ पृ० २ृदबढ१४ 
१४- इस सिडाल्त के विशद विवेचलत के लिये देखिये--लिंटिश यीअर बुक आफ 
इण्टरनेशनल लॉ, १६३६३, ९० ८३ । 


क्षेत्राधिकार रषछ 


में हो तो इसक& अनुसरण ठदभी किया जा सकता है, जब इसने ऐसे नियमो का उल्लंघन 
क्रिया हो, जिनके पालन के लिये यह क्षेत्र स्थापित किया गया था | तीब्र अनुसरण का 
अधिकार पीछा किये जाने वाले विदेशी जहाज के देश के अथवा किसी अन्य देश 
के प्रादेशिक समुद्र की मीमा के भीतर पहुँचने ही समाप्त हो जाता हे। तीज अनुसरण 
का अधिकार केवल इन्ही जहाजो को है--(क॒) युद्धपोत, (ख) -सैंनिक विमान, 
(9. राज्य की ओर से विद्येप रुप से अधिकार दिये गये जलीय अथवा हवाई जहाज 4 
यदि यह्‌ तीव्र अनुसरण्प किसी विमयुत्न द्वारा किया जाय तो इसे उस समय तक पीछा 
करना चाहिये जब तक तटवर्त्ती देश का कोई अन्य जहाज उसका पीछा न करने लगे 
अथवा विमान स्वयमेव नियम उललधन करने वाले जहाज को बन्दी न बना ले | महा- 
सपुद्रो म फिसी जहाज को दन्दी बनाने 53 /8 ये यह पर्याप्त नही है कि तठषर्त्ती राज्य के 
विमान ने नियम उत्लथन करने वाले जहाज को केवल देख लिया है, इसके लिये यह्‌ 
आवश्यक है कि इसका पीछा निरन्तर तथा निर्वाघ ((णयाटाएए/८त) रूप से किया 
गया हो। थदि स्सी जहाज को महासमुद्रो से ऐसी परिस्थितियों म रोका जाय, जिनमें 
तीघ्र अनुसरण स्यायोचित्त न होड्रो इस प्रकार जहाज को ठहराने या रोकने से होते 
चांगी हानि की क्षतिपूद्ि की जानी चाहिये । * 
महासमुद्रो में समुद्रो डशती का दमन (03०9 ॥7 78॥ 5०४५)--सब राज्यों 
को यह अबिकार है कि बे खुले समुद्र म समुद्री ठाकुआ (]श700०3) या जलदस्युझ का 
दगन करे। राब देशी के हित की हृष्टि से इनका दग्न वाछनीय है भरत यह अधिकार 
सार्वभोग रूप रो सब राज्यों को प्रदान किया गया हे कि जलदस्यु जिरा किरो राज्य की 
पकड में आये, वह्‌ उसे दण्ड दे । इस प्रकार का निममन्लनाने का मूल यह विचार है कि 
भमुद्री डाकू मानव जाति का झजु (प्ञ०505 हरण्णा॥0 8०7०85-सर्वेषा मानवाना दात्रु ) 
है । अपने जघस्प ग्राचरण के कारण समुद्री डाकू झपूछी माहुश्रूमि स नागरिकता के 
आधार पर्र मिलने वाले सरक्षग्प से बचित समम्का जाती है। काञ ला 
पहले समदी डकती का लक्षरप़ यह किया जाता था कि यह कानून कि 2्स्क्षा्‌ से 
बिवचित या आततायी ( पाए व्यक्तियों द्वारा महासमुद्रा म की जाने वाली हत्या 
था डकंती है । श्रापेनहाइम के जार +यह पक छा सम्पत्ति के सम्वन्ध में हिसार 
का प्रत्येक एसा म्रनधिकृत कार्य है, जो खुले समुद्र म॑ऐक निजो जद्दाज द्वारा दूसदे 
जहाज के त्रिरुद्ध किया जाता है, या एक जहाज के बिद्रोही नाबिक या सवारियाँ इस 
जहाज के विरुद्ध करती है "* मूर (8००7०) का लक्षण वडा स्पष्ट है - “समुद्री डाजू 
बट व्यक्ति है जो किसी राज्य से कानूनी अधिकार पाये बिना एक जहाज पर इस इरादें 
से हमला करता है कि वह इसकी सम्पत्ति लूट लगा । किन्तु झत्र इसको परिभाषा काफी 
व्यापक कर दो गयी है। १६५६ मे अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने इसका लक्षण करते 


हुए कहा था कि यह दिल नस या नि या चाट वे स्वार्य की टृप्टि से किया गया हिसा, निरोथ या लूटपाट 
का फोई भी प्र्बंघ कार्य है, इसे झिसी वेबक्तिक जलपोत यो चिमान पर सवार च्यत्ति 
73434 ननक के न न>-न+ कक ननिनननी नि न तनमन. +>-ननम-- नम यम कक ++++3-3०3५-+म नाम ७>>आ ८७८८-०० 
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रद झन्तर्राण्ट्रीय कानून 


द्वारा महासमुद्दो पर था स्वामीहोन समुद्रो या प्रदेश पर किसी दुसरे जलपोत, व्यक्तियों 
यथा जलपोत की राम्पत्ति के विस्द्ध किया जाता हैं । 
जएणाउकयुंक्त लक्षणों से यह स्पप्ट है कि समुद्री डकती के निम्बलिखित प्रमुख 

तत्व हैं--- 

(क) यह किसो व्यक्त या सम्पत्ति के विरद्ध अनधिहृत हिंसा (एगब्रणा०- 
सं5६४ शा०)००८०७) का कार्य होना चाहिये । 

(ख) यह कार खुले समुद्र मे होना चाहिये। 

(ग) यह एक वैयकितक जहाज द्वारा दूसरे वैयक्षिक जहाज के विरुद्ध अयजा 
बिद्गोही नाविको था सवारियो का अपने जहाज के विर्द्ध होना चाहिये । 

(ध) इसके लिये लूटपाट से सफल होना आवश्यक नही , इसके लिये किया गया 

विफल प्रयत्न भी समुद्री डझनी है | 

(ड) इसका तक्ष्य सावेजनिक नहीं, विन्चु वैयक्तिक है। 8४र0705० ॥हा के 

मामले मे यह फैसला दिया गया था कि महाममुद्र मे सन्देहपूर्णो परिस्थितियों मे यात्रा 
करने वाता सशस्त्रपोत जलदस्थु (07306) समझा जाना चाहिये। कोई सार्वजनिक 
पोत जज्नदस्पु का फास नही कर सकता, यह कार्य केवल निजी जहाण द्वारा ही हो सकता 
है । एक युद्धकारी देश हारा किमी सशस्त्र वैयक्तिक जलपोत को यह काम सौपा जा 
सकता है कि वह उसके शत्रु के जहाजो को लूटे, इसे निजीयोधक (975४/६८४) कहते 
हैं । जब तत यह शत्र्‌ के जद्यजो की लूटपाट करता है, तब तक इसका कार्य समुद्री डकेती 
मे नही शिना जाता है, किस्तु यदि अन्य राज्यों को लूटने लगे तो यह जलदस्युला होगी। 
किसी देझा मै गृहयुद्ध होने की स्थिति में यदि विद्वोहियो को युद्धावस्था की मान्यता न 
मिली हो तो उनका निजीबोधक जलदसरुप्रु समका णायया $ 

१६२२ में वाशिगरन के नौ-सम्मेलन मे सह प्रस्ताव रतखा गया शा कि 
पनहुब्बियों तथा जलपोतो के जो व्यक्ति यमृद्री छुद्ध के मानवीय नियमों को तोड़े, उन्हें 
भी जलदस्पुता का दण्ड दिया जाय। १६३७ के स्पेन के मृहपुद्ध मे भूभच्यस्ताग र मे अनेक 
व्यापारी जहाज पतड्‌ब्बियों द्वारा नष्ट कर दिये गये | यहसमभा जाता था कि ये कार्य 
इटली की सरकार की झ्ाज्ञा से किये गये थै। इनसे युद्ध का सकट उत्पन्न हो गया, ग्रेट 
ब्रिटेन, फ्रास, सोवियत यूनियन, टर्की, रूमातिया, बल्गारिया, ईजिप्ट भ्रौर यूगोस्लाबिया 
ने यह समभौता किया कि पनदुब्बियों के ऐझे कार्य जलदस्थुता समण्दे जायें और सब 
राज्यो की सेनाये इन पनड्ब्बियों के वप्ट करने का प्रयत्न करे। 

१६५८ के सहासझुंद्रों के अभिसमय (ए०:६वएंघ०ठ्य ० उठा 8८०७) में 
सम॒द्री डरती के दमन पर बल देते हुए कहा गया है कि सब राज्यो को इसमे अधिकतम 
सहयोग देता चाहिये (घारा १४-१८) ॥ महासम॒द्रो मे प्रत्येक राज्य समुद्री डाकुओ। के 
अथवा इनसे नियत्रित जहाज पकड सकता है, ऐसा कार्य करने वालो को बन्दी बना 
सकता है और समुद्री डाकुओ की सम्पत्ति जब्त कर सकता है(घारा १ &€)। इस प्रकार 
की जब्ती तथा डक्ती के दमन का कार्य कैदल सरकार द्वारा अधिकार श्राप्त बुद्धपोत 

(फ्आआआ95) या सैनिक विभाव अचवा अन्य जहाज कर सकते हैं 


तैरहवाँ श्रध्याय 
राष्ट्रीयता 


(7र्रांग्राबा(९ए) 


राष्ट्रीयत्ा का स्वरूप तया लक्षण (]२३ए/७ ध्यत ठ९वीप्रधए0॥ 0 पद्वा0प्रण- 
॥9)- राष्ट्रीयता व्यक्त और राज्य के बीच सम्बन्ध स्थापित करन वाली महत्वपूर्रो 
सके है क्योकि राष्ट्रीयता के माध्यम से ही सामान्य रूप से ध्यक्ति राज्य द्वारा अन्त- 
क्रीम कानून के लाभों का उप्रश्लोग करते हैँ। राच्टरायिंता और नागरिकता से होीन 
व्यक्ति झन्तराद्रीय कानून के सरक्षण का कोई उपयोग नही उठा सकते । भदि उन्हें 
किसी राज्य से कोई इतने उठानो पच्ता हे तो कोई यो राज्य उनका मामला 
उठोकर उन्हें न्याय दिलाने की क्षमता नुद्गी रखता। किन्तु राष्ट्रीयदा रखने वाले व्यवित 
के साय विदेश मे ऐसा होने पर उसका राप्ट्र उसे उचित नमो ्दिलान का यत्त कर्ता 
हैं? अन्तर्राष्ट्रीय कानून म राष्ट्रीयताहीन व्यक्ति की स्थिति अनाथ जैसी है। झतुएव, 


है मिट ानजयता १ को अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार. ] 
ने राष्ट्रीयता का सबसे सुन्दर श्नौर सरल लक्षण करते हुए लिखा है--- 


“एक व्यक्ति को राष्ट्रीयता उसका क्सिी राज्य की प्रजा होना और इसलिये इसका नागरिक 
होना है ((ह्राइट्रओ मतानुनार “सुप्दीयवा राज्य और व्यवितु का एक ऐसा सम्बन्ध है, 
जिसके कारण राज्य उच्च व्यक्ति को अपने मति विष्या(8०8:47०८) इसने चाला समभतता 
है (० फेनाविक के शत्दो मे राष्ट्रीयता “एसी वन्धन है जो एक ब्यत्ति को एक राज्य कै साथ 
संयुक्त करता है, उसे एक विश्येप राज्य वर्ग संरेस्य बगाता, का सदस्य बात हैं, इससे उसे राज्य ते सरक्षण 
३7080: 8:00 0 04 कक कट ए आ 

पॉर्न का झ्धिकार मिलता है तथा उसका मुद्दऊत्तंव्य होता है कि वह उस राज्य के बनाये गये 
काजून का पालन करे तरीका पालन करे ।” स० रा० अमरीका सेक्सिकों सामान्य दावा झयोग (७.५ 
(६5४९० ऊेह्याढाश (>[क्वणड (:०मणाका०घ) ने 2० ॥,/0% (शत के मामले में 
इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा था---”एक मनुष्य की राप्ट्रीयता का सौलिक आधार 
छमका एुक स्वतन्त्रे राजनीतिक रखूमुदाय का सदम्य होना है ॥ इस कानूनी सम्बन्ध से 
लागरिक और राज्य दोनी के कुछ श्रधिद्वार और कत्तंव्य उत्पन्न होते हैं ।” 

दाष्ट्रीयना का आ्राजय केचल किसी देण की प्रजा दोना नही जिन्स इसके साथ 
वृछु अधिकार और कर्तेब्यो का भी उपभोग करया है कर्तेब्यों का भी उपभोग कराया है ! हिटलर के समय में १६३५ के 
जमूत कावून मे प्रजा (5४०/८०४) ओर नागरिक (ौटधरव्य) गे अन्तर किया गया था $ 
जमंदू प्रजा तभी जन नागरिक वन सकती थी, जबकि उसमे दुमूृदानिक रक्त हो और 


















+ (.. आपेनदास्म--ई्ब्रनेरानल ज्यों, खड १५ भष्टम संस्करण ;ए० घुरश्न्३ 


२६० प््तराप्ट्रीय कानूद 


वह जन राष्ट्र की सेवा के लिये उद्यत हो । यहूदियो मे यह रक्त नहीं था, झ्रत उन्हें 
जर्मंद नागरिकता और राष्ट्रीयता के अधिवगर नही प्राप्त थे। रूमानिया मे यहूदियों की 
नागरिक मानते हुए भी अनेक अधिकारों से वचित किया गया था। राष्ट्रीयता को नस्ल 
का पर्याय समझता भी श्रान्ति है, भारत के राष्ट्रजवा (]३2॥08/5) के लिये यहां की 
किसी नस्ल का होना आवश्यक नही, कोई अग्नरेज या किसी जाति का व्यकित यहाँ 
आकर नागरिकता के लिये छिर्धारित धर्ते पूरी करने के बाद आइक्न-औी-यप्ट्रीयता प्र डा्ते पूरी करने के बाद द्रीयता प्राप्त 
कर भकता है। इसका एक सुन्दर उदाहरण विश्वविख्यात वैज्ञानिक श्री जे० दी० 
हाल्डेन हारा भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त करना दै । 

४-7 इष्ट्रोपता फा भ्रन्तर्रोष्द्रीय महत्व ([पणम्रभाण्प्] पाएणाव्याप० 
]4०४00909 )--स्टाक्क ने अन्दर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से राष्ट्रीयता के निम्नलिखित 
पु बताये | बताये है'--- ० कन्या का नस मन्यना तय 
रा ) इससे विदेशों मे स्यस्ति को राजनयिक साधनो द्वारा रक्षा पाने. (0फा०- 

०009) का झधिकार प्राप्त हो जातो है। -” 

(खत) यदि कोई राज्य किसी व्यक्तित के गन्नत कार्यो से हानि उठाता है, तो उस 
का,राप्ट्र इस राज्य के प्रति इस हानि के जिये उत्तरदाया होता होता है । ८ 
प्एप्छ््ब ) राज्य का गह कर्सव्य है कि वह दूसरे देशों से अपने नागरिको के बापिरा 

-किये जाते पर उन्हें ग्रहरा करे... 0०% 
| _)) (घ) राष्ट्रीयता के कारण भागरिको को, अपने राष्ट्र के प्रति विष्ठा और 
स् रखनी पड़ती है और इस कारण उन्हे अपने राप्ट्र मे सैनिक सेब बरनी 
५) ] ५८ 
/-६/ (ड) एक राज्य को यढ सामान्य अधिकार आप्त है कि वह दुसरे राज्यो द्वारा 
'ब्रिर्थना किये जाते पर भी अपने नागरिकों का प्रत्यपेंगा (६९॥४४०7007) न करे। 
६0 (च) सुद्ध के समय किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता द्वारा ही उसकी छुत्नुतो या 
न बह निदचय होता है 

(छ) राज्य राष्ट्रीयता के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार (उप0६००७०४) का 
कर सकता हे। उदाहरणार्थ वैयक्तिक क्षेत्राविकार (ए९४०० उण्ा80/0007) 
के मामले में कोई राज्य विदेश मे अपराध कर आने पर भी अपने नागरिक को उस देश 
को सोपने से इन्कार कर सकता है। इसो प्रकार कोई देश किसी अन्य देश के नागरिक 
द्वारा विदेश में इस राज्य के किसो चाशरिफ के पिझद्ध किये अप राघ के सम्बन्ध मे उसके 
अपने देश से आने पर उस पर मुकदमा चला सकता है। इस विषय में किस के सुप्रसि्ध 
उदाहरण का पहले उल्लेख किया जा चुका है (देखिये ऊपर, पृ० २७१) ॥ 
है राष्ट्रीपता की प्राप्ति के आजा । नर (४०३४५ रण हप्पृप्मभा।07 7 पबाणात्रातड ) 
*>>“किसी कसी देश की राष्ट्रीयता पाने के पाँच मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं--- 

(क) जन्म (आाफ)--यह टाप्ट्रीयता की प्राप्ति का सबसे स्वाभाविक और 


फ 


हक] 





३० स्वर्क--एन इण्ट्रोडकशान हूं बृण्थरनेशनल लों, चतुर्थ सरकरण, पृ० २५१०२ 
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महत्वपूर्ण प्रकार है । सब देझो मे अधिकाझ व्यक्ति इसी प्रकार नागरिक बनत्ते है, किन्तु 
सर्वत्र इसके नियम एक जसे नहीं है, इनमे बडी बिभिन्नता है। 

“एह४) जर्मत्री जैसे कुछ देशो मे यह केवल रत नियम्र (उपर5 धवगरप्पागा३) के 
आधार पर होती है । इसके अनुसार सन्यान उसी राष्ट्र का नागरिक समझो जाती है 
जिसका नागरिक उसके माता पिता होते है । इसमे माता-पिता के रक्त की साष्ट्रीयता 

न ८० 
के आधार पर सन्‍्तान की राष्ट्रीयदा निर्धारित होती निर्धारित होती है । इसे पितुम्तुलक या बशभूलफ़ 
राष्ट्रीयता कह सकते है। उदाहरणाप, भारत या ग्रेट ज़िठेन मे उत्पन्न होने पर भी 
जर्मन मात्वाप्‌ की सत्तान जमे होगी, न कि भारतीय या त्रिटिश । 

(शा) भूसि का नियम (3७७ 5०॥)--ईसके अनुसार राष्ट्रीयता माता-पिता के 
रक्‍त सम्बन्ध पर नहीं, किन्तु केवल मात्र उस आम या भदेश पर विरमेर होती है या प्रदेश पर तिरमेर होती है, जहाँ, 
कोई बच्चा जन्म लत) है। अर्जुण्टायवा में ऐसा ही नियम हैं। अत उस देश की भूमि से 
जन्म लेने वाला शियु भारतीय या त्रिटिश भा बाप की सन्पान दोने पर भी अरण॑ण्टायना 
का नोगरिक माना जायगा | यह जस्ममृराफ नागरिकता है । 

(६) स० रा० अमरीका तथा ग्रट त्रि' नागरिऊता के उपयुक्ध दोनों नियम 
समात रूप से स्वीकार किये जाते हे। बे भ्रपने देश से उत्पन्न सभी व्यक्तियों की सच्तान 
को अपने देश की नागस्विणा प्रदान करते है, भले ही उनके माया पिता अन्य देशों के 
नागरिक हो। इसके साथ ही, वे अपने नार्गारिका की भ्न्‍्य देगी म उत्पत हुई सन्तान 
को भी अपनी राष्ट्रीयया प्रदान बरते हू। १६४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून (908॥ 
गररबाण््र॥ा0०६ ४०६) तथा १६४२ के ७7॥०७ 50965 )१६४070०॥9 #० में इसी 
व्यवस्था को स्पीकार किया गया है । प्राय वापुयानु ओर जलयान म जन्म लेगे, याते 
बच्चे जहाज पर्‌ भडा फहराने वाले देश के वागरिक गान जात है। किन्तु स० रा० 
अमरीका के कानून के ध्रनुसार उसके जहानो म्‌ जन्म सेने वाले बच्चे यदि विदशी मात्ता- 
पिता की रान्तान है तो उन्हें अमरीकी राष्ट्रीयता नहीं प्राप्त होती है । 

१६५४ के भारैतीय' नागरिकता कानून (वपताव एाए्शाहाए 2०) में 
उपर्यूबत दोनो नियम माने गये है। भूमि लियस के अनुसार इसके सैबदन ३ में भह्‌ 
व्यवस्था की गयी है कि २६ जनवरी १६५० के बाद भारतभूमि में जन्म लेने वाला ऐसा 
प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक है, जिसके माता-पिता विदेशी राजदुतों की उन्पुक्तियाँ 
(एाफपणा0९5) न रखते हो दो ॥ ऐसे ध्यक्तियो की सच्तान भारत मे पैदा होने पर भी 
भारत का नागरिक नहीं बनेग्री । सेक्शन ४ से पितुमूलक सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए 
यह कहा गया है कि २६ जनवरी १६५० के बाद विदेशों मे उत्पन्न हुए ऐसे सभी बच्चे 
भारतीय नागरिक समझे जायगे, जिनके पिता सन्‍्तान के जन्म वे समय भारतीय नाग+ 

कल 

(ख) राष्ट्रोयता प्राप्त करने का डूसरा प्रकार-देशोयकरष्य (]79६७79॥54907) 

जब कोई विदेशी व्यक्ति दिशिश्न, विशिज्ञ प्रकार की प्रक्रियाओं हारा किसी देश के प्रकार की प्रक्रियाओं हारा किसी देश की 
नागरिकता प्राप्स करता है तो इसे देशीयकरण कहा जाना है प्राप्त करता है तो इसे देशीयकरण कहा जाता है। ये प्रक्तियार्य विवाह से 
पतली द्वारा पति की राष्ट्रीयता पाना, अंवेच सनन्‍्तान का बंघता से पिता वी नाग्रस्क्ता 
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दावा ([.८8/७7790०४), दो नाग्रिद्तताझों ले विकल्प द्वारा एक का चुनाव करना, 
किसी देश में अधिवास ग्रहण करने से इसे पाना (&व्वृष्पआपं०ण 59 १०्णाला०८), 
सरकारी अधिकारी के रूप मे नियुक्ति तथा आवेदनपत्र द्वारा पाना है। प्रसिद्ध अन्त- 
रष्ट्रीय विधिशारत्री केलसन ने लिखा है “देशीयकरर्थ मे राज्य झ्पनी भ्रशासनात्मक 
कार्यदाडी द्वारा क्सी विदेशी व्यक्ति को अपनी नागरिकता प्रदान करता है, क्ल्लु 
अन्तर्साप्ट्रीय कानुन का एक सामान्य नियम विदेशा को उसकी सहमति के दिना अपनी 
नागरिकता प्राप्त करने का निषेध करता है । झत देशीयकरणा केवल उसी ददांभे 
“सम्भव है, जद विदेशी नागरिकता पाने के लिये आयंनापत्र देता है।” यह विशुद्ध रूप से 
सरफार वी इच्छा पर + रख है कि इृहू किसी:विदेशी का प्रायनापत्न बिना कोई कारण 
बताये अस्वीकार क्र दे । ५ 
चाय - 
देशीयकरण से प्राप्त होने वॉली नागरिकता पर कई पावन्दियां लगाई जा 
सकती हैं और इसमे प्राप्त होने वाले ग्रधिकार रवाभाविक वागरिकता के अधिकारों से 
कम होते है । उदाहरणाथ्थ, स० रा० अमरीका मे कोई देशोयक्रत' (]२७४०४०॥३९०१) 
नागरिक पति लिया त गठी हो चला निर्वाचित नही हो सकता। १६४८ के त्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के 
श्रनुसार देशोयकरंण के लिये कुछ धर्तों का पूरा,करना झावश्यक है, इसका प्ावेदगपत्र 
देने की लिथि से पहले 4२ मास तक उसबव्यक्ति का निरन्तर ग्रेट ब्रिटेन में ग्रावास 
अथवा राजकीय सेवा करना ग्रावश्यक है, इससे पहले ७ दर्षों मे कम से कम चार वर्ष 
के लिये उसका ग्रेट ब्रिटेन था इसके उपनिवेज्ो, सुरक्षित अ्रयवा न्यास प्रदेशों मे रहना, 
उज्ञम घडिक्ष तथा भ्रग्नेजी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना और भविष्य में इगलंड मे हो 
रहने का इरादा होना जरूरी है। देशीयकररण का प्रमाण-पत्र शहमत्री 2 सिल्त 
लिजित कार के प्रग्धार पर भी रई किया जा सकता है-- प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के 
लिये छोखे का प्रयोग, महारानी के भ्रति राजभवित का अभाव, युद्ध से शतुओ के साथ 
सम्पर्क, ७ वर्ष तक निरन्तर विदेशों मे निवास। भारत में 3६५४ के राष्ट्रीयता, के. राष्ट्रीयता, 
कानूल के अनुसार देशीयकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले व्यवित मे भिम्न विद्वप- 
ताये होनी चाहिये -- बह इन इन से मम मे नये वाया 
आष्त करने में कानूनी बाधा है, दुसरे देश की नागरिकता का परित्याग कर देना, प्रार्थना 
पत्र देनेसे पहले १२ महीने तक भारत से निवास या भारत सरकार की नौकरी, उत्तम 
चरित्र, भारतीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान, मविष्य म॑ भारत में रहने या मप्र भविष्य म॑ भारत में रहने था नोकरी करने 
का इरादा । क्रेन्दीय सरकार विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्दरान्ति अयवा मान- 
बीय उन्नति के क्षेत्र मे विशिष्ट कार्य और सेवाये करने वाले व्यक्ति को उपयुक्त 
विशेषताये न होने पर भी भारतीय नाग्ररिक बचा सकती है, ऐसे व्यक्ति को_भारतीय 
सविद  पि काए, ब्रधिण वानन्त न पट के प्रति तिष्ठा की शपथ ग्रहण करनी पहली है। १६५६ में स्वेज सहर पर 
ग ह्व आक्रमण के वाद ब्रिटिश नाग्ररिकता का परित्याय कर भारत आने बाले 
छः क्रिटिझ वैज्ञानिक हाल्डेतु को इसी प्रकार भारतीय नागरिक बचाया गया है 
(ग) प्रनु्याप्ति (825ए७००७0७०॥)--यह तव होता है जब कोई व्यक्ति देशीय- 
कर तथा विदेशों मे निवास से अपनी स्वाभाविक राष्ट्रीयवा को एक बार खोने के 
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बाद उसे पुत्र प्राप्त करता है। 

(घ) वच्नीकरण ($7७०४०४०४)--विजय के वाद क्सी प्रदेश के शत्र्‌ डारा 
अपने राज्य में मिलाये जाने पर उस प्रदेश के नागरिक विजेता देश की नागरिकगा 
प्राप्त कर लेते है, जैसे ग्राल्सेस-लारेन के फ्रेंच प्रदेश के १८७० में जर्मन साम्राज्य का 
आग बनने पर उसके निवासियों ने फ्रेंच नागरिकता के स्थान पर जर्मन राष्ट्रीयता प्राप्त 
की 

(इ) प्रदेश के हस्तान्तर ((७इड००-देखिये ऊपर पृ० २४७) के समय 
हस्तेन्तिरित किये जोन कान प्रदेश के नागरिक उस देश की राप्ट्रीयता प्राप्त करते हैं, 
जिसे यह प्रदेश हस्तान्तरित क्या जाता है। 

राष्ट्रीया की हानि के पाँच प्रकार ([.055 ० सक्रा0ाध्ा।ए, सिर 
पश ०१९४) --आपेनहाइम के मतानुसार कोई नायरिक निम्नलिखित ढग्रो से श्रपने देश 

ठ् पट्टीयतता से वचित,भी हो सकता है-- 

न (क) मुक्ित (४०॥४४४९ ० ९९८७ए०४९०४४४०७ )-- जमंनी जैसे कुछ राज्य अपने 
नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वे अपने राज्य से नागरिकता के बन्धन 
से मुक्त होने की श्रार्थना कर सकते है। यह नागरिको द्वारा अपनी राप्ट्रीयता का 
'छु किया गया परित्याग हे ॥ 

ख्) वचन (0८ए7ए४0007) -“ कुछ राज्य श्रपने राष्ट्रीयता कानूनों में स्पष्ट 

रुप से उत अवस्थाज्रा का उल्लेख करते हैं, जिनमे किसी व्यक्तित की राष्ट्रीयता छीनी 
जाती है। उदाहररणार्थ, १६५५ के भारतीय नागरिकता कानुन के दसये सेक्शन में इनका 
विस्तृत विवरण है। इनमें मुख्य दशाये इस प्रकार है. देशोयकरर का प्रमाणपत्र गो 
से प्राप्त करना, किसी नागरिक द्वारा पक बाय पत्ता जा पतली बग स॒विधान के प्रति निप्ठा के प्रतिकूल क्या 
गया कोई अपना कार्य छिपाना, क्सी देश के, साथ भारत का युद्ध: हाने की दगा में देश के, साथ भारत का युद्ध हाने की दगा में 
शुत्र को सहायता पहुँचाने क उंद्ेस्य से उसके साथ स्यापार करना, देशोयनरण प्राप्त 
करो के पाँच बपं के अन्दर किसी न्‍्यायातय द्वारा दम से कम ३ वर्ष के लिए दण्टित 
होना, रात वर्ष तक अप काल व ता ता देश से बाहर रहना--विद्याध्ययन या भारत सरकार बी 
या झन्तरॉप्ट्रीय सगठन की नौकरी के कारण विदेश में रहने वाले पर यह झत्त लागू 
नहीं होती । वेन्द्रीय रारक्ार क्सी व्यक्ति को राष्ट्रीयवा से वन्तित करने से पूर्व उसे 
इसके कारण को ग्रूचना देती है, को सूचना देती है, इस विपय में विद्येप मामलो का विचार सरकार द्वारा 
नियुक्त जॉच समिति,भी कर सकती है। येट ब्रिटेन के कानून के अनुसार वहाँ की नाग- 
रिकता से चचित क्यि जाने,के कारण्छों का पहले उल्लेख हो चुका है । 

स॒० रा० अमरीका के १६५४२ के कानून के अनुसार दूसरे देश को सशस्च 

सेनाओं भे सेवा करने दाला, विदेश के चुनाव मे वोट देने तथा भाग लेने वाला ध्यक्ति 
[.न्रपी नागरियता खो बैठता है । इसी प्रकार युद्ध से स० रा० अमरीजा की सेना वी 
नौकरी छोडने बाला, देशद्रोह करने चाला तथा युद्ध के सझय सेनिक सेवा ये बचने के 


इरादे से स० रा० अमरोत्रा के क्षूत्रायिव्रार रो बाहर रहने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रीयदा 
से व्नित कर दिया जाता है। 


श्ष्द अ्रस्तर्राष्ट्रीय कानून 

(ग]दीघंकालोन विदेश नियास (.00९ 7८५0 ६४८७ ४970०0 )---अवेक देशो के 

राष्ट्रीय कानूनों मे कुछ निश्चित ग्रमधि तक निरन्तर विदेश में रहने के कारण व्यक्ति 

की नागश्िकता समाप्त ही जाती है। स० रा० अमरीका मे यह अवधि सामान्य रूप से 

श्‌ वर्ष है, ग्रेट प्रिटेन और भारत में सात दर्प है। सरकारी सेवा या अन्तर्राष्ट्रीय सग- 
नौकरी ले बाहर रहने की दक्षा मे यह नियम लागू नही होता । 

(घ) बूछ देझो मे वालिग होने पर सन्तान को यह अधिकार दिया जाता है 
भ्ज्कि बह अपनी राष्ट्रीयता का चुनाव कर सके । जिन देशों मे माता-पिता के विदेशी 
गे होने पर भी जन्ममूलक या भूसि नियम (3७9 5०॥) की नागरिकता का नियम 

प्रचलित है, वहाँ यह उचित समभा आता है कि बच्चे को बडा होने पर अपनी जन्म- 
भूमि या पिता के देश मे से किसी एक की नागरिकता चयन करने की स्वतन्त्रता श्रदात 
की जाय । भारतीय पिता-माता की रा० रए० झमरीका मे पैदा होने बाली सन्‍्तान को 
बालिग होने की अवस्था मे यह निर्णय करना होगा कि वह स० रा० अमरीका की या 
भारत की नागरिकता मे से किसे ग्रहण करे और किसका परित्याग करे । १६४८ के 
ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के अनुसार इस प्रकार की सतान को विसी एक राष्ट्रीयता 
के परित्याग की विधिवत्‌ घोपणा करनी पडती है । 
+7 
«(5) (६) अत्पासध््यापत (5५७६७८४७०७)--कुछ राज्यों के कानून के अनुसार 
६) ईसरे देश म देशीयक रण (पक०:४॥5४४००) हारा नागरिकता प्राप्त करते पर यह 
[ पहले देश की वागरिकता के स्थान पर स्थापित हो जाती है, यह प्रत्यास्थापन है। इससे 
पहले देश की राफ्ट्रीयता समाप्त हो जाती है ॥ १६४८ के ब्विठिश राष्ट्रीयदा कानून 
के अनुसार दूसरे देश बी नागरिकता ग्रहण करने से ब्रिटिश राष्ट्रीपदा स्व॒यप्नेड सप्ताप्त 
नही हो जाती, किन्तु स० रा० अमरीका के कानून मे_इस अ्रवस्था से पहली नगगरिकता 
के स्वयमेव समाप्त होने की व्यवस्था है। 
220 8/2% 
किसी भ्रंदेश या राज्य के अन्य राज्य मे विलय था हस्तान्तर के वाद पहले देश 
की नागरिकता स्वभमेव समाप्त हो जाती है, जैसे आत्सेस-लोरेन के पूर्वोबत उदाहरण 
(पृ० २६३ ) से फ्रेंच नागरिकता की समाप्ति ३ 
दोहरी राष्ट्रीयता | 20 टन कट / ]२५४०7४॥५)--विभिन्न देशो के राप्ट्रीयता 
कानुनों की तथा नागरिकता प्रार्ल्ति विविध व्यवस्थाओं के कारणा कई बार एक 
व्यवित एक राज्य का नागरिक रहते हुए भी दुसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ते हुए भी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता 
है। इसे प्रकार उसे दोहरी सायरिकता प्रम्त होती है, सह झानदुशा अ>य अज्ञानवश, 
जानेबूफ १ जानेबेभ कर या वर्गुर किसी इराद के_दोनो प्रकार स॒ प्राप्त होती है परट॒ब्रिटटेन में 
न के पवन पहल सका गे बता है नसन मलतान लत के माँ बाप की सन्तान वहाँ के के झनुसार जन्ममुत॒झ तथा उपमंती भे जर्मन 
पा यम के ग्नुसार दितृमूलक दोहेरो राष्ट्रीयता पा लेन हूँ सनन्‍्तान की बुँधुता 
(द्ाप्ग्रग7०)) की अवस्था में भी ऐसा होता है। ब्यूलैण्ड, मे एक जमंन््‌ पिचा 
मय इयसिश माता वी अबंध रान्तान िंटिय हैं, किन्तु यदि सन्‍तान के बाद दोनो के 


जिया मल 

वाह द्वारा बच्चा वंघ हो जाता है तो के जन सन नायक कानून वे अनुसार जमंन्‌ तर 
दिज्लीयकरण (वए8प्पग७०४०7) से भी पहली नागरिकता समाप्त 
ल््ल्न्िि नि घू।ै 
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न होने पर दोहरी नागरिकता उत्पन होती है। इस प्रछझार की दोहरी चागरिकता बाले 
च्यक्तिमो को कूटनीतिक भाषा मे 5५09॥८०७ प्राह(6७ या सिश्चित प्रजाजन कुहा जाता 
री जप कं अनलीनननन-मबआक+न-गन-+मनन-ननम-नक, 


जप दोहरी राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियो को युद्ध के समय वडी मुसीवद उठानी पडती 
गे ॥ दोनो देशू उसे अपना नागरिक समभते हुए उससे उनके प्रति सिप्टा रुख़ने बी आशा 
रखते है, ग्रेट प्विटित और जमेंनी के युद्ध छिडने की दशा में दोनों वी नाग्रिवता रखने 
“बाते व्यक्ति को दोनो देश, सनिक सेवा के लिये बाष्य कर सकते है, त्रिटिठ्य सरकार 
उसे ज़ी नागरिक पकने हुए बनती बना परत ही ए बन्दी बना सकती है। १६१६-२० की ज्ञाल्ति सन्धियों 
गे दोहर्री राष्ट्रीयता की समस्याओं कये बडा जट्ति बना दिया घा। १६३० मे हेग के 
सहिताकरण सम्मेतय (0००१४४०० 0०एत्रि८7८०) ने दोहरी राष्ट्रीयंता के सम्बन्ध 
# यहं तय किया था कि दोनो राज्य इसे अपना प्रजाजन समझ सकते है, किन्तु ऐसे 
ब्यतित को एक राज्य की नागरिकता उस राज्य को अनुमति से छोड देनी चाहिए। 
तीसरा राज्य इन दोनो मे से उसकी प्रभावशाली राष्ट्रीयता (80०२७ !व७४०709॥9) 
को ही स्वीकार करेगा। पभावश्ञाली राष्ट्रीयता का अर्थ उस राज्य की नागरिकिता है, 
जिसमे वह स्वांभाविंके ग्लौर मुख्य रूपसे रहता है और जिसके साथ उसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। 
देहरी राष्ट्रीयता का स्पप्टीकरण केनेवारो मासले ((:०8००७ए० (१५४) से हो 
जायगा । केलेवारों के पास इटली और पेरू दोनो देशो की दोहरी राष्ट्रीयता थी | वह्‌ 
पेरु राज्य की भूमि में जन्मग्रहरण करने के कारण पेरु का राष्ट्रजन (एलाएशशा) था 
और इटालियन पिता की सन्‍्तान होने के कारण्य इटली के कानून के भ्रनुसार इटली का 
नागरिक था। पचनिरंय (67003007) के स्थायी न्यायालय ने इस मामये में 
निरंय देते हुए कहा कि उसे पेरु का राष्ट्रजन समभना घाहिये वयोकि उसने कई अबरारो 
पर पेरु के नागरिक जैसा व्यवहार किया है। वह कई बार पेरु की सीनेट की सदस्यता 
के! लिये उम्मीदवार खडा हुआ्ा, इराके लिये पेरु के मागरिंकों के अतिरिक्त कोई सडा 
नहीं हो सकता। उसने हार्लैण्ड”के महावाणिज्य-दूत (2०5७७ 6४९४७] ) का पद पेरू 
की सरकार और कांग्रेस सें स्वीकृति पाने के वाद ग्रहस्स किया । "इन अवस्था में 
पेरु की सरकार का उसे अपना नागरिक ससमने तथा इटालियन नागरिक न मानने का 
पूरा अधिकार है।” 
भारत मे _दोहरी अंकित आल के रस पिया गयी: सम्भव नहीं है। एक भारतीय 
कनतरीत्ा पे देश ना नाग स्त नती मो क्या है। सह कद न एह्द३ मे इधाद पस्बकाए, 
सत्य प्र 0हिव्द (& ] 7९ , 4963, 
5९ 78]) में त्या [श०फ्रष्शाशाबत एरेघट0 706095980॥ ४. छिवा० ० 8070949 
(2 ]7 , 966, 5०. 7430) में इस विधय से वद्धा स्पष्ट निर्सय दिया है| दूसरे मामले 
में अपील करने वाला मुहम्मद रजा देवस्तानी एक ईराजी, नागरिक था, वह १६३८ मे 
जादालिग दक्या मे मारत चला आया यथा 'और यहाँ रहने लग गया था, १६४५ में यह 
ईरानी पासपोर्ट के आधार पर इराक गया, १६४६ मे यहाँ घापिस लौटो पर १६३६ 









कील 





श्ध्द अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


के एल्डाइपठ0त ०0 छ०ा०छ०९८४४ ९०१०४ के अनुसार ईरान के नागरिक के छूप में 
उसको रजिस्ट्री हुईं। इसके वाद वह भारत में निवास की अनुमति (्ञंत्लाएग 
एश्ामा) लेकर यहाँ रहता रहा । १६५७ मे इस अनुमति की अवधि समाप्त होने पर 
डसे भारत छोडने का झादेदा दिया गया | इस पर उसने वम्वई के सिविल कोर्ट में 
यह भ्रावेदनपत्र दिया कि वह भारतीय नागरिक होने से विदेशी नहीं है, भ्रत: बम्बई 
सरकार को उसे इस श्राघार पर उसे यहाँ से विकालने की कार्यवाही करने से रोका 
जाय कि वह निदेशी है? सिविल कोर्ट तथा बम्बई हाईकोर्ट ने उसकी गह प्रार्थना 
रह कर दी ) इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट भ अपील करते हुए उसने यह कहां कि वह 
भारतीय सविधात की धारा ४ फे अ्रतुसार भारत का नागरिक है क्योकि सविधान लागू 
होने से पहले पाच वर्ष से वह भारत में निवास (70०ऋएथ्यौ०) कर रहाथा | किन्तु 
सुप्रीम कोर्ट ने इस युक्ति को स्वीकार न करते हुए कहा कि प्रार्थी जब १६३६ में भारत 
आया था, उस समय वह ताबालिम था, उम्र समय अपने पिता के कारण उसका 
निवास स्थान ईरान था । उसका यह दावा है कि २१ नवम्बर १६४६ से पहले ईरानी 
निवास स्थान को छोडकर भारतीय निवास स्थान ग्रहण कर चुका था। निवास स्थान 
बे इस परिवर्तत को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व (07005 06 97000) उस पर है। 
ऐसा परिवर्तेत तभी सिद्ध ही सकता है, जब उसने भारत को अपना घर बनाने का 

अथवा गहाँ स्थायी रुप से रहने का निश्चय कर लिया हो ॥ उसने यह सिद्ध किया है कि 
१६३८ से एक थर्ष के अपवाद को छोड कर वह भारत मे निवास करता रहा है। 

किन्तू उसके इस निदास के प्रमाण के अतिरिबत उसे इस बस्त का भी एमाण देता 

चाहिये था कि उसने भारत में ही रहने का इरादा किया था। इस विषय में कोई 

साक्षी न होने रो बह ईरात का ही नागरिक है, भारत का नायरिफ नही है| प्रपीलकर्तता 

ने निवास के तिए अनुमति माँगने वाले अपने पत्रों मे अपने को ईरानी नाग्ररिक कहा है, 

अतः वह भारतीय नागरिक नही हो सकता है। 


चुज्यद्रीनता (8७८७४९६६०९६४५) --- इसका अर्थ किसी राज्य का नागरिक न होने 
की दशा है। पह्‌ विभिन्न देशी के मदन इज की रस कमी है नाली मम कानुनो के परस्पर संघ का परिणाम है। 
आपेनहाइम ने श्रवेक श्रवस्थाओ्रो मे इस दर्या की उत्पत्ति बतायी हैं पहली अ्यस्या मे 
जुटा से मचुप्य को कोई नागरिकता प्राप्त नहीं होती, जैसे जुम्नेंदी से अटिय साता की से मनप्य को कोई नागरिकता प्राप्तनही होती, जैसे जुम्रेंदी से च्लटिस सात की माता की 
अवैध सनन्‍्तान, नकद दो न पड मा ब्रिटिय तथा जमंन कानून एज सनन्‍्तान को कोई राष्ट्रीयना नही 
प्रदान करते । इस प्रेत रे लागरसिकताहीन व्यक्तियों की अगली सव सन्तानें राष्ट्रीयला 
च-८-9 के गगन कारलास एन नाग सता लगे 
सै पिता होगी | दूसरी अवस्था में ऊपर बताये गये कारण से एक नागरिकता खोने के 
बाद दूसरी नागौरेकता को न पाना है।_कास्चियों मे सई सर॒कादो के बनने पड़ प्यः 
ेप है। सलवार का अम्मा नह आय नम ऋात्ति के बाद रूस से दूसरे देश मे गये हृए रूसी स्वदेश वापिस 
लौटने के अनिच्दुक रे थे, इनको स्सी नागरिकता नई सरकार द्वारा दा मन जे उन स्तर परत कल हु की 
च्नशाज्यहा गये जे इस समय कहूँ ( राज्यहीन चीजे 
जाने पर ये_राज्यहीन हो हो गये ३ भारत से इस् | 






३५ झावेनदाशम--इण्टरनेशनल लॉ, खण्ड २० भदम संस्करण, घ० एुइु८ 
$ 


जल टूर 

च्यागु कई शेक की राष्ट्रवादी सरकार की राष्ट्रीयता रखते थे, उसके पारपत्री पर यहाँ 
आये ये/श्रव इसका स्थान साम्यवादी सरकार ने ले लिया है, इरा सरकार से नई 
नागरिकता प्राप्त न करने के कारण भारत के ऐसे सभी चीनी राज्यहीन हो गये हैं। 
श्रीलका से इस समय दस लाख भारत से गये ऐसे व्यक्ति हैं, जो भारत की नागरिकता 
खो चुके हैं सनम मत दर आग जता बगनीय शती कक और लका को रारकार ने उन्हे नायरिकता प्रदान नहीं को। 

होने व्याक्ति की दशा अनाथ जसी दयनीय होता हैं। कोर्द राज्य कही भी 
उसके अधिकारों को रक्षा नही करता। यह वंमान अन्तर्राष्ट्रीय कामुन हक 
और ज्वलन्त समस्या है। इंतको उर््रता और तीत्रता के काररेश दिसस्बर हा 
मसानबोय श्रधिकारों के सा्वभोम घोषणापत्र के १५वें अनुच्छेद मे यह कहा गया हे [कि 
“प्रत्येकेब्वाक्त को सप्ट्रीयका प्राप्त करने का अधिकार हे /” इय समस्या को हल करने 
के लिये कै हेग सहिताकरण सम्मेलन ने यह व्यवस्था की थी कि जिद बच्चो सहिताकरण सम्मेलन ने यह व्यवः प्रो के 
माता-पिता झज्ञात हो या जिनकी राष्ट्री मत पवन ग म पा सतअलक अशकप क्को 


जनके जन्म वाले देश की राष्ट्रीयता प्रदान करनी चाहिये । 


नीता 
आपेनहाइम, ने कि 3२ न जो 33244493:42% दछ्या दूर करने के लिये दो सुभाव दिये है--- 
(क) प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी जन्मसुममि के राष्ट्र को अ्रधिकार हो, 


बशर्तें कि बालिग होने पर वह घोर द्ोरा अपने माता-पिता की राष्ट्रीयता न अ्रहण 
करे। (जं) किसी व्यक्तित को दण्डस्व्सप राष्ट्रीयता से वचित नहीं करना चाहिये भौर 
विवाह द्वारा किसी स्त्री या पुरुष की राप्ट्रीयता की समाप्ति लव तक नही होनी चाहिये, 
जब तक कि थे नई राष्ट्रीवया न ग्रहण कर ले । 

- स्टाफ ने इस वरिस्थिति में सुधार के शिये निम्म सुराव दिये हैं“--- (क) राज्य 
किसी अ्यक्सि का विराष्ट्रीपकरण (20८78007०75४007) तज्र तक्त ने करे जज तक 
कि इसके लिये न्यायोचित कारण न हो। (स) उदार प्रकृति वाले राज्या को राज्यहीन 
पुरुषों को अपनी नागरिता प्रदान करनी चाहिये । (ग) अन्तर्राष्ट्रीय समकोतो हारा इस 
श्रक्षित स्थिति के दुष्परिणामो को दूर किया जाना चाहिये | इस प्रकार का एक समभीता 
दरणाशथियो के स्व व में २५ जुलाई १६५४१ को सम्प्त हुआ है। रद सितम्वर १६५४ 
कैन्यूवाक में सम्पन्न “राज्यहान व्यक्तियों का स्थिप सम्बन्धी अभिसमय इटत्य- 
शलाएणा हटॉआगड (0 08 $905 ता 5(82]९६५ ऐ८४५०75 ) ने राज्यह्टीन व्यक्तियों 
को अनेक लाभ और सुविधाय प्रद्दान की है। अन्त््राप्ट्रीय विधि श्रायोग ने १६५३ में 
इस स्थिनि का अध्ययन करके इसे देर करने के सम्बन्ध म दो अभिसमयों के धारूप 
(ए07५ए (०४४०४७००४७) स्वीकार किये हैं। 

भारत मे राष्ट्रोयताबिधयक कानूनों का विकास हमार देश में १६४७ से 

विभाजन के बाद राष्ट्रीयता के अनेक जूटिल मायले भारतीय न्यायालयों के सम्मुख 
आये हैं तथा इस विषय मे कुछ नियम तथा कानून बने हैं। १६४७ से पहले भारत 
ब्रिटिश साम्राज्य का झ्रग था, अत अन्तर्राष्ट्रीय” कॉनरून के “ सुप्रसिद्ध नियम के 























४. स्टार्के-एन इण्ट्रोडवशन हू इण्टरनेशनल लॉ, चतुर्दे सम्करण पु० रशछ४ 


श्ध्द अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


अनुसार सभी भारतीय ब्रिटिश अणाजन (छ70४ ०४००४ ७) समके जाते थे क्मोति 
जीते गये प्रदेश के सद निवासी विजेय के बाद स्वत विजेता देश की राष्ट्रीयता ब्राप्त 
कर लेते हैं । १६१४ के 7॥6 छगाओ फिशाणानीाओ 00 5805 ० श्षादा5 0९०७ 
मे इस उपयुवत व्यवस्था को कानूनी रूप अदान क्या। इस कानून में देशीयकरुण 
(प्रशफव$ब्त००) हारा दाप्ट्रीयता प्राप्त करने के लिये एक ऋजद्मक शर्ते इसलिश 
आपा का अथवा (क्साडा आद मे) इसके समान दर्जा रखने वाली (फ्रेंच आदि) किसी 
भाषा का ज्ञान आवश्यक थां। भारत मे अग्रेजी के समान दर्जी रखने वाली कोई 
स्थानीय लोकभाषा नहीं थी, अत हमारे देश के लिए ब्रिटिश कानून में बुछध राशोघन 
आवध्यक था। १६२६ में [6099 'वशणववा/:शु।घरठछ ०६ द्वारा यह व्यवस्था की 
गई कि जिन्हे अग्रेजी का ज्ञान ने हो उन्हें उस प्रदेश में प्रचलित प्रमुख लोक्भाषा का 
पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये । यढ्‌ कप शत मे त्णा किन + प्र के रपना चाहिये कि १६१४ के कानून के झनुसार 
आरतीय भारत भे ही ब्रिटिश पजाजन थे, अ्ंट ब्रिटेन में तथा विटिश साम्राज्य के अन्य 
भागी मे विदेश (>0४) समर जाते के; क्वले आवश्यकता पहने पर सॉजिन्यवश 
उन्हें प्रिडिण राजदेतों और वारिज्यदूता दा ब्रिटिश राजदूतों श्रोरे वारिज्यदूतो द्वारा सदुचित सरक्षरा प्रदान क्या जाता था। 

१६४७ के भारतीय स्वतन्त्रता कानून मे तागरिकता के सम्बन्ध में कोई 
व्यवस्था नहीं की गई थी । भत १५ अगस्त १६४७ से २६ नवम्बर १८४६ को 


भारतीय सचिघान के लागू होने तक इस विपय मे कानूनी घून्यता (7,८89 ४४०९ण०) 
को स्थिति बनी रही । के आप्यनािय 


के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भारतवाशियों को “ख़तस्ख 

भारत के बज रत से पद का दर्जा भवध्य प्राप्त हुआ, किन्तु वे भ्रभी तक ब्रिटिश प्रजाजन 
बे हुए थे। भारत की दी घते बिल्कुल अस्पप्ट थी। इन्हे नवीन भारतीय 
सविघान में स्पष्ट करने हुए नीच प्रेकार के व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना 
गया (भाग २, धारा ५)। पहले प्रकार मे इस सविधोन के लागु होने के समय भारत 
मे नियास स्थान रुखगे या अधिवास (0000॥०) रखने वाले ऐसे सभी च्यवित' 
भारत के नागरिक माने गये, (क) छषिनका जन्म भरर्त मे हुमा था १ (ख) जिसके 
माता-पिता में से कोई एक भरत की सीमाओं मे उत्पेन हुओ हो । उत्पेत हओ हो । (म) डी सविधान 
लागू होने से बम से कम पाँच वर्ष पहले से भारत मे सामान्य रूप से निमएस करता 
है। दूसरे प्रकार में पौकिस्तान से भारत आने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों वो भारतीय 
तागरिक माना गया, जो व्यक्ति अथवा उनके माता या पिता १६३५ के भारत 
सरकार फानूत द्वारा निर्धारित भारतवर्ष की सीमाओ मे रहते थे तथा १६ जुतवाई १६४८ 
जले पहले पाकिस्तान से भारत आये थे अथवा इसके बाद आवेदनपत्र देकर रजिस्ट्री द्वारा 
भआरतीय नागरिक वने थे । तीसरे प्रकार के भारतीय वाग्ररिक विदेशों मे रहने वाले 
भारतीय थे । सविधान मे भारतीग नागरिकता के सम्बन्ध इससे अधिक कोई व्यवस्था 
नही की गई थी। 


४... मापेनदाइम खण्ड १५ ४० ५७२, ६५७१ दाल पृ० धुप्छ 


राष्ट्रीयता र्ध्ध 


_१६५५४ मे इस विषय में विस्ठत व्यवस्थाएँ करनेवाला जास्तोय स्पनसिकिता | 


क्यनून (उप गगताऋत ८॥र८तच्राफ हटा) दताया ग़रय्ा। इसके अनुसार भारतीय 
नागरिकता की प्राप्ति पाँच प्रक्षार से हो सकती है---(क्त) जन्म से, (ख) वश्मपरस्परा 
से, (ग) रजिस्ट्री ठारा, (घ) देनीयकरण के, (८) किसी नपरे प्रदेग के भारत मे 
सम्मिलित होते से, (च) पुन प्राप्ति (ए८छाएएए0०॥) से। इसका यह झ्भिप्राय 
है कि यदि क्षिसी नावालिग_लडके का पिता सारतु क्यो साग्ररिकता का परित्याग 
करता है तो इससे लडक्षा भी भारतीय नाग्रिक्षता लो देवा है, किन्तु वालिम होने 
पर लडक्य यदि अपने भारतीय नाबरिक्त होने को घोषणामात्र करता है तो इससे 
उसे भारतीय नागरिकता पुन ज्राप्त हो जाती है । ऐसी घोपणा करते समय इस 
काजुन के अनुसार उसके लिय यह झावम्यक्र नहीं है क्षि चह भारा की नागरिविता 
ग्रहएणा करने से पहले अपनी दूसरी नागरिकता का परस्त्ताय कर। इस जिपय म॒ ठुस 


कानून जय एक कमी यह + है कक अपने पति हारा भारतीय नागरि क्र अपने परलि द्ारा भारतीय लागरितता वा परित्याग 
करने से अपनी भारतीय सागरिसता स्वत खोने वायी स्त्री क्ये बिता होने की 


या पति क्षा तलाक देते उते दशा में ध्रोपणा द्वारा भारतोय वार्गास्कहूता को पून पाने 
ता है उसकान झधिकार होना चाहिये था। भारतीय नागरिकता को तीन प्रक्तार ने खोपमा जा 
सकता है-- (क्) परित्यागु (हछलाए्पशजा०त), (ख) चयाति (व८घ्माए४/०४), 
(ग) दर्चित क्या जाना (06975०0070) | परित्याग उस दगा में होता है जद कि 
दोहरी नागरिकता रऊने वाला कोर्ट बालिग व्यक्ति ग्रपनी इनच्द्ा सम एक घोषणा के 
हारा झपनी भारतीय नागरिकता को छोड देता है, किल्तु ऐसा व्यद्ित दस प्रकार से 
भारतीय नागरिकता का परित्याय करने पर भी भारत के प्रति अपन नैंनिक्ष कर्चब्या 
और दायित्वो मे झुक्‍्त नही हो सक्षता है। यदि पुद्ध के दीद मे कोई मारतीय नाग- 
रिक ऐसी घोषणा करता है तो उसे इनक्षे लिये छेन्द्रीय सरक्षार की प्रूईस्वीकृति लेना 
ब्रावस्वक है | द्रम॒री विधि नागरिक्तता की समाप्ति या अवसान (उशाशाशा0०) 
है। जब कोई भारतीय नागरिक स्वे छापूर्वक क्षिसी दूसरे देश_की नायरिक्ता ग्रहरा 
बरवा है ता उसझ्ी भारतीय नागरिकता क्चव स्वय्भन समाषा हो जाती है ॥ इस 
व्येक्रल्वी का वह प्रयोजन है वि व्यक्तित को दोट्री नागस्विता तबा दा देना में बिनकक्‍्त 
निष्ठाओ (त0ठ6त ]905०॥०5) के द्ुपरिस्यामों से बचाता जाय ॥ विद्याहित 
स्वी की बालिंग मानते हुए दस विषय में छूट दी गई है कि दोहरी नागटिकता की 
दया में पति द्वारा भारतीय नागरिकता को सम्यप्ति हो जाते क्री दघा में वह इसरी 
नागरिकता को छाइक्र भारतीय नागरिकता क्यो दनाय रन्द सक्षती हैं।दीसरी विधि 
मारतीब नायारिक्ता न वजिक क्या जाना (उबफ़ाप्थऋध०7) टैं। क्ेस्यय सरकार 
निम्नलिखित दण्माये उत्पन्न होने पर कमी को भारतीय नागरिकता क्षे भ्रविक्ार ने 
बचित कर खत है-- (+) यदि किसी व्यक्ति से भारतीय सायरिर्गा के लिए 
अपनी रुजिस्ट्रो या देसोबवरणा घोखावबडी स, हूठे बयान से या तथ्यों क्षो छिप्रा कर 
प्राप्त को हो। (ख्) बह सबियान के प्रति अन्वामिमक्त या झनतुष्ठ स्हा हो।/ (ग) 

















३०० अस्तर्राप्ट्रोर कानून 


उसने शत्रु के साथ ध्यापार करने का भ्रपराध क्या हो ॥ (घ) भारतीय नागरिकता 
पाले के पाँच वर्ष के भीतर यदि उसे किसी दूसरे देश में दी वर्ष के कारावास का दण्ड 
मिला हो। (४) यदि वह सामान्य रूप से सात वर्ष तक देश से बाहर रहा हो तथा उत्त 
का यह विदेश निवास विद्यार्थी सरकारी कमचारी, अन्तर्राष्ट्रीय सेवा के करने वाले 
व्यक्ति ((।शा $श९ए०एा) के सप मे न हो । 

१६५५ के कानुन की एक विज्लेपता यह हे कि इसमे राष्ट्रलडल की नाझरिकता 
(ए०्फ्राप०्ग्रशण्बे फ परध>००७॥79) की व्यवस्था भी की गई है। यह १६४७ मे ब्रिदिश 
राष्ट्रमडल के देशा के एक सम्मेलन में किये गये समकोते को क्रियान्वित रूप देने के 
लिए की गई है ॥ इसके अनुसार राष्ट्रसडल के किसी अन्य देश कै नागरिक को केन्द्रीय 
सरकार गजट या राजपत्र म सूचता प्रकाशित करके भारतीय नागरिक के म्धिकार 
पारस्परिकता (एे८टए7००७) के भ्राघार पर प्रदान कर सकती है। इस व्यवस्था 
को बनाते समय इसके पक्ष मे तीन, युक्तिया दी गई थी-- (क) राष्ट्रमडल की नाग- 
रिकता विस्व को नांगोरेकली (१/णोोते एआारत्म७0फ) के लद्य तक पहुँचने मे एक 
महत्वपूर्ण पग है। (ख) लाखों भारतीय ब्रिडिंश उपनिवेशों में रहते हैं । यदि इस 
नागरिकता की व्यवस्था की जाय तो वे या तो( ,अपने निवास वाले देश म पराये ही 
जायेंगे अथवा भारत,से उत्का सम्बन्ध विच्छित हो जायगा | (ग) राप्ट्रमडल के एक _ 
देश का नागरिक इसके दूसरे देश । भे इससे परदेसी नही रहता है । 

किन्तु राष्ट्रभइल की नागरिकता का यह कट जम आस ्धक्त्‌ कारणों के आधार 
पर समोचीन नहीं प्रतीत होता है क्योकि यह_विश्व की नागरिकता के विचार फो 
प्रोत्साहित करने वाला नही है यह उद्देश्य तभी पुरा हो सकता था ']जब सब देशों के 
लिए पारस्परिक्ता के आ्राधार पर भारतीय नागरिकता के द्वार खुले रखे जाते । इसमें 
केवल ब्रिर्टिश दाष्ट्रंमडल फे दैशों के लिए ही ऐसा क्यिए गया है। भ्रन्तर्राप्ट्रीय कानूत की 
दृष्टि से इस व्यवस्थर का विद्येप महत्व नही है इस ट्यवस्था की फिगह्मक डण्योगिता 
कुछ भी नही प्रतीत हंती है। केन्द्रीय सरकार ने भ्रभी तक राष्ट्रनडतीप देश के ई सरकार ने अभी तक डतीय देशी के किसी 
श्यक्ति को 'राष्ट्रमुडज की नागरिकता श्रदात करने की घोपणा नही की है। 

77 साष्योपतावि8यक मारता मामले (700:80 ८४४९४ 0 फरछध०घणा) 
१६४ अगस्त १६४७ को देश का विभाजन होने पर लाखो झादमियों के पाकिस्तान से 
हिन्दुतात तथा हिन्दुस्तान गे,वाकिस्तान जाने पर राष्ट्री यताविषयक अनेक जटिल मामले 
आरतीय न्यायालयो के सम्छुख श्राये है। [भारतीय सविधान,की घारा ५ के,अनुसार 

(संविधान लागू होने बे समय अधिकाश भारतीयों को भारत में निवासस्थान या अधिवास 

(0०४0०/०) हाने से भारतीय नागरिकना प्रप्त हुई थी । किन्तु सविधान मे इस दाब्द 
की कही स्पप्ट व्याख्या नही की गई थी । अठ इसके लपक्षण,और स्वरूप के बारे मे बहुत 
विवाद रहा है । 

। “वैवब्तक अन्तर्राष्ट्रीय कानुन (सिाश्वाल एएश्गा॥0002 7.3७) के,अनेक 
लेखको ने यह स्वीकार किया है कि आविवास_ (907एथ८) का लक्षण करता बडा 

है की >-++ बनी १ बड़ 
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कठिन है ।* ब्रिटिश न्यायाधीश हि जी मे का पधपा के हद दा णए (यज्वाष्टणाद्ा ए. छट्णाए: 
में सिखा था कि किसी व्यक्ति का प्रधिदास उस स्थान को कहना चाहिये, जहाँ उसका 
निवास स्थान निश्चित हो तथा फिलहाल उसका कोई इरादा इस स्थान को छोडने का 
न हो एक पअल्‍्य ब्रिटिश स्यायाधीश किडरस्ली ने इसकी अधिक विस्तृत व्याख्या करते 
हुए एक मामले 7.00 » (७ए४ में लिखा था---“किसी व्यक्ति का ग्रधिवास समुचित 
रीति से वह स्थान है जहाँ उसने स्वेच्छापूर्वक अपने लिये तथा झपने परिवार के 
निवास के लिये स्थान निश्चित किया है, यह निवास स्थान किसी अस्थायी झथवा विद्येप 
प्रयोजन की पूर्ति के लिये नही है, अपितु उसका वर्तमान इदादा इस स्थान को उस समय 
तके श्रेषता स्थायी घर बनाने का है, जब तक कोई अग्नत्यादित' धटना उसे किसी अन्य 
स्थान परअपना स्थायी निवास बनाने के लिये विवश न करे ।” इस प्रकार झधिवास 
के लिये दो शर्तों का होना झ्रावण्यक हे पहली शर्ते किसी स्थान में एक विशेष प्रकार 
के निवास की घेंटनाँ या तथ्य (४८७०) है तथा दूसरी जर्त वहाँ रहने का इरादा 
(०१०७५) है। इन दोनो के होने पर ही किसी व्यक्ति का अभिवास निश्चित होता है 
एर65९0७ 5८५४ ४? उ्ञए ४६४७ए॥७४ के मामले मे कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिवास 
की उपर्युक्त व्याख्या का समर्थन करते हुए लिखा था--यदि किसी स्थान मे स्थायी रूप 
से रहने को.इरादा पाया जाता है और इस इरादे के ग्रनुसार इस प्रकार किसी स्थान में 
निवास किया जाता है तो यहू निवास अल्पकालीन होने पर भी अभिवास को सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त है । 
>> जझुप्रीम कोर्ट ने (कपण फेश्याट ० व्ाता4 7.0 # उक्कफ 'धाणा के 
मामले में इस विधय मे यह सिद्धान्त माना था कि निवास के लिये यह ग्रावश्यक नही 
है कि वह निरल्तर बना रहे | रामनारायण्य नामक व्यक्ति (देखिए परिशिप्ट) पाकि- 
स्तान में चले जाने वाले मुल्तान नामक नगर मे सैंप्ट्रल वैक आफ इण्डिया की 
शाखा में एक कर्मचारी था, वह अपने बाप-दादों के समय से वहाँ रह रहा था, उसका 
कुछ कारोबार भारत मे होडल नामक स्यान मे था, किन्तु इस बात का कोई प्रमाण 
नही था कि भारत मे उसका कोई घर या निवास स्थान था। पाकिस्तान बनने के बाद 
भी वह भारत नही आया और सुल्तान मे ही रहा। यहाँ वैक मैं तीन लाज का योलमाल 
करके पढ़ भारत आ गया, भारत में उस पर भारत का नार्गारक होने के आधार पर 
इस गबन के जिए मुकदमा घजाया गया। किक्तु सुप्रीम कोर्टे ने इस मामले मे रामबारायरा 
का पाकिस्तान बय जाने के बाद भो मुल्तान में स्थायी रूप से वशपरम्परा से रहने के 
कारण उसे पाकिस्तान का निवासी माना, भले हो वह भारत चता झाया था, किन्तु 
उराका निवास स्थान निश्चित रूप रो पाकिस्तान मे था । 
अधिवास के लिये दरादे (]7(००४०7) के तत्व को महत्वपूर्स मानते हुए अनेक 
मामलो का निरणंय किया गया है। उ्)घ्या 0वफटत #४ एग्राण्म जीवाता4 (8 7 २, 
958, ११७) 65) के सामले मे राजरथान हाई कोर्ट ने यह माना था कि कट्टर मुस्लिम 
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लौोगी व्यक्तियों (म्रस्लिम लीग के स्थानीय समापत्तियो) के सम्बन्ध में यह परिणाम 
भली भाँति निझासा जा सकता है कि उचका दरादा भारत से पाकिस्तान जाने का हैं, 
क्योकि बे उसे अपना राष्ट्रीय ग्रह मानते है। पजाब हाई कोर्टे ने !(था8वों $दा 
# छकधगा0029 [3 ॥ ९., 959, एपशु७० ]75) के मामले मे इरादे के आधार 
पर राष्ट्रीयता निश्चित की थी । इस मासले मे मगलसैन नामक व्यक्ति १६२७ में 
बाद में पाकिस्तान चले जाने वाले प्रदेश मे उत्पन्न हुआ, उसके माता-पिता दो वर्ष की 
आउयु मे उसे दर्मा ले गये, १६४० में समूचा परिवार भारत में लोद आया, कुछ समय 
जालम्घर रहने के बाद मगलसैन २.३ वर्ष तक पाकिस्तान में चले जाने वाले अपने पैतृक 
स्थान पर रहा ! दिसम्बर १६४४ से अगस्त १६४६ तक उसने जालन्धर मे नौकरी 
की, महाँ बह राष्ट्रीय रवससेवक सघ में सम्मिलित होकर उराका सक्षिय कयमंकर्त्ता बना 
आर इसको झाखाओं का (विभिन्न जिलो में संगठन करता रहा। जनवरी १६४५० में 
बह पुन अपने साइयः के पास दर्मा चला गया ; किन्तु उसे यहाँ स्थायी रूप से रहने को 
अनुमति नही मिली झौर वह भारत लौट आया । उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हाई 
कोटे ने यह परिणाम निकाला कि मगलसैन ने पाकिस्तान मे अपने पैतृक ग़ह को छोडकर 
जालरघर में अपना निवास स्थान बना तिया था। राष्ट्रीय स्ववसेवक सघ का सदस्य होने 
से मगलसेनच का भारत का नागरिक होना भली भांति प्रमाणित होता है । 
भारतीय स॒विधान की घारए ६-७ मे परकिस्तान से भारत आने वाले भारतीय को 
भारतीय ताग्रिक्ता प्रदान की गई है। इस वियय मे यहाँ प्रत्रजन (2५8:70009 ) शब्द 
का प्रयोग किया गया है। इस शब्द की व्याख्या पर पर्याप्त मतभेद रहा है और भारतीय 
न्यायालयों में इस विषय से कई मामले झाये है । 390/प्ट्ट्याएबा ४. 8080० (8 7 7२५ 
95, 8॥ 6) में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने येह लिखा था ,कि प्रश्रुजन॒ मे दो विचार 
हैं (१) एक स्थान से दूसरे स्थाय पर जाना, (२) जाने वाले स्थान को भविष्य मे 
अपना निवास स्थान बनाने को इरादा | सविधान मे इसका अभिप्राय झपनी राज़भक्ति 
और निप्ठा (8॥6४०थ7८८) को जाते वाले देश से हटाकर निवास के लिये ग्रहण 
करने वाले नये देश को प्रदान करना है। इलाहाबाद हाई कोटे के जज श्री घबन ने 
#फाठव काडा०णा # डाक्ाल ० ए 9. (6. ॥. ए.,_ 963, #98254त 260) 
के मामले मे लिखा था कि जब एक भारतीय नागरिक पाकिस्तान मे प्रश्नजन करता 
है तो उसका इरादा अपने मूल निवास स्थान वाले देश को छोडने का होता है । 
विधरा को अपने पति बी नागरिकता प्राप्त होती है किन्तू इंस विषय मे कई 
बार बडी जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। एछाफ्राए। पास्व » उध ० ७. 2. 
(5५ [. २९, 955 ०४ए७ण 6) के मामले भे ऐसी हो समस्या पैदा हुई थी। इसमें 
करोपुत्तिसा नामक मुस्लिम आ्रर्था तागछुर मे पद हुई; यही उसका पालन-पोषरण हुआ, 
विवाह होने के बाद वह अपने पवि के साथ १६४७ में पाकिस्तान चली गईं। वहाँ 
अपने पत्ति की सृत्यु होने पर अनाधित सौर असहाय होने के कारण पहकििस्तान के 
पासपोर्ट पर १६५२ में वह भारेत _लौट आई। उसका यह कहना था कि उसका 
इरादा भारत को स्थार्यी रूप से छोडने वा नही था, उसने भारत की नागस्किता को 
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कभी नही खोया है, यदि खोया मी है तो वह उसे मारत लौटने पर पुन. प्राप्त हो गई 
है। इस विषय मे नागपुर हाई कोर्ट ने ब्रिटिश विधानझाल्त्री डायसी के इस सिद्धान्त का 
अनुस॒र॒ुणा किया कि विधवा का अधिवास (70070०!०) उस समय तक उसके मृत्त 
पर्ति वाला ही होता है, जब तक वह इमे स्वयमेव बदल नही लेती है। प्रार्थी जब अपने 
पति $े साथ पाकिस्तान गई तो उसने भारत की नागरिकता खो दी । पति की झुल्यु 
पर बहु झपनी नागरिकता वदल सकती थी, दिन्‍्तु उसने इसे बदला नहीं था। जब 
यह्‌ माला १६५५ में नागपुर हाई कोर्टे मे आया, उस समय तक सारतीय नायरिक्ता 
के विपय में भारतीय सविधान की घाराये ही लागू होती थी / किन्तु इसमे से किसी 
भी धारा के अनुसार वह भारतीय नागरिक नही थी, उस पर घारा ४ लागू नही 
होती थी क्योकि सविघान लागू होते के समय (२६ नवम्वर १६४६) उसका निवास 
स्थान भारत मे नही था, घारा ६ के झनुसार भी वह भारतीय नागरिक नही हो सकती 
थी क्योंकि उसने भारत मे अपनी नागरिकता की रजिस्ट्री नही कराई थी, धारा ७ 
भी उस पर लागू नही होती थी क्योकि भारत भे पुन बसने के झनुमति-पत्र के झ्लाघार 
पर वह्‌ भारत मे नही आई थी। हाई कोर्ट यह समता था कि इस मामले मे असहायु 
युवती झ्रपने पति के कार्ये का फल भोग रही है, वह अपने छोटे वच्चो का भरणंपोपण 
भारत मे रहने वाले अपने माता पिता की सहायता के बिना नही कर सकती है । फिर 
भी न्यायालय से प्रार्यी को भारत का नागरिक नहीं माना तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
इस नियम का भ्रनुसरणा किया कि “पति की मृत्यु पर पत्नी का म्रधियास ((907॥ ०७) 

उसके पति का ही निवास स्थान सममा जाता है। 


प्रत्यपंण 
(रडाधशा।ंणा) 


प्रत्यण्ण का स्वरूप (७6 एर४(७:९८ 6६ ए::७७०700०) ---जब कोई व्यक्ति 
एकेदेग भें भीपण अपराध करने के बाद उसके दण्ड से बचने के लिए दूसरे देश मे 
भाग जाता है तो पहले देश की प्रार्थना पर दूसरे देश द्वारा उस अपराधी को सौपना 
प्रत्यपंणण (&#0&त0०४) कहलाता है. 'हिक्कारेन्स ने इसकी परिभाषा करते हुए. लिखा 
है---“यह एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को ऐसे व्यक्ति का अर्पण करना है, जो पहले 
राज्य के भ्रदेश में विद्यमान है किन्तु जिस पर यह आरोप है कि उसने दूसरे राज्य के 
प्रदेश मे ग्रपेशाघ किया है था दूसरे राज्य के प्रदेश से बाहर झपराथ करने पर भी वह 
इसका प्रजाजन होने के नाते इस देश के अनुसार इस राज्य के क्षेत्राधिकार मे झाता 
है ।” स्टार्क ने इसे “ऐसी प्रक्रिय (?00४४७) बताया है, जिससे एक राज्य दूसरे 
राज्य की प्रार्थना पर उसे ऐसा व्यक्ति सौंपता है, जो इसकी प्रार्थना करने बाले राज्य 
के प्रदेश मे इसके कानून के विरुद्ध किए गए अपराध मे अभियुक्त (80205९१) है या 
उसे दण्डित (००ए९८९८०) अथवय अपराधी ठहराया जा चुका है, तथा प्रार्थना करने 
वाले राज्य को तथाकथित अ्रफ्राधी पर विन्नार छः का अधिकार है ।”! इस प्रकार 
क्रो हार्थनाय माय राजनयिक रूप से की जाती हैं। ०एरिन्क ॥०। ०७ १०पी3७२ 
की भरत्येपे कई कारणो से आवक समझा जाता है । सब राज्यों में यह इच्छा 
दिन रूप से पायी जाती है कि प्रत्येक भीषण अपराध करने बादा व्यक्ति श्रवद्य 
द्ण्डित होना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करके दूसरे देश मे भाग जाता 
है तो उसे पुन उस देश में लाकर अभियोग चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। द्रसरा 
कारर यह है कि ऐसे व्यवित पर नही राज्य अ्रच्छी तरह विचार कर सकता है, जिसमे 
उसने अपराध किया है, क्योंकि वहाँ ऋ्रपराधी के विरुद्ध आवदयक साक्षी सुगमतापूर्वेक 
एकत्र ही सकती है, वहाँ मामले की संत्यता चिश्चित करने की सुविधाये अ्रधिक हैं 
और उठा राज्य को अपने प्रपराधियों का दमन करने मे अन्य राज्यों वही अपेक्षा अधिक 
दिलचस्पी और हित है'। यदि अपराधी पर दूसरे राज्य से अभियोग चलाया जाय तो 





२० रसंट्ज्ञे--एन शण्द्ोडकरान ट्ट स्ंडरनेशनल लॉ, ४० सक्‍्करण, ए० २६० 
२. यद बात सुच्चासिंद् के उदाहस्ख से स्पष्ट हो जायगी। यह एज ब के भूतपूर्व 
मुख्यमन्त्री प्रतापसिंइ कैरों की इत्या करके जनवरी १६६४ में नेपाल भाग गया | भारतीय पुलित्त 


+-  भत्यपण ह्े०्५ 


सब साक्षियों का वहाँ झुकदमे की समाप्ति कु रहना बडा कठिन, असुविवाजनक तथा 
व्ययसाध्य होगा | अतएव उस अवस्था में अपराधी का प्रत्वपेंटा ही श्रेयस्कर उपाय है। 
प्रत्यपंण का विक्नास ([92४ट०फुगट्फ ए हद 7.4७ ता एशावताएणा )-+ 
प्रत्यर्पणा के कानून का विकास १६वीं ठया २०वी झती मे हुआ है। १८वीं झतोी से पहले 
ब्रत्यपंण बहुत कम होता था | ग्रोश्ियस, वैटल और कैण्ट न समाज की सामान्य शाति 
और सुरक्षा बनाये रसने के लिए भग्रोड़े श्रपराधियो के सम्पेरत क्रा प्रवल समर्यत किया 
था । प्यूफेनडोफ से अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य ((!णाा॥।५) के कारण प्रत्यपण को आवश्यक 
बताया था ॥ १छवी शताब्दी मे योरोपियन राज्य इस प्रया को अपनाने लगे । वैटल के 
क्यवानुसार १७५८ मे हत्यारों तवा चोरों का प्रत्यपेए हाता था, किन्तु उस समय तक 
विभिन्न देशो मे इसके लिए कोई सन्धियाँ नही थी । उस समय इनकी झावश्यक्ता भी 
नहीं थी । किन्तु उन्नीसवी छती मे याताबात के नयीत साघनो--रेलो तथा जहाजो-- 
के अद्भुत विकास के कारण झपराधियो के लिए अपने राज्य से दुरवर्ती देखो मे मायना 
बहुत सुगम हो गया । अत इनक़ों पफ्डने तथा दण्डित करने के लिये विभिन्‍न राज्य 
एक-दूसरे के साथ शत्यर्पएा सम्बियाँ (&5च४००7४०घ उ7८४४८५) करने तगे । १८७० 
में ग्रेद शिटेन मे इसके विए वानून बनाया यया । इसका सशोपस १८७३, १८६५४, 
१६०६ और १६३२ में हुआ । ब्रिटिश भारत सम झपराघ करने वाले ब्यवित देशी रिया- 
सतो में भाग जाया करते थे । अत भारत ग १८७०, १८८१ तथा १६०३ मे इसके 
लिए आ्रावस्यक छाबून बनाय गये | १६०३ के भारतीय कानुन के अनुसार भारत 
रारकार द्वारा अपराधी के प्रत्यपेणा से पटले मजिस्ट्रेट द्वारा एक प्रारम्भिक जॉच में 
यह निश्चित क्या जाता है कि अपराधी के विरुद्ध उपरिदर्तों (079 ल्‍80००) साक्षी 
है या नहीं। व्यावहारिक दुष्टि से प्रत्यर्पणा की माँग गम्भीर एवं सार्वजनिक सहत्व वे 
अपराधों के होने पर ही वी जाती है। यह वडी मन्द और व्यक्रसाध्य प्रक्रिया है । ऋत 
लघु अपराधो के लिए इस प्रक्रिया का झवलम्बन ठीक नहीं समझा जाता। एडविन 
डिक्न्सन ने अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून म॑ प्रत्वपेंस्प के विकास कय बर्र्न करते हुए लिखा है-- 
“बतें मान राज्य पद्धति के भ्रम्युदय तथा यात्रा के भाघनो के त्रिक्ास के साथ अपरायदो 
के तिरोब में सव राज्यों का सहयोग अन्तर्राप्ट्रीय चिन्त्रा का दिपय वन गया / यह स्पष्ट 
हो गया कि राज्यो को या तो दूसरे राज्यो के दण्टवियानों का लाग्रु करने के ढंग दूँटने 
चाहिए या फोजदारी कानून की सर्वददेशव्यापी पद्धति बनानो चाहिए झयवा भगोंडे 
अपराधियों के समपंटा करने वी ब्यवस्था करनी चाहिए। पहले गिकल्प में गम्भीरतम 
राजनीतिक कठिनारर्या थो। दूसरा विकल्प काल्पनिक्ष था, भरत तोसरे विवर्प वा 
विकास विभिय राज्यो की दिपक्षीय सन्धियो द्वारा ट्आ। १६८वी दातो के प्रारम्भ मे 
सन्धि के अभाव थे प्रत्यर्पेणं की आवश्यकता का समर्थन प्रसिद्ध विधिद्यास्यियों को 





अधिकारियों ने इसे जेपाल में छुछकर पक लिया और नेप्ान सरकार से इसे मारद लौटाने को 
प्रार्थना की हाकि यहा दसके »पराष के मानले पर स्मुझित दिचार छो छजे। नेगल राज्य के 
न्यायातय ने इस अश्न पर दिच्वर करके मुच्चाछिद भारत को स्ोप दिया। 


३०६ अस्तर्राप्ट्रीय कानून 


सम्मत्ति से होने तगा, किल्तु यह अल्तर्राप्ट्रीय कानून मे सुप्रतिष्ठित नही हुआ (” छ्वीटन 
के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सार्वभौम रूप से माना जाने वाला कौई सिद्धान्त 
ऐसा नही है जिसके अनुसार किसी राज्य के लिए भ्रत्यपण को सन्धि करता आवश्यक 
हो । कोई राज्य दूसरे राज्य से भधत्यर्पण की माँग पधिकार के रूप मे नहीं कर सकता। 
बह भ्रन्तर्राप्ट्रीय सोजन्य (0०॥/9) अथवा पारस्परिक सन्धि के आधार पर झ्पराधी 
को लौटाने का दावा कर सकता है । 
ब्रत्परपंणोय व्यक्ति (&₹६960.998० एथ7४०7$)--प्रत्यपंग्य की माँग मे दो 
बातें देखती पडती हैं--(१) व्यक्त प्रत्यर्पणा योग्य होना चाहिए । (२) प्रत्यपंसा का 
अपराध गम्भीर एव अराजनीतिक होना चाहिये । फ्रास और जमंनी ऊँसे कुछ राज्य 
विदेशों मे अपराध करने वाले अपने देश के नागरिको या राष्ट्रिको (7४४० ) को 
भ्रत्यर्पएण योग्य नही समझते, वे उन्हे स्वय दण्ड देते हैं । किन्तु ग्रेट ब्रिटेन तथा स० रा० 
अमरीका भपने राष्ट्रिको का भी प्रत्यपणा करते है बचातें कि यह प्रत्यपेण/ सन्धि की 
ध्यवस्थाओं के प्रतिकूल न हो ॥ १८७६ मे ग्रट ब्रिटेन ने एक ब्रिटिश नागरिक टोरविल्ला 
का झ्रास्ट्रिया को प्रत्पर्पएा किया क्योकि यह आास्ट्रिया के टिरोल प्रदेश मे अपनी पत्नी 
की हत्या करके इगलैंप्ड भाग आया था । १८८४ में इसी प्रकार ग्रेट विटेन ने अपने एक 
प्रजाजन निल्लिस को जर्मनी मे घोला देने के अ्रपराधों के सम्बन्ध में जर्मनी की 
सरकार को सौपा था। १६१० मे सयुकत राज्य अमरीका की सरकार ने इठती मे हत्या 
करने वाले एक अमरीकी नागरिक पोर्टर चार्लटन को इटालियन ससबाएर को सौपा 
शा किल्‍्तु १८७७ मे ज्यूरिक में चोरी करने वाले श्ातफ्रेड थामस बिर्सन को इगतैड 
में स्विट्थरलेण्ड द्वारा प्रत्यपेएा की माँग करने पर भी नद्वी सौपा, क्योकि १८७४ की 
एसग्लो-ल्विस सन्धि के अनुसार दोनो देश अपने नागरिको का प्रत्यर्पण नहीं कर सकते 
थे। १६०६ मै इसी प्रकार फ्रास को एक ब्रिटिश प्रजाजन का प्रत्यर्परण १८७६ के 
एग्लो फ्रच प्रत्थर्पए। सन्धि का विरोधी होने के का रण तही किया गया, १६०८ के समभौते 
दाग अपने देश के नागरिकों का प्रत्यपंण ऐल्छिक बना दिया गया अपने देश के नागरिकों का प्रत्यपंण ऐल्छिक बना दिया गया है। 
अयर्ली ने अपने नागरिको को राज्यो द्वारा भत्वर्पण न करने के सिद्धान्त की 

चडी आलोचगा करते हुए यह बहा है वि इसे दो कारण्शो से न्यायोचित नही माना जा 
सकता ।' पहला कारण यह है कि कुछ अवस्थाओं मे दूसरे देश में किये गए अपराध के 
सम्बन्ध मे उपयुक्त साक्षी के भ्रभाव में अपराघी के विरुद्ध अभियोग चलाना कठिन 
होता है, अत उसके अपराधी की सही जाँच के लिए नागरिक होने पर भी उसबा 
भ्रत्यपंर्य होता चाहिए । दूसरा कारण यह है कि दूसरे देश मे अपराध के बाद न्यायालय 
हारा दण्डित टने पर भी व्यक्ति भाग सकता है, इस दह्या स स्वदेश भे उस पर म्कदमा 
नहीं चलाया जा सकता क्योकि न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर एक ही 

श्रपराध के जिए एक व्यक्ति पर दो बार अभिमोग नहीं चलाया जा सदता । अत अपने 
देश के अपराधी नागरिको को प्रत्मपंरा को माँस होते पर दूसरे देशो को न्याय को दृष्टि 





३० तियलीं-दी लो ऑफ मेशन्स, इक २३३ 


अत्पपंण झ््ण्छ 


से इनका रौपना उचित है । किन्तु अधिकाश देझ्ो की बतेमान परिपाटी यही है कि 
वे अपने नागरिक को दूरारे देशो को नही सौपते। 
प्रत्मपण के अपराध (]>ावताधणा (7०)--सामास्थत अपराधियों के 
प्रत्यपरा की मांग तभी की जाती है, जब उन्होंने कोई बहुत गम्भीर अपराध किए 
हो । विभिन्‍न देझ्या के प्रत्यपेण कावबूबो (>%0४30/007 ४०५) में ऐरो अपराधों का 
उल्लेख होता है। भ्रेट ब्रिटेन के कानून मे प्र॒त्पर्पए-विषयक गिनाये अपराधों गे मुख्य 
ये हें दध (१/णतप८ा), मनुष्यशारए्ए, नवर्जी सिक्के बनाना, जालसाजो, गवन, 
चौर्यकर्य ([.&7००७५), भुऊे बहानों रो रुपया या द्रव्य प्राप्त करना, हिसाबाला लुझन 
(२०७9७४५ शा शा०]०००० ) , सघ लगाना, ग्रहदाह (#75०४ ) , अपहरण, बलात्कार, 
बच्चे को चुराना, रुपया ऐठने की धमत्ती देना, समुद्री डकंती, खतरनाक दवाइयों के 
कानून तोडना, घूससोरी, झूठी गवाही देना या कूट साक्ष्य (ए८]ण३ ), महासमसुद्रो 
में जहाज पर कप्तान के विरुद्ध पड्यन्त्र या निद्राह, समुद्र में दूसरे जहाजो पर हत्या के 
उद्देदय से किये जाने वाले अपराध, समुद्र मे क्सि जहाज का दुवाना या नप्ट करना । 
फ्रास के प्रत्यपँरा कानूनो मे अपराधों का नाम उल्लेख न करते हुए यह कहा गया है 
कि वहाँ के दण्ड विघान के ग्नुसार जिन अपराथो मे न्यूनतम दण्ड नियत किया ग्रया 
है, वे सब प्रत्यपेंग्फ़ सम्बन्धी अपराध है । 
आजकल सामान्य मरूपखे विभिन्न देशो मे अ्रत्यर्पएण सचियाँ (#ऋफ़ 007 
॥7०४॥९$) दो प्रकार की ह।ती है-- (१) प्रुराने ढंग की (076ल्‍67 57 285छ29) ७ 9८) 
सधियाँ-- इनमे प्रत्यपंणा किये जाने योग्य अपराधा की पुरी सूची दी जाती है जैसे ग्रेट 
प्रिटेन के उपर्युक्त कानून मे श्रथवा १६६२ के भारतीय प्रत्यपंण कानून मे । (२) शाधु- 
निक (४०१८३) सचियाँ--इनमे प्रत्यर्पएण याग्य अपराधों की कोई सूची नही होती, 
बिन्धु सामान्य रूप से यह व्यवस्था होती है कि उन सभी अपराधो के मामतो मे प्रत्यपंणा 
किया जाएगा, जो अपराप सधि करने बाते दोनो देशा मे समान रूप से दण्डनीय समझे 
जाते हैं। उदाहरणार्थे, १६३३ के प्रत्यपंण के माण्डविडियो अभिसगय (]४०४/९एश०6९० 
(एए०)्रशथ्णा०ण ०प 5४०ठध09 ०६ 933) के प्रथम अनुच्छेद (37:0॥0० ) के भनु- 
सार यह व्यवस्था की गयी है कि क्सी व्यवित के प्रत्यपंण की माँग तभी की जा सकती 
है जब उसका कार्य अ्रपराघ हो तथा प्रत्यर्पएा की माँग करने वाले तथा उस ब्यक्ति की 
सौंपने वाले दोनो देझो में यह ऐना अपराध हो, जिसका न्यूनतम दण्ड एक वर्ष को सजा 
हो। यह समभोता दक्षिण अमरीका मे उरुगुए राज्य की राजथानी माण्टविडियों मे 
हुआ था और इसमे अश्रमरीका के अनेक राज्यो के साय स० रा० प्रमरीका भी:साम्मिलितः 
हुआ था। ्यहवु 8४५० आप ( ता त १ त्पारपण[- 
*प्रत्यपेण के कुछ प्रसिद्ध मामले (285९ [.8ए ० परेडा8000०9)-- 
(१) ग्राइतलर का मामला (उ॥6 सध्वल् फताजताधठगत (.७४०)--गै रहा प्राइज 
लर (06शाक्षा 782८7) सद्ुक्त राज्य अमरीका «ा एक विदेझ्ली बम्गूनिस्ट था। इसे 
वहाँ कुछ अपराधों के लिये दण्ड दिया गया । इसने अपनी सजा को कम कराने के लिये 
कच्प स्यायाजय से अपील की। अपील के समय यह जमानत्त पर रिहा कया गया। इस 
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अवस्था में १२ मई, १६४६ को यह न्यूयाक के वन्दरगाह से रदाता होने बाले पोलैण्ड के 
एक जहाज वेटरी (5. 8. 880:9) पर चोरी से सवार होकर स० रा० अमरीका से 
भाग निकला । इस जहाज ने इसलैण्ड के दन्दरगाह क्षौधम्पटन पर सबरो पहले रुकना 
था । झमरोबी सरकार ने ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की कि जहाज यहाँ पहुँचते ही 
श्राइजलर को बन्दी बना लिया जाय तथा उसे स० रा० अमरीफा को दण्ड देने के लिए 
सौंप दिया जाय । इस प्रार्थना के अनुसार उसे बन्दी बनाकर सदन मे बो स्ट्रीट (809 
5ध८७९) के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश् किया गया । स० रा० झमरीका मे आइजलर को 
दो भ्रपराधो पर दण्डित किया ग्रया था | पहला अपराध अमरीकी काग्रेस की अवज्ञा 
(0०7७४७०७६ ० (००६०६७७) था क्योकि उसने प्रतिनिधि सदन ( प्ल०७5७ ० 7२९७7०- 
$८7(2६५९$ ) की एक कमेटी के सम्मुख गवाही देने से इन्कार किया था ॥ उसका दूसरा 
अपराध यह था कि उसने स० रा० भ्रमरीका से वाहर जाने की अनुमति साँगने के 
आवेदनपत्र भे कुछ भूठी बातें लिखी थी । किन्तु ये दोनों अपराध इगलैंड तथा स० रा० 
अमरीका के मध्य मे २२ दिसम्बर १६३१ को की गई प्रत्यर्पएण सधि में गिनाये गये अ्रपराधो 
की सूची मे नही थे । स० रा० प्रमरीका की ओर से ब्रिटिश्व न्यायालय मे इस बात पर बल 
दिया गया कि आइजलर का प्रत्यपण इसलिये किया जाना चाहिये कि उसने अमरीका से 
बाहर जाने के झ्रावेइनपत्र मे भूठी वातें कढ़ी हैं और अमरीकी स्थायालय ने उसे भूठी 
साक्षी (7७0ए/५) के लिये दण्डित किया है । म्मूठी गवाही देना दोनो देशो में दण्डनीय 
अ्ररापघ है । अत आइजलर का प्रत्यर्पणा होना चाहिये 
किन्तु ब्रिटिश कातुन के अनुसार भूठी साक्षी (ए८7०7७) का अपराध केवल 
किसी मुकदमे या अदालती कार्यवाही में हों किया जा सकता है, जब न्यायालय मे सच 
बोलने की दपथ खाकर भूठी गदाही या बयान दिया गया हो। स० रा० अमरीका में भूठी 
साक्षी (?शाण५) का अर्थ वहाँ के कानून द्वारा बहुत व्यापक बना दिया गया है, इसके 
अनुसार अद्ाातती कार्यवाही से सम्बन्ध रखने वाले प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न मामलो 
में दिये जाने वाले हलफ्नामों (8॥॥709908) में दिया गया कोई भी भूठा बयान झूठी 
साक्षी (ए८0४7५) समरम्स जाता है । ब्रिटिश न्‍्यायाघीश ने इगलिश कानून का अनुसरण 
करते हुए आइजलर द्वारा स० रा० झमरीका छोडने के आवेदनपत्र मे कही गई झूठी 
बात को अदालत में दी गई झूठी गवाही (ए&त०७९८५) के अपराध से सवंधा भित्र माना । 
ऐसे भूठा बयान देना इगलैण्ड के कानून के अनुराएर अपराध नही था, श्रत स० रा० 
अमरीका की आइजेलर को उसे सॉपने की प्रार्थवा अस्वीकार कर दी गयी और ग्राइज- 
को बन्धनुमक्त कर दिया गयान बन्धनमुक्त कर दिया गयस्न पक 
इसी प्रकार का एक दुसरा उदाहरण ब्लेकमर ((१9६८ ठ 84८८८) का है 
इसमे ब्लैकमर नामक ब्यक्तित ते अपनी आमदनी के वारे से क्ूूछा विवरश्ण दिया था। 
इसके बाद वह फ्रास भाग गया। स० रा० अमरीका की सरकार ने फ्रेच सरकार से 
ब्लैकमर को सौंपने को प्रार्थना की क्योकि उसने अपनी आय के सम्बन्ध मे कूठा बयान 
देकर एलणऊ का अपराघ किया था। फ्रेंच न्‍्यायालय की व्याड्या के अनुसार आयकर 
के सम्बन्ध भे मूठा दयान देना ए८एण०्ण७ के अपराध मे सम्मिलित नहीं है। अ्रत उसने 






. ध्रल्यरपेण 


अमरीकी सरकार कौ प्रत्यपंण की माँग को स्वीकार नही किया। 
राजनीतिक श्रपराध तथा भत्यर्पण। (ागब्याणा बाप एगाएव्य 
(शण०४)---स्टाकक के मतानुसार तीन प्रकार के अपराधो मे सामान्य रूप से प्रत्यर्परण 
नहीं किया जोता-- (क) धार्मिक अपराख, (ख) सैनिक अपराध---जैसे सैनिक सेवा 
को छोडकर भाग जाना, (ग) राजनीतिक झपराध | राजनीतिक अपराधो मे प्रत्यपंण न 
करने की पद्धति १७८६ की फ्रेंच राज्यकान्ति के बाद शुरू हुई | इससे पहले ऐसा कोई 
सिद्धान्त नही था। १ ६वी-१७वी शताब्दियों के लेखक राजनीतिक अपराधियो के प्रत्यर्प ण 
के पक्षपाती थे । उस समय विभिन्न देशों की सधियो में ऐसे अपराधी सौपने की व्यवस्था 
की जाती थी । किन्तु १७६३ के फ्रेंच सविधान के अनुच्छेद १२० मे फ्रास में उन 
व्यक्तियों को झरगण देने की व्यवस्था की गई, जो अपने देश से “ध्वतन्नता के पक्ष मे 
भाग लेने के कारशा निकाले गए हो ॥ फिर भी १८३० तक ऐसे अपराधियों का प्रत्पर्परण 
होता रहा । इस समय ग्रेट ब्रिटेत, हालेड, स्विट्जरलंड जैसे स्वतन्त्रताप्रेमी देशो भे यह 
विचारधारा प्रवल होने लगी कि निरकुश राजसत्ता दाले देश्ञो मे राजनीतिक स्वाधीनता 
का सधर्ष करने वालो को इन देशों से श्रपते यहाँ भाग भाने तथा शरण लेने पर निरकुश 
राजाग्रों की सरपारो को नठी सौंवना चाहिये । १८१४५ मे जिज्नाल्टर के गवर्र ने स्पेन 
से आये हुए कुछ राजनीतिक अपराधी मेडिड को सौपे थे, इस पर ब्रिटिश पाशियामेट में 
बडा रोप प्रकट किया गया। सर जेम्स मैविन्तोष ने यह घोषणा की कि प्रत्येक देश के 
राजनीतिक भगोडों को झ्राभय देना चाहिये। १५१६ मे सा्ड केसलरें (0850९7९०४8 ) 
ने यह कहा कि केवल राजनीतिक अपराध करने वालो को कोई दण्ड नही मिलना चाहिये। 
१८२३ में स्विदृज रलैंड को महाशक्तियों के दबाव के कारण नैपल्ज झौर पीउमाण्ट के 
विद्रोहो मे भाग लेने ताले कुछ अपराधियो के प्रत्यणा के लिए विवश होना पश | १८२६ 
मे एक डच विधिदास्त्री ने ऐसे झपराधियों के प्रत्यर्पणा करने का सिद्धात्त पुष्ट करते 
हुए एक दिद्वत्तापूर्णा कानूनी ग्रल्य लिखा। १९३३ मे ग्रास्ट्रिया, प्रशिया और रूस ने 
राजनीतिक श्रपराधियो के प्रत्यपेएणः की सधियाँ की”, किन्तु इसी समय बेल्जियम ने 
अपने प्रत्यपए कानून में राजनीतिक श्रपराधियो के प्रत्यपंणा पर विशेष प्रतिवन्ध लगा 
दिया। १७३४ में उसने फ्रास के साथ ऐसी व्यवस्था करने वाली प्रत्यर्पएा सधि भी की । 
फ्रास ने अन्य देह के साथ प्रत्यपेश सधियो मे राजनीतिक अपराधियों के प्रत्पर्षए। पर 
पाबन्दी लगाई। प्रन्प राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया और १८६७ के बाद हुई 
सभी प्रत्यर्पणा सधियों में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है । यह ग्रेट ब्रिटेन, 
स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ़ाम और स० रा० अमरीका दारां राजनीतिक बन्दियों के 
विषय मे प्रत्यर्पएा-विरोधी कडा रूख अपनाने के कारण हुआ । 
किल्तु अभी तक “राजनीतिक अपराध! के ठीक अर्थ के सम्बन्ध मे विद्वानों में 
पूरो सहमति नही हो सकी । आपेनहाइम के शब्दों मे “कुछ लेखक राजतीतिक इरादे 
(४०४५८) से किये गए अपराध को राजनीतिक मानते हैं, ग्रन्य लेखक राजनीतिक 





४... रणकं--एन इण्ट्रोडस्शन ८ इण्टरनेशनछू लो, पृ० २६२ 
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प्रयोजन (?एाए०६०) की टप्टि से किया गया अपराध राजनीतिक समभते हैं। कुछ इसके 
लिये राजनीतिक इरादा और प्रयोजन दोनों ग्रावश्यक्र मानते हैं। कुछ अन्य लेखक राज- 
नीतिक अपराध की परिभाषा वो वेज राज्य के विरुद्ध विये मए कुछ अपराधों के लिए 
सीमित करना चाहते है, जैसे महाराजद्रोह (पाष्ठा9 (23500) । झाज तक इस शब्द 
के समुचित प्रयें के निर्णय के सब प्रयत्न विफल हुए है और ज्ञायद इसी कारण इस शब्द 
की सतोपजनक परिभाषा हो सकने की कोई राभावना नहीं है ।” 
प्रत्यपंण के कुछ उदाहरणों से यह बात स्पप्ट हो जायगी । प्रथम विश्वयुद्ध के 
बाद जर्मन सआटू विलियम वँसर दितीय ने हालैड मे शररा ग्रहण वी थी 4 मितराष्ट्रो 
की सुपीम कौसिल ने धर्साय सब वी धारा २२६ दे झाघार पर हालेइ से जर्मन सम्राट 
के प्रत्यरपए वी माँग की । इस घारा में जमंन सम्राट्‌ पर अन्तर्राप्ट्रीय नैतिकता झौर 
सधियों वी पवित्रद्या के उत्लघन के महापराध के लिए न्यायालय में अभियोग चत्ताए 
जाने की व्यवेस्था थी ॥ डच सरकार ने ऐसा अभियोग चलाने के लिए जर्मन सम्राद्‌ के 
भ्रत्यर्परण को इस झाघार पर अस्वीकार क्या वि उसने वर्साय बी सचि पद, हस्ताक्षर 
नही किए हैं, भत वह इससे वेधी हुई नही है । इसके साथ ही हालेड की पुरानी परम्परा 
अन्तराप्ट्रीय सघर्षों मे पराजित व्यक्तिया को शरण देने की थी ।" १६२१ मे स्पेन के 
प्रघान मतनी दातों (980) थी हत्या करने के बाद फोर्ट केस (557 0०5४) मे दो 
व्यक्ति जर्मनी भाग गये । उमेनी और स्पेन की सचि मे यद्यपि राजनीतिक अपराधियों 
के प्रत्यपए का निपेध था, फिर भी जर्मनी ने इन दोनों अपराधियों को इस झ्राधार 
पर स्पेन को सौपा कि इनका अपराध बदले के इरादे से कया गया था और इसका 
प्रयोजन किसी राजनीतिक उद्देष्य की पूति नहीं था। 
दो दिडिश गामलो से राजनीतिक अपराध फी यह कसौटी तय की गई थी कि 
जिस राज्य में यह भ्रपराध हो, वहाँ राजनीतिक प्रभुता के लिए सधघर्ष करने वाले दो दल 
होने चाहियें, अ्रपराध का उद्देश्य इस प्रभुता की प्राप्ति हो, इस कसौटी को मान लेने से 


ली 





४, द्वितीय विश्वयुद्ध में जब मिनराष्ट्र जीतने लगे तया जननी भीर जापान इनकी सेनाओं 
झारा चारों ओर से पिरने लग्रे तो इस बात की सम्भायता की चाने लगी कि प्रथम विरक्‍्युद्ध में 
जर्मन सम्रादू कैसर की माति जनेनी और जापान के वे नेता तथ्स्थ देशों में शरण झदइण करके 
बचने का प्रयत्न करे) जिस पर 'न्तर्राद्रीय सुड़्ापराधों (छा ल्ाम्मा८७) का आरोप हो । अतः 
३० जुलाई, १६४३ को राष्ट्रपति रूचैल्ट ने यद्ध आरा प्रकट की कि “कांट भी नटरथ देश अपने 
अरेशा को ऐसा आशभयरथल नदी बनायेगा जिससे ऐय अपराधियों को ऋषने कार्यो के भ्यायोचित 
नयप्िएपम ७ परे, में, स्ाय्ापप्ता, विले ॥77 ३० अउतूबर<, २झअद्‌ का मासका में प्िटितस, खम्स्मेल्, ले, 

“्वर्धन भत्याचारों क विषय में घोषणापत्र! (9९८४४५०७ छा ठ€:02७ #७०वय७०७) में यद का 
कि इस घोषणा पर इस्ताक्षर करने वाले दरा अप दी च्यकित्यों का “पीछा भूम्डल + झृटूरतम 
घोरें वक करेंगे ओर उन्हें उन पर दोष लगाने बालों को सौयेंगे लाकि न्याय हो सके (१? जर्नी के 
सभी नाडी नेता युद्धकारी (छल8व८०० देराँ में न्‍रे बन्‍्दी दताये गये थे; जअ्व त्तव्श्य «यों में 
उनका पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई | 
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आतकवादी (प्रक7णा$६) तथा अराजकवादी कार्य राजनीतिक अपराधो की श्रेणी मे 
नही आ मक्‍ते ४ १८६१ के रे कंस्टियोनी (7२० (४४०४) के मामले मे रे कैस्टियोनी 
ने स्विट्ज़ रलैंड के राजनीतिक उपद्भव मे भाग लिया, इसमे उसने अपना राजनीतिक पक्ष 
पुष्ट करने के इरादे से मोली खलाई, अ्रदानक वह ग्रोली रोस्मी नामक निर्दोष व्यक्ति 
को लगी और बह्‌ मर गया । उस पर हत्या का आरोप लग्राया गया, वह इससे बचने के 
लिए इगलैड भाग थ्राया । स्विस सरकार ने ब्रिटिश सरकार से नरहत्या के लिए इसके 
प्रत्यपैरा की माँग की, किन्तु ब्रिटिश न्थरयालय ने इस झाथार पर यह प्रार्थना भ्रस्वीकार 
की कि कैम्टियोनी का ग्रोली चलाने का उद्देश्य राजनीतिक था, अत उसका श्रपराघ 
राजनीतिक है । छिन्‍्तु ग्रेट प्रिटेत ने मेउनियर (१/९८७४८०) को भ्रपदराध के राजनीतिक 
न होने से उसका प्रत्यपेरण किया। मेउनियर फ्रेच अराजकवादी था, उसने पेरिस के 
होटल में वमविस्फोट किया और इसके बाद वह इगलेड भाग श्राया । उसके अपराघ में 
कोई राजनीतिक उद्देश्य न द्वोने के कारण ब्रविटिय सरकार ते उसका प्रत्यपंणा फ्रेंच सरकार 
को फियु,#* 

१६५५ में कोल्फखिस्कफों के मासले ([०[०2५7५८3 270 ०४८३३) में ब्रिटिश 
न्यायालय ने राजवी तिन झपराघ की बडी व्यापक व्याख्या की । इसमे एक मछली पकटने 
बाले पॉलिश जहाज पर सवार शात नाविको ने समुद्र भे यात्रा करते हुए यह प्रदुभव 
किया कि उन घर कडी राजनीतिक देखरेख हो रही है, यदि बे रबदेश वापिस लौटगे 
तो उन्हे अपने राजनीतिक विचारों के लिये कडोर राजदण्ड भोगना पड़ैया | ग्रपनी 
सुरक्षा कीं टपष्टि से उन्होने जहाज के कप्तान के विरुद्ध विद्रोह करके उमर पकड़ लिया 
औ और जहाज को निक्टतम ब्रिटिश बन्दरगाह मे ले गये। यहाँ उन्हे ब्रिटिश प्रधिकारियो 
ने ०२ सितम्बर १६५४को नजरबन्द कर दिया । पोलैड की कम्यूनिस्ट सरकार ने इनके 
प्रत्यर्पएा की मॉँग की, न्यायालय मे यह्‌ कहा गया कि १८७० के ब्रिटिश प्रत्यर्पएण कातुन 
में इसके लिये आवश्यक झ्पराघो की सूची मे एक अपराध महासमुद्रो में जहाज पर 
बिद्रोह करना है, १६३२ की एग्लो-पोलिश प्रत्यर्पणा सधि में भी इसका उल्लेस है, 
उपर्युक्त पोरिश व्यक्तियों ने यह अपराध किया है, श्रत इनका प्रत्यर्पएणा होना चाहिये । 

स्यायात्य ने इस मामसे मे निरणंय देते हुए कहा--“ (क) १८७० के प्रत्यपंण 
कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्वरूप रखने बाले अपराधों के विषय मे प्रत्यपएा को रोकना 
है । मैजिस्ट्रेट का यह कत्तेव्य है कि वह सारी साक्षी देखकर यह निडचस करे कि यह 
अपराध प्रत्यर्पणयोग्य (&६४86॥६5७० ) है सा राजनीतिक स्वरूप रखता है। (ख) 
अपराध का राजनीतिक स्वरूप भ्रत्यपेण् की प्रार्थना के समर्यंन में दी गई साक्षी से तया 
इसके उत्तरमे दीसाक्षी से प्रकट होता है । ईस्टियोनी के मामले मे “राजनीतिक स्वरूप! 
के सम्बन्ध में दी गई परिभाषा बहुत व्यापक नहीं है । न्‍्यायाघीश फंसए्जण के मत से 
इस परिभाषा में रादेव उस समय की परिस्यितियो को देखते हुए विचार करना चाहिये । 
नतमान समय १८६० के उस समय से भित है, जब कंस्टियोनी के मामले का निरंय 
किया गया था। उस समय किसी नागरिक के लिये अपना देश छोड कर दूसरे देश मे नया 

जीवन शुरू करना देशद्रोह नही था । उस समय युद्ध न होने पर देश एक-दूसरे के शनु 
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नही समझे जाते थे । वर्तमान मामले मे प्राथियो के पास केवल विद्रोह का एकमात्र मार्ग 
खुला हुआ था । उन्होंने एक राजनीतिक स्वरूप रखनेवाला अ्रपराध किया है और यदि 
उन्हें पोलिश सरकार को सौपा जायगा तो वे राजनीतिक अपराध के लिए दण्टित किये 
जायेगे। भ्रतएव न्यायालय ने १८७० के प्रत्यर्पणा कानून के अनुभाग ३(१) के अनुसार 
पोलिश नाविको को पोलिश सरकार को सौपने का निषेध झिया! 
डैपटेंट घारा (400००६७०/ (0७४५०) --कई बार कुछ राजनीतिक अपराधों 
का उदृइ्य राज्य अथवा घासन के अध्यक्ष को मारना होता है-4--पेसे-अपराधो के 
राजनीतिक होते हुए भी इनमे भ्रत्यर्पए होता है॥ इसका बडा मनोरजक इतिहास है । 
१८६४ मे क्रास के समझ्राद नेवालियन छूतीय के वध के उद्देश्य से वेत्जियम मे बसे दो 
फ्रेंच व्यक्तियों ने केले तथा लील के बीच की रेलवे लाइन पर बमविस्फोट किया। 
फ्रास ते बेल्जियम से इनके प्रत्यर्पए। की प्रार्थना की 4 बेल्जियम के न्यायालय ने इस 
डापराघ के राजनीतिक होने के काररा यह प्रार्थता अ्रस्वीकार कर दी। बाद मे बेल्जियम 
ले अपने १८६६ के प्रत्यपेएण कानून का सझोघन करते हुए उसमे ७॥(९090$ (22058 
जोडी इसके अनुस।र सरकार के भ्रध्यक्ष का या उसके परिवार के किसी सदस्य का वध 
राजनीतिक अ्पराघ नही समझा जाना चाहिये । कुछ समय दीतने पर यह व्यवस्था 
अन्य ०28 राज्यो ने भी अपने प्रत्यर्परशा कानूनों मे सम्मिलित की ॥ 
दो भ्रपराधिता (9070]6 (:श0॥78॥9) का नियम --अधिकाश राज्य 
प्रत्यर्पए। के लिये यह आवश्यक रामभते है कि अपराघी का काये प्रत्वपेंण करने तथा 
इसकी मांग करने वाले ले दं।नों राज्यों में अपराध समका जावय- राज्य हो, इस प्रकार यह कार्य 
दोहरे रूप में श्रपराघ होना चाहिए | यदि यह केवल एक ही राज्य मे अपराघ है तो 
प्रत्यपरण नहीं किया जायगा। दिसग्बर, १६३२ गे दलिनायरा रे भागे हुए अपराधी 
व्यापारी सेनुअल इन्सल को ग्रीक न्यायालय ने इस झ्राघार पर अमरीका को नहीं सौपा 
कि उस पर जो दोप लगाया गया है, वह यूनानी कानून मे भ्रपराध नही है । इस विषय 
का दूसरा प्रसिद्ध मामला भ्राइज्लर (8॥567) का है । 
इसका पहले (पृ० ३०७) उल्लेख किया जा चुवा है | 
भेद का सिद्धान्त (7० एपाटए]6 ०१ 5ए9९९०७॥५) ---इसके अनुसार 
प्रत्यरपणश की माँग करने वाला राज्य अपराधी को केवल उसी अपराध के लिये दण्डित 
कर सकता है, जिसके ग्राघार पर उसका प्रत्यर्पएा किया गया है। यदि प्रत्यपंणा की माँग 
चाले तथा उस पर मामता चजाये जाते वाते अपराध मे भेद है तो स्थायालय इस दशा 
मे उसे मुक्त कर देते है । स० रा० बनाम रोह्चर ([एतरालत 5096४7 ृ०एघटॉल- 
886) के मामले में ऐसा ही हुआ । रौज्चर एक नाविक था, इसे वध के अपराध के 
कारस ग्रेट ब्रिटेन गे स० रा० झमरीका को सौंपा। तिन्‍्तु यहाँ उस पर क्र तथा 
श्रसाघारण दण्ड देने का अपराध लगाकर दण्डित क्या गया। इस मामले की आपील 
होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका दण्ड रह करते हुए इसे इस भाधार पर सुक्त कर दिया 
कि इसे केयस प्रत्यपण वाले अपराध के लिए ही दण्दित कया जा सकता है। एक 


अत्यपंण ३१३ 


इटालियन न्यायालय ने ]9 7० ४7०१० के मामले मे यह निर्णय किया था कि झभिवुक्त 
की महमति से तथा प्रत्यपँ ए सधि से इस प्रकार की व्यवस्था होने पर प्रत्यपंण वाले 
अपराध से भिन्न अपराध के लिए भी उस पर ग्रभियोग चलाया जा सकता है 

* . प्रत्यपंणा के सम्बन्ध मे प्रसिद्ध क्रान्तिकारी सावरकर के मामले का प्रथम परि- 
शिप्ट में विस्तार से उल्लेख किया गया है । या कथा 


प्रत्यपण के उपयुक्त विषरण्य से यह स्पष्ट है क्रि इसके लिये निम्गलिखित 
बाते आवश्यक है--- (क) राजनीतिक, सैनिक और धार्मिक झपराधो के लिये प्रत्यपेंणा 
नही हो सकता । (थ) प्रत्यपित (&-090॥(0) व्यक्ति पर केवल उन्ही अपराधों के 
लिये अभियोग चलाया जा सकता है, जिसके झ्राघार पर उसके प्रत्यपंण की प्रार्थना की 
गई थी। (ग) प्रत्यपंरा की माँग करने बाला राज्य केबल उसी ग्रपराध के लिये 
अभियोग घला सकता है, जो दोनों देशो भे ग्रपराघ समझा जाता हो । 
श्रपहरण द्वारा प्रत्मपेण-- श्राइक्मान का मामला (#छझपय्ताए00 09 
4#7एशा०च--ह7क्रपाण्यण (०७5७ )--मदि किसी अपराधी व्यक्ति को सामान्य रूप 
से दूसरी सरकार से धाप्त न किया झा सकता हो तो क्या ऐसी दज्या से उसका बल 
सथा छल से अपहूरएा करना उचित है ? इस विपय भे आइकमान का भामला बडा 
रोचक है। काले एडोल्फ आइक्मान को हिटलर ने १६३८ मे “यहूदी प्रवास विभाग! 
(छत्ालआा ० व९ए8॥ एंगाहटाध079) का अध्यक्ष बनाकर उसे यहूदियों को जर्मती 
से निकालने तथा इस समस्या के समाघान का कार्य सौपा । १€ ३६ में चंकोस्लोवाकिया 
पर णमंत अधिकार होने पर इसे हाँ वसे २५,००० यहूदियों को बाढर निकालने 
का फार्य संगठित करने भेजा"गया ।१६४१ मे इसे सुरक्षा एवं यहृदियों के निष्कासन 
दोनो विभाग सौप दिये गये, इसे आइकमान चिभाग (]000 ८०८ फिलायाव्षणा ) 
का नया नाम दिया गयुटरींइस विभाग बा कार्य जमंनी मे तथा जर्मन शेनाओं हारा 
अधिकृत प्रदेश गे लाखो यहूदियों का निर्वारान तथा सफाया करना यु, (१६४३ मे 
आइकमान ने भहृदियों को मरवाने के लिये विशेष दस्ते (छाप्तइधयट्टाप09९॥ 5एलक 
8५०७०$) बनाये । उस समय इन्हे ग्रोली से उडाने तथा इनके शवों को गाडने की 
प्रक्रियायें वडी मन्‍्द, खर्चीली और कफट वाली प्रतीत हुईँ,अत झइकमान ने कम 
खर्च भे बड़े पैमाने पर लथा बदी जल्दी(धहूदियो का सामूहिक नरखहार करने तथा 
इनके शवों को भस्म करने के लिये एक गैस 7./टाठप़ 8 का प्रयोग करने की श्राज्ञा 
दी /इसमे यहूदियों को वहुत वडी सख्या मे कमरो में बन्द करके उसम विपेली ग्रेस 
भर दी जाती थी, इन ग्रेसग्रहो (545 ८प्रेथ्गा८5$) से उनका सामूहित्त सहार 
हो जाता था और बिजली की भट्टिया से उनके शव जला दिये जाते थे। ्ध्थर मे 
आइक्सान ने स्क्य ैयक्तिक रूप से हयरी को राजघानी बुटापेस्ट से १ लोख रू० 
हजार से २ लाख तक हगेरियन यहूदियों को आसविट्ज के बन्दीगरहा (#ए५८जांट ९079« 
€९छ७५शा।०१ (५०७9 ) में निर्वासित कराया तथा गैसग्॒ट्टों मे इन्हे मरवाया. झ्राउक्मान 
का यह दावा था कि उसने ह्टिलर के “यहूदी भ्रस्त के भ्रन्तिम समाघान के लिये 


इ्१४ प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


५ लाख यहूदियो के बध का झ्ायोजन कराया है ।१ हर 
हिल्लीय विश्वपुद्ध मे ८ मई १६४५ को ग्राइक्मान अमरीकी फौजों हारा वन्‍्दी 
बता लिया गया । उस समय इसने अपना नाम और वेष वदल लिया । कुछ समय बन्दी 
रहने के बाद यह श्रदरीकन कैम्प से माय निकला और कूठे नाम से दक्षिण अमरीका 
के अर्ज ण्टायना राज्य मे चला गया और वहाँ एक कारवाने मे काम करने लगा। 
किन्तु कुछ महूदी अपनी जाति के दिष्वसक झाइकमान कया पता लगाने पर तुले हुए थे 
वे पन्‍द्रह वर्ष तक इसकी खोज में लगने रहे ॥ इस यीच मे यहूदियों वा राज्य 
इजराइल भी बन गया था । ११ मई १६६० को यहूदी स्वयसेवको' ने इसे भ्रजेंण्टायना 
में पकडा, एक विमान पर बिठा कर इज़राइल ले ग्राये श्रौर उन्होंने यहाँ पहुँचक र इसे 
इणराइल की सरकार को सौप दिया। 
आइक्मान के इस प्रकार गुप्तरीति से अर्जेण्टायना मे अपहरण पर वहाँ को 
सरकार का विल्षुब्ध होना स्वाभाविक था । उसने इज़राइल के इस कार्य का प्रबल 
बिशीघ करते हुए ८ जून १६६० के पत्र में यह पा कि उसने एक मित्र देश की प्रमु- 
सत्ता का उल्लंघन किया है, आइकमान ने यद्यपि लाखो यहूदियो का नरसहार क्या है, 
बह भर्जण्टायना मे भूठे नाम से रह रहा था, अत उसे वहाँ शरणखा ग्रहए करने का कोई 
अधिकार नही था, फिर भी इब्रराइल अस्तर्राप्ट्रीय कानून का उल्लघन करे दूसरे 
देश म अपने प्रतिनिधि भेज कर अपदृरण का ऐसा कार्य नहीं कर सकता ॥/ उसे 
आइकमान बो यापिस लौट देना चाहिये और इसके बाद उसके प्रत्यपपएण वी माँग 
करती चाहिये । यदि श्राइकमान को जातिबध (5०००८४०) के अपराध के आधार 
पर लौदाया जाय त्तो उस पर यह भ्रभियोग या तो जर्मनी मे चलाया जाना चाहिये, 
जहाँ ये अपराभ किये गये थे अथवा स० रा० राघ के जातिबध अभिसमय ((८००- 
606 ए०॥रशश्ा07) के अनुसार यह मामला एक अनन्‍्तर्राप्ट्रीय न्यायालय के समक्ष 
साया जागा चाहिय । यदि इज़राइत ने उसकी यह प्रार्यतरा नहीं मानी दो वह यह 
मामला सुरक्षा परिषद्‌ में ले जायगा 
इसके उत्तर मे इजराइल की सरकार कय यह कहना था कि यह कार्य स्वय- 
सेवकों ने किया है, ग्राइकमान ने अपना समपेण स्वेच्छापूर्वक अपनी मानसिक बान्ति 
पाने के लिये किया है, वह आइकमान पर अभियोग इज़राइल मे ही चलाना चाहती 
है, उसे खोटाने के लिये तैयार नहीं है, किन्तु इस काण्ट मे श्रर्जण्टायता की सरकार 
की प्रभुसत्ता का जो उल्लघन हुआ है, उसके लिये वह उससे क्षमा माँगती है । 
आइकमान को न लौटाने पर अर्जण्टायना ने सुरक्षा परिषद्‌ मे इस प्रश्न को 
उठाया । सुरक्षा परिषद्‌ ने २२, २३ जून १६६० को इस ज्रइन पर विनार करके यह्‌ 





६. कोर्सिस्स आकोइनत, ५४ जून--? १ जुलाई, १६६०, ए० २७४८६॥ यहूादयों के 
रोमाचक नरप्तद्वार के लिये देखिये कोसिस्‍्स आकोइब्च, १६६२, पु० श्८ूपर 8 


अत्यर्पेंण श््श 


निर्णय दिया कि ऐसे कार्यों से राज्य की प्रमुसत्ता का उललघन होता है, झन्‍्पर्राष्द्रीय 
संघर्ष उत्पन्न होता है तथा यदि ऐसे कार्य बार-बार किये जाय॑ तो द्रन्तर्राष्ट्रीय चान्ति 


ऑररसुरक्षा को जतस पेदा होने की रंभावता हैं; इज्राइल को यह चाहिये कि वह ब्रन्त- 
राष्ट्रीय कायून तथा सच के चाटेर के अनुत्तार इस मामले मे अर्जण्टायना की समुचित 
मुझ्रावजा दे और परिपद्‌ को यह आशा है कि दोनो देश के संम्वन्ध मेचीध्य बने दोनों दक्षा के सन्वन्ध मेत्रीपेरप बने रहेगे । 
इज राइल मे आइकमान पर ११ अ्रप्रेल १६६ १ से सुकहमा चलाया गया तथा 
३१ मई १६६२ को आइक्मान को न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्राणदण्ड दे दिया 
गया । जज जा 0 ड़ आस 
“77 शआ्राइफमान के मामले मे यह प्रदन उठाया गया था कि इज़राइत इरा मामले 
को चलाने का भ्रधिकार नही रखता था क्योंकि जिस समय ये अपराध किये गये ये, उस 
समय इज़ राइल राज्य का निर्माण ही नही हुआ था तथा ये अपराध इज़राइल राज्य 
की सीमा से बाहर किये गये थे । दूसरा प्रइत यह थ। क्रि कया इज़राइल द्वारा झआाइकमान 
का गझर्ज॑ण्टायना से इस तरह अपहरण करना न्‍्यायोनित था। इस विप्य में इज़राइल 
का यह कहना था कि यदि सामान्य रूप से आइक्मान के प्रत्यपण की माय झ्जण्टायना 
से की जाती तो बह अवहय फरार हो जाता । अत लाखों निरंह निरफ्राब यहूदियों के 
हत्यारे को पकडने के लिए यदि अ्पट रण रते हुए ग्रन्तरॉप्ट्रीय नियम वी बुद्ध अ्ब- 
हेलना हुई है तो श्राइकमान के अपराध की गुरुता को देखते हुए नैतिक दृष्टि से उसे 
इस प्रकार पकडने मे कोई ढोप नही प्रतीत होता ।* 
झ्राईुकोविक का सामला (870:०७॥० (:३४०)--इसतती प्रकार का एक ग्न्य 
मामला यूगगोस्लातिया के आन्द्रिज्य आर्ट्कोविक का है। १६३४ में फास के वन्दरगाहे 
मार्सेलीज़ में यूपोस्‍्लाव राजा एलेक्ग्रेण्डर की हत्या हुई, इसके घड्यन्त्र मे सर्वप्रथम 


७. इस मामले के विग्तृत विवेचन के लिये देगिये भ्रमेरिकन जल भाप इंटरनेशनल 
लॉ, १६६7, पृ० १९७--२ ३५४ तथा पृ० ३०७-- ३५८ | 

अपदरण द्वारा प्रत्यपेणजिषयक एक अन्य सामला कागो (क्निद्वासा) के भूतपूब प्रधान- 
मन्‍्ती शोन्दे का है | कोमिंग्स आकादटत, १६६७, एृ० + अफीक्न रिकटर १६६७, ए०१७०५) 
काग्रा की कॉनान मरकार स्ये देशद्रोडी, साआाज्यवादियों का साथ देने बाला; कायो के प्रथम 
अधानमन्नी लुस॒ुग्वा की देस्था करासे बाला सममदी थी । यह कायों से भाग कर विदेश चला 
गया यथा, किन्तु इसवी अनुपस्थिति में भी कागो के ८०क न्यायालय में दस पर मामला चला करे 
माचे २६६७ में इसे आणदण्ड दिया ग्रया था। कायो सरकार क्सिी प्रसार इसे दर देने के 
ईलिये जिदेश से स्वदेश लाने के लिये प्रयत्नशील थी | # ज़लाइ १६६७ को जब शोस्बे एक 
एक समिटिश विश्ान द्वारा रोम से स्पेन जा रदय था तो जदाव पर सवार छुद्ध व्यक्तियों ने च।/लक को 
इस विमान को जवदस्ता अल्जी रिया ले जाने के लिये वाधित क्यि।। इस विनान के अल्जारिया 
पहुँचते दी वद् की सरकार ने ज्ञोम्बे को बन्ददी बना लिया त््था २ जुलाई १६६७ को कागो को 
सरकार ने अल्जीरिया की सरकार से शोन्ने के प्रत्यपण की माँग की । 


श्श्६ भ्रत्तर्राष्ट्रीय कानून 


आार्दकोविक का नाछ लिया गया$ १६४९१ भे जर्मन सेनाग्रो ले यूमोसलावियां पर 
अधिकार कर लिया । उस समय कोट लोगो ने भ्रपनी स्वतन्त्रता की घोषस्था करते हुए 
एक पृथक्‌ गराराज्य की स्थापना क्ी। आर्टूकोविक क्र. इस राज्य में ग़हमन्त्री, 
न्पायमन्त्री तथा राज्य परिपद्‌ का अध्यक्ष बना। वर्तमान यूगोसलाविया की सरकार 
का यहू दाबा है कि इसने अपने शासनकाल मे हजारो निर्दोष यूग्रौस्लानों का वध बडी 
क्रूरता से कराया। 

१६४४ मे जर्मनी की हार होने षर आर्टूकोविक ने स्वदेश से भागकर आस्ट्रिया, 
स्विदूजरलैण्ड और झायलेंड मे जरण ली। १६४८ में वह्‌ स० राज्य ग्मरीबा मे 
कीलिफोनिया में रहने वाले श्रपने भाई के पास कुछ दित रहने के लिये कूठे नाम से चला 
ग्रया। अमरीका मे अपने निवास के प्रयम वर्ष में ही उसने झाप्रवास ([प्राशाड्ा307) 
के अधिकारियों को अपना झसली नाम बता दिया। १६४५-५० मे उसने स०७ रा० 
अमरीका में स्थायी रूप से निवास के लिए १६४८ के 9599080 एश75075 #ध८ 
के झनुसार प्रार्थन की । उराके प्रार्थनापत्र को झरवीकृत कर दिसा गया क्योंकि उसने 
अपराका से प्रवेश कूठे नाम से किया था। 

१६५१ में यूगोललाव सरकार ने उसके भ्त्यर्परा की माँग की। इसपर उसे 
बन्दी बना लिया गया। भ्रव उसने बल्दी प्रत्यक्षीकरण (49९७७ (0070७) के ग्न्तर्गेत 
न्यायालय मे अ्रपती मुक्ति के लिये आवेदनपत्र दिया। इस मामले मे न्यायाधीश हाल 
का यह मत था कि १६०२ में स० रा० अमरीका ने ग्रपरातियों के प्रत्यपंश की जो 
सधि स्विया राज्य से की थी वह यूगोस्लाविया का सर्वेधा नया राज्य बन जाने के 
कारण उराके साथ की गई सही साग्रिज्ञा सकती, अत सधि के अनुसार उसरा 
प्रत्यर्पए नहीं हो सकता। आदुकोबिक का यह्‌ कहता था कि उसके विरुद्ध जो भ्रपराघ 
लगाये जा रहे है, उतका स्वरूप राजतीतिक है। अत इनके आधार पर उसके प्रत्यर्पए 
की भाँग नहीं की जा सकती । न्‍्यायाघधीद ने इस तब को स्वीकार करते हुए उसे छुकक्‍्त 
कर दिया। 

5_>सार्रतीय प्रत्यपंण कानून ९४६२ (0090 एडछब्त/ा०० #०५, 4962)--इस 
प्रसग में १६ सितम्बर १६६२ को राष्ट्रपति की स्वीक्रत पाने वाले भारतीय प्रत्यवंण 
कानून पा उल्लेख आवदयक प्रतीत होता है । यह १८८१ के भगोडे ऋपराधी अधिनियम 
(+#एह॥॥ए6 0वींटए06८५ ०) १८७० तथा १६३२ के प्रत्यपंगा काबूनों (0२0078०0 
8०५७) तथा १६०३ के भारतीय प्रत्यपेंरा कानूत का स्थान लेने तथा इनमे समयानुक्ूल 
अक्ोधन करने के लिये बनाया गया है । नये कानून मे एक बिदेदी राज्य मे तथा राष्ट्र- 
मण्डल ((00४70079८०7४ ) के देश मे भेद क्या गया है । इसकी अनुसूची (5-७8८०४]०) 
मे गिनाये हुए राष्ट्रमण्ठल के देश ये है ---आस्ट्रेलिया, कनाडा, सेलाव, राइप्रस, मचाया, 
घाना, न्यूजीलेड, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सिय्वर्रालिशोच, सिगापुर, टायानिक्या और 
ग्रेट ब्रिटेन । यह कानून आयरजेंड पर याप्ट्रमण्डल के देशो के रामात सागू होगा । 

इसके अनुभाग (52८००॥) २ में इस वानून में प्रयुक्त विभिन्न पारिभाषिक 

शब्दों के लक्षण तथा आाशय स्पष्ट किए गए हैं । प्रत्यपेण के अपराय (फऋफ्बताततय 


अ्रत्यरण ड्शछ 


००४८४) को, ऐसा अपराध बताया गया हे, जिसके सम्बन्ध मे व्यवस्था विदेझी राज्य 
के साथ वी ग्रई प्रत्यपेंशा सन्धि मे दी मई हो ) जिन राज्या के साथ ऐसी सन्धि नही है, 
उनके सम्बन्ध मे ये अपराध इस कानून की दूसरो अनुसूची मे वर्णित क्यि गए भ्रपराध 
होगे | इस ग्रनुसूची के श्रपराघ ये हैं-- 

'टह्ंद्रीप हत्या ((ग्राप्क्काह प्रातःतक) , हेत्या का प्रयत्न, गर्मपात (85९८श7- 
2826) कराना, बच्चे का परित्याम (#थ्गात॑गाणश्या), भयाना (सता2एफा॥8)+ 
अपहरण (/७तए८7०७), दासता (5]8ए९५), जबदंस्तो श्रम कराना, बलात्कार 
तथा अप्राकृतिक अपराध ([7गाधाएा/श्ञ णीटि।ए25) अ्रपकपेणा [फरशाताप्ाणा), चोरी 
आर डकंती (7९०90८7५ 890 7950079 ), गबन (एफ ए्राड४एएाठफ़ाभा०ता ) , 
सापराघ न्यास भग ((फ्ाणश छाटवली णी 9५५४), ठगना, रिप्टि (8५८०0८) , 
जाजसाजो घाले दस्तायेजो का प्रयोग, मुद्रासम्बन्धी झपराघ, जहाजो को समुद्र मे डुयोना 
या घष्ट करना झथपा इसका प्रयत्न या पड्यन्त्र करना, इसी प्रकार विमानों का पिघ्वस 
करना या इसका प्रयत्न झपवा पड्यन्त्र करना, महाससुद्रों म किसो जहाज पर या बिमान 
पर इरो नध्ट करने के इरादे रो झआक्मण करना, महाराशुद्वा मे जहाज के स्वामों के 
विरुद्ध विद्वोह करना, सोने को, हीरो को तथा अन्य बहुगूल्य मणियों को तथा मादक 
ददार्थों को चोरी से लाना, स्त्रियों तथा लडत्तिों का अ्मैतिक ब्यापार या ग्रन्य कोर्ड 
ऐसा झपराध जो भारतीय दण्ड विधान के ग्ननुसार अथवा भारत मरकार द्वारा प्रकाशित 
की गई विज्नप्तियों के भ्रनुसार दण्डनीय श्रपराध हो । भगोडा झपराधी (#एट्ाए६७ 
(फर्म) वह व्यक्ति है जिस पर विदेशी राज्य की सीमा मे उपर्युक्त प्रत्यर्पण 
अपराध करने का आरोप है या जिसे ऐसे अपराध के लिए दण्ड मिल चुका है और 
उसके भारत में भागकर घाने का सदेह है । 


इस बायून के अनुभाग (८८७००) ३१ में राजनीजिब अपराधों (70/0ल्‍०- 
(:ध7०७) की ब्यवरथा करते हुए कहा गया हे कि ऐसे भगोडे ग्रपराधिया को पकडकर 
किसी विदेशी राज्य को नहीं सौपा जायगा, जिनका अपराध राजनीतिक हा या भगोडा 
व्यक्तित उसके सामले पर विचार करने वाले मजिस्ट्रेटा के ग्रशवा केन्द्रीय सरकार के 
समक्ष सन्‍्तोषजनक टौति से यह प्रमाणित कर सके कवि उसके प्रत्यर्पएा की मॉस इसलिए 
की जा रही है कि उसे राजनीतिक स्वस्प रसने दाले क्सी अपराध के लिये दण्डित 
क्रिया जा सक्ते | इस कानून के अनुभाग २२ के अनुसार भगोडे अपराधी ने यह झपराघ 
इस कानून के बनने से पहले किया हो तो भी उसे पक्रडकर विदेणी राज्य को सौंपा जा 
सकता है। झनुभाग २३ मे यह व्यवस्था है कि पतिसी राज्य की प्रमुसत्ता से न आने बाजे 
महासमुद्दो स अथवा दाफुसमडल गे अपराघ करने वाले ब्यक्तियो का भी दूसरे राज्य को 
सौपा जा सकता है। झनुभाग २६ ये यह कहा गया है कि सदि वेन्द्रोय सरकार को यह प्रतीत 
होता हे कि प्रत्यरपए की माँग बढे क्षुद्ध कारस्खो से तया अच्छे इरादे से नही की जा रहो, 
भय्रोटे अपराधी क्यो लौटाना अन्यायपूर्ण् होगा तो वह अदालत भे उसके विरुद्ध चल रही 
कार्यवाही को विसो भी समय रोक सकती है, इस व्यक्ति को बन्दी बनाने वाले वारष्ट 
को रद करके उसे मुक्त ररने का अधिकार रसती है। अनुभाग ३० में यह कहा गया 


श्श्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


है कि यदि भगोडे अपराधी के प्रत्यप॑ण को माँग कई राज्य करें तो केन्द्रीय सरकार जिस 
राज्य को उचित समझे उसे भगोड़े का प्रत्यपेंणा कर सकती है। 
इस कानून के दूरारे तथा तीरारे अध्याय में भगोड़े अपराधियों के पत्यर्पण की 
माँग के सम्बन्ध मे आवश्यक नियमों का निर्देश है । अध्याय ३ के अनुभाग ४ से ११ 
के अनुसार विदेशी राज्य के भगोडे अपराधी के प्रत्यपंण की प्रार्थना उस राज्य के दिल्‍ली 
स्थित राजदूत द्वारा या विदेशी सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को को जानी चाहिए। 
इस प्रार्थना के झ्राने पर केन्द्रीय सरकार इस मामले की जाँच करते के लिए एक स्याया 
घीश को ग्देशञ देगी । न्यायाधीश ऐसा आ्रदेश पाने पर भगाई ग्रपराधी को बन्दी बताने 
के बारण्ट निकालेगा और यदि इस मामले की जाँच करने के बाद वह इस परिणाम पर 
पहुँचता है कि उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टि मे (9#778 [808) मामला सिद्ध हो गया है 
तो वह भगौदे अपराधी को जेल भेज सकता है तथा इस विधय म ख्पनी जाँच की रिपोर्ट 
तथा अभियुक्त का वक्तव्य केन्द्रीय सरकार को भेज देगा । इस रिपोर्ट और वक्तव्य को 
प्रपप्त करने के बाद यदि केन्द्रीय सरकार इसे विदेशी सरकार को सौपना उचित समभेगी 
तो इस स्रिषय मे आजश्यक कार्षणाही करेगी । 
त्तारासोव का सामला (१७795०७ ९:४४०)---उपर्युक्त कानून बनने के चाद इस 
विषय का सबसे प्रसिद्ध मामला रसी नाविक तारासोंब का है। इसके प्रमुख तथ्य इस 
भ्रकार हैं. २७ वर्षीय वी० एस० तारासोव (शाक्रत्ाआबए धध्ाक्रा०शला प्॒थ००४००) 
एक रूसी तेलवाहक (प्र॥/००) णहाज तेहे्‌रवोब्सी (7८४८:००४०७) पर नाविंक 
था । उस पर यह आरोप था कि उसने इस इस जहाज म, जब यह महासमुद्र (घाहा 
$645) भे या तो ७०० रु० की चोरी की और जब यह पोत कलकत्ता के बन्दरगाह में 
आया तो २५ नवम्वर १६६२ को तारासोब उस जहाज से कूद पडा तथा उसने वही 
पास खडे हुए स० रा० श्रमरीका के जहाज 5४८९ 8णाए८९०८ पर शरण अ्रहण की । 
इस पर सोदियत दूताबास ने भारत ध्तरकार से प्रार्थता की कि रूस तारासोव पर रूसी 
प्रदालद से उसकी चोरी के अपराध के लिए सुकदमा चलाना चाहता है, अत तारासोव 
से सौप दिया जाय । इस पर भारत्त सरकार ने यह आदेश दिया जि इस मामले मे 
प्रत्यपण का निर्णय करने से पहले इस बात की न्याग्रिक जाँच (उएठालथों इष्पए८७) हो 
कि सोवियत दूताबास द्वारा घारासोव के विरुद्ध लगाये गए चोरी के झारोप मे प्रथम 
दृष्टि में. (एप्प वि७०) मामला अनता भी है या नहीं । इस सामजे की जाँच पहले 
ऋलकत्ता में तया बाद में दिल्ली में स्तर हक मजिस्ट्रेट थी एन० एल० ककक्‍्कड ने 
की । २६ मार्च १६६३ को इस मामले में पह निर्सेय दिया गया कि तारासोव के विरुद्ध 
प्रथम दृष्टि मे (छाग्णाव 8५7०) भामला नही सिद्र हो पाया, उस पर चोरी का 
शापरास मनगठन्त है। 
इस मामले में वादी की ओर से कहा गया था कि तारासोव ने रूसी जहाज पर 
शुपया सखने वाले (७४६८८) तृतीय सावी (प्रध्मापत )ध३७८) के कमरे से १७ सपम्बर 
को महतसणुद्र मे चोरी की । जहाज के कप्तान ब्राउन (84 8. छए०छ०) ने इस मामले 
की जाँच की, किन्तु उसे २४ नभम्वर की शाम ठक किसी व्यवित पर झक नही हुआ । 
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२४ को जब उसे तारासोय पर छः ठम्मा तो वह ड्यूटी पर था, अत वह उससे कुछ 
पूछ नहीं सका। तारासोव अगले दिय सबेरे रूसी जहाज से समुद्र से कुदा । रा० रा० 
अमरीका के स्टीव सरपेयर जहाज पर चढकर उसने स ० रा० अमरीका से शररप मांगी । 
इस पर सावियत उप-पारिज्य दूत लोद्रेच ([.0707<५) ने कलकत्ता के दक्षिणी वन्दरगाह 
के थाने मे उसके जहाज से गायब द्ोने की तथा उसे दूडकर सोजियत बारिज्य दूतावारा 
भें लौटाने की रिपोर्ट दर्ज करायी। इस रिपोर्ट मे घोरी का उल्ऐेख नही था। २८ नवम्बर 
को बह पकडा गया प्रेज्वीडेन्सी मजिस्ट्रेट ने उसके अभियोग पर विधार किया और 
उसे दोषी सिद्ध करने के प्रमाणो के अभाय में उसे सुफ़ुत कर दिया । इसी बीच सोवियत 
दूतावारा ने उसके प्रत्यपंण की प्रार्थना को और वह £ जनवरी को दिल्‍ली के उपयुक्त 
मजिरट्रेंट के बारण्ट पर पुण गिरफ्तार कर लिया गया, ११ जनवरी १६६३ को दिल्ली 
लाकर उसके धत्यपेरए की जाँच (7>0०0700४ :एक्‍एए७) घृरू की गई। 
इस बिपय में तारासोब का कहना था कि वह सर्वेथा निर्दोष है । उसने कोई 
चोरो नहीं की । वह अपने देय से इस झ्राश्षा से भायना चाहला था फि उसे स्वतन्त्रता का 
जीवन बिताने का झ्वसर मिले, वह अत्याचार कै भय से झाशकित न रहे, रूस मे व्यक्ति 
कुछ नही है, वहा विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता नहीं है। सोवियत सरकार उसके 
प्रत्यपरण की माँग बदले की भावना से कर रही है, रूस मे उस पर चोरी कै लिये मुकदमा 
नही चलेगा, किन्तु श्ुकेनियन दण्ड-विधान की घारा ५६ के अनुसार मुकदमा चलेग्रा। 
इसमे स्वदेश लौटते से मता करने वाले भग्रोशों को १० से १५ वर्ष की कैद बी अथवा 
ग्रोली से मारने की व्यवस्था है, मले ही उन्होने कोई अ्रपराध न किया हो । जब कोई 
शूसी सोवियत शासन स अ्रसतुष्ट होकर देश से बाहर जाता है तो इसे इसी प्रकार चोरी 
के अपराध मे फेंसाया जाता है, उसपर भी इसीलिये भ्रूठमूठ मनगढन्त यह श्रपराघ 
लगाया जा रहा है । 
माननीय न्यायाधीश ने इस मामले मे तारासोष के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा 
कि चोरी के मामले मे दो बात विचारणीय है-- (१) चोरी २४५ नवभ्यर को हुई या 
१७ नवम्वर को, (२) कया २५ नवम्बर रे पहले तैयार क्यि गये कागज वारतबिक है। उप- 
स्थित की गई साक्षी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि कोई चोरी हुई है तो 
राते के १२ वजे से सबेरे ४ बच्चे लक २५ नवम्वर को हुई है, जब रूसी जहाज कलकत्ता 
के किंग जार्ज गोदी (]90८:) सं था। १७ नवम्बर को कोई चारी नही हुई क्योकि 
२४५, २६ नवम्बर को दक्षिणी बन्दरगाह ($०४ा४ एठ67) के थाने म इस विषय म जो 
रिपार्टे दर्ज॑ करायो गई हैं, उनमे सोवियत दूतावास ने छारी का कोई उल्लेख नही 
कराया । चोरी के विपय म फोटो आदि के जो प्रमाण २५ ता० से पहले तैयार कियि 
बताये जाते हैं, बे भी पुलिस को नही दिखाये ग्रये। जज की सम्मति में “सोबियत संघ 
कलकत्ता ग्रे इस गामले को चलाने के बारे म बहुत उत्सुक (5६:70०७) नहीं था, उसने 
केन्द्रीय सरकार को प्रत्यपंण वी कार्यवाटी आरम्भ करने की प्राथना को थी।” 
सोवियत दूतावास द्वारा उपस्थित की गयी साक्षियो की क्डी आलोचना करते 
हुए न्‍्यायाघीय ने कटा कि विदेशी राज्य ने ऐसी साक्षी नही पेश की जो यह प्रदर्शित करे 
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कि चोरी हुई थी। वादी के १२ गवाहो मे से केवल एक ही गवाह कप्तान ब्रौन पेश किया 
गया और उसकी साक्षी विश्वसनीय नही है ।किसी व्यवित को दण्डित करने से पहले 
उसके विरुद्ध ऐरा प्रबल केस होना चाहिये, श्दि ऐसा नहीं हो तो वायसोव को छोड 
दिया जाना चाहिये! अन्यथा इसको रिपोर्ट केंन्रीय सरकार को प्रत्यपे ण कानून के अनु- 
भास ७ (४) के ऋचुसार आवदयक कालूनी का्येवाट्टी करने के लिये देनी चाहिये । ऐसे 
मामले मे केन्द्रीय सरकार यह निरोय करेगी कि उसका प्रत्यर्पण किया जाय या न किया 
जाय ।* 
प्रध्यप ण कानून की व्याख्या करते हुए इस निर्णय मे बहा गया था कि अत्येक 
देश इस बात का दावा करता है कि इसे अपने नागरिकों की तथा इसकी शरण मे झाये 
प्रत्येक विदेशी की रक्षा करने का सर्वोच्च अधिकार ($0767८८४४ 77805) प्राप्त है। 
“राज्य ऐसे किसी व्यक्ति को अन्य किसी राज्य को अर्पण करने से इन्कार कर देता है, 
जिसके बारे मे प्रदल केस न हो कि उसने वास्तव में अपराध किया है।” प्रत्पर्पएं के 
भामलो के प्रमास्प सामान्य मामयों की अपेक्षा अधिक पुष्ट और भ्रवल होने चाहिये । 
न्यायाधीश ने सोवियत सघ की इस युक्त को स्वीकार नह्टी किया कि विदेशी राज्य द्वारा 
उपस्थित किये गये प्रमाणा की कानूनी साक्षी के लिये पर्याप्त समझना चाहिये और इसमे 
कोई सदेह नही करना चाहिये । इसके झतिरिक्ल निर्णय मे यह भी कहा गया था कि 
भारत और सोवियत सघ के मध्य कोई प्र॒त्यपंणा सधि (एा30॥700 प्राष्आ9७) न 
होने के कारण भगोडे ब्यकिते को विदेशी राज्य को नही सौंपा जा सकता । 
प्रत्यपण के घिपय में स्व॒लियन ($9५श7९॥) ने यह सर्वधा सत्य ही लिखा है 
कि “इसमे फोई सदेह नही कि इस युग मे यातायात के शीघ्रमामी साधनों के विकास 
के कारण एक अपराधी के लिये अपने अपराध के स्थल से बच कर भाग निकलना 
अधिक सरल हो गया है। अत इस समय पहले की अपेक्षा यह अधिक आवश्यक हो 
गया है कि अपराधी को दण्ड देने तथा न्याय व्यबरथा के लिये सब देशो मे पारस्परिक 
सहयोग हो । यह मानव समाज के सरक्षण के लिये नितान्त आवश्यक है ताकि 
इसके कानूगों का उटलघन करने वाले दण्ड से बच न सके । किन्तु दूसरी ओर यह 
भी आवश्यक नहीं है कि समाज के हूर तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार से व्यक्ति की 
रक्षा की जाय ।” समाज के ऐसे प्र्रतापूर्णा शासन से व्यक्ति कौ मुक्ति प्रदान 
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8-. स्वलियन--इट्रोडक्शन टू दी लॉ आफ नेशन्स, १६५५, घृ० ४३३ 

यह श्री रव सती धर्मगेजा के उदादरण से रप्ट दे। भारत सरकार जयन्ती शिपिंग 
कम्पनी के लाखें। “ठपये के गोलमत्| और ्य/पव येस्टरे, के, फ्ये शक फोमें, "पर 'मारत कं मामला 
चलाना चाहती दै। किन्यु ये भागकर सं० रा० अमेरिका चले गये | वाशिंगटन की सरकार से 
जव भारव सरकार ने इनका अत्यपंण करना चाह्य ती तेजा दम्पती हवाई जद्याज से यदाँ से भाग 
कर दक्षिय अमेरिका के कोस्यरिका 2०अ० सत्य नामक राज्य में पहुंच गये और इसके 
राष्ट्रपति के पास उन्होंने शरय लोग कोस्यरिका के साथ भारत की कोई पत्यररेण सपि नही 
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करने के लिये श्राश्नय के अधिकार की व्यदस्या की गयी है । 
ज_प्राध्रिय का श्रधिकार (साह500 त 8४शपत) - भत्यर्पए। और आश्रय के 
अधिकार एक-दुसरे के विलोम है। स्टार्क के झब्दों मे प्रत्यर्पएय के आरम्म के साथ 
आ्राश्नय की समाप्ति हो जाती है । प्राय राजनीतिक अपराधी दूसरे देशो में आश्रय या 
शरण ग्रहण करते है। जब छिस्ती ब्यक्ति को किन्ही कारणो से अपने देश मे भ्राशा सकट 
मे पडने की झ्राक्चका होती है तो वह दूसरे देश मे ग्राश्रय ग्रहए करता है । मार्च १६५६ 
में जब दलाई लासा का तिब्यत सम निवास करना सुरझ्षित नही रहा तो उन्होने ल्हासा 
से मागकर भारत मे आश्रय ग्रहण क्या ॥ 
स्टार्क (पृ० २७६) ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून मे ग्राश्वय के दो मुख्य तत्व बताये है--- 
(१) स्थायी रूप से शरर्प देना । (२) अश्षय देने वाले राज्य के प्रदेश के भ्रविकारियो 
द्वारा पूरा स रक्षणा | आश्रय दो प्रकार का होता है -- (क ) प्रादेशिक प्राश्षव (एटापाठर 
#5५॥७७१) किसी राज्य द्वारा झपने प्रदेश में किसी व्यक्ति को दिया गया झाश्रय, जैसे 
दलाई लामा को भारत सरकार द्वारा भारत मे दिया गया झ्राश्चय । 
झ्टालिन की पुत्री स्वेतताना द्वारा स्विट्जवरलैण्ड तथा स० रा० अमेरिका म 
शरण लेने की घटना इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण है। वह दिसम्वर १६६६ म॑ अपने 
दिवंगत पति (रूस की सरकार ने स्वेतलाता को इस विवाद की स्वीकृति नहीं दी थी) 
बजेशर्सिह के अ्रपशेप लेकर अपने भारतीय पत्ति के घर कालाकारर (उतर प्रदेश) 
कुद निश्चित भ्रवधि के जिये आई थी। इस अ्त्रधि के समाप्त होने पर विन्‍्टी बारणों 
से उसने रूस जाया उचिय नहीं समभा और नई दिल्जी मे स० रा० अ्मेरिवा के दूतावास 
में शरण प्रहरा बी और यहाँ के झअधित्रारियो की सहायता से बह अल्‍्थामी शरण 
(पर८णए०ण7७ 45)070) लेने के लिए स्विरजरतेण्ड पहुँची (११ माचे १६६७) । 
यहाँ कुछ समय रहने क॑ बाद बह २१ अप्रैय १६६७ दो न्यूयार्क पहुँची श्रौर उसने यह 
कहा कि बह रूस सौटसे के रथान पर यहा इसलिये आई है कि ' बह भात्माभिव्यक्ति वीं 
उस स्वतन्त्रता को चाहती है, जो उसे रूस मे प्राप्त नहीं थी।” स० रा० अमेरिका के ” 
खरकारी प्रवक्ता वी भोर से कहा गया कि वह गहाँ तीन से छ महीने के ग्रचुमति- 
पत्र (४४४।८०7०७४ ४759) पर झायी है और जब तक नाटे यहाँ रह सकती है । 


है, भतः भारत उससे तेजादम्पति के अत्यपेण्य की माय सदी कर रूक्‍तठा।! स॒० रा० अमेरिका 
की कोस्टा रिका से प्रत्यप॑ण पस्ति दे, किन्तु वइ उससे ठेजा दम्पत्ति पी मौय इस लिये नहीं कर 
सकता कि स॒० रा० अमेरिक्य में तेजा दम्पही का यही अपराध दे कि वे नम्रानव (9॥) देकर 
भो बहाँ से भाय गिकुतते ईं और यइ अपराध अत्यप्रय के लिये पर्यापा बरण नहीं है । इस धमस 
भारत सरकार इसु बात का प्रयस्न कर रही दे. कि औ तथा औमती धर्मदेजा को सगोड़ा अपराधी 
(एमप्छणक्ष पण्ड्टापए८७) भान१र_वोस्टा रिका कौ सरकार ढन्दे भारत सरकार ढो सौंप ऐे ताकि 
उनके विरुद्ध लाखों रपय्रे के शवय ओर गोलमात कौ चौँच हो सके3 किन्तु वेजा दस्पनि यह मयन 
कर रहे दै कि कोस्य रिका उन्हें राजनीविक शरण (ए०॥४८० #8>एफ) प्रदान करे। (टाइम्स 
आफ श्डिया, दिल्ली, २२ नशन्‍वर २६६७, पू० २) 


इ्श्र अ्रन्तर्रोष्ट्रीय कानून 


(छत) प्रदेशबाह्म प्राश्षय (0 बणाणावे ह5छणा)-यह किसी राज्य हारा 
अपने प्रदेश से बाहर विदेशो मे स्थित अपते दूवावासो, युद्धपोतो, व्यापारिक जहाजों से 
किसी व्यक्ति को शरण देना है। दोनो प्रकार के श्राथयो मे मौलिक अन्तर है। पहले प्रकार 
का आश्रय प्रादेशिक प्रभुता का परिणाम होता है और दूसरा इस प्रभुता को कम करने 
बाला होता है। क्त्येक राज्य को पटले प्रकार का ग्लाश्षय देने का पूर्णे ग्रधिकार है, 
बशर्तें कि उसने किसी सधि द्वारा इस पर कुछ प्रतिवन्ध लगाना स्वीकार न कर लिया 
हो । इधरे प्रकार का प्राश्रय केवल विशेष अवस्थाओं में किमी व्यक्ति को उत्तेजित मीड 
के आक्रमण से बचाने आदि की असाधासए:-अवस्थाओ:मे-सानवीयू-वयरणो, से दिया 
जाता है। "7 जऋथदपष्फर अत पप+बप है 2 

हा (क्क) प्रादेशिक झाश्रय ( [ ७८४900778 /५०)७॥)) प्रदान करने की परपाटी बहुत 
प्राचीन है। सह राजनीतिक घाभिक, रामाजिक मतभेदों के कारण अपने देश से भागने 
बाले व्यक्तियों को दिया जाता रहा है । इटली, फ्रास, जमेनी, सोवियत यूनिग्रत के 
सविधानों मे राजनीतिक कारणो से पीडित होने वाले व्यक्तियों को प्राश्नय देने के 
झणिकार की घोषणा की गगी है। किसी व्यक्ति को आश्षय लेगे का कोई अधिकार 
नहीं है, आ्राश्नयदाता देश किसी व्यक्ति को ग्राश्चय देने या न देने के मामले मे बिल्कुल 
स्व॒तल्त्र है। १६४८ के मानवीय अधिकारो के घोषणापत्र मे कहां गया है कि “प्रत्येक 
व्यक्तित को अत्यान्तार से रक्षा पाने के लिए दूरारे देशो में चरण गहरा परने का भ्रधिकार 
है।” किन्तु यह्‌ केवल कोरी घोषणा मात्र है। स्टार्क का भत है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
कालून व्यक्त का कोई ऐसा अधिकार नही स्वीकार करता | इस विपय की यथार्थ 
स्थिति का चित्रण करते हुए झ्रापेनहाइम ने स्पष्ट आब्दो से लिखा--“बर्तमान समय मे 
तथाकथित आश्रय का अधिकार केवल इनना ही है कि प्रत्येक राज्य को यह अधिकार 
है कि यह किसी पीडित बिदेशी को अपनी भूमि मे प्रवेश करने की तथा उसके प्रदेश 
में उसके सरक्षण में रहते और इस प्रकार झ्राश्नय लेने की अनुमति द। इस प्रकार 
का विदेशी भगोडा अपने आश्षयदावा राज्य के आ्रतिथ्य का उपभोग करता है, किन्तु 
राज्य के हित की दहृत्टि से उसे निरोक्षण गे रखना या किसी स्थान पर नजरबन्द 
करना भी आवश्यक हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 
अपने प्रदेश मे रहने वाले व्यत्तितयों को ऐेसा कोई कार्य न करने दे जिससे किसी दूसरे 
राज्य की सुरक्षा सकट में पडे ।””* भारत ने दलाई लामा को यहाँ झाश्चय देते समय यह 
स्पष्ट कर दिया था कि वे यहाँ किसी प्रकार से चीन विरोधी राजनीतिक प्रचार और 
संगठन नही करेगे, इस दृष्टि रे! उन पर कडी देखरेख रखो गई कि वे ऐसा कोई कार्ये त 
करें) थश्पा्रणा हे य्ध्या ६४००५ तट: | 
(ख)] प्रदेशवाह्य झ्राषय ( एं50ववाध्याएक्वाव 65५ ]09)--यह्‌ पाँच प्रकार 
का होता है--( १) इंतावास में ली जाने वाली शरण सा आश्रय (&५$/पफ्त क्‍0 
3,०280०७५) , (२) वाणिज्य दुतावासों (८७॥४णॉा३०४) में लिया जाने वाला आश्रय, 





१०० आपेनदाइम--३ ण्टरनेशनल लॉें०, सशड २५ ए० इ७८ 


भ्रत्यवेण श्र३ 


(३) अस्तर्राष्ट्रीय समठनो के भवनों मे लिया जाने दाला आश्रय, (४) युद्धपोतो का 
ब्राश्रय (45900 70 ए/॥7४६8705), (५) व्यापारिक जहाजो का आश्रय । इसमे सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण दृतावादों मे लिया जानेवाला ग्राश्नय है। इसे राजनयिक्र आश्रय 
(707ञ004० 20 ५)॥७४४) मी कहते है। आगे इसी की चर्चा विशेष रूप से की जायगी। 
क्षेत्रीय श्रधिकारविषयपक् मदौन हृष्टिकोण --वर्तमान झताब्दी में लाखो 
सनुष्यो को विभिन्‍त कारणों से प्रेरित होकर जिस बडे पैमातले पर दूसरे देशों मे शरण 
अ्रहरण करनी पडी है, ऐसे पैसाने पर झआबादियों के परिवर्तत की घटनायें इतिहास में 
पहले कभी नही हुई है। छिततीय विदवपुद्ध के बाद पूर्वी योरोप के प्रदेशों से दगारों 
जमेन शरणार्था पश्चिमी देशों से गये, १६४७ में भारत के विभाजन से लाखों आदमी 
पाकिस्तान से सारत तथा भारत से प्राकिसतान गये, पश्चिमी एशिया में प्रजराइल 
राज्य की स्थापना से तथा अरब-इज राइल सघर्ष से लाखो अरबो को बेघरबार होकर 
दरणार्थी वगना पडा, साम्ययादी चीन द्वारा फिब्रत पर अधिकार करने के याद 
भगोडे त्तिब्वतियों का जतप्रवाहू नैंधाल और भारत फो बढ रहा है, कयूबा मे साम्यवादी 
झासन स्थापित होने क॑ बाइ यहाँ से भागकर थ्यकति स० राज्य में शरणा देने तग्रे है । 
अफीका के देशो मे राजनीतिब' उधत-पुश्रत से जनमस्प्राझयो के परिवर्तन बहुत बडी सात 
में हो रहे है। इन सब परिवतंनी से लाखो आदमी बेघरबार और भ्रनाश्चित हो गये है । 
ग्रत एल्फान रीस (5&|६७४ २०८५) ने दस शताब्दी को “बैधरबार सनुष्प की दताब्दो 
(एशऑण> ०१ 06 पछ0ग्रौ०55 7757) कहा है ।' इस समग्र प्रादेशिक शरण ग्रहण 
(प७्यएा/008] 88,7०१) की समस्या बड्डी विकट एवं जटित हो गयी हे और इसके 
सम्बन्ध मे नवीन हष्टिकोरए में किन्तन आरम्भ हुआ है । 
इसके परिणामस्वरूप स्पव इसके मानवीय पहलू पर ग्यधिक वल दिया जाने 
लगा है । पहले क्षेत्रीय छरण्ए देना प्रभुसत्तासम्पल्त राज्यों का एक महत्वपूर्ण 
अधिकार माना जाता था, राज्य इसका भ्रयोग करते हुए अपने भ्रदेशा मे दूसरे राज्यों के 
नागरिकों को ररग्प देते थे । किन्तु भ्रव इसे झत्याचार और उत्पीडन से बचने के लिए 
व्यक्तियों या बहुसूल्प अधिकार व कार या सम के भारी इसके भ्रन्तराप्ट्रीय महत्व को 
स्वोकोर नरते हुए ह जनक ह ह४३ को सरजाधियों के लिए सघ के उच्च आयुक्त' 
का पद (0क०० ० ए ब पाहा एशए5च्रणाढा 0 ह८७०४०९०४) स्थापित 
किया गया। इससे शरणावियो को अल्तर्राष्ट्रीय सरक्षए पहुँचाने का वार्य सौंपा सया । 
१६९६० में स० रा० सध के मानवीय अधिकार थायोग ([ए 7 प्रणाश्षा सतड्ात5 
(005४० ) दायरा शरणैद्रपयक घोषणा का एक प्रारूप (ए0रश॥ 0सब्ञच्चा0च 
07 ै$979) तैयार करते हुए इसमे यह कटा गया है कि यह राज्य का अधिवार 
ही नही, अपितु कत॑ब्य है कि वह अत्याचार से नाण पाने वाले की इच्छा रखने वालों 
को अपने प्रदेश मे झ्लाश्षप प्रदान करे । इस घोपरणापत्र पर अपनी सम्मते प्रकट करते 
हुए भारत, वेल्जियम, इगलेंण्ड, पेर दया चेकोस्लॉयाकिया ने इसी प्रकार की सम्मत्ति 








२११५ श्रिडयन जनेत आफ इण्टरनेरानल दो, पू० १८१ 


हरड प्तर्राष्ट्रीय कानून 


प्रकट की थी। किल्‍्तु स्पेन, स्वीडन, हालेण्ड, यूगोस्लाविया ने इसे व्यक्ति का अधिकार 
मानने पर बल दिया है । १६४८ में हुए अमेरिकन राज्यो के नवम अन्तर्राप्ट्रीय 
सम्मेलन ने मनुप्य के अधिकारों तथा कर्तव्यों के अमेरिकित चोपणापत में यह कहा है 
कि प्रत्येक व्यश्ति को अपराध करने की दच्चा मे, झन्य देशो मे उन देशो के कानूनों के 
अनुसार शरण ग्रहण करने का अधिकार है | १९६४ मे हुए थम्तर्राप्ट्रीय विधि सघ 
(॥शाया0099] ,489 /४5४0९४00०॥) के ५१वे सम्मेलन में झाश्चय के अधिकार पर 
पौस किये गये एक प्रस्ताव में यह कहर गया था कि अत्तर्राप्ट्रीय कानूव की दृष्टि से 
व्यक्ति को दूसरे देश में झरणा पाने का अधिकार है । 

इस विषय म दूसरा विचार श्रप्नत्यावत्तंद के सिद्धान्त (एत0९०0]९ 0 907" 


गए प्रोौट्पा८०८) का स्वीकार किया जाना है। दर व. सिद्धान्त बाय यह _आखय दै कि. 


किझी व्यक्ति को उस देश मे उसकी इच्छा के विरुद्ध जबदस्ती बापिस भेजने या प्रत्या- 


वत्तेन की कार्यवाही न की जाय, दि से वह भागकर आया है। वह जिस देश 
मे झरस ब्रहुस कर रहा है, य ब्रहुस कर रहा है, यदि वह देश मूल देश (6ठप्याएए वा 


<0०७००) हो कौ देता है ज्ञो कह एुत् बढ्लाँ वाफ्रिय जपडे प्र उन्हीं ऋत्णच्ारे ग्रौर 
उत्पीडनो का दिकार होगा, जिससे बचने या परित्राणा पाने के लिए उसने दुसरे देश 
से शरण जी थी। शरणार्यी को उसके मूल देश में लोटाने था प्रत्यावत्तेत करने से 
दारण ग्रहण का भूल उद्देश्य और प्रमुख प्रयोजन सर्वथा विफल हो जाता है, अत इस 
विषय मे प्रप्रत्यावर्त्तन के सिद्धान्त का पालन किया जाना क्षाहिये। इसे १६५१ के 
शररार्थी समभोत्रे (२८७०ड८्८ 007एवयधणा) की घारा ३१, ३२ तथा ३३ मे 
मानवीय अधिकारों के झायोग दारा १६६० मे प्रस्तुत किये गये दारण के अधिकार के 
घोषणापत्र के प्रास्प की घारा ३ म स्पप्ट रूप से स्वोकार किया शया है। कई देशो मे 
बहाँ की सरकारों ने इस जिपय मे बडी स्पष्ट घोषरायें की है । ऐसे देशो में प्रास्ट्रिया, 
स्विदूजरलंण्ड और इगलैंण्ड के नाम उल्लेखनीय है (१५ ८ शार्च १६५७ को ब्रिटेन 
के उपगृहसचिव ने लोकसभा मे यह घोषणा की थी--“यदि य्रुक्तियुक्त रूप से इस 
बात की कल्पता की जा राक्ती है कि किसी विदेशी या अपने देश से प्रवेश रोकने का 
यह परिणाम होगा कि उसे ऐसे देश में लौटकर जाना प>गा, जहाँ उसके प्राण सकड 
में पड जायेगे, अयवा उस पर इस प्रकार का अत्याचार होगा कि बढ़ जीवन ब्रिताने 
योग्य नहीं रह सकेगा तो उसे सामान्य रूप से इस देश यू अवेश की अ्नुमत्ति दी जायेगी, 
बशर्ते कि उसे अवाछनीय ध्यक्ति समभने के कोई ठोस कारण न ह्टो ४! इस प्रकार 
की सरकारी घोपराओ से श्रप्रत्यावत्तंन का सिद्धास्त कई देशो का हिस्सा बन चुका है) 

(५ की इस सिक्ाम्त को क्रियटमरू रूप देके में कई कठिनाइयों हैं। फिसरि 
देश में शरएाथियों के अबाघ रीति से बडी सल्या में झने के कारण कई प्रकार की 
आर्थिक समस्‍यायें हो सकती है॥ इनके श्राघार पर कोई देश शरणायथियो को अपने 
देश में आने से रोक सकता है ! किन्तु इस भ्रमय सामान्य प्रद्॑त्ति ब्यक्ति को सरशण 
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की आवश्यकता होने पर मानवीयता के आधार पर उसे शरण देने वी ओर अधिक 
पायी जातो है। राज्य आजकल यदि किसी व्यक्तित को शरण देने से इन्कार करते हैं 
तो उसकी अस्वीकृति अपनी प्रमुसत्ता के आघार पर नही, अ्रपिंतु इस आधार पर होती 
है कि गरण माँगने वाले व्यक्ति किन्ही काररपो से शरण पाने थोग्य नही है। आजकल 
जब कोई देश किसी व्यक्ति को शरग्य देने से इन्कार “करता है तो उसकी बडी 
आलोचना होती है श्र यह इस बात को सूचित करती है कि लोकमत सामान््यत 
कप्टपीडित व्यक्तियो को शररा देने के सिद्धान्त का भ्रवल समर्थन करता है । यह 
इगैण्ड में शरण्प माँगने वाले दो उदाहरणो से स्पष्ट हो जामगा पहला उदाहरगा 
एक स्पेनिय नाबिक पेरेज सेलेस का मामला (?श८्ट 5९९४ (७५४८) है! इसमें स्पेनिश 
नागरिक सेलेस को राजनीतिक कारणय्पो के आघार पर अपने देश में सैनिक सेवा करने 
पर आपत्ति थी, इससे वचने के लिये वह इग्लैण्ड भाग श्राया | प्रिटेन के शृहसचित 
(प्रणा7० 5६८८९७१५) ने उसे स्पेन वापिस लौटाने का निश्चय किया क्योंकि उसती 
सम्भति में उसे इगलेण्ड में राजनीतिक शररण देता न्यायोत्रिण नद्दी था। इस पर 
इगलण्ड मे प्रबल ऋए्दोलन्प हुआ, ६ मा्च १६५८ को लोकसभा मे बहुत बहस हुई, 
इसके परिणामस्वरूप भ्रृहसचिव को इस विपय में उसके देझ्ष-गिष्कांसन के आदेश 
(7८% णागाणा 079९7) को वापिस लेवा पडा, उसे यह सुविधा दी गई बा बह 
स्पेन के श्रतिरिक्त किसी ग्रस्य देय मे जा सकता है ।"३ दूसरा उदाहरण वाइजीरिया 
के एनाहोरा (5एथ०707०) का था। यह १९६३ मे उस समय की नाइजीरियग सरकार 
के विद्रोह करने वाये एक दल (4 णाए० (07079 ० [ड।8८3) का उपराभाषति था, 
स्वदेश से भागकर ज़िटेग भे आ गया था। नाइजीरिया वी शरकार इस पर सघीम 
सरकार को,उजटते पथा राजप्रोह आदि फई अपराधों के लिये मुकदमा जलाना चाहती 
थी। उसने भगोडा ग्रपराधी कानून (ए८६70४९८ 0/शाक्‍ट८ा३ ४०४) के ग्राधार पर 
ब्रिटिश रारकार में अपराधी को लौठाओे की प्रार्थना की। ग्रहमस्त्री ने इसे नाइजीरिया 
को सौपने का निश्चय किया, विन्तु जनता द्वारा दस का प्रवल बिंरोघ क्या गया। इन 
सद बालो को देखते हुए यह कहा जा सकता है ति इस सपय-राज्यो में विदेशी नागरिक्ते 
को मानवीयता के ग्राधार पर अपने प्रदेश मे शरण देने की तथा सामान्य रूप से अपने 
शरणोर्थी की पुराने देश को न लौटाने की पद्धत्ति प्रबल हो रही है । 
राजनयिक ग्राथय (090020० 0४)॥ए०) - गाघुदिक श्रन्तर्राप्ट्रीय कानुत 
के भ्रतुसार राजदूता के निवामस्यान उस राज्यवे क्षेत्राधिक्षार से मुक्तमाने जाते है, जिसमे 
थे स्थित होते है । उदाहररण्ार्थ, नई दिल्‍ली कही चाण्यवयपुरी के स० रा० अमरीक्षा वे 
दृतावास रूजवबैल्ट भवन में भारतीय पुलिस अमरीकी राजदूत वी झगूर्मात के जिया 
प्रवेश, राजा था किसी को पकने का अधिकार नहीं रलगी ) दसका स्वाभाविक 
परिणाम यह है ति यदि यहाँ कोई व्यर्ित भ्राश्नय ये ले तो वह पुलिस की पकड से वाहर 
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हो जाता है। किन्तु राजदूकों को अपने दृवावासो मे विदेशियों को इस प्रकार शरण देते का 
अधिकार कहाँ तक है, यह प्रश्त बडा विवादास्पद है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता 
गशियस के समय रे इरा विषय मे विवाद चला आ रहा है। १७वी, १८वी झताब्दी मे 
इस अधिकार को स्वीकार नही किया गया ।४ स्टार्क ने लिखा है कि आधुनिक अन्त- 
रष्ट्रीय कानून किसी दूल को यह सामान्य अधिकार नहीं प्रदात करता कि वह झपने 
चूतावास मे किसी विदेशी को घरण दे सके ४५ 
“7 अपवाद रूप में दूतावास में निम्नलिखित झवस्थाओं मे शरण दी जा सकती 
है---(क) अस्थायी आश्रय (व७शए०5 /5जणाए) उन व्यक्तियो को दिया जा सकता 
है, जिनके प्रार उत्तेजित भीड से या भ्रव्यवस्था के कारण सकट मे पडे हुए है या स्थानीय 
राजनीतिक अआ्रठाचार की उग्रता के कारण कोई व्यक्ति दृतावास में भागकर दारण लेने 
को विवश्ञ हो | इस अवस्था मे आश्रय देना इसलिए न्‍्यायोचित समझा जाता है कि इससे 
शरण लेने वाले के आरणरो की या झरीर की भौतिक क्षति से रक्षा श्रस्यायी रुप से हो 
जाती है। मानवीयता के आधार पर ऐसी शरण दी जानी चाहिये । 

(ज] जहाँ ऐसा प्राश्रय देने का दाध्यकारी स्थानीय रिवाज (छ078 (०८थ 
00४0॥7) हो वहाँ यह शरर्प दी जानी चाहिये । 

(ग) जहा विशेष राधि द्वारा दूतावास वाले राज्य तथा प्रादेशिक राज्य मे राज- 
नीतिक ग्रपराधियों को ऐसा आश्रय देने के श्रधिकार की व्यवस्था वी गई हो, वहाँ यह 
शरण दी जा सकती है । 

आजकल यह माना जाता है कि दूतावास दिसी ध्यत्रित को श्रस्थायी रूप से ही 
ऐसा आश्रय दे सकता है, यदि इस प्रकार शरण लेने वाले व्यक्ति की भाँग स्थानीय 

“या की शा यो चले यह तप दिया जाना पहिय इस विषय मे सह 
रा० झमरी ३ दिसम्बर १६३२ के अपने एके मे यह घोपस्पा की थी “एक ” 
राजनयिक दूतमडल के प्रयोजनो में यह सम्मिलित नही है कि बह आश्रय प्रदान करे । यह 
केवल कुछ ऐ से सीमित राज्यो मे भ्रदुमति देने वाली ( एशगा559७) स्थानीय परिपाटी के 
रूप में प्रभल्ित है, जहाँ राजनीतिक और राएमाजिक परिस्थितियों मे बार-बार झरिधरता 
आती रहती है। अन्तरॉष्ट्रीय कानुन मे इस प्रकार के आश्रय देने का कोई सामान्य 
नियम नही है । नही है (/!६ रा 
डूतावास भे स्थायी रूप से झरुण देने की परिषाटी केवल दक्षिण प्रमरीकी 
राज्यों मे पायी जाती है। १६२८ में इस विषय मे २५१ अमरीकी राज्यो ने हवाना अभि- 
समय (प्॒8५४थ॥9 (.०7५८०(००४) पर हस्ताक्षर किये थे । इस पर हस्ताक्षर करते हुए 
स० रा० गगरीका ने यह स्पप्ट कर दिया था कि वह इस पकार के आशय को अन्च- 
रप्ट्रीय कानून स्वीकार न करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। इस समभीते 
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की नई झर्तो की नई ब्यास्या २६ दिसम्बर १६३३ को माण्टीविडिओ के नये समझोते 
में की गई। इसके अनुच्छेद १ में इसका स्पप्ट लक्षरा करते हुए कहा गया है “राज्यो के 
लिये दृतावासो मे ऐसे व्यक्तियों को चरण देना बैध नही होगा, जिन पर सामान्य अ्पराधो 
का आरोप फिया गया हो।, जिन पर सामान्‍य न्यायालयों मे अभियोग चलाया गया हो जो 
दण्डित क्यिे जा चुके हो, जो स्वल एंव जल को सेनाझो की सेवा छोडकर भाग गये 
हो ।” दुतायासों मे राजनीतिक शरण (ए96/00८व४ ५» ०7) दी जा सकतो है । इसका 
अ्रभिप्राय यह है कि राजनीतिक मतभेदा के कारण यदि कोई ब्यक्ति पीडित जिया 
जाता है तो उसे दूतायास में धर ग्रहण करने का अधिकार है । राजनीतिक झपराप 
का गिणेय करना शररा देने वाएे राज्य बाय बाय है। बुद्ध वर्ष पहणे राणाशं वे विराधी 
पार्टी से परित्राण पाने के लिये नैपाल के राजा ने वाठमाड्‌ के भारतोय दूतावास में 
दारणा ली थी । इस विषय मे राबसे प्रसिद्ध मामला हया डो ला टारें (प्रव३8 6७ 8 
०77०) का अथवा कॉलग्वियत-पेरवियन आश्रय का है। 
कोलम्बियन-पेरवियन झराभश्रय मामला ((००्राआ्य एसक्ण्शव्व लैडशेफा 
(४४०)--यह भगडा दक्षिण ग्रमरीका के दो राज्यो- कोलम्बिया तथा पेर मे-- एक 
राजनीतिक नेता के विएय में घा। इसका नाम ५०० रेक्षणे क्89७8 06)8 प०ए८ था, 
यहू पेर के वामपश्ची क्ति दल 23828 90फणेथय ॥९ए४०प्रव0फएथा॥ शैगथाएथ79 
का नेता था, उस पर यह आरोप था कि उसने सैनिक विटोह को भडकाया है । उसने 
पेर की सरकार के चगुल से बचने के लिये पेर की राजघग्नी लीमा में अवस्थित 
कोलम्बिया राज्य के दूतावास मे झरण ग्रहण की (३ जनवरी १६ ८६ )। इसके बाद कोल- 
स्वया ने पेरु से यह मोंग की कि वह इसे पेरू से खुरक्षित रूप से बाहर याज्ञा करने 
(5४९ ०0760९) की अनुमति दे । इसके विपरीत पेरु ने अपराबी होने के कारए हया 
डी ला टारें को उसे वापिस लौटाने की माँग की । दोनी देशो के विंचाद का हल न होने 
वर बोलम्यिया इसे अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय मे ले गया (१५ अतजूबर १६४६) भर 
उसने न्यायालय से इस विषय भ दो प्रब्नी पर उत्तर चाहा-- (१) बया १८ जुलाई 
१६११ के बोलिबियद शगभीते तथा २० फरवरी १६२८ के हवाना प्रभिसमय के 
ग्रनुखार कौलस्विया दारण देने वाले अपराधों को व्यास्या करने का अधिकतर रखता है ?े 
(२) क्या पेर इस प्रक(र शरण दिय गए व्यक्ति को सुरक्षित रूप से यात्रा करने का 
(52९6 ८०घ०ए८१) अधिकार देने के लिये बाध्य है २ 
२० नवम्बर १६५० को इस मामले मे अपना पहला निर्णय देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय ने उपर्यूक्त दोलो प्रश्ना का तकारपत्मक दत्तर दिया कौर कहा कि कोलम्बिया 
ने उसे वेबल अपनी और से या एक पक्ष से ( 07078/८:४)५ ) राजनीतिक अपराधी माना 
है, पेरु ऐगा मानने केः लिए वाघ्य नहीं है, विन्तु पर यह भी सिद्ध नहीं कर सका कि 
सह भगोदा शरणार्थी राजनीतिक अपराधी से कुछ अधिक है । इसने कुछ ग्रस्य अपराध 
किये हैं । राजनयिक आशय बेवल अविनस्वनोयतवा (ए8००८७) की परिस्थितियों मे 
दिया जाता चाहिये, इस मामले म ऐसा नही था, यह आश्रय सँनिक विद्रोह के तीन 
महीने बाद दिया गया ॥ न्‍्वायालय ने दस प्रदन का उत्तर नही दियात्रि बया भगोडा 
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शरणरार्थी पेर को वापिस कर दिया जाना चाहिये, क्योकि दोनो पक्षो मे से किसी ने इस 
ब्रश को नही उठाया था। 

कोलम्दिया ने दूसरी बार यह मामला न्यायालय के सम्मुख लाते हुए यह 
प्रार्थना की कि टारें को वापिस देने के विपय मे न्यायालय अपना निर्णय दे। २७ नवबर 
को न्यायालय ने यह्‌ प्रार्थनर इस ग्राधार पर अस्वीकार की कि दोनों पक्षों ने झारस्भ 
में यह मामला लाते समय इस मुद्दे (?०॥00) को नही उठाया था, झत न्यायालय इस 
पर विचार नही कर सकता । 5सका दूसरा फाररणा यह भी था कि ऐसा मामला तब तक 
नही उठाया जा सकता जव तक दोनो दलो मे निर्॑य के सम्बन्ध मे विवाद न हो । 

इस समय पेरु कोलम्विया से हया डी ला टारें को वापिस करने की माँग कर 
रहा था । किन्तु कोलम्बिया ने इसे अस्त्रीकार करते हुए कहा कि स्यायालय का निर्णय 
ऐसा नही है, जिससे वह शरणार्थी को पेर को सौपने को बाध्य हो। इस पर १३ दिसंबर 
को यह मामला तीसरी बार अल्तर्राप्ट्रीय न्यायालय मे लाया गया झौर पूछा गया कि 
हा डी ला टारें अभी तक पेह की राजधानी लीमा के कोलम्बियग दूतावास में छिएा 
हुआ हे, अव उसके सम्वन्ध में क्या कार्यवाही की जाय । 

१३ जून १६५१ को अ० स्यायालय ने इस विषय से अपना तीसरा निरंय दिया 
तथा एक के विरुद्ध १३ के मतो से कोलम्विया का यह दाता स्वीकार किया कि आश्वय 
देने वाला राज्य अपने शरणार्थी को स्थानीय ग्रधिकारियो को सोपने को बाध्य नहीं है । 
किन्तु १६२८ के हवाना झभिसमय के अनुसार राजनीतिक अपराधियों को राजनमिक 
आश्रय अस्थायी रूप से ही दिया जा सकता है, इस वीच मे उसे अपनी सुरक्षा के कुछ 
अन्य प्रवन्ध कर लेने चाहिये। यह अभिसमय ऐसे आश्रय के समाप्त करने के एक ही 
जपाय का ध्रतिपादन करता है और वह यह है कि सुरक्षित यात्रा का श्रभय बघत (8० 
6०70॥0) प्राप्त करके शरणार्थी उस देश से वाहर चला जाय । किस्तु न्यायालय ने 
अपने पहले तिसऐेय में कहा था कि फ्रादेशिक राज्य (पल्या(जावां $(8(९) से सुरक्षित 
यात्रा का ऐसा झ्रभस वचन तभी मांगा जा सकता है, जब यह आश्रय “नियमित रूप 
से दिया एवं लिया गया हो और यदि प्रादेशिक राज्य यह चाहे कि दरणार्थी को देश 
से बाहर भेज दिया जाय । इस मामले मे शररा अनियमित रूप से दे दी गई है, तथा 
प्रादेशिक राज्य ने शरणार्थी को वाहर मेजने की माँग नहीं की, भरत न्यायालय की 
सम्साति में उपयुक्त प्रशिससय इस विषय से सौद है कि अब क्या किया जाना चाहिए 
इस विषय में झ्रभिसमय की दुप्पी का प्रह सूचित करना है कि ऐसे मामलो में उपर्युक्त 
निर्ण॑ न राजनीतिक सुविधा को देखते €ए किये जाते चाहिए ।” यद्यपि स्यायालय की 
सभ्मति शी कि यह झरभगा अवैध रूप से दी गई है, इसबरे फौरन समाप्त कर देना चाहिये। 
फिर भी इसके साथ उसका यह मत था किआश्रय देते वाता कौलम्बिया वा राज्य 
राजबीतिक अपरापी को समर्पण करने के खिये वाबित सही क्या जा सकया। इस 
परमभ्पर-विरोबी स्थितियों से बचने के लिए न्यायालय के निर्यय मे यह कहा गया कि 
ध्याश्रय की समाप्त करने का उपाय केवल समर्पण दी नही है झौर अन्त मे यह झ्राशा 
प्रकट वो गई थी कि नाजूनी स्थिति स्पध्ट शो जाने के बाद दोनो देश सौजन्य एवं उत्तम 

तक 





पस्यर्पेण बेर€ 


पंडोसी की नीति से इस समस्या का समाधान कर लेंगे ६ 

दूतावास आश्रय ([.6६०४४०० /5०)४छ०४) के इस सुप्रसिद्ध मामले का अन्तिम 
समाघान करने के लिये १६५३ मे दक्षिण अमरीको राज्यों ने शरखग्रहण कानून की नई 
व्याख्या स्वोकार की, अन्तर-अमरोको स्पायिक समिति ([78-#ए/शाएशा उफ्तालश 
(०फाया॥[०७) ने ब्यूनोंस एयसे से इस दिपय में एक तया अभिसमय ((.0॥एश॥॥07) 
स्वीकार किसा, किस्तु पेश ने इसके विशद्ध चोद दिया। अन्त भे कोलम्बिया तथा पेश मे 
इस विधय में एक समझौता हुम्रा और अप्रैल १६४४ में पांच वर्ष तक लीमा के कोल- 
म्बियन दूतावास मे स्वेच्छापूर्वक बन्दी बने रहने. ताले- हयां-डी ला टार को मेक्सिको 
नगरे सके सुरक्षित यात्रा करने (5300 ०००00०) का अभय वचन दिया गया, इस 
प्रकार इस मामले का पटाक्षेप हुआ । 








पन्द्रहवाँ अध्याय 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून और व्यक्ति 


([एशन्नातठ0गों [.ब््त बछते 06 पादाक्तंतात ) 


अस्‍्तर्राष्ट्रीय कानून मे व्यक्ति.कौ,स्थिति -तीन पक्ष ([॥7९९ शा६ए४)--वह 
बडा जठिल [प्रश्ग है,कि अन्तर्राष्ट्रीय त्रिधि मे व्यक्ति का यया स्थान है। इस विषय गे 
तीन प्रधान, पक्ष हैं. सबसे पुराना और परम्परागत (प्/३0।/8099) पक्ष यह है कि 
व्यक्ति का इसमे कोई स्थान या महत्व नही है, दूसरा अतिवादी पक्ष इसके सर्वंथा प्रतिकूल 
यह मानता है कि व्यक्ति को ही इस कानून मे यह गौरवपूर्स स्थिति प्राप्त है। तीरारा पक्ष 
दोनो की यह्‌ स्थिति मानता |है। कानुनी परिभाषा में यह विषय (४70८८) झौर पात्र 
(00६०) ,़ा रूगडा है। सामान्‍य विधिज्ञास्त्र (ठछा०॥ उप्राशञ०0९7०४) मे विषय 
वे 5यक्तिवृ कहलाते हैं, जिन्हे कानुन अधिकार आर कत्तेव्य प्रदान करता है तथा पात्र 
(0/॥००८५) वे वस्तुय होती है|जिनके सम्बन्ध मे ये अधिकार दिये जाते हैं और कत्तंव्यो 
को पूरा करने की जिम्मेवारी दी जाती है। कानूनी शब्दो मे उपयुवत विवाद इस भ्रश्न पर 
है कि प्रस्तर्राष्ट्रीय कानून का विषण और पात्र कया है ? प्राचीन परम्परागत पक्ष यह है 
कि अस्तर्राष्ट्रीय कानून का विपय_ ($५90]६०) केवल राज्य है, व्यवित इसका विषय 
कभी नहीं हो सकते,। व्यक्ति राष्ट्रीय कानूत का विपय होते है, क्योकि इसमे उन्हे कुछ 
अधिकार झौर कत्तंव्य मिलते है, अन्तर्राष्ट्रीय कानूत में ये ग्रधिकार गौर कत्तेब्य राज्यो 
को प्राप्त होते हैं, भत्र बही;इसका विषय समभ्हे जाने चाहियें। दूसरा पक्ष यह मानता 
है कि पस्तर्राप्ट्रीय कानून व्यतितियों को ही कुछ अधिकार प्रदाग करता है, अत बही 
इसका विषय माना ,जा सकता है। तीसरा पक्ष राज्य और व्यक्ति दोनो को अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का विषय समझता है / पहले पक्ष के मुख्य सम्र्थक्ष सर फ्रेडरिक स्मिथ और 
आपेनहाइम है झौर दूसरे पक्ष के पोषक हेन्स,केलसन, स्टोवैल, हैफटर तथा ब्राउन गादि 
विधिवेत्ता,है । तीसरा पक्ष फेनविक, श्वारत्संजनवर्जेर; प्रमृति विधिशास्त्रियों ने रखा 
है; यहाँ क्रमश इन तीमो कर सक्षिप्त अतिप्रादव होगा ) 
पहला पक्ष -परम्परागत इृष्टिकोण ([ प्राब्बता।का9। ४॥८४७)-- इसके 
अनुप्तार कैवुल राज्य अन्तराप्द्रीया कानूना कर (पा वत चफते हैं ० तर का स्कि मचा 
ने लिखा है:-'दप्द्रो के कातून मे राज्य भौर केवल, राज्य,न्यायालयो मे उपस्थित होने 
लथघा झपनी बात सुना सकने का अ्रधिकार (7.0८ $470) रखते हैं, अत केवल वही 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तिव (प्रा/ध्याधाणाग एध5०००४७४) को घारण करते हैं।” 
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श्रापेनहाइस' के मतानुसार क्योंकि राष्ट्रो का कानून मुख्य रूप से राज्यों के वोच का कानून 
है, अत' सामान्यत. कैदल राज्य राप्ट्रो के कानून हा दिपय होते हैं तथा व्यक्रित अन्तर्रो- 
प्ट्रीय कानून के चरस पात्र [ सक्षयाणर ०7222 होते हैं । व्यावहारिक दृष्टि से इस 
पक्ष की पुध्टि मैं अनेक वाते कही जा सकती हैं. सम्मेलनो में अन्तर्राष्ट्रीय 
सममौतो और नियभो का निर्माश राज्य करते हैं ( अन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय मे वादी- 
प्रतिवादी के रूप मे केवल राज्य ही उपस्थित हो सकते हैं ईस० रा० सघ की सदस्यता 
केवल राज्यो के प्राप्त है ४४ टूसरे देशो मे नागरिको के हितो की रक्षा-क्ी राज्य इन 
देशो में भेजे गये झपने दूतो तया राजनयिक प्रतिनिधियों दारा करते है। राज्य ही ग्न्‍्य 
देगों से सन्धियाँ करके नये अधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय नियम बनाते हैं “विदेश मे 
न्याय न प्राप्त होने की दशा मे कोई व्यक्ति इसे पाने के लिए अपने राज्य की शरण में 
जाता है । पद के कानून के अनुसार जब एक राज्य दूसरे राज्य के विन्द्ध जुद्ध-घोषणा 
करता है तो इससे दूसरे राज्य के सब निवासी पहले राज्य के झनु समझे जाते हैं, भले ही 
बैयक्तिक रूप स वे इस युद्ध के समर्यक न हो | इसमे कोई सन्देह नहीं कि झअत्तर्राप्ट्रीय 
कानून विदेशों मे राजाप्रों, शाननाध्यक्षों तथा राजनयिक प्रतिनिधियों को कुछ विद्येपा- 
बिकार प्रदान करता है (देलिए ऊपर, पृ० २७२-५) किन्तु व्यक्तियों को ये अधिकार 
अस्तर्राष्ट्रीय कावून के ग्राघार पर यनाये ग्रए राष्ट्रीय कानून के तियमो से भ्राष्त होते 
हैं। इन अधिवारो यी पृष्ठभूमि मे अन्तर्राष्ट्रीय वगून अवश्य होगा है, जिम्तु इतका 
निर्माण राष्ट्रीय बानूनो स ही होगा है । सत्रियत ऋण (5047 १.०३05) के मामले 
शे ध्स्तर्राप्ट्रोय न्यायालय न यह निर्णय दिया था कि बह केवल राज्यो के विबाद सुन 
सकता हे ॥ ऐसा कोई गामरा दस न्‍्यायालघ के सम नही साया जा संछता, जिसमे 
एक झोर राज्य तथा दूसरी और किसी ग्रन्य राज्य के प्रदाजन ही । इन सब तथ्यों से 
यही सिट होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विपय ($5७[९००४) केवल राज्य है। 
दूसरा पक्ष--झतिवादी दृष्टिकोण (2 छच्वाध्य7८ ४९०७)--दसका यह मत है 
कि राज्य मस्तिप्क की कोरी कल्पना मात है, ध्यक्तिया से पृथक्‌ उसकी कोई सत्ता नहीं 
है, राज्य मनुप्य के लिये है, न कि मनुप्य राज्य के लिए । स० रा० अमरीका की 
स्वाघीवता वी घोपणा से कहा गया या कि सरकारा का निर्मास्य भाखित जतता की 
राहगति रो होता है, अत राज्य थनता के आदेश वे अयुसार उनका. वार्य करने वाजे हैं, 
राज्यों की कोई स्वतन्च सत्ता नहों, उनके कोई स्वतन्ज अधिकार नहीं । इसत्तिए 
अन्तरोण्ट्रीय काजून से प्राप्त होने वाले प्रन्तिक्ार राज्य के नही, हिन्द व्यक्तियों के होने 
हैं । इसी हप्टि से बेस्टलिफक (५ए८५७७१.७) ने लिखा है--/राज्य के अधिकार झर 
कत्तंव्य उनका निर्माण करने बाल व्यक्तिया के अधिकार और कत्तंब्य होते हैं ।” 
सस्‍्टोवेल (5705९॥) के मतानुमार “एक व्यक्ति दो प्रकार से अत्तर्राप्ट्रीय कानून का 
विपय है-- मानवीय प्राणी होने के नाते तथा अपने राज्य का अग होने की €प्टि से ।/ 
हैफटर के क्थतानुसाद मानवीय प्राशियो से स्वाभाविकत्र र्प्र से विद्यमान सोलिक 
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श्क्र अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


अ्रधिकार उन्हे “श्रन्तर्सष्ट्रीय कानून का निकडतम (]70072079/2) विषय बनाते हैं ।” 
ब्राउन का यह कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के समर्थकों की सबसे भयकर भूल यह 
है कि वे तोतारटन्त की भाँति बराबर यह कहते हैं कि यह कानून केवल पूर्ण प्रभुता- 
सम्पन्न राज्यो के बीच मे ही लागू होता है। प्रसिद्ध विधिशास्त्री लौटरपैसट (7,070९- 
799०0+) ने आपेनहाइम की पुस्तक का सशोघन करते हुए यह लिखा है-- राज्यो 
के श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का विपय होने का सही अर्थ यह है कि (क) अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
का निर्माण केवल राज्यो ढ।रा हो सकता है ।(ख) प्रधान रूप से इसका सम्बन्ध राज्यों 
के ग्रधिकार तथा क्त॑ब्यो से है, व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों से तही ! (ग) 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्पायालयों के समक्ष राज्य ही उपरिथत हो सकते हैं। दस सिद्धान्त में 
इससे अधिक कोई बात नही है । जब हम यह वह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून केबल 
राज्यो के श्राचरण को नियन्तित करना है तो हमे यह नही भूल जाना चाहिये कि इस 
प्रकार नियन्त्रित किये जाने वाला ग्राचरण राज्यो के झगरूप में कार्य करने वाले 
व्यवितयो का आचरर है। हेन्स केलसन ने इस पक्ष को पुष्ट करते हुए कहा है---'प्रन्य 
सब कालूनो की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय कापून भी मानदीय आचरण के नियन्त्रण के लिए 
है। प्रन्तर्रा प्ट्रीय कानून के सिद्धान्त (०९) व्यक्तियों पर ही लागू होते हैं।” 
तोचरा मध्यवर्ती पक्ष (3 गधाशग्राध्धाका८ ४९७) --वर्तमान समय में चिघि- 
झास्त्रियों का भुकाव उपयुक्त दोनों पक्षो के मध्य भे वर्तेमान तीसरे पक्ष को सही 
मानने का है। इसके अनुसार राज्यो के अन्तर्राष्ट्रीय कानुन का विपय होने में कोई 
सन्देह नही है, तिन्‍्तु व्यक्तियों को भी इगका विषय माना जाना चाहिएं। फेाविय के 
शब्दों में व्यक्तियों के प्न्‍्तर्राप्ट्रीय समुदाय का सदस्य न होते हुए भी, इन्हे भन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का विषय माना जा सपता है। इस कानून की भ्रनेफ शाखाओं का राज्य के साथ नही, 
कित्तु व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध है । इसके कुछ उदाहरण ये हैं -- श्रधिवास (700फ/टा2) + 
देश मे विदेशियो के अधिकार प्रौर कर्त्त॑व्य, राष्ट्रीय बन्दरगाहो में विदेशी जहाजो के 
विशेषाधिकार (देखिये ऊपर, ० २७६), महासमसुद्रो मे नोचालन (पृ० २७८-६) । 
इन विषयों के कानून यद्यपि राज्यों के मध्य बनाये जाते हैं, किन्तु अपने व्यावहारिक 
प्रयोग मे ये बेयक्तिक अधिकार ही ससझे जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पद न्‍्याय-अधिक रखो 
(#7/५7०णा प्रशछप्याआ$) मे कई दार ज्यक्ति भी वादी-प्रतिवादी के रूप में 
उपस्थित होते हैं | अ्रधिप्रहर या गौलुठन न्यायालयों (९:3८८ ?००८५) मे एक पुरानी 
प्रया के गनुसार जदाजों के वैश्वकितिक स्वामी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उपस्बित 
होते हैं। न्यूरेम्जर्ग मे जर्मत झुद्धापरावियों पर चलाये गये अभियोगो से यह प्रमाणित 
होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के भग के कार्यो के लिए व्यक्तियों को सीखे रूप मे 
उत्तरदायी बनाया जा सकता है । वर्तमान समय से यह अनुभव किया जाने लगा है कि 
व्यक्ति का वल्याएण --भले ही बह फ़िरी देश का हो --बहुत भ्रधिक महत्व रखता है, 
उसकी दशा सुधारने या उन्नत करने से केवल उसके देश का नही, जिस्तु समस्त मानव 
जानि का हिंत उतत होता है | लौटरपेल्ट के शब्दों मे समष्टि का कल्याण इसका 
जिर्गाण करने बाजी व्याटियो के कल्याण से निर्धारित होता है। इससे यह स्पष्ट है कि 


अ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून और व्यक्ति शे३र 


राज्य की सामूहिक सत्ता इसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों से ऊँचे दर्ज की नही है । 
ग्राजकल रप्ट्रीय सीमाओं का झतिक्रमण करते हुए व्यक्तियो के हिती की परस्पर" 
निर्मरता (77/70296०१९॥७०९८) इतनी अधिक बढ गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का 
विषय झनन्य रूप से (8<०प्र७५०५) राज्य को नही माना जा सकता, व्यक्तियों को 
भी इसका विषय मानना पडता है।* 

व॒त्तमान समय की एक महत्वपूर प्रदुक्ति भी इस चाररा को पुष्ट करती है । 
इस समय मानव के मौलिक अ्धिकारो पर बहुत वल दिया जा रहा हे, ये अधिकार 
प्रत्येक व्यक्ति को--भले ही वह किसी राज्य का सदस्य हो या न हो--अवजच्य प्राप्त 
होने चाहियें। १६४१ मे राष्ट्रपति रूजबैल्ट ने काग्रेस को दिये अपने सन्देश भे 'चार 
स्वलन्त्रताओ' की घोषणा की थी । स० रा० सघ के चार्टर मे मौलिक मानवीय श्रघि- 
कारों की सुरक्षा का बारम्बार उल्लेख हुआ है, उसकी श्लाथिक सामाजिक परिपद्‌ इन 
अधिकारो की रक्षा के लिए विपेष रूप से वनाई गई है। १० दिसम्बर १६४८ को 
स॒० रा० सध की जनरज असेम्बगी ने सानवोय अ्रधिकारो की सार्देभौस घोषणा 
स्वीकार को है, १६५० से कुछ योरोपियन राज्यों ने इसके सम्बन्ध से एप समभौता 
करफे इसे कानूनी मान्यता प्रदान की है । ११ दिसम्बर १६४६ को स० रा० सघकी 
जनरल प्राम्बली ने सर्वेसम्मात रा जातिवव (0०7००००) को अन्‍्तरोष्ट्रीय कानून का 
एक अपराध घोधित किया है । दस सम्बन्ध मे दुए समभौतों का आगे उल्लेख किया 
जामगा। अस्तर्राष्ट्रीय सयंठनों तथा समभौतों द्वारा व्यक्तियों के मोलिक अ्रधिकारो 
को सुरक्षा के ये सब प्रयत्न इस बात को भलीआॉँति प्रदर्शित करते है कि व्यतित ग्रस्तार्रा- 
ध्ट्ीय कानून का विषय हो सकता है। 

अत इस विषय में फेतविफ का यह कथन यथार्थ प्रतीद होता है--“ उपयुक्त 
तब्पों की उपस्थिति मे यह कहना स्वंधा अ्रदास्तधिक होगा कि व्यक्ति कुछ अछो मे 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के, विशेष रूप रो वास्तविक कानून ($005७7॥05८ 8७) के 
नियमो का बिपय नहीं है। प्रक्तियात्मक कानून (70००८१०८४०] 799) सें अपने झ्धि 
कारों के लागू करने के लिए व्यतित को राज्य का सहारा लेना पडता है, इसमे भी 
प्रथम विश्वयग्रुद्ध के बाद बनाईं गई अल्पसख्यको के सरक्षणा की सम्धियों का उदाहरण 
है । इनसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारो की सुरक्षा के लिये राष्ट्रसघ का झ्ाधार 
श्रन्तर्राष्ट्रीय शासनयन्त्र बनाया गया था ॥/”' श्रामस ने यह बताया कि भरने -शनै 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र विज्ञाल होने से राज्यो का क्षेत्र सकुचित हुआ है और इसने 
व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के सरक्षण का बिस्तार करते हुए उसे अपने कानूत का 
विषय बनाया है। इसके कुछ उदाहरण दास्प्रथा निषेध, राज्यहोन व्यवितयों और 
शरणा्ियों के सरक्षण्ण के समभ्कीते, सल्पसस्यकों के प्रत्ति धामिक और राजनीतिक 
सहिष्णुता के व्यवहार पर बल देने वाली सन्वियाँ, युद्ध करते के नियमों का निर्माण 
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इ्रे४ड अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


है । ये सब व्यक्ति के ग्रन्तर्राप्ट्रीय कानून का विषय होने के प्रबल प्रमाण हैं । 
अब यहाँ व्यक्ति की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली कुछ अन्तर्रा प्ट्रीय सन्धियो, 
समभौतो का उल्लेख किया जायगा । ४ 
ब्यक्ति को स्थिति को प्रमावित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थायें (76- 
राणा] एा0एश5075 गल्टापघाड ९ ए0च्नाठा ता वग्वार्ातएथा) -- सन्धियाँ 
(०४9 #एए।४प०॥9) -कई बार विभिन देशो मे कुछ रान्धियाँ व्यक्तियों के 
अधिकारों की सुरक्षा के लिए की जाती है ॥ १८७८ की बॉलिन की संन्धि द्वारा टर्की, 
रूमानिया, संविया, मोण्टीनीग्रो तथा बल्मारिया पर यह वाध्यता डाली गई थी कि वे 
अपने प्रजाजनों को धामिक स्वतन्त्रता प्रदान करें । भ्रथम विश्वयुद्ध के बाद पोलैण्ड, 
चैकोस्लोवाकिया, रुमानिया, ग्रीस, श्रास्ट्रिया, वल्गारिया, यूग्रोस्लाविया और टर्की के 
साथ भी गई सन्धियों मे इन राज्यों के जातीय, आधिक और भाषा की दृष्टि से भ्रल्प- 
सख्या रखने वाले समुदायों के साथ समान ध्यवहार तथा इनके हितों के सरक्षण की 
ग्रारण्टी दी गई थी। द्वितीय विश्वपुद्ध की समाप्ति पर इटलौ, रूमानिया तथा घुरी 
देशो के अन्य सहायक राज्यो के भ्राथ की गई पेरिस की सन्धियों मे भानवीय अधिकारों 
के सरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियो ने व्यक्तियो 
को कुछ अधिकार प्रदान किये है । १९२८ में त्ताइवालात॥ 7 पल ए०घ7 तहत 
]02ग98 के मामले मे अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय ने यह निर्णय दिया था ऐसी सन्धियाँ 
करने वाले पक्षो के इरादे के झ्राधार पर व्यक्तियों को अधिकार और कत्तंब्य प्रदान 
करने वाले कुछ नियम सनते है और इन देशो के राष्ट्रीय न्‍्थायालयों द्वारा इनका 
पालन करवाया जा सकता है। 
ब्यूरेम्बर्ग के प्रभियोग (पप्राटण०थह पाए्वा5, ]२०४९४७९० 29, 945-5 6 
30, ॥946)--द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद घुरी राष्ट्रों के प्रशुख नाजी नेताओं, सेना- 
पतियों तथा अधिकारियों पर शाति और मानवता के विरुद्ध तथा युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय 
नियमो को तोडने वाले युद्धापराधो (५४७४ धग्रण०७) के लिए अस्तर्राप्ट्रीय सैचिक 
न्यायालय में मामले चलाये गये । अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा इनके सम्बन्ध मे तय 
किये गये वैयवितक जिम्मेवारी के सिद्धान्तो का पहले उत्लेख हो चुका है (देखिये, प्र० 
१२३) । इन मामलों में अभियुक्तों ने अपनी सफाई देते हुए यह कहा था कि (क) 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध पूर्स प्रभुतासम्पन्न राज्यो से होता है, इसमें व्यक्तियों 
के लिए कोई दण्ड-व्यवस्था नही है। (ख) राज्य के कार्यो के लिए वैयक्तिक रूप से 
किसी को दोषी नही ठहराया जा सकता । न्यायालय ने उपर्युक्त दोनों तर्कों को ग्रस्वी- 
कार करते हुए कहा कि “अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्तियों एवं राज्यों को कत्तंव्य भौर 
दायित्व प्रदान करता है ।” १६४२ में फरएआ।6 एण्शाा के मामले में स० रा० 
अमरीका के सुप्रीम कोर्टे के अ्रघान न्‍्यायाघीद्य श्ली रटोन ने कहा था--““व्यक्तितयों को 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भग के लिए दण्ड दिया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
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मानवीय अधिकारो का एक योरोपियन न्यायालय स्थापित करने को व्यवरथा उसे 
रामभोौते गे है। किन्दु अभी हक पाँच राज्य हो इराके लिये तेगार हुए है, अत इशको 
रघापना नही हो सकी । स्थायालय को झ्ायोग की अपेक्षा अधिक अधिकार है, क्योकि 
इसका क्षेत्राधिकार अनिवार्य है । आयोग के अधिकार सीमित है, फिर भी यह अब तक 
वेयकितिक शिकायतों के २०० आावेदनवत्तो पर विचार कर चुका है + 

उपर्युक्त उदाह रणो रो स्पप्ट है कि अब अन्तर्राष्ट्रीय कानून मे व्यक्ति का तथा 
वैयक्तिक अधिकारों का महत्व रबीकार किया जाने सगा हे और उसे प्रन्तर्राष्ट्रोय 
कानून का बिपय मात लिया गया है | 


सोलह॒वाँ श्रध्याय 
राजनयिक प्रतिनिधि-राजदूत और वाणिज्य दूत 


(एएॉ०्साब्रधए 4 8थ॥5 थाएं (०75णञे५) 


प्राचीन एवं मध्यकाल मे दूत प्रथा (/फ्ञौण्णां० ०० गव 2०6 
200 (९००९० ए८:०० )--प्रत्येक राज्य अन्य राज्यों के साथ अपना सम्बन्ध बनावे 
रखने तथा पारस्परिक व्यवहार चलाने के लिये वहाँ अपने दूत और व्यापारिक प्रति- 
निधि भेजता है। विशित्त राज्यों ्वारा एक-दूसरे के पास झपने दूत भेजने की प्रथा 
इतिहास में अ्रत्यन्त प्राचीनकाल से चलो आ रही है । वाल्मीकि रामायस्य मे ग्रगद के 
रापरा के दरबार मे तथा महाभारत मे श्रीकृष्ण फे फौरयो के दरबार मे दूत बनकर जाने 
का उल्लेख है । प्राचीन भारत के विभिन्न प्रकार के दूतों का पहले वर्णोंव हो चुका है 
(देखिये पृ० १६-२०) । 
सिकन्‍दर के आकमण के यूनानी विवरणों से ज्ञात होता है कि मालव 
(धक्वा०) झौर क्षुद्रक (0न्‍9/0:०८०7) गराराज्यो ने यूनानी राजा से सधि करने के 
लिपे अ्रत्मधिक योग्प ठथा बहुत ऊँचा कद रसने वाले व्यक्तियों को पूर्ण अधिकार देकर 
सधि करने को भेजा था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय तक भारत मे विदेशी व्यक्तियों का 
अरागमन इतना प्रधिक घढ गया था कि पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था भ एक बोर्ड का 
कार्य विदेशियों की देखभाल करना था । सेल्यूक्स ने चन्द्रगुप्त के दरवार में मेगस्थनीज 
को अपना राजदूत वनाकर भेजा था, उसके उत्तराधिकारी विन्दुसार के समय डेईमेकस 
(0।07१४०४७७४) सीरिया के यूनानी राजा का राजदूत बनकर आया। टालमी 
फिलाडेल्फोस ने मौर्यों के दरबार में डियोनिसियोस को राजदूत बनाकर भेजा । झज्योक 
के शिलासेखो मे पश्चिम के चार यूनानी राज्यो मे घर्मद्ृत भेजने का वर्खन है । २० ई० 
पूर्व मे एक पाण्ड्य राजा ने रोमन सम्राट्‌ आगस्ट्स सीजर के दरबार में अपना दूत 
मण्डल भेजा था। 
मध्य युग मे योरोप म दूत भेजने की प्रथा प्रचलित थी, किल्तु ये दूत झारम्भ 
में दूसरे देशो मे विशेष बार्य करने के लिये भेजे जाते थे, अपना काये पूरा होने के बाद 
ये स्वदेश लौट ग्याते थे । स्थायी रूप से अन्य राज्यो में दूत भेजने की प्रथा का श्रीगऐेश 
१४वी शताब्दी में इटली के गणराज्यो विश्येपत, वेनिस (५८७०४) में हुआ.। फ्रास मे 
सुई ११वाँ । (१४६१--१४८३) पहला नरेदा था, जिसने हूसरे देशों मे स्थायी रूप से 
पैनबाल के पलथे अपने उतर केणे ५ १५४०५ ई० से, इटफ्देद फ्एए क्री के राजा ऐे 
दूत भेजने की सधि हुई। १६४८ की बैस्टफेलिया की सधि ने इस प्रथा को ओत्साहित 
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किया । इसके बाद यातायात तथा सचार के साधनों की उनति से झातरराष्दीय सम्पक 
बढने लगा और स्थायी दूत भेजने की प्रथा १७त्री हाती से लगभग सभी राज्याने 
अपना ली । उस समय दुतो का प्रघान काय अपने देश के स्पार्थों को रक्षा के लिय दूसरे 
देशो मे जासूसी करता और कूठ बोलना था।' १७वी झती के एक ब्रिटिश कटनातित 


सर द्ेनरी बोइन (प्रकाएप ४(०५००) ने लिखा था राजदूत ऐसा ईमानदार झाटगा 
है जो भपने देश के हित के किये विदेश म.-कूठ बोलने भेजा जावा है। ्ड 


राजनयिक सम्बधो का वियना झमिसमय (पाटया3 00फवथयतणा 00 
ए0फ्रा०7रधा०रशक्ञा०ा5 8.7 96) --द्वता के कार्यो के प्रकारा तथा इनक विपय 
मे सभी भावश्यक समस्याओं पर भ्रम्भीर विधार करने के उपरात स० रा० सघ नी 
अध्यक्षता म ८१ राज्या के वियना सम्मेतन ने १६६१ से एक समझौता स्वीकार किया 
है इसकी श्रारम्भिक रूपरेखा श्नतर्राष्टाय विधि झ्रायोग ने तैयार की थी। यह समभौता 
२२ राज्यों की सरकारा का भ्रनुसमयन (॥२४0008॥707) पाने पर हा चागू समभा 
जायगा । इसका विटोप सहव इसलिये है त्ि इसने पहली बार राजदूता के भनापास 
सभी झावश्यक नियमा का विस्तार से प्रतिपादन किया है । इसकी प्रस्ताजना म हहा 
गया है कि राजदूतों के विषथ म इस प्रकार के नियमा के बारे में समभौता ररग २ 
हन देशो में भी परस्पर सैत्नीपएए सवाब बढ़गे जिनम इस समय पघानिक एवं सामाजिय 
पद्धतियों के विपय में उग्र सतभे” है । इसमे उस वात पर बल रिया गया है कि रातदूता 
को प्रदान किये जाने वाल विशेषपाधिक्रारी तथा उम्रुक्तिया का उद्द्य यह हूँ कि 
विदेशों में भेजे जाने वाले टुतमण्”त झपने काय झ्रधिक क्षमता और योग्यता व साथ 
सम्पन्न कर सक। इन प्रधिकारों का प्रयोजन व्यक्ति को नही किन्तु राज्य को वाभ 
पहुँचाता है। जित विषयों मे इस अभिसमय से नियम नहीं बनाये टनवे सवाध मे 
आततर्राष्टीयू रिवाजी कानून (003/0फ879 पग्ञाश्ाद(।079] :-89) के प्रचतित निषण 

न याचा++_5५००२ खबर वियमा ८ 
ययापूव बने रहगे। यहाँ येवास्थान इस भ्रभिसमय के विभिन्न थि का उत्तख विया 
जायगा। 

इूतो को श्र णिया और प्रकार मध्ययुग म दूतों के भ्रतेक प्रकार थे और ने 
पौर्वापय त्रम के कुछ निश्चित नियम नही थे। प्रयेक देख का दूत अपनी राबारी झौर 
गाडी अन्य देगा के दूतो से आगे रखना चाहता था । १७छदी 'ती में तदन के एक 
शाहो जजूस में स्पेनिश राजदूत से फ़च दूत छो गाड़ी को आगे बढने स रोकने क तिय 


२ कौटिलीय अथसारत्र (११६) में दूत के जाससी क काम फो अत्यधिक मदद व देगे 
हुए यद कद गया दे कि बढ तपरबी और व्यापारी का वेष धारण करने व'ले युणचरों द्वारा शत 
राज्य के याग्य प्रजाजनों को फोडकर अपनों ओर सेलाये, उसके मनिया के दाप तान ले रस 
सामरिक मछ व के स्थानों किलों के रदृस्यों रचा की व्यवस्था और राम्य की नुद्धियों का पता 
लगाये--रागापरागो भचरि रअ्ष प्रइतीनां त्ापसवेरेशकच्यजनाभ्यामुपलमेत | 
अनीकस्थानयुद प्रतिसदरपसारभूसी रात्मन परस्य आावेडेत | दुगराष्ट्रपगाण सारदुष्धियस्तिल्छिटारि 
चोपलमेत । 

२ रालिन-श्ट्रोडझतान दर दी ला आफ नेरान्स 


अन्त करने के लिये १८१४ की वियना काग्रेंस ने तथा ११८ की एकस-ला शापेल 
(फ-.व (#ऋ०्ए०॥७) की काग्रेस ते विभिन्न प्रकार के दूतो की श्रेणियाँ तथा पौर्वापर्य 
का क्रम मिश्चित किया | वियना के नियमो मे राजदूतो की तीन ही श्रेणियाँ थी, छोटे 
राज्यो के दूतो के लिये उसमे कोई स्थान नही था । इस अभाव की पूर्ति के लिये एक्स ला 
झापेल की कांग्रेस ने निवासी मत्री (धाफ़ाइश उरे८७०८या) की नई श्रेणी का निर्माण 
किया । दूतो की इन चारो श्रेरिधयो का स्वरूप इस अकार है-- 

(क) राजदुत (6709558407) >ये इन्हे भेजने वाले राज्य के अध्यक्ष के 
बैयक्तिक प्रतिनिधि माने जाते है और इस कारण इन्हे अनेक विशज्येप सम्मान और 
अ्रधिकार दिये जादे है। इनका सबसे बडा अ्रधिकार शासन के भ्रध्यक्ष से सीधा मिलने और 
वार्ता करने का है। इस झ्मघिकार का राजतन्त्रो के युग मे वडा महत्व था, किन्तु भ्राजकल 
लौकतन्त्रप्रणाली मे मत्रियों का महत्व अधिक बढ जाने से इसका भौरव कम हरे गया है। 
राजदूतो का दूसरा अधिकार परम श्रेष्ठ (पछा5 77८थ॥०००७) के रूप में सम्बोधित 
कराने का है। राजा का वैयक्तिक प्रतिनिधि होने के नाते इनके लिये इस सम्बोधन का 
प्रयोग सर्ववा सभीचीन है । महाशक्षियों या बड़े राज्यों को ही राजदूत भेजने का 
अधिकार है। छोटे राज्यो के दूतो को इसमे सम्मिलित नही किया जाता । पद, प्रतिप्ठा 
और पौर्वापर्य के कम की दप्टि से दूतो मे राजदृतो का स्थान सर्वोपरि तथा सर्वोच्च 
है। पोप ह्वारा शेजे गये लीगेट ([,०8०७॥०) तथा नशियों ()१४७०००) नामक दूत भी 
दर्जे की हृष्ठि से राजदृतों के समकक्ष समझे जाते है । 

(स) पूर्णाधिफार-मन्‍्जी तथा असा वारण दूत ()॥03८७ ए]6०7ए0(प्राक्यए 
शत 80५०0५६५ &:097807607879) --ये इन्हे भेजने वाले राज्य के शासनाध्यक्ष के 
बैयक्निक प्रतिनिधि नही सममे जाते । अ्रत्त इन्हे राजद्भृतो को प्रदान किये जाने वाले 
विशेष सम्मानसूचक अधिकार प्राप्त नही होते । ये राज्य के अध्यक्ष के साथ वारत्तालाप 
करने का अधिकार ( 80 ० ४ए०८॥०९८) नहों रखते और इन्हे सोजन्यवश ही 
परम श्रेष्ठ (])35 8४००७।०१०५) सम्बोधित किया जाता है। इस्तुत ऐसा कहताने का इन्हे 
कोई अधिकार नहीं है। पोप के अन्तरन शियों ([7/८77ए7००) नामक दूत भी इसी 
श्रेणी में आते है । 

इनके साथ जुड़ें हुए विशेषरयों का मनोरजक इतिहास है। योरोप में पहले 
अस्थायी कार्यों पर भेजै जाने वाले धूतों के साथ असाधारण (४ए8050479) 
का विशेषण लगाया जाता था, इसका प्रयोजन अन्य देशों में स्थागी रूप से निवास 
करने वाले इन राज्यो के मत्रियो (04॥78९75 ॥१८४१८४७) से इनका भेद करना 
“था । बाद से यह विश्येषण स्थायी-पस्थायी दोनों प्रकार के डूतों को रामान रूप से 

दिया जाने लगा और अन्त में उनके साथ प्‌र्णाधिकार (7]0090शा029) का 
विशेषण भी जोडा गया । इसका शब्दार्थ यह है कि ऐसे दूत को इसे भेजने बाते राजा 
की ओर से वार्य करने के पूरे अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस दृष्टि से कौटिलीय 
अथेशास्त्र गो (११६) ,ठी,आचीन भारतीय परिभाषा के अनुसार इसे तिसृप्टार्थ कह 





राजनग्रिक प्रतिनिधि-राजडूत और घाणिज्य दूत श्ध१ 


सकते है ।* आजकल सब राजदूतो के लिए “असाधारण्य दूत” शब्द का प्रयोग होता है, 
किन्तु पहली श्रेणी से इसका वडा भेद इनका राजा का वेयक्तिक अविनिधि न साता_ का देयक्तिक ज्र 5 4 
जाता है और इसलिए इन्ह पद और प्रतिष्ठा कं हष्टि है और इसलिए इन्ह पद और प्रतिष्ठा का दृष्टि से राजदूतो के वाद दूसरा स्थान 
दिया जाता है| जाता 


(ग) निवासी सत्रा (/व॥78(05 १८अतंटा )--पहले यह बताया जा चुका 
है कि एक्स था झापेल के १८१८ क॑ अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने इस नवीन वर्ग का निर्माण 
किया था। निवासी मनी रबरूप और कार्य की हष्टि से उपयुक्त दूसरे वर्ग के दूतो से 
कोई भेद नही रखते किन्तु ग्रेड ब्रिटन ग्रास्ट्रिया, फरास, आदि महाद्वक्तिया यह चाहती 
थी कि उनके तथा लघुशकितियों के दूतों म अन्तर बना रहे। इस नय बर्ग के बनाने का 
यही न रो था कि लघुदक्तियों के दूतो को महाय्यक्तिया के दूता से अधिक प्रतिष्ठा न 

हो । इन्हे सौचन्यवद्य भी परम श्रेप्ठ ($ 7:०७॥९४०) ) के रूप म सम्बोधित 
ही दिया जाता ) ये इंसरे वग से हीन समझे जाते है। आजकल निव्रासी मत्री नियत 
करने की प्रगाल्नी कर्म हो रहाह।. यू” 

(घ) कार्यद्रत ((7शाह० 6! #वींआव८५)---इनका पहले तीन वर्भो के दूतो 
के खाध यह मौलिफ अत्तर है कि उपयुक्त तीन प्रकार के दूत एक राज्य के भ्रध्यक्ष 
द्वारा दूसरे राज्य के अध्यक्ष (८०४ ०9॥8४) को मेजे जाते है। किन्तु कार्यद्रत 
एफ देश के विदेश म्तालय स्‌ दूसरे देश के विदेय मच्तालय्‌ (६ #0थ8० 070८) को 
भेजे जाओ है। इसके परिस्णामस्बुरूप बापषडता को अन्य दूला बे समान विक्ृप सम्मान 
नहीं मिलता । पहले तीन वर्ग श्रपनी तियुक्ित के प्रत्यय पत्र या क्षासा (लाल ० 
(४००९४००) राज्य के अध्यक्ष को प्रस्तुत करते है विन्‍तु बायदूत ऋपना प्रमाणपत्र 
विदेश मत्री के समक्ष उपस्थित करता है 4 इस समय भारत मे ईथियापिया मेक्सिको, 
मगोलिया वेनेजूए वर के कार्यदूत हे । - 

वियना काग्रेस ने यह नियम वलाया था कि उपर्युक्त वर्गों के दूतों का झपने वर्ग 
म पौर्वापर्य कम (0तझ३ ती' ए:2८९९९०७०९ ) उनके श्रायमन की सरक। री सूचना की तिथि 
से निरिचित होगा । स्टार्क (धू० २७४) ने तिखा है कि-स्तज्य आजकल इस नियम का 

अनुमरग्ण नही बरो, बविन्यु वे राणदूवा की प्रवरता (5श80709 ) का प्रमारापत्र उपस्थित 
किये जाने की विधि से निर्यारित करते है। भारत से उसी परम्परा का पाजन किया 
जाता है। क़ियो देश सम स्थित बिदेशा के राभी दुतो को सासूहिक रूपस राजनयिक 
निकाय ([0।98077402 (००७) कटते हैं । इसम सवस नरि (5क00) दूत का 
डायन था दूतशिरोम णि (909/९0) कहा जाता है। 








3. दौटटत्य ले लिण्य है कि यह अमात्यया म्पी जैस गुणों बाला होता ई (व्यमात्य 
सम्पदोपे थे निसुल्गाय )। आवकल स्वतन्य भरत में राषखदृत' का दवा सनिनटल कमियां पैसा 
सममभा चाठ्य है । 

डे. व लोय अ्शास्त्र (११६) में इसर लिए शासन शब्द का प्रयाग दृष्य छ “से 
शासनमेव बाय* पर३ | 


क्र अन्तर्राष्ट्रीय कानुन 


ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के सदस्य-राज्य भापस मे जिन दूतो का आदान-अदान 
करते है, ये हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त (लाड्ठ। (9गाणाइक्षएकत) कहलाते हैं । 

इस समय भारत में वारिज्य दूतों के अतिरिक्त राजनयिक दूतोंकी तीन 
प्रकार की श्रेणियाँ है--(क) राजदुत (8ए70५४३३००), (ख) हाई कमिश्नर (प्राष्ठा। 
(0०आगभबआ०0००) , (गे) दूत (879००४)। इनमे सबसे ऊंचा स्थान राजदूतो का है। 
हमारे यहां लगभग ५० देशो के राजदूत हैं, इनमे स० रा० अमरीका और सोवियत रूस 
जैसे शक्तिशाली राष्ट्रो और ताश्नोस जैसे नगष्य राज्यो के प्रतिनिधि मी हैं ॥ इनका निवास- 
स्थान राजदूतावास (एप्र935४७) कहलाता है| अ्धिकाश राजदूतावास इनके लिए 
विशेष रूप से बसायी गई नई दिल्‍ली की उपनयरी चारज््यपुरी मे अवस्थित हैं । 

(स्व) ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के दस देशो -आस्ट्रेलिया, कनाडा, सीलोन, घानां; 
नाउजीरिया, मलाया, न्युजीलेड, पाकिस्तान, ग्रेट ब्रिटेन और टाग्रानिक्या के आठ हाई 
कमिश्नर हैं । 

(भर) तीमरी थरेरी दूतो की है, थल्वानिया और पोप के यहाँ दूत हैं | इनके 
निवासस्थान दूतावास (.८840०7$) कहलाते हैं। 

नो की नियुकित (8७9०70ण०४६ ० 7४०१७) -- प्राचीन भारत मे दूतों के 

लिए पनेक गुणों का होता आवश्यक समझा जाता था ।'* किन्तु वर्तमरन अन्तर्राष्ट्रीय 
पयनूत ने दूत के लिए फोई झावश्यक योग्यताये या छर्तें निर्धार्त नहीं की ॥ राज्य 
अपनी इच्छानुसार जिस व्यक्ति को दूसरे देशो में श्पने हितों की सिद्धि के लिए 
समर्थ और आवश्यक सममभते हैं, उसे अपना दूद बनाकर भेज सकते है । इस सम्बन्ध मे 
विभिन्न देशों मे विविध प्रकार के निगम प्रचलित है। भारत मे विदेश सेवा विभाग की 
प्रतियोगिता परीक्षए उत्तीर्ण करने वले तथा झासन का पर्याप्त अनुभव रखने वाले 
ब्यक्ितयों के अतिरिवत राजेजनिक, राजनीतिक और शिक्षा व समाज-सेवा के क्षेत्रों मे 
प्रतिप्ठा पाने वाले डा० राधाकृष्णन, श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित, सरदार के० एम० 
परिय्कर जैसे व्यक्तियों को भी राजदूत बनाया जाता है। हमारे प्रधान मन्‍्त्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू का यह विश्वास है कि सुन्दर एवं गुशवती पत्नी राजदूत को 
नये देश म सामाजिक सबन्ध बनाने और उसके कार्य मे बडी सहायक सिद्ध होती है, 
अत शारत भे राजदूतों की नियुक्ति मे इसका भी ध्यान रखा जाता है ९ 


४- मतु ने दूत के लिए निम्न गुण आवश्यक माने दै--सब शास्त्रों में कुशल धोना; 
इशारों, आकार और चेष्ओं को सममःने की छ्ममता रखना, रपये पैपे की हृफ्ट से इंमानदार 
होना त॥ स्वियों के चाकर में म पडना (शुचिः-अर्ददानस्पीन्यमनावभादात्मऊ शौनयुक्त-कुल्लूक)| 
चत॒रादँ। कुलीनता, लोक भिय (अनुरक्त) छोना, राज्य के सदेरा क' न सूलना (स्मृतिमानू )| देंरा 
काल पड़चानना व सुन्दरता, निर्भवता, बातचीत में कुशलता (दू० चेव प्रकर्बीत सर्वेशास्थ्रविशारदस, | 
इगिताकस्वेष्टक्ष शुचिं दक्ष बुलोदयतस्‌ ॥/) अनुरक्तः शुच्दिल रखृतिमान्देराकालविन्‌ | वपुष्मा- 
न्दीनगीरस्मी दूतो राह: प्रशस्यते ॥)) मि० सद्दाभारत शाल्तिपर्व ८६५२८, रामायण अयोध्य काण्ड 
१००३५ कासन्शक 2३३ २ रुगरे ! 


राजनयिक श्रतिनिधि-राजदूव शोर वाणिज्य इत डेडर 


पहले स्त्रियों को बहुत कम राजदूत बनाया जाता या, लुई चौदहवें ने मदाम 
द गुएत्रिप्मा (१४92706 २६ 0एव्थ्याक्षा() को पोलैण्ड में प्रयम स्त्री राजदुत दनाया 
था। परियम मे नारी जागरण तथा स्वियो के समावाधिक्रार आन्‍न्दोतन के परिस्णाम- 
स्वरूप स्नियो को राजदूतों के पदो पर नियुक्त किया ज्यने लगा। स० रा० अमरीकी 
सरकार ने १६३४ मे उेन्माक मे तथा इसके दाद इटली गौर लक्समवर्य में अपने सती 
राजदूत नियत क्ये। भारत ने १६४७ म॑ स्वतन्त्रता भ्राप्त वरने के दाइ श्रीमती विजय- 
लदमो पंडित को पटले सोवियत रस का (१६४८-४६) तथा वाद न स० रा० समरीका 
(१६४९६ ५१) का राजदूत नियत क्या और १६५४से १६६२ यक ग्रेट ज़िट्टेस : 
भारत की हाई कमिश्नर थी। वर्मा ने जुलाई १६६० में श्रीमती झ्रॉयसान को भारत मे 
अपना राजदूत नियत किया था। 

राजदूतों के निठुक्ति और आगमन अनेक विधि विधानों और समारोहो के 
साथ सम्पन होते हैं । किसी देश द्वारा दूसरे देश मे अपना दूत निप्रुक्त करते समय 
उसे अपने राज्य के भ्रध्यक्ष की झोर से प्रत्यय पत्र ([,ढ६87 ० (९०९०९, [०३९० 
66 (:९४०९) भ्रदान किया जाता है। इसमे उस व्यक्ति के उस देदाय म राजदूत 
बनाने की सूचना होती है। प्रत्येक दूत अपने देश से इसे दो रूपो में लेता है, नियुक्ति 
का मूल प्रत्यय पत्र मुहरवन्द लिफाफे में दिया जाता है तथा इसकी एक प्रतिलिपि 
भी दी जाती है ! जिस देश के लिए उसे प्रत्यय पत्र दिया जाता है, उसके लिए उसे 
प्रत्ययप्राप्त या प्रत्यायित प्रतिनिधि (#एलट्त/८त छेश्॥८६८०७६७५॥६६) कहा डाता 
है। थह जब इन दो पनो के साथ दूसरे देझ में पहुँचता है तो अपने आगमन की सूचता 
देये के लिए विदेश मन्‍्ताणय को प्रध्यय पत्र की प्रतिलिपि भेज देता है। इसके बाद 
बिदेश भनन्‍्त्रालय द्वारा निश्चित को गई तिथि पर यह एव निश्चित विधि के साथ राम्पन्न 
किये जाने वाले सगारोह गे उरा देश के झासनाध्यक्ष--राष्ट्रपति या राजा को प्रानने 
राजदूत होने का मुहरबन्द भ्रत्यय पत्र स्वयमेव देता है। भारत मे आने वाले सभी राज- 
दूत नई दिल्‍ली के राष्ट्रपति भवन मे राष्ट्रपति के समक्ष अपने प्रत्यय पत्र ((760०४8/085 ) 
पेश करते हैं । कार्य दुत (८४४8९ 4' शक्‍क्षा85) गपने प्रत्यय पत्र विदेन मत्री को 
देते हैं। राजदूतों दे यदि कोई विशेष कार्य करना होता है तो इसके लिए पूरे अधिकार 
देने के लिए उन्हें भ्रूपने राज्य के अध्यक्ष से हस्ताक्षराक्तित जो प्रमास्पप्त दिया जाता 
है, उसे पूर्णाधिक्रार पत्र (एथ] १0७८७) कहते हैं। सामान्य रूप से एक देश में एक 
जियुक्ताः किया जाता है, किन्तु कई बार यह एक से अधिक देशा के लिए 
॥ झच्यहरसाये ,मारस 'य कण एप ० आयफशिया कक प्ाजदुस सेएकर स से परम - 
रीका के दूत का कार्य करता है। लदन मे भारत का हाई वमिब्नर आयरलैण्ड तथा 
म्पेल मे भी भारत के दूत का काम करता है। यूयोस्ताविया मे भारतीप् दूत यूनान और 
बल्गारिया कया भी दूव माना जाता है । इसी प्रजार रुख का भारतीय दुत हृगरी और 
पोर्लेण्ठ से, स्व्रीडत का डेन्सार्क और फिनलैण्ड मे, सेक्सिकों का परातासा से, स्विदृज्ञ र- 


































पत्थियों के जिचारों के लिये देखिये--स्टैट्ठम्रेन, अपट्वर १३४६३... 


शेडड अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
मैण्ड का बैंटिक्स मे, इटली का अल्वानिया मे भी भारतीय राजद्डृत का कार्य करता है। 
स्वीकरणोय व्यक्ति (7८४००७ "7४७)--कई बार कोई राज्य दूसरे राज्य 
द्वारा दूत बनाये जाने वाते व्यक्ति को स्वीकार नही करता । राजदूतो की नियुक्ति से 
पहले प्राय दूसरे देशो से उस व्यक्ति के लिए विधिपुर्वेक पूर्ण स्वीकृति ले ली जाती है । 
इसे शह८9॥07 कहा जाता है । यह स्वीकृति जिसके लिए दी जाती है, उसे स्वीक्ररणीय 
ब्यव्ति (2८780708 (978६8) कहा जाता है। राज्य निम्नलिखित झाधारो पर किन्‍्ही 
व्यक्तियों को अपने देश मे राजदूत पद के लिए श्रस्वीकरणीय (?९६४ए074 ॥णा १०) 
घोषित कर सकते है “-- 

(१) राज्य के लिए उस व्यक्ति का वैयक्तिक रूप से आपत्तिजनक होना। फ्रास 
ने इगलैण्ड के राजा चार्ल्स प्रथम के राजदूत के रूप में ड्यूक आफ बकिंघम (2006 ० 
छण788०97) को स्दीकार नही किया बयोक्ि उसने अपनी पहली यात्रा मे फ्रेच रानी 
के प्रेमी होने का दावा किया था । 

(२) कोई देश किसी व्यक्ति को अपना विरोधी (प्र0६07/6) होने पर उसे 
राजटूत पद के लिए अस्वीकार कर सकता है। इटली ने १८८४ मे श्री कीली (#:०॥८५) 
को ग्रमरीका का राजदूत मानने से इसलिए इन्कार कर दिया कि उसने श्८७१ मे 
इठली हारा पोोष केः प्रदेशों को अपने राज्य का अ्रग बनाये जाते का विरोध किया था । 

(३) यदि कोई व्यक्ति प्रत्यायित (8८००९० ६००) देश का प्रजाजन हो और 
वहा की सरकार उसे कूटनीतिक उन्मुक्तियाँ (99]0:&४० जाणएात्र/5) न देता 
घाहे तो वह ऐसे व्यक्ति को राजदूत सानने से इन्कार कर सकती है। किन्तु यदि उसे 
एक बार दूत स्वीकार कर लिया जाय तो इसे दृत्तो के सभी विशेषाधिकार प्राप्त हो 
जाते है। सर हैलिडे मैकार्टनी (9]939 ३०४६५) के साथ ऐसा ही हुआ। 
बह ब्रिडिय प्रजाजन था, फिर भो १८६७ में उसने लन्दत के चीनी दृतावास से सचिव 
का वार्य किया । उसको नियुक्ति के समय कोई आर्पत्ति नही की गईं, अ्रत जब उससे 
उसके मकान के टैक्स (7298॥९$) मागे गये तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उसके 
दूल होने के कारण उससे ऐसी माग नही की जा सकतो। 

१६६९१ के राजनीतिक सबन्‍्धों के वियना अभिरामय (५४४७३ (०:7४ छकााणा 
0ा 0907900 र७७४॥०॥5$) ने यह व्यवस्था की है कि दूत भेजने वाले मडल के 
कर्मचारी उस राउ्प के नागरिक होते चाहिए। यरि थे दूत ग्रहण करने वाले राज्य के 
नागरिकों म से वनाये जाय तो इसके लिए स्वीकृति पहले ही ले लेनी चाहिए। इसी 
प्रकार राजदूत इन्हे भेजते तथा ग्रहण करने वाले दोनो राज्यो से भिन तौसरे राज्य 
(7४४0 849/०5) के नागरिक भी हो सकते हैं, किन्तु इसके लिए भी इस दूत को अहण 
चरने बफ्ते राज्य को स्वीकृति आपब्यक है ६ 

कसी दूत की झरवीकृति से उत्पन्न होने वाली कदटुता तथा अप्रियता से बचने के 
लिये दूत भेजने वाला देश इसे ग्रहस्म करने वाले देश से पहले ही स्वीकृति (8 &764707 ) 
ले लेता है । वियना अभिसमय के अनुच्छेद ४ के अनुसार दूत ग्रहण करने वाले राज्य 
के लिये फ़्मी दत वएनाम सुद्दीइ॒त करते हुए उसके लिए कारण बताने की ग्रावश्यक्ता 


राजनधिर प्रतिनिधि-रग्जदूत और वाणिज्य दूत रेडश 


नी है । 

६. डककिचाप (एछ००एणा जे फिफा/एणवप८ शटाण5) --जाचीन भारत मे 
कौटिल्य ने इनके कार्यों का वर्णोन करते हुए लिखा है कि इसके निम्नतिखित कर्त्तव्य 
होते हैं--अपने स्वामी का सन्देय दूघरे राजा के पास पहुँचाना श्रोर उसका उत्तर 
अपने स्वामी को भेजना, सन्धियों का पालन कराना, अपने राजा को शक्ति या प्रताप 

प्रदर्शित व रना, झपने सित्रा में यूद्धि करता, झचुओ मे फूट उत्पन्न करना, शत्रु के मित्रो 
में भेद टालसा, शतु को सेना और गुप्तचरो को अपने राज्य से वाहर करता, झत्रु के बन्द 
वान्यवों तथा रत्तो का अपहरण, युप्तवरो के सवादो का सग्रह, झत्रु की कमजोरी 
देखने ही पराकम प्रदर्शित बरना, सन्पि के अनुसार शतुपक्ष के व्यक्तियों (सभात्रि) 
को मुक्त करगा, योग अर्थात्‌ औपनिषदिब उपायों से मारग्य झादि के प्रयोग +' का्पों की 
इस सूची से यह स्पष्ट है कि उस समय दूत का एक प्रवान जार्य दुसरे देश की जासूसी 
करना था। झ्राजकल दत क लिपे ऐसा कार ब्जित है। ग्रन्य कार्ज दूतो के बर्नमान बायों 
से बहत कुछ मिलते है । 

गआपेनहारम (055०ए४०7ए) ने दतों के तीन मुरूप कार्य बताये है"-- 

(१) सन्धिवार्ता करना (४९४०४४००४) -बवह झपने राज्य के खिए दूसरे 
राज्य के क्लाय विभिन्न विषयो म वार्त्ता चलाने ()१६५७४०४७7०० ) का माध्यम हैं । 

(२) निरीक्षण (0052५७0०० )-- इनका एक वहा कार्य दुसरे देश की 
राजनीतिक परिस्यिति का निरीक्षण (0985675०0०07 ) तया उसक्षी प्ररी रिपोर्ट अपनी 
सरकार को भेजते रहना है। 

(३) सरक्षण (7/गश्लाठा )--तीमरा कार्य उस देश मे अपने स्वदेशबासी 
राष्ट्रिको (।४१४०॥8।«) की जान और माल की रक्षा करना है । इसके झविरिक्त छ्क' 
अपनी सरकार का दृष्टिकोगा, राष्ट्रीथ नीति और विचारो को दुसरे देश के सम्ठुख बड़ी 
स्पप्टता और प्रवता के साथ रखता टै। बढदि उमक्े देश के प्रति कभी असम्मात 
अ्रदनित क्या जाता है वा उसझ देनवासिया के स्थार्यो को आच आती है तो बह 
इसके प्रतिक्मार के लिए उस देश के विदेशमरून्ती से मिलता है। बह उस देगा म रहने 
वाले अपने राष्ट्रवासिया क्षे जन्म, विवाह, मृत्यु का परजोकरणा (एल्डाइएश705) 
करता है ॥ वह तिदेश म अपने देय को प्रभावित करने वाली राजनीतिक और सामाजिक 
दद्यायो की विस्तृत जानकारी स्वदेय केजदा रहता है । अपने देन के मगोरे झअपराजियी 
के प्रत्यर्पगाण के लिए वह विदेन मन्त्रालय से बात करता है, वह स्वदेगवानिद्ों के लिये 
























अर्थशास्त्र 2।२६ प्रप्या स्फीप्राकतद अच्गे मित्र 4 
डपकपः सच्दमेदो यूटदए्टातः का 
इन्घुरसनापछर्ग चाबन्नान फाकनः 9 
समापिनोत्रों दृनस्थ कर यो चादर ॥ 
सातु (७ ६६) ने इनके उति कारों पा दच दिया ईं-दूत छवडि 
मंषर मितक्तेद व सदन । दूल्सूत्डल्ते कने मिदनन्दे बेच मानत्ार | 
कु» आपपेन्दाइस-शुय्वरजेश नाद ला स्वें० १०४५ स+थ 


के 
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पारपत्र (245%०:) जारी करता है॥ उससे यह आधा रखी जातो है कि वह जिस 
देश मे राजदूत बनकर गया है, वहाँ की स्थानीय या आन्तरिक राजनीति मे कोई भाग 
नही लेगा । 
राजनयिक सम्वन्धो के वियना श्रमिसमय (पराटागाब (०फ््ल्यधणा णा 
फाए०ए७ा० १००४०॥४) म दूतो के निम्नलिखित कार्य बताये गये है--(१) इत 
ग्रहण करते वाले (२८८£शा्ट) राज्य मे इसे भेजने वाले (5८70॥08) राज्य का 
प्रतिनिधित्व करता । (२) दूत ग्रहरा करने वाले राज्य मे भेजने वाले राज्य के तथा 
इसके नागरिको के हितो की सुरक्षा अस्तर्राष्ट्रीय कायूग के नियगों के झनुसार करता | 
(३) ग्रहण करने वाले राज्य के साथ विभिन्‍न विषयो मे वार्त्ता करना । (४) ग्रहण 
करने वाले राज्य की परिस्थितियो की बैध उपायो से पूरी जानकारी करना तथा 
इसकी सूचना तथा रिपोरे अपने देश को मेजना । (५) दूत भेजने तथा ग्रहरा करने वाले 
राज्यों मे मैत्रीपूरात सम्बन्ध बढ़ाना, दोनो के आर्थिक, सास्कृतिक और वैज्ञानिक सम्बत्धा 
का विकास करना । 
है 274 के विशेषाधिकार और उन्पुकितियाँ (0फछाणाणा० शैि।शल्ट०5 20० 
00000९5) -द्वूतो को श्रपना कार्य भली भाति करने के लिए सभी राज्य कुछ 
विशेषाधिकार भ्रदान करते हैं। यदि उन्हे स्वदेदा को अपनी गुप्त रिपोर्ट, चिट्ठियाँ, 
तार और मन्देशहर भेजने की स्यतन्तता न हा तो वे श्रपना कार्य चही कर सकते । उस 
प्र किसी प्रकार का ददाव या भष्र नही होना चाहिए, उनके निवास-स्थाम स्थानीय 
पुलिस तथा भ्रन्‍्य भ्रधिकारियो के अधिक्ारक्षेत्र से वाहर होने चाहिए। पारस्परिक्ता 
के ग्राघार पर सभी देद पग्रन्य राज्यों के दूतो को विशेषाधिकार श्रदान वरते हैं तथा 
अपने व्यायालया के क्षेत्राधिकार से उन्हे कुछ छूट या उन्मुक्तियाँ प्रदान करते हैं । क्षेत्रा 
धिकार वाले अध्याय में इनका सक्षिप्त उल्वेख हो चुका है (प० २७४ ५) | इनके प्रमुख 
विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं - 

(१) चेपक्तिक सुरक्षा तथा भ्रवष्पता (एलइ्ग्रश 8306५ )--प्राचीनकाल 
से दूत को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचाना, उसे पकड़ना, मारना या बन्थन 
में रखना बढा जघन्य कार्य समझा जाता रहा है (देखिये ऊपर पृ० १ ६) । कौटिल्य ने 
मतानुसार दूत यदि चाण्डाल हो ठो भी अवध्य है ।* वतेसान समय में विभिन्‍न देझो के 


६. 'र्थशार्त्र १!१६ तेषागन्तावसायिनो:८प्यवध्या । 
महाभारत के शान्पित्रे (६५२६-२७) में भीष्म ने झुविष्ठिर को दूत वी अवध्यता के 
त्तिडान्त का प्र'तषाइन करते हुए कड़ा कि इसे सारने आला नरवगामी ओर अुणदइत्या फे पटप 
बा भागी दोता है-- 
५ न तु इन्यान्यूपो जावु दूत कस्याचिदापदि । 
हि ढतस्थ इन्ता निरयमाविशेत्सचिवं सद ॥ 
+ ययोक्‍तरादित दूत उत्रवरंरतों सूप । 
3 यो इन्वात्पितरस्तस्थ आयडत्यामवाष्जयु ॥ 


प्राचीन >पगाओ दी कक्षणता का विशेषाधिकार विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों को भी 
हल 


५० कक हि ५३ पी की कल मा आपके कल पप7220 ४ 


राजनयिक प्रतिनिधि-राजदुत झोर वाणिज्य दूत ३४७ 


कानूनों तथा अच्चर्राष्ट्रीय भामलो के निर्णंयो द्वारा यह सिद्धान्तसुप्रतिष्ठित हो चुका है । 
पहले (पृ० २७४) यह बताया जा चुका है कि १७०८ ई० के ब्रिटिश कानून के अनुसार 
किसी राजदूत को दनन्‍्दी बताते तथा उसका माल जब्त करने की सब आज्ञाये अदैध होती 
है । रिपब्लिका बतास लागचंस्पस (८एएछ॥८5 »_ 7.0720097005) के मामले मे यह 
कहा गया था कि “राजदूत का शरीर पवित्र और अवध्य (779708(8) होता है। इसके 
अति की गई किसी प्रकार की हिसा न केवल उस राजा या प्रमु (5० ९८ए2/ ) का भ्रपमान 
कर परकण सजी गन नई पक राष्ट्रों की सामान्‍य सुरक्षा 

अमिता के वित्द पतन करत हम फो भी हानि पहुँचती है। इस प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति सारी 
निया वे विरुद्ध अपराध फरता है।” वेलेची के मामले. (93/3.97८ ८४४८) में दिये 
गये निरणोस के श्रनुसार “राजदूत को सब श्रकार की क्षतियों (0णा«७) तथा 
अपकार। (५४४0०४७) रो सुरक्षित रखना चाहिये. सत्र देशों और शप्ट्ो के दानून के 
प्रनुंसार उन्हें प्रत्यक्ष रथान मे सूरक्षित रखना चाहिये । हमारे शत्रु के दूत को भी हानि 
पहुँचाना बेच नहीं है।” बिदेशी राजदूत की अपनी भूमि म_सब प्रकार शे रक्षा और 
सेरक्षेश करना अपने देश में रहने वाले अन्य नाथरिकों नथा विदेदियों की सुरक्षा से 

न क्‍-..“-+--++-- --_हसत. न नआ 


प्रोधिक महल्‍्तपूरं हे ॥ 














प्रद्यान किया जाता था । इृरषवर्षन ने चीनी यात्री हे नत्सांग (युआतच्वाथ) करी सुरक्षा के लिए 
आजश्यक ज्यवस्था की थी। जत्र भारत के धार्मिक बिदानों के साथ शास्जार्व करने के बाइ चीनी 
यात्री के प्राय सकट में पत गये तो इप से एक रातक्रीय घोषणा निकाली कि चीनी यानी का वाल 
भी बाका न होना चादिे, यद्रि कसी व्यक्ति ने उसके प्रायों को सकत में डाला तो उससे पूरा 
घदशय लिया जायगा । 

१० बई बार बिशेष परिस्थितियों में राजदूर्तों की अवध्यता तथा दूशवार्सों की अलतित्रम्यता 
(7श०457079 67 कशा]59९5९४) के नियम का उन्‍्दघन भी द्ोता है। १८ मितन्वर १९६३ 
को शण्डोनीरिया की राजथानी जकत्तो में मलायेशिया सभ के निर्माण से छुच्य एव उत्तेतित 
१० हटार ज्यकतितियों को भीठ ने लिरिश दूवारास के १२ नर-तारियों पर झाक्मण विया, उन पर 
पतवर, बोलने और ईंटें फैकी, ब्रिटिश राचदूत गिल्काइस्ट का दो पत्थर लगे, निरिश टूनाबास 
में भाग लगा दी गयी | धुलिध ने बडी कठिनाई से विटिश! दूधवास के ३भचारियाँ को अपने 
कायातय में पर्दचाकर रक्षा की। सना को घुलारर इस स्थिति पर नियन्त्रण रधापित किया 
गगा । (दिव्दुस्तान टाइम्स, १६-२० सिन्म्दर, १६६३) | इण्डोनीशिया के राष्ट्रपति सुक्ण से 
पर्व “शा सरकार से इस घटना पर गइरा खेद प्रकट किया । 

दिसस्वर १६४५ के भारत-पाक्स्तिन सूघ्ष के समय पाकिस्तान ने साथ सहानुभूति रखने 
वाले इजारों इण्डोनीशियनो ने प्रदान कर ८ सिनस्वर को जकत्ता में भारत य टूताबास पर इसला 
करके इसे भीषण क्षति पहुँचाई, उड्योंने इस के सारे फर्नीचर को पोइन्फोड़ दिया दृत्वास व 
कानों और फसलों को निवालकर उन्हें स्यीचे में रसा और यहाँ उनकी दोली जलार । दाद में 
भारत सरकार द्वारा इस कार्येगददी का उम्म पतिठाद करने पर इगडोनीशिया के विदेशमल्दी शा 

मुदाम्दियो ले यद घोषणा वी कि उसकी सरकार भारतीय दृनगल वो १हुँची छति की समुचित 
पूर्ति करेगी । 


इ्ड८ झल्तर्राष्ट्रीय कानून 


साम्यवादी चीन ने राजदूतों की अवध्यता के नियम का कई बार भीषण रूप 
से उल्लघन क्या है । इस विषय मे सोवियत सघ, भारत एव अन्य देशो के राजदूतों के 
साथ किये गये पेकिग के व्यवहार के कुछ थोडे से उदाहरणो का उल्लेख यहाँ किया 
जाता है । जनवरी १६९६७ मे विदेशों में अध्ययन करने वाले चीनी विद्याथियों को 
वेकिय ने सास्कृतिक क्राति में भाग लेने के लिये स्वदेश लौट झाने के लिए कहा। 
क्रास और फ़िल्लैण्ड हे मास्को के मार्ग से चीत लौटकेदाले कुछ विद्यार्थियों ने पहाँ 
के चीनी दूतावास के वर्मचारियों के साथ सिलकर २५ जनवरी १६६७ को लेनिन की 
समाधि के निकट लाल चौक (२९6 50०७४९८) में वडा उत्पात मचाया, जब उन्हें 
ऐसा कार्य करने से सेक्ना भया तो पेकिग ने इस बात का भूठा प्रचार क्या वि मास्पो 
में चीनी विद्याभिया के साथ बडा अमानुपिक और बेर ब्यवहार हुआ है तथा इसका 
बदला लेने के लिए २६ जनवरी को सध्या से पेकिग से सोवियत दूतावास वो चीती 
प्रदर्शनकारियों की मारी भीड ने घेर लिया, दूतावास में आने जाने वाले व्यक्तितयों पर 
थूका जाने लगा, उन्ह परेशान किया गया, लाठियो से मारा पीटा सया, उन पर कूडा 
डाला गया दूतावास मे जलतो मश्ाले फेकी गई | २ फरवरी को सोवियत राजनयिक्तो 
वी एव गाडी सातरक्षक्तो ने १६ घण्टे रोके रखी । इस विपम परिस्थिति मे जब सोविषत 
दूतावास के बच्चों तथा स्त्रियों को खतरे से बचने के लिए इन्हे तीन दलो में ४-६ फरवरी 
को रुस भेजा गया तो हवाई अड्डे तक जाते हुए लाल रक्षको ने इन पर धूका और इन्हें 
पीढा। ६ फरवरी को गोद मे बच्चे लेकर स्पदेश लौटती दूतावास वी रुसी स्त्रियों को 
एक चीनी भीड ने घर लिया, उन्हे माझ्नो और स्तालिन के चित्रों बे नीचे से रंगकर जाने 
को विवश किया । जब रूस, ब्रिटेन तया फ्रास के राजनयिक ने इन बच्चों और स्त्रियों 
को बचाना चाहा तो उनके साथ मरी दुब्यंतहार किया ग्या। दूतावास लौटते हुए 
रूसियों पर हमवा क्या गया, इनकी एक दस को १२ घण्टे रोककर इन्हे बन्दी वना 
कर रखा गया। ६ फरवरी की संध्या से सोवियय दूतायास पर घेरा डात दिया 
गया, कई दिनो तक यह घेरा पद्म रहा, यहाँ का कोई क्मेंचारी वाहर नही निकल सकता 
था ३१ जनवरी से ४ फरवरी तक पेकिं के फ्रेंच दूतावास पर उप्रप्रदर्शन टीते रहे, 
इसके एक कर्मचारी मो० राबर्ट रिचर्ड को चीनियो ने घेर लिया क्योंकि दुतावास 
जाते हुए उसकी गाडी एक दूसरी गाडी से टकरा गईं थो। उसे मोटर से बाहर 
घरीटकर ७ घण्टे मक ठड से खड़ा रता। रोवियत राघ के झतिरिफत पूर्वी योरोप दे धन्य 
साम्यवादी देशों वे राजदूतो के साथ भी ऐसा ही दुब्यंवह्ार क्या गया । चैक्ोस्लोवार्क 
दूतावास के दो कर्मचारियों पर २६ जनवरी को लालरकषको ने हमला किया । हगरी के 
राजदूत की गाडी पर आक्रमण क्या गया, पूर्वी जमंनी के कार्यदत (0:9786 'त शाते 
#ति4065) को धमकाया गया। मगोलिया के दूतावास ने यह माँग की कि उनके 
कर्मचारियों वी सुरक्षा की गारण्टी दी जाय तो चीनी विदेशमत्रालय ने & फरवरी वो 
यह घोषणा की कि राजनयिक उन्मुक्ति (99]070970 7एएप०॥59 ) पूजीवादी सस्याध्ों 
की उपज है, रान्ति करने वाले देश बूजुँझआा व्यवस्था (छेण्णा8८०७८ ग्ण्यणा$) को 





राजनयिक प्रतिनिधि-राजदूत और वाणिज्य दूत झ्डह 


स्वीकार नही करते है (कीसिग्स श्रार्काइव्ज, १६६७, पृ० २२०४६-७) । 

जून १६६७ मे पेंकिंग मे भारतीय दूतावास के दो कर्मचारियों इृप्णान्‌, रघुनाथ 
तथा विजय पर जासूसी का अपराध लगा कर इन्हे देश से बाहर निकलने का ग्रादेश 
दिया गया, लालरक्षको ले इन्हे हवाई झडूडे पर पीटा तथा ठोकरे मारी, दूद्वास के 
चुतीय सचिव सी० बी० रधुवाय को घुटनो के बल चलवाया। १३ जून का लोकसभा 
भे भारत के विदेशमत्नी श्री छागला ते यह घोपणा की कि चीन का कार्य सम्य व्यवह्टार 
के नियमों तथा अन्तर्राप्ट्रीय कानून के सभी ज्ञात नियमों का अभूतपूर्व एव भीपरा 
(8887०04) उललघन है (एसियन रिकार्डर १६६७, पृ० 3८०८-११) । 

मई १६६७ भे हासकास भे दसे होने पर चीन से क्रिटेल का विरोध चरम सीमा 
पर पहुँच ग्रया, कंण्टन, पेकिय तया झथाई मे ब्रिटिश दूतावास के कर्मेचा रियो पर हमले 
किये गये तथा उनके साथ भोपसणा दुब्येबद्मर किया ग्रया। दा त्रिटिय राजनविस्तो- 
तथा छ्लिउनी को २४ मई वो झथाई के हवाई अड॒डे पर घेर लिया गया, उन्हें धबके दिये 
गये, झोकर लगाई गईं, दीबारो पर पोस्टर चिपकाने वाली लेई उनके मुंह झ्लोर शरीर 
पर पोती गई घीनियो ने हेंबिठ के चेहरे पर यूका, उसकी जाकेट फाड दी, उठके सिर 
पर यूतियन जैक के ऋण्डे से प्रुतत बेत की बनी ढोपी (70970७'$ ०७७०) पहनाने का 
0022“ कियुप्यया (कीसिस्स आर्काइल्ज, जुलाई १४-२०, १६६७, पृ० २२१४१) । 

पुक्त घटनाझो से यह स्पप्ट है कि राजडूतो की प्रवव्यता एवं उन्पुक्तियों 

के दियम की अवहेलना करने की प्रद््ति वढ रही है । इसका प्रततिकार करने के उपाय 
प्रतिबाद-पद्र भेजना, बदले की कार्यवाही करना तथा दौन्यसम्वन्ध मग करना है । 
साम्यवादी चीन जैसे देश के प्रतिवाद-पत्रो की कोई परवाह नही करते है। कई बार 
बदले बी क्यर्यवाही प्रभावशाली सिद्ध होती है। उदाहरणार्थ जनवरी १६६७ में 
चीनियों ने पेक्िंग में रसी दूतावास के कर्मचारियों पर जैसे प्रतिबन्ध लगाये थे वैसे 
ही प्रतिवन्‍्ध रूस ने मास्को के चीनी दूतावास के कर्मचारियों पर जगा रिये। जून 
१६६७ में चीन ह्वारा पेजिंग के भारतीय दूतावतस पर बुछ प्रतिबस्थ सगाने पर भारत 
सरकार ने नई दिल्‍ली के चीनी दूतावास पर बैसे ही वडे भ्रतिबन्ध तगाये तो चीन ने 
अपने प्रतिथन्‍्य टूटा लिए । अन्तिम उपाय दोत्यसस्वन्यों का मंग करना है। स० रा० 
संघ की जनरल असेम्बली कौ कानूनी समिति ने ८ दिसम्वर १६६७ को भारत हारा 
समर्थित एक प्रस्ताव पारित करके राजदूतो के विशेषाधिकारा तथा उन्म्रुक्तिया # 
विपय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमो की अवहेलना करने वाले सभी कार्यों की निन्‍्दा 
की हैं । सब देशों को इस विपय में १६६१ के वियना अ्रभिममय को स्वीकार करने 
की झषीत की गई है (दाइस्स झ्राफ इडिया, दिल्‍ली € दिसस्वर १६६७ पुृ० १०॥॥ 
रा० रा० राघ को सर्मिति मे यह मासला इस लिए उठाया गया था कि झगस्त १६६७ 
में स० रा० सघ को विद्येप असेम्बलो मे भाग ले कर स्वदेश लोटते वाले गिनती के 
प्रतिनिधियों के विमान को जब इजन में कुछ खराबी आने के कारण आइवरी कास्ट 
में उतारना पडा तो वर्हाँ की सरकयर ने गिनी के प्रतिनिधिया क्यो बन्दी लिया था। 
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दूत की अवध्यता के सिद्धान्त के अनुसार उसे प्राप्त होते बाली पूर्णो सुरक्षा 
अनतिकस्पता (एप: ([7 ०४०7४: ला है, उसका शरीर इतना अधिक पवित्र 
समझा जाता हैँ कि कोई भी व्यॉक्‍्तें जी प्रकार की क्षति या हिंसा द्वारा इसका 
झतिक्रमए नही कर सकता। उसके प्रति शक्ति था हिंसा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है, 
उस पर न्यायालयों मे कोई मुकदमा चलाकर उसे दण्डित नहीं किया जा सकता। 
उसकी यह झनतित्रम्यता बेवल उसके शरार तक ही सौमित नहीं है, किन्तु उसके 
अपला कार्य चलाने के लिए जिन व्यक्तियों या वस्तुझ्ला वी आवश्यवता होती है, उन 
सबको यह सुरक्षा प्राप्त है । अत दूत की स्त्री, परिवार के सदस्य, उसका अनुचरवर्ग, 
फर्नचिर, घोड़े, मोटरगाडियाँ, कागज-पत्र, तार तथा सदेशहर अनतिकरम्य माने जाते 
हैं। कसी दूत का कार्य समाप्त हो जाने पर दूसरा देश इराके कागजात को नहीं छू 
सवता। उपर्युक्त सब व्यक्तिययों पर देश कय दण्द-विधान लागू नही होता / इन्हें मन- 
मानी कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता है किन्‍तु उनसे यह श्राशा रखी जाती है कि वे स्वय- 
सेव अपने पर ऐसा निसन्‍्त्रण रखेंगे कि उनके कसी का से देश के कानून का उल्लंघन 
नहो। 
थद्दि बे अपने प्र ऐसा नियन्‍्कण नटी रखते झौर कोई जघन्य झपराप करते 
हैं तो वे जिस देश में दूत वनकर गये है, वह उनके प्रत्यावर्तत (१८८»॥) को मांग कर 
सकता है भ्रौर उत्हू प्रपने देश से निकाल सकता हा। श्दश्ट्भे इंगलैण्ड स्थित स्पेनिश 
राजदूत मेन्दोजा (%/८०००००) ने वर्हा की रानो एलिडाबेय को गद्दी से हटाने के एक 
पड्यन्त्र मे भाग लिया, इस पर उसे ब्रिटिश भूमि छोडकर चले जाने की आज्ञा दी गयी। 
इसी प्रकार १६५४ में जब दगलैण्ड के फ्रेच राजदून द वास (]98 8258) ने सामवैज 
की हत्या के पड्यन्त्र में हिस्सा लिया तो उसे २४ घटे के भीतर ग्रेट ब्रिटेन छोडना पडा । 
यदि ऐसा पढ्यन्त्र देश की आन्‍्तरिक घान्ति को सकट में डालने वाला हो तो राजदूत 
को बन्दी भी दनाया जा सकता हैं। १७१६८ में फ्रास मे स्पेन के संजदूत सेल्लामेयर 
(९वोककहक्ठ) को फेंच सरकार के विरुद्ध पद्यन्त्र म भाग लेने के कारण हवालात मे 
डाला गया था। १७१७ मे लद॒न में स्वीडन के राजदूत गिलिनवर्ग (ठ6जञाट्गण्पष्ठ)कों 
गिरफ्तार किया गया क्योकि उसने जाजं प्रथम के विरुद्ध पड्यन्त्र मे भाग लिया था |" 
इंसु,विपय में लाई मेहोन (#(20००) ने लिखा या--“यदि कोई व्यक्ति उस देश की 
सरकार के विरुद्ध पश्यन्त्र करता है, जहाँ उसे दूत बनाकर भेजा गया है तो वह राष्ट्रो मजा गया है सो बह राप्ट्रोके 
कबून का उल्लेबन करता है । उसको कानून हारा दिया का उल्लंघन करता है । उसको कानून द्वारा गया विशैषाधिकार इस शर्ते पर 
ई कि चह अपने कुटनीतिक कर्तव्यों को सीमा का उल्ल कूटनीति कर्तव्यों वी सीमा शा उत्लघन नहीं कस्ता । यदि बह ऐसा 
करता है तो इस बात को अस्वीक्ार करना असम्भव इस प्रकार हानि उठाने वाली 
सरंकार को अपने रा रक्षए की हष्टि स्ते आवश्यक क्ायंदाही करने का अधिकार नही है” 
युद्ध छिड़ जाने पर भी राजदूत को अनतिकम्यता और अवध्यता के अधिकार मे 
कोई झन्तर नही झाता ॥ 




















११. इानैणड-इवरनेरानल लो, पृ २२३-« 


राजनयिक प्रतिनिधि-राजदुत और दाणिज्य्‌ दूत श्श्र 
5४१० का जल तार है 57८ 
(२) राज्यक्षेत्रवाह्मता" (जाल्प्पाण्पपथा॥9)--यह्‌ राजदूतो का हुसरा 
विशेषाधिकार है । इसका आज्मम ब्रियर्ली के छब्दो मे यह है कि दूत तथा उनसे सम्बन्ध 
रखने वाली वस्तुयें यद्यपि भौतिक रूप से इन्हे दुत मानने बाले राज्य के प्रदेन में अब- 
स्थित होती है. किन्तु अन्तर्राप्ट्रीय कानूठ के अनुसार इन पर उस प्रदेश का क्षेत्राधिक्ार 
(70५0८) नही लायू होता । ये उस राज्य के क्षेत्र मे रहते हुए मी उसके कानून-7 
और न्यायालयों के अधिक्रारक्षेत्र से बाहर समझे जाते हैं। कुछ विद्वाद्‌ इन्हे राज्य म 
रहते हुए भी इनके निवासस्यान या दूतावासो को उस राज्य से बाहर का प्रदेण समभ्ते 
है, पिन्तु वर्तमान अस्तर्राप्ट्रीय कानून इसे इस ह॒द तक नही स्वीकार करता। १६३५ 
से रोम के न्यायालय ने पोप की नगरी वैटिक्न से दती इमारतो के सम्बन्ध मे बह कहा 
था कि १६२६ की लेटरन सधि (देलिए पृ० १४८ ) के अनुसार इन्हे इटली के क्षेत्राधिका < 
से कुछ उन्मुक्तियाँ प्राप्त है, किन्तु इस आधार पर इन इमारतों को इटली के भ्रदेद्य से 
बाहर नदी साना जा सकता । १६३४ मे एक फ्रेंच न्यायालय (0०७7६ ए। 0४55४००४ ) 
ने यह माना था कि फ्रास के पिदेशी दूतापास मे फ्रेच ्रज्माजन द्वारा किये गये अपराध के 
सम्बन्ध भे यह नहीं साना या सउता कि वह फ्रेंच प्रदेश से थाहर फिया गया हैं। १६३४ 
में एक जर्मन न्यायालय से बिग के अफगान दूतावास में अफगान राजदूत की हत्या के 
मामते में बचाव पक्ष के इस दावे को स्वीकार नहीं क्यि कि अफगान दूताबाय मे घटित 
होने के कारए यह घटना जममंन प्रदेश से बाहर हुई है और जमंन न्‍्यायालयो को इस 
>पर विचार करने का कोई ग्रधिकार नही है। फिर भी झापेनह्ाइम ने लिखा है-“राज्य- 
खेबवा ह्मता के शब्द का प्रयोग इस ह॒त्टि से महत्वपूर्ण है दि यह :स तथ्य को सूचित 
करता है कि दूतो के साथ ग्रधिक्षाश सासलो में ऐसा त्यवद्वार करना चाहिये कि ने इन्ह_ 
द्व्त । स्वीकार कर वाल राज्य के प्रदेश के भीतर निवास नहीं करत ॥ १२ 
इंस विशेष अधिकार के झनुसार विदेशी राजदूतो के सरकारी निवासस्थान 
और दूतावास उस राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहुर सममे जाते है । इनमे झासन, न्याय 
या पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी प्रदेश करने का अधिकार नही रखता । पहले दूता- 
वास के साथ लगा हुप्ना कदर का वहुत-सा हिस्सा भी राज्यक्षेत्रवाह्म समम्शा जाता था। 





१२. राज्यक्षेत्रवद्यग (8४/छाा्श णाञ॥३) तथा वाद्य चेवाविकार (जाशक्या/णा४0५) 
में चद्चन अन्तर है. । पदले शाच्द का आराय केवल इतना इी है कि किली व्यक्ति या बरतु पर 
उस राज्य का देज्माधिकार नहीं दे, जिस राज्य फे प्रदेश में वढ दे । इसतरा शाच्द इससे सथ्या 
मिन्‍न वइ अर्थ देता दे कि किसी राज्य का छ्ेजाबिकार उस राज्य की सीमाओं से बाइर कसी 
दूसरे राज्य के प्रदेश में दे । जियर्ली ने पइले राच्द के प्रयोग पर दो आपत्तियां फ्री ढैं, पहले तो 
यह कि इसमें बढ मान लिया जाता दे कि छेत्राविकार और अदेशा सरैज सदवर्ता द्वोते दे, यद बात 
सत्य नही दे । दूसरी आपान्त यह दै कि इसमें -्यक्तित को राज्य में दोते हुए भी कल्पना (्रिप्फएए) 
द्वारा उससे बादर माल लिया जाता दे । इसका अमिश्राय केवल इतना ह्लो ई कि कोई क्‍्यॉित 
स्थानोय छेजापिकार से मुक्त दे (दी लॉ आफ नेरान्स, इ० १८७) | 

7३- आापेनदाइद-झव्रनेशनतर सा+ खक १५ ए० छस्द 
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किल्तु अब यह दर्जा केवल दूतावास तथा उससे सम्बद्ध घुडसालो तथा मोटरगाडियो के 
गैरजो की ही दिया जाता है| धद्दि दूतावास की सीमा में विज्येवाधिकार का उपयोग न 
करने ताले किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है दो इसे राज्याधिकारियों 
को सौंपना उस दूतावास का क्ेंव्य माना जाता है। दूतो से यह झासा रखी जाती है 
कि वे अपना दूवावास अपराधियो का अड्डा नही बनने देंगे । 
किन्तु मध्यकाल मे मेंड्रिड, वेनिस और रोम मे अवस्थित विदेशी दूतावास न 
केवल इस प्रकार के अड्डे बने हुए ये, श्रपितु दूत अपने सरक्षित निवासस्थान अपरा- 
धियो को ऊँचे किरायो पर नढाकर इनसे खूब लाभ कमाते थे। यह बुराई यहाँ तक 
बढ गई कि १६७७ में पोप इस्नोसैण्ट एकादश को यहाँ तक कहना पड़ा कि जो दूतावास 
ऐसा करेंगे, पोष उनके दूतों को अपने साथ मेंट का अयसर प्रदान नही करेगा । दाने .- 
हाने सह बुराई कम हुई सथा अपराध करने वाले व्यक्तियों को दूतावास में पकड़ा 
जाने लगा। १८२६ मे लन्‍्दन से भ्रमरीकन राजदूत गैलेटीन (0आ807) के कोचवान 
ने अमरीकी दूतावास के बाहर एक अपराध किया, इराके बाद बह अमरीकी दूतावास 
की घुडसाल में छिप गया। यहाँ से ब्रिटिश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विदेश 
मन्‍्त्री लार्ड डडली (790069५) ने इस कार्य का समर्थ न करते हुए कहा--/मुके एक 
भी ऐसे दृष्टास्त का ज्ञान नही है जिसमे राष्ट्रो के कानून ढारा किसी राजदूत के दृता- 
वास को ऐसा विशेषाधिकार दिया गया हो कि इसमे झपराधियो को न पकडा जा 
सके ॥” इन्हे पकडने के एक अन्य उदाहररा मे, १५६६ मे पेरिस के रूसी दूतावास में 
निक्ति चेनकोफ ने एक रूसी सहचारी (#(७८७८) पर हमला करके उसे घायल कर 
दिया, पुलिस इस अ्रपराधी को दूतायास से पकड कर ले गई और फ्रेंच सरकार ने रूसी 
राजदूत फी इस प्रार्थता को अस्वीकार कर दिया कि प्रपराघी उसे सौपा जाय । 
-“राजनीतिक अपराधियो को दूतावास मे शरण देने (039]000800 85शए7) के 
सम्बन्ध में विभिन्न देशों में एक जैसी व्यवस्था नही है। पहले बृताबास इन्हे दरण्प दिया 
करते थे। स्पेत और दक्षिरा अमरीका के राज्यों में इसके अनेक उदाहरण्प मिलते हैं । 
आ्राज तक पेरु के अतिरिक्त झन्य राभी दक्षिण प्रमरीकी राज्य दूतावास में राजनीतिक 
भ्रपराधियो को शरण देने का अधिकार रखते हैं। अन्यत्र दूतावासों को इस प्रकार 
अपनी इमारत में अपराधियों को सरक्षर देने का कोई अ्रधिकार नही बदल 


मे भदि प्रार्थना करने पर भी राजदूत ग्रपराधी को नहीं देता तो राज्य के सिपाही देता तो राज्य के सिपाही हल 


चेर कर यान कस पास सकते है। किन: सकते है। यदि कोई व्यक्त कुछ 
उच्छसल तथा गर कानूनी काम करने वाले व्यक्तियों के आक्रमरण के प्रकोप से बचने 
के लिए दूतावास में शरण लेता है तो उसे मानवीय आधार पर दूतादास को अस्थायी 
रूप से सरक्षण देने का अधिफार माना जाता है। यह पहले बताया जा चुका है कि 
दूतादास झपने देश के किसी अपराधी व्यक्ति को अपने यहाँ इस इरादे से पकड़ कर 
नही रख सकते कि उसे वहाँ से मुकदमा चलाने के लिए स्वदेश भेजा जाय । 

(३) फोजदारो न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त (था एणय 6 


उप्तड्ताला०व ण 0घ्रंगएणवे (0०0पा७)--दूंत फ़ौजदारी कानून के अपराधो के लिए 


राजनयिक प्रतिनिधि-राजद्ृत और वाणिज्य दूत इ्शद 


स्थानीयन्पस्याजयों के लेताधिकार से मु के क्षेवाधिकार से मुक्त समझे जाते हे, पुल समझे जाते है, पुलिस इन्हे पकड़कर भ्रदालत ' 


में मुकदमा नही चला सकती। दूता से यह्‌ थ्राज्षा रखी जाती है कि वे ऐसे अपराध 
नही करेंगे । ऐसे अपराघ होने की दद्या मे यह मामला उन्हे दूत बनाकर भेजने वाले 
देश के सामने रखा जाता है, उतको वापिस बुलाने तथा उनको अपने देश मे दण्ड देने 
की माँग की जाती है । 
बियर्ली के झब्दो मे “एक दूत जिस देश मे भेजा जाता है, वह उस देश की 
फौजदारी कययंवाही भे तथा पुलिस की कार्यवाही से बिल्कुल मुक्त होता है ॥ इसका यह्‌ 
झर्थ नही है कि उस देश के फौजदारी कानूत और पुलिस के नियमो का पालन करना 
उसबा कत्तंव्य नही है किन्तु यदि वह ऐसा नही करता तो उसके विरुद्ध केवल यही 
कार्यवाही की जा सकदी है कि उसकी सरकार को राजनयिक ढंग से उसकी शिकायत 
(30707780० ९०798770) की जाय अथवा बडे गम्भीर अपराध में उसको देश ते 
निकाल दिया जाय ।/१/ 
पुरानी व्यवस्था ऐसी नही थी ॥ १६५३ ई० भे सन्दन मे स्थित पुतंगाली राजदूत 
के भाई डॉन पैण्टेलियोनसा का एक ब्रिटिश कनग से कणडा हो गया, अगले दिन वह 
अपने पॉच राधियो को लकर उस कनल रो दुबारा लडने गया, लडाई मे एक अग्नेज सारा 
गया। इसी बीच ब्रिटिश पुलिरा बहा आ गई, डॉन ने भागकर पुतंगाली दूतावास मे शरण 
लो, किन्तु उसे बाद म ब्रिटिश सरकार को सौपा गया । क्रामबेल ने यह मामसा एक 
विज्ञेप न्‍्यासालय को सौपा, इसने डान का यह दावा स्वीकार नही किया कि राजदूत का 
भाई हाने से उसे दूतो जैसी स्थानीय फौजदारी ग्रदालत के क्षेत्राभिकार स मुत्तित प्राप्त 
है । न्यायालय के निरंयाचुसार उसे फासी का दण्ड दिया गया । किन्तु उस समय के 
प्रसिद्ध विधिन्रागस्त्रियों मे लीबनित्ज ([९9.2) तथा बिकरशायेक (897:७58००८) 
ने इस निर्णय को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल बताया और अभ्रधिकाश आधुनिक 
विधिश्ञास्त्रियो का भी ऐसा ही मत है । 
राजा अथवा राज्य के विस्द्ध किए गए पड्यन्तों मे से दृतो के सम्मिलित होने पर 
उन्हें प्राय स्वदेश जोटने के थिए बाधित क्रिया जाता है। इस विषय मे पहले मेन्दोजा 
ओर द बास के उदाहरणा का उल्लेख किया जा चुका है (पृ० ३४५०) । 
(४) दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से म्रुवित (॥प्रणणआा५ ग्था 
(धघ० उप्रायध्वाला०्म ण ए।श। (०प्ा5४)-द्वतों के विरुद्ध स्थानीय न्यायालयों में 
दीवानी मामलो के सम्बन्ध मे कोई अभियोग नहीं लगाया जा सकक्‍ता। यदि वह 
स्थानीय ब्यक्तियो से कोई ऋण लेता है और इसे नद्दी उतारता तो इसके लिए उस 
पर कोई मुकदमा नही चलाया जा सकता, उसे ऋण अदा न करने के लिए बन्दी नही 
बनाया जा सकता, कर्ज की वयूली के तिए उसका फर्नीचर, ग्राडी, घोडे तथा शन्य 
सम्पत्ति जब्त नहीं की जा सकतो । ग्रोशियस ने अपने सुप्रस्चिद्ध ग्रन्थ मे इसका बडा 
स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए लिसा है--"राजदूत को वैयक्तिक सम्पत्ति न तो किसी 





१४-  ब्रियनो--दी लगें झाफ नेशप्न्स, पृ० ०१३ 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


| न्यायालय के और न ही किसी प्रशुसतासम्पन्न राजा के आदेश से ऋणो की अदायगी 
या सुरुक्षा के लिए जब्त की जा सकती है) मेरे विचार के अनुसार यह सबसे ढीक 
| सम्मति है क्याकि राजदूत द्वारा पूर्ण सुरक्षा के उपभोग के लिए यह आवश्यक है कि 
वह अपने शरीर घर तथा उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध से सब प्रकार 
से सुरक्षित और चिल्तामुक्त हो । यदि वह ऋणाग्रस्त हो जाय और उसके प्रास इसे 
चुकाने के लिए अचल सम्पत्ति न हो तो उससे ऋण अदा करने की प्रार्थना करती 
चाहिए । यदि वह इसे स्वीकार नही करता तो इसकी झिकायन उसके स्वामी से करनी 
आहिए (” बरिकरशोग्रेक ने भी ग्रोशियस के उपयुक्‍्र मत का समर्थन क्या है। बैटल 
(५४४) ने इसको पुष्ट करते हुए कहा है कि यदि दृत व्यापार करता है तो उसके 
विरुद्ध किसी दावे की वसूली के लिए उसकी वैयक्तिक सम्पत्ति जब्त की जा सकती 
है। किसी राजदूत का सामान इस आधार पर नहीं राका जा सकता कि उसने अपना 
कजे अदा नही किया । १७७२ म॑ फ्रंच सरकार ने एक जर्मन राज्य हेस्से केसल (]न655९- 
(८०४५८)) के राजदूत बैरन डी रैच को इस आधार पर पासपोट नही दिया था कि 
उसने अपना कर्ज नही झदा किया था । इस पर परिस के अन्य सभी राजदूतो ने फ्रेंच 
सरकार के इस कार्य का सत्र अतिकाद किया । इस क्यिय में इसलेंड का १७०८ का 
कानून इतला कडा है कि राजदूत पर कर्ज भ्रदा करने के लिए सम्मन भी तामील नहीं 
किया जा सकता है। 
हि. किन्तु दो प्रवस्थाओ में दूत की दीवानी मामला में उन्म॒ुक्ति (]क्राणणाणात्र) 
हु हो जाती है । पहली अवस्था उसका स्वयमेव स्थानीय दीवानी भ्रदालत में 
उपस्थित होकर इसका क्षेत्राधिकार स्वीकार करना है। इस प्रकार वह स्वयमेव 
अपनी उन्म्ुक्ति का परित्याग कर देता है । दूसरी अवस्था उसका अदालत भे कसी 
अन्य ध्यक्ति पर अभियोग चलाता है, इससे भी वह ऋपने पर स्थानीय न्यायालय का 
क्षेब्राधिकार स्वीकार कर लेता है। दीवानी न्यायात्रयों के क्षेत्राध्रिकःर ये दतो पी 
म्रक्ति प्राथ कोई जटिल समस्याय नहीं उत्पन्न करती। दूत ऐसी दशा में स्वयमब 
स्थानीय म्यायाराय वा क्षेत्रधिकार मान ऐेता है। यदि बहू ऐसा नहीं करता तो 
स्थानीय अधिकारी विदेश न्यायालय के ब्ूटनीतिक पत्रव्यवहार हारा उराके देश से 
दूत पर कर्जे अदा करने के लिए दबाव डलवाते है ! प्राय विदेश मत्रालय के दबाव से 
सामया मुलक जाता है। यदि ऐसा न हो तो दूत के वापिस बुलाने की माँय की जाती 
है । दूतों को यह उन्मुव्रित केवल इसलिए दी गई है कि वे अपना काय अच्छी तरह कर 
सकें। इसका यह उद्देश्य नहीं कि ऋण कृत्वा घृत पिवेत्‌' को नीति के अनुसार बे 
खूब ऋण लेते चले जाये शोर इसे अदा न करे । य० रा० राघ के विशेषवाधि कार उन्मुक्ति 
समभोते मे यह स्पप्ट रूप से कहा यया है कि यह उन्युक्ति देने का उद्देश्य वैयवितक स्वार्थ 
की सिद्धि नही, किन्तु स० रा० सघ के कार्य को ब्रागे बढ़ाता है। 
४ १६६१ के वियना ग्रभिसमय ( ए।०४०५ (१००४०८४४००) ने राजदूतों के दीवानी 
क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति के सम्बन्ध में तीन अ्रपवाद माने हैं (१ अनुच्छेद, ३१ 5 
(१) चैयक्तिक झचत सम्पत्तिविषयक सामले (छटश बलाणाड वश्ुछंगाड़ [0 


न डर 


राजमायर प्रातिताव-बधशइूत कण 7 7 

घगण0ए ४०५ एगगाथण) ५ बैशर्ते कि यहें सम्पत्ति दूत अजने वाले राज्य की और से इस 
दूत-सडल का कोई प्रयोजन पूरा करने के लिए त रजी गयी हो । यदि सही प्र्ल सम्पत्ति 
इस दूतमडल का कोई प्रयोजन पूरा करने के लिये आवश्यक है तो इसके सम्बन्ध ते इसके 
दिऋद फोई कार्पवाह्दी नहीं बी जा सकती । (२) क््सी ऐसी सम्पत्ति के उत्तराधिकार 
($च८०८$छ००) के मामले, जिसमे दूत का झम्बन्ध उसकी बैयक्तिक हैसियत से हो! 
(३) ऐसे आमले जिया राजदूत जे अपने सरकारों कार्यों से अतिरिक्त कोई व्यापारिक 
या व्यावसायिक (छा्णबक्ष०गव) कार्य किया हों। इन अपवादो की व्यवस्था करते 
हुए,स्पप्ट रूप स यह बात कह्दी गई है इन मामतो से यदि कोई पार्टी राजदूत क्के 
विदुद्ध कोई आजा आ्रप्त कर केती है तो उसका पालन करते हुए राजदूत के शरीर की 
तथा उसके निवामस्थान की अन्तितम्यता (॥0% ॥णवणाए9) को विरसी प्रवार भर 
ज्ञही किया जा सकेगा । 
मा (५) शबाही देने के का से मुजित ( छर2एए०॥ [7000 8छ७ए०टा3 88 
२७७९६) __क्मी स्थानीय दीवानी, फौजदारी या अरश्यासतिक न्यायालय भे साक्षी देने 
के लिए दूत को बाधित नही किया जा सकता । यईहिं कोई स्थानीय झधिकारी किसी 

मे उसकी साक्षी लेते के लिए दूतावास मं जाय तो भी दूत की पूरी स्वतन्ता 
है. कि वह साक्षी दे या न दे हिल्तु यदि तह स्वयमेव साश्षी बनना स्वीकार कर लैता 


है तो उसका लाभ उठाया जा सकता है। श्मुपश में अमरीकर्न राष्ट्रपति गारफील्ड की 


राजदूत मो० डुबोइस मे नग्हत्या (प००७०१०) का एक मामला देखा । इस मामले 
को अदालत भ चराने के लिए डबोइम बी साक्षी आवस्यर्क जी अमरटीकर् सरकार ने 
उससे गवाही देंने वी प्रार्थना की । इंबो दस दीया दसे स्वीकार ते करने पर बाशिगदनने 
उच सरकार स॑ यह निवेदन किया और उमने डुवोइस की अपनी गवाही अदालगण क्ते 
स्थान पर स० रा सम पका के विदेशमती को देत को पहा । कानूनी दष्य्वोण से इसका 
कोई महत्व ग होने के कारण यह साक्षी नही ली गयी । 

(६) करो से मुबित (छ&+बाएए५०70 (709 72६८४) + | पर स्थानीय 
सरकार आमकर तथा अन्य पत्यक्ष वर नही लगा सकती । उसे मगरपालिका के मकान, 
बिजली, सफाई आदि के टैक्स देते चाहिय, किल्तु अनेक देशों म सौजन्यवद्द जे कर नही 
लिये जाते । उससे किसी काझूली प्त्रिया द्वारा थे कर वसूल नहीं किये जा सकते । 
आाजदूत के उपयोग में झाते बाली वस्तुओं पर च्गी और तटकर नही लिया जाता ॥ 
बई बार राजदुतो ने इस सुविधा का दुरुपयोग भी किया है | डेवमार्क में स्थित एक 
फ्रेंच राजदूत ने ऋोपनहेगन मे पेंपिल की बस्तुयो की दुकान छोली, जिससे श्र्य इक ल 
दारो को बडा घाटा उठाना पडा। रस के एुक फ्रेंच पाजदूत ने रेशम बेचने का काम 
झुरू किया था । आरत मे उच्यगुए के दूताबा्त के एक कर्मचारी ताडल ने िगाएुर के 


वियमा अभिसमय जेालय9 (००एआ३४०५) के अनुच्छेद ३४ मे दूतो का 
करो से सुवित का सिद्धाल्व स्वीकार किया गया है और इराके साथ ही ऐमे करो बी 
सूची भी दी गई है जिनपर सह सिट्ल्त लागू नहीं होता । इस प्रकार के अ्रपवाद 
परोक्ष करो (7002८ 8:6७) या बिक्री कर (ण०॥४5० (85) के है, जो प्राय 
चस्तुओ के सूल्य स सरम्मलित कर लिये जाते है। इनमे ऐसे टैक्स भी है, जो विशुद्ध रूप 
से वैयक्तिक अचल सम्पत्ति पर गा वैयवितक झाव पर लगगये जाते है । इस झ्भिसमव 
मे राजदूत के श्रथवा उसके परिवार के सदस्यों के वैयद्ितक उपयोग के लिये सगाई 
गई वस्तुओं को सीमाशुल्क या चुगी (४४४०७ ००५५) से मुक्त माना है। अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि आगोग का मदह विचार था कि यह छूट पहले अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानुन (7,8७) द्वारा 
बद्दी, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सोजन्य ((0:श9) के कारण दी जाती थी, किन्तु इस समय 
सह प्रथा इतनी सामसस्य हो गई है कि इसे उानुन के रुप में स्वीकार किया जाना 
चाहिये ) वियना सम्मेलन ने इसे कासून के रूप मे ही माना है। 

(७) उपासना का भ्रधिकार (0800 ॥0 एणज्ाए) --प्रत्येक राजदूत की 
अपने घामिय विश्वास के अनुसार पूजा और उपासना करने की स्व॒तस्व॒ता है। महू 
सम्भव है कि उसका धर्म स्थानीय धर्म से भित और विरोधी हो । वह अपनी उपासना 
के लिये मन्दिर मस्जिद या ग्रिजाघर का अपने दूतावास मे निर्माण कर सकता है। 

(८) पत्रब्णबहार की स्वतन्त्रता (&70०१0%७ ०६ (00फ800728009) -< 
दूत को अपना कार्य सुचाझ रूप से सम्पन्न करने के लिये अपनी सरकार के साथ पत्र- 
व्यवहार की पूरी स्वत्तन्वता होनी चाहिये, अत उसके पन्रो, तारों, सदेथी कूटनीतिक 
थैलो (70:9000080० 8985) का स्थावीय सरकार निरीक्षण नही कर सकती । 

(६) सोफित क्षेत्रधिकार (॥7॥66 उप्ञा90:0000 )---राजडूत को अपने 
दूताबास की सीमा मे रहते वाले व्यक्तियों पर सीमित क्षेघ्राधिकार होता है, उसे अपने 
झनुचर वर्ये पर नियन्त्रण रखते तथा अपराध करने वे किसी व्यक्ति पर मुकदमा 
चलाते के लिये स्वदेश भेजने का अधिकार है। विन्तु वह अपने दूतावास वे अपराधी 
व्यक्तियों के मामलों पर विचार करने और उन्हे दण्ड देने का अधिकार नही रखता। 

डूत के अ्रनुधायोवर्ग के विश्ेधाधिकार (70ए028९६०/ छशए०५४)--हँती 

, हो प्राप्त हीत वाले उपर्युक्त विज्येपधिकार उनके अनुयायीवग को भी कूछ झशो मे 
प्राप्त होते हैं। उदके झनुयायीवर्य से निम्न प्रकार के व्यक्तित सम्मिलित है --(क) 
दूतावास मे काम करने वाले कर्मचारी --परामर्शदाता, सचिव, सहचारी (2/(००४6)+ 
दुभापिये, डावटर, पुरोहित । (स्तर) दुत की वैयन्तिक सेदा मे लगे व्यवित्त, जैसे उतका 
निजी सचिव, उसके बच्चो की शिक्षिका | (ग) उसके परिवार के सदस्य पत्नी, बच्चे । 
(घ) दूत के तौकर और सेक्क | पहले तया दूधरे वर्ग को दूतो की भाति झ्रनतिक्रम्यता 
(;शणंथआ।१9) | राज्यक्षेत्रवाह्मता (एचक्ापरताःण३७), दीवानी तथा फौजदारी 
स्थायालयो के क्षेव्राधिकार से उन्मुक्ति क भ्रधिकार होते है । राजदूत दीवानी मामलों 

| में आदस्पकता पड़ने पर इसको जिस्लेषापिकार से वचितत कर सकता है । तीसरे चर्ष मे 


राजनमिक प्रतितिधि-राजडूत प्लोर चाणक्य इूते 


इस पत्ती को या पत्वी दूत हो ठो उसके पति को सब विशेषाविवार प्राप्त होते हैं। 
बच्चों ओर सम्बस्धियों को दीआनी तथा फोजदारी व्याथालयां से सृब्ति प्राष्य होती 
है। १६०६ में बेल्हिएण मे चिली के राजदूत के बेटे वैडिगटन ते इसी दूतावास के सचिव 
की हत्या कर दी | बेल्जियम की सरकार ने पहले इस मापले मे कोई कार्यवाही नही 
की । चिली के राजदूत ने पते भाप बेटे का विशेषाधिकार हटा जिया श्र चिली की 
सरकार ने इस पर ब्रेत्जियम से सुकहमा चलाना स्वीकार कर लिया। घरेनु नौकरों 
गौर सेवको के सम्बन्ध में बगंड के १७०८ के कानुन में यह व्यवस्था की गई है कि ये 
लोग व्यापार ने करे नो दीक्षनी कार्यदाही के क्षेत्राधिकार से भ्रश्त होते हैं, रिव्यु 
फौजदारी क्षेत्राविकार से युक्त नही होते । दुतो को अपने अनुयायीवर्य की यूरों खूनी 
पिदेश मस्त्रालप को देनी परती है और प्रिटिम व्यायरलय क्सी व्यक्ति का बृटनोनिक 
विशेपाधिक7र तब तक स्वीकार नही करेंगे, जब तक उन्हे विदेश गन्त्रालय मरे उसकी 
सूचना ते मित्र जाथ। राजदृतों के सदेशगाहक ((००छ०४) दीवाता थे फौजदारी 
ज्यायालयों के छ्लेत्राजिकार गा भवत जोले हैं, उन्हे विज्षेष पासपोर्ट दिये जाते है, उन्हे ग्रन्‍्य 
राज मे निर्दोष यात्रा ([95002॥ 7०8४2) का अरसिकार होना हैं, उनके कूदनीनिक 
पत्चों बाते मुहरबत्द बैनो की तताज्वी नहीं ली जा सकती। 
उस्पुविधयों फा आरम्म भ्रोर समाप्ति (00गरपथाएलालए: ३७6 क80ण705 
॥ए8॥:6 ० [॥00॥(2९) ---इूतों के ये विशेषधिरार उस देश मे पहुंचते ही शुरू हो 
जाके हैं, जिसमें उन्हे निषुक्त किया गरम है। किस्तु इनकी समाप्ति उनके दौत्म की 
अ्रवधि को समाप्ति के साथ नहीं होती ये विशेषाधिकार उस ससय शक बने रहते है, 
जब एक कि वे प्रपा कार्प ने समेठ ले और वापिस स्वदेश न लौट जाग । दूतों को 
तिपुक्व होने पर भाते #ए तथा अपनी अवधि की समाप्ति पर स्वदेश लोस्ते हुए अत्य 
देज्षा मे निर्दोष यात्रा ([0000९११ ९955956) का श्रधिकार है। 'स० रा० सध के चादर 
के प्रतुज्छैर १०४ के अगुसार संघ के सदस्य-राज्पों के प्रतिनिधियों तथा संघ के 
अधिकारियों को अपना काम करने नें लिय दृतो कौ माति विशेषाधिकार देने की 
व्यवस्था की गई है। हू 
द्वितीय विश्तयुद्ध गे राजदूनो को अपना रार्य छोटने के बाद बडी कदिनाइ्यों « 
उठानी' पडी थी। इसे ध्याह मे रखते हुए दिया सम्मेलत ने यहे व्यवस्था स्पष्ट रुप श 
में की है कि दृठो को देश छोड़ने का तथा अपनी उन्पुझ्तियों को त्तव तक उपयोग करने बे 
का भ्रधिकर है जद्र तक उन्हें इसरी अतु्धादि डी जाय 4अदुष्लेद ३६) । डी मे 
ऊन्मुक्तियोँ सर्प सपा था युद्ध सम थी इसी प्रवार बनी रहेगा (अनुच्छेद ३६ द ४४)। 
अ्रपनी विशेषाधिका रपूर्णा स्थिति समाप्त हो जाते पर भी दवा यो उन सभी शायों के 
सरबस्व में उन्मुक्ति श्र रहनो है, जो कार्य उन्होंने दृतमण्दक् का सदब्ध रहते हुए 
किये भे। किन्तु पद्ि उस सतधि मे एस्टोंते विज्ुद्ध रुप्र मै बैयवितर बार्यों “पूंजी के 
विविधौग, विवाड़े प्रादि के तियमो का भग राजदूत रहते हुए किया हो तो उसने विरुद्ध 
इम बिपय में कार्येब। ही को जा सती है । 
बरई बार राजदतों कौ अपना कार्य समाप्त होने पर अर्य अयञय ठूतीय रा 


जर 








अन्तर्रीष्ट्रीय कानून 


(7/#5 $/श०) में से होते हुए रवदेश खौटना पडता है। ठृतीय राज्य प्राय राजदूती 
की अपने देश मे से गुजरते हुए सब सुविधाये वचा उन्मुक्तितयाँ प्रदान करते हैं किन्तु 
सामरान्यत यह माना जाता था कि यह छार्य सौजन्यवश (९०४७७) किया जाता है, 
हुतीय राज्य विदेशी दूनों को अपने प्रदेश मे से गुजरते हुए विशेषाधिकार एवं उन्मुस्तियाँ 
देने के लिए बाधित नहीं किये जा सकते। वियता अभिसमय (५क्यााव ए०प्ए८०/०) 
ने यद्यपि यह तो नही कहा कि तृतीय राज्य ऐसा करने के जिये वाध्य है, किन्तु इस 
विपय में यह वया नियम बनाया है कि यदि कोई विदेशी राजदूत अपने पद पर निषुवित 
के खाद मा पद से मुकिति के अनन्तर उसके प्रदेश में से होकर गुजरता है तो तृतीय राज्य 
को उसे तथा उसके परिवार के सदस्यो को सब सुविघायें और उन्मुक्तियाँ देनी चाहिए 
तथा इनेबे राजनपिक पत्रष्यवहार तथा राजनयिक संदेश ले जाने वालों को वही 
स्वतस्त्रता, सरक्षण तथा ग्रनतिज्म्यता देनी चाहिये, जो के अपने देश मे आये दूतों 
को प्रदात करते है ) वेल्डाक (७/७॥१०८८) ने लिखा है कि ये व्यवस्थायें राजनयिक 
सम्बन्धों के कानून मे महत्वपूर्स नये नियम हैं ।" 
दौत्पकार्थ कौ समाप्ति फे कारण (097०५ (07 धा€ शफक्ताब्रकफएच व 
00/फ90%8॥70 फ्र।390०8 )---किंसी दूल के कार्य की समाप्ति अनेक कारणों से हो 
शक्ती है। महला कारण दूतमडल भेजने का प्रयोजन पूरा हो जाता है। कद्दे बार दुत 
किसी राजकीय विवाह, राज्यारोहरा सादि मे सम्मिलित होने के लिये या किसी 
अन्तर्राद्रीय सम्मेलन मे भाग लेते के लिये भेजे जाते है । इतकी समाप्ति पर इनके कार्य 
का अस्त हो जाता है। दूसरा कारण राजदन के प्रत्ययपत्र [॥,लाल ० (:९१९०॥०८) 
में दी गई उसके दीत्य कर्म की ग्रवधि का समाप्त होना है । खौसरा कारण राजदूत को 
भेजने बाले राज्य द्वारा वापिस बुला सेना है । यह उसपे त्यागषत देने, उसकी पदों 
न्नति होने से भयवा दूत भेजने और ग्रट्य करने वाले देशो में किन्ही कारग्यों से मतभेद, 





२५६ मिबली-दो लॉ आफ्‌ सेशत्म, पृष्ठ मुस्करण) पृ० २६४ 

यह नियम बनाने तथा राजट्तों को तृदीय गाज्यों में से निर्दोष गगन (777००९०६ 
795$०४८) का अधिकार देने की व्यवस्था इसखिए करनी पड़ी दै कि पहले राज्य कई बार युद्ध 
के समय श्यका उल्नघन क्या करते पे। उदादइएशपर्) ६ सबम्बर १९+६ को आिद्रिया इगरी 
हे यद घोषणा की कि कौए्ट टा्नकिवी (उ्७ग्ा०७४.) स० रा० अमरीका में राजदृत बनाया 
गया है, कौएट को अमरीका जाने के लिये रटरडम पे डचा ब्न्दरणाद से जह्यव पर पेठना 
था । किन्तु वर्दों तक पहुँयने क लिये उल्ले स॒र्कक्तत यात्रा (5४ (004०८) का झम्य दचन 
देना जिटिश एव फ्रेंच सरकार ने अरत्र कार कर दिया क्योंकि उन्तत्रा यह कहता था कि त्टरथ 
देशों में आर्ट्रियान्दगरों के दूताआस अधने राचनाधिक्ष कावी सा आतिश्कित रनीबकोी अप) 
के कार्मो में लगे रहते दें | उस रुमय स० रा० अमरीका ने इन दोों रायाके इस काये का 
अब विरोध करोगे हुए कह कि राखदूतों का आरान-अदान करना प्रथुसत्तासम्तन्न राज्यों का ऐसा 
अधिकार दै, जो उनमे कभी नहीं छीता जा सकते, युद्धकाल में सी इस अ्रपहरण नहीं हो 
“#ज़ा। इस पर फ्च तथा बिटिस सरकारों वो आस्ट्रियत दूत को अपने प्रदेश में से होकर 

चित रूप से बाने का ऋाझ्वाउन देसा पद्म (स्वलियन--छ० २०६) 


राजबयिक प्रतिनिधि-र्जटूत और वाणिज्य दूत 


मतोमालित्य और ततार की बुद्धि होते से होगा है। उदाहरणां, दक्षिण गफोद्य के 
यूनियन ने वहाँ बे हुए भारतीशे के साथ जातीय भेदभाव और गश्चपाह की नीति के 
कारख बड़ा दुर्व्यवद्वार किया, भारत सरक्षार ने इसके विश्द प्रतिवाद प्रकट करने के 
मिय १६४६ भे थद्या में झपना हाई कमिश्गर जापिस बुजा निग्रा और उसका कार्य एक 
छोटे पदाधिकारों को सांग ! किल्तु दक्षिस भफ़ीका की नीवि में कोई परिवर्तन न हाने 
तथा इसके अधिक उप्र होते पर घुदाई १६१५४ में भारत प्रकार द्वारा वहाँ छा हाई 
कमिदनर का कार्या उय भी बाद कर दिया ग्रया। यरोह्रा के प्रश्न पर पृतगाली ध्तर्तार 
द्वारा समझोते को बाद चलाना दर्द करने पर भारत सरझार ने जुताई १६५३ में 
दिस्यम में अपना राखबूते वापिस बुला दिया । चौंथा क्ाग्सस गघजदूत की मृत्यु तथा 
पाँचवोँ कारण दोनो गज्मो मे से हिसो एक के शासनाध्यक्षे वा परिवर्तव है । भापेनद्राशम 
ने जिश हे कि स० रा० ध्रमरीका मे चुवाय गधया प्राय द्वारा गष्टुपरि का परिवतन 
होने पर बढहाँ के राजदूतो हे पुराने प्रत्यमपत्र समाप्त हो जावे है शोर नये प्रध्यपपत्र 
जारी किये जाने है । स्विटजरलेड मे वहुछ्ुणी फायपालिफा (ए|७४ ६४६८०॥६४) 
की व्यवस्था हाने हे कारर राज्य के ग्रध्यक्ष की मृत्यु हो जाने पर प्रत्ययपत बदलने 
की भावश्यकता वही होती । छठा कारण दोनों देसो में पुद् छिद जाता है इस दशा 
मे दोनो देश भ्रपने दूत वापिस बुला सेते है । सातबाँ कारए किसी राज्य का अन्य 
राप्य मं विलय (%टाह८) तथा श्राष्घा कारण दुत ग्रह्म करने दाले राज्य द्वारा 
गम्भीर ग्रपराध की दशा में उसे वर्खाए्त करता है जैसे इ्नमैंड ने गेदोशा भौर 
द बास को किया या (दिये भ्र० ३५०) 

«८ शा कारण दृतस्दीकार करने बासे देश (0८८९७४४३ $।&८) द्वारा विसी 
विश्वेप कारण से इस दूत को दसे भेजते बाल देश से वापिस्त युषरामे की माँग करना है। 
यह तभी होश हे जब दूत के लिसी ग्रापलिजतक ब्यवहार से राज्य उसका अपने यहाँ 
रहना वाछदोय नहीं उमभता वह दृव जेशत वाले राज्य को उसे वापिस बुला घेत के 
कारणों का स्पष्टीकरण करता है और उगे बाप्रिस बुलाने का चनुरोध करता है । यह 
सम्मव है कि दुत भेचने बातें राज्य को ये कारण उपयुक्त या पर्याप्व न पतीत हों। इस 
अबस्था में भी उस राज्य को दूत वापिस बुलाना ही पढता है भले ही बढ़ इस विषप पर 
अपना ग्रयपोष नया शापदुत दिपुक्त ने करके प्रकट. झरे और दुलावास में निम्त पर 
रफने दाले ब्यक्तिया से ही अपना काय चलाये | कुछ उद्याहरणा ये यह स्थिति रूप्ट हो 
जायगी। 

(क) १८० 4 इ० मे ख रा० अमरीका मे स्थित स्पेनिश राजदत पर यह आरोप 
लगाया गया कि बट दो देशा के एर विवाद मे स्पेष का एक सेने के शिपरे एक समाचार- 
पर को घूस दे रहा है। 

(58) १६०४ में स6 रा० अपरीका ने वाशिंगटन मे शिटिश दत जैऱपन की 
बापिसी की माँग दी क्याहि उसने एक भोज मे बुछ ग्रापन्िजतक बातें कही थी । इस 
पर उसे वापिस बुता लिया गया। 

(ग) १६४५४ मे सोदियत रस हे स० शा० बमरोरा से उसके राजबूत जा 


इस्तर्राष्ट्रीय कानून 


बेनव (000:85 ह८प्ण्य) को वापिस दुलाने की माँग की क्योकि उसने बरलिग मे 
पञन्सम्बाददातान्रो को झुछ ऐसे यव्तब्य दिये थे, जो सूमी सश्वार को झपने प्रतिदृन 
अतीत्त हुए। स० रा» अमरीका ने हस द्वारा अपने दूत को बापिसी के कारणों को पर्याप्त 
अद्दी समभा। अत यह निरुचय किया गया कि केनन वापिस शा जाये, किस्तु उस्तके 
स्थान पर झभी कोई नया दुत न भेजा जाय, वूनावास का परामशंदाता ही उसका कार्य 
करता ग्हे । 

(घ) झवदूबर १६५४ में सोविपत एस की गुप्तपृत्तिस ने भ्रभरीकी दृद्ाबास 
को दुछ स्थ्रियों को मास्फर में युण्डावर्दी के तिए पका । यब प्रमरीका ने इसका प्रबल 
विरोध किया तो रूस ने यह माँग की कि अ्रमरीकी दुतावास के सहचारी (8(ै३ल४८)फी 
पत्नी मिश्लेश सोमसलेट (७०४८४०॥१०) को बापिस बुला तिया जाय । सोवियत सम 
द्वारा गिस्ी पत्नी को बापिप्त बुजाने की मांग बडी अनोखी पटना थी ! 

(ड) २७ जून १६६३ को सोवियत रूस ने पेकिय वी सरकार से मास्कों के 
चीनी दृतावाम के तीन कर्मचारियों को दापिस बुलाने की माँग ती तयोकि उन्होंने बीती 
प्लाम्यवादी दत का सोवियत रुरा की नोति की प्रवत ग्रालोघना करने पाला १४ जूते का 
बह पत्र रस में विरासत पिया था, जिसके प्रकाथन पर ल्‍सी सरकार ने प्रतिबन्ध लगा 
राषा था । ३० जुन १६४६ को ये सब चौती स्वदेण वापिस लौट गगे "५ 

म० रा० अमरीका के इतिहास मे दूतो के वापिस उसाने (8०८७॥) के कई 
भनोरजक उदाहरण है। इशमे सबसे प्रसिय्ध नागरिक जेति (0/एल। 060८() का है। 

१७६२ ई० में प्रेच सरवार ते उसे स० रा० अमरीका में अपना दहुत वनाया। प्रेत 
१७६३ में यह श्रमरीक्षा मे चाल्मे टाउन पहुँचा तथा राष्ट्रपति वाशिंगटन को ग्रपने 
प्रत्यधपत्र देने के. लिये फिलाडेल्फिया जाने के स्थान पह इसने त्रिटिश जहानों को 
पहने के लिए निजी युद्धपोतों [0//8८८7७) को गल्ल्ध करना आराम क्या। यह 
हार्य झमरीका की तटस्थता के सर्वधा प्रॉलवुरा था। इसके सतिरिकत उससे इन तिजी 
बुद्रोतो द्वारा पकठे यये ब्रिटिद जहायों को जेब्ती के लिग्रे फ्रेंच वारिज्य दुवातास की 
पोरप्ले भ्रपिप्रहए न्पापालय स्थापित किये । जब उसे इन ग्रवैत कार्यो को बन्द करने के 
लगे कहा गया तो उसने राष्ट्रपति वाशिंगटन की रुम्मतियों ते प्रति अबज्ञा पट करते 
इए राष्ट्रपति की दत्ता एप अधिशार में सदेह अस्ट किया । इस पर श० रा० घमरीका 
तै फ्रास से इस द्वृत को वापिस बुलाते की माँग की | दूसरा उदाहरण १८४६ में पेर 
की राजधानी छीमा से ग्मरीकी सार्येदूत (003786 ४४३७88) जेबट (3&छ७/) 
को वापिस बुजाने का है । पेंढ के डिदेशमत्ती सोल्दन ने इसे एवं एसे शरणारी पत्र 
(?०शा०) के प्रादेध रो अवितिपि भेज, जिसका उंदृश्य पेढ मं विदेशों गकिययों के 
अपने नागरिकों वी और से हस्तलेप को रोकता था। इस विषय में जब॑सोल्दत झोर 
जेबेट में पवव्यवह्वर चक त्तो इस जेवेट ने इसे 'बानूनी तथा सैंतिव विदेतियां बा 
सम्मिश्रण' कश । इस पर बात यहाँ तक बेदी कि पेश ने दस कार्यदरत को वापिस ठुलाने 


१६» कीसिग्स शकहत्ज, १६३२; ९० १8५६६ 


राजनमिश प्रतिनिधि-एजरदूत और वाणिज्य दूत 


सबाँ कारण जातूुमी के कारण बापित्ती की माँग ( एट०्शी 6०6 ॥0 ०श०७ 
2९०) है। कई बार दूतावास के कर्मचारी अपनी स्वतन्वता और उन्पुवितयों वा दुष्पयोग 
करते हुए गुप्णजर वा काम करते हैं. भर मोपनीय सैनिक सूचना अपने देव की भेजते 


की माँग करना 

१६६३ को दिल्‍ली की पुलिस जे एक होटल मे पाकिस्तान हाई कमीदान के तीन व्यक्तियों 
को एक भारतीय पाइलट आफिसर गे गुप्त सूचनाये घाप्त करते हुए. रंगे हाथ प्रवंडा 
शुसमे पाकिरतान के हवाई परामछेदाता छू कमाएडर अरक्षाद भी सम्मिलित थे । 
आरत सरबार ने इन सर व्यक्तियों की वापिसी की मांग की। इस पर इसका बदला लेने 
के लिए पाकिस्तान ने कराची स्पित भारतीय दूतावास के तीन कर्मचारियों पर जासूसी 
का आरोप लगाया और उन्हे वापिस बुलाने की माँग बी 6 (5 सितम्बर १ ६६३) 

प्यारहर्षों कारण राजनीतिक मतशेदो की उर्जती के कारश दूतमम्बन्य का 

अग होना है। फयूवा भे कास्ट्रो (०४७०) की साम्पवादी सरकार स्थापित होने पर 
सका म० रा० अमरीका से प्रबल विरोध उत्पन्‍्न हुझ्ला ३ ९ जनवरी (६६१ पी काम्द्ो 
ले सपने एक भापण अर कहा कि क्‍या की राजयानी देवाता मे स० रा० अमरीका 
का दूतावास ऋस्तिविरोधियों के कार्यो का अड्डा बना हुमा है. इसके बे०० कर्मचारियों 
मे से ८० प्रतिशत गुप्तचर का कार्म कर रहे हैं, ये सरकार के (बिरोधियों की सहायता 
कर रहे है अत इतकी ग्रशया घढावार केबल ११ कर दी जाये द्षेष कर्मचारी डेप घटे मे 
बापिस घुला लिये जाए (" अमरीकी सरकार ले कहा कि इतने कम कर्मचार्टियों से वाग 
चलना सम्भव नहीं है इम दा मे बहाँ दूतावास रुखने तो कोई लाभ नहीं है ५ भरत 
स० रा० अमरीबा ने क्यूबा से डूतसम्बन्व भर्ग क्र दिये । कंयूता के शम्यवादी होते के 
कारग[ दक्षिण अमरीका वे अर्जेण्डायना इनबैडोर आदि १४ देशो ने कयूवा से 

सम्बन्ध तोड़ ज़िये 7 डोसिलिकल गणराज्य ने वेनेजएला के राप्ट्रपर्ति बी हत्या वे 
अ्रयाग (२४ रजत ६ ६६०) में सहयम दिया था, हर्त अमरीकी राज्या के सगढन 

( 0ाहशशस्भा०0 ले #ैकाशावप्शा 3६छ८७) वी रे दाज्या के विदेशी सत्रियों वी बैठा 

& $ पाक अगम्त रैशे६०) ने ये लाइव दिया हि अमरीका महँद्रीप क राज्य इसे 


अपने घ्रक सम्बन्ध ताई दे तथा इसका आयिक वर्िप्दार बे । इस पर सभी 


----++ 


3छ.. खलियत >इण्ट्रोट्शन हू डी लॉ ऋाप नेशनत १? कफ 
#८  हिनइस्‍आानम [मत ३० सितस्वरत श्ध्ध्र 

शहर. वीजिल आकोरय) रैडई रैक २९ * पु+ 

र्‌्०न बीडहिंस्स आनइलत, १६६९३ पृ० १८७३७ 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
प्रमरीकी राज्यो ने इससे दुतसम्बन्ध भग कर लिये। २६ सितम्बर १६६३ क्यो 
प्रलायेशिया सघ का निर्मास्य हुआ । फिलिप्पाइन शौर इडोनीशिया इसके प्रवल विरोधी 
ये, उन्होंने इसके स्थापित होते ही इससे अपना दूतसम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया, १७ 
सितम्बर को मतायेशिया ने भी इन देशो रे अपने दूत वापिस बुला लिये। 

__ . वाणिज्यद्ूत ((०95७$)--दूसरे राज्यों मे अपने व्यापार और वारिज्य के 
हितो की सुरक्षा के लिये नियत किये गये प्रतिनिधि वारिएज्यदुत कहलाते है। इनका 
प्राभावि सच्ययुगीन योरोप के स्पेन, फ़रास और इटली के व्यापारिक नगरो गे हुआ । 
प्रारम्भ में विदेश भे रहते वलि व्यापारियों द्वारा अपने वारिसज्य सम्बन्धी विवादों के 
निपटाने के लिए चुने गये पच जज कासुल (3008८५४ (०750)) या कासुल व्यापारी 
((००६ण ।ल्णाथ्णा$) वहलाते थे। १५वीं घताब्दी म हालैण्ड और लण्डन में 
इटालियन कासुल थे तथा इटली, हालैण्ड, डेन्मार्क, नावें और स्वीडन में ब्रिटिश कासुल 
थे। इसके बाद इस प्रथा मे क्लास होने तग्रा। क़िस्तु १९वीं झत्ताब्दी म पुन इसकी 
महत्ता का अनुभव किया गया और इस समय शायद ही कोई ऐसा देश हो जो झन्य 
देशों में अपने वाशिज्यदूत न नियत्त करता हो। भारत के वाश्िज्यदूत यौरोप अमरीका, 
अफीका और एशिया के व्यापारिक महत्व रखने वाले सभी राज्यो मे है। 

वारिणज्यद्रत विदेश में अपने राज्य के प्रतिनिधि हाते हुए भी छूटद्रीतिक प्रतिनिधि 
(0/700774० # ४८०५४) नही है। इनका भ्रधान कार्य श्रपने देश के व्यापारिक हितों 
का सरक्षण है, किन्तु इसके साथ ये अपने देक्ष के प्रजाजनो के लिये कुछ प्रन्य का्ये भी 
करते है, ये इनके विविध प्रकार के कानूनी लैखों, साक्षियों और पक्षों को प्रमाणित करने 
बाले सावंजनिक लेस्यप्रमाता (0 0७॥० ए०४७7५) का काम करते हैं, इन्हे पासपोर्ट देते 
हैं, इनके विवाह सम्पन्न कराते हैं और उस देश के वन्दरगाहो म झ्राने वाले स्वदेशीय 
जुहाजो के नाविक वर्ग पर पूरा अनुशासन, नियन्त्रण और निरीक्षण रखते है। 
विदेश म कासुल का राजदूत से एक महत्वपूर्ण झन्तर यह है कि राजदूत केवल 
एक व्यबित होता है, किन्तु कासुल व्यापारिक आर ब्यक्ताओ के अनुसार एक से झधिव सख्या 
में होते है। प्राय सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरो और वन्दरगाहा म एक वारिएज्यदूत 
अवश्य होता है। इसके मुख्य वर्ग ये है --महावाशिज्यदूत (00१5० ठतक्कश्ण ) 
बाएशिज्यदूत (0०प्रा०]), सहायक वारिएज्यदूत (४०८ (०0750) वाणिज्य प्रतिनिधि 
(0०७ण॑ञ शैडला।) । उदाहणाथे, भारत सरकार ने तिदेशों ग थाँच प्रगार के 
वाशिग्यद्रत नियत किए हुए है- (क) वैल्डियन कागो कोपनद्वेगन दमिश्क झादि में 
महावाशिज्यदूत (0०75० 0८7००) हैं, (ख) अदन, पूर्वी अफ्रीका, फिजी आदि में 
आयुक्त ((लाय्रा।5ध०ाश ) है । (ग) बसरा, बलिन, कोये मं वारिज्यटूत (00जच्मा। ) 
हैं। (घ) एण्टवर्ष, जलालावाद, कन्घार मे सहायक वारि'्यदून ( १४7००५०7७५०॥) हैं। 
(ड )पहते तिव्वत के तीन नगरो ग्यातसे, गरतोक और यानुग में एजेन्सियाँ थी। किन्तु 
१६४६ म तिब्वद मे चीनी प्रशुत्व सुटढ होने के वाद इनका महत्व समाप्त हो गया है। 

















२९. वही) पृ० १७६६१ 


राजनयिक प्रतिनिधि-राजदूत शोर वा।णज्य दूत 


वारिणज्यदूतो की नियुच्चि दूतो को भाँति प्रत्ययपत्र ([.९(४८ ० (पहत॑ा८८) 
के द्वारा नही होती, किन्तु ये अपनी सरकार के ग्रादेश से नियुक्त क्ये जाते है । यह 
सरकार इनकी नियुक्तित की सूचना उस देन की सरकार को भेजती है, जहाँ इत्हे नियत 
किया जाना होता है । वहां की सरकार से यह प्रार्थना की जाती है कि वह उन्ह धपने 
देख में वारिएज्यदूत का कतंथव्य पूरा करने की अ्रनुमति देने के लिए आवश्यक पत्र जारी 
करे। यह झनुमतिपत्र £४९०पुए४'पाः कहलाता है। यदि सरकार को इस नियुक्ति पर 
कोई आपत्ति नही होती तो वह यह झनुमतिपन प्रकाशित कर देती है। यदि वारिएज्य- 
दूत स्थानीय नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो सरकार इस झनुमतिपत्र 
(&र्प्ण्चाणा) को वापिस ले लेती है । 
वारिज्यदूतो को उस देश की सरकार से, जहाँ उनकी नियुक्ति हुई हो, सीधा 
पत्र व्यवहार करने का अधिकार नहीं होता । राजदूतो के भ्रभाव में ही उन्हे यही 
अधिवार दिया जाता है। इनके विशेषाधिकार भी दूतों से कम होते हैं, ये स्थानीय 
सरकार के क्षेत्राभिकार से पूर्ण रूप से मुक्त नही होते । हा्लेण्ड (70870 ) के कथना- 
नुसार इन्हे राज्यक्षेत्रवाह्मयता (#शाध्याणाशा) तथा अनतित्रम्पता (]श0- 
]29॥79 ) के विजेषाधिकार नहीं हाते ।" आपेनहाइम (07700) में खिखा है 
कि अपना सरकारी कार्य करते हुए ही इन्हे स्थानीय दीवानी तथा फौजदारी भ्रदालतो 
के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्राप्त होती है ।” ग्राजकल विभिन्‍न राज्य दिपक्षीय सघिया 
द्वारा वारिसज्यदूतों के विगेपाधिकारों का विर्वारए करने लगे हैं। सामान्य रूप से इन्ह 
अपना कर्तव्यपालन करने के लिए ग्रावन्‍्यक समझे जाने वाले अधिझार ही दिये जाते 
है। उदाहरणार्ष, इनसे जूरी का काम नटी तिया जाता, इन्हें सुरक्षित यात्रा (इव 
(०४००८) का झधिकार होता है इनके सरकारी कागजो तथा पत्र-व्यवहार का निरीक्षण 
आऔर तगाशी नही हो सकती, विसी झ्रपराघ का आरोप रागाए जाने पर इन्ह उस समय 
तक जमानत पर छूटने का अधिकार होता है जब तक कि इनका अनुमतिपत्र 
(&ः:८पणआण ) वापिस न ले लिया जाय । कुछ राज्यो में बाणिज्यदूतों को बरो राषा 
सीमा शुल्क ((॥६३070) 67९5) में भी श्राशिक मुक्ति भ्रदान की जाती है | सामान्यत 
वारिज्यदूतों दे विद्येपाबिकार दूतों के ग्रबिकारों को अपेझा बहूत कम हैं ग्रौर इतका 
स्वरूप उतना सुनिक्चिवत नही हुआ है। स्टाक ने लिखा है कि राज्या की वर्तमान प्रद्नत्ति 
राजदूतों तथा वाग्पिज्यदूतों की सेवा सम्मिलित शोर संयुक्त करने को है। झनेक 
राज्यों मे एक ही व्यक्ति को दोना कार्य सौंपे जाते हैं। यदि यह प्ररृत्ति वटी तो द्रतो दथा 


२२. बाणिज्य दूतावास (00०$णॉ००४) दूतावास (ंमा०35$४8०5) को भाति पुल्स 
हथा स्थानीय अधिकारियों छाय अप्रवेश्य नईी सममे ज्यते । ?€४८ में कपेनडिना के मानते 
मैं स० रा० अमरीका में सोवियत वाशित्य टतागस वी उपरली मंजिल की सिन्‍डवी से एक रूसी 
स्त्री नीचे सटक पर दूदी थी । उस सझय स० रा० झमरीदा ने इस मासले की नाच केलिए 
अपनों पुलिस गणिज्य दृताशस में मेजो थी 

१३० आपेनहास्म- रण्टरनेरानल लो, ख० २५ पृ० 


भ्रन्तर्रोष्ट्रीय कावूल 


वारिज्यदूतो के विद्येपधिकारी का अन्तर भविष्य भे कम हो जायगा ।४ 
वाणिज्यट्रूतविषयक सम्बन्धो का १६६३ का बियना भ्रमिसमय (५7०70७ 
एणएशाप्रणा णा (णाशाांग रिटॉब्राणा५, बाएं 963)--स० रा० सघ की 
जनरल गशरोम्बली ने १८ दिसम्बर, १६६९ को एक प्रस्ताव ([स० १६८५) पास कर 
वाशिज्यदूतो के सम्बन्धो के विषय मे एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का निवचय 
किया था। इसके अनुसार प्रास्ट्रिया की राजधानी वियना में ४ मार्च से २३ अप्रैल 
१६६३ तक एक ऐसा सम्मेलन हुआ, इसने अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा इस विषय 
मे तैयार किये गये निममो पर विचार-विमर्श करके एक समझोता तैयार किया ।*'* दसे 
तैयार करने वालो समिति (407गट् (0७वए॥॥/८८) के अध्यक्ष भारत के प्रतिनिधि 
श्री के० कृष्सराव ये । इस अभिसमय की महत्वपूर्ण व्यवस्याये निम्नलिखित हैं। 
इसमें वाशिज्य दूतावासों के अध्यक्षो की चार श्रेणियाँ मानी गई हैं---(क) 
महावारिज्यदूत ((०४४० (00०४), (ख) वारिएज्यदून ((०घ८०७७), (ग) उप>- 
वारशिज्यदूत (५॥८८-००४८७ए०७), (घ)वारिपज्यिक अभिकर्ता ((0प७र४ #९९०5)। 
किन्तु राज्यों को यह अधिकार है कि वे इनसे अधिक एव विभिन्‍न प्रकारो के वारिज्य- 
बूत भी निशुक्त कर राकते हैं (अनुच्छेद £)। इसके अनुच्छेद (6:/0८००) ३१ में 
बारिज्य दूतावास की इमारतों की अनतिक्रम्यता (०49 ० 86 00504 
070/568) का, अनुच्छेद ३२ में इनकी करो से मुविति का तथा अनुच्छेद ३३, ३४, 
२४ में घाणिज्य दूतावास सम्बन्धी अभिलेखों तथा दल्ताबेजों की अ्रनतिश्रम्यता 
(॥79०74॥9 ० ३९ (.०95ए७४ #7०%५०४ बचत 700०77९7७) , घूमने-फि रने' 
तथा यात्रा की स्वतन्त्रता तया पत्र-यवहार करने की स्वतन्त्रता बे सिद्धान्त स्वीकार 
किये गये हैं ॥ इस विपय में वियता सम्मेलन ने वारिज्यदूतों को राजदूतों जैसे 
विद्येपाधिकार भ्रौर उन्म्रुक्तियाँ प्रदान की है। अनुच्छेद ४१ में वारिज्यदूताधिकारियो 
की झारीरिक अनतित्रम्यता (?एल८$४०४०»| 7७व0]29॥9) , अनुच्छेद ४३ मे न्यायिक 
और प्रशासनात्मव क्षेत्राधिकार से मुक्ति स्वीकार की गई है। इसी प्रकार इन्हे सीमा 
शुल्कों (07४० 4०४०७) से तथा करो से मुद्धित प्राप्त है. (अनुच्छेद ४८, ४६ )। 
ये सब ग्रधिकार राजदूतो जंमे हैं । किन्तु स्यानीम क्षेत्रधिकार से इनकी मुक्ति राजदूतों 
की उन्प्रक्ति की अपेक्षा अधिक सीमित तथा मर्यादित है। वारिज्यदृतों की उन्मुक्तियाँ 
केवल उन्ही कार्यो चक्र सीमित हैं, जो उन्होने वारितज्यदूत का कर्तव्य पूरा करने के लिए 
किये हो, फौजदारी मामलों मे स्पष्ट रूप से उन्हे उस राज्य का क्षेत्राधिकार स्वीकार 
करना होगा, जहाँ वे दूत बनाकर भेजै गये हो (अनुच्छेद ४३) । ये गम्भीर भ्रपराघ 
होने की दक्मा मे ही ग्रिरफ्तार किये जा सकते है, जेल म॒ तब तक नही भेजे जा सकते 
जब तक कि इनके मामले का अन्तिम निर्णेय न हो जाय। अपने कार्यों से शरम्बन्ध न 
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राजनॉपक भतितिधि-राजदूतऔर दाणिल्य _.. 


>त एड 
रफ़ने वाते भामयों में वे गवाही दे सकते है । इस विषय गे दंगा अभिरामय की नह 
व्यवस्था यह है कि यदि ये ऐसे मामलो में ग्रवाह्ी देने से इसपर करें तो उन्हे इसके 
लिये ब्यवित नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद ४४] । 

अभी तक वाणिज्यदूतों के सम्बन्ध मे यह स्थिति थी कि वे कुछ स्थानीय 
प्रयोजनो को पूर्ति के लिए नियुक्त किये जाते थे और उन्हे अपना सीबा सम्बन्ध स्थस्नीय 
श्रशिकारियो (].0८४ ४०४०८१४९४) के साथ ही रखना परता था | यदि वे अपने 
दैश् की सरकार के साथ कोई पत्र-त्यवहार या सम्पर्क स्थापित करना चाहते थे तोवे यह्‌ 
कार्य अपने देदा के सजदूत के माध्यप से कर सकते थे। किन्तु वियना ग्रभिससय ने वारिज्य- 
बूदो को पह प्रधिकार प्रदान किया है कि वे उन्हें नियुक्त करने वाले राज्य के नागरिकी 
तथा सरकार के साथ सीधा पत्र-व्यवहार कर सबते है (अनुच्छेद ३६) [हियली ने लक है 
कि पुह-अभिययप सस्तर्साप्ट्रीय बननुस से प्रयतिणील विवास के बर्द नये तछ्थों का ससा- 
च करने बाला है.) 











२६० नियलीं--दी लॉ श्रांफ़ नेशन्ठ, छठ सस्करण; पृ० रद 


सत्रहवाँ श्रध्याय 
सन्धियाँ 
(वृ5९४०७५) 


सम्धियो का स्वरुप (५४४० ० [7९५0९७)--सन्धिया अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
का वडा महत्वपूर्ण ल्लोत है (देखिग्र तीसरा अध्याय) । अत्यन्त प्राच्चीनकाल से ये 
विभिन्न राज्या के पारस्परिक सम्बन्धां वा नियमन सौर नियन्‍्तणा करती रहो हैं। 
आपेनहाइम (077०ए०ए) ने इसका लक्षण करते हुए लिखा है-%/पन्‍्तर्राष्ट्रीय 
सॉन्धियां एस सममोते है, जा संविदात्मम (ठ0ऋटफ शा) होते है, राज्या अथवा 
राज्यों के सगठनों के मध्य क्यिे जाते है और जो कानूनी म्िकार और बत्तंदय डउर्पत 
करते है ।४' स्टाक (89706) के दबब्दय मरस्न्धि का यह लक्षण क्या णा सकता है 
कि यह ऐसा समभौता है जिससे दो या अधिक राज्य आपस मर अ्न्तर्राप्ट्रीय कानून 
के आधीन सम्बन्ध स्थापित करते हैं या करना चाहते है |” राष्ट्रीय कानुन मे एक 
व्यक्ति के पास कानूनी कार्य करने के अनेक साथन हैं जैसे संविदा (00909०), 
स्पत्वान्तर ((007५०)०१००), पट्टा (,०३५०) , झनुत्ा (./0०.7५४) । किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवहार भ राज्यों के पास विविध प्रकार के कानूनी कार्ये करने के लिये सन्धि ही एक- 
मात्र साधन है । राज्य इसी से सोलिक सवैधानिक कानून बनाते है, जैसे स० रा० सच 
का १६४४५ में सैन फासिस्को में बताया यया चार्टर, इसीसे अस्तर्राष्ट्रीय संगठनों का 
निर्माण करते हैं, अपनी भूमि तथा अड्डे पट्टे पर देते हैं, स॑ निक मे त्रिया करते हैं, बेल्जियम 
जैसे राज्यो को १८७३१ की सन्धि द्वारा तठस्थ बनाया जाता है। विघायक (7.5७ 
छाशतप8) सन्धियों द्वारा कानून का निर्माण क्रिया जाता है। 
सन्धि श्लौर सबिदा (77९40/ भाव 0074८) --सन्धि वैयक्तिक कानून 
की सबविदा ((2०॥(7४८६) से गहरा साटदस रखती है । दोनो मे उभय पक्ष की सहमति 
आवश्यक है | किन्तु इसबे साथ ही दोनो मे एक बडा महत्वपूर्ण अन इसके साथ ही दोनो भे एक बडा महत्वपूर्ण अन्तर है । यदि कोई 
संविदा प्रनुचित दबाव (709058$) डालकर रूरयायो जाय डा या इसकी वंधता समाप्त हो 
जाती है, विन्तु कोई सन्धि दवाव के कारण अवैध नहीं होती। व्साय ] को सन्धबि इसका 
सुन्दर उदाहरण ह है, प्रथम विल्यबुद मे पसत्त दीन पर अती ने सिवराप्क के सैनिक 


३- आपेनइइम--इण्य्स्नेशनल ज्ञो, ख० १, पवाँ सस्करण, पूृ+ २६१ 

२. स्टाई-एन इट्रोडदशन टू इस्टरनेरानल लॉ, ८वाँ सस्वरथ। ४० २८० $ कौटिल्य 
ने सन्वि का लक्षण करते हुए कहा दै--प्रणवन्ध सन्धि- (७॥$), अर्थार दो राज्यों के बीच 
आत्मसमपैण, प्रदेश देने आदि की रातों (पण) से दंथना सन्ि है| 











सन्वियां 


सन्धि सम्पादन के आठ आ्ावद्यक झग (झहाशा डा४29५ व एणराएएजणा 
प्रृथ४७०८७) --सन्वि करने की कोई सुनिश्चित विवियाँ नहीं है, फिर भी सन्धि के 
नियमो के बाध्य ₹ूए त्त पालन के लिये प्रत्येक सन्ति के सम्प्रदत भे क्‍्मश निम्न आठ 
झगो का झनिवाएँ होता आवर्पक है । पहला अग सन्यि चर्चा के लिये विभिन देशो के 
भन्व्ालयों धारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लियू अतिनिथि नियत करना (#ल्‍्लटताशएड 
0 फरट8०४३४०5 ) | है । इन्ह अपने विदेशमन्ती से इस कार्य का अधियार प्रदात करने 
बाला पूर्णाधिक्षार (छपा! 905९७, छरसाप5 ?7005०75) नामक प्रमाण-पत्र दिया 
जाता है। जत्र इस पर राजा या झासनाव्यक्ष जे हस्ताझर हा तो इसे “विशेष पूर्णापिकारं 
($9९०८७! #ए॥ 900स$) कह्ढा जाता है। सन्बि सम्परादन का दूसरा झय सल्विवार्ता 
(7२८४०७३(००५) है | सके बार सनिवि वा ससजिदा तैयार हो जाने पर तौसरा श्रय 
हस्ताक्षर (0720०) का होता है यह बहुत ही ग्रोरचारित्र! टय से झौर 
बड़े समारोह के साय क्या जाता है। इसके लिय सन्पि परिषद्‌ का झ्न्तिस अधिवेशत 
विद्येष रूप से बुलाकर उसमे वर्सानुक्म से देगों के विभिन्न प्रतिनिधि एक मेज के 
पास आकर वारी-चारी से हस्ताक्षर करते हैं, जंसे १€१€ में वर्साते को सन्धि पर 
विभिन देशो ने नौशमहल (पा ०६ ६७7०७) मे हस्ताक्षर किये थे। ये हस्ताक्षर 
राज्यों के प्रतिनिधियों के श्रतिरिक्त ऐसी सन्वि परिपदा मे भाग लेने वाले राष्ट्रपति 
और प्रघानमन्त्री भी करते हैं, तेसे १६१६ को वर्साय की सरन्पि पर स० रा० झमरीका 
के राष्ट्रपति विल्‍्मत ने तथा १€३८ के म्यूनिख्व के समभौते पर ब्रिटिस एवं फ्रेंच 
प्रधानसन्त्रियों ने हस्ताक्षर किये । यदि सन्ति का झनुसम्यंन (एब्शतत्था०्य) ते 
होना हो तो यह हस्तान्षर होने के दाद ही लागू हो जाती है, जैसे १६०२ वी 
ऐग्लौ-जापानीज़ मेंत्री सन्चि । कई बार सन्यिया म यह कहा जाता है जिये 
अनुसमर्थन होने से पटले हस्ताक्षर होने के दाद से ही दोना पक्षों पर अस्थायी रूप से 
लागू समझी जायेंगी, जैसे ६ जुलाई, १६५७ की जापान तथा ग्रास्ट्रेलिया की ध्यापार 
सन्बि । यद्दि सन्यि का झचुसमर्यत होना हो तो प्रतिनिधियों के हम्ताक्षर होते के दाद 
भी उनकी सरकारें इस सन्दि को अस्वीकार कर सकती हैं, जेंसे स० रा० झमरोका की 
सरपार ने वर्साय की सन्धि पर इसके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते पर भी इसे अस्वोकार 
क्ष्याथा। 
सन्धि सम्पादन का चौया पझ्म अनूसमर्धन ((७/८०४००) है ॥ यह कई 
कारणों से उचित जान पडता है (क ) राज्यों को बह अधिक्षार होता चाहिये कि वे सन्धि 
की बाघ्यताग्रो श्रीर कर्तब्य स्वोक्नार करने से पहले अपने प्रतितिधियों द्वारा मानी गई 
दार्तों पर पूर्री तरह पुनत्रिचार कर ले $ (ख) राज्य की प्रमुमता उसे किसी सस्धिकों 
अस्वीक्षार करने का अधिकार प्राप्त ऋरती है। (ग) प्राय सन्बियों द्वारा शप्ट्रीय कानून 
में सशोयन करने आवर्थक होते हैं (हस्ताजर के बाद अनुसमर्यन के समय तक राज्य को 
इसके लिये सम्द्‌ से झावदयक स्वीहृति लेने का ध्रवसर मिल जाता है । (घ) लोक्तस्त 
के सिद्धाना के अनुसार सरपरार वा सन्धि कीवाध्या ग्रहण करने से पहने लोकमत का 
ससद द्वारा समर्थन प्राप्त करना आइब्यक्ष है । राज्य चार कारणो के झ्ाधार पर सन्धि 


झस्तर्राष्ट्रीय कानून 


को सपुष्ट करने से अ्रस्वीकार कर सकता है --(क) उसके प्रतिनिधि ने अपने अधिकार से 
बाहर वी बात स्वीकार की । (ख) उसके प्रतिनिधि को किसी तथ्य के सम्बन्ध मे जान- 
बूमकर घोछे मे रख गया है। (ग)सन्धि का पालन असम्भव है। (घ) प्रतिनिधि सन्धि 
की किन्‍्ही झर्तों से सहमति नही रखता था । 

पहले अनुसमर्थन को वहुत महत्व दिया जाता था। लाडं स्टोवेल ने १८१३ में 
छ॥88 #वाए के मामले भ लिखा था--“ अनुसमर्थन एक उपचार (7०एथा५३) है, 
किस्तु यह्‌ आवश्यक उपचार है क्योकि इसके अभाव म॒ सन्धि लेख की काजूनी प्रामा 
शिक्रत्ा अघुरी रहती है ।” किन्तु अब अनुसमर्थत सभी सन्धियो के लिए आवश्यक नहीं 
भाना जाता है और प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार वी गईं सन्दधि के अस्दोकार करने मे बडा 
दोष नहीं समभा जाता। ब्रियर्ली ने लिसा है--“ राज्य के लिए कोई ऐसा कानूनी या 
नैतिक कत्तव्य नही है कि वह अपने पूर्णाधिकारियो दारा हस्ताक्षर की हुई सन्धि का 
अनुसमर्थन करे । इस विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि यह बहुत गम्भीर कदम 
है और उसे हल्केपत से नही उठाना चाहिये ।”* 

(५) राहुसिलन और श्नमिलग्नता (/५००००७००७ ७०० ०१॥९७०॥५)---फई 
बार राज्य किसी संस्धि के सम्पत्ने हों जॉने पर बाद मे इसम सम्मिलित हाते हैं। यदि वे 
उस सन्धि की सव शर्तों और व्यवस्थाओ को स्वीकार कर लेते हैं तो यह सहमिलन 
(४०००६४०४) कहा जाता है किन्तु यदि व उस सन प की कुछ थोडी सी झा्तो को ही 
स्वीकार करते हैं तो यह केवल उन झतर्तों के साथ जुडना या अभिलग्नता (&0॥०8॥०४) 
कहलाता है॥ ब्रिटिश परम्परा के अनुसार किसी सन्धि म॒ बाद में सम्मिलित होने वाला 
राज्य सन्धि करते वाले अन्य राज्यो की भांति सविदा करने वाला पक्ष (00008०8 
एश५9) गिना जाता है। 

(६) सम्धि का लागू होना (80/070८४००८ ० & 7728/9)-- यह॒सन्धि 
की शर्तों पर निर्मर होता है। कई वार यह्‌ प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के बाद ही लागू 
हो जाती है । किन्तु कुछ सन्धियाँ अनुसमर्थन के दाद लागू होती हैं। अनुसमर्यन वाली 
सन्धियाँ सम्बंद्ध राज्यों के अनुसमर्थन ठथा इसके विभिन्‍ने राज्यों म आदान प्रदान 
(क्रण्पशाहु७ ४ 8७0प९&005) के वाद लागू होती हैं। कई वार कुछ अन्तर्राष्ट्रीय 
अभिसमयों के लिए इसका ग्रनुसमर्थन करने वाले छ या दस राज्यो की सख्या निर्घा 
रित कर दी जातो हैं, जैसे १६३० के राष्ट्रीयता कानून वे सघर्ष दिपयक हेग ग्भिममय 
म। इस झ्रमिसमय का निश्चित सल्या के राज्यो द्वारा अनुसमथन होने पर इसे लग्यू 
गिया जा सकता था। कई बार किसी रान्धि के सागू होने वी झत का स्पष्ट रूप से 
उल्लेख रहना है, जैसे १६२५ की लोकानों सन्धि मे यह झर्ते थी कि यह राष्ट्रसघ मे 
जमंनी के प्रवेद् पाने के बाद ही लायू होगी । 

(७) पज्नीकरण और प्रझन और प्रकाशन (सव्डाहाधणा वात ?पंस्कबा०0)--स० 
रा० सघ के चार्ट्रु/की घारा १०२ के अनुसार इसके सदस्यो हारा की गई सव सन्धियो 





४«. ब्रियर्ली-दी लो आर नेरान्स, ४० ररइ 


सन्धियाँ 


और श्रन्तर्राप्टीय समकौतो व ययासम्मव झीघत्न ही” सघ के सचिवालय मे पजीकरण 
तथा इसका सघ द्वारा प्रकाशन ग्रावश्यक है। कोई भी राज्य सघ के न्यायालय या 
सुरक्षा परिषद्‌ आदि किसी अगस के आगे ऐसी सन्बि का भ्रमास्प नही दे सकता, जिसका 
पंजीकरण संघ मे ग हुआ हो। इस ब्यवर॑या का उद्देंस्य राज्यों द्वारा को जाने बाजी 
गुप्त सन्बियो की दूधित प्रथा को समाप्त करना था । 

के (5) सबन्धियों का क्रियान्दप (87997८७007) --सन्वि निर्माण की अन्तिम 
छ्थिलि तव थाती है जब इसको क्रियान्वित करने के लिए राज्य अपने राष्ट्रीय कानूनों 
कय आवरपक निर्माण और सप्ोचन करते हे । उद्ाहरणार्थ, अस्तर्राप्ट्रीय क्रम समठन 
( 7, 0) की बैठकों मे श्रमिक्रों की दशा उनत करने के सम्बन्ध से अनेक अमिसमय 
होते रहत हैं, किन्तु जब तक राज्य इनके सिद्ान्तो को लायू करने वाले कानून अपने 
देश भे पास नहीं वरते, तव तक दनका क़ियान्वाय सम्भव नहीं है । 

७. सन्बि की बनावट (500८(ए८ ४ ८ 7८७५ )--आबुनिक सन्वियो के मुल्य 
भाग ये है-- (क) झवतरशिता (?:€शए०)०)--दसमे सन्धि वरने वाले राज्यों के 
अध्यक्षो या सरकारों के नामों का, सन्धि के प्रयोजन और दोनो पक्षो द्वारा सन्धि करने 
के संकल्प का वर्ण न होता है। (ख) सन्वि की सुस्प घाराय या व्यवस्थाये ($0४5एप0१७ 
((]405८५) , (ग) ञ्नन्तिम घाराय ((!303८५ ९040"णैा४५ 07 +83 (४७४९४) --- 
इनमे सन्यि के लागू होने, उसके हस्ताक्षर या ग्नुसमर्यन द्वारा स्वीकृति, उसकी प्रवधि, 
उसकी भाषा, सद्योवन, रजिस्ट्री आदि प्रौपचारिक विपया हा वन होता है । (घ) 
सन्धि पर पूर्णाधिकारियों (0]०09०४८७४४३४८$) के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करने को 
विधि तथा स्थान का उल्लेख । 

सन्धियों का वर्गीकरण (0]459॥0007 ० [7०9065) --प्राचीन काल से 
सन्धिया का वर्गीकरण विभिन प्रकार से किया जावा रहा है। कामन्दक्षीय नीतिसार 
(सन्धिविकल्प प्रकरण, स्लोक २-२० ) में १६ प्रकार की सन्वियों का वर्णन है, यह युद्ध 
में विजेता और विजित के सम्वन्ध एर झ्राधारित है, जिसमे शतु को द्रव्य देकर मेल 
किया जाय, बहू द्रब्यसन्वि है, जिसमे लडकी दी जाय जैसे मेल्टूक्स न चन्दगुप्त मौर्य 
को दी धो तो यह सत्तागसरिश्र है । यंद्दि दोनो राज्यों करा पलड़ा लडाई में बयबद 
रहने पर सन्धि हो तो यह कपालसन्धि कहलाती है, क्योक्ति जिस प्रकार घड़े के दो 
आधे टुकड़े (फ्प्राल) घट जाने पर भी झापस मे ऐसे जुटे रहो हैं कि घडा देखने से 
घुवंवत्‌ प्रतीत होता है, किन्तु जो रेखा पड गई है, वह मिट नहीं सक्षती । अपने को 
पूर्णुतया छझतरु के हाथ मे समपित करके जो सन्यि की जाती है, वह उपग्रहसन्धि कहलानी 
है. ,की शिल्प ने, त्पे उएल्‍्य्पे २ेप, फिक्स कोर ,/ एफ स्प्रिज्का जप प्प्रफए,क्फत्ते नयी ,दफ्ि- मे. 
मित्रसन्धि, हिरष्यतन्धि, भूमिसन्धि का उल्लेख किया है (प्रघिकरण ७, अध्याय ६) । 
सन्धि को स्थायी दनाने के उद्देश्य से की गई ब्यवस्थाओो की दृष्टि से कोटिल्य ने चल 
और स्थावर यन्विएये का वर्ेत किया है / झपयपूर्वक सन्वि का पालन करने के सत्य 
बचन के साथ की गई सन्विचल सन्पि है और सन्वि के पालन को सुरक्षित करने के 
लिए जब क्खो की जमानत (प्रतिभू) रखी जाय अयवा झात्रु के राजपुत्र आदि को 





इछर अन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून 


लकर (प्रतिग्रह) रखा जाय तो यह स्थावर सन्धि होती है ।* 

आधुनिक विधिशास्तियो ने सस्वि के स्वरूप, प्रकृति, प्रभाव, उद्देश्य तथा 
विपयवस्तु की दृष्टि से सन्धियों के विभिन्‍न वर्यीकरण किये है। आयेनहाइम 
(097०४9७७)) ने विपयवस्तु की दृष्टि से सन्धियों को दो वर्गो में बाँदा है-- (क) 
कासूत बनाने वाली सन्धियाँ ([.4७४0५708 77७0०») , (ख) कानून बनाने के उद्देश्य 
से भिन्‍त कसी अन्य प्रयोजन के लिए की गई सन्वि्यां। कानून बनाने वाली सन्धियो 
मे १८१५ की वियता काँग्रेस के चरम कानून (क्रम ८०) का उत्तेज किया जा 
सकता है। इसने स्विट्जरलेण्ड के तटस्वीकरणा अन्तर्राप्ट्रीय नदियों में स्वतन्त 
नौचालन, नीग्रों दांस व्यापार निषेध तथा दूदो की विभिन्‍न श्रेणियों के निर्माण 
के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नियम बनाये ॥ १८५६ की पेरिस की घोषणा (देखिये, प्‌ ० ११६), 
रणाक्षेत्र भें धायल सँनिको के सम्बन्ध मे १८६४, १६०६, १६२६, १६३९ के जेनेवा 
अभिसमय, १६०७ के हेग भ्रमिसमय (देखिये, ० ५१), राष्ट्रसच का विधान, १६२० मे 
अल्तर्राप्ट्रीय न्यायालय का घरिनियम, १६४५ का स ० रा० सघ का चार्टर दसी प्रकार की 
कानूनी निर्माण करने वालो सन्धियाँ हे। केलसन (८5८) ने आपेनहाइम के इस वर्गी- 
करणस्प की कडी प्रालोचता करते हुए कहा है कि प्रत्येक सन्धि का यह आवश्यक कार्य है कि 
घह अन्तर्गाप्ट्रीय व्यवहार के कुछ नियम बनाये। अत ऐसी कोई सन्घि नही हो सकती, जो 
कानून निर्माण के ग्रतिरिक्ति कोई भ्रन्य कार्य करे। अतएव यह वर्गीकरण सब्वेथा भ्रान्ति- 
मूलक है ।* 

कई बार सन्वियों का उनके उद्देश्य की हष्टि से वर्गोकरण किया जाता है, जैसे 
बझ्ान्ति सन्धि, मित्रता की सन्धि (76७/५ ० /॥७7०८), तटस्थता झादि की गारटी 
देने वाली सन्धि तथा व्यापार की सन्धि । हालेण्ड (40]970) ने विषय की दृष्टि से 
सन्धियों को पाच ,वर्गों मे विभक्त किया है--- 

(क) राजनीतिश (70॥/7८०)--इसमे झान्ति, सीमा, मित्रता, सान्‍्यता, 
देशीयकरण ([पश्वात्र॒॥।29(909) और गारटी की सन्धियाँ झा जाती है । 

(ख) व्यापारिक (0०ाशाल्ाटा॥ )--नौचा लन, वाएिज्य तथा मछलीगाहो से 
सम्बन्ध रखने वाली सन्धियाँ । 

(ग) सामाजिक (5०८०)--विशभिन्न देशो में पारस्परिक व्यवहार की सुविधायें 
बढाने वाली सन्धियाँ, जैसे १८७५ का भार और साप की अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों का 
समझौता, १८७४ का डाकखानो का समझौता । 

(घ) दीवानी न्याय (ए५॥ 7प्च०९) सम्बन्धी सन्धियाँ, जैसे १८८६ को 
कापी राइट की, १८5८० की पेटेण्ट और ट्रेडसाक की सन्धियाँ ) 

५. कौरिल्य अर्थेशार्त्र ७१७ राय रापयो वा चल; सन्धि । ग्रतिभू अदिग्रहो वा स्थावर- ! 
कौटिल्य ने अन्यत् (७9) में आामिष, पुरुषान्तर, आत्मरक्षण आदि सम्विय्ों की चर्चा वो है | 
इसमें कपालसन्धि की व्याख्या कामन्दक से सर्वया भिन्न दै, उसके मसतानुसार जिस सन्वि में 
समुस्त घन तत्काल देने की व्यवस्था रडदी है, उसे कपालसन्धि कहते डे । 

६. कफेल्सन- जऑन्सिपल्ण आफ इशटरनेशनल लॉ, एु+० ३१६-२० 


सन्धियाँ 


(ड) फोजदारो स्याथ [0:णशाहश 7०७/॥०९) विघयक सन्धिय्याँ, जैसे भगोड़े 
अपराधियो के प्रत्यप॑ण (#ज्त्ववात०75) की सन्धियाँ । 
मेकनेयर (]४०र०॥) ने सन्धियो का वर्मीकरण निम्न प्रकार से क्या है-- 
(क) स्वत्वान्तर (007ए«४थ॥००) अर्थात्‌ किसी प्रकार के स्वत्व-परिवर्तन का स्वरूप 
रखने वाली सन्धियाँ, (ल) सकिदा का स्वरूप रखने वाली सन्धियाँ, (ग) कानून 
बनाने वाली सन्वियाँ-ये दो प्रकार की है (श्म) वैधानिक कानून बनाने वाली, 
जैसे स० रा० सघ का चार्टेर, (झ्रा) विश्लुद्ध कानून बनाने वाली, जसे अच्तर्राप्ट्रीय 
श्रम समठन द्वारा स्वीकार ऊिये गये अ्भिससमय या १६४८ की मानवीय अधिकारों 
की घोषणा । (इ] सार्वभौण डाक सघ (ए70 क्षब्य् २/४४ण) जैसी सस्थादं को 
स्थापित करने काली सम्धियाँ । 
श्रवेध सन्धियोँ (]9४006 प्॒५९शा९०५)-- सन्धियाँ कई कारणों से अवैध 
(77४०॥४४) होती है । पहला कारर म्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के परम्परागत नियम या रूढ़ि 
को तोडना है ॥ १६९२७ के केलाग-ब्रीस्मा पैवट द्वारा सब राज्यो ने राष्ट्रीय सीति के 
रूप में युद्ध के परित्याग की घोषणा की थी | दूतो की ग्रवध्यता, युद्ध मे श्रसैनिको को न 
भारना आदि स्बसम्मत अन्तर्राष्ट्रीय नियम है। इनका भग नरने बाली कोई भी सन्धि 
बैध नही हो सकती । कोई देश ऐसी सन्धि नही कर सकता जो उसकी पहले ग्रहण की हुई 
बाध्यताश्रो के भ्रगुकूल न हों । १८७४ मे रुस द्वारा टर्की के साथ की गई सैन स्टीफानो 
($५॥ $(८४॥0 ) की सन्धि, १८५६ की पेरिस की सन्धि नथा १८६१ के लन्दन सम्मैलन 
यो शर्तों बेप्रतिमूल थी। झत ग्रेट प्रिटेत ने इसका घोर विरोध किया श्रौर भ्रत्त में रूस को 
१८७८ की बलिन सन्धि स्वीकार करनी पडी। दूसरा पा कप कत- रण गनेतिक उत्तरदायित्व उत्पत 
करना है, ऐसा करने वाली सस्धिस्वयमेव अवैध हो जाती है। यदि कोई सॉन्यतोसिरे वक्ष 
पर भराक्रमण करने के लिए है तो यट बेघ नही गानी जाययी | तोसरा कारण  सन्घि की 
मर्तों की पूि की अमम्भाव्यता है। चौथा कार दक्षाव, ड़ या घमकी हारा बलपवक _ 
सब्विकी आर्ते स्वीकार कराना है| ऐसी रान्धि का पालन आवश्यक नही होता । संविदा 
कानून मे भी ऐसी शर्तें होती हे । किन्‍तु दबाव की बात युद्ध में हारने पर लागू नहीं 
होती । पांचवां कारण सन्धि के सगय घोला या भार्तिपर्स व्यवटार है । कई बार सन्धि 
सम्भेलनों मे नदियों या शहरों की गलत स्थिति बताते वाले नक्झे उपस्यित बरके दूसरे 
पक्ष को ठग लिया जाता है। १८४६ की पेरिस की सन्धिम एस और फ्रास में घोलग्राड 
नामक शहर के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हुथा । प्रइन यह था कि यह रूस को दिया 
जाम गा नही | सम्मेसन मे पेश क्यि गए नक्शे मे यह शहर नही था, भ्रत रूस को यह 
झहर नही दिया गया  सन्घियो की अवैघता का छठा कारण इसे करने वालो की कानूनी 
असममेता होती है। सम्धि करने का अधिकार साम्पृर्णं प्रभुतासम्पन्त राज्या को है। 
यदि कोई पराधीन (एटएशातवला) राज्य था वटस्थीहत (०४एणाटश्त) राज्य 
सन्धि करता है तो उसे सन्धिकरते का थ्रप्रिकार न होने से यह सन्‍्यि अवैध हो जाती 
है ) किसी सन्धि की ग्रवैधता का सानवाँ कारण इसको झतों का स० रा० सथ ४ + 
राज्यों पर डाले यये दा्ित्वों के प्रतियूत होना है। सध के चार्टर वी पारा १०३ से ह 
ट 
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यह कहा गया है कि यदि सघ के सदस्थो पर चार्टर द्वारा डाले गये दायित्वों तथा अन्य 
सन्धियों द्वारा उन पर पडने वाले दायित्वों मे विरोध हो तो चार्टर वाले दायित्व प्रबल 
एवं गाननीय समझे जायेंगे । 
सन्धि पालन का उपाय ()/९875 0 5९८७/णशाह ए0श0704॥06 0 23065) 
--श्राचीन काल से सन्धियो के पालन पर वहुत वल दिया जाता है और इसके लिए प्रनेक 
झपायों का अवलम्बन किया जाता रहा है । पहला उपाय दोनो पक्षो द्वारा इसके पालन 
की शपथ लेने का है। कौटिल्य (अर्थज्ञास्त्र ७ १७) ने इसका वर्खंन करते हुए कहा है--- 
पूर्वकालीन राजा अग्नि, जल, सीया (हल का फाल ),प्रावार (किले) की इंट, हाथी का 
कन्घा, धोडे की पीठ, रथ पर बैठने का आ्रासन, शस्त्र, रत्न, अन्नादि के बीज, चन्दन आदि 
सुगन्धित द्रव्य, घृतादि रस, सुवर्णा तथा नकद रुपयो का स्पर्श करके दपथ लेते ये, ऐसा 
करते समय वे कहते थे कि जो सन्धि की वातों का निरादर करे उसे ये बस्तुयें सदा 
के लिएत्याग दे ।" प्राचीन भारत मे ऐसे विचारको की कभी नही थी, जो शपथ वाली 
सन्धि को विद्येप विध्वसनीय न होने के कारण अस्थिर मानते थे, अतएव इसे *चल 
रान्धि! कहते थे। किन्तु कौटिल्य का यह मत था कि सत्य और शपथ इट्लोक तथा 
परलोक दोनों जगह स्थावर होता है भ्रत यद्द स्थायी सान्धि होती है, इस सन्धि का 
मग करने पर सन्धिकर्ता को इहहलोक म कलक का तथा परलोक में मरकगामी' होने का 
भय होता है। 
दूसरा उपाय सन्धि पालन के लिये एक पक्ष द्वारा किन्‍्हों व्यवितयों को शरोर- 
बन्धक या झ्रोल (05०४८ ) रखने का है । फौटिल्य ने दो प्रकार के झरीरदन्घक बताये 
हैं पहले तो जामिन (प्रतिभू) बनाये जाने वाले गाँवो के प्रधान झ्रादि व्यक्ति और 
दूसरा हारे हुए राजा के बन्चुओ तथा मुख्य पूरुषो को अपने यहाँ रख लेना (प्रतिग्रह) । 
कौटिल्य का यह विचार था कि प्रतिग्रह मे राजा को सुयोग्य पुत्र या अमात्य नहीं देने 
चाहियें (अर्थशास्त्र ७१७) । दसवो झतादब्दी के ग्रल्त मे गज़नी का शासक सुवुक्तगीन 
जयपाल से सन्धि का पालन कराने के लिये झरीरदन्धक ले ग्रया था। 
तौसरा उपाय ग्रषनी चलसम्पति को आधि ([6078०) या गिरवी के रूप मे 
रखना है ! पोलेण्ड ने अपने घाही ताज के कुछ रतन प्रशिया को इस प्रकार आधि में रक्खे 
यथे। यह प्रथा अब वित्कुल समाप्त हो गई है । 
चोथा उपाय पराजित राज्य को आमदनी को हर्जाना वसूल करते रहने के लिए 
सुरक्षित रखना है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद वर्साय की सन्धि में ऐसी व्यवस्था वी गई 
थी 





परंचिा उपाया (पिजोता/ प्राणपताजिता नो साथि' पाप्तना कराने के। हियो उसफे कुल 
प्रदेश पर भ्रधिकार रखना है । १८७१ मे जमंन सेनाएँ फ्राख्न की भूमि पर उस समय तक 
बनी रही, जद तक कि उहोंने फ़रास स युद्ध का हर्जाना नहीं बसूत कर लिया । वर्साय 
ऊे 
७. अर्वशारत ७४१७ अस्न्युडक्मीठाप्राकारलोष्टइ स्तिग्कन्धाश्वपृष्टरथोपरशरवरत्नबीर- 
गन्धरमसुवर्ण हिर्स्या यालेविरे, इ सुरेलानि त्यजेयुश्नेन य शापथमतिवामेदिति 
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को संधि मे मित्रराष्ट्रो द्वारा कुछ जर्भन प्रदेशों पर उस समय तक अधिकार की व्यवस्था 
की गई थी, जब तक जर्मनी सचि नी कुछ शर्तों का पूरा पालन न करे | 
छठा उपाय सधि पालन के लिये कुछ राज्यो दारा गारण्टी दिया जाना है) 
१६२५ की लोकार्नो सधि के पालन दी गारण्टी ग्रेट ब्रिटेन ने ली थी । 
सातबाँ उपाय सधि तोडने वाले देश के विरुद्ध अन्य राज्पो द्वारा सम्मिलित रूप 
से की गई अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही है । यदि कोई राज्य मादक दवाइयों के सम्बन्ध मे 
किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को मग घरता है तो अन्य राज्य उसके विरुद्ध आर्थिक 
प्रतिबन्ध लगाकर उरो राधि पालन के लिए विवश कर सकते है। 
सधि-बिपयक दो सिद्धान्त (790 979700॥25 0 772025) (क) सचियो 
की पबिबता-विईभन्‍्न राज्यों द्वारा सधियों के पालन का गूल सिद्धान्त सबियो को पतरित 
सममा जाना है। रोमन कानून का एक प्रमिद्ध रिद्वान्त है--?8९४ इछा इशश्शात& 
(राज्यसममा भ्म्गाननीया )। इसका आदय यह है कि राज्यों को एक दूमर के साथ 
किये सममकौतो का आदर करना चाहिए । सधि एक प्रकार की सबिदा (०808८) 
है, इसमे दोनों पक्ष एक दूसरे को दिये हुए वचन का पालन अपना कतेंब्य समभते हैं । 
जिस भ्रकार वैयवितव क्षेत्र भे 'प्राए जाय अरु बचन न जाई! के नैतिक सिद्धान्त का 
पालन अभीष्ट समभा जाता है, उसी प्रवार ग्रत्तर्राष्ट्रीय क्षत्र मे इस नियम का पालन 
श्रावश्यक है । यदि ऐसा व हो, सबियो को परब्रित्र श्रौर पालनीय न मानता जाय तो 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र म अराजकता मच जाय | राज्यों का यह कर्वेथ्य है कि उन्होंने सधियों 
द्वारा अपने ऊपर जो दायित्व ग्रहए किये है उन्हे पूरी ईमातदारी के साथ निवाहने का 
प्रयत्न करे । यह सदुभावना (6009 7५७) ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का मूल गाधार 
है। फेनचिक (&८७७॥०६) के शब्दों में ' दार्भनिको, धर्मशारितयों तथा विधिशास्नियो 
ने सर्वसम्मति से यह सिद्धान्त स्वीकार किया है कि यदि राज्य द्वारा दिये गये बचन पर 
भरोसा करना सम्भर न हो, तो समूचे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय फे सम्बन्ध सकट में पड 
जायगे और कानून की सत्ता लुप्त हो जायगी।” इसी कारण सधियो को पव्रित समभते 
हुए उन्तना तोडना बडा जधन्य कार्य समभा जाता है । जमेंती ने १६१४ मे बेल्जियम 
बी तदल्थता वे सधिप्श्ष को काग्रज का टुकंडा बताते हुए जब उसका उत्लघन किया 
तो सयूचे समय जयत्‌ ने एक स्वर से उसके कार्य की घोर निन्‍दा की थी । 
किन्तु कई बार सधि सम्बन्धी परिस्यितियों मे परिवर्तन आ जाने पर इसमे 
संशोधन, इसकी उपेक्षा या मग कुछ शर्तों के पूरा होने पर अनुनित नही समभा जाता । 
इसका समर्थन रोसन कानून के एक दूसरे सिद्धान्द -स्थितियों की अपरिवर्दवशीवता के 
आधार पर किया जाता है ( 

(एप) रिथिति की झ्परिवर्वेनशीलता (८००५ आए डंढाधा005)-- स बिंदा वे 
सम्बन्ध मे रोमन कानुन का एक मौलिक सिद्धान्त यह है कि दोनो पक्ष इसकी झर्तो का 
पालन करने के लिए उसी समय तक वाध्य है, जब तक इस संविदा ते किये जाने के समय 
की वस्तुओं की स्थिति अपरिवर्ततेसील दनी रहती है, इसम कोई मौलिक परिवर्तत 
नहीं ग्याता | यह्‌ उसका२€७0०$ 9७० #७४605 ग्र्थात्‌ बस्ठुआ की बतमान स्थिति बने 
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रहने का नियम (वस्तूवामावर्तमानस्थिते ) है। यदि सविदा करने के बाद स्थितियों मे 
मौलिक परिवर्तन आ जाय तो इसफा पाएन आवश्यक नही होता है। दीकानी कानून के 
इस सिद्धान्त को झन्तर्राप्ट्रीय कानुन में भी अपना लिया गया है । एक उदाहरण से यह 
बात स्पष्ट हो जायगी। १८५६ में नीमियन युद्ध मे परास्त होने के बाद पेरिस की सकि 
मे रूस पर यह प्रतिवन्ध तग्राया गया कि वह कृष्णसागर में अपना जगी बेडा नही रख 
सकता । किन्तु १८७० से रूस ने इस सधि की व्यवस्था को इस ग्राधार पर तपेंडा कि 
१४ वर्ष पहले की पेरिस की सधि के समय की परिस्थितियों में मौलिक परिवतन श्रा 
चुका है, बावेचिया और भोल्डे जिया के सम्मिलन से कृष्णसागदर पर रूगातिया के नये 
राज्य का निर्माण हो चुका है, लोह की चादरों से ढके जान वाले रणपोतो के नवनिर्माण 
से समुद्री लडाई का स्व॒स्प बदल गया है। इन परिवर्तित परिस्थितियों में बह पेरिस 
की सधि के पालत के लिए बाघ्य नही किया जा सकता । 
प्रत्येक सेधि पालत करने के लिए बनाई जाती है उसमे सर्देव यह थे अस्पष्ट 
अथवा ध्वनित (॥7097९0 ) रूप मे विद्यमान रहती हे कि राज्य इनका तभी तक पालन 
करेगा, जब तक उसमे इनके प्रालन की सामथ्य होगी वह प्रपती सता को सिद्यकर 
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या गहरी क्षति पहुँचाकर इसे पूरा नहीं कर सकता, उस झवस्या मे उसे यह संधि समाप्त 
करने का प्रधिकांर है। हाल (पक) ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, ' सधि उस समय 
निर्येक हो जोती है जबकि यह राज्य के जीवन के लिए सकटपूर्य तथा उसकी स्वतन्त्रता 
के प्रतिकूल हो, बशतें कि सधि करते समय दोनो पक्षो ने इसके हानिप्रद परिणामों को 
ध्यान में रखा हा ।'  काइमीर के उदाहरख से यह बात स्पष्ट हो जायगी। भारत 
सरकार ने १६४७ भे काइमीर का भारतीय सघ मे प्रवेश स्वीकार करते हुए यह वचन 
दिया था कि काश्मीर के भविष्य का निर्णय जनमत सग्रह (?]९55०6) से किया जायगा। 
पाकिस्तान झ्राज॑ तक भारत सरकार से यह माँग करता है कि बह अपने इस यचन को 
पूरा करे भर काइमीर का निरंय जनमत सग्रह से कराये । किन्तु भारत सरकार का 
यह बहना है कि १६५४ मे पाकिस्तान के अमरीका के साथ सैनिक सबियो में आबद्ध 
होने तथा उससे प्रभूत परिमाण म रणासामग्री प्राप्त करने के कारण स्थिति मे मौलिक 
अन्तर झा गया है, इससे भारत की आत्मरक्षा के लिये एक नवीत सकट उत्पन्न हो गया 
है। १३ अप्रैल १६५६ को भी नेहरू ने अपने एक भाषण में कहा था--"पाक्स्तिन 
को मिलने वाली सँनिक सहायता ने और उसत्री सैनिक समभझौतो की सदस्यता ने 
काइमीर के जनमत-सग्रह के प्रस्ताव के मूलाघार को नप्ट कर दिया है ।” 
“परिस्थितियों की परिवर्तनगीलता' बडा लचकीला झब्द हैऔर प्राय इसकी 
उदार ब्यारुया के ग्राधार पर बहुधा राज्य अपनी सधियों को मग करते रहते है । ग्रत 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आपरिर्भाव के समय से हो त्रिधिशास्तियों म इस शत के सम्बन्ध 
में बडा विवाद रहा हैं ॥ ग्रोशियस (670045) ने लिखा था कि परिस्थिति के परिवर्तन 
का अर्थ सामान्य रूप से इसका बदतना नही, किन्तु सधि करते समय जिन परिस्थितिया 
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पर विधार किया गया था, उनमे परिवर्तेत आना है वैटल (शशआा९) ने कूठ- 
नीतिज्ञो द्वारा इस शर्त के दुरूबयोग को रोकने के लिये कहा था --"यहाँ केघय वही 
परिस्थितियाँ ग्रावश्यक होती है, जिनके कारण सधि की गई थी, केवल इनमें गाने वाला 
परिवतेन ही कानूनी तौर से सवि मे किये गए किसी वचन का पालन रोक सकता 
है।' १६३ी झताब्दी से उग्र रप्ट्रीखता का विकास होते से जमंन लेखकों हुफ्टर 
(छश्पेह) तथा ब्लझली (8/007६८७४) ने इसको बडी उदार व्याख्या करते हुए 
कहा कि राज्य को जनता के झधिकारो तथा कल्यार को क्षति पहुँचाने वाली किसी भी 
सधि व्यवस्था को तोडने का भ्रथिकरार है| एक अन्य जर्मन लेखक ट्रीटब्के (77006 ) 
मैतो यहाँ एक कहा कि किसी भी राज्य यो, अपने भविष्य को दूसरे देशों के साथ 
बाँधने वाली सबियो के साथ बघा हुआ नही झ्रनुभव करना चाहिए, यदि कोई राज्य 
यह मानता है कि सधियाँ “वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों फो श्रभिव्यक्ग नही 
करती नो वह दुसरे पक्ष से सधि को रह करने की प्रार्थना कर सकता है, इसके अस्बी- 
कृत होने पर वह युद्ध छेड सकता है। इटालियन विधिशास्ती फिओर (॥076) ने इसी 
इश्टिकोस्प का समर्थन करते हुए कट्टा --* ते सभी सधियाँ रदे समभो जानी चाहिये, जो 
कसी भी राष्ट्र की स्वतन्त्र क्रियाशीलता के विकास में बाघक है या इसके प्राइलिक 
अधिकार के प्रयोग को रोकती है ।” इसका अभिप्राय॑ राज्यों को स्वच्छन्द रूप से सधि 
मग करनते की खुली छूट प्रदात करना है, किन्तु आजकल ग्रधिकाश विधिशास्त्री श्रौर 
राज्य इससे सहमत नहों हैं । 

१८७० में जब रूस ने १८६५६ की पेरिस की सधि की क्ृप्णसागर मे जेगी बेड्य 
ने रखने की दांत ठोडन की घोषणा की तो ग्रेट विठेन ने इसका उम्र प्रतिवाव किया) 
इस बिपय पर विचार के लिये मस्बद्ध राज्यों का एक सम्मेलन लन्दन मे बुलाया गया । 
१८७१ की लन्दन की सधिके ग्रनुसार यद्यपि प्रन्य राज्यों ने रूस को उपयुक्त प्रतिबंध 
ले मुक्त कर दिया, क्ल्तु इसके साय ही यह घोषणा की -' राष्ट्रों के कानून का यह 
आवश्यक मिद्धान्त है कि कोई भी शक्ति तब तके अपने को किसी साघि की बाध्यताग्रों 
से मुक्त नही कर सकती, इसकी धा्तों का सुशोघन नही कर सकती, जब तक कि वह 
मैत्रीपूर्ण समकोते हारा संधि करने वाले भनन्‍्य राज्यों की सहसति इसके लिए प्राप्त नही 
कर लेती ।्रियर्ती नें इस विपय में यह सत्य ही लिखा है, “सचियों की पविनता को 
बनाये रहने को योरोपियत राज्यों की घोषणा खोखली थी क्योकि ऐसा करते हुए 
भो उन्होने रूस के संधिमग को मान्यता प्रदान की, अतएवं इसका कोई प्रभाव नहीं 
पडा । १६०७८ में आस्ट्रिया हुमरी ने श्८७८ को वलिन की संधि द्वारा उसे धद्षासत के 
लिये दिये बए बोस्विया हत्वैंगोरिना के तुर्क प्रत्तो को त्स-जापान युद्ध म पराजित रूस 
की कमजोरी का लाभ उठाते हुए अपने साखाज्य का झग दना लिया । ग्रेट ब्रिटेन ने इस 
सविभग का बिरोध करते हुए पुन सम्मेलन थुलाने बा पिप्पल प्रयल क्िया। १६१४ 
में जर्मनी ने १८६३१ की वेल्जियम की तटस्थला की सधि को मग क्या, ग्रेट ब्रिटेन 
बेल्जियम की रक्षा के लिये प्रथम विश्वयुद्ध मे सम्मिलित हुआ / इसके बाइ जर्मतो मे 
हिंटलर का प्रभुत्व स्थापित होने पर जर्मन ने वर्साय की सधि की घाराओो को क्रमश 








अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


तोडना शुरू किया | अप्रैल १६३४ मे राष्ट्रसध ने १८७१ की उपयुक्त धोपणा की पुन 
पुष्टि करते हुए जमंती द्वारा वर्साय की सन्धि की सैनिक धाराझ्रो के उल्लघन की 
निन्‍्दा की । 
आधुनिक विभिज्ञास्त्रियो मे श्री केलसन अन्तर्राप्ट्रीय कानून के क्षेत्र में स्थिति 
की अपरिवर्तनशीलता' (१९७७५ ० 5४00705) का सिद्धान्त सवैथा अरवीकार करते 
है । “वस्तुत इसे अस्तिवादी (7०50४) अन्तर्राष्ट्रीय कागून का हिररा शिद्ध करना 
बहुत कठिन है। १८७१ में लद॒न की सन्धिद्वारा स्वीकार वी गई घोषणा इस सिद्धान्त 
का खुला खण्डन है । अब तक किसी अस्तर्राप्ट्रीय न्यायालय ने इस नियम की सत्ता को 
पुष्ट गही किया ।” मैकनेयर (?०ैर»7) के मतानुगार --/यद्यपि न्यायालय ग्रन्त- 
रप्ट्रीय कानून में प्राय इसका स्थान अस्वीकार नही करते, किन्तु मुझे ऐसे एक भी 
मामले का ज्ञान नही है, जिसमे किसी अन्तर्राप्ट्रीय अभियोग में इसे स्पष्ट रूप से लागू 
किया गया हो ।” ब्रियर्ली ने लिखा है--“इसे प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून मे स्वीकार मरने के 
लिये इसवा लक्षण बहुत सावधानी से करना चाहिये अन्यथा यह किसी राज्य द्वारा 
असुविधाजनक समभी जाने वाली सन्बियों को तोडने का वहाना हो जायगा। * इस 
सिद्धान्त का क्षेत्र बहुत ही सीमित है।”!* 
स्टार्क ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानृन की पहेली बताया है ।'' उसके मतानुसार 
इसका क्रिपान्थित होना बडा ग्रतिरिचत है। इसके स्वरूप के सम्बन्ध भें कानूनी 
सम्मति में अभी एकरूपता नही झआई। इस समय किसी राज्य को इसे एकपक्षीय रूप से 
स्वयमेव लागू करने का अधिकार नही है। यह १८७१ की लद॒न को धोषण्या तथा अप्रैल 
१६३४ के राष्ट्रसघ के प्रस्ताव से स्पप्ट है। आजकल यह अच्छा समभा जाता है कि 
इस सिद्धान्त का प्रयोग करता चाहने वाला राज्य सत्वि करने वाले भ्रत्य_ राज्यों से 
सन्धि रद्द करने की या समाप्त करने की प्रार्थना करे । ढर्की ने १६३६ में इसी उपाय का 
अवलम्बन किया था। १६३३ में लोहान की सन्धि द्वारा बास्फोरस तथा डार्डनल्ज 
जलडमरूमध्यो के सम्बन्ध मे एक समभौता हुआ था, हिटलर के अम्थुत्थान से योरोप 
की राजनीतिक रिथति मे बहुत अन्तर आ गया, अ्रत टर्की ने श्रन्य राज्यो से लोडान की 
सन्धि समाप्त करने की प्रार्थेना की । अन्य राज्यो ने इसे स्वीकार करते हुए १६३६ में 
इन जलडमरूमध्यो के बारे मे मोन्त्रो (१ध४०0९8४५) का नया समभौता किया। सन्धि 
रहू करने का दूसरा उपाय यह है कि दोनो पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय स्यम्ममलय को अपना मामला 
निर्णय के लिए सॉंप दें 
आपेनहाइम ने इस सिद्धान्त का स्वरूप स्पप्ट करते हुए कहा है'*-...“स्थिति 
की झपरिवतंनशीलता (0]9509 े८टछएड 52 ६/90990७$) का सिद्धान्त कमी राज्य 
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को यह अधिकार नहीं प्रदान करता कि वह परिस्थितियों गे महत्वगूर्ण परिवर्तेन घटित 
होते ही यह धोषणा करे कि वह सन्धि की बाध्यताओ से सुक्त है। किल्तु परिवतेत से 
उसे यह अ्धिकार मिसता है कि वह सन्धि करने वाले अन्य राज्यों से इसकी बाघ्यता से 
मुक्ति की माँग कर सके । अनतएव जब कोई राज्य यह समझता है कि परिस्थितियों के 
मौलिक परिवर्तन के कारण किसी सन्धि की बाध्यतायें उसके लिए ब्रमहाय हो गई है तो 
इसका उचित मार्ग यह हे कि वह पहले सन्धि करने वाले दूसरे राज्यों से यह प्रार्थना 
करे कि वे इस सन्धि को रह करने के लिये तैयार हो जाय । यदि अन्य राज्य इस प्रार्थना 
को स्वीकार करने तथा विवादगस्त प्रब्त को न्यायालय को सौंपने के लिए तैयार नही 
होते तब प्रार्थेशा करने वाले राज्य के लिये यह घोषणा करना न्यायपूर्स ढोगा कि नह 
अव अपने को इस सन्धि से खधा हुआ अनुभव नहीं करता । न्यायिक निर्णाय के लिये 
इस बिवाद को सौपने की बात अस्थीकार करना अपने आप मे इस बात की उपरिदर्शी 
(77094 44०४७) साक्षी है कि स्थिति की झपरिवर्तनशीलता के सिद्धान्त की दुह्मई 
जानघूभफर गिये जाने वाले सन्धिभग को छिपाने का आपररप मात्र है या सन्धि से 
लाभ उठाते वाला राज्य थपनी सत्ता का कानूनी थराधार खोदेने वाली सन्धि को वलपूर्देव' 
लागू करने के लिए तुला हुआ है।” 
सन्धियों की समाप्ति (पृ०७॥४0०॥ ०4 7९०॥९५) -- सन्धियो की समाप्ति 
दो प्रकार से हो सकती है--(क ) कानून वी प्रक्रिया (09८72॥07) द्वारा, (स) सचि- 
कर्त्ता राज्यो के कार्य हारा | पहले पकार के पाँच मुख्य रूप ये है-- (१) द्विपशीय संधि 
मे एक पक्ष की समाप्यि, स० रा० असरीझा वो सरकार ने १८०५ ई० में ट्विपोली 
मे एक सच्धि कौो। १६११ में इटली ने ट्रिपोली को अपने राज्य का ग्रग बना लिया, 
द्रिपोणी के राज्य की समाप्ति से उसकी असरीका के साथ की हुई सम्धि का झन्‍्त हो 
गया। (२) दो देद्षो मे युद्ध छिड जाने पर उनकी पारस्परिक सन्धियाँ कुछ्छ अशो से 
रामाप्त हो जाती है। आगे इस पर प्रक्राश डाला जायगा। (३) रान्बि करने की स्थिति 
मैं परिवर्तन ग्राने पर (१८॥४५ 90९ ७90)॥॥90%5) सन्धि समाप्त की जा सकती है, इस 
का ऊपर बछोन हो चुका है। (४) पाँच या दरा बर्ष की निश्चित अब्रधि के लिये की 
गई सन्धियाँ अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाती है । (५) यदि किसी सन्धि या 
समगभौते के लागू होने के लिये राज्यो की सरूया नियत हो तथा अनेक राज्यों हारा सचि 
के परित्याय के कारण इसे मातते वाले राज्यों की सल्या नियत सख्या से कम हो जाय 
तो यह सन्धि समाप्त हो जाती है । 
राज्यों हारा सन्धिमग के दो ही रूप है. पहला द॒प दोनो पक्षों के पारस्परिक _ 
समभौतें ढारा स््धि को समाप्त करना हैं। दूसरा रूप एक राज्य द्वारा क्िसों सास 
अवसॉयन शी चोरपणा (०००्मथबतण्प है। स्वा्क के दब्ों मे अवसायन का अर्थे 
एक राज्य द्वारा दूसरे रोज्यो को यह सूचता देना है कि वह इस सस्वि की ब्राध्यताओरा 
(0802५०0७०/७) से सुवत होना चाहता है ।” कई बार ग्म्धियों से दगते झवसायन 
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अन्तराष्ट्रीय कूद 


सी विधि का वर्खान होता है। ऐसा न होने पर सब सबद्ध दलो की सहमति से अवस्ायन 
किया जाता है। ढिन्तु एकपक्षीय अवचायन (एजागिवल्य्वो बल्मण्ग्णव०7) भी होते 
है। हिटलर ने १६ मई १६३५४ की वर्साय सचि की जमली को नि दास्त्रीकरण करने 
वाली घाराझो के ग्रवसायन की घोपणा की थी। 

सथियो पर युद्ध छिडने का प्रभाव (882८४ ० फश४ ०० पश८४ध९७)--इस 
विषय में दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण है पहला दृष्टिकोण स्टावं जैसे विधिश्षास्त्रियो 
का है जो सधिया को तश्वर और मग्रुर सममता है। उसका मत यह है कि युद्ध छिडते 
ही सधियो की सब वाघ्यतायें समाप्त हो जाती है । किन्तु वाइल्डमैन (५७6४४) के 
मतानुसार शान्ति साध की शर्ते स्थायी होती है और कभी भग नही होती। वस्तुत 
सचाई इन दोनो विरोघी दृष्टिकोशो के वीच मे है। सथियो पर पडने वाला युद्ध का 
प्रभाव बहुघा सधियों के स्वरूप पर निर्मर होता है | इस दृष्टि से सधियों के दो भेद किये 
जाते हैं-“- (क) युध्यमान (छ८॥8८८४४७) तथा ग्रन्य राज्यों के बीच में की गई 
सपियाँ। (ख) युघ्यमान देशो के मध्य की गई सधियाँ। 

(क) युध्यमान (युद्धकारी) तथा अन्य देशो में विभिन्न प्रकार की सधियाँ हो 
सकती हैं। पहला प्रकार कानून निर्माण करने वाली (.89779877) सचियों का हे 
(देशिये तृ ० ्रध्याप )। पेरिस की घोषणा जैसी राधियाँ सब राज्पो के लिए कानून घनाती 
हैं ध्लौर इन पर युद्वो व काई प्रभाव नही पडता । स्वास्थ्य, सफाई भादक द्रव्यो आदि 
के सम्बन्ध मे किये गये समभौते थुद्धो मे भी बने रहते हैं। दूसरा प्रकार युद्ध सघालन 
के सम्बन्ध में की गई सधिया हैं। १८६४ तथा १६०६ के जेनेवा अभिरसामयो मे बीमारों 
और घायलों के तथा १८६६ और १६०७ के हेग अभिसमयों (0070 शाप्रणा5) से 
लडाई के वियम बनाये गये थे । ये नियम युद्ध के समय मे भी लागू रहते है । तीसरा 
प्रकार विभिन्न राज्या की मंत्रीसधियाँ (7280९७ ० #॥9॥०९) है, ये युढ छिहने 
पर समाप्त हो जाती है । चौया प्रकार व्यापारिक सधियों का है, ये युद्धकारी राज्यों के 
बीच समाप्त हो जाती है, किन्तु अन्य राज्यो के बीच यथापूर्व चलती रहती है। 

केवल यरुद्धकारी देशों में हाने वाली सधियों के भी कई प्रकार है। पहला 
प्रकार स्थानीय मामलों वाली, सीमाओं, देशीयकरण (]परप्पक्ताट80807), मान्यता 
ग्रादि की सधियाँ है। थे युद्ध छिडने पर भी बनी रहती है। दूसरा प्रकार राजनीतिक 
और मैत्रीसधियों का है, ये युद्ध आरम्भ होने के साथ समाप्त हो जाती हैं। तोसरा 
ब्रवार 2२43 /40 आप ) और ब्यापारिक सधियो का है युद्ध छिउने पर ये 
स्थगित ओर युद्ध के बाद पुन चालू हो जाती है । 
जे को ब्याख्या के सामान्‍य सिद्धान्त (ठह0ढग शवालए|९5 6 ज्ह- 

(४07 ०। 7[7०98(७$)-- कई वार दो राज्यों मे हुई सधि के शब्दों के वारतविक 
अभिप्राय पर गम्भी र मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इसका समाधान करने के कई साधन 
हैं। पहला प्रधान साधन अच्पर्राप्ट्रीय न्‍्यायातय है। स्टाफ वे कथनानुसार इसका अस्सी 
प्रतिद्यत कार्य सचियो की व्यास्या करना रहा है।'* अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन ([ 7. 0) 
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सन्धियाँ 


जैंगे स० रा० राघ के रागदन भी समभौतों तथा सन्धियों की व्यास्या करते है । दूसरा 
साधन इस का्े के लिये विश्वेप रूप से नियुक्त की हुई विधिज्ास्त्रियों की समितियाँ 
होती है ) तोचरा साधन अभिसमय ((0०७४४६०४०४०४) करते हुए इसके ग्राथ इसकी 
व्याख्या करने बाले प्रोतोकोल (?700९0|) का जोड़ा जाना हैं | कई बार सन्धियो के 
अनेक भाषाओं में सम्पन्त किये जाने से भी विवाद उत्पन्न होते है। वहपक्षीय अभिमसुसय 
(धजप्ताशल्तवव (0गाएशए/0ग५) प्राय अग्रेजी और फ्रेच दोनो भाषाओं में विय जाते 
है झ्लौर इसमे दोगों रूपो को यमान प्रामाशिकता प्रदान की जाती है। १६३७ का तन्दन 
का खाड समझौता चार भापाओ --अग्रेजी, फ्रेच, जर्मन और रशियन मे हुआ था । १६४५ 
बंग स9 रा० सघ का चार्टर पॉच भाषाओं --अग्ने जी, फेंच, रशियन. रपेतिश आर चीनी 
में तैयार क्रिया गया था । सघ के चार्टर की अनुच्छेद सख्या १११ के अ्रनुसार इसके 
पॉँचो रूपान्तर समान रूप से ध्रामाणिक है । 

सन्धियों की व्याख्या करते हुए स्पमात्यत संविदा ((9०४7४३८९) की व्याख्या 
बाले मियमो का अवुसरणा किया जाता है। प्रोशियत्त के रामय से इस उियसों पर विधि- 
शास्त्री सूदम विचार करे रहे है। ग्रोशियस ने इनकी व्याख्या मे दोनों पक्षो के सस्धि के 
समय के इरादो को गह॒त्व दिया था। आजकल स्टार्क और झ्यापेनहाइम *" के मतानुसार 
सन्धियो की व्याख्या के मुख्य नियम निम्नलिखित है :-- 

(१) ब्याक्रणोय ब्याश्या और दोनो पक्षों का इरादा ((:बणाशवा्दा 
ग्रधहश्/(३॥१०७ 970 708 7700000 ० .077725) --स॒न्धि के ध्ब्दों को भाषा के 
ब्याकरणा के नियमो के अनुसार उनके सामान्य और स्वाभाविक भ्र्थ में लेता चाहिये) 
किन्तु यदि व्याकरणीय व्यास्पा (ताउणावधव्व (०एच्लाएलाणा) से अर्थ का भनर्थ 
होता हो या यह्‌ सम्बद्ध पक्षों के इरादे से भिन्न पथ देती हो लो इसे अ्स्वीकार करना 
चाहिये । व्याल्या की सबसे बडी कसौटी सन्धि करते समय दोनो पक्षो का सुस्पप्ट 
(054००४४)०) इरादा हे) यदि इस समय किसी पक्ष ने ग्पने मन मे कोई बात रखते 
हुए सन्वि की है तो घाद मे इस गुप्त इरादे के आधार पर सन्धि की व्याख्या नही हो 
सकती | न 

(२) सन्धि का उद्देश्य श्लोर प्रकरण (0ए८०६ ढएव 0026८5६ ०१ 77८१५) 
--यदि किसी सन्धि के कुछ शब्दों या वाव्याशो के अर्थ मे सन्‍्देह हो तो इनकी व्याख्या 
सन्धि के सामान्य उद्देय्य (00०८) के अनुरार प्रकरण (८००७६) की देखते हुए 
की जायगी । 

(३) वकनिकूलता तया सबद्धताः (7२९3५5०04७/श7०53 ४06 (0/झ56००५) 
--सन्धियों की ध्यास्या में शब्दों तथा याज्याशों के अनेक अर्थ होने पर तर्काचुई्ू ल वया 
सन्धि की विभिन धारागरो से मेल खाने वाले ग्र्थ को ही ग्रहगा किया जाना चाहिये। 
सबद्धता के रिद्धान्त काअर्थ यह भी है कि शब्दो की व्याख्या बत्तेमान अन्तर्राष्ट्रीय 
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हक प्नन्तर्शाष्ट्रीय कानून 
कायून के सिद्धास्तो के अनुकूल होनी चाहिये । उदाहरणाथथे, अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यो 
की प्रभुसत्ता (50एटाशष्गर ) को बहुत महत्व देता है | सधि करते समय राज्य झपनी 
प्रमुसत्ता पर न्यूनतम प्रतिबत्थ लगवानग चाहते हैं। यदि किसी सधि के झब्द ट्यर्थवा 
(2ए७ष्ट००७७) हो, इनमे से एक अर्थ उसकी प्रमुसत्ता को ग्रथिक मर्यादित करने 
वाला हो और दुसरा कम मर्यादित कटने वाला हो तो उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार 
अभुमत्ता पर कम प्रतिबन्ध लगाने वाली व्याख्या स्वीकार की जायेगी येगी । इसी प्रकार मदि 
सधि.की एक स्यास्था किसी पक्ष पर कम उत्तरदायित्व डालती है और डूसरे पर अधिक 
दायित्व डालती है तो पहली व्याख्या सही मानी जायगी । यदि सधि में सामान्य और 
विज्येप व्यवस्थाओं मे मतभेद हो तो विशेष व्यवस्थाये ही सामान्‍य व्यवस्थाओरो को 
नियन्नित करेंगी । भह रोमन वानून के (7,९६ ६७९८०७॥७ (७०8३६ 8६०७०) ) नियम 
(विशेष सामान्य बाघते) के अनुरूप हैं। 

(४) प्रभावशालिता का सिद्धान्त (7॥८ ?एणएञा6 ० हीट्लाए८१९५४)--- 
स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस पर बल देते हुए कहा है कि प्रत्येक सधि को ऐसी 
व्याख्या प्रदान की जानी चाहिये, जो समग्ररूप” में इस सधि को “प्रभावशाली श्रौर 
उपयोगी' बनाये । बहुपक्षीय समभौतो मे उन्हे कार्यहप मे परिणत करने वाली व्यव- 
स्थाओं के विषय मे यह सिद्धान्त विश्येष रूप से लागू होता है। 

(५) बाह्म सामग्री को सहायता (॥२९०००४७ ० फतग्राघर था!) -- 
सामान्य रप से न्‍्यायादय किसी सधि की ब्याख्या के लिये उसके मूल पाठ (७४४) को 
महत्वपूर्ण मानते है, कई बार सधि के शब्दो से स्पष्ट विरोध न होने की दशशा मे 
व्याख्या के लिये निम्नलिखित प्रकार की बाह्य सामग्री से सटायता ली जाती है--(क) 
राधि रे सम्बन्ध रखने बाला पुराना इतिहास और ऐतिहासिक प्रथाये। (ज) सवि की 
तैयारी होने का कार्य ([729५४905 9769४0775) , जेसे सधि का प्रारूप (शी), 
सधि सम्मेलन के वाद-विवाद । सधि का मूल पाठ अस्पष्ट थि का मूल पाठ भ्रस्पष्ट होने पर ही इनसे सहा। पर ही इनसे सहायता 
थी जाती है। गुप्त सधियो, समभझोतो या सधि चर्चा मे रट्‌ किये गये प्रस्ताको को इस 
व्याख्या मे कोई महत्त्व नही दिया जाता । 

(६) जब सधि के तियम स्पप्ट और निश्चित हो तो इनकी व्यास्या की कोई 
आवश्यकता नहीं समझी जाती। १६०१ में स० रा० झमरीका तथा ग्रेट ्रिटेन मे 

जै पीन्सेफीट (99-0200८९०१८) स॒धि द्वारा पावामा नहर के बारे में व्यवस्था 
की गई कि यह “इन नियमों का पालन करने वाले सब राष्ट्रो के व्यापारिक ओर लडापू 
जहाजों के लिये समानता के आधार पर खुली रहेगी । स० रा० अमरीका का यह 
द्वावा थो कि संब राष्ट्रों में वह इस नहर का निर्माता और स्वामी होने के कारण नही 
आता, दह इसमे ऋपने जहाजो के लिये विशेषाधिकारो का परित्याग नहीं कर सकता १ 
ग्रेट ब्रिटेन का कहता था कि सधि के शब्द स्पष्ट ओर निश्चित हैं, उतको व्याख्या की 
कोई झ्ावश्यक॒ता नही है । 

(७) सधि के धब्दों और उद्देइ्य मे विरोध होने पर शाब्दिक द्याख्य के शब्दों और उद्देश्य में विरोध होने पर शाब्दिक व्याख्या को 
अधिक विस्तृत भ्रीर व्यापक रूप में ग्रहरा किया जाता है । इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
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ट्रिक्ट (07८०४) की सपि की एक व्यवस्था से दिया जा सऊता है। इसमे यह घुहा 
गया था कि इनक के वन्दरगाह गौर किलेबन्दियो को न॒प्ट कर दिया जाय तथा दुवाराः 
न बनाया जाय । सि दे शब्दों के अनुसार फ्रास ने इसे नष्ट कर दिया, किन्तु इससे 
तीन मील की दूरी पर मरड्कि (॥88690) नामक स्थाव पर नया बन्दरगाह झौर 
किला बनाना जुरू कर दिया । ग्रेट ब्रिटेन ने इसका उग्र विरोध किया, फ्रास द्वारा की 
गयी शाब्दिक व्यास्या कये सन्धि के उद्देश्य के विरुद बताते हुए उसे उपयुक्त शब्दों की 
बुद्धिग्राह्म (7१८950020/72) एवं थ्रधिक उदार व्यास्या के अनुसार नय बन्‍्दरगाह के 
निर्माण का कार्य बन्द करने को कहा। फास को ग्रेट जिटेन की यह बात माननी पदी । 

(८) उदार च्यायया ([.0शक्ष [ाध्यणाधाआ0०) -- १६३३ में फैक्टर ब० 
लोबन हाइमर (पशणा ५ ॥0॥0००0०ए४ 290 ए 8 276) के मझाजल थे 
न्यायालय ने यहू सिद्धांत तव किया था---/यदि एक सबि की दो व्याख्याये उत्तम रीति 
से हो सकती हो एक ब्यारया सधि के अधिकारों को सीमित करती हो, दूसरी इन 
अधिकारी को विस्तुत करती हो तो अधिक उदार व्याख्या को ग्रहएा किया जाना 
चाहिये ।” इरा मामले गे स्यायालय ने इस सिद्धान्त के आधार पर दोनो देश की प्रत्यपेंसा 
कौ सपि को अधिक उदार व्याख्या स्वीकार की थी । 

(६) तई बार सधियों भे ऐस झब्दों का ध्रयोग होता है जो दोनो देशाक 
स्थानीय प्रयोग मे विभिन्र भर्य रखते है ! इस भवस्था में वह सूचि जिस देश म॑ लागू 
की सन होती है, वहां के स्थानीय प्रयोग का ही बर्थ व्याख्या में ठीक माना जात्रा-है। हाल 
भे इस में झास्ट्रिया और इटली की १८६६ की सधि का उदाहरण दिया दहै। 
इसमे हस्तान्तग्ति प्रान्तो के निवासियों (/79७9875) को इन प्रदेशों से हटने का 
अधिकार दिया गया था। निवासी शब्द का आस्ट्रियन तथा इटालियन कानून में 
विभिन्न भर्थ था, यह व्यवस्था ग्रास्ट्रिया पर लागू होनी थी, ग्रत इसका ग्ास्ट्रियन अर्थ 
स्वीकार किया गया । 

(१०) सचि की व्याख्या करते हुए उूसके सुमग्रलप का ध्यान रखना चाहिये! 
आयोनिपन जहाजो 4 मामते से डा० बाशिगटन ने इस पर बहुत बल दिया था। स्थायी 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय ने १६३७ मर बेल्जियम और हार्लेण्ड को १८६३ की सधि पर 
बिचार करते हुए कहा था - “इस सचघि द्वारा उत्पन किया गया झासन इशकी सब 
व्यवश्थाओर को एक दूसरे के चाथ सम्बद्ध करने का परिणाम है । यद्द एक पूरी समप्दि 
है, इसकी कुछ व्ययस्थाभो को ग्न्य व्यवस्थास्ों से पूथक्‌ करके उन्हें स्वतन्त्र रूप मे 
नही सोचा जा सकता ।” 

(२५) अण्पा हो -व्याऊरसीए व्याख्या जहाँ हिशेप्ती प्रा शसपाफ व्फ उप 
करे, यहाँ इसे स्वीवार नही करमा चाहिये । 

“777 7६3] ब्ैदि संधि कौ किसी घारा का उद्देश्य न्‍्याय (84णा9) प्रदान बरना 
हो तो इसकी बहुत सकी व्याख्या नही करती चाहिये। 

(१३) झूषि की व्ययूस्या इस प्रकार की जानी चाहिये कि वह उप्तरे अयोजद 
और उद्देदय को आगे बढाने वाली हो । 
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(१४) सधियों की व्याख्या छल-कपट से रहित होनी चाहिये । 


इबात्जुनवर्जूर (इलाएजपटथ्यथहदा) ने व्याख्या के उपर्युक्त नियमी को चार 
वर्गों मे बाटा है. सर्वप्रथम संधि के मूलपाठ की व्याकरणोय व्याहया ((दा्नणा03- 
#८श ॥79ल्‍797९0४07) होनी चाहिये । यदि यह सन्तोषजनक न हो, शब्दों का अर्थ 
सदिग्ध हो तो इसकी क्रमबद्ध ध्यास्या (5/ञटाणधा८ पपराध्फाटाथा0॥) होनी चाहिये । 
इसके लिये साधि के विभिन्न झझो को एक दूसरे के रथ सम्बद्ध करते हुए व्याख्या करनी 
चाहिये | जब इससे भी काम न चले तो ऐतिहासिक ध्यास॒या (प्राइ०7०श ाशफएशब- 
धा०॥) का सहारा लेना चाहिये। संधि होने के समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों पर 
विचार करते हुए इसकी व्याख्या करनी चाहिये । चौथा प्रकार_कार्याल्मक_व्याख्या 
(ए्घ९४०७४) ॥/९77८/७४४४०0) का है। इसका यह अभिप्राय है कि सुधि को व्यास्या 
अन प्रयोजनों और कार्यो को देखते हुए की जानी चाहिये, जिनकी पूर्ति के लिये संधि 
की गई थी ॥४ 
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अ्रदारहवों भ्रध्याय 
संयुक्त राष्ट्र संच 


(एग्रॉा९ 'िद्वावणा5 ()प2शॉरबाणा) 


सघ के घिचार का उद्मब भौर विकास (0877 ण्यए0 706एश०फ्णव्णा! ण 
(४8 [6०७) --द्विती 7 विश्ववुद्ध के भीषण सरमेघ झौर विश्वस के ताण्डव ने विचार- 
शील व्यक्तियों को मानवजाति की रक्षा के लिए शाति को सुरक्षित बनाये रखने वाले 
एक अम्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माएं की तीब ग्रावक्यकता झनुभव करायी | परश्चिमी 
योरोप तथा स० अमरीका में इसके लिये विछले राष्ट्र सूघ ले एक भिन सबगठन बनाना 
कई कारणों से ग्रावश्यक समझा गया । पहला कारण अमरीकी सोनेट द्वारा राष्ट्र सध 
फी योजना की अ्स्वीकृति थी । ऐसी सस्था को स० रा० अमरीका द्वारा अपनाना सम्भव 
नहीं था। दूसरा कारण राष्ट्र सघ की परिषद्‌ द्वारा १६३६ में सोवियत यूनियन का 
इससे निष्कासन था। भास्फो का ऐसी सस्था मे सम्मिलित होना मसम्भव था, जिसे 
उसने अपती सदस्यता से पृथक्‌ कर दिया था। तीसरा कारण राष्ट्र मघ के साथ लगी 
हुई बदनामी श्रौर उप्तके सविधान की कुछ मौशिक नदियाँ थी, इनका निराकरण 
राष्ट्र मघ मे भिन्र एक नई तथा झधिक शक्तिशाली नवीन सस्था से ही हो सकता था । 
इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिये १६४४ मे वाशिगटय के विकट डस्बर्टन 
गोक्स मे ग्रेट ब्रिटेन, सोबियत रूस और चीन के प्रतिनिधि एकत्र हुए ! इत्होते इस नई 
रारथा के विभिन्न अंग, पुरानी लीग के झगो की भाँति, एक ग्ररोम्बली, सुरक्षा परिषद, 
सचिवालय और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय रखे । इसके अतिरिक्त राष्ट्र सध के सचिवालय 
हारा किये जाने वाले कार्यो को अ्रधिक क्षमतापूर्वक करने के लिये एक आर्थिक तथा 
सामाजिक परिषद्‌ (800707४० ७00 50८० 0०एए८॥) बनाने का तथा शाति स्थापित 
करने बाली, शन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र सेनाग्रो की व्यवस्था के लिये सैनिक स्टाफ समित्ति के 
निर्माण के सुझाव दिये गये । इस समय पहली बार इस सस्या के सम्दन्ध मे परिचमी 
राष्ट्रो और रूस के कुछ मतभेद प्रकट हुए | रूस इस सस्था को महाद्क्तियो के निर्णायों 
पर सहमति प्राप्त करने का तया धय(र वरने का साधन भात्र समझता था, वह इस पूंजी- 
बार्दा [बूजुओ ) राष्ट्र सें भर्या सस्था में अपना प्रभाव बनाये रखने की लिये वां या [निपंधा- 
पघिकार चाहता था । उसका यह कहना था कि केवल इसी प्रकार महादाक्तियों मे 
ब्ान्ति को स्थायी बनाये रखने वाली एकता दती रह सकती है। वाशिंगटन पिद्वान्त रुप में 
वीठो से सहमत था, किन्तु इसे सर्मादित करना चाहता था। इस सम्मेलन में इस प्रदन 
का कोई अन्तिम फैसला नदी हो सका । याल्ता सम्मेलन में रूखवेत्ट और रत्तासित ने 
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इस पर यह समभौता किया कि सुरक्षा परिषद्‌ प्रक्रिया सम्बन्धी (97०००एऐण:थ) भामलो 
से ११ सदस्यो भे से ७ के बहुमत से तथा अन्य आवद्यक विययों आम 22 
222//८४७) मे सात स्वीकारात्मक मती (27406 ४०७५) से कार्य करे । इस 
सुरक्षा परिषद्‌ के पाँचों सदस्यो-स० रा० अमरीका, ग्रेट ब्लिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रास 
और चील फी सहमति तथा एकमति (प्श०७॥५) होनी चाहिये। सुक्त राष्ट्र संघ 
के विधान (चार्टेर) को झन्तिम रूप सान फ्रासिस्को सम्मेलन (२५ अभप्रैल-२६ जून 
१६४५) में दिया गया। यहाँ पर तैयार किया गया चार्टेर २४ अक्टूबर १६४५ गे लागू 
हुआ और इसकी पहली बैठक जनवरी १६४६ में लल्दन मे हुई | इसी वर्ष दिसम्बर मे 
जॉन डी० राकफेलर द्वारा मेनहैट्टन (न्यूयार्क) के भध्य म॒ दान दिये गये स्थान मे इसका 
रुथायी मुरुय कार्यालय रखने का निश्चय हुआ । 
सपुक्त राष्ट्र सघ के उद्देष्य श्लोर प्रयोजन (00०० करत एफए05४ ० 
७.7४ 0)--सयुक्त राष्ट्र सघ का चार्टर राष्ट्र सघ के प्रतिज्ञापत्र की अपेक्षा अधिक 
बिस्तृत है, इसमे दस हजार शब्द, १११ घाराये तथा १६ ग्रध्याय है। इसके झारम्भ में 
ही इसके उद्देश्यों का वर्णन है । इसका पहला उद्देश्य मानवजाति की भावी सम्ततियों 
को युद्ध की विभीषिका से मुक्ति प्रदान करना, अन्तर्राष्ट्रीय शाति और सुरक्षा बनाये 
रखना है और इस ट्ष्टि रे शाति को सकट में डालते खाले सभी कार्यो के विरोध के 
लिये प्रभावशाली सामूहिक उपायो का ग्रहण करना है तथा शाति को भग करने वाले 
अन्तर्राष्ट्रीय ऋगढो का न्याय तथा झन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्त के म्राधार पर शान्ति- 
पूर्ण उपायो से हल करना है । इसका दूसरा उद्दइ्य सब राप्ट्रो मे मैन्रीपूर्ण सम्बन्धो 
का बढाना है, इसका भ्राघार सब लोगो का समानाधिकार तथा आझत्मनिर्णय का 
सिद्धान्त होना चाहिये । तीसरा उद्देश्य आथिक, सामाजिक, सास्द्रतिक या मानवता- 
वादी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल करने म सब देशों का सहयोग प्राप्त करना, भान- 
घीय अधिफारो के प्रति सम्मान बढाना तथा जाति, लिग, भाषा या धर्म का भेदभाव 
किये बिना सब को मौलिक स्वतत्वतायें प्राप्त कराना है। चौथा उद्दं इय सयुक्त राष्ट्र सघ 
को ऐसा केन्द्र बनाना है, जो इन सामान्य उद्देक्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न राष्टो 
द्वारा किये जाने वाले कार्यो गे रामजस्प रधापित कर सके । 
मोलिक सिद्धान्त (9950 070065) --सघ के चार्टर की धारा २ मे इसके 
निम्नलिखित मौलिक सिद्धान्त बताये गये है--(१) इसका प्रधान आधार छोटे-बडे 
सब देशो की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धान्त है । उदाहरणार्थ, इसमे रूरा और 
सपुक्त राज्य अमरीका ज॑ंसे बटे राज्यो का तथा नौरू ज॑से प्रभी स्वतन्त्र हुए छोटे 
राज्यो का दर्जा समान माना जाता है, उन्हे बराबर सल्‍या मे भ्रतिनिधि भेजने. इसकी 
सब कार्यवाहियो मे भाग लेने तथा वोट देने के अधिकार एक जैसे हैं। (२) प्रत्येक 
सदस्प से यह भाशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों 
का पालने पूरी ईमानदारी से करें। (३) सभी सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय कगडो का निषटारा 
झान्तिपूर्ण साधनों से करेंगे । (४) सभी राष्ट्र सयुक्त राष्ट्र सघ के उद्देश्यों के प्रतिकुल 
कोई वरर्स नहो करेंगे, वे किसी देश की स्वतस्तता का हनन करने की या आज़्मण 
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करने की न तो घमकी देगे और न ऐसा कार्य करेंगे। (५) कोई भी देश चार्टर के 
प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नही करेगा । (६) स० रा० सघ इसका 
सदस्प न बनने वाले राज्यों से भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने वाले 
सिद्धान्तो का पालन करायेगा । (७) स० रा० सध किसी देश के घरेलू मामलों से 
हस्तक्षेप नही करेगा। 
सदस्यता (]४८ए7०४७॥७)--सघ के चार्टेर पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र 
इसके झ्रारस्भिक सदस्य थे) नये य़्दरय पाँच स्थायी सदस्यों राहित सुरक्षा परिषद के 
बहुमत की घिफ़ारिज्ञ पर तथा भ्रस्तेम्बली के दो तिहाई बहुमत से बनाये जा सकते है । 
सदस्य बनने के लिये किसी देश का झातिप्रिय होना, चार्टेर की वाष्यताओ को स्वीकार 
करना तथा इन्हे पूरा करने के लिए समर्थ होना है । पाँच स्थायी सदस्यों मे से कोई 
भी फकिसी नये रादरप को झपने वीटो (निर्षधाधिक्तार) से सघ गे प्रविष्ट होने से रोक 
सकता है। 
इसके सब सदस्पो के अधिकार समान समझे जाते हैं । उनसे यह अपेक्षा की 
जाती है कि वे इस चार्टर के अनुसार अपने दा।यित्वों और कर्तव्यों का पालन पूरी ईमान- 
दारी से करेगे, इस़के सब सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादा का समाधान शातिपूर्णों रीति से 
इस प्रकार करेंगे कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय शाति, सुरक्षा और न्याय खतरे मे न पड़ें । सब 
सदस्य भन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धा मे किसी देश की प्रादेशिक भखण्डता भग करने के लिये न 
त्तो शक्ति प्रयोग करने की घमकी देंगे और न शक्ति का प्रयोग करेंगे । वे कोई भी ऐसा 
कार्य नहीं करेगे, जो सपुक्त राष्ट्रों के प्रयोजनों के झनुकुल न हो। सभी सदस्य सपुक्त 
राष्ट्र सघ को एसी प्रत्येक कार्यवाद्दी में सब प्रकार की सहायता देंगे, जो वर्तमान चार्टर 
के झनुसार हो वथा सयुक्त राष्ट्र सघ जिस राज्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रहा हो, 
उसे कोई सदद नहीं देंगे । सयुक्त राष्ट्र सफ का किसी राज्य के घरेलूं मामलों में 
हस्तक्षेप करने का ग्रधिफार तही है । यद्यपि इसका सदस्य न बलने वाले राज्यों पर 
चार्टर के दायित्व और बधन जायू नटी होते, फिर भी यदि वे धाति का सग करते हैं 
तो भयुक्‍त राष्ट्र सघ उतके विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है। सदस्य न बनने वाले राज्यों 
को भी अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवाद सुरक्षा परिषद्‌ के सामने ताने का श्रघिकार है । ये 
सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर सामान्य असेम्वली द्वारा निशक्चिचत्र की गई झातों के 
आधार पर गअन्तर्राष्ट्रीय स्थायालय में सस्मिखित होने का भी अधिकार रखते है। 
सयुक्त राष्ट्र सघ के झग (यराशल्फ्॒ण 083 ० श ४ 0)-सघके 
चार्टर कौ घारा ७ के अनुसार इसके छ अग हँ--(१) सामान्य असेम्वली (6670 
855०॥609 ), (र) चुरक्षा पारिषद्‌ ($€८ण्ञाए एएएफाणा), (र) आर्थिक ओर 
मामाजिक परिषद्‌ (8००7८ छघ्तत 50लग (००्छला), (४) न्यास परिषद्‌ 
(एएजट४ए 0०४ण्पा), (५) अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्वायातय, (६) सचिवालय (5८८४० 
फैथाआ) । 
सामास्य प्ररोप्चली (5८०८० 2५५७०७७)५)--इसमें संयुक्त राष्ट्र सघ के 
समी सदस्प होते हैं । प्रत्येक्ष सदस्प-राज्य को इसमे ४ भप्रतितिधि तथा ४ वैकल्पिक 
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प्रतिनिधि (#ध्टा४5६९ तल८४६४८४) भेजने का थ्रधिकार है, किन्तु वह वोद एक ही दे 
सकता है | इसका ्रविवेशन दर्प में एक बार सितम्बर महीने के तीसरे इहस्पतिवार से 
प्रारम्भ होता है। इसके विशेष अधिवेशन महामत्री सुरक्षा परिषद्‌ की अथवा स० रा० 
सच के सदस्यो के बहुमत की प्रार्थना पर बुला सकता है । ऐसे विशेष अधिवेशन पैले- 
स्टाइन की समस्या पर रद अप्रैल से १५ मई १६४७ को तथा १६ अप्रैल से १४ मई 
१६४८ को बुलाये गये, मध्यपूर्व वी स्थिति पर १ से १० नवम्बर १६५६ को तथा 
हुगरी की स्थिति पर ४ से १० नवम्बर १६५६ को किये जा चुके है। असेम्बली का 
कार्य ७ मुख्य समितियों में बेंठा हुआ है, प्रत्येक सदस्य इनमें अपना एक प्रतिनिधि भेज 
सकता है। ये समितियाँ इस श्रकार है--(१)राजवीतिक और सुरक्षा समिति, इसके 
कार्य मे झास्त्रास््चों का नियत्रश भी सम्मिलित है । (२) झधथिक झौर वित्तीय समिति, 
(३) सामाजिक, मानवीय और सास्कृतिक समिति, (४) न्यास समिति (प708९०७॥ 
(०एणा7०९), (५) प्रशासनात्मक तथा बजट समिति, (६) कानूनी समिति 
(७) विशेष राजनीतिक समिति । इनके ग्तिरिक्त दो ग्रन्‍्य प्रक्रियात्मक (270०९१॥7०४) 
समितिया होती हैं-- (१) सामान्य समिति--इसका कार्य असेम्बली की तथा इसकी 
समितियों को का्ेबाहियों मे समनन्‍्दय स्थापित करना होता है। (२) प्रमाणपत्र समित्ति, 
(०१९७४ (१009प7९९) --यह प्रतिनिधियों के प्रमाणपत्रो की जाँच करती है । 
असेम्बली प्रत्येक अधिवेशन के लिये अपना सभापति चुनती है। इसके झाठवें 
अधिवेशन के लिये भारत की प्रतिनिधि श्रीमती विजयलद्ष्मी पडित सभापति चुनी गई 
थी। इसके महत्वपूर्ण निर्णय दो तिहाई बहुमत से तथा अन्य निर्णेय सामान्य बहुमत से 
होते है। महत्वपूर्ण विषय निम्वलिखित हैं --ज्ञान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी सिफारिश, 
मदस्‍्यों का प्रवेश या सृप्कासन, डृस्टीशिप बे विषय, रूघ के अन्य अगो के सदस्यो का 
चुनाव | 
असेम्बली वर्तमात चार्टर के क्षेत्र के अन्तर्गत विसी भी विषय पर विचार कर 
सकती है। इसके प्रमुख विचारणीय विषय ये है --नि झस्त्रीकरण तथा शमस्त्रनियन्त्रण के 
सिद्धान्त, अन्तर्राप्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने मे सहयोग के सामान्य सिद्धान्त, 
रायुक्त राष्ट्र सघ के रादस्य अथवा सदस्पेतर किसी राज्य द्वारा दसके समक्ष उपस्थित 
क्ये गये श्वान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न, सघ के विभिन्न अगो की शक्तियों तथा 
कार्यों से सम्बन्धित प्रश्न, सु रक्षा परिषद्‌ की वापिक तया विशेष रिपोर्टोपर विचार, बजट 
पर विचार तथा ग्रनुमोदन, विभिन देशो द्वारा सध के व्यय को वहन करने का अनुपात । 
सामान्य असेम्बली निम्नलिखित बातों के अध्ययन की व्यवस्था करती है तथा 
उस पर झपली सिफारिश देती है -- (क) राजनीतिक क्षेत्र मे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढाना, 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्रमिक विकास और सहिताक रण को प्रोत्साहित करना, आर्थिक, 
सामाजिक, सास्दृतिक, शिक्षा ओर स्वास्थ्य सम्बन्धों क्षेत्रों मे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
बढाता, जाति, लिंग, भाषा या घमम का भेद किये बिना सवबो मानव अ्रधिकार तथा 
मौलिक स्वतत्त्रतायें दिलाने मे सहायता देना । भूल चार्टर मे यह व्यवस्था थी (घारा 
३२) कि सुरक्षा परिषद्‌ जब किसी झगडै या परिस्यिति पर विचार कर रही हो तो 
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उसके सम्बन्ध में असेम्बली तव तक कोई सिफारिश नहीं करेगी, जब तक स्वय सुरक्षा 
परिषद्‌ उससे ऐसा करने को न कहे । किन्तु जब सुरक्षा परिषद्‌ में महानव्नियों हारा 
बीटो के प्रयोग से गतिरोध उत्पन्न होने लगा तो असेम्वली ने १६५० में अपने पाँचवे 
अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया कि जब सुरक्षा परिषद्‌, ऐक्मत्य न होने के कारण 
अन्तर्राप्ट्रीय झान्ति स्थापित रफने के अपने प्रधान उत्तरदायित्व को पूरा न कर सके 
आर शान्ति भग के भय या आक्रमण की आइ्यका हो तो प्सेम्बली इस विषय पर 
फौरन विचार करके सदस्यों को शान्ति वनाये रखने के सामूहिक उपायो की सिफारिश 
करेगी, यदि झार्ति भग या झासमणा की आाशका हो तो वह अन्तर्राष्ट्रीय झ्ान्ति और 
सुरक्षा को बनाये रखने के लिये सैनिक कार्यवाही के प्रयोग को सिफारिय भी कर 
सकती है । इस प्रस्ताव से अ्रतेम्बली के अधिकार झोर प्रभाव से बडी वृद्धि हुई है। 
छोटी अ्रस्तेम्बलो (7./6 0५5७४३४४७४४७) ---१ &४७ तक सुरक्षा परिपद्‌ मे स्थायी 
मंहाझक्तियों के उग्र विरोध ऑर बीटो के प्रयोग के कारणा ऐसा गतिराघ उत्तन्‍्त हो 
गया कि सुरक्षा परिषद्‌ से युद्ध और झाक्मस्यो की आझका से भयभीत विश्व को 
सुरक्षा पाने या शाति बनाये रखते की ग्राझ्माओ का पूरा होवा झग्रम्भव प्रतीत हुआ। 
अत सामान्य असेम्वली ने इस नवीन परिस्थिति का हल करने के लिये १३ नवम्बर 
१६४७ को “अन्तरिम समित्ति (70९89 (00फरणा:(९७) नामत एक सपा सहायक झग 
स्थापित क्रिया, इसे सामान्य रूप से छोटी असेम्बली कहा जाता है । यह अ्रभेम्वली का 
सामान्य अधिवेशन न होने की दशा से उसके अधिक्लारक्षेत्र मे झाने वाले प्रश्नों पर 
विचार करती है, इसके लिये इसे जांच कमीशन नियत कराते, भ्रावग्यक अग्वेषण कराने 
झौर महामत्री की असेम्वली का विद्येष अखिवेशन बुलाने की सिफारिश करने को 
अधिकार है। इसको स्थिति सुस्पप्ट करने के लिये सामान्य असेम्द॒ली ने यह भी निश्चय 
किया कि छोटी असेम्वली चार्टर के अनुसार सुरक्षा परियद्‌ के दापित्वों का भी ध्यान 
रखेगी। सामाष्य असेम्वली के प्रत्येक सदस्य को इसमे एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
है इस प्रकार पह जनरल असमेम्बली से बहुत छोटी, उसक्षा पचमाद्य ग्रोर सदा अधिवेशन 
में रहने वाली स्थायी ससस्‍्वा है । प्रारम्भ में यह यो बार छर-एक वर्ष फऐरे लिये बतानी 
गई। नवम्बर १६४७ मे इसे झनिश्चित अवधि के लिये पुन स्थापित किया गधा। 
किन्तु रूस तथा उसके समर्थक देश इसके घोर विरोषी थे। १६५२ वे बाद इसकी कोड 
बैठक नही हुई ) 
शान्ति के लिये एकता (ए7078 #णा 7८७८८) प्रस्ताव (३ सवम्बर 
१६५०) -सुरक्षा परियद्‌ मे वीटो के प्रयोग से उत्पन्न गतिरोध को दूरक रने का दूसरा 
प्रयत्त यह प्रस्ताव था। यह वस्तुत सोवियत रूम दारा बार-बार निषेधाधिकार के 
अयोग से उत्पन्न परिस्थित्रि का प्रतिक्ार करने के लिये और कोरिया युद्ध म चीनी 
पयैजो के हस्तक्षेप की सूचना, क्रेरिया की संउुक्त कमान से उपतब्ध होने से दो दिन 
पूर्व पारा क्या गया था । जून १६४५० में वोरिया ने प्रइव पर सुरक्षा परिषद ने बडी 
तैजी से कार्यवाही की थी । इसका कारण यह था कि उस समय सोवियत रूस स० राष्ट्र 
सथध के कुछ अगो की वैठको का जानवूमकर बहिष्कार कर रहा था, क्योंकि सच ने 


की अस्तर्राष्ट्रीय कानून 


पैकिंग की कम्यूनिस्ट सरकार को अपना सदप्य बनाना स्वीकार नही किया था। अगस्त 
१६४५० में रूस ते इस वहिंष्कार की नीति को छोडकर सुरक्षा परिषद्‌ को बैठकों में भाग 
लेना शह किया, इससे यह स्पप्ट था कि कोरिया के मामले मे बह किसी भी कार्यवाही 
मे अडग्रेदाजी करेगा, इसका हल करने के लिये तथा वीदो के प्रयोग से उत्पन्न गतिरोध 
कौ समाप्त करने के लिए अमरीका वी ओर से यह्‌ प्रस्ताव रखा गया कि ऐसी स्थिति 
में जनरल असेम्बली को विचार करने और श्रावश्यक कार्यवाही करने का अधिकार दिया 
जाय | जनरज असतेम्बली मे घीटो न होने के करण वहाँ इस प्रकार की झटठगेबाजी नही 
हो सकती थी । रूस ने यद्यपि इसका इस आधार पर घार विरोध किया कि इससे सु रक्षा 
परिषद्‌ की सत्ता क्षीए हो जायेगी, फिर भी यह 'अकेसत योजना” (&९०॥६३०४ 259) 
पास हो गई । 
इसके अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ के दीटो विहीन सात सदस्यों के वोट से या सघ 
के सदस्यों के बहुमत से, २४ घण्टे का नोटिस देकर जनरल अ्रसेम्बली का श्रावश्यक 
विशेष श्रधिवेशन बुलाया जा सकता है। यदि सुरक्षा परिषद्‌ आपसी मतभेदी के का रण्स 
शान्ति भग॑ की अथवा आकत़्मणा की आशका को या आक्रमण को रोकने में अपने कर्त्तव्य 
बा पालन नही करती, तो असेम्वती इस विषय पर फौरन विचार करके “सामूहिक 
उपामो” के लिए अपनी सिफारिशे दे सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा 
बनाये रखने के लिए फौजी कार्यवाद्दी का भी निर्देश कर सकती है। इस प्रस्ताव मे 
अच्तर्राप्ट्रीय तनाव वाले क्षेत्र मे स्थिति का निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने के लिग्रे १४ 
व्यक्तियों के झान्ति निरोक्षण झायोग (९९8०७ 095शएत्रा/ण (007 फराइड00) की 
व्यवस्था थी और इसके तीसरे (सी) भाग मे सदस्यो से यह प्रार्थला की सयी थी कि चे 
अपनी सेनाओं का कुछ विशेष भाग इस दृष्टि से शिक्षित, सगदित और सुसज्जित करें 
कि वह सुरक्षा परिपद्‌ या जनरल श्रसेम्वली की सिफारिश पर सयुक्त राष्ट्र सघ की सेना 
के रूप मे फौरन सेवा के लिए उपलब्ध हो सके $ 
यह प्रस्ताव सघ के विधान मे बडा नान्तिकारी परिवर्तन लाने वाला है । इसने 
जनरल असेम्वजी को सुरक्षा परिषद्‌ से अधिक महत्वपूर्ण वना दिया है । पहले स० रा० 
सधघ का केन्द्र सुरक्षा परिषद्‌ थी, अब इसने यह ग्रोरवास्पद स्थान श्रम्रेस्वत्ती को प्रदात 
किया है। इससे दीटो वी समाप्ति तो नही हुई, किन्तु उससे उत्पल्द गति रोध को दूर करने 
का हल तिकल आया हऐ। ययपि सुरक्षा परियद्‌ इस दिपय मे केवल सिफारिश ही करती 
है और इनका मानता सदस्यों वी इच्छा पर है और इन्हे न मानते हुए भी सदस्य चार्टर 
का उललघन नही करते, जैसे भारत और सोवियत गुट ने कोरिया युद्ध मे चीनी हस्तक्षेप 
के सम्बन्ध मे असेस्बली की सिफारिश नही मानी थी, फिर भी ये सिफारिश बडा महत्व 
रखती हैं। नवम्वर १६५६ में मिश्र पर इजराइल, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रास वा आकमण 
होने पर जनरल अप्ेम्बली के विदोष अधिवेशन ने दस प्रस्ताव के अनुसार कार्य करते हुए 
सफलतापूर्वक शान्ति स्थापित की 
१६९४६ से सुरक्षा परिषद्‌ की ठुलना मे जनरल असेम्बली का महत्व बढ रहा 
है। इसमे १११ राष्ट्रो के प्रतिनिधियों के समानता के आधार पर सम्मिलित होने के 
के 


संयुक्त राष्ट्र संघ 


कारप्प तथा उनके स्व॒तन्त्र रूप मे अपनी शिकायते, प्रस्ताव और सुकाव रखने के कारण 
इसे बिश्व का उम्मुक्त अन्त करण (0छल॥ ०णा३टा७7०७ ०६ (४० ०१) कहा जाता 
है | इसमे "अ्रणुबम से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, कपडो और आवास स्थान” 
तक की सभी समस्याओं पर विचार होता है । स्टार्क के कथनानुसार यह बात उल्लेख- 
नीय है कि जनरल असेम्ब॒ली ने अल्तर्राष्ट्रीय ज्ञान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी प्रझइतों के 
समाधान मे प्रधान भाग जिया है। इसने सपुक्ता राष्ट्र सघ के समक्ष साये कुछ मुख्य 
प्रडतो पर विचार करके पेलेस्टाइल, यूनान, स्पेन और कोरिया के सम्बन्ध मे कार्यवाही 
की है । पेजेस्टाइन के जिपय में इसने १९४६ में तथ्य अझ्न्वेषण की जिशेष समिति तियत 
की, १६४८ में यहूदियों तथा अ्रवा के विवाद के निणंय के लिए पहले मध्यस्थ नियुक्त 
किया और बाद मे समभोता आयोग बनाया ।7" 
सुरक्षा परिषद्‌ (5९९०॥४॥५ (०ए7०)--चार्टर के पाँचवे ग्रध्याय की घारा 
२३ से ३२ तक सुरशा परियवद के संगठन, कार्यो, अधिकारों तथा सतदाय पद्धति का 
घर्णत है । इस परिषद्‌ के १५ सदस्य होते है, इनमे चीन, फ्रास, सोवियत रूस, ग्रेट 
ब्रिटेन तथा स० रा० अमरीका स्थायी सदस्य है, दस श्रस्थायी सदस्य दो वर्ष के तिए 
जनरल अमेम्बली के दो-तिहाई बहुमन से चुते जाते हैं, दो वर्ष की अवधि समाप्त होने 
प्र किसी सदस्य को पुन चुताव के लिए लडा होने का अ्रधिकार नही है, प्रत्येक सदस्य 
का परिपद्‌ में एक प्रतिनिधि होता है। अस्थायी सदस्य प्राय. विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रो 
का प्रतिनिधित्व करने की हृष्टि से चुने जाते हैं, दवमे प्राय दो लेंडिन अमरीका राज्यो 
के प्रतिनिधि, एक क्रिटिश राप्ट्र मण्डल का प्रतिनिधि और एक कम्यूनिस्ट देशो का 
प्रतिनिधि होता है । ख्र० रा० सघ का कोई भी सदस्य अपने देश से सम्बद्ध बिपय 
उपस्थित होने पर इसकी कार्यवाही मे भाग ले सकता है (धारा ३२), किन्तु उसे 
बोट देने का झधिकार नही होता। १६५७ ५८ में सुरक्षा परिषद्‌ में काइमीर का प्रश्न 
उपस्थित होने पर भारत और पाकिस्तान ने इसकी कार्यवाही मे इसी प्रकार भाग 
लिया था । 
सुरक्षा परिषद्‌ का सगठन इस प्रसार का बताया यया है कि वह लगातार काम 
करती रहे, ग्रत सघ के सुरूय कार्यालय मे सुरक्षा परिपद्‌ के प्रत्येक सदस्य के एक प्रति- 
निधि का बना रहना आवश्यक है (घारा २८) | सुरक्षा परिषद का मुख्य उत्तरदामित्व 
“अ्न्तर्राप्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना है” (धारा २४)। इसे प्रन्तर्राष्ट्रीय 
संघर्ष और विवाद उत्पन करने वाली क्ियो भी परिस्थिति या झगड़े की जाच का पूरा 
अधिकार दिया गया है। इसमे सामान्य रूप से कानूनी विवाद नही आते, क्योकि इतका 
निणुय अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सप के सव सदस्य इस 
बात पर सहमत हैं हि थे “नर्तेमान चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ के सव निर्यंयों फो 
स्वीकार करेंगे, एवं पालन करेंगे” (घारा २) । सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा ग्रस्तर्राप्ट्रीय मगडा 
के शास्तिपूर्स निषटारे के सम्बन्ध में घारा ३३ ये २८ तक अस्तर्राष्ट्रीय शान्ति को सकट 


३० स्टावं--इन इट्रोड्वरान टू इण्यरनेशनल लो, पु० ४डड 
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मे डालने, इसे सग करने तथा आक्मण रोकने की कार्यवाही के सम्बन्ध मे घारा रे६ ले 
५६ तक विस्तृत वर्णन है। यह परिषद्‌ अपने निर्णोयों को क्रियान्वित करने के लिए 
सदस्यों को पहले तो ऐसे उपायो को व्यवहार मे लाने के लिए कहती है जिसमे सेना के 
उपयोग की आवश्यकता त हो। यदि ये उपाय अपर्याप्त हो तो परिषद्‌ “अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति ग्ौर सुरक्षा बनाये रखने था फिर से स्थापित करने के लिए” जल, थल, वायु- 
सेनाग्रों की सहायता से आवश्यक कार्यवाही कर सकती है (घारा ४२) । सयुक्‍त राष्ट्र 
सथ के सव सदस्य यह वचन देते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाये रखने मे सहयोग देने 
के लिये सुरक्षा परियद्‌ के माँगने पर और विद्येप समभयतों के झनुसार वे अपनी सद्यस्त्र 
सेनाएँ, सहायता तथा भन्य सुविधाएँ प्रस्तुत करेंग (धारा ४३)। सुरक्षा परिपद्‌ “सशस्त्र 
खैनाओ को उपयोग में लाने वी योजनाय” एक सैचिक स्टाफ समिति की सलाह और 
सहायता से बलावेगी (धारा ४४) | यह सेनिक स्टाफ समिति (४५ हार्शी 
(०णाष्रा((०८) सुरक्षा परिपद्‌ को निम्न विपया में सहायता और परामर्श देगी-- 
अन्तर्राष्ट्रीय द्यान्ति और छुरक्षा को बनाये रखने की सैनिक झावश्यवताएँ, दस समिति 
के आधीन सेलाओ वा प्रयोग और कमान, शस्त्रो का नियन्त्रण, सभावित नि शस्त्रीकरण 
(घारा ४६) १३ इस समिति के सदस्य सुरक्षा रिपद्‌ के स्थायी सदस्ये। के सै निक स्टाफो के 
भध्यक्ष था उनके प्रतिनिधि होग॑। सुरक्षा परिषद्‌ को उपयोग के लिए दी गई सस्ते 
सेनाओं का सामरिक सचाजन, सेनिक स्टाफ समिति के हाथ में होगा और यह परिपद्‌ के 
श्राघीन होगी (घारा ४७) । सुरक्षा परिषद जो भी कायेदाही तय करेगी, उसे पूरा 
करने में सब सदस्य सामूहिक रूप से एक दूसरे को सहयोग देंगे (घारा ५०) । 
सुरक्षा परिषद्‌ की ये व्यवस्थाएँ राष्ट्रसघ के पुराने प्रतिज्ञापत्र से मौलिक भेद 
रखती हैं, उसम झकमरण्ो को रोहने के लिए सैनिक स्टाफ समिति जैसा कीई सगठन नही 
था। सुरक्षा परिषद्‌ ने कोरिया के युद्ध मे इन धाराझ्रा का उपयोग किया था, ७ जुलाई तथा 
२७ जुलाई १६५० की पास किये प्रस्तावों म उत्तर कोरिया वे श्राक्मरए की निन्‍दा करते हुए 
सदस्यो को इसके विरोध के लिए स्ेनाएं देने और गथन्य सहायता करने को कहा गया 
था । वईं वार सयुक्‍त राष्ट्र सघ द्वारा क्सिों सदस्य पर आजमण होने की दक्घा में उसे 
सहायता पहुँधाने मे किन्‍्ही कारणों से व्रिलम्ब हो सकता था, आग घारा ५१ में उसे उस 
समय त्तत' झात्मरक्षा (5७-८८४९७८९) का अधिकार दिया गया है, * जब तब सुरक्षा 
परिषद्‌ स्वयमेव अन्तर्राष्ट्रीय यान्ति और सुरक्षा के लिए कोई वार्यवाह! नही करतो ।” 
इसके श्रतिरिकत चार्टर ये झान्ति बयाये रखते के सिए प्रादेशझित्र व्यवस्थाओं संगठनों, 
सधियों, सममभोतो की भी झनुमति इस शर्त पर दी है कि ये स० रा० सध के प्रयोचनो 
और सिदान्नो से मेल खाते हा (घारा ५२) और सुरक्षा परिपद्‌ के ग्राघीन ही अपनी 
सारी कार्यवाही करें और इसको यूचना सुरक्षा परिषद्‌ को भेजते रहे (धारा ५३) । 
बोटो (५९८०)--चार्टर की घारा २७ म सुरक्षा परिषद मे मतदान की प्रणालों 
का वर्णन है | इसके अनुसार प्रत्रिया सम्बन्धी (70०£6घ्य७)) विपयो मे परिपद्‌ के 
विशुय सात सदस्यों के स्वीकारात्मरा (86॥09052) सत से किये जायेंगे । प्रकिया 
सम्दन्धों विषयो का आज्यय ऐसे मामलों से है जिनमे सुरक्षा परिषद्‌ की बैठक के समय 
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था स्थान का निरंय करना, इसके सहायक अगे की रघापता, कार्यवाही चलाने के नियम 
और सदस्यों को बैठक से सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित केरता आदि हो ॥ इसके 
अतिरिक्त सब विपय सारवानू [509#270४७) या महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। ऐसे 
विषयो के निर्णोयो के लिए सात सदस्यो केस्वीकारात्मक सात वोटो के साथ पाँच स्थायी 
रादस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहियें। यदि इन पाँच मे से किसी का बिवादास्पद 
भमडे से सम्बन्ध, है तो यह बोट नही देगा ! इस व्यवस्था के ग्नुसार यदि पाँच सदस्यों 
में से कोई एक भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय के विपक्ष में बोट देता है, तो यह विपय 
अस्वीक्षत समझा जायेगा । यही निर्षेधाघिकार या वीटो को सुप्सिद्ध व्यवस्था है। 
सुरक्षा परियद्‌ में पहले ७ वर्षों मे इसका पचास वार प्रयोग हुआ, उन्तमे से केवल एक बार 
फ्रास ने किन्तु ४€ बार सोवियत रूस ने इसका प्रपोग किया ।' इसका प्रयोग प्राय सघ 
मे नये सदस्यों का प्रवेश रोकने के लिए तथा विवादों के शान्तिपूर्णा निप्टारे के विषय 
में हुआ है । मामान्यत यह कहा जाता है कि वीटो की व्यवस्था बडी दोपपूर्ण है । इससे 
ब्गेई एक महाशक्तित सयुकत राष्ट्र सघ के अन्य सभी सदस्यो द्वारा चाही जाते वाली 
ब्यवस्थाओं को ठप्प कर सकती है अत वीटों की दूषित ग्लोर हानिकर व्ण्वस्था का 
उन्मूलन अथवा सभशोपन होना चाहिये । 
इस प्रश्न की समुचित मीमासा के लिए बोटो व्यवस्था को पृष्ठभूमि पर विचार 
क्रना झ्ावश्यक है। दिवीय विश्ययुद्ध के अन्तिम समय में सवीन अन्तर्राष्ट्रीय सगठन पर 
विचार करते हुए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस व्यवस्था को इसलिये ग्रावग्यक समभा था 
कि शुद्ध के बाइ ऐसे सगठन को तभी सफलता मिल सकती थी, जबकि इसे सव मटा- 
झब्तियों का सहयोग प्राप्त हो। राष्ट्रपति की दूरटप्टि ने यह अनुभव कर जिया था 
कि सोवियत रूस या स० रा० अमरीवा जेमे बडे देशो के तिए एक ऐसे सगठन में भाग 
लेना सम्भव नही है, जिसमे अन्य राष्ट्र केवल अपने वहुसत के बल पर ही महाझ्क्तियों 
को किसी कार्य के लिए कथित करे ) इसे रोबने का एक मात्र उपाय बीटों भरा । महा- 
शक्तियों के सहयोग के बिना विश्व सगठन की कोई व्यवस्था सफ्ल नहीं हो सकती थी, 
उन्हे जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने के निए बाधित नही किया जा 
सकती था । इसका परिणाम युद्ध और विश्व ससमठन की समाप्ति थो । भरत बाशिगटन 
का यह विचार था कि वह बीटों वाला विश्व सयठस ही रवोकार करेगा और याद इसमे 
बीटो की व्यवस्था नही होगी तो वह उसके लिये सर्दया अस्वोकायय होगा । ख० रा० 
अमरीवा का यह दिचार था कि सुरक्षापरिपद्‌ ऐसे निर्यंम कर सकती है, पिनदे झनुसार 
उसे अपनी सेना का उपयोग करना पट, किल्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि वह यह 
उपयोग अपनी इच्छा स करे, स कि दूसरे राष्ट्रों ढारा बाधित होकर । यदि स० रा७ 
अमरीक्षा ऐसे उपयोग से सहमत नटी है तो इसे अपने निपेधाधिकार द्वारा रद वरत्रे का 
यूरा अधिकार होता चाहिये । किन्तु वोटों के ग्रधिक्षार का प्रवल समयंक होते हुए भी 
चाियटन यह चाहता घा कि इसके प्रयाग मे बडी सावधानी बरती जाए। दसका 


*%. चाल्स रलीचर- एन इद्रोडवरान टू इग्टरनेशनल पातिटिक्स; इ० इ२५ 


झ्ह्ड अन्तरघ्ट्रीय कानून 


उपयोग जिआदो के शान्तिपूर्स निपटारे को रोकने था नये सदस्यो के प्रवेश पर भ्रतिबन्ध 
लगाने के लिए नहीं हो। इसके विपरीत रूस निषेधाधिकार के प्रयोग को वियस्नित 
करने के पक्ष मै नही है, वह २६ जुताई १६६० तक इसका प्रयोग ८६ बार कर चुका था। 
केलसन (£०७८४) का यह मत है कि वीटो राष्ट्र सघ मे पाँच स्थायी सदस्यों 
को विद्येषाधिकारप्राप्त शक्तियाँ बनाता है, अन्य सब सदस्यों पर उनकी कानूनी प्रभुता 
स्थापित करता है, यह उनके विरकुझ और स्वच्छन्द शासन का बूचक है ॥ चार्टर मे 
चोपित किये सब सदस्यो की समानता के मूल एवं सर्जप्रथम सिद्धान्त का प्रत्यास्यान है, 
सह उसकी ससूची राजनीतिक विचारधारा का विरोधी है श्रौर सध को व्यवस्था मे 
गत्तिरोध उसब्न करने वाला है, अठ बीटो की समाप्ति होती चारिये।' 
बिन्‍्चु यह मत ठीक प्रतीत नही होता । स० रा० सघ को सुचारु रूप से चलाने 
के जिए दीटो का होना ग्रावश्यक है । पहले यह बताया जा चुका है कि सघ वी सफलता 
के लिए महाशक्तियों का सहयोग अपेक्षित है, राष्ट्र सघ की विफलता का एक बारएण 
स० रा० अमरीबा और झूस वा उससे पृषक्‌ रहना था। यद्दि पर्तमान सघ में बहुमत 
द्वारा किसी महाश्कति को किसी काये के लिये बाधित किया आय तो उसका परिणाम 
दिश्वयुद्ध और सघ से उस शक्ति का परथक्‌ हो जाना होगा । अत वौटों का मूल विचार 
श्री जबाहरलाल नेहरू के शब्दों मे विश्ययुद्ध को सम्भावना को हटाना तथा विवादों 
को सम्मेलनों ढारा सुलभाना है ।” बीटो पद्धति को इसमे वडी सफलता मिली है, झत 
उसका बनता रहना झावश्यक हें ।" इसके न होने का परिणाम सयुक्‍त राष्ट्र सघ की क्षीणता 
और विधघटन होगा $ 
श्राथिक श्रोर सामाजिक परिषद्‌ ([86 000०7 बण्ठ 5०04] (००) 
“-चार्टर के दसगें अध्याय मे घारा ६१ से ६२ तक इस परिपद्‌ के स्वरूप, कार्यो 
तथा झवितयों का वर्णन है। इस परिषद्‌ में जनरल असेम्बली ढारा चुने हुए २७ सदस्य 
होते हैं, इनमे से £ सदस्य प्रतिवर्ष तीन साज़ू के लिए निर्वाचित होते हैं। जिन सदस्यो 
की भ्रवि समाप्त हो जाय, वे चुनाव के लिये पुन खडे हो सकते हैं । यह्‌ सस्था सघ 
के ग्रन्तर्राप्ट्रीय आविक, सामाजिक, सास्कृतिक, सैक्ष्तिक, रवास्घ्य रुम्वन्धी तथा भन्‍प 
विभिन्‍न प्रकार के कार्यों को करती है। इन्हे सम्पन्त कराने के लिए यह उपयुक्त 
विपयो का अध्ययन करती है, इन पर रिपोर्ट देती है, इनके अध्ययन का प्रवन्ध करती 
है । यह सबके लिए मानव अधिकारों तया मूल स्वतन्वताझो के प्रति आस्था बडाने रे 
लिए या उनका पालन कराने के लिए सिफारिश कर सकती है, अपने अधिकार क्षेत्र के 
भोतर श्राने वाले विषयों के सम्बन्ध में भ्रसेम्बली मे पेश करने के लिए समझौते का मसविदा 
सैयार कर सकती है तथा इससे सम्बद्ध विषयों पर अन्तर्सप्ट्रीय सम्मेलन कर सकती 
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है । इसे आाथिक और सामाजिक क्षेत्रों मे मानव अधिकारों को बढ़ादा देने के लिए 
कमीशन बनाने का अधिकार है । इसके सब निर्संय उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों 
के बहुमत से किये जाते है । भ्रतिवर्ष इसके कम से कम दो अधिवेशन होते हैं। यह 
केवल सिफारिशों करतो है, इसे अपने निर्येय क्रियान्वित कराने का भ्रधिकार नहीं है 
इस परिपद्‌ का उद्देश्य विश्व को अ्रभाव से मुक्ति प्रदात कराना है । जिस 
प्रकार युरक्षा परिपद्‌ विद्व को युद्ध के सकट से बचाती है, इसी प्रकार यह उसकी 
दरिद्रता और दैन्य के दानवो से रक्षा करती है । चार्टर की ५५वी धारा मे यह कहा 
गया है कि इसका उद्दंबय निम्न बातों को बढावा देना है--(क) रहन-सहत बा स्तर 
ऊँचा करना, सबको काम दिलाना, ग्राथिक और सामाजिक विकास के लिये अनुक्रुल 
परिरिथतियाँ उत्पन्त करमा । (ख) झअत्तुर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और 
तत्सम्बन्धी समस्याद्रो को सुलभ्दाना, सस्क्रृति तथा द्िक्षा के क्षेत्र मे अन्तर्राष्ट्रीय 
राहयोग । (ग) जाति, लिय, भाषा और घर्म का भेद किये बिया राबके लिए सानब 
अधिकारों और मौलिक स्वतन्‍्त्रताकी रक्षा, इनके प्रति सर्वत सम्मान और उनका पालन] 
तोरारी व्यवस्था राबेंथा नवीन है, राष्ट्र सघ के सविधान मे केवल राष्ट्रीस प्रत्पसस्याको 
के भ्रधिका रो को अल्पसख्यक सन्धियोंद्वारा सुरक्षित बताते की व्यवस्था थी, किन्तु 
इसमें मानवीय अधिकार/ की सुरक्षा पर बल दिया यया है। आर्थिक और रासाभिद 
सुरक्षा परिप्रद्‌ उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने का यत्म करती है। भ्राथिक उल्तति के 
लिए यह्‌ प्राविधिक गहायता का झ्रायोजन करती है और सामाजिक उन्नति के लिए 
मानवीय अधिकारो का निर्धारण और पालन । ये दोनो एक दूसरे के पूरक है, आर्थिक 
'उब्चति के बिना मानवीय अधिकार निरर्षक हैं और मानवीय अधिकारों के बिना भर- 
पेट भोजन करने वाला मनुष्य पशुओं से बेहतर नही है । 
आधिक तथा सामाजिक सुरक्षा परिषद्‌ अपना कार्य विभिन्‍न प्रकार के आयांगा, 
स्थायी समितियो, तदर्थ समितियों और विशेष सस्थाप्नो के माध्यम से करती है। 
गे इसको रिपोर्ट देते हैं। इसके आयोग दो प्र के हैं-- कार्यात्मक् (फम्नएथा०ए७) 
और प्रादेशिक (८४002) । पहले प्रकार के झ्ायोग्र तिम्त विपयो से सम्बद्ध 
हैँ---आशथिक ओर रोजगार, याताप्रात लथा सचार सापत, आकेधोीं सम्बन्धी, 
मानवीय अधिकार, स्तियों का स्रामाजिक दर्जा, नशीली दवाइयाँ, पत्रित्ततरिपयय 
तथा जनसख्या सम्बन्धी | प्रादेशिक ग्रायोग विभिन्न देशों की आर्थिक समस्याग्रा के 
समायान में सहायता पहुँचाते है । प्रव तब ऐसे तीन आयाग स्थापित हुए हैं- पहला 
१६४७ में योरोप के लिए झआथिक झायोग (एछणा०फाढ ( लाफ्ाइक्षणा ति 
टेग्ए्णएट)' यश इसप्ों आधीना टशिम्िक्ा सानितीयाँ कोवणे; रिललीति उाधणे। अफ्लतरिफा 
यातायात, इस्पात, इमारती ध्यापार और कृषि की समस्याओं पर विचार करती है। 
१६४७ में एचिया तथा युदुरपूर्वे के लिए झभिक आयोग (220जा०ए7० ८0फ्रगप्रसशरण्त 
ईण 859 थ86 एथ छ७घ--१९८&708) तथा १६४८ मे दक्षिरा अ्रमरीका का आ्थिव 
आयोग (छ८०7्र०णा० ए०ग्रगगाइड्घा०ण लि (389 हछथ्ा०४) स्थापित जया गया । 
इस परिषद्‌ की विश्येप सस्यायें निम्तनलिसित हैं-- स्थायी केन्द्रीय ग्रपीस बोर्ड, 


श्ध्द अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


अन्तर्राष्ट्रीय चालकल्याण निधि. [ए. 7९. गाह्गाभंगरबों (करतिला छ8ए0ण8०००० 
एग्रात--ए)ग009) । अ्रन्तिम चस्था जनरल अस्लेम्बली द्वारा १३ दिसम्बर १६४६ 
को स्थापित की गई थी । इसका उद्देश्य वालकल्याण के विविध सराहनीय कार्य करना 
॥ 
हे र्थास पे विचार बर विकास तथर स्यांस परिषद्‌ (4:एआब्टआआए (०0०0० 
०!) --सयुक्त राष्ट्र सघ ने राष्ट्र सध की मेण्डेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति 
(॥पए४/८९७॥9 ) को ग्रह किया और इसके सचालन के लिए न्यास समित्ति का निर्माण 
हुआ है । मैंप्छेट की भाँति न्यास फी व्यवस्था भी विभित शक्तियों के रामसझौते का 
परिणाम थी (६ १६४५ में ७० करोड व्यक्ति पश्चिमी राष्ट्रो के साम्राज्यों मे पराधीन 
थे, टूस प्रकार मानव जाति के प्रति तीन व्यक्तियों मे से एक परतन्त्र था, किन्तु 
अऋगते दस वर्षो के इस विचार के बिनगस से प्रति बारह व्यवित्यों से रो एंब ही परा- 
धोन रह गया है। युद्ध के समय में अ्रनेक सम्मेलनो मे साम्राज्यवाद और उपनिवेश- 
बाद की समस्या पर विचार हुआ था | उस समय राष्ट्रपति रूजवेत्ट पराधीन देशो-- 
भारत शादि को स्वाधीन बनाने की नवीन व्यवस्था (४८४ 72८2) के पक्षपाती थे, 
किल्‍्तु म० रा० भ्मरीका मे उपनिवेशवाद विरोधी भावना होते हुए भी कुछ व्यक्ति 
प्रभात्त महासागर में जापात से छीने हुए टापुओ पर सामरिक हृष्टि से अमरीबा का 
प्रभुत्व वाछवीय समभते थे । उच, फ्रेंच और दक्षिण घफ़ीका यूनियन वाले साम्राज्य 
बाद और मैण्डेंट व्यवस्था कौ वनाये रखना चाहते थे । किन्तु इसके साथ ही द्वितीय 
शहापुद्ध मे एक्षिपा में उत्पन्न साञ्राज्यवादी विरोधी भावना की छपेक्षा सम्भव नहीं 
थी । इसके अ्रतिरिक्त राष्ट्र सघ के मैण्डेट वाले प्रदेशों की तथा इटली के' साम्राज्य 
की नई व्यवस्था करनी थी ! साने फ्रासिस्को के सम्मेलन मे जब इन समस्याग्रो पर 
विचार हुआ तो फ्रास, हार्लण्ड और दक्षिण अफ्रीका तथा स्॒० रा० अगरोीका के 
संनिक दलों ने पुरानी मैण्डेट व्यवस्था में किसी प्रकार के विस्तार का तथा सज़बेल्ट 
की तथा कार्ड हल की न्यास पद्धति के विचारो का विरोध किया। कि्तु न्यूग्रीलैण्ड, 
आस्ट्रेलिया, मध्यपूर्व तथा दक्षिण्प अमरीका के देशो, सोवियत गूनियन, स० रा० 
अमरीका तथा चीन ने साझ्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के उन्मूलन पर बज दिया। 
इन दोनों दृष्टिकोशों में हुए समभौते का परिणाम स० रा० सघ की न्यास पद्धति 
है। इसकी विस्तृत व्यवस्था चार्टर के ११, १३ वथा १३ अध्यायों में घारा ७६ से ६१ 
तक भे है। 
न्यास पद्धति का सूल सिद्धान्त यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, भल्प 
विकेसित और झगदिम दवा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नही हं कि वे अपने 
देश का शासद स्वयमेव कर सके श्रौर अपने माग्यविधाता वन सकें, इन्हे दूसरे विक- 
सित गौर उन्नत देशो की सहायता अवैक्षित है, सभ्य देशों का यह कत्त॑व्य है कि मे 


६- श्स पद्धति के विकास की भन्तरीष्टीय चचों के लिये देखिये, डलेस--पूर्वोक्त 
पुस्तक, पू० ७६--७६॥ 
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संयुक्त राष्ट्र संघ 


इनके विकास में पूरी सहायता दे और जब तक ये अपना शासन करने मे समर्थ नही 
हो जाते, तब तक इनयी तथा इनके हितों की देखभाल, इन्हे मास या अमानत समभते 
हुए करें, इनका अपने स्वार्थों के लिए झोपण न करें। इन शक्तियों द्वारा यह कार्ये 
स॒० रा० सध के नियस्त्रण में होना चाहिए। राष्ट्र सच कौ मैण्डेड व्यवस्था केवल जरमनी 
तथा दर्की के साम्राज्यवाद से पीडित हुए प्रदेशों के लिये थी, किन्तु स० रा० सघ की 
न्यास पद्धति का क्षेत्र उपतिवेशवाद और साम्राज्यवाद छारा पराधीन बनाये गये सभी 
क्षेत्रों के लिये है । 
न्यास वाले प्रदेशों के शासन की देखभाल का कार्य न्यास परिषद्‌ करती हे। 
इसके सदस्य न्यास प्रदेशों का शासन करने बाले पग्रास्ट्रेलिया, वैल्जियम, फ्रास, इटली, 
गेट ब्रिटेत, स० रा० अमरीका तथा सुरक्षा परिपद्‌ के न्यास प्रदेशों का शासन करने 
वाले देश, चीन और सोवियत रूस तथा इतनी दी सख्या में ३ वर्ष के लिए जनरल 
असेम्बली द्वारा चुने जाने वाले देश है, भारत भी ३१ दिसम्बर १६५६ तक इसका 
एक चुना हुआ्मा सदस्य था । इसके सब निर्णय उपस्थित झौर बोट देने वाले सदस्यों के 
बहुमत से किये जाते है। बर्ष मे इसकी बैठकें नियमित रूप से होती है, गभापति सदस्यों 
द्वारा एक वर्ष के लिये चुना जाता है। 
न्यास परिपद्‌ न्यास प्रदेशों के प्रशासन की देसभात तीन प्रकार से करती 
है--(१) सुरुक्षा परिपद्‌ द्वारा तैयार की गई प्रइनावली के झ्राधार पर प्रशासन करने 
वाले देशो से न्यास प्रदेशों की विविध प्रकार की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट 
सगाई जाती हैं । (२) इस अ्रदेशों के निवासियों के मौखिक अथवा लिखित आवेदन- 
पत्नो पर परिषद विचार करती है। १६५१ तक परिषद्‌ ने ऐसे ७०० प्रार्थनापत्नों पर 
विचार किया था, १६५४ मे इनकी सख्या बढ़कर एक ही अधिवेशन में ४०० ता 
पहुँच गई, १६५७ में यह सल्या १०५७ हो गई। (३) परिपद्‌ प्रतिवर्ष झपने निरीक्षक 
मण्डल (ध्राश्ा॥४ ॥॥550075) 'ूर्वी अफ्रीका, परदिचमी अफ्रीका, भ्रशान्त महासागर, 
टामानिकया, सुगालीलैण्ड आदि विभिन्न देशो में इस प्रकार भेजती है कि तीन वर्षो 
में एक बार प्रत्येक अ्रदेश का निरीक्षण हो जाए। ये मण्डल न्यास अ्रदेशो की भन्तर्राप्ट्रीय 
देखभाण के बडे प्रभावशाली साधव है और परिपद्‌ के सदस्यों को इन प्रदेशों का प्रामा- 
शिक ज्ञान कराने तथा इनकी समस्यायें हल कराने मे बहुत सहायक सिद्ध होते है। मे 
सिझान न्यास परिषद के अति उत्तरदायी होने के कारण निष्पक्ष और स्वतन्त्र श्रन्वेपण 
कर सकते हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (फशिक्रकााणाशे एफ ० उघ६०४)-- यह स॒० 
_रा० सघ के चार्टर (प्रध्याय १४, घारा ६२-६६) तथा न्यायालय सम्बन्धी थी परिशिप्ड 
के ग्राधार पर बनाया गया है। इसके नियम प्रॉर्थ राष्छ सेघ के स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय 


न्यायाज्ञय के नियम जैसे हैं । इसके स्थायाधीश राष्ट्रीयता का विचार किये विना अपने 
उच्च बीविक चरित और अगाध सन्तर्राप्ट्रीय कानूनी शान के कारण चुने जाते है । इस 
न्यावालन हैं डे पद चोर पनदह न्यायाधी्ष होते हैं, इनमे. कोई वो पका दो एक राष्ट्र के नहीं हो 
मुकते । ये सुरक्षा वर्द गौर जनसत असेम्वली डारा ६ वर्ष के लिये चुनें जाते है और 


ना 





इ्श्द् झन्तर्राष्ट्रीय कानृत 


अन्तर प्ट्रीय चालकल्याण निधि (0. ९. वार्शाबा/णार्ण एकता एप्थाहुाएज 
फ्गापत--ए0087) । अन्तिम सल्‍्था जनरल असेम्वली द्वारा १३ दिश्वम्वर १६४६ 
को स्थापित की गई थी | इसका उद्देश्य बालक्ल्याण के विविध सराहनीय कार्य करना 
) 
| व्यास के जिचार का विकास तथा न्यास परिषद्‌ (पप८८४ए० (०एए- 
क]--सयुक्त राष्ट्र सघ ने राष्ट्र सघ की मैण्डेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति 
(प४प्रश०४४॥9) को ग्रहण किया भ्रौर इसके सचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण 
हुआ है । मैण्डेट की भाँति न्यास फी व्यवस्था भी विभिन्न शक्तियों के समभौते का 
परिणाम थी ६ १६४५ मे ७० करोड़ व्यक्ति पश्चिमी राष्ट्रों के साम्राज्यो भे पराधीन 
थे, इस प्रकार मानव जात्ति के प्रति तीन व्यक्तियों मे से एक परतन्‍्त्र था, किन्तु 
अगले दस पर्षो से इस विचार के विकास से प्रति बआरह व्यदितयों मे से एबर ही परा- 
धीन रह गया है । युद्ध के समय में अनेक सम्मेलनो मे साम्राज्यवाद और उपतिवेश- 
बाद की समस्या पर विचार हुआ था । उस समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट पराधीन देशो--- 
शारत श्रादि को स्वाभीन बनाने की नवीन ब्यवस्था (]४०७ 70०8) ) के पक्षपाती थे, 
किन्तु स० रा० प्रभरीका मे उपनिवेशवाद विरोधी भावना होते हुए भी कुछ व्यक्ति 
भ्रणभार्त महासागर मे जापातसे छीने हुए टापुओ पर खामरिक ट्प्टि से श्रभरीका का 
प्रभुत्व बाछतीय समभते थे । डच फ्रेंच और दक्षिण धफ्रीका थुनियन वाले साम्राज्य- 
बाद और मैण्डेंट व्यवस्था को वनाये रखना चाहते थे । किन्तु इसके साथ ही द्वितीय 
महापुद्ध मे एश्षिपा में उत्पन्न साञ्राज्यवादी विरोधी भावना की उपेक्षा सम्भव नहीं 
श्री । इसके भ्रतिरिक्त राष्ट्र सध के मैण्डेट वाले प्रदेशों की तथा इटली के साम्राज्य 
की नई व्यवस्था करनी थी । सात फ्रासिस्को के सम्मेतन मे जब इन समस्याश्रो पर 
विचार हुमा तो फास, हालैण्ड और देक्षिण अफीका तथा स॒० रा० ग्रगरीका के 
सँनिक दलो ने पुरानी मैण्डेट व्यवस्था में किसी प्रकार के विस्तार का तथा रूजबेल्ट 
की तथा फार्डल हल की न्यास पद्धति के विचारी का विरोध किया। किस्तु न्यूज्रीलैण्ड, 
आस्ट्रेलिया, मध्यपूर्व तथा दक्षिण अमरीका के देशी, सोवियत गूनियन, स० रा० 
अमरीका तथा चीन ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के उन्मूतन पर बल दिया। 
इच दोचों दृष्टिकोशों में हुए समझौते का परिस्ताम स० रा० सघ की न्यास पद्धति 
है। इसकी विस्तृत व्यवस्था चार्टर के ११, १२ तथा १३ अध्यायों मे धारा ७६ से &१ 
तक मे है। 
न्यास पद्धति का मृत सिद्धान्त यह है कि इस समय फुछ पिछठ़े हुए, श्रत्प 
विकसित और अरदिम दक्शा वाले प्रदेशों के तिदासी इस योग्य नही है कि दे ग्रपने 
देश का शासन स्कयमेव कर सर्के और अपने भाग्यविधाता बन सकें, इन्हे दूसरे विक- 
सिंत और उचत देशों की सहायता अपेक्षित है, समय देशों का यह्‌ कर्चैव्य है कि वे 





६. इस पद्दि के विकास की भन्तर्रध्रीय चच्यो के लिये देखिये, ढ्लेस--पूर्वोकत 
पुस्तक, पु० ७६---७८॥ 


संयुक्त राष्ट्र संघ ३६७ 


इनके विकास मे पूरी सहायता दे और जब तक थे अपना झासन करने में सम्ये नही 
हो जाते, तब तक इनकी तथा इनके हितो को देखभाल, इन्हे न्यास या अमानत समभते 
हुए फरें, इनका अपने स्वार्थों के लिए शोषण न करें। इन झक्त्तियो द्वारा यह कार्ये 
स॒० रा० सघ के नियन्‍्तण में होना चाहिए राष्ट्र सघ की मैण्डेट व्यवस्था केवल जर्मनी 
तथा टर्वी के साम्राज्यवाद से पीडित हुए प्रदेशों के लिये थी, किन्तु स० रा० सघ की 
स्पास पद्धति का क्षेत्र उपनिवेशवाद झद साम्राज्यवाद द्वारा पराधीन बनाये गये सभी 
क्षेत्रों के लिये है । 
न्यास वाले प्रदेशों के शासन की देखभाल का कार्य न्यास परिषद्‌ करती है। 
इसके सदस्य न्यास प्रदेशों का शासन करने वाले झास्ट्रेलिया, वैल्जियम, फ्ास, इटली, 
प्रेट बिटिन, स० रा० अमरीका तथा सुरक्षा परिषद्‌ के स्थास प्रदेशों का शासन करने 
वाले देश, चीन झोर सोवियत रूस तथा इतनी ही सख्या में ३ वर्ष के लिए जनरल 
असैम्बली ढारा चुने जाने वाले देश है, भारत भी ३१ दिसम्बर १६५६ तक इसका 
एक चुना हुआ सदस्य था । इसके सब निर्णय उपस्थित और बोट देने वाने सदस्यो के 
बहुमत से किये जाते है। वर्ष मे इसकी बैठक नियमित रुप से होगी हैं, सभाषति सदस्यों 
हारा एक वर्ष के लिये चुना जाता है। 
ल्यास परिषद्‌ न्यास प्रदेशों के प्रशासन की देसभादण तीन प्रकार से करतीं 
है--(१) सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा तैयार की गई प्रश्मावली के झ्राधार पर प्रयासन करने 
वाले देशो से न्यास प्रदेशों की विविध भ्रकार की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट 
सगाई जाती हैं। (२) इन प्रदेशों के निवासियों के मौखिक अथवा लिखित झावेदन- 
पत्नो पर परिपद्‌ जिंचार करती है । १६५१ तक परिषद्‌ मे ऐसे ७०० प्रार्थनापत्रों पर 
विचार किया था, १६५४ मे इसकी सस्या बढ़कर एक ही अधिवेशन में ४०० तफ 
पहुँच गई, १६५७ मे यह सस्या १०४७ हो गई। (३) परिषद्‌ प्रतिवर्ष अपने निरीक्षक 
मण्डल (५४ञञण?8 8॥३५४००७) पूर्वी अफीका, परद्िचमी अफ्रीका, प्रशान्त महासागर, 
टागानिक्या, सुमालीलैण्ड आदि विभिन्न देशों मे इस प्रकार भेजती हे कि तीन वर्षों 
में एक बार प्रत्येक अ्रदेश या निरीक्षण हो जाएं। ये मण्डल न्यास प्रदेशों की अन्तर्राष्ट्रीय 
देखभाज के बडे प्रभावशाली साधन है और परिपद्‌ के सदस्यों को इन प्रदेशों का प्रामा- 
शिक ज्ञान कराने तथा इनकी समस्याये हल कराने मे बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। ये 
मिशन न्‍्यारा परिषद्‌ के अ्रति उत्तरदायी होने के कारण निष्पक्ष और स्वतन्त्र अन्वेपण 
कर सकते है। 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय (फालाथ्काण्एश एठ्णा रण उ0500०४)- यह स॒० 
_रा० सघ के चार्टर (अध्याय १४ सघ के चार्टर (अभ्रध्याय १४, घारा ६२-६६ ) तथा न्यायालय सम्बन्धी परिदीि पुरिक्षिप्ट 
के ग्राधार पर बनाया गया है। इसके नियम प्रीये पय राष्ट्र सघ के स्थायी अन्धर्राष्ट्रीस 
*पदाजय के नियमों जैसे हैं । इसके न्यायाधीय दाष्ट्रीयता का विचार किये बिना अपने 
उच्च बतिक चरित और अयाध ऑल्लर्राष्ट्रीय कानूनी श्ञान के वारण चुने जाते हैं! इस 
पन्‍न्द्रह न्‍्यायाघीश होते हैं, इनमें से कोई दो की  तत्र है। दो एक राप्ट्र के नहीं हो 
करे | ये सरक्षा वॉस्पद सौर जनरल असेम्वली द्वारा & स के निय चुने जाते है और: 


बच 
2 पल मन 












श्ध्द अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


अपनी पदावधि समाप्त होने पर चुनाव के लिये पून. खड़े हो सकते है । इराक कोरम नौ 
जजों का होता है। स० रा० सच के सभी सदस्य इसका लाभ उ्जसकते है । इसमें से ॥ इममें 
किसी राज्य को जवर्दंस्ती मुकदमे में नहीं ' नहीं घसीटा जा राकचा। भ्रतिवादी राज्य की 
सहमति पर ही किसी-मामले-पर न्यायालय विचार कस्क-है। इसके कार्य का अगले 
अ्रष्याथ मे वर्णन होगा (देखिये नीचे पृ० ४०१) । 

_.._ राचिवालय (3०८०६४9() ---चार्टर के पन्दहवे अ्रध्याय (धारा €७-१०१) 
में सघ का कार्य चलाने वाले राचियालय का वर्णन है। इसमे महामनन्‍्वी और सघ की 
आवच्यकतानुसार कर्मचारी वर्ग रहता है। महामन्ती की नियुक्ति सुरक्षा परिषद्‌ की 
सिफारिश पर जनरल असेम्वली करती है। सचिवालय के सम्बन्ध मे राष्ट्र सघ के 
विधानपत्र में कोई व्यवस्था नही, किन्तु चार मे इसका विस्तार से वर्णन है। इसके 
अनुयार यह संघ का कार्यवाहक और प्रशासनात्मक अग है । महामन्त्री सचिवालय 
की सह्दायता से उसके सारे कार्य का सचालन करता है। उसके मुख्य कार्य ये हैं-- (१) 
बह भ्रसेम्बली मे, आधिक और सामाजिक परिपद्‌ मे, न्यास परिषद्‌ की सभी बैठकों 
में काम करता है । (२) सघ के विभिन्न अग उसे जो काम सौंपते है, उन्हे पूरा 
करता है। (३) सघ के कायोंके सम्बन्ध मे जनरल असेम्बली को चाधिक रिपोर्ट 
देता है। (४) यदि उसकी सम्मति में किसी भामले मे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और 
चुरक्षा को खतरा पैदा होता है सो सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान उस मामले की ओर खीच 

सकता है। (५) कर्मचारियों की नियुवित जवरल असेम्बली द्वारा बनाये नियमो के 

अनुसार करता है। फर्मंचारियो के भरती करने और उनकी नोकरियों की शर्तों को 
निर्धारित करने में सबसे भ्रसिक्त इस बात पर घ्यान दिया जाता है कि दक्षता, क्षमता 
गौर ईगानदारी का ऊँचे से ऊँचा स्तर कायम रहे सके । साथ ही यह भी देखा जाता 
है कि भरती अ्रधिक से अधिक विस्तृत भौगोलिक आधार पर हो (धारा १०१ )। 





उन्नोसवाँ अध्याय 
अन्तर्राद्रीय न्यायालय 


(्राशानणाओ प्रप्न्राग्रशगड) 


वर्तमान समय में विभिन्न राज्यो के कानूनी विवादों को सुलभाने में श्रग्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय ने बडा महत्वपूर्ण भाग लिया है। इसके स्वरूप का शर्नः-शने पिकास ह्ना है। 
सर्वप्रथम यह हेग मे पचनिशाॉय के स्थायो न्यायालय (एलफणशाल्याँ ए०पा ० 
वपक्राायप०४) के रुप में स्थापित हुआा। श्रथम विस्पपुद्ध के बाद इसके झतिरिक्त 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याय का स्थायी न्यायालय (एशपाब्रारण( ए०ए7६ ० [7(7शाणार 
30५४॥०८) तथा हवितीय विश्वयुद्ध के बाद न्याय का अन्तवर्राप्ट्रीय न्‍्यायाजय (प्शाध- 
290099] (१०७७४ ० 3050०९) स्थापित हुए । यहां इन तीनो के स्वरूप और कार्यों 
का सक्षिप्त परिचय दिया जायेगा । 
पचनिर्णय का स्थायी न्यायालय (9शआाव/९70 00६ ० #ाणिएश्ा0ठा )--- 
१८९६ में पचरनिर्णेय (&79050०४) या पचायत हारा अस्तर्राष्ट्रीय बिबादों को 
सुबराने की दृष्टि से इसकी स्थापना का निरचय किया गया । १६०० मे हालैण्ड के हेण 
नगर में इसकी स्थापदा की गई। यद्यपि दगका नाम तो स्थायी न्यायालय था किन्तु 
वास्तव में यह्‌ कोई न्यायालय नही था। यह कंवल जजों के नामो की सुची थी, जिसमे से 
कुछ नाम विवाद करने बाले राज्य अपनी इच्छा से अपने विवाद के पचायती निशेय के 
लिये चुन लेते ये । न्यायालय न होने पर भी इसका विश्लेप महत्व इस बात मे था कि यह 
सुपायी स्वरूप रखने वाले अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्पायालय के विकास म पहला पं था। इससे 
पहले भ्रन्तर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होने पर पच नये सिरे से निश्चित बरमे पडते ये, कितु 
इसमे निश्चित जज्ो की सूची मे से पच चुन लिये जाते थे और इनका स्थायी मुख्यालय 
हाजैण्ड के हेय नयर में था । न्‍्यायाजय की निः्पक्षता बनाये रसने के लिये यह व्ययस्था 
की गई थी कि इसका कोई भी न्यायाधीश किसी मामले मे वकील का काम नहीं कर 
राकता था। १६०२ से १६१४ तक इसने विभिज्न मामलों भे १४ पचाट या निर्णय 
(8 ए०४०४,) द्विये झौर इस प्रकार पच्णयती पद्धति द्वाउा झन्तर्डाष्ट्रीय विवादों के समर 
घान करने की भावना का विकास हुप्रा । 
इसके कुछ उल्नेजनीय मामले इस प्रकार यै---१ ६ ० २ मे क॑लिफोनिया फा पायस 
फण्ड (प॥6 00ए5 छएए७१ 64 (शािएा9) का मामला, १६०४ का जापानी गृह- 
कर का मामला (7994755० प70०5७ 7०25) 4 १६१० में इसे न्यायालय ने उत्तरी 
अटलाडिक तट के मछलीगयाह मामले (प्॥८ 'एछाएे #परिग्रातर (00०७४ क्झदयद३ 
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(538) का फैसला विया ! यह विवाद स० रा० झमरीका का प्रेट त्रिडेन और कवाइ 
के साथ उत्तरी अदलादिक म मदलियाँ पकडने के सम्बन्ध में था! इसमें स० रा० 
अमरीका का यह दावा था कि उसे अपने नाग्रिको के श्रतिरिक्त अन्य व्यक्तियों 
मे भी इस क्षेत्र मे सर्छलियाँ वकडवाने का ग्रधिवार है तथा इस दीत मे मछली पकडने 
के नियम ग्रेट त्रिटेन और कनाडा को उसके साय मिलकर वनावे चाहियें ) न्यायालस ने 
यह निर्णय दिया कि नियस बनाने वा स्वाभाविक अधिकार ग्रेट द्विटिन और कनाठा 
को है तथा स० रा० अमरीका को अपने मछली पकडने वाले जहाजो पर भन्य देशों 
के नार्गारिका को काम पर लगाने का श्रधिकार है ॥ किन्तु श्रमरीकी मछलीमार कुछ 
निश्चित साडियो और यन्दरपाहो म मछली वा शिकार नही कर सकते । कोई झाडी 
दस मील तक चौड़ी होने पर तट्वर्ती राज्य के प्रदेश भे समभो जानी चाहिग्रे, इसके 
भीतर अमरीकी नागरिक मछलियाँ नहों पकड सकते । सुप्रसिद्ध कान्‍्तिवारी सावरकर 
के मामले का निर्णय भी इसी न्यायालय ने किया [देखये प्रथम परिशिप्ट)॥ १६१९२ 
सर इशके सम्मुख कार्थेज नामक जहाज का मामला गाया, यह फ्रेंच स्टीमर था, इसे 
इटली ले इस आधार पर पकड लिया कि वह एक हवाई जहाज को ट्यूनिस ले जा रहा 
है। फ्रेंच भरकार का यह कहना था कि ट्यूनिस तटस्य देश या तथा हवाई जहाज 
जडाई की बिनिषिद्ध (007ध४००॥०) वस्तुओं स पूरी तरह नही झ्राता । स्यायालय 
ने दटली द्वारा इसक॑ पकड़े जाने को अनुचित व्हराते हुए उसे हर्जाने के रूप में फ्रास को 
१,६०,००० ऋ्राक देने को कहा । 
इस न्यायालय की पद्धति में कई दोप थे / यह बडी जदित तथा व्ययसाध्य 
थी। इसके जज स्थाग्री नही होते थे, किन्तु विशेष मामला के लिसे एक निश्चित सूची 
में से छाठे जाते ये, भामले के निर्शाय के वाद इनका कार्य समाप्त हो जाता था । स्थायी 
न्यायाधीश? के प्रभाव मे विधिशास्त्र के नियमों का भी यसुच्ित विफास नही हो पाता 
था। अत निष्चित भ्रवधि के लिये जनो की नियुवित ग्रावश्यक समभी जाने लगी तथा 
अथम विश्वयुद्ध के बाद उपर्युक्त दोषो को दूर करते हुए एक अन्य स्थायी न्यायालय को 
स्थापना को गई 4 
पन्तरच्ट्रीय न्याय का स्थायो न्यायालय (?ल्खव्याव्ण ए०्प्घा! 7 ॥9४80- 
74007 705002) --प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बनाये गये राष्ट्र सघ के प्रतिज्ञा-पत्र 
के अवुच्छेद स० १४ में यह कहा थया था कि सघ की कौन्सिल स्थायी च्यायालयें की 
स्थापना की सोजना का निर्माश करेगी । इसके अनुसार फरवरी ३६२० में इस न्‍्याया- 
लय की योजना तैयार करने के लिये (के परामर्शंदात्री समिति वनायी गयी । असेस्दली 
मे वे दिसम्दर १६२० को यह योजवा स्वीकार की । त्दनुस।र इसका परितिमरम 
(8+8०६४) बनाया यया और १५ फरवरी १६२२ से इस न्यायालय ने अपना कार्य 
आरम्भ किया, अवंदूबर १६४४ में इसका श्रत्तिम अधिवेशन हुआ। अप्रैल १९४६ मे 
इसके रघान पर न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय स्थायालय स्थापित हुआ । * ए 
कि इस ब्यायालय की उच सभी भामलो पर विचार करने का अधिकार दिया गया 
जो सवद्ध पक्षे हरा निरुय के लिये इसे सौंपे जायें । इसके अनुच्छेद स० ३७ के अनुमार 
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इसे ऐसी सन्धियों के सम्बन्ध में होने वाले जिचाद सुनने का अधिकार था, भिनमे ऐसे 
विवादों के निर्णय का अधिकार सघ द्वारा स्थापित न्यायालय को दिया गया था | इसके 
अतिरिक्त न्‍्यायालय के परिनियम (5830/०) में एक वैकल्पिक घारा (070०4ो 
९४७५०) थी। इसे मानना था न मानना राज्यों की दच्द्धा पर था। इसे स्वीकार करने 
वाले राज्य तिम्नलिखित प्रकार के विवादो मे स्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार करते 
चै--(क) सन्धि की ब्यात्यर, (स) झस्वगट्रीय काबून के मश्न, (ग) अन्तर्राष्ट्रीय 
दायित्व का मग करने वाले तथ्य, (घ) किसी अन्दर्राप्ट्रीय दायित्व का उल्लेघत करने 
पर उसके लिये दिये जाने वाले हर्जाने का स्तदप और सानी। बीस राज्यों ने इस 
वैकल्पिक घारा पर हस्ताक्षर किये थे । कई राज्य कुछ शर्तों के साय इन विषयों में 
न्यापालय का क्षेत्रातिकार मानते थे । 
यह स्पायालय प्रपने निर्णाय देता हुआ्ना अल्तर्राप्ट्रीय कानून के चार प्रकार के 
स्लोत स्वीकार करता था--( १) झन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय ((०9५७७४००$), (२) 
अन्तर्राष्ट्रीय रीवियाँ और रूदियाँ (0050705), (३) सम्य राज्या द्वारा स्वीकार 
किये गये सिद्धान्त, (४) न्यायालयों के निर्यंय ग्रौर विभिम्त देशों के घत्यन्त योग्य 
विविशास्त्रियों की सम्मतियाँ । रास्ट्र सब की कौल्सिल और असेम्दली को यह अ्िकार 
था कि वे किन्‍्ही विपयो में स्थायालय को परामया मक सम्मति प्राप्त कर सके । इसके 
पन्द्रह स्वायाधीश कफौन्तसिल भ्रौर असेम्ब॒त़ी द्वारा € वर्ष क्री भ्वरधि के पित्रे चुने जाते 
थे | न्यायालय कै कार्य के लिये ग्रावज्यक गदापूति (0४७०४७८७) नौ जजों की भागी 
जाती थी । कसी मामले पर जिघार के विय उसस सम्पद् देखो के जजों वो भी न्‍्योया- 
सन पर बैठने का अधिकार हाता था 
इस न्यायातमय हारे निरेय जिये गये मामलो मे निम्नलिलित उल्नेखनीय हैं-- 
१६२३ में पोलेग्ड के जर्मेनवासियों (627790 500५ 30 ?०03700) के मामले में 
स्थोमलिय ने इस पिद्धास्त का अ्रविपादत दिया था --“अल्वराष्ट्रीय कायून स राज्यों के 
उत्तराधिकार के सामात्य सिद्धान्त की सत्ता अस्वीकार करने वाले मी यह नही मानते 
हैं कि सम्पत्ति के स्वामी के रूप में दिसी राज्य से प्राप्त क्ये हुए वेयक्तिक प्रथिकार 
उस राज्य की पमुमत्ता मे परिवर्तत होने पर भ्रैव हो जाते हैं।” १६२३ में इसने फ्रेंच 
सदकार द्वारा किराये पर लिये विभ्वलइन (एए।णा००१०४) नामक जहाज के जन 
सरकार द्वारा वील नहर मे न गुजरने देने के मामले पर विचार क्षिया (देखिये ऊपर 
पृ० २९६) । १६२५ में ऊपरी साइलोशिया के मामले ((९४६८ ० 059०7 57९89) में 
इस न्‍्याोयात्य ने यह नियम निश्चित किया कि सप्रि वेबत सवद्ध पक्षो के लिये ही कानून 
बनाती हे । सदिग्य अवस्था मे सथध्ि से तीसरे पक्ष के लिबे किसी प्रकार के अधिकार 
सही सिकाले जा सकते ) १६२७ में इसने फ्रेंच स्टोमर लोदस (5 8 [.005) के मामले 
का मिर्षेय किया (देखिये प्रथम परिपिष्ट दया ऊपर पृ० २७०-३१) + 
न्याय रत गत्तर्राष्ट्रीय स्यायालय (पव/्टाफ्रकश्षत्णों (००७ ० 70४४०८)-- 
स॒० रा० सघ के चार्टर के अनुच्छेद €२ में इस न्‍्यायाजय वो सपुक्त राष्ट्र सघ का 
प्रधान न्यायिक झगर बताते हुए थह क्ह्म यया है कि यह इसके साथ जोडे गये परिनियम 
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580/०) के अ्रगुसार काम करेगा, यह परिनियम अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थानी 
स्यायालय के परिनियम पर आधारित है और चार्टर का अविभाज्य अश है। इस 
न्यायालय के पन्द्रह् जज होते हैं, ये जगरल अग्रेम्बली तथा झुरक्षा परिषद्‌ द्वारा पृथक्‌ 
रूप से चुने जाते हैं। जजो के कार्यकाल की अवधि नौ वर्ष होनी है। किल्सु पिछले 
स्थायी न्यायालय की भाँति सब जजो का चुनाव & वर्ष वाद एकसाथ नही होता, क्योकि 
एक-तिहाई जज प्रति तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। इस व्यवस्था से बह लाभ 
हुआ है कि स्देव दो-तिहाई जज ऐसे होते हैं, जो न्यायालय वी कार्यविधि से और 
विचाराधीन मामलो से पूरा परिचय रखते है । एक राष्ट्र का एक से अ्निक न्यायाधीश 
नदी हो सब॒त्ता। 

_+-- क्षेत्राधिकार (9050/2009) --इसका क्षेत्राधिकार तीन प्रकार का है: 
(१) ऐच्यिक (प्रणााद्षा५), (२) आ्रावइयक ((0०99७0/9) , (३) परामर्शात्सक 
(&0४४७००५) (अनुच्छेद ३६) ॥ 

(१) ऐच्छिक (५४०७ा/आ५)--इसे ऐसे बिसी भी मामले पर विचार करने 
को अधिकार है, जिसे घियाद से सबद्ध राज्य इते अपली इच्छा से सौपने को तैयार हो । 

(२) आवश्यक ((०709ए४०:५) - इस _परिनियम को स्वीकार करने वाले 
राज्य किसी समय यह घोषणा कर सकते हैं कि वे चार प्रकार के कान्रती विवादों के 
लिये अस्य राज्यों द्वारा मह वाब्यता स्वीबार करते पर भी अपने लिये न्‍्यायातय का 
क्षेत्राधिश्तर स्वत ग्रावश्यक (7930 800 ८०४्णेष्ता५ ) मानते हैं । विवाद के चार 
अकार पहले बताये गये (१० ४०१) (क) सधि की व्यास्या, (ख) अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का कोई प्रश्न, (ग) भन्तर्राप्ट्रीय वाष्यताके उल्नधतर का प्रदव तथा (घ) प्रन्त- 
रॉप्ट्रीय दय्ित्व के उल्लंघन की ध्वतिपूतति की मात्रा तथा स्वरूप है। क्षेत्राधिकार मानने 
को ही यह पोषणा विना शर्त के अथवा कुछ झतों के साप हो सरंतो है । इस घोषणा को 
प्रतिया स० रा० सघ के महामत्री के पास जेमा की जाती हैं, वह इन प्रतियों को स्थाया- 
लय का परिनियम स्वीकार करने वाले राज्यों को तथा न्यायालय के रजिस्ट्रार को 


अजता है । के कह जनम कह बाप बोस अम्ल अमान स्थायी न्यायालय के ग्यावध्यक 


ब्यक क्लेयाधिकार को स्व ५४॥ 
घोषणा जो राज्य कर नुके हैं, उनकी यद घोपरा वेतेंमान न्यायालय के सम्बन्ध मे भी 


लागू सेंगमी जाती है। इसमे -सज्यों-को- स्यालप का 5 च््सर को - व्ययाजप का आावक्यक आजेस्यक क्षेत्राधिकार स्वीकार 
या प्रस्वीकार केरनें का विकल्‍प (098०7) दिया गया है, अत छत्तोसवीं धारः के 








कै ० 


स6 रा० भ्मरीका ने न्यायालय के ग्रावश्यक क्षेत्राधि्ार कोस्वीवयर करते 
हुए अपनी घोषणा म यह कहा है कि यह विम्नलिखिन प्रदार के विवादों में लांगू नही 
होगी क) क) पहल किये गये रामझोौतों के अनुसार जो बिदाद अन्य न्‍्ययाधिकरणो को 
सौंपे गये हो हे] जो विवाद स० राह० अमयोका को टप्टिम उसके धरेलू क्षेत्रा 
घिकार (0०08:७० उ07७50/८॥०४) मे आते हो सह घोषणा पाँच वर्ष के लिए है ] 
सं० रा० अमरोका की घोषणा से स्पष्ट है कि उसने न्यायाजय का शावद्यक फैजा- रा० ग्रमरोका की घोषणा से स्पष्ट है कि उसने न्‍्यायाजय थे 
घिकार बिल्कुल नगष्य बना दिया है। अब तक विदव के एक-निहाई राज्यों ने इसी 











अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय घग्रे 


प्रकार कुछ झरठों के साथ न्यायालय का खतेत्राधिकञार मात्रा हे झौर इस आधार पर 
मोरकको का मामला ()07022० (2५५४) वधा एंग्लो-्नावें जिबन मछलोगाह 
(#अद्गांग्गपत्जबडाजत प्राइध०तं६5 095७) न्यायालय के सम्मुख आया हैं। 
कलुनुन (00३७०) ने इस व्यवस्था की आलोचना करते हुए लाई कि 
यह बस्तुत. भ्रनिवार्य क्षेत्राधिकार नहें। है, क्योकि यदि ऐसी घोषणा करने चाला कोई 
राज्य दुसरे राज्य के विरुद्ध कोई मामला इस न्यायालय के समक्ष लाता है तो दुसरा 
पक्ष स्पायालय का क्षेत्राधिकार मानने के लिए तभी बाध्य है जवकि उसने भी ऐसी 
घोषणा की हो । न्यायालय के परिनियम की बारा ३६ के पैराग्राफ २ के अवुसार विभिन्न 
राज्यो द्वारा की गई घोषणाये ऐसी हातों के साथ है, जो इन्हें क्रियात्मक हप्टिसे 
बिल्कुल निरर्थक बना देती है । ल्‍ 
फिर भी इस व्यवस्था का वहत महत्व है | थापेबहाइम ने लिणजा है --“प्रति- 
बन्चो ( ६०आ गा के ह्वत्र हुए भी 4क्षल्विक धारा अनिवार्य स्पायिक विर्राय की 
सबसे व्मापक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है। वैकल्पिक घारा के कारण ग्रहण किए गए 
उत्तरदायित्वो से न्‍्पायालय की क्रिपाशीलता मे एक महत्वपूर्ण खोल की वृद्धि हुई है।”” 

(३) परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार (8&6५35079 /ए78८0४०7 ) --न्यायालय 
के परिनियम के चौते अध्याय में इसके परामर्शात्मया क्षेत्राधिकार या उणंन है। स० 
रा० मध के चार्टर के अनुच्छेद ६६ मे यह कहा गया है कि जतरल गसेम्बली या सुरक्षा 
परिषद्‌ किसी काउूनी प्रइन के सस्दस्घ स॑ स्थायालय से सम्मति सौय सकती है । स० 
श० सघ के अन्य अग्रो को तया विद्येप एयेश्पियरों को ऐसी परामर्शात्सक सम्मति सॉयने 
कग अधिकार है। इस प्रकार की सम्मतियों का सम्बद्ध पश्लों हारा सानना भझाजस्यक्त 
नही होता ) पहले (पृ० १५०) यद्व बताया आ चुका है कि ततरत ग्रसेम्ली ने दक्षिए- 
पश्चिमी श्रफ़ोका की स्विति के विधयय में ऐसी सम्मात न्यायालय रो गाँगी थी। इस 
समय इन सम्मतियो का महत्व बढ रहा है | आपेनहाइम ने यह लिखा है + इस न्‍्याया- 
लग द्वारा दिए निर्णेयों की सरूया परामझात्मक सम्मतियों के वरावर है । 

यह स्यायालय पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा स्दीकार क्यिे जाने वाले भस्‍्तर्राप्ट्रीय 
कानून के विविध स्रोतों को स्त्रीकार करता है। इसके न्‍्यायाघीशों को राजदूतो के 
विशेषाधिकार और उन्पुक्तिया प्राप्त होती है। इनके बेता सव प्रवार के करो से मुफ्त 
होते है। इस न्यायालय के सम्मुख झाये कुछ महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित है --- 

(१) क्ोरफ्ू चंचल मामला (2०४४ (४०४४८ (४६७---946) (देखिये 
प्रथम परिश्ििप्ट) 

(२) मोखको मे झपरोक्ती राष्टरजनों के उसराधिकार (988 हि805 ण 
प्रद्वा।072$ एणा ए 8 8 ॥0 #/०००८८०)--३० दिसम्बर १€४८ को फ्रेंच सरकार ने 
मोखकोी निवासियों के “सम्बन्ध म एक झविवासी झाज़ा (#९ञत्ल्ाएशआ छटलढइढ) 
निकासी, इसके अनुसार अमरीकी वाग्ररिक बहाँ के पुराने कानून के श्नुखार प्राप्त 








३०. झापेनड्ाश्म--श्ण्टरनेशनय तो, स* २५ ए० ए१३ 


डग्४ड भन्तर्राष्ट्रीय कानून 


सुविधाओं भ्ोर अधिकारों से वचित हो गये। फ्रेंच सरकार ने २८ अक्टूबर १६५० 
को न्यायालय से इस प्रकार की घोषणा प्राप्त करानी चाही कि मोरक्‍्को के अमरीकी 
नागरिको को किसी प्रकार का विशेष व्यवहार पाने का अधिकार नही है और उन पर 
मोरवको के सब कानून लागू होते हैं। स० रा० अमरीका का यह दावा था कि उसके 
नागरिको पर उप क्‍्त आज्ञा लागू करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लघन है! न्‍्याया- 
लय ने भ्रमरीका के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि उपयुक्त आज्ञा का स्वरूप भेदभाव- 
पूर्ण (0थ7080:५) है, क्योकि इसमे फ्रास के माल के आयात पर मुद्राविषयक 
कोई सियनन्‍्चरण नही रखा गया और स० रा० अमरीका के माल पर इस प्रकार का 
नियन्त्रण है। पुराने कानुन ॥4 ० 8ए९८४४६ के अनुसार अमरीकी नागरिको को 
जो अधिकार प्राप्त थे, वे उनसे नई थाज्ञा द्वारा छीने नही जा सक्‍ते। 

(३) एग्लो-सावेंजियन मछलीगाह मामला (478०-पगणवडाकषा कयचञ७व65 
(०४०--१99! ) देखिए ऊपर पृ०२१५। 

(४) स० रा० सघ को सेवा करते हुए भ्राष्त होने बाली क्षति का सुम्रावजा 


१६४८ मे पेलेस्टाइन में स० रा० सघ के मश्यस्थ (१४80/407) कौष्ट बनेंडाट मार 
डाले गये। इस घटना के वाद स० रा० सध ते अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शात्मक 
सम्मति इस विपय पर मॉँगी कि जया सथ को इसकी सेवा करते हुए मारे गए व्यक्ति के 
लिए इस हत्या की उत्तरदायी सरकार के विरुद्ध हर्जाना वसूल करने के लिए बअन्त- 
रप्ट्रीय दावा करने का अधिकार है। यदि ऐसा है तो जिस राज्य के व्यक्ति को यह 
क्षति पहुँची है उस राज्य के अधिकारों के साथ सघ के कार्य का समन्वय किस प्रकार 
किया जा सकता है। इस विषय मे न्यायालय को राब॑सम्मति थी कि स० रा० सघ 
भन्तर्रा प्ट्रीय व्यक्तित्व रखता है, वह सघ को क्षति पहुँचाने वाले किसी भी राज्य के 
विरुद्ध - भत्ते ही बह सघ का सदस्य न हो --मुकदमा चलाने और हर्जाना वसूल करने 
का अधिकार रखता है । पर 


सदस्य बना सकती है। न्यायालय की सम्मति थी कि युरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश न 

होने पर जनरल असेम्बली को अपने निर्णय द्वारा कियी देश को सघ का सदस्य बनाने 
का प्रधिकार नही है । 

(६) द० प० अ्रफ्ीका का अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा (पशयववधाण्पवा ड्प्वाड 6 

80ए॥ ए७५६ ७0०७ 2--दक्षिस-परिचिम अफ्रीका के सम्बन्ध मे न्यायालय की सम्मति 


अन्तर्राष्ट्रीय स्थायालय चल्श्‌ 


का पहले उल्पेख किया जा चुका है (देखिये ० १५०) । 

(७) हया डी ला टारें का मामला ( (७५४ ० प899 06 )9 पर०ा९, 95])-- 
दारें पेर का राष्ट्रीय एवं राजनीतिक नेता था । इस पर यह आरोप था फि इसने अपनी 
सरकार के विरुद्ध सैनिक विद्रोह भडकाने का प्रपत्न किया है । जब इसे पेर की सरकार 
ने पकडना चाहा तो इसने पेरु की राजधानी लीमा मे विद्यमात कोलम्धिया राज्य के 
दूतावास से झणण ले लो | पे5. को सरकार ने कॉलम्बिया की सरकार से इस अक्‍क्तथी 
को लौटरने'की प्राथंता की । उसके न लौटाने पर यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय स्यायाजय में 
लाया गया । न्यायालय की संम्मत्ति थी कि सद्यपि ग्रमरीकी राज्यो ने हवाना मे किये 
गये आभिसमय (]्न4ए०704 (0०7९थ7४०॥) मे स्पप्ट रूप से यह व्यवस्था की थी फि 
स्थानीय ग्रधिकारियों को दोनों राज्यों के सामान्य ग्पराधियो का पत्यपर किया जायगा, 
किन्तु इस भ्रकार की कोई व्यवस्था राजनीतिक अपराधियो के बारे में नही की गई थी । 
फिर भी न्यायालय की सम्मति में टारें को गलत ढंग से आश्रय (8६ प्र ) दिया गया 
भा, पेए इसे समाप्त करने की मॉँय कर सकता हे, किन्तु कोलग्बियाशरणार्यी को प्रत्यपं रा 
करने के लिये बाध्य नही है । 

४>+(८) पुर्तंगाल का भारतोय प्रदेश मे से होफर गुजरने का श्रधिकार (0४४० 
€०0एव्फाएए रा रण 3००९४४ ७ 9077ए8थ) १0 रक्षक शरा।०ाए९६ ० ता) 
“-१२ अप्नंग, १६६० को अन्तर्राष्ट्रीय स्यायातय ने भारत और पुर्तगात के एक महत्व- 
पूर्ण विवाद में अपना निर्णय दिया । यह विवाद १६५४ से उत्पन्न हुआ था । इस बर्षे 
२१ हथा २२ जुलाई को गुजरात मे पुरततेगल की दो छोटी बस्तियो - दादरा तथा मगर 
हवेली मे पु्तंगाली सत्ता के विरुद्ध विद्रीह हुआ्ना । ये दोनों बस्तियोँ चारो ओर से भार" 
तीम प्रदेश से घिरी हुई है प्रौर समुद्रतट पर स्थित्र पुर्तेगाभी बस्ती दसन से इन बस्तियों 
में आने के लिये भारतीय अदेश मे से होकर गुजरना पडता हे | जब इन दोनो बस्तियों 
में बिद्रोहू के बाद स्थापित नई व्यवस्था को कुचलन और प्रपना ग्रौयनिवेशिक शासन 
पुत्र स्थापित करने के लिये पुर्तंग्राल मे अपनी सेनाय भेजनी चाही तो भारत सरकार 
ने इन्हे सपने प्रदेश मे से ट्रोकर दादरा झौर नगर हवेलो तक जाने की झ्ाज्ञा नही दी। 
पुर्तेंयाल का यह कहना था कि १७७६ की सध्ि के अनुसार उसे इन बस्तियों पर प्रभु- 
सत्ता प्राप्त है, स्थातीय प्रथा के अनुसार उसे इस प्रदेश में से अपने व्यक्तिया और 
सशरत्र सेनाप्रों को अपगी बस्तियों तक ले जाने का मार्गाविकार (१8 ० 9355०5० ) 
है । वह इस मामले को १६४५४ मे विद्व न्यायालय में ले गद्या और उसने न्यायालय से 
यह प्रार्थना वी थी कि बहू उराके मार्गाधिकार को रबीकार करते हुए यह घोपणा करे 
कि मारत ने पुर्तगाल को रान्‍्ता न देकर अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वो का उल्दघन किया है । 

न्यायालय मे इस मामले पर पद्वह मे से तेरट न्‍्यायाधीजओ ने पांच वर्ष तक 
विचार किया। इसका निर्णय देते समय न्‍्यायातय के दो जज सम्मिलित नटी हुए, सर 
हुये लौटरपैल्ट (ग्रेट ब्रिटेन) बीमार थे थ्रौर नव निर्वाचित जज रावर्टो अत्फारो इस 
रामय तक हेग मे नही ये | न्‍्यायातय में १३ जजों के अतिरिक्त भारत और पुतंगाल वे 
तदर्थ न्यायाबीश (84 झ0८ 70865) क्रमश श्री एम० सी० छावला और डॉ० 
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मैनुग्ल फर्नान्डेस ये | | वर त्याओों 

आरत ने पुर्तंगाल हारा यह मामला स्यायालय मे लागपे जाने पर न्यायालय क्के 
इस भामसे मे सैताधिकार होने के सम्बन्ध मे छ आपत्तियाँ की थी। इनमे से चार 
आपत्तियाँ तो स्यायालय ने पहले ही रह कर दी थीं। पाँचबी आपत्ति यह थी कि यह्‌ 
विशद्ध रूप से भारत वतन घरेतू मासला है और छठो आपत्ति यह थी कि इस विवाद का 
आ्रादुर्भाव १६३० मे भारत द्वारा स्याप्रालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार करने से पहले 
का है, अत न्यायालय को इस मामले पर विचार करने का अधिकार नही है । किन्तु 
स्थाम्रालय ने अपने निर्णय मे ये दोनों आपत्तियाँ भी ऋमश १३ तथा २ और ११ तथा 
४ के बहुभत से स्वीकार नद्दी वी । 

१७७६ की सचि के सम्बंध मे दोनों पक्षों मे बडा मतभेद था। भारत सरकार 
का यह कहना था कि इस सवि की घारा १७ के अनुसार १२०००) रु० का भुमिन्यार 
देने बाले प्रवेश लिस्वन को दिये गये हैं। प्रर्तगाल द्वारा उपरियित की गयी स्रधि नी 
व्याख्या के अनुसार उसे इस पर पूरी प्रभ्नुसत्ता मिली थी। न्यायालय ने इस विपय 
में भारत के पक्ष का समर्थयत किया, इस सधि की वैंधता स्वीकार करते हुए भी इसे 
केबल १२०००) का भूमि-कर देने वाज़ा बताया, प्रभुसता देने बाला नही बताया । छ 
मतों के विरुद्ध नौ मतो से न्यायालय ने यह फैसता दिया कि भारत ने निजी व्यक्तियों 
को (शाश॥।० 908075) को मार्ग देने के सम्बन्ध में किसी अन्‍्तर्राष्ट्रीय दायित्व के 
भ्रत्तिकूल आचरण नही किया । * 

इस मामले मे पुर्वथाल का सुरुय दावा यह था कि उसे पश्चिमी तट पर दमन से 
दादरा और नगर हवेली की वस्तियो तक अपनो सेनाओ शोर सरकारों भ्रधिकारियों 
को भारतीय प्रदेश भे से होकर जाने का अधिकार है । इस विपय मे न्यायालय ने केवल 
निजी व्यक्तियों का ही मार्गाधिकार स्वीकार किया, सैनाशो के गुजरने का अ्रधिकार 
नहीं माना । न्यायालय के मतानुसार सशस्त्र सेनाग के लिये प्रादेशिक प्रभू (पलप्लाततनों 
50४८०8०) ते अनुमति ली जावी रटी थी। इस प्रकार की श्रनुमति यह्‌ सूचित करती 
है कि पुर्तेगाल को ऐसा कोई मार्गाधिवार नहीं था । न्यायालय ने झपने निर्णय में यह 
भी लिखा कि २१-२२ जुलाई की घटनाओ द्वारा इन वस्तियों में पुर्तगाली शासत का 
अन्त हो जाने के कारस इनके घारो ओर के भारतीय प्रदेश मे वडी उतस्ते जता थी, इस 

दक्शा में भारत को यह पूरा अधिकार था क्रि वह पुर्तगाली सेनायो को अपने प्रदेश मे से 
होकर ने गुजरने दे। जे गुजरने दे। पुर्तताल को भारत की अनुमति के विना उसके प्रदेश में से सशस्त्र 
सेवाये, सशस्त्र पुलिस, हथियार और गोला बारूर ले जाने का कोई अधिकार नटी है। 
न्यायालय के बहुमत के इस निर्णाय से कई जजो ने मतभेद भी प्रकट किया । सोनियत 
जज थ्री कोजेवनिकोव का मत था कि न्यायालय को इस मामले पर विचार करने का 
कोई अधिकार न था | ग्रीक जज स्पिरोपौलोस (597०ए०ए/०७) का सत याकि 
पुरतेशालो जासत का अन्त करके जनता ने अपना झासन स्थापित कर लिया है, नये 
झासन को स्थापना के साथ स्वत ही पुर्तंगाल का सार्याधिकार भी समाप्त ही गया है। 
भारतीय जज थी एम० सी० छागता ने यह मत व्यक्त किया कि पुर्तगाल अपने सीमित 
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सार्गाधिकार को सिद्ध करने के लिये भी आावद्यक प्रमाण उपस्थित सही कर सका। 
पुतंगाली जज मैनुझ्अल फर्नान्डिय ने न्यायालय द्वारा पुतंवाल के भी भारतोय प्रदेश में 
सेनाये न भेज सकते के निर्णय से असहमति प्रकट की । आस्ट्रेलिया के जज रार पर्सी 
स्पैण्डर की यह्‌ सम्मति थी कि पुर्तमाल को स्थानीय प्रथा द्वारा भारतीय प्रदेशों म से 
होकर गूजरते का भ्रधिकार है, ताकि बह दावरा और नगर हपेली पर प्रपना प्रभुत्त 
रख सके, किन्तु भारत को इसे नियन्तरित करने का अधिकार है । 
प्रोह बिहीर फा मामला (779८ 7६०) ५१४८३: 0०५८) --यह कम्बोडिया और 
थाइलैण्ड (स्थाम) के बीच प्रीह्‌ विहीर नामक मन्दिर पर स्वामित्व सथा प्रभुसत्ता के 
बारे में एक गडा था। अन्तर्राष्ट्रीय स्थायालय ने कम्बोडिया द्वारा ६ ग्रकटूबर १६५६ 
को दिये श्रावेदनपत्र के आधार पर इस मामले मे अपना निर्शंय १५ जून १६६२ को 
दिया | इसमे विवाद का विपय न्‍्यायाणय के अनुसार इस प्रकार है कि--- कम्बोडिया 
का यह्‌ दावा है कि थाईलैंण्ड ने पीह विहीर मन्दिर के तथा इसके पास के क्षेत्र मे कम्बो- 
डिया की प्रादेशिक प्रभुमत्ता (पृष्धागराण्रयर्ग 30४ट८/४०५) का उत्लघत किया है । 
दुसटी और थाईलैण्ड का यह कहना है कि यह विद्दयस्त सान्दिर उसके राज्य की 
सीमा के भीतर है। यह प्रादेशिक प्रमुतता के विपय मे विद्ाद है, स्यायालय को यह 
विघार करना है कि इस मन्दिर पर किस देश की प्रभुसता है, यह किस देश की सीसा 
के झन्दर है।” 
प्रीह विहीर का मन्दिर बहुत फादीन है, कम्बोडिया श्लौर थाईलेण्ड को सीमा 
पर भ्रवस्थित हैं। इस समय यद्यपि यह जीर्ण दशा से है, किन्तु इतिहास झौर पुरातत्व 
की टृप्टि मे बडा महत्वपूर्णा है मौर तीर्थस्यथान हे । यह मन्दिर इसी नाम के सैदान से 
एकदम ऊथी उठी भूमि (?70४7०7।०१५ ) या चोटी पर वना हुआ है। यह चोटी दागरेक 
(09987० ) पर्वतमाला के पूर्वी भांग में है। दामरेक पर्वतमाला सामान्य रूप से इस 
क्षेत्र मे दोनों देशो की सीमा बनाती है। इसके दक्षिण में कम्बोडिया है तेथा उत्तर 
में थाईलैप्ड ॥ १६०४ तथा १६०७ की सधियों के ग्रनुसतार उस समय के दोनों देशों 
स्थाम (उस समय थाईलेण्ड का यही नाम था) तथा फ़रास (उस सभ्य पम्योडिया पर 
फ्रास का अधिकार था) ने सीमा-सम्बत्धी यह समभौता किया था और १६०४ वी 
सब में यह तय हुआ था वि प्रीह जिदीर के क्षेत्र मे जतजिभाजर (५४४८६४॥९०) वो 
सीमा माना जायगा । उस समय जल विभाजर सीमा (१४७९८६४४८७ छज5त॑ब्ा५) को 
अदर्शित करनेबाजे नयझे भी फ्रास से तैयार किये तब स्थास यो दिये। दोना देशा की 
सीमा निर्धारित करने के लिये एक फ्रको-स्यामी सराघन आयोग (छाशञा८0 $।क्षा।८५८ 
(मालक्रा०ा 00प्राण्माउ5॥००) भी बनाया यया । इस आयोंगर ग॒ रयाम ने प्रीह विदीर 
के मन्दिर पर झधिकार के विपय मे क्षोई आपत्ति या प्रश्न नही उठाया । 
दस आयोग का वाये समाप्त होने के कुझ समय वाद फ़रवरी १६८४६ म फ्रास 
ने थाईलैण्ड बी सरकार को यह नोट भेजा कि उस यह सूचना मिली है वि स्थास 
की सरकार ने प्रीह़ विहोर के मन्दिर म अपने चार रक्षक नेते हैं, इस विधय म उसने 
यूरी सूचना माँगी । स्वाम ने इस नोट वा कोई उत्तर नही दिया और न ही मार्च १६ ८६ 
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से भेजे फ्रास के इस विपय के दूसरे गोद का कोई उत्तर दिया। मई १६४६ में फ्रास से 
इस विषय में अपने तीसरे नोट मे सक्षेप से वतापा कि वह विन कारणो के झाघार पर 
प्रीह विहीर को कम्बोडिया मे समझता है, थाईलैण्ड ढारा ह्मपे गये एक मानचित्र में यह 
बात स्वीकार भी की गई है। झत स्थाम को यहां से अपने रक्षक हटा लेते चाहिएँ। इस 
मोट में इस प्रदेश पर फ्ास वी प्रभुसता का बडे रपष्ठ तथा अ्रसदिस् बबब्दों में प्रतिपादन 
था। स्थाम ने इस नोट का तथा जुलाई १६४० मे भेजे गये एक अन्य फ्रैंच पत्र का कोई 
उत्तर नहीं दिया । 

१६५३ मे क्रम्वोड़िया फ्राल के प्रभुत्य से स्वाघीन हुआ। उसवे यह विश्व 
किया फि वह इस मन्दिर मे अपने रक्षक (६८७०७) भेजेगा | इन्हे बहाँ भेजने पर पत्ता 
लगा वि बहाँ सस्‍्यामी रक्षक पहले से ही वियमान हैं। इस पर जनवरी १६१५४ 
में कम्बोरि ने एक होट भेजनर थाईलैण्ड से इस बारे में पूरी जानकारी माँगी । स्याम 
ने केवल इस वोट को पहुँच वो स्वीकृति भेजी, क्त्तु इस मन्दिर के विषय में न तो 
कोई बात लिखी और न ही इस पर प्रगुसत्ता का कोई दावा किया। मार्च १९५४ में 
थाईलैण्ड वी सरकार को क्म्बोडिया ते यह सूचित किया चूंकि थाईलैण्ड ने उसके पहले 
भोट वा कोई ठोस उत्तर नही दिया झत्त उम्का विचार भव यहाँ पहले वाषिस बुलाये 
रक्षको के रथात पर वसम्योडिया के सँसिक भेजने हा है। इस पत्र भे कश्बोड़िया ले मई 
१६४६ के पत्र में दिये गये विवरण के ग्राघार पर प्रीहविहीर गर्दिर पर अपने अधिकार 
का प्रवल समन किया। य्राईलैंण्ड ने कम्बोडिया के इस पत्र का भी कोई उत्तर नहीं 
दिया। क्म्ब्रोडिया ने जग १६५४४ मे थाईलैण्ट को एक अन्य नोट में यह कहा कि उसे यह 
सूचना मिली है वि थाई छैना ने प्रीह निहीर पर अविकार कर लिया है और कम्बोडिया 
के सैनिको को यहाँ इसलिए नही भेजा जा रहा कि स्थिति सिगड न जाये । थाईलैण्ठ को 
अ्रपनी सेना यहाँ रो बापिय बुला लेनी चाहिये या इस विपय से अपने विचारों की सचता 
देती बाहिये। थाईलैण्ड ने इस पत्र का भी कोई उत्तर नही दिया भौर उसके सैनिक प्रीद 
विद्वीर मे जमे रहे। पे 

इसके बाद दोदों देशो मे इरा विषय भ चोई पन ष्यवहार नही हुप्ना । किन्तु 
प्रन्‍्त मे १६५४८ में याईलैण्ड की राजधानी वकाक मे दोनों देशा चा एक सम्मेलत 
विवादप्रस्त आदेशिक मामलो पर विधार करने के लिये हुआ | इसम प्रीट विहोर का 
मामला भी थां। थाई प्रतिनिधि ने इशा पर बात करना स्पीक्षार न क्रिया और यू 
सम्मेलन भग हो गया । इस पर क्म्बोडिया यह भब्त अक्टूवर १६५६ से अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय ले ते समा । हु 

अन्तर्राष्ट्रीय स्यप्यालय ने इस तिषय में तीन के विस्द्ध तो वोटा के बहुमत से 
पहनिर्ण्य किया' कि प्रीह विहोर क्य मन्दिर कस्शोडिया राज्य की सोमा के भीतर है, 
बाईरन्ड (सा) को यहाँ से अपती मेना हटा लेनी चाहिये। इसके साथ पाँच के 
विरुद्ध सात दोने से व्यायालय वे यह भी नि्ोंग किया कि थाईलैण्ड वे १६५४ मे मन्दिर 


क्ज+-.... 





है फंपेकू आइए १६६३, इ० रृच्ह३१्‌ 


अल्तर्राष्ट्रीय स्यायरलय डन्हे 


पर झधिकार करने के वाद यहां से जो पुरानी मूत्तिया हटायी हो, वे कम्बोडिया को 
कापिस लौटा देनी चाहिये । 
इस मामले मे स्यायाल्य से कम्बोडिया का यह दावा स्वीकार किया कि १६०६ मे 
दोनो देशो के सथ्ुक्त झ्रायोग ( छ7ा००-8क552 (70एश॥5५०॥ ) ने दागरेक पर्वेतमाला 
भे/जल्न विभाजक को सीमा स्वीकार फिया थग, इसके अनुसार यह सन्दिर कम्बोडिया के 
भ्रोर की ढाल पर है, ग्रत यह उसके प्रदेश मे हे । 
इस मामज़े में स्थाम का यह कहता था कि उसने इस सीमा पर तथा १६०८ के 
नवझे पर अपनी स्वीकृति प्रदान नही को । अत यह प्रदेश उसके ग्रधिकार मे है। किन्तु 
न्यायालय ने प्रतियेध (7९८ पदघ०७) या निबन्‍्धन (5०!) के सिद्धान्त के भ्ाधार 
पर स्याम का दावा ग्रस्वीकार करते हुए इसका बड़े बिस्तार से प्रतिपादन किया । 
न्यायाधीश अल्फेरो (४7६४०) के कथनानुसार इस सिद्धान्त का यह अभिप्राय है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय भगडो से कोई भी देश उस दशा भे अपने पहंणे कार्यों से तथा रुख से बैधा 
होता है जबकि वह मुकदसे से शपने पहले कार्यों से विरोधी रुख ग्रथनाता है। इस 
छिद्धान्त का मूलतत्व यह है कि किसी राज्य द्वारा मुकटमे के समय श्रपनाई गई स्थिति 
तथा किए गए दावो से और उसके इस तियय के पहले के व्यवहार एव झआाचररा में कोई 
विरोध या भ्रसगति ([820799९7०५) नही होनी चाहिये | ऐमी असगति को न्याप्रालय 
में कभी स्तीकार नहीं किया जा सकना (६2३०5 (/०ए/याव्ष गणा बएठ॑ाण्रात॑प- 
६७+)। किसी राज्य का मंगडे से पहले का रुख़ था कार्य उसके लिखित वक्तव्य, घोषणा, 
ब्यवहार या मौन स्वीकृति से सूचित होता है। यदि कोई राज्य विरोधी तथ्यों की 
उपस्थिति मे चुप रहता है, उसका कोई प्रतिवाद या विरोध नही करता तो यह समझा 
जायगा कि उराने दरा प्रकार इस विषय मे ग्रपनी मोग सहमति'( ७०६ (०7560) दे दी 
है तथा मुकदमे मे वह इसके विपरीत स्थिति नही ग्रहण कर मकता । यह सिद्धान्त उसे 
देसी स्थिति प्रहण करने से रोवता (:४८०४ए७०८ था 5009 ) है, म्रत इसे 5507४ वा 
ए/९९१७४०7 कहते हैं। वांदी था प्रतिवादी का पहला भाच रगा या व्यवहार उसे ऐसा 
बाँध देवा है कि वह इसके विपरीत कोई विरोधी स्थिति मुकदमे मे नही ग्रहएा ऋर सकता 
अत इसे निबन्धन (£88०99०!) कहते हैं) यह उसे पहली स्थिति से विरोधी स्थिति 
लेने का तिपेध वरता है, रत इसे प्रतिषंध या प्रतिवारण (८८ए॥०7) का मिद्वान्त 
भी कहते हैं । 
इस मामले में थाईलेण्द का यह कहना था कि उसने कम्बोडिया के तत्कालीन 
फ्रेंच अधिकारियो को उनके सीमा सम्बन्धी नक्शों के बारे में पत्र द्वारा निभिपूर्तेक कोई 
सहमति नही भेजी | किन्तु न्यायालय का यह मत था कि थाईलैण्ड ने अपने आचरग्गय 
((००४४९) से इस विषय मे निड्चिवत रूप से सहमति प्रदान की है । यदि वे इस नक्शे 
में दी गई सीमा से सहमत नहीं ये वो उन्हे तकंसगत श्रववि (&८३६०॥896 एटा0प) 
के भीतर इसका तिरोध प्रकट कर देना चाहिये था । “उन्होंने ऐसा विरोध न तो उस 
समय प्रकदढ किया और न ही बहुत वर्षो तक प्रकट क्या, भ्रत यह समभवा चाहिये कि 
उन्होंने इस पर सहमति प्रदान की है ॥” 


८१० अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


«यदि १६०८ मे रघाग द्वारा नक्से वी तथा सीमान्‍्त की स्वीकृति में कोई सदैह 
हो तो भी न्यायालय बाद की घटानाओ के प्रकाश सै यह समभता है कि झब थाईलैण्ड को 
अपने ग्राचरण के कारण यह दावा करने का अधिकार तही है कि उसने यह सीमा नहीं 
स्वोकार की । १९६०४ की सधि के लाभो का स्याम ने गचास वर्ष तक उपयोग किया है, 
इससे उसे स्थायी सीम्य का लाभ प्राप्त हुआ है ! फ़ास ने तथा उसके द्वारा कम्बोडिया से 
यह विश्वास किया है कि थाईलैण्ड ने नक्शा स्वीझार किया है । भ्रत अब थाईलैण्ड के 
लिदे यह साय खुला नही है कि बह एक ओर इस सधि के लाभी का उपयोग करे और 
दुसरी ओर इस बात को अस्थोकार करे कि उसने इस सचि पर कभी सहमति नही 
प्रदान की ॥/7 
है जुलाई १६६२ को बकाक से की गई एक सरकारी घोपरा के अनुसार थाईलेण्ड 
ने विरोध प्रकट करते हुए न्यायालय के इस निरणंय को भान लिया, किन्तु इसके साथ इस 
मन्दिर के चारो ओर की भूमि में सेताये रखने का अपना अधिकार सुरक्षित रखने का 
विचार प्रकट किया ।* 
यहें निर्णय कई हृष्टियों से महृत्वपुर्णा है। इसमे न्‍्यायातय ने पहली बार अन्त- 
अप्ट्रीय सीमाओ्रो की बैंधता पर विस्तार से विचार किया और इसके मौलिक सिद्धान्तो 
क्य स्पष्टीकरण क्या । निवन्‍्नन के सिद्धान्त का भी विशद प्रतिपादन किया ।" भारत 
चीन-सीमा विवाद के प्रसग भ इस निर्णय का विशेष महत्व है क्यांक इसमे अन्तर्राष्ट्रीय 
सीमा के निर्धारण करने के सिद्धान्त वताये गये है | 
#०८टी सध्यपुव सथा कागो मे मू० शा० सन्र कटी कार्यवाही पर होने बाले ब्यय के 
सम्बन्ध मे परामर्शात्मक सम्मति ( 8.0५5079 ठछाणणा 09 0058 06 ए जा तन 
0०0 0 (४५ ७६94० ॥5५5६ ७७० (१०४४०) -- अन्पर्राष्ट्रीय न्‍्यापालय ने २० जुलाई 
१६६२ को इस विपय मे अपनी सम्मति दी कि मध्यपूर्व तया छागो मे शान्ति स्थापित 


है. अन्रर्रोष्द्रोय न्यायालय की रिपोर्ट १६४२) पृ० श्र 
४. इमके विस्तृत विवरण के लिए देखिये--डा» 7० कृ्णरात--दी परी६ढ़ विहीर केस 
दण्ड दी साइनो-इग्डियल वाउण्डरी *्वैश्दन १६६६ 
४५ इस तिर्णेय को स्वीकार करते हुए भा थ'ईलैंयड से इस निर्णय में लसके विश मत देने 
बाते न्यायाधीशों के देश! के जिरूड जो क यबादी रो, बइ निएग अराभदीय थी। इस साभले पर 
विचार करते समय न्ययाजय के अध्यक्ष पादेरड के थ, अत २१ जूत को थाहजैश्ड ने रद सोषणा 
की कि पोवैरट के जद्यान थाई लैएड के +*इरयातरों ने नहीं कक सकत, थो पैर फे व्यापारिक प्रति+ 
निियों को देश द्ोडकर चले जाने की आहट दा यई । इस मामले में त्रि| थि एव फ्रेंच न्‍्यायाधीशा 
ने थाइपैष्ट के पिरुड वोट रिया था, ऋ च विदेरा मन्‍चालय के दो कानूनी परामरादाता स० रा० 
अमरका के ओ अकेसन (&०४८६४००) के साथ कम्बोडिया की ओर इस मामले में वकील थे, अत 
चाईलेएड को सरकार ने इन देशों से पिरोव प्रकट करने के लिए १६ जून को यह पोपणा की कि 
बइ लाभोम के सम्बन्ध में ऊनेवा में होने ब'ले सम्भेचन में ठथा दक्षिणपूर्दी एकया सविप्रमश्न 
(४2७70) की पैक में आपने धतिनिधि नहीं मेडेसा, २१ जूत को उसने प रिस सें वियमाल अपने 
दूत को वीं छे लोन के दिये तेबार रढने को कद (कीसिग्स आक्षोडल्च १६६२, पृ० ८६३२) । 


अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्थायालब डश्१ 


करने के लिए सघ की ओर से की जाने वाली फौजी कार्यवाहियों पर होने वाले व्यय को 
देने के सम्बन्ध मे सघ के सरस्यो की वित्तीय जिम्मेवारी कहाँ तक है, क्या ऐसा व्यय 
स० रा० सघ का व्यय समझा जाना चाहिये और इसे सध के चार्टर की घारा १७ 
पेगाग्राफ २ के अतुसार सब सदस्य यज्यों मे बाँठा जाना चाहिये । 
इस सम्बन्ध मे खर्च न देने वाले प्रमुख राज्य सोवियत यूनियन तथा साम्यवादी 
थुट के अस्य देश है, इन्होंने इसके लिये एक पाई भी नही दी । ऐसे अन्य राष्ट्र, राष्ट्रवादी 
चीन, फ्राम ग्रौर ग्ररव देश हैं। इनका यह कहना था कि सघ के विधान के अवुसार ये 
विशेष व्यय हैं। 'सघ के सर्चों ([#छ्मज८६ ० 0प्8पाटबॉ07) में नहीं आते, अत 
ये इन्हे देने के लिये बाघ्य नहीं है । इस पर जनरल असेम्वली ने २० दिसम्बर, १६६१ 
के पारित किये एफ प्रस्ताव द्वारा अस्तर्राष्ट्रीय म्यायातप्र से सघ के चार्ट र की घारा १७ 
के पैरा २ की प्रामाणिक व्याख्या के सम्बन्ध से सम्मति माँगी और न्यायालय ने यह्‌ 
सम्मति दी कि कायो में की जाने याली फौजी कार्यवादी पर होने वाला ब्यय 'सघ का 
व्यय! है और इसका बहन संघ के सदस्यों को करना चाहिये । 
दद्षिण अधीका के मामले (900५ १४८५१ 37८७० 0७६०४) - इस मामले 
में १८६ जुलाई १६६६ को ग्रन्तर्राप्ट्रीय न्‍्यायालय ने सभापति के निरशयिक मत से एक 
महत्तपूर्ण निर्णय क्या है ।' यह मामला हेग के स्यायालय मे ४ सवम्बर १६६० को 
इईथियोपिया तथा लाइबैरिया के अफ्रीकी राज्यो ने दक्षिण भ्रफ़रीका की सरकार के 
विरुद्ध इस भाधार पर प्रस्तुत क्या था कि उसने दक्षिण-परिचगी ग्रफ़ीका के सम्बन्ध 
मे सथुक्त राष्ट्र सध द्वारा दिये गये शासनादेश ()४७002॥०) के कत्तंव्यों लथा 
दायित्वी का पालन नही किया है । इस मामले को अच्छी तरह समभमे के लिये इस्रकी 
पृष्ठभूमि का परिचय होना झ्रावश्यक है। श्रथम विश्वयुद्ध से पहले दक्षिरा परिचिमी 
अफ्रीका का प्रदेश जमनी के आधीन इसका मरक्षित राज्य था । सुद्ध में जमंनी क हारमे 
पर वर्साय की सधि द्वारा जर्मनी ने यह प्रदेश अपने साम्राज्य के अन्य भागों की भावि 
मित्रराष्ट्रों को सौप दिया । इन्होने राष्ट्र स्ध के सविधान की धारा २२ के अनुसार इस 
अदेश यर शासन करने का प्रधिकार ब्रिटिश सरकार की ओर से दक्षिण अ्रप्ीषा 
के सघ ([9005 ० $00४8 &708) को सौप दिया । १७ दिसम्वर १६२० को राष्ट 
संघ की परिपद्‌ ने इस शासतादेश को सपुध्ट करते हुए इसकी झर्तों का स्पप्टीआरण 
किया । इन झतर्तों के तथा राष्ट्र मघ के सविघान की घारा २० के अनुसार दक्षिण 
अफीका ने दक्षिय परिचसी अप्रीका पर राष्ट्र सघ को ओर से इस उद्देश्य से शासन 
करना था कि वह 5स प्रढ़ेझ् में निवासिया के कत्याग्म और विकास मे सहायक हो | 
राष्टसघ की परिपद्‌ को यह अधिकार था कि वह इसके प्रशासत का निरीक्षण्प करें गौर 
यह पता लगाये कि दक्षिण अफ्रोका इस दिल्ला मे अपने दाथित्वा का प्र॒रा कर रहा है। 
दक्षिण ग्रफीका मे कई वार इस प्रदेश को अपने राज्य म मिलाने वी इच्छा प्रव॒ट की, 





इंटरनेशनल कोर झाफ जरिटस की रिपोर्ट १६४४६, ए० ६५ इणिट्यन ब्नेल आफ 
ला, जुलाई १६६६, ए० ४०्ध-डश्व्‌ 





ध्श्र प्रन्तराष्ट्रीय कानून 


किन्तु राष्ट्र सघ इस धर आपत्ति करता रहा | द्वितीय विद्ययुद्ध की समाप्ति पर स० 
दाष्ट्र सघ की स्थापना होने पर राष्ट्र सघ द्वारा शासनादेश्प्राप्त (-धब्म्तद्वाध्त) सभी 
प्रदेश या तो स्वतन्त्र हो गये अ्रथवा स० रा० सथ की सरक्षक्ता (प/म्रडढ९58) मे 
भ्रा भये। केवल देक्षिण-परिचिमी अफ्रीका पर ही दक्षिण अप्रीका के सघ का प्रभुत्व बना 
रहा और वह स० रा० सघ को प्राप्त नही हुआ । सध की पहली सामान्य असेम्वली मे 
दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि ने दे कहा कि वक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अधिकाश 
निवासी दक्षिण अफ्रीका के सघ से मिलना चाहते है, किन्तु असेम्वली ने इसे स्वीकार 
नकरते हुए यह सिफारिश की कि इसे स० रा० सध की अन्तर्राष्ट्रीय न्यास पद्धति 
(वाए॥०टक्रांऊ $) 8८७४) में लाया जाय । दक्षिण अफ्रीका इसके लिये तैयार नही 


था, फिर भी वह इस बात के लिये तैयार हो गया कि “वह इसकी अथापूर्ब स्थिति 


रिपोर्ट देना रवीकार किया। किल्तु १६४६ से ऐसी रिपोर्ट देना बन्द कर दिया और 
मे इन्कार क्या तथा यह कहा 

कि इसके प्रशासन के संवन्ध में वह सध को कोई रिपोर्ट देने को बाध्य नही है। 
भमस्या के उत्न्न होने पर जनरल असेम्बली ने अल्लर्राप्ट्रीय स्यायालय 
इस प्रदेश के सम्बन्ध मे 
परामर्शात्मक्‌ सम्मति मांगी । १६५०, १६५५ 
पनी सम्मतियां देते हुए यह कहा था कि 
हुआ है। (२) 
की देखभाल करने के वही अ्रधिकार 


कानूनी तौर से बाध्य नही है कि वह इस प्रदेश को न्यास पद्धति मे 
$9घथा३) में लाये । (१) दक्षिण अफ्रीका को यह अधिकार नही है कि वह 
सध की सहमति के बिना दक्षिण परद्चिमी-अफ्रीका की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कोई परि- 
वतन करे । दक्षिण अफ्रीका ने इन सम्मतियों को मानने से इन्बार कर दिया । 


यह 
सलाह दी किये देक्षिण अफोका के साथ विवादग्रस्त दक्षिण परिचमी अफ्रीका के 
मैंण्डेट के विषय मे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय मे कानूनी कार्यवाही करने का यत्न करें। 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय श्श्श 


इसपर ४ नवस्वर १६६० वो ईवियोविया तथा साइज्रेरिया ने पहली बार 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण ग्रफोका के विरुद्ध इस आधार पर आ्वेदनपत्र दिया कि 
दक्षिप-पश्चिमी अफ्रीका के द्ासनादेश ('ध३7626) के प्रश्त पर तथा शासनादेश 
प्राप्त करने वाली ($॥/80690०7५ ) शक्ति के रूप गे दक्षिण अफ्रीका के यूनियन के कत्तंव्यों 
तथा कार्यो पर विचार करे । इस पर ३० नवम्बर १९६६१ को दक्षिण अफ्रीका ने अपनी 
प्रारम्भिक झ्रापत्ति यठ उठाई कि इसके विरुद्ध लाये गये मामले पर विचार करने का 
क्षेत्राधिकार ( 0080:000) न्यायालय को नही है । २१ दिसम्बर १६६२ को न्यायालय 
ने ७ के विरुद्ध ५ वोटो से दलिण अफ्रीका की आपत्तियो को रद्द करते हुए कहा कि 
न्‍्यायालस को इस विपय पर विचार करने रा पूरा अधिकार है । 
इसके बाद इस मामले का दूसरा दौर (8€०००० ए॥55८) शुरू हुआ। २३ 
दिसम्बर १६६४ को ईथियोपिया तथा लाइबेरिया ने दक्षिण अ्रफी का सध पर दक्षिण 
पश्चिमी अफ्रीका के प्रशासन के सबन्ध मे दिये गये शासनादेश को मग्र करने के आरोप- 
लगाते हुए स्यायालय से दन विषयों पर बिचार एव घापणा करने के लिये कहा-- 
(१) दक्षिणा-पश्चिमी अफ्रीका दक्षिरप अफ्रीका सघ को शासनादेश (]/०704०) के रूप 
में मिला हुआ प्रदेश है। (२) दक्षिएा अफ्रीका सघ पर शारानादेश के यभी बन्धन श्ौर 
दायित्व लागू है, स० रा० स्घ को उसके प्रश्चामन के निरीक्षण और नियन्त्रण का 
अधिकार है, उरे दशा विषय में दु० रा० राघ को बापिक रिपोर्ट देनी चाहिये। (३) 
रम-भेद एवं परर्थथय (29277#276) की नीति अपनाने के कारण दक्षिण अफ्रीका 
इस प्रदेश के निवासिया की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करने मे विफल सिद्ध हुआ है, 
उसने इस प्रदेश के निवासियों के साथ उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार व्यवहार 
नही फिया है, इस प्रकार उसचे इस भ्रदेश के निवासियों के तिय॑ प्रात्मनिर्णय श्रौर 
स्वतन्नता प्राप्त के द्वार बन्द कर दिये है। इस प्रदेश मे सैनिक अ्रदुडे स्थावित किये 
है | (४)दक्षिण अफ्रीका सघ ने स० रा० सघ की सहसति के बिना शासनादेश की शर्तों 
में गम्भीर परिवर्तन करने का प्रयत्त किया। (५) न्यायालय से यह भी प्रार्थना की गई 
थी कि वह इस बात पर भी विचार करे कि उपर्युक्त कार्यो से दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका 
के सबन्ब में दक्षिण ग्रफ़ीका सघ को दिये गये शासनादेश का भग होता है, प्रत उसका 
यह कत्तंव्य है कि बह ऐसे कार्य करना बन्द कर दे तथा इस विषय मे श्रपने दायित्वों भौर 
कत्तेब्यों का पालन करे । 
विल्तु न्‍्पायातय ने इन मौलिक प्रइनो पर विचार परने के स्थान पर केवल 
डूसी विषय पर जाँच और विचार किया कि क्या आवेदनकर्त्ताओ (ईथियोपिया तथा 
लाइयेरिया ) को इस विषय मे अपना दावा करने का कोई कानूनी अधिकार (]6४ग 
एहा॥ ७ प्रगांश८5) है। न्यायालय का यह तर्क था कि यह विषय इस मामले के 
ए८ााॉ से राम्बंद्ध था, जब कि १६६२ मे न्यायालय ने जिस प्रइन पर निर्णय दिया 
था, वह इसके भम्मुख आ्ावेदनकर्त्ता्नो की स्थिति के बारे मे या। न्यायालय का यह 
मत था कि जझासनादेद्य के प्राविधान (5एफज॑शाधएल छाछ्शभ्रणा३ णी 6 
]/४904७) दो प्रधान वर्गों मे बाँटे जा सकते हैं--(क) सचालन सम्बन्धी ष्यवस्थायें 


ड्श्ड अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


मां प्राविवान [0०07रएल एाएशझण्या), (ख)विशेष ढितो बाले[प्राविधान (896० 
प्रा(दप८घ5 970श8075) । सचालनविषम्क व्यवस्थाय शाशनादेश घाप्त करने वाले 
दाज्य के अधिकारों का तथा इस प्रदेश के निवासियों के प्रति तथा सघ एवं दूसरे 
विशिन प्रगो के प्रति इसके दायित्दो का प्रतिपादन करती हैं । हूसरे अ्रकार की 
च्यवस्थाये के विशेष हिंतो वाली है जो शासनादेदप्राप्त (१४६४०४५८6) प्रदेश के बारे मे 
सच के सदस्यों को चैघक्रितक राज्यों वे रूप मे अधदा इनके नागरिकों को कुछ अधिकार 
ब्रदान करते है ) न्यायालय का मह मत था कि इस मामले का सम्बन्ध पहले प्रकार की 
व्यवस्थाश्रा से या। न्यायालय ने ग्रावेदनकर्तताओ का यह तर्क नही स्वीकार छिया कि 
यथवि घासनादेश् प्राप्त करते वाले राज्य सघ की परिषद्‌ के सम्मुख उत्तरदायी है, फिर 
भी सध के सदस्या को यह अधिकार प्राप्त हे कि यदि शासूनादेश की व्यवस्थात्रो का 
झस्लघन होता हो तो बे न्यायालय से न्याय प्रएत करें । स्यप्यालय की हृ्टि में झ्ोवेदन- 
कर्तताश्ना को व्यायाक्षय से शासनादेश के उल्लघन के सम्बन्ध में न्याय पाने के लिये तथा 
इस विषय सर घोषशात्मक निर्णय पाने के लिये कोई कानूनी क्षधिकार होना चाहिग्रेथा, 
कि/जु उन्हे ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहो है, अत न्‍्याप्रालय इस प्रश्न पर विचार 
नहीं कर सकता है) न्यायालय ने इस विषय पर मानवीयताविपयक तर्क (प्रप्ायभाा- 
पधप्मप ह०घ००5) के खाधार पर भी विचार करने से इन्कार किया क्योंकि कानूनी 
मामलों पर विचार करने वाला न्यायालय ((0००४ 6 ५७) होने के नाते ऐसे 
प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकता या । इसके बाद न्यायालय ने आवेदनकर्त्ताओ की 
इस प्रधान युकति को भी नही स्वीकार किया कि शासनादेश का क्षेत्राधिकार निर्देश 
करते वाली धारा (वृणाइ9/८४०7० ०७४६७) इस विपय से आगवेदलकर्साप्रो को 
कानुनी कार्यवाही करने छा कोई अधिउगर प्रदा करती है, पिद्वात्‌ न्‍्थायाधीशों ने इस 
घारा वो अत्यन्त सकोरं व्ययर्या करते हुए यह परिणाम तिकाला कि ग्राविदनकर्त्ताओो 
की प्रार्येल्र पर इसलिये विचार नही किया जा सकता कि ये इस वात्त को सिद्ध नही कर 
सके हैँ कि उन्होंने जिस विषय से न्यास पाने के लिये आनेदनपत्र दिया है उरा विषय मे 
उन्हे पह न्याय पाने का कई कानूनी अधिकार या हित (.68० तड़या 06 प्रॉद्चठ5 ) 
है। भा श्रध्यक्ष के निर्शायक मत से न्‍्यायातय ने ईथियोपिया तथा लाइबैरिया के दावे 
१८ जुलाई १६६६ को रद कर दिये । 
है न्यायालय के १६६६ के निर्णय की अफ्रीका तया एशिया में बडी कडी आलोचना 
हुई है। यह आलोचना निम्नलिखित कारणो के आधार पर की गई है--(१) यह 
निर्णय १६६२ में इस मामले में दिये गये इसी न्यायालय के निरंय का दो बातों मे 
विरोधी ज्ञव प्रतिकुल है। पहलों बात यह है कि १६६२ मे इस न्‍्यायालय ने अपने 
निणुंय से यह कहा था कि मैण्डेट पद्धति के अनुसार दियेगये शासनादेश की दो 
विक्षेपताय हैं --(क) यह झासन करने दाले देश को “सम्पता की पवित्र घरीहर या 
न्यास (84०६४ प्र:५७६ ०६ ६५5७0००) के रूप मे दिया जाता है । (जे) इस न्यास 
के अनुसार जासनकार्य ठीक रीति से चलता रहे, इसके लिये इसमे समुचित व्यवस्थाये 
की गई हैं और न्यायालय को मी इनके पालन के लिये अधिकार दिये गये हैं॥ १६६२ 


अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्षायालय ड१५ 


में इन बातो को स्वीकार करने के बाद १६६६ मे इसके सर्वया प्रतिकूल न्यायालय से 
यह घोषणा की कि १६६२ में इसमे प्रतियादित किया गया यहे विचार आन्तिपुर्णो 
था कि पवित्र धरोहर' की रक्षा के लिये कोई क्यनूनी कार्यवाही की जा सकती थी ! 
घूसरी बात यह थी कि १६६२ मे न्यायाणय गे इस प्रदन पर विचार किया था कि 
ईथियोपिया तथा लाइवेरिया को इस मामले मे कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार 
है या नही ) दक्षिण अफ्रीका का यह कहना था फ़ि सघ के विसी सदस्य को इस विषय 
में कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है, उस समय न्यायालय ने यह तक झस्वी- 
कार कर दिया था। किन्तु १६६६ में अपने इस पूर्व दिणंय के सर्वथा प्रतिकूण जाते 
हुए उन्होंने ईथियोपिया तथा लाइवेरिया का इस मामले से कोई अधिकार नही माना । 
इस विपय में द० अफ्रीका के एक स्यायाधीक्ष वानविक ने लिखा यथा क्ि इस निर्प॑य के 
अधिकाश तके १६६२ के निर्णय मे दिये गए तकों के प्रतिकुल और विरोधी हैं 
(२) १६६२ के निर्ंय में स्यायालय ने द० अफ्रीका की यह युकति स्वीकार 
नही की थी कि मैण्डेट की धारा के झनुमार वर्तमान विधय में कोई “विवाद” ([)8990(७) 
नही क्योकि इससे आवेदनकर्त्ताओ्र के किसी भौतिक हित को कोई क्षति नही पहुँचती है । 
उस समय न्यायालग ने कहा था कि स़घ के सदस्यों को इस बात का कानूनी झधिकार 
प्राप्त है कि वे मैग्डेट पद्धति का पालन करवाते रहे । इसी श्राबार पर १६६२ का 
निरंय दिया गया था । १६६२ में इस प्रकार स्थापिन एव प्रतिपादित की गई व्यवस्था 
का न्यायालय ने १६६६ मे विरोध किया। एक अमेरिकन न्यायाधीश जेल्सप ने इसे 
कानून के क्षेत्र मे सवेथा मनिराधार व्यवस्था (00फरफौबढए प्रणणप्रचव०त० ॥ ]4छ) 
कहा है! (३) स्पायातय द्वारा झावेदतकर्त्ताओ के लिये इस मामले में कानूनी श्रधिकार 
होने का तक उठाना स्वंधा अवैध चौर थसयत था। न्यायालय के विधान एवं निणंयों 
में इस बात का कही उल्लेख नहीं कि इसके सामने मामला लाने घाले आवेदनकर्त्ता देश 
के लिए यह ग्रावश्यके हे कि वह इस वियय में ग्यता कानूनी अधिकार सिद्ध करे। 
न्यायाधीश जैस्सप ते इस विपय मे यह ठीक ही लिखा था कि इस कथत की पृष्टि में 
एक भी प्रमाण उपस्थित नही किया गया है। 
अस्तर्राष्ट्रीय न्‍्थायाजय द्वारा इस प्रकार का त्रिरोधी निर्णय देते का कारण यह 
था कि १६६२ का निर्णाय ७ के विरुद्ध 5 के बहुमत से हुमा था। किन्तु १६६६ मे १४ 
न्यायाधीश ये, इनमे सात पुराने न्यायाथोश थे और सात नये । पुराने स्यायाघीज्ञो मे 
सर पर्स स्पण्डर न्यायालय के भध्यक्ष थे, इन्होने १६६२ में न्यायालय के बहुमत के 
निर्सण से अख़मति प्रकट की थी और इस समय १६६२ वाले निरंय के अतिकूल 
निणंय को उन्होने अपने निणयिक वोट से बहुमत का निर्शय बनाया । इसके अतिरिक्त 
न्यायातय के एक न्यायाधीश पाकिस्तान के जफरुलला खाने प्रपना मत नही दिया 
क्योकि उनका यह कहना था कि प्रधान न्‍्यायाघीन ने उन्हें इस कारण इस मामले मे 
मत न देते की सच्ाह दी फ्योक्ति उन्हे एक वार प्रार्थी राज्यों ने तदर्थ स्यायाधीश 
(3002८ 96 #0८) के लप मे मनोनीत किद्रा था। 
१६६६ से अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्थायाजय ने अपने १६६२ के तिणुंय के प्रतिकूल निरशंय 


शहद अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


करके अ्रपनी स्थिति तथा प्रतिप्ठा को गहरा धक्का पहुँचाया है, १६६६ मे कोई नवीन 
परिष्थितियाँ न होने पर भी ऐसा निरणंय होने का यह कारण था कि १६६२ बाले 
सात न्यायाधीश अ्रवकाश् ग्रहरा कर चुके थे । न्यायाधीश विभिन्न देझो से निर्वाचित 
होने पर भी न्यायालय का कार्य निष्पक्ष रीति से करते है। फिर भी इस मामले में यह 
बात उल्लेखनीय है कि १६६२ के निर्णय से असहमति रखने वाले तथा १₹६६ मे 
बहुमत रखने बाते न्यायाधीश आस्ट्रेलिया, प्रायः , भश्रीस, इटली, पोलंण्ड, दक्षिण 
प्रफ्रीका और पवब्रिदेन के थे । पोलैण्ड के अतिरिक्त इन देशो की सरकारें दक्षिण अफ्रीका 
को नीति की कैटु आलोचक नही है । किन्तु १ ६६६ में असहमति प्रकट करने पाले 
न्यायाधीश चीन, जापान, मेक्सिको, नाइजी रिया, सेनेगाज, सोवियत सघ, और स०रा० 
प्रमेरिका के थे | स० रा० प्रमेरिका के अतिरिक्त इन देशो की सरकारें दक्षिणी अफ्रीका 
के कार्यो और नीतियो की कटु आलोचक रही है । यह सम्भव है कि यह केवल सयोग 
हो, किन्तु इससे न्यायालय की श्रतिष्ठा को गढेरा धक्का पहुँचा है, एशिया तथा ग्रफ्रीका 
के देशो मे इस न्यायालय की निप्पक्षता मे गहरा सदेह उत्पन्न हो गया है ।* 
प्रस्तर्राष्ट्रीय न्‍्वायालय का भूल्याकन--दरस विपय मे बम्वई हाईकोर्ट के मुख्य 
न्यायाधीश तथा स० रा० अमरीका में भारत के राजदूत थी एम० सी० छागला ने यह 
सत्य ही कहा है-' न्‍्याय का अन्तर्राष्ट्रीय स्यायाचय स० रा७ संघ का बहुत महत्वपूर्ण प्रग 
है । यद्यपि यह पूर्ण नही है, इसके वास वह सत्ता और अधिकार नही है, जो इसे प्राप्त होना 
चाहिए फिर भी पह एक महाव्‌ किचार का मूर्च रूप है, एकमात्र यही विचार राष्ट्रो मे 
शान्ति शोर सदुभाव लाने वाला है। इस विचार के अनुसार जैसे व्यवित आपस मे बिवाद 
होने पर एक दूसरे वय गला काटने का नही दौडते, वैसे ही राष्ट्रो को भी भ्रापस भे मतम्ेद 
होने पर आस्त्रो का सहारा नही लेना चाहिये, कि कैन्दु एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायालय 
के विरणंयों को स्वीकार करना चाहिए। इस न्यायालय मे स्वतन्त्रता तथा पक्षपात- 
ह्वीनता तो है, विज्तू इसके पास पूरी सत्ता और अधिकाटवड़ी है। यदि युद्धो का स्थान 
इस न्यायालय को ग्रहण करना तो हैं भ्रभी बहुत कुछ करना होगा । अन्तर्राष्ट्रीय कानून को 
मुटढ और सुल्थिर आधार परप्रतित्ठित करना होगा । न्यायालय का क्षेत्राधिकार ऐच्छिक 
के स्थान पर सब मामलों से अनिवाय हो जाना चाहिए और अन्त में न्यायालय के प्रत्येफ 
निर्णय को कियान्वित करने के लिए उसके पीछे उचित अनुज्ञप्ति (डव्याथा005) होनी 
चाहियें। इसके निर्णयो के आवश्यकता पडने पर स० रा० सघ के बलपूर्वक पि 


'इ्त निर्यय के 757 33 3 
४. रस निर्यय की आलोचना के लिये देडिये इश्डियन जनेज आफ इर्टरनेरानल लो, 
जुलाई १६६६, प० ३८३-३३४ 


बीसवॉ अ्रध्याय 
अनन्‍्तर्रा्रीय विवादों का निवटारा 


(5९(धशाशला६ 0 5(ट(रा4(0ा4! 495फप्र९5) 


सामान्य रूप से भ्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निवटारा फरने के दो प्रधान साधन 
हैं - मैत्रीपू्पं (/पा०७०७७)' और वब-योगकारी (0०९&८४७) या बाध्यकारी 
(0०5फ्पा॥ए७ ) । मैत्रीपूर्रों साघनी में दोनो पक्षों मे सदुमाजता और अच्छी प्रेरणा हारा 
जिवारो का हल किया यात्रा है और आशब्यकारी राधनों का आधार बल-अ्रयोग है । 
मैत्रीपूर्ण साधन (#पएणट१छ९ प्रा७व9) -- अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मैत्रीपूर्णो 
साकषव ये है---रार्ता, सत्मेपर और सच्यस्थणा, न रापत, अत्तराष्ट्रीय श्रत्यरोेय और जांच, 
पंचनिर्णाव, न्याय के अन्तर्राप्ट्रीय स्याथालय द्ारा तथा स ० रा० सध के माध्यम द्वारा 
न्यायिक समभौता। स० रा० सथ के चार्टर की धारा ३३ मे इनका स्पष्टीकरण करते 
हुए कहा गया है-/मन्तर्राप्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को सकद मे डालने वाले किसी 
विवाद मे दोतों पक्ष स्वेप्रवम इसे तिम्त उपायों द्वारा हल करने का प्रयत्न करेंगे---बार्त्ता, 
जाँच, मध्यस्थता, सराघन, पचनिणांय, न्यायालय ढारा निर्णय, प्रादेशिक संगठनों का 
तथा भ्रन्य शान्तिपूर्ण उपायो का अवलम्बन” | 
(१) बार्त्ता ()४८४०८०४४०७)--इसका अभिप्राय दो देशो मे उत्पन्त हुए 
किसी विवाद के समाधान के लिये परस्पर वार्त्तालाप है। ये राज्यों के ग्रध्यक्षों ढारा 
या उन द्वारा निपुक्त एवं प्रमाणित किये राजदूतो से तथा ग्न्य प्रतिनिधियों द्वारा 
होता है। प्राय: किसी विवाद के निबटारे के लिये दो देझ्नो मे पत्र-व्यवहार होता है, 
यह भी वार्ता का भ्रग होता है । उदाहरणार्थ, भारत-पाक सीमा-विवाद के समा- 
धान करने के लिये १ विलम्बर १६५६ को पटने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खा और 
भारत के प्रधानमन्नी की वार्ता हुई और उन्होंने दोनो देशो मे “उत्तम पडोसी” के सम्बन्ध 






१. प्राचीन मारत के स्थृतिकारों ने इस बात पर बहुत वह दियादे कि शुद्ध छेइने से पहले 
मत्रीपूर्ण उपायों द्वारा विवाद का समाधान करना चादिये । इन्हें वे साम या शान्ति का उपाय कददते 
हैं| साम के बाइ दात अर्थात दूसरे पक्त को आर्थिक सद्ायता और बहुमूल्य मेंटों द्वारा अपने 
बश में करना चाडिये | इन दोनो उपायों के विफल होने पर मेद अर्थार्‌ शनुपत्ष में फूड डालकर 
अपना प्रयोजन शिड करना चादेये । तोनों के सफच न दोने पर युद्ध छेडना उस है । मनुस्दृति 
(७६६८) के मतानुसाए-साम्वा दानेन मेदेन समस्तैरयवा इृबक । जिज्ञेतुं अययरेताटीन्‌ न युद्धेत 
कंदावत ।। ये चारों सारन प्राचीन परिझाषश के अनुसार उप्य कछलावे ओे । इनके विशद 
वर्यन के लेगे देललये--गणदुरैंय वाम य कायें--डिखये आफ पमेशास्, ख० ३, ए० १०३ । 
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स्थापित वरते रथा सीमा-विवाद का अन्त करने के सिगे सरतरियों की एक परिषद्‌ बुताने 
का निश्चय क्रिया। भारत के इस्पात तथा खान मत्री श्री स्वर्शासिह तथा पाकिस्तान 
के ले» कर्नल के० एम० शेख ने अपने प्रतिनिधि-मडलों के साथ १५ अक्टूबर से २२ 
झकटूबर १६५६ तक दिल्‍ती और ढाजा मे चात्तायें करके सीमा-सम्बन्धी विभिन्न विवादी 
का समाधान कर लिया ! मूर ने फॉब्शगाधावा७5 जिकाग्राढ एणाएक्रआऑं० से 
लिखा था---“भन्तर्राप्ट्रीय क्षत्र मे तवा अन्तर्साप्ट्रीय कानून के अर्थे मे बार्त्ता एक कामूनी, 
व्यवस्थित और प्रशासनात्मक प्रक्रिया है, इसकी सहायता से राज्य सरकारें अपनी झस- 
दिग्ध झवितियों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के साथ अपने सम्वन्बो का संचालन 
करनी हैं, श्रपने मतभेदों पर विचार-विमर्य, इनका व्यवस्थापन और रामाघान करती 
हैं।” यह आवश्यक नही कि वार्सा द्वारा विवाद वा समाधान हो जाय, विल्नु शान्ति- 
प्रेमी राज्य इस उपाय का अधिकतम उपयोग करते हैं । कई वार शान्ति का ढोग करने 
बाले राश्य भी विश्व का लोइमत झपते झनुकुर बनाने के लिए वार्सा के साधन का 
अ्रवतम्बन करते हैं। युद्ध से पहले वार्ता ढ्वारा लडाई को रोकने का भरसक प्रयत्न किया 
जाता है। 
सितम्बर १६६४५ में भारत-पाक संघर्ष छिड़ने पर ७ सितम्बर को सोवियत 
रूस ने दोनो देझो को इस क्षेत्र मे ध्ान्ति बनाये रखने के लिये प्रपनी सत्मेवायें देने का 
प्रस्दाव रखा था बशतें कि दोनो देश इसे उपयोगी समभत्ते हो। रूस मी राष्सेवास्रों से 
ही जनवरी १६६८ मे ताशकन्द-धोपणा (7950४०४ 060०797700) द्वारा दोनो 
देशो मे शान्ति स्थापित क रने थी दिशा मे महत्वपूर्णो पप उठाया गया । 

(२) सत्त्ेवा श्रोर मध्यस्यत्ता (56000 08८९5 290 १(००७(४०४)-- जब 
दो पक्ष स्ववरभिव अपने प्रतिनिधियों की दात्तर द्वारा विवाद का निवटारा नही कर सकते 
तो प्रन्य राज्य इनके विवाद के समाधान के लिगे अपनी सेवायें देते हैं ॥ उत्तम उद्देश्य 
से किया गया उनका यह कार्य सत्सेवा है और भगड़े को सुलमाने को दृष्टि से दोनों 
पक्षों के बीच में पटना सध्यरथवा है ॥ कई बार झनेक झक्तियाँ मिलरूर मध्यस्थता कर 
बायें करती हैं। चांद प्रदेश के सम्बन्ध म वोलिविया ओर पेंरागुये मे जब दो वर्ष 
(१६३२-३) तक निरन्तर युद्ध चलता रहा त्तो स० रा० अमरीका, अर्जेन्दायना, ब्राजील, 
चिली, पेरू तथा सुरेगुये की सामूहिक मध्यस्यता ने इस विवाद का समाधान कर शाति 
स्थापित की । १६४७ मे हालैण्ड तथा इंडोनेशिया में सघर्प होने पर सुरक्षा परिषद्‌ 
द्वारा नियत्त वी गयी सत्येवा समिति (5900 0॥॥0८3 (१०फः»॥८८) ने दोनो पक्षो 
के स्ममभोते भें उसन्न हुए गतिरोब को दूर किया। पेलेस्टाइन से ब्रिटिश मैँण्डेट की 
सरम्राप्ति के बाद इज़राइल तथा अरबों के मध्य म उत्तर हुए विवाद के स्म्पशान के 
लिये जनरल असेम्बली ने मई १६४८ में कोण्ट बर्नेश्ट को मध्यस्थ बनाया । १६४१ 
मे गरास्ट्रेलिया की सरकार ने भारत और थराविस्तान वे वाइमी र-सम्दन्धो विवाद को 
हल करने के जिये अपनी सत्मेवायें देने को कहा था, किन्तु भारत सरकार ने इसे 
स्वीकार नहीं किया । स० रा० सघवी ओर से ग्रमरीक्ा के फ्रेंक ग्राटम ने मध्यस्थ 
बनकर काश्मीर के मामले का समावान करने का यरद दिया। सितस्वर १६०५ में 


कै 


अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निबटारा डे 


रूस-जापान-युद्ध की समाप्ति अमरीक्रत राष्ट्रपति धियोडोर रूणवेल्ट की सत्सेवाओ से 
हुईं 

“ग्रन्तर्राप्ट्रीय विवादों के झमन्तिपूर्णो समाधान क्े हेग श्रम्चिसमय”” पर हस्ताक्षर 
करने वाले राज्पो ने भ्रविष्य में सत्सेवाओं और सध्यस्थता के उपाय के अधिकाधिक 
अयोग का सकलप प्रकट किया था। इसकी विभिन्न घाराओ (२-5) में इन दोनो के 
सम्बन्ध से अनेक नियस निश्चित किये गये थे। इनके अनुसार विवाद करने वाले पक्षों 
के अतिरिक्त अन्य राज्यो को मत्सेवायें देने का या मध्यस्थता करने का श्रधिकार है, 
इसे शब॒तापूर्ण कार्य नही समक्का जा सफता। धारा ६ के अनुसार ये उपाय केबल' 
परामर्शात्मक स्वरूप रखते है | घारा ७ के अनुमार मध्यस्थता स्वीकार करने का यह्‌ 
परिणाम नहीं है कि यह तिसी पक्ष वो युद्ध की आवश्यक तैयारियाँ करने से रोक 
सके । घारा ४ में मः्यस्यो के कार्य का वर्णन करते हुए कद्दा गया है कि इसका उद्देश्य 
“विवाद फरने घाजे राज्यो में उत्पन्न नाराजगी के भावो को दूर वरना तथा परस्पर- 
विरोधी दावो का समन्वय करना है” । कई बार यह बडा उपयोगी होता है तथा युद्धो 
बी सम्भावना दूर कर देता है। १६०४ म डागर बैक की घटना से ग्रेट ब्रिटेन थ्रौर रूस 
मे युद्ध छिडने की सम्भावना थी, किन्तु फ्रास की मध्यस्थता से दोना देशो मे समकौता 
हो गया । 

(३) सराधन ((०४०॥७४००७) ---आपेनहाइम ने इसका लक्षण करते हुए 
कहा है--"यह वियाद के समाघान की ऐसी प्रक्रिया है, जिसमे कगडा नियटाने का 
काम कु व्यक्तियों के कमीशन या झ्रायोग का सौया जाता है। यह आयोग दोनो पक्षा 
के जिवरण सुनकर उनमे समझौता कराने के प्रयत्व की दृष्टि से विवाद सम्वन्धी तथ्यों 
को स्पष्ट करते हुए एक रिपोर्ट देता है, इसमें विवाद के समाघान के लिये कुछ 
प्रस्ताव होते हैं, किस्तु इतका स्वरूप पचाट (७४०४०) था अदाणत्री निर्णय की भाँति 
अ्रनिवार्य रूप से मान्य नही होता ।!”' हडसन के छज्दा मे “सराधन की प्रक्तिया में तथ्यो 
के अन्वेषणु तथा विरोधी दाबो के समन्वय के प्रयत्त के बाद बिवाद के रामायौन के 
लिये प्रस्ताव बनाये जाते हैं । इन्हे स्वीकार या अस्वीकार करने की स्वतन्त्रता दोनो 
पक्षो को होती है।” इन लक्षण्पों से यह स्पष्ट है कि सराघन मे बस्तुत तीन तत्वो--- 
जाँच, मध्यस्यता तथा विवाद निपटाने के प्रस्तावो का सम्मिश्वए्य होता है। हेय के प्रभि- 
समय ((१०४४९७४्0०४) द्वारा सराधन की प्रक्रिया विकसित हुई है। इसको घारा ६ के 
अ्रतुसार यह व्यवस्या की गयी थी कि तय्यो के सम्वन्ध मे विवाद द्वोने पर इसके अन्वेषरप 
के लिये दोनो पक्षी द्वारा चुने गये व्यक्तितया का एंक 'ग्रन्तरॉप्ट्रीय आयोग” बनाया जाय/ 
किन्पु विसी राज्य के* सम्मान! और महत्यपूर्ण स्वार्थ (झछकणमा बात 98] दावा) 
से सम्बन्ध रखने वाले प्रइन ऐसी जाँच का विषय नही बन सकते थे 

सराघन का इरासे मिलत्री-जुलत़ो प्रन्‍्य प्रक्रियाओं से वडा सूक्ष्म और स्पष्ट 
अन्तर द्वे) यह जाँच के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग (7॥शक्रशाता9] (:0फ्रशाइडणा छा 








३- झआपेनदाशग--इण्टरनेशनज लॉ, खें० ३, सप्यम सरकरण, पृ० १९ 


४२० अस्तर्राष्ट्रीय कानून 


स्िवुण>) तथा पच्रनिर्णय (470०१) को सध्यवर्ती प्रक्रिया है। जांच कमी- 
धन का मुख्य उद्देश्य इस आशा से तथ्यो का विज्ददीकरण (#(एलाव०9) करना 
होता है कि इससे दोनो गश्ष स्वथमेव आपस में रामझौता कर लेंगे। किस्यु सराधन 
का मुख्य राध्ष्य इस आयाग के अयत्नो द्वारा दोनों पक्षों का समझौता कराना है। 
पचनिरणंय से ठोक ढग से बनाये पच्र या न्यायाधिकरण का निर्खय दोनो पश्षो को प्रति- 
दार्य रुप से स्वीकार करना होता है, किन्तु सराधन में दोनो पक्षो के लिए कानूनी तौर 
से यह भावश्यक नही कि वे विवाद के समाधान के लिए चुकाये गये प्रस्तावों को 
स्वीकार कर ले। सराघन सब्यस्यता ( ४००७४४००) से भी स्पष्ट भेद रखता है, क्योकि 
सराधन मे दोनो पक्ष अपना विवाद अुख्य रूप से दुसरे व्यक्तितयो के समूह को इस प्रधान 
उद्देश्य के साथ सौपते है कि वह तथ्यों की निष्पक्ष जाँच के बाद इसके समाधान के 
सस्ताव उपस्थित करेगा। किन्तु मध्यस्थता मे तीसरा राज्य स्वेयमेव दोनो पक्षों मे 
वार्चा चलाकर विवाद को हल करने का प्रयत्न करता है। 
४) श्रन्तर्राष्ट्रीय जाँघ-आयोग - थे विवादों की जॉच के लिये बनाये जाते 
दोनो पक्ष ग्पना उद्ध बन्द रखते है पहले यह 
कहा जाचुका है कि १ 5&& के हेय अ्भिसमय के अचुमार यह जाँच किसी राज्य के 
तथा महत्वपुरं रजार्थ के प्रश्न के साः नद्ी होनी चाहिये । इसका 
उद्देश्य इस ह्टिसे तथ्यों का अनुसधान करना है कि इनके विश्वदीकरण से आति 
और श्रज्ञान दूर हो सके श्रौर इसके परिरामस्वरूप दान्ति स्पापित हो। १६०७ के 


इसकी रिपोर्ट मिलने तक युद्ध नही करेगे। (स्ल 
होगे। प्रत्येक पक्ष इसके लिये एक अपना नागरिक और एक तो सा 
चुनेगा और दोनो मिलकर तीसरे रीज्य का पाचचा सइ; 


इस्य चुनगे । (ग) इनको रिपोर्ट 
के साल के भीतर अवश्य मा जानी चाहिये, किन्तु इसकी अवधि दोना पक्षों की सहमति 
सकेती का ने इसके 


रखती है--.. (क) इसमे राज्य की प्रततिष्य और मेहत्वपूरं स्वायों के प्रदन को जॉँच- 
आयोग के अधिकार-स्षेत्र से बाहर नही रखा गया। हेय अभित्तमय का आयोग विवाद 
होने पर बनाया जाता या, किन्लु यह स्थायी स्प से बना इग्ा है। (सर) इसमे रिपोर्ट 
के प्रकाशन से पहले पुद्ध वर पावन्दी लगायी गयी है। 

राष्ट्र सघ ने और स० 'पा० मप ने सरायन भर जांच-आयोग डारा अनेक 


अलराष्ट्रीय विवाद को हल करने का अयल्‍्त किया है। १६ ३६ मे राष्ट्र सघ डरा मचू- 
की 


अन्तर्राष्ट्रीय चिवादों का निबटारा डर१ 


एक सराधन आयोग ((०ँ८॥॥३००३ 0!०शाशा5।्आ०४) बगाया था । दोतो विष्बमुद्धो 

के बीच में विभिन्न देशो मे सराधन की प्रक्रिया अपनाने के लिये सैकड़ों सधियाँ की गयी 

और इस कार्य के लिये सौ से अधिक स्थायी आयोग बनाये गये, किन्तु इस प्रतिया रो 

बहुत कम लाभ उठाया गया। अप्रैल १६४४० की शान्तिपूर्णा निबदारे की ग्रमरीकन 

सधि मे अमराकी राज्यो ने इस प्रक्रिया से श्रापस्ी विवाद हल करने की ध्यवस्था स्वीकार 

की है । इसी वर्ष ब्रुमेल्ज की सघि द्वारा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास, बेल्जियम, हालेड, लुक्सेमवर्गं 

ने आपसी विवादों के लिये सराधन के उपाय के अवलम्बन का निश्चय किया है| १६४६ 

शे रा० रा० राघ की जनरल असेम्बसी ने राराधन के गग्वन्ध मे चार प्ररताव स्वीकार 

किये है। 
ि उपर्यक्त सभी साधतों - वार्त्ता, सत्सेवा, मध्यस्पता, सराधन, जाँच भ्रायोग-गे 
दोनों पक्षो के विवाद को किसी न्यायिक निर्णय (॥एकालाण 6€ल(घ०7) द्वारा हल 
नही क्रिया जाता, दोनों पक्ष मध्यस्थो के सुझाय फो भानने के लिये बाध्य नही है | प्रत* 
इन्हें निर्णयेतर (]२०७-0९८४४०००)) उपाय कहा जाता है। किन्तु इनमे दोतों पक्षो 
को सुभाव न मानने की स्वतन्तता होने से ये उपाय अधिक प्रभावशाली नही है । इन्ह 
परभावज्ञाली बनाने के लिये कुछ अन्य उपायों का विकास किया गया हे । इनमें दोनो 
पक्षों को विवाद के निबटारे के लिये बनाये गये पत्र श्रादि का निर्णय मानता आपर्यक 
होता है। झत ये निर्णायात्मक (08०8009) साधन कहे जाते है । ये दो प्रकार के 
है-- पचरनिर्णशय (870॥004007) वेचा झ्धिनिरंय या त्यायिक निर्णय (800४० 
व07 67 ]एकटाश इ९(एट्माट0८) + 

(५) पचनिषेय"(879080०7)--विभिश्न राज्प्रों के विधादों को दोनो पक्षो 
हारा किया पंच को सौएक्र निर्शाय कराने की परिपाटी पर्चिमी जगत्‌ में यूनातियों 
के समय से चली आ रही है। मथ्य काल से भी इसका प्रयोग होता रहा। १७६४ की 
जे संधि (399 77०७9) के ग्रनुसार ग्रेट ब्रिटेन और स० रा० गमरीका के भवेक विवाद 
पचनिर्णाय द्वारा तय किये गये । १८७७२ से १८६६ तक प्रेट ब्रिटेन ते ऐसे तीस पचतिरंय 
कराये, अन्य योरोपियन राज्यो, दक्षिण झमरीकी राज्यों तथा स० रा० शमरीका 
के इसी अधधि में पचनिणायो द्वारा तय किये गये अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की सप्या क्रमश 
साठ, परास और बीस थी। 
पचनिरणाय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए श्रापेनहाइम ने लिखा है' कि इसका अर्थ 

राज्यो के मतभेद का समाधान कानूनी निर्णय ढ्ारा किया जाना है, यह निर्णय दोनो 

पक्षों द्वारा चुने हुए एक झथवा झनेक पच्रो के स्यायाधिकरगा (एएऐण्णछ) द्वारा 
होता है और यह ग्यधिकरण न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय से प्रुथक्‌ हे।” पच का 
काम कानून का ज्ञानन रखने वाले फ़िसी राज्य के शासनाध्यक्ष को भी सौंपा जा 
सकता है तथा क्रिसी न्‍्यायाधिकरण को सौपा जा सकता है। विभिन्न राज्य आपसी 

विवाद प५चो को सौपने के लिये विद्येप सब्चियाँ करते है। इत सधियो में पचनिर्ंय के 
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मल सिद्धात्तो का और इसकी भक्रिया का विस्तृत विवरण होता है। कई बार व्यापारिक 
सपियों मे एक ऐसी धारा रखी जाती है, जिसके अनुसार इसके सम्बन्ध भे होने बाते 
मतभेदो के निर्णय के लिये पचो की व्यवस्था का डल्लेख होता है सामान्य रूप (| 
पचतिरँय से अन्तर्राप्ट्रीय कानूत के भौलिक सिद्धान्त लागू किये जाने हैं। यदि सम्बद्ध 
पक्षो की इच्छा हो तो वे इसमे समन्‍्याय (एवण्णा७) के सिद्धान्त भी लागू कर सकते 
हैं। ब्रियर्ली के कयनानुसार' “पच और जज दोनो के लिये यह झनिवार्य है कि वे कानूव 
के नियसो के अनुसार अपना निर्णय दें, किसीको यह अधिकार नही है कि वह कानूब का 
निरादर करते हुए अपने विवेक का प्रयोग करे भ्रथवा वह जिसे उचित और न्यायपुर्ण 
समभता है, उसके अ्रनुसार अपना निरएय करे ।/” 


सामान्म रूप से पचो का निणेय (8७७0) या पचाट दीनो पक्षो को अनिवार्य 
ऋूप से रबीकार करता पडता है । राज्यों के लिये यह श्रावद्यक नही है कि वे अपना 
कोई विवाद पर्चो को सोपे । किन्तु एक बार यह विवाद सौंपने पर पचनिरणेय को स्वीकार 
करना उनके लिए झ्रावश्यक हो जाता है। भारत को कई बार काश्मीर का भ्रएन पच 
को सौंपने की प्रेरणए दी गयी, फिन्तु उसने इसे पच न्हो सौंवनए स्तीकार नहीं किया। 
यदि बह ऐसा कर लेता तो उसके लिये पच का निरंय मानना भ्रावश्यक हो जाता। 
सदि एव पक्षा पव का निर्णय नही मानता सो दूसरा पक्ष उसे सभी उपायों से इसने 
लिए बाध्य कर सकता है । क्न्‍्तु यदि पच का निर्णय दबाव, ध्यान्ति, धोखे या गलत- 
फहमी से दिया गया हो तो इसका पालन सम्बद्ध पक्षों के लिए भ्रावश्यक नहीं होता, 
यदि यह भपने अधिकारी का अतितसण करके दिया जाय तो भी भान्‍्य नहीं होता । 
१८३१ मे हार्लण्ड के राजा ने प्रेट प्रिठेन और स० रा० झमरीबा के उत्तर-पूर्वी सीमा 
विवाद के बारे मे अपना निर्णय दिया था, किन्तु इसे पच द्वारा अपने अधिकारी के भ्रति- 
ऋ्रमराए के काररए स्वीकार नही छिया गया । इसी झाधार वर १६०६ मे धोलिविगा ने 
पेरू के साथ अपने सीमा विवाद के विपय मे ग्रजैन्टायना के राष्ट्रपति द्वारा किये गये 
पचाद (&एण्य6) को स्वीकार नही क्या । 
हैग के १८६६६ तथा १६०७ के झमिसमयो (009६८७४७०७९) मे पचनिरएेय को 
भत्तर्राष्ट्रीय कानूनी विवादों को हल करने का सबसे प्रभावशाली तथा नन्‍्यायपूर्णं साघन 
मानते हुए इसके सम्बन्ध मे विस्तृत व्यवस्थायें की गयी थी। भन्तर्शस्ट्रीय विवादों के 
शास्तिपूर्ण निबटारे के श्रभिसमय की ६७ धाराप्ो में ४४ (धारा स० ३७ ६०) पच- 
निर्णय के विषय मे हैं। १८६६ के हेग सम्मेतल से पटले कोई ऐसा निरिचत व्यक्ति समूह 
नही था, जिसमें से पच्चो को चुना जाय। इस सम्मेतन वी सबसे बडी विशेषता पच- 
निर्णय वे स्थायी न्यायालय (एटाफाधएशा: ए०फर ० 67छाएय०४) की स्थापना थी । 
इसके सम्बन्ध में परिहास गे यह कहा जाता है कि यह न तो स्थायी था और न न्यायालय, 
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५. भारतीय र्विषान में शण्षज्म0 के लिए काश्मीरी माण के श्स शब्द को अदण 
किया गया है 
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क्योकि यह विधिशास्त्र के विद्वानों के नामो की एक सूची मात्र था। इस अभिसमय को 
स्वीकार करने घाले प्रत्येक राज्य को “अन्तर्राष्ट्रीय कानून वी योग्यठा के लिए विर्यात, 
उच्चतम नैत्तिक स्याति रखनेवाते तथा पत्र के क्तेंब्य स्वीकार करने के इच्छुक” चार 
व्यक्तियों के नाम देने पडते हैं। इनका कार्यकाल ६ वर्ष का होता था ([घारा ४४)। जब 
सबद्ध पक्ष अपने विवाद के लिए उपर्युक्त तामसूची मे से सर्वसम्मि से पथ्मा के नाम नहीं 
छाॉट सकते थे तो प्रत्येक पक्ष दो नाम छाँट लेता था, एक अपने देश का तथा एक अ्रन्य 
देश का। दोनों पक्षों द्वारा चुने यये चार व्यक्ति पाँचवे पच को चुनते थे। हेग के प्रस्तावी 
के अनुसार राज्यो ने ग्न्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए पच-पड्धति को आवश्यक 
रूप से स्वीकार नही किया। उन्होने इसे अपनी इच्छानुसार स्वीकार या अ्स्वीयार करने 
को स्वाधीनता रखी ( इस विषय में उनकी यह घोषणा थी कि “यह बाछनीय है कि 
विवाद उत्पन्न होने पर परिस्थितियों के अनुसार पच-पद्धति का अवजम्धन किया 
जाय।! 
हेग के पचनिर्णय के स्थायी न्यायालय ने अपनी स्थापना के वाद से १६१४ 
तक १६ मामलो का फैसला दिया था । इनका पहले उल्लेख क्या जा चुका है (पु० 
३६६-७ ) | इनमे उत्तरी अटलाटिक की मछलीगाहों वाला भगडा तो पिछले सौ वर्ष से 
चला आ रहा था । १६१२ मे इसका निबटारा हो गया । 
विभिन देशो ने अपने कानूनी विवादों को पचो को सौंपने की जो सर्वियाँवी 
हैं, उनमे कुछ भ्रपवाद गौर प्रतिवन्ध रखे गये हैं। १६०३ मे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रास ने 
परचनिर्णंय की सचि करते हुए यट कद्मा कि यठ बेयजल उन्ही विकाओे के लिए लागू होगी 
जिनमे किसी की स्वाधीनता, सम्मान और महत्वपूर्णों स्वार्थों का प्रश्न न हो । १९०८ मे 
स० रा० अमरीका ने भी अनेक प्रन्य देशो के साथ ऐसी रूट सचियाँ (7२००६ प76०॥८७) 
की । किन्तु इस बियय बी अधिकाश सबियों मे ग्रनिवाये पचनिर्णय ((07फएफपी५09 
80॥0000009 ) को अनेक भतिवन्धो और मर्यादाओं के साथ स्वीकार किया गया है । 
(६) भ्रधिनिर्णय (80)0670809 )-- हैय के पच न्यायालय का कार्य महत्व- 
यूं होने वर भी कई हृष्टिया से दोयपूर्ण था। पहले बताया जा चुत है कि बरतुत यह 
कोई न्यायालय नहीं था, केवल पचो के नामो की सूची थी | जब विवाद करने वाल 
पक्ष इन नामी में से किन्टो व्यक्तियों को अपने साले के लिये पत् सान लेते भे सभी 
यह न्यायालय का रुप घारणा करता था । इसका दूसरा दोष यह था क्रि प्रत्पक्र मामले 
के पच बिभिन व्यक्ति होते थे। इसलिए न्याय काये मे कोई अविच्छिन्नता या एक 
रुपता नहीं आते पाती थी । इन दोपो को दूर करने के लिए प्रथम विष्वटद्ध के बाद 
राष्ट्र सघ ने भन्तर्राष्ट्रीय स्याय के स्थायी स्थायालय ( एश्वाए30९७॥ 00074 णी[वाल- 
7४॥07व9 3050८) वी स्थापना की और द्वितीय विश्वरुद्ध के बाद खू० रा० सघने 
स्थायी न्यायालय के स्थान पर न्याय का श्रन्तर्राष्ट्रीय स्यायालय स्थापित क्या। 
न्यायालयों हारा क्ये गये फंसले अधिनि्य (&9]9८८2४४०७) कहताते हैं॥ पिछले 
अध्याय मे इन दोनो के काये का वर्णन हो चुका है /देखिये पृ० ३६७ ८) । 
पचनिणंय (#799ध००) तथा अधिनिर्सष (68097००४००) में इुछ 
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साहदब्य तथा कुछ भेव हैं। साहध्य ये हैं--(व) दोलो मे विवाद का लमाबान कानून 
के नियमों और सिडधान्तों के ग्राधार पर एक बाह्य ण॒द निप्पक्ष एजेन्सी द्वारा हे 
(ख) पचतिग्युय तथा अधिनिणंय दोनों वा पतन दोनों पक्षो के लिए अनिवार्य हो 
है । (ग) दोनों में अपने विदाद को पचायत या स्यापालय को सौंपता ऐच्छिक होता है । 
किन्‍्तु इन दोनों के सौलिक भेद निम्नलिखित है--(क) पचायत के पच भत्पेक मामले 
मे तावद्ध पक्षो द्वारा चुते हुए ब्यत्ित होते है, किन्तु अविनिर्णय वरने बाला न्‍्यापालय 
स्थायी होता है, पह विचाद उत्तन्न होने से पूर्व ही विद्यपान होता है, उसके न्याया्ष द्यो 
के जुनाद मे यवद्ध पक्ष कोई भाग नही लेते । से न्‍्यायाघीय् विभिन्न राज्यों द्वारा चुने 
होते हैं। (व) पंचायत उत सब नियमों को स्वीकार करती है, जो विवाद वरने वाले 
पक्षो को मान्य है, विन्तु स्थायालय कायल के विषय मे दोनों पक्षो द्वारा क्रिमी प्रकार 
की कोई मर्यादा का बधत स्त्रीकार करेगा । स्थायी न्यायालय का सबसे बड़ा लाभ 
इसका अश्रविच्छिल्ष रूपसे बना रहना है। इससे जहाँ एक ओर वादविधि (८४४० 
७5७) वग पिफ्यस होता है, वर्टां दूसरी श्रोर प्रस्येश जियार ये विचार बे लिए हर 
बार नये सिरे से न्यायाधीशों को चुनने को प्रावज्पकता नही रहतीं। कई बार अन्त- 
रप्ट्रीय विवादों के शान्तिपृर्ण समाधान के लिए ऊपर वताये गये साथवों या अक्रियात्रो 
ना मिधित ((०७४०आ०) रुप भे प्रयोग होता है। १६१६ वे थाद शी गमी अनेना 
सधियों में विदादा के निबटारे के लिए सराघन गौर स्यागिब निर्णय को प्रन्‍ियाओं 
का वर्णन है। १६२५वी लोकानों सधि तथा १६२८ का अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के 
शात्तिपूर्ण समाधान का सासान्य काउन (6:ए०:४| 8८९) इसके सप्रसिद्ध उदाहरए हैं । 
(७) राप्ट्रतथ और स० रा० सघ द्वारा बिवादो का निवदारा [$लपेलाश्यां 
रण 90/5900 7०७४४ (७६ !१४७६७॥४०५ ण।,६०४०४ णीइशाणा5 शात 50 0 ) 
इन दोनों सस्थाग्रो के बनाने का प्रधान उद्देश्य पत्तर्गाष्ट्रीय बिबादो बा दएलि- 
पूर्ण समाधान था। राष्ट्रसघ के प्रतिज्ञापत्र में ऐसे विवादा के हल के लिए घारा १२ में 
व्रीन उपाप बताये गये है -इसे प्रो का सौंपना, हेग की स्थायी पचायती झदातत को 
सौंपता अथवा सघ की कौसिल द्वारा इसबी जॉच वरवाना। पहलो दो भवस्थाओ्रों मे 
परह विरेय उपप्रुरत (!९८४६०४०७७०) समय में दिया जाता झावश्यक था तथा कौसिल 
को जाँच छ मटीते के भीतर पूरी होनी चाहिप थी। इन निणेपरी के तथा जाँच के बाद 
तीन महीने तक दोनो देशो को युद्ध छेडने की मनाटी थी, ताकि इस वीच में उनकी 
उत्तेज्षित मनोभाजतायें मात हो जायें भोर आानिपृर्ण तथा तिप्पक्ष रीति स इस भ्रण्व पर 
विचार ही ! धारा १३ के ग्रयुसार अन्तर्राप्ट्रीय सवि के या बातूत आदि वे प्रदव पच- 
निर्णय या त्यायालय के निर्णय वे विषय वत सकते थे । थारा १६ में कौंसिल द्वारा 
विवाद के निपटाने वी विधि का विस्तृत वर्शेन था । कौसिल ढारा को गई जांच वी 
रिपोर्ट मानते के लिये दोनो पक्ष घाधित नही किये या सबते ये | घागा १६ मे झाविपूर्ण 
निवदारे के पस्दाव स्वीवार न बरसे वाले राज्यो वे विरद्ध आधिक प्रतिवस्ध (2८0- 
ग्रणगाह इथ्काणा०घ४8) लगाने की व्यवस्था की गयी थी । 
स० रा० सष के चार्टर की घारा २४, २५ मे झन्वर्गप्ट्रीय झाति भौर सुरक्षा 
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बनागे रखने का प्रधान उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद्‌ पर डाला गया है, वह स० रा० 
सथ के उद्देश्यो तथा सिद्धात्तो के अनुसार कार्य करती है. स० रा० सब के सदरयों 
का यह कत्तेब्य है कि वे छुरक्षा परिपद्‌ के निएयों को स्वीकार तथा क़ियान्वित करे । 
विवाद करने वाले पक्षो के लिये यह आवद्चयक है कि वे अपने विवादों का समाधान 
बार्त्ता, मध्यस्पता, जाँच, सरापन, पचनिरणंय, अधिनिर्णंय से, तथा ग्रदेशिक सगठना 
कौ सहायता से झोर अच्य झ्ञातिपूर्ण उपायो से करे ) सुरक्षा परिपद्‌ भी इन्ही उपायो 
का अबजम्बत करके विवादों का समाधान करती है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को 
सकट से डालने वाली किसी भो स्थिति की जाँच करने का अधिकार है । स० र० सघ 
का कोई सदस्य ऐसी स्थिति को सुरक्षा परिपद के सामये रख सकता है | इसका समा- 
धान यदि शान्तिपूर्ण उपायो से न हो तो उसे इसके लिये संनिक कार्यवाही करने का 
भी ऋ्धिकार है। कोरिया तथा स्वेज नहर के मामले में उसने ऐसी कार्यवाही सकलता- 
पूर्वक की थी 0४“ 
ब्राध्यकारी साचन (८0प्रएण क्रए८ 72४५४८5)- जब दो राज्य उपर्युक्त 
पीफि!6 उपायों से झपने विवाद का समाधान नही कर सकते, नो वे युद्ध छेडने से 
>प्रहलि दूसरे पक्ष पर झनेफ प्रकार का दवाव और बल डालकर झपता उद्देश्य पूरा 
करना चाहते हैं। युद्ध मे शस्त्रों के बल का प्रयोग होता है, यह विवाद के निणंय का 
अस्तिम उपाय है । किन्तु उससे पूर्वे दूसरे पक्ष पर दबाव डालने के लिये जिन साधनों 
का झवलम्बन किया जाता है, वे वाध्यकारी ग्राचन (00ए७फपोआए8 झा९३5०7०७) 
कहलात्ते है । आ्रापेनह्माइम ने लिखा है--"मतभेदो के ममाधान के बाघ्यकारी साधन 
ने है, जिनमे वाध्यता का कुछ भ्रश होता है, दनका प्रयोग एक राज्य दूसरे राज्य के 
विरुद्ध इस उद्देश्य से करता है कि बह पहले राज्य द्वारा वाद्ित रुप मे मतभेदों के 
समाधान को स्वीकार कर ले ।" 
युद्ध में तथा बाध्यकारी साधनों मे कई महत्वपूर्ण श्रन्तर हे । पहला श्रत्तर 
सह है कि से साधन विवाद करने वाले राष्ट्रो अथवा अन्य राज्यों द्वारा युद्ध का कार्य 
तही समझे जाते । श्रत इनका प्रयोग होने पर झ्ञातिकाल के सब सम्बन्ध--राजदूतो 
का आदान-प्रदान, व्यापारिक सम्पर्क और सध्ियों का पालन सामान्य रूप से होता 
रहता है । दूसरा झन्तर यह है कि वाध्यकारी साधनो द्वारा दूसरे पक्षो को हानि पहुँचायी 
जाती है, किन्तु इसकी कुछ सीमा झोर मर्यादा होती है, युद्ध में परपक्ष को हानि पहुंचाने 
बे सभी साधनों का प्रयोग हो सकता है, वभते कि वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा वर्णित 
न हो । तीस्तरा ग्रन्तर यह है कि वाध्यकारी साधनों का प्रयोग करने के बाद जब दूसरा 
पक्ष सतभेरें का समाघान करने के लिये तैयार हो जाता है, तो इनका श्रयोग बन्द पर 
दिया जाता हे | किन्तु यदि लडाई एक बार झुरू हो जाय तो एक पक्ष के भुक जाने पर 
भी दूसरा पक्ष लडाई बन्द करने के लिये बावित नही होता । विजेता को विजित देश 
पर मनचाही झर्ते थोपने का पूर अधिकार है । बाध्यकारी सावनों के प्रयोग में ऐसा 
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सम्भव नही है। वाध्यकारी साधनो के मुखूप प्रकार ये हैं -- 
(क) प्रतिकर्म (7६६६००७४७४)--प्रतिकर्म एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के 
विरुद्ध प्रतिकार कैसे कौ दृष्टि से किये झये कार्य होते है। आपेवहाइम के शब्दों मे 
“प्रतिकर्म बदले के लिये एक पारिभाषिक बब्द है, इसका प्रयोग एक राज्य के ऐसे 
ऋशिष्दतापूर्णो, अ्ृपालु, अशुचित और अन्यायपूर्ण कार्यो के लिये होता है, जो दूसरे 
राज्य द्वारा इस प्रकार के कार्य किये जाने पर प्रत्युत्तर के रुप में किये जाते हैं ।”” जब 
कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के किसी कार्य से क्षति उठाता है तो वह उसे वैसे ही 
क्षति पहुँचाने के कार्य करता है, यही प्रतिकर्म है॥ इसका उद्देंदय इस प्रवार के बार्य 
द्वारा दूसरे राज्य को भ्रपना,भ्रद्चिप्ट, अनुचित तथा अमेत्रीपू् व्यवहार छोडने के लिये 
बाधित करना है । कुछ उदाहरणो से इसका स्वरूप स्पष्ट ही जायगा। 
जब रूस ने १६०४ में साखालीन टू के समद्र भे जापानी मछियारोंको 
निकाल दिया तो जापान ने रूस से आने वाले माल पर अधिक चुगी लगाने की घमकी 
दी | १६५१ मे जब चैकोल्लोवाक्यिा ने अ्रकारण ही कुछ अमरीकन सागरिको को 
बन्दी बनाया तो समरीकन रारकार ने इस देश के साप बिये हुए व्यापारिक समभौते 
को रह बरने का निश्चय विया । जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भारतीयों के साथ 
रगभेद वी नीति में कोई कमी या परिवर्तन नही दिया तो भारत सरकार ने अपने 
देश में रहने वाले वक्षिण अफ्नीका के चागरिको पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये तथा वहाँ 
से अपना प्रतिनिधि--भारतीय हाई कमिइतर भी वापिस बुला लिया । १८६६ से क्यूबा 
के जनरल वेलिर ने जब क्यूवा से कच्चे तम्बाकू के वाहर जाने पर पावन्दी लगाई तो 
स्ल० रा० अगरीवा ने दस देश से सिधार कया आयात यन्द कर दिया। फरवरी १८६६ 
मे जब अलास्वा के सीसा दिदाद पर क्‍्लाडा का स०७ रा० अमरीका से कोई समझौता 
नही हो सका तो कनाडा मे चाल्स टप्पर ने इस पर दल दिया कि अमरीकन उद्योगों 
के लिये कनाडा से जान॑ वाली वस्तुआ - इमारतो लकडी, कच्ची खालो, जन आदि के 
निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय । 

(सतत) प्रत्यपहार (0४97754/$) --ब्रियर्ली ने इसका स्वस्प स्पष्ट करते हुए 
बहा है कि “ शाब्दिक तथा ऐतिहासिक ह्टि से इसका अर्थ ददले की दृष्टि से सम्पत्ति 
का जह्त करना या व्यक्तियों का पकइना है झ्योर पहले एक राज्य के लिये यह बाल 
असाधारण नही थी क्रि वह अपने किसी ऐसे नागरिक को प्रत्यपहार पत्र (०९६ ० 
2४वा१०८) दे, जा दूसरे राज्य मे न्‍्याग से वंचित विया गया हो। इस पत्र द्वारा उसे 
यहें ग्रधिकार दिया जाता था कि वह स्दयमेव दूसरे राज्य के प्रजाजन हाश पहुँचायी 
हानि का बदला बल प्रयोग ढ्ारा ते या अपराधी (70270प्रथ्त/) राज्य के ग्रजाजनों 
बी सम्पत्ति लूट ले। झच विज्लेप प्रष्यपहार (5फ्छर्थ एत्जाइ) वी यह श्रथा बहुत 
समय से लुप्त हो चुकी है ।/* आपेनहाइस के शब्दों मे “प्रत्यपहार एव राज्य के, डुरारे 
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राज्य के विरुद्ध उसे हानि पहुँचाने वाले तथा भ्रन्तर्राप्ट्रीय द॒प्टि से ऐसे अवैध यार है; 
जिन्हें अपवाद रूप मे दस उद्देश्य से करने की अनुयति दी जाती है कि दूसरे राज्य को/ 
उसके अपने अल्तर्राष्ट्रीय अपराध करने से उत्पन्न हुए मतभेद का सतोपषजनक समाधान 
स्वीकार करने के जिये वियश्ञ तिया जा सके ।* हाल ने इसके ओऔचित्य ओर सादा का 
स्पप्टीकरण करते हुए कहा है-- “प्रत्यपहार का औरचित्य यही है कि यह युद्ध के भीषण 
पिकलल्‍प के तिराक्रण का साधन है! सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया जाना चाहिये 
कि पूर्ण युद्ध की सम्भावना कम करने वाला कोर्द भी कार्य पर्याप्त कारण होने पर 
अनुमति योग्य होता है ।” स्टाक के झब्दों मे प्रत्यपह्ार ऐसे उपाय हैं, जो कुछ राज्य 
दूरारे राज्य के विएद्ध प्रतिकारात्मफ कार्यवाहियो के रूप मे करते हैं तथा जिनका उद्दृश्य 
(उन्हें पहुँचायी गयी हानि का) निवारण करना द्वोता है । पहले इस शब्द का प्रयोग 
गम्पत्ति की जब्ती और व्यक्तियो की गिरफ्तारी के शिए होता था, किस्दू वर्तमान 
समय में इनका गह झभिषाय समझा जाता है कि किसी राज्य के गैरकानूनी या 
अनौचित्यपूर्ण व्यवहार से उत्पत्व हुए कपड़े के समायान की दृष्टि से दूसरे राज्य द्वारा 
झवलम्बन किये गये बल-प्रयोग के साधन । इसके भ्रनेक रूप हो मकते हैं--जैसे किसी 
विशेष राज्य के माल का अहिण्कार, पोतावरोध (2प087/8०), नौसैनिक प्रदर्शय या 
गोलावारी ।/ 

उपर्युक्त लक्षणों से यह स्पप्ट है कि श्रत्यपहार का साधन उन सभी अन्तर्राष्ट्रीय 
अपराधों के लिए बरता जा सकता है, जिनके लिये इन अपराधो की क्षतिपृत्ति मेतीपुर्ण 
उपायो से नही हो सकती । कोई मी प्रत्यपह्ार तब तक उचित नहीं समझा जा 
सकता जब तक कि (१) अपराध करने वाले राज्य द्वारा पहुँचायी गई हानि के 
निवारण की पार्थता विफल न हो चुकी हो । (२) किसी राज्य को पहुँची हुई क्षति की 
तुलना में प्त्मपह्ार के कार्य “अधिक” न हो। प्रत्यपह्वार से दूसरे राज्य को उत्तनी ही 
माता मे क्षति पहुँचानी चाहिए, जितनी पहले राज्य ने उसे पहुँचायी हो । (३) भ्रत्यपह्दार 
का अवलम्बन हा्लण्ड के रतानुसार केवल उन्हीं मासलो मे क्या जाना चाहिए, जिनमे 
बडी गहरी क्षति पहुँची हो, इस क्षति को पहुँचाने वाला अववा इसका समर्थन करने 
बाला दूसय राज्य हो तथा इसके लिए न्याय भाप्त करने के सब प्रयत्म भसफल हो चुके 
हो । प्रत्यपहार के कुछ झ्ाघुनिक उदाहररा निम्नलिखित हैं .-- 

प्रथम विद्वयूद्ध भे पुर्तंगराल तटस्थ था। अफ्रीका से इसका एकी पनिवेश 
अ्रगोला था, इसकी सीमा तत्कालीन जन दक्षिण-पश्चिमी भ्रफ्रीका के साथ लगती थी, 
१६१४५ में अग्ोला के सीमावर्ती स्थान नौलिआ मे हुई एक घदना में तीन जर्गत सारे 
गये | यह मामला (एणाएडगेँ * ठदाशाल--तैढ पिद्ष्ा॥७७ (०४५९, 4927-28) 
प्रचायती अदालत को सौपा गया ॥ इसके सामने उपस्थित की गई साक्षी के आधार पर 


४. था नडाइम--दी ईदनेरानल का. ख० २, पृ० 3३४६ 
2०. स्टावें--झन इ्ट्रोटकश > टू इंडरनेरानल सो, एु० ४२-७३ 


डश्थ प्न्तर्राष्ट्रीय कानूत 


इसे विश्वास हो गया कि यह घटना विश्ुद्ध रूप से आन्ति का परिणाम भी। जम 
लोगी ये प्रत्यपद्दार के रूप में अपनी सेना पूर्तगाल के प्रदेश में भेजी, इसने अनेक 
सीसावर्ती चौकियो पर हमला जिया तथा नौनिया से वहाँ की रक्षक सेना को भगा 
दिया 8 पुर्ठपालियो द्वार जर्मेन सेना वे दवाव के कारण खाली किए गये प्रदेश 
स्थानीय जनता ने विद्रोह किये और इसे दवरते के लिए पुतेगालियों को पर्याप्त 
सेना भेजनी पड़ी । पच्ो ने इस मामले मे प्रत्यपहार के वैध हाने के लिए तीन झते 
रुसी--(क) दूसरे राज्य द्वारा कोई अवैध चाय होना चाहिये। (ख) प्रत्यपहार 
का काये करते से पहले अवैध कार्यो से उत्पन्त हुई शिकायत को दूर करने के लिए 
शातिपूर्स उपाया का अवलम्बन किया जाना चाहिये | इनके विफल होने पर प्रत्यपट्टार 
के फार्य (८०:७०)७) हाने चाटिये। (ग) प्रत्मपह्मर के साथन अधिक उम्र नही 
होने चाहियें, इनका दूसरे राज्य हारा पहुँचायी गयी क्षति के समानुपात भे होना 
आवश्यक है। इस मामले मे पुर्तगाल ने कोई अवैध कार्य नही क्या था, जमेनी से इसे 
झिकायत की दूर करने के लिये आतिपूण रीति से प्रयत्न नदी क्या था तथा जमेती 
की कार्यवाही उसे पहुँची क्षति से कही अधिक भारी क्षति पूर्तग्राल को पहुँचाने वाली 
थी, आग इस मामले म पयो वा पवाद (2७७7४) पुतंग्राद्व के पक्ष मे था। 

१६३४५ में फ्रव बन्दरगाह सार्सली जम यूगोस्नाविया के राजा एलेक्जेंण्डर की 
हत्या बर दी गयी, प्रूणास्लाविय। यह समभता था कि इसके पीछे हय री का हाथ है, 
अंत उससे शपने देदश के हगेरियता का निरक्ासन किया । १६३७ से स्पेन के गणराज्य 
की सरकारी सेना के एक वायुयान द्वारा एक जमंन युद्धपंत्त 7900(४८॥]800 पर की गई 
तथाकथित गालाबारी का बदला लेने के लिए जर्मेंग जगी जहाजं ने अ्राल्मेरिया के 
स्पेनिश वन्दरगाह पर गोलावारी की । 

युद्ध के समय युद्धकारी देशो द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध क्यिे जाने वाले कार्यो का 
भी प्रत्यपहयार कहा जाता है, किन्तु इतका उद्देश्य सामान्य रूर से यहू होता है कि झन्रु 
युद्ध कै तियमो का उल्लंघन ने करे । १६३६-४० मे जब जमेनों ने समुद्रो मे चुम्बक्ीय 
सुरगे विद्याकर व्यापारिक जहाजो को डुवोने का अ्रवैध कार्य आरम्भ जिया तो ग्रेट 
ब्रिटेन इसे रोकने के लिए तटस्थ देशों के जहाजों पर तदें हुए जमेनी से किये गये निर्यात 
पदार्थों को जत्त करने लगा 

प्रत्पपह्दार के कई घकार होते है ! इसकी प्राय विशेष (59८००) झोर 
सामान्य ((<7८८४) नामक दो बर्गों में दौरा जाता है। विश्नेय प्रत्यपहार वे है, 
जिनमे दूसरे राज्य के किसी वार्य से क्षतिग्रस्त होते बाले विश्येष व्यक्तियों को बदला 
लेने का अधिकार दिया जाता है और सामान्य प्रत्यप्धार में ऐसा ददला लेते का 
अधिकार सामान्य रूप से सद नायरिक्षो और सेवा को दिया जाता है ८ प्रत्यपह्मार 
का झादिम रूप विश्ञेप प्रत्पपटार था| योरोप के मध्यक्षाबीद राजा कई बार अपने 
अजाजनो की, दूसरे राज्यों के नागरिकों द्वारा पहुँचायी गयी क्षति का प्रतिश्ोव करने 
में असमर्थ होते से, इस अवस्या मे ये ऐसे प्रजाजनो को बदला लेते व अधितार दे 
देते थे। इसमे एक बडा लाभ यह था कि दूसरे राज्य के साथ ग्रुद्ध छेड़े बिना ही 





प्रस्तर्राध्ट्रीय विदादो का निबद॒ारा ब्र्ह 


बंयबितत रुप से क्षतिपूर्ति के लिये बदया लिया जा सक्तता था। इटती के राज्यो में 
बहुघा ऐसा होता था| इस व्यवस्था का दुश्पयोग न हो, इस दृष्टि से शर्में -शर्ते 
प्रत्यपहार के नियमा का विकास होने लगा। उसका सबसे बडा नियम यह था कि 
प्रत्मपहार का क्‍ग्रतिक्नार राजा द्वारा दिया जाता था। फ्राम में चार्ल्स पप्ठ (१४०० 
ई०) के समय से प्त्यपद्ारपत्र प्रदाव करता राजा का विदेषाधिकार समभा जाने 
लगा। इसे प्राप्त करने से पटले किसी नौसैनिक न्‍्यायालय में यट्‌ प्रमाणित करना 
पड़ता था कि इतनी धक रात्षि का सामान अमुक राज्य के व्यक्तियों द्वारा लूटा गया 
है । इसके आधार पर प्रत्यपहार में उतनी ही धनराशि वाला उस देश का रामान लूटने 
का अधिकार दिया जाता या, इसे प्राप्त करने काले को जमानत जमा करानी पड़ती 
थी, सूट का मात भ्रदालत के आगे उपस्यित करना आवश्यक था। विद्येव भ्रत्यपहार 
का अन्तिम उदाहरण १७६३ में फ्रव सरकार द्वारा म्रार्सलीज़ के एक व्यापारी को 
जिनोझा के विछद्ध दिया गया प्रत्यपहारपत्र था । इगके बाद यह प्रथा लुप्त हो गई। 
सामान्य प्रत्यपहार (0९८०७) ए८०८६७]) का तात्पयें हानि पहुँचाने वाले देश 
के जहाज और सम्पत्ति को जब्त करने का अधिकार अपनी सब सेनाग्रो और प्रजाथनों 
को सामान्य रूप से प्रदान करना है ॥ क्रामवेल के समय कस ने एक त्रिटिझ ब्यापारिक 
जहाज को अवैध रीति से जजह्त कर लिप्रा और पेरिस ने इसका प्रतिकार करने मे जितम्ध 
किया । इस पर क्रामवेल ने फ्रेंच जहाजो को सामान्य रूप से पक्डने के लिए अपने 
जहाज भेज दिये । कई फ्रेंच जहाज पवडकर बेच दिये गये, इनसे ग्रेट ब्रिटेन गा मुआवणा 
पूरा करने के बाद आप रात्तनि फ्राश्त को सौप दीगई । १६१६ में इगलैड ने सिसली के 
राजा के साथ उसके प्रदेश से ग्थक निकालने की सथि की थी । बाइ से इस सर्धि की 
अवहलना करते हुए राजा ने इस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। इसका 
बदला लेने के लिये ब्रिटिश विदेशमन्भी लार्ड परामरर्टन ने नेपसद में अपना बेडा भेजा, 
इसने उसके सभी जहाजों को पकड़ लिया । सिसली के गाजा को अ्रन्त में विवज्म होकर 
गन्घक का एकाधिकार समाप्त करना पडा और उसने ब्विटिय्न ब्यापारियां को उनकी 
क्षतिपूर्ति के लिए हृर्जावा दिया | १८६१ मर ब्राजील के तट पर नप्ट हाने वाले ब्रिटिश 
जगी जहाज प्रिन्स झ्ॉफ बेल का वहा के निवासियों हारा लूट लिया गया । जब ब्राजील 
की सरकार ने इस विपय म क्षतिपूरलि करने से इक्ार किया तो प्िदिस बेडे ने श्राजील के 
पॉच जहाज पकड लिए, अन्त मे द्राश्नील का ३२०० पौड का ट्जोना देने को विवश होना 
पडा । 





आपेनहाइम ने प्रत्यपहार को भावात्मकम (?0०975०) ओर निफेभात्मक 
(3र९४६२०७५४८) नामर' दो वर्गों म वादा है । भाषात्मक अत्पपहार वे सपये हैं जो सामात्य 
अवस्था मे अन्तरॉप्ट्रीय ग्रपराघ सममे जाते हैं । नियेधात्मक प्रत्यपहटारों क्ा तात्पर्य ऐसे 
कार्यो को न करने रो है जो सामान्य रूप से आवह्यक समझे जाते हैं, जैसे सधियो का 
पालन, ऋणो की अदायगी । 

स० रा० सघ के चार्टर क॑ अनुसार प्रत्यपहार का प्रयोग अवैध है। चार्टर की 
चारा २ के पैराग्राफ ३ तया ४ मे इस यात पर वल दिया गया है कि इसके सदस्य-राज्य 


३० अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


किसी प्रन्य राज्य की प्रादेशिक ग्रवण्डता और राजतीतिक स्वाबीनता नप्ट करने 8 
शक्ति का प्रयोग जही करेंगे दया इसकी धमकी भी नदी देंगे । अत. दुसरे राज्य के विश 
प्रत्षपहार के रूप मे शक्ति वय प्रयोग आटेर की भावना के प्रतिकूल है । धारा रेई मे 
इपन्ति भोर गुरक्षा को एवरे में डालने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता 
एवं अन्य झान्तिपूरों साधतो द्वारा करने को कहा गया है । अतएव चा्टेर के अवुत्तार 
प्रत्यपह्मर का अ्रवलम्बन वैध नहीं है । 

किल्तुस्टाकक ते बताया है कि बुछ प्रवस्थाओ मे “अन्तर्राष्ट्रीय या सामूहिक अतपहा र॒ 
(0०८०० 7१०१४7३७) वैघ भी होते है । यदि कोई देद्य मादक उद्यो के अत्यधिक 
निर्यात से इनके भ्रवैध व्यापार की सम्भावना को बढ़ाता हैं तो १६३१ के 'जेनेवा प्रोषण 
ग्रमिसमय' (6९7८५७8 ॥ज०४३ 0०एशथा५०४) पे भनतुत्तार इस देश के निर्यात पर 
अधिरोध (४८५४०) होता है, भर्यात्‌ दसके बन्दरयाहों मे जहाजी को ऐसा गाल 
बाहर ले जाने से रोका जा सकता है | इसका दूसरा उदाहरण सघ के ग्मादेश से को 
जाने वाली व्यवस्थायें है! कोरिया युद्ध के समय १८ मई १६५१ को जतरल ग्रसेम्बली 
मे यह प्रस्ताव पास किया था कि सघ के सदस्प चीन की साम्यवादी सरकार तथा उत्तरी 
कोरिया की सरकार के अधिकार वाले प्रदेशों को जहाज द्वारा शस्त्र, रणए सामग्री, 
पेट्रोल तथा परिवहन के साधन न भेजे । 

_4ग) अधिरोध (2070 28०) -- छिपी देश के बन्दरगाठ़ो मे व्यापारिक जह्णो 
कै प्रवेश या निष्कमएण पर पावन्दी लगाना अधिरोध, घाठवन्दी या पोतानरोध है! 
अग्नेजी मे इस शब्द का मूल स्पेनिश है श्लौर इसका पर्थ दन्दरग।हो मे जहाज कौ रोकता 
है। जर कोई राज्य बिसी दूसरे राज्य को क्षति पहुँचाता है श्लौर दूसरा राज्य पहले 
राज्य को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए बाधित वरने के उद्देश्य से श्पने बन्दरगाह में 
विद्यमान अपराधी राज्य के जद्दाजी को रोक लेता है तो यह भ्रधिरोध मा नावाधिरोध 
है। जहाजो की कई उद्देश्यों से रोका जाता है, कई वार युद्ध छिड़ने से पूर्ज ऐसा इसलिये 
किया जाता है कि विदेशी जहाज कोई राजनीनिक महत्व का समाचार भ्न्य देशों मे 
प्रसारित ते बरें। पहले युद्ध की सस्भावना होने पर दाजु-देश के जहाजो को प्रपने 
बर्देर्गाहो में रोका जाता था, युद्ध के समय सटस्थ देशों के जहान रोककर उतके 
स्वामियों को सुआविजा देने के बाद उतर जहाजों से अपता काम लिया जाता था। 
किन्तु अधिरोप का भादय दातिपूर्ति भाष्त करने की दृष्टि से णद्दाजों पद लगायी गयो 
रोक से है। यह अपने देश के जहाजों वर भी लगायो जा सकती है । १७६६ में ऐसी रोक 
प्रेट डिटिने नें तथा १८०७ में स० रा० अमरीका ने अपने जहाजी पर लगाई थी ) 

(घ) दाम्लिमय प्रादेप्टन (2४८6० 8/00०0८) -युद्ध के समय युद्धकारी 
देश एुक दूसरे के बन्दरगाहो को पुरी ताकावन्दी था झ्रावेप्टन करते हैं; क्ान्िशाल मे 





२१«. क्रोरिक्रीय अवरा में बारें (वीके) में रोडो रवी नायों के लिये बदढठोर्य शब्द 
का अयोग किया है (२२६) बदतोशकैताः कार्यो' राजडिकारियाँ तरयमवात्‌ | इस दर से 
&:70278० दो बढलीपंता भी फष्ठ जा छकता दे, दोनों का घूल शास्दावव इक हो है । 


अचस्तर्राप्ट्रीय घिवादो का निघटारा ४३१ 


इस प्रकार का कार्य शान्तिमय ग्रावेष्टन कहलाता है। इसका उद्देइ्य दूसरे राज्य पर 
दबाव उालना टोत़ा है सौर दबाव डालने वाले देश के जहाज उसके वन्दरगाहो झौर तठ 
को ऐसा घेर लेते है कि अन्य देशो के साथ उसका व्यापारिक सम्पर्क घिलदुंल समाप्त 
हो जाता है। १६०२ में जब बेनेजूएला ने ग्रेट ज़िटन, जमेनी और इटली के ऋणो की 
आदागयगी नही को, तो इन देशा की नौसनाझो ने उसका घेरा डालकर उसे ऋण झदा 
करने के लिए विजश करने का प्रयत्न किया! 
झान्तिमय ग्रावेष्टन के झौचित्य के सम्बन्ध मे विधिशास्पियों मे बडा मतभेद 
है। किन्तु इस विपय मे सब एक सम्मति रखते है कि घेरा _डालने वाले राज्य को 
तीसरे राज्य के घेरा त्तोडने वाले जहाजों को पकडने या जब्त करने का अधिकार नही 
है । झ्रावेप्टन की समाप्ति पर ये जहाज इनके स्वामी देशको वापिस किये जाने चाहियें। 
दास्तिमय आवेश्टन के परिए्यम बहुत गम्गीर होने है, श्रत इसका प्रयोग सशिवार्तता के 
पूर्ण रूप से विफल होने पर ही किया जाना चाहिये । झकितिशाली नौसेना रखने वाले 
देश निर्बल राज्यो के विरुद्ध इसका प्रयोग रफलतापएूर्वक कर राकते हैं । इराका दुरुपयोग 
भी सम्भव है। १६ वी शताव्दी से इस साधन का प्रयोग होने लगा है। सर्व प्रथम यूनान 
करे स्वतन्त्रता युद्ध मे उसका प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन, फरास और रूस ने सुकंसेनाओ द्वारा 
अधिकृत समुद्रतट के इाल्तिमय झआवेप्टन के रूप से किया । १८३१ से फ्रास ने पुर्तगाल 
मे फ्रेच प्रजाजाा को पहुँची क्षति पूरी कराने के लिय इसकी टेगस नदी का शझावेष्टव 
किया। १८३३ मे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रास ने हालैण्ड की तथा १८४४ मे झअर्जण्ठायना की 
नाकावन्दी की ॥ १८३७ में फ़ार ने मेविसको के बन्दरगाहों का आवेप्टन किया । 
यह साधन झक्ितिशाली नौसेना रखने वाले देझो द्वारा निर्बल् राज्यों के विघद्ध 
सफंणतापूर्बक बरता जा सकता है + स्टाक ने यह लिखा है! कि महाश्तत्तियों ने प्राय 
मिलकर इसका प्रयोग स्रामूटिक हित की हृष्टि से सधियों के पालन, युद्धो के रोकसे, 
उपद्रवों को शान्त्र करने के लिये किया है। १८५६ मे यूनानी गेनाये टर्की के सीमान्त 
पर जमा हो गयी, इस समय महाशर्क्तियो के शान्तिभय आवेष्टन ने दोनो देशो म युद्ध की 
आशका को सगाप्त कर दिय्रा / स० रा० सघ के चार की घादा ४२ मे स्रक्षा परिषद्‌ 
को भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये इस साधन के झवलम्बन का 
अधिकार दिया गया है । 
शान्तिमय भ्रावेप्टन का उपाय अपनाने मे कई लाम है। यह युद्ध की अपेक्षा 
कम उग्र तथा अधिक लचकीला सासन है। दूसरी आर यह सामान्य प्त्ययहार से अधिक 
उप्र है और इसे यदि प्रवल राज्यों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाय तो यह युद्ध का कार्य 
समभा जा सकता है । प्रवल साथुद्विक शक्तियाँ प्राय इस साधन का झवलम्बन युद्ध के 
उत्तरदायित्व, अमुविधाओ तथा बोक से यचने वे सिये वरत्ती हैं । झान्तिमय आवेष्टन 
मे युद्ध की स्थिति न होने के कारण तीसरे राज्यों के जहाजो का झावेप्टन करने वाला 
देश युद्ध और तउस्थता के नियम नही सागू कर सकता, उसे इतके जंढाज पकडने और 


१९- रटाई-एन इट्रोटकरान ट्रू इटरनेरानल लॉ, पृ० र४५ 


डर झस्तर्राष्ट्रीय कानून 


ज्व करते का अधिकार नही है । जब वह युद्ध की परेशानियों से बचने के लिए झाति- 
सय ग्रावेप्टन का अवज्षम्बन करता है तो वह युद्ध और झाति दोनो के लाम पाने का 
दावा नहों कर सकता ) 

+ >इ) हस्तक्षेप ([0(८0४८४७०॥) --#ई बार दो देशों का भंगदा जिबटाने के 
लिग्रे तीसरा राज्य हस्तछेप करता है । आवेनहाइम के मतानुसार यह दी राज्यो के विवाद 
में तीसरे राज्य द्वारा ऐसा तानाझाही हस्तक्षेप है जिसका उद्देश्य यह होता है कि इस 
विवाद का समावान हस्तक्षेप करनेवाले राज्य की इच्छा के प्नुसार हो |"! हस्तक्षेप 
कर्ता राज्य दोता पक्षा पर पचनिर्शाम के लिये अयवा विशेष समाधान स्वीकार करने के 
लिये दबाव डाल सकता है । कई बार अनेक राज्य मिलकर ऐसा दबाव डालते हैं ! पहले 
(पृ० १३६) यह बताया जा चुका है शि जझिमोनोसेकी की चीन जापान सधि के बाद 
जर्मनी फ्रास और रूस ने इस मामले मे हृरतक्षेप करते हुए जापान को इस बात के 
लिग्रे विवश किया कि वह जिआयोटुग का प्रायद्रीप बौन को वापिस कर दे | स० रा० 


अमरीका ने'मुनरो सिद्धान्त के भ्राधार पर दक्षिर्त अमरीका के राज्यों के मामलों मे 
अवेक बार हस्तक्षेप क्या है । 


आन-+-++-+++-त.तु 


३३» भापेनशर मं -इटरनेरानल लॉ, झशइ २, भ्ष्टम सरकरण, पृ० ३०६ 


लुत्तीय खण्ड 


घुछ के नियम 


इक्कीसवाँ अ्रध्याय 


युद्ध और इसके प्रमाव 


(५४५० श्र (5 उरीट्लॉ5) 


युद्ध का स्वच्प (पशशणा० ० एए४४) --अन्तर्राष्ट्रीय विदादों का झातिपूर्ण 
हल न होने पर इनके समाधान के लिए युद्ध के उपाय का अवलम्बन क्रिया जाता है। 
जब दुर्योवन से पाण्डवो के दूत भी इ८्ण के पाँच गाँव देने के स्यूनतम प्रस्तावों को ठुकराते 
हुए कहा---सूच्यग्र नैव दास्यामि विना युद्वेन केशव! तो पाण्डवों के लिये सग्राम करना 
अनिषायें हो गया । युद्ध राज्यों के सब्य सशस्त्र सेनाग्रो द्वारो किया जाने बाला ऐसा 
संघर्ष है, जिसमे दोनो एक दूसरे को बलयूर्वक जीवकर उभसे अपनी बात मनवाता 
चाटते हैं । हॉल ने इसका स्वरूप बताते हुए कहा है “जब राज्पा के मध्य मतभेद इतने 
अधिक बढ़ जाते हैं क्रि दोनो पक्ष वल-प्रयोग का अवलम्बन बरते हैं अथवा उनमे से 
कोई एवं पक्ष हिंसा के ऐसे कार्य करता है, जिन्‍ह दूसरा पक्ष ग्रात्रि का भगे समभता है 
है तो दोनों मे युद्ध का सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता है । इसम दोनों पक्ष एक दूयरे के विरुद्ध 
नियन्बित हिंसा का प्रयोग उस समय तक करते हैं, जब तक कि दोनों म से एक पक्ष उन 
शर्तों को स्वीकार करने को तस्पार न हो जाय, जिन्हे उसका जझत्रु उससे मनवाना 
चाहता है” आझ्रपेनहाइम के मतानुसार “पुद्ध दो या अधिक राज्यों में श्रपमी सशस्त्र 
सेनाग्रों ढ्वारा इस उद्देश्य से क्या जाने वाला सथर्प है कि दूसरे पक्ष को पराजित क्या 
जाय झ्र बिजेता द्वारा उस पर झाति स्थापित करने वी मनचाहो छा्ते थोपी जाएँ।”* 





२० छाल-रष्य्नेरानल लॉ, अष्दम सरक्रण, पृ० ८२ 
२० भापेनदाइम--इण्टरनेशनच लॉ, खण्ड २, सप्तम सस्कररण, पृ० २०२ 
इस प्रस्ग में प्राचीन मारत के विविशाम्तियों द्वारा किये गये झुद्ध या डिय्रद के लक्ष्यों 
का उल्लेख समीचीत पतीय दोता दे । कौटिल्य के राई में रादु को हानि पहुँचाने बाले द्रोष या 
डिंसापूर्य कार्य करना लजाई दे (अपकारो विद्यद- ७/२)। शुक्राचा् के झत में शद्चु को पीडित 
ओर बंशौभूत करने डाला कार्य शुद्ध दे (ठिनय कुमार सरकार का अजुठाद ४-७, ४६८०२) ॥ 
कानन्दक का लक्षण दै--अमर्षोप्गृद्दीठाना मन्युलतप्वंचेचसान्‌ । परल्परापकरेण एुंसा सबद्रि 
विधद: | इसको यह खूबी छे कि इसमें दूसरे पक्ष के इानि पदुँचाने को इच्छा को युद्ध को विरोषता 
बताया गया है ॥ आधुनिक विधियात्त्री भी इसे ऐसा मानते दें । प्राचीक स्मृतिकारों का यद विचार 
था कि सुद्ध का प्रयोग अत्यन्त भस्ताधारण अवस्था में, अन्य उपायों के विफल होने पर किया जाना 
आदिये । राज्य का मुख्य उद्देश्य यद दोटा चाडिये कि वइ युद्ध छिपे निना विजय आप्त करे-- 
अडुदेनेंद विडय वर्षयेद बन॒पादिपः | बबन्दनाडुविजुय युद्ेन च नराधरेप | (मंइामारठ रग्रदिपरे, 


डक अ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


युद्ध को वेधता के दिचार को समाप्ति --(ए/७7 05९७ 5 र8वे दाव- 
उब्णटा ) --अथम विश्वयुद्ध से पहले अत्येक देश को अन्तर्राष्ट्रीय कानून की हृष्टि 
से लडाई छेडने का अधिकार (प४९ कहा ६० क्ाद:८ ऋाथा) भाप्त था। किन्तु राष्ट्र- 
सघ के सविधान ने इस सिद्धान्त की घोषणा की क्नि कोई भी लडाई या लडाई की 
घगकी राघ के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से गहरी चिन्ता का विषय है तथा इस 
सम्बन्ध में विश्व मे तथा विभिन्न राष्ट्रों गे शान्ति बनाये रखने के लिये सघ को प्रभाव- 
शाली कार्यवाही करनी चाहिए। इसका यह अर्थ था कि सघ के सदस्यों ने शान्ति 
बनाये रखने के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व (एगाब्लाएड 7९९5७०॥59॥9) के 
सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया तथा विभिन राष्ट्रो द्वारा छेड़ी जाने वाली लडाइयो की 
पुरानी परम्परा का परित्याग करने को घोषणा करते हुए झपने विवाद सघ के सामने 
लाने का निश्चय किया। पेरिस मे हुए केलाग-द्रीझँ पैक्ट (78०६ ० 94७७) द्वारा 
इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशो ने राष्ट्रीय नीति के रूप मे युद्ध के उपाय का परित्याग 
करने की घोषणा की। इससे राष्ट्रो के लिए युद्ध के उपाय का अवलम्बन करना 
अवेध हो गया। हि. विई बयूद्ध के बाद स॒० रा० वक्त किस गम _मे भी विश्निन्न 
राष्ट्रो द्वारा युद्ध चेक ्रधिकार को अस्वीकार किया गया है। शक्ति का प्रयोग 
केवल सुरक्षा परिषद्‌ था जगरल असेम्बली ही कर सकती है, कोरिया तथा कागो 
(किनिहासा) के मामले मे उसने सैनिक बल का श्रयोग किया है। किन्तु चार्टर की 
धारा ४२ के अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा युद्ध के उपायों का प्रयोग विभिन्न राष्ट्रो 
द्वारा श्रपनी इच्द्ानुसार युद्ध छेटने के पुराने अधिकारों से सर्वथा भिन्न है । स० रा० 
सघ के चार्टर की घारा ५१ किसी राष्ट्र को सात्मरक्षा (5९ (६९8८७) के लिये 
युद्ध करने का झधिकार उसी समय तक प्रदान करती है जब तक कि सुरक्षा परिपद्‌ 
उठाती है। इससे यह स्पप्ट है कि 
गा 5 द्वारा छेड़े जाने वाले युद्ध श्रव वैध नहीं 
रहे हैं। फिर भी झभी तक मानव सम्राज मे युद्धो की सत्ता बनी हुई है, स० रा० सघ 


इनका श्रन्त नहीं कर सका। झत युद्धो के अर्दध दोते हुए भी इनके विभिन्न प्रकार 
और नियमो का प्रतिप्रदन करना आवश्यक्र है। 

यूद्धों के प्रकार ((458$८४0०४ ० ४४०75) - पहले युद्धों का अनेक टस्टियो 
से वर्गीकरण क्या जाता था । 


(क) मध्यक्रालीन योरोप सम घामिक इृष्टि से घम्यें या न्‍्यास्य (7०५४) और 








६४॥१) | इस काएथ स्पष्ट करते हु. कानदक (६-१२) ने कदा है कि युद्ध में दोनों 
नाश द्वोता दे >-वारो भतरि सुद्ेन क्या दुशबोरषि ! मनु का यद मत (७३ 
जिजेय के अनिश्चित छोने तथा पराजय का सम्भावना होने से युद्ध क 
करता चाहिये--अनियो विज्यों यस्गरदृवश्यते आु'यमानयो 
विवजेयेव ॥ शुक्दीति के अनुसार अन्य उपायया के विफल दोः 
छपावान्तरनाशे दर ततो विद्यायमाचरेत्‌ | 


सागे का अवलखन नहीं 
। पराजयरच सग्रामे तस्मादइयुद 
ने पर ही युद्ध करना चादिये-- 


अधरम्य अथवा अन्याय्य (छम्गु७७६) युद्ों पर बहुत बल दिया जाता था। (देखिये 
ऊपर पृ० २३-३३) । प्राजकल यद्यपि इस वर्गीकरण को बट्त अधिक महत्व नही दिया 
जाता, तथापि किसी देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता या प्रादेश्िक अखण्डता को सुरक्षित 
रखने की हृष्टि से लड़े जाने वाले युद्ध बम्यें सममे जाते हैं। भ्पने पडोसी देशो के भ्रदेशो 
के प्रति विस्तारवादी नोति के कारण किये जाने वाले गण॒ुद्ध अन्यायपूर्ण कहलाते हैं। 
द्वितीय विश्वउुद्ध से पहले जरमेनी का यह कहता या कि उसे जर्मेन जनता के जीवनयापत 
के लिए अधिक स्थान (7,लकटाआठण्या ) चाहिये, अत उसने पडोरारि राज्यों के प्रदेश 
हडपने गुरू किये ग्रौर युद्ध आरम्भ किया । उसका यह युद्ध श्नन्यायपुर्ण था । 

(ख्र) मध्यकान मे युद्धो को सांजनिक (?०७॥५०) तथा दंयक्तिक गामक 
दोवर्गों म॒ बाँटा जाता था| दो स्वतन्त्र, सर्वोच्चप्रमुतासम्पन्न राज्यों का सबहास्त्र 
सैनिक संघर्ष सार्वजनिक थुछ कहलाता था, विस्तु दो बडे जमीदारो का सैनिक भर्ती 
करके लाई करना वेयक्तिक युद्ध कहलाता था। ग्राजकल ऐसे युद्ध की प्रथा बिल्कुल 
समाप्त हो गई है । इस समय सभी युद्ध सावंजनिक समभे जाते हैं और राज्यो वे मध्य 
मरे होते है) किसी राज्य में विद्रोह या अभिद्वोह होने पर विद्वोहियः को मान्यता प्रदान 
फरके (देसिये ऊपर पृ० १८२) उन्हे युद्ध की स्थिति प्रदात वी जाती है। 

(ग) पुद्धों का एक ग्रन्य भेद पूर्ण (ए८्ए) और अपूण युद्ध होता है । जब 

कोई एक राष्ट्र समग्न रूप में दूसरे राष्ट्र से लडाई करता है, तो यह पूर्ण युद्ध होता है, 
बिल्तु जब यह लडाई कुछ स्थानों और व्यवितियों तक सीमित होती है वो इसे भपूर्ण युद्ध 
कहा जाता है। 

(घ) युद्ध का गुक झन्य प्रकार यादव युद्ध या गृहयुद्ध (टशा एशश) भी 

है।यह एक ही राज्य के विभिन्न व्यक्तियों मे होता है, जैसे स्पेन का गृहयुद्ध वहाँ की 
गण राज्य सरवार के विरुद्ध जनरल फ्राफो तथा उसके समर्थक सेनापतियों द्वारा किया 
गया विद्रोह था । ग्रोशियस ने इसे सिश्चित युद्ध (१४७७० ४७४४८) का काम इसलिये दिया 
था कि इसमे सरकार को ओर से विद्रोहियो को दबाने का प्रयत्न सावेजनिक (7०७७॥८) 
युद्ध होगा है गा पिद्रोट्ी व्यक्तियों हारा सरकार को हटाने का प्रयास वैयक्तित' 
( ?/7५०॥९८ ) युद्ध होता है, शहयुद्ध में इन दोनो का सम्मिश्रण होता है। ग्लापेनहाइम ने 
मृहवुद्ध वा लक्षण करते हुए कहा है कि यट स्थिति तत्र उत्तन्न होती है, जब एक राज्य 
में दो परस्पर विरोधी पश्न इस उद्देश्य से शस्त्रो का अवलम्धन करते है कि वे राज्य में 
रातता प्राप्त कर तू अथवा यट्‌ स्थिति उस दघ्चा से भी उत्प्त होती है, जब किसी राज्य 
की जनता का एक बडा भाग वैध सरकार के विस्द्ध सडास्त्र विद्रोह करता हे ।' 

(इड) युद्धों का एक अन्य भेद झौपचारिक (#07ए2) तथा अनौपचारिफ 
(७(०४४७७!) युद्ध हे $ हुद् कोई सूदएई युढ-घोपएणड आएद वी सदर सििफ्िएे: कप पूरप 
पासन करते हुए थेडी जाती है तो यह ओपचारिक युद्ध कद्दलाता है, विन्‍्तु जब विता 
युद्ध-घोपणा के तथा अन्य विधियों का पालन न करते हुए इसे किया जाता है तो यह 





३० आपेनइाइम--८ण्सनेशनल लॉ, खण्ड २, घु० २०६ 


है 8 अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


अनौपचारिकि युद्ध होता है । जापान ने १६३३ मे चीन के विरूद्ध ऐसी लडाई छेडी थी । 
२० अ्रक्टूबर १६६२ को साम्यवादी चीन ने बिता घोषणा के भारत के साथ ऐसा युद्ध 
आरम्भ किया। ४ 
छापामार (0ए८०!७) युद्ध झत्रु के अबल होने पर किया जाता है ४ मराठों 
ने शक्तिशाली मुगल सम्ाद्‌ श्रौरमजेब के विरुद्ध इसी नीति का प्रयोग करके उसके 
छक्के छुडाये थे। आपेनहाइम के मतानुसार “यह ऐसी लडाई है जो शत्रु द्वारु अधिदत 
प्रदेश भे ऐसे सशस्त्र व्यक्ति-समूहो हारा लडी जाती है, जो किसी सगठित सेना फो 
भाग नहीं होते ।" इनके पास दतनी झक्ति नहीं होती कि वे झतु के साथ खुली लडाई 
लड़ सकें, प्रत इनके आत्रमर गुप्त रूप से, चोरी-छिपे झत्रु पर छापे मारते रहते के रूप 
में होते हैं ! ह्तएब यह छापामार युद्ध कटलतता है। प्राय ये हारी हुई सेवा के अर होते 
हैं, इनका उद्देश्य छत्रु को परेशान करना तथा उनकी सचार प्रणाली और मार्ग-व्यवस्था 
को छिल्तर भिन्‍त करना होता है । द्वितीय विश्वपुद्ध मे हिडलर द्वारा पराभृत किये जाने 
के बाद फ्रास आदि अतेक देशों से जर्मेती के विरुद्र इस प्रकार के प्रतिरोध आन्दोलन 
(८५४६३7८९४ 7705 धयय्८१५) तथा छापामार युद्ध होते रहे थे । 
१६वी झत्ताब्दी मे तथा १५६९५ के पहले हेग सम्मेलन के समय तक छापामार 
मैनाओ के कार्य अवैध समझे जतते थे। यह माना जाता था कि किसी प्रदेश पर दान का 
पूर्ण श्रधिकार हो जाते के बाद उसकी सत्ता की अवहेलना बिल्कुल निरर्थक कार्य है। 
क्ल्लु पिछले दो विशवशुद्ों के दाद इस धारणा मे बहुत परिवर्तन आ गया है। भब ऐसे 
प्रतिरोध आान्दोतनों, मिलिशिया तथा स्वयंसेवक दलों में सशस्त्र सघ्ये करने वाले 
ब्यवितयों की १६४६ के जेनेवा अ्भिसमय के अनूसार निम्वलिखित चार शर्तें पूरी करने 
पर युद्ददन्दियों का-सा व्यवहार पाने का भधिकार है । ये शर्ते इस प्रकार है -- (क) 
इतका नैकृत्व करने वाला व्यक्ति इनके कार्यों के लिये उत्तरदायी हो। (ख) वे दूर से 
पहचाना जा सकने बाला विज्विष्ट पिन्‍्ह घारण करते हो । (ग) वे खुते रूप मे शस्त्र 
धारण करते दी । (घ) वे युद के निग्रमों के ब्रनुसाय सैनिक कार्यवाही करते हो $ 
(च) समग्र पृद्ध ([09 ५४४७)--पुरावे जमासे वी लडाइयाँ प्रतिस्पर्धी 
सैलाओ मे हुआ बरती थी, सपघारण जलता पर इसपा बहुत कम भरमाव पडता था । 
मेगस्थनीज़ ने मौर्यकालीन भारत के बारे मे लिखा है कि युद्ध के समय कृषक निर्बाध 
रूप से भ्रपनी खेती करते रहते थे (देलिये ऊपर पृ० २१) । वर्तमान समय मे इस स्थिति 


में बाई वारणों से बढ अन्तर था गया है। आजतक आइाई से बेवत दो देशो की 
सैनायें ही नही, 


पा उबर यु नायरय ५ समग्र जतता पूरी झक्ति के साथ भाग लेती है? अतएुव इसे 

प्मप्र यूद (403। एा) कहा जाता ही। युद् मयजय_ पाने के लिए समूची जनता 
बाग सहयोग लिया जाता है तौर इसमे किसी पवार ने नियम, नीति और विवेक की 
परवाह नहीं को जाती) झग्गुवसो, विर्षली मंसी ओर अ्रक्षेघणास्त्रों के प्रयोग भे कोई 
सर्कसि नह जही किया जाता | सैनिक-अ्रमैलिक का भेद बिल्कुल भुला दिया जाता है। 





४. ऋापनदरम-इस्टरनेशनल लॉ, सख्ड २५ घ० २३१२ 


बुद्ध और इसके प्रभाव डे 


आपेनहाइम ने इस स्थिति के पाँच कारण बठाये है ।" पहला कारण रौतिको की राख्या 
में विलक्षण वृद्धि है । ग्रव प्रायः अधिकाञ राज्यो मे अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम है, 
इस कारण देश के सभी बालिग पुरुष शस्त्र घारण करते है। दूसरा कार्य यह है कि 
युद्ध की प्रक्रिया जटिल होने से उसके लिए थ्ावश्यक सामग्री की मात्रा बहुत बढ गई 
है। इसका उत्पादन करने के लिये विभित्त युद्धोच्योयो मे अलैनिक जनता का एक बडा 
भाग बगा रहता है । तीसरा कारण हवाई युद्ध का विकास है इससे लड़ाई का क्षेत्र 
ऊँ २ 
भश्रव फेवल रण के मैदान तक सीमित नहीं रहा, किन्तु झत्रु के दृद्ध भ्यत्नो को क्षति 
पहुँचाने की दृष्टि से रखक्षेत्र से बाहर के पुलो, झस्त्रास्त्र तैयार करने वाले कारखानों, 
रन के स्टेशनों, औद्योगिक केन्‍्द्रो, बन्दरगाहो और शत्र्‌ को सहायता पहुँचाने राजे 
जलपोतो को हवाई बमवर्षा का लक्ष्य बनाया जाता है। चोथा कारगा यहे है कि भ्रव 
शत्रु को परास्त करने के लिये श्राथिक दप्टि से उस पर दवाव डालने वाले कार्य अधिक 
मात्रा में किये जाने लगे हैं। इसका यह परिणाम हुआ है कि अव युद्ध का प्रभाव दो राज्यो 
की सेत्ताओं तक ही सीमित नहीं रहा, किस्तु सारी असैनिक जनता को भी युद्ध के 
परिग्णामों का फल भोगना पडता है । पाँचवां कारण हिटलर के नात्मी जमेनो, मुंसो लिनी 
के फासिस्ट इटली जैसे अ्रधिनायकवादी राज्यों (]048॥5था 50353) का अम्युत्थान 
है। इसमे व्यक्त के प्राण झौर सम्पत्ति पर शान्ति एवं युठधकाल में राज्य का पूरा 
अधिकार समझा जाता है । इससे भी सैनिक और असैनिक जनता की मेदक रेसा गुप्त 
होने लगी है तथा समूचा राष्ट्र युद्मलग्न समझ्मा जाने लगा हे। इन परिस्थितियों ने 
समग्र युद्ध ([०४४ ५/श» ) के विधार को मूर्त रूप प्रदान किया है । 
युद्धे तर बत्रुना ([९०० ७४४४ क0०४0069)- ग्यब तक दो पक्षो में युद्ध हाने 
पर ही भत्रुता की स्थिति होती थी झ्लोर इसमे सशस्त्र सपर्ये (#एाा०त ८०एर/थ्ाणा ) 
होता था। किन्तु श्ब कई बार युद्ध के बिना झचुता की स्थिति उत्पन्त हो जाती है । 
इसका सर्वोत्तम झाधुनिक उदाहरण कोरिया का झुदझ (१६५०-५३) है। यह पहले 
दक्षिणी एवं उत्तरी कोरिया के राज्यों का सघपे था बाद मे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
और सुरक्षा की दृष्टि से दक्षिण कोरिया कीओर से रा० रा० संघ ने दस मामले 
में हस्तक्षेप किया । स० रा० सघ की सभस्त्र सेनाएँ उत्तरी कारिया की सेनाओञो से 
सधर्ष करने लगी। किन्तु स्टार्क के शब्दों मे इस संघर्ष को सग्रामावस्था या युद्ध 
की स्थिति (3(/0७5 ए ५४७) का दर्जा नही प्रदान क्या ग्या। कोरिया के सघर्षे 
से पहले बिना युद्ध के दत्रुता की स्थिति तीन उदाहरणा में उत्पन्न हो चुकी थी--- 
(क) मचूरिया (१६३१-३२) से तथा १६३७ के बाद चीन मे जापाए और चीन के 
संघर्ष मे । (स) १६३८ मे चन कुफेग में रूस जापान के सघर्ष म। (ग) १६३६ में 
नोमोनहैन में बाह्य तथा आन्तरिक सगोलिया की फोजों के आक्रमण ग। कोरिया बुद्ध 
के बाद ऐसी स्थिति स्वेज नहर के क्षेत्र पर अक्टूबर, नवम्व॒र १६५६ म॑ इज राय वी, फ्रच 
तथा ब्रिटिश फौजो के आकमश से उत्पन हुई थी । इस समय विटिश लाडे प्रिवी सील ने 
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बढ अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


६ चपम्थर १६४६ को यह घोषणा की थी->महारानी की सरकार वर्तमान कार्य को 
युद्ध नही समभती । वहाँ कोई युद्धावस्था (8826 ० फ़शा) नही है, किन्तु संघर्ष की 
स्थिति (डछ्काद ण एज) है । 
युद्ध तथा सघर्ष की स्थितियों मे क्ियात्मक हप्ठि से बडा अन्तर न होते हुए भी 
कानूनी दृष्टि से बडा अन्तर पड जाता है । यदि नियमानुसार घोषणा द्वारा दोनों पक्षों 
मे युद्ध शुरू हुआ है तो अन्य देश इस संघर्ष मे तटस्थ रहते हैं, उन्हें तटरुथ देशों के सब 
अधिकार झौर सुविधायें प्राप्त होली है। किन्तु जब सुद्ध की स्थिति न मानी जाय और 
केवल शत्रुता था सचघर्ष की स्थिति भावी जाय, तो तटस्थता का कोई प्रदन तही उठता ! 
हटाके के मतानुसार युद्धेतर शत्रुता (700 फ़रशा उा०५४9०७) के विकास के तीन 
प्रधान कारण है'-- (ह) राज्य यह नहीं चाहते कि १६२८ के युद्ध का निर्षेध करते 
दाले केलाग ब्रीओआ पैक्ट पर हस्ताक्षर करके उन्होंने युद्ध न करने का जो वचन दिया 
है, उसका सम युद्ध घोषणा हार। क्रिया जाय । (ख) इसका दूसरा उद्देश्य यह भी है कि 
इस संघर्ष मे भाग न लेने वाले राज्यों को तटस्थता की घोपरणा करने से रोका जाय! 
(ये) तीसरा वारए यह इच्छा है विः सघर्प को कुछ स्थानीव क्षेत्र तक ही सीमित 
रकसा जाय तथा इसे व्यापक एवं ठिस्तीर््य युद्ध का रूप न दिया जाय । 
पुद्ध का प्रारम्भ तथा युद्धू-घोषणा (ए०क्राकश/०्टयढ्ता बहत॑ फललेकबए०प 
४७) -- भग्चीनकान मे युद्ध आरम्भ करने के विस्तृत विधि-विधान थे | इस विषय में 
रोधन व्यवस्था का पहले (पृ० २५) उल्तेख किया था चुका है। १७वीं शताब्री सक 
योरीपियन राज्य पुद्ध छेडने से पढले अग्रदुतों या चात्तविहो (प्तथकशेत५) तथा झवहेलना 
पन्नों ([.८७४९४७ णी 700ी॥॥८९) द्वारा दूसरे राज्यों को इसकी सूचना देते थे ! इस 
गूचना को पाने के तीन दिन बाद लडाई शुरू वी जाती भी | इसका अन्तिम उदाहरण 
१६३५ ६० में फ्रमम द्वारा ब्रूसेल्ज में स्पेन के विरुद्ध युद्ध घोपणा करना था, इसमे युद्ध 
की सूलनः देने वाले दूना को बडी घूमघश से भेजा गया था । १८पी शत्ती से यह अथा 
बन्द हो गयी और दिना घोषणा ने हो रुद्ध छेंडे जाने लगे | १७०० से १८७० सक की 
अ्रवधि में हुए केवज दस एुद्धा मे ही रण घोपरा की गयी | १०७० लडाइयो म ऐसी कोई 
घोषणा नहीं की गयी ( ग्रोशियस कया सत्र था कियुद्ध की घोषणा झबइय की जानी 
चाहिये, उनभ्नीमवी झती मे उसे नियम की ओर कृछ ध्यान दिया गया ) किन्तु बीसवी शती 
के आ्रारम्भ वे सा५ इसी घोर उपक्षा दारू हुई। १६०४ में जापान ने पोर्ट आर के 
बन्दरगाह मे ग्रवस्थित रूसी वेटे पर अचानक अप्रत्याशित आरक्रमग करने! उसके साथ 
लाई आरम्भ वी । जापान का कहना था वि इससे पहले उस्तती सिवार्त्ता रूस से 
अग हा चुह्ी थी और उस समय उसने रूस को यह्‌ कह दिया था कि अपने रबाथथों जो 
रक्षा गे लिंव उसे स्वतन्त कार्यवाही करते का अधिकार है । 
दे झआायेर को इस घटना के कपररण १६०७ ये तीसरे हेस अमिसमय! प्रेयह 
लियस बनाया गया कि कोई भी झजत्रुतापूर्ण कार्य तब नक नहीं झुरू होना चाहिये, जब 
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युद्ध और इसके प्रमाव डड१ 


तक कि उससे पहले निम्न दो रुपरे मे सूचना न दी जाय-- (क) शुद्ध छेब्ने के कारणों 
पर प्रकाश डालने वाली रख्-घोषस्था | (ज) अल्टीमेटम या अन्तिम चेतावनी-- इसमे 
दुसरे राज्य को कुछ शर्तें न सानने पर युद्ध आरम्भ करने वी बात कही जाती है। इसके 
साथ ही यह भी व्यवस्था की ययी है कि तटस्थ राज्यों को युद्ध की स्थिति की सूचना 
अजिसम्व देनी चाहिवे। प्रथम विश्वयुद्ध मे आस्ट्रिया के आर्क ड्यूड फ्रासिस पटिनेण्ड 
की हत्या होने से झास्ट्रिया द्वारा सविया के विरुद्ध सुद्ध छैडमे से पहल से उम्र २३ जुलाई 
१६१४ को श्रल्टीमेटम दिया यया था, इसमे सबिया को उसके प्रदेश मे होने बाली सब 
ग्रास्टरियाविरोधी का्यवाहियो को रोकने को, ऐसे प्रचारकार्य में लगे व्यक्षितयों के 
निष्कासन की, ऐसा कार्य करने वाले मगठठो को समाप्त करने की माँगें की गयी यी । 
सबिधा को &5 घण्टों मे दस ग्रल्टीमेटम का उत्तर देना था। जब उसने इनसे से कुछ 
माँगो को अस्वीकार किया और कुछ के लिये पचनिर्णाय का सुझाव दिया, तो २८ जुलाई 
को आरिट्रया ने सविया के विरुद्ध युद्ध-घोपणा की । ४ अगस्त को जब जमेनी ने बेल्जियम 
की तटस्थतता का मग करते हुए, इस पर आक्रमण स्यि तो ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के जिरुद्ध 
गुद्ध घोपणा की। इससे पूर्व २ भ्रगस्त १९१४ को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध तथा ४ ग्रगरत 
१६१४ को फ्रास के विरुद्ध बुद्ध-घोपणा की थी) ६ अप्रैल १६१७ को स०७ रा० अमरीका 
को काप्रेर ने एक भस्ताव पास करके जमेनी के विरय विधिपूर्वक यूद-घोष सा की / 

किन्तु पिछले तीस वर्षो मे हेय की उपर्युक्त व्यवस्था का बारम्बार बडा दोचनीय 

उल्लंघन हुआ है। जापान ने १६३९ मे मचूरिया पर तथा १६३७ मे चीन पर बिना गुद्ध- 
घोपरणा के आकस्मिक आक्रमण कर दिया । इटली ने १६३४५ मे एबीसीनिया पर इसी 
प्रकार का हमला किया। द्वितीय विश्वपुद्ध का क्रीगणोश जर्मनी ने पोलण्ड पर झ्रघोषित 
आज़्मए एब हवाई बमबारी के साथ क्रिया। रूस का १७ सितम्बर १९३६ को पोलैण्ड 
पर तथा ३० नजस्वर १६३६ को पिमजैण्ड पर आत्म इसी प्रकार वा था । जमंनी ने 
€ अप्रेत १६४० को डेन्माक्क और नावें पर तथा जून १६४१ में रूस पर सहसा, बिना 
किसी चेतावनी के हमला झुरू कर दिया । ७ दिसम्बर १६४१ को जापान ने पर्सहार्वर 
के बन्दरगाहू भे ख० रा० अमरीका के समुद्री बेडे पर अप्रत्याशित और भीपण शाक्रमरण 
क्िया। जापान के इस झ्राक्ममण्य को अन्तराष्ट्रीय कानून की इप्टि से रिसी भी प्रतार 
न्‍्याथोब्ित नही सिद्ध क्या जा सक्ता। जून १६५० मे उत्तरी बोरिया ने दक्षिग्गी आतोरिया 
पर तथा २० अक्टूबर १६६२ को चीन ने भारत पर बिना युद्व-घोषणा किये आक्मरणय 

कर दिया। १_सितम्वर १६६४५ को पाकिस्तान ने छम्व जोडियां क्षेत्र मे विना किसी पुद्ध- थे 
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क्रिया । दे जून इस इजराः एवं अरब राष्ट्रो में होने दाला युद्ध भी 
हा >म ३ हर ऑच्चक के 

विन किसी पुद्ध-घोयणा के आरग्भ हुआ ६ भविष्य में बिना युद्ध-घोषणा के अ्रग्त्याशित 
आजर्मेर्ती (5घ७775० ४0«0८४७) से ही झ्धिकाझ लडाइयाँ छिडने की आज्ञा है। 
इनेक् कारण ग्रह हे कि झबु पर भठपद अप्रत्याशित रीसि से हमला (8णछाड्आ5९ 
50ब्गे७)करनेवावा देश शत के सेनिक अड्डे तथा सस्थानों क्रो नप्ट करके तत्काल बटूव 
बडा लाभ प्राप्त कर लेता हे और उसकी दिजय की सम्मावनाय वहुत वट जाती 





युद्ध और इसके प्रभाव ड्ड३ 


0०फणेश एहश०0005)--युद घिटते ही दोनो देशो के दौत्य ([00907802) सम्बन्धों 
का अन्त हो जाता है। राजदूतो को पासपोर्ट दे दिये जाते हैं ओर उन्हे स्वदेश लौटने 
के निये कहा जाता है और जब तक दे देश छोट कर नही चले जाते, तव तक वे अपने 
विश्येपाधिकारों (वेखिये सोलहर्याँ श्रष्याय) का उपभोग कर सदतते हैं। प्राय बारिज्य- 
डूलो के कार्य (0०7्र४श३४ ४७४४१४०४) भी ममाप्त हो जाते हैं और इन्हे देश छोडकर 
जाते की श्रनुमत्ति दी जाती है| दिन्तु कई चार इन्हें स्वदेश नही लौटने दिया जाता पोर 
इनके साथ बुरा बतति किया जाता है। राजदूत के स्वदेश चले जाने पर उसका दूतावास 
क्रिसी त्तटस्थ देश के प्रतिनिधि को सौंप दिया ज्यता है और यदि राजदूत कुछ क्रागज- 
पत्र छोड गया हो तो इन्हे मुटरवन्द कर दिया जाता है। 

(२) झत्रुदेश के ब्यकित (एटाउ०05 ० छाल्य) ९०फ्ाए३) - पहले युद्ध 
छिउ्ते ही झपने देश मे विद्यमान शबुदेश के समस्त प्रजाजनों को सुद्धवन्दी वा लिया 
जाता था । किन्तु भ्रव इस प्रया मे वहृत परिवर्तेल भ्रा गया है ॥ आजकल शजुदेश के 
केवल उन्हीं प्रजाजनो को बन्दी बनाया जाता है, जिनमे दजु को महत्वपूर्ण से निक सूचना 
प्राप्त हो सकती हो या जो शत सेना के वाज्नविक अथवा सम्भावित सदस्य हो ) इनके 
अतिरिक्त शपुदेश के सभी प्रजाजनों का निश्चितत झवधि के भीतर देश छोडकर चले 
जाने को कट्टा जाता है) उदहरणायं, प्रथम विध्यप्रुद्ध मे प्रेट जिटेन मे १० अगस्त 





रूमूचे स्व+ के दौरान नई दिल्ली में पाकिस्त'व के तया कराची में मारत के राजदूत शान्तिकान डी 
भांति नित्राम करते रहे ] ६ ए:तम्दर की दोपहर को प्राकिस्त'न के विदेश विभाग के निदेशक ने 
करायी में मारतीय दृताबास को थद्द खूचित किया कि जब तक दूतागरा क क्ूचारी भारत नहीं 
लौह जाते ६ त्त्र॒ तक उन्हें अपनी स॒रक्षा के लिये एक ही इमारत में चपे जाना चाइये, पुल्सि 
के सरदय में रहना चादिये, विदेश कार्योलय में निलने के जिय छाते समय, बाजार से सामान 
लाने के लिये नया टाकार से मिलने के लिये जाते रूझय भारतीय दृद्मभास के कऊूलारियों को 
चघुजिस के साथ दी जावा चाह़िये। घ्राक्स्पिनी अधिकारियाँ से भारतीय द्ावास ने व 
यूदा कि वे खारतीय दृलल्दास के कर्मचर्णत्यों पर ये पादन्दियाँ दंगे लगा रद्दे इ रो यह उत्तर 
मिला कि पाकेग्णन के राण्पात ने आड यद घोषया की हे कि हम (मारत के साथ) लइ रहे हैं 
(४४७ ४०८ 88 %७0) । करादी में भ्यरतीय रस ने पाकिस्तान को यह बत्यथा कि चूँकि दोचो दरों में 
से डिछ्ती एक देश ने दस देश के विल्द्ध युदधन्ध्रपणा नहा की, दल्यगरू का बन्द करने का 
प्रार्थना नदी की, श्वत भारतीय टूयवरास के कमचारिय पर एसी पादन्दया लग्णना उचित नही 
है । किन्तु पाकिस्शन ने शस्तकी काठ परऋाई सही की । सारदीर दृशबाप् के कत्चारियाँ को अपने 
फीवस स्थानों को छोडकर एक नीादित न्‍्यान ने रइचा पडा । 

किन्‍्त युद्ध-विशन डाने सर मारतीय दूलावास के क चारो पाडिस्तन में ही दनेवद्दे। 
(इजियन रिकाइईर, अक्टूबर २६, सहन्दर १६६८, पृ० ६छड४-४। / इव सपने में अयूर को 
झपयुक्त घोषणा के दाइ सी भारत सरकार री य स्न्ध ना न हाने के कासय “था वियेयर युद्ध 
डो थोपर] न होने के कारण यही खानता रही कि मापत पकिस्तात पी सरकार के झा ऋघड़ा 
जनता के साथ लाई नही कर रहा है, डिन्‍्तु भारतीय सेन्य्ओं का कार्यवादी विशुद्ध रूप से उनको 
रचा के लिये की जा रही दई (एशिदन रिकातेर, पृू० ६६६०) | 





इडड झम्तर्राष्ट्रीय कानून 


१६१४ तक ब्रिटिट प्रदेश भे विद्यमान सभी जमेंच प्रजाजनो को स्वदेश छोडकर जाने 
को कहा, ३ सिलम्बर १६३९ के द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने पर जन लोगीको ६ 
सित्तम्बर तक इंगलेण्ड से चले जाने का झादेश दिया गया। १८६७ मे टर्को ने सब 
बूनानियों को १४ दिन के भीतर डुस्तुन्तुलिया खाली करने का घोटिस दिया था ) बोशर 
युद्ध मे १८६६ मे ट्रासवाल के शासको ने वहाँ रटने वा झनुषजिपत य प्राप्त करने वाने 
सभी शनुप्रजाजनो यो अपने राज्य से निकाल दिया थाय 

हार्लण्ड (80॥970) ने यह वताया है कि शुद्ध छिडने पर शजुप्रजाजनो को 
झपले पदेश से निकालने के सम्उन्ध मे राज्यो का व्यवहार दे विरोधी नियमों दायर 
निश्चित होता है । पहला नियम झनत्रुदेश के प्रजाजना तथा उनकी सम्पत्ति को शात्रु- 
देश से अभिन्न सपना है अत्त युद्ध छिडले पर इन सबको वन्‍्दी बताना और सर्म्पत्त 
को जब्त कर लेना उचित मानता है | दूसरा नियम यह है वि युद्ध राज्यो में होता है, 
ने नि उनके प्रजाजना ले । अत युद्ध छिडे पर उचित जारए न होने पर प्रजाजसो पर 
तथा उनकी सम्पत्ति पर प्रतिबस्ध लगाना ठीक नहीं है । बतंमाव समय गे अधिकाश 
विधिज्षाम्जी दुसरा नियम ही सत्म मानते है। वैटल और ब्लशली (8008०%9) ते 
इसबा समर्थव किया है । बैंटल के कथयनानुवतर युद्ध की बौपरगा करने वाला गरेश 
अपने प्रदेश म चिद्यगान दात्रदेश ने प्रजाजनों को बन्‍्दी नहीं बता सकता, उसे इनके 
अपन देश से बाहूर चले जाने की तिथि निश्चित कर देनी चाहिये, उस तिथि के बाद 
अपने देश से रहने वाले व्यक्तिया को ही चह पक्‍ड सकता है 

प्रथम सिश्वयुद्ध के समय लाई आरम्भ होने पर युद्धकारी देशो से दाजुप्रजाजनी 
को सगरवत्र रखने की नीति अपताईे थी। इनकी सतिविधि पर कइवा निरीक्षण रखा 
जाता है, राज्य के लिपे इन्हें वडा खतरनाक समभा जाता है। १६१७ में जर्मनी ने 
जब सूतीटानिया जहाज का डुवाया यथा तो ड्िटिश्य प्रदेश मे जर्मन लोगो के विरुद्ध रोप 
और प्रत्तिरिगा भी इतनी जवरदस्त लहर उत्पन्न हुई कि इगलेड में तजरबन्द जर्मन 
लोगो के प्राए सकट मे पद शए । पहले विध्वयुद्ध भे ग्रेट (ब्रटेल, जर्मनी झौर फ्रासने 
शत्रुदेशा के प्रजाजवा वा लजरबन्द रखा, किन्तु स० २० अमरीका ने ऐसा नही किया । 
द्वितीय विश्वपुद्ध म भी स> रा० अमरीका ने बहुत थाड़े जमेनों को सैविक कारसों से 
नजरबच्द्ध किया । 

४६ मे सपा मे बुद्ध के बम में धरेलिन स्यतायों की रक्षा क्य चमिसमय 
((0000४00४०7 69 छ6 ए4०(६८७४०३ का (0९ (४/४छ७ फल४००७ गए जमे ता 
१एआ॥) बता, इसके वुमन युद्ध आरम्भ होने पर या उसके बाद शबुधजाजना वो 
अपनी इच्दानुसार स्तदरेश लौटने का अधिकार होना चर्तहिए, बच्चते कि उनस्तज्ञाना पता 
राज्य के हिंता के प्रतिवुल न हो । उत्ह अपनी पात्र के लि पे प वप्यर चनर्राथि और 
चैंयवितक सामरन भी साय ले जाना चाहिए | मरी मेजामन धुद के संप्रद 
फिसी देश मे रहना जाहे, उनके साथ शास्तिकाल में विदेशियों के साथ होने वाला 


व्यवहार किया जाना उचित है ! यदि युद्ध के कारग्प उनको नोकरी छूट गई है सतह 





युद्ध ग्लौर इसके प्रभाव बेड 


अम्यत्ञ नौकरी करने को अनुमति दी जाती चाहिए । यदि उन्‍्ह कोई नौकरी न मिले तो 
युद्धकारी देश हारा उनका अरशंपोपण होना चाहिए । इन्ह युद्धसचालन के साथ साक्षात्‌ 
रूप स सम्बद्ध कोई कार्य करने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता ।| युद्धि किसी 
विर्देशी को झत्रुपजाजन होने के करण नजखन्द किया जाता है तो उसे झ्रपते मामले 
कैम 4८ कयथ बाय हे कर -जबर कर विचार के जिये न्यायालय के पास जाने का अधिकार होना चाहिये तथा नजरबदो 
के जाम का भी सर के य पता | आह कर पर निदिचत झवधि के बाद पुनविचार होते रहना चाहिय। शत्रुदेश के 

प्रंजाजन किसा भा सरकार का सरक्षण्य त रखने वाले शरणाथिया से भिन्‍न है और उन्ह 
अपने धरी र॒_झोर सम्मान की रक्षा के लिए, घामिक तविद्वासों तया प्रारिदारिक 
अविकारो के लिए राज्य से सरक्षरा पाने का पूरा अविकार है। उनके साथ नस्ल के या 
राजेनॉतिक सम्मति के झूधार पर भेदभाव का कोई व्यवद्वार नही होगा चाहिये) उन्स 
सूचना प्राप्त करने के लिए उनके साय किसी प्रकार का झारोरिक वल प्रयोग--यातना 
या शोर रिक पीडा देने अथवा कुर्ता के कार्य करन का दुग्येवहार नही होना नाहिए। 
उन्द कसी प्रतार डरायो या घमकाया जाता, मारा था पीटा जाना वर्जित है। विशेष 
अपराध न करेने पर किसी ऐसे व्यक्ति को सामान्‍य रूप से दण्डित नही किया जा सकता। 
दाष्ट्रीय रेडज्ॉस सोसायरटियों को श्रपना कार्य करने की पूरी सुविधाय होनी चाहिएँ। 
दर्द नज रेवन्दी को प्रावदेशक सहायता पहुँचाने को अधिकार होना चाहिए। इस प्भिसमय 
मे नजरकेदा के स्थान, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, डाक्टरी सहायता, आिक भौर बौद्धिक 
कार्यो को स््रतेन्त्रतां इनकी सम्पत्ति की सुरुक्षो तथा मृत्यु को दशा म सम्पत्तिकी व्यवस्था, 

है. 30426 44 5 42230) 

इनकी सुक्ति, स्वदेश प्रत्यावत्तंन श्रथवा तटस्थ देखो में मेजने के विषय म्‌ विस्तृत नियम 
बनाये गए है। नजरवन्द करते समय एक परिवार के सव सदस्यों को एक ही स्थान पर 
रखना चाहिए, इन पर झाश्नित व्यवितया के निर्वाह की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। 
जप ३) व्यापारिक सम्पर्क की समाप्ति (0750प७०७ ० (०ग्राणलतलाओं 
एशैंजा०७५)-- दो देशा सम युद्ध छिडने पर सामान्यत दोनों देशों का व्यापारिक सम्पक 
और कातूती सम्बन्ध या तो समराप्ते हो जाता हे अथवा युद्धकाल के लिए स्थग्रित हो 
जाता है । इस विषय म॒ प्रथम विश्ययुद्ध से पहले व्विटिश तथा अमरीवन सेसका का यह 
विधार था कि युद्ध छिडने पर व्यापारिक सम्पक स्वत निधिद्ध हो जाता है और इसे 
विशेष अनुमति लेकर ही किया जा सकता है। सामान्यत दोना देशा के मज्य हुए सब 
ठेक और सविदाय समाप्त अयवा स्थगित हा जानी हैं । किन्तु जमन, #च तथा इटा- 
लियन विधज्नारित्रयों का यह मत है कि ग्रुद्ध से सब सम्पर्क समाप्त नही हात, घुद्धकारी 
देशा की यह झ्रधिकार है कि वे अपनी विश्वेप आज्ञा द्वारा शत्रुम्रा के साथ व्यापार 
बन्द कर दे ) प्रथम विश्वपुद्ध झिडने पर ग्रेट ब्रिटेन मे १६१४ के झत्रुझं के साथ व्यापार 
को अधिनिपम (४०002 छाए थिट्ण/ &८६) पास करके युद्धकाल म विशेष अनुमति 
के अतिरिक्त शत्र॒देशों के प्रजाजना के साथ साय व्यापारिक सम्बन्ध झवैध बना दिया। 
२७ सितम्बर १६१४ यो फ्रास ने एक राजकीय आदेश्य द्वारा झन्रुप्रजाजनो अथवा 
झन्रुदेश मे रहने वाल सब व्यक्तिया के साथ ब्यापार को निषिद्ध बना दिया। जर्मनी 





























हड६ अन्तर्राष्ट्रीय कादून 


ने ३० मितम्वर १६१४ के एक अध्यादेश (0707787०6) द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में 
रहने वाले व्यक्तियों को घन वी अदायगी वर्जित ठहूदाई। स्० रा० अमरीका दे इ्् 
भुद्ध मे सम्मिलिद होने पर अक्टूबर १६१७ में त्रु के साथ व्यापार अझधिनियम' द्वारा 
जमनी के साथ सारे व्यापारिक सम्बन्ध अवैध बना दिए | दूसरे विद्वमुद्ध मे भी सव 
देशो ने ऐसे कानून बनाये । 

(४) सविदाओं पर अमाव (रूप णा (०४ए०८७) --लडाई छिड्ने से दो्‌ 
शुद्धकारी देशो के सम्बन्ध मग हो जाते हैं, ग्रत इन सम्बन्धो पर आधारित दोनो देशो के 
व्यक्तियों और कम्पनियों म हुए व्यापारिक सममौते, ठेके और सविदाये (0००7३०७) 
ठथा साविदिक ((०गए४८७४ ) सम्बन्ध स्वयमेव दूट जाते हैं। सामेंदारी के समभोते 

(एशपक्षआफ्‌ लैद्टाद्ध्णाधया5) भंग हो जाते है। ट्राटर, कैम्पबैल और मैकनेयर त्ने 
झ्िटिश कानून म विभित प्रकार की सविदाओ पर युद्ध छिडने के प्रभाव की विस्तृत 
मीमासर की हे। थुद्ध शुरू होने से ठीक पहले तोड़े गय ठेके के सम्बन्ध में दाजुदेश से 
सम्बद्ध पक्ष युद्ध के समय उस देश के स्यायालयों में कोई अभियोग नहीं चला सकते, 
किल्‍तु युद्ध समाप्त होते ही उन्हे मामला चलाने का श्रषिकार मिण जाता है। दसी 
प्रकार परिसीमन या ग्रवधि का कानून ([.४७ ण॑ 700॥800॥$) युद्धकाल भे स्थगित 
रहता है । बिन्दु सपुद्री तथा झ्ाग के दीपे की, एजेन्सी वी, साभीदारी पी तथा घाल 
की विश्री नी सविदाय खुद्ध छिडने के साथ समाप्त हो जाती है । ब्रिटिश कम्पनियों के 
जरमेन हिम्सेदार दोना देशो म शुद्ध छिब्ने पर प्रषना लाभाग नहो ले सकते । १६९९- 
२० वी तथा १६४६ को झान्ति-सन्धियो मे मुद्ध से पहले को गई स्विदाम्रों के रद होते 
के सम्दन्ध से प्रनेक प्रकार बे नियम बनाय गए थे 3 

(४) शर्रुदेश ले युद्धकारियो की सम्पत्ति (फक्ाहवाव्या ए00०(/ ॥ए 

0८00५ (०७४७५ ) -- पहले युद्ध छिड़ते ही अपने देश मे विद्यमान झत्रु की सार्वजनिक 
(?०७॥०) और चैपविलन' (9५8/०), चल और प्रचल सब प्रकार की सम्पत्ति जब्त 
कर ली जाती थी । किन्तु शर्ते झरने इस अन्तर्राप्ट्रीय नियम का विकास हुआ कि अपने 
प्रदेश भे शव्रु की वैधक्तिक सम्पत्ति को उस देश द्वारा जब्य करके राज्यसात्‌ (ए०णी- 
८४८) नहीं किया जा सक्ताऔर न ही झत्प्रजाजनों के ऋणो क्यो रद किया जा 
सकता है 4 वैयक्रितक सम्पत्ति के राज्यसात्करण का अन्तिम उदाहरण १७६३ में हुआ, 
इसके वाद १६वीं घताब्दी भे ऐसी कोई घटवा नही हुई । प्रथम विश्वयुद्ध में १६१४ में 

ब्रिटिंद् सरकार ने “झत्रु के साथ ब्रिटिश व्यापार! (सप्चाधन) अधिनियम के अनुसार 
झजुसम्पत्ति का एक सरक्षक ((०७५४०४४७०) वनावा । इसका कार्य झन्रुप्रजाजनो को 

बपक्तिक रूप से मिलने वाले लाभाशों को प्राप्त करना, इनका विनियोग करना तथा 
युद्ध के प्रन्त तक इन्हे सुरक्षित रखता था। १६३६ मे द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने पर 
भी प्रेट ब्रिटेन में इसी प्रकार का कानून बताया गया। २६१६-२० की तथा १६४७ 

की शास्वि-सन्बियों मे वैयकितवा सम्पत्ति के भधिकारा का सुरक्षित रखने के सिये झनेक 

व्यवस्थायें की गई थो ॥ 


युद्ध और इसके प्रभाव डेडज 


शत्रु की सम्पत्ति (फाा9 002६५) पर युद्धारम्भ का प्रभाव सीन रूपो मे 
देखा जा सफता है-- (क) स्वदेश मे शत्रु की सार्वजनिक सम्पत्ति (झ०४9 एपणशा० 
एक) । (ख) स्वदेश में झत्रु की वैयक्तिक सम्पत्ति (साक्ाए शिएएव० 
छाएफथा५) । (ग) तव्स्थ देशो में प्रुध्यमान देशो की सम्पत्ति 

(क) शत्रु की सावजनिक सम्पत्ति को अपने प्रदेश में अथवा महासमुद्दो मे 
जब्त भौर राज्यसात्‌ किया जा सकता है। उदाहरणारयं, शन्‌ के रणपोत तथा अन्य 
सार्वजनिक जहाज राोज्यसात्‌ किये जा सकते है, वश्चतें कि ये वैज्ञानिक अनुमघान या 
निरीक्षण मे, किसी धामिक या परोपकार के कार्य मे श्रववा हस्पताल के और घायतो 
की सेवा ग्रादि के कार्यों मे न लगे हो । सैनिक.प्सोजनों के उपयोग के लिए छात्रु की चल 
और अचल सार्वजनिक सम्पत्ति का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। 

(ख) शत्रु की वैयेक्तिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्टार्क के मतानुसार राज्यों का 
सामान्य व्यवहार यह है कि युद्धकारी राज्य अपने प्रदेश मे इसका राज्यसातकरण 
((०४॥5००४००) नही करते, जब्त करके अपनी सम्पत्ति नहीं बनाते, किन्तु इसका 
समपहरण ($86५७४४४४॥0४) करते है श्रर्यात्‌ कुछ समय के लिए स्थायी रूप से इसे 
अपने झधिकार मे ले लेते है, युद्ध के बाद झ्ान्ति-स्रन्धियों मे इनके सम्बन्ध में समुचित 
ष्यवस्था की जाती है। ऊपर इस विषय मे ब्रिटिश कानून और शान्ति-सन्धियों की 
चर्चा हो चुकी है। युद्धकारी देश को यह अधिकार है कि यह अपने प्रदेश से शत्रु की 
सैनिक लाभ पहुँचाने बाली भोला-बारूद तथा हथियारो की रणा-सामग्री बाहर न जाने 
दे । यह वैयक्तिक रेल कम्पनियों की गाहिया, डिब्वे, इजन झ्ादि चनस्कन्ध (२०ण१ 
8/0०७) तथा सामान और व्यक्तियों की ढुजाई के अन्य साथतों को झीतकर इतका 
क- कम है। किन्तु युद्ध की समाप्ति पर इस प्रकार छीनी हुईं वैयक्तिक सम्पत्ति 
वापिस सोठानी पडती है और युद्ध के समय किये गये इनके उपयोग का सुश्रावजा देना 
पड़ता है । य्रेद्धेकारी राज्य झत्रुप्रजाजनों को चुकाए जाने वाले ऋणो की प्रदायगी 
युद्ध की समाप्ति तक स्थगित कर सकते हें । 

स्‍्टाके ने लिखा है* कि यह निश्चित नहीं है कि कोई ऐपा भी गन्तर्राष्ट्रीय 
नियग है, जिससे शत्रु की वैयक्तिक सम्पत्ति का राज्यसात्करण (0075८8॥07) 
पूर्ण रूप से निपिद्ध हो | इस विपय में विधिश्ञास्त्रियों मे बडा मतमेद है । कितु शत्रुद्वा रा 
अधिकृत प्रदेश मे वैयक्विक सम्पत्ति की तब तक लूट या राज्परात्करण नही हो सकता, 
जब तक कि इसका युद्ध मे तात्कालिक उपयोग त हो । अत गोला-वारूद, हथियार एंव 
सेना द्वारा ग्रधिकार करने के लिये अन्य आवश्यक सामग्री वैयक्निक हांते हुए भी दात्रु 
द्वारा छीनी जा सकती है । स्वल मे शत्रु की वैयक्तिक सम्पत्ति को कुछ झ्रधिक सरक्षण 
प्राप्त है, बयोकि समुद्र में झत्रु के जहाजों को और माल को जब्त क्या जा सकता है। 
किन्तु तटस्थ देशो के जहाजो पर लदा हुआ झत्रु का माल तब तक राज्यसात्‌ नही हो 
सकता, जब तक कि बह युद्ध के प्रयोजनो के लिए उपयोगी न हो अयवा झल्नु द्वारायुद्ध 


&€« स्टाकौ-एन इसण्ट्रोडव्शन टू डण्टरनेशनल लॉ, पु० ३६ 


ड्थ८ अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


के नियमी को चार बार सोडने पर उससे प्रत्यपहार (पफ:शुआ)5७॥७) के रूप मे न छीना 
गया हो ॥ 

(ग) तदस्थ देशों ने पुडकारो देशों की सम्वत्ति (8.इव४०७६ ए7०0फएकाए 
का विल्छध॥। (00#05९५) के सम्बन्ध से सामात्य तियम यह है कि यह परिग्रहण 
($८८०४८) से मुक्त है, किन्तु इस सुक्ति का दुरुपयोग सम्मव है। द्वितीय विश्वयुद् 
में जमेनी थ्रौर उसके साथियो ने झत्रुदेशों की सम्पत्ति लूटकर उसे सुरक्षित बनाने वे 
लिये तटस्थ देशा भे जमा करा दिया था । मित्रराष्ट्रो ने उस समय तटस्थ देशो को इस 
विषय में अनेक चेतावनियों दी और हिटलर को हराने के वाद उन्होंने जमती द्वारा 
स्वीडन और स्विद्ज रलैण्ड मे जमा की हुई सम्पत्ति को हस्तमत किया | स० रा० 
अतरीवा ने १६४१ मभदितीय विद्वठुद्ध से सम्मिलित होने से पूर्व ही ज्ेनी तथा« 
उसके झषिकृत तटस्थ देशों की सम्पत्ति का निब्चलन (फ़ाल्ट्टात2 06 88४८५) कर 
दिया था, इसके अनुसार इस सम्पत्ति का प्रयोग कसी व्यापारिक प्रयोजन में नही हा 
मक्‍ता था। इस प्रकार जमंसी, इटली, लियुग्रानिया, लैटविया, इस्टोनिया की स० रा० 

अमरीका ग विद्यमान सभी राम्पत्ति निश्चलित कर दी गई। 

(६) सा्धियो पर प्रभाव (४०0७ णा ॥7690०$ ) -- न्यायाधीश कार्दोशों 
(८४:4०४३ ) ने लिखा है कि लड्ाई छिडने पर युद्धकारी देशो की सधियों पर इसके 
प्रभाव का प्रश्न अन्तरराष्ट्रीय कानून की एसी समस्या है, जिसका श्रभी तक पूरी तरह 
समाधान नही हुप्ता । पुराने विविश्यास्त्रिपों के सतानुसार लडाई छिड्ते ही मुद्धकारी 
देशा भी मन्धियां स्वत समाप्त हो जाती हैं। आधुनिक विधिप्यास्त्री इस विचार को 
नही मानते झौर राज्या का व्यवहार भी इसके आअचुक्रूज नहीं है । इसके अनुसार युद्धा- 
रम्म के साथ कुछ स्ियाँ भ्रभिशून्य (8०००) या रद होती है, कुछ बयापूर्व बनी 
रहती हैं तया कुछ सधियाँ स्थगित हो जाती हैं श्लौर दमति स्थापित होने पर पुन" 
रुज्जीवित समझी जाती है । 

इस विपय में कानून की इस भ्निश्चित स्थिति के कारण कोई एक्रूप नियम 
या सिद्धात्त निश्चित वरना सम्भव नही है। कार्दोशों ने इस बिपय भ यह सत्य ही 
लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसी स्मस्थामों पर व्यावहारिक हृप्टि से विचार 
करता है, यह युद्ध की आवश्यकताओं के अनुसार सचियों का सरक्षण या अभियन्यन 
(&ए४०॥ए8) नरता है। स्टार्क ने इस दिपय मे दो कसौटियो का चर्रान किया हट र्ि 
पहली वसीटी कहूँ गठ (599॥८०७४५४०) है, इसमे रधि करने वाले देशा का इरादा 
देखा जाता है, क्या सधि करते समय उनका यहू ध्रभिप्राय था कि युद्ध छिइने पर भी 
इस संधि वा पालन उनके लिए आवश्यक होगा ? यदि संधि करते समय ऐसा इरादा 
था तो युद्धारम्भ के बाद भी यह संधि बनी रहेगी, भन्यथा यह यधि रह समभी जायगी। 
दूसरी कप्तोटी कर्मतत (00८८४४०) है। वया इस सघि वा पालन युद्ध सचालन के 
खाय सगत (९७७छ<४७८) है ?े यदि यह सगत है तो सधि दनी रहेगी, भ्न्‍्पया मह्ढे 


१०- रंडाके-शन इण्ट्रोडबरान हू इण्टरनेरानल लॉ, पु० ३१६०-द २ 


शुद्ध और इसके प्रभाव डडह 


सचि समाप्त हो जायग्री 

उपर्युक्त क्यौटियो को लागू करत हुए तथा राज्या के वर्तेमान व्यवहार को 
इष्टि मे रखते हुए स्वार्त ने इस विषय में चानूनी स्थिति का श्रीपादा निम्नलिखित 
रूप में किया है-- (क )युद्धकरो देशो के दोनो पक्षा में सामान्‍य राजनीविक कार्यवाही 
तथा उत्तम सम्बन्ध बनाये रखने पर बल देने बाली मैत्री सधियाँ (वृः्व्वातल्ड ता 
#(॥97०९) ट॒द्धारम्भ के साथ समाप्त हो जाती है । 

(खत) स्थायी व्यवस्या रखने वाली, हस्वान्तर ((१८६६००) की तथा सीमाय 
निर्धारित करने वाली सब्दियो पर गुछ का कोई प्रभाव नहों पदवा । व युद्ध छिजन के 
बाद भी यथापूर्व दनी रहती हैं । 

(ग) झत्र॒तापूर्ण कार्यों (छू०५७॥७९७) से टुद सचालन को तथा युद्ध के नियमा 
को निर्वारित करने वाले १८६६ तया १६०७ के हग-प्रभिसमया ऊँसा सबियों युद्ध 
जिडने के बाद भी पूर्षवत्‌ बनी रहती हैं, क्याकि इनका उद्देन्य हो छुड् मचालन के नियम 
निरिचत करना है। 

(घ) स्वास्थ्य, मादक दब्यों, ओयायिक सम्पत्ति आदि रे सम्बन्ध से ग्रनेक 
देशो में किये गय वहपन्नीयर प्रभ्िसमय (॥90]]3ध9] (000%6०९००७५) पुद्ध छिज्ने 
पर रद नही होते। ये या तो उुद्ध के समय में भी चालू रहत है या उृझकाल तक स्थगित 
रहने पर उद्ध के बाद पुतरुज्जीबवित हो जाते हैं। 

(ड ) कई वार सबियो म स्पष्ट रूप स यह निर्देश रहता है कि पुद्ध छिडने 
पर उतकी क्या स्थिति होगो । १६१६ के हदाई यातापात अनिसमव (लय 
एरबशहबाए07 (.०7६९४४०7) के अनच्चेद ६८ म यह व्यवस्था की गर थी कि युद्ध 
बिउने पर समभोोया करने वाले देयो की स्वतस्त्रता पर पुछमारी भबवा सटस्य देना 
के रूप में इसके कारण कोई प्रतिवन्‍्य नहीं लगया। दसका यहे स्ाप्ट झभिषाय था कि 
युद्ध के समय इस संधि वा प्रातन स्थगित हो जाएगा । युद्धआज म स्थगित हान बाली 
मधियो के पुनरुज्जीवन के सम्बन्ध म विविद्यास्त्रियों म कुछ मतभेद है। अनेक विद्ारका 
वा यह मत था कि युद्धकाल मे स्थगित होनवाली सधियाँ लाई समाप्त टान पर स्थयमेत्र 
पुनरुण्जीबित हो जाती हैं । किन्तु अन्य विचारक्तो वी बह धारणा हैं कि इनका पुन- 
झज्जीवन तमो होता है, जव शान्ति-सखिया मे इसके लिय रुप्ष्ट ब्यवत्या क्षों जाय। 

झब्रुरूपता या अरिप्रकृति (छश८0) (#का०८८ा)--दा देशों मे युद्ध छिडने 
धर युद्धज्षारी देश अपने झजुभो को तथा उतकी सम्पत्ति को हानि पहुँचाक्षर लगाई 
जीतने कया प्रयत्त करते हैं। यह हानि केवल एस व्यक्तियों तया सम्पत्ति क्ञो पहुँचाई 
जानी चाहिए जो शत्रु समझे जाएं झथदा जिन्हे दात्रु का रूप प्राप्त हो। सामान्यत यहू 
वहां जा सकता है कि युदत्वारो देश के प्रजाजनो का तथा उनकी सर्म्प्तत को शबुरूपता 
था ग्ररिध्रक्ञति प्राप्त हो जाती है, और तटस्य देझा के प्रजावना और उनकी नम्पत्ति को 
यह नहों प्राप्त होती। किन्तु रख निदस के अनेक महवप्रर्ण अयवाद हैं, कई बार झत्रु- 
देश के प्रजाजना को असि्रिफता प्राप्त नही होती और त्तटस्य दशा के व्यक्तितवों तया 

सम्दत्ति को यह प्राप्त हो जानो है 3 





डश्० सन्तररे्ट्रोय कानून 


झापेनहाइम के मतानुसार यह भरश्त बड्या दिवादास्पद और अनिश्चित है क्योकि 
इस विषय मे अन्तर्राष्ट्रीय कान्रून के कोई सर्वेसम्मत नियम नही हैं।!! प्रथम विश्ययुद्ध 
से पहले ब्रिटिश तथा अमरीकन न्यायालयों हारा इस विषय में निर्धारित नियम फ्राप्त 
तया अन्य देशो के नियमो से भिन्न थे ! ६६०७ के हैग सम्मेलन में इरा विषय में तय 
किये गये नियम ग्रेट ब्रिटेन ने उचे शर्तों के साथ स्वीकार किये | इस प्रदन पर विचार के 
लिए लन्दन में नौसनिक सम्मेलन बुल्चाया गया । किन्तु यह सम्मेनन तथा हेग का अ्रमि- 


(धर था कि किसी व्यक्ति या माल की अतुरूपता झ्रथवा तटस्थ होने की कसौटी राष्ट्री- 
पता (480०४०॥७/) होनी चाहिए या सिवास (002/०) । यहाँ व्यक्तियो, 
निगमो, कारपोरेशनो, जहाजो तथा माल के सम्बन्ध मे यह विन्ार किया जायगा कि 
इन्हे किन परिस्थितियों म धनु समझा जाता है, इनकी शजुरूपता की क्या कसौ टिया हैं। 

(क) व्यक्तियों की शैत्ुरूपता (काश (एफथ्श्यल 0 एप धं0५७]६$)-- 
इस विषय में सामान्य नियम यह्‌ है कि युद्धकारी देझो के अजाजन युद्ध छिडने पर झत्रु- 
हप धारण करते है और तटस्थ देशो के प्रजाजनो को यह अरिप्रकृति प्राप्त नही होती । 
बिन्तु तटस्थ देशो के व्यक्ति यदि हैक शुदकारी देश की सेना मे भर्ती हो जाते हैं, उसके 
पक्ष में कुछ का करते है, किसी इुड़्कारी देश के विरुद्ध शन्मुतापरर्णा कार्य करते है तो 
इन्हे शनुरूपता प्राप्त हो जाती है। सन होने की सबसे बडी और मुख्य कसौटी व्यक्ति 
की निष्ठा (/॥८४/87०४) या राजभक्ति है। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध मे यदि 
ब्रिटिश प्रजाजन होते हुए भी किसी की निष्ठा जर्मनी के प्रति है, तो वह ब्रिटेन का शत्रु 


8(&007 (96) के मामले मे ब्रिटिश न्यायालय से 

विदेशी शत्रु घोषित किया, यद्यपि बह इंगलैण्ड मे २६ वे से निवास कर रहा था 
झौर उसने २५ वर्ष पूर्व जर्मन राष्ट्रीयता से मुक्ति पा ली थी 

१६२६ के «ात्रु के साथ >यापार करने के! त्रिटिश कानून में झत्र 

करते हुए कहः गया है कि 'पह झत्रु के प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है! 
कानून मे स्पष्ट स्प से यह कहा गया था कि केवल झज्ुप्रजाजन 
व्यक्ति शत्रु नही समझा छायगा । १६१७ के स० रा० अमरीका के धात्रु 
के कानून! मे दत्रु की निम्न परिभाषा की गई थी... (क) कक्रुप्रदेश मे 
वाला कोई भी राष्ट्रीयता रसने वाला कोई भी व्यक्ति, (स) भन्ुदेश की 
(गे) झत्रुदेश के नागरिक तथा प्रजाजन । इससे यह स्पष्ट है कि ग्रेट ब्रिटेन 
_श० भमरीका मे झलशुत्व के लिए शनुप्रदेश मे झधिवास ( ए०्य्पथा८) को प्रधानता दी 
जाती है। किन्तु इसके विपरीत योरोपियन देझो में राष्ट्रीयता को महत्व दिया जा; 
है। १६४० के झत्रु के साथ व्यापार करने के जन कानून में निवास की भरते के साथ 
राष्ट्रीयता की शर्त को भी बहुत महत्व दिया यया था । 


किक 


११: भापेनशश्म--इण्टरनेरानल लॉ, खण्ड २, पू० रब 


युद्ध और इसके प्रमाव ड्श्श्‌ 


लारेन्स ने शत्रु समझे जाने वाले व्यक्तियो को उनके शत्र॒त्व की मात्रा की इप्टि 
से निम्नलिखित श्रेणियों मे विभक्त किया है--(क) झत्रु की सेनाझो में लबने वाले 
व्यतित पूर्ंरूप मे शन्‌ माने जाते हैं। (ख) झत्रु के व्यापारिक जहाजों को चलाने 
वाले नाबविक । इनकी स्थिति झजत्ुदेश के सैनिकों तथा अमैनिक्त जनता की मध्यवर्ती 
होती है, १८०६ के हेग अझमिसमय के अनुसार यदि ये इस वात की लिखित प्रतिन्ना करते 
हैं कि युद्धकाल मे ये अपना कार्य नहीं करेंगे तो दन्‍्ह बन्दी रसने के बघन से मुक्त 
किया जा सकता है । (ग) सेता से सम्बन्ध न रखते हुए मी सेना का अनुम रण करने 
वाले रामाबारपन्रों के सवाददाता, रिपोर्टर, ठेकेदार, सेना को सामान देने वाले व्यक्ति 
पकड़े जाने पर. युद्धवल्दी समझे जाते हैं । (घ) दजुदेश से निवास करने वाले तटस्थ 
देशो को राष्ट्रीयता रखने वाते व्यक्ति भी अधिवास (0०पएा८८) के कारण शब्ु 
समझे जाते हैं, दनतें कि वे युद्ध छिड॒ जाने के बाद व्यापार के उद्देल्य से शत्रु के देश म 
रहे। ब्रिटिश तथा झ्रमरीकन विधिशास्त्री अधिवास ([0007०॥८) को बहुत गहत्व देते 
हैं । एक विशेष इरादे से क्सी स्थान पर देर तक निवास (२९5॥6८०८९) करना अधिवास 
है झजुदेश से ब्यापार के इरादे से रहते गले तठरब देगा के ब्यक्ति भी शत्रु को 
सहायता देकर उसकी युद्ध करने की शाकित को बटाते हैं । अत <न्‍्ह शतु समझा जाना 
चाहिए। (5) दज्रु द्वारा अधिकृत प्रदेश म निवास करने वाले व्यक्ति उस समम तक 
झत्रु सममे जाते हैं, जब तक कि उस प्रदेश पर गत्रु का श्रधिकार रहता दे। (च) तटस्थ 
देशो मे ग्रधिबास रखने वाले ऐसे व्यक्ति दतु समझे जाते है, जा जाजुदेय के साथ 
व्यापार करते हो । 
(छल) जिगमों को शत्रुरुपता (80०0) (घव्यण्ट॑ल ० 0०9००8००५) - 
व्यापार करने वाली कम्पतियो और निम्रमो के झत्रुरूप का निर्धारण करने की दा बडी 


२२-मद्/मारत (शान्ठिपतर &७)३) में सेना के साथ जाने बाले, उन्हे रक्तद पहुचाने 
बाले ज्यक्तितर्या के लिए महाजन शब्द का अयोग डुआ ओर इनको मारना अपन ठद्दरायां यया है-- 
अपयानेन युद्धे न राजा इन्ति मद्दाजनन्‌ ॥| नीलकणएठ की टीका--सद्दाजन कटकप्रित पैक््यादिननस्‌ ॥॥ 
इसी भ्रकार शान्दिपद (१००२८) में घोड़ों के लिए घाव लाने वले घसियारोंया बद्दिशररो 
(बर्िस्तयाय9 चरतो ददिखिरानू-नीलकण्टी थक) को मी अवभ्य कहा गया ई। कौडिलीय 
अर्थशास्त्र में सेना के साथ ज्यने वाते, किन्तु असेनिक कार (विष्टिकम) करने वे ब्य्तियों के 
निम्न प्रकार दत्पये सछ इं--(क) सितिर, मार्ग, पुल, कुएं दबा घाट टी स्थिति में रखने बाले । 
(कहो उच्ण, आउह्रास्क- ककन त्फा अच्यान्य ुप्योश्योरी सासयो शत खाद पहाफओ>ं को शक स्याल से 
दूसरे स्थान में ले जाने वाले । (ग) चुडभूमि में दाडे ुए शस्वास्त भौर करों का सनद करने 
चाले, शत्रु के शत्त्रास्त्रों सेघायन योदयओं को अन्यत्र पहुँगने बाते | (१०४--शिविरिमाक- 
सेतुऋुपनीर्यश्योपनकर्न यन्‍्नख़ुबावरणोपकरबअ'सुवइनमायोषनाच्च प्रदरयावरण प्रतिविद्यपनवनमिति 
विशिकरम्ोंणि) । रारययथ (अयोध्याकाणड ७६।८०) में सेना के साथ जाने वाले खवक (साई आदि 
खोदने वालों), यत्रकों (इचोनियरों), पेड काटने दालों (वृद्ठठइक), दश्पओं (देखमाल करने वष्तों) 
का उच्लेख दै । ये रत मद्दामारत की उयुक्त परिमाषा के कनुसार रदानन ठया झवस्य दें $ 


ड्श्र भन्तर्राच्ट्रीय कानून 


कसोटियाँ उनकी रजिस्ट्री (००7एगशाता ) का आदेश या अधिवास (ए०्कालाव) 
तथा नियन्त्रण हैं। झनदेश मे स्थगित होते वाली तथा वहाँ अपनी रजिस्ट्री कराने वाली 
कम्पनी था निगम के झत्रु होने से कोई सदेह नही है। किन्तु कोई कम्पनी शज्ुया 
झाचुदेश के साथ व्यापार करती है तो उस्ते भी झनु समझा जाता है । तियम के झतरु होने 
की दूसरी कसौटी उसका नियन्नरा है। इसके एक देश मे रजिस्ट्री होने पर भी यदि 
इसको नियन्तित करने वाली शवित अन्नुदेश मे है तो इसे झनु समझा जायगा। इस 
नियम का सुस्पष्ट प्रतिषादन 7७छाल (० 76 5. (०गगल्प पाठ बात 
एछ० (७० 7स्‍6 (946) के मामले मे हुआ्रा था । 

इस मामले की काण्टिनेष्टल टायर भीर रबर कम्पनी १६०४ से ग्रेट ब्रिटेन 
मे बनायी गयी थी, इसका रजिस्टड कार्यात्य लदन में था, किन्तु इसके सब संचालक 
जर्मन थे तथा इसके लगभग सभी हिस्से जमेन प्रजाजनो द्वारा सरीदे गये थे। ्ड्स 
कम्पनी को डैमलर कम्पनी से कुछ रुपया लेना था। उसकी वसूली के लिये इसने उस 
कम्पनी पर मुकहमा चलाया, उसने अपनी सफाई में यह कहा कि ग्रेट ब्रिटेन में रजिस्ट्री 
होने पर भी इसके संचालक जमंन होने के कारण यह चनरु है और १६१४ के शत्रु 
के साथ व्यापार कानून! के अनुसार वे झत्रु को कोई अदायगी नही कर सबते । ला्ड 
पाकर ने डमलर कम्पनी के हैक में फैसला देते हुए इसमे तिम्नलिखित सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया-_ (क) किसी निमस या कम्पनी का झत्रुरुप इस बात से गिश्चित 
होता है कि उसकय *ि नयन्ब्रस्प करने वाले झत्रुदेश मे रहते है, श्रयवा शझन्ुदेश में रहते 
हुए भी दानु का अनुसरण करते है, उससे आदेश ग्रहण करते हैं या उसके नियस्त्रण मे 
कार्य करते है। (सर) ग्रेट ब्रिडेन में स्थापित हुई कम्पनी केवल यहाँ बनने के कारण से 
मित्र नही हो सकती । कम्पनी झपने अभिकर्ताओ (88०7७) हारा कार्य करती है 
यह युद्धकाल में उस दक्षा मे अवुरूप धारण करती है, जब ये झत्रुदेश मे रहते हो या शबु- 
हिस्सेदारो के धादेश्य के अनुसार कयय॑ करते हा । (ग) वैयकितिक हिस्सेदारों के स्वरूप 
से कम्पनी का स्वरूप नही निर्धारित होता । डिन्‍्तु यह इस बात से निरिचत होता है 
कि इस कम्पनी का वास्तविक नियन्त्र्म करने वाले व्यवित झनुओं से आदेश ले रहे हैं 
या शबुओो के नियत्नस में कार्य कर रहे हैं। (घ) ग्रेट ब्रिटेन भे जि 

कम्पनी यदि तटस्थ देश के साथ यहां अयवा उन देझो मे रहने वाले एजेण्टो द्वारा 
व्यापार करती है, तो ऊपरी हृष्टि से यह मित्र समभी जा सकती 
वास्तविक नियन्त्रण करने वाले एजेण्टो के कारण अनुरूप भी धारण कर सकती है । 


(ड) ग्रेट ब्रिटेन मे रजिस्ट्री कराने दालो कम्पनी यदि झनुदेश के साथ व्यापार करती 


है तो इसे शत्रु समझना चाहिये । 

डैमलर के मामले मे उपयुक्त सिद्धान्तों को १६४३ मे हाउस-आ्राफ लांस ने 
सौकास्ट (5808०00) के मामले में ते पुष्ट किया। यह कम्पनी चटस्थ देश 
हालैण्ड मे वनी थी, इसके सचालक वही रहते थे। प कैन्तु विश्वपुद्ध में जम॑नी 
ने हालेण्ड पर श्रधिकार कर लिया, इस कम्पनी पर जर्मन नियन्त्रण स्थापित हो गया 
अत. ग्रेट ब्रिटेन द्वारा इसे दायुरुपता आपष्त हुई! १६३६ के झत्र के साथ व्यापार के 


युद्ध और इसके प्रभाव ड्श्३ 


कानून मे छात्रुता निर्धारण करने के लिये रजिस्ट्री और नियन्‍्मण को दोनो कसौटियों 
को आवश्यक माना गया है। फ्रेंच न्यायालयों ने प्रथम विश्वयुद्ध मे यह कहा था कि 

उन्हें यह अधिकार है कि ते मामते की तह तक जाकर यह निश्चय करें कि कोई 
कम्पनी वास्तव मे फ्रेंच है या केवल दिखादे के तौर पर ऐसी है। १ सितम्बर १४३६ के 
फ्रेंच आदेश मे रजिस्ट्री और नियव्रस्प वी दोनो कसौटियाँ स्त्रीकार की गयी हैं । 

(ग) जहाजों को दबुहपता (छप्टएए एफशम्टैणा ० 5095) --इनके 
सम्बन्ध मे सामान्य नियम यह है कि इनका स्वरूप इसी घ्वजा (8४) से निहिः निदिचत 
होता है। यदि इन पर शजदेद की घ्वजा फहरा रही हो तो ये अत्र समभे जायगे। 
किन्तु यदि इन पर वेटस्य देश की घ्वजा हो सो ये शत्र नटी समके जायेगे ॥ १६०६ में 
इस सामान्य नियम को पुष्टि लब्दन को घोषणा ने भी की । इसके अनुच्छेद ५७ के 
अमुसार जहाज की शत्रुरूपता की कसौटी उस पर बेव रूप से फ्टरायी जाने वाली 
ध्वजा थी। १६१४ का युद्ध छिश्तै ही ग्रेट ब्रिटेन और फ़ास ने इस नियम कौ स्वीकार 
विया, किन्दु जमंनो ने इस व्यवस्था का झनुचित रीति से बहत लाभ उठाबा। उसे 
समय स० रा० अमरीका तटस्थ देश या, इमके बहुत से जहाज-मालिको ने जर्मन 
दूँनी की सहायता से नत्रे जहाय॑ सरीदे और इन पर अमरीनी भण्डा लगाकर 
जमेनी को माल भेजने लगे। इन पर तटस्थ देश की घ्वजा होने के कारण लन्दन 
राम्मेलन के उपर्युक्त निरंय के अझमुसार इन्ह झनु होने के कारण रोका या पकक्‍डा नही 
जा सकता था । इसमे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रास को यट निश्चय हो गया क्रि लत्दत सम्मेलन 
की स्वीहृत वी हुई उतपर्यवत्र व्यवस्था वा उन्हें परित्याग बरता चाहिबे। प्त ग्रेड 
ब्रिटेन ने २० अक्टूबर १६१५ के एक सरकारी आ्ादेग में उपर्युक्त व्यवस्था के निरा- 
करण (&७८०४०॥०४) वी घोषणा करते हुए यह नहा कि बहू इस विषय मे पुरानी 
ब्रिटिश परम्परा का अनुसरण करेसा । फ्रास ने मी नीति में इसी प्रकार का परिवर्तन 
किया। पग्रिटिश अधिग्रहए! न्यायालयों (%2७ 0०छा9) ने 786 5 7998० के 
मामले मे त्रिटिय ध्वजा फहराने वाले किल्तु जर्मन ध्वामित्व रखने वाले तथा ॥78 
घस्रशण्ंणाए के मामले म तट्य्य देश का भऋा्ड़ा फ्टराने वाले जहाज के बारे 
में सूक्ष्म तिचार करते हुए यट निर्णय दिया _“अधिग्रहगा कानून (72८ [.8७४) का यह 
निश्चित नियम्र हे कि अधिप्रदश स्गयालय वाड्यहरो_ और प्रावेद्विस्ताओं (007705_ 

70. व८छां॥॥०३७३९५) के पीछे छिपे सथ्यो और वास्तविकताओं की तह तक 
>-आेंगे । इसका यह अर्थ है कि जहाज के स्वामी ता उनके द्वारा चुने गये मण्डे के नियमों _ 
जे हुए हैं, किन्त इत्द पत्रडने लियमो स बे हुए नही है।” 

इसका स्पस्ट अभिष्नाय यडहटे कट तटस्य दशा का मण्टा लगान वाला जड्डाज 
यदि, वस्तुत आज का सहायता प्यता पहुँचा रहा है तो उस झत्रुरूष प्राप्त हो जायः 'चा रहा है तो उसे चत्ररूप प्राप्त ही जायया | 

आपेनहाइम के क्यतानुसमार तटस्य देख के कण्डे वाता पाात निम्न दक्माओं 
में शत्ुरूप प्राप्त करता है ।"-.. (क) लद॒न-धोषणा के झनुच्छेद ४ेंड के झनुसार ऐसे 















१३- आरेनशर्म--इण्थ्नेशनल सा, सड० २, ए० ?७--ह६ 


804] अन्तर्राष्ट्रीय कानूच 


जहाजो को लडाई के कार्यों मे सीपा भाग लेने रे, डवुसरकार द्वारा नियत किये एजेण्ड 
के नियस्त्रश मे होने से, झजुसरकार वी असस्य रूप में सेवा करने से, झजरु की सेनाओ 
के परिवहन से अथवा झआत्रु को सूचना देने का माध्यम होने से झत्र समझा जाता है) 
(ख) यदि यह इसके निरोक्षण और तताझी लेने के वैध झधिकार के प्रयोग का भ्रति- 
रोघ करता है, तो मी इसे झत्रुरुपचा प्राप् होती है। (यथ) ग्रेट ब्रिदेन, स० रा० 
्रमरीका और जापान के व्यवहार तथा झ्राचरण के अनुसार ऐसे तटस्थ पोतो को भी 
शत्रुरुपता प्राप्त होती है, जो १७५६ के नियम का उल्लथन करते हैं । इस नियम के 
अनुसार युद्ध के समय में कोई भी दुसश देश उस प्रदेश मे व्यापार नहीं कर सकता 
जिसके व्यापार का भ्रधिकार युद्ध छिल्ने से पहले कोई देश केंवल अपता भण्डा फहरोने 
बाले जहाज के लिये सुरक्षित समझता था । (घ) तटस्थ देश की घ्वजा फहराने पर भी 
सदि उस जहाज के स्वामियों भे से कुछ घज्ुदेश के हैं तो इसे शनरुरूष प्राप्त हो जायगर। 

तरस्थ देश के जहाज को दाचुरूप प्राप्त होने पर उसके संम्बेन्धि में निर्म्ति नियम 
लागू होते हैं-- (क) इस पर लझ हुआ सत्रु का सारा माल राज्यसात्‌ (००प्0508(०) 
किया जा सकता है, भले ही वह जब इस पर लादा गया हो उम्र समय यह जहाज वस्तुत 
तटस्य रहा हो। (ख्र) इस पर लदा हुआ सारा माल शझत्रु का समम्मा जायगा, तद्स्प 
देशों के भाल के मालिकों वे लिये यह भ्रावश्यक होया कि वे इसके तटस्थ रूप को सिद्ध 
करें। यदि थे ऐसा नही कर सकते त्तो यह शत्रु का माल माना जायगा ) 

(घ) नोपध्य की झनुरूपता (:क०ण५ (फश४९०४८८ ० (0४८४०) -- जहाजो पर 
खरे हुए सामान या सोपण्य की शत्रुरुपता के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के नियमों में 
एक्रूपता नहां है। हाजेष्ड ते तटस्थ देश होने के कारण अपने लाभ की दृष्टि से इस 
विपप गे १६५४० से च्चन्य देशो के साथ ऐसी सधियाँ की जिनके अनुसार तटस्य या 
स्वतन्त्र देशों के जटाजो पर लदा हुम्ना माल स्वतन्त्र अर्थात्‌ युद्धकारो देशो द्वारा न 

पका जाने वात समभा जाय, दूसरे शज्दंर से 2:्स्य देशो के जहाओ का भाल युद्ध 
मे | जाय । इसे 'स्वतग्य जहाज झोर स्वतस्त्र माल (708 5॥709 
पहट हण्ठ ढक को सिद्धान्त कहते है, किन्तु इसे सनयाने के लिये उसे इसका 
विरोधी सिद्धान्त दान के जहाजों पर लदा हुम्मा माल शनु का होता है (##लछ४ ४४७8, 
ए०श०७ 8०००६) भी मानना पढा । दसडे ग्रनुसार शत्रु के जहाज पर सदा हुआ सारा 
माल मुद्धकारी देश द्वारा भ्रात्मसानू किया जा सकता था, भले ही उस पर क्रिसी तटस्थ 
देश का स्वामित्व हो । 

इसके विपरीत तत्वालीन ब्रध्वान सामुद्विक शक्ति ग्रेट त्रिटेन ने इस घिषय मे 
(७६०७० तल 6 (देखिये ऊपर पृ० ३३) वे सुप्रमतिद्ध मिद्धान्त का अनुमरण 
किया । इसके अनुसार जहाज पर लदे मात के पकड़े जाते वी कसौटी जहाज का 
भण्टा नही, क्ल्त मात का स्वासित्य-या-भदि-इस साल मे स्वामी तट्स्थ देशों के व्यक्ति 
हैं, तो धातु वे हाजी पर सदा हुआ भी यद साल नही पडा जा सकता या भौर 
यदि शत्रु का मज़े तटस्य दशा के जहाओो पर चुद हफ्ा हैं ता इसे छोना जो सकतों+ 
था यह नियम उपसकते इस सिद्धार सिद्धान्त से सर्वया प्रतिकूल था, कि-तुं अधिक स्वायपूर्श-- 
टिक अधि 











पुद्ध ओर इसके प्रमाव ड्फ्र्पू 


और तर्फसगत होने से ने श्र लोकप्रिय और सर्वेमान्य होने लगा। स० रा० 
अमरीका ने इसे स्वीकार क्रिया! पघान न्यायाधीश सार्दल ने ?ए००८४४ के मामले में 
१८१५४ में यह घोषणा की कि सपुक्त रा० अमरीका ने असदिग्ध रूप से यह मान 
लिया है कि “एक मित्र के जहाज में लदा हुआ हबु का माल युद्ध मे छीना जा सकता 
है दया शत्रु के जहाज में लंदा हुआ मित्र का साल (छीमा जाने पर नी) मित्र को 
लोटा देना चाहिये ।” क्रीमिया “युद्ध की समाप्ति पर १८५६ की पेरिस को घोषणा द्वारा 
ग्रेट ब्रिटेन और फ्रास ने यह स्वीकार किया कि “तटस्थ देश के भण्डे वाले जहाज में 
युद्ध की बिनिषिद्ध (०07४7७०॥०) वस्तुओं के झत्रिरिक्त तु का सामान जा सकता 
है भौर युद्ध मे विनिषिद्ध सामग्री के अलावा तटस्थ देशो के माल को झत्रु का ऋण्डा 
फहराने वाले जहाज पर लदा होने पर भी नहीं पकडा जा सकता |” 

वर्तेमान समय में आपेनद्वाइस के मतानुसार सामान्य रूप से यह माना जाता 
है'* कि किसी गाल बी दाषुरूपता उसके गालिको की दाजुरूपता पर निर्भर 5 मदि 
किसी नौपण्य का स्वामी शत्रु है तो यह माल दात्रु का समम्धा--जायगा ।--व्यकि 
शत्रु समभेने की कसोटी के सम्बेन्ध भे मतभेद होने के कारण माल की शत्ुरूपता में 
भी यह मतभेद है। भ्रधान रूप से इस विषय मे दो पक्ष हैं -- 

(१) व्यापारिक श्रधिवास (00%णल्ाटाओं 0000०)--ब्िदिश तथा 
अमरीकत व्यवहार के श्रनुसार किसी व्यक्ति का धत्र॒देश मे अधिवास उसे झत्रुरुप 
प्रदान करता है, गत शात्रुदेशा मे निवास करने वाले सभी व्यक्तियों का माल झत्रु 
का माल समभा जाता है, शत्रुदेश मे म रहने वाले व्यक्तियों का माल शतन्रुरुप नहीं 


धारण करता! इस कारण तटस्थ देझा मे न माल झंत्रुरूप 
नही प्राप्त करता, किन्तु शत्रु के देन में रहने वाले तटस्थ राज्यों 'जाजनो का माल 


झत्रुरूप घारण करता हैं। इसी तरह एंक युद्धकारी देश के जो प्रजाजन दूसरे युद्धकारी 
देश मे बसे होते हैं, युद्ध छिडने पर भी उस देश में बने रहते हैं उनपय माल दूसरे देश 
की दृष्टि मे झत्रु का समझा जाता है। एक तटस्थ देश के प्रजाजन द्वारा झत्रुदेश में 
स्थापित की हुई व्यापारिक कम्पनी शत मानी जाती है, इसका स्वामी भले ही शब्रदेश 
से बाहर रहता हो, किन्तु व्यापारिक अधिवास ((007%श7८००) 790090]6) के कारण 
शत्रुदेश में ही समझता जाता है। 

(२) राष्ट्रीयता--फ[स तथा अनेक योरोपियन राज्य अधिवास को महत्वपूर्ण 
न मानते हुए राष्ट्रीयता को ही कसोटी मानते हैं । इनके अनुसार माल के मालिक वी 
राष्ट्रीयता ()7३00ग7(४) यह निश्चित करती है कि भाल को झल़रूपता दी जाय 
या न दी जाय । ग्रत अनु के व्यापारिक जहाजो पर लदे हुए माल म से केव्रल उसी 
माल को शजत्रुरुपता प्रदान होपी है, जिसके स्वामी झज्रुदेश येः प्रजाजनग हा, भरे ही 
ये तटस्थ देशो म रहते हो, किल्‍्तु झनुदेश के नाग्ररिक होने के कारग्ा इनका माल झजु 
का ही समका जाना नाहिये। झत्रु के जहाजो पर सदा हुआ तटरय राज्या के ग्जाजनों 
का माल छझतुरुष नही ब्राप्त करता, भले ही ये झत्रुदेश से निवास करते हो। 

हड.. आपेनदाइम-इण्टरनेशनल लॉ ख २, पृ० स्थर्‌ 








बाईसवाँ श्रध्याय 


स्थल युद्ध के नियम 
(495 ७ ईक्षाएऐं ७४४४०) 


युद्ध के नियमो का विकास (795४ल०णएणल्का थी 7.895 ० एश्)- यु 
आरम्भ होने पर दोना पक्षो का ध्येय झबित के प्रयाग द्वारा झजु पर विजय पाना होता 
है, किन्तु शक्ति का प्रशेग सनमानी रोति श् नहीं क्या जा सक्ता। सद्यपि पूर्श 
प्रभुमतता रफ़ने वाले राज्यों को यवेच्छ बलप्रयोग का अधिवार है, फिर भी वे शत्रु को 
टूराते के लिए बलप्रयोग मे कुछ मयादा का पालस झावश्यक समभते है । बलप्रयोग 
वी ये मर्यादाय ही युढ के नियम चहलाती है। म्रह्मभारत मे इनका विचार ले रखने 
बातो को दस्यु और डाकू कहा गया है ।' कुछ विधिशास्त्री इन्हे युद्ध मे कानुन (7,8४४ 
७ ४८) कहते हैं विस्तु अत्तर्माप्ट्रीय विधि आ्रायोग ने १६४६ की अपनी पहली रिपोर्ट 
म्‌ इस शब्द के परित्याग का सुमरव दिया है श्रत इन्हे सैनिक बलप्रयांग के गियम 
बहना ही ठीक है। पदि वत तियमों का पाजन न जिया जाय तो थुद्ध मे बर्बरता श्रौर 
पाशविक्ता छो काई सीमा नही रहयो । 

युद्ध बे नियमा वा विकास दाने घने हृप्ा है। प्राचीन भारत के यृद्धविपगक 
वियमा का सशिप्त उत्तेख पहले हो चुबा है (पृ० २०)*। गोरोए मे इनका विकास 
मध्य युग भ इसाउयत से तथा शौप (00४७॥७) के विचार से हुआ | आपेनहाइम के 


१७ 








महाणरत शान्लिपने १००३ नि्यादा दरवरस्तु भगन्ति परिपम्थिन | 

कस जिपय में दुच्च अन्य प्रस्णण निम्नलिजित हैं. मद्ाबारत शान्ति (९४६१) में 
इस पर देल रिया गया है कि न्यत्रित को युइ ब घ्मोनुश्ल सिद्चान्तों फे अनुस्पर लदना चाहिये, व 
कह बोध और दत्या को भावताओं से प्रेरित दो कर (यथा समेत योदव्य ने कु येद जिपासत )। बरतुत 
शुद्ध क निःम| की मे सुन्दर फछौदी नही हो सकती कि उसमें मोष और दिसा की आवना नहीं 
होनी चाहिये | गीश (२१११) में गढ़ कहां गया दे कि छजिय ते लिए भग्ये बुद्ध (०५ १६४०४ से 
बढ़कर कोट वम्पु सही दे (इम्योदि झुदाच्छे योट बच घजिदस्व न दिदने) । प्रानौन भारहीय शत्रु 
के क्रिद्ध राडिति से ऋत्यविक अनया दिठ प्रयोग को अनुचित सुझम)ी ये । राच्तिपई (7६ २५) में 
कहा गद्य दे. विश रो न तो पोस्य देना चाहिये धौर म शो स्त्यभिक पदारों से शराका देशत 
करना साडिये, ए्मे प्रदवारों मे >सडो सउु दो सकती है (नामित्रों बिनिकर्चब्दी नाति-द्रेष कथचन ! 
जीवित ध्ायतिन्चिक्त धत्यनेद्च क्दाचन ।) पहन देग सम्मेगन में तब किये गये इस सिाल्त से 
गहरा साम्य रखना दे कि शाद के दिल्द शक्ति का इतना ही घदोग किया नाना चाहिये कि बह _ 


स्थल युद्ध के नियम ड५्७ 


सतानुसार तीन सिद्धान्तों ने इन नियमो का स्वरूप निर्धारण करने मे बडा भाग 
लिया ।* पहला सिद्धान्त यह है कि युद्ध कारी देश झत्रु को परास्त करने के लिए किसी 
भी मात्रा और प्रकार मे वल का प्रयोग कर सकता है। दूसरा सिद्धान्त मानवीयता 
(घराए्णणशगा) का है, इसके अनुसार वल का ऐसी माना मे तथा ऐसे रूपों मे प्रयोग 
नही करना चाहिए, यो सत्रु को हराने के लिए झ्रावश्यक न हो । तोसरा सिद्धान्त झौये 
((॥।ए४५9) है, भारतीय परिभाषा में इसे क्षात्र यम कह सकते हैं । इसके अनुसार 
दत्रु को चेतावनी देकर, उसके साथ न्यायोचित व्यवहार करते हुए लडाई करनी चाहिए, 
घोखाघडी और घूत्तंता से विजय नही प्राप्त करनी चाहिए। महाभारत के रब्दो में 
घममंपूर्वक लडते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, किन्तु पापकर्म से विजय प्राप्त करना अच्छा 
नही है ।' इन्ही विचारो के परिणामस्वरुप आजकल युद्ध मे श्रसैनिक व्यक्तियों की 
हत्या, युद्धवन्दियों के साथ दुब्यंबहार, सहारक गैसो का प्रयोग,नाविकों की सुरक्षा किए 
बिना व्यापारिक जहाजो का डुवाना गहणीय का कार्य सममे जाते हैं । 
१६वो चताइ्दी के मध्य से विभिन्न देदा उद्ध के नियमों को विभिन्न सचियो, 
समभोौतो और घोषर्गामो द्वारा स्वीकार करने लग्रे हैं। इस विपय मे महत्वपूर्ण समभौते 
निम्नलिखित है-- (१) १६ अ्प्नोेल १८५६ की पेरिस की घोषणा (देखिए ऊपर मृ० 
४०) । (२) २२ झगस्त १८६४ का जैनेदा का अ्भिसलमय--यह रणाक्षेत्र मे घायल 
होने वाले सैनिको की दद्ा में सुधार करने के सम्वन्ध में था। पहले इस पर नौ राज्यो 
ने हस्ताक्षर किए, शित्तु बाद मे अन्य राज्य भी सम्मिलित हुए । इस विपय में दूसरा 
जैनेवा समझोता ६घुलाई १६०६ को ३५ राज्यो ने किया । (३) ११ दिसम्दर १८६८ 
की संष्टपीटर्संबर्ध को घोषणा -- इसमे ४०० ग्राम (१४ औस ) से कम भार के, विस्फोटक 
गब्रथवा ज्वलनशील पदार्थों से मरे झग्तिवाण ( /070]2०0९४) के प्रयोग का निषेध किया 
गया था । इस पर १७ राज्यो ने हस्ताक्षर क्यि। (४) हेय की १८६६ की पहलो 
शान्ति परिषद्‌ ने स्थल युद्ध के नियमों का झ्ममिसमय तय्पार किया ) १६०७ में इसका 
समोपन हेस की दूसरी शान्ति परिषद्‌ ने रिया । (2) दसदस गोलियों के निरेध को 
हैग घोषणा-- ये गोलियाँ लगने पर फैल जाती हैं और चरीर में नुकीले लम्बे घाव करती 
है, इनका यह सामकरगणा कलकत्ता के निकट दमदम के शस्त्र बगाने के कारखाने मे इन 
का निर्मारा होने के आाघार पर किया गया है ।(६ ) गुब्दारा स॒ फेके जाने वाले विस्फोटक 
डब्पो के तिपय में हेश घोषणा | (७) दम घोटसे वाली इवासरोघी (४5७93 59008 ) 
या हानिप्रद गँसो के प्रयोग के निषेघ की हेश घोषण(। (८) समुद्री लडाई के सम्बन्ध में 
आ» ४ के अपर उदएऐ द्वैर ऋएििकफप के लिपणए हरे ज्लपूए हजने क्प्मफ् लगा अपनिफणपा ह 
(६) १६०७ का लडाई झारम्म करने के विपय में हेंग अभिसमय। (१०) १६०७ 
का युद्धारम्भ के समय छात्रु के व्यापारिक जहाजों का स्थिति सम्बन्धी हैग समभीता। 
(११) १६०७ था व्यापारिक जहाजों को रणपोतों म परिवत्तित बरने का हेग 
3... अयपेनदीशम--उरतरनेरानल लगें, सह २) प्र० २२७ 
डे... महयभारत रागन्तिफ्त 8५१२७ परेंग निधन ओेयों नय्य फापकर्मणा ) 


अरशद झन्तर्राष्ट्रीय दानूल 


अमिसमय १( १२) स्ववचालित समुद्वान्वर्व्त्ती ससपर््ी सुरगो (६०६०४७४४६४९ 8ए७/शए०6 
०पा4०( 707९७) कग हेग झभिसमय ! (१३) युद्ध के समय नौसेनाओो द्वारा बमबारी- 
विषयक १६०७ का हेग श्रशिसलय। (१४) समृदी युद्ध मे निभ्नह के अधिकार के प्रयोग 
पर प्रतिबन्धो के विषय मे १६०७ का हेग समझोता। (१५४) तटस्थ शक्तियों और 
व्यवितयों के स्थलीय और समुद्री युद्ध के विषय से अधिकारों झौर कर्त्तव्यों के १६०७ 
के हेग समभौते । (१६) इवासरोधी विषली तथा श्रन्‍्य गैसो के प्रयोग को वजित ठहराने 
बाला १६२५ का प्रोतोकोल । (१७) वीमारो और धायलो के साथ तथा पुद्धवन्दियों 
के साथ किये जाने वाले व्यवहारविषयक १६०२६ के जेनेवा अभिसमय | (१८) 
ब्णापारिक जहाजो के विरुद्ध पनडुब्बियो के प्रयोग के बारे से १६३६ का लन्दन 
प्रोतोकोत । (१६) १६४६ मे जेनेवा मे निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध मे किये गए 
रेडक्ास के चार अभिसमय (क) युद्ध बन्दियो के साथ व्यवहार, (स) रखकीत में 
आाहतो तथा बीमारो की दक्षा सुधारना (ग) समुद्री युद्ध मे घायल, बीमार तथा जद्दाज 
लप्ट हो जाने पर नाविकी की दशा सुघारना, (ध) युद्धकाल में अ्रसैतिक व्यक्तियों की- 
रक्षा | ये अ्भिसमय बहुत विशद हैं और इनसे युद्ध के नियमो का बहुत अशो में सहिता- 
करर ((०0/662707) सम्पन्न हुआ है । 
नियमों का पालन (005९0४७७०८ ७ (8७४) -- उपर्युक्त नियमी के पालन 
के सम्पर्च मे दो प्रधान आपत्तियाँ उठाई जाती हैं। पहली श्रार्पत्ति कुछ जमेंव लेखकों 
बा यह विचार है विः सैनिक आवश्यकता का यह तकाजा है कि युध्यमान देशों के कार्यों 
पर कोई मर्यादा नही होती चएहिए, राज्य दो सुरक्षा युद्ध के नियमों के पालत से श्रधिक 
महेत्वपूरणु है, श्रद सभी प्रकार की हिसा वा प्रयोग झमर्यादित रूप म किय्रा जा सकता 
है । एक अर्भन बहाबत है-- यावएजवट5णा हा: ५07 77९857797267 पर्यात्‌ युद्ध 
की भ्रावश्यकता युद्ध के प्रकार पर हावी होठी है, आवश्यकता पडने पर हिंसा का कोई 
भी क्र कार्य किया जा सकता है, इससे ओवचित्य अनौवित्य का विवेचन ब्यथ्थे है। 
प्रग्नेजी की क्हादत है कि यूद और प्रेस म सभी कुछ उचित होता है. (4॥ ॥$ जि ॥0 
]0४6 ४४४ ७७१) 
किन्तु मह दृष्टिकोण अधिकाश विधिप्यास्त्रियों द्वारा अन्तिपूर्ण ममभ्ाा जाता 
है। हेग नियमों वे अनुच्छेद २२ में यह व्यवस्था है हि युध्यमान देशों का छतु को हानि 
पहुँचाने का श्रधिकार असीम या भ्रमर्यादित नही है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून मे चुछ ऐसे 
परम्परामत सियम हैं, जिन्हे राज्यो ने विभित्र सधियों छारा स्वीकार किया है। 
उद्ाहररार्थ, युद्ध मे विप एवं विर्षले हथियादों का प्रयोग, शत्रु के सैनिको को धोखे से 
मारना या घायल करना वजित है ) बसी भी सेनिक आवश्यकता क्यो न हो, इन साधनों 
का प्रयोग निषिद्ध ही समभा जाना चाहिए । १६४५ मं ८६०६ वे सासते मे एक ब्रिटिश 
न्यायालय ने सैनिक ध्रावश्यक ता वी युवित को स्वीवपर लही किया था । उस मामले में 
एक जर्मन पनडब्वी के सेनापति ने एक व्यापारी जहाज डुवाने वे बाद उसके एक तख्ते 
से विपटकर ते रने वाले ब्यक्तिया को मझीनेयन से इसलिए भून टाला कि जहाज को 
डुबाने ने अत्येर चिक्त को नप्द रार दिया जाय तारि पनूुन्दी का पीछा न दिया जा 


स्थल युद्ध के मियम डश्६ 


सके। जर्मन सेनापति ने इस जधन्य कार्य का समर्थन सैनिक आवश्यकता और झात्म- 
सरक्षण के प्राघार पर किया, क््तु न्यायालय ने इसे अस्वीक्ार करते हुए यह कहा 
कि उसे ऐसा कोई अधिकार नही था । वह झात्मरक्षा के लिए केवल यही कर सकता 
था कि डुबाने वाली जगह से झीजातिशीघर माय जाता । १६४७ में *ह70४ के मामले 
मे ्पूरेम्ब्गें के अमरीकन स्रेनिक न्‍्यायधिकरणए ने बडे स्पष्ट दाब्दों मे इसका निराकरण 
करते हुए कहा था--“ये नियम और रिवाज युद्ध की सभी अवस्याओ के लिए 
विशेषरूप से बनाए गए हैं।" 
दुसरी झ्लापत्ति 'सामान्य भागग्रहण घारा' ([फछछशश  एनराएटफशाणा 
(9७०३८) की है । प्रथम विरवयुद्ध से पहणे निये गए अनेक हेमा झभिसमयों में उपर्यक्त 
घारा है और इसमे यह व्यवस्था है कि इस समभीौते दे नियमो का पालन तभी ग्यावइयक 
होगा, जब सभी युष्यमात देशो ने इन समझौता पर हस्ताक्षर किये हो । इसका परिणाम 
यह था कि युद्ध छिइने पर यदि केवल एक देश ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये तो यह 
समभौता जामू नही होता था । 
विन्तु ब्रिटिश स्थायालयों ने यह स्थिति कभी स्वीकार नही की । लाएं घुमनेर 
ने फ्ात 06 धा0 ०धदा घधाए5 (१६२२ ) के मामले से उपयुक्त व्यास्या को ग्रस्पीक्पर 
किया। १६४६ मे न्यूरेस्वर्य के अन्तराप्ट्रीय न्यायालय ने इस संम्वन्ध मे यह कहा था 
कि “हेग के अ्रभिससय द्वारा बताएं गए स्थलयुद्ध के नियम इन्हे श्रगीका र करने के समय 
निददिचत रूप से यह सूचित करने थे कि ये तत्वालीन ग्न्तराष्ट्रीय कानून से झागे बढे हुए 
हैं +:*-१६३६ तक ये कानून सब सम्य देशा द्वारा स्वीकार क्यिजा चुके थे /” इस 
कारण न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यद्यपि १६०७ में इन नियमी के बनने के समय 
चैकोस्लोबाक्या की सत्ता नही थी, किक्‍्तु इत नियमो से श्रन्तर्राप्ट्रीय कानुन की घोषणा 
की गई है, अत. वे उस पर भी गाणू होते थे । इसी प्रकार युदववन्दियों के सम्बन्ध मे जैनेवा 
के समभौते पर रस ने हस्ताक्षर नही क्ये थे, किन्तु विभिन्न युद्धापराध स्यायालयो के 
निर्णोयानुसार रूस इस ग्राघार पर यह दावा नही कर सकता क्रि बह हन नियमों के 
पालय के लिए बाब्य नटीं किया जा सकता । १६२६ के जेनेया के अभिसमयों में 
'साम्रान्य माग ग्रहण की धारा! को हटा दिया ग्रया तथा १६४६ के जेनेवा अभिम्रमयो 
में स्पप्ठ रूप से यह वहा गया कि यह सम्भत्र है क्िसघर्ष परने वाले पक्षमेसे एक 
देश ने अभिसमय पर हस्ताक्षर न क्यि हो, किन्तु इस पर हस्ताक्षर करने बाले देशो 
के झापसी व्यवहार मे इन नियमों का परातन झनिवार्य समभा जायगा ।* 
पुद्ध के नियमों को श्रनुक्षप्तियाँ (5३८०४ ता ॥6 7.७६ ० ए४7) -- 
युद्ध के नियमा का बटुघा उल्लेघन होता है, किल्तु इनका पालन करने के लिए बाध्य 
करने वालो कुछ भनुज्ञप्तियाँ भी है। स्टार्वं के क्‍्यानानुमार पहली पअनुन्नप्ति 
प्रत्यपह्यर (८छ़ा5्श ) की है।' दितीय विद्वयुद्ध म जब जर्मनी ने युद्धवन्दियों को 





है. कपेनदाइम--हसटरनेसनल लॉ) खयं> २) ए० श्र 
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है. 42] अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


जेजीरो में जकडना शुरू किया, तो ग्रेट ब्रिटेन ने इसका प्रतिकार करने के लिए जरमन 
गुडबन्दियों के साथ ऐसा व्यवहार आरम्भ कर दिया ! इससे वाधित होकर जम॑नों को 
ते कर, झमानवीय एवं अवैध आचररा का परित्याग करना पडा । इसी प्रकार द्वितीय 
विद्वयुद्ध में जर्मनी ने हेय अभिसमयो डरा निषिद्ध रासायनिक गैसो का प्रयोग इसलिए 


क्षतिपति या मुझ्नावजे को है। १६०७ के चौथे हेग भ्रमिसमय के तीसरे अनुच्छेद मे 
यह कहा गया है कि यदि कोई राज्य ऐसे नियम तोडता है तो उस राज्य को अपनी 
सेना द्वारा किये सब कार्यों के लिए उत्तरदायी समझा जायगा और उससे क्षति-पूत्ति के 
लिए हर्जाता लिया जायगा। आन अनुच्छेद के अनुमार घान्तिसधि के समय उससे हजनि 
की राशि वसूल की जा सकती है। 

स्थल युद्ध के उद्देश्य भरौर चन (4008 ध्यत १4०६५ 0/॥.300 जगाश्ि०) 
“मस्‍थल युद्ध के दो प्रधान उद्देश्य है - झतु की सेनाओ को परास्त करना तथा बअत्रु के 
प्रदेश पर अधिकार और उसवा प्रशासन। इन उद्देश्यों की पूर्ति का भ्रधान साधन झत्रु- 
देश के व्यक्तियों के प्रति हिसा का प्रयोग है । किन्तु इसके अन्य साधन ये भी है--श्नत्रु 
की सम्पत्ति का आत्मसात्करएण (8फकञाक्जाबातत )/ ज्ययोंग तथा विध्वस, घेरा 
डालना, वमवर्पा, जासूसी, देशद्रोह का लाभ ठग तथा छलोपाय (२0५०७) । इनमें 


स्थल पुद्ध के [नियम शत्रु के बिरद्ध हिसा के प्रयोग को सर्पादा (एव््तड ण 
एथात एएवराववि8--7 वा 4०७४९ ए५६ ०(097८6 488॥075 00609 ) -- वतंमान समय 
में स्थल गुद्ध बे! नियमों का निर्मारण सर्वेष्थम कोलम्बिया कालेज न्यूयाक के प्राध्यापफ 
फ्रासिस लीवर (क्पिक्काला$ 7०७८२) ने अमरीकन गुहयुद्ध के समय क्रिया था। २४ 
इन्ह्‌ [धकलाठत 405 फल 


से इन नियमों का वर्णान करता है, भरत इन्हे 'हेग नियम” कहा जाना है। 

इसमे सर्वप्रथम युध्यमानों (फताइक्कवए७) का लक्षण पफ्रिया गया है, ये ऐसे 
लड़ने वाले हैं, जिन्हे वैध योडा (4.4७॥७] एग्गा0वब7) कहा छाया है। इनसे मुख्य 
झप से देश की नियमित सेनाओं (एच्छणावत 2777९3) वा समावेश होता है। किन्तु 
इनके ग्रतिरिक्त बुद्ध के नियमो का पालन करने वाले छाप्ामार दस्तो (0एथ्ताव 


स्थल युद्ध कै नियम डच१ 


प्70०095), स्वयंसेवक दलो (एणैण्मा्टा ८०फ्ु५) तथा नागरिक सेना (%॥॥9) 
को भी वध योद्धा समझा जाता है, बचातें कि (१) इनका नेतृत्व उचित रीति से हो, 
(२) ये दूर से पहचाने जा सकने बाले निश्चित विद्येप चिन्ह का थार करे, (३) 
खुले रूप मे झस्त्र घारण करें, (४) युद्ध के कानुन और प्रथाओं के अनुसार लडाई करें। 
कई बार किसो देश को असैनिक जनता सामूहिक रूप से स्वयमेव शत्रु के विरुद्ध विद्रोह 
के लिए उठ खर्डी होती हे और झ्स्त्र घारण करती है, इसका पारिभाषिक नाम 
7.८४/८५ ६० 2955८ है, कौटिल्य के चब्दो म यह भौत्साहिक बल है ।९ यद्दि यह उपर्युक्त 
चारो झतें पूरी करती हे, ता इस भी बैध योद्धा का दर्जा दिया जा सकता है ! 

बैध योद्धा समझे जाने वाले सैनिका तथा योदामिन असैनिक जतता के साथ 
युद्ध के समय हिसा के प्रयोग में बडा भेद शोर विवेक किया जाता है । युद्ध का उद्देश्य 
श्र को पराभूत करना है, अत गजु के त्ैनिकों के विरुद्ध उतनी ही हिसा वैध हैं, जो 
उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा कर सके । इस ट॒प्टि से सैनिको के विरुद्ध तीन प्रकार की हिसा 
वैध है-- उन्हे जान से मारना, घायल करता और बन्दी बनाना | युद्ध मं दिसी सैनिक 
या अधिकारी और राजा तक को गोली से मारा जा सकता है। किन्‍्नु उतका वध तभी 
हो सकता है, जब वे लडने को तैयार हो या बन्‍्दी बनाए जाने का विरोध करे। भरत 
बीमार था घायल, हथियार डालने वाले, समर्पण करने वाले, वन्दी बनाए जाने का 
विरोध न करने वाले सैनिका का न तो वध क्या जा सकता है श्ौर न ही इन्ह घायल 
किया जा सकता है । इन्हे दयादान (07ए»07) दिया जाना चाहिये, इनके प्राणों की 
रक्षा होती चाहिए । हग मभिसमय के पनुच्छेद २३-सी म इनका विस्तृत वर्णान है ।* 


७. कौटिलीय अर्थशास्त्र ६२ में इसझा स्वरूप प्रतिशदित करठे हुए कई गया दै-- 
सै यगनेकमन्ेक जातोयर्थमुत्रतमनुतत वा बिचापार्थ यवुत्ति'्झति सदौत्सादिकश । भकतवेतनविलोव- 
विडिप्रतापकर मै परेषाम , अमेद्य तुल्यदेशजाविशिल्प्राय छत मत | अथाद केवल अपन 
उत्साह के वल पर सैनिक कार्यों मैं प्रवृत्त होने दाचो सेना औल्सादिक बल होती है, इसका एक 
मुखिया या नायक नहीं द्वोता, श्समें अनेक ताठियों या देशों के लोग रददते हैं | राता का प्रारेश 
पाकर या उसे बिना पाये ये राजु के परेत को दष्ड करने के लिए उठ खडे हो दें । सेर और 
अभेद के मेद से यद्द दा भ्रकार क। दादी <द, भत्ता, वेतन, चूट्याट तया ब्गार करते राय का 
प्रताप प्रदर्शित करने वा नो सेन! सेय दोता डै, एक देश, एक जाति और एक ब्यर्साय क्यने वालो 
सेना अमेय दोती ८ । भेय का आराय शत्रु द्वारा फोओ तगाय अपने स्राव ग्रिचाई ज्ञा सकने 
वाली द ( पहले प्रफार में उसझा लक्ष्य भत्ता, चेनन और लूट का लालच होता है, अत 
शाजु द्वारा इसे आवक प्रलोमन देकर अपने साथ निलाया जा सकता दवै।॥ दूसरा प्रकार समान 
देश, जाति ओर व्यवसाय के वन्धन से वधा होने क कारय अधिक झुह्द डाला दै, उसमें व्याधुनिक 
राष्ट्रीयता के कुड॒_तक्त्त डोठे ६ अत शादु दास उसका मेदन करना या फोइना सम्भव नहा 
होता 

८. महामारत (शान्तिपतें २०२ ३४ तथा €६३-४) में इसी प्रकार की व्यवध्था है-- 
झताअबर्लि न्यस्तशस्त्र गुद्दीत्वा नदि दिस्याद। बलेनविजिनों यश न त युघ्वेत भूमिप ! मदामारत 
कर्णंपर्व ०३११-१२ अकीयेक्शे डिमुखे ताहये अय दृतास्नलौ | रसरयणगते न्यस्तशास्जे याच- 
माने तथ्राउतुन ॥ अराये अऋष्टभस्वादुप्रे दया। न जिमुत्तति शास्वायिं थूपर खाधुनने 
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ये वर्तमान समय के सर्वमान्‍्य नियम है। विभिन्न देझो के न्‍्यायालय इनका उल्लघत 
करने वालो को दण्ड देते है ! १६४५ में कमाडा के एक सैनिक न्यायालय ने एक जर्मन 
रैजिमैंट के सेनापति हर्द मेयर (छघा ४८४४४) को इसलिए प्रारदण्ड दिया था 
कि उसने अपने सैनिको को रस वात के लिए उकसाया था कि वे मित्राष्ट्रो के 
सैनिको पर किसी प्रकार ता दयादान (एपक्ाह्य) न करें, बाद में उसबा दण्ड घटा 
कर ग्राजीवन कारावास मे बदल दिया गया था । ि7८05८४॥ 0५७७ में ग्भियुक्त 
पर यह दोप लगाया गया था कि एक ब्रिटिश्ञ व्यावारिक जहाज के समपंण कर देने के 
बाद भी वह उस पर गोली चलाता रहा। १६४५ में हालैण्ड में एक ब्रिटिश सैनिक 
न्यायात्य ने ९० के मामले मे एक व्यक्ति को इसलिए दण्डित किया कि उसने 
हवाई जहाज मे झाग लगने पर उसमे कुद कर एक निजी मकान मे छिपे हुए ब्रिटिश 
हैवावाज को गोली स भारा 3ा। इस प्रकार को हिंसा अमानवीय, जघन्य भर अवैध 


झतु के योद्धाप और सैनिको के आणहरण का अधिकार यद्यपि चैघ है, किन्तु 

इसके साधनों में कुछ वैध और कुद अवैध तया वर्जित है। तलवार, राइफल, मशीनयन 
श्रादि से मारना तो ठीऊ है, किन्तु ऐसे सत साधनों से प्रारा लेना वर्जित है जिनसे 
भनावश्यक रूप से अ्रधिक पीडा और कष्ट हा। हेग वियसों के 
दृष्टि से विप का तथा अनावश्यक हानि (्‌ ए०7९०९४5३०३ 3, 
इम्ा द्वेव पदार्थ डालने वाले हथियारों, अग्निवारधे तथा 
का अ्योग वजित है। भरत धनु द्वारा व्यवहार मे लाये जाने वाले पानी के जलसोतों, 
गो चि बनाया जा सकता, जिपैले हथियारों का श्रयोग 
नही हा सकता", राइफ्लो में काँच के दुक्डे, लोहे को कीले तथा तोपो में 
जा सकते । भ्रनुच्चेद 


३३ के प्रनुसार योद्धा को घासे से मारा या घायल नही क्रिया जा सकता, वध के 


लिये हत्यारों को किराये पर नही रखा जा सकता | (८६८ की सेण्ट पोटसंबर्ग को 
पोषणा के भ्रनुमार लडाई भे १४ पीस से कम भार वाली विस्फोटक अथवा ज्वलनशील 
सामग्री रखने वाले झग्निबाणो या केपणास्त्रो (.गुब्न्धाद5 ) का प्रयोग निषिद्ध है। 
4८६६ के प्रथग हेय सम्मेलन ने ब्रिडिदा सरकार द्वारा कलकत्ता के निकट दमदम के 
कारखाने में बनाई जाने काली गोलियों के व्यवहार पर २६ जुलाई १८६६ को प्रतिबध 
लगाया, इसी समय इवासरोधी या हानिकारक गैसो के प्रयोग को भी निषिद्ध उहराया 
स्थिताः । शव च शूरतमों लोफे साधुद्दत्तरच पाए्डव ॥| महाभारत शात्तिपर्व १०६ २७-२६ में सोद 
डुए ब्यक्ति को अवध्य बत्ताया यय्रा दै--वि जय लगते निनन्‍्य सेना सम्यक अः 4 अद्ञफ/स्तृषि- 
तान्‌ श्रान्तानू प्रको्रननामिपातयेत । 
६- इस विषय में भनुस्तृति ने अपदन्य-मलमूच भादि से शाडु के 
आईि को दूचेत करने का विश्यन किया है (जे 2६५), दृष्येच्चथारव सतत बचसा- 
१०. महाभारत (सातिपव ३५१३) में विप से जुक्या तथा काटे बाला 
दवियार बठाया गया है-_ इपुलिप्तो न कर्यी स्वादसतामेतदायुबम्‌। देखिये ऊपर धृू० २० 
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गया । इसका निषेघ वर्साय सन्धि के अनुच्छेद १७१ मे तया १६१६ की अन्य सधियो 
से तथा वाशियटन की फरवरी «१६२२ की सथधि से भी है। जून १६२५ मे रास्ट्र सघ 
की परिषद्‌ द्वारा बुलाये गये एक सम्मेलन मे विभिन्न राज्यो ने एक प्रोतोकोल पर 
हस्ताक्षर किये, इसके अनुसार श्वासरोधी, विषेली या इस प्रकार की अन्य गैसो का 
प्रयोग तथा हानिकर जीवाणु के श्रसार द्वारा किये जाने वाले युद्ध के साधन तिपिद्ध 
ठहराये गये है । 
सैनिकों के अतिरिक्त सेना के साथ चलने वालो, इन्हे रसद तथा विभिन्न प्रकार 
की सामप्री पहुँचाने वातों, तथा सम्बाददाताओ पर योद्धा न होने के कारण प्रत्यक्ष 
रीति से प्राक्रमणा नही हो सकता। इनका वघ या घायल करना भी वर्जित है। इन्हे 
केवल बनदी बगाया जा सकता है। १६४६ के जेनेवा अ्रमिसमय के अनुसार घायलो की 
चिकित्सा में लगे हुए, डाक्टरो, सैनिक हस्पतालो के ग्रन्य कर्मचारियों तथा पादरियों 
को भी युद्ध मे बन्दी नही बनाया जा सकता । 
शत्रु को भ्रसैनिक ((॥७७क्‍8०) जनता के सम्बन्ध मे मध्यकाल में बडे कूर 
नियम प्रचलित थे। उरा समय प्राब- किलो में रहने बाली अर्संविक जनता को मर- 
नारो का भेद किये बिता कूरतापूर्वक मार दिया जाता था, अथवा इनसे बडा निप्ठुर 
ब्यवहार किया जाता भा। किन्तु १८वी छाती गे *राष्ट्रो के कानुन” का यह नियम 
सार्वभौम रूप से माना जाने लगा कि युद्ध मे भाग न लेने वाले शत्रुओं पर आक्रमण 
था इनका प्राण्जहरण नही होना चाहिये । १८०६३ भे स० रा० झमरीका की सरकार 
की सेना के सामान्य आदेशों मे कहा गया था--“यह सिद्धान्त भ्रधिकाधिक रूप में 
स्वीकार किया जाने लगा है कि युद्ध की आवश्यकताएँ जहाँ तक झ्रनुगति दे, वहाँ तक 
शस्त्रहीत नागरिक के शरीर, सम्पत्तिऔर सम्मान को कोई क्षति नही पहुँचनी चाहिए ।" 
आजकल ये न केवल झवध्य और झनाक्मणीय समभे जाते है, किन्तु इन्हें सामान्य रूप 
से युद्ध मे बन्दी भी नही बताया जा सकता | विशेष भ्रवस्थाश्रो मे, साधारण जनता को 
शत्रु के विदद्ध लडने के लिये उत्तेजित करने पर इन्ह बन्दी बनाया जा सकता है। यदि 
जनता द्वारा सामूहिक विद्रोह की श्राशका हो तो इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हो 
सकती है, अन्यथा आरकान्ता को सैनिक सेवा की आ्रायु रखने वाले व्यक्तियों को भी 
गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नही है। इस्हे बन्दी बनाने के अतिरिक्त बह अ्रधि- 
कृत प्रदेश मे श्ञाति बनाये रखते के लिये सब प्रकार के बल का प्रयोग कर सकता है। 
लडाई लठने के अतिरिक्त सैनिक कार्यों के लिये आवश्यक राडको, पुलो, मकागों का 
निर्माण इन्हे मजदूरी देकर करा सकता है, इन कार्यों को कराने के लिये आ्रावश्यक्ता 
होने पर वह इन्हे कारावास ओर प्राश॒दण्ड भो दे मकता है । किन्तु इनके विरुद्ध हिसा 
के प्रयोग की सीमाये हेग नियमो के अनुच्छेद ४६ मे दी गई है । इसमे यह कहा गया है, 
“इनके पारिवारिक सम्मान और झधिकारो का, वैयक्तिक जीवन और बैयक्तिक 
सम्पत्ति का, घामिक विचारों तथा घामिक स्वतन्त्रता का सम्मात कया जाना 
चाहिए ।” १६४६ के जेनेवा अभिसमय में भी इन सिद्धान्तो को स्वीकार किया गया है । 
झसेनिक जनता पर हवाई बमसवर्चा (46घ8०ं छ०क्ापफव्य ०ा एा] 
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90:णंक्ाणा )---वर्तेमान समय मे असैनिक जनता को हवाई वमवर्चा से सबसे अधिक 
खतरा है। १६०७ के हेय नियमो वे! अनुच्छेद २५ मे अरक्षित कस्बो और गाँवों पर 
गोलावारी करने का निषेध क्या गया था, इसमे आकाश से की जाने वालो गोलाबारी 
भी सम्मिलित थी । किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध में इस नियम का पालन नही हुआ। १६२३ 
में हेग से विधिशास्त्रियो ने हवाई लड़ाई के नियमों की सहिता का एक आरम्भिक रूप 
तैंयार किया इसके अनुसार आकाश स की जाने वाली बमबारी को केवल उसी दा 
में बंध ठहराया गया, जब कि इसका लक्ष्य विश्चिष्ट सैनिक लक्ष्य, झत्रु सेनायें, सेनिक 
बस्तियाँ और शस्त्रास्त्रों के कारखाने हो । असैनिब जनता की अन्धाधुन्ध बमबारी को 
अवैध ठहराया गया । किन्‍नु १६३० के बाद चीन-जापान के युद्ध मे तथः १६३६-३८ 
तक स्पेन के गृहयुद्ध में इस सियम की बहुत अवद्देलना हुई। ग्रत १६३८ में राष्ट्र सघ 
की य्सेम्वली ने यह प्रस्ताव पास किया कि असैनिक जनता को हानि पहुँचाने के 
इरादे मे की गयी गोलावारी अवैध है । द्वितीय विश्ययुद्ध के आरम्भ से घुरी राष्ट्रो ने 
बडी निर्देयतापूबंक क्त्रु के असैनिक प्रदेशों पर हवाई बमबारी की तथा इसके प्रत्युत्तर 
में मित्रराष्ट्रो द्वारा भी कोई कसर बाकी नही रखी गयी। उनका सबसे बड़ा कार्य 
१६४५ में हिरोशिमा झ्ौर नागासाकी पर भ्रग्धुवम ग्रिराना था । इससे असैनिक जनता 
को सपार जनपन की क्षति उठानी पडी | वर्तमान समय के समग्रयुद्ध (7088 एथ7) में 
असैनिक जनता पर जानवूभकर वडी निर्ममता से इस उद्देश्य से क्मवर्षा की जाती है कि 
दे इससे भयभीत और सत्रस्त होकर अपना लडाई चलाने का साहस तथा सनोबल 
(१4०0:००) थो बैठे भ्रौरजल्दी प्रात्मसमपंशा बरदे । १६४६ में जेनीवा मे “युद्ध के समय 
प्रस्ेतिक व्यक्तियों को रक्षा के लिपे एक ध्रभिसमय' तैयार क्या यया है, किन्तु यह 


80209) - भरुबमो के श्राविष्कर के वाद, इससे भी अधिक शक्तिशाली 
बमो तथा अन्त महाद्वीपीय प्रददोपणास्त्रा ([ए/हा००प्रधावणब 890806 गा 565) 
का पिछले पक्चीस वर्षों मे भ्रभूतपूर्व विकास इुमा है। इनसे अ्रसे निक॒ जनता के विध्वस और. 
विनाश की सम्भावना पहले की अपेक्षा दहुत अधिव बड़ गई है, अत अरखुबमों तथा 
प्रक्षेपरास्त्रों के प्रयोग का औषित्य प्रौर इनके उपयोग पर अ्रतिवन्ध लगाना नितान्त 
प्रावश्यक हो गया है । स० रा० अमरीका ने वागासाकी और हिरोशिमा मे अखुबस 
गिराने को दो कारणो के आघार पर उचित टट्राया था - (क) यह जापान तथा श्रन्य 
धुरी राष्ट्रों दारा पल हार्बर में तथा भन्‍्य स्थानों मे स० रा० अमरीका को पहुँचायी 
गईं भारी क्षति का प्रतिकार और सत्यपहार (॥८७8६७)) सेने के लिए था। किन्तु इस 
इष्टि से घुरी राष्ट्रो द्वारा एक हवाई बमवर्षा मे पहुँचाई गई क्षति की तुलना भे नागा- 
साकी झौर हिरोश्चिमा को अस्पुवमो द्वारा पहुचायोी गई हानि बुत अधिक थी। पहले 
(पृ० ४२७) यह बताया जा चुका है कि अत्यपद्दार बत्र द्वारा पहुँचा क्षत्ति के 
में होता चाहिए। (ख) अणुदम के प्रयोग के समर्थन में दूसरी युवित यह दी जाती ह्टै 
कि थह युद्ध को झील समाप्त करने के उदात्त उद्देश्य से किया गया था ॥ यदि इसका 
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प्रयोग न होता तो यह लठाई बहुत देर तक चलती रहती, इममे प्राण और घन की 
अत्यधिक क्षति होती । अरुवम के प्रयोग ने जापान को आत्मसमर्पण के लिये विवश 
करके द्वितीय विश्वयुद्ध को जल्दी सम्राप्त कर दिया। यह सेचिक श्रावश्यकता 
(धाएाश9 २८०९५४५) का सिद्धान्त है । पहले यह बताया जा चुका है कि न्यायालय 
इस सिद्धान्य को स्वीकार नही करते । अन्तर्साप्ट्रीय कानून छी दृष्टि से इन दोनो पारणो 
में से कोई भी सज्ञोपजनक नही है। वसतुत इसका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय कानून की 
दृष्टि से अवैध है क्योक्ति इसके विस्फोट से विषेली (६१७१70 8०॥६६) घूलि का प्रसार 
होता है, १६०७ के चौथ हग झअभिसमय के अनुच्छर २३ में विषेल् पदार्थों का प्रयोग 
निपिद्ध ठहराया ग्रया है। यह १८६८ की सैण्ट पीटसंबर्ग की उस घोपणा के भी विरुद्ध है 
जिसमे झनावदयक पीडा देने बाल पदायों का व्यवहार वजित बत्ताया गया है) 
स्टार्क ने इस विपय मे यह सत्य ही लिखा हे ' क्ि जब तक अणस्युवम श्रौर 
अणुरशक्ति पर (तथा अन्त महाद्वीपोय प्रशेपणारता पर) काई अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण 
स्थापित नही होता, तब तक आधुनिक युद्ध मे असैनिक्त जनता की रक्षा होने की बहुत 
कम सम्भावना है । स० रा० सघ १६४६ से इसके नियस्नणा की अन्तर्राष्ट्रीय मोजना 
बना रहा है । इसम उसे भ्रब तक पूरी सफ्लता नही मिली, फिर भी इस विपय मे उसका 
कार्ये बहुत प्राशाजवक है और यह सम्भावना की जा यक्‍ती है ति अन्ततोया बह इस 
पर नियन्जण स्थापित कर असैनिक जनता का झतावण्यक् विताश और विध्वम से 
परित्रास्प कर सकेगा। 
घायलो तया मृत व्यक्तियों के साथ व्यवहार (7९७एथा। ०ी ८०प्शातल्त 
06 0९४७ 9०५०७५) -7१८६४ स पठले पश्चिमी जयग्‌ म इस तिपय में कोई अन्त- 
रॉप्ट्रीय कानून या प्रयाय नही थी ।'* एक ल्विस नागरिक जीन हनरी टूनैण्ट (370०७ 
झक्ष्णए 00००४) ने १८५४६ में झास्ट्रिया और इटली के सोलफरिना के युद्ध मे झाठत 
सैनिको की भीषरा दुर्देसा देवी, हजारो घायल व्यक्त चिक्रित्सा के प्रभाव में तडपते 
हुए बुरी तरह से मर गए, जयकि उपपुक्ता चिकिरसा द्वारा इनको प्राणरज़ा सम्भव थी । 
१८६१ और १८६३ में इस विषय मे दो पुस्तिकाये प्रकाशित करके उसने सम्य जगतू 
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१९२: घायदां दी चिकित्सा के सम्बन्ध में प्राचीन मारत के कुछ निथन इस श्रकार ये | 
कौरिलीय अर्थशाम्त्र (१०।३) में क्द्दा गया है कि विकित्सक्गय चिकित्सा के शस्त्र, यत्र, औपध, 
कैल आंदि स्नेह दव्य शोर घार्ों पर बावमे के लिए पट्टियां लेकर झेना के पृष्ठ भाय में दा 
श्यार रहें (चिक्ल्लिका- शारनवत्रागरस्नेदबस्वहरप स्थियरचाजन्नपानरक्धिण्य पुरपायामुरुपंयीयाः 
पृष्ठतस्विष्ठेयु )। मद्यभारत (शान्तिपर्व ६४१२३) में अपने राज्य में था घर में लाकर ऐसे रा 
की चिकित्सा करने का विधान दे, तलिसके इृथियार टूट चुके द, जो सुखोवत में पढ़ा हो, लिसके 
धनुष को ठोरी कठ गयी दो या जिसका घोद्य (वाइन) मर गया दो (मग्नशम्पों विपन्षरव कृठत्यों 
दृतवादनः | चिक्त्स्वि- स्थाए्‌ स्वजिपये आपध्यो जय स्वयूदे रझपेद 4 (उसके ठाऊ दो जाने पर उसे मुत्य 
कर देना चाहिए (वो, ५१४ निम्न पद्य स मोक्ष्तब्य एप पर्न- सनावत ।) 
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पंप ध्यान इस समस्या की शोर आक्ृष्ट क्या! १८६५ मे इस विधय पर विचार के 
लिए स्विदद्रलैंड की सरकार की ओर से बारह राज्यो का एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेजन 
जेनेवा में बुलाया गया। इसने २२ भ्रगरत १८६४ को घायलो की चिकित्सा के नियमों के 
बारे में एक जेनेवा अमभिसमय ((०परशथ्मध०घ) बनाया । १८६६ के हेग सम्मेलन मे 
इसके सश्योधन के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार से एक नया सम्मेलन बुलाने की 
पार्थना की । पेतीस राज्यों के इस सम्मेलन ने ६ जुलाई १६०६ को एक सद्योषित 
जैनेवा झभिसमय तेयार किया । प्रथम विश्ववुद्ध के अनुभव से इसमे भी सझोघन की 
आवश्यकता अनुभव हुईं। १ जुलाई १६२६ को ४७ राज्यो के प्रतिनिधियों ने इसका 
समयानुकूल सश्चोधन क्या तथा २६ जुलाई को ३३ राज्यो ने नए सममौते पर हस्ताक्षर 
क्ये। द्वितीय विश्वगुद्ध के बाद इसमे उन समयानुकूल सशोधन करने के लिए राज्यो 
ऊा एक नया सम्मेलन बुलाया गया और १२ अगस्त १९४६ को इस विषय के नए 
जेनेबा भ्रमिसमय को स्वीकार किया गया । यह १०६४, १६०६, १६२६ के अभिसमयो 
की भ्रपेक्षा अ्रधिक स्पष्ट, विस्तृत और विद्यद है। इसकी मुख्य व्यवस्थायें निम्न- 
लिखित हैं... 
सेनाओ के साथ सरकारी तौर से सम्बद्ध सभी बीमार और भायल व्यक्तियो 
का सरक्षण झोर देखभाल होनी चाहिए, इसमे राष्ट्रीयता, लिय, नस्ल, घ्मे या राज- 
नीतिक विचारों के झाधार पर कोई भेदभाव नहीं टदोना चाहिए । इन व्यक्तियों का 
स्ाणहरश या इनके प्रति हिसा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। यदि किसी युध्यमान पक्ष 
को पीछे हटयना पड़े तो उसे अपने घायलो और बीमारो की सेवा शुभूषा के लिए 
चिक्स्सा विभाग के व्यक्ति उनकी देखरेख के लिये पीछे छोड जाने चाहिएं। बीमार 
झौर घायल झतय्रु के हाथ में पडने पर, युद्धवन्दो समझे जाते हैं । प्रत्येक मुठभेड के बाद 
सेनापति का यह कतंब्य है कि वह राक्षेत्र का दौरा करके धायलो झौर मृतको को 
एक्त्र करे तथा उनको लूट से तथा दुग्यंवहार से सरक्षर॒ प्रदान करे (अनुच्छेद १९- 
१६) । वीमारो शोर घायलः की चिक्त्सा तथा घुशूपा का कार्य करने वाले गति- 
झील (१4०87) चिक्त्सिक दलो को तथा इनके आवास स्थानों के पूरी सुविधायें 
तथा सरक्षण प्रदान क्या जाता है। किन्तु यदि ये शत को हानि पहुँचाते हैं, सैनिको 
को झाथय देते है, युद्धतामग्रो को छिप्ाते हैं या जामूसी करते हैं, तो इनका सरक्षरा 
समाप्त हो जाता है (अ्रनुच्छेद २१ २२ ) । इनका सामान यदि शत्रु के हाथ में पड 
जाय तो वह घायलो और बीमारा को सेवा के लिए सुरक्षित समझा जायगा । आहतो 
की सेवा, सम्रह तथा परियहन में तथा गतिशोल चिक्त्सालयो में काम करने वाले 
व्यक्तियों तथा ऐसा कार्य करने वाली मान्यतापग्राप्त सोसायरियों के कार्यकर्ताओं को 
पूरा सम्मान और सरक्षण दिया जाता है। ये झजध्य हैं, इन पर प्राक््यण नही हो 
सकता। १६२६ के भभिसमय के अनुसार सेना के डाक्टर पुद्धकर्ता देश के हाथ मे पड 
जाने पर वन्दी बना कर रोके जा सकते ये ? विन्नु १६४६ के भपिसमय मे यह कहा यथा 
है कि चिकित्सक वर्ग, पादरी तथा राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटियों के कार्येकर्ता, मुख 
खन्दियों के स्वास्थ्य और ध्राध्यात्मिक झावश्यकतापो को पूरा करने के लिये रोके जा 
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सकते हैं, जिन्‍्तु वे युद्धबन्दो नही समझे जायेगे (अनुच्छेद २८) । 
स्विटुज्ञरलेण्ड के इस विपय से किये गये महत्वपुर्णो कार्य को स्वोकार करते 
हुए, उसके एक प्राचीन निम्नान --सफेद समूमि पर बने हुए लाल क्रास--कों सेना को 
चिकित्सा सेवाओं का विशिस्ट चिह्न बना दिया यया। टर्की से पह चिह्न लाल झेर 
तथा ईरान में लाल सूर्य है। चिह्त्ता सम्वस्बी सभी सवाओ स सम्बन्ध रखने वाते 
सामान पर, ऋण्डो पर रणक्षेत्र मे चिकित्सा कार्य मे सगे व्यक्तियों की भुजागो पर बाँधी 
जाने बाली पट्टियो पर यह निशान उपयुक्त सैन्य अधिकारी की स्वीकृति से अक्रित किया 
जाना चाहिए ।हस्पतालो की दमा रता पर लगे भण्टा पर साल ह्वाम का चिह्न बना होना 
चाहिए (अ्रतुब्झेद २२) । यह चिह्न सभी चिकित्सा करने वाल व्यक्तियों को घारण 
करना चाहिए। लाल कास (7१०० (४०५७) के दस चिछ्त का झातिकाल में शझ्रथवा 
सुद्धकाल में दुरुपयोग नही क्रिया जा सकता | 
रणाक्षेत्र मे गृत ब्यक्तियो के सम्बन्ध म अन्तर्राष्ट्रीय कानून ती यह व्यवस्था है 
कि इनके शरी रो को किली प्रकार विक्त नही किया जाएगा, इनके साथ कोई दुब्यवहार 
नही होगा, किन्तु बिजेता हारा रएक्षेत्र मे उचित रीति से दफनाया या जलाया जाएया। 
१६४६ के जैनेवा श्रमिसमय के अनुच्चेद १५ के अनुसार भ्रत्यक मुठभेड के वाद दोना पक्षों 
को शूतकों की सोज करनी चाहिए और छवो को विह्त टोने से बचाना चाहिये । 
असैनिक बीनारो तथा घायलों की रक्षा के लिय दोता पक्षों को श्रपने प्रदेश में 
ऐसे सुरक्षा क्षेत्र बनाने चाहिय, जहा इनको युद्ध के दुष्प्रभावा स रक्षा हा सके । इन क्षेत्रो 
में आहतों और वीमारा के साथ १५ वर्ष ले कम आयु क बच्चा, बूढ़े व्यक्तिया, सर्मंवती 
स्त्रियों तथा ७ वर्भ से कम झ्राउु वाले बच्चों की माताओं को रखता बाहिए। रणक्षेत्र से 
इनकी रक्षा के लिये तटसस्‍्थीहइुत (१५८०७८७)2८०) प्ररेग बनाय जा सकते है। ऐसे 
व्यक्तियों को मुर्राक्षत स्थान पर ले जाते वाले हवाई जहाजा पर झाक्रमए नहीं किया जा 
सकता। घायलों की विकित्स/ के गिय भेजी याने बाती सामग्री, घासिक पूजा के लिये 
आवश्यक पदार्थों तथा १५ वर्ष से कम आप्रु के बच्चा, गर्मदती तथा प्रसूता स्त्रियों के 
तिये भेजे जागे वाले भोजन, द्वब्न, कपडा और झक्त देने बाली दवाइयों के सव पासंलों 
की हुलाई नि शुल्क को जाती हे । 
युद्धबन्दी (97507०9 ० ४४७7) - आरम्भ म॒ युद्धर्वान्दया के सम्बन्ध में कोई 
नियम नही थे। उन्हया तो मार डाला जाता था या देवताझो के आगे वलि चढाया 
जाता था गझ्रगवा दास बनाया जाता था । कई वार दोना पक्षा में वन्दियां का विनिमय 
मी होता या। सध्यदुण की समाप्ति धर इसका वधाओर दास वताना कम हा गया; किन्तु 
इनके साथ अपराधियां जैसा ध्यवहार हाता था गौर इन्ह प्रकडन वाले इनसे 
अधिक से अधिक लाभ कमाने का यत्व करते थे । इन्ह वन्‍्दी बनाने दाले ब्यवित इनके 


१३- मद्दाभारत जे शारिपत्र (६६।४) सें इस सम्बन्ध में यद्ष उदार व्यरस्था पायों जाती 
ह कि साल भर तक इसे दास रखने के बाद मुक्त कर दे और उसे आपता पत्र सनके | सबसत्तं 
विप्रययेचस्माज्जान शुनमर्रेद्‌ | नोचकेण्ड-विपयवत्‌--दासो:स्थाएत ब-ति शिक्षा व्‌ । 


शहद अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


सम्बन्धियों से मोचचचन ( 88750॥) लेकर ही उसे मुक्त करते थे । यह प्रथा उठ 
समय इतने व्यापक रूप मे प्रचलित थी कि विभिन्न प्रकार के बन्दियो के मोचनघन की 
मात्रा लगभग निडिचित हो चुकी थी। ग्रोशियस ने लिखा है कि एक सामान्य सिपाही 
का सोचनधन उसके मासिक वतन के पुल्य समा जाता था। १७वी शती मे युद्ध 
बन्दियों के सम्बन्ध म यह प्रथा लुप्न होने लगी कि वे इन्हे पकडने वालो के श्रधिकार मे 
समझे जाय । झव ये जिस राज्य की सेना द्वारा पक> जाते थे, उस राज्य के अ्रधिकार 
में माने जाने लग। किन्तु अभी तक युद्धवन्दी कूर ध्यवहार का पात्र और ग्रपराधी 
माने जाते थे । १८वी शताब्दी से झने दाने यह सिद्धान्त सर्वमान्य होने लगा कि युद्ध 
में सै निको को वन्दी बनाने का उद्देश्य केवल इसना ही है कि वे भागकर अपनी सेना 
में वापिस न जा सक और उन धस्त्र न घारणा कर सके उनका बन्दीकरश अपराधों 
के लिये दण्डित क्ये जाने वाल वउ्यक्तितया के कारावास से सर्वेथा भिन्न है। १७८५ 
मे प्रशिया तथा स० रा० ग्रमरीका म हुई सधि म सवप्रथम इनके साथ उचित बर्ताव की 
वात स्त्रीकार की गर३ " इन्ह कदिया के जैलख्ानों से मित्र स्वास्थ्यप्रद स्थानों में बन्द 
करने बेडिया न पहनाने, व्यायाम तथा उत्तम भोजन की सुविधा देने पर बल दिया 
गया। १९वीं शताब्दी म यह सिद्धान्त सामान्य रूप से स्वीकार किया जाने लगा कि 
युद्धवरन्दिया के साथ विजैता को वैसा ही बताव करना चाहिए, जँसा बह अपनी सेनाओं 
के सैनिको वः साथ करता है। हय के १६०७ के झभभिसमय मे सैनिकों के बन्दीकररा के 
सम्बन्ध मं विशद नियम बनाय गये प्रथम विश्वुद्ध के श्रनुभवा का लाभ उठाते हुए ४७ 
राज्यों के अतिनिधिया न युद्धवन्दियो क॒ राघ व्यवहार पर नया अभिममस तैयार किया। 
द्वितीय विश्वगुद्ध के वाद पुन इन निथमा के सझोघ- 
घ्विस सरकार की ब्राथना पर २१ अप्रैल से 





इस झभिसमय के आरम्भ म ही बह 
प्रतिरिबत्र, इस पर हस्ताक्षर करने बाते राज्यों 
भते ही उनस कसी पब्र पक्ष द्वारा युद्ध की स्थिति 
हो (अ्रनुच्छेद २) | इसम यह व्यवस्था की गई है कि उन सभी व्यक्तियों के साथ 
जाति, यर्ण, धममे, लिग, जन्म सम्पत्ति झादि के आधार पर कोई भेदआद न करते हुए 
सब प्रवस्थाओं म मानवीय व्यवहार किया जायगा, जा लडाई म बाई भाग नही ले रहे, 
जिन्हाने अपने हथियार डाल दिय हैं या जा वीमारी स घावा सर 
कारणों से लडने म अ्रसमर्थ हैं । ऐम व्यकितया के अरीर के साथ कि 
किसी भी स्थात पर निम्नतिश्चित काय सर्वथा चजित हैं प्राणहरुण 
तथा क्षरीर की हिया, सब श्रकार कौ हत्या, भगकत्तंन, ऋर बर्ताव चया यातना 


वहा गया है कि यह घोषित यूद्धो के 
2 % सभी सदस्त्र सघर्षों पर लागू होगा, 
न्‍्यति (5005 ०६ शा) न मानी गई 





१४० भापेनधाश्म--झण्टरनेशानल लॉ, ख० ३२५ पृ७० र६८ 


स्थल पुद्ध के तियम डद्दे 


(प्रणतण८) देना, (ख) शरीर वन्चक (प्त0/9४2८) बनाना, (ग) वैयक्तिक सम्मान 
को हानि पहुँचाना, अपमानजनक व्यवहार करना, (घ) सम्य राज्यो द्वारा आवश्यक 
समभी जाने वाली न्यायिक (300/29]) ग्राराण्टियाँ प्रदान करने वाले तथा नियमित 
रूप से बनाए गए न्यायालयों द्वारा निर्णाय किये जाने से पूर्व इन्हे दण्ड देना और ऐसे 
दण्ड क्रियान्वित करना । 
इस अभिसमय के अनुच्छेद ४ में निम्नलिखित वर्गो के व्यक्तियों को युद्धवन्दी 
माना गया है--(१) संघर्ष करने वाले पक्षो में किसी एक पक्ष को सशस्त्र सेनाओ्रो के 
सदस्य, नागरिक सेना (%708) के तया रवयगेवक दलो के सदस्य। (२) प्रतिरोध 
प्रान्दोलन (२९३४2९ 700ए८॥727/) बरने वाले तथा अन्य स्वयसेवक दलों के 
सदस्य, बशतें कि इनके रादरयों का नेतृत्व किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा होता हो, ये दूर 
से पहचाना जाने वाला निश्चित चिह्न धारण करने हो, भस्त्रों को खुले रूप मे घारण 
करते हो सभा मुद्ध के कानुनो और प्रथाओ के अनुरार युद्ध का सचालन करते हो । 
(३) इन्हे वन्‍्दी बनाने वाली भक्ति द्वारा न स्वीकार की जाने वाली सरकार या 
दाससनसत्ता के प्रति निष्ठा रखने वाली निर्यापत सेनाओ के सदस्य । (४) सशस्त्र 
सेनाओं का भ्रनुगसन करने वाले रसद सामश्री देने वाले ठेकेदार, युद्ध के सम्वाददाता, 
सेनाग्रों की देखभाल करने वाले नौकर तथा मजदूर। (५) व्यापारिक जहाजों का 
लाबविक वर्ग तथा झसैनिक वायुयाना के चालक और प्रन्य कमंचारी । (६) ग्रनचिकृत 
प्रदेश के ऐसे निवासी, जो डात्रु के आने पर स्वयमेत उसका प्रतिरोध करने के लिए 
हथियार उठाते है तथा जो न्यिमित सेमा का अग नहीं है । युद्धवन्दी होते के लिए 
इनका खूले रूय में शस्त्र धारग् करना तथा युद्ध के नियमों का पालन करना ग्रावश्यक 
है। युद्धबन्दियों के सम्बन्ध से मौलिक सिद्धान्त यह है कि उनके साथ सदैव मानवीय 
व्यवहार किया जाना चाहिए । झ्तएवं यहें व्यवस्था की गई हे क्रि नन्‍्दी बनाने बालो 
शक्तित को कोई भी ऐसा कार्य नही करना चाहिये, जिससे बन्री की मृत्यु हो या उसके 
स्वास्थ्य को हानि पहुँचे। बन्दियो को चिकित्सा सम्बन्धी ग्रथवा वैज्ञानिक परीक्षण करने 
का विषय नहीं बनाया जा सकता है। रथानीय जाता के कुलूहण हिसा, रोप, डराने या 
झपमान से उनकी रक्षा की जानी चाहिये । प्रत्यपह्ाार (२८७॥६9५) के आधार पर 
उनसे कोई दुष्यंवहार नहीं किया जा सकता । राभी परिस्थितियों मे उतके शरीर को 
कोई क्षति नही पहुँचानी चाहिये । स्थवयो के साथ आदर का व्यवहार होना चाहिए । 
बन्दियों को अपने नागरिक दर्जे के कारण प्राप्त अधिकारा के पूर्ण उपभोग का अधि- 
कार है। इसमे वन्दियो के स्वास्थ्य की देसभाल और चिक्षित्मा की पूरी जिम्मेवारी, उन्हे 
बन्दी बनाने वाले राज्य की है। वन्‍्दी बताये जाने पर प्राय इनसे सैतिक सूचना प्राप्त 
करने का थत्न किया जाता है प्रौर इसे प्राप्त करने ये शिए इन पर वई प्रवार का 
दबाव डाला जाता है। किन्तु उपयुक्त ग्रभिसमय के अनुसार इनसे केवल इनके नाम, 
उपनाम, सेनिक पद, जन्मतिथि, सेवा तथा रेजिग्रेट के नम्बर और फ्माक की सूचना 
प्राप्त की जा सकती है । सूचना प्राप्त करने के लिए इन्ह कोई शारीरिक या मानसिक 
मातना नही दी जा सकती । इन्हे हथियारो, सैनिय सामग्री और कागजात के झतिरिक्त 


ध्द्द श्रन्तर्राप्ट्रीय कानून 


सम्बन्धियो रो मोचनधन (२४08$8070) लेकर ही उसे मुक्त करते थे। यह प्रथा उस 
समय इतने व्यापक रूप में प्रचलित थी कि विभिन्न प्रकार के वन्दियो के मोचनघन की 
मात्रा लगभग निद्िचत हो चुकी थी । ग्रोशियस ने लिखा है कि एक सामान्य प्िपाही 
का सोचनधन उसके मासिक वेतन के पुल्य समझा जाता था। १७वीं शती मे युद्ध 
बन्दियों के सर्बन्ध में यह प्रथा लुप्त होने लगी कि वे इन्ह पकडने वालो के अधिकार मे 
समझे जाय । अब ये जिस राज्य की सेना द्वारा पकडे जाते थे, उस राज्य के भ्रधिकार 
में माने जाने लगे । किन्‍्तु अभी तक युद्धयन्दी कूर व्यवहार का पात्र और अपराधी 
माने जाते थे । १८वी शताब्दी से दाने शने यह्‌ सिद्धान्त सर्व मान्य होने लगा कि युद्ध 
में से निको को वन्दी बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि वे भागकर अ्रपनी सेवा 
में वापिस न जा सक और धुन जास्त्र न धारणा कर सक, उनका बन्दीकररण अपराधो 
के लिये दण्डित किये जाने वाले व्यक्तियों के कारावास से सर्वथा भिन्न है। १७८५ 
मे प्रशिया तथा स० रा० प्रमरीका म॑ हुई सचि मे सवप्रथम इनके साथ उचित बर्ताव की 
बात स्वीकार की गई," उन्ह कदियो के जैलखानो से शिन्र स्वास्थ्यप्रद स्थानों में बन्द 
करने, बेडियां न पहनाने, व्यायाम पर्ना उत्तम भोजन की सुविधा देने पर बल दिया 
गभा। १७वीं शताब्दी मे यह सिद्धान्द सामान्य रूप से स्वीकार क्या जाने लगा कि 
युद्धबन्दियों के साथ विज्ञेता को बैसा ही बर्ताव करवा चाहिए, जैसा वह झपनी सेनाओं 
के सैनिकों के साथ करता है। हेग के १६०७ के प्रभिसमय मे सैनिकों के बन्दीक रण के 
सम्बन्ध में विशद नियम बनाये गये, प्रथम विश्वयुद्ध के अनुभवों का लाभ उठाते हुए ४७ 
राज्यों के अतिनिधियो व यूद्धवन्दियों के साथ व्यवहार पर नया अभिसमय तैयार किया। 
द्वितीय विश्वपुद्ध के बाई पुन इन तियमो के सशयोधन कही आवश्यकता अनुभव की गई, 
स्विस सरकार को प्रार्थना पर २१ अ््नेल से १२ अगस्त जप फुजा न प्ति १६४६ तक इन समस्याझो पर 
विभिन्न राज्यो के सम्मेलन ने विचार क्या तथा यद्धबार 


0ीकतइक्ला5 ता ५/थ) पर एक नया अ्भिसमय स्वीकार क्या । इसकी प्रमुख व्यव- 
स्थायें निम्नलिखित है. -- 


इस अभिसमय के आरम्भ मे ही यह कहा गया है कि यह 
अतिरिक्त, इस पर हस्ताक्षर बरने वाले राज्यों के राभी सशस्त्र स' 
भले हूँ उनसे किसी एक पक्ष ब्वारय अुद्ध की स्थिति (5६७०७ ० छा) न मानी गई 
हो (अनुच्छेद २) । इसमे यह व्यवस्था की गई है कि उन सभी व्यवितयों के साथ 
जाति, वर्ण, धर्म, लिग़, जन्म, सम्पत्ति आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए 
सब ग्रवस्थाओं मे मानवीय व्यवहार किया जायगा, जो लझाई मे कोई भाग 
जिन्होंने अपने हथियार डाल दिदे है या जो बीमारी से, घादो अथवा अन्य किन्‍्ही 
काररपो से लडने भे असमर्थ है। ऐस व्यक्तियों के शरीर के साथ किसी भी समय और 
किसी भी स्थान पर निम्नलिखित कार्य सर्वधा वजित हैं. (क) इनका प्राणहरण 
तथा शरीर की हिंसा, सब प्रकार की हत्या, अगकर्तन, कर बर्ताव तथा यातना 
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(प्र०7।८) देना, (ख) शरीर बन्धक (प्लर0४०४८) बनाना, (ग) वैयक्तिक सम्मान 
को हानि पहुँचाना, अपमानजनक व्यवहार करना, (घ) सम्य राज्यों द्वारा आवश्यक 
समभी जाने वाली न्यायिक (उण्तताल») ग्रारण्टियाँ प्रदान करने वाले तथा नियमित 
रूप से बनाए गए न्याप्रालयों द्वारा निर्णय किये जाने से पूर्व इन्हे दण्ड देवा और ऐसे 
दण्ड कषियान्वित करना। 
इस अभिसमय के अनुच्छेद ४ में निमालिखित वर्गो के व्यक्तियों को युद्धवन्दी 
माना गया है--(१) संघर्ष करने वाले पक्षों में किसी एक पक्ष को सझम्त सेनाओ के 
सदस्य, नागरिक सेना ().६7/09) के तया स्पयसेवक दलो वे सदस्य। (२) प्रतिरोध 
झान्दोलन (॥९९३६300९ 90०४९:7८७५) वरने वाले तथा अन्य स्वयसेवक दलों के 
सदस्य, बगर्ते कि इनके सदस्यों का नेतृत्व किसी उत्तरदायी व्यक्त छारा होता हो, ये दूर 
से पहचाना जाने वाला निश्चित चिह्न घारण करने हो, झम्त्रो को खुले रूप मे घारण 
करते हो तथा युद्ध के वानुनो और प्रधाओ के अ्रनुसार युद्ध का सचातन करते हो । 
(३) इन्हे बन्दी बनाने वाली शक्ति द्वारा न स्वीकार की जाने वाली सरकारया 
शारानसत्ता के प्रति निष्ठा रखते बाती नियमित सेगाझ्ो के सदरव। (४) राशस्त्र 
सेनाग्रो का अनुगमन करने वाले रसद सामग्री देने वाले ठेकेदार, युद्ध के सम्वाददाता, 
सेनाओं की देखभाल करने वाले नौकर तथा मजदूर। (५) ब्यापारिक जहाजों का 
नाविक वर्ग तथा अरसैनिक वायुयाना के चालक और प्रन्य कर्मचारी । (६) ग्रनघिकझत 
प्रदेश के ऐसे निवासी, जो क्षत्रु के आने पर रवनमेव उसका प्रतिरोध करने के लिए 
हथियार उठात्ते हे तथा जो नियमित सेना का भ्रग नहीं है । युद्धवन्दी होने के लिए 
इनक खुले रूप मे दस्त घारण करना तथा युद्ध के नियमा का पालन करना ग्रावश्यक 
है। युद्धबन्दियों के सम्बन्ध मे मौलिक सिद्धान्त यह है कि उनके साय सर्देव मानवीय 
व्यवहार किया जाना चाहिए । झतएव यह व्यवस्था की गई है कि वन्‍्दी बनाने वालो 
शक्ति को कोई भी ऐसा कार्य नही करना चाहिय, जिससे बन्दी की मृत्यु हो या उसके 
स्वास्थ्य को हानि पहुँच। वन्दियों क्यो चिकित्सा सम्बन्धी झथवा वैज्ञानिक परीक्षण करने 
का विपय नही वताबा जा सकता है। स्थानीय जनता के कुतृहल हिसा, रोप, डराने या 
अपमान से उनकी रक्षा की जानी चाहिय । प्रत्यपहार (/२१८9७-$»5) के ग्राधार पर 
उासे कोई द्रन्यंवहार नही किया जा सकता । सभी परिस्थितिया में उतके झरीर को 
कोई क्षति नहीं पहुँचानी चाहिये । स्तियो के साथ आदर का व्यवहार हाना चाहिए । 
बन्दियों को अपने नागरिक दर्ज के कारणा प्राप्त अधिकारा के पूण उपभोग का अधि- 
कार हे। इसमे बन्दियो के स्वास्थ्य की दे-वमाल और चिकित्सा की पूरी जिम्मेवा री, उन्हें 
बन्‍्दी बनाने वाले राज्य को है । वन्‍दी बनाये जाने पर प्राय इनसे सेतिक सूचना प्राप्त 
करने का यत्न किया जाता है और “से प्राप्त करने के जिए इन पर कर्ड प्रकार का 
दबाव डाला जाता है। किल्तु उपर्युक्त ग्रभिममय के झनुसार इनसे केबल इनके नाम, 
उपचाम, सेनिर पद, जन्मतिथि, सेना तथा रेजिमेट के नम्बर और नतमार तरी सूचता 
प्राप्त की जा सकती है । सूचना प्राप्त करने के लिए इन्ह कोई शारीरिक या मानसिक 
सालना नहीं दी जा सक्षती । इन्हू हथियारों, सैनिक सामग्री और कायजात के झतिरिक्त 
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अपनी सभी वैयक्तिक वस्तुएँ रखने का ग्रधिकार है उनसे उसका रुपया सैनिक अधि- 
कारी के आ्रादेश से छीना जा सकता है, किन्तु इसकी रसीद उन्हे दी जाती है और 
यह उनके हिस्याव मे जम्म रहता है। वन्दियों को फशाा।६०७997९$ में नही रखा जा 
सकता, इन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से उपएुक्‍्त स्थानों मे रखा जाना चाहिए। इसके रहने 
की व्यवस्था राज्य के अन्य सैनिकों की भांति होनी उचित है । इनको उचित मात्रा मे 
स्वास्थ्यन्नद भोजन, नमी रहित तथा सुप्रकाशित निवास स्थान मिलने चाहिएँ । स्त्रियों 
के निवास की व्यवस्था पृथक्‌ होनी चाहिये | चिकित्सा: का उत्तम प्रवन्ध, घाधिक 
विश्वास और पूजा को स्वतन्नता, , बौद्धिक विकास एवं मनोरजनों के साधनों और खेलवुद 
के सामाने की व्यवस्था होनी चाहिये । भाव बन्दियों के पास इस अभिसमय की प्रतिलिपि 
होनी चाहिये और कै म्प मे कार्य करने वाले व्यवितयों को इसवी व्यवस्थाओं का पूरा शान 
होना चाहिये ॥ 

१६४६ के भ्रभिसमय से वन्दियों को क्यम पर लगाने के सम्बन्ध में विस्तृत 
व्यवस्थायें की गई हैं। घारीरिक दृष्टि ये स्वस्थ वन्दियों से ही काम लिया जा सकता 
है अधिक्ारी-वफरदयो वे किसी कार्य के लिये बाधित नही क्या जा सकता । अन्य 
बन्दियों से खेती से, कच्चे माल के उत्पादन मैं. रासायनिक, घात्वीय तथा मशीनों के 
उद्योगों से भिन्न ब्रन्य उद्योगों गे देधा सैनिक उद्देश्य से न वनाए जाने वाले सावेजनिक 
निर्माण कार्य मे काम लिया जा सकता है। उन्हे किसी अस्वास्थ्यप्रद, सुरग ग्रादि 
हटाने के खतरनाक काम सम नही लगाया जा सकता। उन्हे दिन जा कई मध्य में एक घण्टे 
के विशाम का तथा सप्ताह से एक दिन की टुड्डी का अधिका: का अधिकार है। उन्हे काम के लिए 
अच्छी मजदूरी मिलना चाहिये । शादि पयम करते हए उन्हें कोई चोट लगती गई चोट लगती है तो 
उन्हे इसका वही हर्जाना मन सलना चाहिये जो उन्हें अपने राज्य के कानून_के भ्रनतुसार 
मिलता। पा 

बन्दी हाने के दाद अथना चजरवन्दी के कैस्प मे पहुँचने के एक सप्ताह के 
भीतर प्रत्येक बन्दी को अपने परिवार को पत्र लिखने का अधिकार है। वह्‌ एक महीने 
मे दो लिफाफे सथा चार वा भेज सकता है । उसे तार भेजने का, भोजन, कपडे) दवा 
इयो, धार्मिक वस्तुओं के पार्सल पाने का अधिकार है। उमके पत्रो और पासनो पर डीक- 
खाने की टिफ्ट या डाक की दर नहीं लगती। उसके पत्रों भर पासलों को देखा जा 
सकता है, किन्तु रोका नही जा सक्ता। वन्दी अपने बन्धय की अवस्थाओं क बारे से 
शिकायते कर सकते है । सनुशामन भग करने पर इन्हे सैनिक न्यायालय दण्डित कर सकते 
हैं, किन्तु इन्ह शारीरिक कप्ट नहीं दिया जा सकता, केवल मासिक वैतन से आघी राशि 
सक के जुर्भाने किये जा सकते है, इन विद्येप सुविधाय चीनी जा सकती है और कारा- 
वास में रखने का ३० दिन तक वा दण्ड दिया जा सकता है । 

युद्धवन्दी के वन्‍्धन ((७४४४४४५) की समाप्ति निम्न पांच प्रकारों गे हो सकती 








(१) युद्ध के समय मे सीधा स्वदेश अत्यावक्तेन (र०छथा। 500) - प्राय 
बटुत सख्त वीमार तथा अत्यधिक घायल बन्दियो को युद्ध के वीक से ही स्वदेश पहुचा 
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दिया जाता है, तयोक्ति शत्रु-पक्ष को इनके झीक्र हो युद्ध मे भाग लेने की कोई झआशका 
या सम्भाववा नही होती तथा इन्हे लौटाने से वह इतकी चिकित्सा की भारी जिम्मेबारी 
से मुक्त हो जाता है। जिन बन्दियों के एक साल में ठीक होने की सम्भावना न हो, 
जिनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थायी रूप से खराब हो गया हो, उनको 
झवदय स्वदेश लौटाना चाहिए (अनुच्छेद १०६) । 

(२) युद्ध के समय के लिए तटस्थ देशो से भेजना--जिन बन्दियों बे एफ 
साल मे स्वस्थ होने की आशा होती है अथवा निरन्तर बन्धन में रहने के कारण जितके 
शारीरिक और मानध्षिक स्वास्थ्य को गम्भीर आघात पहुँच रहा होता है, उन्हे तटस्थ 
देशों भे भेजा जाता है। ठीक होने पर इनके तटरपथ देशों गे रहने या झत्रुदेश में लौटने 
का प्रइन दोनो राज्यो के पारस्परिक समभौते द्वारा तय होता है (भनुच्छेद ११०) । 
गुष्यमान तथा तठरथ देझो के पारस्परिक समझौते से भी गरुद्बन्दी तटस्थ देशों में भेजे 
जा सकते हैं। 

(३) पलायन -- यूद्धवन्दी पलायन द्वारा मुक्ित प्राप्त कर सकता है। 

(४) सृत्यु--युद्धवन्दी की मृत्यु होने पर इसकी सूचना 'युद्धवन्‍्दी सूचना 
विभाग” को यथासम्भव ज्षीत्न ही देती चाहिए। इसमे उसकी मृत्यु के कारणों का तथा 
उसके ग्ाडे जाने के रथान का पूरा विंवरणा दिया जाता है, बन्दियों का दाह सस्क्तार या 
दफनाना उनके धामिक विश्वासो के अनुकूल तथा उनकी इच्छा के ग्रनुसार होना भाहिए। 
यदि उनकी मृत्यु किसी सन्तरी द्वारा अ्रथवा किसी अन्य युद्ध वन्दी द्वारा हुई हो तो बन्दी 
बनाने वाली दाक्ति द्वारा इग मामले की सरकारी जाँच की जानी चाहिए । 

(५) युद्ध को समाप्ति पर बन्दियों को मुक्ति तथा स्वदेश प्रत्यावत्तेत -- १६४६ 
के अभिसमय में इस विषय में नवोन एव विस्तृत ब्यवस्थाएँ की गई है । इसमे 'क्रियाशील 
शन्रुता' (80०॥५७ 0570॥065) की समाप्ति पर बन्दियों के स्वदेश लोटाने के विशेष 
नियम इसलिए बनाने की आवश्यकता पडी कि द्वितीय विश्वयुद्ध मे वास्तविक लडाई बन्द 
होने तथा शान्ति-सन्धियाँ होते के बीच कई वर्षो का समय लग गया। इस समय युद्ध- 
बन्दियों के स्वदेश प्रत्यावत्तंन का ब्यय दोनों पक्षो पर डाला जाता है और बन्दियों को 
उनकी सब बहुमूल्य वस्तुर्यें तथा घनराशि लौटा दी जाती है। थे अपने साथ अ्रपना 
वैयक्तिक सामान ले जा सकते हे । इसके अनुच्छेद ११८-१६ में सब बन्दियों को उन 

राज्यो को तौटाने का वर्णुन है, छिचक्री ओर से ये लडाई में सम्मिलित हुए थे । 

कोरिया युद्ध की समाप्ति पर युद्धवन्दियो के प्रत्यावर्तत की समस्या बडे उग्ररूप 
में उपरिथत हुई। इसका कारण्प कम्यूनिस्टो की यह माँग थी कि जेनेवा अभिसमय के 
अनुच्छेद १११८-१६ के आधार पर उत्तरी कोरिया के सभी वन्दियो को बिना किसी छर्त 

के सामूहिक रूप से उत्तरी कोरिया वालो को वापिस किया जाय । किन्तु स० रा० सघ 
के प्रतिनिधि का यह कहना था क्वि उत्तरी कोरिया की ओर से भ्रनेक व्यक्ति अपनी इच्छा 
के विश्द्ध, जबरदस्ती सघ की फोजो के साथ लडने को भेजे गाए है, उन्‍्ह यह भय है कि 
यदि उन्हे स्वदेश बापिस भेजा जायगा तो वहाँ उसके साथ दुव्यंतहार होगा, बे स्वदेश 
लौटने के लिए तैयार नहो हैं, उन्हे उनकी इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार लौटाना न्याय के 


४७९ प्रन्तर्राष्ट्रीय कादुमत 


सिद्धाच्तों के प्रतिकूल है, जेनेवा का उपयुक्त अभिसमय बनाने वालो ने ऐसी ्रसाधारण 
स्थिति की बल्पना नही की थी अतः इस अवस्था मे उस समभौते का पालन नहीं 
किया जा सकता था । 
दोनो पक्षों के विरोधी हृ्टिकोरा से इसमे प्रवल गतिरोघ उत्पन्न हो गया। 
इसे दूर करने के लिए भारत ने नवम्बर १६५२ मे जनरल भ्रसेम्बली की राजनीतिक 
समिति गे दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार क्या जा सकने वासा एक श्रस्ताव परे किया, 
इसमें यह कहा गया था फ्ि बन्दियो की मुक्ति जेनेवा अभिसभय के अनुसार होगी, 
किन्तु इसमे कैदियों के प्रत्यावर्तन क्यों ज़ियान्वित करने या रोकने में शवित का प्रयोग 
नही क्या जायगा। २७ जुलाई १६५३ के युद्धविराम समभौते में इस सिद्धान्त को 
स्वीकार करते हुए यह कहा गया कि स्वदेश लोटने की इच्छा न रखने वाले युद्धवन्दियो 
को एक तटस्थ भ्रायोग को सरैपा ऊायगा। स्० रा० सघ द्वारा नियत क्यि गए तटस्थ 
भायोग के सभापति भारत के जेनरत विसया थे, इस आयोग ने युद्धवन्दियों से पूछताध 
करके स्वदेश लौटने के इच्छुक व्यक्तियों का ही प्रत्यावत्तंन होने दिया । उस समय यह 
प्रदन इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि जयपानी सरकार का यह कहना था कि रूस ने उसके 
थुद्धबन्दियों को साइवेरिया में सफकर उनसे बड़ी प्रतिकूल परिरिथतियों मे वगम लिया 
है, अ्रवर्णनीय कप्ट एव यातनामे भोगते हुए लाखो जापानी क॑दी साइवेरिया की ठण्ड 
में समाप्त हो गए हैं, उनके ३ ४०,००० से ३,७-,००० तक युद्धवन्दियों के सम्बन्ध में 
कोई पता नहों लग रहा था। 
सर राबर्ट फिलिमोर के पनानुसार निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति सुद्धबन्दी 
नही माने जा सकते (क) किसी राजा या सेनापति के आदेशों के बिना लूटपाट 
करने वाले (१(४:8०त०७ ) व्यक्तिया के देल, (ख) शत्रु की सेनाओ का परित्याग 
करने वाले व्यक्ति (/06800०:5 ), (ग) जासूस । अनु के लिए सैनिक दृष्टि से उप- 
योगी सूचनाय प्राप्त करने की दृष्टि से जासूसी करने वाले गुप्तचर सैनिक होने पर भी 
गुद्धवन्दी नहीं समके जा सकते । 
उपयुक्त विवरण मे यह स्पष्ट है कि झतु के युद्धबादियों के साथ मानवीयता 
का तथा अपने सैनिकों जैसा बर्ताव करने कया सिद्धान्त विछली दाताब्दी से ही परिचम 
में सर्वमान्य होये लगा है । किल्तू भारत से प्राचीन काल से इनके साथ उत्तम व्यवहार 
पर बल दिया जाता रहा है । सट्ाभारतकार ने कहा है कि विजेता जब विजित के 
साथ क्षमा का व्यवद्यार करता है तो उसकी कीचि बढतो है ।" गुद्धतन्दियों के सम्बन्ध 
में उसका मन्‍्तव्य है कि इत पर क्रोध चही करना भाहिए, इनका विताद नहीं करना 
चाहिए, किन्तु इनका नियल्त्रस्प अपने पुत्र की भाँति करना चाहिए ।१६ युद्धवन्दियों के 


सम्बन्ध में इससे ऊँने ग्रादर्श की कल्पना नही की जा सकती । 


के 
7५ सद्यभारत्र रानि प्रते #०२।३० विजिस्य क्षममानप्य यशो राज्ो विवि | 
२६५ मडाभारत $०२।३० #नोथेनाविनारोन नियन्तन्या* स्वपुजवत्‌। 


तेईसवाँ अध्याय 


सझुद्री युद्ध के नियम 


(855 0 9976 शेव्वाशि०) 


समुद्री युद्ध के उद्देश्य (00]2८5 ० /श्याता8 ५/ई6) --स्थलीय और 
समुद्री दोनो प्रकार के युद्धो का सुरुप प्रयोजन आयु को परास्त करना है, किन्तु दोनो 
के उद्देश्यों (0७॥2९८५) मे कुछ अन्तर है । स्थत युद्ध का मुख्य उद्देश्य शत्रु की पराजय 
तभा झत्र के प्रदेश पर अधिकार करना हाता है. किस्तु समुद्री युद्ध का उद्देश्य न केवल 
झन्नु के म्रामरिक और व्याप्रारिक जह्लाजो को नप्ट करना अपितु झश्रु को समुद्र से कोई 
लाभ न उठाने देना है। आपेनहादश के मतानुसार गरप्नद्वी युद्ध के उद्देश्य (00]००७७) 
निम्तलिखित हें'--शत्रु की नौभेना को परास्त करना शत्रु के व्यापारिक वेडे का 
विध्वस, गत्रु की तटवर्ती किलेबन्दियों और समुद्रतट की सार्मारक बस्तिया का विनाश, 
शजुदेश के तट के साथ श्रन्य देशों का सम्पर्क समाप्त करना झन्रु के लिये विनिपिद्ध 
(९००४४४०॥९ ) रणासामग्री की दुलाई को तथा झतटरशथ सेता ( (पपरणएव्व 5शा ००) 
को रोकना, स्थल पर की जाने वाली सैनिक्त कायवाहियो को सम्रद्र द्वारा सहायता 
पहुँचाना, अपने समुद्री तर तथा व्यापारिक बेड की रक्षा । स्तलीय युद्ध मे बैयक्तिक 
सम्पत्ति छीनी नही जा सकती, किन्तु समुद्री युद्ध मशन्‌ के जह जो पर लवी हुई वैयक्तिक 
सम्पत्ति को तथा गझ्तठस्थ सेवा में लगे तटस्थ जहाजों को जब्त क्या जा सकता है । 
अल स्थलीय ग्रौर समुद्री युद्ध के नियमों मे पर्याप्त अन्तर है। स्थगीय युद्ध मे शत द्वारा 
लड़ाई के अनेक लक्ष्य हो सकते है किन्तु समुद्री युद्ध म केवल छ लद्ष्य है--शत्रु के 
सार्वजनिक और बैयक्तिक जहाज जत्रदेश के व्यक्ति शत्रु बग समुद्दी जहाजों द्वारा ते जाया 
जाने वाला माल, शत्रु का समद्रतट, परिवेप्टन तोडने का प्रयत्न करने वाले तटस्थ जल 
भोत, विनिधिद्ध पदार्ध ले जाने काले तथा अतटरथ सेवा करने बाखे तटस्थ जसपोत । 
समुद्री युद्ध के नियमों का बिकास (929609शा7ा ०7)3 7.3395 ७ १४३० 
0णा७ एएशथि८)--प्राचीन भारत ग स्जुद्री युद्ध के कुझ नियमा का उल्वेल कौदिलोय 
श्र्यशास्त्र (२१८) में मिलता है। इनके झनुमार दिला काय मर लगी समुद्री डाकुओ 
वी नौकाओं को नप्ट कर देना चाहिये, दान के दश को जाने वाजो तथा बदरगाह के 
नियमों यो भग करने बाजी नौक/ओ्रो का पिध्वस होना चाहिये, डिग्श्रस सथवा तृफाने 
से मटक कर आई नौका की रक्षा पिता की तरह करनी चाहिय नौकाओ क घाटो और 
बन्दरयाहों पर ऐसा प्रबन्ध करता चाहिये कि उत पर किसी झनुराज्य की नौकान 


२०. अआपेनदाश्म-शण्टरनेरालल लॉ) ध्व० २) प्र० डचु८ 
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टिक सके ।* परायी स्त्री, कन्या या सित्र का अपहरण करने वाले “००००-०० +“ग्रसि 
जैसे विस्फोटक पदार्थ, शस्त्र और विप के जाने बाले - लम्बे यात्री, बिना मुद्रा के 
भाव पर यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपराधी के रूप मे पड लेना चाहिये 4 

परिचमी जगत्‌ म पहले युद्ध वे समय समुद्र पर शत्रु की बैयवितक (!गएवा०) 
और सावंजनिक (70७0॥॥2) दोना प्रवार की सम्पत्ति जब्त एवं राज्यसात्‌ की जा सकती 
थी। उस रामय शत्रु के जहाजो पर या हुआ तटस्थ देशो का माल झत्रु का माना जाता 
था और शतु का माल ढोने वाले तटस्थ देशो के जहाज शनु के जलपोत समझे जाते ये। 
२४वीं शताब्दी में कासोलेटो डेल मेयर (देखिये ऊपर (० ३३) ने इस विषय में कुछ 
सैपप्ट और मुस्दर नियम बनाये, इनके अनुसार एक युध्यमान देझ्व शत्रु के वैयब्तिक 
माल और जहाज को जब्त कर भकता था, किन्तु तटस्थ देशो के साल और जहाज के 
पम्बन्ध से कुछ अपवाद साने गये । शत्रु का जहाज राज्यसात्‌ किया जा सकता था, कितु 
जस पर लदा हुआ तटस्थ देश का माल उनके स्वामियों को वापिस करना पडता था। 
इसी प्रकार तटस्थ देशो के जैलपोतो पर लदा छत्रु का साल जब्त हो सकता था, किन्तु 
ईने जहाजा को तस्थ देशो को लौटाना पडता था। इन नियम को इगलैंड ने तो 
स्वीकार क्या, किन्तु हालैड, फ्रास और स्पेन इनके अतिकूल आचररा करते रहे । १६वीं 
शताब्दी के मध्य मे क्रीमिया युद्ध के दाद वेरिस की घोपरणा मे इन्हे स्वीकार क्या गया 
(देखिये ऊपर पृ० ५० 2! १६०० मे स० रा अमरीका ने समुद्री युद्ध के नियमो की 
सहिता प्रकाशित वी । १६०७ के हुसरे हेय सम्मेलन ने समुद्री युद्ध के निम्नजिस्तित 
पाँच विपयो पर श्रम्िसमव ((००४७०॥३०१७७) तैयार किये -_ (क) युद्ध छिडने पर 
शत्रु के व्यापारिक जहाजो की स्थिति सम्बन्धी छठा भ्रमिससय, (ख) वशिकपोतों के 
रणपोतो में धरिवत्नन विषयक सातवाँ अ्रभिसमय, (ग) स्वचालित 


जहाजा के साथ साथ, उस पर लदा हुआ माल तथा उस पः 
के हाथ भे पड जाते है, वह इन जहाज को तथा माक्त को हेवियाकर इनका आात्म- 
सरत्कररणण (#फणकरतबााठ्त) कर सकता है तथा जैतुजनो को युद्धवन्दी बना लेता 

कक द हम [प 
२. कौरिलीय अथेशास्न २०८ हिजिका निधा-येव्‌। अमिनविषयातिया 


पय्यपत्तन- 
चारिक्ोषपातिफाश्च मठवाताइता ता पिलेडनुगृह्दीयाद्‌ । चद्धतायसचैता काया 
राजद्विष्टकारिया त्रणभवात्‌ | 

३. वदी--परस्थ भायों कन्या विच् वापद्ररन्त अग्नियोग विपइस्त दीपपथिकम- 


सुद्द चोषयाइयेय। 


सम्॒द्री युद्ध के नियम 404 


है। इस प्रकार वह शत्रु को गहरा घक्का पहुँचाता है। आपेनहाइम के कथतानुसार 
कोई भी युध्यमान (छटा॥:2८८०४) पक्ष झत्रु के सभी रणपोतो (](९४७ ० फ़») तथा 
सार्वेजनिक जलपोतो पर अपने रणपोतो द्वारा महासमुद्रो (प्राड्ढा8 ६९०४) मे अथवा 
दोनो पक्षो के प्रादेशिक समृद्रो (प०ताा।ण7८] ४६४७, देखिये ऊपर पृ० २१० ) मे तुरन्त 
आकमण कर सकता है” झौर इस प्रकार हमला किये गए जहाज को प्रत्याक्षमणश करने 
का पूरा अधिकार है । किल्‍्तु शन्ु के वरिगक्पोतों ((शल्तत/शाग7९०) पर तभी आतमरा 
किया जाता है, जव वे उचित रीति से सकेत दिये जाने पर भी अपना निरीक्षण ग्रोर 
तलाजी कराने से इन्कार करे । झत्रु के वरिक्‍्पोतों को यह अधिकार है कि वे ऐसी 
तताझ्षी देना स्वीकार न फरे और अपनी रक्षा करे, किन्तु पेरित की घोषणा के अनुसार 
इन पर प्राक्रमण करने का ग्रधिकार केवल दत्रु के रण्पपोत को है। किसी युध्यमात 
पक्ष का कोई वरिक्‍्पोत यदि शत्रु के सा्ंजनिक या वैयव्तिक जहाज पर झआकमणा करे 
तो उसे समुद्दी डाकू या जलदस्यु (9780०) समझा जायगा और इनके नाविको को 
युद्धवन्दी नहीं, किल्लु युद्धापराधी (५४७४० लाप्॥ए5) माना जायगा। शज्रु द्वारा 
ग्राक्रमण होने पर वश्ित्षोत को यह अधिकार है कि बह उम्र पर प्रत्याक्रमण करे 
और आवश्यकता होने पर उसका पीछा करे। यदि वरिएक्पोतों पर आत्रु बिना चेता- 
बी विये आक्रमण करता है, तो इन्हे शत्रु के पोतत द्वारा आर््रमण की प्रतीक्षा किसे 
बिना उस पर हमला करने का हक है । प्रथम विद्वयुद्ध मे १६१४५ मे जव जमंनी ने 
मिनराष्ट्रो के बरश्िशक्प्रोतों को अपनी पनडुब्बियों द्वारा बिना चेतावनी के टबाना घुरू 
किया तो मिन्नराष्ट्रो के व्यापारिक पोतो के लिए यह सर्वधा बैध समझा जाने लगा कि 
बे इन्हे ट्ववार मारकर (१७7)) गष्ट फर दे | यद्यपि जुलाई १६१६ मे ब्रुसेए्त नामक 
जहाज के नायक फ्रियट (7980) को जन पनडुब्वी यू-३३ को इस प्रकार टक्‍कर 
लगाने के लिये श्रुक॒द्दमा चलाकर प्रारादण्ड दिया, किन्‍्तु आपेनहाइम की सम्मति में यह 
न्यायालय द्वारा की गई हत्या (उप्रपालाभ्े श्राष्य्तथ ) के ग्रतिरिक्त कुछ नही था ।१ 

युद्ध करने पाले देख अपने रणप्रोतों द्वारा झत के विम्वलिप्तित प्रकार के 
जहाजों पर आक्रमण नही कर सकते --- 

(१) चिल्त्सालय पोत (05908 5॥705)--१६४६ के हेग अंधिनियमों 
के ग्रनुसार चिकित्सा के” मानवीय कार्य मे सलग्न होने के कारण चिक्रित्मालय-पोतों 
(पत०भ्ा(भ 5895) पर न तो झात्रमण हो सकता है और न ही इन्ह पक्डा जा सकता 
है। ऐसे जहाजो पर पहचान के लिये रेडसास का निद्ध बना द्ोता है । पहले विश्ववुद्ध 
में जमेनी ने मिनरास्ट्रो के अनेक चिवित्सालय-पोतो पर भझ्राजमण करके इन्हे डुवाया 
था! मित्रराप्ट्रो द्रा इस अवध काये के प्रतिवाद पर उसने यह उत्तर दिया था कि 
बिकित्सालय-पोततो की पहचान बढी कठित है तथा इसका उपयोग सैनिक प्रयोजनों के 
लिये होता है। द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान ने ऐसे ग्नेक पोत डुवाये थे। किन्तु यह 





४. आउेनद्राइम--डरणटरनेशनल लो, सख्व० २, पृ० ४६४-६ 
४५ झापेनद्ाइम-श्ण्टरनेशनल लॉ, ख० २, पृ० स्छूदू 





७६ इन्तर्राष्ट्रीय कानून 


कार्य अन्धर्राष्ट्रीय कानून की ह्टि से अवध और अत्यन्त गहंणीय है, क्योकि इससे न 
युद्ध मे आहत और बीमार व्यक्तियो का, किन्तु इनकी सेवा के पवित्र कार्य मे 
लगे हुए चिकित्सकों तथा अन्य व्यक्तियों का हनन होता है । 

४. (२) धामिक, वैज्ञानिक या परोपकारी कार्यों मे संलग्न पोत भी शत्रु के 
रणपोत द्वारा नही पकड़े जा सकते, किन्तु यदि ये झन्रुतापूर्ण कार्य करते हैं तो इनकी 
यह उन्मुक्ति ( ग्ण्ाप्गरा ५) समाष्त हा जाती है (हे के ११वें गभिसभय का ध्या 
अनुच्छेद ) । 


(४) १९वची शती से भमुद्ी तट पर मछलो पकडने वाले जहाजों को युध्यमान 
शत्रु के रणपोता ढारा आक़्मण और अधिग्रहण से उन्मुक्त समका जाता है। दूसरे 
हैग सम्मेलन के १ १ के अभिसमय फ तीसरे अनुच्छेद के अनुसार यह व्यवस्था की गयी 
है कि समुद्रतट से लगे हुए प्रदेश म मदनी पक इने वाली तथा स्थानीय व्यापार में 
लगी हुई छोटी किड्तियां अपने पेव सामान और उपकरणों के साथ दज्ु द्वारा नहीं 

पकर्ड ॥ 


(४) बई बार समुद्री तूफान के पारण जहाज को झतु के वन्दरगाह में विवश 
होकर शरणा लेनी पडती है, इस ग्रवस्था में कई उदाहररो मे झज्रु के जहाजो के साथ 
बडी उदारता का व्यवहार किया गया है थौर उन्‍्ह पकड़ा नहीं गया । १७४६ मे ब्रेट 
ब्रिटेन के स्पेन के साथ युद्ध के समय एलिज्ाबेथ नामक प्रि टिश्व रणपोत को समुद्री तूफान 

बचने के लिए हवाना के स्पेनिश उन्द रगाह में दरण लेनी पडी, स्पेन ने इसे पकडने 
के स्थान पर मरम्मत की सुविघाये दी मथा ५. बडाज के टापू तक सुरक्षित रुप मे 
दिया । १७६६ मे आस शरीर प्रथ्िया के युद्ध मे प्रच्िया के एक वशिवपोत डायबा 
(04894) को डन्कक के फ्रेंच बन्दरगाह मे अरण लेनी पडी, फ्रेंच नौसेना ने इसे 
यद्यपि पकड लिया, किन्तु फ्ोच अधियहरा न्यायालय (7072४ ०००८) ने इसे छोड 
दिया। श्रापेनहाइम ने लिखा है' कि उपयुक्त उदाहरण होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
का कोई नियम ऐसे जहाजो को गण न नहीं प्रदान करता । 

(६) १६०७ के छठे हेग अखिससय ने अनुसार निम्न अकार के बरिकक्‍पोतों को 
शत्रु के आक्रमण से आशिक उन्मुक्ति प्राप्त है- (क) युद्ध छिडने पर झजु के बन्दर- 
याहो मे विद्यमान तथा (ख) युद्ध छिउने के पहले विछले बन्ररगाह से चले हुए तथा 
युद्ध की सूचना से अतभिज्ञ वशिफ्पोंच -. क्रीमियन पद शुरू होने पर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रास 
ने रूस के जहाजो को ऐसी उन्पुक्ति प्रदान को थी। १५७०७ में जमंनी ने फोच जहाजो के 


साथ ऐसा व्यवहार किया था । १८७७ मे रस ने टर्की के साथ लडाई छिडने पर तथा 


५ आपेनहाइम-इण्टरनेशनल लॉ खें० २, पृ० ४७8 


समरुद्रौं युद्ध के नियम ड्छछ 


अभिसमय के अनुच्छेद २ के अनुसार युद्ध छिडने पर शत्रु के बन्दरगाह में बिद्यमान 
जहाज को यह उन्प्ु॒ुक्ति दी गयी थी । किन्तु प्रथम विद्वयुद्ध मे इस नियम का पालन 
बहुत कम हुआ । श्रत १६२४५ मे ग्रेट ब्रिटेग ने इस अभिसमय का भविष्य मे पालन न 
करने की घोपणा की । ग्रापेनहाइम के मतानुसार आजकल इस विपय में कोई अन्त 
रप्ट्रीय नियम नही है ।* 

डाक ले जाने वाले जहाजो गौर डाक वे थलों को गजु द्वारा पकदे जाने के 
सम्बन्ध मे अन्तर्राप्ट्रीय कानून का कोई सामान्‍य नियम नह्ढी है । इस विपय मे कई देशों 
ने पारस्परिक समभझोतों और सन्धियो द्वारा यह्‌ तय किया है कि युद्ध के समय में भी 
बिता किसी दाघा के दोनो देशों की डाक, जहाजो द्वारा ययापूर्ष भेजी लाती रहेगी। 
११छें हेण प्रभिसमय के पहले ग्रनुन्छेद के गनुसार तठस्थ अथवा युघ्यमान देशो की 
सरकारी और गैर-सरकारी - दोनों प्रकार की डाक अनतित्रम्य ([7५030९) है, चाहे 
यह तटस्थ देश के जहाज पर लदी हो या शत्रु वे जहाज से ले जायी जा रही हो | किन्तु 
परिवेप्टित (8]0५%20९0) वन्दरग्राह की डाक के बारे मे यह छूट नहीं है। प्रथम 
विश्वयुद्ध मे केन्द्रीय शक्तियों ने इसका बड़ा दुरूपयोग किया, दूसरे विध्वयुद्ध मे भी 
ऐसा हुआ । इसे रोकने के लिये सिनराप्ट्रो मे झाक की जाघथ करता शुरू कर दिया, 
जाच के बाद ग्रापत्ति रहित डाक ही शत्रु को या नटस्थ देशो को भेजी जाती थी । डाक 
का यह छूट केवल परमरध्यवहार तक ही सीमित है, पार्सलों के सम्बन्ध में यह दृट नहीं 


है। 

शनु की सेया मे लगे तटस्थ जजपोत (८णा३) शलालाब्राओ)ए५ धा गि७- 
279 8९४५०७)---१६०६ की लम्दन-घोषणा में यह कहा गया था कि तटस्थ जहाज 
निम्नलिखित अ्रवस्थाओ में पकड़े तथा दण्डित किये जा सबते है-- (व) यदि ये लडाई 
में भाग ले। (ख) यदि शनु की सरकार के आदेझ मे हो | (ग) यदि ये झ्रतन्‍्य रूप से 
शत्रु की सरकार के कार्य मे लगे हो। (घ) यदिये पूर्णांल्प गे छान थी सेनाझ्रो की 
हुल्लाई में ग्रथवा झत्रु को लाभ पहुँचाने वाली सूचना को देने मे लग्रे हुए हो । 

सारकृतिक रामग्री को जब्त न किया जासा -१४ मई १६४४ को सम्पन्न 
हुए हेग अमिसमय (स्ाब8ए०७ (0ाएटशा0ता 07 4954) के झनुसार झजुदेश से 
सबन्ध रखने वाली सास्कृतिक सामग्री--पूर्तियाँ, चित्र, कलात्मक वस्तुझे, पाण्डुलिवियाँ 
तथा सस्क्लि से सवन्ध रखने वाले विभिन्न पदार्यो को ठया इनके परिवहन में लगे 
जहाजों को न तो जब्त किया जा सकता है और न ही अधिगृहीत सामग्री (0722) के 
रूप में छीना जा सनता है। भारत-पाक संघर्ष के समय प्रिदेशों मे भारतीय कला की 
प्रदर्शनी वे लिये भेजी गई कलात्मक वस्तुग्रो और मूतियो का सामान ले जाने वाले एक 
जहाज को पाकिस्तान ने रोकने की विफल चेष्टा की थी ।* 

त्तदीय नगरो की बमबर्षा (80फ30/ला ण 004४४ प0छा) --१६०७ 


७. आपेनहाइ म-+इण्टरनेरानल लॉ, ख० २, पृ० 2३५ 
८+ हिन्दुस्तान टाइम्ज़ १८ अक्टूबर १४६५ 


अऊप अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


के ग्यारहव हेग अमिसमय के अनुच्छेद १ में यह व्यवस्था की गई है कि रक्षा न किये जाने 
वाले बन्दरगाहो, कस्बो, गाँवों, नियासग्रहों तथा दमारतो पर नौसेना द्वारा मोलाबारी 
करना सब परिस्थितियों मे वर्जित है। किसी स्थान पर केवल इसलिए बमवर्षा नही की 
जा सकती कि वहाँ बन्दरयाह से कुछ दूरी पर समुद्र मे सुरगें बिछाई गई है । अनुच्छेद २ 
मे शत्रु द्वारा उपयोग में लाये जा सकने वाले तथा रक्षा न किये जा सकने वाले सैनिक 
अथवा नौसैनिक स्थानों, युद्ध सामग्री के भण्डारो, कारखानो, बन्दरगाह मे खडे रणपोतो 
पर गोलाबारी करने की अनुमति दी गई है, बद्यतें कि इससे पूर्व स्थातीय अधिकारियो 
को इन्हे नप्ट करने की सूचना दी गई हो और उन्होने इसका पालन न किया हो । 
अनुच्छेद ५ मे सैनिक प्रयोजनो के लिये भ्रयूक्त न होने वाली तथा विश्येप चिल्लो से अकित, 
सार्वजनिक पूजा, परोपकार तथा विकित्सा के कार्य करने वाली इमारतों पर गोलाबारी 
करना बजित ठहरागा गया है । अनुच्छेद ६ के अतुसार गोलाबारी शुरू करने से पहले 
उसकी पूर्व सूचना अवश्य दी जानी चाहिये । 
सितम्बर १६६४ के भारत-पाक युद्ध मे पाकिस्तान ने उपर्युक्त सभी नियमों की 
अवहेलना करते हुए अपनी नौसेना के रणपोतो द्वारा ८ सितम्बर १६६५ को प्रात.- 
काल काठियावाड के समुदीतट पर अवस्थित द्वारका के बन्दरयाह पर गोलाबारी की । 
यह एक प्राचीन धामिक स्थान और श्रीकृष्ण के जीवन से सबद्ध होने के कारण पवित्र 
तीर्थ माना जाता है, यहाँ फोई सैनिक अड्डे या विमान नही थे। यह सर्वथा असैनिक 
अ्ररक्षित बन्दरगाहू था | इस पर वसवर्षा करना हेग के उपर्युक्त ११वें अभिसमय के 
अनुच्छेद १ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से निषिद्ध था । 
सुरगे (॥४।705)---१६०७ के सातवें हेम अमिसमय मे इनका विशद वर्सन 
है | इनमे ऐसी रवचालित, सस्पशे से फठने बाली युरगों (8#०(०ए४० (0मबल 
॥/।8९$) के बिछाने का नि्षेघ किया ग्रया है, जो बिछाने वालो का इन पर नियन्त्रण 
समाप्त होने के १ घण्टे के भीत र हानिरहित न हो जाती हो। लगर वाली (49८007८4) 
तथा इस अवधि में हानिरहित न होने बाली सुरगें नही बिछाती चाहियें। इस्हे समुद्री 
ब्यापार रोकने की दृष्टि से शत्रु के बन्दरभाहो या तट के सामने बिछाना वजित है। 
जब कभी स्वचालित सुरगें बिछाई जायें तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि 
इससे शान्तिमय समुद्री व्यापार को कोई हानि न पहुँचे । युध्यमान पक्षो को इन सुरगो 
को निडिचत अवधि भे हानिरहित बना देता चाहिए और यदि ये सुरगें उनके नियन्त्रण 
से बाहर हो जायें तो इस खतरे की सूचना सम्बद्ध सरकारों तथा जहाजो के भालिको को 
यथासम्भव ज्ीत्र ही दे देनी चाहिए ॥ 
हार्लण्ड के मतानुसार मह भभिसमय ((०४४८०४०४) बडा दोपपूर्ण था। 
इसमें लगर वाली (#ए८।०7£6) सुरगो के बिछाने के क्षेत्र पर कोई पावन्दी नहीं 
लगाई गई थी | इस समय जर्मत प्रतिनिबियो ने यह दावा किया था कि उन्हे महासमुद्रो 
में सुरगें बिछाने का अधिवार है। रूस आदि रात देसो ने इस अभिसमय पर हस्ता- 
क्षर नही किये थे । जमंती ने दोनो विश्वयुद्धों मे इस समभाौते की व्यवस्थाओं का 
उहलघन किया। २३ अगस्त १६१४ को ब्रिटिश नौसेना विभाग ने यह घोषणा की कि 


समुद्री युद्ध के नियम ४६ 


“सामान्य व्यापारिक मार्गों पर जमेने लोग अविवेकपूर्ण नीति से सुरग विछा रहे हैं, 
ये कुछ निड्िचत घण्डो के बाद हानिरहित नहीं हो जाती, इन्हे किसी विशेष सैनिक 
योजना के अनुसार नदी, किन्तु ब्रिटिय जगरी एव व्यापारिक जहाजो को नप्ट करने के 
इरादे से बिछाया जा रहा है ।” जमेंनी के इस अवैध कारें के प्रत्युत्तर में ग्रेट ब्रिेन ने 
२३ अक्टूबर १६५४ को कुछ सूचित क्षेत्रों मे सुरगं बिछाने की घोषणा की । जब 
जमंनी ने अन्य व्यापारिक मार्गों पर सुरगें बिछायी तो ब्रिटिश सरपार ने भी सुरंग 
बिछाने के क्षेत्रो को अधिक विस्तृत कर दिया । इस प्रकार व्यापारिक मार्गों पर महा- 
समुद्रों मे सुरगें बिछाना तटस्थ देशो के अधिकारों का तथा महासमुद्रो की स्वतत्व॒ता 
के सिद्धान्त का प्रवल हनन है तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को हृष्टि से अवैध और जघन्य 
कार्य है । 
पनइुब्चियाँ (5ए७ए477८5)--पनदुव्वियो के लिए यह सर्वेथा वैध है कि वे 
शत्रु के व्यापारिक जहाजो को निरीक्षण झौर तलाशी के बाद पकड लें तथा शत्रु के जगो 
जटाजो को बिना किसी पूर्व सूचना के डुवा दें । किन्तु उनके लिए सबसे बडी समस्या 
यह दै कि ये जिस जहाज को ड्बाती हैं, उस पर सवार व्यक्वितयों की सुरक्षा के लिए 
कोई व्यवस्था नही कर सकती । इनके लिए ग्राक्रमण क़्यि जाने वाले जहाज का 
स्वरूप पहचानना भी कठित होता है। प्रथम तथा ठिवीय विश्वयुद्ध मे जर्मन पदड़॒ज्वियों ने 
मित्रराष्ट्री के जहाजों को प्रवल हानि पहुँचाई थी | ७ मई १६१५ को २००० सवारियों 
को ले जाने वाले यात्री जहाज छूलिटानिया को जर्मन पलडृब्वी ने टारपीडो क्या, 
इससे इसके १२०० यात्रियों को प्राणहानि हुई, इनमे अधिकाश ग्रमरीकन थे । जब स० 
रा० अमरीका ने जमंनी से इसका प्रतिवाद करते टए हेग झभिसमय के नियमों का पालत 
करने को कहा तो उसने यह उत्तर दिया कि ये नियम उम्र समय बनाये गये थे, जब 
लोगो को पनडुब्वियों द्वारा युद्ध की स्वप्न से भी करपना नटी थी। पनड्ब्यियाँ यानिया 
गौर लशई मे भाग न लेने बालो की सुरक्षा नही कर सकती, यह भी सम्भव नही है 
कि वे आक्रमण करने से पूर्व जहाज के यात्रियों त्या नाबिको को चेतावनी देकर उन्हे 
प्राषारक्षा के लिए जीवन-नौकाओ मे सवार होने का अवसर दे क्योक्रि इसी बीच में 
उन पर शत्रु के रणपोत आक्मणा कर सकते हैं। जर्गनी ने अपने इस कार्य को सेनिक 
आवश्यकता तथा मित्रराष्ट्रो के विरुद्ध प्रत्यपह्ार (ए८एा52) के वैध उपाय के रूप 
में न्यायानुकूल रिद्ध करने का प्रयत्न किया । 

१६२२ के बाक्षिगटन सम्मेलब ने पनडब्त्रियों द्वारा ध्यापारिक जहांजो का 
डुबाना, ग्रन्तरॉष्ट्रीय कानून का विरोधी होने के कारण ग्रवेघ माना । १६३० को लन्दल 
की लाविक सत्धि ने पतडुज्वियो के लिए समुद्रतल पर चजने वाले जहाजों के नियम 
लागू किये तथा व्यापारिक जहाजो पर इनके आक्रमण्य से पूर्व इस पर सवार व्यक्तियों 
तथा नाबिक वर्ग की सुरक्षा पर बल दिया | इस सन्धि को १६३६ के सन्दन पनडुन्बी 
प्रोतोकोल के रूप मे ग्रेट ब्रिटेन, स० रा० अमरीका, फास, इटली और जापान ने दया 
बाद में जमेनी तथा सोवियत रूस ने भी स्वीकार किया | किन्तु १६३६ में द्वितीय 

विश्वयुद्ध छिउने पर जमेंनी ने १६३६ के प्रोतोझोव की व्यवस्थाओं दा उतलघन करते 





डेचग अन्तर्राष्ट्रीय कानुन 


हुए शत्रु एव तटस्थ देशो के व्यापारिक जहाजो को, उन पर लदी सवारियों और 
नाविक वर्ग की सुरक्षा की व्यवस्या किये बिना बडी निष्ठ्रता से डुबाना झुरू किया [| 
सितम्बर १६३६ मे त्रिटिश जहाज एथीनिया (#(प८ए३ ) बिना किसी चेतावनी के डुबा 
दिया गया । इसके प्रत्पुत्तर मे मई १६४० मे ग्रेट जिटेन ने यह घोषणा की कि स्केग- 
रंक (नार्वे तथा डेन्मार्क के बीच मे उत्तरी समुद का भाग तथा उस समय नार्वे पर 
जर्मन आकमरण का महत्वपूर्स मार्ग) के सम्‌द्र मे ज्यों ही कोई जहाज दिखाई देगा, 
उसे फौरन नप्ट कर शिया जायगा। २१ मई १६४१ को एक जमंत्र पनड्ब्धी ने 
दक्षिणी श्टलाण्टिक सागर मे स० रा० अमरीका के एक जहाज दी राजिन मूर (77० 
१09 ४००7) को चेतावनी देने के ३० सिनट के भीतर डुबा दिया, इसकी सवारियो 
तथा नाविको की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नही की । अमरीकन राष्ट्रपति रूजवैह्ट ने 
दस कार्य की निन्‍दा करते हुए यह घोषणा की कि “इसमे अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून के तथा 
मानवीयता के झारम्भिक सिद्धान्तों की पूरी अवहेलना प्रदर्शित की गई है। इस कारण 
राबिन मूर का ड्वाना अन्तर्राष्ट्रीय आआततायोपन (]79८7880०|शथं ०७/४७श५) का 
कार्य बत गया है।”” भ० रा० अमरीका मे इस घटना से लूसिटानिया की घटना जैसा 
प्रबल रोष उत्पन्न हुआ । इरासे भी भ्रपिक जघन्य घटना यूनानी जहाज पेलियस 
(2८०७) का बिना किसी चेतावनी के दक्षिस्सी अटलाण्टिक मे डुबाना था। आक्तमण 
के समय यह जहाज समुद्रतट से ३०० मील दूर था तथा पनडुब्बी ने समुद्रतल के ऊपर 
जाकर दस जहाज के नष्ट होने के बाद बचे हुए व्यक्तियो को मारने के लिए गोलावारी 
भी की। इसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों के भ्रतिरिक्त इस जहाज के सभी व्यक्ति 
मर गये 4 
१६४६ के जेनेवा श्रमिसमय में समुद्री युद्ध में नौसेनाओं के आहत होने बालों 
तथा बीमारी की धोर जहाज नप्ट-अप्ट हो जाने पर उस पर सवार व्यक्तियों और 
नाविको को दक्शा सुधारने के अनेक नियम बनाये ग्रये हैं। 
स्थल युद्ध की भति समुद्री युद्ध में भी ऐसे छलपूर्ण उपायो (]20७९४) का 
प्रयोग वैध माना जाता है, जिनसे बिश्तासघात ( ९९४09 )न किया जाय । उदाहरणायर्थ, 
समुद्री युद्ध में जहाज पर झछात्रु का अथवा तटस्थ देश का भूठा भण्डा लगायाणजा 
सकता है । किन्तु आकमशण करने से पहले पोत को अपनी वास्तविक ध्वजा लगा लेनी 
चाहिये । प्रथम विश्बयुद्ध मे एक जमंन कूजर एमडन (&77067) ने झपना यथार्थ 
रूप छिपाने के लिये जापान का भण्डा लगा लिया। इस भण्डे के कारण वह मलाया 
राज्य में पीनाग के बन्दरग्राह से सुरक्षित निकल गया । आगे बढने पर इसे रूसी क्र 
जमणुग (2/८णा०ष्ट) मिला । इस पर इसने अपना जापानी भण्डा उतार लिया और 
इसके स्थान पर जमंन ऋण्डा फहराने के वाद ही रूसी कूचर पर हमला किया, गोला- 
बारी की तथा टारपीडों करके इसे नष्ट कर दिया। 


चौबीसवाँ श्रध्याय 


अधिग्रहण न्यायालय 
(एज्ं26 (007६) 


भ्रधिग्रहण न्यायालयों का प्र्थ (](६४०७०६४ ० ए26 00एण5)--महा- 
समुद्रो मे पकडे झौर छीने हुए शनु के जहाज तथा अन्य वहुमूल्य सामग्री अधिग्रहीए 
सामग्री या अधिग्रहएा (7५72०) कहलाती है।' दसका स्वरूप स्थलीय यूद्ध में छीनी गई 
शन्नु की सम्पत्ति से भिन्न होता है । अधिप्रहरा घर तव तक न्यायोचित स्वत्व नही समभा 
जाता, जब तक कि इसका निर्णय फरने के लिए बनाये गये न्यायाणय छीचे हुए माल के 
बारे में अपने फैसले की घोषणा नही कर देते । समुद मे पकड़ी गईं सम्पत्ति के स्वामित्व 
के सम्बन्ध मे भ्रनेक विवाद हो सकते है फई बार ऐसा सदेह उत्पन्न हो सकता है कि यह्‌ 
शन्नु की राम्पत्ति है या तठस्थ देश की। सम्पत्ति छीनने वाले को स्वयमेव इस पर झधि- 
कार करने देना न्‍्याम्र के मौलिक सिद्धान्तो के प्रतिकूल है | इस सम्पत्ति के स्वामित्व 
और स्वत्व पर विचार करने के लिए इसे न्यायालयों में लाना अत्यधिक बाछनीय है । 
यह बाछतीयता उस अवस्था म अनिवार्य हो जाती है जबकि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध मे 
तटस्थ देशो का भ्रधिकार ग्रौर दाया ही, क्योकि युद्ध मे दोनों युध्यमान पक्षों पा कत्तेंव्य 
है कि वे तटस्थ देझों की सम्पत्ति अ्स्‍क्षत और सुरक्षित रख । गत समुद्री युद्ध में छीनी 
गई या श्रधिग्रहीत बहुमूल्य सम्पत्ति के स्वत्व निर्वारणा के लिए विशेष न्यायालय बनाये 
जाते है। इन्हे अ्रधिग्रह न्यायालय (ए72० (2००४४) कहा जाता है। लारेन्स ने 
इनका लक्षण करते हुए कह्दा है कि अधिग्रहण न्यायालय राष्ट्रीय न्यायालय (]/णाा- 
छा०थ 0०७७) होते है, ये युघ्यपान देशो (80॥8०००७७) द्वारा अपने प्रदेश मे, 
अपने द्वारा अधिकुत प्रदेश मे अथवा अपने मित्र के भ्रदेश में इस उद्देष्य से स्थापित 
किये जाते है कि ये भ्रपने रणपोतो या कूज़रों ढ्वारा पकड़े हुए माल की वैधता का 
निर्णाय करें । मित्र के देश मे ऐसा न्यायालय स्थापित करने से पहले उसकी स्वीकृति 


६० 'दिन्दी ऐें, ९:८७ के, लिये छुछ क्तेडकों ने लणलाण शाच्द का प्रयोग कियः दै + किन्तु 
जयलाभ बहुत सामान्य राच्द है| यद्ट स्थन् एव जल दोनों युड्ों में किसी प्रकार जीती इुई बस्तु के 
लिये प्रयुक्त द्वो सकता है । ?72& समुद्री युद् में द्वीनी गइ वस्तु के लिए द्वी व्यनहृत होता दे । 
इसके लिये नौठुएठन तथा ऐगो न्‍्यायाचर्यों के लिये गोलुएठन न्यायाणय के राब्द का भी प्रयोग 
जिया जाता दै। किन्त इसमें लूड की अपेक्षा पकड़ने और छातने का भाव भषिक है, अत थह्दां 
इसके लिए अधियदण शब्द का प्रयोग किया गया है । 


ज>+ल>-+3७०४भ्से+>++ 


ड्प्प अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


लेना आवश्यक है ।* 
अधिग्रहण न्यायालयों का विकास (7एणेणाएप णी एप2० 0०ण७)-- 
परिचमी जगत भे मध्य यूय से शत -भ्ने. विशेष परिस्थितियों के कारए इन स्यायालयो 
का प्रादुर्माव और विकास हुआ | भ्रपेटाइस के मठादुसार इसका उद्गम मध्ययुग कै 
अन्त मे हुआ | रोपन साम्राज्य के पदन के वाद महासमुद्दो मे बिसो सुटढ़ शक्ति क्कै 
आऋभाव से झराजरूता मच ग्द । उत्तरी एवं बॉल्टिक समुदो मे डेन लोगों के समुद्री 
डूकेती करने वाले जहाज चक्कर काटने लगे, भूमध्य सागर मे यूनानी झौ रझरव जलपोत 
हसा कार्य करने लगे । इससे वर्शिक्पोतो के लिए वडा सक्ट उत्पन्न हो गया, वे अपनी 
रक्षा के लिये एकत्र होकर विश्ञाल वे” बताकर एक जलसेनावायक था एडमिरल (यह 
अरबी मे समुद्र के शासक का भ्र्थ देते वाला अमीरलवहर को योरोपियत रुप है) के 
नेतृत्व मे चलने सगे । इस बेड़े के व्यक्ति सगुद्री डाबुओ के साथ सधपे होने पर उनका 
कुछ माल पकड खेते थे, कई बार समुद्रो मे डाकुओं को सफाई करने के लिए कुछ सदमस्त्र 
जहाज भेजे जाते थे । इन जहाजो ढारा पकठा हुआ माल एडमिरल के आगे निर्णेयार्थे 
उपफ़म्धित किए ज्ञावा या + १३छी आहाहदी मे गोरोप् के झाम्ुहिक प्ाम्ऐे के सडदी 
डाकुओ की सफाई करने के लिए कुछ सश्म्त जहाजो को इन्हे पकड़ने के लिए झधिकार- 
पत्र ([.९(८४७ 04(८७४६ ०7 7,८:८९$ 0 (४८५५८) देने शुट किये । इन जहाजों द्वारा 
पकड़ा हुआ माल अ्रविकारपत्र प्रदान करने बाते राज्यों के नियन्त्रण में दिया जाता था । 
उस समय के सामुद्धिक राज्यो ने इसके लिये एडमिरल्टी (&0एागर०/५) नामक बोर्ड 
बताया तथा इसके अधिकारी सन्नस्त्र जहाजों पर तथा इसके द्वारा पकड़े गये माल पर 
निमन्वरा रखते थे, वे ऐसे प्रत्येक माल के सम्बन्ध में पूरी जाँच करके उस माल और 
जहाज के स्वामित्व के सम्वन्ध म ज्ञान प्राप्त करते ये । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
विकास के बाद मह इनसवा सर्यमसान्य प्रपागत नियम (0पच्च०णथाए डपा८) सममका 
जाने लगा कि युद्ध डिब्ने पर सामुद्धिक शुद्ध भे सलस्य दोनों पक्षों के नौविभाग 
(3407८०४५ ) ऐसे न्यायालय स्थाएत करे जो सार्वेजनिक बोचों द्वारा पकडे गये या 
अधिग्रहीत माल की वैधता पर विचार कर, २० जुलाई १५८६ को दगल्लैण्ड मे एवं 
आाईर-उत-कौ सिल द्वार! सर्वप्रथम यह व्यवस्था की गईं कि सक्षद्र मे पकडा गया सारा 
माप सौसेनाओे उच्च न्यायायय मे निर्शाय के लिये लाया जाय । इस प्रकार के अधिग्रहण 
न्यायालय झन्य देशों म भी रभावित किये गये । आजकूद खब देझों मे या तो स्थायी 
अधिग्रटृण न्‍्यायालब है या इन्ह युद्ध छिडने पर विद्येप रूप से स्थापित दिया जाता है । 
आधिग्रहण स्थायालयों के कार्य (#07/०7005 ०७ एटरढ (७७०३ ) प्रथम 
विश्दपुद्ध छिडने पर ज़िटिए आविप्रहुस्स न्यायालक को निम्तु काये ((0गराफाइछ०म) 
सौंपा सया था । इसे यह अधिकार ला फि यह जिटिस नौसेना द्वारा छीने, पकडे और 
जज्द किये जाने बाले रब जहाजों की गौर इन पर लदे माल की जादरारी रखे, इन पर 
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कानूनी विचार करे, ब्रिटिश नौविमाग के तथा राप्ट्रो के कानून के अनुसार जर्मत 
साम्राज्य के त्था उनके नागरिकों से सम्बन्ध रखने वाले सब जहाजो वे! और माल के 
बारे मे अपना निरणंय करे तथा इनके विपय में अपनी दण्डाज्ञा (0076०छगश्वा00) को 
सुताये। १६३६ मे दूसरा विरवयुद्ध छिडने पर इसम शत्रु के पकड़े गये हवाई जहाजों को 
भी सम्मिलित कर लिया गया। पिट कावेट के मतानुसार इन न्यायालयों के मुख्य कार्य 
निम्तलिखित हैं --(क) समुद्र मे पकड़े जाने वाले माल के मामतो की जांच, (ख) 
पकड़े हुए माल के घत्रु की सम्पत्ति होने पर इसके बेघ अधिग्रहरा (8७6थ] 9772०) होने 
की तथा इसे जब्त करने की दण्डाज्ञा देना, (ग) दैब अधिग्र हएए न होने की दज्ञा में इसे 
वापिस करने श्रथवा इसका हर्जाना देने की ज्ाज्ञा देता, (घ) लूट और अव्यवस्था से 
सब देशो के माल को मुरक्षित रखना ॥ 
किसी देण के अधिग्रहए न्यायालय का क्षेत्राधिक्तार युद्ध के सगय दस देश के 
रण्पपोतों अथवा नौसेनाओं द्वारा महयक्षमुद्रों मे पकड़ा गया सभी प्रकार का माल होता 
है । ज्यों ही मौसेना द्वारा कोई जलपोत या गाल पकडा जाय तो इसे फौरन निरंय के 
लिये अ्रपने देश के निक्टतम वन्दरगाह में लाया जाना चाहिये | विन्‍तु यदि कोई जहाज 
इस तरह विध्चरत हो गया हो कि उसे अपने देश तक ले जाना सम्भव न हों, तो 
समीपस्थ तटस्थ देश की अनुमति स उसे उसके क्तिी बन्दरगाह में ले जाया जा सकता 
है। पकडे गये जहाज के समूचे माल और नातिक वर्ग को उस समय लक उस पर रहना 
चाहिये, जब तक कि वे निर्णायार्थ तय क्यिे गये बन्दरघाट म॑ नही पहुँच जाते । किन्तु 
यदि माल ऐसी दशा में है कि उसकी दुलाई उस बन्द रगाह तक सम्भव नही है तो इस 
निकटतम बन्दरगाह मे वेचकर उसकी घतरानि न्यायालय को भजी जानी चाहिये । 
यहू नियम तटस्य देश के माल के सम्बन्ध में भी लागू होता हे । पे/रस की घोषणा के 
झनुसार विनिषिद्ध (207/780370) द्रव्य न होने पर तटस्थ देगा का माल उन्ह लौटा 
देना चाहिये । न्यायालय जहान के सव कागजो को जाँच और निराछण तथा दोना पक्षों 
का विवरण सुनने के वाद अपना निर्णय देने हैं। माल के स्वामिव, स्वत्व और व्यवस्था 
के सम्बन्ध मे इनका निर्णय अन्तिम होता है, किसी दूसरे देश को इस पर पुनविचार 
कराने का अधिकार नही है । 
अधिग्रहण न्यायालयों के कत्तंब्य (909९5 ०4 एएरट 0००४) -ये 

न्यायालय यद्यपि राष्ट्रीय कानून (॥४००८०ए०। 7.5७) द्वारा स्थापित किये जाते हैं, 
तथापि ये अस्तर्राप्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों का निर्णय करते है । अतएब इसके 
न्‍्यायाधीजझ्ो का दाधित्व बदा जटिल होता है। उन्ह राप्ट्रीय हितो के साथ-साथ 
अन्तर्राष्ट्रीय हितो का भी ध्यान रखना पडता है। लाड स्टोवैल न (5$09८]॥) ने मेरिया 

(४७४७) नामक स्वीडिश् जहाज के मामले मे १७६६ में इसका वर्णन करत हुए कहा 
था कि मेरा कत्तंव्य “किसी विज्येप राष्ट्रीय स्पार्थ के प्रयोजनों का पूरा करने बाजी 
सामयिक तथा बदलती रहने वाली सम्मतियाँ देना नहों है, विन्तु राष्ट्रों के कानून 
द्वारा तटस्थ एवं युध्यमान सभी स्वतन्त्र देशों को बिना विसी भेदभाव के प्रदान किये 
जाने वाले निष्पक्ष न्याय का वितरण क्रना है। इसमे क्षोई सददेह नही कि ज्ञात कानूत 


डेघड झस्तर्राष्ट्रीय कानून 


और देशो के आचार के झनुसार न्यायिक सत्ता (णतठाटाा उप्रा॥0ता9) का स्थान 
सुध्यमान देश मे है, किन्तु इसके कानून का कोई विश्येष स्थान नही है। न्‍्यायासन पर 
बेठने वाले व्यक्ति का यह कर्तंब्य है कि वह यहाँ किसी प्रश्न का उसी प्रकार निर्यय 
करे, जैसे इस प्रइन का समाघान स्टाकहोल्म से इस ग्रासन पर बैठने वाला ब्यक्ति 
करेगा। वह इसमे ग्रेट ब्रिटेन की ओर से ऐसे कोई दावे नहो स्वीकार करेग्रा जो वह 
उन्ही परिस्थितियो मे स्वीडन के लिये स्वीकरणीय नही समभता | तटस्थ देश के रूप 
में वह स्वीडन पर ऐसे कोई दायित्व नही डालेगा, जिन्हे वह इसी रूप मे ग्रेट ब्रिटेन के 
लिये स्वीकार नही करना चाहता ।” लाई स्टोवैल ने १८०७ में रिकवरी (॥२०००४०५) 
नामक जहाज के मामले भे इस पर अधिक प्रकाश डालते हुए लिखा था--“यह स्मरण 
रखना चाहिये कि ग्रेट ब्रिटेन के राजा के प्रदेश मे यहा बैठने वाला न्यायालय राप्ट्रो के 
कानून का न्यायालय है। यह अन्य देशो से वैसा ही सम्बन्ध रखता है, जैसा हमसे 
सम्बन्ध रखता है। विदेशियों को यह ग्रभिकार है कि वे इससे यह माँग करें कि यह 
हमारे राष्ट्रीय विधिश्ञास्त्र (](एग्रालएव] उ07ल्‍[7एतला०8 ) से ग्रहण किये सिद्धान्तो 
के अनुरूप, राप्ट्रो के कानून के अ्रनुसार निर्णय करे ।” 

प्रधिग्रहण न्यायालयों का दर्जा (540७३ 04 2८ (००४४४)--इस विपय 
में विधिशास्त्री एकमत है कि अधिग्रहए न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रस्‍्तों पर 
विचार करते हुए भी भन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय नही, किन्तु राष्ट्रीय. (१(ण्णाल?») 
न्यायालय है। झापेनहाइम ने राष्ट्रोय कानूत द्वारा निर्मित और सगठित होने के कारण 
इसे राष्ट्रीय न्यायालय माना है । लारेन्स का भी यही मत है कि श्रधिग्रहरा न्यायालय 
राष्ट्रीय स्पाथाधिकरण ( 24 0गाषा 9० प7७ए090$) है, वर्समान समय से अधिकाश 
विचारक न तो इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्वाथालय समभते है और न ही इसके निरशायों को 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून मानते हैं, यद्यपि सामान्यत थे निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर 
आधारित होते हैं। 

अधिग्रहण न्यायाजपों द्वारा लागू किया जासे वाला कानन (78७ 7.8७ ० 
20078 (70075) - ये न्यायालय राष्ट्रीय होते हुए मी समुद्री युद्ध में छीने गये माल के 
सम्बन्ध मे अन्तर्राष्ट्रीय प्रइ्नो पर विचार करते है । लाई स्टोचैल के ऊपर उद्धत निर्णय 
से यह स्पष्ट है कि इन्हे अपना निर्ख॑य देते हुए राष्ट्रीय के साथ अन्तर्साष्ट्रीय दृष्टिकोण 
का भी ध्यान रखना पड़ता है। दरा कारण यहे जटिल समस्या उत्पन्न होती है कि ये 
किस कानून को लागू करते है, राष्ट्रीय को या अन्तर्राष्ट्रीय को ? यदि इगलैण्ड में 
ब्रिटिश पालियामैंट द्वारा पास किये गये अथवा आइ्ं र इन कौसिल से कसी अन्तर्राष्ट्रीय 
नियम का विरोध था सघर्ष हो तो कौन-सा कानून लग्गू क्या ४ 

इस भ्रइ्न के सस्वन्ध में ला स्टोवैंद ने फावइस चामक जहाज के मामले 
(&07$ ००४८) मे विचार करते हुए १८११ में कहा था -- “वाद पर पिचार के 
समय यह प्रश्न उठाया गया है कि उस इच्चा मे इस न्यायालय का क्या कतंब्य होगा, 





जायगा ।' 


४- आपेनइश्म-इण्टरनेरनल लॉ, खण्ड २, थू० रतढ 


प्रधिप्रहण न्‍्यायालय ड्द५ 


जबकि कोई आडे र-इन-कोंसिल अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भ्रतिकूल हो / एक पक्ष ने यह 
तक दिया है कि न्‍्यायालय सव अवस्थाओं में आार्डर-इन-कौंसिल को लागू करने के 
लिये बाधित है | दूसरे पक्ष का यह मत है कि वह आडर-इन-कौंसिल की उपेक्षा करते 
हुए भन्तर्राप्ट्रीय कानून लागू करने के लिये वाधित है। इस न्यायालय का यह कर्तव्य 
है कि यह अस्प देशो के प्रजाजनों के तथा सरकारों के सम्वस्थ के बारे में राष्ट्रो के 
कानून का प्रश्मासन करे । दूसरे देशों की सरकारो को अपने प्रजाजनों के 
लिये यह माँग करने का तथा ऐसा न होने पर शिकायत करने का अधिकार है यह 
इसका अलिसित कानून है, यह इसके निरेयों से तथा राम्य राज्यो की सामान्य प्रथा 
((0000000 ७४38८) से प्रमारिपत होता है। इसके साथ ही यह भी पूर्ण रूप से सत्य है 
कि इस देश के सविधान के झ्रनुसार रापरिषद्‌ राजा (7-9-00ए४०/!) को इस 
न्यायालय के बारे मे काबून दनाने का अधिकार है तथा इसे ऐसे ग्रादेश निकालने का 
अधिकार है कि णिनका पातन एवं लागू करना इसका अनिवार्य वर्तव्य है। झ्त यह 
न्यायालय राष्ट्रो के कानून के प्रज्ञासन के लिये भी बाधित है प्रौर साथ ही यह ऐसे 
अ्र।डेर-इा-कौंसिल लागू करने फे तिये भी बाधित है जो राष्ट्रो के कानून के प्रतिकूल 
नहीं, क्योकि सपरिषद्‌ ग्रादेशो ((074९75 77-:०७४०॥) के बारें में यह कल्पना की 
जाती है कि वे इसके अलिखित कानून के सिद्धान्तो के अनुकूल होगे ।” 
लार्ड पार्कर ने ज्मोरा (2&70072) के मामले में इस प्रदन का विद्वत्तापूर्ण 
विवेचन करते हुए (देखिये प्रथम परिशिष्ट) कहा था “अ्रधिग्रहरणा न्यायालय का 
प्राथमिक क्त॑व्य गौर कार्य ग्रत्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रशासन करना है। श्धिग्रहण 
न्यायालय पालियामेण्ट के कानून से बँधा हुआ है, किन्तु यह सपरिषद्‌ राजा के ऐसे 
आदेश से वैधा हुआ नही, जो अन्तर्राष्ट्रीय कातून का विरोधी है, या उसके किसी 
नियम को बदेशना थाहता है । उिन्दु अधिग्रहण न्यायालय झन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून को 
तोडने वाले पालियामेण्ट के कानून को मानने के लिये बाधित है । ग्रत अधिग्रहण 
स्याव्रातय परातियामेण्ट के कानूनों को मानने के लिये वाथित है, किन्तु यदि ये राष्ट्रो ने 
कान के स।थ असगत हो, तो वह अन्तर्राष्ट्रीय कानुन का प्रशासन करने वाला नहीं 
रह जायगा और ऐसी व्यवस्थाये करने वाले क्षेत्र मे वह अधिग्रहरा स्यायाजय के उचित 
कार्य करते से वचित हो जायगा।” 
उपर्युवत दोनों निर्णय ब्रिटिश अधिग्रहण न्‍याबाजथों द्वारा लागू किये जाने 
वाले कानून के विषय में कुछ भिन्न स्थिति का प्रतिपादन करते है। लार्ड स्टोवैल के 
मतानुसार ये राष्ट्रीय न्यायालय हैं, आईर-इन-कौसिजलो दथा श्रस्तर्राप्ट्रीय कानून के 
निद्धान्तों से दबे हुए हैं | दोनों में विरौध सम्भव नही हैं क्योकि आडर-इन-कॉसिलों 
के सम्बन्ध से यह कल्पना की जाती है कि थे अस्तर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धान्तो 
मे ग्रनुझुल होगे। खाडे पाकर ने खमोरा के सासले मे इन्हे बन्तर्रास्ट्रीय कानून का प्रदा- 
मित्र करने वाला न्यायालय मानते हुएं भी यह स्वीकार किया कि ये झार्डर-इन- 
कौमिलो कय पालन करने के लिए नही, किन्तु पालियामैण्ट के कानून का पालन करने 
के लिए बंधे हुए हे । इन दोनों मे विरोध होने पर आडेर-इन-कौंसिल को लागू करते 





है 3 अन्तर्राष्ट्रीय कानूद 


हुए ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के अपने स्वाभाविक कार्य से वचित हो जाते 
हैं। प्रखुष अन्तर्राष्ट्रीय दिथिद्यास्तियों मे आपेनहाइम के मतानुसार ये न्यायालय राष्ट्रीय 
कानून को ही सामू बरते हैं, यह वस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय कानून होता है, किन्तु इसे राष्ट्रीय 
कानून का झग बना लिया जाता है। लारेन्स का गत है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
पर आधारित राष्ट्रीय कानून होता है । जमंनो के अ्रधिय हए न्‍्यायालयो ने सद्दैव यह 
स्वीकार किया है, क्रि ये राष्ट्रीय कानून को ही लागू करते हैं, भले हो यह बतंमान 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्वो के प्रतिकूल हो ) 
पाकिस्तान द्वारा स्थापित अधिग्रहण न्‍्यापालय कौ अवेधता -- १६६४ के मारत- 
पाक युद्ध के वाद ८ अक़्टबर १६६५ को यह समाचार बम्बई पहुँचा कि पाकिस्तान ने 
इस बात बाय निरणंय करने के लिय एक अधिग्रहण न्यायालय बनाने का निइचय किया है 
कि पिछले युद्ध म पानिस्तान द्वारा पकड़े गये भारतीय जहाजो और माल को जब्त 
करके नीलाम कर दिया जाना चाहिये । इस रामय पाकिस्तान के भ्रधिकार मे सिंधिया 
बम्पती के तीन जहाज-- १० हजार टन का भारवाही जलपोत राजेन्द्र, ३५०० टन 
का समुद्गरत्टीय पोतत (0055] [पट ) सरस्वती तथा ५०० टन का लघु पोत शकीला 
थे। इनमें से पहले दो जदाज लठाई छिड्ने के समय कराची मे थे । इसके झतिरिकत इस 
समय तटस्थ देझो के १५ जहाजा द्वारा बहुत सा व्यापारिक माल-- मशीनें, टेलीफोन के 
उपकरणा, रई, अ्रजवारी कामज भारत झआ रद्दा था। पाकिस्तान ने इसके बन्दरगाहों में 
नके हुए दरस्प देशा के अहाजा से इस प्रकार का २० हजार टन वा माल कराची मे ही 


उत्तार लिया। इसका बदला लेने के लिये भारत ने परविच्तान के तीस हजार टन के तीन 
जहाय रोक ल्यि॥। 


प्राकिस्तान हारा युद्ध छिडने पर अपने बन्दरगाहों में विय्मान सटस्थ देझों 


के' जहाजो पर लदे भारतीय माल को जता रकर इतके अधिग्रहण की कार्यवाही करना 
अथवा भारतीय जहातो के दारे में अधिग्रहए का कार्य करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के प्रतिकूल था। १६०७ के छठे हग अभिसमय (करता प्रठवण० 00-एव्रा०्त 
०६ 4907) के अनुसार जो जलपोत युद्ध छिडने पर अपने को झतलन्नुदेश के बन्दरगाह में 
पाते हैं, उन्हें जब्त नहीं किया जा सकता, केवल युद्ध की समाप्ति तक रोका जा सकता 
है या उरासे भ्रपना कार्य (2९०एाज्ञा०0७ ) करवाया जा सकता है। 

पार्जिस्तान छवारा झष्ग्रहस्स न्‍्याथालय स्थापित करने की कार्यवाही बड़ी 
विज्ञक्षण और अभूतपूर्व घटना थी ॥ इसका यह कारण या कि पाक्स्तान ने युद्ध 
घोषर्था करके लडाई नही छेड़ी थी, दोनों देशो मे दोत्य सम्बन्ध अभी तक दते हुए ये । 
इनमें युद्ध की स्थिति घोषिद नही हुई थी, युद्ध घोषित हाने पर ही झद्लुदेश के जहाजो 
सैथा माल को पकड़कर इनका निर्णय करने के लिये अधिप्रहण न्यायालय स्थापित 
किये जाते है । पाकिस्तान को बिना युद्ध घोषणा किये अधिग्रहस्य न्यायालय की 
स्थापना करने कय अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से कोई अधिकार नही था । 

अन्तर्राष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालय की अगवस्यकता (ग्रशरठ अल्हत हि था 
ग्शाध्गाक्षाणयक्‌ शा7८ (००४)-- लारेन्स ने इस वात पर बल दिया है कि इन 





अधिप्रहण न्यायालय डघछ 


न्यायालयो का राष्ट्रीय होना एक बडा दोष उत्पन्न कराता है। उनमे युद्ध करने वाले 
राष्ट्र अपने देश के कार्यो से सम्बद्ध माम्मतों में स्वयनेव स्थायावीन बन जाते हैं। यद्यपि 
इनमे स्टोवैज जैसे न्‍्यायाबीज् सदेय निष्पक्षत्ा से निर्णाय करते हैं, किन्तु युद्ध की परि- 
स्थितियों के दवाव के कारण यह निस्पक्षता कई बार खण्पित होन लगती है। एस दोप 
को दूर करने के लिए १६०७ के हेय सम्मेतन मे ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी न अन्तर्राष्ट्रीय 
अधिग्रहण न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। वारहवें हेय अभिसमय 
((0०7५शाध००) में इसे स्वीकार कर लिया गया था। इस पर झतक राज्योने 
हस्ताक्षर किये थे | किन्तु बाद म इसका अनुसमर्थेन ( 8207०४१०४) मुझ्य रूप से टस 
आधार पर नही क्या गया क्रि ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्वाबालय का कार्य सेन्‍्तोपजनक रीखि 
से चलाने के लिये समुद्री कानून के नियमा का पर्याप्ल रुग्रह इस संस उपलब्ध नहीं 
है । किन्तु यह युक्ति ठीक्ष नही है । झआरम्मिक दर्मा म सभी कानून दसी प्रकार के 
होते हैं। जब तक इस प्रक्तार के पृथक स्यायातय की स्थापना नहीं होती, तव सता 
बर्तेमान अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को ही सब देना की सहमति से उनक राष्ट्रीय श्रप्रिग्रहरय 
न्‍्यायालया की अपील सुनने का झविकार दिया जाना उचित प्रतीत हाता हैं 





पच्चीसवाँ भ्रध्याय 


हवाई युद्ध के नियम 


(495 एण 67 एथा०) 


आजकल घव्तिशाली झौर शीक्षगामी वायुयानो, प्रलयकर धणुबमों, शकेटो, 
स्पूतनिवंे तथा ग्रस्त महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रो ([08८7209(7४८७६ छेश39(0० (8865) 
के ग्राविष्कार और विलक्षण विकास से हवाई युद्ध के महत्व मे असाधारण वृद्धि हुई है। 
उपयुक्त साधनों थे द्वारा पुद्ध मे भाग न लेने वाली अस्तैनिक जनता के विध्वस छोर 
विनाश की अभित राम्भावनायें उत्पन्न हो गई हैं। नागासाकी और हिरोशिमा में झग्पु- 
ब्ो के प्रलयकर विध्वेस के ताण्डव ने इनके निरोध को तीजल़ आवश्यकता का अनुभव 
कराया है। यहाँ हवाई युद्ध के नियमों के विकास का सक्षिप्त परिचय दिया जायगा! 
हवाई युद्ध के नियमों के मौलिक सिद्धान्त (889० शाहणफ्लोष्ड णी #7 
५४४४४७7९)-- ये स्थलीय और समुद्री युद्धों के मौलिक सिद्धान्ती से गहरा सादृश्य रखते 
हैं । प्रापेनहाइम के मतानुसार ये निम्नलिखित है'-- (क) मानवीयता के सिद्धान्त, 
आवश्यक झूरता और हिंसा का प्रयोग न करना, (ख) युद्ध न करने वाली जनता पर 
सोघा आक्रमण करने का निषेध, (ग) तटस्य देश को किसी युध्यमान देश के विस्द् 
तैयारी का ग्रथवा लडाई का क्षेत्र न बनाना । इन सिद्धान्तों के आधार पर १८७४ से 
हवाई युद्ध वे नियम बनाये जाते रहे है| 
१८७४ का ब्रुसेल्त सम्मेलन (776 8055८) (०एथिध्ा०४)-- रूस के 
समझादु जार की प्रेरणा से बुलाये गये इस सम्मेलन ने यह गियम बनाझा कि खुले तथा 
अरक्षित ((702८१४९०) कस्बों, गृहसमूहो या गाँवों पर हवाई बमबर्षा नही की जा 
सकती । धर्म, कला श्रौर विज्ञान सम्बन्धी इमारतों को तथा चिक्रित्सालयों को बमवर्धा 
का लट्षय वेबल तभी बचासा जा सत्ता है, जब कि इनका प्रयोग सैनिक प्रयोजतों के 
लिए हो । 
हैग सम्मेलन (॥6 79896 (०07०७८०) १ ६ मे.पहला हैग सम्मेलन 
बुलाने के समय त्क हवाई युद्ध से विब्वल की सम्भावनाये बढ़ने लग्गी# इससे पहले 
युद्ध फ् केक्लल गुब्बारों का उपयोग होता था. किन्तु इस ससय यह रास्भावना की जाने 
लगी थी कि मनुष्य शीध ही वायुयान का विध्वसक साधन के रुप से सफ्ल प्रयोग 
*» झारम्भ कर देगा अत इस सम्मेलन ने यह भस्ताव पास किया कि पाँच वर्ष तक 





१. आपेनदाइम--श्टशनेशनल लगें, स॒० 2; छू० झूर० 


हवाई युद्ध के नियस ड्द& 


गुब्बारो था हवाई जहाजो से विस्फोटक द्रव्य फैकने पर पाबन्दी लगाई जाय । अरक्षित 
स्थानों पर बसवर्षा न करने के लिए ब्रुसेल्ज सम्मेलन के निरेय को स्वीकार किया 
गया है. ॥ 

(रे &६०७ के दूसरे हेग सम्मेलन तक वायुयानो के तथा हवाई लडाई के क्षेत्र मे 
नवीन श्रोविष्कारों से परिरिधति बहुत बदल चुकी थी। अब कई राज्य इस विषय में 
कोई पावन्दी नही लगाना चाहते थे, ग्रत ज़ब इसमे अगले हेय सम्मेलन तक के लिए 
हवाई बमवर्षा के प्रयोग के निषेध का प्रस्ताव रखा गया तो कुछ शक्तिशाली राज्यो ने 
इस घोपणा पर हरताक्षर नहीं किए । फिर भी दस रागय निम्नलिखित नियम बनाए 
ग्रए-- (क) अ्सैनिक जनता को ड्युने या आतिकत करने के उद्देश्य से, इसे हानि 
पहुँचाने के प्रयोजन से €म्रथवा सैनिक स्थरूप न रखने वालीजैय॒क्तिक सम्पत्ति का 
विध्वस करने की दृष्टि'सै वमवर्षा नही की जा सकती (शनुच्छेद २२-ख) | शत्रु द्वारा 
धनराशि या भ्रन्य वस्‍्तुएँ जवदंस्ती व्यूलू करते, की दृष्टि सेक्ली जाने वाली बमवर्षा 
वर्जित है (अनुच्छेद ०३) । (ग) हवाई बगवर्षा केवल निम्न अ्रवस्थाओों म॑ वैध है-- 
(ञ्र) जब यह किसी सँतिक लक्ष्य पर की गई हो, ये लक्ष्य निम्नलिखित हैं --सेनाएं, 
गेनाओं से सम्बन्ध रखने वाले स्थान, इस्त्रास्त्र, गोगावारूद तथा सैनिक सामग्री तैयार 
करने वाले महत्वपूर्ण कारखाने । (ग्रा) स्थलीय सेनाओं की नडाई के क्षेत्र के विल्कुल 
साथ लगे प्रदेशों से दूरवर्ती नगरो, कस्बों, गाँवो, इमारतों पर बमवर्षा वर्जित है। यदि 
कुछ सैनिक स्थान ग्रसैनिक जनता के निवास स्थानों से सम्बद्ध और घिरे हुए हो गौर 
दोनों को बमवर्षा की दृष्टि से अलग्र न किया जा सकता हो तो ऐसे स्थानों पर भी 
बमवर्षा निषिद्ध है 24 

(१ &१ १ में “अस्तर्राप्ट्रीय कानून की सस्था' ने मैड्रिड भे हवाई युद्ध की कानूनी 
स्थिति परें विचार किया शौर यह मौलिक सिद्धान्त स्वीकार किया कि हवाई सडाई में 
स्थलीय ग्रथवा समुद्री लड्ाई की अपेक्षा ग्रधिक सात्रा मे शारीरिक तथा साम्पत्तिक क्षति 
नही पहुँचानी चाहिए. किन्दु इस सस्था द्वारा किया विचार-विमर्श अन्तर्राष्ट्रीय फानूम 
का निर्माण नहीं कर सकता था [[पिथम विश्वयुद्ध मं पहले बनाये ग्रए उपयुक्त नियमों 
में कई दोप थे। पहला दोप यह था कि इनमे रक्षा किए जाने वाले (7ल्षल्ात८0) 
तथा ग्ररक्षित स्थान की कोई सुस्पष्ट व्यास्या नही की गई थी। दूसरा दोष यह था कि 
भोलावारूद और हथियारु बनाने के अधिकाश कारखाने तथा सैनिक वस्नियाँ श्रसैनिक 
जनता वाले करबों ओर शहरो भें होती हैं, इनको बमबर्पा में बेधता का प्रइन बड़ा 
जटिल और सदितध था । तीसरा दोष हवाई युद्ध के नवीन साधनो के ग्राविप्वार और 
विलक्षण उन्नति के कारण उपयुक्त नियमो का सर्वेधा अपूर्णो तथा अपर्याप्त होना था । 
चौथा कारगर समग्रयुद्ध [॥02 9७७7) (देखिए पृ० ४३८-६) का नवीन विन्नार था, 
डैसगे युद्ध की आवड्मकताएँ सर्वोपरि मानी जाती है और शत्रु की समृच्ी जनता के 
विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने मे कोई दोष नही मक्का जाता ।/ 

प्रथम बिश्वभ्‌द्ध (6775 १४०7० ए/७४7)-- प्रथम विद्पयुद्ध मे दोनों पक्षों ने एक 
दूसरे पर बहुत हवाई हमले किए ॥ दोनो का यह कहना था कि उन्हाने अपने हवावाजों 


को यह आ्रादेश दे रखा था किवे केवल सैनिक स्थानो को अपना निशाना बनाएँ, असैनिक 
जनता पर कोई ग्राक्रमण न करे । किन्तु आदेशों का पालन इसलिए नही हो सका कि 
बडी ऊँचाइयो से झीक्न गति वाले विमानों द्वारा सैनिक लक्ष्यो पर ठोक निश्ञाना लगाना 
बहुत कढिन था । इस युद्ध की समाप्ति सैनिक लद््यों से दूरवर्ती खुले शहरों और कस्वो 
पर भी बडी अ्रविवेक्पूर्ण रीति से हवाई बमवर्पा के साथ + | 
वाशिंगटन सम्मेलन (६ए३डशञहा॑०त (0एशिव्तट्ट -(अपम विश्वयुद्ध मे यह 
अनुभव हुआ कि हवाई युद्ध के पुराने नियम नवीन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त और 
पर्योप्त नही हैं, इनके सशोचन और पुनविचार की आवश्यकता है। यह कार्य १६२३ में 
वाशिंगटन मे झस्तास्त्रो को सीमित करने के लिए बुलाए गए एक सम्मेलन द्वारा किया 
जया । इसमे स० रा०७ अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास, इटली और जापान ने भाग लिया। 
इस सम्मेलन ने एव प्रस्ताव द्वारः हवाई लडाई की समस्याग्रो पर विचार करने के लिए 
प्रसिद्ध विधिश्ास्तियो की एक कमेटी बना दी। इस कमेटी ने १९२३ में हवाई युद्ध के 
नियमों की सहिता तैयार की । इसके सहत्वपूर्ां नियम तिम्तलिखित थे-- (६ )वैयक्तिक 
हवाई जद्गाजी को श्रात्मरक्षा वी दृष्टि से भी सदास्त्र बनाना पूर्णरूप से वजित है। (२) 
असेनिक जनता को डराने या असैनिक सम्पत्ति को नष्ट करने या असैनिक जनता बी 
हानि पहुँचाने के उद्देश्य से कये जाने बाली वसवर्पा निपिद्ध है। (३) श्र से जबर्दस्ती 
धनराशि या अन्य सामान लेने के लिए बसवर्मा नही होनी चाहिए (४) हवाई बमवर्पा 
को तभी बैघ समभना चाहिए, जय यह ऐसे सैनिक अड्डो, सनार के राघनो, छास्तारत् 
बनाने के कारखानो को लक्ष्य बचाकर की जाय, जिनके विध्वस से शत्रु की सैनिक हानि 
हो भर बह निर्वेल हो | (५) अमसैनिक जनता का ध्यान न रखते हुए सैनिक लक्ष्यो पर 
भी की जाने वाजी वमदर्पा अवैध है। (६) स्थलीय सेनाओं की कार्यवाहियो के श्रति 
सन्निक्ट स्थानों के झति रिक्त अन्य शहरों, कस्वो भौर इसारतो पर बमदर्पा करना सिविद्ध 
है । (७) सावंजनिक पूजा, उपासना, कला, धर्म, विज्ञान तया परोपकार का कार्य करने 
बाली इमारतो, ऐतिहासिक स्मारको, शरणशाथियों के लिए बने चिकित्सालयो को ह॒वाई 
बमवर्षा का लट्ष्स नही बनाया जाए सक्तद्य।(८) स्‍्थलीय सेनाझ पर लागू होने वाले शुद्ध 
और तटस्थता के नियम हवाई लटाई पर भी लागू होते है,(६) किसी युध्यमान पक्ष की 
सेनाप्रो द्वारा उपर्यृकत नियमों का मग होने पर उरो इससे होने वाली क्षति का सुझ्रा- 
वजा देना पडेगा । यद्यपि इन नियमों कय राज्यों ने अनुसमर्थन नही किया, फ्रि भी 
आपेनहाइ म के शब्दों मे इनकी भहत्ता इस दृष्टि से है कि इन्होंने यु मे वायुयानों के 
प्रयोग की मर्यादाश्रो का सुन्दर और मुस्पप्ट प्रतिपादन करते हुए इस विपय में सुवोध 
नियम वनाफफ्रेश्न ग्रर ये भविष्य मे इस विपय की चर्चाओं वे- आधार बने ।* (१६२५ में 
जैनेवा के प्रोतोकोल द्वारा हवाई भ्रुद्ध मे विषेली गैसो और जीवाणुओ का प्रयोग नियिद्ध 
ठहराया गया। जुलाई १६३२ मे नि बस्त्रीकरण सम्मेलन के सामान्य श्रायोग (ठलावाग 
(एग्माड्माइड्ञण्ा 07 6 795प्रवाला: (०एशट्त००) ने यह निइचय किया कि 





२- आपेनदाशग-ब्ण्यरनेशनय लॉ, ख० रह पृ०् शरह 


हवाई यद्ध के नियम ड६१ 


“अमैनिका (९४५४) जनता पर हवाई आक़्मण करना पूर्य तप से निषिद्ध है।" 
हिन्चु जापान द्वारा चीन के आवमण (१६३१ ६०) और स्पेन वे गृहयुद्ध मे 
उपर्युक्त नियमो का बहुत अधिक झगय हुआ इस पर १६३८ मे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 
लोवसभा मे हवाई बमदर्पा के सम्दन्व में कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एवं वत्लव्य 
दिया। इसके झनुमार (१) झमैनिक जवता पर जानवृभकर क्या गया गाक्रमण 
निच्चित रूप मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अतितररण है ॥ (२) हवार्द वसदर्धा का नियाना 
दैध मैनिक लक्ष्यों को दनताना चाहिए और ये केचाई से अच्छी तरह पहचाने जाने वाले 
होने चाहिएँ। (३) इन सैनिक लक्ष्यो की हवाई बमवर्षा में ऐसी युक्तियुक्त साववानी 
बरतली जानी चाहिए कि इन सैनिक्त लक्ष्यों के निकद रहने वाली अझमैनिक जनता पर 
बमवर्पा न टों । १६३८ म राप्ट सत्र की अनम्बवी ने उपर्य क्त सीनो सिद्धान्ता का स्वीकार 
क्स्ते हे सर्वेसम्भति स हवाई बसवर्षा के सम्बन्ध मे एक प्रस्ताव पास किया । 
आपेनहादम के क्थनानुमार असेनिक जनता पर हवार्ट दनवर्पा के निपन के 
मौलिक सिद्धान्त को लागू करने मे तीन बड़ी कुद्धितास्या # पहलो कठिनाई वर्तमान 
के क्षेत््‌ और स्वरूप मे हाने वाले परिवर्तन हैं । इनके कारगा लटाई न समर युद्ध 
(70५ एए७४) को रैंप धारण कर लिया है,3 सैनिक तथा ग्रमैनिक जनता में ग्रल्तर 
निरन्तर कम हो रहा है। दूसरी कठिनाई ऐसे सैलिक लक्ष्य निर्दारित करने वी है, 
जिनके विरुद्ध वैध रूप से हवाई वमवर्षा की जा सकती है। सीसरो कठिनाई प्राविधिक 
((८८४० ८७)) है कि हवाई बमवर्षा के प्रभावों को सैविक लक्ष्यो तक ही क्रिस प्रकार 
सीमित रखा जाय । किन्तु इन नई समस्यात्रों के होते हुए भी वर्तमान गन्‍्तरांप्ट्रीय 
फानून असेनिक जनता में आतक उत्पन करने के उद्देश्य से एस पर जानवृनकर तया 
प्रत्यक्ष रूप से की जाने वालो बमवर्षा क्यो भवेख मानता है 2.० | 
द्विक्तेय विश्वपुद्ध (5००००० ४०8 फ़टा)- दूसर विन्वपुद्ध मे यप्रदृक्त 





नियमा वी घोर अवटेलना हुई | इसके आरम्म मे स० रा० ग्रमरीका के राष्ट्र पति के 
प्रपटा के पलस्बरूप २ सितम्बर १६३६ को इगलेएट और प्लास न यट घाफाा का 





क्ि वे असैनिक जनता पर बमवर्षा नही करे, वे एसे केवल झत्यधिक सकुचित प्र्थ दाव 
सैनिक सध्पों तक्ष ही सीमित रखेगे। १७ सितम्बर वा जमंनी ने भी परारम्परिकय के 
आयार पर इस नियम के पालन की घोषणा च्छुड किन्तु दसके छ दिन बाद ही उसने 
पोर्लेण्य क्षो राजपानी बारसा पर झ्रन्धाउन्य, अजिवेकपूर्य हार बमजपा करते हुए प्रपनी 
घोषरगा का उल्लघन क्यू क्रेताव दे के आतक्रमग्प में इसे पुत तोड़ा ग्रया, १४ 
को डच बन्दरगार्ट राटरम्म के ग्रपिक्ाय भाग सैनिक स्थान न हाने पर भी हवाई बर- 
वर्षा से बुरी दरह नप्ट कर दिय गये । (६ अजेत १६४१ का इसी प्रकार का + 
विघ्वस यूपोमदाविया क्षो सावयानो बेल्द्रेट को दण्ठ देने के जिए छिया दपा, द्याकि उसते 
जर्मन उच्च सत्ता को उस प्रार्यदा को स्वीकार नही कि या कि वह उसका सित्र चने / 
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३- आजनइम्न-इ्टस्नेयरच रा, ख० २५ प० 2२ 
हे. बह, एृ० शरछ 


डर पन्तर्राष्ट्रीय कानूस 


(१० मई १६४० को ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूर्व घोषणा मे सशोधन करते 
हुए कहा कि यदि दात्ु ने ग्रेट ब्रिटेन में अथवा उसके मित्रदेशों मे असैचिक जनता पर 
बमवर्षा को तो वह इसके विरोघ मे ग्रावश्यक समभी जाने वाली कोई भी कार्यवाही करने 
का अधिकार रखती है) आरम्भ मे ग्रेट ब्रिटेन ने व्यूहीय (प४०ात्वा ) बसवर्पा न करके 
केवल रणनोतिर (86:8८४(०) वसवर्षा की । व्यूहीय बमवर्षा का तात्पर्य ग्राक्षमएा करने 
वाली स्थलीय या समुद्री सेना के कार्यो को सहायता देने की दृष्टि से शन्रुभ्रदेश पर की 
जाने वाली वमवर्षा है, जैसी हिटलर ने पोलैण्ड, नावें आदि पर आहमरा के समय की 
थी। इसमे हवाई जहाज भेना के आगे बढने के साथ-साथ उसका मार्ग प्रशस्त करने के 
लिए श्र के प्रतिरोध वग्ने निष्फल बनाने के लिए उसके प्रदेश पर भारी पैमाने पर बम- 
वर्षा करते है, इसमे सैनिक, असैनिक लद्ष्यों का भेद नहीं क्रिया जाता। रणनीतिक 
(504ए८४०) वमवर्षा में केवल उन्ही लक्ष्या पर बमचर्पा की जाती है, जो रणनीति 
की हृष्दि से महत्वपूरं हो, जैसे सैनिक अड्डे, शस्तरास्त्र बनाने के कारखाने । रणनीतिक 
बमवर्षा की नीति झपनाने के कारण बहुधा ब्रिटिश वमवर्षक जब विशिष्ट लक्ष्य को 
पहचानने में समर्थ नही होते थे, तो वे इन पर गिराने के लिए ले जाये गये बसो को 
पुन स्तदेश वापिस ले गाते थे ।' किन्तु यह स्थिति देर तक नहीं रही (१९४०-४१ से 
जब हिटनर ने ग्रेट ब्रिटेन को हराने तथा उसकी जनता मे त्रास और झात्क उत्पझ् करने 
के लिए लन्दन तथा अन्य ब्रिटिश नगरो फर अन्धाथुन्ध बमवर्षा आरम्भ की तो ग्रेट ब्रिटेन 
ने 'लक्ष्य क्षेत्रीय बमबर्घा (पभ३8०६ 87९4 8०ग्रॉघ४) आरम्भ की (चमक अभिप्राय 
ऐसे सभी बिस्तृत क्षेत्रो का विष्वस था, जिनमे झस्नामस्त बनाने के जे, युद्ध के 
लिए आवश्यक वस्नुओं पेट्रोल झ्रादि के केन्द्र, सैनिको के यातायात के लिए ग्रावश्यक 
रेलवे जकशन श्र वन्दरगाह ये। दासुयान बिरोधी तोपो तथा सुरक्षा के अत्य साधनों 
के कारण विश्धिष्ट सैनिक लट्ष्यो पर बमवर्षा करता कठिन दया, अत “लक्ष्य क्षेत्रीय 
बसवर्षा' द्वारा विस्तृत प्रदेशों का विष्दस किया जाने लगा एद्वितीय विद्वयुद्ध के समय 
सामान्य रुप से मित्रराष्ट्र यह सिद्धान्त मानते रहे कि शत्रु के युद्धप्रयत्ता से सम्बन्ध न 
रखो थाले तगरो और स्थानों पर बसवर्षा करना अवैध है। किन्तु जापान को हराने के 

लिए स० रा० झमरीका ये अर्पुबम का प्रयोग किया 9 5 
अपुवम्त का प्रयोग ([75० ० ७१०४ छठ )->-स० रा० अमरीकाने ६ 
गत को हिरोशिमा पर तथा ११ झगस्त १ &£४५ को नागासाकी पर, इन डाहरों के 
गगरिको को कोई पूर्ब-वेलावनी दिये बिना अरगुवम गिराये। इत्ट्साक्षियो केवर्णानानुसार 
उन्होने आकाश मे पलभर के लिए एक सफेद चमक देखी, हवा के तेज भीके का झनुभव 
केया, एक गडगडाहट सुनी, इसके बाद मकरनों के गिरो की श्ञवाज़े आने लगी, चारो 
बोर अघकार छा गया, घूल के बादल आकाश मे फैल गये, सब तरफ प्रवण्ड श्रम्ति की 
खालायें आसमान को छूने लगी, प्रलय का दरय हदृ्टिगोचर होने तग्रा ! यह अनुमान 
लगाया गया है कि केवल हिरोशिमा में ही ६० हजार नर-नारी और बच्चे मारे गये, 
५« आपेनदाइम-- इस्टरनेशनल लॉ, खं० २, पृ० (२८ 


हवाई युद्ध के नियम श्र 


एक लाख व्यक्ति आहत हुए, बीस लाख से अधिक व्यक्ति बेघरबा र हो गये | नायासाकी 
में १ लाख २० हजार व्यवित हताहत हुए, इमारतों के ध्वभावशेपों में दवे ह॒ऐ हजारो 
व्यक्ति इस सस्या में सम्मिलित नही है | 
जापाती नगरो पर दो अणुबमो के गिराने की ठीज भत्सेना समूपे सम्य जगत्‌ 
ने की । इसे मानवीयता झौर ग्न्तर्राष्ट्रीय कानुन के विरद्ध घोर अपराध समझा गया । 
यह युद्ध के नियमों के दो मौलिक सिद्धान्तों की पूर्ण अ्रयह्देलना करता है। युद्ध में 
अनावश्यक हिंसा का प्रयोग निपिद्ध है तथा सैनिक और असनिक जनता म भेद रखते 
हुए केवल सैनिक शक्ति का विष्वस वैध माना जाता है, असैनिक जनता की हिसा था 
हानि युद्ध के नियमों के प्रतिकूल है । ग्रणुबम सेनिक तथा असनिक जनता का कोई भेद 
न करता हुआ अपने लक्ष्य स्थान में विद्राश और विध्वस की ऐसी ताण्डब लीला 
करता है कि इससे लाखों ब्यक्ति हृताहत होते है, इसकी घूलिबिकरण रो ऐसे रोग 
उत्पन्न होते है, जिनकी कोई चिकित्सा नही हो सकती) भस्मासुर की शक्ति रखने वाला 
यह बम अपने द्षोत्र मे सभी प्राए्यियो और बनस्पतियो के जीवन को गहरी क्षति पहुँचाता 
है, उन्हे भस्मावशेष बनाते हुए सामूहिक विध्वस और प्रलय की सुष्टि करता है| ईजब 
अस्तर्राष्द्रीय कानून के भ्रनुसार विषेली गैसो का श्रयोग वर्जित है (देखिये ऊपर पृ० ४६३) 
तो इनसे लाखो गुना अधिक सहारक ज्ञक्ति रखने बाले अग्गुदमो का प्रयोग कैसे वैध हो 
समता है 2.” 
राष्ट्रपति ट्र,मैन ने स० रा० अमरीका द्वारा इसके प्रयोग का ग्ौचित्य सिद्ध 
करते हुए वहा था -“हमने इसका प्रयोग युद्ध की व्यथा को ऊम फरने फे लिए, हजारों 
तरुण ग्रमरीकनो के प्राग्य बचाने के लिए किया है ।” यह कहा जाता हे कि जिस समय 
अग्गुब्म गिराये गये, उस समय जापान पे पास विद्यात साम्राज्य था, इसके झ्राधार 
पर वह देर तक लडाई जारी रख सकता था। यदि अगणुय्मो का प्रयोग न क्रिया 
जाया यो पढ़ इानी जरदी झ्रात्मतमपेणा न करता # इस यूक्ति का आधार सैतिक झ्राव- 
इयक्ताग्रो को युद्ध म सर्वोपरि मानना है । पहले यह बताया जा चुका है कि इस सिद्धान्त 
वो सत्य नही माता जा सकता (प्ृ० ४६५-५) और इसपे प्राधारपर अग्पुवम के प्रयाग 
को उचित नही ठहराया जा सकता (प्ृ० ४६५) । 'हजारा तझणा ग्मरीकनों' की प्राण 
रक्षा के लिए साखों निर्दोष जापानियों वी हत्या पारा समर्थन किसी भी दृ्टिकाण स नटी 
किया जा सकता 
इस सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना चाहिए कि अन्धाधुन्ध हिसा और अ्रजिवत- 
पूर्ण हिसा करने वाले सभी साधनों का प्रयोग अन्तर्राप्ट्रीय कानून की दप्टि से वजित 
है। प्रथम विश्वपुद्ध में जब जर्मन पनड्ब्बियो ने मित्रराष्ट्रो के जहाजा को अन्धाधुन्ध 
ड॒वाना शुरू क्रिया या तो मितराप्ट्रो ने अविवेकपूर्णा हिमा के आधार पर जर्मनी के 
इस कार्य को अवेब तताया था # उस समय जमंनी व यह युक्त दी थी कि युद्ध के 
पुराने नियम नयआपिप्क्रा झस्तास्त्रों के विपय से लागू नहीं होते, इनके कारण पुरान 
नियम्र मान्य नही रदते और इनका सशोवन होना चाहिये । किन्तु मितरयप्ट्रा क विधि- 
झास्त्रिया ने जमंती के इस युक्तितिक्रम को सर्वता अयुविवयुवा और झमान्य ठहराया 


डह्ड अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


था। अमरीकन विधिशझ्ास्त्री उपर्युक्‍त्त जर्मन तर्क का अनुसरण करते हुए अस्पुवम का 
प्रयोग इस आधार पर उचित नही ठहरा सकते कि इस नवीन ग्याविष्कार के बारे में 
आवितेकपूर्ण ईहिसा के निर्षेध का पुराना नियम लायू नही हो सकता । वह युद्ध का मौलिक, 
सार्वभौम और सार्वकालिक नियम है, उसके प्रतिकूल होने रो अण्युवस का प्रयोग सवंधा 
चजित और अयैध है । 

व्रापेयहाइम ने केवल दो झवरथाओ में इसके प्रयोग को वैध माना है।" (१) 
झतु द्वारा पहले इसका प्रयोग क्यि जाने पर, उसके प्रत्युत्तर के रूप मे इसका व्यवहार । 
(२) इशाका प्रपोग ऐसे झत्रु के विरुद्ध किया जा सकता है, जिसने सुद्ध के नियमों का 
उल्लघन इतने बड़े पैमाने पर किया हो कि वह मानवीयता झौर दया के व्यवहार का 
चानन रह गया हो पदि किसी प्रतार असदिस्ब रूप मे यह भ्रभाशित्त हो सके कि द्वितीय 
विद्वयुद्ध में जर्मनी ने अपनी सेनाओ हारा अधिकृत प्रदेश मे अर्सनिक जनता का सहार 
बहुत बढ़े पैमाने पर विया तभी प्रतिरोबक दण्ड ([9"०व०वा एफगओयागटए) के रूप 
में अग्गुवम के प्रयोग को वैध ठहराया जा सकता है €ज़ापान के विरुद्ध अग्युबम के प्रयोग 
में इस दोना मं से कोई भी भ्रवस्था नहीं थी, गत इसे ग्रस्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से 
स्वंधा ग्रदेघ माना जाना चाहिय | # 

/टिग्युवम के भ्राविप्कार के वाद सामूहिक विध्वस के उससे अ्रधिक शक्तितश्चाली 
अतेक अन्य साधनो-ह इड्रोजन वम राकेट,भन्त महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्तरो [[ 0 8 ४ )का 
विकास हुआ है। रूसी प्रधानमन्त्री खू इचेद के कथनानुसार अन्त महाद्वीपीय प्रक्षेपणालतरो 
के अ्त्रिप्कार के बाद बमवर्षक वायुयान सग्रहालेयो की वस्तु वन गये हैं, इनकी सहा- 
यता से रूस के अडटा से ही लन्दन, न्यूयार्क और वाशिंगटन का विध्वस करने वाले राकेट 
छोड़े जा सकते है। अत इस समय यह अत्यन्त आवश्यक ही गया है कि ऐसे इस्त्रो 
का भ्रयोग सर्वेधा निषिद्ध ठहराया जाय और इसे सफल बनाने के लिये इनके उत्पापन 
पर भ्रन्तर्राष्ट्रीय निमन्‍्त्ररण स्थापित किया जाय | इसम राज्यो को कुछ महत्वपूरां क्षेत्रा 
मे षर्माप्त मात्रा मे श्रपनी प्रभुतता (80४८ था8०५) का परित्याग करता पड़ेगा । सं० 
रा० राघ १६४० से निददास्त्रीकरस्प रास्मेलयों तथा भर्युझक्तत श्रायोग द्वारा इस कार्य को 
सम्पन्न कराने का प्रयत्व कर रहा है 

पाकिस्तान द्वारा हवाई सुद्ध के नियमों को श्रबहेलचाः- सितम्बर १६६५ के 
भारत-पाक सघपें म पाकिस्तान ने हवाई शुद्ध के उपयुक्त नियमों का उल्लंघन कई 
प्रकार से किया | हवाई हमले सैनिक अड्डो पर नहो क्यि गये झपितु भर्सेनिक क्षेत्रों, पविन्न 
घामिक स्थानों --मस्जिदो और चर्चो तथा हस्पतालों पर किये गये । नपाम बम तथा एक 
एक हजार पौण्ड के वम नग्रा पर तथा ऐस गाँव पर गिरागे गये, जिनका सैनिक कार्यों 
स कोई सम्बन्ध नही था। पाकिस्तान की वायु सेना ने अम्बाला के सुप्रसिद्ध और १७५ 
बर्ष पुराने चर्च --शैष्टपान के केथेट्रन पर १८ तथा २० सितम्वर को दो बार हमले 
करके इस पर बसवर्पा की । पहले हसले मे इसके काफी नुकसान पहुँचा, दूसरे हमले से 





४ अप्ेनदास्म--इग्टरनेशनल ला, स* २) पू० श्श्र्‌ 


हुबाई युद्ध के नियम ड्ध्भू 


यह बहुत बुरी तरह से विध्वस्त हो गया। जम्मू से आठ मील दूरी पर जोडियाँ छेच्र मे 
मस्जिद मे नमाज पटले वाले व्यक्तितयो पर बमवर्पा वी गई। इसमे मस्जिद विध्वस्त 
हुई तथा पचास ब्यकित मारे गये ॥ इस युद्ध मे पाकिस्तान का सबसे आघक बर्घर रृत्य 
हस्पतालो तथा रैडक्रास के केन्द्रो पर हमले करना था । पुछ मे एक हस्पताल पर गोला- 
बारी की गई, अम्बाला मे सेनिक हस्पताल के आउ वार्ड हवाई हमले से नप्द हो गये, 
जोधपुर मे जल का हम्पताल हवाई हमलो का झिक्रार बना, फिरोजहुपुर में घायलों 
और वीमारो वो ले जाने वाजी चार एम्बुलैन्स (#:४7७४)०7०८) ग्राडियों पर हमले 
किये गये रा 
युद्धिराम होने से १२ घण्टे पठले दो पाकिस्तानी सेवरजैट विमानों ने श्रमृतसर 
से पाँच मौल टूर एक औद्योगिक बस्ती छेडूटां पर एक हजार पौण्ड के छ वम २२ सितम्बर 
को गिराये । इंतसे ४५ व्यक्षित मरे सया 5० व्यवित घायल हुए। छेहूा असैनिक 
बस्ती थी, इस पर वमवर्पा करना प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकुत था 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से नपाम बमा ()४०००07) का प्रयोग अमानवीय 
सममभा जाता है क्‍योक्ति थे ग्रत्यधिक विध्वसक और आग लगाने ठाले होते हू। पाकि- 
स्तानी विमानो ने ऐसे वमो को भारत मे वडी सडका पर चलने द। ली अनेनिक ((7४४) 
गाडियो पर गिराया। इस प्रकार गिराये गय वम ७४० पौण्ड के थे । इनकी विरोपता 
यह होती है कि इनका खोल प्रत्यन्त हेल्‍्का ७० पौण्ड का होता है, तप ६६० पौण्ड 
अत्यधिक ज्वलनज्ञील सामग्री घैट्रा्ल आदि से भरा होता है, सह व जिस स्थान पर 
मिरता है, उसके झ्ासपात ११० गज तक मनुष्य तथा सभी दस्तुये राख बन जाती दे |. 
पाकिस्तान की हवाई सना का एकः अमानुधिक कार्य १६ खितम्वर १६६५ को 
गुजरात के मुझ्यमन्त्री श्री वलवन्तराय मेहता को तथा उनके परिवार को ले जाने वाले 
एक झसैनिक विमान ((४७| आल») पर हमला करके इसे चरट करना था। तत्का- 
लीन प्रधानमन्त्री श्री लालवहादुर चासत्री ने २२ सितम्बर को लोकसभा में इस दिपय 
पर वक्तव्य देते हुए कहा था --“युद्ध कार्य म न लग्रे हार (0२००-८०७४७७ ८७०) वायुप्रान 
पर हमला करना एक ऐसा अधिफाम अमानतीय पार्य है कि सो उसकी निन्‍दा करती 
चाहिये ।” अल्तर्राप्ट्रीय कानून की दृष्टि से यह जघन्यतम कृत्य था । जुलाई १६३२ में 
नि शस्त्रीपरण सम्मेया के सामास्प आयोग (ठलाधाब) 0.0फश0/39णा णी ढ़ 
9597शजगा शा ( 09/८८४१८९) ने इस विपय में यह प्रस्ताव पास क्या था क्रि 
असैनिक जनवा पर किसी भी प्रकार का हवाई हमला करना पूर्ण त्प से गिधिद्ध है। 
१६३८ मे राष्ट्र सघ वी २६वी असेम्ब॒ली ने हवाई हमयो के विषय मे कुछ जन्‍्तराप्ट्रीय 
नियम बनाते हुए कहा था कि हवाई आत््मस्यों का लक्ष्य केवल सैनिक अड्डे और 
सैनिक विमान ही होते चाहिये । परातिस्तान ने १६६५ पी लडाई में इन सत्र॒ तियमों 
की घोर उपेक्षा तथा झवज्ञा की हैं । 


६. एरियन रिकाटर, अस्ट्वर २२-६८) १६६५५ ३० इ०२२ 


छब्बीसवाँ प्रध्याय 


युद्धापराध 
(जश्त्ना (जंग्र८७) 


युद्धापराध का स्वरूप (]पक्नाण० ण॑ फ्श ८77०)--पिछते म्यायों में 
स्थल, जल और आ्राकाक्ष मे होने दाले युद्धी मे प्न्त्र्राष्ट्रीय कानुन की दृष्टि से पालव 
करने योग्य नियधो वा वर्णन हो चुका है, इनका उल्लघन करना युद्धापराध (ज़्षा 
(0०७) साला जाता है । ट्िडिश सेना की निदशपुस्तिया (॥(४ए०७) के अनुसार 
दया दान ((७४:५७/) न करना, युद्धवन्दियों के साथ दुर्व्यवहार, लूटपाट और निरद्देश्य 
विध्वस युदधापराध है । १९६६ के हेग सम्मेलन ने युद्ध के नियमों झोर प्रथाप्रो के प्रतिं- 
कूल कार्यों की युद्धापराध घोषित किया था। प्रो० हिंग्रित्स ने युद्धापराधों में विम्न- 
लिखित कार्यो का समावेश किया है- सदास्न सेनाश्ो के सैनिको द्वारा युद्ध के माने हुए 
नियमों का अतिकमण, सशस्त्र सेनाश्रों के सदस्थो से सित्र व्यवितयो द्वारा अवैध झन्रुता 
के काये ([2870709० 90$0॥९5) , जासूमी, युद्ध-राजदोह (५४७४ पर०३500) झौर 
प्रनुण्डन (3408एव78)-3, भापेनद्वाइम के दाब्दो में * युद्धापराघ सेनिको तथा झन्य 
व्यतितयों के ऐसे शज्नतापूर्णा कार्य है, जिन्हे करने वाते पकड़े जाने पर झजु द्वारा दण्डित 
किये जाते है । इनमे ऐसे कार्यो का समावेश होता है, जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भ्रतिकूल 
तथा भ्रपराध करने वाले व्यक्ति के अपने राज्य के कानून के विरुद्ध होते हैं, जैसे हत्या, 
चैयकक्‍्तिक लाभ की दृष्टि से की गईं लूटपाट, डुराज्य को ओर से झथवा उसके ग्रार्देश 
से युद्धनियमों के विरुद्ध किये गये कार्य ।/ आपेनहाइम ने युद्धापराधों के धार विभिन्न 
प्रकार बताये है” - (क) सशल्त्र सेनाओ के सदस्यों द्वारा युद्ध के सम्बन्ध में स्वीकार 
किये जाने वाले दिपमो को तोडना । (ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा सशस्त्र लडाई के कार्प, 
जो दत्रुकी सदास्त्र सेनाआ के सदस्य नही है। (स)जासूसी और युद्ध सम्दन्धी राजद्रीह। 
(ब) प्रतुण्ठन के सभो कार्य । 
युद्ध के नियमा के उल्पधन ने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित है - 
(१) बिपले या निधिद्ध वस्त्र का, दम घोटने याली तथा विप॑लो ग्रैसो का प्रयोग, 
(२) वीमारी या घापो दे कारण झसमर्य॑ सैनिको अयवा हथियार डाल देने वाले 
सलिपाहियो को मारदा या घायल करना, (३) हृत्यारो को पैसा देकर हत्या कराना, 
(४) घोखा देन की दृष्टि से बीमार या घायल होने क्य बहाना करता, (५) युद्ध 
बन्दियों, आहतो और बोमारो के साथ दुव्येवहार, उनकी एसी सम्पत्ति तथा बहुमूल्य 
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वस्तुओं को हथियाना, जो सार्वजनिक सम्पक्ति न हो, (६) निर्दोष असैनिक दजु- 
व्यक्तियों क्षो मारना, उत पर हमला करना, उनकी बैयक्तिक सम्पत्ति को लूटना, अधि- 
कृत प्रदेश की जनता से जु की प्रतिरक्षा के साधनों की जानकारी लेने के लिए उत 
पर दबाव डालता, (७) रणक्षेन में मृत व्यक्षिययो के शवों को विद्वत करना, इतकी 
ऐसी घनरात्ि तथा बहुप्ुल्य वस्तुओं को हथियाना जो सार्वजनिक सम्पत्ति न हो, (८) 
सग्रहालयों, चिक्ित्मालयों, चर्चो, स्कूलों तया ऐसी ग्रन्प सत्वाओ की सम्पत्ति न॒प्ठ करना 
तथा हथियाना, (६) ग्र्क्षत, खुले झहरा का घावा, घेरा और गोलावारी, नौसनाझो 
द्रारा अरक्षित स्थानों की गोलाबारी, असैनिक जनता पर केवल मात उन्‍्ह आतक्ति 
करने या हेमला करने के उद्देज्य गे की गईं बमवर्पा, (१०) ऐविहासिक स्माग्को, 
चिकित्सालयो, घर्मं, कला, विज्ञान, परोत्कार के कार्यों मे लगी हुई तथा रै इक्षास भादि 
बिच्ेप चिल्लों द्रा अ्रपनों इस रिबिति को प्रदर्शित करने वाली इसारतो पर अनावर्यक 
गोलावारी, (११) जैनेवा अभिसमया (देखिये ऊपर २ २वॉं अब्याय ) का उल्लघन, (१२) 
ऐसे जहाजो पर आकमरा या उनका ड्वाना, जिन जहाजो मे समर्रेण करने के लिए 
अपना भण्डा भुका दिया हो । तलाशी की प्रार्यना के विना शत्रु के व्यापारिक जहाजो 
पर हमला करना, (१३) चिक्त्गा के कार्य से लगे जलताता पर झाक्तगणा और उन्हें 
पक डना, जैनेवा भ्रभिममय द्वारा निर्धारित समुद्री युद्ध के नियमों का तोडना, (१४) 
झत्‌ के अनिशृहीत (7/32०) साल का ग्रनुचित विध्वस, (१५) युद्ध मे दयु के गएवेश 
(एजाणिाए) का और समुद्री लडाई मे झत्रु के मण्डें का उपयोग, (१६) झल्रुदेश के 
ऐसे ब्यक्तिया पर आक़मण, जिन्‍्टू जाव के लिए पासपोर्ट मिले हो, या जिन्हे सुरक्षित 
ग्रमन (5४४ (०900०) का आश्वासन दिया गया हा, (१७) रण विराम (770०४) 
के भण्डे ले जाने बाला पर झास्यण, (१८) रण विर/म के भण्डो को प्रदान को जाने 
दाली सुरक्षा का दुरुपयोग 
प्रथम विश्वयुद्ध से पहले युद्धापरामा के लिए प्रास अभियागम नहीं चलाये जाते 
थे | उस समय यह रिवाय था कि युद्ध की समाप्ति पर दोना पन्न अपनी झान्ति-सन्बिया 
में सामान्य निमुक्ति (87000०50५) या क्षमा सम्दन्बी घारा रखते थे। एसके झनुमार 
युद्ध में भेतत या अपवा रपूर्ण (४४४०ए४९/ ) कार्य करते वाला को इने अ्पराधा के दण्ड 
से मुक्ति मिल जाती थी । झान्ति-सन्धि मे स्पष्ट रूप से ऐसी व्यवस्था न रहने पर भी 
इस प्रकार की आम साफी शुद्ध की यमाप्ति का एक स्वाभाविक कयनूनी परिणाम समभय 
जाता था ।* किल्लु प्रथम विस्ज॒युद्ध की समाप्ति प्र १६१६ की वर्साय की सन्धि के 
अप्डुन्दैश २०७५ नो उपर पाए जया वएटिस्थप्णा कर्ज हुए लिप दुफा चार ए4/॥ए० दाए 
855०००८०) झॉक्तियों का यह अविकार माना गया कि वे युद्ध के कानूनो और प्रयाग्रो 
का उल्लघन करने वाले कार्यों को दरने वाले जमंनो पर संनिक न्‍्यायालया में झभि- 
योग चला सक्तेहैंग इसमे जन सत्नाद वैसर के विषय सन्वियो की परवितताओर 
अन्तर्राप्ट्रीय नैनिक्ता के उल्लघन करने के अपराधों का मुकदमा चलाने की व्यवस्था 
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थी। इनके झ्रपराधो पर विचार करने के लिए पाँच महाशदित्यों का एक न्‍्यायाधिकरण 
(7्र७ए7०9) भी बनाया गया | किन्तु डच सरकार ने अपने दे में धरगण ग्रहरा करने 
वाले भूतपूर्व जमंत सम्राट्‌ विलियम को समर्पण करने से इकार कर दिया (देखिये पृ० 
३१०) ॥ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग इस कानूनी कठिनाई के आधार पर नही 
चलाये जा सके कि अभियुक्त बताये जाने वाले व्यवितयों ने अपने कार्य सैगिक 
प्रादेशी के अनुसार तथा उच्च अधिकारियो की झाज्ञाओ का पालन करते हुए ही किये 
थे, भ्रत उन्हे इसके लिये दोपी नहीं ठहराया जा सकता था । इसके झ्रतिरिक्त विधि- 
शास्त्र का एक सर्वसम्मत सिद्धान्त यह है कि पहले से विद्यमान ( 76 ९5४४४॥१8 ) कानून 
के प्रभाव मे किसी अपराध के सिये दण्ड चही दिया जा सकता। यही पषष्माप्या 
(एप ॥॥ ]८४८ (नियमामाबे दण्डामाव: ) का नियम है । उस सगय युद्धापराधियो 
की जाच के लिये बनाये गये १५ व्यक्तियों के आयोग ने बेल्जियम बी तटस्थता का 
भग करने तथा लुक्सेसबर्ग के विषय मे १८६७ की सन्धि का उललघन करना युद्धा- 
पराध नही मान्ता। प्रथम तिद्दयुद्ध के बाद लाइपणिग (7.०एटाए) के जर्मन सर्वोच्च 
न्यायालय मे युद्धापराघों के लिये १६ व्यवितयो पर मामले चलाये गये, इनमे केवल छ 
व्यक्तितयों को मामूली दण्ड दिये गये । 
न्यूरेस्बर्ग प्रभियोगो के प्राडु्ाव का इतिहास (]पघ्ा्म/0छ४8 पशावा5, ॥8 
027८७५) --द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद १६३३ रे हिटलर फी नात्सी पार्टी के वार्षिफो 
त्सवो के अधिवेशन का स्थान वनने वाले नगर स्यूरेम्ब्रग मे नात्सी जर्गनी के प्रसिद्ध 
नेताओं झोर सेनाधिकारियो पर विभिन्न युद्धापराधों के लिये श्रभियोग चलाये गये । 
इन पर ऐसे मामले चलाने का निश्चय १९६४३ के मास्को सम्मेलन में हुआ था । इसमे 
ग्रेड ब्रिटेन, स० रा० अमरीका तथा रूस ने यह घोषणा की थी कि अत्याचारो, क्रताओं 
ओर ह॒त्याकाण्डो के लिए उत्त रदायी जर्मन अधिकारियों और नात्सी पार्टी के व्यक्तियों 
को युद्ध के बाद उन देशों मे अभियोग चलाने के लिए भेजा जायगा, जहाँ उन्होंने 
ये शूर कृत्य किये हो । १६४५ के याल्ता शम्मेतनग मे इस सकलल्‍प को पुत्र दोहराया 
गया। इसके बाद लार्ड राइट की अध्यक्षता मे स० रा० युद्धापराघ श्रायोग ( एम(४० 
ग९४॥005 १५७७४ (:००770/५»007) इस उद्देश्य से बनाया गया कि वह युद्धापराधियों 
की सूची तैयार करे, उसे इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया 
गया। अगस्त १६४४ मे ग्रेट त्रिटेन, सोवियत रूस, स० रा० अमरीका और फ्रास में 
यह समभौता हुआ कि युद्धापरावियों की जांच के लिए एक प्रन्तर्राष्ट्रीय सेनिक 
न्यायाधिकरण  (]श्यतवण्रा् कैशव7779 प्ररःरए/॥) नियत किया जाय॥ इस 
सममभौेते के साथ एक चार्टर भी सलग्न था, इसमे न्‍्यायाघिक रुए के सचिघान, कार्यो तथा 
क्षेत्राधिकार का वरांव था। इसके आघार पर न्यूरेम्वंगें मे नात्सी नेताओं पर युद्धापराधो 
के मामले चलाये गये । 
न्यूरेम्वर्ग के अभियोगो का झचित्य सिद्ध करने के लिये अनेक युक्तियाँ दी 
जादी हैं। पहल्ती सुवित्र यह है कि जर्मनी सद्दित राष्ट्र सघ ते २४ सितम्बर १६२७ को 
अग्राक्सणात्मक युद (388:5क७० ४४७7) को अपराध घोषित क्या था। दूसरी 
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युकित १६२८ के युद्ध-विरोधी केलाग ब्रीमाँ पेक्ट (एलाणएड७-877880 2९४८६) की है) 
इसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाघान के लिये युद्ध के उपाय की निन्‍्दा 
करते हुए, इन्हे झान्तिपूर्ण उपायो से सुलकाने पर वल दिया भ्रया था । इस समभौते 
पर जरमनी, जापान और इटली के हस्ताक्षर थे। इन सबने इस पैक्ट द्वारा शप्ट्रीय 
नीति के रूप मे युद्ध न छेडने का वचन दिया था । तीसरी युक्ञित युद्ध मे धुरी राष्ट्रो 
द्वारा किये जाने वाले असाधारण ऊकूरता के कार्य ्रे। इनके ककरण मित्राष्ट्री ने 
जर्मनी के आत्मसमर्परय के बाद उससे इनके प्रतिकार का पूरा निश्चय कर लिया। 
इरीलिये उपयुंक्त स्यायाधिकरण तथा उराके द्वारा पालन क्ये जाने वाले नियमों 
और युद्धापराधा के लिये कानून भी बना दिया गया । उसका यह कहता था कि जर्मनी 
द्वारा आत्मरामपंण करने के बाद उन्हे पराजित स्था अधिहृत देश के लिये कानून बनाने 
का पूरा भ्रधिकार है। वर्साय की सन्धि के बाद नियमों के भ्रभाव में मुक्दरम न चल 
सकने के दोप को तथा अन्य दोषों को पहले रो ही दूर करने के लिये उपयुक्त चार्टर 
बताया गया था। 
इरा चार्ट र के अनुसार, न्‍्यायाधिक रण ने न्यूरेम्वर्गं गे २० नवम्बर १६४४ से जन 
युद्धापराधियों के मामले सुनने शुरू किये, ३१ अग्रस्त १६४६ तक ये मामले चलते रहे । 
१ अक्ट्बर १६४६ को न्‍्यायाधिकरण ने झपना निर्णय सुनाते हुए २२ नात्सी नेताग्रो 
में से त्तीन को मुक्त कर दिया, बारह को प्राएदण्ड, तीन को आजीवन कारावास का तथा 
चार को विभिन्‍न अवधि के कारावास का दण्ड दिया। 
न्‍्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार (॥075000007 ०ी ४४ पर7णा०)-- 
उपयुक्त चार्टर में न्‍्यायाधिकरश के क्षेत्राधिकार का वणुन करते हुए उसे बिम्ब तीन 
प्रकार के श्रपराधों की जाँच का श्रविकार दिया गया या--() शान्ति के विरुद्ध किये 
गये भ्रपराध, ये ऐसे ग्रपराध थे--अगाक्रमणात्मक युद्ध (8887०5७96 ५७०७४) की 
योजना बनाना, इसकी तैयारी करना, इसका आरम्म और सचालग करना प्रन्तर्राष्ट्रीय 
सन्धियो, समभौतो, ग्राज्वासनों का उल्लघन करते हुए युदध करना, उपयुक्त प्रवार के 
युद्धो वी पूर्ति के! लिये किसी सामान्‍य थोजना या परड्यत्त मे भाग लेना, (ख) युद्धा- 
पराध-युद्ध की प्रथाओ तथा नियमों को तोड़ना, जँसे भ्रधिक्र॒त प्रदेश में अमैनिक 
जनता की हत्या और इुन्पेबहार, युद्धवन्दियों की हत्या था दुर्व्यवहार, शरीरवन्धकों 
(प्र0992९5$) की ह॒त्था, सार्वजनिक या वैयक््तिक सम्पत्ति की लूट, सै निक झ्ावश्पकता 
न होने पर सगरों का निरघंक विध्वरा, (य) सानबोयता के बिरुद्ध श्रपराध--प्रुद्ध से 
पहले या युद्ध के समय असैनिक जनत्ता के साथ किये जाने वाले अमानवीय कार्य, इन्हे 
दास बनाना और इनको हत्या करना, राजनीतिक, जातीय (२४८०) या धामिक 
मतभेद के भ्राधघार पर अत्याचार करता । 
न्यूरैम्बर्ग न्‍्यायाधिकरुय में अभियुक्तों पर यह ग्यारोप था कि उन्होने ग्रत्त- 
रप्ट्रीय सन्धियो, समभौतो और झाइयासनों का उल्‍ल्जघन करके अग्राक्रमशात्मक युद्ध 
की योजना चनाई, उसे सचालित किया | नात्सी पार्टी इसका माध्यम थी। इसके 
उद्देश्य थे थे-- (क) तर्साय की सन्धि को तथा इस द्वारा जमंनी के सैनिक पुन 
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झस्त्रीकरण पर लगाये गये प्रतिबन्धो को मग करना, (ख) भश्रथम विश्वयुद्ध मे जर्मनी 
द्वारा खोबे हुए प्रदेश को प्राप्त करना, (ग) योरोप मे जर्मनी के विस्तार (कथा 
ग्थयाआ) के लिए जरमेन नस्ल द्वारा आबाद अन्य प्रदेशों को हस्तगत करना। लुक्सेमबर्ग 
मे मात्सी जमनी के थ्रुप्त पुलिस विभाग - ग्रेस्टापो (0८०४/870) ने १००० नागरिको 
को अवैध रीति से प्राण॒दण्ड दिया. । विशाल जनसख्याओं के उन्मूलन के लिये इन्दवादन 
(०7ण८४४० ) के सगीत के साथ बडे पैसाने पर बडे जनसमूहो को गोलियों का शिकार 
बनाया गया, पानी के टवो में ठण्ड से मारा गया, बाल्टिक राज्यो में, तैनिनग्राइ, 
रटालिनग्राद तथा अन्य नयरो मे असैनिक जनता को गोलियों से भूना गया। युद्धबन्दियो 
के लिए सम्रुचित भोजव, वस्त्र, चिकित्सा और निवास की व्यवस्था नहीं की गई, उनसे 
बैगार मे जबरदस्ती काम लिया गया। य्रुद्ध के नियमों के प्रतिकूल शरीरबन्घको 
(पस्र0598०५) का वध किया गया। 
इन आरोपो के उत्तर मे अभियुक्तों ने अपनी यह सफाई पेश की- (क) उत 
पर पग्राक्रमणात्मक युद्ध की योजना बताने तथा सचालन करने का आरोप सिद्ध नही 
किया जा सका। (ख) सब सम्य देशो गे बिपिशास्त्र का यह मौलिक सिद्धान्त है कि 
फानूत के पहले विद्यमान होने पर ही उसका उल्लघन करने पर दण्ड दिया जाता है, व 
कि कोई घठता हो जाने पर उसके सम्बन्ध में कानून बना दिया जाय और उस कादूद 
द्वारा उसके कानून के बनने से पहचे किये गये अपराधों के लिए व्यक्तियों को दण्डित 
किया जाय । घटना के दाद बनाये जाने वाला (ए>-9०५४ (800 ) और भूतकाल मे 
अपना प्रभाव रखने वाला कानून ([२९८६०उ८७ए९ 99) सर्वेथा अन्यायपूर्ण है, बयोकि 
विधिक्ञास्त्र [जाए व्यापार छाल वह (नियमाभावे दण्डाभाव ) का सिद्धान्त 
मानद्वा है। इस मुकदमे मे दण्ड देने दाला कानून १६४५ के चार्टर में बनाया गया है 
श्रौर इसके भ्रनुसार इस कानून के बनने से पहले के छ बरषों मे क्यि गये तथाकथित 
अपराधों के लिए उन्हें दण्डित क्रिया जा रहा है। उपयुक्त चार्टर वनने से पहले किसी 
मत राज्य ने प्ग्राक्मणात्मक युद्ध (4एह7०5४ए० ५७०७४) को ग्रपराध 
घोषित चही किया था और इस कार्य को अपराध बनाने वाला कोई अन्य कानून नही 
था और ऐसी दण्ड व्यवस्था भी नही था, इस अपराध के लिये दण्ड दे! बाला कोई 
न्यायालय नही था। झत अभियुक्तों को वतंमान न्यायालय द्वारा इन अपराधों के लिये 
दण्डित चही किया जा सकता। (ग) गुडबन्दियो के साथ दुव्यंबहार के आरोप की 
सफाई से कहा गया था कि रुस ने इस विपय में जैनेवा अभियमय (00फ छ्याप्रण ) पर 
हस्ताक्षर नही किये थे, अत उसके यग्रुद्धवन्दियो के सम्बन्ध मे उपयुक्त अभिसमय को 
लाभू नहीं जिया जा सकता। (घ) झमभियुक्तों का यह कहना था कि युद्ध वी योजना 
हिटलर ने बनाई भी, उन्होंने केवल उसकी आज्ञाओ का पालन ज़िया है। झ्ाजापालन 
उनका कर्तव्य था, इसके लिए उनके विरुद्ध मामला नही चलाया जा सकता | युद्ध का 
सारा उत्तरदाभित्व हिटलर पर है। (ड) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार युद्ध राज्य 
का कार्य है, इसका रास उत्तरदायित्व राज्य पर होता है, न कि ज्यक्तियो पर। अत. 
व्यक्तियों को इसके लिए दण्डित सही किया जा सकता ॥ 
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न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में सफाईं पक्ष की ,उपर्युक्त युक्षियों को 
निम्वलिखित कारणों के झाघार पर स्वीकार नही किया-- (क ) न्‍्यायाधिकरण इसका 
निर्माण करने वाले तया इसका क्षेत्राधकार निश्चित करने वाले चार्टर से बेचा हुमा 
है । मित्रराष्ट्रो को इसे बनाने का पूरा अधिकार था, जर्मनी ने उतके आगे विना झर्त 
झात्मसमपेशा किया था । झत वे ग्रधिकृवत प्रदेश के लिए कानून बना सकते थे । चार्दर 
कोई मनमाना कानून नही है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अभिव्यक्ति है। (ख) 
न्यायालय की सम्मतिमे अग्राक्रमशात्मक युद्ध का सचालन न केवल अन्तर्राष्ट्रीय अपराध 
था, अपितु सर्वोच्च (5ए97278) अन्तर्राष्ट्रीय अपराध था, अन्य युद्धापराघो से यह 
केवल इसी भ्रश मे भिन्न था क्रि इसमे सभी युद्धापराघों की घुराई पुजीभूत होती है। 
जग्गेनी का पोर्लण्ठ के विरुद्ध छेटा गया युद्ध अ्ग्राफ्मणात्मक था । वेल्जिगम, हार्लण्ड और 
लुक्सेसवर्ग पर तथा डेन्मार्क और नारे पर हमले का कोई उचित कारण नहीं था | यह 
विजुद्ध रूप से इन देशो के विरुद्ध अग्राकमण (&287०5आ०७) था। (य) न्यायालय ने 
नियम के अभाव मे दण्ड के ग्रभाव की (एप्प ट्तप्तशा 76 ]588) युक्ति स्वीकार 
नही की । “यह मानना राबंथा झगत्य है कि सन्वियों सौर झआदवासनों की झवहेलना 
करके पडोसी राज्यों पर हमल।/ करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करना अन्याय३र्ण है, 
क्योकि ऐसी परिस्थितियों मे आजास्ता करो इस यातर का ज्ञान अवरुप होता है कि बह 
गलत कार्य कर रहा है। इस अवस्था में उसको दण्डित करना नही, किन्तु दण्डित न 
करना प्रस्यायप्रर्ण है। झभियुतत्र जर्मन सरफार मे बड़े ऊँचे पदी पर थे, उन्ह जमेंनी हारा 
की गईं सन्पियो का ज्ञान था । उन्हे यह भी मालूम था क्रि जमेनी झल्तर्राष्ट्रीय विवादो 
के निर्णय के लिए युद्ध के उपाथ का सनतम्पत करना १६२८ मे केलाय ब्रीम्माँ पैजट द्वारा 
अवैध घोषित कर चुका है। उन्हे यह थात अच्छी तरह ज्ञात थी कि वे अन्तर्राष्ट्रीय 
क्यनून का उल्लघत कर रहे हैं। इस अवस्था मे उन पर 'नियमाभावे दण्डाभाव ' का 
त्तथा घटनोचर दिधि (&+ ७9०४६ 430०० 3७) वा दियम लाणशु नहीं होता । (घ) 
न्थायाजय ने अभियुक्तों का यह तक भी स्वीकार नहीं किया कि युद्ध करना राज्य का 
कार्य है, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विदय राज्य होते है, ग्रत व्यक्तियों को इत नियमों का 
उत्सघन बरने के लिए दण्डिय नही किया जा सकता । अभियुततों ने ये सब कार्य हिस्तर 
के ग्रादेश से किए ये, बे आज्ञापालन के लिए बाध्य थे, झत वे इनका पालन करते हुए 
किए गए अपराधों के लिए उत्तरदायी नही हैं । इस विपय म न्धायावय वा यह संत था 
पक्रि “अन्तर्राप्ट्रीय कानुन के विस ग्रपराघ करने बोले नेरमारी होते हैं. त कि अमूर्स 
सत्तायें । ऐसा अपराध करने पाले व्यक्तिययो को दण्ड देकर ही झल्तर्राष्ट्रीय कायून की 
ब्यवस्थाग्रो को लाश क्या जा सकता है ॥” ऐसे प्रपराव करने वाले अपने बचाव के 
लिए गरकारी पद पर होने वी युक्‍क्तित नही दे सकते | स्यायालय के झउ्हों में “युद्ध के 
नियम तोडने वाला इस युक्तित के आधार पर दण्ड से मुक्त नहीं प्रा सकता कि उसने 
राज्य के आदेश का प्राय वरो टुए ऐसा कार्य दिया है। यदि राज्य का यह कार्य 
अन्तर्राष्ट्रीय कानुच्च का झतिक्रमग करता है, तो इसे करने वाला व्यत्तित अवहय दण्डित 
होना चाहिए ४” यदि कियी सैनिक को युद्ध वे अन्तर्राप्ट्रीय नियमों को तोइते हुए किसी 
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की हत्या करने या यातना देने का आदेश दिया जाय तो इस पाद्मविक कार्य के लिये यह 
सफाई नही दी जा सकती कि यह आदेझ का पालन करने के लिए किया गया है । अभि- 
गुक्‍्तों मे यह युक्ति दी है कि “उन्होने ये कार्य हिंदलर के आदेश से किए है, इससे वे 
इन कार्यो के शिए अपने उत्त रदायित्व से यही बच सकते, डिन्‍्तु इसके आधार पर उनके 
दण्ड मे न्यूतीकरण (//॥॥४७07) हो सकता है ।” किन्तु “उच्चाधिकारी का सैतिक 
कौ दिया गया ग्रादेश उस अवस्था मे उसके दण्ड के न्यूनीकरण में भी महायकर नहीं ह्दो 
सकता, जबकि अपराध जानबूकरर, निर्ययधापूर्यफ बिना तिसी उचित कारण के ब्यापक 
पैमाने पर किए गए हो तथा (मानवीयता को गहरा) झ्राघात पहुँचाने वाले हो ।” 
न्यायालय की सम्मत्ति मे उसके समक्ष उपस्थित की गई साक्षी से यह सिद्ध हो 
गया था कि कुछ झभियक्तों ने भझरग्राक्रमणाप्मक युद्धो के आयोजन और राचालन मे भाग 
लिया है । इस विषय मे यह्‌ तर्क नही माना जा सकता कि वे हिटलर की राविनावकता 
(700080078079 ) में थे, हिटलर इनके सहयोग के बिना अग्राक्ृमणशात्मक' युद्ध नही 
चला सकता था, उसके लिए राजनीतिज्ञों, सैनिक नेतागं, उद्योगपतियों का सहयीग 
झवरबफ या। श्रत हिटलर के उद्दे श्य को जानते हुए भी जब इन्होने उसको सहयोग 
दिया तो ये उसके भ्रग्राक्रमण्पात्मक युद्धों की योजना में सम्मिलित हो गये । अतएव ये 
युद्धापराधों के आरोप से म्रुकत नहीं हो सकते । न्‍्यायाथिकरण ने इन्हे श्रपराधी मानते 
हुए विभिन्न दण्ड दिए १ 
न्यूरेम्बर्ग श्रमियोगो का महत्व तथा आलोचना ([90709006 ४00 (0प्ंशा 
ण॑ एाक्षाटाह ।005) --न्यूरेम्बर्ग के प्रभियोग अन्तर्राप्ट्रीय कानूत के विकास में 
कई कारग्टो से असाधारण महत्व रखते है । पहला कारण यह है कि इससे झ्न्तराप्ट्रीय 
कानून में सबीव सिद्धान्तो का समावेश हम्मा है । इससे पहये परम्परागग दृष्ठिकोश यह 
था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय राज्य है, व्यक्तित इसका विपय नहीं हो मरे, 
अन्तर्राष्ट्रीय नियमो का उत्लघन करने के लिए उन पर कोई ग्रभियोग नही चलाया जा 
सकता, क्योंकि राज्य दाग निश्चित नीति के अनुसार उत्तराधिकारियो के भादेश से ही 
के ऐसे कार्ये करते हैं। न्यूरेग्वर्ग न्यायालय ने इस हृष्टिकोरा को तथा इत युक्तियों को 
अस्वीकार फरते हुए व्यक्तियों को भन्तर्राष्ट्रीय बानूत के पर लिन के लिए उत्त रदायी 
सममने के नये सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तथा इन्हे अन्तर्राष्ट्रीय कान का 
(४0४९९) मना (देखिये अध्याय १५)। दुमरा कारण यह था दि इसने राष्ट्रों के 
कातुन वे इतिहास में पहली बार हेग अभिप्तमयों, तर्साय सन्बि, १६२३४ के लोकार्नो 
पेक्ट तथा १६२८ के पेरिस पैवट द्वारा निश्चित दिए गए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को लागू 
करने का प्रधत्य किया। तोसरा करण यह थह कि इसने युद्ध के नियमों को सग करने 
वाले व्यक्तियों को दण्डित करके भविष्य में ऐसा कायें करने वालो को क्डी चेतावनी 
दी । यद्द सम्भव दे कि इन दण्डो से भयभीत होकर श्राग्रें युद्ध के नियमों कया इतने बडे 
पैमाने पर उल्लधन से किया जाय, जे सा कि दुसरे वि्वयुद्ध मे जमेंनी हारा हुआ। इसने 
अध्राजमश्णात्मक युद्ध छेडने को अपराध मानते हुए ऐसा करने वालो को दण्डित किया, 
यदि भविष्य से दण्ड के भग से ऐसे युद्ध न हो तो ससार मे स्थायी शान्ति की सभायताये 
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बढ सकती है। चौथा कारण यह है कि इससे विद के राष्ट्रो मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
विक्नास और सहिताकरण की प्रवृत्ति प्रवल हुई है। युद्धापराबो का कानून पहले की 
अपेक्षा अधिक स्पष्ट और विज्यद हुआ है। उसने अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्वायाधिक्ररणा द्वारा 
अन्तर्राप्ट्रीय कानून लागू करने की रूम्भावनाये बटा दी हैं। पाँचवाँ कारण यह है कि 
इसने विजेताओं हारा पराजित झज्षुओं के नेताओं को दण्डित करके ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण 
उदाहरण स्थापित क़्या है कि भविष्य में विजेता राष्ट्र इस प्रर्वार नन्रुदेशो के नेताओो 
का उन्मूलन किया वरंगे। 
स्पूरेम्वर्ग सभिगोंगो की कई दृष्टियों से बडी कडी श्रालोचना की गई है (१) 
ये अभियोग एक्पक्षीय ये, केवल मित्राष्ट्रा द्वारा घुरी राष्ट्रो के नेशाओों और उच्चा- 
धिकारियों एर चलाये यए थे । वस्तुत गुद्धापराय कम या अधिक मात्रा में दोनों पक्षो 
द्वारा हुए पे । फ्रच प्रतिरोप झआन्‍्दोतन के चेता मिन्युम (१॥ 68 %८ए०४॥०००)-ने बदा. 
>2-- "कोई भी देश अपने प्रदेश में निदोप नही था, प्रत्येक सुद्ध स्वयमेव ऐसी बुराइयाँ 
उत्पन्न करता है कि इसमे वैयक्तिज और साम्हिक्त भ्ररराब होते हैं दयाकि युद्ध मनुप्य मे 
सोयी हुई दुर्भावनाय्रा को जायूत कर देता है। केवल जमंनी ने ही युद्ध का परियाय करने 
वाले १६२७ के पेरिस पैक़ट का उल्लंघन किया हो, थो बात नहीं है। टस ने भी फ्निर्लड 
पर १६३६ में हूमला करके इसका यतिकसरणा किया था। किल्तु रूसी ग्रप्रिकारियों पर 
इसके लिए कोई अभियोग्र नहीं चाया ग्रवा क्योकि 'समरप्र को वही दोप गुसाई' 
(7) प्राश्यापक स्मिश का कहता है कि इनमे न्‍्थाय के गौलिक सिद्धाल्त -- निष्पक्षता का 
परालत नहीं किया गया । (३) कई सुप्रखिद्ध विविनाल्तियो का सत है कि इस न्यायालय 
द्वारा लागू की जाने वाली घटनोत्तर विधि (&६ 05६ 44०00 5७ ) भौर इसके झनुसार 
दिए जाते वाले दण्ड राष्ट्रीय कानून के प्रतिकृत थे । स्मिय ने बताया है कि १६४२ 
तक सैनिक कानून की ब्रिटिश नियमावली (फ्रातई ०7००) में सुद्धापरास के 
आरोप से मुक्ति पावे के लिए उच्चाप्रिक़्ारियो के आदेश का होना उत्तम वचाज 
(70४६6०८०९) समभा जाता था। झितु अधैल १६४० में इस व्यवमगा को निप्रमावली 
से निकाय दिया गया। (४) न्यूरेस्वर्गं के अभियोगो म पेरिस के पैकट को वहत महा 
दिया गया था, इसज्य उल्लंघन करने के कारणा जर्मन नेताझी को दण्यित्र किया यया। 
किल्तु “पैक्ट वे” झम्द दण्ड व्ययन्या जा विघान करने वाले नही थे, व कानून की नहीं 
स्ल्लु घर्मझास्त की भाषा में थे । उनके आपार पर किसी त्पक्ति को दण्टित नही क्या 
जा सक्ष्ता था |” जब जापाग न मचूरिया मे चीत पर हमता करके तथा डउठवीनचे 
एवीसीनिया पर आजनमरा करके परिस के पैक क्य उल्लंघन किया, तो उन पर आजाल्ता 
होने का कोई झणमियोग नहीं बचाया गया। किर जर्मती पर आस्ट्रिया चैतोस्तावाविया 
पर झआक्मरा करने के लिए क्यो मानदा चवाया जाय ? (५) यह कहना सब नहीं है 
कि इस ग्ल्तर्राट्रीय सैलिक्त न्‍्यायायिकरण की रयापया वा आपार -ऐविहासिक तवा 
कानूनी प्ूर्ोराहरण (7€ह० सरट्ऐट्गा5) के रूप मे अधिव्रहस्प न्‍्याबातय (शारह 
(०णा३$) थे | जिक्र (57१6 ) ने इसका प्रतविरादन करते हुए कटा है कि यह सय है 
कि अधिग्रहर स्थायायब पहने दिउयी राष्ट्रा ठास बताएं ग्रए थे, किन्तु इनया सैनित 
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न्यायालय से एक महत्त्वपूर्ण मोलिक भेद यह है कि फौजदारी मामलो मे इनका क्षेत्रा- 
घिकार नही होता था। न्यूरेम्बर्ग के न्‍्यायालय का एक बडा दोप यह भी था कि इसके 
सभी न्यायाधीश विजेता राष्ट्रो के थे। इनमे यदि तटस्थ देसो के तथा जमंती के भी 
कुछ विधिज्ञास्त्री न्यायाधीत्ञ रखे जाते तो यह न्‍्यायाधिकरण झविक निष्पक्ष होता । 

टोकियो श्रभियोग (प०॥9० उ77905) -- न्यूरेम्ब्गे के न्यायालय ने जन युद्धा- 
पराधियों के मामलो पर विचार किया था, जापानी नेताओं तथा सैन्‍्याधिकारियों के 
युद्धापराधो की जाँच टोकियो में की गई। २० जुलाई १६४४ की मित्रराष्ट्रो की 
परोटसडम घोषणा में तथा २ सितम्बर १ ६४५ के जापान के समपेरापत्र मे ऐसी जाँच 
करने का उल्लेस था। तदनुसार ऐसी जाँच के लिए स्थापित किए जाने वाले “सुदूर 
पूर्व के अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाचिकरण” (शञल्ग्रक्षागरध कैशावए प्रषागाा् 
कण 06 ए7 545) के सविधान का चार्टर सर्योच्च सेलानायक जतरनल मैकार्यर ने 
१६ जनवरी १६४६ को स्वीकार किया। यह न्यूरेम्वर्ग स्थायालय के चार्टर जैसा या । 
इसके भ्रनुरार घापान से लडने वाले ग्यारह देशों --स० रा० ग्रमरीका, चीन, ग्रेट 
ब्रिटेन, रूस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रास, भारत झादि का एक-एक प्रतिनिधि इसमें 
न्यायाधीश बना। भारत के प्रतिनिधि कलकत्ता के सुश्रसिद्ध विधिज्ञास्त्री श्री राघा- 
बिनोरपाल ये । इस न्यायालय के सभापति आस्ट्रेलिया के सर वितियम यैब ये ! इसमे 
ग्यारह देशो ने २८ अभियुक्तो पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए ॥ यह जाँच ४ जून 
१६४६ से १४ नवम्बर १६४७ तक चलती रही। 

इसमे अभियुक्तों पर तीन प्रकार के पचयन आरोप ये! (क) ३६ श्रारोप 
शान्ति के घिरुद्ध किये गये भ्रपराधो के सम्बन्ध मे थे। इनमें उल्लेखनीय अपराध ये 
थे-पूर्वी एशिया, अज्ञात महासागर तथा हिन्द भहासागर पर प्रभुता पाने के लिए 
पहुयन्तर करता, सचूरिया और चीन पर प्रभुत्व स्थापित करना, १६ देशो के विरुद्ध 
अवेध युद्ध छेडना ग्रौर उसका संचालन करना, जमंनी झौर इटली के साय मिलकर 
विद्व पर प्रभुता पाने की दृष्टि से पदुयन्त्र करना तथा अपने विरोधियों के साथ अवैध 
युद्धो का सचालन करना । (ख) १६ आरोप हत्याविषयक थे । इनमे निम्न अपराधों 
का समावेश था - शान्ति काल में हेग के तीसरे अभिसमय का दया अन्य सन्बियो का 
उल्लंघन करते हुए जापानी सच्मस्त्र सेनाओं द्वारा स>० रा» अमरीका, फिल्प्पाइन 
द्वीप समूह, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल, हालैण्ड और स्थाम की जनता पर आकमरा करना तथा 
इनका चव कराना, ७ तया ८ दिसम्बर १६४१ को परलंहाबंर मे तथा हागकाग और 
झधाई पर जापान की सशस्त्र सेनाओ का आक्मस्य । (ग) तीन आरोप अन्य युद्धा- 
पराधो तथा मानवीयता के बिरद्ध अफ्राघो के सम्बन्ध से थे। ये निम्नलिखित थे--. 
युक्त राज्य भ्मरीका, ब्रिटिश साप्ट्रमण्डल, प्यास, हा्लेण्ड, चीन और रूस के हजारो 
युद्धवन्दियों तथा असैनिक व्यक्तियों के साथ कूरता के कार्य करते हुए युद्ध के नियमो 
तथा सन्धियों का भग करने के लिए जाएानी सेनापतियों को तथा युद्ध मन्त्रालय के अधि- 
बारियो को श्रादेश देना । 

अभिगुकतोे ने जाँच के झारम्म मे ही यह आपत्ति उठायी कि उन्हें इसन्यायालय 
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से न्याय की आज्ञा नही है क्योकि इसके सभी न्यायाधीश विजेता राज्यों के प्रतिनिधि 
हैं । कित्तु जजो ने उनकी इस आपत्ति को इस आधार पर रद कर दिया कि विजेता 
राज्यों के प्रतिनिधि होते हुए भी वे यर्हा न्‍्यायासन पर अपने वैयक्तिक रूप मे बैठे हुए 
हैं । न्यायालय ने अपना विचार करने के वाद केवल उन्ही व्यक्तियो को प्रारदण्ड दिया, 
जिन एर अन्य अपराधों के झतिरिक्त ये आरोप भी थे कि उन्होंने युद्धवन्दियों के तथा 
असैनिक जनता के सम्बन्ध में युद्ध के नियमो और समभझौतो का उललघन क्या तथा 
युद्धापराध करने की आज्ञा या अनुमति दी, केवल शान्ति के विरुद्ध ग्रपराध करने बालो 
को विभिन्न अवधि के कारावास के दण्ड दिए गए । 
भारत के प्रतिनिधि डा० राघाविनोदपात ने न्यायावय के बहुमत के निरंप से 
असहमति प्रकट करते हुए ग्रपता पृथक्‌ निर्णय दिया | इसमे अग्रान्षमणात्मक युद्ध के 
स्वरूप शथा थुद्धापराधो के जटिल प्रश्न पर बडा सुन्दर प्रवाश डाला गया है। उनके 
मतानुसार अन्तर्यप्ट्रीय जीवन मे युद्ध अभी तक कानून के क्षेत्र में नही आया। पेरिस 
का पैक्ट सब देशो के लिए झनिदार्य रूप से पालन की जाने वाली व्यवस्था नही है, अभी 
तक बोई ऐसा शन्तर्राप्ट्रोय कानून या रिवाज नही है, जो ग्रुद्ध को श्पराध वनाता 
हो जापानी प्रधानमन्ती तोजो तथा उसके साथियों ने अपने सब्र फार्य देशभजिय के 
अद्देश्यों से पेरित होकर किए हैं। उनकी तुलना नाजी पार्टो के कार्यों से नही हो सकती । 
जापान की जनता नाथ जमंनी की भाँति दास नही वनाई गई थी, उसे अपने धर्म, 
विश्वास भौर आचरण के विषय मे पूरी स्वतन्त्रता थो । १ जनवरी १६२८ से २ सित- 
स्वर १६४५ तक जापाती नेताओं द्वारा पूर्वी एशिया की णतता के विरद्ध युद्ध छेडते 
के पदयन्त्र करने की वात सिद्ध नही की जा सकी । यदि उन्होने ऐसा पड्यन्त्र किया हों 
तो भी थे क्रपराधी नही है, क्योकि अ्रभी तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से ऐसा 
पहुयन्त्र करना अपराध नही है। गत माननीय न्यायाघीय्व की सम्मति से सभी झभि- 
युक्तितो पर जो आरोप लगाए गए है, वे उनके दोपी नही है श्नौर इन्हे सुबत कर दिया 
जाना चाहिए। अपने निर्सेय के अन्त मे डा० राघाविनोदपाल ने लिखा था--न्याय 
करये वाते अधिवरणा के रूप मे हम झ्सी भी रुप में ऐसा व्यवहार सही वर सकते, 
जिसदे आधार पर लोग अपनी इस भावना को न्‍्यायोचित सिद्ध करने का प्रयत्न करे 
कि इसकी स्थापना वा उद्देश्य वस्तुत राजनीतिक था, किस्तु इसे न्‍्वाभ्िक आवरग्ा से 
टॉप दिया गया है। प्रतिश्ोधपूर्णा प्रतिकार को दीर्घ बनाने के उद्देश्य से न्याय के नाम 
का अ्रवलम्ब नही तेना चाहिए। तिरंब्र वो इस समय बस्तृत उदार विशालचितता सधा 
एक दूसरे को समभने वाने प्रेममाव (ईएशालणाड शावहागागराए क्षत पतन 
5(०परातगा8 ८४४79 ) की झाव्यक्ता है । * जब समय दीतने पर उत्तेजित भाननाये 
और पक्षपात झानन्‍्त हो जायेगे, पुद्धि भ्रान्ति के आवरण को विच्छिन्न कर देगी, उस समय 
न्याय की देवी अपने दोनों पलड्ो को सन्तुलित रूप मे थामेगी और भूतकाल की बहत-सी 
निन्‍दा और स्तुति अपना स्थान परिवतंन कर ले यी।” यह निरंय दस्तुत वाल्मीकि रामा- 
यणा में रावण के दघ के वाद श्री रामचन्द्र जी द्वारा स्थापित “मरणान्तानि वेरारिए 
नि्ूृत्त नः प्रयोजनम्‌' की ग्रौरवपूर्णा परम्परा का अनुसरण करता है। 


सत्ताइसवाँ प्रध्याय 
युद्ध की समाप्ति तथा पूर्वावस्था 


(7रफ्र6 प्रश्ाणापश्लांणा ण॑ शा घ0ऐ २०धांफरांफ॑ंप्रण) 


मुद्धावसान को रोतियाँ (7४००६४ ण॑ प्रटाफ््राथाणा ण॑ फधय)--जअत्वेक पुदद 
की समाप्ति प्रवश्यम्भावी है। आपेनहाइस के मवानुसार इसको तीन रीतियां है ।' पहली 
रौति युद्ध करने वाले दोनो पक्षों द्वारा लडाई के शन्‌वापूर्णं कार्यों रो बरद कर देवा है। 
इसमें विशेष संधि हारा शान्ति स्थापित किये बिना ही दोनो पक्ष लडना बन्द कर देते 
हैं। दूरी रोति शान्ति की विशेष सवि करके विधिपूर्वक छान्ति की परिम्थितियों को 
स्थापित बरता है | तोौसरी रीति बत्रु के पद्चीकरण ($ग्रशराट०00॥) द्वारा युद्ध का 
अवरान करना है | सुप्रसिद्ध विधिक्षास्ती हाएठ (प|4०) ने चौथी रीति एक पक्ष 
हारा इसकी औपचारिक घोपरपा करना बताया है। अ्रथम विश्वयुद्ध के बाद वर्साय वी 
साध म॒० रा० अमरीतत की सीनेट द्वारा रद हो जाने पर, कांग्रेस के दोनों सदनों ने 
१५ भई १६२० को एक सयुक्त श्रस्ताव पास करके जरमनी के साथ युद्ध का अबसान 
किया | इसक्ले बाद २५ झगस्त १६२१ को दोनो देशों मे हुई एक शान्ति-सधि पर 
हस्ताक्षर हुए । इसी प्रकार ३० सितम्बर १६१६ वो चीन की सराद्‌ में यह प्रस्ताव पास 
किया कि जर्मनी और च्षीन के मध्य पुन शाल्ति सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं, इस 
घोषरा के वाद २० मई १६२९१ को दोनो देझ्ो मं ज्ञान्ति-सधि (288९० 7४८०४५५) 
हुई । यहाँ युद्धावलान की उपर्युक्त तीव रीतियो का सल्लिप्त परिचम दिया जायगा। 

(क) झत्नुततायूर्ण बायों का बन्द होना (02५६३४०४ ० घ०0596९ 4०५)-८ 
जन दोनों पक्ष चटाई के राव कार्य बन्द नर देते हैं तो युद्ध स्वयमेव रामाप्त हो जाता 
है, भले ही इसे वन्द करने के लिए विधिपूर्वक कोई सबि न की गई हो । उदाहरणार्थ, 
फ्रास ने मेक्सिको मे सख्रार्‌ मेक्सिमिलियन को शही पर बिठाने के लिए इससे १८६४ 
मे पुद्ध शुरू किया । त्तीन चर्ष तक यह सडछाई चलने के बाद प्रास ने मैक्सिमिलियव 
का समर्भन करना छोड दिया, इससे यह लडाई स्वयमेव बन्द हो गई। इसी प्रकार 
१८६४ से १८६८ तक चलने वाला स्पेन और चिबी का युद्ध इसलिए ममाप्त हो गया 
कि रपेन ने अपनी झर्तें पूरी कराने का प्रयत्व बन्द कर दिया। १७१६ में स्वीटन झौर 
पोलैण्ड का, १७२० में फ्रात्त और स्पेन का तथा १८०१ मे रुस और ईरान का युद्ध 
इसी प्रवार बन्द हुआ ( 

किन्तु गुद्धाससान की घह रीति कई कारणों ग्रे भ्रशुत्िधाजातर है, अतएव 
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युद्ध की समाप्ति तथा पूर्वाचस्था घ्०्छ 


इसकी प्रथा झव लुप्त हो रही है। इसका सबसे वडा दोष यह है कि इसमे यद्यपि लडाई 
बन्द हो जाती है, किन्तु युदावस्था (5७88 ० 7) का विधिपूर्वक झअवसान नहीं 
क्या जाता, इससे झनेक कानूनी पेचीदग्रियाँ उत्पन्न हो जाती है, युदधावस्‍्था के लिये 
बनाये गए कानून लडाई बन्द होने पर भी चलते रहते है और इनसे ब्यकितयों को न्याय 
प्राप्त करने मे बडी असुविधा होती है । उदाहरणाय॑, द्वितीय विश्वयुद्ध बन्द होने के तीन 
वर्ष बाद १६४८ मे स॒० रा० अमरीका में एक जर्गन नागरिक ने 'शजु विदेशी कानून! 
(एघशा।, 860 ४८) के अनुसार उसे देज्ञ से निकालने के आदेश को रह करने के 
लिपे न्यायालय को बन्‍्दीप्रत्यक्षीकरण (प्र०८छ७७ (०79०७) वी याचिका दी, उसका 
यह कहना था क्रि लडाई १€४४५ मे जर्मनी टारा झात्मसमर्पंझा करने पर बन्द हो चुकी 
है, किन्तु न्पाधाधीज्यों का यह गिर्संय था कि जर्मगी ओर झमरीका मे कोई घान्ति सधि 
न होने के कारण युद्धावस्था और उसके सब काजून यथापूर्व बने हुए है इसलिये उसके 
देशनिर्बासन नी झाज्ञा ठीक है। २ सितम्बर १६४५ को जापान ने झात्गरागर्षं गये कर 
दिया, रिन्‍्तु स० रा० अमरीका के न्‍्यायालया ने झनेक मामतो में यह घोपणा की कि 
जब तक जापान से सधि नटी होती तव तक दोनो देझो मे उुद्धाबर॒या है । केवत लटाई 
के कार्थ बन्द रूर देने से युद्ध का अवसाव करने का बड़ा टुप्परिग्पराम यह है कि उसमे 
कानूनी दृष्ठि से थुद्धावस्था बनी रहती है। इस रागन बडी झनिब्चितता का वासावरण 
होता है। अत युद्ध की समाप्ति के लिए जान्ति-सत्रि की अथवा इसबी सम्माप्ति की 
घोषणा करना झआवदयक समभा जासा है । 
झादी रणखनिवृत्ति (8996 (९५5४४०॥ ० ल0%॥02९६) में दोना पश्नो के 
सम्धन्धों को ब्यवस्थित करने बाली घास्वि-सधि न होने के कारण यह्‌ प्रश्न उत्पन 
होता है कि दोनो परक्षो की स्थिति युद्ध से पहले की ययापूर्व स्थिति ($790ए५ ६०० 
थ॥6 ७९०७ ) मानी जास या लड्ाई बन्द होने से! व्यद की स्थिति (50905 तुए० 
7०5६ ऐथव[७च्ती) मानी जाय। पिछती स्थिति को जितनोगराधिक्षार या जितस्वत्थ 
(एम छ0556७7७) की स्थिति कटत है । आगे (पू० ५१० ) इसका वर्णान होगा। यधि- 
काश पिधिशास्नियों का यह मत है कि द्रसरी स्थिति ठीक है, सादी रणातिनत्ति वे! बाय 
जिस पक्ष के पास जितना जीता हआ प्रदेश, सम्पत्ति या अन्य वस्तये हाती है, उत पर 
उसका स्वत्व मूक भाव से मान तिया जाता है। इसउा यहे कारगस्प है कि यदि झत्र 
हारा सैनिक हप्टि से अधिकृत प्रदेश को बिना जिए ही दुमरा पक्ष लटाई बन्द कर 
देना है तो यह गानना सर्द वा स्वाभावित् है कि उसने अपने प्रदेश पर अपना झधिकार 
स्वयमेव छोड़ दिया है। 

(ख) वद्यीकरण ($धरशुणएड्रशाणा)--पहले (पृ० ०४६) यह दताया जा 
चुवा है ति बगीजरण ओर दिजय (0००१८८६) म सूष्म अन्तर है। जिजय सैंनित 
झबित द्वारा झत के प्रदेश को जीतना सथा एस पर यथिकार करना हे। ज्या ही कार्ट 
झपित झपनी सेना द्वारा झजु दे प्रदेश पर प्रभायश्माली तियन्‍्वश स्थापित कर उती है 
तो उस प्रदेश की विजव हो ज्यती है । विन्‍तु यह झतु के प्रवद्ध होने पर परातय मं भी 
परिणत हो सकती है, यहाँ वह अपना स्वत्द पुन स्थापित कर सकता है। विजित झजु 


श्न्द अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


के साथ विजेता उदार व्यवहार करते हुए उसे अपना अ्रदेश वापिय लौटा सकता है, उसके 
साथ झ्ञान्ति सधि कर सकता है वद्चीकरण खिजस के बाद की झगली स्थिति है। जब 
किसी प्रदेश को सेनाग्ो द्वारा पूरी तरह जीतने के बाद दिजेता झत्रुराज्य का समूलो 
न्मूलन करके उसे अपने राज्य का अय बना लेता है तो यह वशीकरण है। इसमे छात्र की 
सेनाक्षो के विध्वस और प्रदेश की विजय के बाद, अगीकररण (&एए८८४७०॥) द्वारा 
शत की सत्ता बिल्कुल समाप्त कर दी जाती है । 

इतिहारा मे वशीकरण के अनेक उदाहरण है। अयेजो ने छृठीय वर्मा युद्ध 
(१८८६) के बाद वहाँ के राजा को हराकर उसे भारत के ब्रिटिश साम्राज्य मे मिला 
लिया ) आधुनिक इटसी का निर्माए सार्डीलिया के राज्य द्वारा १८४६ में दो सिसलियो 
के राज्य के तथा टस्कनी, पार्मा, मोडेना की डचियो के तथा १६७० में पोष के राज्यों 
के वश्चीकरण हारा हुआ। १८६६ म॑ प्रशिया ने हतोवर के राज्य, नासौ (प्रह्यण) 
की इची त्तथा हस्तो कैसल के एलेबदोरेट' तथा माइन नदी के फ्रैकफीर्ट का वश्यीकरण 
किया । १६०० म ग्रेट ब्रिटेन ने आरेंज फी स्टेट तथा दक्षिण ग्रफ्री झा के गणाराज्य को 
और १६३६ में इटली न एवीसीनिया को अपने सशेज्नाज्य का अग बना लिया । 

(ग) ज्ञान्तिगसचि (०८४९७ 77०४(४) - युद्धावसान की सर्वाधिक लोकप्रिय 
रीति शाति-सधि है, इसे ऐसा नाम देने का यह कारख है कि इसरो युद्ध की समाप्ति 
होफ़र शर्त की स्थापना होती है 4 इससे शुद्धकारी देशों से पुत घान्तिपूर्ण मैत्री 
सम्बन्धों का आरम्भ होता है। शान्ति सवि से पहले प्राय सघिवार्ता चलाने के लिए 
एक श्रवहार या सामान्‍य रणविराम ((द8टव! &70॥550०6 ) होता है १ इसका श्मि- 
प्राय शमूवापूर्ण लड़ाई के कार्यो को कुछ खमब के लिए स्थगित कर देना है, दोनो पक्षो 
की ओर से सोलाबारी और झ्रात्रमण प्रत्याक्रणश की सैनिक फार्यबाहिपाँ बन्द कर 
दी जाती है ॥ यह यदि किसी विद्ोप क्षेत्र भें किया जाय तो इसे स्थानोय रण॑विराम 
(4,००३ #7750०९) वहा जाता है, यदि यह समूचे रणाक्षेत्र के लिए बिया जाब तो 
इसे सामान्‍य (5८0८०) रर्विराम कहा जाता है। इसे करने का श्रधिकार प्रधाव 
सेनापतियों घा क्ुटनीतिक प्रतिनिधियो को होता है तथा इसबी पुष्टि राज्य की उच्च 

>... परिन रीनन रज< (पाए २००ए७० 0०7ए८४००) को सभ्यकात से जर्सेनी पे कुछ 

राजा ख़ुना करते ये, द हें इसको निवाचक होने के कारण इलेखर (झाश्ट/०९ कहा जाता था 

और इतका प्रदेश (छ६०८०५॥८) कइलाता था | 

३8. अग्रेली में इसके (रिप /जत।8७०० और ॥7४०७ का स्योग दोता दे | द्वन दोनों को 

यद्यपि पर्यायवाची समभा जाता है, किर भी 88गा7४7८८ अल्पकाल के लिए शचुतापूर्" सैनिक 

काये रपसित करन/ दे भौर 77७८८ कुछ सम्दे समत्र क लिए समा बरना हे | स्व “र्टि से इसहें 

अल्पकृालिक भोर दीधकणलिक रणविराम कह सकते हैं । इनके लिए प्राचीन भारतीय शब्द अबद्दार 

है--मछाशारत में इसका कई वार अ्ये थ दुस्व दै--पैसे द्वौपदी के स्वयवर के दाद राजाप्रों में हुई 

दाह बन्द्र करने के सिक--विववासबदारोडममासुडादबाह्मणसड्तात्‌ ईहम२००४) तथा प्व 

राजत्रवढारों बभून (५॥२८२।००) | अवइर ठथा ४7750: दोनों का मूल शब्दारें लडाइ के 
लिए लिकाले गए इथियारों का रूझेर लेना और शपति बी स्थिति में ले आना है. | 
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सत्ता द्वारा होती हे। उदाहरण्ार्थ, प्रथम विश्वयुद्ध मे ११ नवम्बर १६१८ को रणाविराम 
हुआ था तथा इस दिन ११ बजे दोनो पक्षो की ओर से तडाई के! सब सैनिक कार्य 
बन्द कर दिये गये थे । रणएविराम से हथियारों की लडाई बन्द होती हे, युद्धावस्था का 
अवसान नही होता । रणविराम की वार्त्ता युद्धकारी देझो मे पत्रो द्वारा अथवा विद्येप 
वार्तावह (]ध८४०४०७०7) दूतो ह्वारा की जाती है। झत्रु के तार्तावह और रणाविराम 
का सफेद भण्डा लाने वाले व्यक्ति अवध्य समझे जाते है । 
शान्ति-सधि की सभी क्षर्ते रणविराम के समय तय नही हो रकती । अत इस 
समय शान्ति-सधि की झ्लारम्भिक बाते तय की जाती है, इसे आारम्मिक या उपन्सधि 
(एशथाणापध+ ४८०५) कठते हैं, इसके झ्लाघार पर बाद में अश्तिम और निश्चित 
सधि की जाती है, इसे पूर्ण सधि (40क07/० 77९99) कहते हैं। आजकल पूर्ण सचि 
प्राय अवहार या रणविराम के काफी समय के वाद होती है। योरोप मे आस्ट्रिया, 
फ्रास और सार्डोनिया का युद्ध ११ जुलाई १८५६ को बिल्लाफ्राका (५७॥॥॥७४॥४००७) की 
प्रारम्भिक वार्ता से बन्द हो गया, किन्तु पूर्ण सधि १० नवम्बर १५५६ को ज्यूरिस मे 
हुई । फँको जन युद्ध मे लदाई की समाप्ति २६ फरवरी १८७१ की वर्साय की प्रार- 
म्भिक वार्ता (9: ८वए)०77९७)) से हुई, किल्त्‌ पूर्णा सधि १० मई १८७१ को फ्रैकफोर्टे 
में हुईं। प्रथम विग्वयुद्ध मे रणविरास या अवहार ११ नवम्बर १६१८ को हुआ, किन्तु 
मिनराष्ट्रो की शान्ति-सधि जर्मनी के साथ २८ जून १६१६ को, हगरी के साथ ४ जून 
१६२० को तथा तुर्की के साथ १० झगस्त १६२० को हुई । 
द्वितीय विश्वयुद्ध का अवहार (4॥7078(00०) जर्मनी के बिना शर्ते आत्मसमर्पए 
के साथ ८ मई १६४५ क्नों हुआ, किन्तु उसके साथ सधि के विपय में मित्रदप्ट्रों में उग्र 
मतभेद होने के कारण पूरा सधि श्रव तक नही हो सकी । १६५१ में स० रा० भ्रमरीका, 
ग्रेट ब्रिटेन और प्रास ने तथा २५ जनवरी १६५४४ को मोवियत रूस ने इसके साथ 
थुद्धायस्था का अत किया। जापान से १४ अगस्त १६४४५ को झात्मसमर्पण करते हुए 
य्रुद्ध बन्द कर दिया, किन्तु स० रा० ग्रमरीका तथा अन्य देशा के माथ इसकी शान्ति- 
सधि छ वर्ष बाद १६५१ में ही सम्पन्न हो सकी । 
चान्ति सधि करने का ग्रधिकार राज्यो के अध्यक्ष राजाओं तथा राष्ट्रपतियों 
को होता है । वैटल ने उहा है कि राजा के वबन्दी हो जाने पर यद्यपि वह राजपद के 
अधिकार से वचित नही होता, किन्तु झत्ु के साथ सधि करने के ग्रधिकार से वचित 
हो जाता है। प्रेट ज़िटेन मे राजा को युद्ध छेडने और सधि करने के श्रसीम अधिकार 
हैं। कई देशो में सविधान द्वारा झासनाष्पक्ष के सधि करने के अधिकार पर कुछ प्रति- 
बन्ध लगाये जाते है । उदाहरणार्थे, स० रा० अ्रमरीफा मे सधि का सीयेट द्वारा पास 
क्या जाना आवश्यक है। १६१६ की पेरिस की शान्ति परिपद्‌ में यद्यवि स० रा० 
झमरीका की ओर से उसके राष्ट्रपति विल्सन दसगे सम्मिलित हुए ये, वर्साय को सचि 
उनकी सहमति से तय हुई थी, किन्तु सीनेट ने १६ मार्च १६२० को इस सधि को 
अम्वीकार कर दिया । 
झ्ान्ति सधियो मे यदि इन्हे लागू करने की तिथि का स्पष्ट उप्नेखग हो तो 
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इन्हे हस्वादार किये जाने की तिथि से लागू छुआ समझा जाता है। शीज्ञगामी सवाई" 
प्रेपण/ के झाधुनिक साधनों के झ्रभाव मे पहले कई बार युद्ध के भूमण्डल के झनेक भागी 
मे विस्तीर् होने पर, दोनो पक्षो को युद्ध बन्द होने की सूचना देने के लिये बुछ समय 
आवश्यक होता था, श्रत शात्ति गाँध करते सगय लठाई बन्द करने की कोई भावी 
तिथिया अवधि निश्चित की जाती थी नैपोलियन के साथ ग्रेट प्रिठेन की १८०१ की 
आमियेज (8ए॥८०७) की सन्धि में हिन्द महासागर से यडाई बन्द करने के लिये पांच 
भास की ग्रतलि तय की गईं नी, क्योकि उस समय सवाद पेषछ के साधन दर्तमात युग 
बी भाँति उन्नत नद्गी ये भर दूरवर्ती समुद्रो मे विद्यमात अपने जतपोंतो को समाचार 
गा आाज्ञाय पहुँचाने मे बहुत समय लगता था! जव श्ान्ति-सन्धिगों का अतुसमर्थन 
(रव्तीत्थाण) झावश्यक होता है तो ये इसके बाद ही लागू कौ जाती हैं, यदि यह 
अशुरापर्थन न हो तो सडाई पुन झारम्भ को जा सकती है। कई बार शातिन्सधि हो 
जाने के बाद भी लडाई चलती रहती है। रूस जापान युद्ध मे यद्यपि श्रमरीकन राष्ट्रपति 
के प्रयरतों से शानि-सन्बि ५ सितस्वर १६०४ ये हो गयी, विश्तु लडाई बन्द करने के 
समभौते पर १४ सितम्बर तक हस्ताक्षर नहीं हो सके और १६ मितम्बर तक शतुता- 
पूर्ण युद्ध कार्य चणते रहे । 
झान्ति-सन्धि के प्रभाव भर परिणाम (छाए शत ेल्फञ8 06 2८४५९ 

पर॥४) --इसका पहुला सामास्य प्रभाव वह है कि युध्यमान देशों के मध्य पुत- 
शान्तिपूर्ण मैत्री सम्बन्ध स्थापित हो जाते है। श्यान्ति-सन्धि लागू होते ही दोनों पक्ष 
शप्ट्रपरिपार ([*५८०॥५ ० २५०7५) के सदस्यों द्वारा शातिकाल में पालत किये जाते 
वाले कर्तव्यों तथा अधिकारों का उपभोग करने लगते हे। युद्धक्‍ाल मे वैध समभे; जाते 

बाते सभी कार्यो की वैधता समाप्त हो जाती है अब शन््सनाप्रा पर तथा उसके दुर्गो 
पर प्राक्मण, उसके प्रदेश एर वलपूर्दक श्रधिवार, उसके जहाजों का पकइना तिपिद्ध 

एन अवैध कार्य समझे याते हैं । यदि शान्ति सन्धि को सूचना प्राप्त त होने के कारए 

किन्ही क्षेत्रों मे सेनाग्रो द्वारा ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्य झिए जाते है तो इसका हर्जाता दिया 

जाता है श्रौर शान्ति सत्य के समय की स्थिति बवाये रखने का प्रयत्न होता है। शान्ति 

सधि के बाद युद्धवन्दियां। को झुक्‍्त कर देता चाहिए, पकड़े हुए लहाजों को छोडता 

तथा झअधिइत प्रदेश को खाली करना आपश्यक है। दोनो युध्यमान देशो मे तथा इनपे 

नार्गारिकी मे युद्ध से पदले की तरह का शात्तिपूर्णा सम्पर्क स्थापित हो जाता है। यरुद्धा- 

रम्म के समय मंग हुए दौता सम्बन्ध पुत्र घुष्ट होते हैं, दोनों पक्ष राजदुती का आदाव- 

प्रदाव करते है श्लोर वाशिज्यदून (20055) अपना कार्य करने लगते है। 

खुपरा, प्रणा जितशेणर्फएबदर (९४७ २७४आएं८ा७) का वियन है, अत्तके 

अनुसार झान्ति-सन्बि के समय दोनो पक्षों झरा जीतेगरएु प्रदेश और सम्पत्ति के 

उपभोग का अधिकार उन्हे दिया जाता है, बश्चतें कि शञाति-सान्बि में इसके लिए कोई 

विशेष व्यवस्था न ती जाय। सावेनह्ाइम के झब्रो मे इस प्रकार झआऊमण करने बले 

युध्यमाल पक्ष ढारा छीती हुई झत्रुराज्य वी सारी चल भम्पत्ति जैप्ते गोलाबास्द, 

खाय पदार्भ, हृजरियार, पवराज्ि, घोठे, यातायात वे साघन विद्धेता के समझे जाते 
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हैं ।' बच्र्‌ का जीता गया प्रदेच्न भी विजेता का गाना जाता है । किन्तु श्राजकल झाति-सन्धि 
द्वारा विधिपूर्वेक इसे प्राप्त करदा अधिक अच्छा समझा जाता है । ज्ञाति-सन्धि नहोने पर 
भी विजेता राज्य इसे झगी कररा (005४०07 ) ढारा झपने राज्य गे मिला सकता है। 
इसका एक मनोरजक उदाहरण १६१२ का तुर्की-इटली युद्ध है, इसमे इटली ने तुर्वी 
से ट्रिपोत्ती और साइरेनायिका (2५ए८००७7०७ ) के प्रदेश छीनने के उद्देब्य रो उसे परास्त 
किया था। तुर्की शाति-सन्धि में इन प्रदेशों को स्पष्ट रूप से देते के लिए तैयार नही 
था, इटली इन्ह लेने के लिए कटिवद्ध था। अत दोवों पक्षों ने लौजान में १८ अक्टूबर 
१६१२ की शाति सम करने में पहले १५ ग्रक्यूबर को एक प्रोतोकोल समभौता किया, 
इसके ग्रनुसार तुर्की ने तीन दिन के भीवर उययु क्त दोनो प्रदेशों को पूर्णा स्वायत्त ज्यासन 
देकर भ्रपनी प्रभुमत्ता का परित्याग करना स्वीकार किया। इसके स्वतस्त्र होने पर 
दोनो देशों मे सधि हो गई झौर इटली ले ट्रिपोली तया साइरेनायिका को अपने राज्य 
का अग बनाने की घोषणा की और सम्बद्ध राज्यों को इसकी सूचना दी ।* 
शान्ति-सन्धि का तौसरा प्रभाव सामान्‍य क्षमादान (6छ0दा० /7659) 
होता है। इसका यह झभिप्राप है कि युद के समय युदकारी देशा वी सेनाग्रों तथा 
उनके प्रणाणनो द्वारा शतुजनों के पिरुद् किए गए ग्पकारपूर्ण (६४7०70९20॥) और 
दण्डनीय कार्यों के लिए दिए जाने वाले दण्डो से उन्ह छूट या उन्म्ु॒क्तित मिल जाती है। 
कई थार सपियो मे क्षमादान की घारा का पिशेप रप से उल्लेख होगा है। यह क्षमाइान 
सामान्य रूप से झत्रु के विरुद किए गए अ्रपकारपूर्णा कार्यो के लिए होता है, भ्रपनी 
सरकार के प्रिरुठ् किये गए उण्डनीव कार्य इसमे नहीं आते, वशर्ते कि सन्यि मे इसके 
लिए स्पप्ट व्यवस्था न की गई हो । तस ने १८७८ मे तुर्की के साथ सैन स्टीपानों की 
राधि करते हुए उसब्री पारा १७ मे यह छातें रखी थी कि तुर्की इस युद्ध मे उसका साथ 
छोडने वालो को भी माफ कर देगा । सामान्य रूप से ऐसे व्यक्तियों पर राजद्रोह झ्रादि 
के भ्रभियोग चलाये जाते है। इस क्षमादान का सामान्य अपराधों के साथ कोई राबध 
नहीं है । यदि कोई युद्ध वन्दी अपनी बन्दी दक्या म कोई हत्या करता है तो झाति-सन्धि 
के बाद इसके लिए उस पर मतुष्य-हत्या का अभियोग चलाया जाता है। 
चौथा प्रभाद युद्धवन्दियो को झान्ति सधि होते ही एकदम मुक्त कर देना है। 
इस विषय मे पुरानी व्यवस्था १६२६ के जेनेना अभियमय दे अनुच्छेद ७५ मे की गई 
थी, इसमे कहा गया था कि झाति सन्यि सम्पनत होने पर यथासम्भव झीक्र ही युद्ध- 
बन्दियों को स्वदेश भेज दिया जायगा । क्ल्‍तु हूसरे विदवयुद्ध के अनुभव से इसम 
सझोघन की आवश्यकता अनुभव हुई । इटली, जमनी और जापान द्वारा बिना सर्त 
आत्मसमर्पँरा कर देने के बाद सुरप युद्धकारों देशों म कई व्यों तक कोई शान्ति-सान्थि 











४. आपेनद्दाइम-इग्ग्यनेशल ला; स० २ पू० ६११ 

५- वद्दी--आपेनइाएस ने इसे प्रच्चु न इस्तान्यर (0००८८४८प ८०5$:००) फ्द्ा दै | 
किन्तु डीना (0।6०७) का दद्द विचार दे फ्ि यद अ्रच्चन्न इस्तान्तर नहीं किन्नु लुडीं द्वारा श्न 
प्रदेशां में ऋपनी सत्ता का त्याग (0कशा८्वाणा) या, इस्नों ने इन पदेधों के म्वामीददीन होने 
को दा में दनका क्रावेशन (0०८०७०७७७०४) करके इन पर अपन्य आएिकार स्थापित क्या | 


भ्ह््र अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


नहीं हो सक्री। इस समय वास्तविक लडाई बन्द हो जाने पर युद्ध वन्दियो का झजुन 
देशो मे निरोध (70८(धगध०) बताये रखना अनावब्यक तथा झन्यासपूर्ण समझा 
गया। झ्रत १६४६ के जेनेवा अभिसमय के अनुच्छेद ११८ में उपर्युक्ल नियम का 
सशोवन करते हुए बडे स्पप्ट और असदिग्य दाब्दों मे यह कहा गया--क्ि “'क्रियाशील 
अजरुतापुर्णा कार्यो के वसान ((08590०0७ ठ बला १० #0०54॥0८5) के बाद अविलम्ब 
युद्धवन्विया की मुवित तथा स्वदेश प्रत्यावत्तन होना चाहिए ।” “शचुतापूर्णं कार्यों के 
सक्तिय ग्रवसान का अर्थ अल्पकालिक रखविराम सन्वि या ब्रवहार (57%57०8) 
नही है, जिसकी समाप्ति पर पुन सडाई आरम्भ होने की सम्मावना द्वो, किन्तु झतु के 
पूर्णा आत्मसमर्पश के बाद ऐसी विरामसम्बि है, जिसके दाद पुन युद्ध आरम्भ होने की 
राम्भावना न हो। इस अवस्था में युद्धबन्दियों को फौरन मुबत कर दिया जाता 
चाहिए। जमंनी के साथ मित्रराष्ट्रो का सक्रिय युद्ध १६४४ मे समाप्त हो गया था, 
शाति-सन्धि अब तक भी न होने पर १६४६ तक मित्रराष्ट्रो ने सब जर्मन थुद्धबन्दी 
मुक्त कर दिये थे। 
पाँचयाँ प्रमाव युद्धावस्था की समाप्ति है । विरामरान्धि (67/50८०) तथा 
शान्ति सन्धि (908०० 746०५ ) में एक बडा महत्वपूरां अन्तर यह है कि विरामसन्धि 
से केवल अस्थायी रूपम हथियारो द्वारा लडाई बन्द हो जाती है, किन्तु युद्ध की 
स्थिति बची रहती है। यह लडाई किसी भी समय विरामसन्धि की समाप्ति पर पुन 
छिद सकती है किल्तु शान्ति सन्वि के बाद लडाई स्थात्री रूप से बन्द हो जाती है भौर 
इसके पुन छिड़ने की कोई सम्भावना नही होती ! झाति सन्धि के कुछ ग्रन्य परिशाम 
थे हैं- युद्ध से पहले लिये गये ऋण और सविदाएँ (2069८७४) पुनरुज्जीवित हो 
जाती है। ज्ञाति सन्धि पर हस्ताक्षर करने के बाद डात्रु के श्रदेश से उसकी सामग्री का 
बलपूर्वक उपयोग और घन की जबर्दस्ती वसूली (२८तएञ्ञत0त५ बात 0070#्रा 
४४०४5) नहीं की जा सकती । घुडकाल मे जत्र द्वारा छीवी गई वैयकितक सम्पत्ति उन्हे 
लौटा दी जाती है इसी प्रकार यरुद्बन्दियों से ली गई चहुमूल्य वस्तुएँ भी उन्हे वापिस 
की जाती हैं । सन्धियो के सम्बन्ध में आपेनहाइम ने यह लिखा है' कि युद्ध छिडने पर 
जिन सन्धियों का पालन स्थगित हो जातय है शाति सन्धि के बाद थे पुनशज्जी वित हो 
जाती है। प्राय शान्ति-सन्धियों में दोनों पक्ष इुनरुज्जीवित !की जाने वाली सन्धियों के 
बारे गे बिशेष ध्यवस्थाएँ करते है॥ १६४७ में दितीय विद्वयुद्ध के बाद इटली की 
शाति सन्धि में मित्रराष्ट्रा ने इसके अनुच्छेद ४४ में यह व्यवस्था की थी कि इस रान्धि 
क लागू होने के छ महीने के भीतर मिवराप्ट्र इटली को यह सूचित करेंगे कि दोनों 
देशों की कौय-सो सन्वियाँ वे बनाये रखना या पुनरज्जीवित रसना चाहते हैं, इसके 
अतिरिक्त झन्य सभी सन्धियाँ रद्द समभी जाएँगी । 
अन्य स॒न्विया वी भाँति झति-सन्वियो ह। पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा 

के साथ किया जाना चाहिये। इनमे निर्धारित डातों के अनुसार झधिहत प्रदेश को खाली 





६. आपेनइाश्म--इण्रनेरानन्द लॉ, ख ३) पृ० ६१५ 


युद्ध कौ समाप्ति]तया पूर्वावस्था श्श्३ 


करना, थुद्ध का हर्जाना दैना, नई सोमान्त रेझाओं का निर्माण बडे जटिल कार्य होते है, 
इनके लिए कई बार विशेष आयोग नियत किये जाते है। कई बार सन्वि की छर्ते पूरी 
कराने के लिए पराजित पक्ष के प्रदेश पर सैनिक अधिकार रखा जाता है । प्रथम विश्व- 
युद्ध के वाद वर्साय की सन्धि में ऐसी व्यवस्था की गई थी और इसके अनुसार १६२२ में 
जमेंनी हारा क्षतिपू्ति की अदायगी न होने पर फास ने जनवरी १६२३ गे उसके रूर 
के श्ौद्योगिक प्रदेश पर सेनाओ द्वारा कुछसमय के लिए कब्जा कर लिया था। 
इशाति-सन्धि की पूर्पुेरूप से अथवा आशिक रूप से भग किया जा सबता है | एक 
पक्ष द्वारा उसकी व्यवस्थाओं के उल्लघन से यह सन्धि स्वयमेव रह नही हो जाती । 
दूसरा पक्ष इसे इस आधार पर रद्द कर सकता है, किन्तु यह तभी होना चाहिए जब 
इसकी ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण और आवश्यक जर्तों का दूसरे पक्ष द्वारा भग किया जाय ! 


>पूर्वावस्था (?०ल्‍धपांएंणा 


पूर्वावस्था का भ्रमिश्राय (](८३०॥०३४ ० ए0०॥॥णााए7) ) ->आधुनिक भ्न्तर्रा- 
प्ट्रीस कानून ने यह परिभाषा रोमन कानून से ग्रहण की है । इसका प्रयोग उस समय 
किया जाता है जब कोई प्रदेश, व्यक्ति या सम्पत्ति युद्धकाल में शत्रु के श्रधिकार में चले 
जाने के बाद, युद्ध के समय या उसकी समाप्ति पर पुन ग्पने पहले स्वामी या प्रभु के 
अधिकार मे आ जाती है, इसे इनका पूर्वावस्था में आना दहा जाता है । पूर्वावस्था का 
बाचक लैटिन शब्द 7०४४ (पूर्व ) तथा [0८० (सीमा) के दो शब्दों से मिलकर बना 
है ९ रोमन कानून में इस झब्द का व्यवहार उस समय किया जाता था, जत्र रोमत 
किसी ऐसे देश पर झाक्रमण करते थे जिसके साथ उनकी मैत्री सन्धि नहीं होती थी । 
ऐसे राज्य पर झआकमरा करने वाले रोमत शत्रु द्वारा दास बनाये जा सकते थे और 
उनका सामान जब्त किया जा सकता था। पूर्वावस्था का नियम यह था कि (१) यदि 
इस प्रकार दास बनाया गया रोमन नागरिक रोमन साम्राज्य की सीमा में लौट आता 
था तो वह स्वत' (9$0 +80(0) रोमन नागरिक के उन सत्र अधिकारों को पा लेता था, 
जो उसे बन्दी बनाए जाने से पू्े प्राप्त थे । (२) विदेशी राज्य मे प्रवेश के बाद जब्त 
की हुई सम्पत्ति यदि रोमन साम्राज्य की सीमा मे वापिस लाई जाती थी | तो इस पर 
इसके भूतपूर्व रोमन स्वामी का अधिकार हो जाता था । इस रिद्धान्त का प्रयोग वतंमान 
समय मे झलत्रु ढ्वारा जीते प्रदेश के उसके मूलस्वामी के पास लौट जाने के सम्बन्ध मे 
किया जाता जाता है। विजित प्रदेश अपने सूलस्वामी को कई प्रकार सं मिल सकता है। 
पहला प्रकार अधिकृत श्रदेश से शत्रु का स्वयमेव हट जाता है भ्रौर मूलस्वामी द्वारा 
इस पर फोरन अधिकार कर लेता है। इसे झत्रु से कोई थन्य वैध राजा भी जीत 
सकता है और जीतने के बाद इसे मूलस्वामी को लौटा सकता है। जनता के सामूहिक 
विद्रोह द्वारा यह प्रदेश अतली मालिक को मिल जाता है। झान्ति-सन्धि मे भी इसे 
गूलस्वामी को सौटाने की व्यवस्था हो सकती है । अस्तर्राष्ट्रीय कानून मे पूर्वावस्था के 


७. आपेनदाईम -इस्टरनेरानत तॉ, स० २) पृ० घ१८६ 


भ्र्श्ड प्रत्तर्राष्ट्रीय कानूव 


हिम्तुलिखित तीन प्रभाव होते है --- 

>... पक) बस्ठुओं को पूर्वावस्था आप्त होना [लाए ॥0 एपहाएक। एशा- 
00075) --युद्ध द्वारा किसी प्रदेश पर शत्रु की सेनाओ का अविकार हो जावे पर भी, 
भ्रन्तर्साप्ट्रीय कानून की दंप्टि से इस पर शत्रु की प्रमुसता (5०४टा०्य879/ स्थापित 
नही होती । यदि शत्रु इस पर वशीकरण (5पघरणुण्डक्ा०४०) हारा अपनी प्रभुक्ता 
स्थापित नही करता तो इस पर कानूनी स्वत्व भरतप्रर्वं झासक का ही माना जाता है, 
भले ही वह इस पर अपने स्वत्व का प्रयोग न कर सके। ज्योही झत्रु इस प्रदेश से 
स्वयसेव, जनता के विद्वोह से अथवा मित्रदेशो के सैनिक दबाव के कारण हटता है, वो 
स्वत इस प्रदेश मे पूर्वावस्था लौट झाती है। यह प्रदेश और इसके व्यक्त भूतपूर्व वैध 
प्रभु की सत्ता के आधीन समझे झाते है | इस त्रदेश में घटित होने खाली सब महत्वपूर्ण 
घटनाओं के लिये झन्य राज्य उसी शासक को उत्त रदायी समभने लगते हैं । 

(खत) बंध कार्यो को वेघता (7,०2४ ० ०89] &०(७)-- किसी प्रदेश मे 
सैनिक भ्रधिकार रखने वाली शक्ति से वैध कार्यों पर पूर्वांवस्था का कोई प्रभाव नहीं 
पडता। झलन्नु के लौट जाने से पहले उस द्वारा किये ग्रए वैध कार्यों को अवैध नहीं 
बनाया जा सफता | यदि उस समय उस शक्ति ने कुछ कर एकत्र किये हैं, स्थावर 
सम्पत्ति की पैदावार बेची है, युद्ध के नियमो का पालन करते हुए अपने अधिकार मे ग्राई 
चल सम्पत्ति का बिनियोग किया है तो थुद्ध के वाद इस प्रदेश पर पुत अधिकार प्राप्त 
करने बाला वैध शासक उपय क्त व्यवस्थाओों को बदल नहीं सकता । इन वार्यों के किये 
जाने की श्रावश्यक झर्त यह है कि ये उसके श्रधिकार के समय मे (0प्राणाह 0० 
०००ए०००॥) किये गये हो । 

फ्रेंको जर्मन शुद्ध के एक उदाहरग्य से यह स्पष्ट हो जर्यगा। झवदूबर १८७० 
में फ्रास के दो जिलो--म्यूज् तथा म्यूरते ([2६997072765 ७ी 66 3 %/९॥४९ शा0 
0८ [3 (८८:४८) पर जन सेनाओ का अधिकार था। इसी समय बलिन की एक 
फर्म ने जमंस सरकार से इन जिलो में वाक (०थ:) के १५००० पेड गिराने का ठेका 
जिया और इसके लिए २२५४० पौंड की राशि अग्निम रूप मे प्रदान की। बलिन की कश्पनो 
ने अ्रपते ये साविदिक अधिकार (०००४७०४७७] 778॥(5) एक दूसरी कम्पनी को बैच दिये ! 
इसने मार्च १८७९६ तक €००० पेड दाटने और बेचते के बाद शेप ६००० पेड काटने 
का ठेका तीसरी कम्पनी को दे दिया । इसने जमेव सेनाओं के रटवे हुए कुछ बेड काटे। 
किन्तु इसी दीच में ढोतो पक्षों में फ्रेक्फोर्ट की सन्धि हो गयी। जर्मन सेनाये स्वदेश 
लौट गयी, फ्रेंच सरकार का इस प्रदेश पर पुन अधिकार स्थापित हो गया, उसने ठेकेदारों 
को पेड काटने से रोक दिया और उन्हे कोई हर्जाना नही दिया, क्योकि जमे सरकरर 
को इस प्रकार का ठेका देने का अधिकार केवल ग्रपने अधिकारकाल में था, उत्तके वाद 
उसका यह कार्य सर्वेया अवैध था, झत फ्रच सरकार ने इसे स्वीकार नही क्या १ 

(ग) भर्देध कार्यों को श्रवेघता (089॥9 ० गट४३3 ॥८०५)--यदि युद्ध के 
समय झधिदार करने वाली दाकित ने कुछ ऐसे कायें किये हैं, जो अन्चर्राष्ट्रीय कानूय 
की दृष्टि से उसे नही करने चाहिए ये तो पूर्वावस्था इन्ह ग्रवेघ हो समकेगी। यदि 


युद्ध कौ ससाप्ति तथा पूर्वावस्था श्श्श 


उसने राज्य की कुछ अचल सम्पत्ति बेची है तो युद्ध के बाद यह इसे खरीदने वालो से 
बगैर मुआवजा दिये वसूल की जा सकती है । यदि उसने अधिकार न होते हुए कुछ 
व्यक्तियों को पद दे दिये हैं तो ये उनसे युद्ध के बाद छीने जा सकते है । 
इस नियम की मर्यादायें ([,/फ्शाशा075 0 4॥6 720८076)--पूर्वावस्था का 
नियम केवय वही तामू होगा है, जहाँ जीता गया प्रदेश युद्ध मे या युद्ध की समाप्ति 
के बाद भूतपूर्व वैध शासक के पास लौट झाये | किन्तु जब कोई विजित प्रदेश कुछ 
समय तक झान्ति-स्धि द्वारा झत्रु को शिया जाय, जीत लिया जाय, ब्गीकरण 
(8००७६७४०07) ढवारा राज्य मै मिला लिया जाय और वाद मे अपने मूलस्वामी के 
अधिकार मे आये तो पूर्वावस्था का नियम लाग्रू नही होता । इसके लिए किसी मध्य- 
वर्ती शासन (7/077०8०पाएए) का बव्यवधान नहीं होता चाहिएं। यह नियम केवल 
युद्धकालीन सैनिक झ्रधिकार के सम्बन्ध में खागू होता है, शास्तिकाल मे चिरकाल तक 
दूसरे राज्यों के अधिकार में रहने वाले प्रदेश इस नियम का लाभ नहीं उठा सकते यह्‌ 
हैस फंसल ([7०५७५४ ०४५५८!) के निम्नतिस्ित उद्यहरण से स्पष्ट हो जायगा। 
हैस कंसल का मामला (र९६5६९ (३५५६३ ४ (:७५८)-१८०६ मे फ्रास शोर प्रशिया 
में युद्ध छिडते पर नैपोलियन बोनापार्ट की फ्रेच सेनाप्नो ने हैस फैसन के तटस्थ भदेश 
पर ग्रधिकार कर लिया तथा इसके दासक (ए&|टलंठा) को इस ग्राघार पर यहाँ से 
खदेड दिया कि उसकी सशस्त्र तठस्थता से फ्रेच सेना की सुरक्षा सकटग्रस्त हो गयी है 
१८०७ तक यह प्रदेश फ्रास के सैनिक शासन मे रहा। इसके बाद रूम के साथ टिलसिट 
की सधि फरने पर गैपोतियन से इसे वैस्टफेलिया नामक नये राज्य का भ्रग बना दिया 
श्रौर इसकी राजगद्दी पर अपने भाई जैरोम बोनापार्ट को विठाया | इस राज्य का कुछ 
भाग नैपोणियन से अपने पास भी रखा, दोनो भाइया ने इसके बंटवारे के विपय मे २२ 
अप्रैल १८०८ को एक समझौता किया | हैस कैसल के इलेक्टर ने अपने प्रजाजनों से 
कुछ ऋण सेने थे । इसके सम्बन्ध मे जेरोम का यह कहना था कि इनकी अ्रदायगी नैपो- 
लियन को होती चाहिये क्म्रोकि इस प्रदेश का विजेता होने से वही इसका वास्तविक 
स्वामी है। भरत. उसने इन पर अपने दावे का परित्याग किया । नेपोतिपन ने यह 
घोपणा की कि उसने इस प्रदेश के पूर्स स्वामित्व और उपभोग के बदले मे इन ऋणो की 
झदायगी जेरो म को सौप दी है । १८१३ के अस्त में नेपोलियन की शर्तित क्षोरा होने पर 
मित्रराण्ट्रो ने एक सबि द्वारा हैस केसल इसके सूलस्वामी को वापिस लौठा दिया ६ 
काउण्ट बान हान (ए०ण्पा ए०प छ40०) नामक एक थद्दे जमीदार को हैस 
कैसल के इलेक्टर ने फूछ धनराशि उघार दी थी, उसने इसमे से फुछ भाग नैपोलियत 
को लौटा दिया और उसकी प्रेरणा से मेंकलेनवर्ग के ड्यूक ने १५ जून १८१० की ग्राज्ञा 
द्वारा उसे पूरे ऋरा की झदायगी गे मुक्त कर दिया । हैरा केसत के इलेक्टर ने इसे अवैध 
मानते हुए यह कहा कि यह लुटेरे का कार्य हे, विजेता का नही, उसे अपनी पूरी धनराशि 
वापिय मिलनी चाहिए। किन्तु उस समय इस भामले की अपील सुनने वाले न्यायालय 
ने इस विपय मे पूर्वावस्था का सिद्धान्त लागू नदी किया, क्योकि हैस फैसल वी विजय के 
बाद इस पर नैपोलियन का पूरा झधिकार स्वापित हो गया था, १८१३ मे इलेक्टर का 


शरद झन्तर्राष्ट्रोय कानून 


स्वदेश मे वापिस झाना वेस्टफेलिया के ज्ञासन के एक लम्बे व्यवघान के बाद हुआ, इसे 
पुराने श्ासव को जारी रखने वाला नही माना जा सकता, इस वीच मे नैपोलियन द्वारा 
किए गए सब कार्य वैघ थे, भले ही उसने ऋणो की पूरी अदायगी न की हो । शरद 
न्यायालय का निर्णय हैस कैसल के इलेक्टर के प्रतिकूल हुआ ॥ 


अद्वाइसवाँ प्रध्याय 


तटस्थता 
(र९णा आओ) 


लक्षण ((0८0०007)---य्रुद्ध छिडने पर उसमे भाग न लेने वाले तथा इस 
संघर्ष से पृथक्‌ रहने वाले राज्य तठस्थ झोर इनकी यह प्रद्ृ॒क्ति तटस्थता (९८ए।७॥६५ ) 
कहलाती है । लारेन्स ([,2फ्रा८१०८) के झन्दो मे तटल्थता राज्यो की वह अवस्था है, 
जिसमे युद्ध के समय वे इरा सघपं मे कोई भाग नही लेते तथा दोनो युध्यमान पक्षों से 
अपना द्ञान्तिपूर्णे सम्पर्क बनाए रखते है । बिन्‍्करशोयेक (897:८:७६४०८८) के मतानु 
सार बही राज्य तटरथ कहे जा सकते हैं, जो युद्धकारी शक्तियो मे से किसी पक्ष की ग्रोर 
से नही लडते और जो मैत्नीसधि द्वारा किसी पक्ष के साथ नहीं बँघे होते । फेनविक के 
कथनानुरार “बीराबी शताब्दी के आरम्भ मे स्वीकार की जाने वाली तटस्थता का लक्षण 
यह किया जा सकता है कि यह ऐसे राज्य की कानूनी स्थिति है, जो दो राज्यो भ्रथवा 
राज्यसमूह्ो मे युद्ध छिडने पर इससे श्रथक्‌ रहता है, दोनों युभ्यमान पक्षों के साथ अपने 
कुछ अषिकार बनाए रखता है तथा परम्परागत कामूनो से, भ्रन्तर्राप्ट्रीय श्रभिसमयों से 
तथा सन्धियों से निश्चित किए गए कुछ नियमो का पालन करता है।”” स्टार्क ने लिखा 
है- "सामान्य लोकप्रिय अर्थ मे तटस्थता किसी राज्य की उस प्रद्धत्ति को व्यक्त करती 
है, जिसमे वह राज्य युघ्यमान पक्षों के साथ लडाई नही करता ग्रौर शत्रुतापूर्ण कार्यों मे 
कोई भाग तही लेता । अपने पारिभाषिक अर्थ मे यह इस प्रदृत्ति से कुछ अ्रधिक अर्थ 
देती हे, विशैष प्रकार को ऐसी कानूनी स्थिति को भूचित करती है, जिसमे युध्यमान 
पक्षों तथा एटस्थ राज्यों को समान रूप से अन्तर्राप्ट्रीय कानूत के अधिकारा, कर्ततन्यों 
तथा विश्येपाधिकारों का पालन करना पड़ता है।”' आपेनहाइम' के मत मे “ तटर: थता 


१० फेनविक--इटरनेरानल लॉ, दतीय सरकरण, प्रृ० ६१% 

२. स्थक्ु--यन इट्रोडक्शन टू डटरनेशनल लॉ, चतुर्थ सस्करण, पृ० १८३ 

३ - अफोह्णम- इपत्येएल्क्‍्ल कहें, प्त0 २ ५५० ४४१६ ५ ऋत प्पसण फें, कत्ल णफ्त्त जी 
तटम्थनाजिषयक मान्यताओं का उत्लेख उपयोगी छोगा। त्तटरथता के लिए प्राचीन राच्इ आसन 
द। विष्य॒वर्मोत्तपुराण (२ १४०।३-५) में इसका सस्पष्ट लक्षण करते हुए यद्द कहा गया दै 
कि दो देशों में लड़'ईँ छिंद जाने पर अपने देश में ट्री डेठे रहना आसन दै (विय्हेटपि रवके 
देशे स्थित्गिसनमुच्यते) । आसन भारनोय राजनीति के झुप्रसि्ध पडयुणों-सध, विद्यर+ 
आसन, यान, राधय, दं धीमाव में टीसरा स्थान रखता दे | इन युन्‍्यों का वर्यन कौटिल्य (सप्तम 
अधिररण)) मनु (२६० प्र०), कामन्दक (६-१६) विष्युषर्मोत्तरपुराय (२।१४२-१५०)+ 


श्श्८ अन्तर्राष्ट्रीय कानूत 


का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह दो युद्ध करने वाले पक्षों के अति तीसरे 
शम्यो हारा अपनायी भई निष्पक्षत्रा की ऐसी प्रवृत्ति है, जिसे युद्ध करने वाले देश 
स्वीकार करते हैं भौर जो निष्पक्ष राज्यो और युध्यमान पक्षो के बीच मे कुछ स्रधिकार 
झौर कत्तंव्य उत्पन्न करती है 7 








असिपुराण (२४० अन्याय), मानसीतास (२० &४--१६६), राजनीत्भिकाश (कृ० ३९४-४१३) 
मैं दै। इनझे प्रसंग में आसन का अत्यन्त सद्धिप्त परिचय दिया गया दै। मलु (७२६६) ने 
आसन दो प्रकार का बताया दै-- सेया, कोश आदि की रृष्टि से कमजोर होने की दशा में, अथद 
इनमें सर्द होते हुए भी अपने मित्र के अनुरोध से लडाई में न पड़ना आसन दे। (छीयरा 
चऔैव ऋमशो दैबात्पूक्तेन वा । मिश्रस्य चालुरोवेल द्विवियं रमतमासनम ॥))) कौदिल्य के मतानुसत 
लडाई कौ उपेक्षा काटा ऋधांत्‌ उसमे भाग न लेना आसन दै ( ७१, उपेक्वरामासनम्‌ ) | उसे 
थद भी कद दे कि जब कोई राजा गद समके फि “मुझे कोई शद्घु नहीं परास्त कर सकता? और 
“के की शत्रु को पशरद नहीं क€ सकता! तो राजा आएन की शीति का 'मयरूम्दन बरे (७१८ 
भा परो लाइ परमुषइन्तु शक्त श्त्पाती0) | पौदिल्य दे ७।६४ में सद्स्थता के जिए तीन शब्दों क 
अयोग किया है--स्थान, आसन और उपेत्तत॥ स्पान का आराम दै-त्तामान्य रूप से लब'ई 
छिड़ने पर चुपचाप बैठे रइना। श्र की अपेद्ा शक्ति झूम इोने की रियति में स्थान! 
झदलम्बन किया ज्यत) दे, क्योंकि इसमें शत्रु द्वारा किए अपकार का प्रत्यपकार दारा प्रतिका 
नहीं किया जा सकता है । अपनी उन्नति और शृद्धि के लिए तरस्थता का अवलम्बन प्रासन है 
संधि आदि किसी उपाय का प्रयोग न करना उपेदण है. (स्थागसासनमुपेक्षणं चेत्यासनम्थोयाः 
बिरोषरतु गुणेकप्रेशे सथालम । रपृद्धिपाश्यर्थमासल्म । छपायानाममयोग उपेचणमिति 
कपम्वराजा काकुतरपदम! के तालथुरड स्तम्भ अमिलेख (एपिआफ्का इडिका; खें० ७, छं० ५५ ! 
2३) में श्रासन शब्द का प्रयेग हुआ है, इसमें कद्दा गया है कि यद्यपि वद भासन की स्थिति * 
रहता था तो भी प्रमु, उत्साइ स्था रू शक्तियाँ दोने के कारण सामन्त तथा अन्य राजा उत्तर 
भयभीत रहते थे | थी रामचनद्र दीक्षितार ने “दार इन ऐन्‍्शेगड इंडिय्य! (पृ० ३२२) में इसे सशर 
हब्स्थता (8770०4 ?२९७४४५) दी स्थिति बताया है, त्टस्पदा के दस मेदों के लिए देखिए- 
दीक्षितार डी उपयुक्त पुस्तक (३०३२०)।॥ 
तथ्स्थता के लिए दूसरा प्राचीन राब्द्र ददामीनत्य दै। गीता (६६) में उदासीन ऋ 
मध्यर्थ राब्दों का प्रयोग छुआ है और टीकाकारों ने इसवः मेद अच्छी दर्द रफष्ट किया दे 
शकर'चाई के मतानुसार किसी पक्ष को न लेने बाला उदासीन तथा दो विरोश करने वाले पद्चों 
में दोनों व द्वित चाइने वलय मध्यम्थ होता है (उदासीनों न कम्यचित्प्त॑ मज्ते, मध्यस्थोंयों 
बिस्ड्ययोः हभयो- दिपो) । नौलक र ने ढोतों प्चों में. एचणतणून्य को खदास्वीन ब्ताथा और दोनों 
के दितेच्छु को मध्यस्थ (उदसीन उभ्यत्र पक्षपातशून्य', मध्यप्थ- उम्रयहितेषो)। उदासीन की इस 
स्थारआ में तटरथना को एक मुख्य विशपता--निष्प्धता क' अधिक महत्व दिया गया दे ! मशुसूदनी 
टीका को व्याख्या त्टग्थता के आधुनिक खत्तण से श्धिक मिलती दे । यद्द इस प्रकार दै--लड़ने 
शले दोनों पर्चो को उपेंछा चरने बाज उदामोन और पेसे दोनों पत्नों का छिनेपी मध्यरथ है 
(डदाहोनो दिददस्पनयोरुमयोर'सुपेदरूः | सध्यग्यों दिबमानयोरभणोश दिए पी) ) इस भश्ग में 
साष्योत्कपें दो(एढा का झरि व रद रूूचुण उरलेखर्दश दे-- भरिः राह ३ सुझदसतो मारणोचतर । 


सब्स्थता श्श्द 


त्ञटस्थता की बिश्येषपतायें (0094८ ट८ाफा०5 ० पिश्प्रपगा।)- उपयुक्त 
लक्षण्यों से तठस्थता की अनेक विद्येपताएँ म्पष्ट होती हैं । इसकी पहली विद्येपता यह है 
कि यह केवल युद्ध के समय में होती है । लडाई की घोषणा या आरम्भ होने के साथ 
इस अवस्था का श्रीगऐएंश होता है और युद्ध वन्द होते ही इसका अन्त हो जाता है । 
दूसरी विशेषता यह है कि यह एक प्रवृत्ति या मनोवृत्ति (8(000४) है अत तटस्थ 
होने के लिए किसी देश को कानूनी तोर से किसी झपनारिक (769) घोषणा 
करने की श्रावश्यक्ता नही है । उसके युद्ध मे सम्मिलित न होने के रुख से ही यह मान 
लिया जाता है कि वह तटस्थ है (तोसरो विद्येपता निष्पक्षत्रा की मनोवृत्ति है। निष्पक्ष 
रहने के कारण तटस्थ राज्य युद्ध करने वाले दोनो पक्षो मे से किसी को ऐसी सहायता 
या मदद नही दे सकता, जो दूसरे पक्ष को हानि पहुँचाने वाली हो और न ही वह किसी 
ुक्ष को ऐसी हानि पहुंचा सकता हे, जो दूसरे पक्ष के लिये लाभप्रद हो। श्रतएव तटस्थ 
देशो को ऐसे उपायों तथा साधनों का अ्रवसलम्बन करना आवश्यक है, जिनके कार्य 
दोनों युद्धकारी पक्ष युद्ध के समय सामरिक प्रयोजुनों ,के लिए उसके प्रदेश तथा साधन- 
सम्पत्ति का कोई लाभ न उठा सकँ । अत उसके धरदेशय मे दोनों पक्षों में कोई युद्ध नही 
हो सकता, उसकी भूमि मे से शन्रुसेताओ का, रणसामगश्री का तथा सैनिको की खाद्य 
सामग्री का परिवहन या दुलाई नहीं हो सत्ती, उसके बन्दरगाहो मे क्सी पक्ष के रण- 
पोतो का निर्माण, सज्जा या मरम्मत नही हो सकती ॥ 
किन्तु निष्पक्षता की मनोवृत्ति का यह झ्ाहय नहीं है कि तटस्थ देश कसी 
युध्यमान पक्ष के साथ सहानुभूति नही कर सकता। सहानुभूति इतनी मात्रा तक ही 
होनी चाहिये कि वह निप्पक्षता का ग्रतिक्रमएण करने वाले कार्य न करे । दोनो विश्व- 
युद्धों के आरम्भ में कुछ समय तक तटस्थ रहने पर भी स० रा० अमरीका की सहानु- 
भृूति ग्रेट ब्रिटेन तथा भ्रन्य मित्रराप्ट्रो के साथ थी । तटस्थ देशों को यह अधिकार है कि 
थे सहानुभूति रखने बाते युध्यमान पक्ष को ही अपने मानवीय कार्यो-- जैसे श्राहतों वी 
सेवा शुभ्रूपा के लिए दवाइयो, हस्पतालों, डाक्टरो को भेजने आदि का लाभ पहुँचाएँ। 
इससे उनकी निष्पद्षा वत्ति किसी तरह खडित नही होती [7.व्िसी पक्ष द्वारा चन्तर्राप्ट्रीय 
नियमो क। उललघन होने पर तटस्थ देझा की इसे रोकने के सम्बन्ध में की जाने वाली 
कार्येबाही उसकी निष्पक्षता मे बाघक नही गरभ्तकी जाती इरा अवस्था भ तठरथ देशों को 
हस्तक्षेप क रने का श्रधिकार होता है चौथी विशेषता निष्पक्षता की मनोवृत्ति से युद्ध 
छिडने एर तटस्थ रहते वाले देशो के कुछ विशेष अधिकार और कत्तेब्य उत्पन हो जाना 
है। भ्रागे इनका वर्णन क्या जायगा। 
तटस्थता के दिन्तर का विकास (0९5९]०ह-06फ ० (96 [089 0 पिदणा9 
॥09) -पश्चिमी जगत्‌ के प्राघीनक्ताल के इतिहास म तटस्थता का कोई विचार नहीं 
था । सध्यप्रुग मे झने गने इसका आविर्भाव हुआ | ग्रोशियस के समय तक यह विचार 


४. आपेनद्ाइम-इग्ट्रनेशनल को, सण्ड २, पृ० ६५७ 
४- वही, ए० ६२४-५ 


४२० अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


अपनी शैशव दशा मे था, उसने अपने ग्रथ के एक अतिसक्षिप्त अध्याय मे इस विषय में 
केवल दो सामान्य नियमो का वर्ण किया है। पहला नियम यह है कि तटस्थ देश ऐसा 
कोई कार्य न करें जिससे अ्रधर्म्य या अन्यायपूर्ण पक्ष (एग्रांघछ: ८४४६४) वाले युद्धकारी 
देश्व का पक्ष सुदृढ हो या न्यायपूर्णा पक्ष वाले देश को हानि पहुँचे । दूसरा नियम यह है 
कि जब दोनो युद्धकारी देशों के सम्बन्ध से यह स्पष्ट हो कि किसका पक्ष घर्मानुकूच है, 
तो तटस्थ राज्य दोनो युद्धकारियो के साथ समान व्यवहार करे, उनकी सेनाएं झपने 
प्रदेश मे से न गुजरने दे, सेनाओ को र्याद्य सामग्री न प्रदान करे तथा घिरे हुए व्यक्तियों 
को सहायता न दे । 
१७वी शताब्दी के ग्रन्त तक तटस्थता के कोई बिद्द ग्ियम नही थे । १८ची 
शताब्दी मे इसके नियमो मे विशदता और सुस्पध्टला आने लगी | सठस्थ देझ् स्विद्ज़ र- 
लैण्ड के विधिद्यास्त्री बैटल ने १७४८ मे इसका सुन्दर लक्षण करते हुए कहा -- "किसी 
युद्ध में वे देश तटस्थ होते हैं, जो इसमे कोई भाग नही लेते, दोनो पक्षों के मित्र होते 
हैं, किसी एक पक्ष की सेनाओ को लाभ पहुँचाकर दूसरे पक्ष को हानि नही पहुँचाते।” 
इस शताब्दी के दूसरे प्रसिद्ध विधिश्षास्त्री बिन्करशोयेक ने तटस्थ देशो के लिये ग्रोशियस 
की इस शर्ते को स्वीकार नही किया कि तटस्थ देश न्‍्यायपूर्णे युद्धो के आाघार पर लडाई 
करने वालो के साथ अपने व्यवहार मे भेदभाष करे, वह तटस्थ राज्य को दोनो युध्यमात 
पक्षो का मित्र मानता था। इस समय तक नटस्थ देक्ष के व्यापार करने वाले जलपोतो 
के सम्बन्ध मे कोई नियम नही बने थे। ग्रेट ब्रिटेन यह मानता था कि युद्ध करने वाले 
देश तटस्थ देशो के जलपोतों पर लदा हुआ केवल श्चत्रु का माल जब्त कर सकते थे, 
शत्रु के जलपोतों पर लदा हुआ तटस्थ देश का माज चही पकडा जय सकता था । तटस्थ 
राज्यो को यह अधिकार था कि युद्ध के समय वे गरुदकारी देशो के साथ उसी प्रकार का 
व्यापारिक सम्बन्ध रस सके, जैसा दान्तिकाल में रखते थे । किन्तु फ्रास भौर स्पेन 
की नीति इससे भिन्न थी । वे झत्र के जहाजो पर लदा तटस्थ देझों का माल तथा 
तटस्थ जहाजो पर ल्दा शत्रु का माल समान रूप से पकडा जाने योग्य या भ्रमिप्रहणीय 
समभते थे । १७५६ में छिडने वाले इगलैड और फ्रास के सप्तवर्षीस युद्ध मे इस विषय 
मैं एक नया नियम विकसित हुप्ला, इसे १७५६ का नियम भी कहते हैं। उस समय 
सब योरोपियन राज्यों की यह नीति थी कि वे अपने समुद्रतट की बन्दरगाहो में तथा 
उपनिवेश्ञो मे फेचल अपने स्वदेशी जहाजो को व्यापार करने देते थे, विदेशी जलपोत 
इस व्यापार में भाग नदी ले सकते ये। सप्तवर्पीय युद्ध छिडने पर फ्ास ने यह गनुभव 
किया कि उसका नौसेनिक बेडा बिटेन के बैठे की अपेक्ता निर्वल है, इसीलिए वह अपने 
समुद्र पार च्के उपनिवेश्ो से व्यापार नहीं कर सकता, उसने इस युद्ध में तटस्य रहने 
वाले हालेण्ड को यह व्यापार करने की अनुमति दे दो। इस पर इगलेण्ड ने झपने 
समुद्री बेे को यह भ्रादेश दिया कि वह ऐसे व्यापार से लगे सभी डच जहाजो को 
उनके माल के साथ पकड़ ले, क्योंकि उपयुक्त फ्रेंच व्यवस्था से डच वेडा फ्रेंच बेडे का 
प्रग बन जाने के कारणा शत्रु का बेडा बन गया है । इसी नियम को १७५६ का नियम 
वा जाता है। ब्रिटिश अधिग्रहण न्यायालय इसे १७४४ में ही स्वीकार कर चुके थे । 


तटस्थता भर 


सदास्थ्र तरस्थता (7८0 'रिश्पाट्था।9)--१७८० में अमरीकन स्वतन्त्रता 
सप्राम के समय रूस ने पहली सशस्त्र तटस्थता (&॥ग्राल्त फिडाध2॥(४) की घोषणा 
की, यह १७४६ के नियम का राझ्योघन था । इसमें उसने एक परिपत्र द्वारा फ्रास, ग्रेट 
ब्रिटेन तथा स्पेन को इन पाँच नियमों का पालन करने को कहा --( १) तटस्थ देशो के 
जलपोतो को युद्ध करदे वाले देशो के समुद्रतटो के वन्दरयाहों में व्यापार को अनुमति 
दी जाय । (२) विनिषिद्ध (009/:49270 ) सामग्री के अतिरिक्त तटस्थ जलपोतो पर 
लदा हुआ दांत का माल युद्धकारी देशो को नही पकडना चाहिए ।(३) विनिषिद्ध सामग्री 
के विषय में रूस और ग्रेट ब्रिदेव की १७७६ की सन्धि के १०,११ झनुच्छेद लागू करने 
चाहिएँ। (४) किसी बन्दरगाह को उसी अवस्था मै परिवेष्टित (80८००) समझना 
चाहिए, जबकि परिबेष्टन करने वाले युद्धकत्ता देश वहाँ अपन जहाज रखे और इनके 
कारण तटस्थ जलपोतो को वहाँ प्रवेश करने मे खतरा हो । (५) अधिग्रहरण न्यायालयों 
(एगर० 005) में अधिग्रहीत वस्तुओं (9772०) की जैधता पर विचार करते हुए 
उपयुक्त सिंद्धान्तों को लागू किया जाय 
झुझाई १७७७० से उसने डेन्पा्क के साथ उथा फ्रण्स्ल ले स्दीडन के साथ सक्ियों 
की, इनका उद्देशय उपयुक्त तियमों को लागू करने के लिए कुछ रणपोतो को सुसज्जित 
करना था। बाद मे ऐसी सन्धि १७८१ मे हालैड, प्रशिया और आास्ट्रिया के साथ, 
१७८२ में पुतंगाल के और १७८१ में दो सिसलियो के राज्य के साथ की गयी। फ्रास, 
स्पेन और स० रा० अमरीका ने इसके सिद्धान्त स्वीकार किए। इस प्रकार तटस्थता के 
नियमों की रक्षा के लिए सशस्त्र जलपोता की व्यवस्था की गयी, इसीलिए इसे “सशस्त्र 
तटस्पता' कहते है । यध्यप्रि इसके नियमो का वहुचा उल्लंघन होता रहा है, तथापि 
इसका विद्योप महत्व इसलिए है कि १८५६ की पेरिस की घोषणा का ञाधार इसके 
उपयुक्त नियम थे । फ्रेंच राज्यनान्ति के समय उपयु'क्त नियमों की घोषणा करने वाले 
रूस ने स्वसमेत्र १७६३ मे ग्रेट क्लिटेन के साथ मिलकर दइनता उल्लघन करते हुए फंच 
बन्दरगाह्दो मे तदस्थ जहाजो का श्रवेश निपिद्ध ठहराया, इसका उद्देश्य फ्रास को भूखा 
मारकर उसे ऋान्ति के पथ से च्युत करना था, इनका यह कहना था कि क्रान्तिकारी 
फ्रास सम्य जगत्‌ की सुरक्षा वे लिए महान्‌ भक्ट है, अत उसके विरुद्ध किया गया यह 
कार्य सर्वेथा न्‍न्यायोचित है । फ्रेंच सरतार ने इसपा बदया लेने के लिए फ्रेंच बेडे को 
तटस्थ देशो के ऐसे सभी जहाज जज्त करने का आदेश दिया, जो झत्रु के बन्दरगाहो को 
मालया खाद्य सामग्री ले जा रहे हो । 

१८६०० ई० मे रूस ने दूसरी बार 'सद्स्त्र तटस्थता' की घोपरा की, इसका 
कारण यह था कि उस समय ग्रेट ब्रिटेन ने रणपोतों के सरक्षय (0०४४०५) में जाने 
वाले तटस्थ देझो के व्यापारिक जहाजो का निरीक्षर्य और तलाझी लेना आरम्म कर 
दिया था। इस विषय गे हालेण्ड और ग्रेट ब्रिटेन को लडाई के समय १६५३ मे स्वीडन 
ने सर्वेप्रयम यह माँग की कि युद्धकारी देझो को स्वीडिश रछ्पपोतों के सरक्षर्य मे यात्रा 
करने वाले वर्शिक्पोतों की तलाझी लेने का कोई अधिकार, उस अवस्या में नहीं है, 
जब रस्पोतों का कप्ताव यह घोपणा करे कि वर्पिपोता पर कोई विनिपिद्ध सामग्री 
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नही है! प्रस्य राज्यो मे भी इस अधिफार की माँग शुरू की | ग्रेट ब्रिटेन इस सिद्धान्त 
को मानते को तेयार नही था । गत जुलाई १८०० मे उसने डेन्माको के एक रणपोत 
तथा उसके सरक्षण में जाने वाले वशिक्पोतों (/ट्ाव्कथतण्ा००) को पकड लिया, 
क्योकि थे तलाशी देने को तैयार नही थे। इस पर रूस ने स्वीडन, डेंन्मार्क तथा 
प्रज्षिया को दूसरी सशस्त तटस्थता मे सम्मिलित होने का निमन्त्रण्ण दिया, तथा उपर्युक्त 
पाँच नियमों में इस छठे नियम की भी वृद्धि की कि युद्धकारी देशों को उस अवस्था 
मैं तटस्थ देशों के जलपोतो के निरीक्षण गौर तलाशी का ग्रधिकार नही है, जब इन्हे 
अपने सरक्षण में ले जाने वाले रणपोतों का कप्तान यह घोषणा करे कि इन जहाजो 
मे कोई बिनिपिद्ध सामग्री नही है । रूस के सम्राट्‌ पाल ने दिसम्बर १८०० मे इस 
विषय मे स्वीडन, डेन्मार्क तथा प्रशिया से सचियाँ की, किन्तु यह द्वुसरी सशस्त्र तटस्थता 
केवल एक वर्ष ही चली। २३ मार्च को रूसी सम्जादू की हत्या तथा २ अप्रैल १८०१ 
को कोपनहेगन के युद्ध मे नेल्मन द्वारा डेनिश बेडे के पराभव से इसका अन्त हो गया 
१ शवीं शताब्दी मे तटल्थता के नियमो के विकास में तीन तत्वों ने महत्वपूर्ण 
भाग लिया। पहला तत्व स० रा० अ्रमरीका का फ्रेच कान्ति एव तैपोलियन के युद्धों मे 
१७६३ से १८१५ तक तटस्थ रहना था। उन दिनो १७७६ के स्व॒तन्व॒ता सम्राम के 
कारण स० रा० अमरीका ग्रेट ब्रिटेन का विरोधी होने के कारण फ्रास का मित्र था। 
१७६३ मे जब इगर्ल॑ण्ड फ्रास विरोधी पहलो गुटवन्दी (फ्पाह 008॥ध0 )में सम्मिलित 
हुआ तो वा्शिगटन मे फ्रेंच राजनयिक प्रतिनिधि जेने (ठयल )ने झ्रमरीकी वन्दरगाहो 
में विद्यमान श्रमरीकी नागरिको के वसिकपोतो को ब्रिटिश जहाज पकडने के क्‍ग्रधिकार- 
पत्र (९४८४ ०६ ॥/क्व६०७) देने शुरू किए। इन वैयक्तिक जहाजों द्वारा पकडे गये 
ब्रिटिश जहाजो के मागलो पर विचार करने के लिए फ्च राजदूत ने अमरीकन बन्दर- 
गाहा में फ्रेंच धारिज्य दूतावासो (007४४)७(८७) की सहायता से अधिग्रहरा न्‍्यायालय 
(072७ (००7५५) स्थापित क्ये। ब्रिटिश सरकार द्वारा तीव्र प्रतिवाद करने पर 
अमरीकन सरकार ने फ्रेच ऋषिग्रहरा न्‍्यायालयो को वन्द करने तथा वैयक्तिक जहाजो 
को नि शस्त्र करने की आज्ञा दी । गिडिझोन हेनफील्ड मामक व्यक्ति के अ्रभियोग से यह 
शात हुआ कि उस समय तक का अमरीकन कानून ग्रमरीकी नागरिको के लिए विदेशी 
गुड़कारी राज्य की सेना से भर्ती होना श्रवैध नही समझता था। झत काग्रेस ने १७६४ 
में एक कानून पास करके अस्थायी रूप से अगरीको नागरिका द्वारा विदेशी युद्धकारी 
देश से “अधिकारपत्र' (,0(९०५ ० *४7व7०८) लेना तथा उनका विदेशी रथल अथवा 
जल सेना गे भर्ती होना वजिय ठहराया और विदेशी युद्धकारी देज्ञों की सहायता के लिए 
अ्रपत्ती बन्दरगाहा मे बेयवितक जहाजा को झछस्ता से सुसज्जित करने का निषेध किया ॥ 
२० श्रश्नेल १८१८ को काग्रेस ने उपयुक्त व्यवस्था को स्थायी रूपदेने के लिए “विदेशी 
भर्ती कानुन! (छ07णह्ठए पपाहणाध्या /०४) पास डिया। ग्रेट ब्रिटेन ने श्ष्श्ध्मे 
इसी के आधार पर भ्रपना 'विदेशी भर्ती कानून” बचाया, इससे सटस्थता के नियमों मे 
बड़ी स्पप्टता भौर विशदता आयी । नैपोलियन के युद्धो बे समय लाडें स्टोवैल ब्रिटिश 
भधिग्रहर न्यायालय के न्यायाघीश थे । उनकी अ्रतिमा से भी तटस्थ देशो के भ्रधिकारों 
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और कतेंव्यो के कानून भे प्रौटता आयी 
तटस्थता के विज्ञाम में दूसरा सद्दायक्ष तत्व स्विट्जरलैंड और बेल्जियम का 
स्थायी तटस्थीकरण (]४८४एणौउथ४०प ) था (देखिये उपर पृ० १४५) । इन राज्यो ने 
पिछली शताब्दी में होने वाले सभी योरोपियन दुद्धों मे अपनी तटस्थता में दोतो पक्षों 
के प्रति पूरी निष्पद्षता बनाये रखी तथा अपने देश और साघनो का जियो पन्न को लाभ 
नही उठाने दिया, इसके लिये उन द्वारा की गई क्वार्यवाहियों ने तटस्थता के नियम को 
पुष्ठ किया | तोसरा तर १८५६ वो पेरिस की घोषणा थी (ऊपर देखिए प्रथम 
अध्याय) , इसने दो नियमों पर बल दिया । पहला तियम यह था कि झत्रु के जहाजो 
पर तदा सट्स्प देशों का माल नहीं प्रडा जा सकता, यह 'स्वतन्न जहाज, स्वतन्त्र माल! 
(ए7०९ डकएछ, £४९९ 5०००५) का नियम कहलाता है, क्पोक्ति इसके अनुसार न 
तो स्वतस्त्र श्र्यात्‌ तदत्य जहाजों वो पत्रडा था सकता है और न ही उनके माता को, 
भले ही वह भरप्तु के जलपोत पर लदा हो। छूसरा नियम यह था कि परिबवेप्टन 
(9]0ल्‍&६०८) प्रभाउमाली होने चाटिएँ। इनके झ्रािरिस्त अमरीरी शटयूद ने! समय 
स० रा० प्रमरीक्ा तथा ग्रेट विटेन में तटस्य अधिकारों के अनेक विवादों ने दस कानून 
को स्पष्टता प्रदान वी । इनमे सबसे अधिक प्रसिद्ध १5७२ वा अल्वामा दावा पंच- 
निर्णय (482779 (08705 #:४5#70000) था (देखिये प्रथम परिश्िष्ट) । 
हेप झभिसमयप (का०्डए० (079१०00००5 ०0 'पिव्यछायोा॥3))--दक्षिण 

अ्रप्तीका के बोपर पुद (१६९०० ) ही तथा रून-जापानी युद्ध (१६०४)की ग्रनेक्ष घटनाओं 
ने तठस्पता सम्बन्धी जटिल प्रस्न उत्पन कवि । १६०७ के ढितीय हेग सम्गेलन में इन 
पर विचार करते हुए दो अभिममयों ((09६८कश075) में तटम्थता के नियम बताये । 
पांचवें प्रभिससय में स्थल युद्ध में ठठस्थ शक्तियों और व्यक्तियों के अधिक्षारों और 
कत्तंव्यो का वर्रोंन था और तेरहवें अनिसमय मे नौरुद्ध मे इनके भ्रधिक्तारों और क्तव्यो 
का प्रतिपादन था। कितु दन दोनो ग्रभिसमयो कागनुसमर्थन (0070७४०७) ग्रेटत्रिठेन 
ने नहीं क्षिया । इनके अतिरिक्त, तटस्थता के कुछ नियमो का वर्णात इस सम्मेलन द्वारा 
बनाये गये ग्रस्य अभिसमयों में भी है, जैसे वरश्णिवपोतों को रणापोत दसाने कया सातवाँ 
झभिसमय, सम्रद्र भे सुरगे बि्ाने का झाठवां अमिसमय, निप्रह या पतटने के अधि- 
कार पर प्रतिदन्य लगाने वाला ग्यारहवों अ्भिस्तमय तथा अन्दर्चाप्ट्रीय अधियहणा न्‍्या- 
यालय का बारहवाँ झभिसमय | पाँचर्वे अभिसमय दारा स्थल युद्ध से तदस्य दशा दे 
लिए बनाए ग्रए झुरुय नियम्र दस प्रकार थे - (१) तटस्थ देयो का प्रदेश झनतिक्रम्य 
(7एशण5७«) है (अनु० १) | (३)उठकारी देन तदस्य प्रदेन में से अपनी सेना या 

युद्ध सामब्री नही ले जा सकते । यहाँ कोई बेचार की तार का वा मैनिक मर्ती करने का 

सैंतिक केन्द्र नहीं बना सकते (झनु० $ ४)॥ (३) तय देन युदक्षारी देशो के 
घायल और बीमार सै नि क्यो अपने प्रदेश के ले युजरने की अनुमति दे सकते हैं (अनु ० 

१४) | झनुच्छेद १६ मे तटस्थ ध्यक्तित की परिभाषा करते हुए कहा गया या कि यह दुद 

में भाग न लेने वाला हैं, किन्तु यदि यह्‌ किसी र॒ुझक्तारी देश के विरुद्ध कोई दावुनापूर्ण 

कार्य करता है, किसी युछकारी के पल्ष मे कोई कार्य करता है, उसकी सेना मे भर्ती 





श््र्ड पस्तर्राष्ट्रीय कानून 


होता है तो वह अपनी तटस्थता से वचित हो जाता है ) समुद्दी युद्ध सम्बन्धी तठस्वता 
के सेरहवें क्िससय के नियमो में निम्तलिखित उल्लेखनीय हैँं--(१) लटस्थ देशो के 
प्रादेशिक समुद्दो (उद्याणाथ ज्९३$) मे युद्धकारी देशो द्वारा शत्रुता का कोई भी 
कार्य--जहाजो पर आत्रमण, इनको पकडना तथा इनकी तलाशी लेना वर्जित है, ऐसे 
कार्यों से इनकी तटस्थता भग होती है (श्रनु० २)॥ (२) युद्धकापरी देश तटस्थ देख में 
या दराके प्रादेशिक समुद्र से विद्यमान किसी जलपोत पर कोई अधिग्रहण न्‍्याथालय नहीं 
बना सकते (अ्रनु० ४) । (३) युद्धकारी देश झ्षात्रु पर नौसेनिक झाक्रमण करने के 
लिये तटस्थ देश के बन्दरगाहों का तथा इसके प्रादेश्चिक समुद्र को अड्डा या आधार 
नहीं वना सकते (अनु० ५)। (४) तटस्थ झाक्ति युद्धकारी देश को प्रत्यक्ष या परीक्ष 
--किसी रीति से रणपोत, ग्रोलावारूद तथा अन्य रख्ा सामग्री वही दे सकती (अनु० 
६) । (५) वटस्थ सरफार को श्रपने क्षेत्राधिफार की सीसा मे किसी जहाज को बनने 
या सुसज्जित नही होने देना चाहिए जिसके बारे मे तनिक भी यह सदेह हो कि वह 
ऐसे देश के विरुद्ध शाजुताएुर्णा कार्य करेगा जिसके माथ नट्म्थ देश के सम्बन्ध मैतीपूर्णो 
हैं। (६) किसी तटस्थ देश की तटस्थता उसके प्रादेशिक समुद्र में युद्धकारी देशों के 
रुणपोत गुजरने मात्र से भग नहीं होती (अनु० १०)। (७) विश्येप व्यवस्थाओं के 
भ्रभाव मे तटस्थ देशो के प्रादेशिक समुद्र मे युद्धकारी देशो के रणपोत २४ घण्टे से 
अधिक नही रह सकते (अनु० १२) । (5) तटस्थ देशो के बन्दरगाहों में सुद्धकारी 
देशों के रणपोतों की कैवल उतनी ही मरम्मत हो सकती है, जो उनकी समुद्री यात्रा 
के लिए श्रावदयक हो इसमे उन्हे हथियारों से सुसज्जित नहीं किया जा सकता (अनु० 
१७) । ये नियम केवल तभी लागू होते थे जब युद्ध करने वाले दोनो पश्नो ने इन्हे 
रवीकार कर लिया हो | 
जन्दन को घोषणा धटस्थता के नियमो को सहिताबद्ध करने का एक अन्य 
प्रयत्न १६०६ के लन्दन के नौसम्मेलन (7.004०7 प२०एश 00एथ्ट८7८८) में किया 
गंया। इसमे नौयुद्ध मे परिवेष्टन (8[00५806), विनिपिद्ध सामप्री, अतट्स्य सेवा 
(ए॥रप८प्धव। 5९7४7८४) भ्रादि के नियम बनाये गए, इन्हे लन्दन की घोषणा ([26०8778- 
॥709 ०7.०ग्रव०7) कहते हैं। दर्बी-इटली के युद्ध (पणा०० [[89० १४०7) मे इन 
नियमों का प्रा पालन किया गया, यद्यपि टर्की ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए 
थे। प्रथम विश्वयुद्ध छिडने से पहले तक लन्दन घोपरणा का अनुसमर्थन (१४0004007) 
कसी भी देश ने नही कया । इसके छिड जाते पर स० रा७ पग्रमरीका ने दोनो पश्चो 
को यह्‌ घीपणा रवीकार करने के जिए कहा । शर्मती सौर झास्ट्रिया हगरी इसे इस 
डा्ते पर मानने को तैयार हुए कि उनके दात्रु भी इसे स्वीकार तरें। किल्तु ग्रेट ब्रिटेन, 
प्रास और रूस इस अ्रतेक सशोषनो के साथ दी मानने को तेयार थे। युद्ध के प्रारम्भिक 
काल मे ग्रेट जिदेन ने इसे कुछ अद्यो म स्वीकार भी क्या, कित्तु शनै -शने वह इसके 
वियमो का परातन भर्यादित करने सगा और ७ जुलाई १६१६ के बाद उससे इस 
घोषणा के बिसी भी नियम का पालन नहीं किया । 
प्रयम चिइवयूुद्ध से त्तटस्वता (ए८ण४आ॥६४ था पी सफछ १ल्तत ए/)-- 


त्तदस्यता श्श्र 


आ्रथम विस्वयुद्ध में तटस्थता के नियमों का बहुत उल्लघन हुआ। इसके झारम्भ में ही 
बेल्जियम की तटस्थता का मग हुआ | स० रा० अमरीका ने इस युद्ध मे तटस्थ रहने 
की घोषणा की थी, किन्तु जर्मन पनडृब्वियों ने इसके समुद्री व्यापार को भीषर द्वाति 
पहुँचाई, जर्मनी ने यह घोषणा की कि एक निरिचत क्षेत्र मे आने वाले सभी जहाजो 
कौ-चाहे वे किसी देश के हो--डुबो दिया जायगा। इस पर अमरीका ते ६ प्रप्रेल 
१६१६ को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-मोपणा की ॥ उस समय तटस्थता को बडी घृछा की 
दृष्टि से देखा जाने लगा और यह कद्ा जाने लगा कवि तटस्थ रहने वाला देश “अपने 
मानवीय क्तंब्यों के पालन के दायित्व से बचना चाहता है ।”' इस युद्ध मे यह भी स्पप्ट 
हो गया क्ति जब युद्धकारी देनो के महत्वपूर्ण स्वार्थ खतरे में पड़ते हैं तो दोनो पक्ष तठस्थ 
देशो के हिनो की उपेक्षा करने के लिए कानूनी और नैतिक धुक्तियाँ दूंढ लेते है ॥ गानेर 
दाब्दो मे पहले विश्वतुद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि तटस्य देशों के लिए अपनी तठस्पता 
बी रक्षा करना बहुत कठिन है । 
राष्ट्र संघ भौर तटस्‍्यता (7.८3878 ० घ३७०॥5 800 'प८णाआ।0/)--श्रवम 
विश्वपुद्ध की समाप्ति पर राप्ट्रसघ (१.००8०९० ०६ घिशा०१७) का संविधान (0०४ 
९०9७०) बना | इसने तटस्थता के तियमों पर गहरा प्रभाव डाला। फेनविक का यह 
मत है कि इसने तटस्यता के परम्परागय कानून (730।0००० 4७) के सिद्धान्त 
को समाप्त कर दिया। किन्तु आपेनहाइम का मत ऐसा नही है। वस्तुत सघ के प्रतिज्ञा 
पत्र के अनुसार दो प्रकार के युद्ध हो सकते थे। पहले प्रकार के युद्ध वे थे, जो द्यान्ति 
पूर्णो उपायों द्वारा विवादास्पद प्रइतों का समाघान न होने पर क्रिये जाते थे। ये प्रतिज्ञा 
पत्र के झतुकूल थे, इनके सम्बन्ध मे सध के सदस्थो पर कोई दाधित्व नही ये, इनमे 
सदस्य अपनी इच्छानुसार तटस्‍्य रह सकते थे । दूसरे प्रकार के युद्ध प्रतिज्ञापत्र वा 
उल्लंघन करके किये जाने ताले थे, इनके विपय मे प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद १०, ११, 
१२, १३, १५ भौर १६ मे की गई ध्यवस्थाएँ सब सदस्य राज्या पर ऐसे उत्तरदायित्त 


६- प्रथम विश्वयुद्ध के वाइ अनेक विधिरास्त्रियों ने इस प्रद्तत्ति का प्रबल समर्पेन किया। 
बे पटस्थअ को स्वेवा अगेतिक समभठे थे) क्योंकि एक ओर थ राज्यों द्वारा युद्ध को समाप्त करने 
तथा आक्रमण को रोडने की अतिडाएँ की जाता हे, दूसरी ओर किसी राज्य द्वारा श्ववा उल्लघन 
करने पर दे तटम्थना के नास पर लुप्रवाप बेर जाते इ। यह मनोजृत्ति सामूदिक सुरदा 
(0००णार० 5०००८४७) तथा अन्तर्सगोय समगोेतां और नियमों का प्रतिष्ठा को यइरी चति पहुँचाने 
वाली थी | पालिटिस (ए०॥03) के मतानुत्तार चटत्थता एक अनैतिक और अब्यावद्दारिक दक्िया- 
मून पच ([कण्णरन ३54 एछाउ०घ०क बा4०४7०050) था| लो फ्र (7670) ने इसे 
अन्तरोष्ट्रीय अतानकता की उपत बटाया था | होइन (८०४७७) ने परन्परागत्र तडस्थता बे विचार 
को रइ करते हुए आरैब युद्ध को बन्द करने के दिए तटस्थ देशा द्वारा सथठन बनाने पर बच 
दिया | ऐनविक ने लिखा दे कि उस समय यद समभा जाता था कि अबछे युद्व में तरस्थ देश या 
हो अपनी परम्पराया नीति का परित्याग करेंगे या उन्हें इसे बनाये स्सने के चिए लड़ना पडेगा 
(फेलविक--इण्टरनेरनच लॉ, पृ० घ१७८१८)। आये यद् वतादा ज्ययया कि दूसरे बिश्वयुद्ध में 
तः्स्थदा के नियमों का पहले विश्रदुद को ओरद्रा अधिक घोर उल्दउन हुआ ॥ 


भर६ अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
डालती थी, जिनके कारण उनका तटस्थ रहना सम्भव ही नही था। इसके अनु च्देद 
(१ » में सब सदस्मा का यह कर्तव्य बताया यया था कि वे “सघ के सब सदस्यों की 

प्रादेशिक झखण्डता का तथा वत्तेमान राजनीतिक स्वतन्त्रता का सम्मान करेंगे तथा 
बाह्य अग्राकमरा (]#/टणा/ 8287०४58०7०) से इसको रक्षा करेंगे [!” इस दायित्व के 
कारण सथ के किसी भी सदस्य के लिए कही भी अग्राकृमण का शिकार यनने वाले राज्य 
की रक्षा के लिए वी जाने वाली सामूहिक सुरक्षा मे भाग लेना अनिताय॑ कत्तेव्य था। 
इस ग्राक्रमण को रोकने के लिए की गई कार्यवाही मे कोई राज्य तटस्थ नही रह सकता 
था ।इ्सी प्रकार अनुच्छेद ११ में किसी युद्ध या युद्ध की धमकी को -भले ही वह 
“किसी सदस्य-राज्य पर तात्कालिक प्रभाव न डालती हो---समूचे सघ के लिए चिंता 
का विषय बताते हुए सघ को यह अधिकार दिया ग्रया कि वह इस विषय में “राष्ट्रों 
की शान्ति की सुरक्षा के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रभावशाली समझे जाते वाली” कोई भी 
कार्यवाही कर सकता है ॥/ इस प्रकार सध के सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भग के कार्यों 
को रोकते के लिए सामूहिक रूप से बाधित थे / अनुच्छेद १६ के अनुसार झान्तिपूरों 
रामाधान वी अवहेलना करके युद्ध छेडने वाले संघ के संदस्प के बारे में यह कहा गया 
था कि वह्‌ अपने ऐमे कार्य स स्वत (7950 44८४०) सघ के सभी सदस्यों के विर्द्ध 
युद्ध छेडता है श्रौर अन्य सदस्यो का यह कत्तंव्य है कि वे उसके साथ अपने व्यापारिक 
और वित्तीय सम्बन्ध बन्द कर दु&यही स॒ुघ की सु प्रसिद्ध आधिक अतिवन्ध (800000॥९ 
$8700075) जगाने की व्यवस्था थी आपेनहा इम ने तटस्थता पर सध के प्रतिज्ञापव 
के प्रभाव का विइलेषए करते हुए लिखा है* * यह कहना ठीक नही है क्ि इसने तटस्थता 
को समाप्त कर दिया । थह भी सत्य नही है कि इसने तटल्थता पर कोई प्रभाव नहीं 
डाला। यथार्थ हृष्टिको ए सम्भवत यह है कि कुछ झवस्थाओं में जब युद्ध करना प्रतिज्ञापन 
के प्रतिकूल न हो, तब इसने वटस्यवा के कानून में परिवत्तन नही किया । किन्तु, इसने 
तटस्थता को समाप्त न करते हुए उन अवस्थाओं में इस पर म्रामिक्त प्रभाव डाला, 
जिनमे सपकके सदस्य प्रतिज्ञातत्र के अनुच्छेद १६ के अचू सार किसी देश्व के विद्द्ध 
प्रतिबन्ध लगाने के लिए बाधित थे ।'!, पा बसा जे % 

१६२८ के केलाग-ब्रोगगरा पैबट (पेरिस पेंकट) अथवा युद्ध परित्याग की सामास्य 
सचि (0धालाव 73९०7 ९ सलाम ० एशथ7) पर हस्ताक्षर करने 
बाले देशो ने झन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए खुद्ध के उपाय के झयलम्वन 
की निन्‍्दा की, राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप मे युद्ध के परित्याग की घोषणा करते 
हुए यह कहा कि भ्न्‍्तर्राष्ट्रीय विवादा कया समाधाय केवल श्वान्तिपूर्णो साधनों से क्या 
जाना चाहिए । जिन्तु इस पैकट में इस्ते लागू था पालन कराने बाती वध्यवस्थाप्रो का 
भाव था, झत तटस्थता के वियम पर इसका कोई प्रत्यक्ष भ्रभाव नहीं पड़ा, 

१६३१ से १६३६ तक मचूरिया थौर चीन पर जापान के झाक्र्मणा, जमंनी 
मे हिटलर के उत्तर्प तथा एबीसीनिया पर इटली के ग्राकमर से राष्ट्र सघ की सामूहिक 
६२ मर मन 

७. आपिनदाइम--श्ण्टरनेशनल लॉ, ख० ३; एन घ३४ 


तट्स्थता श्र७ 


सुरक्षा की व्यवस्था को गहरा घकका लगा॥६१5ससे) अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान्ति और 
सुरक्षा बनाये रखने की आशाये घूमिल होने लगी ।(नये विश्वयुद्ध की सभावना बढ़ने 
लगीम त्रोर इस परिरिथति मे कुछ राज्यों ने इससे बचने और तटस्थ रहने के प्रयत्न 
आरम्भ किये ! बिल्जियम और हालैण्ड ने तटस्थता की घोषणा की, १६३८ में स्कैण्डे- 
नेबिया प्रायद्वीप के राज्यों ने तटस्थता के नियमों के पातन वा शथा आपस से पूर्व 
परामर्श किये बिना इतसे सशोधन न करने का निईुचय किया १६३६-३७ में ग्रेट 
ब्रिटेन और फ्रास ने स्पेन के गृह्युद्ध के प्रति अहस्तक्षेप (]२०घाना८7४ट।ाध०ण्क) की 
नीति अपनायी ।'सु० रा० ग्ममरीका कययम थम विद्वयुद्ध मैं यह कदु झनुभव प्राप्त 
हो घुरा था कि तटस्थ होते हुए भी उसे किस प्रकार वाधित होकर युद्ध मे सम्मिलित 
होता पड़ा था, श्रत. उसने इसकी पुनरावृत्ति रोकने सथारतेटस्थता बनायरे रखने के लिए / 
ऐसे कानूवो को पास करना शुरु किया, जिनसे युद्धकारी देशों के साथ उसके सघर्ष 
होने की सभावना बहुत कम हो जाय। ्‌सि दृष्टि से १६३७ मे स० रा७ भ्रमरीका 
ने लटस्यता का कानून (]८०७०॥॥७ ४०४) पास क्रिया, १६३६ में इसका सशोधत 
किया गया/#इसका ग्राधार “नकद दाम दो शोर माल ने जागो! (७७8 शत 0279) 
का सिद्धान्त था । इसके अनुसार कानून में वतायी, गयी शस्त्रास्त्र सामग्री के ्रतिरिक्त 
अन्य माल को दूसरे देश स० रा० झमरीका से भिन्न देशों के जहाजों में हीचे जा 
सकते थे। युद्धकारी राष्ट्रो को शस्तास्त्र सामग्री वेचता, इसे श्रमरीकी जद्धाजों मे 
युद्धकारी राण्ट्रो को भेजना, इनके जहाजों मे अमरीकी नागरिकों की यात्रा करना, इन 
आबकारी देशों की सरकारी सिक्‍्यूरिटियाँ खरीदना, युद्धकारी देशों के रणापोतो, 
पनड्ब्बियों तथा सशस्त्र व्यापारिक जहाजो हारा अमरीको वन्दरगाहों का उपयोग 
इस कानून द्वारा निषिद्ध कार्य बता दिये गये | इनका उद्देश्य स० रा० श्रमरीका को 
युद्ध से पृथक्‌ रखना था। 
किच्तु हिटलर द्वारा १६३६ मे द्वितीय विश्वयुद्ध छेड्ने तथा १६४० के वसस्त- 
काल मे नारे, इेनमार्क, हालैण्ड, वैल्जियम तथा लुक्सेमबर्ग की तटस्थता का ग्रतिक्षमण 
करने पर स० रा० अमरीका को शर्ने -शने अपनी तटस्थता वी गीति मे परिवर्तत करने 
के लिए बाधित होना पड॒ु# राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने यह ग्रनुभव किया कि हिटलर की 
विजय का परिणाम लोकतन्‍्त्र तथा रवतन्त्रता का विनाश होगा, अत उन्होंने अमरीका 
को लोकतन्‍्त्र का शल्त्रामार (/5६॥४॥ ०7 ए८70०:४८७) बनाने तथा हिटलर 
से लडने वाले ग्रेट ब्विडेन आदि लोकतन्तों को अधिक से अधिक रणासामग्री भेजने 
का निश्चय किया। रढ जून १६४० को फ्रास के पतन के बाद अमरीका ने ब्रिटेन की 
परेकर पत्वाए- की, प्राय फपी, ,सएुपाप्यप्फएद मे, खित्पिए, णपफ्ण, तत्य के र. घयझुदे- 
६६ पर्षे के पट्टे पर लेकर उस्ते ५० विष्यलक (7055009८४) प्ररान किये । उसका यह 
कार्य स्पष्ट रूप से तटस्थता विरोधी थाए? १ १ मार्च १६४१ को अमरीकी काग्रेस ने 
उधार पट्टा (7.००० ]८३६०) कानून पास दिया | इसते अनुसार राष्ट्रपति को यह 
अधिकार दिया गया था कि वह स० रा० अमरीका की सुरक्षा के लिए जिस देश वी 
सुरक्षा आवशइ्मक समझे, उस देश को सरकार को खुरक्षा के लिए झ्ावह्यक 


शरद झस्तर्राष्ट्रीय कानून 


सभी प्रकार की रणसामग्री वेच सकता है, उधार या पट्टो पर दे सकता है। यधपि इस 
समय तक क्यनूती रूप से ख० ० अमरीका तटस्थ देश था, तथापि उसने उधार पे 
कानून द्वारा तटस्थता के सभी महत्वपूर्ण नियमा का परित्याग कर दिया था | उसके 
इस विलक्षझ कार्य का समर्थन त्तीन कारणों के आघार पर किया गया“--( १) जर्मनी 
और इटली द्वारा १६२८ के केलाग-श्ीआँ पैक्ट का भग तथा तटस्थ राज्यो की तटस्थता 
का अतिक्रमण ! (२)जर्मनी और इटली जैसी शवितयो से झ्रात्मस रक्षण ) यदि स०रा० 
अमरीका ग्रेट ब्रिटेन को जर्मनी दारा जीता जाने देता तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सर्वथा 
लोप हो जाता। (३) घुरी राष्ट्रो द्वारा रा० रा० अमरीका पर आक्रमण करके उम्र 
जीतने का पड्यन्त्र करना |/ 
है स्रापेनहाइम ने यह मत प्रकट किया है कि स॒० रा० अ्रमरीका द्वारा ग्रेट ब्रिटेन 
को पचास विध्वसक देना श्रौर उधार पट्टा कानून ([,८00 [९4४८ ४०८) पास करना 
१६वी शताब्दी के तटस्थता के विचारों के तथा हेग अमिसमयों के नियमों (देखिये 
ऊपर पृ० ५२३ २४) के झनुकूल नही था ।* किन्तु सम्भवत “ये कार्य समूचे रूप मे तथा 
समग्र ऐतिद्वासिक पृष्ठभूमि मे देखे जाने वाले तटस्थता कानुन के अनुकूल ये. ये ऐसे 
युदकारी राष्ट्र के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार था, जिसने अन्‍्तर्साप्ट्रीय कानून की 
तिलाजलि देते हुए युद्ध आरम्भ किया था। यहे ग्रोशियस तथा उसके समकालीन पझन्य 
लैखको कौ श्रपूर्ण या विज्विप्ट (पुछ्आ।९त) तटस्थना की नीति का परिणाम था। 
पूर्ण तटस्थता की नौति युद्ध छेडने के पूर्ण ग्रधिकार (38800० ए&0) पर झ्ब- 
लम्बित थी । किन्तु १६४२८ के केलाग-बीआं पैकट द्वारा जमेंनी सहित सब देश इस 
लोति का परित्याग कर चुके थे। इसके ग्रनुसार ग्राक्ष्मएणा का शिकार बनने वाले देश 
को सहायता देता तथा झाकान्ता को रोकना सब देशों का कतंव्य था। इस प्रकार 
परोक्ष रूप से इस पैक्ट ते पूर्णा तटस्थता के कानून की जडें खोखली कर दी थी | इस 
अवस्था मे स० रा० ग्रमरीका का उधार पट्टा कानून पास करता ग्रावश्यक था। इस 
लीति परिवर्तन का दूसरा कारण ग्ात्मरक्षा की भावना थी । घुरी राप्ट्र विश्व पर 
प्रभुता पाने के साथ उन आधार को नप्ट करने पर सुले हुए थे, जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून टिका हुआ था, ग्रत ग्ात्मरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्थार्य आवश्यक थीं। उधार 
पट्टा कातून का सरकारी नाम इस तथ्य को भली भाँति सूचित करता है, यह नाम इस 
प्रकार धा--स० रा० श्रम्रीका को प्रतिरक्षा पुष्ट करने वाला झधितियम (70 
औल।0 छाण्गा0९ 6 ८८०८९ ० ६8९ 770०० 508०४) | तीसरा कारण 
भ्रन्तर्राप्टीय दायित्वों में पारस्परिकता (१४ए४वानए ० ]7/९773४०7० 00088- 
8075) का सिद्धान्त है। जमंती ने ग्रभूतपूर्व पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय कानुन का 
उल्लघन क्या था। वह स्वयमेव इसका घोर अतिवमणा करते हुए तथा तटस्थ देशों के 
अधिवारो को कुचलते हुए दूमरे देशा से यह झ्राश्ा नही रख सकता था कि वे तटस्वता 








ह&.. रथावैं-एन इण्ट्रोडजशान टू शण्टरनेशनत लो, प्ू० इ८८ 
६. आापेनद्ास्म--श्स्टरनेरानच लॉ, र० २, पृ० ६३८--४० 


तटस्थता भर६ 


के नियमो का पूरा पालत करेंगे । ६ जनवरी १६४२ को भ्रमरीकन राष्ट्रपति ने काग्रेस 
को भेजे गये अपने सदेश मे कहा था --"एकपक्षीय अन्तर्शाष्ट्रीय कानुन-- जिसके पालन 
में पारस्परिकता का भ्रभाव है--उत्पी डन का साधन बन जाता है।” इस दृष्टि से स० 
'रा० झमरीका के उपयुक्त कार्य जमेनी द्वारा अस्तर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिगे 
उससे लिए जाने बाले प्रतिश्ञोध या श्रत्यपह्दार (१८७॥7595) के रूप मे थे [ जमेनी से 
१६२८ के केलाग-ब्रीआं पेकट का घोर अतिक्रमण किया था, स० रा० ग्रमशीका के 
लिये यह बडा महत्वपूर्ण था, उसने इसका बदला लेने के लिए उपयु'क्त कार्य किये 7” 
स० रा० अमरीका ने पूरे €ढ निश्चय के ग्राथ मिनराष्ट्रो की सहायता के लिए 
परम्परागत तटस्थता के नियमो के प्रतिकुल कई अन्य कार्ये भी किये। २७ मई १६४१ 
को अ्मरीकन राष्ट्रपति मे यह्‌ घोषणा की कि ग्रेट ब्रिटेन को आवश्यक सामान सुरक्षित 
रूप से पहुंचाने के लिये अमरीका के गश्ती जहाजो ने सहापत्ता देनी छुरू कर दी है। 
जर्मन पनदुब्जियो ने जब युद्ध के नियम तोडते हुए अ्रमरीकन जहाजों पर हमले किये तो 
सितम्बर १६४१ मे इनके प्रतिरोध के लिए अमरीका के ममुद्री बेडे को दी गयी हिंदायतो 
ने लगभग ऐसी अत्रुतापूर्य स्थिति उत्पन्न कर दी, जिगका युद्ध रो अन्तर करना बड़ा 
कठित था । स० रा० अमरीका की नौसेना के ग्रीयर (7८7) नामक विध्वस्क पोत 
पर जमेन पनडुब्दी का हमला होने पर ११५ सितम्बर १६४९ को राष्ट्रपति ने यह 
घोषणा की कि 'भ्रमरीका की प्रतिरक्षा के लिए जिस ्षमुद्र की रक्षा आवश्यक है, इसमे 
जमेंन भ्रीर इटालियन जलपोत 'सतरा उठाकर' ही प्रविष्ट हो सकते है, ग्रमरीका की 
नौसेताओ को यह श्राज्ञा दे दी गयी है कि इसमे प्रविष्ट होने वाले जर्मन तथा इटालियन 
जलपोतो और पनइुब्बियों को देखते ही इन पर गोली घला दी जाय | ग्रमरीका ने इस 
काये का ओचित्य सिद्ध करते हुए कद्दा था कि वह इस प्रकार मद्दासमुद्रा मे नौधालन 
की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त की रक्षा करना चाहता है, ग्रन्तर्राप्ट्रीय कानून के झनुसार 
शलदस्पुओं (?:75(७७) के हमले के विरुद्ध वर्यवाही का प्रसिवार है । इस प्रकार(ह१ 
दिसम्बर १६४१ को जमंनी गौर इटली के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने से पूर्व ही उपयु कत' 
कार्यों द्वारा स० रा० श्रमरीफा की तटस्थता लगभग समाप्त हो चुकी $क 
द्वितीय विश्वयुद्ध में तटस्थतां के नियम से सम्बद्ध दो महत्वपूर्ण घटमाय 
ग्राफ स्प्री का आत्मताश तथा श्राल्टसार्क जहाज से नारे के प्रादेशिक समुद्र मे एक 
'प्रिटिश विध्वमक द्वारा दन्‍्दी ब्रिटिश नाविको को जबर्दस्ती उतार लेना था । प्राफ स्पी 
(0र्धा 59००) जमेनी का जगी जहाज था, दिसम्बर १६३६ मे ब्रिटिश कूज़रों द्वारा 
हमला किये जाने पर इसने माण्टीविडियो (]०४॥ए०८०) के वन्दरगाह में शरण 
लो। ब्रिटिश कूत्रर वन्‍्दरयाह से वाहर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। यह दक्षिण ग्ममरीका 
मे, युद्ध में तटस्थ राज्य उरूयुये ((०2४७५) में था, इसने जर्मत रणपोत को मरम्मत 
के लिये ७२ घटे दन्दरगाह भे रहने की अनुमति दी और इसके बाद इसे बन्दरगाह 
से बाहर जाने को कहा। ग्राफ स्प्री को ब्रिटिश विष्वसको के आाजत्रमरणा वा भय था, 
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अत उसने बन्दरगाह को छोडने के बाद प्रादेशिक समुद्र मे ही अपने पे दे में छेर कर त्धा 
डुबोकर झपने झाप को सप्ट कर दिया । ब्राल्टमार्क (80॥97 ) की घटवा का वर्णन 
प्रथम परिशिप्ट मे किया गया है। 
दोनों बिदतयुद्धों के उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अब तटस्थता का 
स्वरूप अत्यधिक गर्यादित हो गया है। 'डा० लौटरपेल्ट ने लिखा है--“दो विद्वयुद् 
के अचुभव ने यद प्रदर्शित किया है कि तटस्थता के परम्परागत कायुन का तटस्थ देशो 
के व्यापार के अधिकारो से सम्बद्ध रखने वाला महत्नपूर्णा पठतू अब बहुत झशो मे 
अप्रचलित (008००) हो गया पा है ।7 9 वस्तुत: चर्तमान युद्ध मे सैनिक भौर आाधिक 
पहलुश्रा का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो 5 या है कि कोई भी युद्धकारी देश किसी तटस्व 
देश का अपने शत्रु के साथ व्यापार करने कौ स्वतन्त्रता देना, उसको शवित्र को बढाने 
वाला समभता है, अत वह इसे अ्रत्यधिक मर्यादित करके नगण्य बना देता है। इस 
अवस्था म॑ तटस्थ देश के युद्धकारी देशों के साथ व्यापार के ग्नधिकार झब लगभग समाप्त 











2 
(हा कम केक्ञवर तर उलके मत रा० सघ का चार्ट र प्रौर तरस्थता (प%९ (%छ जी ए कर 0 शाव॑ 
<ए५४७४एफर /पैंघ के चाटर दारा सदस्यों पर डाले गए दायित्वों के कारण 
तटरथता बहुत-बुछ कम हो गई है। चार्टर के अनुच्छेद २ के अनुसार सब सदस्या 
चा यहे श्रावश्यक चर्त॑ब्य है फिचे चार्टर की व्यवस्थाओ के * ब्यवस्थाओ के अनुसार राघ द्वारा की 
जाने बायी प्रत्येक बार्ययाही मे उसे सभी प्रकार की सहायता दे और रांघ जिसके 
'विश्य निरोधात्मक (7०४८४॥४४८) या पालमात्मक [फ्रणिष्ध्णव्य) कार्यवाही 
कर रहा हो, उसे कोई सहायता च कर, अनुसार सदस्य राज्यों का मह 
कर्तव्य है कि ये सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा आर्वस्थक समझे जाने पर, किसी देश के साथ 
अपना सम्पूर्ण अचवा भ्राशिक प्राथिक सम्बन्ध, रेल, समुद्र, हवाई, डाकतार, रेडियो 
श्रादि का सम्बन्ध तथा दौत्य सम्पर्क विच्छित कर देंगे । श्रनच्छेद ४२ मे यह कहा थया 
है हि उपर्युक्त उपाय अपर्याप्त समझने पर सुरक्षा घरिपद्‌ गअन्तराष्ट्रयय शान्ति झ्रौर 
सुरक्षा बनाए रखने के लिए |किसी देश के विरुद्ध स० रा० सघ दे सदस्य-राज्यो की 
सेनाआ। द्वारा स्थलीय, 5 या हवाई स॑निक कार्य वाही कर सकती है। ि्पिनकत- च्छेद ४५ 
में यद व्यवस्था है कि स॒० रा० सघ के सदस्य अन्तर रप्ट्रीय शान्ति बनाए पक 
सुर परिपदू के भाह्दान पर उसे अपनी सेनाश्रो की सहायता देगे और इन्हे अपने 
प्रदेश मे से गुजरने की सब सुविवाये प्रदान करेगे करना कह अनच्छेर ५१ में यह कह्ठा गया हे 
जि यदि स० रा० सध के क्सी सदस्य पर स्मरस्त्त हवला होता हैं, तो उसे सुरक्षा 
परिषद्‌ द्वारा कार्यवाही करने से पहले भ्रात्मरक्षा करने का दैवक्तित या सामूहिक 
अधिक्षार है, दटस्थ देश भी इस प्रकार झपती आत्म रक्षा कर सकते है 
(चार्टर वी उपयुक्त च्यवस्थाश्रा का यह परिणाम हुआ है कि भ्रब झ्तर्राष्ट्रीय 
सुरक्षा बे लिए सवट उत्पन्न होने पर सुरक्षा परिपद्‌ वी ध्रार्यवा पर इसके सब सदस्या 


२१० झापेनइश्न--श्ण्टरनेरानल सा; ख० २५ पृ० ६४२ 


चट्स्यता श्रेरे 


का कर्तव्य है कि ये इसके निवारण के लिए परिपद्‌ द्वारा वतायी हुई कार्यवाही मे 
सहयोग भदान करे इसका स्पष्ड अभिप्राय यह है कि अब ऐसी स्थिति मे कोई सदस्य- 
राज्य तटस्थ नही रह सकता, यदि वह ऐसा करता है तो अपने कर्तव्य के पालच न करने 
का दोषी होता है/हैन्स कैलसन (०६०७) ने अनुच्छेद ५१ के प्रभावों का विडलेषण 
करते हुए लिखा हे--“तटस्थ राज्यों पर निष्छक्षता का दायित्व लागू राज्यों पर निष्परक्षता का दायित्व ल। करने वाले 
सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्थान कानून का स्थान अब चार्टर ने ते लिया है श्रौर इस प्रकार उस 
लियम को लिरथक और बेकार (50/2४४20£) बना दिया है ।/' तौटरपैरूट के मता- 
मुसार/' “चाटर में तटस्थता की स्थिति कुछ बाता गे राघ के प्रतिज्ञापत्र के आधीत 
स्थिति से मिलती है छुंचाटर नेस० रा० सघ के सदस्थो के तटस्य रहने के अधिकार 
पर निणुयात्गक प्रभाव डाला है, किन्तु इसने रा० रा० राघ के रावदरयो के बीच में, 
अथवा इसके गैर सदस्यो के बीच मे या सदस्य और गैर-सदस्यो के बीच मे लड़े जाने 
आले यूडो मे उनके तटरथ रहने के अविकार का वाःस्तत्रिक रूप में उन्मूलग नही किया । 
सिद्धान्त के रूप मे, सघ के किसी सदस्य को ऐसी लडाई मे झपनी इच्छा से लटस्थ रहने 
का अधिकार नही है, जिसमे सुरक्षा परिषद्‌ ने किसी राज्य को शान्ति भग करने का 
दोपी पाया है और जिक्षके विपय मे उसने सघ के सदस्यो को उस राज्य के विरुद्ध युद्ध 
चघोषणा करने को या युद्ध सं मिलती-जुलती कार्यवाही करने को बहा है ।/(ईडबिड के 
मताजुसार आस कर के दल दा ट्वास्ट ज् कल मत ६ जून १६४५ को स० रा० सष के चार्टर का स्वीकार क्षिया जाना, 
कानूनी पद्धति के तौर पर भत्तिम रूप समाप्ति का मूचक है ।' ' किन्तु 
स्टाक ने इससे असहमति प्रकट करते हुए कह्दा है कि चार्टेर से तटस्थलो का पूर्खरूप से 
उन्मूलन नही हुमा ; है [४ ४ सुरक्षा परिपद्‌ दास कोई कार्यदादी किए जाने पर झनु ७ ४८ 
तथा ५० के श्रनुसार कुछ सदस्य-राज्यों को इसका पादत न करने की द्भुट दी गई है, इस 
अवस्था में उनकी स्थिति झपूर्ण तटस्थदा (९०७०० घ००/८७७॥५५) की होती है। जब 
सुरक्षा परिषद्‌ का कोई स्थायी सदस्य अपने निपेबाधिकार (५८०) द्वारा किसी राज्य 
के विरुद्ध कोई कार्यवाही रोक देता है तो सदस्य-राज्य दोनो थ्रुष्यमान पक्षों के प्रति पूरे 
रूपसे या धय लि वार सफते है /# 

प्‌ 'यका ग्राधार (8355 0वच्डधीट४॥407 0 गे७एए/०ाा५ )- 
तटरधता का औचित्य प्राय निम्नलिखित चार कारसो के झाधार पर सिद्ध जिया जाता 
है--(१) यह यद्धो का छेत छीमित करती है। (२) गुद्धो की प्रवृत्ति क्म करती है ३ 
































नियमन करती है 7ल्‍ 
द्वितीय विश्वगरुद्ध ने पहले दोनों कारणो की निरथेकता भवरी-भांति सिद्ध कर दी 
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है। इसमे नारे, डेन्माफ, हाजेड और वेलिजियम की तटस्थता ने न त्तो शुद्ध का क्षेत्र 
सीमित किया और न युद्ध की प्रवृत्ति कर की, तठस्थ होने के कारण ये देश सम्मिलित 
रूप से झपनी प्रतिरक्षा के लिए प्रभावशाली साधन नही बना सके, अत जमंती ने इन्हे 
बडी सुगमता से झपने अग्राक्रमण (/४27०६४०॥) का शिकार बनाया,! इससे युद्ध का 
ख्लैय सीमित नही हुआ, किन्तु इन देशो मे फँल जाने के कारए विश्याद हो जया । इससे 
जमेनी की दाक्ति मे श्रसाधारण वृद्धि हुई, इटली ने जर्मनी की झीर से युद्ध मे श्रवेश किया, 
जापान को प्रश्ान्त महासागर मे युद्ध छेडने की प्रबल प्रेरणा मिली । गो रोपियन युद्ध के 
क्षेत्र को मर्यादित करने के स्थान पर, इसने उसे विश्वयुद्ध के रूप में परिणत कर दिया। 
तीसरे कारण को भी सही नही माना जा सकता (पहले यह वताया जा चुका है 
कि अपनी तटस्थता की रक्षा के लिए ही पहले विद्वग्रुद्ध मे स० श० अ्रमरीका, फ्रास तथा 
ग्रेट ब्रिटेन की ओर से लडाई मे कुदा था। दूसरे विश्वयुद्ध मे रूस तथा स० रा० झ्मरीका 
ने तटस्थ रहने का पूरा प्रयत्न किया, किन्तु जमनी और जापान के आक्रमण के कारर 
इन्हे युद्ध मे सम्मिलित होना पडा ३ इसके ओऔनित्य का नौथा कएरण पन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्बधो 
को नि्घित बनाना है। किन्तु घह भी घार्थ नही फ्रतीत होता । राष्ट्रसच का १६२५० से 
४० तक का झनुभव यह प्रदर्शित करता है कि तटस्थता अन्‍्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धो मे कानून 
का शासन (7२७॥० ०(॥४७) बताए रखने मे साधक नही, किन्तु वाधक रही है। तद- 
स्थता के परम्परागत दृष्टिकोण ओर बिचारो के कारण सघ के सदस्पो ने उसे ग्रग्राक़ृमण 
की कार्यवाही रोकने के लिए प्रभावशाली पग नही उठाने दिए । 
£ घतंमान समय में तटस्थता का महत्व घटने का एक मुख्य कारण युद्ध छेडने के 
सम्बन्ध मे कुछ विचारों मे मौलिक अन्तर आया है ॥ पहले प्रत्येक राज्य को इच्छानुलार 
युद्ध छेडने कय पूर्णा मधिकार था, उस समय सब देशो को तटस्थ रहने का भी अधिकार 
था। किन्तु युद्धों के वतेमान भीवण रूप ने तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीयता कै विकाम ने इस घारणा 
भें आमूलचूल परिवर्तन किया है। १६२८ के केलाग ब्रीआँ पेकट के बाद लगभग सभी 
देशो ने राष्ट्रीय नीति के रूप मे युद्ध के साधन के परित्याग की धोषणा की है, शान्ति 
पूर्ण साधनों द्वारा अपने विवादों के हूत करने का सकल्प प्रकट किया है ! रा० रा० सघ 
के चार्टर मे भी यही वात दोहरायी गई है । इन समस्याओं के स्रमाघान के लिए तथा 
शान्ति बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद्‌ स्थापित की गई है, इसके निर्णंयों को क्रिया- 
न्वित करने मेसद॒योग देना सब सदस्य राज्यो का कतेंव्य है । इस परिस्थिति मे तटल्यता 
का विचार निरथेक हो गया है। 
इसके झतिरिबत वर्तमान भअन्तर्राप्ट्रीय घटनाओं ने तटर्थता का क्षेत्र बहुत्त 
सकुचित कर दिया है। इस समय विश्व दो विरोधी ग्रुटों में विभक्त है | एक गुट बा 
नेदा रूस लथा दूसरे का सयुक्त राज्य अमरीका है। जहाँ एक ओर रूस ने पूर्वी योरोप 
के झाठ देशों को वारसा संधि (३४७४४४७७ 7००८६) सगठन मे बाँध रखा है, नहाँ दुसरी 
भोर स० रा० झमरीवा ने पनद्रह देशो को नाटो (२३४४०) के सयठन से झ्रावद्ध किया 
है, मध्यपूर्व मे अमरीका वा ऐसा सगठन सेण्टो (८व्वाफ्श यबध्या> 08०्याइणा07) 
तया दक्षिण-पूर्वी एशिया में सीटो (5०प्रकत 8५६ पराढ३४७ 0:784075890०7 )है। इन 


तठस्थता श्३रे 


सग्रठनो भे किसी एक पर आक्रमण होने की दशा मे अन्य राज्यो ने उसे सहायता देने का 
वचन दिया है । तटस्थता पर पहले सबसे ग्रधिक बल देने दाला रा० रा० अगरीका अब 
इनका प्रभावज्ञाली सदस्य है । भारत जैसे बहुत थोड़े देश ही इन समठनो मे सम्मिलित 
नही हुए । विश्वव्यापी प्रादेशिक सगठनो ने तटस्थ राज्यों का महत्व तगभग सगाप्त 
कर दिया है । 
८ & 
तदस्यता के प्रकार ((7005 ० ि८्एध5०॥५)-इसके प्रमुख भेदा और प्रकारों 
मैं पहला स्थायी या कप का पतन तविक सन अत नम अर ) 
है। यह उन राज्यो की होती है, जो पिशेप से द्वारा सद्या के लिये ब्रीकृत 
(५४७४७॥६०१) राज्य बना दिये जाते हैं, जैसे स्विट्ज़ रलैणएड (देखिये ऊपर पू० 
५२३) । इनके कत्तंव्य और अधिकार तटस्थ राज्यो जैसे होते है तथा इन्हे म्रपने प्रदेश 
को सेनिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त न होने देने के लिये, दोनो युध्यमान पक्षों को 
समाव रुप से रोकना पडता है। १८७०-७१ के फ्रंको जर्मन युद्ध मे स्विदृज्जरलैण्ड ते 
दोनों पक्षों की सेनाओ, रगणसामग्री तथा रगरूटो को अपने प्रदेश मे से नहीं गुजरने 
दिया। रणाक्षेत से भागकर स्विट्जरलैण्ड मे रण लेने वाले फ्रेच सेनिक्ा को ति शह्त 
करके युद्ध की समाप्ति और शान्ति सधि तक निरोध (/0९/९७0४07) में रखा। स्थय्यों 
तटस्थता का सामान्‍य तदस्थता से यह भेद है कि पहली शाश्यतकाल के लिये ससभी 
जाती है और दूसरी तटस्थता का अवलम्बन देद थपती सुविधा और लाभ देखकर 
करते हैं, वे इसे जब चाहे तब तोड सजते हैं विन्दु पहली तटस्थता कभी भग नी की 
जाती, इसका सर्देव पालन होता है। 
दूसरा भेद सामाग्यझौर प्राशक (0८एथ8] 2॥0 9809) और झराशक (0८एथ४3] ०70 ?8703[) तटस्थया वा है। 
जब किसी देश के कुछ हिस्मे का विशेष सन्दि द्वारा तटस्थीकरण (]3९ए४ण०ेः5907) 
किया जाता है तो उसे झ्ाशिक तटस्थता कहा जाता है | उदाहररार्थ, जब ग्रायोतियन 
टापू यूनान को दिये गये तो पहले १८६३ में इन सब टापुओ को तटसरूथ घोषित क्या 
गया, बाद मे २४ मां १८६६४वकी सन्बन को राधि के अनब्छेद २ के अनुगार कोरफू 
तथा पैक्सो (7७५०) नामक टापुओं का ही तटस्थीकरगा कथा गबा। इनम कोई 
सैना नहीं रखी जा सकती थी । १८८८ म स्वेज नहर के क्षेत्र को तथा १६ नवम्बर 
१६०१ की सन्ि द्वारा पानामा नहर के क्षेत्र को यही स्थिति प्रदान की गयी । मैँगलेन 
के जलडमरूमध्य (50975 ० ॥४७४८०॥) को गज॑ंण्टायना तथा चिली ने २३ 
जुलाई १८८१ की सन्धि द्वारा पटस्थोकरण ऊका दर्जा रिया यया है। सामान्य तटस्थता 
ऐसे राज्यो की तटस्थता है, जिनके व्विसी विद्येष क्रद्मा या प्रदेदा का, तरस्थीऋररए क्रिसी 
सन्सि द्वारा न किया गया हो । 
कि बल 22:77 72222 फट ((ए०ाएशा।॥०079) 
लटस्थता का हे । ऐच्छिक, सरल या तटेस्थवा मे कोई राज्य किसी युद्ध में 
धटरथ रहो के लिये उसी सामान्य या विशेष सन्धि से बंघा हुआ वही होता है। भ्रधि- 
काश अवस्थाआ में तटस्थता इसी प्रकार की होती है। किन्तु जब कोई राज्य युद्ध मे 
तटस्थता का पालन करने के लिये कसी विशेष सन्यि या अभिसमय द्वारा बंधा होता 


श्रेध अस्तर्राष्ट्रीय कानून 


है दो इसे अभिसमयात्मक ((०४एथआ0०7०) तटस्थता कहते हैं ॥ पहले (प्र० १४६) 
इस विषय से स्विट्जरलैण्ड, बेल्जियम तथा आस्ट्रिया के उदाहरण दिये जा चुके हैं 4 
सम्धियों द्वारा तटस्थता के कुछ अन्य उदाहरण ये हैं - १८१४५ की वियना काग्रेस हारा 
पोलैण्ड मे केको (0:3००७) का नगर स्वतस्त् और तटस्थ बनाया गया था, १८४६ मे 
ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास और स्विट्ज़रनैण्ड झा विरोध करने पर भी आस्ट्रिया ने इसे झपने 
साम्राज्य से मिला लिया। १८८५ की वलिन काग्रेंस ने अफ्रीका मे कागो के स्वतस्त 
राज्य को तठस्थ वनाया। १८५६ मे रुस ने फिनलैण्ड की खाडी में आलेण्ड (80974) 
टापुओ में किलेबन्दी न करने तथा वहाँ स्थलीय ग्रथवा समुद्री सेनाये न रखने का वचन 
दिया। १६२१ मे जैनेवा मे इन टापुओ के तटस्थीकरण के एक अभिसमय ((09560- 
70०7) पर महा क्तितयो ने हस्ताक्षर किये। 

चथा भेद सशस्न तटस्थता (4॥70८० [परणा 9) का है । जब कोई तदस्थ 
देश प्रपनी तटम्थता को सुरक्षित रखने के लिए दस उद्देश्य रा रैनिक कार्यवादी करता 
है कि दोनो युध्यमान पक्षो में से कोई उसके सटस्थ प्रदेश का उपयोग न कर सके तो 
यह सशस्त्र तटस्थता होती है।'' फ्रैको जर्मन युद्ध (१८७०) में स्विटृज रलैंड की तठ- 
स्थता इसी प्रकार की थी। १६३६ के द्वितीय विश्वयुद्ध मे वेल्णियम की यही स्थिति 
थी, उसने झपनी सेना को स्थायी सज्जावस्था (१४090॥580०7) की स्थिति में रखा। 
हालेंड और स्विट्जरलैंड की लगभग ऐसी स्थिति थी। “सशस्त्र तटस्थता' के शब्द का 
अथोग एक दूसरे भ्र्थ मे भी होता है। जब तटस्थ राज्यो को यह आशका या सम्भावना 
होती है कि युद्धकारी पक्षों मे से कोई पक्ष उनके तटस्यता के झधिकारों का सतित्रमरा 
या उल्लंघन करेगा तो उन राज्यों द्वारा तटस्थता की रक्षा के लिये की जाने वाली सैनिक 
कार्यवाही भी सशस्त्र तटस्थता कहलातो है। इस विषय के सुश्सिद्ध उदाहरण १७८० 
ई० तथा १८०० ई० की सणस्न तटस्थठायं (देखिये ऊपर प्रृ० ५२१-२) हैं। 


पवन के का सिष्णपानय पवल्णाणथ१ ७) है कारी तटस्थता (827०४०]०7६ )१८ए/४०॥७) है। झाजकल 
त्तटम्थता मे निष्पक्षता के तज पर ग्त्यघिक बल के कारण यह भेद विल्कुल 


समाप्त हो गया है । पुराने जमाने मे जब तटस्यता के दायित्वो और कत्तंव्यों का पालन 
इतनी क्ठोरता से नही हुग्मा करता था तो तटस्थ राज्य अपनी यह स्थिति रखते हुए 
भी किसी पक्ष के साथ विशेष पक्षपाद का व्यवहार करते थे, उसे ग्रनेक प्रकार से लाभ 
पहुँचाते से । इसे एक पक्ष को लाभ पढ़ेंचाने की दृष्टि से परोपकारी तटस्थता बहते थे । 

तल 5 मन) मे श्यवा निरपेश (एलव्ल ण 885४0०७८) तथा प्रपूर्णी, सापेक्ष 
या विश्विष्ट (090०८ ० 0०गाहेल्वे) कत्स्थता का है। पुराने जसाने गे इस भेद 
का बहुत सहत्त घा। उस समय किसी राज्य को अपूर्स या विशिष्ट तटस्थता को स्थिति 
तब समभी जाती थी, ज्व यह शाम्यन्य रुप से तटस्य रहते हुए य्रुद्धकारी पक्षो मे से 
किसी एक पद्ठा को युद्ध छिडने से पहले की हुई सन्धि को झ्तों के अनुसार सत्रिय 
अभवा निष्क्रिय रुप से, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति से महायता पहुँचा रहा हो । बिन्चु 








१६. भापेनद्रश्म- शए्टरनेशनल ह्वें, रा० २, ० छु६२ 


तव्स्वता श्र 


यदि कोई तटस्थ देश किसी मी गुष्यमान पक्ष को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति से, निप्लिय 
या सक्य रूप से सहायता न पहुँचा रहा हो तो इसे पूर्ण (7८:६८) पठस्थता कहा 
जाता था। १८वीं झताब्दी मे इस ब्यवरथा का बहुत प्रचलन था। १६वीं शताब्दी क 
जत्तराधे मे इस विषय म इस बात से सदेह प्रक८ किया जाने लगा कि तत्स्थता के पूर्णो 
तथा अपूर्ण नामक दो भेद करना स्यायोचित है या नहीं। अधिवान आधुनिक बिदि- 
झास्परी आजकल गह सम्भव ही नही मानते कि कोई राज्य तटस्थ रहते हुए किसी युब्य- 
मान पक्ष को किसी प्रक्तार सहायता पहुँचा सकता है। 
इस सगय पूर्स तथा अपूर्ण तटस्थता के भेद को बिल्कुल स्वीकार मही क्या 
जाता, किन्तु पहल इसे बहुत महत्व दिया जाता था और इसके कुछ प्रसिद्ध ऐतिहाप्रिक 
उद्दाहरण ये है-- (१) १७७८ म स० रा० अमरीका तया फ्रास ने सौहाद और व्यापार 
की सन्धि (]7629 ण॑ & पाए ४००0 (:०फ्ाशा८९) की, इसके ग्रनुसार ० रा० 
अमरीका ने फ्रास के निजी युद्धपोवा (?:४४४८८८५) का ताया इनके द्वारा पकडे हुए 
जहाजा को युद्ध के समय ग्रमरीक्न नन्दरंगाहा म प्रवेश वा झधिकार दिया और यह्‌ 
बचत्त दिया कि वह फ्रास के शत्रुआ के निजी युद्धपेता को अपने वन्दरगाहा मे प्रवेश 
नही करने देगा। १७६३ म फ्रास झौर ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध में ग्रट ब्रिटन ने जब स० रा० 
अमरीक्त स प्रास क तिजी युर्ूपोता के अमरीकन वन्दरगा हा मे प्रदेश पर भ्रापत्ति की तो 
स० रा० अमरोका ने उत्तर दिया कि बहू १७७८ की रान्धिद्वारा ऐसा काप करने के 
लिये वचनवद्ध है । (२) डन्माक ने १७८१ की तथा अन्य सन्धिप्रा द्वारा रूस को रगापोत 
तथा सेनास देने दा बलन दिया था। १७८८ के रूस स्वीडन दुद्ध ग डेन्माक ने ग्रपना 
वचन पूरा करते हुए रूस का ऐसी सहायता दी किन्तु फिर भी वह इस युद्ध म तटस्थ 
गाना गया । (३) १८४८ म जसती और डन्माक मे युद्ध छिल्ने पर ग्रद ब्रिटेन ने एक 
पुरानी सधि के! झ्राथार पर जमनी को झम्त्र तिर्यात करना बन्द कर दिया किल्तु डन्‍्माक 
को छझस्त्र भेजना जारी रखा । (४) १६०० के दशिण अप्रीका के युद्ध में प्रतगाल ने एक 
पुरानी सकषि के अनुसार दक्षिरा अफ्रीका को अपने प्रदेश म से ब्रिटिश फौटा को गुजरने 
के लिय रास्ता प्रदान किया। टितीय विद्वयुद्ध मे सी पुरानी मेती सतियां के झनसार 
उससे ग्रठ क्षिटन को अपने ग्रजास के रापू सम नौसैनिक और वैसानिक झ्डड बनान बी 
अनुमति दी। (५) प्रथम विश्वपुद्ध म १६१५ म॒ ज़िटिश और फ्र घ सचाय रेलशनिरा 
के यूनानी बन्दरगाह में उतरी यूनान उस समय तटस्थ था, इन फौजा का उद्दध्य 
यूनाल के मित्र सविया को सहायता पहुँचागा था। सूनान ने बद्यति इस काय का प्रति- 
बाद किया, डिन्‍्तु फौजा के उतरने का विरोध नही किया । 
टी रसतह शक व आजागिक सनक है कप भेद ताटस्थ्यतुल्वता (9४०57 7८एणॉा78(9) या है। इसका विकास 
कारिया युद (१६४३-४३ ] कि ख्वावु निक परिम्बितिया के कारण हुआ है। तटस्घता 
ते गहरा साहब्य रखने के कारण इसे ताररध्यतुल्यता कहा जाता है। इसके तिय झब 
तक तटस्थना क शब्द का प्रयाग हाता था। किन्तु स्टाक्ष न लिखा ह “कि आजकल 








७. स्टर्वं--एन <द्वाटक्शान टू इण्णरनेशनल ला, घु० इ८र नया ३८६ 


भुश्द अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


राज्यो के विरोधी सम्बन्ध दो प्रकार के होते हैं-- (क) युद्ध, (ख) युद्धेतर सशस्त्र संघर्ष 
(प०-फ़रज्ा क्षा7८6 ००7शिल5$) तथा झान्तिमग की घटनायें, जैसे कोरिया युद्ध 
(देखिये ऊपर ब्रध्यग्य २१)। इनके आधार पर इन सघर्षो से पृथक्‌ रहने वाले राज्यों की 
तटस्थता की स्थिति भी दो प्रकार को होती है-- (क) युद्ध में तटस्थ रहने की स्थिति, 
(ख) युद्धेतर सशस्त्र सधपप से पृथक रहने की तथा इसमे भाग न लेने की स्थिति । इसे 
झटाक ने ताटस्थ्यतुल्यता की स्थिति कहा है । इसके नियम अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
द्वाययू न्ड्िचित नही हुए है। 
व््य्न्ट _तदस्थ तथा युध्यमान देशो के भ्रधिकार शोर कतेव्य (7805 800 0065 
340 05०6» ० पोज उमत पेतीहक्ष००७) --तटस्थता के कारण तटस्थ और 
गुध्यमान देशों को दो अ्विकार तथा दो कत्तंव्य प्राप्त होते हैं। तटस्थ देशों का 
यरुध्यमान देशो के प्रति पहला कर्तव्य यह है कि वह उनके प्रति निष्पक्षत्रा की मनोवृत्ति 
बनाये रखे। दुसरे कर्तव्य हारा वह युष्यमान देश का यह अधिकार स्वीकार करता है 
कि नह परिवेष्दन [900:०6०) का भग करने वाले, विनिषिद्ध (06000900) 
सामग्री ले जाने बले तथा अत्तटस्थ सेवा (एॉ४5०४७७] ८४४०७) करने वाले उसके 
जहाजो को दण्डित करे, उनका निरीक्षण और तलाशी ले तथा उनका निग्रह (099॥06) 
करे । युध्यमान देशों ना तटस्थ देशों के प्रति पहला कर्तव्य यह है कि वे उनके साथ 
निष्पक्षता का व्यवहार कर और इसरा कुत्तव्य यह है कि वे धत्रु के साथ तटस्थता के 
नियम के ग्रतुकूल, उनके व्यापारिक सम्परके को कोई क्षति ते पहुँचाये। 
युध्यमान सेचा बस इस आपस इक रथ सत्ता देशो के अधिकार उपर्युक्त कर्त॑व्यो से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखते हैं. ' पा पावन है तरल नव बज पते पल ५ बन देदा को तट्स्थ देश के राज्य से निष्पक्षता के व्यव॒टार की 
माँय ने कर प्यार है भर पलक नदसय याज्य को ओो वुष्ययाव देय जटस्य राज्य को भी युध्यमान देश से निष्पक्ष 
आचरण बनाएं रखने को मा का ग्रधिकार है। तटस्थ देशों को यह माँग करने का 
भी झ्धिकार है किश्नत्रु के साथ उनके सम्पर्क--विशेषत व्यापारिक सम्बन्ध का 
विच्छेद या दमन नहीं किया जायगा। किन्तु इसके साय ही इसमे सम्बन्ध रखने बाला 
ग्रह भ्रधिकार भी युघ्यमान देशा को है कि थे तटस्थ देशो के उन ब्यक्तिया तथा जल- 
पोता को दण्डित करे, जा उनके परिवेष्टन को तोडते हैं, विनिषिद्ध युद्ध सामग्री झत्रु 
को पहुँचाते हैं उह्े इस कार्य से रोकने के लिये उन्हे तटस्थ जहाजा के निरीक्षण और 
तलाशी तथा निग्नह (५।६७४॥, $६0०॥ 4॥0 (०७॥/०७०४) का अ्रधिकार है । इस तरह 
यह स्पष्ट है कि तटस्थ देशा के कतव्य युध्यमान राज्यो के अधिकार तथा उनके अधि- 
कार युध्यमान देशो के कर्तव्य हे। भ्रव यहाँ पहले तटस्थ देशा के प्रधान बततंव्या तथा 
बाद में उनके अधुप अधिकार का करन होया । 
लक पपम जल के कलंदर (000८४ ण प८०एश 5ए७/८५)--रूटाई ने इन्हे तोन 
मुख्य ए में शॉसह उारवर्जन (40५०००४) के, निवारण (उल्एट्यापए7) के 


या मौनमहमति (७०६०१०४०८०८९८) के कर्तेब्य । इतका सक्षिप्त परिचय निम्नलिखित 
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इसका के क्ेंड्य (200८४ ०३4 ७४थ॥७००७) -- तटसथ देड कय कर्तेब्य 
तच््य्य्य्््ल्कव्चखिि 


ठट्स्यथता श्द्७ 


है कि का नल कोर कुछ कार्ये करने से अपने को वचाए रखने (परिवर्जन) का पूरा प्रयत्त करे। 
उसे किसी मा युध्यमान पक्ष च्रक्नार की कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष ([एदया८०) 


सहायता नहीं देनी चाहिये । उद्याहरणा्, इसे किसी पक्ष को कोई सैनायें नही भेजनी 





को आश्रय नही प्रदान करना चाहिए ! तटस्थ राज्य को किसी युद्धकारी पक्ष की सैनिक 
सहायता किसी भी रूप में नही करनी चाहिए। इसका यह भी कर्तव्य है कि यह अपने 
देश के व्यक्तियों द्वारा कियी पक्ष को रणसामग्नी का निर्यात न करने दे। किन्तु कई बार 
राज्यो के लिए अपने नाग्ररिका को वैयक्तिक रूप मे युद्ध मे भाग लेते से रोकना सम्भव 
नही हीता । १६४६-४० के कोरिया युद्ध गे राम्यवादी चीन की नियमित सेनाग्रो के 
असम्बद सैनिकों (८४००५) ने वडी सख्या में सीमा पार करके उत्तरी कोरिया 
बासो को सहायता दी थी, सुरक्षा परिषद्‌ मे यह विधयम उपस्थित होने पर साग्यवादी 
चीन मे इनकी कोई जिम्मेबारी लेना या इन्हे रोकना स्त्रीकार नही किया। १६०७ के 
चाँचवें हेग ग्रभिसमय के अन च्छेद ६ गे कहा गया है कि यदि कुछ व्यक्ति किसी युध्य- 
मान पक्ष मे भाग लेने के लिये तटस्थ राज्य के भ्रदेश मे से गुजरते है तो इनके गुजरने 
मात्र से उरा राज्य पर तटस्थता का नियम भग करने की जिग्भेवारी नही टाली जा 
सकती । इसके साथ ही युध्यमान पक्ष का भी यह कतंव्य है कि वह तटस्थ भ्रदेश में 
दाबूता के कोई कार्य न करें। 

४२) जिज्ारण के कर्तव्य ([00908 ० 9:6ए८४७००७) -तटस्थ राज्य का यह 
दो के कह की के क्यणान व को शा के किले ज का निवारण करे, इन्हे 
होने से रोके--क्सी भी सुध्यमान पक्ष की सेना के भर्ती, लडाई को तस्यारी 
राया इसके प्रदेश मे और प्रादेशिक समुद्र में लड़ाई के कार्य तथा छिसी थ्रुष्यमान पक्ष के 
अधिग्रहसा न्यायालयों (2; स्यायालयो (2० 0०णा/$) की स्थापना। इसे अपने प्रदेश में से किसी 
युद्धकारी पक्ष की सेनाओ को गुजरने से रोकता चाहिए। किन्तु दोनो पक्षो के भायल 
और बीमार सैनिक तटस्थ देश मे से होकर जा सकते है। १८वी झताव्दी में तटस्थ 

देशों में गे सेनाओं को गुजरने का अधिकार दिया जाया था, क्याफि उस समय अनेक 
जर्मन राज्य के प्रदेश बहुत बिखरे हुए थे, एक राज्य के एक भाग से दूसरे भाग तक 
जाने के लिये बीच मे प्रन्य राज्या के प्रदेश मे से गूजरना पडता था। १६वी शताब्दी 
के शुरू मे ऐसा होता रद्दा, १८०५ मे प्रशिया ने इस प्रकार सेमायें गुजारने के लिये 
रूस से गुप्त संधि की । नेपोलियन ने वनंडाट को फ़रच येनाएँ प्रशिया से बिना पूछे 
उसके राज्य में ले जाने का आदेश दिया। १८१३ म ल्विस सरकार के प्रतिबाद के 
बावजूद आस्ट्रियन सेनाये उसके प्रदेश मे से होकर गुजरी । १८१५ म स्विट्जरलैंड 
ने मिचराष्ट्रो बी सेनौशा को नैषोलियन को हराने के लिये अपने प्रदेश म से होकर 
जाने दिया। किन्तु इसके दाद से तटस्थ देशा से से युद्धकारी राष्ट्रा की सेनायें न 
गुजरने का नियमे सा्वभोग रूप रो स्वीकार किया जाने लगा। 

अक्ट्वर १६१४ मे यूनान के तटस्थ होते हुए | हुए भी इसके प्रधानमत्री वेनिजेलोस 
(५्कटथश०६) के निमन्‍्त्ररा पर मिच्राष्ट्रो को सेनाये सविया को सहायता पहुँचाने के 
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शद्टेद अन्तर्राष्ट्रीय कादून 


उद्देश्य रो इसके बन्दरगाह घेलोनिका (540४॥-७) से उतरी, यूनानी सरकार ने इसका 
औपचारिक (970 ई०८०७) विरोघ तो किया, फिन्‍नु इसमे कोई बाघा वही डाली । ह्स 
पर जमंनी ने सेल्लोनिका पर आक्रमण कर दिया। जुलाई १६४४ मे योरोप मे जमंदी 
के साथ लडाई बन्द हो जाने पर स्विट्जरलैंड ने स्वदेश तौटने वाली कुछ निरदशस्त्र 
सेनाओं को अपने देश मे से होकर गूजरने दिया, किन्तु अभी तक जापान के साथ 
युद्ध बन्द नही हुआ था, अत रसिविदृद्दरसेण्ड ने ग्रेट प्रिटेन से आग्रह करके यह बचने 
लिया कि इसके प्रदेश मे से गुजरने वाली ब्रिटिश सेनाओो कय प्रयोग सुद्गरपूर्व के रणाक्षे्र 
मे नही किया जायगा । 


'कल तक किला विब्द अ पक न न लग 
सार युद्ध करन ताले दशा फिसों तट्स्थ प्रदेश मे से कोई युद्धसामग्री ही ले सकते। 
किल्तु इसके सातंव अनुच्छेद मे कहा गया है कि जिजी व्यक्तियों रा किसी सुध्यमात 
पक्ष को भेजी जाने वाली, स्थलसेना तथा जलसेना के किमी उपयोग में आ सकने वाली 
वस्नुभ्रो तथा रणस्तामभ्री के निर्यात या अपने देश मे से ह।कर गुजरने पर प्रतिबन्ध लगाने 
के लिए तटस्थ देश बाधित नही हैं । प्रथम विश्ययुद्ध मे इस ऋतुच्छेद के सम्बन्ध मे ग्रेट 
ब्रिटेन श्रीर हालेड मे वडा विवाद हुआ । उन दिनो वेल्जियम जर्मती के भ्धिकार में 
था, यहाँ से जर्मनी ने कुछ धातुये हालेड के रास्ते स्वदेश भेजी । ब्रिटिश सरकार ने 
इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि यह कयर्य उसके झत्रु को सहायता पहुँचाना तथा 
ततटस्थता के नियम का मग करना है । हालेड का यह कहना था कि वह केवल सैनिक 
कार्यो से सबद्ध वस्तुओं का भेजा जाता ही रोक सकता है। हितीय विद्वयुद्ध मे ८ 
जुलाई १६४० को जमनी ने स्वीडन के साथ यह समभझोता किया कि स्वीडन उसे 
अपने प्रदेश मे से जर्मन युद्धसामग्री, जर्मेनी से लावें ले जाने की अनुमति प्रदान करे। 
ग्रेट ब्रिटेन ने इसे स्वीडन की तटस्थता का उल्लघन मानते हुए इसका प्रतिवाद किया । 
इसी प्रकार उसने इस युद्ध में जर्मती और इटली के स्विट्जरलेण्ड होकर गुजरने वाले 
माल के सर्यादित किये जाने पर बल दिया, १६४४ में जमेन-केन्यओओो द्वारा उत्तरी 
इटली पर झ्धिकार कर लेने के वाद स्विस सरकार ने जर्मनी से इटली जाने वाले माल 
पर कुछ प्रतिवन्‍्ध लगाए । 5 

लटस्थ देश बी यह उचित है कि वह आपने प्रदेश में किसी ऐसे जद्दाज को 
शस्त्रास्त्र से सुसज्जित एवं तेयार न होने दे, जिसके यारे मे यह सन्देह हो कि वह युद्ध 
फरने वाले कसी पश्ष को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से नेयार किया जा रहा है। ग्रलवाभा 
दावा (8]0009 ()६77५) ष्टा मामला इसका सुन्दर उदाहरण है,# प्रथम परिशिष्ट 
में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। 

कसी ।चट्स्थ देश के प्रादेशिक समुद वो नौसेनिक नोसनिक युद्ध का झट्ठा नही बताया जा 
सकता । १६०४ ५ + झूस-जापान युद्ध म एक नौयुद्ध मं परास्त होने पर रूस रसपोतों 
ने शधाई के वन्दरगाह मे दरण ली ॥ चीन इस युद्ध मे तटस्य था, भरत जापान की 
सरफार ने यह माँग की हि इसका गोलाबारद चीनी सरकार को दे दिया जाय, इसे 
निडदास्त्र करके चीनी सरकार को सौंव दिया जाय। एप्पस (89792) के मामले में 

















तेटस्थता श३६ 


(देखिए प्रथम परिशिप्ट) छु० रा० अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि_ 
दानु के किसी जहाज को पकड़कर उसे तटस्थ देश के बन्दरगाह मे रखना तटस्पता के 
नियम का उल्सघय मे का उल्लेचव क रना 7 है। 

> क्रत्ल्य देशो को अपने बन्दरगाहा मे तथा प्रादेशिक समुद्र मे युद्धकारी देशा के 
रणपोतो को नियत अवधि से अधिक नही सकते देना चाहिए। विद्योप श्रनुमति के अभाव 
में रणपोत तठस्थ वन्दरगाह में २४ घण्ठे से अधिक नहीं रक सकता। तूफान और 
आवश्यक मरम्मत झादि वी विद्येप भ्रवस्थाप्ना मे यह अवधि वटाई भी जा सकती 
तूफान समाप्त होते ही या सरम्पत पूरी होने पर इस जहाज को प्रादेशिक समुद्र से बाहर 
चले जाना चाहिए। मरम्मत का आभबय ररखणुपोत के लड़ने की शक्तित मे हृद्धि करना 
नहीं, किन्‍तु इसे समुद्री यात्रा के योग्य बनाना है । यद्दि इसप्री सैनिक हृष्ठि से मरम्मत 
की जाती है तो इसे तटस्थ बन्दरग्राह से बाहर नही जान देना चाहिए ।'लेना (7,678) _ 
जहाज के मामले में-सह विस्सृय-फ्िय-ययस्-घा जि_रटस्थ बन्‍्दरगाह में जहाज की 
असैनिक (८७४) मरम्मत ही हो सकती है। दूर (पपछ०)-के सामले मे किए-गये 
निशय के अनसार युप्यमान पक्ष के जतपोत तटस्थ वन्दरगाह में २४ घण्दे से प्रधिक 
नही रह मंक्‍त गोरे उन्ह यहां में श्ररत देश के निज्दतम बन्दरगाह हक पहुँचने के लिए 
श्रापश्यके ख्धि सामग्री से शविक्‌ सामान लेने का श्रधिकार बही-है+- 

7३) चूदसहमति के कर्सब् के कर्संव्य (7009०$ 06 ०4७४९४०९॥९८९) --क्टस्प देश 
को बैंघ युद्ध के कार्यों में होने वाली क्षति को, युद्धकारी देनों हारा इसके जहाजों के 
निरीक्षण ब्लौर तलाशी के शधिकार को तथा वितिपिद रशसामग्री ले जाने वाले 
अपने जहाजा की जज्ती को मकृभाव_ से सहत करना पडता है | युद्ध बे समय उसका 
नौचोलन्‌ घोर स्यापार का अधिकार वहुत सीमित झौर नियस्तित हो जाता है, उस 
पर्‌ अवेक प्रतिवन्‍्च लग जाते हैं। थे सव उसे स्वीकार करने पड़ते हैं - 

उपयु क्त तीत कत्त॑व्यो के अतिरिक्त तठस्य देझा के दा अन्य कर्त्तव्प भी हैं। 
पहला क्षतिपू्ति (८०४7७0००5$) देने का केंव्य है (२८ए०४७(075) देने का कत्तेव्य है। यदि दाटस्थ देश की टुर्भाषना 
यथा गलता“से किसा युद्धकाररया को हानि पहुँनती है ता तटस्थ देख को इसको मुआवजा 
दे चाहिए) इूसरा कर्चच्य भ्रत्यास्थापन (२९८५०:०४०४) है। इसका यह ग्राशय 
है कि यदि कोई युध्धमान पश्ष वटस्थ देश दे प्रादेशिक समद्र में शन्र द्वारा पक्ररे जहाज 
को पर लेता है वो वह होहरा अपकार (५४058) करता है, इससे तटस्थ देश की 
प्रभुसत्ता ($०५८एथ४प५) का अतिक्त्मणा होता है तथा झंत्रें से उसकी वस्नु अनुचित 
रूप से छित्र जाठी है । इस अउस्था में तटल्य देन को उपयुक्त अपकार करने बाले देंझें 
से यह भाग करने का अधिकार है कि वह ध्सक्ा समुचित प्रतिकत्ञार करे तथा अनुचित 
रूप से छोगी हुई चीज को बापिस तौंदाये | प्रत्तास्वापव (२०/०ाथा०४) वा यही 
/अभिप्नाय हैं। 




















८2, के अधिवार--इनका पहला झधिकार अपने प्रदेश को प्रनति- 
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कल कमल 5 420022: 2 ही पिलणराजाइ-पराध्वणां3७गा9) है। इसमे शत्रुता और युद्ध के 
कोई काऊ नही हो सकते । चुद्धकारो देश अपने प्रदेशा में सथवा महासमुद्र (स्राषा 








झ्ड० प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


86७5) मे लडाई कर सकते ै, किन्तु तटरथ यज्य के प्रदेश मे अथवा प्रादेशिक समुद्र मे 
शत्रुता का कोई क्रय, लझई, जदाजो वा निशलषण, बजाज या पकने या पकडना नही हो सकता। 
केवल प्रत्यन्त असाधा यश अदस्या्रा में भ्रात्मुस्रक्षरा के उद्देश्य से ये कार्य किए जा 
सकते हैं, किन्तु फौरन इनके लिए सफाई देनाओऔर क्षतिपू्ति करना आवश्यक हैं। 
निम्नलिखित उदाहरण से यह स्पप्ट हो जायगा -- 
पलोरिडा (7]07709) --इस भामले मे दक्षिणी राज्यों का यह जहाज झम- 
रीकन ग्ृहयुद्ध ते समय अमरीकी तूजर वाजूसेट (५४७८४०५४८४४) द्वारा ब्राजीब के 
शादेशिक समृद्रमे बहिया नामक बन्दरगाह मे पक्डा गया। प्राजील उस युद्ध भें त्तयस्थ था, 
उसने अपने प्रदेश के इस अतिक्रमण का प्रवल प्रतिवाद किया, इस पर अमरीकी सरकार 
न्े'क्षमा मांगी अपने राणपोंत के कप्तान वा कोर्ट मार्शल किया, पलोरिडा को पकड़ने 
की सलार देने वाले धहिया के अपने वाणिज्यदूत को पदच्युत किया, अपने एक रणपोत 
को दसके पकड़े जाने की जगह पर ब्राजील के भण्डे को सलामी देने के लिए भेजा 
और सह स्त्रीकार किया कि उगका यह कार्य रावेथा अनधिझृत झौर अवेध' था । 
किन्तु वई वार कुछ राज्य प्रात्मरक्षा फे श्राघार पर तटस्थता का अतिकमण 
करते है। १८०७ में नैपोलियन के युद्धों मे ग्रेट ब्रिटेन ने ऐसा कार्य किया था। उत्त 
समय डेन्‍्मार्क तस्स्ध देश था, ग्रेट ज्िदेन ने इससे यह माँ वी कि चह अपना तौसैनिक 
गेडा उसे दे दे क्योकि इस बात की सम्भावना है कि नैपोलियन इस पर जबरदस्ती 
अधिकार कर लेगा। डेन्मार्क ने इगलैंड की यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इस पर 
उसने इसके बेड़े पर ग्राक्षमश करके इसे नप्ट कर दिया । प्रथम विश्वयुद्ध मैं जमेंती 
ने बेल्जियम और लुक्सेमवर्ग की तटस्वता के उल्तघन के लिए आत्मरक्षा की मुक्ति दी 
थी, उसका यह कहता था कि उसे इन देशो को दिद्या से फ़रास के आकमणा का भय शा! 
मार्ने १६१४ मे ब्रिटिश रखपोता ने जमेन युद्धपोत दूस्डन (79765065) पर चिली वे 
प्रादेशिक समुद्र मे क्‍्राक्मणण किया। दस अबरार पर यद्यपि ब्रिटिश विदेशमत्री ने 
फौरा क्षमा भागी, किन्तु अपने कार्य की सफाई देते हुए त्रिटिश सरवार ने यहू भी कहा 
कि ड्रेह्डन स्वयमेव चिली की शटस्थता वा दुस्पयोग कर रहा था 
द्वि -डितीय विस्तयुद्ध में तटस्थता के अतितमण बहत बड़े पैमाने विर्तयुद्ध में तटस्थता के अतिक्रमण यहुत बड़े पैमाने प्र हुए। अादेशिक 
समुद्र में इसके उल्लंघन के ग्राफ _स्पी (05४ 596९, देखिये ऊपर ४० <२६) नधपा, 
भाल्टमाक (देखिये प्रथम पदिश्चिष८) सुश्नसिद्ध उदाहरसा हैं। इसमे झनेक तटस्फ्देया 
पर ग्राम्मण-हुए । € अप्रैल. १६४० के जून सरकार ने तटस्थ देश नावें पर आतम्रा 
क्या|और यह कहा कि उसके पास ऐसे लिखित प्रमाए हैं कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रास का 
इरादा नावें पर हमता करने का था, इसे रोकने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है। 
इसी दिन उसने एक अन्य तटस्यथ राज्य डेन्मार्क पर भी आव्मणा क्यिा। इसके एक 
महीने बाद झग्रेतरा ने तटस्थ देश आइसलैण्ड पर यह कहते हुए अधिकार कर लिया कि 
इस पर जमेनी का हमता होने वाता था ! € मई को जर्मन सरकार ने तौन तटस्य 
शाज्यो--चेल्जियम, तुक्सेमरर्ग और हालैण्ड पर विना चेतावनी वे शकक्‍्साथ शात्रमरप 
अप और अपने ब[रय बे सप्रपंन मे यह कहा कि उसके पास इस जात के प्रमाण हैं कि 

















तंटस्यता भ्थ१्‌ 


मित्रराष्ट्र इन पर हमला करने वाले थे। २८ अक्टूबर १६४० को इटली ने यह घोपजा 
की कि यूतान की तटस्थता केवल कोरी कल्पना है, उसकी यह माँग थी कि युद्ध की 
अवधि के लिए उसे यूनात की भूमि पर कब्जा करने का अधिकार दे दिया जाय | इस 
मॉँग के अस्वीकृत होने पर उसने यूनान के विरुद्ध युद्ध छेड दिया । ६ अप्रेल १६४१ 
को घुरी राष्ट्रों ने यूगोस्लाविया पर आक्रमण किया, यूगोस्ताव सरकार के सतानुसार 
इसका कारण यह था कि उसने तटस्थता की नीति का परित्याय करने से इन्कार 
किया था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है क्रि य्यपि तटस्थ राज्या का प्रदेश अनतिकरम्य 
माना जाता है, फिर भी उनका अत्विकमण अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अ्रयहेजना करते 
हुए बहुधा होता रहता है। 

८३7 हि मे टन इधर पे देशों पा दूसरा अधिकार यह है कि उन्हे अपने प्रदेश के ऊपर के झआाकाश-मे 
मा प्रा प्‌ ब्राप्द है, किसी युद्धकारी देश के विमान को इन्हे अपने आकाश में नहीं 
उबने देगा घाहिए ॥ वे_ ऐसी उडान करने वाये विभान को ग्रोजी सारफर नीचे गिरा 
सकते है। इनकोतॉसरा अधिकार यह हे किये युद्धकारी देशों मे रहने वाले ग्रपने 
मागरिकों की रक्षा कर सकते हैं, ये इस बात की माय करे सकते है कि इनके नागरिकों 
कौ युद्धकारी देश अपनी सेना मे भर्ती न करें चौथा ग्रघिकार यह है कि अपनी 
तटस्थता का अतिक्रमण करने वाले यूद्वकारी देश से गटस्थ देश क्षतिय्रुतति की माँग कर 
सकते है ।प्राँचवाँ श्रधिकार यह है कि उन्हे अपने प्रदेश को लडाई की तैयारी के कार्यो 
रो सर्वथा मूक्ते रखगा चाहिए। हेग के पॉचज प्रभिसमय में स्पष्ट रूप से यह कहा गया 
है कि तटस्थ प्रदेश में यूद्ध की कोई तैयारी नही होनी । चाहिए। परफव्ड ठल्ता००१९७४ 
के गामले मे लाडे स्टोबेल ने लिखा था--“झत्र॒वा का कोई कार्य तटस्थ मे 
श्रारम्भ नही हो सकता। * आप तटस्थ प्रदेश से क्रिधी स्थान_का ऐसा उप्रयोग _ 
नही कर सकते कि यह हे के यह ग्रापको लाभ प्रदान करने बाजी भूमि हो | तटस्थ देश को दोनो 
युध्यमान पक्षों के साथ पूर्णो समानता का व्यवहार करते हुए किसी पक्ष को लाभ नही 
पहुँचानोंचाहिएए। | _ 

-  ततहसुयु देश फ्राशछठा अधिकार यह है कि वह अपने प्रदेश मे श्रथवा प्रादेशिक 
भमुद में होने वाले लड़ाई के कार्यो को रोकने का अधिकार रखता है। ग्रोशियस के 
दाब्दों मे “तुम अपने शत्र को उसके देश मे, अपने देश मे ऐसी भूमि से जो किसी मनुष्य 
की न हो, अथवा महासभुद में मार सकते हो, किन्तु तटम्थ देश में नही मार स॒कृते । 
इनका रातबों अधिकार जहाँ त़क हो. सके समुद्री तारो को क्षत्रि न पहुँचागे देना है। 
प्राठबाँ अधिकार अपने प्रदेश मे से होकर फौजो को न जाने देना है । 'नवाँ प्रधिकार इसे 
ुण्पयत्म पके, पी सर्व फेमात्ये। पे वअत्म५ 43४9७ चेमे फ आऑमिफ्लार के ५ पल 
युद्दे मे पीछा की ऊाती हुई समूची सेना को इस प्रकार श्वरणा दी जा सकती है! किन्तु 
इस अझ्वस्था में तटस्थ राज्य ऐसी सेवा को निद्दास्त्र करके उसी दक्ष के व्यय पर युद 
वी समाप्ति तक उसे अपने देश मे रोककर रखता है । १८७१ मे वूरवाकी (80025) 
की सेनानायकता में एक फ्रेंच सेना को स्विट्जरलैण्ड ने इस प्रकार आश्रय दिया था । 


इसका दसूवाँ अधिकार अपने प्रदेश मे अनन्य क्षेत्राविकार (7 दसवां ग्र६ पने प्रदेश गे अनन्य क्षेत्राचिक्षार (2६०0ए5ए2 7075०7७४००) 





























श्ढरे अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


का है| इसके झनुसार्‌ कोई थुध्यमान डद्रेश तटस्थ_प्रदेश मे अधियहणा न्यायालय स्वापित 
नही कर सकता । तटस्थ देश का स्थारहवाँ अधिकार दोतो युव्यमान पक्षों के साथ 
दौत्य सम्बन्ध बनाये रखने का है। ला स्टोवैल के शब्दों में “राज्यों का व्यवहार 
(#ए०्वाव्ड्ो तंटस्थ राज्यों को युद्ध कारी राज्यो से राजदूत ग्रहण करने का अधिकार 
अदान करता है। किन्तु एक यु्कारी देश से भेजे जाने वाले दूत को मार्ग मे दूसरा 
युद्धकारी पक्ष अपने प्रदेश मे रो सकतए है ६ तद्प्य देश मे युद्धकारी देश के राजदूत 
क्रो अपनी सरकार के साथ निर्वाघ रूप म पत्र-व्यवहार करेने का अधिकार है, इसमे 
दूसरा युद्धकारी पक्ष कोई विध्न नहीं डाल सकता।" 
पि पुद्धकारी राष्ट्रों के अधिकार तरशहगा5$ ० फबाइशध्य: ((०ए्ञध१९5)-- 
“तटस्थवा मे जहाँ एक आर तट्स्य तटस्थ राज्यों को कुछ भ्रधिकार है, वहाँ दूसरी झोर यूद्ध 
करेने वाले राज्यो को भी कुय अधिकार है। इनम से अनेक अधिकारी का को ऊपर 
बर्णेने हो चुका है, यह बताया जा चुका है कि इपके! रणपोत तटुरुथ बरदरगाहों मे २४ 
बण्डे तक रुक सकते हैं, समुद्री तूफान मे चरण ले सकते है, मपने जहाजो को भ्रसैनिक 
मरम्मत करा सकते है । किल्‍्तु इनके कुछ विश्ञेप आविऋार भी हैं ) यहाँ इतमे से अगरी 


(5४४०५) स्प् सेवा रोकने के अधिकारों का सक्षिप्त परिचय दिया 


जेट (6०8०५) युद्ध-के समय असाधारण सार्वजनिक सकट होने प८, 
# झप्द्ी द्वारा मुग्रावजा देवर तटम्थ राज्यों के जहाजो. तथा प्रन्य_सम्पत्ति 
उप में लाना या गे करना सर का का कानून (08 #०४गश्ड) कहलाता है । 
आपेनहाईस के मतानुसार यह अब्द भ्रूतानी के सर्देशहर बचे देने वेलि-ताहकतई & 
शब्द से निकला है“, लैटिन मे इसका प्र्थ जबरदस्ती काम लेना है। मध्यपुभीन मे योरोप 
में युद़कारी देश जहाजो की कमी होने पर, बन्दरगाहों से विद्यमात तटस्थ देशो के 
ब्यापारिक जलपोतो पर बतपूर्वक अधिकार कर लेते थे और इनके नाविक घर्गे को इस 
बात के लिए वाधित करते थे कि वे उनसे अगाऊ रूप में भाडा लेकर उनकी सेनाग्रो 
रणासामग्री और साद्यसामग्री का परिवहन करें इस प्रकार उस समय यह तटस्थ 
जहानो ढारा गडाई के लिए आवश्यक सासश्री की दुलाई कराने वा अधिकाद था। 
फ्रास के प्रसिद्ध शासक लुई चौदहव (१६३८-१७१५) ने इसका प्रचुर मात्रा में 
उरयोग किया । श७छवी दांताब्दी म आते जह्यजो के युद्धकाल में इस प्रकार पकडे जाने 
को रोकते के लिए विभिन राज्यो ने सन्वियाँ करनी शुरू की। इसके परिणामस्वरूप 
१5वीं धती से इसका श्रयोग बिल्कुल बन्द हो गया तथा भापेनहाइस" के सताबुसार 
१६वी शादी में इसके उपयोग का शक भी उद्याहरण नही है (४ २०बी शताब्दी में 

१८० आपपेनहाश्म-श्ण्टरनेशनच लॉ, स० २३ पृ० छररू 

>६8«. बढ़ी, ख० २५ पृ० छ३० 

३०५ १८७० के फ्रकोन्‍जमन युद्ध मैं इस अकार की एक घटना हुई थी। जन 
अपिक्ाएियाँ ने रोयना दोने वाले हुछ क्रिश्शि जद्यज को सीन (इ०७०) नरी में ढकक्‍लेयर 
के निकट श्स उद्देश्य से दुबे दिया धा कि यइ नदी ऋण गनबोरों के नौचालन की 



















तटस्थता श्थ३ 


प्रथम विज्वयुद्ध में इसका पुन॒ प्रयोग होने लगा, किन्तु इसका स्वरूप मध्यकालीन अगरी 
से कुछ भिन्‍न था । पहले इसका प्रयोग सेनाओ के तथा इनकी झावश्यक्त सामग्री के 
परिवहन के लिए किया जाता है, जहाजो को लेने के साथ नाविक बम से भी काम लिया 
जाता था। आजम अगरी का स्वर अगरी का स्वरूप बहुत विस्तृत हो गया है, इसमे जहायो के 
अतिरिक्त तट्स्य देयो की सना व्रकार को संम्वत्ति का उपयोग था विध्वस कुछ विशेष 
अवस्था में किया जा सकता है. 7 रे रू उप देब्ल्ट का तक 

अगरो का ग्राघुनिक स्वदप (#ा०0लग 7.0७ ० 0ग829)--भगोनहाइम 
(२७६२) ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है --“अगरी के मुल (मब्यकालीन) अधिकार 
की तुलना से ग्रगरी का आधुनिक अधिकार युद्धकारी देशा का ऐसा अधिकार है, जिसके 
अनुसार युड्धकारी देश आवश्यकता पडने पर, प्राऊुमरंय के भ्रयवा प्रत्तिरक्षा के प्रयोजन 
से, ग्रमने प्रदेश भे, दाजु के प्रदेश में श्रथवा गटासमुद्री मे विद्यमान तटस्थ देशों वी 
सम्पत्ति नप्ट कर सकते है या उपयोग में ला सकते है ।// स० रा० श्रमरीका की नौपुद्ध 
सहिता (]२४४० १४०० 0०१७) में कहा गया है (अनु० ६) --“सैनिक झावश्यकता 
होने पर, युद्धकारी देश्व की श्रधिकार सत्ता की सीमाओ्रो के भीनर विद्यमान तटस्थ देशो 
के जहाजो को पकडा जा संकता है, नष्ट किया जा सकता है, या झन्य सँंविक प्रयोजनो 
के लिए उपयोग मे लाया जा सकता है । किल्तु इद अ्रवस्थाओं में तटम्थ जहानो के 
मालिकों का पूरा मुझ्ावजा दिया जाना चाहिए ।” दूभरे हेग सम्मेलन के पानव झभि- 
समय (श्रनु० €) मे युद्धकारी देशो को श्रसाधारएा झावश्यकता की दशा में मुआवजा 
देकर तटस्थ देश की रेल सामग्री आदि का उपयोग करने का अधिकार दिया यया है । 
फिलिमोर (?]॥॥#707८) का यह सत है कि इस अधिकार का प्रयोग तभी होना 
चाहिए, जव माल की दुलाई का भारा पहले ही अदा कर दिया जाय और यदि इस 
माय की ढुलाई के,झ्मय कुछ क्षतियां युफसीन हो तो उसऊा पूरा सुम्रायजा देना 
चाहिए! 

सिंगर के के आवश्यक तत्वों पर भी बुत्तऊ (80॥0०४) ने वडा सुन्दर प्रकाश 

॥ 8 व न न मतानुसार अगरी के भ्राधुनिक कानूत की निम्नलिखित विशेयताये 
हैं .-(क ) युद्धक्तारी राज्य को विदेशी जहाजा, वायुयाना तथा परिवहुन के प्रन्य साधनों / 
के प्रुविप्रदूणा (१६५७०७(०7) करन का भ्रविकार है । (ख) यह तभी होना चाहिए, 
जब परियहन के प्ग्योजना के लिए इनको ग्रत्यावश्वकता ह। (ग) थे वस्तु अधिग्रहण 
के समप्र इन पर_स्रयिक्वार करने वात राज्य के प्रदेश को सीमाओं के अन्दर होनी 
चाहिए। (घ) इनका झथिप्रहणा राष्ट्र के श्राकस्मिक सकटकाल (5णाशहव्यट७) में 



































दृष्टि से निरर्थक हो जाय । ब्रिटिश सरकार दे जननी की इस कार्यवादी कय विरोध किया क्योंकि 
बद्द इस युद्ध में तटस्थ या, उसने छतिपूर्ति की भी माय की । दस पर विस्मार्क ने कद कि जमेनी 
का ऐसा कोई कत्तेव्य नदी दै, जिसके अनुसार वढ ज़ड्दार्ता के मान्तिर्की को मुआवजा दे, फिर भी 
उसने छातिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया । 

२१० जुल्लक--निटिश यौअआर जुछ जाफ व्प्टरनेशना ला, १६२२-२२५ १२ ६६-१२६ 


श्डढ अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


होना घाहिए। (इड) ली जाने वाली | सामग्री का पूरा मुआवजा देना चाहिए! चाहिए । (चर) 

छीने गए जलपोतो या वाययानो के विदेशी नाविको या वैज्ञानिको को है के निए बाधित नही किया जा रा उन कला चलाने की 
सेवायें देने के लिए बाधित नही किया जा सकता । वुल्लक ने इसमे अधिग्रहस्य की जाने 
वाली सामग्री, केवल परिवहन के साधन जलपोत, विमानावि मझाते हैं, .किन्तु आगे बताये 
जाने वाले मामलो और उदाहरणों से यह स्पप्ठ हो जायगा कि यह तटस्थू युद्ध वी दृष्टि 
से उपयोगी राज्य की कोई भी सम्पत्ति हो सकती है। न्‍ 

'जर्तेमान समय में अगरी के अ में झगरी के अधिकार का भ्रयोग अथम एव द्वितीय विश्वयूद्धो मे 

व्यापक रूप से किया गया। पहले विस्वयुद्ध मे १९१७ में त्रिटिश सरकार ने तटस्य देश 
स्वीडन के 59075, छशी20४४, ?! 095, (।८०7घ००७ आदि जलपोतो पर तथा हालैण्ड 

के जष्टाप घाऑलाइव, एल७०० &८०८४९८० आदि जहाजो पर अधिकार किया तथा इनके उपयोग 
का सुझावजा दिया ॥ २० मार्च १६१८ को स॒० रा० अमरीकी सरकार ने यह घोषणा 

की कि हाष्ट्रो के कानून के अनुसार उसे युद्धकारी देश होते के नाते यह अ्रधिकार है कि 
सैनिक आवश्यकता होने पर युद्ध सचालत के_ प्रयोजन पूरा करने के लिए वह अपने 

क्षेत्रांधिकार में विद्यमान जहाजो को ले ले तथा इनका उपयोग करे । इस घोषणा के 

आधार धर उराने श्रमरीकी बन्दरगाहो मे विद्यमान ७७ जहाजो पर प्रधिकारे कर लिया 

और इनके मालिकों को पुर मुझ ता बेवके बाद ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास और इटली 

ने भी ऐसा ही किया। प्रथम विश्वयुद्ध में ज्ञ (22077०७, देखिये भ्रयम परिश्िप्ट) 

के मामले मे युद्ध के प्रयोजन की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार ने इस पर लदे हुए तगबे और 

इमसारती लकडी को ले लिया था । लिए याद ने अपने निर्ाय मेअमरी के मधिकार ई पाकूर ने श्रपने निर्णय मे अ्रगरी के अधिकार का 

विवेचन करते हुए कहा कि युद्धकारी देश को निम्न सिर वश अवस्यायों मेलक का बाय है. (३) रु श के फिसी भी जहाज या माल 

को निम्नलिखित विशेष श्रवस्था्रों में लने का आधघक्षर है--7्‌ह॒] इस प्रकार लिए 

जाने वाले जहाजो या मात को प्रतिरक्षा के लिए अ्रथवा युद्ध चलाने के लिए प्रत्यधिक 
प्रावश्यकता हो । (२) इस वियय में विधय में विचार के लिए वास्तविक प्रश्न होना चाहिए। 

(३) कि 77264: न्यायालय न्यायिक (उं0ठालआ) दृस्टि से यह निश्चय करे कि इस 

< री परिस्थितियों में इस ऋ्ाघकार का प्रयोग होना चाहिए या नहीं, का प्रयोग होना चाहिए सा नहीं। 

ह टस्थ सेबा ( 70760(78 56908) “7 पेटस्थ राज्यों द्वारा युद्ध करने वाले 
पक्षों में से किसी ए. ऐुंक को लाभ पहुँचाने बाते कार्य $ बाते कार्य अतटस्थ सवा कहलाती है ॥ इसे 
मर मास पलक रा को पथ बंद है कि ऐसे कोय तटस्थ देशो की नही करने चाहिए। 

तटस्थ देख श्रतटस्थ देशोचित कार्य क्रता है, परत यह अतरटस्य सेवा तटस्थ सेवा कहलाती है। 
यूट्रंकारी राज्यों को क्सिो तटस्थ देश द्वारा उत्षके अत को इस अकार लाम पहुँच बे 
देय का दण्चित करने का प्रधिकार है। उ्दाहरणाय, यदि 
किसी तटस्थ देच पल करता है. यार $ बंयक्तिक जहाज किसी यच्यमान पक्ष के लिए मेनासो का 
परिवहुन क्रेता है, या रेडियो द्वारा उसे दूसरे पक्ष को सनिक सचनाय अजता है सूचनायें भेजता है, तो 
इसे देसते ही तत्ताल नष्ट क्या जा सकता है। इसी प्रकार ये कोई तटस्थ जलपोत 
किसी युद्धकरी पक्ष को लाभ पहुँचाने के लिए समद्र मे सरग विद्याता है तो उसे दुवाया 
जा सकता है । शक 



































































तद्स्यता श्डेर2ू 


* सदा बजा सकल गन बसपा मच ये सेवा के स्वरूप का विश्वद स्पष्टीकरण १६०६ की चन्दन को घोषणा, 
(अनु० ४५; तथा ४७)ढ्टा लय थ/ (इससे पहले इसका झर्य तटल्थ 
बिन न ड्राय शुत्‌ की सेनाओ का परिवहन करना चा। विनिषिद्ध ((0ए0ढ70) 
के होते हुए भी इस नई परिभाषा को आवश्यक्षता इसलिए पडी कि विनिधिद्ध में केवल 
निपिद्ध रणप्षामग्री की दुजाई का समावैश्च होता था," सेताओ की डुलाई उसमे सम्मिलित 
नही थी। दूसरा कार सह भी था कि रणसामग्री सीधे रूप मे शत्रु के लिए होती हो, 
सो चात्त नही है, किन्तु सैनिकों फी दुलाई प्रत्यक्ष एव स्पप्ट रूप से शजुओं के लिए होनी 
है | इन दोनो का रणो से इसके लिए भतटस्य सेवा की पृयक्‌ परिभाषा बतायी गयी, फेंच 
में इसके लिए [08 [! 3595(७8४०८ 8090६ भ्र्यात्‌ “सन्‌ की सहायता” राबद का प्रयोग 
होता है और यह इसके स्वरूप को झअधिक स्पष्ट करता है । 

लन्दन्र की घोषणा के अनुसार ठटस्थ जलपोतों धारा दो प्रकार के कार्य -- कसी 

लि मिलन कर देख के लिए सेनाओं का परिवदत-वया किसी पक्ष को सैनिक यूचना (॥धए 
ग्राधहा००) बन --"हअतटस्य सेवा माने गए है । सत्त सेना भ्रो की टुलाई के बारे मे 
निम्न चाह -वियम दनाए गए--(क) यदि कोई ठठस्थ जलप्रोत विश्युद्ध रूप से 
(&४८एथए७३-)_ घजसेनाओआ की दुलाई में लगा हो होगा धो इसे शनुरूप (#एव्या॥ 
कथए३०७३) प्राप्त होगा (देखिये ऊपर ग्रध्याय २१), यह घतटस्यथ सेवा नहीं समझी 
आयगी। (स) यदि कोई तटस्थ जलपोत न तो जिशुद्ध रूप से सशस्त सेवाओ की दुलाई 
मे लगा है, न हो वह इसे प्रयोजन मे मात्रा कर रहा है, न्‍्तु उत्त- पर स्वामाविक झूप से 
अ्रपती ता हद करते हुए किसी पक्ष के कुछ सशस्त्र सैनिक यात्रा कर रह हैं और जहाज 
के स्व्रामी तया कप्तात को इसका ज्ञान है तो यह अवटस्थ सेवा समर्भी जायगी। (ग) 
यद्दि तटस्थ जलपीत पर इसके स्वामी, या इसे किटाये पर ले जाने ताजे कप्तान की 
जानकारी में किसी यूद्धकारी पश्न के यां तटस्थ देश के प्रजाजन इस पर सवार हैं और 
अपनी राप्ुड्याजा गे ये सक्तप्रेपण (आ०७)॥78) या रेडियों-संन्‍्देश प्रेपए द्वारा दात्ु 
को संदायता पहुँचाते हैं तो यद्ध अतटस्थ सेवा होगी । (घ) यदि तटस्थ जलपोत पर 
शणजु की क्षन्स्त्र सेनाओ के कुछ व्यक्तित सवार है भरे जहाज की यात्रा विज्ेप रूप से 
इनकी इमाई के लिए बज के लिए की जा रही है त्तो इसे अवटत्य सेवा माना जायगा ॥/ माना जायगा )|विज्येप यात्रा 
का यह ग्रभिप्राय है कि बह आपतो सामान्य यात्रा मे आने वाल वन्दरणाहो के अनिरिक्त 
किसी अन्य बन्दर॒गाह में जाए या अपने स्वाभाविक सार्ग का परिवतंत करे । यदि कोई 
पोत अपनी सामान्य यात्रा करते हाए किसी पक्ष के किन्‍्ही सनस्त्र ब्यक्तिया को ले जाता 

है वो यह ग्रतटस्थ कार्य नहीं समा जायगा 4 

किसी यब्यमान पक्ष को सैनिक सूचना देने के सम्बन्ध म भी लन्दन सम्मेलन 

न्नेदो अकार के नियम बनाए (क) विद्युद्ध रूप से (कह पल न: ८५) झत्र को सूचना 
देने का कार्य करने चाला तटस्य जहाज सनुरूप आफ कर. बता है। (सी यह वह 


विशेष रूप से इसी उद्देघ्य से अपना स्वाभाविक मार्ग छोडकर यात्रा करता है तो यह 
































२२. आपेनदाइम-इण्टरनेशनल लो, ख० २, ए० ८शर 
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श४६ अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


झतटस्य सेवा होगी, किन्तु यदि स्वाभाविक मार्ग पर यात्रा करते हुए ऐसा कार्य किया 
जाता है तो इसे झअतटस्य कार्य नही माना जा सकता | तर्टस्थ जलपोत निम्न चार अव- 
स्थाओं में छत्रुख्प घारण करता है ग्रौर उसके साथ शत्रुता का व्यवहार किया जाता है-+ 
(क) जद सट्स्य जहाज लडाई के शत्रुतापूर्स कार्यों म॒ प्रत्यक्ष माग ले, (ख) जब तदस्थ 
पोतू शत्रसरकार द्वारा इस पर _विठाये मए किसी अमिकर्ता या एजेण्ट के नियन्‍्वर मे 
हो, (ग)जब यह अनन्य रूप से शत की सरकार का कार्य कर रहा हो। (घ)जव यह 
अनत्य रूप से शत्रु के सैनिको की ढुलाई कर रहा हो, यह उसे सैनिक सू बनाये पहुँ पहुँचाने 
में लगा हुक हो 
7» शेन्दन घोपणा का झिसी राज्य ने श्रनुसमर्थग (१88प८४॥०0०) नहीं किया। 
किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध छिटने पर मित्रयष्ट्रो ने अ्तठस्य रोबा के सम्बन्ध में इस 
घोषणा के नियमों को स्त्रीकार किया और जुवाई १६१६ तक इन्हे पूरी तरह लागू 
करते रहे । किन्तु इसके दाद जमंनी ढारा सब देशों के जहाजो को ग्र-धाधुन्ध दुबाने को 
नीति अपनाने के कारण मित्रराष्ट्रो मे इस घोषणार का परित्याग कर दिया । तत्पश्चात्‌ 
इस विपय में परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय नियमो का पालन होने लगा। 
अ्रतटस्थ सेवा के परिणाम--तटस्थ जलपोत को अतटस्य सेवा के लिए महा- 
सम्रद (0707 5०४) भे भ्रथवा दोनो युद्धकारी पृक्षा के प्रादेशिक समुद्र (उश//णाथे 
ए/धट्ा3) मे पकडा जा सकता है। डाक ले जाने वाले जहाजा का भी व्यापारिक प॑ व्यापारिक पोतो 
के समान निम्नद (0७०४४४०) सम्भव है । शत्रु की सेना तथा सेनिक सूचना पहुँचाने 
चाले जहान का राज्यसात्करण (0०ए$०५७००) हो-सकव्प है.। प्रमरीकन तथा ब्रिडिय 
परम्परा के अनुसार जब कोई तटस्थ जहाज इन कार्यों के लिये पकड़ा जाता हैतो 
उस प्र यात्रा करने वाले सेनिको को पकड़ने के साथ साथ जहाज को पकडना भी 
आवश्यक होता है। ?९ ८६१ मे ट्ं प्ट (77200) के मामले में (देखिये प्रथम परिशिष्ट), 
इस जहाज ते दक्षिणी राज्यो के प्रतिनिधि मेसन श्र स्लिडेल को जबरदस्ती पकडने के 
बाद जहाज को छोड दिया गया या | जहाज को पकडे बिना इन प्रतिनिधिया का पकडना 
अवेंघ समझा गया था। धर 
पथ अतटस्थ सेवा के मासके (09565 ० एफ्रपल्याओं 5०002०)--इस_ विपय 
के कुछ महत्वप्रूण मामला और निर्णयो से इसका स्व्प स्प्रष्ट हो-जायगा । पहले 
बताया जा चुका है। कवि अतटस्थ सेवा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है पहली तटस्थ 
जहाज दर शत को सेनिक सूचनायें पहेँ चाने की तथा दूसरी शच्रु के लिये सैनिक चहन 
करने की । पढले प्रत्ार के प्रमुव उदाहरण ये हैँ --(१) रंपिड (7९870) एक श्रम- 
रीक्न जद्ाज था। यह १८१० म ग्रेट जिदेत और इफ्तेणड की लड़ाई में न्यूयाईं रो 
टानिजन (70४70 8८०) जाने हुए इसलिए पकड़ा गया कि यह हाले० कि लूँ णड के मन्त्रिमण्डल 
के एक सर्देस्य को भेजी जाने वाली चिट्ठी टानिजन के एक व्यापारी को सम्बोधित किये 
गये लिफाफे मे छिप्रकर ले जा रहा था। किन्तु स्र० रा० भमरोवा के ग्रधिग्रदण न्यायालय 
ने इस जद्घाज वो मुक्त कर दिया, क्याकि अतटरूय सेवा के: लिये यह श्रावश्यक है कि 
जहाज वाला को _इसके माध्यम से झत्रु को भेजी जाने बाजी सूचना का. जान हो भोर 


















































तदस्मता श्ड७ 


बह जहाज इस सूचता को भेजने के लिए किराये पर लिया गया हो । (२) एटलाष्टा 

(#&४०7/9) का मामला रैपिड से भिन्न था। यह तटस्थ जहाज १८०८ मे बट्रेविया से 

ब्रेमन जा रहु। था । रास्ते में एक फ्रेच वन्दरगाह में इसे फ्रास्त के एक सन्‍्त्री के नाम कुछ 
पत्र दिये गये । इन पनो का कप्तान को पूरा ज्ञान था और इन्हें चाय के सन्दूक मे जान- 
बूककर छिपा दिया गया था। मसार्य में त्रेटिग सरकार ने इस जहाज को पकड्॒ लिया, 

अविप्रहृर न्यायालय ने जहाज और साल दोनो को इस आधार पर दण्डित किया कि 
इस प्रकार के पत्र ले जाना अत्र॒तावूर्ण कार्य है और इन्ह ले जाने वाले जहाज को जब्त 

किया जाना चाहिए । के 

आत्रु के सैनिक वहन करने वाले तठस्थ जहाजो के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण ये. 
हैं-_ व्टा 7_ 

(१) दो फ्रंडकिप (76 पथा०705079) नामक झूमरीकन जहाज को १८०७ 
में इमलिए दण्डित किया गथा था कि यह फ्रेंच सेना के अधिक/रियो तथा समुदी सैं निको 
को ले जा रहा था। शत्रु द्वारा सैनिको के परिवहन के लिये किराये पर लिये भय इस 
तटस्य पोत को द्रण्डयोग्थ.समझका जाना स्वाभाविक था ) 

_(३0 ऋोरो बेस्द्री. (0:702०8७०) नामक झ्मरीकन जहाज १८०७ से ड्च 
सरकार के भ्रादेश से हालैण्ड के तीन इच सेनिक अविकारियो तथा सिविल सबिस के 
दो अधिकारियों को बटेनिया ले जा रहा थ्रा। उप्त समय हालेड ओर ग्रेट ब्रिठेन 
मे युद्ध चल रहा था। ग्रेट ब्रिटेन ने इस जहाज को श्रतटस्य सेवा के लिए पकड़ लिया .|.. 
इस मामले के निएंय में यह कहा गया कि ऐव अपराध में सैनिकों को सरूमा कार कोर्द 
महत्व नही है, यह सम्भव है कि उच्च पद रखने वाले अ्रल्पसख्यक व्यक्ित साधारण 
पनिकों की बहुसेझ््या से अधिक महत्वपूर्ण हो । इसमे जहाज के कप्तान को यह ज्ञान 
नही या कि वह शंत्‌ वो लाम पहुँचाने वाला कार्य कर रहा है, किन्तु फिर भी इस मामले 
में यह माना गया कि सच्ची (807296) ग्रज्ञानता में भी भले ही वास्तविक अपराध 
न हो, छिल्तु यदि इससे शत्रु को लाभ पहुँवता है तो यूद्धकारियों को इसे रोकने का 
आर है।- 

३) कक पर विश्व को मे करन ७०२ में स्त्रीडन के जहाज करोलिना (2&०॥7०) को ग्रेट ब्रिटेन _ 
और फ़ास के यूद्ध में सर विलियम स्कार्ट ने इसोत्रए दण्डित किया कि उसने फ्रेंच 
सेबाओ को मिश्र रे इटली पहुँचाया था । जहाज के मालिक से यह्‌ सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया कि उसने बाधित होकर विवश्ना में ऐस। कार्य किया है, किन्तु उसका 
कार्य हानि पहुँचाने वाला था, अत न्यायालय ने उसका विवज्ञवा का तके स्वीकार 
नही किया । ० ॥ 

(४) हनोशुत (छू३माक्म००) के मामले में यह निर्णय दिया गया कि युद्ध के 
कार्यों से सम्बद्ध सझेय तठस्व जहाज से किमी युद्धकारी देश को नही भेजे जा सकते । 

(७-६६) स्टीमशिय चायना (७ 5 (2978) यह झधाई से अमरीकन बन्दरयाहो 
मे डाक तया सवोरियाँ से जाने बाला अमरीका का जद्दाज था । १६१६ मे इस पर 
सवार होहर कुछ जमेंत, झास्ट्रेलिवत और तुर्क मतीला जा रहे थे । एक ब्रिटिश लडाकू 














भ्र्धद प्रस्तर्राष्ट्रीय कानून 


जहाज ने इन सवारियों को जहाज से उतार लिया। भमरीकी सरकार ने इस कार्य का 
सम शाधार सल्मबेज यविवाद किक सम्दन धॉयला (दिलिय व घोषणा (देखिये ऊपर पृ० ५४४५-६) वे 
भ्रनुच्छेद ४७ के अनुसार केवल स्थल झा नौकरी वरने घाले व्यक्तियो 
को ही पकडा जा सकता है । ब्रिदिश सरकार का यह कहना या किये व्यक्ति विष्यसा- 
त्मक कार्यों मे तथा हथियारों को चोरी से लाने के काम (5एए2ह877/2) मे लगे हुए थे। 
इस विवाद का निणंय द्वोने से पहले ही ख०-रा० झमरीका प्रयम विश्वयुद्ध में कूद पडा 
और ये व्यक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा छोड दिये गये । इस विषय के दो प्रसिद्ध उदाहरणो 


दूँ प्ड (7००) तथा भ्रसमा मारू (65203 /आ०) का वर्णन प्रथम परिशिष्ट मे 
24242 68:0::%%: ६ 204-/002: 43.0 8:42: 
किया गया है ॥ 





उनतीसवाँ अध्याय 


परिवेटटन 


(छा0लख्त९) 


परिवेष्टन का स्वरूप (]ए४णएःट ० 8]00:908)--यूड के समय यद्यपि 
तटस्थ देशो को युद्ध करने वाले दोनो पक्षों के साथ व्यापार करने का अधिकार होता 
है, तथापि यह झधिकार दोनो पश्चो द्वारा झजत्रु के परिवेष्टनया नाकाबन्दी से बहुत 
सीमित एव मर्यादित हो जाता है। इसमे शत्रु के समुद्रतट श्रोर बन्दरगराहो को इस प्रकार घेर 
लिया जाता है कि बाहा..जयत्‌ से उनका कोई सम्पर्क न्‌ रहे । झ्माजकल झत्रु को परास्त 
करने के लिये तथा उसकी अधंव्यवस्था को विच्छित करने के लिये इस साघन का वहुप 
प्रयोग किया जाता है। दोनो विश्वयुद्धों मे जर्मनी और ग्रेट बिटेन ने परिवेप्टन का 
प्रयोग व्यापक रूप से किया था। इसका मुख्य उद्देश्य शत्रु को झन्य देशो से पहुँचने वाली 
सामग्री प्राप्त करने से रोकना, उसके उद्योग-धन्धो के लिए आवश्यक कच्चे माल के 
स्रोत बन्द करना, बाहर से आने बाले खाद्य पदार्थों के जहाज रोवाफर उसे मूखा मारता 
तथा इस प्रकार झात्मसमपंरा के लिये बाधित करना है। 

४ स्लाके ने इसका लक्षण करते हुए कहा है' कि परिवेष्टन तब होता है, जब 
कोई युध्यमान पक्ष झत्रु के समुद्रतट के सभूचे अथवा कुछ हिस्से का रास्ता सब देझो के 
जलयानो और विमानो के प्रवेश था आगमन (]787०55) और निर्गेमन (58०55) के 
लिए रोक देता है। प्रापेनद्वाइम के मतानुसार' परिवेष्टन झत्रु के समूचे समुद्रतट को श्रथवा 
इसके कुछ हिस्से के मागे को रएपोता (१[९७-०६ ५५७७३) द्वारा इस प्रयोजन से बन्द कर 
देना है कि इनसे कसी जलपोत या विमान का आगमन और निर्गेमत न हो सके । इसमे 
रणखपोत झब्द का प्रयोग जानवूककर किया गया है। यदि किसी वन्दरगाह का रास्ता 
केपत पत्थरों से लदे जहाजा को ड्बाकर बन्द होगा, जैसा १५६१ में भ्रभरीवन गृह- 
युद्ध में चार्ल्सटन के दन्‍्दरगाह भे किया गया तो यह परिवेप्टन नहीं सप्तकझा जायगा, 
इसमें तठसथ जहाजों का आना जाना निधिद्ध नहीं समभा जा सकक्‍ता। परिवेष्टन 

(80८८४०८) घेरे (5826) से भिन्न है, घेरा डालने कय उद्देश्य किसी दुर्ये या घिरे 
स्थान पर विजय पाता होता है। प्रिवेष्दन का मख्य लक्ष्य समदी भागे से वाहा जगत्‌ 
के साथ दक्र्‌ के सम्पूर्णो व्यापारिक सम्पर्क को विच्छिन करना है। कि 

शत्रु को हराने की दृष्टि से परिवेप्टन का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है! 


१- स्थक--एन इण्ट्रोडव्शन हू इसटरनेशनल ला, ए० ४०३ 
३. आपेनदाएम--इण्य्रनेशनल लॉ, खं० २, पृ० छछु८ 


१५० पन्तरास्‍्ट्रीय कानूत 


प्रोशियस ने लिखा है कि डिसेट्रियस (00065) ने एथयेन्स को झात्मसमर्पण के 
लिये विवश फरने की दृष्टि से उसे भूखा मारने को योजना बनाई, उसको भवाज 
पहुँचाने वाले एक जहाज के स्वामी भौर चालक को फंसी दे दी, इसी तरह उससे भ्रन्य 
व्यवितयों को भी एथेन्स मे खाद्य सामग्री पहुँचाने से रोवा तथा स्वयमेव एथेन्स वा 
झधीस्वर बन गया। भ्राधुनिक वाल से डच सरकार ने १५८४ में तथा १६३० में इसका 
सर्वश्रयम प्रयोग वरते हुए प्लैण्डर्स (वर्तमान बेल्जियम) में स्पेन के झ्धिकार में विद्य- 
सान सब वन्दरगाहो का परिवेप्टन क्या । शनै -शर्ने इसके नियमों का विकास होने 
लगा। 
पेरिस की घोषणा (एेटलब्वाब्राण्च 0 एच ] 856) तथा लग्दन को घोषणा 
(07607 ॥000८47४0०॥ 909) में इनका सुस्पष्ट प्रतिपादन क्या गया । प्रथम एव 
डितीय विदवयुद्धों मे इसे वर्तमान रूप मिला । 
पहले परिवेष्टन दाद्रु की बन्दरगाहो भौर समुद्रदट तक ही सीमित रखा जाता 
था, तटस्थ देशों के बन्दरगाहों या समुद्रतट मे प्रवेश को नही रोवा जावा था। किस्वु 
भव इसका क्षेत्र बहुत विस्तीरणं हो गया है, लम्बी दृरी (7.0०8 १5:28००) का परि- 
वैष्टन भी वैध माना जाता है। इसके लिये सार्वदेशिक (ए०ए८/ ६० ) होना झावश्यक 
ै/ परिवेष्टित प्रदेश में बिना किसी भेदभाव ने सब देशो के जहाजो के आने-जाने पर 
प्रतिबन्ध होना चाहिये । यह आवश्यक्तानुसार सामरिक (50८8०) प्रथवा व्यापारिक 
(९०पणाश००) हो सकता है। सामरिक परिवेष्टन शत्रु के समुद्रतट के विरुद्ध 
किये जाने वाले सैनिक कार्यों का श्रग होता है तथा इसका उद्देश्य तटवर्ती शत्रुसैनापरो 
से प्राप्त हो सकने दाली सहायता को रोकना है। व्यापारिक परिवेप्टन मे दान के 
सुद्रतट का भ्रन्य देशों के साथ वारिज्य का सम्पर्क विच्छिन्न कर दिया जाता है हिन्‍्तु 
दरा तट पर कोई सैनिक कार्यवाही नही की जातो । प्रथम विश्वयुद्ध से पहले सुप्रसिद् 
बिटिश विधिशझास्त्री हाल (78) ने यह मत प्रकट किया था' कि व्यापारिक परिवेप्टन 
अवैध है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए । किन्तु ब्राजकल दोनो प्रकार के परिवेष्टन 
यँध भाने जाते हैं । 
पेरिस तथा लनन्‍्दन को घोषणायें (ए६चेबाबएणा$ री. एक्ला।3.. आते 
7.0740॥) -- पेरिस की घोषणा (१८४६) द्वारा परिवेष्टन के सम्बन्ध मे यह नियम 
बनाया गया था कि इसके बाध्य रूप से पालनीय (8709078) होने के लिये “इसका 
प्रभातशालो (5म9८८४४९) होना भ्रवश्यक है ।”” इसका यह अर्थ हैं कि इसे लागू करने 
वाली शक्ति इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि यह वस्त॒ुत शजन्न्‌ के समुद्रतठ तक प्रवेश की 
रोक सके। ! विन्तु इस घोषणा ने पर्याप्त शवित' की ध्याल्या नही की । 
१६०६ की दान्दन की घोपणा का यद्यपि क्सी राज्य ने अनुसमर्थन (९8003 
(707) नही किया, फिर भी उसके इरा बिदय म बताये गये स्पप्ट श्रौर विशद नियमों का 
बहुत महत्व हे । इनमे से कुछ ये हैं-- (क) इससे परिवेष्टन के प्रभावशात्ती होने के 
न-++-+----. 
३. इहाल--ईण्टरनेशनल लॉ, बु० ऊछुछ 


१८४५६ के नियम को सपुष्ट किया । 

(ख) परिवेष्टन के आरम्म करने की तथा उसकी भौगोलिक सीमाओं की सूचना 
तटस्थ देशो को दी जानी चाहिये । यह घोषणा करने का अधिकार युद्धकारी देश को 
अथवा उसकी ओर से कार्य करने दाले नौसेनापति को है| इनके अतिरिक्त, कोई अन्य 
च्यक्षित ऐसी घोषणा नही कर सकता । इस घोषणा का यह उद्देश्य था कि तटस्थ देगो 
को पूरी सूचना और चेतावनी, परिवेष्टित प्रदेश मे प्रवेश से पहले ही मिल जानी 
चाहिये, ताकि वे खूब सोच-विचार करने के बाद, अपना दायित्व और खतरा समभते 
हुए ही इसमे प्रवेश करे। 

(ग) शत्रु की वन्दरगाहो से तथा समृद्रतट से झागे के प्रदेश मे परिवेष्टन नहीं 
होना चाहिये तथा तठस्थ बन्दरगाह्ो पर ग्ौर तटस्थ देशो के तटो पर प्रवेश मे प्रतिबन्ध 
नही होना चाहिये । 

(घ) परिवेष्टन का ज्ञान होने पर इस प्रदेश में घुसने वाले जहाज को जब्त 
किया जा सकता है। यदि किसी जहाण को तटस्थ देश के बन्दरगाह से रवाना होने से 
पूर्व उस देश को परिवेष्टन की सूचना दी जा चुकी है और इस सूचना को प्रकाशित 
करने के लिये स्थानीय भ्रधिकारियो को पर्याप्त समय मिल चुका है, तो यह मान लिया 
जायगा कि जहाज को परिवेष्टन की सूचना प्राप्त हो गई है (गनु० १५)। 

(ड) तटस्थ णह्ाण केवल रण्पोतो की कार्यवाही करने के क्षेत्र भे पफडा जा 
सकता है। 

(७) जहाण का तथा उसके माल वा अन्तिम पहुँचने का स्थान वोई भी हो, 
उसे तब तक परिवेष्टन के मग के लिये नही एकडा जा सकता, जब तक वह झपरिवेष्टित 

(7२०४ 800.७०८०) बन्दरगाह की झोर जा रहा हो (झनु० १६) । 

(थ) लन्दन घोषर्ः के अनुच्छेद २१ मे परिवेष्टन मय करने पर दण्ड की 
व्यवस्था थी । इसे 'भग करने बाले पोत को दण्डित किया जा राकता है, इस पर लदा 
हुआ माल भी तब तक दण्डयोग्य है, जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि इस माल के लादे 
जाने के समय जहाज के मालिक को परिवेष्टन का शान नही था और उसका इरो मग 
करने का कोई इरादा नही था । 

परिचेष्टन के विभिन्‍न रूप (४८0०३ ए0777$ ० 9000८७०८) -- इसका 
पहला रूप कागजो परिवेप्टन (7289श 902(:४6) होता है । जब कोई शक्ति इसकी 
घोषणा करती है, इसे छाप देतो है, किन्तु प्रभावशाली ढग से क़्यात्मक रूप देने की 
रामध्यं नही रखती, अपने रणापोतो द्वारा झनु के बन्दरगाहो मे जहाजो के भाने जाने 
पर कोई पाबवन्दी नही तया सकती तो यह केवल कागज पर लिखी घोषण्यामात्र रह जाती 
है । लारेन्स के शब्दों मे यह परिवेष्टन यही, जिन्तु बिना अधिकार के तटस्थ जलपोतों 
को हानि पहुँचाने का अर्वच भ्रयत्न है 

इसरा रूप प्रभावशालो परिबेष्टन (:#0०0५० 800:30८) का है, इसमे 
३ बी सहायता से झत्रु के बन्दरगाहो में जहाजो का आना जाना विल्कुल रोक 

पर्ह्दै। 
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तोसरा रूप सामरिक (5॥#८६0) तथा चौया व्यापारिक (एम्शागलाध्य॥ ) 
है। इनका पहले (पृ० ५५०) स्पष्टीकरण क्या जा चुका हैं। पाँचवां रूप राजनयिक 
ढंग से सूचना देकर क्या जाने वाला परिवेप्टन (फ़ा०्लख्बत6 99 उत्ावव्था०ा) 
है। भ्रापेनहाइम ने इसके अन्य दो रूप आ्रागमन परिवेच्टन (80८:80८ वधछब्ात5) 
तथा निर्येमन परिवेष्टन (80लछत९ (07/४श०95) बताये हैं। जब किसी बन्दरगाह्‌ 
या समुद्र मे प्रवेश का निरोध किया जाय तो यह झागमन परिवेष्टन होना है, १८५४ के 
क्रीमिया युद्ध में मिनराष्ट्रो ने उेन्‍्बूव नदी वे मुहाने का ऐसा परिवेप्टन किया था, 
क्योंकि उसका उद्देदय डेन्यूब नदी के रास्ते से इृष्ण समुद्र में रूसियो को मिल सकते 
वाली सहायता बन्द करना था । 
परिवेध्टन योग्य स्पान (ए[9९८४ 6 प्रा ०८७१९) --पहले केवल क्लिबन्दी 
वाले था इससे रहित वन्दरगाहा का ही परिवेप्टन किया जाता था । बई बार बन्दरगाही 
के साथ समुद्वतट भी दत्रु के जहाजो के लिये बन्द कर दिये जाते थे । स० रा० प्रमरीका 
के गृहयुद्ध मे उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्या के २५०० भी० सम्बे समुद्रतट की नाके- 
जदो की थी। शज्रु के हाथ में पडे हुए बन्दरगाह भी परिवेष्टित किये जाने हैं, १८७० 
के फ को जर्मन युद्ध मे फ्रास से जमेनो द्वारा अधिकृत बन्दरगाहो--रूुआ (]२०७९०)+ 
दियेप (0।८096) तथा फ्रेकाप ( &९८४८००७) में ऐसा क्या या। उद्गम से मुहाने तक 
एक ही देश मे बहने वाली राष्ट्रीय नदियों (]र्स्‍पण्मश व ८४७) (देखिये ऊपर 
पृ० २०५) का परिवेप्टन हो सकता है । किन्तु अनेक देशीय ग्रथवा सीमावर्ती 
(प०0ण70४7५) नदियों को परिवेच्टित नही क्या जा सकता, क्योकि उन पर राष्ट्र का 
नही, किन्तु अनेक राष्ट्रो का स्वामित्व है। १८४४-५६ के प्रीसिया युद्ध मे जब ग्रेट 
बजिटेन और फ़ास ने डै न्यूब क्या परिवेप्टय क्या तो इस नदी से सबद्ध बबेरिया तथा 
बुटेमबर्ग के जन राज्यो ने इसका विरोध क्या । आपेनहाइम ने लिखा है कि इस 
विपय मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून सुनिदिचल नही है । १८७० के फ्रेको जर्मन युद्ध में फ्रास 
ने उत्तरी सागर के जर्मन समुद्रतट का परिवेप्टन करते हुए एम्स नदी के सुहाने डोल्लार्ट 
(0०४१४) को छोड दिया क्योकि यहे डच और जमेंन प्रदेश की सीमा बनाता था। 
१८६३ के अमरीकन गृहयुद्ध मे वजक्षिणी राज्यो के समुद्रदट का परिवेष्टन करते हुए 
उत्तरी देशो के नूजर वन्डेरबिल्ट (४९०१०७ा।) ने रिश्रोग्राण्डे नदी के मेबिसको वाले 
तड के मातामोरोस स्थान को जाते हुए ब्रिटिश पीत पीट रहोफ (7८(०४०गीं) को पक्‍ड 
लिया, किन्तु स्यायालय ने इसे गेडिसिसतो के तटस्थ होने के कारण छोड दिया। 
जलडमरूमध्यये के परिवेध्टन के विषय से तीन भ्रकार के नियम है। एक राज्य 
से सम्बन्ध रखने वाले प्रदेशों को विभक्त करने वाले तथा खुले समुद्र के दो भागों को 
ने जोडने वाले जलडमरमध्यो कय परिचेप्टन हो सकता है। किन्तु डार्डनल्ज जैसे एक 
राज्य के दो प्रदेशों को विभवत्त करते दाने तथा सुले समुद्र के दो बडे हिस्सों के मिलाने 
वाले जलटडमस्मध्या के बारे से कोई नियम निश्चित नहीं हुआ है। १६१६१ के टी इटली 
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युद्ध के समय इटली ने डार्डनल्ज का परिवेष्टत नही किया । ऐसे जलडमरुूमध्यो के बारे 
मैं ग्रभी तक कोई नियम निश्चित रूप से नहीं स्थिर हुआ है। यही स्थिति दो विभिन्न 
राज्यों को विभक्त करते वाले जलडमरूमध्यो की है। एक देत मे विद्यमात नहर का 
परिवेष्टन हो सकता है। किन्तु दो महासमुद्रो को जोडने वाली स्वेज और पानामा नहर 
के बारे मे विशेष समभौते हैं । कानूनी रूप से इनका परिप्वैष्टन नही हो सकता । 
वास्तविक परिवेष्दय को आवदइपक झर्ते (855६09७ ९०7०0०४४ ० ऐश 
छ0०८४१९) -- इसकी पहली झर्ते यह है कि इसकी स्थापना उचित रौति से, युद्ध 
कारी राष्ट्र की सरकार द्वारा अथवा उप द्वारा विद्येप रूप से नियुक्त नोसेनापति हारा 
होना चाहिए । दूसरी झार्त प्रभावझाली होने की है, पेरिस और लन्दन की घोषणाम ने 
इस पर बल दिया था । इसे लागू करने के लिए इतनी शक्ति क्य प्रयोग होना चाहिए 
कि इसे तोडने मे भारी खतरा हो । १७८० की पहली सब्नस्त्र तटस्थता (डा श706त0 
पध्थधाशा॥५) के झनुरार परिवेपष्टन तभी प्रभावशाली होता है, जब तठ तक पहुँचने 
का मार्म लगर डाले हुए रणुपोतो द्वारा इस तरह घिरा हो, सब पोत एक दूसरे के 
इतने निकट हो कि बर्गर खतरा उठाये इनकी पक्ति को न तोटा जा सकता हो | 
फिलिमोर ने लिखा है कि तथ्यानुसार या वास्तविक (9८ ७००) परिवेष्टन कई 
जहाजो को पर॒क्ति द्वारा होता है, ये जहाज निषिद्ध बन्दरगाह के मुहाने पर एक तोरण 
या मेहराब (/प८४) सी बनाये होते है, यदि यह किसी एक स्थान पर भी भंग होती 
है तो सारा परिवेष्टन भग हो जाता है । पहले विश्तयुद्ध तक फ्रास प्रभावशाली परिवेष्दन 
के लिए रणपोतों द्वारा ऐसा घेरा डालना आवश्यक मानता या। 
इस विषय मे दूसरा हप्टिकोर्स स० रा० झमरीका जर्मनी, तथा ग्रेट ब्रिटेन का 
है। डा० लशिगटन ने १८५५ में फ्रासिस्शा (67०04) के मामले में (देलिए 
प्रथम परिश्िप्ट) इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि परिवेष्टन के प्रभावशाली होने 
के लिए इतनी पर्याप्त झक्ति होनी चाहिए कि वह इस क्षेत्र मे आगमन और निर्गमन 
को, कुररे, तैज हवा, आवश्यक झनुपस्यिलि आदि की विशेष ग्रवस्थाश के अतिरिक्त 
अन्य अवस्थाओ में सकटपूर्ण बना दे, इनमे इसे भग करने का प्रयत्न करने वाले जहाज 
का पकडा जाना अत्यधिक सभव हो । इसके अनुसार परिवेप्टन के लिए बन्दरगाह के 
प्रवेश गार्ग को घेरने वाले, लगर डाले हुए रग्गपोतों की पक्ति या तोरख का होना 
आवश्यक नहीं है । प्रधान न्यायाधीज्ष काक्‍्बरन ये १८५७२ में ठशा[ःक्ष $ ाशा॥ के 
मोपले मे यह निय दिया था वि “कानून की हृष्ठि से एक परिवेष्टन तब प्रभावशाली 
समभता चाहिए, जब शश्रु के जहाजो की सख्या और स्थिति ऐसी हो कि सामान्यत 
इसे मग करना खतरे में पडना हो, भले ही कुछ जहाज इसे तोडने में सफल हो ।// 
सामान्य रुप से, भ्रभावद्याली परिवेष्टन एक तग जलप्रणाती मे जगी जहायी 
के बेड़े द्वारा स्थापित क्या जाता है| इसे अधिक प्रभावज्ञाली बनाने के लिए समीप- 
चर्ती तठ पर इसे भग करने वाले जहाज पर गोले बरसाने चाले तोपलाने भी लगाये 
जाते हैं । परिवेप्टन मे कम से कम एक रणपोत भ्रवन्‍्य होना चाहिए । इसमें आजकल 
बायुयानों से भो बहुत सहायता लो जाने लगी है । परिवेप्टन तभी तक प्रमावशाली 
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है, जब तक इसका उल्लघन करने मे खतरा वना रहता है। यदि यह खतरा रणपोतो 
के हट जाने से दूर हो जाय दो परिवेप्टन स्वयमेव समाप्त हो जाता है 
परिवेष्टन बी तोसरी झर्त इसका निरन्तर (0०7धग7०ए5५) बनाये रखना 
है। इसमे कोई व्यवधान नही होना नाहिए।॥ यदि परिवेष्टन स्थापित करने के कुछ समम 
बाद इसे प्रभावशासी बनाने वाला वेडा वापिस लौट जाता है तो परिवेष्टन को समाप्त 
सममा जायगा। विन्तु यदि ऋतु की प्रतिवुलता वे बारण कुछ समय के लिए रणपोतों 
को श्रस्थायी रथ से अपने स्थान से हटना पडता है तथा ऋतु भनुकुल होने पर वे पुनः 
अपने स्थान पर लौट प्राते हैं, तो लन्दन घोषणा ने अनुसार रणपोतो के यहाँ से श्रस्घायी 
रूप से हटने के कारण परिवेष्टन की समाप्ति नहीं समझी जायगी। 
चौयी दर्ते उपयुवत्त सूचना (]२०४४८७09) देने की है। प्राय परिवेष्टन 
करने वाला नौसेनापति इसकी सूचना परिवेष्टित तट या बन्दरग्ाह में भ्रधिकारियो 
को, वहाँ रहने वाले वारिज्यदूतो को तथा तटस्थ समुद्री राज्यों को भेजता है। फ्रास 
त्था इटली इस विपय में यह सावधानी भी बरतते हैं कि परिवेग्टित स्थान के पास 
आने वाले तटस्थ पोतो को ये परिवेष्टन की पुन सूचना देते हैं ॥ किन्तु स० रा० 
अमरीका, ग्रेट ल्रिटेन और जापान ऐसा करना श्रावश्यक नही समभते ! यदि परिवेप्टन 
का वास्तविक ज्ञान रसने दाले क्सि पोत को वोई सूचना नहीं दी गयी झौर वह 
परिवेष्टन को भग करता है तो इन देशो की परिपाटी के श्ननुसार उसे पकड़ा जा 
सकता है । 
पाँचबों शर्त निष्पक्षता की है। परिवेप्टन करने वाले राज्य को सभी देशो के 
जहाजो का पध्रागमन और निर्गमनन समान रूप से रोकना चाहिए | फ्रासिस्का के 
मामले से प्रिवी कौसिल ने रूस के रीगा नामक वन्दरगाह का ब्रिटिश परिवेष्टन इसलिए 
अवध समभा था कि यह सव देया के लिए समान एवं निष्पक्ष रूप से लाग्रू नही किया 
गया था, इसमे कुछ युद्धकारी देदो को ऐसी दूट या ढील दी गयी थी, जो तटस्थ देशो 
को प्राप्त नही थी | इसकी छठी छत यह है कि तटस्थ देशो के तटों तथा बन्दरगाहो का 
रास्ता बन्द नही क्या जा सकता। सातवों इ्े यह है कि परिवेप्टन का क्षेत्र इसे 
बनाये रखने साले रणपोतो के कार्यक्षेत्र से अधिक विस्तीरां नही हो सकता । 
परिवेष्टन की समाप्ति (0०४४३७०७ ०६ 80०:७००)--युद्ध के श्रबसान से 
परिधेप्टन करने वाली शक्ति द्वारा इसे वापिस लेने से श्रथवा इसके प्रभावशाली न रहने 
से इसकी समाप्ति हो जाती है। इसके अन्य कारण परिवेप्टन करने वाले जगी वैडे की 
हार ओर पलायन वया इस बेडे को यूद्ध के लिये दूसरे स्थाच पर बुला लेता है। 
परिवेष्टन का भग (छा्कचा ता 80८८०) -- बैट सो (8८५०५) के मामले 
में १७९८ मे निर्णय देते हुए सर विलियम स्काट ने कहा था कि परिवेष्टन के मग के 
लिए तीन बातो का सिद्ध करना आवद्यक है। प्रथम, वास्तविक परिवेप्टन की सत्ता 
द्वितीय, मय करते वाले पक्ष को इसकय ज्ञान होना, ठृतोय, परिवेप्टन आरम्भ होने के 
बाद लदे हुए माल के साथ निविद्ध क्षेत्र से आने या जाने का कार्य करके परिवेष्टन को 
तोडना । आपेनहाइम के मतानुमार “परिवेप्टन के अतिक्सण था सग का झाशय 
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परिबेष्टन होते हुए भी किसी जहाज का बिना आज्ञा के आगमन या निर्गंमन है। जहाँ 
तक दण्ड का सम्बन्ध है, इसके अतिक्रमस्थ का प्रयत्न करना, अतिकमण के तुल्य अप- 
राघ है।” 
परिवेष्टन की सूचना न होने पर इसके मग का कोई झपराध नही हो सकता। 
किस्तु इसकी सूचना की भ्रक्रिया के सम्बन्ध में विभिन्‍न देशों की परिपाटी एक-सी नहीं 
है। इठली और फ्रास मे राजनयिक [])छ/०शाथा०) तथा स्थानीय (].0००)-- 
दोनो ढगो से सूचता देना श्रावज्यक समका जाता है । इन दोनो देझो की परिपादी 
के अनुसार किसी जहाज को तब तक परिबेष्टन भग करने का अपराधी नहीं गाना 
जाता, जब तक उसे इस क्षेत्र मे प्रवेश करने से पहले परिवेष्टन करने वाले रणपोत वे 
रोककर विशेष चेतावनी न दी हो और इसरो प्रपती दैनिक नौपजिका (7,089००॥८) में 
झकित न किया हो । स० रा० अमरीका, जापान और ग्रेट ब्रिटेत की परिप्राटी इससे 
भिन्न है । वे राजवयिश्य सूचना (॥9907090० 7०॥८८) को पर्याप्त रामभ्ते हैं , 
स्थालीय सूचना देना या रणपोतो द्वारा चेतावनी देता ग्रावरयक नही मानते ! यह उनके 
मतानुत्तार पास्तविक सूचना (#८४ए० 7०४००) है । वे इसके स्थान पर 00॥5ध06* 
(7५९ 7000७ को अधिक महत्व देते हैं । इसका यह झ्मभिप्राय है कि राजनयिक सूचता 
द्वारा अथवा परिवेष्टन के बारे मे प्रसिद्धि होने से ही यह मान सिया जाता है कि सब 
जहाजों को परिवेप्टन की सूचना मिल गई है। 
चरिवेष्ठन भग फरने के परियाम (0०75०५०९८४०८७५ ० फढ फ़ाल्यणया ० 
छ0९०(८७१९) -- लन्दन घोषणा के अनुच्छेद २१ में परिवेप्टत मग करने बाले जहाज 
को दण्डनीय बताया गया है। इसमे यामान्य नियम यह है कि जहाज तथा उस पर लदा 
हुआ माल, दोनो दण्डित किये जाते है। यह समझा जाता है कि इस पर माल लादते 
समय भालत्रिकों को परिबेप्टन का ज्ञान था, अत बे भी परिवेष्टन भग करने के अपराधी 
माने जाते हैं । परिवेष्टन तोडने वाले जहाज को पकडकर अधिग्रहण न्यायालय के 
राम्मुख बिधार के लिए उपस्थित किया जाता है। जहाज के नाबिको को बन्दी बनाता 
आवश्यक नही है, थदि जद्दाज और माल का मालिक एक हो तो दोनो को जब्त कर 
लिया जाता है। थदि दोनी झ्लग हो तो मात को उसी दद्या में जब्त क्या जाता है, 
जब कि यह परुद्ध की विनिषिद्ध सामग्री हो ग्रथवा इसे लादते समय इसके स्वामी को 
परिवेष्टन का ज्ञान रहा हो । 
परिवेष्टन के मामले ((:95९५ ० ]0टा८86९)-- इसका सबसे प्रसिद्ध 
उदाहरण (०४७७) टेनिश जहाज फ्रासिस्का (एन्‍शघ०७६७) ता है। इसका वर्णन 
प्रथम परिशिप्ट मे किया सया हे। दूसरा बेटसी (8८६७५) का है, इसके निर्णय मे 
परिवेप्टन के लिए सिद्ध की जाने वाली तीन आवश्यक झार्तों का पदले उल्लेख हो चुका 
है | तीसरा मामला फ्रेंडरिक मोल्के (सयट्ताएण्घ: 28076) का है । यह एक डेचिय्य 
जहाज था। १७६८ में फास ओर ग्रेट ब्रिटेन की लडाई में इसे एक ब्रिटिश जहाज ने 
हा (प्व्शा८) बन्दरगाह वा परिवेप्टन पोडबर वाटर वचिक्लते हुए पड लिया। 
उस समय डेन्माक लडाई में तटस्थ था । ला्ड स्टोवैल ने इस जहाज श्र माल को इस 
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श्राघार पर दण्डित क्या नि इसे परिवेष्टग की सूचना दी जा चुकी थी । जमोरा 
(देखिये प्रथम परिशिष्ट) के मामले में लार्ड पाकर ने यहू बहा था कि परिवेष्टन 
की घोषणा करने वाला श्रादेश--परिवेष्टित बन्दरगाहो मे प्रविष्ट होने का प्रयत्न 
करने वाले जहाजो को उपरिदर्ती (एस09 थव८७) रूप मे निग्रहणीय एवं दण्डयोग्य 
बना देता है, किन्तु उन्हे ऐसी साथी उपस्थित करने से नही रोकता, जिससे परिवेष्टन 
की प्रभावशालिता का अ्रभाव ग्रौर भवेधता सिद्ध हो सके ॥ 
विश्वयुद्धों मे परिवेष्टन का मियम- लम्बी बुरी का परिवेष्टन (प॥०:एणॉ८० 
]078 वाशबा०6 छा0च८86० 70 एकवात ए/४७४) -प्रथम विश्वयुद्ध से पहले, 
परिवेष्टन मे शत्रु के बन्दरगाहो के तथा समुद्र तट के समीप जगी जहाजो का घेरा 
डालकर उन्हे घेर लिया जादा था, इसे समीप का झासन्न परिवेष्टन (ए05९ 
9]00/:206) कहा जाता था। किन्तु पहले महासमर मे जममंनी द्वारा समुद्रो भें बडे 
पेसाने पर सुरगें बिछाने के कारण झौर पनदुश्बियों हाय भीषण विध्वस किसे छाने 
पर मिचराष्ट्रो ने जमंत वन्दरगाहो से एक हजार भौल से झ्रधिक दूरी तक के समुद्र मे 
परिवेष्टन थारम्भ क्या । यही सम्बी दूरी का परिवेष्टन (ए.ग्णड़ ताइ॥66 फा०टए- 
80०) था। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून में नया विकास था । मिचराष्ट्रो को इसका अवलम्बत 
विशेष काररणा से करना पडा ।* जमंनो ने अपने समुद्र तट तथा बन्दरगाहों की प्रतिरक्षा 
का संगठन सुरगों तथा पनडुब्बियों की सहायता से इतने प्रभावशाली रूप मे क्या कि 
मिश्रराष्ट्र इनका १६वीं दती के ढग का पुराना परिवेप्टन नही कर सकते ये यदि 
थे ऐसा करते तो उन्हे भीषण क्षति उठानी पडती ३ इसके भ्रतिरिक्त जर्मनी द्वारा समुद्री 
जहाजो के उप्र विष्वस्त की नीति से भी उन्हे ऐसा परिवेष्टन करना पडा ॥ फरवरी 
१६१४ मे जमंनी ने द्विटिश द्वीपसमूह के चारो ओर के समुद्र को युद्धक्षत्र घोषित 
करते हुए कहा कि इसमे पाये जाने वाले शत्रु के सभी पोतों को न॒प्ट कर दिया जायगा 
और इसमे झाने वाले तटस्थ जहाज भी सक्ट में पड सकते हैं । इस पर ग्रेट ब्रिटेन मे 
यह घोषणा की कि इसके प्रतिकार के रुप में, वह अपने साथी राष्ट्रों के साथ मिलकर 
सह प्रयत्न करेगा कि जमेनी में कसी सामम्री क्या झ्रायात या निर्यात न हो सके । ११ 
मार्च १६१४५ के ब्रिटिश आर्ड र-इन-क्ोसिल मे उपर्युक्त व्यवस्था करते हुए इसे स्पष्ट 
रूप से प्रतिशोबनात्मक ( १०(४०४४०7५) कहा गया था, इसमे परिवेष्टन के स्थापित 
करने का कोई उल्लेख न था । किन्तु इसके कुछ दिन बाद ब्रिटिश विदेशमन्त्री ने ध० 
रा० भ्रमरीका के राजदूत को नई नोति कय स्पप्टीक्रश करते हुए कहा--“ब्रिटिश 
चैंडे ने एक ऐसे परिवेष्टन की स्थापना की है, जिसमे जमंनी को आने-जाने वाले समुद्री 
मार्ग का नियन्त्रण लडाक़ू जहाजो के घेरे (टणाइ्धा ०0700॥) द्वारा बड़े प्रभावशाली 
डग से हो रहा है।” स० रा० भ्रमरीका जैसे तद्स्थ राज्यो ने इस नए 'लम्बी दूरी 
के परिवेष्णन का उम्र प्रतियाद क्या। यद्यवि अमरीका यह स्वीकार करता शा कि 
नौयुद्ध के साधना ओर परिस्थितियों गे महान्‌ परिवततन आ जाने के कारणा, वन्दरगाही 
कसम टिक नव कक, 
*- ओआपेनहाइस-श्ण्टरनेरानल ला, ख० २, पृ० छ२ 
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के पास किये जाने वाले निकट परिवेष्टन ((.०5४ 80८८७06८) के पुराने नियम अब 
उपयोगी नहीं रहे, किन्तु उसका यह कहना था कि इस विषय मे ग्रेट ब्रिटेन ने जिन 
उपायो का अवलम्बन किया है, वे “युद्ध के नियमो की भावना, सिद्धान्ती और मूलतत्व” 
के अनुफूल नही हैं । उसने तीव मुख्य कारणो के आधार पर ब्रिटिश उपायों की आतो- 
चना की थी --(१) इनके कारण दटस्थ देशों के वन्दरयाहों का परिवेष्टन हो गया 
है, क्योकि इनमे खुले महासमुद्रो का बहुत अधिक क्षेत्र आ जाता है, घेरा डालने वाले 
जगी जहाज शज़ के प्रदेश रो बहुत दूरी पर होते है ॥ तठल्प पीतों को अपने बन्दरगाहों 
में पहुँचने के लिए इनके घेरे मे से आवश्यक रूप से ग्रुजरना पड़ता है। ग्रेट ब्रिटेन को 
युद्धकारी देश होने के कारण त्तटस्थ बन्दरगाहों के परिवेष्टन का कोई अधिकार नहीं 
है। २ अप्रैल १६१५ के तथा ५ नवम्बर १६१५ के ऋपने नोटो मे स० रा० अमरीका ने 
इस युक्ति पर बहुत बज दिया था; (२) स्कैण्डेनेविया (वार्वे, स्वीडन) के बन्दरमाहो 
तथा वाल्टिक सागर के जर्मन वन्दरगाहों के वीच में व्यापार को नही रोका गया था, 
इस कारण सद तट्स्थ देशो के साथ इस परिवेष्टन द्वारा “तुल्य कठोरता' (प००४ 
$९ए९८६४) का व्यवहार नही हो! रहर था १ यह परिवेष्टन के समानता और निष्पक्ष- 
पात' के सिद्धान्तो के प्रतिकूल था। (३) ये उपाय प्रभावशाली नही थे, क्योकि 
स्कैंण्डेनेतियन देझो के साथ जर्मन सट के बन्दरगाहो का व्यापार जारी था ।' घक्‍्तएव 
सयुक्त राज्य प्रमरीका का यह कहना था कि लम्बी दूरी का ब्लिटिश्व परिवेष्टन सार्वभौम 
रूप से स्वीकार की जाने वाली उपयुक्त तीन कसोटियों पर खरा नहीं उत्तरता, इसे 
“कानून की, व्यवहार को या प्रभाव की किसी मी दृध्टि से परिवेष्टन नहीं माना जा 
सकता ६! 
ब्रिटिश सरकार ने इन युक्तियो का उत्तर अपने २३ जुलाई १६१५ तथा र४ 
अप्रैल १६१६ के नोटो मे दिया । उसका यह कहया था कि ये उपाय परिबेष्डन के पुराने 
सिद्धाल्तो को विशेष परिस्थितियों के अनुछूप बनाने का प्रमत्नहै तथा इन सिद्धान्तो 
की मूल भावना के अनुकूल है। (१) तटरथ बन्दरगाहो के परिवेप्टन की अमरीकी 
युकिन के भत्युत्तर मे ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि “यदि परिवेष्टन को प्रभावशाली 
बनाने के लिए इसको तटस्थ बन्दरगाहा में ये होकर गुजरते वाले व्यापार पर लागू 
किया गया है तो यह इसके सामान्य रूप से माने जाने वाले सिद्धान्तों के भ्रनुकूल ही है। 
मित्रराष्ट्रा ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि बे राच्चे (9004 7708) तठस्थ 
व्यापार मे तथा जमेती के लिए किए जाने वाल व्यापार से भेद कर । इन उपायो के 
कारण तठस्थ देशों के साथ होने बाली कठोरता में भी समित्रदाप्ट्रा ने कमी की है। 
तटस्थ देशो द्वारा इस परिवेप्टन का मम्र होने पर उन्हे कम दण्ड दिया जाता है। (२) 
परिवेष्टन के निष्पक्ष न होने को थुक्ति का यह उत्तर दिया यथा कि इसके बावजूद यदि 
किसी प्रिवेष्टित प्रदेश से जन या स्थल मार्ग से कुछ व्यापारिक माल आ जाता है तो 
इससे कभी यह परिणाम नहीं निकाला जाता कि परिवेष्टन प्रमावश्ञाली नदी रहा। 
(३) तीसरी युवित का उत्तर देते हुए जिटिश सरकार ने यह कहा कि झाज तक किसी 
भी परिवेष्टल मे, इसे मण करके झजु के प्रदेश से प्रविष्ट होने वाले जहाजा की समस्या 
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इतनी कम नही रही, जितनी परिवेष्टन में है। इसकी प्रभावशालिता का इससे भ्रधिक 
और क्या प्रमाण हो सकता है ? 
इस परिवेष्टन को ल/्यू करने तया तटस्थ देशो के व्यापार को सुरिक्षत करने 
की दृष्टि से मित्रराष्ट्रा ने अनेक उपायो का अवलम्बन किया। जमंती के विदेशों के 
साथ व्यापार के प्रच्झत रूपा को खोजने तथा वन्द करने वे लिए पृथक विभाग बनाये, 
ये इस बात पर बल देते ये फि जर्मत्री के पडोसी देशा से होने थाले निर्यात की राभी 
वस्तुओं वेः साथ उनके “उद्गम का भ्रसाणपत्र” (00८4० णी 0पट्टा0) होना 
चाहिए। यह इसलिए किया गया था क्रि जमंगी पडोसी राज्यों के माध्यम रो अपना 
माल बाहर न भेज सक्के, इन प्रमाणपत्नों के अनुसार हालेण्ड, रवीदन, डेन्मार्क शोर 
नायें से केवच वही साल वाहर भेजा जा सकता था, जो विशुद्ध झूप से इन देशों मे 
बना हो तथा उमके साथ ऐसा प्रमाणपत्र हो। ऐसे प्रमाणपत्र रहित, निर्यात होते वाले 
माल को जडत कर लिया जाता था। तटस्य देशो से होता हुग्रा कोई माल जमेनो ने 
पहुँच सके, इस दृष्टि से उन्हाने पडोप्ती तटस्य देशों में आयात करने वाले व्यापारिया 
के सगठतो का निर्माण किया । इनके साथ दे यह समभोौता करते थे कि यदि ये मित्र- 
राष्ट्रो को इस वात की गारण्टी दे कि उनका कोई माल किसी भी प्रकार शतु को नहीं 
पहुँच पायेगा तो वे इनके माल में कोई हस्तक्षेप नही करेगे, इन्हे बिना किसी रोक टोक 
के जाने देग । हालैण्ड मे इस प्रकार का सगठन उलशाटाब्ात॑ड 0एटाइटडड प्रपडध 
था । ऐसे सगठत स्पिद्जरलैण्ड स्वीडन, नावें और डेन्‍्मार्क भे भी थे । मितराष्ट्रो ने 
जहाजी कम्पनिया को यह श्रेरणा की कि वे निरीक्षण शोर तवाजझ्ी (फाज्ञा धाव 
8९७०४) के भरमार, व्यय और विलम्ब से बचने के लिए सदिग्यध माल को इगलेंड के 
बन्दरगाहो मे लगने तथा युद्ध की खमाप्ति तक उन्हे वहा रखने के लिए तैयार हो जाएँ 
झयवा यह माल इसे पाने वाला को इस कडी शर्तेद्यौर गारण्टोी पर दिया जाय कि 
यह किसी भी रूप मे झत्रु तक नही पहुँच सकेगा।। अन्य जहाजी कम्पनिया के साथ यह 
सममौता किया गया कि वे उत्तरी योरोप आने वाले माल को अपने जहाजो पर तभी 
लादें जब मित्रराष्ट्रो के अधिकारियों द्वारा उन्हे परिवेष्टन मे से गुजरने का प्रमाणपत्र 
मिल जाय | इसे नौप्रसा गपत्र (१२७७॥८००६) कहते थे । उन्होने तटरुव देशो के जहानो 
को उस समय तक कोयला देसा बन्द कर दिया जब तक कि उनके मालिक यह गारण्टी 
नरदें कि वे अपने अयवा किदाये पर लिए जहाजो द्वारा झतु के किसी बन्दरगाह के 
साथ व्यापार नही करेंगे और न ही कोई माल पहुँचायेंगे। इसके अतिरिक्त मित्र- 
राष्ट्रो ने तटस्थ देखो की व्यापारिक सस्थाओ के साथ ऐसे भी समकौते किए कि वे 
बाहर से फेचल उत्तवा ही माल मेंग्ायेगे जिससे उनके देश की वास्तविक आवश्यकताएँ 
पूरी हो । 
अप्रैल १६१७ मे स० रा० अमरीका मिचराष्ट्रो की ओर से प्रथम विश्वयुद्ध 

में सम्मिलित हुआ । इसके बाद उपयुक्त व्यवस्थणों कठोरुतापूर्वक लागू की गयी। 
उत्तरी योरोप के त्टस्थ देशों को होने वाला निर्यात-ब्यापार विद्येष अनुमति से ही हो 
राकता था, इल्ले ध्राप्त करने के लिये उपउक्त प्रकार की गारण्टियां और वचन देने पडते 
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ये | इसके परिणामस्वरूप जर्मनी तया उसके सायी देझा का पूर्णा परिवेप्टन हो मया । 
हितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने पर उपयु कवर व्यवस्थाआ की प्रुनरावृत्ति हईं। 
२७ नवम्वर १६३६ को ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मवी के अवैध रूप से सुरण विछाने तथा 
पनडुब्दो यूद्ध करने का प्रतिकार करने के लिए यह आर्डर-इत-क्रॉसिय निद्माला कि 
जमेन बन्दरगाहो मे लादे गए, जर्मती से आने वाले या जर्मन स्वामित्व रखने वाल 
माल को पकड़कर रोक तिया जायगा या वेच दिया जाथगा । ११४० तथा ४२ मे इसी 
प्रकार के अन्य आदेश निकाले गए । पहले इटली, स० रा० अमरीज़ा तथा रूस ने तटस्थ 
होने के कारण इनका विरोध किया, किन्‍्त्‌ बाद मे ये सभी दश् युद्ध मे सम्मिलित हो 
गए और जमंनो का पूरा परिवेप्टन हुआ । 
परविष्टन का भविष्य (&ए0एा८ 06 छा0८८80८) --इडा० लौटरपैल्ट के मता- 
नुसार ड्ितीप विश्वयुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके साथिया द्वारा परिवेष्टन के लिये 
अबलम्बत किए गए उताय “सामान्य रूप से इसके लिए स्व्रीक्षार किए जाने वाले 
कानून की झ्ावश्यक्रताओ के झनुकूल नहीं थे। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान युद्ध 
से प्रधान रूप से आथिक रूप घारण कर लिया है। परिवप्टन के लिए स्वीकार किए 
जाने वाले कानून के कुछ नियम नौयुद्ध की तथा सचार साधना क्यो परिवतित परि- 
स्थितियों म॒ लागू करने योग्य नही रह । यदि इन्ह पारस्परिक समभोते द्वारा नहीं 
बदला जायगा तो इनका मग इनके पालन की अपना ग्रधिक होगा ।/ वस्तुत झाज- 
कल युद्ध मे आथिक पहलू का महत्व इतना अ्रश्रिक वड गया है क्रि परिवेप्टव का प्रयोग 
आधिक शास्त्र के रूप में होने लगा है। यह सैनिक्त तम्त्रा से कम प्रभावशाली नहीं है । 
भ्रत. भविष्य मे तटस्यथ देश के युद्धक्री देशा के साथ व्यापार के अधिकार पर 
अदिकाधिक प्रतिवन्ध लगने की सभावना ह। ऐतिहासिक हप्टि स परिविप्ठन गौर 
विनिषिद्ध सामग्री (0०7ध४००7०, देखिए झ्गला अध्याय) था वानून शा विरधी 
दावों में समझौते का परिणाम है। एक आर तटस्थ दश् यह कहत हैं कि उन्हे दोता 
युध्यमान (8थ!8००००४) पक्षों के राय ब्यापार का निर्बाब अधिकार हाना चाहिए, 
दूसरी झोर बुद्ध करने वाले देशो का आग्रह है कि उन्हे सनुद्री मांगे से युद्ध मे उपयोगी 
हो सकने वाली किसी भी वस्त्रु को ्त्रु तक पहुँचने स राकने का अधिकार है। शवों 
झताब्दी में शुद्धोपयोगी वस्तुओं की सख्या सीमित यी, श्रत उस समय तदस्थ दकश्चों के 
पास दोनों युद्धकारी पक्षों के साथ व्याथार के झविक्रार अधिक थे। किल्तु वीसवो धतो 
में शुद्ध का रूप इतना ध्यापक हा गया हैं, युद्रोपयागी वस्दुआ की सर्या इतनी बड़ गयी 
है कि तटस्थ देशो के व्यापार का क्षेत्र अत्यन्त सछुचित टो गया हे | मविष्य में इसके 
आर भी अधिक सीमित होने की सभावना है । 
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तीसवाँ श्रष्याय 


विनिषिद्ध के नियम 


(०४0 ) 


बिनिषिद्ध का स्वरूप भौर लक्षण (प9(ए6 ० (077908006)-नयुद्ध के 
समय दोनो पक्ष स्वाभाविक रूप से इस बात का पूरा प्रयत्त वरते है कि उनके झत्र 
को युद्ध सचालन में सहायता देने वाली रण सामग्री--शल्तास्त्र, गोलाबारूद तथा इसी 
प्रकार की भ्रन्य बस्तुये तटस्थ देशो से प्राप्त न हो सके ॥_इस उद्देश्य से वे आज के साथ 
नो के व्यादार के यम अनेक माया के उन देशो के व्यापार के विषय में ग्रतेक निग्रम या कदन बनाते हैं। इसके झनुसाए. 
कुछ निश्चित बस्तुप्रो का अब को पहचाना निपिड होता है | अन्त्राष्ट्रीय कानून इसे 
22 कक पल में इस वस्तुझो का शनु के सोथ स्यापार ववित माना 
कारण उस्ते-विधिनिषिद्ध का या सक्षिप्त रूप मे विनिषिद्ध (207ध४0000) का 
नियम कहते है । इस नियम का मौलिक सिद्धान्त यह है कि युद्ध में दोनो पक्षो को यह 
अधिकार है कि ने झत्रु को रण गे सहायता पहुँचाने वाली सामग्री ले जाने वाले जहाजो 
को तथा उतके माल को छीनकर जब्त कर ले । 

श्रपेवह/इम के कथनानुसार “युद्ध की वितिपिद्ध सामग्री इस प्रकार के माल 
का नाम है. जो द्वोनों युद्धकारी पक्षो द्वारा शत्रु को पहुँचाना इस आ्राधार पर बर्जित 
समझा जाता है कि इसके पहुँचने से शत्रु ग्रविकत अक्ति के साथ युद्ध का सचालत करने 
मे समर्थ होगा ।”' स्टार्क के शब्दों मे “विनिषिद्ध ऐसो वस्तुप्तो का नाम है, जिनका 
परिवहन करना ग्रुद्धकारी पक्षो ढारा आपत्तिजनक रामझा जात है, वथोकि इनसे शत्रु की 
युद्ध सचालन में सहायता मिय सकती है ।””' इसके ऐतिहासिक विकास की एप्डभूमि को 
स्पष्ट करते हुए जेस्सप ने लिखा है--“युद्ध की विनिपिद्ध सामग्री के कानूच के २०वीं 
शी के विचारो मे तीच बाते आवश्यक सममी जाती है"--(क) शतुदेश को भेजी 
जाती हुई कुछ निश्चित वस्तुझ्रो को युद्धकारी पक्षो ढारा पकडने तथा जब्त करने की 
अधिकार । (ख) तटस्थ देशो के लिये ऐसा कोई कत्तेव्य या बाध्यता नही है कि थे इस 
प्रकार की विनिषिद्ध सामग्री की दुलाई अपने जहाजो मे न करें + (ग) सटस्थ देशो के 





१० यद शब्द लैटिन के दो राषच्दों 2००७४ तथा छेठठ्गरण्प्प था एब०३प्रण से 
मिलकर बना दे, श्नका अ्थ हे जियि या आदेरा के विरुद्ध अथवा इसकी अवदेलना करते हुए | 

३... आपेनदाइग--हण्टरनेरानल लॉ, ख० २) पू० ८०० 

कब. स्टाके--ण्न इगद्रोडक्शन टू इण्बरनेशव जो 


विनिषिद्ध के नियम शध्श 


नाग्ररिको को शपुदेश तक ऐसा माल पहुँचाने का अधिक्नार है, दिन्‍्नु उन्हें यह खतरा 
उठाने के लिए तैयार होना चाहिये कि युद्धकारी पश्न इस माल को छीनकर जब्त कर 
सक्ते हैं ।” 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इस पद्धति का दाने -शर्तें विकास हुआ है सर्वप्रथम 
तैरहवी झती में कुछ राज्या ये अपनी घापसणाओ्रा द्वारा सनु के साथ सम्पूर्ण व्यापार को 
बन्द करना चाहा । १६वीं १७वा झताददी से तटस्थ देशो से इसका धोर विरोध करते 
हुए अपने व्यापार की स्वतन्त्रता वदाये रखने पर बड़ा वल दिया | तटस्थ देशा के अधि- 
कारो का विकास होने के कारण युद्धकारी देशा को क्षत्रु के साथ इन देशा के व्यापार के 
पूरों प्रबन्ध को शिधिल करना पडा, इनसे दो प्रकार के महत्वपूर्ण समझौते उरने पड़े 
तथा रियायते देनी पडी । पहला समझौता भौगोलिक था, इसके अनुसार व्यापार का 
निषेध झजु के सम्पूर्ण प्रदेश से हटा कर कुछ विभेष वत्दरगाहा तक सीमित कर दिया 
गया, कैवेल इन्ही को परिवेष्टित (80::%6७) किया जाने लगा | दुसरा समभौता 
प्रवर्गोक्षरण ((७८८४०८६७७०7) कय था। पहले सब ध्रक्तार की वस्चुआ दा व्यापार 
वजित था, अब वस्तुआ के विभिन्न वर्ग (2455) या प्रवर्ग (०४६६४०४॥ ) वर्ग वनाये 
गये, इनमे से वृद्ध वर्गो मे आने वाला माल ही तु को भेजा जाया अवध समभय गया। 

बस्तुओं का वर्गीकरण ((859९9009 0 (70फप्र०व0९५) --ग्रौशियस ने 
सर्वेत्रयम इसे दृष्टि से व्यापार की विभिन वस्युआ यो सीय वर्गों म वॉडा था । यद्यपि 
उसेने विनिषिद्ध ((०7४/८४७०५७०) नम का ध्रम्राग नहीं क्या, किल्नु उसका जिविध 





४... कौरिलीय अथशारत में विनिषिद्ध रु छुद्र सक्ेत चलते दें । उनका वर्णन बयपर 
सावध्यक्ष (२२८) और छुक्काप्वच्न (२२१) के प्रकासण में है, और दछका उद्दे श्य माल को दु 
से बचाने और चेर। से लाने वालों को दांगेडत करन्य दे, किन्तु इस्तम कोड सन्देद नई। हे कि 
शुद्ध के समप इन व्यवत्गओं का पाचन कठारआयूचछ किय्रा शाद्य ढोबा | कौशिय ने अन्यन 
(५१४) व्यापारिक मार्गों को रादु क्षे दिये बन्द करने का स्पष्ट उच्लेख क्या है । नावष्यक्ष 
के प्रकरण में कद्ढा गया दे यदि कोड गुप्त रूप से सइत्वपूर्य बस्तुरयँं (सारमाणड), सरकारी भ्रादेश 
(एएसन), इ थे वार, विस्फोस्क दब्य (अग्निय,3) विष ले जा रद्दा ढो, नो एसे ब्यमिति को पकड़ 
ले (२२८, गूटलारमाएउशालतत रस्तारिवयोंग जिरइस्त चोप्पाइयरेय)। छकौडिच्च की २र> को 
ब्यत्रस्था से यद्द स्प्रष्द दे कि उन समय वतनान विनिषिद की म'ति कुद्ध बस्लुओं के ले बाने पर 
पावरद्ों दोती थ', इन्हें अनिर्वाह्म! (न ले जाने येग्य) कइते थे, इन्हें ले जाने बालों को दण्ड 
दिया जाता था | यह कोई /दृविपार, कवर, लाहा) रस, रत, अन्य तथा पशु भादि में में कोई 
न ले जाने योग्य दस्त ब'इर ते जय सो उसे राजा छारा निर्धारित दरड दिया जाय दया उनका 
छमाम्र ल (पण्य) नष्ठ कर दिया जाय | इनके नगर के अन्दर लाने पर, इत्त बन्‍्लतु को दुर्ग के 
बाइर बिना किसी शुज्क के बेच टाजा ज!य । (शाम्ववनंकच चोदरयरत्तघ'न्यपशूनानत्यतमा नर्वदा 
विवोदयतों यथाइबुपितः दश्ड प्रश्यनाशाश्व | वेषानन्यतसस्मानयने वडिरेवोच्छुल्डो दिक्तयः) ! 
इसमें पदली चार बल्लुयें बात अन्हर्रोद्र थ कानून की परिमाप्रा के अनुसार पूर्ण विनिषिद्ध 
(4 ७०ण०७४ <०्छ(:३७३०४) हें, तथा पिद्दी ठप बरतयें अडस्थानुतार विनिषद (00प9:- 
घरणा० ९००१३७०००) द्वे (देखिये नीचे ए० ५६२००) ॥ 


भ्र्द्र प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


वर्गीकरण बडा लोव प्रिय हुआ । इसके अ्रदुरार पहला दर्ग उन वस्लुओं का था, जिनका 
उपयोग केवल युद्ध मे होता है, अत इबका व्यापार सदेव विभनिषिद्ध है। इसमे हथियारों 
तथा गोलाबारूद का समावेद होता है। दूसरा वर्ग विलास सामग्री वा है, जैसे ख्गार 
वो दस्तुये, इनका शुद्ध मे कमी उपयोग नही होता, अत इनता व्यापार कभी नििद्ध 
नही होता । तीसरा वर्ग घनराश्ि, खाद्य सामग्री, जहाज, इनके लिये श्रावश्यक साज- 
सामान झादि का है । इनका उपयोग युद्ध एव घ्ान्ति के दोनों वायों में होता है। 
इनका व्यापार परिस्थितियों को देखते हुए निषिद्ध या विहित होता है । यदि ये झात्रु 
को युद्ध मचालन में सहायता प्रदान करते है तो इनका व्यापार निषिद होता है। ऐसा 
न होने की परिस्थिति मे इनका व्यापार निषिद्ध नहीं होता। बाद मे इन्ही वस्तुओं को 
भ्रवस्थानुसार या पूर्णा विनिषिद्ध (007000792 07 46७5०]प्रा४ ९००07070७476) कहा 
जाने लगा 3 
१६वीं शताब्दी से अनेक राज्यो ने इन वर्गों मे आने वाले पदार्थों को निश्चित 
करने के लिये ग्रनेक सधियाँ की, डिन्तु इनमे गरिलाये गये विट्टित श्रौर निधिद्ध पदार्यों में 
पर्याप्त भेद है । घुद्ध के समय में विभिन्न राज्य परिस्थितियां वे ग्रतुसार अपनी समझ 
से वस्तुओं के उपयुवत वर्भीकररणा मे काफी हेरफेर करते रहे है ॥ (७८० तथा १८०० 
को प्रथम तथा द्वितोय सशस्त्र तटस्यताओ्रों ने विनिविद्ध पदार्थों की ससर्प्रा सर्यादित करने 
का निष्फल प्रयत्व किया । १८५६ की पेरिस की घोषणा में विनिषिद्ध श्षब्द का प्रयोग 
किया गया, किल्तु इसका लक्षण या व्याख्य( नही की रयी थी । १६०६ की लग्दन घोषणा 
में (अनुच्छेद २१ से २६ तब) विनिषिद्ध पदार्थों का विस्तारपूर्वक परिगएान क्या 
गया। इसके श्रतुसार निम्न वस्तुय विनिपिद्ध हैं-- प्रत्येक प्रकार के शब्त, वन्दुकों और 
तोपों से फैकी जाने बाली गौर इनमे भरी जागे बासी यस्तुयें, कारसूरा, युद्ध के लिये 
विशेष रूप से बताया गया वाहूद तथा अम्य विस्फोटक पदार्थ, तोप चढाने के यस्‍्त्र, इन्हे 
खीचने वाली गाडियाँ, सैनिक गाडियाँ, सैनिक काम के कपडे, से निक काम के साज, 
सवारी के और दुलाई करने वाले पशु, फौजी पडाव मे काम आने वाली वस्तुयें, जहाजो 
की रक्षा के लिये धातु की चादर, रणपोत, नाबे, केवत रस्यपोतों के काम में आने 
बाले बल-पुर्जे, र्गोपयोगी वस्तुओं के बनाने और मरम्मत करते के यन्त्र । लन्दन घोषणा 
के अनुसार उपपुकत वस्तुय पूर्ण रूप से विनिधिद्ध (86500७2 (009099900) सूची मे 
थी। इसमें राज्यो की यह प्रधिकार दिया गया या कि वे पूर्ण रुप से युद्ध के लिये उपयोग 
में आने वाली झन्य वस्तुयो वी विज्ञप्ति (]२०४भरीध्या/०0) प्रकाशित करके इस सूची 
मे जोड सकते थे । द्रस सूची के वाद इसम दूसरी सूची सादेक्ष श्रथवा अवस्थानुसार 
निषिद्ध पदार्थों (0०0४7४०७४] ८०7रप४७थ7० ) की थी । इसमे ऐसे पदार्थ थे, “ जिनका 
डपयोग युद्ध एव झान्ति के प्रमोजन पूरा करने के लिये हो सकता” था। इस सूची मे 
परिगणित पदार्थों मे भो विज्लेप विज्ञप्ति हारा अन्य वस्दुये जोडी जा सकती थी । इसमे 
खाद्य सामग्री, ईघन, जह।ज, रेल सामग्री जैसी वस्तुये थी, किन्तु फ्रास और रूस खाद्य 
सामग्री को पूर्ण रूप से निषिद्ध पदार्षो की सूदी से सम्झिलित करना चाहते थे । तीसरी 
“स्वतन्त्र सुची' (77०४ ]5) थी, इससे गिनाई गई वस्त्‌यें 'युद्ध के उपयोग मे न झा 


बिनिषिद्ध के तियम श्द्रे 


सकने के कारण कभी विनिपिद्ध घोषित नही की जा सकती थी । इनके प्रमुख उदाहरण 
कपास, ऊन, रबड तथा वच्ची घाते ()ध८६७॥॥० ०7०३) थी । 
किन्तु लन्दन घोषणा का राज्यों ने समर्थन नहीं किया। प्रथम विद्वयुद्ध से 
यह स्पष्ट हो गया कि उस वात का पूर्णो रू से निर्णाय नही विया जा सकता कि कौन 
से पदार्थ पूर्णोी रूप से निधि समझे जाय 3) तटस्प राज्या के स्वार्थ लड्ाई मे सम्मिलित 
होने पर त्तथा युद्धकारी राष्ट्र की स्यित्ति ग्रहण करने वर विल्कुल बदल जाते हैं, तटत्य 
रूप में दे जिन पदायों को निषिद्ध नही समभने, वाद मे उन्ही का व्यापार वजित समभने 
लगते हैं। नवीन वैज्ञानिक आविष्कारो के कारग्य तया समग्र युद्ध (०४४ फ़57) के 
विचार से विनिधिद्ध वस्तुओं के स्वरूप में मौलिक अन्तर ग्ना गया है! इसने लन्दन 
घोषणा की उपयुक्त तीन सूचियो तथा निविध वर्गीक्षरण के सूक्ष्म अन्तर को निरथ्थक 
बना दिया है । 
पूर्ण तथा सापेक्ष बिनिषिद्ध (5535०[ए७0८ गए रिशुबए४९४ 00गरावःव70 )--- 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि हथियार, गोलावारूद, रणपोत आदि कुछ वस्नुये 
केवल युद्ध में उपयोगो होतो हैं, ऐसी वस्तुझ्ा का व्यापार पूर्ण रुप से तिपिद्ध होता है, 
गत यह पूर्णो विनिषिद्ध (89७५००७९ (०४४४४७०००) कहलाता है । कुछ झन्य वस्नुएँ 
क्रेवल युद्ध फे लिए नहीं, किन्तु युद्ध एवं शान्ति के दोनों फालो के लिये उपयोगी होती 
हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, मानता, चाँदी कोयला | इनके व्यप्पार का निषेध उन्ही परिस्थि- 
तियो या अवस्थाओ से बिया जाता है जउ ये झत्रु द्वारा युद्ध खदालन के लिए स्रावश्यक 
या अत्यन्त उपयोगी हो । जब झजत्रु अनाज की कमी के कारण अपने टैश में खाद्यान्तो के 
बितरख के लिये राशन प्रणाली झारम्भ करता है तो उसका उद्देब्ष यह टोता है कि सेना 
को इस सामग्री की पूनि अ्रवाब रीति भे होनी रहे । इस भ्रजस्या म उस भेजा जाने वाला 
अनाज रोना के उपयोग में झा सकता है, अत दस दस परिरिबति म बिनिधिद्ध घोषित 
कर रिया जाता है। विश्प अवस्था श्र। म॒ विनिपिद्ध होने के कारण इसे प्रवस्यानुसार 
बिनिषिद्ध (0000॥7०7० (7०४४३४०ए० ) या सापेक्ष (॥१०१०४7५८) बिनिषिद्ध कहते हैं । 
यह वर्गीकरण १६वीं १७वी शताब्दी मे किया गधा था । उस समय लडाई 
करने वाली सेनाये बहुत छोटी हाती थी, इसमे युद्धकारी देश की जनसस्या का अत्मल्प 
अज्ञ ही भाग लेता था। किन्तु प्रयम्त विश्वयुद्ध के समय से युद्धकारी देशो मे 'प्रनिवार्य 
सैनिक सेवा की व्यदस्था हा जाने के कारण प्रत्येक वालिग पुरुष को सेना में भर्ती होता 
पड़ा है, देश के समूचे साधनों झा उपयोग यूद्ध को सफल बनाने के लिए किया जाता 
है, सरकार किसी भी समय किसी भी वस्तु को युद्ध सचालन के लिये आवश्यक समझ 
कर उस पर अपवा पूर्ग्पाणिवार स्थावित कर सकती है । रत झब यह समभा जाता है 
कि विनिधिद्ध को पूर्ण और सापेक्ष नामक दो वर्यों मे विमकत करने। तया इसमे सूक्ष्म 
झन्तर बताना भूवक्ाल को घटनामात्र रह गई हे। वर्तेगान समय में उसका कोई 
जियात्मक उपयोग नही रहा | इस समय पूरे रूप स विनिषिद्ध वस्वुओ का क्षेत्र दड रहा 
है और सापेध्ष चिनिपिद्ध का छेत सछुचित हा रहा है। बुद्ध की नदीत परिस्थितियों के 
झतिरित बज्ञानिक अपविष्कार भी इस प्रवृत्ति मे सहायक हैं | उदाहरणाएर्य, पहले कपास 
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का सुद्ध मे कोई उपयोग न होने के कारण इसे विनिषिद्ध पदार्थों भ नहीं ग्रिना जाता 
था। ऊपर (प० ५६३) यह बताया जा चुका है कि १६०६ की लन्दन घोषणा में इसका 
परिमणान स्वतस्त्र सूची मे किया गया था । किन्‍्तु इस घोपणा के छ वर्ष बाद १६१५ मे 
मित्रराष्ट्रो ने इसे पूर्णे विनिषिद्ध घोषित किया वयोकि इस बीच नवीन आविष्कारों के 
कारण विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिये कपास का उपयोग होने लगा था। 
पूर्ण निविड (805०0॥2 (०70४9०0१) --लन्दन घोषणा के भ्रनुच्छेद २९ 
भे १९ प्रकार के विभिन्न वस्तु-समूह्दो को पूर्णों रूप से निपिद्ध बतलाया गया था, पहले 
इनका उल्लेख हो चुका है (१० ५६२) । ये वस्तुर्ये सदेव निपिद्ध मानी जाती हैं, इनके 
लिये किसी विशेष घोषणा करने या सूचना देने की श्रावश्यक्ता नही | झनुच्छेद २२ मे 
ऐसे पदार्थों की सूची थी, जिनका प्रयोग केवल युद्ध के लिये नही होता था, फिर भी इन्हें 
बिज्ञेव घोषणा और सुचना के बाद पुर्गय निपिदध बताया जा सकता था | श्रथम विश्वयुदध 
छिड़ने पर विभिन सरकारी भादेश्ञो द्वारा पूर्रांतया विनिषेध की जाते घाली बस्तुग्रो की 
सर्या बढने लगी, २ जुलाई १६१७ की भ्नन्तिम ब्रिठिश सूची लन्दन गजट के दी परष्ठो 
में छपी । १६३६ में दूसरा विश्वसुद्ध छिन्‍ने पर ४ सितम्बर १६३६ के लन्दन गजट की 
पूर्णो निपिद्ध को सूची यद्यपि ब्यौरे की दृष्टि से सक्षिप्त टै, विन्तु वास्तविक दृष्टि से 
बहुत व्यापक है । इसमे मुख्य रूप से निम्न वस्तुप्रो के व्यापार का पूर्ण विनिषेध है-< 
(फ) सब प्रकार के शस्त्र, गोजाबारूद, विस्फोटक पदार्थ, रासग्यनिक युद्ध के लिये 
उपयुतत रासायनिक पदार्थ, इन्हे बनाने या ढीक करने की मशीनें, इन मशीनों के कल* 
पुर्जं, इनका उपयोग करने के लिए ग्रावश्यक पदार्थ, इनके निर्माण के काम रस ब्रानेवाली 
सामग्री, इनके उत्पादन या उपयोग के लिए प्रावश्यक अथवा सुविधाजनक वस्तु! 
(स्वर) सव प्रवार का इंघन (5४८)), जज तथा आवाश्य में परिवहन के सभी साधन, 
इनका निर्माण या मरम्मत करने वाली मश्गौनें, इतके कल-पुर्जे, इनके उपयोग के लिये 
आवश्यक औजार तया भ्रन्‍्य वस्तुये, इनके निर्माण में आने वाली सामग्री, इनके उत्तादत 
या उपयोग के लिये श्रावरयक या सुविधाजनक वस्तुएँ | (ग) सवादप्रेपए (0०एाएए- 
ग0७०0) के राब साघन, औजार, उपकरण, साज-सामान, नक्शे, चित्र, कागज, झत्रुता- 
पूर्ण कार्य करने के लिए सहायक या आवश्यक वस्तुएँ॥ (घ) सिक्के, सोना; चादी, 
पत्रमुद्रा इनके निर्माण मे उपयोगी या सुविधाजनक धातुएँ सामग्री, ठप्वे (06): 
च्लेटें, मशीनें गथा अन्य उस्तु एँ। थह सूची इतनी लचकीजी और विस्तृत है कि इसमे 
आवश्यकता पडने पर किसी वस्तु का समावेश किया जा सकता है। 
सापेक्ष या ग्रवस्वानुत्तर विन्‍नचिद (0०0)9रव0णारं 0०ए4०४००) -- पहले 

यह्‌ बताया जा चुका हे कि कुछ पदार्थ युद्ध एव शान्ति के दोवो कालो मे 

हुए भी कुछ विद्येष अ्वस्याओो से, जब प्रधान रुप रे युद्ध सचालन के लिए उपयोगी होते 
हैं, तो इनको 'अवस्थानुसार विनिदिद्ध/ घोषित किया जाठा हैं । आपेनहाइम के मर 
नुसार इसके लिए दो झत्तें होनी आवश्यक है' -(क) इन्हे जहाजो दारा शरद के देश 
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को ले जाया जा रहा हो। (ख) इन्हे सैनिक या नौसैतिक भ्रयोजनों की पूर्ति के उद्देश्य 
से ले जाया जा रहा हो | रिन्तु इस वर्ग मे क्नि पदार्थो को सम्मिलित किया जाय, इस 
दियय में विधिज्ास्त्रियो मे बड़ा मतभेद है ! विभिन्न देशो का व्यवहार और झाचरण 
भी इस पिपय में एक जैसा नही है । ऐसी वस्तुओं के सुख्य उदाहरण खाद्य पदार्थ, 
चघोडे, कोयला तथा अन्य ईंधन, घनराशि (१००८७) और रूईई हैं। 

(१) खाद्य पदार्य (80०6 अर्णी,)-- इसके सम्बन्ध म सामान्य रुप से बह 
माना जाता है कि साधारण अवस्था में इनक्के विनिषिद्ध होने की घोषणा नही करनी 
चाहिये। ब्लझ्लली (8]0त5000) ओर मर (]४००7८) का यह मत है कि इचनो 
सापेक्ष रूप से कभी विनिषिद्ध घोषित नहीं क्या जा सकता। हिनन्‍्तु अधिकाझ विधि- 
शास्नतियो का यह विचार है कि यदि खाद्य पदार्थ स्यल सेना अयवा नौसेता के उपयोग 
के लिये भेजे जा रहे हो तो इनका विनिषेघ किया जा सकता है। ग्रेट विटेन सौर जापान 
इस तियम का अनुसररप करते रहे हैं। जीगे भारयरेया (उ0णाहढ १शद्यहदाधााउ) के 
मामले भें १७६६ मे ब्रिटिश न्यायालय ने इस सिद्धान्त का समर्थन क्रिया। हालेड का 
यहू जहाज एमस्टईम से बैस्ट नामक वन्दरगाह को पनीर ले जा रहा था। यह वन्दर- 
गाह उन दिनो फास का नौसेनिक झड्डा था । उस समय फ्रास ग्लौर इगलेड का युद्ध 
चल रहा था। ब्रिटिश बेडे ने पनीर की खाद्य सामग्री ले जाने वाले इस तठस्थ जहाज 
को पकड़ लिया दर्योकि यह झ्‌ की सेनाओं के लिये पनीर ले जा रहा था। इस ग्राघार 
पर त्रिटिश न्यायालय ने पतीर को विभिपिद्ध माना | उसका यह कहना था कि यदि यही 

माल किसी “सामान्य व्यापारिक दन्‍्दरगाह' का भेजा जाता तो इसका ग्र्सनिक उपयोग 
होने के कारण इसे जव्त नहीं किया जा सकता था। १८८५५ ई० के चीन-फ्रक्‍प्त युद्ध 
में फ्रास ने चावल को विनिधिद्ध घोषित क्रिया क्योकि चोनी जनता के खाद्य पदार्थों में 
इसका प्रमुख स्थान या। १६०४ के रस जापान युद्ध में रुस ने चावल तया अन्य खाद्य 
पदार्थों को पूर्ण विनिषिद्ध घोधित क्या, ग्रेट ब्रिटेन दया स ० रा० झमरीक़ा ने इसका 
प्रवल विरोध जिया, एस पर इसे सापेक्ष तिनिषिद्ध माना गया । 879402 तया 0.8८४४5 
के मामलों में रूसी सर्वोच्च अधिग्रहण न्यायालय ने इस ग्रत्तर को स्वीकार किया। 
सन्दत घोषणा के अनुच्छेद २४ के अनुसार खाद्य पदार्थ सापक्ष रूप से जिनिषिद्ध हैं । 
प्रथम विश्वयुद्ध छिडने पर स० रा० अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेइ मे इस श्रश्न 
पर त्ीब्र मतभेद था। नडाई नुरू होते ही १५ अगरत १६१४ के परिपत्र (ट४०्छोश ) 
में अमरीका ने यह घोपणा की ढि अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के नियमा के अनुधार उसे युद्ध- 
बारी देश को झनाज भेजने का अधिकार है, वदर्ठे कि यह स्पलसना या जचमेना के उप- 
योग के लिये अथवा झत्र्‌ द्वारा अविक्ठतत या परिवेष्टित वन्‍्दरगाहो को न भेजा जा रहा 
हो। २६ मितम्वर १६१४ के तक्तव्य में ग्रमरोक्री सरकार द्वारा पुन इस वात पर दल 
दिया गया कि खाय परर्थ व्यापार की वैध वस्वुये हैं, शजूदेश के वन्‍्दरगाह को इन्हे 
भेजा जाने माय से ऐसे माद का पक्डना और दण्टित करना न्‍्यायोचित नही माना जा 
सकता | किन्त्‌ ग्रेट अिटेस इस विषय मे बिल्दुत विभिन सत रखता था । वह स० रा० 
अमरीका की यह मान्यता स्वीकार नही करता था कवि तटस्थ वन्दरगाहों को अथवा 
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शत्रु द्वारा अपरिवेप्टित या अनधिकृत वन्दरगाहो को भेजे जाने वाले खाद्य पदार्थ पकर्डे 
और जब्त नही किये जा सकते, क्योकि ये अन्ततोगत्वा झत्रु के प्रदेश में पहुँच सकते 
थे। १६१४ मे ब्रिटिश सरकार ने नावें तथा स्वीडन के कई जहाजो किम ([(7770)+ 
झलफ्रेंड नोचल (#॥7८० ]0०४७८।), ब्योनेस्तेयनें (छ०779(6:७८) तथा फ़रिडलेण्ड 
(7ग00॥0) को खाद्य पदार्थों, रवड और खाले कोपनहेगन ले जाते हुए मार्ग में पकड 
लिया ॥ कोपनहेगन यद्यपि तटस्थ बन्दरगाह था, यह माल वहां ले जाया जा रहा था, 
किन्तु तत्कालीन परिस्थितियों से यह प्रकट होता था दि इस माल के पहुँचाने का 
अन्तिम लक्ष्य स्थान जर्मनी है। ब्रिटिश स्यायालय ने वोपनहेगन के विछले वई वर्षों के 
व्यापारिक झ्ाकडे जांचने के बाद यह परिणाम निकाला कि युद्ध छिडने के पहले के तीन 
चर्षो मे प्रतिवर्ष डेन्माक मे सूअर की चर्बी का जितना आयात हाता था, ये जहाज उससे 
तेरह गुनी चर्बी एक महीने से भी कम समय मे कोपनहेयन ले जा रहे थे । इससे यह 
स्पप्ट था कि चर्बी डेन्मा्बं की सामान्य श्रावर्यकताओं से चहुत प्रधिक थी भ्रौर इसका 
अन्तिम लक्ष्य स्थान जमनी था । झ्तएव ब्रिटिश सरकार ने इमे जब्त कर लिया। 

१३ भ्रप्नेल १६१६ को ब्रिटिदा सरकार ने पूर्ण और सापेक्ष विनिषिद्ध (8950- 
गृएा8 ब70 ००एचा०घ०] ००्गाएव॑वगत) का भेद इस ग्राधार पर विल्कुल समाप्त कर 
दिया कि झतरुदेश के निवासियों की दतनी अधिक सरया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे युद्ध के 
कार्यों मे भाग ले रही है कि भव जमंनी की सैनिक झौर पसैनिक जनता मे कोई भेद 
या अन्तर नही रहा, जमेन सरकार ने सापेक्ष रूप से विनिपिद्ध सममी जाने वाली 
अन्नादि वस्तुओ का वितरण अपये हाथ मे ले लिया है, खाद्य पदार्थ सेना की आावश्यक- 
तायें पूरी करने के बाद ही अ्रसैनिक जनता को दिये जाते है, अत अब इनके सैनिक 
और भ्रसैनिक उपयोग का विचार करना और इस आधार पर इनके विनिषेघ को दो 
वर्गों मे बाँटना बिल्कुल वेकगर है। सम्पूर्ण खाद्य सामग्री प्रणरूप से विनिषिद्ध है। 
तटस्थ देशो के माध्यम से जर्मनी तक खाद्य घदायों की पहुँच बन्द करने के लिये तटस्थ 
देशो के लिये भी ग्रेट ब्रिटेन ने राणन की व्यवस्था आुरू की । इसमे इन देशो मे शान्तिकाल 
भे प्रतिबपं आयात होने याली वस्तुओं को औसत मात्रा तिकाली गई, युद्धकाल में भी 
इनके लिये इसी औसत मात्रा में वस्तुओं का आयात निश्चित कर दिया गया । इससे 
झधिक आयात की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध मे सह कल्पना की गई कि वे इनकी 
अन्तरिक आवश्यकतायें पूरी करने के लिये नही हैं उनका चरम लक्ष्य जमनी पहुँचना 
है ॥ ऐसे मभी खाद्य तथा अन्य पदार्थ रातते मे ही रोक लिय जाते थे | स० रा० अम 

रीका ने मित्रराष्ट्रो की ओर से युद्ध में सम्मिलित हाने के बाद तटर्थ देशो के साथ 
व्यापार के लिये लाइसेन्स लेने का नियम बना दिया यह वस्तुत राशन प्रणाली का 
दूसरा रूप था! 

सितम्बर १६६५ के भारत पाक सघर्ष मे पाकिस्तान ने विनिषिद्ध वस्तुश्नो की 

सूची का अत्यधिक विस्तार करते हुए इसमे चाय तथा जूट जंछे पदार्थों को भी सम्मि- 
लित कर दिया था (एशियन रिकाईर, पु० १६६५) । इस समय उराने रिवर स्टीम 
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सेवीगेशन कम्पनी के छोटे जहाजो द्वारा कलकत्ता लाई जाने वाली तबा वहाँ से विदेयो 
को भेजी जाने ठाली चाय को विनिधिड घाधित करते हुए इस जब्त करने बेचने की 
आज्ञा दी थी (स्टेट्स्मेन, १० अक्टूबर १९६५, पू० २) । पराविस्तान का यह कार्य कई 
हृष्टियों से अन्तर्राष्ट्रीय कानुन की अवहेखना करने वाला था। पहला कारण यह था कि 
विदेशों को भेजी जाने वाली चाय विनिपषिद्ध वस्तुआ ((०90729३700) की खूची में 
नही गा सकती थी। दूधरा कारण यह पा कि उसे पाविस्तान को पच्उय का झ्रधिकार 
नही था, वह युद्ध मे 'झत्रुसपत्ति' (एएशण9 शर०००६) ) को ही पकुड सकता था। 
भारत के विरुद्ध उसने युद्ध-घापशा करके लेडाई झुरू नहीं जी थी, झत मारतीय 
माल 'नत्रु की सम्पत्ति नहीं था ॥ 

(२) भारबाही पशु [82955 ० एपत८ए ) - प्रथम विन्वपुद्ध 
गाटियो और ट्रका का आविष्कार न हे से सैनिझऊ परिवहन सश्य छुलाए के 
भारदाही परुभ्ना-- घाडा, खत्चरा दारा हुआ दरते थे | घुटसबार सेसा पया तापखाया 
के लिए इनका अलाघारण महत्व था। गत उन्हें कर्द बार प्रूर्गानर स विनिधिद्र समझा 
जाता था। १६०० ई० की स० रा० झमरीका ही नोसेनिक युद्धसहिता (४७६4 १४7 
(06८) के अनुच्देदर ३६ में इसका स्पष्ट विधान टैं। रूस जापान युट्ध से रूसले 
भारवाही पश्मप्रा के सम्बन्ध मे ऐसी ब्यवरुण की थी । तन्‍्पन घाषणा के अनुच्छेद २२ 
में भी ऐसा ही माना गया । द्वितीय विश्वयुद्ध छिटने पर भा? वाटी परशुआ। का स्वान--- 
सोटरा और ट्रका ने ले दिया, सितम्बर १६३& न गेंट ब्रितेन द्वारा पृर्णण रूपये 
निपिद्ध वस्तुआ॥आ में “परिवहन कि सम्पूर्ण सायता ' कं रूप म इनका समावम जिया गया 
था । 





(३) कोरला (00७७) -- ररापाता का सचावन प्रात दप्पनक्रित और वेट्रोल 
द्वारा होता है, अत समुद्र म युद्ध करन के विश इनका टी - कायता तथा पेट्रोज 
असाधारण्य महत्य रखने हैं १८५४मसे ग्रेट द्वितन युद्धक्षारी देगा के रखपाता तथा 
सनौसैतिक दस्दरगाहा के लिए भेजे जाने दाने ऋायत क्ता विनिधिदर समझता रहा है । 
किन्तु १६५९ में फ्रास और इटली ने इस स्थिति कॉ स्वीजार नहीं क्रिया। १८८५ मे 
रूम ने यह घोघषणा की कि वह द्स विनिधिद्ध मानने क विय कभी अपनी सहमति नही 
देगा, किन्तु १६०४ से उससे कायदे, झत्कोहव ग्रादि प्रयक प्रदार के ईंबन का पुर 
विनिषिद्ध घापरित्र किया ॥ लन्दन की घापरा (ख्रन० २४) मे द। सापल विनिषिद्य 
माना गया प्श्म विख्वयुद्ध से ग्रट ब्रिटेन व पट्राल आदि खनित लला के झतिरिंक्त 
अन्य सभी प्रकए के इंधना का ऐसा ही माना | माटरा, हृदाए शहाका वा पतडिदया 
के पैट्रोल द्वारा सचानित हाने क कारण रसका पूणा विनिर्षेय किया शबा । जर्ननी ने 
कोयले, कोक तथा खनिज तेला को प्रग्पे रूप रे सता अच्य ईयना का सापेज्न सपयसे 
विनिधिद्ध माना । 

(४) घनराजि ($०४०$ ) - ग्सके सम्वना म सामान्य नियम यह है कि 
इसमे शनु को युद्ध मे कार सहायता नहीं मिलती इाहित | इस श्रत्वार की सहादइता 
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पहुँचाने वाला सोना-चादी, सिक्के, पत्रमुद्रा और ऋणा विनिषिद्ध माने जाते हैं। प्रथम 
विश्वयुद्ध के झारस्भ मे मित्रराष्ट्रो ने सोना-चादी तथा पत्रमुद्रा को सापेक्ष रूप से 
विनिषिद्ध घोषित किया था, किन्तू १६१६ मे उन्होंने इस वस्तुओं को घुर्ण विनिपिद्ध 
बना दिया । जमंनी ने भी इनका पूर्णो वितिपेध किया । 

(४) रूई (777७ 0०६००) के विपय में यह कहा जाता है कि १८६१ में 
अमरीकन गृहयुद्ध के समय विशेष परिस्थितियों के कारण स० रा० ग्रमरीका ने इसे 
पूर्ण विनिषिद्ध घोषित क्या, क्योंकि दक्षिणी राज्य दूसरे देशो से खरीदे जाने वाले 
हथियारों, गोलाबारूद और जहाजों का दास चुकाने के लिये भुद्रा के स्थान में रूई 
भेज रहे थे । किन्तु सामान्यत प्रथम विश्दयुद्ध से पहले रूई पूर्णत. विनिषिद्ध वस्नुझा 
में सम्मिलित नहीं की जाी थी । १६९०४ में जब रुस-जापान युद्ध मे रूसने इ्सके 
ऐसा होने की घोपरा की तो ग्रेट ब्रिटेन ने इसका भ्रतिवाद किया । लन्‍्दन घोषणा 
(प्रनु० २८) के श्रनूसार यह 'स्वततन्त् सूची' (7०० ॥5६) (देखिये ऊपर पृ० ५६२-३) 
में रखी गई । प्रथम पिश्वयुद्ध छिडने पर मित्रराप्ट्रं। ने इसे विनिषिद्ध घोषित नहीं 
किया । किन्तु जब नये वैज्ञानिक आपिष्कारो के कारण विस्फोटक द्रव्यो के निर्माण मे 
इसका उपयोग होने लगा तो इसके पूर्ण विनिषिद्ध होने की घोषणा की गई। 

चन्दन घोपरा मे दी गई सापेक्ष बिनिपिद्ध वस्तुप्नो की सूची श्रथम पिस्वयुद्ध 
छिडने पर गेट ब्रिटेन द्वारा स्वीकार नही की गईं। इसमे विभिन्न भ्रादेशो द्वारा परिवर्तन 
होते रहे । २ जुलाई १६१७ की घोषणा के अनुसार इसमे ३४ प्रकार की यसस्‍्तुएँ थी। 
दूसरे विश्वयुद्ध के आरम्भ मे ग्रेट ब्रिटेन की सापेक्ष विनिषिद्ध की सूची मे खाद्यान्न, 
चारा, कपड़ा तथा इनके उत्पादन मे उपयोगी सभी वस्तुझ्ो को सम्गिलित किया गया। 
जमनी ने भी ऐसा किया । उस समय अजजेप्टाइना, सोवियत रूस तथा कुछ ब्न्य राज्यो 
ने खाद्यान्नो को विनिषिद्ध वस्ठुआ की सूची मे सम्मिलित करने का विरोध किया। 
धानामा से हुए विदेशमन्नियों के सम्मेलन ने ३ अक्टूबर १६३६ को अपने “ग्रत्तिम 
निर्णय! (8 ४०) से यह कहा कि जो खाद्यान्न और वस्त्र असैनिक जनता के 
उपयोग के लिये हो, किसी युद्धकारी देश की सरकार के लिये या हसरी सेनाग्रो के 
लिये भ्रत्पक्ष या परोक्ष सप मे उपयोग के लिए न जा रहे हो, उसे इस सूची मे शामिल 
नही करना चाहिए । 

विरोधी गम्यस्थान (घठ5चा० 2८७00407) - कोई भी वस्छु केवल उसी 
दशा मे विनिषिद्ध होती है, जब उसे कसी युद्धकारी पक्ष के युद्ध मे उपयोग करने की 

दष्टि से भेजा जा रहा हो । किखी तटस्थ देश को भेजे जाने वाले हथियार या गोला- 


लक्ष्य क्या है। यदि यह शजुदेश के कसी व्यक्ति को या बन्दरगाह को भेजाजा रहा 
है तो इसे विरोधी गम्यम्थान (9059॥० तल्डधाभा०7) की और जाने बाला कहा 
जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यह माल सीघा झनुदेश के ब्यक्ति को न भेज 
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कर तटस्थ देश के किसी व्यापारी को इस इरादे से भेजा जाता है कि वह इसे झत्रु को 
पहुँचा देगा । ऐसा इरादा पत्ता लगने पर तटस्थ देश को जाने वाले साल का भी चन्तिम 
लक्ष्य विरोधी झन्रुदेझ होने के कारण इसे विनिपिद्ध माना जाता है । कई बार जद्दाज 
का गम्यरथान तटस्थ देश होता है, किन्तु उसे रास्ते मे दतु के वल्दरग्राह्म पर रुकना 
पडता है, इससे शत्रु की माल पहुँच सकता है, अत ऐसे माल को विनिपिद्ध समभय जाता 
है। १६३६ भे हैम्वर्ग के जर्मन अधिग्रहण न्यायालय ने मिन्ना (786 >ैगएय9) ने 
सम्बन्ध में ऐसे मामले पर विचार किया था। यह एक तटस्थ देश - इस्टोनिया का 
जहाज था, इसवा ग्रम्यस्थान स० रा० अमरीका भी तटस्थ था, किन्तु रास्ते म वष्तान 
का विचार कोयला लेने के लिये स्काटलैंड के वन्दरगाह पर स्वने वा था, इस कारण 
ऊस पर लद्दी लक़्डी वी लुगदी (9909) का न्‍्यायाजय ने विनिपिद्ध घापिय बिया । 
लन्दन घोषणा (झनु० ३०) के प्रनुसार पूर्ण विनिषिद्ध वस्तुन्ना के सम्दत्घ 
मे, निग्न अवस्थाओं में विरोधी गम्यस्थान समभ्य जादा है--माल का झनु को प्रथवा 
झत्रु की तटस्थ सेनाआ को भेजा जाता अनुच्छेद ३१ के अनुसार निम्नलिखित झव- 
स्थाओ में यह मासा जाना चाहिए क्रि पूर्रा विनिपिद्ध का विरोधी गम्यस्थान प्रमाणित 
हो गया है--- (क) जब माल झत्रु के कसी वन्दरयाह को था दानु की सझस्त्र सेना 
को भेजा जाय । (ल) जब जहाज को केवल शत्रु के वन्दरगाहों पर जाना हों थ्रा वठस्य 
देश के बन्दरगाह्‌ पर माल ले जाने से पहले रास्ते में शत्रु के बन्दरगाहों पर स्कना हो 
यथा दाचु की सेनाओं से मिलना हो । 
विनिषिद्ध सम्बन्धी अपराध के तीन आवन्यक्ष तत्व हैं। लारेन्स के मतानुमार 
पहला तत्द ऐसी वस्तुओं की टुलाई या परिवहन है, न कि इनेका व्यापार और बित्री | 
वटस्थ देजो के व्यापारियो को अपने देझ मे झन्ठुदेन के प्रतिनिश्चियो को हथियार तथा 
गोलावारूद बेचने का पूरा ग्रधिकार है, डिन्‍्तु जब बे दया शामग्री का तिर्बात क्यो 
म्ुद्धकारी पक्ष को करते हैं, तभी दूसरे पश्ष को झनु को भेजे जाने वाले इस माल को 
पकडने का झधिकार है। दुसरा झावश्यक तत्व विरोपी गम्यस्थान (्र0500९ 0०5६- 
240०7) है। ऊपर इसका वर्णन किया जा चुका है । तीसरा तत्व कसी युद्धकारी 
पश्ष को यह सामयो पहुँचाने के उद्देश्य से इसे जहाज पर लादकर यात्रा के लिए प्रादेशिक 
संमुद् से वाटर निकल जाना है । लार्ड स्टोवेल ने इसिना (7)073) वें मामजे मे कहा 
था कि वस्तुओो को अपराधावस्था सम (५७ त८९८४०) अर्थात्‌ छत्रु के वन्दरगाह की ग्रौर 
जाते हुए पका जाना चाहिए 
बिनिषिद्ध बी दण्ड व्यवस्था (?09/9 तिह ट्याएए08 (७शा9३४99श0)-- 
१६०६ की लन्दन घोषणा (अभ्रनु० ३६, ४० ) के ग्रनुस्तार यदि गूल्य, भार या परिमाण 
वी दृष्टि से किसी जहाज पर लदे माल म झ्ाधे से अधिक विनिषिद्ध वस्तुएँ हो तो ऐसे 
माल ओर जहाज दोनो को पकडा जा सकता है। इस प्रकार पकड़े गये माल शोर 
जहाजो को विचार के लिए अ्रधिप्रहफ न्‍्यावालयो के समक्ष प्रस्तुत दिया जाता है । 
यदि थह्‌ माल को विनिपिद्ध ट्हराता है तो इसे जब्व कर लिया जाता है$ यदि यह्‌ 
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जहाज को निर्दोप समममकर झुवत करता है तो इसे वे सब व्यय देने पडते हैं, जो इस 
अभियोग के चलाने में तथा भ्रभियोग वे: समय में इसे अपने सरक्षण (०६००५) मे 
रखने मे किये गये हो । विनिषिद्ध वस्तुओं के स्वामी का यदि इस जहाज पर, विनिषिद्ध 
मे व झागे वाता कुछ अन्य माल सदा हुआ है तो उसे भी जब्त कर लिया जाता है। 
किन्तु इस पर लदा हुआ अन्य व्यक्तियों का साल उन्हे वापिस लौटा दिया जाता है । 
गदि जहाज पर ले माल मे आधे से कम माल विनिषिद्य हो तो इसे जब्द करने के वाद 
जहाज इसके स्वामी को लौटा दिया जाता है। उ8 उरध्प्राधशा।८ः के मामले मे सर 
चिलियम स्काट ने यह तिरुंय दिया था कि 'राष्ट्रो के कानून! के वर्तेमान नियम के 
अनुगार जहाजों को विशिधिद्ध पदार्थों का परिवहन करने के लिये दण्डित नहीं किया 
जा सकता। विन्तु इस नियम के कुछ अपवाद हैं । यद्दि कोई जहाज विनिपिद्ध सामग्री 
के मालिक का है, भूठे कागजो के साथ भूठे गम्यस्थान पर जाता है तो इस जहाज को 
भी जब्त किया जा सकता है । 

*..८:परिवेष्टन और पिनिपिय (8०८६७०७ क्वा0 (०॥४०४००४) -- इन दोनों मे 
घनिए्ठ सम्बन्ध और सूक्ष्म अन्तर है। पिछले अ्त्याय में पहले यह बताया जा चुका है 
कि परिवेष्टन का उद्देश्य झतु के समुद्रतट सथा बन्दरगाहो का रणपोतों द्वारा ऐसा घेरा 
डालना है कि दूसरे देशो के साय उनका व्यापारिक सम्पर्व पूर्णुरुप से विच्छिन्न हों 
जाय, इसका राक्ष्य न केवल झतुदेश म आयात दोने वाती वस्तुओं वा भ्रवेद बन्द करता 
है, अपितु यहाँ से दूसरे देशा मो निर्यात होने वाली वस्तुओं के निर्ममन को भी रोकना 
है। वितिपिद्ध के आवव्यक्ष तत्व वस्तुओं का स्वरूप तथा विरोधी गरम्यस्थान 
(87४ए9 0९४॥09000 ) है । इसका उद्देश्य युद्ध मे सहायता देने वाली तथा शत्रु के देश 
को जाने वाती सामग्री को पकडना तथा छीन लेना है । इन दोनो मे तीन महत्वपूर्ण 
भेद है । 

पहला भद यह है कि परिवेप्टन मे इसके मगर पर सभी व्यापारिक जहाजों को 
पकडा जा सकता है, भले ही उन पर विनिषिद्ध वस्तुये लदी हो या न लदी हो । बिनि- 
पिद्ध म केवल उन्ही जहाजों का निम्नह हो सकता है जो उप्र बताई गई विनिषिद्ध 
सामग्री का बहन बर रहे हो । 

दूसरा भेद यह है कि दोनो के स्वरूप मे मौलिक अन्तर है । परिवेष्टन में शर्रु 
के समुद्धतट और बन्दरगाहो ताक पहुँचाने के सब मार्ग इस दृष्टि से बन्द कर दिये जाते 
है कि अन्य देशो के साथ उनका बोई सम्रक न रहे, किन्तु विनिधिद्ध में झत्रु को युद्ध में 
सहायता पहुँचाने दाला माल पकड लिया जाता है ॥ 

तीसरा भेद यह है कि परिवेप्टन प्रादेशिक दृत्टि से सीमित होता है, इसमे शत्रु 

के किसी विज्ञेष समुद्रतट या बन्दरगाह पर घेरा डाला जाता है, अत यह भौगोलिक 
प्रदेश की हृप्टि से मर्यादित होता है, किन्तु विनिरषिद्ध पदार्थों या वस्तुओं की दृष्टिसे 
सीमित होता है, इसमे ररासामग्री आदि कुछ विश्चित वस्तुओ का झनु तक पह़ुँचाना 
बजित होता है, भ्रन्‍्य वस्तुमो का दाज़ु तक पहुँनाना निषिद्ध नही है। परिवेष्टन में झत्रु 
को सब प्रकार की वस्तुएँ भेजना वजित होता है । 
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प्रथम्त एप द्वितीय विश्वयुद्धो मे इस दोनो का क्षेत्र इतना विल्तीरं कर रिया 
है कि अब इनमे क्पोई अन्तर सही रहाऔर ये लगभग निरथंक हो गये हैं। आजकल 
झुछो का रुप इतता ब्यापक और विश्याव क्री यवा है कि लगभग प्रत्येक बस्पु युछोप- 
योगी वन गईं है । “समय युद्धा (प०9] ५७7) के विचार ने लड्ाई की परिम्यितियों 
को बिल्कुल बदल दिया है । रवड, पट्रोल आदि दुद्घोपयोगी वस्तुओं म झ्रात्मनिर्मरता 
(झऋ5श2) प्राप्त करने के लिए इन्ह हृत्रिम रूपसे बनाया जाने लगा है। एसक्ा 
स्वाभाविद परिणाम यह टहुम्चा है हि विनिपिद्ध वस्तुओं की सूची वहत विस्तृत और 
व्यापक हो गई है शौर यह परिवेष्टन का कार्य करने लगी है । स्मिय ने लिखा है -- 
“विनिपिद्ध का कासून परिवेष्टन का प्रयोजन पूरा करने लगा है, पहनते परिवेप्टन की 
बडी सकोणें भोगालिक सीमाय होती थी, वर्तेमान परिस्यिलिया ने इसका झन्‍त कर 
दिया है। दो विश्वयुद्धों म दोनो पक्षोंकी भ्ोर से जो कुछ किया गया है, उसका अर्थ 
केवल यही है कि झत्र की आवश्यक्ताये पूरी करन वाली समप्र व्यापारिक वस्तुओो को 
नप्ड करने का अधिकार दूसरे पक्ष को है, मणे ही इन वन्नुझआ का परिवहन तठस्थ 
देश बा भण्ड फ्हराने चारा जहाज कर रहा हो गौर वह मान किसी मी देश से गुजर 
रष्टा हो ("४ इसरा स्वाभात्रिक परिणाम यह है रि परियेष्टन वा क्षेत झजु के विष 
समुद्रतट या बन्दरग्राह्म टक सीमित न रहकर, समृद्रों का सम्पूर्णो प्रदेश हो गया हे । 
इस हृष्टि से परिवेष्टन जा वाबून तरिनिषिद्ध के कानून मे सम्मितिय हो गया है। इसी 
तरह विनिषिद्ध के कानून की उपेजा करते हुए सभी जहाजो का पकटा जाने लगा है, 
भले ही उनमे विनिषिद्ध मात न सद्ा हप्रा हों। समत्र य्ध ! वी बर्तमाग परित्यिति 
में इन दोनो के अन्तर या भेद को बनाए रखना सम्मद नहीं रहा । 
फैसदिक ने लिखा है कि परिवेष्टन के कानून की भाँति जिसिषिद्ध के कानून 
का अधिकाश भाग पहल विश्वयुद्ध में समाप्त टो गय्या था टसकाजों ग्रश्ष शेप रहा था, 
झसकी समाप्ति दूसरे विश्वयुद्ध म हों गई ।९ स० रा० अमरीका ने दूसरा विश्वयुद्ध 
आरम्म होने से पटले ही यह प्रकट कर दिया कि उसने प्रथम विश्वयुद्ध में तटल्य देशा 
के जिन अधिकारों की रक्षा के लिए चटा आपह किया था, अगले दिज्वयुद्ध मे वह 
उनदी सुरक्षा पर दव नहीं देया, कठ्ाजि एसा करते कय परिणाम युद्ध मे सम्मिखित 
होना था । ग्रमणज्षी कांग्रेस ने कुछ व्यन्त्या के व्यापारिक टिता की सुरक्षा के जि 
“महामसूदा नी स्पतस्तता' क्षे परियाग का निशचय्र किया, बह यह नहीं चाहची थी 
कि इनके स्दार्थों पर आच झात के जारणा य अमरीका का युद्ध मे पटते के लिए विश 
करें। अत १६३६ में जब ग्रेड ब्रिदेत और घुरी राप्ट्रा ने विनिषिद्ध पद्ायों की विस्तृत 
सूत्नियाँ प्रकाशित की तो स० रा० अमरीक्षा ने इसका कोई प्रतिवाद नही किया । 
झविच्छिन सघुदो यात्रा क्षा सिद्धान्त (4#6 00&घपर णी ए.0घरमप्ए००5 
५४०)०८४) -- तटस्थ देया के जहाज विनिषिद्ध दस्तुआ का बटन करते हर पत्र जाते 








४. एच० ८० न्मिग्र-दी क्सम्सि गन दी तो आफ नेरन्त, इन भर 
७. फेलविक--इगण्टरलेशनलत् ला, पृ० ६४१ 
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से बचने के लिए छलपूर्णं रीति से काम लेते हैं, वे ग्रपनी यात्रा को दो हिस्सो में बाँद 
देते है या विच्छिन्न कर लेते हैं, ऊपर से दिखावे के तौर पर उनका गम्यस्थान शत्रु का 
समीपवर्ती कोई तटस्थ बन्दरगाह होता है, उनके काग्रजो में यही दर्ज होता है । यहाँ 
पहुँचकर वे ग्पना माल उतार देते है, इसका तटकर भी दे देते हैं और फिर यहाँ से 
इस माल को जद्दाज पर पुन लादकर अपने असली गम्यस्थान-शत्रु के बन्दरगाह को 
प्रोर प्रयाण करते हैं इसी प्रकार परिवेप्टन मग करने के लिए भी इसी कपटपूर्सो 
रीति का अवस्यम्बन किया जाता है। परिवेष्टित समुद्रतट के निकट किसी बन्दरयाह 
तक माल पहुँचाकर, वहाँ से उसे कसी अ्रन्य छोटी नौका या जहाज द्वारा झतु को 
पहुँचाने का प्रयत्त किया जाता है। स० रा० अमरीका के भ्रृहयुद्ध के समय दक्षिणी राज्यो 
को माल पहुँचाने के लिए इस उपाय का अवलम्वन किया जाता था। उस समय यह 
माल पहले लन्‍्दन, लिचरपूल आदि ब्रिटिश बन्दरगाहों से दक्षिणी राज्यो के समीपस्थ 
वैस्ट इडीज़ के नासौ आदि बन्दर्गाहो में ले जाया जाता था, यहाँ से दुबारा इन्ही 
जहाजो मे ग्रथवा दूसरी नीकाग्रा पर लादकर दक्षिणी राज्यो को पहुँचाया जाता था। 
तटस्थ देशों द्वारा इस प्रकार अपनी समुद्री यात्रा को दो भागो मे विमक्त करके 
शत्रु को प्रच्छन्न रीति से माल पहुँचाना बन्द करने की ६प्टि से “प्रविच्छिन्न समूद्रो यात्रा 
के सिद्धान्त! का विकास हुआ है। इसके अचुमार इस प्रकार परोक्ष रीतिसे माल 
पहुँचाने की हप्टि से दो हिस्सों मे वाट कर की गई समुद्री याता एक ही अविच्छिन 
यात्रा (207909000७$ ४०५५४०) मानी जाती है । स्टार्क ने इसका लक्षण करते हुए 
कहा है. “यह ऐसा साहसिक कार्य है, जिसमे माल का परिवहन पहले तो एक शठस्थ 
वन्दरगाह तक और पुन्र वहाँ से किसी दुरवर्ती तथा विरोधी गम्यस्थान तक किया जाता 
है। इस सिद्धान्त में इन दोनों को झत्रु के गरम्यस्थान तक एक ही परिवहन समझा जाता 
है ओर इसको ये सव परिणाम भोगने पडते हैं, जो तटस्थ वन्दरगाह बीच मे न पडने 
घर भोगने पड़ते ।”” सरल दाब्दो मे इसका यह झमभिप्राय है कि तटस्थ-बन्दरगाह की शोर 
जाते हुए भी इसके बारे में यह कल्पना की जाती है कि यह शत्रु के बन्दरगाह कीशोर जा 
रहा है और यदि इस पर कोई विनिषिद्ध पदार्थ लदे होते हैं तो जहाज झौर माल वैसे 
ही पकड लिया जाता है, जँसे डात्रु को बिनिषिद्ध माल पहुँचाने घाले पोत का निग्नह 
किया जाता है ॥ यदि एक ही जहाज तटस्थ बन्दरग्राह मे यात्रा मग करके यह माल गात्रु 
बे पहुँचाये लो इस थाना को एक ही मानते हुए इसे 'अविच्छिन्न यात्रा ((०078070005 
४०५०४०) का सिद्धान्त कहते है, और यद्दि यह साल तटस्थ बन्दरगाह पर उतारकर 
अन्य नौकाओों था जहाजों द्वारा आत्रु को पहुँचाया जाय तो इसे प्रविष्छिन्ष परिवहन 
(ए०प्राप्रण०५५ ए"शा59०::) का सिद्धान्त कहते है। आपेनहाइम के मतानुसार' इस 
सिद्धान्त का प्रादुर्भाव १८वी शती के अन्दर मे होने वाले एग्लो-फोंच युद्धों से हुआ है झौर 


४. .स्टार्क-छन इंद्रो-क्शन टू इटरलेशरल लॉ, कू० ३६ 
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बिसिधिद्ध के नियम भ्छरे 


यह १७५६ के नियम (?णॉ८ ० 756) को लाणशू करने का परिणाम था। झागे 
(पृ० ५७५ पर) इसका वर्णंन किया जा जायगा । इस नियम का यह अप्िप्राय था कि 
उपनिवेश्ो के साथ व्यापार का एकसान अधिकार उन पर अधिकार रखने वारे राज्यो को 
है। फ्रास ने सप्तवर्षीय युद्ध (१ ७४५६-६३) में हार्लैण्ड और स्पेन को भी अपने उपनिवेश्ञो 
के साथ व्यापार की श्रनुमति दो, क्योक्ति उसका अपना समुद्री बेडा निर्बेल था | तिटिश 
रणपोतो ने ऐसे जहानो को झतर्‌ घोषित करते हुए पकडना शुरू किया। इससे बचने के 
लिए ये जहाज पहले अ्रपता माल तटस्थ देश के बन्दरयाह में ले जाने लगे और वहाँ से 
इसे पुन लादकर अभशीष्ट स्थान पर पहुँचाने लगे । विलियम (398 ९७४/॥४णए १805) 
नामक जहाज के मामले मे यह सिद्ध हुआ कि इस तटस्थ जहाज ने स्पेनिश बत्दरगाह 
ला गुइरा (.8 60०७) से उस सगय तटस्थ स० रा० अमरीका के मैसानुसेट्स राज्य 
के एक बन्दरगाह के लिए माल लादा, वहाँ माल उतारने और चुँगी देने के बाद इस 
माल को अन्य भाल के साथ पुन त्तादा गया और यह जहाज स्पेन के बन्दरगाह शिल्वग्रो 
की ओर रवाना हुआ । ऐसे सभी उदाहरणो मे ब्रिटिश अ्रधिग्रहएा व्यायालय श्रौपनिवेशिक 
बन्दरगाह से तस्थ बन्द रगाह तक और यहाँ से शय्‌ के वन्‍्दरगाह तक एक ही अविच्छिन्न 
या अविरत यात्रा मानते थे और ऐसे जद्दाजी पर लदे माल को जब्त करने की श्ाजा 
देने थे। लाई स्टोवेल ने 'मेरिया' (७३ १(७59) नाक्षक जहाब के मामले से इस 
सिद्धान्त का सुल्दर प्रतिपादन करते हुए कहा था--"यह स्वाभाविक रूप से निश्चित 
सिद्धान्त है कि यदि कोई जहाज केवल किसी बन्दरगाह पर कुछ समय के लिए रुकता है 
और उस देश के सामान्य मादय में अपने माल के आयात द्वारा वृद्धि नही करता तो इससे 
उसकी समुद्री यात्रा मैं कोई ग्रस्तर नहीं आयगा, सभी दृष्टियों से इसे उस देदा की 
अ्रन्तिण बन्दरणाह तक की अविच्छिन्न यात्रा करने वाया समझा जाना चाहिए, जहाँ वह 
अपना माल पहुँचाने के प्रयोजन से जा रहा है।" 
अमरीकन गृहगुद्ध मे श्रनेक मागलो में रा० रा० अमरीका के अधिग्रहरा 
न्यायालय ने इस छलपूर्ण रीति से दक्षिशी राज्यों को सहायता पहुँचाने वाले जहाजो को 
दण्ड दिया तथा इस सिद्धान्त तय प्रवल सम्रंन किया। १८६४ मे बरसूडा (१7%० 
छलका) वामक जहाज इगलैण्ड से नासौ (वेस्ट इडीज) की यात्रा करते हुए पकडा 
गया। इस मामले में न्यायालय ने कहा --“जहाज के विद्रोही वन्‍्दरगाह तक पहुनने का 
गम्यस्थान प्रत्यक्ष (096०८) एवं परोज्ष (एाःणा) दोनो प्रकार का हो सकता है, 
किन्तु इससे इस विषय मे कोई अन्तर नही पडता । गम्यस्थान के पश्त पर इस बात का 
भी कोई प्रभाव नही पटता कि दस गाल क्यो सासौ से उप्र जा रहा है, बे कि वहाँ 
से इसे पुन लादा जाना हो | यह इस माल के परिवहन की अविच्छिनता (कारण 
0 प्५७०५9०7) को मग नहीं कर सकता | तटस्थ देदा से रवानगी झोर युद्धका रो देश 
के गम्यस्थान के बोच से एक तटस्थ बन्दरगाह को डालना विनिषिद्ध सामग्री ले जाने 
वालो तथा परिवेष्टन तोडने बालों का प्रिय उपाय रहा है। किन्तु जब उतके ग्रन्तिम 
गम्यस्थान का निहचय हो जाय तो इससे उन्हे कोई लाभ नही शिल यकबता। एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक वी इलाई रुव त्तक अविच्छिन या अविरत बनी रहती है, जब तक 


प्र्छ्ड अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


इसे एक निरिचित स्थान तक ले जाने वा इरादा भ्रपरिमित रूप से बना रहता है, भले 
ही इसे ले जाने वाला जहाज रास्ते मे बई स्पानो पर रुके और अपना माल उतारे ४” 
१८६६ में अमरीकी गृहयुद्ध के समय पोदरहाफ (एटस्‍शार्णी ) नामक ब्रिटिय जहाज 
तटस्थ देश मेक्सिको के बन्दरगाह मेटामो रोस (१(९४७४07०5) की यात्रा कर रहा था। 
यह वन्‍्दरगाह दक्षिणी राज्यों की सीमा के बिल्कुल साथ लगा हुआ था, रिया ग्रान्दे नदी 
पर इसके बिल्झुल सामने टैक्सास राज्य का द्रौन्सविले नामक नगर था । इस पर युद्धो- 
पयोगी सामान लदा हुम्ला था| तटस्थ बन्दरमाह वो जाते हुए भी इस जहाज को पकड 
लिया गया और इसका युद्धोपयोगी सामान जब्त कर लिया गया | इस विपय का एक 
अन्य सुप्ररिद्ध उदाहरण रौ्प्रिगबोंक (5फ:789०८) है। यह जिडिश जहाज १८६६ मे 
बहामा टापुभो मे नासौ के तटस्य बन्दरगाह को सामान ले जाता हुग्मा पकडा गया। 
स० रा० ग्रमरीका के अधिग्रहण न्यायालय ने इस इस आधार पर दण्डित किया कि 
इसमे लादे हुए माल से यह प्रतीत होता है कि इस माल का अन्पिम लक्ष्य कोई परिवेष्टित 
(800८४0९0) बन्दरगाह था। “उनका कहना था, हमे इसमे कोई सन्देह वड़ी कि 
परिवेष्टन तोडने के इरादे से ही दशा जहाज पर गान लादा गया था। इस माल के 
मालिकों का यह इरादा था कि नासौ मे इसे उतारकर ऐसे छोटे जहाज मे लाद दिया 
जाय, जो इस बडे जहाज की ग्रपेक्षा अधिक सुरक्षा के साथ माल को परिवेष्टित बन्दर- 
गाह में पहुँचा सके | अत कानून और पार्टियों के इरादे की दृष्टि से लन्‍्दन से परिवेष्टित 
बन्दर॒गाह तक की याता एक ही है और यदि यह अपनी याना आरम्भ करने के बाद 
इसके किसी हिस्से में पकडा जाता है तो इसे दण्डित किया जा सकता है।” 
इस निरंय की तटबस्थ देशो द्रा इस झाधार पर कटु आलोचना की गई कि 
इससे तटसरूथ देशो के अधिकारों का प्रपहरणा होता है, परिवेप्टन का प्रभाव तटस्थ देशो 
के बन्दरगाहो पर पड़ता है, इससे न केवल रात्‌ के, किन्तु तटस्थ देशो के बन्दरगाह भी 
परिवेरिटित हो जाते है। “प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की सरथा” की एक समिति मे इस निर्णय 
को “तटस्थ देक्षो के अधिकारों पर गम्भीर आक्रमण छताया । किन्तु 'ऐसे आकमण' 
जारी रहे । वोप्रर युद्ध के समय १६०० मे ब्रिटिश ऋज़रो ने पुर्तगगल के डेलगग्रो खाडी 
के तटस्थ बन्दरगाहो को जाते हुए तीन जमंव जहाज छण्यए८्शयाा॥ सध्ाय०ट तथा 
(०४०८० इस आधार पर पक्तड लिये कि ये बोझरो के लिए विनिधविद्ध सामग्री ले जा 
रहे है । जमनी ने इसका विरोब करते हुए कहा कि ये जहाज एक तटस्थ बन्दरगाह् से 
दूसरे तटस्थ बन्दरगाह को जा रहे है, अत इन्हे नही पकडा जा सकता । ब्रिटिश सरकार 
का यह दावा था कि ऐसा होते हुए भी इन पर ऐसी युद्धसामग्री लदी हुई ची, जियका 
अन्तिम लक्ष्य उसके गन्नुप्रदेश में पहुँचना था, ग्रत उसका कार्य सर्वधा न्‍्यायोचित था। 
अविच्छिन यात्रा का सिद्धान्त फ्रास ने क्रीमिया के युद्ध मे, स० रा० अमरीका 
ने अपने गृहयुद्ध मे तथा प्रेट ब्रिटेन ले दक्षिएरी अप्होक के बोझर शुद्ध मे स्वीकार एवं लागू 
क्या, किन्तु यो रोप के अन्य दे इसे स्वीकार नही करना चाहते थे । तन्दन सम्मेलन 
में इस बिपय में दोनो पक्षो म तीज मतभेद था। झन्त से लन्‍्दन घोषणा में इस विपय 
में यहें समझौता किया गया कि पूर्ण विनिषिद्ध (&७8४०00७ ०णाध/ब्ण्वा/त) के 


विनिविद्ध के मियम प्र 


प्रश्चिहून के बारे मे अविच्छिन्त घावा का सिद्धान्त पूरी तरह लागू किया जाय, भिन्‍्तु 
सापेक्ष विनिषिद्ध सामग्री के परिवहन के सम्बन्ध में इसे कुछ भ्रपवादों को छोडकर 
बिल्कुल लासू न किया जाय । इस घोपणा मे यह भी कहा गया कि जहाज था साल का 
आन्तिम लक्ष्य या गम्यस्थान भले ही कुछ हो, किन्तु यदि वह किसी अपरिवेष्टित 
(ऐर०७ए०्ट॒ः्दत८व) बन्दरगाहु की यातार कर रहा है, तो उसे नहीं पकड़ा जा 
सकता | इस घोयण्या का राज्यो ने ग्रबुसमर्थन (7२०७॥।८७४00 ) नहीं किया और दोनो 
बिश्वयुद्धों मे इस नियम की अनहेलता होती रही । निम्न उद्यदररा से यह भली भांति 
स्पष्ट ही जायगा। 
प्रथम पिरपयुद्ध छिउने पर तवम्बर १६१४ मे ग्रेट ब्रिटेन व न्यूयार्क से कोपेन- 
हेगन जाते हुए नावें तथा स्वीडन के किम (६99)) तथा कुछ ग्रन्य जहाजों को पकड 
लिया (देसिये ऊपर पृ० ५६६)। किम पर साले और रबउ लदा हुआ था। सर सेसमृश्नल 
इवान्स ते किम के मामले से निर्णय देते हुए कहा था - “ समुद्री एवं स्थलीय मार्ग हारा 
दुलाई के विषय मे श्मविच्छिन्न वाता या परिवहन जा सिद्धान्त वर्तमान युद्ध आरम्भ होते 
ही राष्ट्रों के कानून का अग वन चुका है, यह स्वीकार किये जान॑ वाले कातूनों तिर्णायों 
के सिद्धान्तों के प्नुजुल है। प्राघुलिक विधिज्ञास्तिया मे अधिकाश पिद्वान इससे सहमत 
है तथा यह आराघुनिक समुदी युद्ध में राज्यो द्वारा पालन क्यि जाने वाले आचरण के 
अगुएप है (” इस मामले में 3स सिद्धान्त का प्रवज प्रतिपादन करते हुए यह नियम जज 
एवं स्थल दोतों भागों द्वारा झनु को पहुँचाबी जाने वाली विनिपिद्ध सामग्री के बारे मे 
लागू किया गया । 
प्रथम विश्वयुद्ध मे ग्रेट ब्रिटेन ते झनेक सरकारी झ्ादेझो द्वारा अविच्छिक्ष समुदी 
यात्रा के रिद्धान्त को भान्‍्यता दी। ६ जूताई १६१६ के 'समद्री अधिकार रापरिपद्‌ 
आदेखश' (३४0९ कराछ्रैंणड 062047-00०००८॥) म जन्दरन घोषणा की उपयुक्त 
व्यवस्था (पू० ५७४) का परित्माग करते हुए बड़े रारत और स्पप्ड शब्दों मे यह कहा 
गया था --* अविच्छि न समुद्री याता अथवा अन्तिम ग्रम्यस्थान (एव 66॥73- 
धाक्या) का सिद्धान्त विनिषिद्ध तथा परिवष्दन के दोनों मामला में क्ियार्वित क्षिया 
जावगा ।” १६१७ में बाल्टो (89/0) के मामले मे यह कच्ची खाला के वारे म भी 
लागू क्यि। गया । स्त्रीडन का वाल्टो जहाज वोस्टन से गोवनवर्ग खाले ले जा रहा था । 
स्वीडन उस समय तटस्थ देश था, फिर भी ब्रिटिश रणपोतो ले उसे पकड़ छिया। खागो 
के स्वामी का यह कहता था कि इस पर अविच्छिन यात्रा का सिद्धान्त नहीं लयाया जा 
सकता क्योकि यहमसाय एक वटस्थ देश से दूसरे तटस्थ देख वे भेजा जा रहा है और यह 
सिद्ध नही किया जा सकता कि इसका चरम लष्य जरमनी है ) जिटिश सरकार का यह 
कहना था कि ये खाले बूट बनाने के लिए ले जायी जा रहो है, मे बूट जमनो की सेनागों 
के लिये भेजे जायेंगे !। इस आघार पर उसने वाल्टो का माल जब्त कर लिया 
१७४५६ के घुद्ध का नियम ( छ०७ ० ॥7० १४०७४ ०६ ५756) - इसका अविच्दिन 
याता के सिद्धान्त से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह कहा जाता है वि इस सिद्धान्त की उत्पत्ति इस 
नियम से हुई है। इगलैंण्ड और फ्ास के सप्दवर्षीर ( १७५६-६३) युद्ध म ग्रेट ब्रिेत के 
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समुद्री बेडे की प्रबलता के कारण फ़ास के लिये अपने उपनिवैशो के साथ फ्रेंच पोतो 
द्वारा व्यापार करना सम्भव न रहा । उसने हालैण्ड को यह व्यापार करते का झ्धिकार 
दिया । ग्रेट ब्रिटेन को बह सह्य नही था। उसने डय जहाजो को उन पर लदे माल के 
साथ पकडना शुरू किया । इन परिस्थितियों मे इस नियम का प्राडुर्भाव हुआ ? इस नियम 
के भ्रतुसार गान्तिकाल मे उपनिवेश तथा उसके सस्यापक मातृदेश (४०४८० 0०0फप79 ) 
में व्यापार का एकमात्र अधिकार मातृदेश के जहाजो को होता है, अत युद्ध के समय 
कोई तटस्थ देश किसी मातृदेश और उसके उपनिवेशो के बीच कोई व्यापारिक परिवहन 
नही कर सकता । १७६६ मे ताई स्टोवैस ने इम्मेनुएल (077ए०) के मामले में 
इसकी स्पा व्याख्या करते हुए कहा था--“जब तटस्थ देशों को घान्तिबाल मे किसी 
तटीय या औपनिवेशिक व्यापार में भाग लेना वजित हो तो य़ुद्धकाल में ऐसा ध्यापार 
करने वाले तटस्थ पोत शत्रु के व्यापारिक जलपोतों मे सम्मिलित समझे जायेंगे।” स० 
रा० श्रमरीका तथा जापान ने बाद मे १७५६ के नियम को स्वीकार किया। १६०६ 
की लन्‍्दन घोषणा ने दस विषय मे कोई विचार नही प्रकट किया । 
निरीक्षण और तलाशी का भ्रधिकार (06 ॥२896 ० ५०४१६ 406 58700)- 
तटस्थ जहाजों द्वारा परिवेष्टन तथा विनिषिद्ध के नियमों का भग रोकने के लिये युद्ध- 
कारी राष्ट्रो को यह श्रधिकार दिया जाना भ्रावश्यक है कि महासमुद्रो मे वे इतका 
निरीक्षण कर राके और इनकी तलाशी ले सके । अन्तर्राष्ट्रीय कानून मे युद्धकारी देशो 
का ऐसा अधिकार स्वीकार क्या जाता है, यही उनका निरीक्षण झौर तलाशी का 
अधिकार (२280 ० ४॥8६ 800 5०४८४) है। झ्पेतह्वाइम ने इसका लक्षण करते हुए 
लिखा है" कि यह्‌ तटस्थ व्यापारिक जहाजो का इस उद्देश्य से निरीक्षण का गषा 
आवश्यकता पडने पर तलाशी लेने का अधिकार है कि ये जहाज बरतुत्त तटस्थ देशों के 
व्यापारिक पोत हैं ये परिवेष्टन तोडने का, विनिपिद्ध सामयी ले जाने का या अतटस्थ 
सेवा (२८वाँ अध्याय) का कार्य नही कर रहे। इसके अस्तित्व का कारण इतता 
सुपप्ट है कि चिरकाल से, सार्वभोम रूप, से व्यवहार मे इसे स्वीकार किया जा रहा है। 
ग्रुदकारियो (3०॥॥8०:००५४) के पास केवल मात्र यही एक ऐसा साधन है, जिससे वे यह 
जानने मे समर्थ हो सकते दै कि क्या तटस्थ व्यापारिक पोत शत्रु को सहायता पहुँचाने 
का या उसकी झतटस्थ सेवा करने का इरादा रखते हैं।'” बिन्करशोयेक के कथनातुसार-- 
“यह सर्वेधा बंध है कि एक तटस्थ जहाज को रोककर यह निश्चय किया जाय कि वह 
केवल अपनी घ्वजा के कारण ही तटस्थ नही है, क्योकि इसे कपटपूणं रीति से लगाया 
जा सकता हे। किन्तु जहाज पर विद्यमान लेखपत्नो ()0277॥८75) के आधार पर मी 
बह बस्तुत त्टरथ है।” 
यह अधिकार युध्यमान देशो के रणपोतो (७४६:७४४०७) को ही होता है। वे 
इसका प्रयोग युद्ध छिडने के बाद और इसको समाप्ति से पूर्व ही कर सकते हैं। युद् 
बन्द हो जाने के बाद या शान्तिकाज मे उन्हे ऐसा कोई अधिकार नही रहता। इस 
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झधिकार का प्रयोग युध्यमान देझ्यी के प्रादेशिक सझुदो में अथवा महासमुद्र (0907 
868) मे ही हो सकता है । तटस्थ देज्ञो के प्रादेशिक समुद्र मे तिरीक्षण या तलाशी 
का कायें नह्ठी हो सकता ! इस अधिकार का प्रयोग केवल व्यापारिक और वैयक्तिक 
(9४४४९) जद्षाजों पर होता है, तटस्य देशो के सार्वजनिक (700/0) तथा रणखपोतों 
($(८७ ७ स्का) का निरीक्षण और उलाशी नही ली जा सती । डाक से जाने 
वाले जहाजो के विषय में कानूनी स्थिति स्पप्ट नहीं है। यदि इनके नामक का कप्तान 
नौसेना के श्रधिकारी होते है तो इन्हे रणझपोत समककर इस अधिकार के प्रयोग से 
मुक्त कर दिया जाता है। 
निरीक्षण को प्रक्रिया (१0८ [;0०८१४7० ० ४88)--इस विषय भे झन्पर्र- 
प्ट्रीय कानून के कुछ निश्िचत नियम नही है । प्राय इस सम्बन्ध में १६५६ की पिरेनौज 
की शान्ति-सधि के अनुच्छेद १७ को झ्ादर्श रामझा जाता है। इसी के श्राभार पर झनेक 
समुद्री राज्य झपने रएपोतो को निर्देश देते है। झत इस सम्वन्ध मे बहुत झरशों में लगभग 
एक जैसी प्रक्तिग और औपचारिक विधियाँ राब देशों मे पायी जाती हैं । जय युद्धवतरी 
देकश्ष का कोई रस्पपोत तटस्थ व्यापारिक पोत का निरीक्षण करना चाहता है तो वह 
धहते उसे रोकता है। रोकने से पहले भले ही उसने भूठा भण्डा लगा रखा हो हिन्‍्नु 
इसे रोकते समय उसे श्रपने देश का सच्चा भप्डा लगा लेना चाहिए । रोउने का 
भादेश एक-दो राली कारतूस छोडकर दिया जाता है, इस पर भी यदि बह न श्के तो 
रणापोत को इसे रकवाते के लिए झ्रावश्यक वल प्रयोग का श्रधिकार है । इसके रुर जाने 
पर रण्पोत से एक या दो अधिकारी नोका द्वारा व्यापारिक पोत पर इसके निरीक्षण 
के जिये भेजे जाते है। ये जहाज की शा्ट्रीयता तथा उसके माल और सवारियों फे 
स्वरूप के निश्चय करने का तथा उम्र जहाज के आने-जाने के तथा रुकने के बन्‍्दरगाहों 
का पता लगाने के लिये उसके काग्रजों की जाँच करते है। बढ़्धा इस प्रकार के निरीक्षण 
के लिये व्यापारिक पोत के कप्तान को उसके जहाज के सब क्ागजो के साथ रगापोत 
चर छुता जिया जाता है । जहाज के झछुज्य कागज ये है. उसकी रजिस्ट्री या प्रमाण" 
पंत्र, उस पर काम करने वाले भ्रधिकारियो तथा अन्य ब्योक्तियों की दैनिक उपस्थिति 
की नामावलि (%[०४० :0॥!), सरकारी दंनिक नौबिवरण पतिका (7.089७००१), 
माल का विवरणपत्र, माल के दहनपत्र (875 00 [80/08), यदि किसी व्यक्तिते 
जहाज किरागे ((ऋश्पभ्ा) पर लिया हो तो उसका प्रमाणपत्र | सदि इन सत्र प्री 
के निरीक्षण के थाद सव बाते सही पायी जाती है, किसी क्पट-व्यवहार का सदेह नहीं 
होता को, जशात को आगे, दुदने दिपा जाता है और उसकी, दिवरउए पतिका मे न्रफ्रिएए 
बी दात झछ्ित कर दी जागी है। किन्तु यदि जहाज के कागजो के निरीक्षण में इस बात 
का भदेह हो क्ति चह्‌ विनिषिद्ध सामग्री ले जा रहा है त्तो उसे रोइकर उप्तकी तलाजझी ली 
जाती है । 
हलाशी (5८४८४)--यह समुद्र मे रणपोत के एक या दो अधिक्रारियों द्वारा 
व्यापारिक पोत के कप्तान को उपस्थिति से लो जातो है । इसे लेते समय इस बात वा 
पूरा ध्यात रखा जाता है दि इसस जहाज वो या सात को वाई हानि स पहुँचे । दइसम 
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बल का प्रयोग नही होता चाहिये, कोई ताला जवर्दस्ती या वोडकर नहीं खोला जाना 
चाहिये ॥ व्यापारिक पोत के कप्तान का यह कत्तेव्य है कि वह सव ताले खुलवाये, 
किन्तु उसे ताले खुलदाने के लिये बाधित नहीं क्षिया जा सबता । यदि वह ताले नहीं 
खुलवाता तो यह जहाज को तथा उसके साल को प्रकडने का पर्याप्त कारण समभा 
जाता है। तलाशी लेने के वाद दि कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलती तो उसनी 
विवरण पजिका म यह वात अकित करके उसे आगे वढने दिया जाता है। किन्तु यदि 
इस पर विनिषिद्ध सामग्री लदे होने का प्रमाण मिल जाता है तो इसे पकड़कर झधि- 
ग्रहणा न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जयता है 4 यदि इस पर विनिपिद्ध सामग्री 
लदे होने का सदेह होता है तो इसके निराकरण के लिये तथा पूरी तलाशी के तिगे दसे 
रणपोत किसी बन्दरगाह गे ले जाता है। किन्तु रणपोत के नायक को ऐसा करते समय 
इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि यदि ग्रन्त में अश्रविग्रहणा न्यायालय द्वारा यह 
जहाज निर्दोप घोषित किया गया तो उसे इस प्रकार रोकने से हुई क्षति का पूरा 
मुप्रावजा देता पटैगा । अत समुद्र भ तलाशी लेने के बाद जय सदेह करने के प्रवल 
कारए और झाधार विद्यमान हो, तभी ज्यापारिक पोत को पक्डना उचित्त है ) 
तलाशी के सिये जहाजो को बन्द रगाहो मे लाना--पहते तठस्थ देशा के व्यापार 
मे ग्रनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने की दृष्टि से निरीक्षण ग्रौर तलाशी के झ्रधिकार 
पर अब्ेक प्रकार के भ्रतिबन्ध लगे हुए थे । प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धों मे "समग्र 
युद्ध! (7008 ए/श) को आावश्यकताओ के आछार पर युद्धकारी पक्षो दे इस प्रतिबन्घो 
बी घोर उपेशा और श्रबहेलना की । प्रथम विश्वयुद्ध से पहले यह वियम था कि निरी> 
क्षण और ततादगे के बाद ही तटस्थ जहाज पकडा जाय, तलाझी महासमुद्र मे ही लो 
जाय। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध मे ग्रेट ब्रिटेन ने तटस्थ परोतो को सदेह के कोई प्रमाण 
न होते पर भी पकड़कर पूरी तलाशी लेने के लिये अपने बन्दरगाहो में भेजवा भश्रारम्भ 
क्िय्रा। स० रा० अ्रमरीका इस समय तऊ युद्ध मे तटस्य था। उसने महासमुद्र मे तलाशी 
लिये बिना झपने जहाजा को पकइक्रर बन्दरगाहो मे भेजने कय प्रवल प्रतिवाद क्रिया। 
ब्रिटिश सरकार ने अपनी कार्यवाही के समर्थन म तीन मुख्य युक्तियाँ उपस्थित बी-- 
(क) वर्तमान भारवाही जहाजो का आकार और परिमाण बहुत बढ़ गया है, इनमे 
बिपिपिद्ध सामग्री को छिपातरर ले जाने दी अधिक सभावयाये है । इनकी तलाशी बडी 
जटिल, बटित गौर बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। ग्रत यह कार्य छुले समुद्र मे नही 
किया जा सकता | (स्व) पनडुब्वियो के विकास के कारणा समुद मे रखपोतों छाशा 
तलाशी लेना बडा सकटपूर्णा हो गया है। (ग) अ्मरीक्न ग्रह-युद्ध मे, रूस-जापान युद्ध 
मे तथा दूसरे वाल्कान युद्ध मे तटस्थ जहाजो को बन्दरगाहो में ले जाकर तताशी ली 
जाती रही है | तटस्थ जहाजो को इस प्रकार होने वाली सशुविधाओ और कठिनाइयों 
स मुक्त करने के लिये १६१६ म नीप्रमाणपत्रों (]४४शा०८०७) की प्रस्धाली स्वीकार 
की गयी । 
नोप्रमाणपत्र (२४७४८४:४४)--ये प्रमारुपत्र तटस्थ देश मे निवास करने वाले 
युद्धकारी देक्ौ के राजदूतो या वारिज्यदूतो द्वारा जारी क्ये जाते है, इनमे यह 


जबिनिपिदध के नियम घ्७६ 


प्रमाणित क्या जाता है कि इस जहाज पर सदा हुआ माल सर्वेया निर्दोप है, भरत इसे 
पकडना या जब्त नहीं करना नाहिए ) ऐसा प्रमाखपत्र होने पर सुद्धकारी देश इस 
को तलाझी के लिय नही रोकते ये । यह तटस्थ जहाजो के लिये बडी 
सुविधाजनक व्यतस्था थी ) इसका आरम्भ १४६० मे रानी एलिज्ञाबेथ की मश्कार 
द्वारा किया सया था, किन्तु व्यापक सपसे प्रयोग प्रथम विह्ृतवयुद्ध मे १६१६ स जुक्त 
हुआ । १६३६ में दूसरा विद्जपुद्ध छिडने पर इसका खूब प्रयोग हुआ तथा ऐसा प्रमारा- 
पत्र रसनेवाले जह्यज को तलाशी से मुक्त सममक्मा जाता था । जून १६४० म जर्मनी द्वारा 
फ्रास, हालेण्ड झौर बेल्जियम पर अधिर्पर करने के बाद ग्रेट ब्रिटेन ले नौपमारणपत्र 
की व्यवस्था को कठारतापूर्वक क्षागु किया । पहले नौप्रमाएप्त का अभाव मात्र किसी 
सटस्थ पोन के पकड़े जाने श्लौर दण्डित होने का पर्याप्त कारण नहीं था। किन्तु ३१ 
जुलाई १६४० को प्रकाधित किये गये ग्रेट बिटेन के “प्रत्यपह्मार सपरिपद्‌ आदेश” 
(०७४५०४३ 0/642# ॥0 (१०प्र०७॥) का गह्‌ प्रभाव हुआ - (क) सबि किरी माल के 
साथ नौप्रमाराप्र न हो वो इसे पकड/ और जब्त क्या जा सकता था। (ख) नौ- 
प्रमाएपच ने हाने की दशा में यह कल्पना की जा सकती थी कि यह साल शज््‌ के देश 
को भेजा जा रहा है । यद्यपि उस आदेश ने तटस्थ पोठ। के लिये स्पप्ट छब्दा में नौ- 
प्रमाणपत्र का देखा झनितायय वही बनाया । किन्तु भ्रव इन के बिया साल ले जाने बाजो 
का खतरा बहुत चढ़ गया शथा भ्रपन माल को निर्दोष सिद्ध करने का उत्तरदाधित्व उत 
पर झा गधा । इस झादेश की तटस्थ देझो द्वारा करु आलोचना की गई, किन्तु स्टार्क ने 
यह कहा है कि इसका समर्थन भ्रत्मपहार (फेट्छापध्थाड दे० ऊपर भ्रष्पाय २०) के वैब 
कार्य के रूप में रिया जा सकता है, इसका उद्देश्य परिवे्टन को सरल बनाना, घत्रु पर 
अधिक देबाच टादना और समूचे व्यापार का अनुमतिपतो की प्रणाली (55 अल्य रा 
98$$९$) द्वारा लियस्नण्ण करना था ४ 
लिरोक्षण प तलादों के मामले ( (१७४९७ एव ५७६ 500 5८9८॥)--निरीक्षरा 
और तलाभी के झधिक्ार के स्वरूप का स्पप्टीकरण अनेक मामली मे हुग है। इसका 
पहुता सुप्रसिद्ध उदाहरण मेरिया (»/8774 ) का है । यह स्वीडस का व्यापारिक जद्ाज 
था १७६६ म फ्रास और ग्रेट ब्रिटेन की लडाई के समय यह स्वीडिश रक्षक बड़े 
((००९०५) के सरक्षण गे जा रहा था। ब्रिटिश बेडे ने गेरिया की तलाशी लगी चाही, 
रक्षक वेडे द्वारा इसका विरोध करने पर मेरिया को पकड लिया यया । इसे दण्डित 
करते हुएं लाई स्टोवेल ने इस विपय मे निम्न तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादत किया-- 
६३४) युद्धकारी देश के रएपातो को फरिविवाद रूप से यह अधिकार है कि वे 
महाममुद में किन्‍्ही जहाहा का तथा उनके माल का निरीक्षण कर सक और सलाद 
ले सके । “मैं बढ़ता हैँ क्रि जहाजों का, साल का तथा गम्पस्थाना का स्वरूप कुछ भी 
कया न हो, जब तक इनका निरीक्षण और तलाझी नही होती, तव तब इसका ज्ञान वही 
होता । इन बातो को निद्िचत करने का प्रयोजन पूरा करन के लिए निरीक्षण भौर 
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ध्रच० अन्तर्राष्ट्रीय कामून 


त्तलाशी के श्रधिकार की आवश्यकता है।” 

(२) यदि इस मामले मे तटस्थ देश के पूर्णा प्रभुसचासम्पन्न राजा (807८०३87 ) 
को डाल दिया जाय तो भी युद्धकारी देश के विधिपूर्वक अधिह्त रणपोत हारा इसके 
निरीक्षण और तलाशी के अधिकार मे कोई अन्तर नही आता ॥ 

(३) इस अधिकार के हिसापूर्ण प्रतिरोध का परिणाम इस प्रकार निरीक्षण 
और तलाशी से बचाई जाने वाली सम्पत्ति और माल का जब्त कर लेना है। स्टोवेल 
के इस निर्णय से तटस्थ देशो वा भयभीत झर घिन्तित होना स्वाभाविक था। बाल्टिक 
सागर के देशो द्वारा १८०० मे दूसरी सझास्त्र तटस्थता (देखिये ऊपर पृ० ५२१) की 
सन्धि का एक प्रेरक कारण यह भी था । 

न्यायाधीश स्टोरी (5४०७) ने प्र॥6 शव्राशध्या4 7]078 के मामले में यह 
कहा था कि युद्ध के समय राष्ट्रो को सामान्य सहमति द्वारा निरीक्षण भ्रौर तलाशी का 
अधिकार स्वीकार किया जाता है और यह केवल युद्धकाल के लिये ही होता है । पच- 
निर्णय के स्थायी न्यायालय (एलफबणल्य+ 0०0८६ ण॑ #फएथधं००) ने. कार्थेज 

(एश४४४०) के मासले मे इस अधिकार को स्वीकार करते हुए कहा था--“सा्वे 
भौम रूप से स्वीकार किये गये सिद्धान्तो के अनुसार, एक युद्धकारी देश के रखपोत को, 
सामान्य नियम के रूप मे, यह झधिवार आप्त है कि वह तटस्थ देश्ञ के व्यापारिक पोत 
को खुले समुद्र में रोके तथा यह देखने के लिए उसकी तलाशी ले कि वह वटस्थता के 
नियमों, विशेषत: विनिषिद्ध के नियमों का पालन कर रहा है ।” 


प्रथम परिश्चिष्ड 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण मामले 


इस पुरतक मे अनेक स्थलो पर अन्तर्राष्ट्रीय कानुनर्विषषक विभिच सासलो 
या वादों ((१७४४८४) का उल्लेख किया गया है और अनेक न्यायालयों द्वारा दिये गये 
निर्णंयों का निर्देश किया गया है। यहाँ कुछ महत्यपुूर्णों मामतों भें किये गये निरणेयों को 
चर्चा इनका स्वरूप स्पष्ट करने की दृष्टि से कुछ विस्तार से की जा रही है। प्रत्येक 
भामजे के नामोल्जेसख के वाद कोष्ठक मे निर्णय किये जाने के वर्ष का तथा उराके बिपय॑ 
का निर्देश किया गया है । यहाँ पहले विदेशों के न्यायालयों द्वारा तथा बाद मे भारतीय 
न्यायालयों द्वारा निर्णीत मामले दिये गये हैं । । 9 


(क) विदेशी न्‍्यामालयों के मामले 


(१) चुंग ची चेउंग विरुद्ध राजा (१६३६)-- (प्रादेशिक रामुत्र मे साबे- 
जनिक जहाजो पर प्रदालतो का क्षेत्राधिकार तथा भप्रन्तर्राष्ट्रीय काबून) 3 
चुंग ची चेउय (0#णाड़ 0४५ (0॥८००६) नाम का एक व्यक्ति चीन के सशस्त्र 
सार्वेजनिद जलपोत (#उश८त एप७॥९ ४९५४९)) पर काम करने वाला नौकर था। 
जब यह जहाज हागकाग के ब्रिटिश दापु के प्रादेशिक समुद्र (वल्यगा/ठ्गावं छवाण्ा9) मे 
था तो चुंग ने इस जहाज के कप्तान डगलस कैम्पबैल पर गोली चचाकर उसे मार 
डाला। इसके बाद उसने जहाज के स्थानापन्न मुस्याधिकारी पर गोली चलाकर उसे 
घायल किया। मुख्याधिकारी ने जहाज को फोरने तेज रफ्तार से हागकाग वापिस ले 
जाने को कहा और यहाँ पहुँचने पर भ्रपराधी को गिरफ्तार करवा द्विया ग्रगा। इस 
मामले मे हृत्यारा और मृत व्यक्ति दोनो ब्रिटिझ प्रजाजन थे, किन्तु चीनी सरकार के 
सदसस्त्र जहाज पर काम करने के कारण चीनी सरकार की सेवा मे थे 
चीनी झधिकारियो ने इस मामले मे हत्यारे को उन्हे सौंप देने (फ्राा80॥- 
४७००७) की माँग की । किन्तु यह प्रार्थना दो कारणों से अस्वीह्ृत कर दी गई। पहला 
क्यरण यह्‌ या कि इस विपय मे अपील करने वाला ब्रिटिश नागरिक था । दूसरा कारए 
यह था कि यह हत्या हायकाय के प्रादेशिक समुद्र झर्थात्‌ ब्रिटिश प्रदश में हुई थी। 
हत्यारे वर हागकाग वी एक अदालत मे मुकदमा चला कर उसे प्राखदण्ड दिया गया । 
हत्यारे का यह दावा स्वीकार नहीं किया गया कि चीनौं सरकार की सेवा मे होने के 
कारण हाकक्ाग के न्यायालयों को उसका सामजा सुनने का अधिकार नहीं है । इस 
पर अभियुक्त ने इस निर्णाय के विस्द्ध प्रिवी कौसिल में अपील की, दिन्दु यह स्वीकार 


श्र अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


नही हुई। 
इस अपील मे प्रिवी कोसिल के सामने मुख्य विचारणीय ग्रइन यह था कि 
क्या स्थानीय ब्रिटिश न्यायालय को दूसरे देशो के सार्वजनिक जहाजों पर उस समय 
में किए गये अपराया के मुक्हमे सुनने का अधिकार है, जब कि वे जहाज ग्रेट ब्रिदेन 
के प्रादेशिक समुद्र मे हो । प्रिबी कौंरिल का यह सिरएंय था कि इन्हे इस प्रवार का 
क्षेत्राधिकार (ग07502009) है और इसे अस्वीकार करने का कोई वैध कारण 
नही है । 
इस मामले मे निर्णय सुनाते हुए लार्ड एटक्न (6॥570) ने ग्रन्तर्राप्द्रीय 
कानून पर प्रकाश डालते टुएु कहा-- “यह सदेव स्मरण रखना चाहिये कि जहाँ तक 
इस देज के न्यायालयों का सम्बन्ध है अन्तर्राष्ट्रीय कानुन उत रामय तक चैघ नहीं है 
जब तक कि हमारे अपने देश का घरेलु (]907725४०) कानून उसके सिद्धान्तों को 
स्वीकार एव ग्रहएा न करे। कोई ऐसी बाह्य गक्ति नहीं है जो हमारे मौलिक कानून 
(8०0० ००7॥४० 7.७०) पर अथया काजुती प्रक्रिया पर श्रपने नियमो को थोप सके। 
हमारी अदालतें एक ऐसे नियमसमूह की सत्ता मानती है, जिसे विभिन राष्ट्र पारस्परिक 
व्यवहार के लिये स्वीग्गर करते हैं। न्याय सम्बन्धी कसी विवादास्पद प्रइन पर 
अदालत यह निश्चय करने का प्रयत्व करती हैं कि इस विषय में क्या नियम है । इसे 
जान लेने के वाद वे इरो उस समय तक अपने घरेलू या देशीय कानून का भ्रग मानग्री 
जब तक कि यह नियम पालियामेट द्वारा बनाये गये कानूनोरे अ्रयगत ने हो झौर 
अ्रदालतो द्वारा ऐसा घोषित न किया जाय । इस झ्रवस्था मे यह प्रइन विचा रणीय है कि 
हमारे न्यायालयों ने दूसरे देशो के सावंजनिक जहाजा के लिए अपने अदालता के क्षेत्रा- 
धिकार से कौन-सी छूठे या उन्युक्तियाँ ([0070४॥3९3) स्वीकार कर रखी है म्ौर ये 
किन सिद्धान्तों पर ग्राधारित है ? 
क्षेत्राधिकार (307756॥2007) के विषय में दो सिद्धान्त लोकप्रिय हुए हैं। 
पहला सिद्धान्त यह है कि एक राष्ट्र के सावंजनिक जहाज को सब प्रयोजमो के लिये 
उस राष्ट्र के प्रदेश का एक हिस्सा समभना चाहिये ॥ यदि यह सिद्धान्त स्वीकार कर 
लिया जाय तो किमी देश के न्यायालयों क्यो उसके प्रादेशिक समुद्र से विद्यमान अन्य 
देशो के जहाजो पर होने वाले अपराधो के मयमले सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है । 
दूसरा सिद्धान्त यह है कि दूसरे देदा के प्रादेशिक समुद्र म एक सार्वजनिक जहाज (7090 
80779) को उस पर स्वामित्व रखने वाले राष्ट्र का प्रदेश नहीं समझा जाना चाहिए, 
देशीय न्‍्पाथानय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तो के अनुसार जहाज को इसके नाविक- 
बगें को तथा इसके सामान को कुछ उन्मृत्तियाँ प्रदात करेंगे। इनभे कुछ उन्म॒क्तिया 
का स्वरूप निश्चित हो चुका है, कुछ अभी तक विनादग्रस्त है। दरा विधार के अमु- 
भार इन उन्मुवित्यों काश्नाघार कोई स्थूल राज्यक्षेत्रदाह्मता (एच्नशपाणाब्र) 
नही है, किन्तु यह उस देश के कानून के ब्यनितायों ( एफ्ड्ञा।व्श्षाण्या5) पर आश्चित है । 
उन्मुविनयां कुछ शत्तों के साथ होती हैं और इस जहाज पर स्वामित्व रखने बाला देश 
इनवा परित्याग भी कर सकता है। ” 


अन्‍्तर्रोष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण मामले घपर 


“ज्थायाधीज्षो को इसमे तनिक भो सन्देह नहीं है कि दुसरा सिद्धान्त टीफ 
है। यह अ्रधिक युद्ध एवं दार्किक दृष्टि से, राप्ट्रो के उत्त समझौते को ध्यक्त करता 
है, जो ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करता है । यह प्रत्तेक' देश की एक सबसे बडी 
आवश्यकता के अनुरुष है, यह श्रावश्यकता अपने देश की सीमाओं म अपराधियों पर 
झअभियोग चलाकर तथा उन्हें दण्डित करके आन्तरिक अव्यवस्था से देश की रक्षा 
करना है ।”? 

“सल्ना हष्य्कोश यह है कि अन्तर्रा'ड्रीय कानून को प्रथाओं के अनुसार किसी 
प्रदेन में सम्पूर्तों प्रमुसत्ता रखने वाला प्रभु (80ए८८९४०) विदेशी राजाओं को उनके 
दूतो को, सार्वजनिक जहाजा को और इन हारा ले जायी जाने वाली नौसेना को अपनी 
कानूनी प्रक्तिया से कुछ उन्मुक्तियाँ (॥70707॥7८5) प्रदान करता है। ज्य किसी 
स्थानीय न्यायालय के सामने उन्सुक्लियों के विषय म॑ कोई प्रदन आप तो उसे यह 
निरचय करता है कि इस मामले मे उन्मुक्वि या छूट की सत्ता है या नही । यदि न्‍्याया- 
लघ को यह निश्चय हो कि इसकी सत्ता है तो वह इसे झपने उपक्तय ([070७/५६७) 
पर क्रियामक रूप देगा । विदेशी राजा, उसके दूत, उसकी सम्पत्ति तवा उसके सरशस्न 
जलपौता पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हों सक्‍ती। ये उन्मुक्तिर्या भती भाँति 
सुनिश्चित हो चुकी है। विचारणीय मामला एक युद्धपोत के नाविक वर्ग स सम्बन्ध 
रखता हें । यह स्पप्ट है कि ऐसे जहाज के नाविक वर्ग के झआन्तरिक भ्गइ कानूनी 
प्रश्यि से कट या उन्सुकित के अच्तर्त है। जहाज पर नाविक वग के एक व्यकित 
द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध किए गए अपराधां बरे स्थानीय न्वायोलेया को लैत्रेविकार 
तही है।? 

“४ *अझत जब हागकाग के प्रादेशिक समुद्र म चीन क जगी जहाज पर नाविए 
बे के एक व्यक्ति हारा एक अधिकारी बी रत्या हागी है दूसरे वी हाया वा प्रयत्य 
किग्रा जाता है + आर कम अमल इनक मना 4:42. इस अप राघ पर चीनी सरकार का क्षेत्राधिकार है। चीनी सरकार 
द्वारा अपराधी के भ्रत्यपंण की मॉँय विल्कुल ठीक होती अपराधी तथा मृत्र ब्यवित् वे 
ब्रिढिय नागरिक होने से इस मामले मे कोई अन्तर नही झाता क्‍्याकि दोना <द्धपोत 
वे! माविक वर्ग के सदस्य थ्रे । किन्तु यदि यद्द प्रार्थना की ही नही गई झौर पत्पर्षणण को 
प्रार्थना सपल नहीं हुई त। यह सममा जा सकता है कि चीनी सरकार इस दात के डिपे 
सहमत हो गई कि ब्रिटिश स्यायालप अपने क्षेयाघिकार का प्रयाग करें शौर हागक्राग के 
जिद 2 को इस अपराध पर विचार करने का अधिरु्र है 

है न स््य्र्द चैस्ट रैण्ड गोल्ड भाईनिय कम्पनी विच्द्ध राजा (१६०५). [धस्तर्राष्ट्रीय 
कानूम, राष्ट्रीय कानून, राज्य कर उत्तराधिकार ) 

बैस्ट रेण्ड ग्रेट जिटेत म रजिस्टर्ड हुई एक ब्रिटिश कम्सनी थी । यह टद्रान्लवात 

(रदा्षिण अप्वीका) म सोने की खुदाई का कार्य करती थी। इस क्स्पनी के सामने के दा 
पार्सत ताजालील दक्षिण अफ्रीकी गण्पराज्य (500फ्र ##059 ए८फ़॒ुछ5८) वी इच 
सरकार के अधपिकारिया ने पक लिये । उप समय के कावून के झनुसार सरकार के विय 
यह झावश्यक था कि जह या तो इस पायल को तोटा दे अयवा इसका मूल्य प्रदान कर। 


ध्ुदड पन्तर्राष्ट्रीय कानून 


यह घटना १८६६ में डचो तथा अग्रेजो मे बोभर युद्ध (800 एश ) छिंडने से पूर्व हई। 
इस लडाई के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने डचो के दक्षिण अफ़रोकी गसराज्य को 
जीत लिया, इसे अपने साम्राज्य का श्रग वना लिया । इसके वाद इस कम्पनी ने पुरानी 
डच सरकार के स्थान पर रथापित नई ब्रिटिश सरकार को झ्रावेदन-पत्र देकर उक्त 
दोनो पासेलो के सोने को वापिस करने अथवा इसका मूल्य प्रदान करने की माँग की । 
कम्पनी का यह कहना था कि विजय के बाद इस प्रदेश में स्थापित ब्रिटिश सरकार 
पहली डच सरकार की उत्तराधिकारिसी है, उसने पहली सरकार के सद अधिकार झौर 
दायित्व (00॥840००) भी उत्तराषिफार मे प्राप्त किए है और उनका पूरा करता 
उसका ककत्तंव्य है । 
किन्तु प्रिवी कौन्सिल ने कम्पन्ती की यह मांग रह कर दी और इसे अ्स्वीकार 
करते हुए प्रध्णन न्यायाघीश लार्ड एल्वरस्टोन ने अपने निर्णय मे भ्रस्तर्राप्ट्रीय कानून की 
बघडी[सुन्दर ध्यास्या की । “प्रावेदकों द्वारा उपस्यित किये गये बिधिशास्त्रियों (एछाई5 | 
के प्रन्यो के विशिष्ट उद़रणो पर विचार करने से पहले हम इस विपय पर विचार 
करना चाहते हैं कि क्‍या अन्‍्तर्राष्ट्रीय कानूत के अनुसार सैद्धान्तिक रूप से विजेता राष्ट्र 
को विजित राप्ट्र के सभी दायित्वों का पूरा करना आवश्यक है। हमारा विचार है कि 
सैद्धान्तिक रूप से इसे स्वीफार नहीं किया जा सकता। सधि करते समय विजय करने 
वाली दक्ति विजित देश के वित्तीय दायित्वों के सम्बन्ध भे मनचाही शर्ते रख सकती 
है, यह पूर्णो रूप से उसकी इच्छा पर तिमंर है कि वह किन शर्तों का पालन करेगी । 
इस विषय मे एकमात्र कानून सैनिक शक्ति का है। हमे इसका कोई कारण समझ 
नही पाता कि चुप्पी का यह अर्थ क्यो लगाया जाय कि वह इस वात का सूचक है क्रि 
नई सरकार विजित राज्य की सरकार के साथ हुए वर्तमान सभी ठेब्रों या सविदाप्रो 
((७०७/४४०४०४५) को स्वीकार करती है । अनेक मामलों मे यह कहा जा चुका है कि 
एक सरफार द्वारा दूसरी सरकार को किसी प्रदेश के हस्तास्तर (0८5४००) का ग्रमिं- 
प्राय यह कभी नहीं हाता कि उस प्रदेश के व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त कर ली गई है। 
यदि ऐसे प्रदेश मे सम्पत्ति का कुछ भाग कोई व्यक्त किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, इसे 
गिरवी या रेहन पर रखता है, या इस पर कोई स्वत्व (,८॥7) पैदा हो जाता है, तो 
इससे उत्पय होने वाले विचारणीय प्रइन उनसे सर्वेथा भिम्र ढोते है, जितमे यह विचार 
किया जाता है कि विजित राज्य के सविदा सम्बन्धी दामित्वों को विजैता राज्य कहाँ 
तक स्वीकार वरता है। इन कारणो से हमारी यह सम्मति है कि आवेदकों के आवेदन 
पत्र से भाँगा गया कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जिये यह अथवा अन्य वोई न्यायालय 
ब्रिटिश सरकार से कम्पनी को दिलवा सके ॥/ 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप पर तया राष्ट्रीय (१४णमाथफ्श) कावुद के 
साथ इसके सम्बन्ध पर प्रकादछ डालते हुए दय निर्णय गे यह कहा गया था “यह बिल्कुल 
खत्य है कि जिन नियमों को सब सम्य देशो ने स्वीकृति प्रदान की है, उन्हे हमारे देश 
की स्वीहृति भी अवश्य मिवर चुदो है । अन्य देशो के साय हमने सामान्य रूप से जिन 
क्ियमो की स्वोहृति दी है, उसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है । इस रूप भे हमारे 
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राष्ट्रीय न्‍्यायालय इन नियमो को स्वीकार करते हैं ओर श्रावश्यकता पडने पर इन्हे 
लागू करते हैं ! किन्तु इस प्रकार स्वीकार किया जाने वाला रिद्धान्त ऐरा होना चाहिये 
जिसका आझ्रावश्यक रुप से पालन करना विभिन्न राष्ट्रों ने वस्तुत स्वीकार किया हो । 
लागू किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिये यह आवश्यक है कि उसकी सत्ता 
सनन्‍्तोपजनक साक्षी द्वारा सिद्ध की जाय ! इस साक्षी से यह प्रदर्शित होना चाहिये कि 
इस प्रकार के विशेष सिद्धान्त को हमारे देश ने स्वीकार कर लिया है या इसके अनुसार 
आचरण किया है या वह सिद्धान्त इस प्रकार का है, इसे इतने व्यापक भौर सामान्य 
रूप से स्वीकार किया जाता है कि इसके बारे से यह वल्पना नही की जा सकती कि 
कोई सम्य राज्य दरो अरवीकार करेगा। दस विधपय मे यह रमरण रखना चाहियेकि 
सुविख्यात और चिद्वान्‌ विधिशाम्नियो (70775) के ब्रिचार मात्र अपनेझाप में कसी 
सिद्धान्त को भब्रस्तर्राष्ट्रीय कायूस का नियम रिद्ध करने के लिये पर्याप्त नही है। इन 
विधारो को या तो अन्तर्राष्ट्रीय समभौते का स्पप्ट समर्थेन मिलना चाहिये या विभिन 
राष्ट्री के व्यवद्ारों (07६०॥८८५) मे बार-बार व्यावहारिक स्तरीकृति द्वारा इन विचारों 
का हक कानून के 4९2 झने -शने दिवास होना चाहिये।” 

८०८४ दी पाक्वेद हबाना ऋ। लौला (१८६९६) -- (मछली पराड़ने वाले जहाज 
और राष्दूर को प्रथाये)--१८६८ ई० में स्पेन और सं० रा० अमरीका में युद्ध घत 
रहा था। इस समय एक भ्रमरीकी रणपोत ने पाफ्वेट हबाना (ए3प०८( मिब/ढ72) 
और चोला (,08) नामक दो जहाजो को पकड़ लिया, क्योकि इन पर स्पेन का भण्डा 
फहरा रहा था और इनका स्वामी एक स्पेनिश नागरिक था। इत जहाजा पर किसी 
प्रकार के हथियार या रणसामग्री नहीं, किन्तु ताजी मछली नदी हुई थी, ये मछली 
का शिकार करने वाले जहाज ये । इन्हे इस वात का ज्ञान नही था कि दोनो देशो मे 
बुद्ध-घोषणा हो चुकी है और इन देशों ने झत्रु का समुद्री शातायात रोकने जिये परि- 
बेप्टय (80.]:866) डाल रखा है। इन जहाजी ने इस बेरे को तोडने का कोर्ड पयत्न 
नही क्या, पकड़े जाने के समय किसी प्रकार का विरोध नही क्या । इनसे दबु को 
कसी प्रकार की सद्दायता पहुँचने की सभावना नही थी । किन्तु इतका माल युद्ध मे 
अधिगृहीत (92८) समझा गया और एक न्यायालय की आज्ञा हारा वेच दिया गया । 
।2030 2030 की इस आज्ञा के विषद्ध स० रा० झमरीवा के सुप्रीम भोर्ट मे ग्रपीज 
को गई । 

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बहुमत का यह निर्णय था कि मछली का शिक्षार 
करने वाजे णहाजों को युद्ध में इस प्रकार नहीं पकड़ा छा सकता। सभ्य राष्ट्रों का 
इतिहास ऐसे उदाहरणो थे मरा पडा है, जिनमे मछतो पकड़ने वाले जहाजा को पकडइने 

(एण्ड) के योग्य नही माता गया ) यह सत्य है कि इस तियम को फ्रेंच राज्य- 
भान्ति में थोदे समय के लिये नहीं माना गया, किल्नु इसे १८०६ से पुन साना जाने 
लगा और इसके बाद रे इसका निरन्तर पालय होता रहा है। यहि सछती पकने वावे- 

जहाज अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं, शव को कोई सहायता या सूचना नही देने अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं, शत को कोई सहायता या सचना सही देते 
तो इन्हे अपने सव हे सपने सव औौजारो/ उपकरणो, साल उपकरणों, साल और ताविक-वर्य-कै साथ पक जान योग्य 
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नही समभा जादा आहठिये। किस्तु अत्पमत रखने वाले न्यायाधीशों फुलर (ण॥०)+ 
25 अयाए मामा २22 पकडतने 
हॉलान (प्रथ्नाशा) और मेकेन्र (४४८८८४७४) का यह मत थाकि मछली पक 
वाले जहाजो को पकडने (0७7ए/८) से मुक्त मानने की परिपराटी अन्तर्राष्ट्रीय 
कानूच का आचारिक नियम (८ए४०ग्ाआए ॥१0]९) नहीं बना, यह केवल शिप्टतावश 
पाचन किया,जाये बाला नियम है. बज ाउ 4, 

इस मामले मे बहुमत के निर्णय को सुनाते हुए न्‍्यायाघीश ग्रे (5799) ने 
यह कहा---/अस्वर्राप्ट्रीय वानून हमारे कानून का ग्ग है। उपयुक्त क्षेत्राधिकार 
रखने वाले न्यायातयों द्वारा इसका निश्चय किया जाना तथा प्रशासन किया जाना 
आवश्यक है । जय किसी वियय में कोई सि न हो, इसे नियन्त्रित करने वाला सरकार 
का ग्रादेश अथवा विधानयभा का कोई कानून न हो तथा न्यायालस का कोई निर्णय 
न हो तो ऐसे विपय में सम्य राष्ट्रों मे प्रचलित ग्राचारों (00$(0घ$) तथा प्रथाओ्रों 
(ए89868$) का अवलम्बन लेना पडता है और इतकी साक्षी के लिये ऐसे विधिश्नास्त्रियो 
तथा इनके टीकाकारा के ग्रन्थ देखने पडते है, जिन्होंने वर्षो तक झनुसन्घान तथा झनु- 
भव द्वारा इन विपयो का झच्छा परिचय पा लिया है। न्यायालय दन ग्रन्थों का सहारा 
इसलिए नहीं लेते कि वे लिखने बातो के ये विचार जानना चाहते हैं कि श्न्तर्राष्ट्रीय 
कानून किस प्रकार का होना चाहिये, किन्तु वे इन्हे इस बात की विश्वसनीय साक्षी 
रामभते है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप वास्तव मे क्‍या है ?”” 

(४) चरकियेह (१८७२) (श्रस्तर्राष्ट्रीय ब्यक्षि) चरतियेद ((कधा- 
पद) मिश्र के खदीव (शासक) का एक जहाज था। १६ अक्टूबर १८७२ को इगलैंड 
की टेम्ज नदी में इसबी एक दूसरे जहाज स्टीमशिप बटेवियर (8 5. छशशाक्ठ) से 
टककर हो गई और इगे बहुत क्षति पहुँची । बढेत्रियर के मालिको ने इसके लिये ग्रिश्वी 
जहाज को जिम्मेवार ठहराया, इसके विरुद्ध एफ मुकदमा चलाया, टक्कर से होने वाली 
क्षतिपूर्ति के हर्जाने के लिये दावा किया । 

इस पर भरनियेह की ओर से अपने विरुद्ध कानूनी कार्यवाही को रोकने के तिये 
एक आावेदन-पत्र इस आधार पर दिया गया कि यह जहाज मिश्र के खदीव की सम्पत्ति 
है। वह एक स्वतन्त्र राजा या प्रभु ([ए66एथात०7६ 50४८ल्‍कष्ठा) है, मतएव वह 
ब्रिटिश सौसैनिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नही है ॥ जिस समय यह टक्कर 
हुई, उस समय इस पर ठर्की की उस्मानिया नौगेना (0प०छावण ३४७५) का भण्डा 
फहेरा रहा था। उन दिनो सदीव टर्ी के सुलतान के ग्राधघीन समझा जाता था। 

न्‍्यायातय ने सिश्ष की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करते हुए यह निर्णय 
दिया कि उस समय सदीन राभी हत्टिया से एक स्पत्तन्त्र राजा या प्रभु नही था तथा इस 
द्शा 22 सम्पत्ति स्थातीय न्यायालयों की कानूनी कार्यदाही से मुक्त नही है! 

(४) हेलसिलासी विरुद्ध केबल एण्ड वायरलेस लिमिटेड (१६३६) --(राज्य- 
विषयक उत्तराशिकार) -- केवल एण्ड वायरनेस तिमिटेड (03७6 घाव एशस्वा55) 
3.09 ) ग्रेट ब्रिटेन को कम्पनी थी, इसने १६३४५ में ईबियोपिया (एबीसीतिया) के 

डाक-तार विभाग के सचालक के साथ ग्रेट ब्रिटेब और ईबियोपिया के बीच वेतार की 
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तार आअवरथा कराने दे! तिये एक ऋनुवन्ध ((>ाप*ण) विया । इसके अनुसार कम्पनी 
ने बथियोपिया की सरकार को कुछ रात्मि देनी थी। 
इसी बीच इटली ने इथियोपिया पर अ्रधिकार कर सिया तथा ईवियोपिया के 
संखाट हेलसिलासी को यहाँ से भागकर इगलैण्ड ये अरग लेनी पदी! यहाँ उसने उच्त 
कम्पनी पर उपऊुक्त अनुबन्च के अनुसार देय राशि प्राप्त करते के जिय्े अभिभोग 
चलाया । कम्पनी ने यह तो रदीफार किया कि उसे इस अझनुवन्ध की राषधि अदा करनी 
है, कित्तु उसका यह कहना था कि उसे लन्‍्दन के इटालियन राजदूत का इस ग्याध्य का 
एक पत्र मिला है छि यह राशि हेलशिलासी को न दी जाय, उिन्‍्तु इटली की सरयार 
को दी जाय । कम्पनी या यह भी कहना था कि इटती ने ईशिग्रोपिया छतो झपने राज्य 
कया अग बना लिया है, अत वह उस देश का सर्वोच्च झासक या प्रभु (50४४०) 
ही गया है। प्रिटिस सरकार ने इटती की सरकार को ईब्रयोपिया की तथ्यानुसार 
सरकार (05/5:0-00६ ८८एणद/() मान लिया है । कम्परी द्वारा दी चाने वावी राशि 
सरकारी ऋटण की राशि है यह ईथियोपिया म सर्तोच्च रचा राबन बाजी सरकार बा 
दी जागी बाहिवे औौर यह सत्ता इस समय इटली की सरकार है | 
इटली शी सरकार दस सासले के निर्ंय के विग्ये #सी व्िडिये स्यायायय का 
क्षेत्रापिक्वार मातने को तैयार नहीं थी। अत त्यायातय ने ग्रेट ज्रिडेन के विदेश वाया विय 
(#0706० 096०) से सज्जाद्‌ हेवसिलासी की तथा ईशियोपिया से इठालियन 
सरवार की स्थिति पर प्रकाश डालते के लिये कहा। विदेश व्पॉलिय का यह उत्तर था 
कि ब्रिटिथ सरकार सम्राट हेलसिलासी को ईवियोपिया का विध्यदुसार (/96 700) 
समझाद मात्रती हे तथा इटली की सरकार को ईशियाप्रिया के सव हिल्य को श्रपने 
नियन्नए में रखते वाली वास्तविक या तध्यानुसार (05 (909) सरस्ार मानती है। 
इस सूचना को पाने के वाद यह मुकदमा सुनने वावे न्‍्याताधीग वेनेट (8ाण्थ) ने 
पह निर्सय दिया कि इटालियन सेना ठारा ईथियोपिया पर किये जाने वात अधिकार 
दया दृद्ालियत सरकार तारा उस देय की वास्तविक सरकार दत जावे के कारग्ण यद्यपि 
हेलमिलासी से उसदी सारी वास्तविक झक्ति छिन गई है किस्तु इसका यह प्रभाव नही 
मानना चाटिये वि इससे यह अपने आगस (7५८) से वचित्र हो बचा है! उसरे पास 
ईथियोपिया के सर्वोच्चि शासक के रूप में कम्पनी ने रानि पाने वा जा अधिकार था बह 
अब तक सवापूर्व बना हुआ है । 
कम्पनी ने ३ तवम्बर १९३८ क्‍य जस्टिस वेनेट के निर्णेय के विरद्ग अपील की । 
इसी समय ब्रिटिश सरकार ने परालियासेण्ट मे यह शघोपणा की कि उसच्य इरादा यह 
हैं कि इठनी के राजा क्से ईवियोपिया क्य कावुवा या विध्यदुरार (0० 706) शासर 
मात्र जिया जाय | इस चोपणा के परिग्तामस्वरूप शदातत ने इस श्यमच यो सुनयाए 
इस विषय का निश्चित निर्णय हो जाने तक झुदु समय के चिप स्थग्रित कर दी। 
रे० सपम्बर १६३६ को दस ग्रदालत में विदेश कार्याव्रय का एक प्रमाण-पत्र पेश किया 
गया, इसमे यह कटा गया था क्ति प्रिटिय सरकार अब हखसिलासी क्यों ईथियापिया 
का कानूरी सम्राट स्वीकार नहीं करती | इत परिवर्तित परिस्थिदियों मे स्वरायावय 
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ने यह निर्णय किया किश्रब कम्पनी से राशि प्राप्त करते का अधिकार हेलसिलासी को 
नही, किन्तु इठली के राजा को है। इस झधिकार परितर्तत का समय दिसम्बर १६३२६ 
समभा जाना चाहिये, क्योकि इसी समय से ब्रिटिश सरकार ने इटली की सरकार को 
ईथियोपिया की वास्तविक या तथ्यानुसार (0: 8८०) सरकार स्वीकार किया था । 

१६३६ ई० मे ब्रिटिश यीौग्ररवुक आफ इण्टरनेशनल लॉ ने इस मामले के 
सम्बन्ध मे यह सत्य ही लिखा या “जस्टिस बेनेट ने तथा अपील के न्यायालय (0०ण४६ 
०६ 8०9००) ने राज्य देः उत्तराधिकार (50८८०५४०४) के सम्बन्ध मे त्तीन महत्व- 
पूर्णों प्इनों का निर्यय किया (१) यह स्पाट रूप से तथा निदिवाद रूप से मान लिया 
गया है कि जब पहले से स्वाधीन किसी राज्य को जीतकर कोई उसका नया सर्वोच्च 
शासक बनता है तो वह इगरलंण्ड में विद्यमान उन सब ऋणो को प्राप्त करने का 
उत्तराधिकारी हो जाता है, जो सार्वेजनिक रूप मे उससे पहले स्वतन्त्र शासक को 
प्राप्त होने बारे पे । जब कानूनी रुप से गये शासक का स्व॒त्व माना जायगा तो इगलेण्ड 
में उसकी अन्य सम्पत्ति पर भी नये छासक का उत्तराधिकार स्थापित हो जायगा। 
(२) इगलैण्ड मे इस सम्पत्ति को उत्तराधिकार मे पा सकना तव तक नहीं होगा, 
जब तक पुराने क्वासक को विध्यनुसार या कानूनी (796 उप्र) शासक मात्रा जा 
रहा है श्लौर तया शासक केवल उस भ्रदेश का तथ्यानुसार या वास्तविक (70० 48०40) 
शाराक है। (३) जब एक वार किसी झासक को कानूनी तौर से स्वीकृति प्रदान 
की जाती है तो सम्पत्ति को विरासत में पाने के लिये यह स्वीकृति भूवकाल में उस 
समय तक पीछे को ओर जा सकती है जब कि ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार 
किया हो कि नये सर्वोच्च शासक ने वास्तविक या तथ्यानुसार ([96 79800) शासक 
का स्व॒त्व पा लिया है । यट्‌ पूर्व सम्बन्ध (९८४७॥०० ७३०८) के सिद्धान्त को व्यवहार 
में लाना है |” ( > ६७2 कई, 

(६) स्टीमश्लिप भ्रनन्‍्तज़ाजू सेन्‍्दी, विरुद्ध स्पेन की गणराज्य सरकार (मान्यता 
तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार)--अरन्तञञाज्‌ मेन्दी (#उश्याध्टव्टए टैश्ा५) एक 
स्पेनिश जहाज था। स्पेय के त्रित्वाओं गासक वस्दरगाह में इसकी रजिरद्री हुई थी । 
रजिस्ट्री के समय यहाँ स्पेन की गणछतन्नीय (॥२९क७०॥०७७) सरकार का शासत था। 
जून १६३७ में इस वन्दरगाह पर जनरल फ्राको के नेतृत्व मे विद्रोहियों ने अधिकार कर 
लिया तथा स्पेच की एक नई राष्ट्रवादी सरकार (]पए00शभाह्र 00एशणाद्या) का 
निर्माण किया । जब अरन्तज्ाजू महासामुद्र मे था, तमी गणनत्वीय सरकार ने इसके 
अधिग्रहण (॥२९!छा०5) करने का आदेश दिया। अगस्त मे यह जहांज लन्दन 
पहुँचा इसे ब्रिटिश नौसेना के अधिकारियों द्वारा बन्दी बना लिया गया। किन्तु इसी 
समय जहाज के मातिको ने इसको उनके अधिकार मे देने के लिए न्‍्यायाजस मे आवेदन- 
पत्र दिया। अप्रैल १६३८ मे फ्रावये की दाप्ट्रवादी स्पेनिश सरकार ने इस जहाज के 
स्वामियों की सहमति से अपने लिय इसके अधिग्रहण (८पण७॥००७) का आदेश 

दिया। इस प्रकार स्पेन की दोनो सरवारोने अपने कार्य के लिये इस जहाज को तेने 
की झाज्ाये जारी कर दी। गझुतन्दीय सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन से यह प्रार्थना की कि 
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ब्रिटिश न्यायालय राष्ट्रवादी सरकार की आज्ञा को क्रिवान्वितत ने करने का आदेश प्रदान 
करे। इस पर राष्ट्रवादी सरकार ने यह आपत्ति उठायी कि ब्रिटिश न्यायालय को किसी 
विदेशी राज्य के मामले के सम्बन्ध में विभार करने का कोई अधिकार नही है। 
इस मामले पर विचार करने वाले न्यायालय ने ब्रिटिश रारकार के विदेश 
कार्यालय रे यह जानकारी मॉगी कि फ्राको की राष्ट्रगादी सरकार को ब्रिटिय सरकार 
विदेशी सरकार स्वीकार करती है या नही। न्यायालय को इसका यह उत्तर मिला कि 
स्पेन की राष्ट्रवादी सरकार दासीनोना मे रथापित गरशतस्त्रीथ सरकार के साथ संघर्ष 
कर रही है, ब्रिटिय सरकार गरातन्नीय सरकार को स्पेन की कानूगी (७३०००) 
सरकार स्वीकार करती है, यह सत्दकादी प्रकार का उत्तरा स्पेत के सब वास्क प्रान्ता 
पर वास्तविक (6० (७०४०) नियल्त्रसा करने वॉली- सरकार मानती है और राष्ट्रवादी” 
सरकार स्पेन की किसी द्रसरी सरक री सरकार के ब्राधीन नही है। संप्ट्रंवोदी सरकार विदेशी 
(००४०) रोज्य है या नहीं, यह कानूनी प्रइन है इसका निर्णय करना स्थायालय का 
कार्य है। पह पह कार्य इस मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को देखकर करेगा। 
इस विपय में अदालत से यह फैसला किया कि जनरल फ्राको बी राष्ट्रवादी 
सरकार विदेसी सपुर्स प्रभुत्वसम्पन्न (80४थ८्ह्प) राज्य हे । सम्पत्ति म उसका ह्ति 
(]7/0८५६) है, ग्रत उस पर ब्रिटिश न्यायालय में मामला नहीं चलाया जा सझुता इस 
निरंय के विरुद्ध श्रिवी कौन्सिल मे अपील की गई। किन्तु यह स्वीक्तार नहीं हुईं। लाई 
एटकिन ने ग्रपने निर्णय मे लिखा--“बास्तविक प्रग्मसन के नियन्व॒ण करने का अथवा 
प्रभावशाली प्रद्ासनात्मक नियन्त्रण करने का अभिप्राय मैं यह समभता हूँ कि यह एक 
सपूर्स प्रभुव्वसम्पन (80४०८७) सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यो का सम्पादग 
करना है -कानून और व्यवस्था को बनाये रखना, स्थायालयों की स्थापना करना तथा 
इन्हे चलाते रहना, एक प्रदेश के निवासियों के एक दुसरे के साथ तथा सरकार के साथ 
सम्बन्धों को नियस्त्रद्य करने वाले कानून को बनाना तथा लागू करना। आ्रावश्यक रूप 
से इसका ध्वनितार्थ यह भी है कि यह सैनिक और श्रसैनिक कार्यों के लिये ग्रवेक प्रकार 
की सम्पत्ति के स्वामी होने तथा उसके नियन्त्रण करने का अधिकार रखती है, इस 
सम्पत्ति में लडाकू तया व्यापारिक दोनो प्रकार के जहायो का समावेश होता है ! उपयुक्त 
अवेस्थाओं में मुझे यह प्रतीत होता है कि यदि किसी प्रदेश में वहाँ किसी ग्रन्य सरकार 
के बशवर्ती व होने पर, उपयुक्त विशेषताये रखने वाती किसी सरकार को मान्यता 
प्रदान की जाती है तो यह इरो अन्तर्राष्ट्रीय कानून की ट्ृप्टि से विदेशी सपूर्सो प्रभुत्व- 
सम्पन्न राज्य के समान मान लेता है ॥7 
(७) मिघेल बनाम जोहोर का सुल्तान (१८६४)--सर्वोच्च शासक को 
विदेशी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से छूट--मताया में अदस्थित जोहोर नागक राज्य 
के एक गुल्तान ने इगलैण्ड मे निवास करने हुए एल्वर्ट बेकर (८7६ छटग:छ7) का 
नाम धारण किया / मिघेल ( 4॥88८!॥ ) नामक ब्रिटिश महिला से उसका इस स्प म॑ 
परिचय हुआ | बाद मे इस महिला से उस पर वचन भग का आरोप करते हुए यह मुव- 
हुमा चलाया कि उसने उसके साथ विवाह करने का वचनय दिया था, किन्तु इसे पूरा 
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नही किया। सुल्तान ने इसका विरोध करते हुए यह कहा कि वह एक स्वतन्व सर्वोच्च 
शासक ([796.श/त९ँ६ 5०एथश27 7) है, भ्रत: ब्रिटिश न्यायालयों का उठ पर 
कोई क्षेत्राधिकार (30580/८007) नहीं है । न्यायालय ने उसकी बात स्पीकर करते 
हुए मिघेत की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया । 
इरा पर मियेल ने उच्च-मदालत से अपील की। उसका यह कहना था कि 
प्रतिवादी अपनेश्रापको उस्से एक निजी व्यक्ति (9/एजा० वगठाशतंप्रआ) बताता रहा 
है, इस रूप से वह इगलेण्ड का प्रजाजन है और ब्रिटिश न्यायालयों का उस पर क्षेत्रा- 
धिकार है । यह बात भी पूरी तरह सिद्ध नही हो पायी क्रि प्रतिदादी एक स्व॒तन्त्र सूर्ण 
प्रभुत्वसम्पन्न शासक है, इस विपय मे औपनिवेशिक कार्यालय (000०ए०ढ 0॥0७) ना 
पन पर्याप्त प्रमाण नही है। 
लार्डे एशर (85७८५) ने इस मामले में निर्णाय देते हुए कहा --औपनिवेशिक 
कार्यालय (एण०्जाण 08808) का पत्र इस्त विषय में पूरी तरह प्रामाणिक है कि 
प्रत्तिवादी जोहोर के सुल्तान के रूप में स्वतन्त्र एवं सपूर्ण प्रधुत्वसम्पन्ध शातक है। 
न्यायाघीश गे झपील करगे वालों का यह तक भी स्वीकार रही किया कि निजी तौर 
पर रहने के कारण प्रतिवादी स्वतन्त्र तथा सपूर्णा प्रभुत्वसम्पन्न शासक के विशेषा- 
धिकारा से वचित हो गया है । उसने पाले मेण्ट वेल्जे (९व7]«४०॥६ 022०) के निर्णय 
को उद्धुत करते हुए कहा--/अन्तराप्ट्रीय कानून के अनुसार प्रत्येक सम्पूर्णा प्रभुत्व- 
सम्पन्न राज्य (8०५०८४० 9030०) सभी सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पस्न राज्यों की स्वतन्त्रता 
तथा प्रतिप्शा क्राआदर करता है। प्रत्येक राज्य किसी भी सम्पूर्ण धमुत्वसम्पत्त शासक 
पर अपने न्‍्यायालयो के क्षेत्राधिकार की सत्त। मानने से इनका र करता है, विदेशी शासक 
प्र न्यायालय नभी अपने क्षेत्रा धिकार का प्रयोग कर सकता है जबकि इसे ऐसा करने को 
कहां जाय तथा झ्ासक इसके क्षेब्राधिकार को रतयमेब स्वीकार कर ते। यदि शासक 
ऐसा स्वीकार नही करता तो न्यायालय का उस पर कोई क्षेत्राधिकार नही है ।' इस 
कारेणो पा अ्र्पी लत को नामजू र कर दिया गया ॥ 
बट स्टीसशिप लोटढलस (१६२७)--(भप्रादेशिक और बेंयक्तिक क्षेत्राधिक्षार 
रूम्बन्धी चिवाद तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय कानुन)--लोटस (8. 8. ,0705) एक फ्रेंच 
जहाज था । यह २ अगस्त १६२६ को टर्की के एक बन्दरयाह कुस्तुन्तुनिया की झोर 
जा रहा था। सिगरी अन्तरीय से छ मील दूर तुर्की के प्रादेशिक सम्र॒द्र से बाहर मद्दा- 
समुद्र (छाड़ाा 8८०) मे, तुर्की के कोयला ढोने बाते बोच्य कोर्ट (॥0ए2 (0०7४८) 
नामक जहाज से इसकी टक्कर हो गई, परिणामस्वरूप बोज़ कोर्ट डूब गया और इस 
पर विद्यमान आठ तु नागरिको को अपने प्राण गेंवाने पडे । इस टक्कर के समय फ्रेच 
जहाज पर लेफिटनेण्ट देमोन ([0८00075) की निरीक्षण की ड्यूटी थी, बोजकोर्ट जहाज 
का कप्तान हसन से था ॥ 
३ अगस्त को लोटस कुस्तुन्तुनिया पहुँचा। ठुर्क अधिकारियों ने इस दुर्घटना की 
जाँच में देमोत से गवाही देने की प्रार्यव्रा की, ५ झभगस्त को उसे तथा हसन बे को वन्दी 
बना लिया गया। देसोच्र की ग्रिरफ्तारी से पहले इसकी कोई सूचना फ्रेंच वाशिज्य 
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महादूत ((०75छ-एप्ाश्ा ' ) को इसलिये नहीं दी गई कि फही चह भाग न जाथ । इस 
मिरफ्तारी का उद्देंडय उक्त दुर्घटना मे दूवे तु्क नागरिका के परिवार की प्रार्धता पर 
दोनो जहाजा के जिम्मेदार अधिकारियों पर मानवहत्ता का भ्भियोग चलाना था । 
तुकों को फौजदारी झ्रदाल्तत्त मं छसाहमा चलन पर ले७ देमान ने पह आवेदन 
फिया कि फ्रेच प्रडाजन होने से तया दुर्घटना के महासमुद्र भ घटित होने के बार तुर्चा 
के न्यायालयों को उस पर सुकहमा चलाने का क्षत्राचिकार (3७४3507०४०४) नहा है। 
अदालत ने इस युक्ति को स्वीकार सही किया, उसकी उपेक्षा कौर असावघादी को 
दुर्घटना का एक कारर मानते हुए उसे आठ दिन बी बेल और २२ पौड का जुमाना 
किया, हसन वे को इसकी भपेश्ता कुछ कठोर दण्य दिया गया। 
फ्रेंच सरकार ने अपने कुटनीतिक प्रतिनिधिया द्वारा इस बात पर बल दिया कि 
या त्तो ले० देमोन को मुक्त कर दिया जाय ग्रथवा यह अमभियाग किसी फ्रेंच अदालत 
गे बलाया णाना चाहिए। तुर्की की सरकार ने इसे स्दीकार नही तिया, रिन्‍्यु परिस के 
बहुत थाग्रह पर दह इस बात के लिय सहमत हू। ययर कि क्षेत्राविकार के सर्प ((०0- 
4 08 ० ]७४5070007 ) का यह्दू मामज़ा हग के स्थायी अल्तर्राप्ट्रीय स्थाचाजय (#0- 
गर्ल ९०97६ ० [00200] 7०५६४००) के सम्मुस्त लाया जाय। १२ भ्रक्टूबर 
१६२६ को जेनेवा में दोना देशो म इस सम्बन्ध म हुए समच्कौते के अनुसार यह मामला 
हेंग के बन्तर्राप्ट्रीय न्‍्वायालय को सौंपा यपा । 
इस न्यायालय के समक्ष दो प्रइव॒ विचार के जिये जाये सयये-- (१) उ्या तुर्की 
ने अपने देश के कानून के झनुसार फ़च स्टीमर लाटस के दुस्वुल्दुनिया पहुँचत पर ल० 
देमोच पर हसन वे के साय सयुकत रुप म॑ फौजदारी मुफ॒दमा पताव्रर अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के सिद्धास्तों के प्रतिवुल आचरगश किया है ? (२) यदि पहुच भ्रश्न का उत्तर 
हाँ मे हो गो ले० देमोन को झ्ाथिक क्षतिपृर्ति की राधि क्तिनी दी जागी चाहिए । यह 
रा्मि अन्तर्राष्ट्रीय सिडान्तो के ग्रनुसार इस प्रकार वे” मामला मे दी जाने वाली राधि 
के अनुरूप होनी चाहिए। 
पहले प्रश्न के सम्बन्ध म न्यायालय के विद्वान्‌ स्थायाबोधझो में उग्र मतभेद था । 
इसके सभापधि के निर्शायक मय द्वारा पहले प्रश्व का नकारात्मक फेसला करत हुए यह 
कटा गया कि तुर्की ने फ्रेच स्टीमर के कुस्तुन्तुनिया पहुँचने पर इसके फ्रेंच नाबरिव ल० 
देमोन पर तुर्क अदालत में हयात वे के साथ फ़ौजेदारी का सडुक्त मामला चयान मे 
अन्तर्शाप्ट्रीय कानून के सिद्धान्तो का उल्लंघन नही किया । पटले प्रइत का नकारात्मक 
उत्तर होने के कारण ले ० देसोन को मुआवजा देने वे दूसरे प्ग्त पर न्यायालय को निर्णय 
देने की आवश्यकता हो नही पड़ी | 
फ्रेंच सरकार ने इस सामले से तुर्व से यह साथ की थी कि बह देमान पर 
मामला चलाने का तथा अपना क्षेव्राविकार रखने का गक्‍्ल्वर्राष्ट्रीय बानून द्वारा स्तीहृत 
बोई प्रमाण उपस्थित करे! तुर्क सरक्नार त इस विपय मर अपने पक्ष से २४ जुलाई 
१६२३ को लोजान में हुए समभोते की १५वीं घारा वी उप्॒म्बित जिया झीर न्यायालय 
ने इस प्रमाण वो स्तीकार क्रिया । 


श्ध्र चन्तर्राष्ट्रीय कानून 


इस विधय मे अस्‍्तर्सष्ट्रीय काबून के स्वरूप की विवेचना करते हुए न्यायालय ने 
यह मत प्रकट किया --“अ्रन्तर्राप्ट्रीय कानून स्वतन्त्र राज्यों के सम्बन्धो का नियमल 
करता है। अत इस क्षेत्र म॒ राज्यों पर लागू होने वाले नियम उनकी श्रपती स्वतन्् 
इच्छा से प्रादुभू त होते हैं, इन्हे पारस्परिक सममौतो में व्यक्त किया जाता है अथवा ये 
नियम ऐसी प्रथाझों से निश्चित होते हैं जिन्हे रामान्य रूप रे सब देश स्वीकार करते हैं। 
इन नियमों की स्पापना का अयोजन सहवर्ती (०० ८ः४४८७६) एवं स्वतन्त्र समुदायों के 
आपसी सम्बन्धों का इस दृष्टि से नियमन करना होता है कि ये अपने सामान्य उद्देश्यों 
को पूर्ति कर सक्के । श्रत राज्यों को स्वतन्त्रता को मर्यादिव करने वाले ऐसे अतिवन्धों 
(ए८छत०078) की कल्पना (7८४एशए७ध०॥$) वही की जा धकती, जो राज्यो 
द्वारा स्वीकार न किये गये हो । 

“अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्य पर सबसे वडा प्रतिवन्‍्ध यह है कि वह 
दूसरे राज्य के प्रदेश में अपती शक्ति का प्रयोग बिल्कुल नही कर सकता इम प्रकार 
राज्य वा क्षेत्राधिकार (790$0॥000७) निश्चित रूप से प्रादेशिक है। कोई राज्य 
इसक( योग अपने प्रदेश से बाहर नही कर सकता, केवल भ्रन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाण 
या समभौते द्वारा भ्रगुमति दिये जाने पर ही कोई राज्य अपने भ्रदेश से बाहर झपनी 
सत्तर का एयोग कर सकता है। 

“क्ल्तु इससे यह परिणाम तहीं निकालना चाहिये कि झ्नन्तर्राप्ट्रीय कानून 
किसी राज्य को अपने प्रदेश मे किसी ऐसे मामले मे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोक 
सकता है, जिसका शम्बन्ध इस राज्य के अदेश से वाहर हुए कार्यो से हो तथा जिसमे 
इसे ऐसा करने की ग्नुमति देने वाला अन्तर्राष्ट्रीय फानून का कोई नियम व हो ) यह 
दृष्टिकोण तभी स्वीकार किया जा सकता है, जवकि ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में सब राज्यों 
के सम्बन्ध में एक ऐसा सामास्य प्रतिबन्ध माव लिया जाय कि ये अपने भ्रदेदा से बाहर 
विद्यमान ध्यक्तियो और सम्पत्ति तथा कार्यो के सम्बन्ध मे अपने कानूनों को लागू नहीं 
करेगे ठथा इनके विषय में अपने न्यायालयों का क्षेत्राधिवार नहीं मानेंगे। किन्तु 
वर्तेमान समय में निडिचत रूप से ऐसी स्थिति नही है। राज्यो का क्षेत्राधिकार सीमित 
करने के स्थान पर, यह उन्हे इस विषय में बहुत बडी मात्रा में कार्यवाही करने का 
विवेक (॥)।:८४:०४) भदान करता है। इन अवस्था मे फ्रेंच सरकार का यह दावा 
डीक नही है कि तुर्की को अपने द्षोत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए अस्तर्राप्ट्रीय कानुत 

का कोई नियम प्रमाण के रूप भे उपस्थित करना चाहिये ।” 

फ्रेंच सरकार ने निम्नलिखित युक्तियों के आधार पर यद्दे तक॑ उपस्थित किया 
कि उपर्युक्त श्िद्धात्त तुर्की को इस मामले मे ऋंच प्रजाजन का फौजदारी मामला सुनने 

का क्षेत्राधिकार प्रदान नही करता ---- 

(१) अन्तर्राष्ट्रीय कानून किसी राज्य को यह अधिकार नही प्रदात करता कि 
बह विदेशियों द्वारा देशान्तर (8७7090) मे किये गये अपराधों के सम्बन्ध ग्रे केवल 
पीडित व्यक्ति की नागरिकता के आधार पर कार्यवाही कर सके । इस सामले मे तुर्के 
झरकार ने डूबने वाले तु्कों को मानव हत्या का आरोप ले०» देमोत पर लगाया हैशझोट 
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इन ब्यतितयों की राष्ट्रीयता तु होने के कारण वह अपनी फौजदारी अदालत मे देगोन 
पर मामला नला रही है, किन्तु देभोन तुर्कों का नाभस्िक्रि नही है सौर सह अपराध तुर्की 
की प्रदेशिक सीमाझा से दाहर महासमुदर म फ्ंच जहाज पर क्या गया है, अत तुर्दी 
की सरकार को ऐसे अपराध के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है । 

(२) अन्तर्राष्ट्रीय कानून यह स्वीकार करता है कि महासमुद म क्रिसी जहाज 
पर जो घटनायें होती हैं, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करने का एकमात्र अधिकार उसी 
देश के होता हे, जिस देश का ऋण्डा उस जहान पर फहरा रहा हो। लोटस स्टीमर 
पर फ्रेंच पताकत थी, अत महाममुद्दो मे इस पर हुई सद घटनाओए के सम्दन्व सम बर्यदाही 
करने का अधिकार केवत फ्रास की सरकार को है । 

(३) यह सिद्धान्ठ टककर या भिडस्त ((:०0969) होने की दशा में विशेष 
रूप से लागू होता है । 

न्यायालय मे पहली युक्त के सम्दन्ध मे विचार करते हुए फ्रेंच सरकार का यह 

दावा स्वीकार नही किया कि कोई राज्य किसी जिदेशी द्वारा देशान्तर सम किये गये अप- 
राघ को केवल पीडित व्यक्ति कौ नागरिकता के श्राघार पर दण्डित करते का अधिकार 
नहीं रखता । अनेक देसो के स्पायालय अपने फौजदारी कानुन के सम्दस्ध में यह व्यास्या 
करते हैं कि श्रपराघ करने के समय भले ही उसे करने वाल व्यक्ति दूसरे राज्य के प्रदेश 
मे हो, फिर भी दे श्रपराध राष्ट्रीय प्रदेश मे ही क्िय गये समर्क जाते हैं, बशर्ते कि भ्रपराध 
का एक घटक (0०४59/००३६) तत्व, विद्येष रूप से इस अपराध के प्रभाव उनके प्रदेश 
मे पड़े हो। इस मामले मे दुर्घटना के परिणामस्वरूप तुर्ों के डूबने वा प्रभाव तुर्यी पर 
पड़ा है, शत महासमुद्र मं घटित होते पर भी इसके लिए उत्तरदायी विदेशी प्रजाजना 
पर अभियोग चलाने का अविकार टर्वी की सरकार को है । 

फ्रेंच सरकार की दूसरी युक्ति के सम्बन्ध म विचार करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय 

न्पायाजय ने कह्मा--“यद्यपि यह सत्य है कि महासमुद्गा मे बात्रा करने वाजे जजपोंता 
पर उसी राज्य का प्रविक्रार होता है जिस राज्य का भग्डझा उन पर होता है, त्यापि 
इससे यह परिणाम नहीं निकालला चाहिए कि राज्य को अपने भ्रदेश में उन वायों के 
सम्बन्ध मे कोई छ्षेत्रासिकार नहो है, जो महामझुद्रा मे विदेशी जहाजों पर हुए हा। यदि 

भहाप्तमुद्दों म किया गया कोई अपकारपूर्ण कार्य अपना अभाव दूसरे देश का ऋण्डा फह- 
राने बाले जलघोत पर अ्रयवा दूमरे देश के प्रदेज् पर डालता है तो इम दद्चा में बही 
सिद्धान्त लागू हांगे, जी विभिन राज्या के श्रदेशो से हुए भ्रपराघा पर लागू होते हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय कानुन का कोई ऐसा नियम नही है, जो अपराधों के प्रभावा को प्राप्त 
करने वाले जहाज पर रवामित्व रसने वाले राज्य को इस वात से रोक सके कि यह 
अपराब उस राज्य के प्रदेश मे हुआ है और उसे अपराधी को दण्ड देने का पूरा झभधिकार 
है । 

तीचरी युक्ति के सम्बन्ध में स्वायालय का यह मर था तरि जटाया की टक्कर 

के सम्बन्ध में अन्वर्राष्ट्रीय कानून का कोई ऐसा नियम नही है, जिसके अनुसार फौजदारी 
कार्यवाही करने वार एकमात्र था अनस्य क्षेत्राणिवार [ एडल्ेएआए८ उप्पा57९907) केवल 
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उसी राज्य को है, जिसका रूण्डा उस जहाज पर फहरा रहा हो । 

“इस मामले में ले० देमोन पर उसकी लापरवाही श्रथवा असावधानी के लिये 
झुकहमा चलाया गया । यह झपराछ यद्यपि उसने लोट्स जहाज पर किया, किल्तु इसके 
प्रभाव बोजकोर्टे जहाज पर पड़े । कानूनो दृष्टि से ये दोतो तत्व सर्वथा पृथक्‌ न हो 
सकते वाले तथा ऐसी रीति से मिले हुए है कि उनको पृथक्‌ कर देने से अपराधी की 
सत्ता ही नहीं रहती। न्याय की झ्ावश्यकताये पुरी करने के लिये तथा दोनो राज्यों के 
हिंतो को प्रभावशाली रीति से सुरक्षित रखने के लिये यह उचित है कि इस मामसे मे 
न तो दोनो राज्यों गे से किसी एक का एकमात्र क्षेत्राधिकार (&४टप्न४6 वएशा50० 
४09) माना जाय ओर न ही दोनो मे से घत्येक का क्षेत्राधिकार, उनके जहाजी पर 
होने वाली घटना तक सीमित किया जाय । यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक राज्य इसमे 
क्षेद्राधिकार का प्रथोग कर सके तथा ऐसा करते हुए वह पूरी घटना पर विचार करे। 
अत यह मामला समवर्ती क्षेब्राधिक्रार (००0०ए४००४ ]0०7907९0079) का है भर्थात्‌ 
इसमे दोनो देशो को कार्यवाही करने का ग्रधिकार है )” 

उपयुक्त विचार करने के बाद न्यायालय ने यह निरोय दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून द्वारा प्रत्येक सम्पूर्ण प्रमृत्वसम्पन्न राज्य को प्राप्त होने वाले विवेक (9506 

(४०४) के आबार पर टर्की ने यह फोजदारी कार्यवाही वी है, अत उससे अन्तर्राष्ट्रीय 
सिद्धाल्तों के प्रतिकूल कार्ये नही किया । ँ. 

कुल झालोचको का यह मत है कि स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय स्यायालय का यह 

निर्याय ठीक नहीं था। चाहे सभापति के निर्णायक मत से फ्रास के मत को अस्वीकार कर 
शिया गया, डिन्‍्दु सही मत बढ़ी था, क्योकि सायेजनिक जहाज महासमुद्रो' पर विदेशी 
राज्पो के क्षेताविकार से सुक्‍्त (7:9णए7७) रहते है ॥ झान्ति काल में यह सिद्धास्त 
विशेष रूप से लागू हाता है । जब लोटस तथा बोजकोंटे मे टक्कर हुई, उस समय किसी 
प्रकार काए युद्ध वही चज रहा था, अत टर्की को फ्रास के जदाज पर या फ्रेंच प्रजाजव 
पर मुकदमा चलाने का कोई असिकार नही था। 

(&) दी वजिनियस (१८७३)- प्रादेशिक क्षेत्राधिकार --(८७० ई० में 
वजिनियस ( श्ाष््ाणाप$) नामक जहाज की रजिस्ट्री स० रा० अमरीका में हुई थी। 
१८७३ में परिचमी हिन्द द्वीपसमूह (५४८5८ 770725) के क्यूबा टापू मे स्पेन के आधि- 
पत्य कै बिरुद्ध विद्रोह हुए / उस समय दस जहाज को विद्रोहियो ने ले लिया। यह 
जमेका टापू की राजबानी कियरटन से, ऊपर से दिखाते के लिये तो, कोस्टा रिका नामक 
राज्य की ओर रबाना हुआ, किन्तु इसकत वास्तविक लक्ष्य क्यूबा पहुँचना था। इस 
समय एक रपेनिश जगी जहाज ने इसका पीछा किया, इससे बचने के लिये कुछ समय 
तक इसने हैटी टाएू के एक बन्दरगाह मे झरण ली । इसके बाद यह पुन क्‍्युबाकी झोर 
रवाना हुआ, महास्तमुद्र में स्पेव के टा्नेंडो (उघ्राशठ०) नामक युद्धपोत ने इसका 
पुन पीछा किया और इसे एकड लियर । पकडे जाने के समय इस जहाज पर बदी मात्र. 
में हथियार, गोलांबारूद तथा क्यफी सख्या से ऐसे यात्री पाये गये, जो बयूबा के विद्रो- 

हियो को सहायता देने के उद्देंस्य से वहां जा रहे थे। रकिम्तु इसमे कुछ ब्रिटिश यात्री 
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भी पे, जो इस पर कोस्टा रिका जाने के इरादे से सवार हुए ये और उन्ह इसके क्यूबा 
की ओर जाने का कुछ भी ज्ञान नहों था। 
घजिनियस को पकडने के बाद इसे पूर्वी क्यूबा के सानटियागों बल्दरुपह मे ले 
जाया गया, यहाँ यात्रियों को तथा नाविक-वर्गे को बत्दी बता लिया गया, इन पर समुद्री 
डकीती (08९८9) तथा विद्ोहियो को सहायता देने के आरोप लगाय गये | एक फौजी 
झदालत ने ग्रन्म घानियो के साथ १६ ज्िटिश तथा £ अमरीकी यातियों पर तगाये 
जाने वाले उक्त आरोपो पर विचार किया तथा यात्रियों में से ३७ को गोली से उडान 
का दण्ड दिया, इनसे १६ ब्रिटिश प्रजाजन थे । 
ग्रेट ब्रिटेब तथा स० रा० अमरीका की सरकारो ने सपने से दस दण्ड के विरूद्ध 
तीत्र प्रतिवार क्या, उसे यह कहा कि वह प्राएदण्ड की आज्ञा को ग्रव झ्राये कियास्वित 
स्‌ करे | इस पर स्पेन की सरकार ने उस समय तक जीवित ब्रिटिय प्रजाजन झ्ममरीबी 
सरफार को सोप दिये, क्योंकि इस जहाज पर अमरीकी भूण्डा फहरा रहा था। इस 
मामले में विदादारुपद प्रडन यह था कि स्पेनिय सरकार दायरा त्रिटिश तथा अमरीकी 
नागरिकों पर संक्षिप्त मुबद्दमा चलाना ($फ्गायरवा/ एव) और दण्ट देता कहा तक 
न्यायोचित्त था। स्पेन की सरकार का यह कद्ना था कि वजिनियस जहाज पर हथियार 
और गोलावारूद सदा हुआ था, इसकी यात्रा भी यडी सन्देहजनक थी, इसबे कुछ याजी 
निश्चित रूप से क्यूबा के तिद्वोहियों को सहायता देंते के उद्देश्य स जा रह ये, गत इस 
जहाज को समुद्री डकती (078८५) के कार्य मे लगा हुआ समभना चाहिये । 
इसके विपरीत ब्रिटिंश सरकार का यह कहना था कि इसमे प्रिढिश गात्ी इस 
विश्वास के आवार पर सवार हुए थे कि जहाज दास्‍्टा रिक्‍य को झांर सदुमाव से 
(98००० 80०) यात्रा कर रहा है, यणत्रिया का पफइना ओर निराध (700(ल्‍७009) 
भत्ते ही बैध हो, बिन्दु सक्षिप्त ढज़ ($णशाग्र्य/ 7377ल्‍7) से उनको प्रारावष्ड देने 
का बिल्कुल कोई झौचित्य नही था । इन पर समुद्री उकती का कोई आरोप नहीं लगाया 
जा शाकता, क्पोकि जहाज ने कोई ऐसा कार्य नही किप्र था। इस विषय से आवश्यव ता 
()१९८९४७७) था आरात्मरक्षा (5०३४-०श८घ८०) का तर्क नहीं स्वीकार किया जा 
सकता, क्योंकि जहाज को पकड़ सेचे के वाद उससे किसी प्रकार का कोई भय नही 
रहा था। इस विपय में वाशिंगटन मे तीन देशो के मध्य हुए एक सम्मेलन के परि- 
खामस्वस्य स्पेन को वजिनियय जहाज, इराके बचे हुए यावी और नाविक स० रा० 
अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन को लौटाने पडे तथा उसे फौजी अदालत वी भ्राज्ञा से मारे गए 
ब्रिटिश घरजाजना के परिवार को हर्जाने की राश्षि देनी पड़ी | 
इस मामले में एक अन्य विवादास्पद भ्रशन यह भी था कि क्या स्पेन, स० रा० 
अमरीका में रजिस्ट्री हुए तथा उसका भण्डा फहराने बाते जहाज के, महासरुद्र (कराहए 
$285) मे होने पर इसबत पीछा या आक्तसर्त कर सकता है। स॒० रा० प्रमरीका वे 
7 भहान्यायवादी (#07769 फंव्यश/क) का कहना था कि “इस जहाज की रजिस्ट्री 
कपस्पूर्ण (5४७००८४४) थी, उसे अमरीकी भण्डा फ्हराने का काई अधिकार नहीं 
था, किन्तु फिर भी वह समुद से विदेशी झवित छे हत्वक्षेप्रसे उतना ही गुक्त 
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जितना ठीक ढग से रजिस्ट्री कराने पर होता। स्पेन को अमरीकी भण्डे वाले जहाज 
को उसी हालत मे पकडने और निरोघ करने का अधिकार था, जबकि वह स्पेन के 
प्रादेशिक समुद्र में क्यूबा के विद्रोहियो को सहायता पहुँचा रहा हो ।” 

(१०) क्रिस्टीना (१६३८) क्षेत्राधिकार--इस मामले मे यह प्रतिपादित किया 
गया था कि विदेशी राज्य किसी अन्य देश के न्‍्यायातयो के दोत्राधिकार से मुक्‍तत होता 
है। १६३७ मे स्पेन गे ग्रहयुद्ध चल रहा था। जनरल फ्राको ने स्पेन की तत्कालीत 
गणराज्यवादी सरकार (2८एफं।2४७ (50एश्गाए८॥/) के विरुद्ध विद्रोह करके उससे 
बहुत सा प्रदेश छीत लिया था । ६ जून १६३७ को उसने स्पेन के एक बडे बन्दरगाह 
विल्बोझआा (/॥904) पर भ्रधिकार कर लिया । स्पेन के श्रधिकाद जहाजों की रजिस्ट्री 
इस बन्दरगाह मे हुई थी। २८ जून १६३७ को गणराज्यवादी सरकार ने एक सरकारी 
श्रादेश द्वारा बिल्वोग्ना मे रजिस्ट्री हुए सब जहाज अपने अधिकार (२८वणशा०7) 
मे ले लिये | स्पेन की सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन मे विद्यमान ऐसे जलपोतो की सूची देते हुए 
उन्हें ये निर्देश भेजे कि ये जहाज जब किसी भी ब्रिटिश वन्दरगाह मे झायें इन पर झधि- 
कार कर लिया जाय। इन आदेशों का पालन करते हुए स्पेन के वाशिज्यदुतो 

(0००४०७) ने चालीस जहाजो पर कब्जा कर लिया । इसमे से एक जहाज क्रिस्टीना 
((क््र4) भी था । 

क्रिस्टीला जलपोत के मालिको ने स्पेनिश सरकार की इस कार्यवाही का विरोध 
करते हुए इस विषय मे ब्रिटिश न्यायालय से सहायता माँगी और इस विधय में निधेधाज्ञा 
भ्राप्त की । इसपर स्पेन को गरपराज्यवादी सरकार ने २७ जुलाई १६३७ को कुछ शर्तों 
के साथ ब्रिटिश न्‍्यूयालय मे उपस्थित होते हुए यह प्रार्थना की कि उसकी जलपोत प्राप्त 

करने के दिये की गई बगर्यवाही को रोकने याजी निषेधाशा को इस युवित के आधार पर 
रह कर दिया जाय कि यह जलपोत गरराज्यवादी सरकार के अधिकार मे है और इस 
भामले में एक विदेशी राज्य अर्थात्‌ स्पेन की सरकार को पक्ष बना दिया (779]020 ) गया 
है तथा स्पेन की सरकार इस विषय मे न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा इसका आदेश मानने 
को तैयार नही है। गणाराज्यवादी रारकार का इस जहाज पर इसलिये भी अधिकार है कि 
इस बिपय मे स्पेन की सरकार र८ जून १६३७ को इस जहाज को अपने कब्जे में लेने के 
श्रादेश प्रसारित क र चुकी है। जहाज के मालिको की यह दलील थी कि स्पेन की गणराज्य- 
बादी रारकार द्वारा जहाजा पर कब्जा करने का आदेश ब्रिटिश बन्दरगाहों मे विद्यमान 
स्पेनिश जहाजो पर लागू नही हो सकता तया उस सरकार को इस विषय में कोई झरधि- 
कार नही दे सकता है । जहाज के मालिको की इच्छा के विरुद्ध इस पर गणराज्यवादी 
रारकार हारा अपया अधिकार स्थापित करना ब्रिटेन की प्रादेशिक प्रभुसत्ता का उल्लंघन 
करना है। एक विदेज्ञी राज्य किसो ऐसी सम्पत्ति के बारे मे किसी प्रकार की उन्मुक्ति 
की माँग नही कर सकता, जिसपर यह स्वामित्व का नही, अपितु केवल कब्जे काया 
नियन्वरा के अधिकार का ही दावा कर सकता है। री 
किन्तु ब्रिटिश न्यायालय ने जहाज के मालिको की उपयुक्त झुक्तियाँ झस्वीकार 

करते हुए यह निरुय दिया कि एक विदेशी राज्य या राजा का उसकी इच्छा 


भल्तराष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण सासले श्श्७ 


अतिरिक्त विदेशी राजा के स्वामित्व में अयवा नियन्त्रण मे विद्यमान कसी सम्पत्ति को 
किसी कानूनी प्रक्रिया हारा रोका या जब्त नही किया जा राकता, भले ही इस कानुनी 
प्रक्रिया मे वह कोई पक्ष बना हो या न बना हो । 

(११) दी स्कूमर एक्सचेंज वि० मैकफंड्डन (१८१२) क्षेत्राधिकार स्कूनर 
एक्सचेज (पश्र८ इतघ०लजक >अरल्ाबा2९) एक जहाज था। इसका स्वामी एक 
अमेरिकन था । यह स७ रा० अमेरिका के वाल्दीमोर नामक बन्दरगाह से १८१० में 


का आ्रादेश दे रता था। इसके अनुसार स्पेन जाने वाले इस जहाज स्कूनर को भी पफड 
लिया गया, इसके बाद यह स० रा० अ्रमेरिका के फिलाडेल्फिया के बन्दरगाह में बहुत 
देर तक पडा रहा । इस स्थिति मे इसके स्वामी मैकफेडुन ने अ्रमेरिकन सरकार से 
दस जहाज को इस आधार पर उसे सौटाने की प्राथना की कि यह उसका है तथा किसी 
न्यायालय ने इस जहाज के मामले पर विचार करके इसे फ़ारा को नही दिया है। 
इस मामले में अमेरिकन सरकार का यह दावा था कि स० रा० अमेरिका झौर 
फ्ास मे शान्तिपुर्णों सबन्‍्ध हैं, ग्रत फास के सार्वजनिक जसपोत अमेरिका के बन्दरगाह 
में बिना किसी रोक टोक के प्रविटट हो सकते हैं। पेन्सिलवेनिया की जिला झदालत 
(एल (००४) ने रारकार की इस युक्त को स्वीकार करते हुए जहाज के मालिक 
को उसका जहाग लौटाने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी क्योकि इसको जब एक बार 
फ़ास ने लडाई मे पकड लिया और यह फ्रास द्ारा अधिकृत जहाज के रूप में अ्रमेरिकन 
बन्द रगाह मे प्रविष्ट हुआ तो इसे फ्रास का पोतत रमभा गया तथा इसे अमेरिका के 
भ्रधिकार क्षेत्र से बाहर समभा गया । किन्तु जिला अदालत के उपयुक्त नियम वे 
विरुद्ध दौरा अदालत (९८०७६ ८०४7४) में की गई अपील रवीकार कर ली गई । इसके 
अदि इस चिरणंय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट मे अपील की गई तथा प्रधान न्‍्यायाधीद भाद्यल 
ने दौरा अदालत के निर्शेय को उलटते हुए जिला अदालत के निर्संय वो स्वीकार क्या 
पथा प्रादेशिक एव वैयक्तिक क्षेत्राधिकार (उल्गरागा् ग्राप एथडणाना उ्याबतालातत ) 
के प्रश्न पर महत्वपूर्ण विवेचना की । इस निर्॑यय में यह माना गया कि रकूवर एक ऐसे 
विदेशी राजा की सेवा मे लगा हुआ सार्वजनिक सैनिक पोत (#0७॥० बाफा> %०घ5छ) 
था, जिसके साथ अमेरिका के सवन्ध संचीपूर्ण थे। इस जहाज को यहाँ इस बात को 
पहले से ही मानकर लाया गया होगा कि फ्रास के प्रविकार गे होने के कारण यह 
सरकार के क्षेत्राधिकार से मुक्त होगा । 
इस विषय मे झतर्राष्ट्रीय बायनूत की स्थिति को स्पप्ट करते हुए भारत ने 
भपने निर्णय मे लिखा या--“जव किसी एक राष्ट्र के युद्धघोत एक मित्ररेश के बदरगाहू 


श््द झन्तर्राष्ट्रीय कानून 


में प्रबिष्ट होते है तो इस विषय मे यह समक लेना चाहिए कि मित्रदेश इस बात 
के लिये श्रपनी सहमति ((०ाः्च्या-) देता है कि ये जहाज उसके क्षेत्राधिकार से भुबत 
समण्म जाय । "एक रारेजनिक युद्धपोत (& एण०॥० ०770८० ७७9) विदेशी राष्ट्र की 
सँनिक दावित का एक हिस्सा होता है, यह उस देश के राजा की सीधी कमान ((6त्ा- 
70070) में उसके आदेशो का पालन करता है, राजा अपने कुछ राष्ट्रीय उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए इस जहाज का प्रयोग करता है। वह क्सिी विदेशी राज्य क्ये इन 
उद्देश्यो की पूर्ति मे बाघक नही बनने देगा चाहता है । प्रत्येक राष्ट्र को अपने प्रदेश की 
सीमाओं ग्रे पूर्ण एवं निर्वाधघ ग्रभिकार प्राप्त होता है, यदि उसे ऐसा ग्धिकार न प्राप्त 
ही तो उसकी प्रमुसत्ता (80४८ ८्ष्टा/9) का कोई श्रर्थ या महत्व नही रह जायगा, वह 
सीमित हो जायगी | प्रत्येक राष्ट्र पर उसके क्षेत्र मे कोई विदेशी शक्ति प्रत्िबन्ध नहीं 
जगा सबती है, किन्तु बह श्रपनी इच्छा से स्वयमेय अपने पर बुछ प्रतिबन्ध लगाता है। 
इनमे से एक प्रतिबन्ध यह भी है कि वह झपनी सीमा भे विद्यमान विदेशी राजाओं 
के जहाजो को अपने क्षेत्राधिकार से मुक्त कर देता है। स्कुनर एक्सचेज भी इसी प्रकार 
का कक , भ्रत* स० रा० अमेरिका के क्षेत्राधिकार से मुक्त है 
«५ (४३१) कोफू चेवल फा सामला (१६४६)--पआदेशिक क्षेत्राधिकार, समुद्री 
सौमा-“उत्तरी कोर्फू नेनल (000 (फ०77०) या जनप्रणाली अल्वानिया तथा 
यूनान की सीमा का निर्माण करती है । इसका कुछ भाग इन दोनो राज्यों के प्रादेशिक 
समुद्र मे श्राता है। ब्रिटिश नौसेना ने अ्रक्दूबर १६४४ तथा जनवरी १६४५ मे इसमे 
अपने समुद्री सुरगे साफ करने बाले जहाज भेजे । उस समय यहाँ कोई सुरंग न पायी 
जाने से इस रास्ते को सुरक्षित घोषित किया गया ॥ १५ मई १६४६ को इस प्रणाली 
में से गुजर रहे दो ज्रिठिश युद्धपोतों ओरायत (0507) तथा सुप्व (8००८४) पर 
अल्वानिया के तट पर लगी तोपो ने गोलाबारी की । २२ भ्रषदूबर १६४६ को इसी 
जलप्रणाली के अत्वग्निया के प्रादेशिक सम्रद्व कले हिस्हे मे गे गुजरते हुए दो प्रिटिश 
युद्धपोतो को यहाँ विद्धाई गई सुरगो से गहरी क्षति पहुँची । इसमे ४४ व्यक्ति मृत तथा 
४२ घायल हुए। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन ने इस जलप्रणाली के मार्गे को सुरक्षित बनाने 
की हृष्टि के अन्तर्राप्ट्रीय सुरण शोधक झायोग ([700४7800709 (7० 5फ८९एए8 
(:0#फ्ाइ्थठ9) के निर्शेय के अनुसार यहाँ अपने सुरम साफ करने वाले जहाज भेजते 
का निशघय किया। १२-१३ नवम्बर १६४६ को अल्वानिया के अधिकारियो की 
सवोहृति पाये बिना ही प्रिटिश बेडे ने इस जलप्रणाली मे सुरंगे साफ बरते फा कार्य 
किया और गअत्बानिया के प्रादेशिक समुद्र मे ठीक उस स्थान पर सुरगों को बिछा हुआ 
पाया, जहाँ पिछली २२ अक्टूबर को दुर्घटना हुई थी। 
अत्वानिया ने त्रिडिश बेडे द्वारा उसके प्रदेश की सुरगे साफ करने का वामे 
“अपनी प्रभुसत्ता का पूर्वायोजित ग्रतिकमणा (एछास्ताट्टा8९१० शतध्रततत णीाड 
50४० ॥२७) बताया और इसका तीकब्र प्रतिदाद क्या । ग्रेट ब्रिटेन ने इस प्रश्न को 
श० रा० सच को सुरक्षा परिषद्‌ मे उठाया और अत्वानिया पर यह भ्रारोप लगाया 
कि इस जलतरणुली मे सुरगो की सता का उत्तरदायित्व अल्वानिया पर है ) २४ मार्च 


अन्तर्राप्ट्रीय कातूव के महत्वपूर्ण मामले श्ध्छ्‌ 


१६४७ को परिषद्‌ के बहुमत की यह सम्भति थी कि अत्वानिया को इन सुरगो को 
उपस्थिति का अवश्य ज्ञान था, इस श्रझ्मार वह इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी है। 
किन्तु सोपियत छूस ते अपने निषेधाधिकार (४८०) द्वारा इस भ्रस्ताव को पास वही 
होने दिया । तत्वच्चात्‌ ग्रेट ब्रिटेन ने यह प्रस्ताव रखा कि यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के पाम निर्शाय के लिये भेजा जाय। सुरक्षा परिपद्‌ ने € ग्प्रैल १६४७ को 
यह प्रस्ताव स्वीक्वार कर लिया तथा २५ गा १६४८ को हुए एक जिश्ेप रामभीते के 
अनुसार न्यायालय का विस्नजिखित दो प्रदयो के गिर्णाय बरने का काम्र सौपा गषा। 
(१) क्या अत्लानिया भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार २२ अक्टूबर १९६४६ 
को होने वाले उन्र विस्फोटो के लिए उत्तरदायी है, जो उम्के प्रादेशिक समुद्र म हुए ? 
क्या वह इस दुघंटता से हुई भ्ञति तथा मानवीय जीवन की क्षति के लिये जिम्मेवार 
है ? क्‍या इसकी क्षतिपूर्ति करमा उसका कर्तव्य है ? 
(२) क्या ग्रेट ब्रिटेन से अत्वानिया के प्रादेशिक धमृद्र में २३ ग्रक्टूबर तथा 
१२-१३ नवम्बर के शाहो वेडे के कार्यो द्वारा, अन्तर्राष्ट्रीय कानूने के अनुसार अ्रल्वा- 
वियन जनता के मशराज्य की प्रभुसत्ता का अतिनसण किया है ? क्या इस जिपय से 
अल्दानिया को भस्‍्तुप्ट वस्ना उसका कार्य है £ 
न्यायालय ने पहले प्रइन का निर्णाय देते हुए यह कहा कि प्रल्थातिया भ्रन्‍्तर्रा- 
प्ट्रीथ कानुत के अनुसार २२ पग्रक्टूवर १६४६ को होने वाले विस्फोटो के लिए तथा 
इसके परिणमस्वर्प हुईं हानि तथा मानवीय जीवन की क्षति के लिये उत्तरदायी है 
तथा प्रत्वानिया का यह कर्तव्य है कि वह ग्रेट ब्रिटेन को इसका हर्जाना प्रदान करे । 
प्रल्वानिया को उत्तरदायी ठहराने का यह कारण दिया गया कि उसे इन भुरगों का 
शान प्वश्यमेव रहा होगा, किन्तु उसने इस विषय से जहाजो को उपयुक्त चेतावनी देने 
में लापरवाही की । इस दुर्घटना के आद झरबानिया की सरकार ने इसक कारणो को 
खोजने तथा इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड देने थार कोई प्रयत्म नही विया | 
न्यायालम ने ग्रत्वानिया की सरकार वा यह मत स्वीकार नहीं त्रिया कि यह हावि 
बहकर प्राने वाली (700778) सुरगो से हुई, क्योकि उस दुर्घटवा मे जितनी भीपरा 
क्षत्ति हुई, बद्द ऐसी सुरणो से कभी नही हो सक्तती थी। न्यायालब ने ग्रेट पज्िटेन का यह 
दावा भी पुष्द प्रमाण क॑ अभाव मे भ्रस्वीकार कर दिया किये सुरंग अन्वातिया वी 
उपेक्षा (00प्राश१४८०९) से यूगोस्लाविया ने बिछाई हैं। अल्वानिया को उत्तरदायी 
ठहराने का निर्णय पाँच के विरुद्ध ग्यारह के बहुमत से हुआ | स्रोविमत जज ने बहुमत 
के निर्णेय से विरोध प्रकट करते हुए यहे कहा कि क्सी राज्य को समावनाआ के झ्राघार 
पर दोपी नही ठहराया जा सकता ! किन्तु बहुमत ने अल्वानिया को इस दुर्घटना में 
लापरवाही करने का दोपी पाया और उसे ब्रिटिस सरकार को क्षतिपूर्ति के लिये 
5,४२३,६४७ पोण्ठ देने की कहा । 
न्यायालय ने अल्दानिया के इस दावे पर विचाद किया कि अल्वानिया की 
सरकार की पूर्द स्वीह्ृति दे बिना ग्रेट ब्रिटेन का अपने युद्धपोतो को क्रत्वानिया दे 
परदेशिक समुद्र भे भेजना उसकी प्रभुसत्ता का अतिक्मरा था १ 
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इस बिपय मे न्यायालय का यह मत था कि सामान्य रूप से यह स्वीकार किया 
जाता है, और अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा भी यही है कि शान्तिकाल मे प्रत्येक राज्य को त्तटवर्ती 
राज्य की पूर्द स्वीकृति लिये थिना ऐसे जलडमहूमध्य या जलप्रणयाली में से अपने 
युद्पोत भेजने का अधिकार है, जो जलप्रणयाली महासमुद्रो के दो बडे भागों के वीच 
अन्तर्राष्ट्रीय नीचालन का मार्ग बनी हुई हो | किन्तु इसमे एक बडी छर्त यह है कि 
लडाक़ू जहाजो का यह ग्रुजरना सर्वेथा निर्दोष (ह79०८८४८) होना चाहिए अर्थात्‌ 
इसका उद्देश्य आातमस्पात्मक न हो । किसी श्रन्तर्राष्ट्रीय समभौते द्वारा यदि कोई 
प्रतिबन्ध न लगाये गये हो तो किसी ठटवर्सी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि बह 
शान्तिकाल में अपने जलडमखू्मध्य मे से किसी राज्य के जहाजों के निर्दोप रूप से गुज- 
रने पर प्रतिवन्‍्ध लगा सके। न्यायालय की सम्मति में उत्तरी कोर्फू जलप्र्माली 
श्रन्तर्राष्ट्रीय मछ्लमार्गों की श्रेणी से श्राती है और शान्तिकाल मे कोई तटवर्ती राज्य 
किसी दूसरे देश के जहाजो को इसमे से गुजरने से नही रोक सकता ॥ इन कारणों के 
प्राधार पर न्यायालय ने अल्बानिया की सरकार का यह्‌ दावा स्वीकार नही क्या कि 
ग्रेंट ब्रिटेन ने उसकी पूर्वे स्वीकृति लिये बिना इस जलप्रणाली में अपने युद्धपोत भेज- 
कर उसकी भ्रभूसत्ता का अतिक्रमण किया है 4 झतः दो वोटो के विरुद्ध चौदह वोटों के 
बहुमत से न्‍्यायातय ने यह निरंय दिया कि २२ झवदूबर १६४६ को अल्वानिया के 
प्रादेशिक सम्रुद्र में ब्रिटिश बेडे के कार्यों से ग्रेट ब्रिटेन मे अ्ल्वानिया को प्रभुसत्ता का 
अतिक्रमण नही किया ! 
किन्तु १२-१३ नवम्बर १६४६ को क्निटिश्न बेडे द्वारा अल्वानिया के प्रगदेशिक 
समुद्र मे उसफी स्वीकृति लिये विना सुरगें साफ़ फरने के कार्य को न्‍्यायाजय ने सर्व 
सम्मति से ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अल्वानिया की प्रभुसत्ता का अतिक्मण घोषित किया ! न्‍्याया- 
लय की सम्मति में “इस प्रकार से दूसरे देश मे हस्तक्षेप करने का तथाकथित भ्रधिकार 
बल-प्रयोग की नीति का ही रूप समझा जाना चाहिये। भूतकाल में इसके भ्ननेक 
भीषण दुश्पयोग हुए हैं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सगठन मे कितने ही दोष क्यो न हो, 
किल्तु इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून मे स्थान नही दिया जा सकता ।” न्यायालय ने ग्रेट ब्रिटेन 
का यह मत स्वीकार नही किया कि सुरगें साफ करने का उद्देश्य आत्मरक्षा और स्वाव- 
लम्बन था । “स्वतन्त्र राज्यों मे एक दूसरे की प्रादेशिक प्रमुरुत्ता के भ्रति पूरा प्रादर 
होना चाहिये, यह अन्तर्राप्ट्रीय राम्बन्धो का एक आवश्यक आधार है ॥/' न्‍्यायालन ने 
यद्यपि यह स्वीकार किया कि“२२ अक्टूबर के विस्फोटो के बाद ग्रल्वा निया की सरकार 
ने अपने कर्तंव्यो का पालन नही किया, वह ग्रेट ब्रिटेन के साथ इस विपय मे बूटनीतिक 
पत्र-ब्यवहार करने मे बडा विलम्य नरती रठी । ये परिस्थितियाँ ग्रेट प्रिटेन के अपराध 
की गुस्ता को न्यून करने वाली (&"६८एण्थ५०मष्ट) हो सकतीं हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के प्रति प्रतिष्ठा बढाने के लिये न्यायालय को यह घोपरश अवश्य करनी है वि 
विद 22 नौरोना कर यह कार्य अन्चानिया की प्रमुसत्ता का अतिक्त्मस्स था 
श्री सावरकर का मामला (१६११)-- प्रत्यपेण, प्रादेशिक पझ्धिक्तार- 
क्षेत्र-प्रसिद्ध क्ान्‍्तिकारी श्री विनायक दामोदर सावरकर भारतीय प्रजाजन थे, 
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औद ब्रिटेन मे उन्होंने भारत को स्वतस्त्र बनाने के लिये कास्तिकारी दल का सगठन किया 
भ्रौर भारत से ऋन्ति का असार फरने के प्रयत्व किये। इन कार्यों के लिये ब्रिटिश 
प्रकार ने उन्हे इंगलैण्ड मे बन्दी बनाया, उन पर राजद्रोह तथा हत्या की प्रेरणा 
(46&छाला। ता ग्णणावंण ) के अपराधों के लिये अभियोग चलाने के लिये पो० एण्ड 
* कम्पनी (9. 200 0 ८७ )के मोरिया (0407८७) वामक जहाज द्वारा उन्हे भारत 
भैजा गया। रास्ते से यह जहाज फ़ास के मार्सेल्ज नामक बन्दरगाह में ठहरा। यहाँ २५ 
अक्टूबर १६१० को श्री सावरकर इस जहाज से समुद्र मे कूद पडे और तैरकर समुद्र- 
पट पर झा गये। वहाँ इन्हे एक फ्रेंच सिपाही ने पकड लिया और प्रत्यपंण ([)र090/- 
०४) की पूरी कार्यवाही किये बिना ही इन्हे ब्रिटिश जहाज के कप्तान को सौप दिया 
गया। 
श्री सावरकर राजनीतिक अपराधी ये, भ्रत फ्रच सरकार ने ब्रिटिश सरकार 
से यह मांग को कि श्री सावरकर फ्रास को वापिस कर दिये जाये और ब्रिटिश सरकार 
अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के विधान के अचुसार औपचारिक रूप से श्री सावरकर को इगलैप्ड 
को अर्पित करने की प्रार्थना करे । ग्रेट क्विटेन ने फ़ास की यह गाँग रबीकार नही की । 
पारस्परिक सहमति से दोनो देश इस मामले को हेग के श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले 
गये। इसने अपने निर्णय मे यद्यपि यह स्वीकार किया कि इस मामले गे ब्िठिझ अधि- 
कारियों को श्री सावरकर के सौपने मे अभियमितता हुई है तथापि इसने भ्रपना फैसला 
ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष मे दिया और यह कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानुन का कोई ऐसा नियम 
नही है, जिसके अनुसार ऐसी परिस्थितियों मे किसी शक्ति को श्रपने किसी ऐसे बन्दी 
को को के लिए बाधित किया जा सके, जो किसी विदेशी व्यक्ति की भूल स उसे मिल 
ग़या हो । 
अनेक विधिशास्त्रियों ('गगाड$) ने इस निर्णय की बडी कदु आलोचना की । 
किन्तु इस मासले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए कई कारणों से यह सर्वथा 
प्रतीत होता है। पहला कारण यह है कि ब्रिटिद्य सरकार ने फ्रेंच सरकार को 
पह सूचना पहले से ही दे दी थी कि भोरिया जहाज मार्सेल्ज बन्दरगाह मे रकेगा और 
दस पर एक बन्दी श्री सापरकर भी होगा । फ्रेंच सरकार ने यह सूचना पाने पर कोई 
आपत्ति नही की । दुघरा कारगा यह है कि इस निरंय से केयल इतना सिद्धान्त ही 
है. पैसा कि जब किसी राज्य का कोई व्यक्ति या अभिकर्त्ता (४8०॥7) दूसरे राज्य 
के अधिकारियों को किसी भागे हुए कैदी को सोने गे कोई श्रनियमितता बरे तथा 
उसका यह कार्य सदुभावना से किया गया हो, तो यह बन्‍्दी उस राज्य को लौटाया 
ता आवश्यक नही है, जिसके अधिकारियों ते पहले इसे पकडकर दूयरे राज्य को 
दे दिया हो और वाद मे उस राज्य ने अपने अधिकारियों के कार्य को अ्रवैध वताते हुए 
समर्पित बन्‍्दी को चाविस फरने की मॉँग वी हो। इस मामले में फ्रंच सरकार ने & 
जुलाई से पूर्व श्री सावरकर को ब्रिटिदा पुलिस को सोपने बाले अपने फ़ोच ब्रियेडियर 
नही ठहराया था। इस समय तक मोरिया मार्सेल्ज से चल चुका 


के कार्य को भ्रनुचित ही 
था, ब्रिटिय अधिकारियों को यह विश्वास था कि ब्रिगेडियर ने अपनी सरकार से प्राप्त 





द्््य्‌ झन्तर्राष्ट्रीय कानून 


ग्रादेशो के अनुसार ही श्री सावरकर को उनके हवाले किया है। ब्रिगेडियर ने भी, 
यह कार्य पूर्ण सदुभावना के साथ किया था । यद्यपि उमने इस विपय में ऊपर से आदेश 
प्राप्त नही किये थे और प्रत्यपेण की पूरी कानूती विधि का पालन नही किया था, फिर 
भी इस मामले मे फ्रास की प्रमुसत्ता के उललघन का कोई कार्य नही हुझ्ला । इसमे सभी 
व्यक्तियों ने सदूभावगा (50०० थिाए्ठ) के साथ कार्य क्या, कोई अवध कार्य नहीं 
किया । भरत प्रत्यपैण की पूरी कानूनी कार्यवाही न होने पर भी, ग्रेट ब्रिटेन को श्री 
सावरकर को पुन फ़ास को लौटाने के लिये किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा बाघित 
नही किया जा सकता था । 
(१४) सैब्बादिनों का मामला (१६६२) - राज्य का उत्तरदायित्व--यह 
मामला राप्ट्रीयकरण से उत्पन होने वाले राज्य के उत्तरदायित्व (06 ]90708« 
0०74 १९०३००४४७४१॥(७ ०६ 508(७) से सम्बन्ध रखता है! इसमे बादी क्यूबा का राष्ट्रीय 
बैक तथा प्रतिवादी सैब्बाटिनों थे। ६ ऋगस्त १६६० को क्यूबा की साम्यवादी सरकार 
ने राष्ट्रीयकरण का एक कानून बनाया ॥ इसने इस देश मे विद्यमान स० रा० अमेरिका 
के नागरिकों की सारी सम्पत्ति का तथा इनके द्वारा चलाई जाने वाली कम्पनियों का 
शाष्ट्रीयकरएण करने की घोपणा की॥ सैब्वाटिनों एक ऐसी कम्पती का झस्थायी 
रिमीवर था, जिसे क्‍्यूबा के कानूनो के अनुसार सगठित किया गया था, किन्तु जिसके 
अ्रधिकाश हिस्सेदार स० रा० अमेरिका मे रहने वाले थे। इसने स० रा० झमेरिका के 
स्पायालय मे इस बात का दावा किया कि क्यूवा का राष्ट्रोपकरण का कानून झल्तर्राष्ट्रीस 
कानून की अवहेलना करने वाला है क्योकि इससे विदेशियों के एक विज्वेष वर्ग की 
सम्पत्ति उनको कोई मुआवजा दिये बिना उनसे जवदस्ती छीन ली गई है, यह कार्य 
स॒० रा० अमेरिका से बदला लेने की मावना से किया गया है और इसमे अमेरिकन 
नागरिको के राय ही यह विशेष भेदभाव किया गया है। 
निचले न्यायालय ने सेंब्बाटिनो के पक्ष मे निर्णय देते हुए कहा कि क्यूबा 
सरकार की आज्ञा ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लघव किया है भर क्यूवा फे राष्ट्रीय 
बैक (8276० ८०००४) का अधिकार अवैघ है । राष्ट्रीय वैक ने इस निर्णय के बिरुद्ध 
सुप्रीमकोट मे अपील की । इसने निचले न्यायालय के निर्णय को रह करते हुए यह कहा 
कि न्याय विमाग किसी ऐसी विदेशी सरकार द्वारा इसकी सीमाओ्रो के भीतर ली जाने 
वाली सम्पत्ति की वैधता के प्रश्व पर विचार नही बरेया, जिस सरकार पगे इस देह की 
सरकार सुक्हमा चलाने के समय तक स्वीकार कर चुकी है, भले ही वादी इस विषय भ्ने 
यह शिकायत करें कि इससे परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवद्देलना हो रही है। 
स्यायालय इव प्रश्तो पर उसी समय विचार करेगे, जब इनके कानूनी सिद्धान्तो के बारे 
मे रुपष्ठ रूप से कोई सधि या समझौता हुआ हो। दस प्रहार दस मामले में 'राज्य-कृत्या 
(4० ० 5020०) के सिद्धान्त का समथन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरे राज्य 
द्वारा किये कार्य को अपने क्षेत्राधिक्ार का विपय नही माना 
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(१५) द्रैप्ट काण्ड (१८१ २)--इतो की स्थिति--ट्रैष्ट (77०7) ग्रेट ब्रिटेन 
का डाक ले जाने वाला जहाज था। वह १८६१ में क्यूबा की राजधानी हवाना 
(सब४474) से सेप्ट टामस (88 'प्रशर०णा3९) जा रहा था। इस समय स० रा० 
अमरीका के उत्तरी तथा दक्षिणी राज़्यो में शहपुद्ध चल रहा था। ट्रैण्ट जहाज पर 
दक्षिणी राज्यो द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और फ्रास मे नियत किये गये दो दूत ( काए095) 
मेसव तथा स्लिडेल भी सवार थे। स० रा० अमरीका की सरकार के एक फूजर मे 
ब्रिटिय विरोध के बावज्द इस जहाज को घेरकर दोनों डूत उनके पूरे सामान के 
साथ ट्रैण्ट जहाज से उत्तार लिये, इन्हे बन्दी बना लिया तथा इसके बाद जहाज को 
अपने गन्तव्य स्थान को जाने दिया। 

स्र० रा० अ्रमरीका कय यह कहना था कि उसका यह कार्य सर्वथा न्यायोचित 
था, मेसन और स्लिडेल सैनिक व्यक्ति थे, वे युद्ध मे वजित सन्देशों तथा कागजों को 
ल्ेजा रहे थे । जब अ्मरीको जहाज द्वारा ट्रैण्ट की तलाशी ली गईं तो थे कागज 
उद्यमद हुए थें, झत. उसे विनिधिद्ध वस्तु (८००४४७५००) के रूप में इन्हे पकडने का 
प्रा अधिकार था। 

इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि मेसन और ह्लिडेल 
दक्षिसी राज्यों के ढूत थे, उनका पद और स्वरूप ऐसा था कि उन्हे विनिषिद्ध नही 
समभा जा सकता था । इन्हे दक्षिसी राज्यों की और में तटस्थ देशो में भेजा जा रहा 
था, तटस्थ राज्यो को युद्धकारी राज्यो के राध मैत्रीपूर्स कुटनीतिक सबन्ध रखने का 
प्रधिकार है । भ्रतः ग्रेट ब्रिटेन ने न केवल मेसन और स्लिदेल को अविलम्_ मुक्त करने 
की माँग की, अपितु श्रमरीकी सरकार पर इस बात के लिये भी बल दिया कि वह इस 
काण्ड के लिये क्षमा थाचना करे। ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष का समर्थन रूस, प्रशिया, इटली 

और आस्ट्रेलिया ने भी किया । 

चिरकाल तक पत्र-व्यवहार होने के वाद भ्रमरीकी सरकार ने ब्रिटिश रारकार 
की भाँग स्वीकार करते हुए मेसन और स्लिडेल को मुक्त कर दिया और उन्हे एक 
ब्रिटिश जहाज पर विठला दिया ताकि बे अपने मूल गन्तव्य स्थान इगलैण्ड ग्रौर फ़ास 
पैक पहुँच सके । अमरीका द्वारा इस सामले में मुकने का कारण यह था कि उसके 

पूगर ने सेसन और स्लिडेल को जवर्दस्ती ट्रेंष्ण से उतार लिया था जब कि उसे यह्‌ 
उचित था कि वह इस जहाज को अमरीका के अधिग्रहण न्यायालय (72० (००४४) 
में पेश करके चल उतरवाने की ग्राज्ञा प्राप्त करता । 

जमोरा (१६१५) “अन्तर्राष्ट्रीय कानुन, राष्ट्रीय कानून तथा 
बसी >जमोरा (24ण०णा७) स्वीडन का एक व्यापारिक जहाज था। प्रथम 
विश्वगुद्ध मे यह न्यूया्क से ताबा तथा अनाज लाइकर स्वीडन की राजघानी स्टाक- 
होल्‍्म को जा रहा था। 5 अर्प्लौज १६१५ को इसे एक प्रिटिश ऋूजर ने गारगे में ही 
रोक लिया तथा एक ज़िटिश बन्दरगाह में चलने के लिये विवश्य क्यिा। यहाँ पहुँचते ही 
इसे पकडते वालो ने यह दावा क्या कि इस जहाज के माल को जब्त कर लिया 
जाय, क्योकि इस पर आधे से अधिक माल (तावा) युद्ध की विनिषिद्ध सामग्री 
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(ए०्ााढण्य्ाठ) मे आता है। उस समय यह की प्रस्ताव रखा गया कि इस जहाज 
के माल को इस झ्राघार पर बेच दिया या रोक लिया जाय कि यह ऋत्रु के देश कौ 
ओर जा रहा है भ्रथदा शत्रु की सम्पत्ति है | 
इस अवसर पर ग्रेट ब्रिटेन मे युद्ध कार्य के लिये आवश्यक सामग्री सरकाद 
द्वायय ग्रहद्य वरदे वाले सबसे बडे अधिकारी (छा0८णाथण छद्यवाग) ने इस जहाज 
के मामले का अधिग्रहण न्यायालय (7उट2८ 0००7६) में निर्णय होने तक सारा ताबा 
सरकारी कार्य के लिये प्राप्त कर लेने का आदेश दिया गौर इसका झानुमानिक मूल्य 
राज्य की ओर से अधिग्रहण स्यायालय मे जमा करने का वचन दिया । 
ज्ञमौरा जहाज के मालिकों ने स्वीडन के तटस्थ राज्य होने के कारण इस 
आदेश पर श्रनेक काचूनी आपत्तियाँ उठायी। डिन्‍्तु नौविभाग के न्यायालय 
(24एाएथ(9 00909) के अध्यक्ष सर सेमुझल इवान्स ने उपर्युक्त सरकारी भ्रादेश 
को वैध ठहराया । इस पर जहाज के मालिक इस मामले को ब्रिटेन के उच्चतम 
न्यायालय प्रिवी कौसिल की जुडीदियल कमेटी मे ले गये । प्रिवी कौसिल में लार्ड 
पार्क॑र ने अपने सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक निर्णय मे सरकार द्वारा जमोरा जहाज के माल 
की जब्ती के निचले न्यायालय के फैसले को रह कर दिया तथा अन्तर्सोष्द्रीय कानून 
के कई जटिल प्रश्नों पर सुन्दर प्रकाह डाला । इस हप्टि से जमोरा का मामला झसा- 
धारण महत्व रखता है । 
इस मामले मे कई महत्वपूर्ण प्रशन विचारणीय थे । पहला प्रइन यह था कि 
ग्रन्तर्सप्ट्रीय कानून के अनुसार क्या ब्रिटिश सरकार या ताज (०) को 
अधिग्रहरा न्यायालय के निरशय से पूर्व जहाजो को या उनके माल को सरकारी कार्ये के 
लिये जब्त करने का अधिकार है। दूसरा प्रश्न यह था कि कया अधिग्रहण न्यायालय 
के लिये दस प्रकार की जब्ती की रारकारी झ्ाज्ञा का पालन करना आवश्यक है। लार्ड 
पार्केर ने अपने निर्णय से इन प्रश्नों पर विचार करते हुए इस विषय का इतना सुन्दर 
विवेचन किया कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून (2/णा॥णएश 7:89) ने 
पारस्परिक सम्व्धो के और युद्ध के समय अन्य देणो वे जहाजो को तथा उनके माल 
को जब्त करने के बारे मे विचार एव मीमासा की आधारशिला यही निर्णय है। « 
लार्ड पार्कर ने अधिग्रहए न्यायालय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप पर 
प्रकाश डालते हुए अपने निर्य मे विखा था, “अधिग्रहण न्यायालय (?घन्‍्ढ (००४) 
ने जिस कानून के झनुसार प्रदासव करना है, वह राष्ट्रीय ()४७४००७) या जन- 
पदीय (प्राशटा0श 7.3७) कानून नहीं है, किन्तु राष्ट्रो का कानून ([.2७ ० 
उपथ०75) या श्रन्दर्राष्ट्रीय कानून है। इसमे कोई सन्देह नही कि अधिग्रहण न्यायालय 
एक जनपदीय या राष्ट्रीय स्यायालय है, दसकी झआाज्ञाओ तथा आदेझों को राष्ट्रीय 
कानून द्वारा ही वेधता प्राप्त होती है। अत एक इप्टि से यह समझ जा सकता है कि 
यह न्यायालय जिस कानून को लागू करता हे, वह राष्ट्रीय कानून बी ही एक शाखा 
है। फिर भी राष्ट्रीय और अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून में स्पष्ट अन्तर है॥ राष्ट्रीय काबून 
के झनुसार निर्णय करने वाला न्यायालय, इसका निर्माण करने वाले, सम्पूर्ण प्रमुसत्ता 
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सम्पन्न राज्य के नियमों से बेचा होता है और इस कानून को त्रियात्मक रूप प्रदान 
करता है ! + किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून लायू करने काले न्यायालय को ऐसे कानून का 
स्वरूप विश्चित करना तथा उत्ते क्ियात्मक रुप देता है, जिस कानून को किसी विज्येप 
राज्य ने नही बनाया, किन्तु जिसका प्रादर्भाव या तो विभिन्न सम्य राष्ट्रों हरा एक 
दुसरे के साथ सम्बन्ध मे पालन किये जाने वाले व्यवहार (778८0०४) तथा प्रथा 
(९४००) से हुआ है अथवा जिसका जन्म स्पप्ट अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा हुआ 


“मदि कोई न्यायालय किसी प्रइन पर ऐसा निर्णय करता है, जिसे बह राष्ट्रों 
के कानून के अनुकुल समझता है तो यह विवाद में एक पक्ष बने हुए ब्रिटिश ताज 
((॥०४७४) रे ब्गेई आदेश ग्रहरा नही करता । यह न्यायालय स्वयमेन अपनी सर्षोत्तम 
योग्यता द्वारा यह निर्धारण करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूय क्या होता चाहिये । यह 
निर्णाय चाहे कितने सकोच के साथ किया जाय, किन्तु यह सर्वदा झासकीय आदेश की 
अपेक्षा प्रवल होता है। केवल इसी प्रकार कोई आधिग्रहरा न्यायालय अपना कारये 
भ्रच्छी तरह पूरा कर सकता है ग्रौर दूसरे राज्योंद्वारा इसके निर्णायों मे रखे जाने 
वाले विश्वास का पात्र बना रह सकता है।"' 

“अधिग्रहरा न्यायालय कय धधान कार्य यह है कि वह (चीनी या पकडी गयी ) 
अस्त (]२७) को उन व्यक्तियों को देने के लिये सुरक्षित रखे, जा अन्ततोगत्वा इस पर 
स्वत्व था आगम (770०) सिद्ध कर सक। इस प्रकार की सम्पत्ति को बेचने के 
सावस्ध में न्यायालय की नैरामिक शक्ति (पश6०+ 9०७७7) केवय उन्ही मामलों 
पक सीमित है, जहाँ तक इस प्रकार की सम्पत्ति की सुरक्षा किन्ही कारणो से सम्भव न 
हो। यह कारण या तो यह हो राकता है कि यह सम्पत्ति क्षयश्ीन ( एल्मजाबण ०) 
हो भ्रथवा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्त हो जाए, जिनमे इसका सरक्षणा भ्रसम्भव या 
कठिन हो ।” 

“सरकार द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने की मांग, अधिग्रहण या अर्थना का 
अधिकार (हा 67 १८वृषाघ्रध07) न्यायाधीशों की सम्मति स पूर्णे अधिकार 
(१७5०७४०) नही है । इस अधिकार का प्रयोग कुछ निर्िचित परिस्थितिया में तथा 

ते उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राप्ट्रीय ध्रया के 
अनुसार यह आवश्यक है कि युद्ध म पकडा सथा झत्रू का सारा माल अधिनिर्सय 
(4002 व्बए०न ) के जिये अधिग्रहण स्यायालय से लाया जाप, ग्रत सामान्य नियम के 
पौर पर प्र्धता के श्रधिकार (7१888 ० २८कण्य0०४) का तभी प्रयोग क्यिाजा 
सकता है, जबकि ऐसे माल को विचार के लिए न्यायालय से लाया जा चुका हो। इस 
बात का निर्णय युद्धसलग्त राज्य की कार्यपालिका ने यदी, किन्तु न्यायालय में करना है 
कि इस प्रकार जिस अधिकार का दावा किया जा रहा है, उसका प्रयोग क्यी विश्येप 
भवस्था मे किया जा सकता है या नही ।” 

/एक युद्धसलरत झ्वित (छताइच्कव्पध ए०छ८ा) को अन्तर्राप्ट्रीय कानून द्वारा 
पह अधिकारप्राप्त है कि वह अधिपग्रहरा न्यायालय हारा निर्णय किये जाने से पूर्व, इसके 
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सरक्षण में विद्यमान, युद्ध मे पकड़े जहाजो तथा माल के उपयोग की माँग (८प्रणप- 
॥००) करे | किस्तु यह अधिकार कई प्रतिबन्धों के राथ है। पहला प्रतिबन्ध यह है 
कि राज्य की रक्षा, युद्ध के सचालन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे जहाज या 
माल को झअत्यावश्यकता होनी चाहिये | दूसरा प्रतिवन्ध यह है कि न्यायालय के सामने 
इस प्रकार का वास्तविक प्रश्न होना चाहिये । तीसरा अतिवन्ध यह है कि अधिकार का 
प्रयोग श्रधिग्रहण न्यायालय के समज्ञ आवेदन-पत देकर ही होवा चाहिये । अधिग्रहर्य 
स्पायालय को ही न्यायिक हृष्ठि से यह्‌ निर्णय करना चाहिये कि किसी विश्वेप मामले की 
परिस्थितियों को देखते हुए उसमे अर्थना या अधिग्रहण (]२८५०७॥॥०7) के झधिकार 
का प्रयोग होना चाहिये अथवा नही होना चाहिये ।' 
उपयुक्त विचारों के आधार पर श्रियी कौन्सिल मे श्रपीज को स्पीफार करते 
हुए निचले न्यायालय के न्‍्यायाघीश के निणंय को इस आधार पर रह कर दिया कि 
उसके सामने ऐसे कोई सनन्‍्तोषजनक प्रमाण नहीं थे, जिनके आधार पर वह जमोरा 
जहाज की या उसके माल की सरकार द्वारा कोई माँग क्यि जाने पर यह माल सरकार 
को प्रदान कर सकें। प्रिवी कौन्सिल ने अपील करने वालो का यह तक स्वीकार नही 
किया कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के झनुसार अधिग्रहण न्यायालय के सरक्षस्प म॒ विद्यमान 
जहाजो की भ्रथवा माल की माँग सरकार अपनी आवश्यकता के लिये नहीं कर सकती। 
सरकार को यह अधिकार हे, किन्तु इसमे उपयुक्त तीन प्रतिवन्धो का पालन आवश्यक 
है, इनका पाजन से करने के कारण निचते न्‍्यायाजय के गिर्णाय को प्रिवी कौस्सिल ने रह 
कर दिया 3 
(१७) एप्पम (१६१६) --तटठस्थता--एप्पसम (877) ग्रेट ब्रिटेन का एक 
व्यापारिक जहाज था | प्रयम विश्वयुद्ध मे जनवरी १६१६ मे इसे मरेएवे (](०८४७५) 
नामक जमन ऋूज़र ( रणपोत ) ने पकड लिया । इस समय यह निकटतस जमन बन्दरगाह 
एम्डन से १६०० मील दूर था। इसे जमेन कूजर ने १ फरवरी १६१६ को स० रा० 
अमरीका के नारफोक (घ०0£) नामक बन्दरगाह मे पहुँचा दिया । 
सा० रा० अमरीका की सरकार ने इस शप्रवगर एक जिटिश जहाज को अपने 
बन्दरगाह मे लाने का घोर विरोध किया, क्याकि बह उस समय तक तटस्थ देश था। 
उसने ब्रिटिश जहाज के नाविक वर्ग को तथा यात्रिया को मुक्त कर दिया, इसे पकड़ने 
बाले जर्मन कूज़र क नाबिकों का नज रबन्द कर लिया और इस जहाज के विरुद्ध मान 
हानि का अभियोग चलाया, क्योकि स० रा० ग्मरीका के वन्दरगाह मे उसकी उपस्थिति 
अमरीका की तठस्थता का मग करने वाली थी। 
स॒० रा० अमरीका की जिला सघीय ऋदालत (75070 फ्तशछ 00प्ए) 
ने इस विवाद भ यह निर्णय किया कि ज्यों ही ब्रिटिश जहाज तठस्थ देदा के समुंद्र में 
वहाँ श्रनिर्चित काल तक रखे जाने के इरादे से प्रविष्ट हुप्ना, उसी समय जर्मन सर- 
कार का ब्रिटिश जहाज पर झधिकार का कानूनी दावा समाप्त हो गया। इस निर्णय 
के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट मे झपील की गई। उसने निचले न्यायालय के निरंय को सुस्पप्ट 
करते हुए कहा---* बुद्ध म॒ पकडे हुए जहाज को कानूनी तोर से दटस्थ समुद्र मे रसक 
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पोत या बेडे (0०5४०५) के बिना चही लाया जा सकता | एप्पल को पकडने के बाद 
सामान्य पद्धति यह होनी चाहिए थी कि उसे किसी जर्मन वन्दरमाह में ले जाया 
जाता, वह जर्मनी का अ्रधिग्रहरा न्यायालय (श7्ट2 0०ण/) उसके सम्बन्ध मे निर्शय 
करके उसे युद्ध मे अधियृहीत पोच (97929 ५६५०७) घापित करता । किन्तु सह जहाज 
न तो जमंनी के पर न उसके किसी मित्रदेश के वन्‍्दरमगाह भे ले जाथा गया, अमरीका 
ड़ उसे लाने का उद्देह्य उसकी भरम्गत करना नहीं था, वह ऋतु की प्रतिकूलता, 
इंधन या खाद्य सामग्री को कमी से विवश होकर थाड़े समय के लिय यहाँ नहीं आया, 
क्स्तु तटस्थ देश के वन्‍्दरगाह में बिता रक्षकपात ( (००४०५ ) के आया । इन अवस्याझो 
मे युद्धतल्ग्न देश का यह प्रयत्न था कि वह तटस्य दणश्य अमरीका के बन्‍्दरगाह को युद्ध मे 
पकड़े जहाजी को सुरक्षित रखने का स्पल्त बनाए, किन्तु उन्हें यहाँ अनिश्चित कात तक 
रजना हेग के सममौते की व्यवस्याओ के अ्रनुसार तटस्थता का संग करना था ।/ 
(१5) अआल्टमार्क (१६४०)--तठस्थवा--अभ्राट्टसार्क जी का एक 
सहायफ् युद्धपोत (3फपाप्था/ एश््वा50) था । सितम्बर १६३६ में जब जर्मनी तथा 
ग्रेट ब्रिडेन और फ्रारा के बीच डितीय विसर्वपुद्ध छिडा तो यह मेक्सिको की खाड़ी से 
राटशडम वन्दरगाह के लिये पैट्रोल का परिवहन कर रहा था) इस पर दूसरे विस्वजुद्ध 
में जर्मनी द्वारा बन्‍्दी बनाये गये तौन सौ से अधिक प्रिटिय अधिबारी तया साविक भी 
चे) १४ फरवरी १६४० को झाल्टमार्क नावें के प्रादेश्चिक समुद (लालात 
२४३७५) मे प्रब्िप्ट हुआ, उसका यह इरादा था कि वह नाब॑ और स्वीडन के तब्रय 
राज्यों के प्रादेशिक समुद्दो मं तट के साथ-साथ चलते हुए किसी जम॑न बत्दरमाह 
में सुरक्षित रूप से पहुँच जाय और ग्रेट ब्रिटेन के नौसैतिक झानमणों से सर्वथा मुर- 
क्षित रहे । 
नावें के अधिकारी आत्ठमार्क के कागजा की जाँच करने के बाद इस परि- 
शाम पर पहुँचे कि वह सहायक युद्धपोत है, इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुमार तटस्य 
देश के समुद भे से गुजरने का अधिकार है, झत उस्टाने इसे अपने प्रादक्षिक समुद्र म 
से गुनरने की अनुमति दी और इस जहाज की तलाझी लेने की प्रेट प्निेत की आ्रार्थता 
अस्वीकार कर दी, क्योकि तलाशी केवल व्यापारिक पोतो को ही ली जा सकती है । इस 
पद द्विखिश् विष्वसफ कड्ज्ञाक (0०५४७०८) ने १६ फरपरी १६४० वो झारठसमा पर 
झजमण किया और नावें सरकार के प्रतिवादों के बावजूद इस जहाज पर विद्यमान 
वन्‍्दी त्िडिश प्रदाजनो को बलपूर्वक छीनकर इसलेण्ड पहुँचा दिया) 
इस पर नायें की सरकार ने ग्रेट क्रिटेन पर उसकी त्तटस्यता मग करने का 
दोपारोपणु किया, इस कार्य की निन्‍द्म करते हुए उस कटा प्रतिवाद-पत्र भेजा ! 
ब्रिटिश सरकार ने इसका उत्तर देते हुए यह कहर कि उसका कार्य स्ंथा स्थायोचित 
था, नावे की सरकार ने इस जहाज की जाँच और तलानी ठीक टग से नही ली थी, 
डैस पर युद्धवन्दियो को उपस्थिति ने इसे ग्रल्तराष्ट्रीय कानूत की इस व्यवस्था के लाम 
में वंचित कर दिया था कि उसे तटस्ब देसी के श्रादेशिक सझृद्र मे से युजरने वा अधिकार 
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है। झाल्टमार्क पर युद्धबन्दी लदे होते के कारण इसका चार्षे के समुद्र मे से गुजरना 
अ्रवैध था.। नावें सरकार का यह कर्तव्य था कि वह या तो बन्दियों को मुक्त कराती या 
जर्मन जहाज को भ्पने प्रादेशिक समुद्र से बाहर निकल जाने का आदेझ देती । 
नार्वे की सरकार ने ब्रिटिश सरकार के आदेश का खण्डन करवे हुए कहा कि 
आल्टमार्क युद्धपोत था, अत उसकी तलाशी लेने का कोई अधिकार नावें को न था ) 
नायें का केवल यही कर्तव्य था कि वह उस जहाण के स्वरूप और दर्जे का प्रामारिशक 
रूप से पता लगाये, यह काय उसके टारपीडो बोट ने १४ फरवरी को कर लिया था। 
अन्तर्राप्ट्रीय कानूल का कोई ऐसा वियम नही है, जिसके अनुसार ऐसे प्रादेशिक समुद्र 
में से जहाँ योद्धा देशो के रणपोतो को गुजरने का अधिकार हो, वहाँ रण्पोतो द्वारा 
युद्धवन्दियों का परिवहत अवेध ठहराया गया हो । झआल्टमार्क नाथें के किसी बन्दर- 
गाह में नही ठहरा, वह अविच्छिप्त रूप से निरन्तर यात्रा (0०90प्ृएथ०ए५ ४००६०) 
कर रहा था। १६०७ के हेग अभिसमय मे तथा नाबे की तटस्थता के नियमों में ऐसे 
युद्धपोत के गुजरने के लिये समय की कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है, भरत 
आल्टमार्क के लिये यह आवश्यक तही था कि वह्‌ २४ घण्टे के बाद नायें के प्रादेशिक 
समुद्र से बाहर निकल जाय, उसका नावें के समुद्र म से गुजरना सर्वेया वैघ था, नावें ने 
इस सम्बन्ध मे अपने अन्तर्राष्ट्रीय कत्तेब्यों का पालत किया, झत ग्रेट बिटेल द्वारा उसके 
प्रादेशिक समुद्र म घुसकर ऐसा कार्य करने का कोई झौचित्य नहीं था । 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विद्वानों मे से कुछ ग्रेट ब्रिदेन का कार्य स्थायसगत सम- 
भते है, किन्तु इससे कोई सन्देह नहीं कि झभिकाश विधिशास्त्री नार्बे का पक्ष न्‍्यायो- 
चित मानते है। उनका मत है कि नावें ने अपनी तटस्थता का पालन किया, १६०७ के 
तेरहवें हेग समझौते की १०वी घारा उसके पक्ष का समर्थन करनी है, त्तीमियन युद्ध 
में सिटकए (80:9 ) काण्ड भी उसके दाबे का पोपक है ६ येत विश्वविद्यालय के अरे० 
एछुड़विन बोरचर्ड (00770 ४97009270) ने इस मामले के सम्बन्ध में यह सत्य ही 
लिखा है--"ब्रिटिश विध्वसक द्वारा आल्टमार्क पर विद्यमान युद्धवन्दियों को छुडाने 
की झदम्य लालसा के साथ सद्ानुभूति होना स्वाभाविक है, किन्तु यह्‌ नहीं कहा जा 
सकता कि नावें ने ग्रपती तटस्थता के किन्ही कत्तेंव्यो का उल्लघन किया है। प्राल्ड- 
भार्क की तलाशी लेने का ब्रिटेन को कोई झधिकार नहीं था ।” उसने इस विषय में 
१८७० के फ्रेंको -अशियत युद्ध कर एक सवोरजक दृष्टन्त दिया है ॥ इसमे ग्रेट ब्रिटेन 
तदरथ भा, एक फ्रच सुद्धपोत कुछ जर्मंनबन्दियों के साथ उसके प्रावेश्षिक समुद्र फर्थ 
ब्राफ फोर्थ (+ए0 ० #०फ्) में प्रविष्ट हुआ, इस पर जरमेनी के वाणिज्यदूत 
(६०एचय सीय ([॥ 8070) पे बिटिश झरक्पर मी गद् झौस की कि हजस्य छोसे के 
नाते वह फ्रेंच पोत के जर्मन युड्वन्दिया को म्‌बत करा दे । उस समय ब्नविटिश सरकार 
ने यह उत्तर दिया कि फ्रेच रखपोत को ब्रिटिश प्रादेशिक समुद्र मे प्रवेश करने का 
ठथा कुछ निश्चित समय तक रहने का अधिकार है । इस पर विद्यमान युद्धवन्दी स्व॒तन्त् 
नदी हो सकते, क्योकि इस जहाज पर वे फारा के अधियारक्षेन मे हैं और पदस्थ 
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देश को इसमे हस्तक्षेप करने का कोई अभिकार नही है । किन्तु आल्टमाके के सामले 
मे ग्रेट ब्रिटेन नावें द्वार इस प्रकार का कार्य करवाना चाहता था। हाइड (फ्छत८) ने 
भी यही मत प्रकट किया है कि नावें को झात्टमार्क की तलाझी लेने का कोई अधिकार 
नही था । 
(१६) अ्रसमा मारू (१६४०) - (वरस्थता) . ब्वितीय विश्वयुद्ध म जनवरी 
१६४० में जापान का एक व्यापारिक जहाज असमा मारू होनायूलू से योकोहामा की 
ओर जा रहा था। होनोलूनु तथा योकोहामा क््मझ स० रा अमरीका तथा जापान के 
बन्दरगाह थे, उस समय दोनो देश युद्ध म सम्मिलित न होने के कारण तटस्थ राज्य थे। 
इस जहाज पर असैनिक (एशा।थ7) जर्मन नागरिक भी थे । जब यह जहाज जापान के 
प्रादेशिक समुद्र के निकट पहुँचा तो एक ब्रिटिश कर ने इस जहाज को पकड़ लिया, 
इसके २१ जमंन नागरिको को यह कहकर जहाज से उतार लिया कि ये जमंनी जा रहे 
हैं मोर वहां सेना मे भर्ती हो सकते है । 
जापान की सरकार ने गेट ब्रिठेन के इस कारये के विरुद्ध तीब्र प्रतिवाद बिया 
और इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अविक्षमण बताया । व्रिटिदा सरस्यर ने इसका यह 
उत्तर दिया कि जर्मन सैन्य कानुन के झनुसार १७ नर्प से ४५ बंप तक की ग्रायु वाले 
प्त्येक पुरुष जमंन नागरिक के लिये बस्तर घारण करके सैनिक सवा करना अनिवायं है, 
पे जहाज के २९ जर्मत यात्री सैनिक सेवा के लिय् निर्धारित आयु के थे। भतएव बे 
पुद्ध की बिनिषिद्ध बस्तुयों (2०परघबणगात 0 ७47) मे गाते है, क्योकि स्वदेण पहुँचने 
पर वे सेना में भर्ती हो सकते है। 
जापान की सरकार ने इसका यह उत्तर दिया कि ब्रिडिग सरकार का यह 
काय द्रेप्ट (देखिये ऊपर ४० ६०३) के गुप्रसिद्ध मामले तथा स्टीमशिप चायना 
(४ 5 (0779) के मामला से निर्धारित क्यि गय ब्न्तराष्ट्रीय कानून के 
शिद्धास्तो के स्वधा प्रतिदुल है, क्योकि इस मामले में राके गय व्यास 
भवस्प ऐसा नही था जो उन्हे विनिपिद्ध वस्तु बता सके । तटस्य शाज्यों को 
है कि ये चुद्धकाल में युद्धसलग्न दोनो पश्षो के साथ मैत्रीवृर्णे सम्बन्ध वनाय रख । इस 
अवस्था में केवय उन्ही व्यक्तियों को रोका जा सकता है, जो सग्मस्त थथवा सहायक 
(4 बा) सेनाओं के राइस्य हो । स्टीमनिप चायना के सागले म यह सिद्धान्त बडे 
स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया था । 
सुप्रसिद्ध विधिययास्त्रियो ने ब्रिटिश सरकार के हृप्टिकोर को मय ठहराया 
वैयोकि' यह ट्रैप्ट के सागले तथा स्टीमशिय चायना के मामले से निश्चित किय गये 
अन्त राष्ट्रीय शिद्धास्तो के प्रतिकुल है। इनके मतानुसार ग्रेट ब्रिटेन का कार्य कसी भी 
अकार स्यायोचित नहीं था। श्रन्य मे ब्रिटिश सरकार ने २१ जमं॑नवन्दिया से से नौ 
को इस आधार पर छोड दिया कि वे सैनिक सेवा करने योग्य नही थे । 
(२०) अ्रलवामा क्षतिवृति दावा ( १८७१) -- स० रा० अमरीका के ग्रहयुद्ध 
(१८६१-६५) के समय ग्रेट ब्रिदेन के बन्दरगाहोंम दक्षिणी राज्यों के सघ 
(एण्णल्ल्धबव्छ) के लिये अनेक जहाज बनाये गये, उनमे उत्तरी राज्यो के जहाजो पर 
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हमला करने के छिये भारी तोपे लगायी जाती थी । जब ये ब्रिटिश वन्दरगाहो से निकलते 
थे तो इन पर कोई हथियार नही होते थे, विन्तु उस सझय सब यह जानते थे कि इन 
जहायो का अधान उद्देदय उत्तरी राज्यो के समुद्दी व्यापर पर आकसरः करना है। इस 
प्रकार का एक झक़ान्ता जहाज झलवामा (2]७७७७७) लिवरपूल के वन्दरगाह में तैयार 
हो रहा था। ग्रेंट ब्रिटेन मे उत्तरी राज्यो के अमरीको प्रतिनिधि श्री एडम्ज ने २३ जून 
१८६९ को ब्रिटिश सरकार का ध्यान इस और झशाक़प्ट किया कि यह जहाज उत्तरी 
राज्यो के समुद्री व्यापार पर हमले के इरादे से तैयार किया जा रहा है श्रत इसके विरुद्ध 
तुरुल्त कार्यवादी की जाय जिटिश सरकार ने इस विषय मे आवश्यक जाँच झारम्भ की 
तथा २६ जुलाई को ब्रिटेन के कानूनी अधिकारियो ने इसके रोक लेने या निरोध 
([0५6८४००) को सलाइ दी । 
किन्तु इसी दिन प्रात काल यह जहाज परीक्षणात्मक यात्रा (एव ६77) के 
लिये बन्दरयाह से समुद्र की ओर रवाना हो गया और ३६९ जुलाई तक एगल्‍्सी (478 
]९5८५) नामक टापू के पास खड़ा रहा, इसी बीच लिघरपूल से आवर ४० व्यवित इस 
पर चढे सौर बिना बिन्‍्ही हथियारों के यह अज्ोजे (&2०7०3) द्वीपसमूह के टर्सोरा 
बन्दरगाह की आर रवामा हो गया, यहाँ लन्‍्दन ग्रौर लिदरपूल से झाने वाले दो जहाजो 
ने इसे हथियार कोयला, भ्रफसर तथा कप्तान दिये, जहाज पर सवार व्यक्तियों को 
इसका असली उद्देश्य वताया तथा जो व्यक्ति आकमणा के कायें मे भाग नही लेना चाहते 
थे, उन्हे खापिस भेज दिया गया। 
इसके बाद अलबामा ने उत्तरी राज्यों के समुद्री व्यापार पर हमले करने शुरू 
किये, इसने ७० जलपोतो को पकड़कर उनका गम्भीर आधिक क्षति पहुँचायो । उत्तरी 
राज्यो के जहाजो के इस भीपण विध्वस के कारण यह ग्हयुद्ध लम्बा खिच गया। इसी 
प्रकार फी हानि अ्रजबासा के अतिरिक्त पगलैड मे तैयार होने वाले अन्य जहाजो गे भी 
उत्तरी राज्यों को पहुँचायी | ग्रृहयुद्ध समाप्त होने पर अगरीकी सरकार ने ब्रिटिश भर 
कार से यह माँग की कि वह ब्रिटेन मे तेयार होने वाले जहाजों से स० रा० अमरीका 
को हुई रहदी भ्रािक क्षति की पूर्ति करे। इस पर दोनों देशों से बडी अश्रियता भौर 
कदुता उत्पन हुई इसका झन्त १८७१ की वाशिगटन की सधि द्वारा हुमा । इसके अनु- 
सार दोनो देश क्षतिपूलि छ& पइन को पचायल या मध्यस्थ निएय (:६76709000 ) हारा 
तय कराने के लिय सहमत हो गये । 
इसका निर्णाय करने के लिये बनाये गये पचो को यह निर्देश दिया गया कि वे इस 
बिपय म तटस्थ राज्यो के कत्तेंब्यो के सम्बन्ध मे अन्तर्राप्ट्रीय कानून के कुछ शियमो का 
पूरा ध्यान रखे । ये नियम मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं--- (१) एक तटस्थ सरकार 
का यह कर्तव्य हे कि बह ऐसा समुचित प्रयत्न करे, जिससे इसके क्षेत्राधिकार मे विद्य- 
मान किसो भी जहाज को बनाने अयवा हथियारों से सुसज्जित करने से उस अवस्था मे 
रोका जा सके, जब कि इस वात की युक्तिसगत सभावना हो कि यह जहाज उस देझ्ष के 
साथ शान्ति रफने वालो किसी शक्ति के विरुद लडाई करने क्गा इरादा रखता है। इसी 
प्रकार सटरुथ सरकार को इस वाल का भी उद्योग करना चाहिये कि वह अपने 
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क्षेत्राधिकार से क्ष्ति ऐसे जहाज की रवानगी रोक सके जिस जहाज का विचार इस देश 
के साथ शान्ति रखने वाले किसी देझय के विरुद्ध डुद्ध करन का हो । (२) तटस्थ सरकार 
का दूसरा कत्तंव्य यह है कि यह दुध्यमान (घाटा) पक्षों में से कियो पक्ष को 
इसके बन्दरगाहा को था प्रादेशिक समुद्र को दूसरे पक्ष के विरुद्ध नौसैनिक कार्यवाही 
करने का अड्डा नहीं बनने देगी, और न ही इन्हे सैनिक रसद को तथा झस्त्रास्ता का 
भैजने का अ्रथवा सैनिका की भर्ती का झड्डा बनाया जा सकता है । (३) इसका यह 
भी कर्त्त॑व्प है कि यह अ्रपने बन्द रगाहो तथा प्रादेशिक समुद्दो म ऐसी सावधानी बरतेगी 
कि यह अपने क्षेत्रधिकार मे विद्यमान सभी व्यक्तियों स उपर्यक्त दायित्वों श्रौर 
कत्तेब्यो का पावन करा सके और किसी व्यक्ति को इनका ग्रतिक्रमण या उत्यघत नही 
करने दे । 

पॉँच मध्यस्या में से चार के बहमा से यह निर्णय क्रिया गया क्रि ग्रेट ब्रिटेस 
को स० रा० अमरीका हारा उठायी गई क्षति को पूर्णा करने के लिये उसे एक करोडद 
पचास लाख डालर स्वणुंराशि के सप मे देने चाहिये । 

(२१) फ्रासिस्फा (१८५५)- (परिदेष्टन) --फा सिस्त्रप डेल्साव क। एक जहाज 
था। इसे वाल्टिक सागर में रीगा नामक बत्दरगाह को जाते हुए एक ब्रिटिश कूजर ने 
इस आधार पर पकड लिया कि उन दिता ऋ्रौमिया पुद्ध मे ग्रेड त्िटेन ने रूसी वन्दरगाहो 
पर परिवेष्टन या पेरा (802८५40०) डाल रखा था। इस बुद्ध मे ब्रिटिश, फ्रेंच शौर 
रूसी सरकारों भमुदी व्यापार के सम्बन्ध में बनेक भादेश निकाय थे, इनके अनुसार 
वाल्टिक सागर के पन्‍्दरमाहों मे वे केवल अपने जहाजा को व्यापार की अनुर्मात देते 
दे, किन्तु इन आदेशी के पचुयार घरा डालने क। यह परिणाम हुआ कि इन बन्दरगाहो 

साथ तटस्थ देशो का व्यापार बन्द हो गया । 

फ़ासिस्का जहाज की औोर से यह कहा गया कि उसके मासिका का ब्रिटिश 
पैरा तोडने का काई इरादा नही था । इस जहाज का परिवेध्टन न होने की दमा म॑ ही 
रीगा जाने का आदेश दिया गया था। 

प्रिवी कौन्सिल ने इस मामले का निर्णय करते हुए यह जिसा-' जिस स्थान 
का धरा डाला जाय, वहाँ निरीक्षण के लिये इतनी समुद्री शक्ति अवश्य होनी चाहिय 
कि उसके कारण उस स्थान से जाया या वहाँ स निकलना सकटपूर्ण हो ।” फ्रासिस्का 
के मालिको को अपने बचाथ की इस दलौल को कौन्सिय ने स्वीकार नहीं किया कि 
उन्हे घेरे या परिवेष्टन का ज्ञान नही था, क्योकि पिछले बन्दरगाह से जहाज के रवाना 

से पहले ही जहाज के बच्चान को यह सूचना मिल चुकी थी। फिर भी माननीय 
न्यायाधीशों ने इस मामले का फैसला फ्रासिस्का जहाज के मालिकों के पक्ष मे ही 
क्या यह इस आधार पर किया गया कि यह धेरा इस कारण अवैध था कि इसे युद्ध 
अलग्न देश अपने लिये तो लिथिल कर देते थे और तटस्थ देशो के लिये कठोर कर 

थे। इस बंपम्य के रण यह घेरा गैरकायनी या, भ्रत्त रीगा बन्‍्दरगाह में प्रवेश 
का प्रयत्न करने वाले जहाज को पक्षडना अनुचित था । 


ध्श्र अन्तर्राष्ट्रीय कातून 


(ख) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भारतीय मामले 

(२२) डालमिया दादरी सेमेष्ट कम्पनी लिसिटिड बि० केमीशन श्राफ 
इकमटेबस' (१६४८)--राज्य उत्तराधिकार--इस मामले मे पजाव की एक पुरानी 
स्थिासत जीन्द मे दादरी नामक स्थान पर सीमेणष्ट बनाने तथा बेचने के लिए एक 
कम्पनी की स्थापना को गई थी । पहली अप्रैल १६३८ को जीन्द के तत्वालीन शासक 
ने एक समझौते ढारा इस कम्पन्ती को बनाने वाले शझान्तिप्रसाद जैन को इस बविपय से 
कुछ अधिकार प्रदान किये, जीन्द राज्य मे सीमेण्ट दनाने के कार्य का एकमात्र अधिकार 
शाल्तिप्रसाद को दिया गया | कम्पनी को यह झनुमतति २५ वर्ष के लिए दी गई, झाय- 
कर की दर ५ लाख की झामदनी तक ४ प्रतिशत तथा इससे अधिक झामदनी पर ५ 
प्रतिशत रखी गई थी, कम्पनी को चुगी (007०0) के झतिरिक्त सभी प्रकार के 
आयात तथा निर्यात-कर से छूट दी गई | पहले ये सब झ्मधिकार शान्तिप्रसाद जैन को 
तथा बाद मे २७ मई १९३८ को स्थापित होने वाली डालमिया दादरी सीमेण्ट कम्पनी 
को प्रदान किये गये । 

१५ अगस्त १६४७ को जीन्द के राजा ने झपने पघदेदा की प्रतिरक्षा, विदेशी 
मामलो तथा सचार साधनों के विषय में कानून बनाने के बारे मे भारत सरकार का 
अधिकार स्वीकृत क्या | ५ सई १६४८ को पूर्वी पजाब की झ्राठ रियासलो के राजाओं 
ने एक समझौते धारा अपने प्रदेशों को मिलाकर वेप्सू (फब॥ग्रेव फेव४६ ऐप्णवए 
8॥४०८३ एज़ा००) नामक राज्यसघ बनाया। २० अगस्त १६४८७ को पेप्सू के राज- 
प्रमुख ने जीन्द राज्य का प्रशासन सभाला और एक अध्यादेश (054॥030०6) द्वारा 
घोषणा की गईं कि प्रव इस में पटियाला राज्य के कानून लागू द्वोगे, पिछले कानून 
रह कर दिये जायेंगे । २४ नवम्बर १६४६ को राजप्रमुख ने एक घोपरा द्वारा भारतीय 
सविघान को रबीकार किया। १३ अप्रैल १६५० वे पेप्सू वे भारत सरकार की सघीय 
वित्तीय एकोकरण योजना (ए९व९००थ ए089००9] 79/22798700 5०८७०) स्वीकार 
को और यहां केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित कर लगाने की व्यवस्था चालू हुई। 

इस के ब्राद कम्पनी की आमदनी पर केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित आय कर पी 
दर से कर लगाया 4 इस विषय म॒ कम्पनी था यह कहना था कि उससे आय कर इस दर 
से भही, अ्रपितु १ अधल १६३८ को जीन्द के राजा के साथ हुए समभोते मे तय की 
गई दर से लिया जाना चाहिय, क्योकि इस समकौते द्वारा राजा मे जो दायित्व और 
शर्तें स्वी रार की थी, वे नये राज्य को उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त हुई है, वह उनका 
पालन करने के लिए बाध्य है, नये राज्य का नवीन अध्यादेश पुराने राज्य के साथ किये 
गये समभोते की कानूदी स्थिति का समाप्त नही कर सकता है । प्रतिवादी का यह कहना 
था कि राजा द्वारा पेप्सू को बचाने के लिए किया गया समझोता राज्य-कृत्य (5५६ 
०/ 5४८८) है, दसकी बैचता के बारे मे राष्ट्रीय स्यायालयों (#०णाणएडा (०ण४७) 
को विचार करने का कोई अधिकार नही है । 


३५ आल इशिडया रिपोर्टर, ३६५८ सप्रीम कोर्ड रिपो: 5१६५ २३४६ सुमोस कोट रिशेटे ४२३ 


ध्श्३े 





सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय से प्रतिवादी की युक्ति स्वीकार करते हुए कहा कि 
पूर्वी पजाव के राजाओं डरा सघ बनाने के लिए किया गया समझौता एक ऐसी संधि 
है, जिसे स्वदन्त राज्यों के झासको ने क्या है तथा इस संधि द्वारा उन्होंने अपने 
अदेझो पर अपनी अभूमत्ता के अधिकार छोड दिये है तथा इनको नवीन राज्य के झासक 
को प्रदान कया है । यह राज्य-कृत्य (8५६० 572८) है क्योकि इस शब्द मे क्रिसी 
अमुसत्तासम्पन्त राज्य हारा पहली बार प्राप्त क्यिे गये सभी प्रदेश सम्मिलित होने 
हैं, भले ही वे किसी भी विधि-- विजय या अपण ((6४४०७ ) द्वारा प्राप्त हुए हो। 
इन प्रदेशों मे र॒टते वाले निवासी नवीन झारक़ द्वारा प्रदेश पा लेने के बाद उसके 
प्रजाजन हो जाते हैं। इस मवीन स्थिति में इस प्रदेश के निवासियों को वे ग्रधिक्ार नही 
आप्त होने, जो उन्हे सुतपू्व प्रमुसत्तासम्पन्न धासक्त व समय में प्राप्त थे, अपितु उन्हें 
केवल वही अधिकार प्राप्त होगे है, जिनको नया शासक स्वीकार करता है था प्ररान 
करता है। इस प्रकार जद एक स्वतन्त्र झाराक बिसी भ्रदण पर अपनी प्रभुमत्ता 
जिसी दूसरे झासक को प्रदान बरता है तो यह कार्य राज्य-हत्य (6०६० 809०) वा 
एप धारण कर लेता है । इस विषय मे काई भी दाता या मासला राष्ट्रीय न्यायालयों 


(कए्वाटफुञ 000७७ ) में चही लाया जा सकता । इस मामले म पेप्सू में सम्गिलित 


होना राज्य-इत्य था, इसमे सम्मिलित होने वाले जीन्द के राजा ने अपना प्रदेश पेप्सू को 
सौंप दिया था, इसके राज्य-हत्य होने के कारण इस मामले पर दस न्यायालय में कोई 
विचार नही विया जा सकता था। इालमिया कम्पनी पर नई सरफ़ार द्वारा निर्वारित 
भाय-कफर के नये निप्रम लागू होंगे। जीन्द राज्य के साथ हए १६३६८ के समम्धपैते वाले 


पुराने नियम इस विषय मे सागर नही हो सकते हैं । तय 
इस मामले में न्‍्यायात्रीज्ष विियन वोस ने अपना सतरभेदसूघक पृयक्‌ निर्णय 


देते टए यह विचार प्रकट किया कि प्रभुमता के परिवत्तंव स पुरान नागरिका के सब 
प्रधिक्षार मग्रफ़ा.अही हो जाते हैं। 

२३) मद्रास राज्य बि० राजगोपालन (१६५६) ---राज्य-उत्तराधिकार-- 
केस मामले में तथ्य इस प्रकार ये १६३७ म श्री राजगोपालन इडियन सिविल सजिस 
में नियुक्त ढए तथा मद्रास सरकार में काम करो लग। २ जुन १६४७ को उन्होंने कुछ 
समय के लिए छुट्टी ली, अपनो छुट्टी के दिनो में उन्ह मद्मम सरकार का एक पत्र १६ जून 
१६४७ को प्राप्त हुआ, इसमे उनसे बह पूछा यथा था कि १५ अगस्त १६४७ को ब्रिटिश 
भरत्रार द्वारा भारत को सत्ता हस्वानारण करते के वाद क्या वे अपनी नौकरी करना 
जारी रखना चाहते हैं। उनका उत्तर स्वीकारात्मर था, किन्नु € अगस्त १६४७ को उनन्‍्ह 
मद्रास सरकार से प्राप्त एक पत्र मे उन्हें १५ अगस्त के वाद सिविल सविस ७ नेवा में 
ने रखने के निइनय को सू उतना दी गई। इस प्रकार अपनी सेवा स मुक्त हाने की सूचना 
पाकर थ्री राजयोपाज्नन ने दस निनचय क्यो रह करान का प्रयत्त जिया, हिन्‍्यु सफ्ल न 
होने पर उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट म अपनी सेवा की म॒क्ति के आदेश की वँबता के 

चुनौती देते हुए मामला चलाबा। इसमे बादी का यह दादा था कि मदास सरकार ने 
ऐसा आदेश देकर १६३४ के भारत सरक्षार क्ाबून के खण्ड २४० मे गेवाओं के विषय से 





द्र्ड अन्तर्राष्ट्रीय कानुस 


दी गई साविधिक गारण्टियो (5800 80शशा॥।|६८५) का झतिनमर किया है। 

मद्रास सरकार का यह बहना था कि १६४७ के भारतीय स्वतन्त्रता वानून के 
अनुसार सत्ता का हस्तान्तरण होते ही राजगोपालन की सेवाये समाप्त हो गई थी, 
उसे इसके बाद इस सेवा में बने रहने का कोई कानुनी अधिकार नहीं था। हाईकोर्ट ने 
मद्रास सरकार की इस युक्ति को रद करते हुए श्ली राजगोपालन की प्रार्यता स्वीकार 
की, मद्रास सरकार के आदेश को श्रवैध ठहराया ॥ मद्रास सरवार ने इस निर्णय के 
बिरुद्ध सुप्रीम कोर्ट मे अपील की । 

सुप्रीम कोर्ट में ग्रपीलकर्त्ता ने यह युक्ति दी कि १५ झगस्त १६४७ को होने 
वाले परिवतेनों स भारत मे एक नवीन प्रमुसत्तासम्पन्न राज्य का जन्म हुआ, इसके 
पैदा होते ही पुराने राज्य के समाप्त हो जाने के कारण उसके साथ किये गये सेवा- 
विषयक पझनुवन्ध ((.०0/7६०७७) स्वयमेव समाप्त हो गये | इस विषय में प्रतिवादी का 
सह कहना था कि नई सरकार भले ही कितनी स्वतल्त क्यों न हो, वह विजय अ्रथवा 
अर्पणा (०८४४०7०) के कारण स्थापित होने वाले प्रमुसत्तासम्पन्न राज्य से वहत भिन्न है 
तथा इस विषय मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का यह नियम नही लागू हो सकता है कि पिछली 
रारकार के रामाप्त होते ही, उसके साथ किये गये सब झनुवन्ध ममाप्त हो जाते हैं । 

सुप्रीम कोट्टे ने इस मामले का निर्णय करते हुए यह वहा कि भारतीय 
स्वतन्त्रता कानून १६४७ की घारा ७ (] 8)के अनमार इडियन सिविल सविस 
के विपय में इसका पूरा नियन्त्रस करने घाला भारतमन्त्री ब्रिटिश मन्विगण्डल के 
सदस्य के रूप मपूर्स रूप के समाप्त हो गया है। इसका यह परिणाम है कि भारत- 
मन्‍्त्री (8९लटाशा३ ०९9८ 0 00/8) द्वारा इडियन सिविल सविस के बारे मे 
निर्धारित की गई चर्तें समाप्त हो गई हैं। इस प्रकार इस सेवा के विपय में दी गई 
गारप्टियाँ तथा क्ये गये अनुबन्ध रामाप्त हो चुके हैं। इडियन सिविद्न सविस के 
कर्मचारी केवल सिद्धान्त रूप से ही विटिश राज्य के नीचे है । ब्रिटिश सरकार के भारत 
से चले जाते पर नई सरकार को यह पूरा अधिकार है कि वह इंडियन सिविल सर्विस 
के पुराने कर्मेचारियों को नौकरी पर रखे यान रखे । इस आधार पर सुप्रीम कोई ने 
मद्रास सरकार की अपील स्वीकार कर ली ॥ 

(२४) राबजी भ्रमरसिह वि० राजस्थान की सरकार (१६५८)--दाज्य 
उत्तराधिकार इस झामले म वादी रावजी अमरसिह को २६ जनवरी १६४८ को 
बीबानेर के भूतपूर्व राज्य मे जिया सथा सैश्न जज नियत किया गया था । इसके सेबा- 
काल मे देश में कुछ राजनीसिक परिवर्तेन हुए ७ अप्रैल १६४६ को वोकानेर के 
दाज्य ने भ्रनय राज्यो के साथ मिलकर राजस्थान का सपुक्त राज्य वताया। नये राज्य 
ने अपने न्यायिक प्रशासन का पुन संगठन क्ियाव नम संगठन से रावजी अमरमसिह 
को सिविव जज नियत करते हुए लघु पदों (उण्एण 7०४५६) में उसको अठारहवोँ 
स्थान दिया गया । वादी को यह परिवतेन नापसन्द था, उसका यह वहताया वि 
इससे उसे भारतीय सबिधान की धारा ३११ के झनुखार दिये थये अधिकारों का अति- 
अमण होता है ॥ 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण मामले द्र्श्श्‌ 


सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का निर्णय देते हाए स्थायाथोण विदियन बोस ने 
कहा था कि जब एक राज्य इूसरे राज्य भे विजय, विलय (%श४९०) सम्मिलन 
(4००४5७०7 ) ? एकीकरण (]प्रह्ट्ाआ00 ) आदि किसी प्रक्तिता स विवीन हो जावा 
है तो पहली सरकार के तथा इसके सेवक्षा के वीच मर हुए पहले सभी सेताविपयक 
अनुचन्ब (05%घबल्‍छ ० अट५02) स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं। झर; जो व्यक्ति नये 
राज्य में सेत्रा करना स्वीकार करते हैं, वे ननीत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर 
इसकी सेवा करते हैं। अ्रत न्यायालय ने इस विषय में वादी की अपील का रहकर 
दिया । 
(२५) यूनियन झ्राफ इण्डिया वि० चमनलाल लूना (१६४८ )- राग्म उत्तरा- 
पकार'--इस मामले मे प्रतिवादी भारतीय मेना ड्गोेमाठ देने वाला ठेक्दार था। 
१६९४५ में उसने लाहौर छावनी के मिनिट फार्म के मैनेयर के माध्यम से तत्कालीन 
भारत गरफार के सेना विभाग क्यो भुसा देने का एक ठेका लिया । उसके ग्रमुमार उसने 
जमानत के रुपये सेवा दिझाव भ ११०२६) रु० जगा कराया। -स ठके के सममझोते 
में एक शर्त यह भी थी कि उसके बारे मे यदि काई विवाद हांगा तो उसका निर्णय 
एक पंच द्वारा किया जायग्ा। प्रतिवादी ने पाकिल्‍तगन बन जाने तथा लाहौर के 
में चले जाने के बाद भारत सरक्षार के सेना विभाग स ११०२३) रू० की 
जमानत वापिस करने का दावा क्या, भारत सरकार ने इस बाब का विराय १६४७ 
के भारतीय स्वतन्त्रता (अधिकार सम्पत्ति और दापिव ) आदेन [0690 66:९४- 
वध (085 ब्कत .कावा5५) 0700५ 4947 | के झआपार पर ब“वे हुए यह 
कहा कि इसके अनुसार इस जमानत क्य उत्तरदायित्व पाकिस्तान पर हू, सकि भारत 
सरकार पर। प्रतिकादी का यह कहना था क्ि इस सामते मं भारतीय स्वतन्बता 
आदेश नही, रिन्चु १६४७ कया प्रतिरक्षा आदेश (एथटाए८८ 0 6०) लागू होता 
है, अत भारत सरकार की उक्ति ठीक नही है। निचते स्थायालय ने प्रतिवादी के पक्ष 
मे निर्शेय दिया, इस पर भारत सरकार ने इस फंयले के विरुद्ध टारब्राड तथा सुत्रीम 
कोर्ट में अपील की । सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की अपीज स्वीकार करते हुए कहा 
र्ि पहेँ अनुवन्ध या ठेका १६४७ के भारतोय स्वतन्तता आादय की घारा 5 (१) (७) 
ज अन्वर्गत है, ठेके क्या प्रयोजन थाहौर छावनी के मिलिटरी फाझ के मैनेजर क्यो भूसा 
देना था, यह फार्म परकिल्वान में चता गया है। उस बिपय मे यिशृत्र री कसौटी 
यह है कि १५ अगस्त १६४७ का यददि यह ठेका या अनुवन्ध किया जाता नो यह 
वाडिस्तान के प्रयोजन करे पूरा करने के लिए क्या जादा या भारत के प्रयोजन का । 
लाहौर छात्रनी के फर्म के पाकिस्तान से चने जाये दे सारण इस ठेके का प्रयोजन 
क्या प्रयोजन पूरा करना है, श्रव प्रचिदादी दादी से सुरक्षाघन की माँग नहीं 
कर सकता है। 
(२५) पेसमा छिवर उर्फ प्ेमामाई 
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६१६ झम्तर्राष्ट्रीय कानून 


एण्ड अदर्स' (१६६६)-- राज्य उत्तराधिकार--इस मामते मे सुप्रीम वोर्ट ने इस प्रश्न 
पर झपना निर्णय दिमा है कि सैनिक कार्यवाही हारा जीते गये पुत्तंगाली प्रदेश मे मई 
सरकार पुरानी सरकार के उन्ही दायित्वों को पूरा करने के लिये बाध्य की जा सकती 
है, जिन्हे इसने स्वीकार कर लिया है। इस मामले मे प्रार्थी भूतपूर्व पुत्तंगाली बस्ती 
का नागरिक था, जिसे भारत ने २० दिसम्बर १६६१ को सैनिक कार्यवाही करके 
अपने भ्रदेश भे मिला लिया था। प्रार्थी ने & अक्टूबर से ४ दिसम्बर १६६१ के बीच 
भे पुत्तगाली अधिकारियों से १० लाख पौण्ड से अधिक मूल्य का माल भ्रायात करने का 
लाइसेन्स प्राप्त किया, यह्‌ १८० दिनो के लिये वैध था । इसके झनुमार २० दिसम्बर से 
पहले विदेशों से माल सगवाने के आई र दे दिये गये थे। चूंकि विदेशों का गाल निर्धारित 
समय में नहीं आया था अत प्रार्थी ने भारत सरकार से उपयु क्त लाइसेन्मों के अनुसार 
माल मेँगवाने को अनुमति मांगी, इसे न देने पर उसने मई १६६३ में सरकार के विरुद्ध 
महू आवेदनपत्र दिया । 
इस मामले मे प्रार्थों की ओर से यह कहा गया था त्रि भारत सरकार इस 
बात के लिये बाधित है कि वह उसे वाछित वस्तुओं का आयात करने दे क्योंकि बह 
२० दिसम्बर १६६१ से पहले उसे दिये गये लाइसेन्सो का माल मेंगाने के श्रधिकार 
को स्वीकार कर चुकी थी । इसके विस्द्ध भारत सरकार का यह दावा था कि उसने 
पुत्तेंगाली प्रदेश को सैनिक विजय के साधन से प्राप्त किया है, नया प्रभु या सवोच्च 
सत्तासम्पत्न शासक पुरानी पुत्तंगाली सरकार द्वारा अपने पुराने प्रजाजनो के साथ किये 
गये समरकौतो का पालन करने के लिये बाध्य नही है। यह वात नये शासक की इच्छा 
पर तिर्मर है कि वह्‌ पुराने शासक द्वारा किये समझोतों या दिये गये बचथों का 
पालन करे या न करे। हग सामले मे भारत सरकार ने पुराने वचतो का पालन करने से 
इन्कार कर दिया है, ग्रत प्रार्थी इस विषय मे कोई अधिकार नही रखता है । 
न्यायालय ने इस विपय मे निर्णय देतें हुए कद्दा कि विजय द्वारा प्राप्त किये गये 
प्रदेशों के सम्बन्ध मे कानूवी स्थिति निश्चित हो चुकी है । इन प्रदेशों के निवासियों को 
पिछले शासक या प्रमु के प्रजाजन होने के नाते जो अधिकार प्राप्त थे, बे सभी अधिकार 
उन्हे नये शासक के समय मे स्वत नही प्राप्त हो जाते है, उन्हे इस विषय में केवल वही 
अधिकार प्राप्त होते है, जिन्हे देना नया झासक स्वीकार करता है। इस विषय में 
न्यायालय ने 723फ्राब उ>घवंत रल्याल्या ९0 स्व 3 टक्ाक्वकऊदजालत 5 70006 
चूब४, 4929 5 0 7 729, 5६0० ० जज॒ुपवाए ५०० ॥ठवद्वा & 7 7 
964 5 ८! 043 वे! मामलों का ह॒दाला देते हुए कहा है कि इनमे यह तय किया गया 
था कि एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रदेश को ग्रहण करता राज्य-क्र्य (8० 
ह04०) है, पुराने राज्य वे प्रजाजन अपने उन्ही श्रविकारो को लागू करवा सकते है, 
जिन्हे नवीन झासक ने स्वीकार कर लिया हो । इ्यामलाल के गामले (& ॥ २ 964, 
5 ०0 495) में भी यही स्थिति झानी गई थी ॥ इस सुनिश्चित कानूनी स्थिति के 
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अन्तर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण झामले द१७ 


आधार पर वर्सेसान मामले घर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि ३० दिमम्वर 
१६६१ को गोत्रा के सैनिक राज्यपाल ने यह घोषणा की थी कि आयात किया गया 
जो माल जहाजो द्वारा रवाना हो चुका या श्रववा जिनकी विदेशी मुद्रा दी जा चुकी थी, 
उसी मान का आयात किया जा सक्रेगा । प्रार्यी का आवाव किया जाने वाला माल इन 
दोनो खेरियों में वहीं क्राता अत उसके अ्रविक्यर को नय झासद ने स्वीकार नही किया 
है, इसतिये पट अधिकार उपर्पुक्त नियम के भ्रनुसार उसे नही दिया जा सकता है। 
गज (२७) रायल नेपाल एयरलाइन्स विस्द्ध मतोरमा मेहरसिंह लेगर' (१६६६) 
धिका २-- इस सामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से राज्य के क्षेत्राप्रिकार स विदेशी 
राजा तथा जिदेनी सेरशार की एवन्सिया की उन्सृक्ति * बारे म (508 उप्या50/0॥07, 
800 धशाशा वफग्राए09, फिडरादण गण वशधणा ता॑ कैणलए2 097च7गरद्वा. 
१०१८6) सथा राजइल द्वारा उन उन्मुक्तिया का दावा क्य थाने वे घारे म महत्त- 
पूर्ण कानूनी प्रन्‍्नों पर वियार किया है। इसमें वारी सतारसा राय नीप्रात एयर- 
लाइन्स कारपोरेशन नामक रम्पती म कार्य करत वाले एक कम्पनी के कर्मचारी वी 
विधवा पत्नी सी । यह कम्पनी बैपाय सरकार के तियभों के अनुल्यर काम करने वाला 
कारपोरेथन थी, इसका भ्रबात कार्यातस नैपाल ती राजघानी वाठसाण्टू मे था झौर 
यह कलकत्ता म भी कार्ज करती थी, जो कतकत्ता हार्दकार्ट के क्षेतायिक्ञार मे या! 
नेवभ्वर १६६० में, एवं हवाई दुर्घटना में वादी का पति मारा सया, बादी का यह 
कहना बा क्रि यह दुर्घटना प्रतिवादी क्ारपोरेशत की लापरवाही से हुई शत उस 
कम्पनी से प्रति की मृत्यु स होत वाली हानि का हजाता दिया जाना चाहिय। 
अ्रतियादी कारपोरेगन ने श्रपने जिखित वक्ताथ से प्रह बहा जि रापल चैताव 
एयरवाइन्स बारपोरेतन सैप्राल सरकार का एक प्रग है, नैधाव सरकार एक 
बदेशी राज्य है, अत कलकत्ता के न्‍्यायालया का इस विषय को सुनने का अधिकार नही 
है, दुर्घटना से ग्रस्त होने वाला विमान नैपास सरकार की सम्प्ति था तथा नैपाल सरकार 
की देखरेख मे काम्र करने वाले इस कारपोरेशन का सारा व्यथ नैपाल सस्कार बहन 
करती थी। इम प्रक्तार वादी का भ्रन्ियोथ ((:४75४ ०/0८5चव/०॥) कारपोरेशन 
के दिर्द्ध बढ़ी, अवितु नैपाल की सरकार और उसके च्ासक व विरद्ध था। रन अना- 
पप्ट्रीय कानून के झबुसार वल्उत्ता क न्यायालयों के अ्रव्ित्रारधेव स पूर्ण हवस 
उन्मुक्ति ([हरक्षण०॥५ ) प्राप्त है, रत विषय मे काई भी कार्यवाही भारत सरकार की 
सहमति के दिना किसी भी दीवानी झदालत म॒ वही की जा सकती है ग्त्र इस मामते 
को गुणावगुरा क॒ झआयार पर नहीं सुता जा चक्तता हे। हिन्तु तज ने प्रतिवादी के 
आवेदनपत्र को इस आधार पर रह कर दिया वि इस मसामते ही जाँच के लिये सुमाय 
गये प्रारम्मिक्त चिचारणरव प्रच्न [छ।छ॥या0479 75७०७) तस्प के इंस मामले के 
विचारणीम तब्ब के धरनो से एन टल प्रक्तार सम्मिलित हैं कि दन पर झलगय झलग विचार 
नहीं किया जा सर्केता है । 
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इसके बाद भारत में नैप्राल सरकार के राजदूत वी ओर से न्‍्यायातय मे दिये 
गये एक झावेदनपप द्वारा उपयुक्त तश्यों झो दोहराते हुए दो प्रार्थनायें की गई थी-- 
(१)विदेशी राज्यो को प्राप्त होने वाली उन्मुक्ति के दावे के आधार पर इस मामले को 
खारिज कर दिया जाय, (२) इस आवेदनपत्र को देने वाले राजदूत को इस मामले में 
उन्प्ुक्ति का दावा करने का अधिकार दिया जाय । इस प्रार्थनापत्र को न्यायाधीश ने 
इस आाघार पर रहू कर दिया कि दीवानी विधिप्रक्रिया खहिता (()ए] ?7002१७/९ 
(000७) कोई ऐसा प्राविधान नही है कि किसी मामले से सम्वन्ध न करने वाला कोई 
ब्यक्ति उस मामले को खारिज करने की प्रार्थना कर सकता है । निचशणी अदालत द्वारा 
दिये गये उपयुक्त दोनो आदेयो के सिरुद्ध कलकत्ता हाईकोर्ट मे दो झ्पीलें की गई झौर 
बहाँ इनकी सुनवाई एकसाथ को गई । 
न्यायालय के पहले आदेश के विरुद्ध अपील मे यह कहा गया था कि न्यायाधीश 
को इस मामले के गुएव भरणो। पर विचार करने से पहले इस प्रइन का निर्णय अवश्य 
करना चाहिये था कि अपील करने वाला नैपाल सरकार वा प्रग॒ हैं या नही है, भ्रन्‍्यथा 
इसका मामसे के निशांय पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की आशका थी। दूसरी अपील गे यह 
पफ्राधेवा की गई थी कि एक विदेशी राज्य किसी मामले में आप्रत्यक्षरूप से भी सबद्ध 
होने पर इस बात का पूरा ग्रधिकार रखता हे वि वह इस मामले पर विचार के 
दौरान किसी भी समय झ्ाकर न्यायालय से यह प्रार्थना वरे कि इस मामले को सुना 
जाय या न सुता जाय। इस प्रकार इस मामले मे न्यायालय ने तौन प्रश्नों पर निर्णय 
देना घा--( १) विदेशी राज्य एब राजा की क्षेत्राधिकार रो उन्मृक्ति का स्वरूप और 
मात्रा । (२) इस उन्मुक्ति की माग करने का अधिकार क्सि है २? (३) इसकी माँग 
किस प्रकार को जानी चाहिये २ 
इस विषय में अपना निर्णय देते हुए प्रधान न्यायाधीश बोस ने यह लिखा कि 
यह सत्य है कि दीवानी विविप्क्तिया सहिता (()शा ९:०८०४वैपाल 0००७) मे कही यह 
नही लिखा कि विदेशी राजा या सरकार दीवानी मामलों में उन्मुक्ति की माँग कर 
सकती है | किन्तु इस विपय मे यह प्रइन विचारणीय है कि दीवानी सहिता में ऐसी 
लिखित व्यवस्था न होने की दज्षा म क्या न्यायालय विदेशी राजा था सरकार से सम्बन्ध 
रखने वाले मामलों पर विचार कर सकते हैं । इस सम्वन्ध मे यह स्मररा रखना चाहिये 
कि कानून सामान्य निमस होते हैं, वे भविष्प मे उत्पत होने वाले रभी राभावित मामली 
के लिये पहले से व्यवस्था नद्ठी कर सतते। दीवानी विधिसहिता भी इसी प्रकार का 
कामून है, इसमे न आते वाले किसी विश्ञेप प्रश्न का निर्णय सामान्‍य नियमों से किया 
जाना चाहिये। इस विषय मे हाउस झाफ चार्दस ने ए०गएुआ सिवशाहान 
अ्‌६६०००ह१७५ ४ 50६8फ४७9 (धाइा04 93६ (ए८६ .055 ४६ छ७) के सामले में 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दो सामान्य तथा झसदिग्ध नियमो का प्रतिपादन क्या है-- (१) 
इस देश के न्‍्यायालय विदेशी राडा स भम्दच्घ इसने वाले मामले मे उसकी इच्छा वे 
विरढ ऐसी दोई कानूनी कार्यवाही नही करेगे, जिसमे वह किसो मासले से कोई पक्ष 


बने १ विदेशी राजा के विन्द्ध था उसकी सम्पत्ति या उससे हर्जाते की माँग के बारे में 
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कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। (२) दूसरा नियम यह है कि न्यायालय विदेशी 

राजा से सदन्ध रखने वाली, उसके स्वामित्व अघवा नियन्‍तणा म विद्यमान किसी भी 
सम्पत्ति को जब्त वरने या रोकने (6८एश०) के सम्बन्ध में कोर्द कार्यवाही कर सकता 
हैं, भने ही इस मामले मे विदेशी राजा को पक्ष न बनाया य्या हो। इन नियमों की 
डष्टि में न्यायातय ने >शाव्कात्यम छक्३० (850), व6 एकारत डाशकछ ते 
सीप्राधाल्व ४ 00७५ ग्राटाह (०छण928४४६ (4952), 70४0 ४5एछ८३ & (०0 
#> ॥७छणाए 0 वठव्फाश्यव.. (955), ऋणएयाठण4 4. वर ही 
सए0००४७०ए के माभतो का उल्लेस किया। इसके वाद फाइएट]# पणीत्ा व 
गणाग० (894), एड्ाएता4 | पर॥5६ ॥ड९०८७ (94१), 82८७५ 8 २ . » 
5चशरड पिबाताबा 0० प्रतह० (2957) के मामलों का निर्देश करते हुए न्‍्याया- 
घीश ने लिखा क मुझे इसमे कोई सदेह नही है जि नैपाल के राजदूत द्वारा प्रतिवादी की 
४५ से प्रस्तुत विय गये हलफ़्मामा मे प्रतिपादित सामग्री हम इस बात का स्वीकॉर 
भरने के लिये प्रयाप्त प्रभाण देवी है कि वादी नैपाल सरकार का एक विभाग है और 
बंदी दारा उसके विरुद्ध टर्जाने के लिए किये गये दाे के बारे म उस इस न्यायालय वे 
क्षैत्ाधिकार से उन्गुक्ति पे का दावा करने वा पूरा भ्धिरार है । झत इस मामले का 
साहिज कर देना चाहिये और इसमे उई अ्गती ब्रययंबाही नहों करनी चाहिये, इस 
युक्ति मे बोई दल नही है कि नैपाल का राजदूव इय सामले में काई पक्ष नही बना है। 

(२८) कमिदनर श्राफ इन्कमर्टेबाा प्रास््रप्रवेश िर्ड एच० ई० एुच० मौर 
उस्मान भ्रलो बहादुर (१६६६ )- क्षतराधिकार-- इस मामले मे सुप्रीम कोट ने इस प्रश्न 
पर अन्तिम निर्णय दिया था कि निजाम हैदराबाद क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से 
प्रमूसत्ता्म्पत्न राजा था और उसे इस झ्राघार पर भारतीय आय-कर कानून स मुक्ति 
पाने का अधिझार था। इस मामले मे आन्ध्र प्रदेश के झ्राप-कर आयुक्त ने हैदराबाद के 
भूतपूर्व राजा निजाम की १६५०-५१ की तथा १६५१-५२ की श्रामदनी पर आयन्यर 
लगाया था गह्लौर दा विषय मे झन्श्न प्रदेश वे हाईवार्ट से निम्स भ्रब्ता पर सम्मति साँगी 
धी-- (१) कया निजाम अन्तर्राष्ट्रीय कानून की हृष्ठि रो १६५०-५९ का सर देने स 
उन्मुक्ित पाये का ग्रधिकार रसता है ? (२) क्या १५ जनवरी १६५० को हुए समभौते 
हैं अनुसार उससे १६२२ के आ्राय-कर कानून के अनुसार कर लिया जा सकता है ” 

आभ्न प्रदेश के हार्रकोर्ट ने यह सम्मति दी कि २५ जनवरी १६५० तक नियाम 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक्प्रमुसतातम्पन् राजा (50४ल्‍८ा59) था, अब इस 
विधि तक उसे अपनी झय पर झाग-कर से उन्टक्ति पाने का अधिकार है, उरादे व्गद 
राजा त रहने मे उसे यह ्रधिकार नही हे । इसके वाद इस धवन पर सुप्रीम कार्ट ने 
विधार क्या तथा हार्इक्ोर्ड की सम्मति को स्वीकार नटी जिया । इस विपय मे न्‍्याम्रालय 
ने प्रघान रूप से दो अ्रइना पर विचार तिया- (१) विदेशी राजाओं को कर से सक्तित 
पाने के अधिकार की साला और स्वरूप बय है ? (3) बगा हैदरावाद के विजास को 
अन्तर्राष्ट्रीय प्यक्िति [वश्राए३0०ए७] कटाइता ) या प्रमुसत्ासम्पन्न राजा भाना जा 
सबतना है ? 
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पहले प्रइन के सवन्ध मे भ्यायालय का यह मत था कि इस विषय में अन्त- 
सैप्ट्रीय कानून विकसित हो रहा है तथा उसे कोई सुनिश्चित रूप नही प्राप्त हुया है| 
हेल्सबरी और आपेनहाइम जैसे सेखको ने यह मत प्रकट क्या है कि प्रमुसत्तासस्पत्न 
दासको (5०४शटथा रपट) पर कोई कर नही लगाया जा सकता है। रिच्यु हाउस 
ग्राफ लाईंस ने उशाव्ा  उताण6 5, 40प०व॑८३ 0प्रएण (952) के मामचे 
भें यह कहा था कि न्‍्यायाघीशो का यह विचार है कि “इगलैण्ड मे इस विपय मे अभी 
लक भ्रनिस रूप से कानूत निश्चित नहीं हुआ है“'यह्‌ कोई निरफ्दाद नियम 
(&७०$०१७॥७ 7७१४) नही है कि किसी स्वृतन्त्र विदेशी राजा के सबन्ध में हमारे न्‍्याया- 
शायों में कोई भी कार्यवाही पही की जा सकती है ।' इसके बाद न्यायालय मे विदेशी 
राजाओ की सम्पत्ति पर फर से मृक्ति के विषय मे अमेरिकन जर्नेल झ्राफ इण्टरनेशनल 
लॉ (छण्ड 4६, पृ० २२६) भे प्रकाशिन एक लेख से उद्धरण देते हुए यह बताया कि 
विदेशी राजा की अपनी सम्पत्ति पर वर से मुक्ति की कुछ मर्यादाये होनी चाहिये। 
यह कर उन्ही अ्रवस्थाग्रों म मुक्त होया चाहिये, जब वे इनसे परम्परागत शासन 
सबन्धी कार्य कर रहे हो। किन्तु वे यदि श्रपनी सम्पत्ति को विदेशी व्यापार में ऐसे 
कार्यो मे लाभ के लिये लगाते है, जिनसे अन्य व्यक्ति अपनी पूँजी लगा रहे है तो इस 
बात का कोई विद्येप कारण नही प्रतीत होता है कि उन्हें ररो मे मुक्ति प्रदान करके 
अन्य व्यक्तियों बी तुतना मे बोई विशेधाधिवार दिया जाय और थे अपने कर का भार 
अनावश्यक ₹प से दूसरे व्यक्तियों पर डाले ! 
न्यायालय ने निजाम वे स्वतन्न, प्रभुसत्तासम्पन्न राजा (इज दाश्यषा फरणेद्य) 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय ध्यक्ति होने पर विशेष विस्तार से विचार किया । उन्होने कहा कि 
आपेनहाइम के मतानुसार राज्यो के परिवार (फएक्लापा७ ता ए७४०00५) का सदस्य 
होकर ग्रत्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व आरम्भ करने के लिए किसी राज्य मे चार विशेषताये 
होती चाहियें --( १) समातता, (२) प्रतिप्ठा या गौरव, (३) स्वतन्त्रता, (४) प्रादे- 
शिकः एव वैयक्तिक सर्वोच्च सत्ता । निजाम हैदराबाद इन चार विशेषताओं के होने पर 
ही अन्तर्राष्ट्रीय ध्यक्ति माना जा सकता है । 
हैदरावाद राज्य का पुराना इतिहास देते हुए न्‍्यायातय से यह बताया कि १८५४८ 
में ग्रेट ब्रिटेन के राजा (070७9) ने समूचे भारत का शासत ईस्ट इंडिया कम्पनी से 
अपने हाथो से ले लियर सम्पूर्ण भारत को ब्रिटिश ताज की छतछाया में लाने वी 
घोषणा करते हुए लाई केनिय ने कहा था कि ब्रिटिश ताज (070७7) भारत वी सर्वोच्चि 
डक्ति (एव्व्राए७६ एएछएः ) हैं। “भारतीय रियासतो पर रवेतपत्र (९०४८ 
ए०फए८ ०१ प्रतावप 5६६६४) में भी यही स्थिति स्वीकार की ग्रई थी। १६३४ मे 
भारत सरपार वबानून (50४९7 प९॥६ ० 7000 8०४) ने राज्यो को भारतीय सघ मे 
सस्मितित होने या न हमे की स्वतल्तता कुछ बर्तों पर ही दी थी, हिन्‍्तु १६३६ से सच 
के विचार को छोड दिया गया | १६४७ के भारतीय स्वतस्तता काजून से ब्रिटिश प्रमुत/ 
समाप्त हो जाने पर स्थिसतों की सर्वोच्च सत्ता उन्हे वापिस मिल गईं, विल्तु इससे 
उन्हे अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति्व ([#दएडणगाउ] एटाबणाा३) नहीं प्राप्त हम । विस 
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भी राज्य ने हैदराबाद को वास्तविक (06 (2०४०) या कानूनी (66४४७) गरान्यता 
नही प्रदाय की । २३ सवम्बर १६४६ को निजाम ने एक घोपरा प्रतामित करके भारत 
के संविधान को इस शर्ते पर स्वीकार किया कि हृररावाद राज्य की संविधान परिपर 
भी हो संपुष्ट (ए४ध9) करे। इस परिपद्‌ ढारा इस विधान के स्वीकार करने के बाद 
हैदराबाद को सविघान की प्रथम झनुसूची के सण्ड वी! मे सम्मिलित क्या गया । इस 
इतिहास से यह स्पष्ट है कि हैदराबाद १६४७ के भारतीय स्वतन्त्रता कानून से पहले 
ब्रिटिश ताज की अमुता (डाइलज्ंधा>) में था और इसके बाद सधिवार्ता द्वारा भारतीय 
राज्य का भ्रम वन यया। इसे कसी भी समय से अन्य राष्ट्रा वे स्वृतन्त्र राज्य श्ौर 
भन्तर्रा्ट्रीय व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं क्या । ब्रिटिश झासन के समय में टैदरावाद 
की स्थिति अन्य रियासतो के समान दद्दर्त्ती राज्य (५३४५७! 5007८) के रूप में थी। 
इस विधय में न्यायालय ने आपेनहाइम (५म सस्करणा, खण्ड १, पृ १६५-६) का यह 
फैचन उद्धृत क्या कि भारतीय रियासतो की ग्रेट विशेय के साथ ऐसे बच्वर्त्ती राज्यों 
की स्थिति है, जो श्रापस में गरयवा बिदेशी राज्यो के साय कोई अन्तराप्ट्रीय सबन्ध नहीं 
रखते थे। हाल ने भी अपनी धस्तक [0(श०90००७/ 7.39 के भ्रप्टम सस्करण 
मे यही मत ब्रतिपादित क्या है कि भारतीय रियासते अन्तर्राष्ट्रीय कानून का डिपय 
नही बन सकती हैं। इरा बातों के आ्रघार पर अन्त में स्यायातय ने यह निर्णय दिया कि 
भन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हैदराबाद को अन्‍्तराप्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त नही था, 
सतत: इसकय राजा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ग्राधार पर झपनी चैयक्तिक सम्पत्ति पर 
जी सह कर से दावा नहीं कर राकता है । 

संप्ट्रल बेक श्राफ़ इडिया लिमिटेड थि० रामनारायण” (१६५५) -- 
थे 'इस मामले भे तथ्य इस प्रकार थे। रामनारायरा नामक व्यक्ति पाकिस्तान 
भे चले गये मुल्तान नामक नगर में सैण्ट्रल दैक़ आफ इच्या की एक जझाखा से क्‍्मंचारी 
था, वह सुल्तान का रहने वाला था, १५ ग्रगरत £ ६४७ ढये भारत के स्वतन्त्र होने 
पर भी वह भारत नहीं आया और सुल्तान के बैक में काम करत्ता रहा । वहाँ € 
वैवम्धर १६४७ को उसने भवन का अपराध जिया और १० नयम्वर १६४७ को वह 
परत भाग झाबा । भारत के सैप्ट्रल बैंक ने उस पर मुकदमा चलाने की स्वोह्नति 
इबों पजाव को सरकार गे प्राप्त की तथा उस पर कई अपराधों के लिये मुकदमा 
चज़ाया । 

'प्रमनारायस् ने अपने विरद्ध चलाये स्ये मामले में प्रारस्मिक आ्रापत्ति उठाते 
हैए यह कहा कि वह पाकिस्तान का नागरिक है, अत उसके तरिदद् मामला चलाने के 
लिये भारतीय दण्डविधान (06709 एलयग 0006) के चौये खण्ड (5०४०७) 
(री फौचदारी बक्रिया (0006 ०६ टसातपाप्शा आ००८एफ४) के खण्ड श८८ दर 
अन्तर्गत ली गई अनुमति अवैध है, अत उस पर बट सुकदमा नही चलाया जा सकता । 

विचनले स्यायालय ने यामनारायण वी इस आपत्ति को इस आघार पर रह कर 
ंंदाजदडआ जा +++-- 

१- झआाल इंडिया रिपोर्टर १ ६४५ सुप्रोम कोट र८ 





इ्श्र प्रस्तर्राष्ट्रीय कानून 


दिया कि रामनारायण को इस यूक्ति के आधार पर पाकिस्तान का नागरिक नहीं 
साना जा सकता कि वह १५ अगस्त से १० नवम्वर १६४७ तक मुल्तान में रहता रहा 
है। श्री रामनारायणा ने इसके विरुद्ध हाईकोर्ट मे अपिल को और हाईकोटे ने निचली 
अदालत दी आ्राज्ञा रह करते हुए उसकी प्रार्थदा स्वीकार कर ली । इसके विरुद्ध सुप्रीम 
कोर्ट मे अपील की गई, यहाँ भी हाईकोर्ट के निरंय का समर्थन विया गया । 

सुप्रीम कीर्ट में महाधिवक्ता (8६४४०77०५ (८०८४७) ने यह युक्ति दी कि जब 
रामनारायरा का अभियांग चलाने वी स्वीकृति दी गई थी, उस समय वह भारत में था 
और भारतीय नागरिक था, भारतीय दण्डविधान के अनुसार भारत के नागरिको पर उनके 
द्वारा भारत की सीमाओो भे बाहर किये गये अपराध। के लिये मुक दमा चलाया जा सकता 
है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश श्री मेहरचन्द महाजन ने इस युर्ति को अस्वीकार 
करते हुए कहा कि भारतीय दण्ड विधान के चतुर्थ खण्ड की व्यवस्थायें तभी लागू होती 
है, जब अपराध करने के समय अपराधी भारत का नागरिक हो | आपराध करने के 
बाद यदि कोई भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेता हे तो इसे भारतीय न्यायालयों 
वो उसके भारतीय नागरिक बनने से पहले फिये गये उसके अपराधों पर विचार फरने 
का झधिकार नही प्राप्त हो जाता है । स्यायाधीज्ञ के दब्दों मे--“इस मामले मे बस्तुत 
रामनारायण की नागरिकता का प्रइन उत्पन्न ही नहों होता है । इस मामले में वास्त- 
बिक प्रश्न यह है कि कथा अपराध करने के समय रामनारायरा भारतीय नागरिक था। 
हुमारा राबिधान लागू होगे के समय (२६ जनवरी १६४० ) भारत मे गिबारा करने वाले 
व्यक्तिया को सविधान के अनुसार भारतीय बायरिक सावा यया है । यदि रामतारायर 
अपराध करने के समय भारतीय नागरिक होता तो यह भारतोय दण्डविधान के चौथे 
खण्ड तथा फौजदारी भ्रक्रिया सहिता के सण्ड १८८ के श्षेत्र मा झ्रा जाता। श्री राम- 
नारायस्य का निवास स्थान उस समय तक्त पाकिस्तान ही साना जाना चाहिए जब तक 
वह स्पप्ट रूप से अपने इस निवास स्थान को छोडने का इरादा नहीं प्रकट करता है । 
उस समय तक वह पाकिस्तान का नागरिक है, बाद म भारत का नागरिक बन जाने 
पर उससे पहले विदेश से हिये गये अपराधों जे! लिये उसके विरुद्ध भारतीय न्‍्याया- 
लयो मे मामला नही चलाया जा सकता । 


द्वितोय परिश्विष्ट 
प्राचीन भारत के कुछ अनन्‍्तर्राषट्रीयनियम 


(१) युद्धविषयक नियम 
> | बदमम्वन्धी नियमों के बारे में कौरवब प्राण्डत्रा का समम्भौता (महाभारत 
भोष्मपर्द, प्रयम अव्याय, दलोक २६-- 
ततत्ते समय सपु दुसुपराण्य्यसामक्ा | 
धर्मान्मस्थापयामासुउुंद्धाना मरतपंभ ॥5६॥ 
निद्त्ते विहित युद्धो स्थाञीचिन परल्परम्‌ 
यैथापर यथायात्र न च स्थात्कस्थचित्युत ॥२<॥ 
चाचा मुद्धप्रदत्ताना डाचंज प्रतियायनम । 
निष्क्रान्वा: पृतयामप्यान्त हल्तव्या क्दाचन ॥२८॥ 
रथी च रथिना योघ्यो गजेन ग्रषदुर्यत । 
पस्वेनाइवी पदनिश्च पादातेनेंद भारत ॥न्‍्ध्का 
यथायोग_ बयाक्ाम ययात्याह यवावलम 
सम्रामाष्य प्रहर्तंव्य ने विहसस्त न विद्वल ॥२०॥ 
एक्स सह संयुक्त प्रपन्ना पिमुखस्तथा । 
क्षीसभस्त्रो दिवर्माच ना हन्तब्य क्दाचन ॥३ १॥ 
ने सूतेष्‌ न बुबंधु न का चत्तायताडिष्‌ 
थे भेरीनखवादप्‌ प्रत्तंथ्थ क्‍्थचन ॥३२॥ 
एवं ते समय ऋृत्वा कुद्पाण्डववसोमका 
परम जम्मू: श्रेशमारा परसन्परम्‌ ॥३ ३ 





हे रे )-- 


युधिप्ठिर और भीष्म का सवाद 
शान्तिष ६५॥ ६-१४ 
युधिव्ठिर उबाच 
अथ य. क्षव्रियों राजा ्लत्रिय प्रत्झपाव्रजत । 
कय सप्रति योदब्यस्तन्म बूहि पिकामह ॥हझ्ा 


मसौष्म उदाच 
“वासनद्धक्वचो योडधव्य. झत्रियो रण ॥ 


एक एकेद वाच्यकच जिसृजेति ज्षिपासि नक्मजा! 


६४ अन्तराष्ट्रीय कानून 


स चेत्मन्नद झागच्छेस्सन्नदव्य ततो भवेत । 
स॒चेत्ससेन्य आयच्ठेत्ससेन्यस्तमथाह्येद्‌ ॥5॥ 
स चेन्निकृत्या युच्येत निल्‍ृत्या प्रतियोधयेतु । 
अथ चेद्धमंतो युद्धयेदमेंणीव निवासयेत्‌ ॥६॥ 
नाइवेन रथिन यायादुदियाद्रथिन रथी। 
ब्यसने न प्रहत्तेब्य न भोताय न जिताय ने ॥१ै०॥ 
इपुलिप्तों न कर्णी स्थादसतामेतदायुघम्‌। 
यथार्थमेव योद्धव्य न कुष्येत जिघासलत ॥११॥ 
साधूना तु मियो भेदात्साधुश्वेदुब्यसनी भवेत्‌ । 
निष्पाणों नाभिहन्तव्यों वानपत्य कंथचन ॥१२7 
भग्नशस्त्रों विपन्नस्व कृत्तज्यों हत्तवाहन । 
चिकित्स्य छ्यात्स्वविषये प्राप्यो वा स्वगृहे भवेत्‌ ॥१३॥ 
निन्न॑णइच स भोबतल्य एप धर्म सनातन, | 
तम्माद्धमेण योद्धव्यमिति स्वायमुदोष्ब्रबीतू ॥१४॥ 
झञान्तिपर्य ६६३-४ 
बिशीर्स कवच चैब तवारभीति क्॒ बादिनम्‌ | 
कृताझज लि न्यस्तरास्त्र ग्रहीत्वा न हि हिसयेत्‌ ॥३॥ 
बलेन विजितों यश्च न त युध्येत्‌ भूमिप, । 
सवत्सर  विप्रसायेत्तस्माज्जात पुनरमबरेत्‌ ॥४॥॥ 
शान्तिपर्व &८ाडम-४ं& 
छृद्धबालौ न हन्तव्यौ न च॒ स्त्री नैव प्रृष्ठत । 
सूरापूर्णमुसस्चैप_ तवास्मीति च यो घदेतू ॥॥ 
शान्तिपर्वे १००।२६-२८ 
सविजय बसते नित्य सेना सम्यक्‌ प्रयोजयन्‌। 
असुप्तास्दृधितायु श्रान्ताए्‌ त्रकीर्णाज्ञा भिघातयेतु ॥२६॥॥ 
मोक्षे प्रयाणे. चलने पानभोजनकालयो ॥ 
अतिक्षिप्तान्‌ व्यतिक्षिप्तान्‌ निहतास्प्रवनूकृतान्‌ ॥२७॥ 
सुविश्वब्घान्क्तारभानुषपन्यासानू. भत्ापित्वान्‌ ) 
बहिज्चरानुपन्यासान्कृतवेइमानुसारिण ॥रद॥। 
आाग्तिपर्ण २६७४४, पराशर का पचन-- 
आञान्त भीव अष्टशस्त्र रुदनन्‍्त ॥ 
परादुमुख पारिवर्हंडच हीनम्‌ । 
अनुद्यन्च॒ रोगिण याचामान 
न वे हिस्याद्‌ बानइुद्घो च राजनू॥ 


आचोन मारत के कुछ झन्तर्राष्ट्रीय नियम 


कर्णपर्च ६०११-१३, अर्जुन को कर्ण का क्यम 
प्रकीएकेशे लिमुख्े व्राह्मण॑ंडप् छृताजइजली ॥११॥ 
झरणागते न्यस्तशस्ते याचमाने तबाउर्जुन । 
अबाणे अप्टकवचे अ्प्टभग्नाउथे त्था॥१२॥ 
न विमुज्चल्ति अस्त्रारि 
झूरा खाघुतते स्थिता, | 
त्व.]च झूरतमों लोके 
चाधुदत्तरचच वाण्डब ॥१३॥ 
द्ोणपर्व १४३।७-८, भूरिश्वा का अजुन को फ्त--- 
ललु नामास्त्रधर्मज्स्त्व लोकेप्म्यधिव परे ॥ 
सोथ्युध्यमानस्थ कथ रणो. अ्रहतवानसि ॥७॥ 
से प्रमत्ताय भीताय विर्थाय प्रयाचते । 
ब्यसने वर्तमानाय प्रह्दरन्ति मनस्विन ॥5॥ 
इंद तु नीचानरितमसत्पुस्यसेबितम्‌ । 
कंयमाचरित प्राय पापक्म युदुप्करस ॥हा। 
सोष्तिस्पर्थ ५१११-१२, कृष का क्रइवस्थामा को कथन -- 
न वध ॒प्रुज्यते वोके युप्तानासिह घर्मत । 
तथैवापास्तशम्पाणा विस्ुक्तरधवाडिनास्‌ ॥११॥ 
ये चर ब्रुठुस्तवास्मीतरि ये च सत्र शरणायता । 
भिमुक्तमूर्घजा ये च ये चापि हतवाहना ॥१२॥ 
सोच्तिकपर्द ६४२१-२२ 
स पथ॒शतच्युती धर्मात्कुपये श्रतिहन्यते। 
गो-ब्राह्मटा-तृपस्त्रीपु सस्युर्मातुर्युरोस्तथा ॥२१॥ 
हीनप्राराजडान्येच. सुप्तभीततोत्यित्तेप च॑॥॥ 
मत्तोन्‍्मत्तप्रमत्तेपु न शास्त्रारि/ च पातयेतू #ररा 
बौधायनघमंसूच, १४१०११०-११ 


ध्र्र 


ने करिमिने दिग्घै प्रहरेत्‌ । भीतमत्तोन्मत्तप्रमत्तविसन्ताहस्तीवालरडब्राह्मणँर्न 


युध्येतान्यजातसतायिन । 
गोतमघमंसूत्र, श०ाश्छाए८ 


ने दोपो हिसायामाहेवे ॥१७छ॥ अन्‍्यत्र व्यरवसारश्यायुधक्रताउजलिप्रकीरणो- 


केशपराइमुखोपविष्टस्थलदझ्ाधिरूददूतगोदाह्यणवादिम्य ॥ हा 


हु शल्य--न पानीय पिवन्ध न भुज्जान नोपानतदौ मुझूचल्त वामर्बाण खबर्मा 
ने स्त्रिय ने करे न वाजिन न सारथि न दूत न ब्राह्मण न राजानमदाजा हस्यातु। 


(विज्ञानेदबर द्वारा बाज्वल्कय स्ृति १३३२६ पर उद्धच ।) 


दर पन्तरौष्ट्रीय कानूने 


सनुस्मृति ७४६०-६३ 
न॒ कूटैरायुघेहेन्यादुध्यमानो रखे रिपून्‌ ॥ 
न कर्शिभिर्नापि दिग्धैर्नास्निज्वलिततेजन ॥६०॥ 
न च हन्यात्स्थलारूढ न क्लीब न कृताज्जलिसम्‌ । 
न मुक्तफेश नासीच न तवास्मीति चादिनम्‌ ॥६१॥ 
न सुप्त न विसन्नाह न नग्न न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमान पद्यन्त न परेण समागतम्‌ ॥धरा। 
नायुधव्यसनप्राप्त नात्त॑ नातिपरिक्षतम्‌ । 
न भीत न पराइत्त सता धर्मंमनुस्मरन्‌ ॥&३॥ 
याज्ञवल्क्य स्मृति १३२६ 
लवाह वादिन क्लीब निर्हेति परसगतम्‌ ॥ 
न्न॒ हन्याद्विनिदत्त न य्रुद्धप्रेक्षणकादिकम्‌ ॥॥ 
अ्रापरतम्ब घर्मसूत्र २५११ 
न्यस्तायुघप्रकीण प्राज्जलिपराड इत्तानामार्यावध परिचक्षते । 
वाल्मीकि रामायण (युद्धकाण्ड १८२८-३३) 
न हन्यादानृ शस्यार्थमपि झत्रु परन्तप । 
शात्तो वा यदिवा दृप्त परेषा शरणागत ॥२५॥ 
अरि प्राशान्परित्यज्य रक्षितब्य कृतात्मना | 
स चेद्‌ भयाद्वा मोहाद़ा कामाद्मापि न रक्षति ॥२६॥ 
त्वया झक्‍त्या यथात्याय तत्पाप लोकगहितम्‌ 
विनष्द पश्यतस्तस्यारक्षिण शरणागत ॥३०॥ 
झादाय सुकृत ्षस्प सर्व गच्छेदरक्षित । 
एव दोपो महानत्र प्रपत्रानामरक्षणं ॥३१॥ 
अस्वग्य॑चायशस्य च बलवीय॑ विनाशनम्‌ । 
करिष्यासि यथाथे तु कण्डोवेचनमुत्तमण्‌ ।३२॥। 
घममिष्ठ च यदास्य च स्व्यं स्यात्तु फलोदये । 
सक्ददेव प्रपन्नाव तवास्मीति च याचते ॥रेबवा 
फौटिलोय प्रये शास्त्र १३४ 
परदुर्ग मवसस्‍्कन्धच स्कन्‍्वावार वा पतितपराइूसुखामिपन्नमुक्तकेशशहत्तभय- 
विछपेम्परदाभयम दुध्यमानेस्यश्च दच्य । 
कोटिल्य ने युद्ध मे अग्नि के प्रयोग को मर्यादित करने का प्रयत्न किया है 
(१३४) 
नत्वेव विद्यमाने पराक्रमेडग्निसवसुदेत्‌ | अविश्वास्थों ह्यग्लिदषपीडनत से । 
अग्रतितद्यातप्राएिवान्ययशुदिरण्पकुप्यद्रब्पक्षयकक र । क्षीणनिचय चावाप्वमपि राज्य 
क्षयायव भवति ॥ 


प्राचौन मारत के कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नियम घर 


प्रग्ति पुराण (रणदीक्षा कथन अध्याय २३५) 
गजादयब्च सजायारच न हन्तव्या पतायित | 
नप्रेक्षका प्रविध्याक्‍च् अशस्त्रा पतितादय ॥8७॥ 
शान्ते निद्रामिनृत्ते च अद्धोत्तीरों तदीवने।) 
दुदिने कूटपुद्धानि अबुनाशार्थगाचरेत्‌ ॥श८॥ 
सम्प्राप्य विजय थुद्धे देवान्‌ विश्राश्च सयजेत्‌ ॥ 
रनानि राजगामीनि अ्रमात्येन कृते रखें ॥६२॥ 
तस्य स्तियो न कस्यावि रक्ष्यास्ताउच परस्य सर । 
शत प्राप्य रो मुत्त पुत्रयतू परिप्रालयेतु ॥६३॥ 

शुक्रवीति के युद्धसम्बन्धी नियम (चतुर्थ श्रध्याय, सप्तम प्रकरण) 
गजो गजेन यातव्यस्तुर॒भेण तुरगम 
रखेने च्‌ रथों योज्य पत्तिना पत्तिरेव च । 
एकेनैकण्च शस्त्रेगा शम्त्रमस्त्रेरए/ बास्त्रकमू (३४५४ 
नचहस्यातृ॒स्यलारूढ नवलीव न कृताडजलिगु । 
न मुक्तकेशमासीन न तवास्मीति बादिनम्‌ ॥३५श॥। 
नशुप्त न जिसताह न नग्त व निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमान पच्यन्त युध्यमान परेण च॥३५६।॥ 
पिबस्च न॑ घ॒ भुजागमन्यकार्याकुल व च। 
च भीत न परादतत सता धर्ममनुस्मरन्‌ ॥३५७॥ 
शढ्ो बालों य हन्तव्यों नैव स्त्री केक्‍लों नूप । 
यधायोग्य तु सयोज्य निध्नन्‌ धर्मों न हीयते ॥॥३५५॥॥ 
ध्मेपुद्धे ठु कुटे बे न सन्ति नियमा श्रमी। 
न॒ युद्ध कूटसहजश् नाशने बलवद्धिपों ॥३४५६॥ 


आक्रमण करने वालों के तीन प्रकार 


कौटिलीय धर्थशास्त्र १३४१ 
त्रयोउभियोक्तारो धर्मासुरलोभविजयिन इति। तेपामम्यवपत्या घमंविजयी 
हुप्यचि। तमम्मवपद्यत ! परेषासपि भयादू भूमिब्रन्यहरएेन लोभविजयी तुप्यति तम- 
मनराम्यवष्चेत ! सुमिद्रव्यपुनदारप्राणहस्गनासुरविजयी त भूमिदव्याम्वामुपप॒ह्माग्राद्म 
परतिकुर्वीत । 
नीतिदाक्यामृत 
से धर्मविजयी राजा विधेमगानेणैव सदुप्ट: प्राएशथॉमिमानेपु न व्यभिचरति । 
से लोभविजयी राजा यो द्रब्पेय्य कृतश्रीति प्राशाभिमावेषु न ब्यभिचर्रात ! सोड्मुरू 
बिजयी य. प्राशश्ायेमानोपघातेन मदीमशिलपति 


दर८ 


प्रन्तरष्ट्रीप कानून 


युद्धसम्बन्धी आदर्श 


सहामारत झान्तिपर्व ६४११, वश्मदेव को उक्ति 


अयुद्धेनेव विजय वर्धयेदसुधाधिप ॥ 
जधन्यमाहुविजय युद्धेन च नराधिष ॥ 


शासन्तिप ६६११, मीष्स का वचन 


नाधपमेंग मही जेतु लिप्सेत जगरतीपति । 
अधर्मेविजय लब्ष्बा को चु मन्‍्येत भूमिप ॥१॥ 
अपमेयुक्तो विजयो ह्यध्नुबोष्स्वग्य एबं च। 
सादयत्येथ राजान मही च भरतपंग [रा 
झनीकयो. सहतबवोयेंदीयादुब्ाह्ाणो5स्तरा । 
शान्तिमिच्छल्नुभवतो न योद्धव्य तदाभवेत्‌ ॥5॥ 
मर्यादा शाशवती भिन्दाद्‌ ब्राह्मण योडमिलघयेतू । 
अय  चेल्लघयेदेव मर्यादा क्षत्रियत्रुव ))89 
असख्येयरतदूष्ब॑ स्यादनादेयइच  सेसदि । 
सस्तु धर्मेविलोपेन मर्वादाभेदलेन ले ॥१०॥ 
ता बात्त नानुवर्ततेत विजिगीपुर्महीपति । 
घरमलब्धाद्धि विजयाल्‍लाम कोथम्यधिको भवेत्‌॥।११॥ 
लाभित्रो विनिकर्तज्यों नातिच्छेथ कथचन । 
जीवित ह्मप्पतिन्छिप्त सत्मजेच्न कदाचन ॥१५॥ 


(२) राधि के भेद 


कामन्दकौय सोतिसार के नदवे सर्ग मे सधि के निम्नलिखित सोलह भेद बताये गये 


है नल 


कपाल उपहारइ्च सनन्‍्तान सगतस्तथा । 
उपन्यास प्रतीकार संयोग पुरुषान्तर ॥रशे॥। 
अट्टप्टनर आदिष्ट झात्मासिय उपग्रह । 
परिक्रयस्तथोच्छितस्तथा च परिभूपरा ॥हशा 
स्कन्‍्धोपनेय राघिश्व चोडश परिकीत्तित | 
इति पोडशक प्राहु स्थि साँत्थिविचक्षया तथा 
कपालसधिविक्षय_ केवल समसन्धित | 
मम्प्रपानाजड्रवति ये उपहार स॒ उच्चते ॥५॥ 
सन्तानसन्धिविज्ञेयो दारिकादानपूर्वक- 
संख्धि संगतसधिस्तु मंत्रीपूर्व, उदाहव ॥इा 
यावदायु. प्रमारास्तु समानाथंप्रयोजन ॥ 
अम्पत्ती व विपतो च कारणुयों न निद्चते ७ 


प्राचोन भारत के कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नियम ६२६ 


संगत सधिरेंवेष प्रहप्टत्वात्मुवस्ंवत्‌ । 
सोथ्परैटे सन्षिकुअले काञज्चन परिकीत्तित ॥८॥ 
भव्यामेकार्थल सिद्धि समुद्दित्य क्रियेत ये । 
स उपन्यासकुशलैरुपन्यास उदाहूत ध्या 
मयास्योपकृत पूर्वी ममाप्येष. करिप्यति। 
इति ये क्रिपते संधि प्रतीफार स उच्यते हश्णा 
उपकार करोम्यस्य ममाप्येप करिष्यति 
अयज्चापि प्रतीकारों. रामसुग्रीवयोरिव ॥११॥ 
एकार्थधा सम्यसुदिह््य जिया यत्राभिगब्धत 
स सहितप्रमारास्तु सन्धि मथोग उच्चते ॥१२॥ 
आावयोयधघिसुरूवाम्या मदर्य साध्य इत्यपि) 
मस्मिन्पणा प्रक्तियते स सन्धि पुस्पान्तर ॥९३।॥। 
त्ववैकेन मदीयार्य सम्प्रसाध्यस्त्वलाबिति 
यत्र ग्रतु परा कुर्योत्ताउवृष्टपुरुप स्वत ॥१७४॥ 
यंत्र भ्रूम्येददेशेनव प्रणोन रिपुवजित । 
सबीयते सधिविद्धिरादिप्ट सपिच्च्यते ॥१५॥ 
स्वसैन्येन तु सन्धानमात्मामिप इति स्मृत । 
क््यिते अ्राणरक्षा्थ. सर्वदानादुपग्नह ॥१६॥ 
कोशाशेनाथकुप्येन संबंकोर्पए. का पून । 
शैषप्रकृति रक्षार्थ परिक्त्य उदाह्ृत ॥१७॥ 
भुवा साखतीताल्तु दनादुच्छिन्न उच्यते। 
सर्वेमूम्युत्थिरफलदानेन परिभूषण (१८७ 
परिच्छिन्न फल यतर स्वन्ब स्कन्धेन दीयते ! 
स्कर्घोपनेय त प्राह सस्घधि सन्धिवियोजना ॥१६७ 
परस्परोपकारइद मैत्र.. सम्वच्धजस्तथा। 
उपहारइ्य विज्ञेयाइचत्वारस्ते च सस्वय २०॥॥ 


(३) इत की विज्ञेपताये तथा नियम 
साल्‍्मीकि रामायण (अयोध्या काण्ड १००३५) मे श्री रामचन्द्र ने भरत को 
इस की निम्त विश्येपतायें बतयायी हैं--अपने ही राज्य ग रहने बाता (जानपद), 
हमरे के अ्रभिप्राय को जानने वाला (विद्वनु-परामिप्रायज्ञ ), समर्थ, प्रत्युत्पनमति 
झौर कही हुई बातो को कहने वाया -- 
कच्चिज्जानपदो विद्वान्दक्षिणा प्रतिभानवान्‌ 
यथोक्तयादी द्वतस्‍ते इतों भरत पण्डित ॥ 
महामारत (श्वान्तिपवें ६५॥२६-२८) मे दूत वी अवध्यता का तथा उसकी 
का प्रतिपादत निम्न इसोक्ो मे किया गया है -- 


६३० अन्तर्राष्ट्रीय कानूत 


न तु हम्यान्नुपो जातु दूत कस्याडिचिदापदि३ 
दूतस्य हन्‍ता निरयमाविश्ञेत्सचिव संह ॥र६॥। 
ययोक्तवादिन दूत क्षतघमेस्तोी नूप ॥ 
यो हन्यात्पितरस्तस्य अणहत्यामवाप्नुयु ॥रे७छा। 
कुलीन कुलसम्पत्नों वाग्यी दक्ष जियवेद 
यथोक्तवादी स्मृतिमान्दूत स्यात्सप्तभियुंरी ॥२६॥॥ 
कामन्दकोय नोतिसार १२२-३, २२-२३ 
प्रगल्‍म स्मृतिमान्वाग्मी शास्त्रे चास्ते च निष्ठित । 
अमभ्यस्तकर्मा नृफ्तेदू' तो मवितुमहंति ॥२॥॥ 
निसृष्टार्यो. सितार्थऔ्च तथा शासनवाहंक । 
सामर्थ्यात्पादतों हीनो दूतस्तु त्रिबिध रधृत ॥३॥। 
रिपो श्ुपरिच्चेद. सुहदवन्धुबिभेदनम्‌ । 
दुर्गेकोपबलज्ञान कृत्ययक्षोपसग्रह ॥२२॥ 
राष्ट्राव्यपेतपालानामात्मसात्करण तथा । 
युद्धापसारभूज्ञान दूवकर्मेति कथ्यते ॥२३॥॥ 
सलुस्मृति ६।६३-६४, 
बुत चूँव भरर्वीद सर्वशास्त्रविद्यारदम्‌ 
इगिताकारनेप्टज्ञ शुचि दक्ष कुलोद्गतम्‌ ॥६३।! 
अनुरक्त शुचिदंक्ष . स्मृतिमान्देशकालवित्‌ । 
बपुष्मास्वीतभीर्वास्सी दूतो राज्ञ प्रशस्थते ॥६४7 
दूत एवं हि सघत्ते मिनत्येव च सहतान्‌ ॥ 
दूलरतत्कुरते कर्म शिचन्ते येन मानवा ॥६६॥ 
मत्स्पपुराण--बवी रमित्रोदय के राजनीतिप्रकाश पु० १८० पर उद्धृत 
यथोक्ततादी दूत स्थादहेशभापाविशारद । 
सूक्त क्लेशसहो वाग्मी देशकालविभागवित्‌ ॥ 
विज्ञाय देश काल च यद्धवित स्यान्महीक्षित । 
वक्ता तस्यापि से काले ख दूतो नृपतेम॑वेल्‌ ॥ 
गरुडपुराण---राजनीतिप्रकाश प्‌ृ० १८० पर उद्धृत 
बुद्धिमान्मतिमारचैव परचित्तोदलद्षक । 
करो ययोक्तदादी च एप दूतो विबवीयते ॥ 
सोमदेवकृत नोतिबाक्यामृत--£ ३वाँ अध्याय दूत सझुद्देश -- 
अनासन्‍्देष्वर्थेपु द्रेतों मत्रो ॥१॥ स्वामिभक्तिरब्यसनिता दादय शुचित्व- 
ममूझखता प्रागल्म्य प्रतिभावत्व क्षान्ति परमर्मवेदित्व जातिहच प्रथमेति दूतगुण ॥२॥ 
सच ब्रिविघों निशृष्टार्थ परिमितार्थ झासनहरश्चेति ॥॥३॥। यत्कृती स्थामित 
सब्धिविग्रही प्रमाण स नि सूष्ठार्थो यथा कृष्णा प्राइवना ॥४॥ कृत्योपग्रहोई-८ 
इत्योत्यापन सुतदायादावमस्द्धीपपाप_ स्वमडलग्विष्ट्यूडपुस्पपरिज्ञानमन्तर्भमूमिपाला 


प्राचोन भारत के कुछ अ्रन्तर्राष्ट्रीय नियम इ३१ 


टविउ्सवन्ध कोथदेशतत्रमित्राववोध कन्यारत्नवाहनविनिश्चावण  स्वाभीष्ट 
उस्पप्रयोगात्‌ च दूतकर्म ॥5॥ वौर पुरुष परिवारित झूर 
अस्पान्तरितान्‌ परदूत्ान्‌ पश्येत ॥१३॥ शूयत्ते हि किल चाराक्यस्तीक्षणप्रयोगेणक 
भन्‍्द जघान ॥श्थ्या झनुधरहित झासनमुप्रायन कर स्वैरपरीक्षित नोपाददीत ॥१४॥ 
भूयते हि स्प्नेचिपवासितादमुतवस्व्रोषायनेन कट॒हाटपति कैटभों वसुनागान 

पघरोपेतकरडकप्रासतेन च॑ करवाल कराल जघानेति ॥१६॥ 
महत्यप्कारेडब ने इंतमुपहन्यात्‌ ॥१७॥ उद्धेष्वपि शस्त्र पु दुतमुखा व॑ राजान ॥१५॥ 
तैपामन्यावसायिनोःप्यवध्या क्मिद्ध पुनर्तब्राह्मणा ॥१६॥ चध्याभावाह ता सर्व- 
मेवजल्पति ॥रन्ा 


(४) मण्डल सिद्धान्त 


सोभदेवक्ृत नौतिवाक्याप्रत (१६२०) 
उदासीनसध्यमविजिगीष्वरिसिव्रपाध्णिग्राहाकन्दसा राग घंयो यथासभवगुण 
विभवान्तरतम्यान्मण्डल न्मण्डलानाभचिष्ठातार ॥२०॥ अग्रत पृषप्ठत कोण वा सन्िक्ृष्ट 

वा भण्डले स्थितों मध्यमादीना विग्रहीताना निग्नह्े सहितानामबुग्रहे ममर्थोंअपि 
कैनचित्का रसोनान्यस्मिन्धूपती विजिगीपुमाणे य उदास्तें स उदारीन ॥११॥ 
उदासी: डलो5प रभ्ृूपापेक्षया सामघिकयलोपि कुलस्चित्का रणा दन्यस्मि 
“पृपती बिजिग्रीपुमाणे यो अध्यस्थभावमवलम्बते स भध्यस्थ ॥२२॥ राजात्मईवद्रव्य 
प्रक्नतिसम्पन्नो नयपिकमयो रधिप्ठान निजिगीपू ॥२३॥ य एव स्वस्याहितानुष्ठानेन 
त्तिस एवारि ॥२ध॥। मित्रलक्षणमुक्तमेव पुरस्तात्‌ ॥२५॥ या 
विजिगीपी प्रस्थितेजपि प्रतिप्ठमाने वा पह्चात्कोप जगयति से पराध्णिग्राह ॥२६॥ 
पाप्णिग्राह्यय पश्चिम से झावचन्द ॥२७॥ पाप्िग्राहमित्रमासार झकतन्द्सिज् 
ये रण भरिविजियीपोमंण्डलान्तविहितर॒त्तिस्भयवेतन पर्वंताटवी हताश्रयश्चा- 
सच ॥रधा 
फामन्दकीय नीतिसार के अष्टमसर्ग में मण्डल सिद्धान्त का 


(५ ) अधिग्रहण के नियम (वफ्ाट८ 7,89७) 

गोवम घर्सूच् (१०१२०-२३ 2 में यह कहा गया है कि राजा की आजा से 

संग्राम में अनत्रु को जीतने पर जो धन मिलता है, वह जीतने वाल का हाता है किन्तु 
हैयी, घोदा आदि वाहन राजा का होता है, न कि जीतने वाले का। यदि सव 
सैनिक मिलकर एक्साय ज्त्रु के सामान को जीतते हैं तो राजा को इसमस 
छोटा गया तिद्ञेष द्रव्य (उद्धार) दिया जाना चाहिये, इसके झतिरिक्त अन्य दव्य राजा 
सब सैनिकों मे उसके झौरय॑ अथवा कार्य के अनुसार वाट देना चाहिये। (जता 
चभते साप्रामिक वित्तम्‌ २०॥॥ वाहन तु राज ॥२१॥ उद्धारइ्चापृयर्जये ॥२२।॥ 
पन्नू यथाहँ भाजबेद्ााजा ॥२३॥) मनुस्मृति की व्यवस्था (७।६६ &७) गोवम सूत्र 
की उपयुक्त व्यवस्था से कुछ मित्र है। वह रख, घोटे, हाथी आदि पर जीतने वाले का 


7 वर्णन है । 


६३२ अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


स्वत्व मानवता है, केवल सोना चादी, भूमि, रत्त अगदि उत्कृष्ट सम्पत्ति जीतने वाले 
मैनिको द्वारा राजा को समपित करने योग्य समकता है । सौतम की माँति उसते भी 
उत्कृष्ट वस्तुओं मे राजा को विज्ञेप श्रश देने की बात कही है श्रोर श्रुति के माम रो 
इसकी पुष्टि की है--- 

रथाइव हस्तिन छत्र धन धान्य पयून्स्तिय । 

सर्वद्रव्याणि कुप्पय च यो यज्जयति तस्य तत्‌ ॥६६॥ 

राजश्च दद्युरुद्धारमित्येषा बैदिवी शख्ुति ॥ 

राज्ञा च सर्व योघेम्यो दातव्यमपृथग्जितम्‌ ॥0७0॥ 

शुक्रनीति मे सोने, चादी तथा अन्य धातुओं मे कोई भेद न करते हुए बत्रु की 

छीमनी हुई सभी सम्पत्ति पर जीतने वालो का अ्रधिकार माना गया है-- 

रूप्य हेम च॒ कुप्यज्च यो यज्जयतति तस्य तत्‌। 

दद्यात्‌ कार्यातुरूपझच हृप्टो योधान्प्रहर्षयन्‌ ॥ ४॥७॥३७२ 


(६) परिवेष्टन (80०८४१6) 


कौटिल्य ने इसे पयु“पासन कर्म (१३।४) कहा है। झत्र्‌ को हराने के लिए वह 
इसे विशेष महत्व देता है और एक पूरे अध्याय मे इसका वर्णंत करता है। बह दुर्ग 
जीतने के पाँच कारणों --उपजाप (शरत्रुपक्षीय लोगो मे फूट डालना) , अपसर्प (गुप्त- 
चरो द्वारा झात्रु की जासूसी करना), वामन (झत्रु को अपने ढुगे मे बाहर निकालना), 
पर्युपासन (शत्रु के किले को चारोग्रोर से घेरना) और अवमर्दे (श्र के दुर्ग को 
ध्वस्त करना )--से परिपेध्रत को चौथा स्थान देता है। 

उपजापोष्पसर्पों वा वामन परयुपासनभ्‌ । 
अवमर्दंइच परचैते दुर्गलम्भस्य हेतव ॥ 

परथु'पासन मे कौटिल्य ने क्षत्रु के सचित अत (समृप्टि ), फसल (सस्य), धीषबघ 
(अन्य देशो रो या चढाई के रामय अपने देश से अन और खाद्य सामग्री के आयात के 
माघन--१ ०।२ स्वदेक्षान्वायतिर्दविघध ) नथा प्रसार (क्सी द्वर देश से घास, इंधन 
आदि की झामद) को नष्ट करने पर बहुत बल दिया। जैसे १३।४ में विपमस्थस्थ 
मुध्दि सस्य वा हमन्याद्वीयघत्रसारो च । 

प्रसारवीवधच्छेदान्पुत्टिसस्थतधादपि 
वमनात्‌ गृढधाताच्च जायते प्रकृतिक्षय ॥ 

(क्षीमूलाटीका--विपमस्थस्य जझत्रूपरोघसक टप्नाप्तस्य मुप्टि बीजवाप, ससस्‍्य 
वा हन्यात्‌ । तीवधघप्रसारी क् वीवधो धास्परनेहादिभार प्रधार ठूणाकाष्ठादिप्रवेश , तौ 
च, हन्यातू ॥ वमनात्‌--अन्यत्र नयनात्‌, प्रकृतिक्षय ग्मात्यद्यपचय )। 

कौटिल्य ने अन्यत् (१२।४) छात्र लो हराने के उपायो का निर्देश करते हुए 
कहा है कि जब प्रवल आक्षमर करने वाले शत्रु का वीवध (खाद्य पदार्थ), भारवाहियों 
का सप्दाय, उसकी मित्रमेना एव पशुओ के लिए घास चारा लादे हुए काफिला चला 
भा रहा हमे प्रौर चलते चलते एक-एक व्यक्ति द्वारा गुजरने योग्य सकरे मार्ग (एकायव) 


प्राचोन भारत के ऊुच अन्तर्राष्ट्रीय नियम श्र 


पर पहुँचे तो गुप्तचर उनके कपूर आफमरा करके उन्हे नष्ट कर दे--एकायन 

यीवधासारप्रसाराम्‌ वा । श्रीमूलाटीका--- एकायने एक्ककरमगम्ये सकुचितसकटे सारे । 

वीबधासारप्रसारान्‌ वीवधो बान्यादिश्राण्ति आसार सुहृदवलागम प्रसारस्तृराकाप्ठादि- 
अवेध एत्ानू अभिहन्यु । 

_ कौटिल्य ने १०४ मे घुडसवार सेना के प्रधान कार्यों मे झत्रु के वीवध (उसके 
देश से अविच्छिन्न रूप से आने वाले खाद्य पदार्थों के आयात) को तथा झासार 
(मित्रसेना के आगमन) को रोकना तथा अपने वीवध और आसार की रक्षा करना 
बताया है (वीवधासारकोर्घातो रक्षा वा) । 


(७) राज्य के झ्रावश्यक तत्व 

कौटिल्य अर्थशास्त्र १३॥४) के अनुगार राज्य के दो आवश्यक तत्व 
और भुप्रि है. ( ) 7२ राज्य के दो आ्रावश्यक तत्व जनता 

थे ह्मजनों राज्यमजनपद वा भवत्तीति कोटिल्य ॥ मि० ७।११ पुस्ुषवद्धि 
'ज्यम्‌। अपुरुषा गौवेन्घ्येव कि दृह्लीत । 

राज्य प्राप्ति के प्रकार 
गा का ने राज्य प्राप्ति या लम्भ (4८१००७४००) के तीन प्रकार बताये हैं 
॥५)- 

त्रिविधश्चास्थ लम्भ _सवी भूतपूर्व पिव्य । श्रीमुखादीका--यव भ्रस्वीय 
५ विजिगीपुणा झत्रुसकाशाजित । भृतम्व स्वीय एवं झनुवशे स्थितस्त जित्वा 
प्रत्याहत । विध्य स्वपितृसबन्ध्येवार्थ परहस्तगत पर जित्वा प्रत्याहृत । 


(८) राज्य व राजाओ के विभिन्न प्रकार 


शुकन्रीति ११८३-८७ 
लक्षक्पंसितों भागों राजतो यस्य जायते । 
चत्सरे वत्सरे नित्य प्रजानामविपीडन॑_ ॥१८३॥ 
सामन्‍्त से नृष श्रोक्तो यावल्लक्षत्रयावसि । 
तद्वष्न, दम लक्षान्तों नृपो भाष्डलिक स्मृत ॥१८४॥ 
तदृष्वन्तु_सवेद्ाजा यावत्‌ विज्ञतिलक्षक | 
पन्‍्चाझल्लक्षपयंन्तों महाराज प्रत्नीित ॥ श८५॥ 
पैतस्तु कोटिपर्यन्त स्व॒राद्‌ सम्राट ततत परम्‌ 
दश्चकोटिमितों यावत विराट नु तदनवरख्‌ ॥१5६॥॥ 
पज्चाशझ्मत्कोटिफ्येन्त सार्वनोमस्तत परम्‌ । 
सप्तद्वीपा चर पृथिवी यस्‍्य वस्या भवेत्‌ सदा ॥ १ दछवा 


तृतीय परिशिष्द 
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खअनचुक्रमणिका 


अग्ररी का कानून, पृ० ५४२, स्वरूप, 
५४३१ 

पझकैराम योजना, ३६०।॥ 

भ्रटलाटिक तट मछलीगाह मामला, 
३६६-४०० । 

अरुपरीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि, २ ३५। 

सणुबम काश्रयोग, ४६२, दराके अयोग 
का झोचित्य, ४६४ ) 

अतिक्षिप्र मान्यता, १६० । 

अधिग्रहरा न्‍्यायालय-- श्र्य, ४८५१, 
आवश्यकता, ४८६, इनके हारा 
लागू किया जाने वाला कानून, 
४८४, कर्तंध्य, ४4३ + कायें, 
४८२, निरंय, ६७, पाकिस्तान 
दारा स्थापित अधिग्रहरा न्‍्याया- 
लय की बैघता, ४८६, विकास, 
के मे । 

भषिनिरणय, ४२३। 

अधिरोध, ४३० । 

भयुवन्धीय उत्तरदायित्व, श्ध्६। 

भन्चर्राष्ट्रीय असंनिक हवाई यात्रा 
संगठन, २३३। 

सैन्चर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून का 
पैम्पन्च--अन्तर्राष्ट्रीय एव 
राष्ट्रीय कानून, १०२, अन्तर्स- 
स्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय क्षेत्र में 
लागू करने के सम्बन्ध में विभिन 
देयो का व्यवहार, १०७, एक्त्व- 


वादी सिद्धान्त, १०५, द्वेववादी 
सिद्धान्त, १०३, भारत में राष्ट्रीय 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानुन का 
सम्बन्ध, १११ रूपान्तर याद का 
सिद्धान्त, १०५, समप॑णवाद का 
सिद्धान्त, १०५। 

अन्तर्राष्ट्रीय कानुन और व्यक्ति, 
३३७-ब्यक्ति की स्थिति का 
अतिबादी इप्डिकोण, ३३१, 
परम्परागत दृष्टिकोण, ३३०, 
मध्यवर्नी हृष्टिकोगा, ३३२, व्यक्ति 
की स्थिति को प्रभावित करने 
वाली अन्ततराष्ट्रीय व्यवस्थायें, 
३३४, जातिवध समभीता, ३३५, 
न्यूरेम्व्ग के अ्भियोग, ३३४, 
मानवीय झधिकारा की रक्षा या 
योरोपियन अभिस्तमय, ३३६ 
मानवीय झधिकारों की सावंभौस 
घोषणा, ३३५॥ 

अन्पर्राप्ट्रीय कानून का एतिहासिक 
विकास अन्‍्तर्रास्ट्रीय कानुन का 
उद्ग्रम, १७, अन्तर्राष्ट्रीय कानुन 
के तीव सम्प्रदाय, ४६, ग्रस्ति- 
वादी सम्प्रदाय, ४७ ग्रोशियन 
सम्प्रदाय, ४८, चर्च हारा 
कानूनी पद्धतिका विकास, ३०, 
अक्वतिवादी सम्प्रदाय, ४६, भारत 
में कायूगी पद्धति का विकास, 


द्डर 


१६, यूवात में कानूनी पद्धति 
का घिक्रास, २४, रोम मे 
कानूनी पद्धति का विकास, २५, 
व्यापारिक तथा समुद्री कानूना 
का विकास, ३२॥ 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप --झन्त- 
रॉप्ट्रीय नियमो के कानून हाने 
का समर्थन, ६३, आधार, ७८, 
आवश्यक तत्त्व, ५७ , इसके निर्मागा 
में नई प्रदधत्ति, 5२, क्‍या अन्त- 
रॉप्ट्रीय कानून क्‍्पोल कल्पना 
है? ७१, दोष तथा इन्हें दर 
करने वा उपाय, ७३ ,परिमापा, 
५४, प्रतिपाद्य विषय, ६० , वर्गी- 
करण, ५७, वास्तविक झौर 
प्रक्रियात्मक झन्तर्साप्ट्रीय कानू न, 
५६, विज्ञेप अन्तर्राष्ट्रीय कानून, 
५६, वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून, 
४८, स० रा० सध की स्थापना 
तथा ग्रन्य कारणों से हाने वाले 
परिवतंन, ८5४, सामान्य अन्त- 
रॉप्ट्रीय कानून, ५६ , सार्वजनिक 
प्रन्तर्राप्ट्रीय कानून, ५८॥। 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सहितावरण -- 
अभिप्राय, १ १३, आ 'रम्भित् प्रयत्न, 
६१५, कठिनाइयाँ, ११५, दाप, 
११४, भविष्य, १२५, राष्ट्रसघ 
के प्रयत्न, ११८, लाभ, ११४, 
म० रा० सघ का कार्य, ११८, 
साक्षिप्त इतिहास, ११५३ 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ख्ात --अधि- 
ग्रहण म्यायालयो के निर्णय, ६६, 
अन्तर्राप्द्रीय न्यायालय क निर्णय, 
६६; अच्चर्राप्ट्रीय राजपत्र, 


अस्तर्राष्ट्रीय बानून 


१००; अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं 
के ग्रन्थ, शक; झन्तर्साप्ट्रीय 
सौजन्य, ६६, कानून के सामान्य 
खिद्धान्त, ६५, तक्शक्ति, ६६, 
राष्ट्रीय न्‍्यायालयो के निर्णय, 
&६, रिवाज, ६१, रिवाज तथा 
प्रया में भेद, ६२; सन्धियाँ, 
८८, ख्रोत का अर्थ, ७; स्रोतो 
की प्रामारियकक्‍्ता का क्रम, (००५ 
स्रोतों के प्रकार, ८८ ॥ 


अन्तर्राप्ट्रीय जाँच आयोग, ४२० । 
अन्तर्राप्ट्रीय नदियाँ, २०५, इसम नौ- 


चालन की स्वततता, २०६॥ 


अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्याया- 


लय, ४०० तथा रहे । 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, रे६७ तथा 


३&६--४१६--अन्त रॉप्ट्रीय न्याय 
का स्थायी न्यायालय, ४००५ 
आवश्यक क्षेत्राधिकार, ४०९२५ 
ऐच्छित क्षेत्राधिकार, ४०२५ 
न्याय का अन्चर्राष्ट्रीय न्यायालय, 
४०१, पचनिर्णय का स्थायी 
न्यायालय, ३६६, परामर्शात्मक 
क्लेताधिकार, ४० ३, क्षैत्राधिकार+ 
हक 
अन्दर्राप्ट्रीय._फ़ौजदारी न्यायालय 
श्र्र३ेव व 
अन्तर्राष्ट्रीय सानव अधिकार झायोग+ 
श्र्ड । 
अन्तरॉप्ट्रीय विधि आयोग, ६६5७ 
इसके कार्य, १२० 
अन्वर्राप्ट्रीय विधिवेत्ताओं के ग्रय, ६८ | 
अन्तर्राप्ट्रीय विवादों वा निवंटारो/ 
डे १ ७-४३ २-वाध्यकारी साधत, 


अनु ऊमणिका 


४२५ : झधिरोब, ४३०, प्रति- 
कम, ४२६; अत्यपटार, ४८६, 
झान्तिमव ग्रावेप्टन, ४३० » हैस्त- 
क्षेप, ४३२, मंत्रीपुर्ण सायन 
घडश७ : अधिनियम, ४२३ हर 
अन्तर्राष्ट्रीय जाँच ग्राघोग, ८०७ 
प्रचनिराय, ४२१, राष्ट्रमच भौर 
स० रा० संघ दारा दिवादा का 
निबद्यरा, ४२४, बातां, ४१... 
पंराघन, ४१६, सत्लेवा और 
मध्यस्थता, ४१८। 

अन्चर्राप्ट्रीय सगठना क्षा 
१६३२ ॥ 

अलराष्ट्रीय सगठतो की क्षेत्रात्रिकः र 
से मुक्ति, २७७ । 

अन्तर्राप्ट्रीय हवाईपरिवहन समभौता, 
रे३३। 

अन्तर्राष्ट्रीय हआई सेद्रा पारसमत 
चमकता, २३३ ॥ 

अपराय भेद का सिद्धान्त, 2१२ ; 

अपहरण हारा प्रत्यप॑र, ३१३ | 

सप्रत्यावर्तद के सिद्धान्त, ३५४॥ 

आविदा खातूब विद्द्ध उत्तर प्रदेश 
राज्य, ३०२१ 

अभिद्वोह की मान्यता, १5२ । 

अमिसय5, ३६७। 

अभिसमवात्मक कानून, ४६ । 

अवाज्ा, चल्यर, ३८४? 

अरन्तद्ञाडू मेन्दी विरुद्ध स्पेन को गण- 
राज्य सरक्र, २७२-२७३ तथा 
शदप ॥ 

अलबामा क्षतिपुत्ति दावा, ५२३,५३८ 
सेया इ०ह | 

अविच्दिन सझुद्दी यात्रा क्षा निद्धान्द, 


उत्तरापिज्रर 


श्र 


५३2॥ 
अप कारों की यवेपदा, ५१४। 
अजय सन्पियाँ, ३३३ । 





ब्रस्तिवारी लम्द्दाप ४-॥ 
अच्वामित्त यात प्रद्यों क्ञा आवेशन, 


२०४३ ॥ 
आवतिलात्ती, ५०5५ 
आनिक्र उ्यत्रिक़्ार श्८घ७३। 
झआइक्मान का सामला, ३१३१ 
ग्राइचलर का मामला, ३७७१ 
आन क्षा थाच स्ववजवाएँ, २३२। 
पग्राज़ास पर प्राइमिक प्रभुजा, २३०। 
झास्वरजा, २५४। 
झआायुनिक झबर मे तन्‍्वर्राध्द्रीय काबुन 
का विकास, २२ 
ग्रान्तरिक्त सस्‍तक्षेत्र २३३। 
आधा तियन जहाजो का सामला, १४२ 
तया शेय३। 
आरोजम्बों जहाज का मामला, ४४७॥ 
प्रा्ईकी विक का मासचा, १६६, १८४६ 
तया ३१५॥ 
आशिज्ञषऔन्दामाजिक्परिपद, ३६४। 
आल्टमारं ६०७१ 
आदवेयन २४० ॥ 
आवेजन द्वारा अधिकार स्वारित करने 
के लिए च्ते, २ ४३ । 


आश्रय का झपिज्ञार, ३२११ 








आ्टिन, ६१ ॥ 

इष्टरनेशनल स्टेट्स आफ साउथ 
अखोका का मामला, १६३३: 

इंब्डिया एण्ड सेप्ट्रल इस्वेस्टमेस्ट ट्रस्ट 
लि० दिरद्ध रामचन्ट्र मदरान देव, 


दछुडड 


श११व 
इस्मेनुएल का मामला, १७६३ 
उद्गम का प्रमारपत्र, #शरू । 
उधार पट्टा कानून, ५२७ । 
उत्तराधिकारी राज्य--जिह्मविययर्क 
दायित्व, १६२, सब्िदात्मक 
दापित्व, १८६, सम्पिविषयर्क 
अधिकार और दाथित्व, १८७५ 
साम्पत्तिक॑ अधिकार, १८६५ 
सार्वेजनिक ऋण, १६१॥ 
एग्लो अमेरिकन मत्स्यप्रहस सन्धि, 
२१११ 
एंग्लो-नावेंजिययन मछलोगाह मामला, 
२१५३) 
एटलाण्टा का सासला, ५४७३ 
एडेण्टेट घारा, ३१२॥ 
एन० बक्णी ०बिरुद्ध ए० जी० बिहार, 
र्ण्प्‌। 
एनाहोरा का मामला, ३२५१ 
एस्ना का सासला, २१११ 
एप्पस, ६०६॥ 
एस्ट्रेला सिद्धान्त, १७६ ॥ 
कटिंग का सासला, २७१६ 
कमिश्नर प्राफ इन्कमर्टक्त झानऊ प्रदेश 
वि० एच० ई० एफ० सोर उस्मान 
अली बहादुर, ६१६६ 
फरोमुझिसा विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 
हे०२१ 
कलतू गत प्रादेशिक सिद्धास्त, २६६ ॥ 
कर्मगत प्रादेशिक सिद्धान्त, २७०१ 
क्ाण्टिनेप्टल टायर झ्लोर रवर कम्पनो 
का मामला, ४५२) 
जज्ापेज नामकू जहाज का मामला, 
४०० तथा शुरू० ॥ 


अन्तरॉष्ट्रीय/कानून 
कु 


कार्यरत, इेड१ । 

किम जहाज का मामला, ५६६ तथा 
श्छ्र ! 

कील नहर, २२६ । 

ब्टूटनीतिक या राजनोसिक हस्तक्षेप, 
रश्३प 

केनेवारों का मामला, २६५॥ 

केलसन, १०५॥ 

केलॉग ब्रीऑआँ पैवट [पेरिस पैक्ट), ५१, 
४६६ तथा ५२८१ 

केलिफोनिया का पायर फण्ड मामला 
बे६६ । 

करोलाइन स्टीमर की घटना, २५५। 

करो लिना जहाज का मासला, ५४७। 

कोर चंनल का सासला, ४६८ ॥ 

बोरी स्पेट का सिद्धान्त, १८८॥। 

कोलम्बियन-पेएविपन झ्राश्रपथ_ का 
भसामला, २११३ 

कोल्करसिस्फी का खामला, ६१११ 

बाबे, १०५। 

किलोब, १११ ।॥ 

फ़िस्टोनर का सामला, २७२ तथा 
५६६१ 

कऋंगविद्र विरुद्ध हेविट का मामला 
३०१३ 

बवीन झाफ हालंण्ड बि० ड्कर, २७३६४ 

खण्ड सिद्धान्त, र४डड । 

खाडियाँ और झ्राखात, २१८॥ 

गहने समुदतल पर प्रभुत्व बी नवीन 
समस्या, २२७ ३ 

गरारण्टिया के कानून, १४७ । 

गानेर, १२६ । 

ग्हयुद्धों मं हस्तक्षेप, २५८१ 

ग्राफ स्पो का सामला, ५२६ त्तथा १५०३ 





अनुक्मणिका 


ग्रोप्चियस, ह्ा,गो, ४० तथा ५६१, 
प्रन्थ, ४१; सिद्धान्त, ४२ 
खालियर झ्ार० एस० डब्न्यू० बि० 

मूनियन झाफ इण्डिया, २०० १ 
बोषणा, ३ इ््दा 
चरकियेह का मामला, ५८ ६३ 
चरम कानून, ३६८ । 
चर्च द्वारा कानूनी पद्धति का विक्तान, 
बेण०्य 
चाँद पर अधिकार, श४५। 
चायना स्टीमदिप का सामना, ५५७। 
चिक्रित्सालय पोत, ४७३५ । 
चिरक्ालिक भुक्ति, २४६ । 
चुग थी चेउंग घि० राजा, ५८१ । 
छापामार युद्ध, ४३८ । 
छोडी अमरेम्बली, ३८६ । 
जषमोरा का मामला, १०८, ४य५, ५४४, 
५४५६ तथा ६०३॥ 
 र२े१७। 
जेस जेन्शियम, २८ । 
जहाजो की झत्रुस्पता, ४५ ३े। 
सतिवध समभीोता, ३३५ । 
जितभोग्राधिकार, ५ ४१०। 
जैनिग्स, २५०। 
जैनेदा प्रभिसमय, ४५७, ४६३, डहृ६, 
० डइ७ तथा ४५७० थे 
गज ओपध अभिनमय, ४२० 
निव्रा सम्मेलन, १२१7 
जैनेवा मे बुद्ध के समय से असैनिक 
व्यक्तियों की रक्षा का अभि- 
पमय, ४४४ तथा ८६४॥ 
जे मन्ि (१७६४), ४०१ । 
जैश्डिलो, एल्वेरियो, ३८। 
बोगे भारगरेया का सामला, ५६५॥ 


श्र 


टिनोक्ता का मामला, श्६७व 

टोक्यो झ्रभियोग ४०४३ 

ट्रीपेन १०४। 

ट्रेंक का मारला, ५३६। 

ट्रेंप्टद्ाण्ड, श८८ तया इ०३। 

डालपमिया दादरी सौमेप्ट क्म्पनों 
वि० कमिइनर भाफ इन्क्मटंदस, 
१६८ तथा ६१२। 

ड्रेयो सिद्धान्त २६०। 

इ सडन जहाज, ५४०। 

तटस्य तथा युबमातर देशों के श्रधि- 
कार और कर्चब्य 

४१७-५४८ --पश्रगरी, 





सतस्क्‍ता 
५४२, झगरी का भ्रादुनिक 
स्वरूप ५४३ अतटस्थ सेवा, 
डंडे झवटस्थ सेवा के परि- 
साम ५४६ ग्रतठ्स्थ सेदा के 
सामल, ५४५ इसके झौचित्य 
का प्राघार ५३१ इसके वियमों 


के विबास के तोन तत्त्व ५०२- 
2४०३ इसके विचार का विकास, 
५१६, ऐन्छिक तथा अभि- 
समयात्मक तटस्थनता ५३३, 
तटस्य देयो के अधिकार, ५३६, 
तटस्थ देशों के क्ेब्य ५३६ 
नटस्थ देयो में युठकारी देझा की 
सम्पत्ति ४४5 ताटर्थ्य दुत्यता 
परोपकारों तटस्थता, 
पूर्य अबबज्ा निरपेक्ष 
प्रकार ५३३ 





श्स्५्‌ 
श्ड्ढ 
वट॒स्थता ५३४ 
राष्ट्र सघ और वटस्बता, ५६ : 
लक्लसख, ५१७, विश्यवाएं, 
५१६, स० रा० संघ का चाटर 





और वटस्वता, ५३०; संझस्त 


घ्डर्‌ 


तटस्थता, ५२१ त्तया ५३४, 
सामान्य और आशिक तटस्वता, 
४५३३, स्थायी या सनातन वद- 
स्थता, ५३३। 

तटठस्थीक्रण झौर तटस्थता मे अन्तर, 
१६ । 

तटस्थीकृत राज्य, १४५ ॥। 

क्टीय मगरो की बमवर्षा, ४७७ | 

सारासोद का सामरा, शेशैट १ 

तिब्बत मे चीन का हस्तक्षेप २६३॥। 

'तैरते टापू! का सिद्धान्त २६८।॥ 

दण्डात्मक हरतक्षेप २५३ ।+ 

इक्षिण झ्रफ़ीका के मामले, ४ १११ 

दक्षिण धुवधिषयक्त सन्धि २३५३ 

दक्षिश-ादिक्रिमी अफ्रीका का अस्त" 
राष्ट्रीय दर्जा ४०४। 

दोबानी कानुन के सकलत देड! 

बोवायी न्यायसम्बत्पी सल्धि ३७२१ 

चुगवित, ६०४ ॥ 

दुस्पीम १०५।॥ 

घूचों वा सीमित क्षेत्रापिग्गर, ३५६ 3 

दुसो की उन्मुजितियों का आरम्भ और 
रामाप्ति, ३५७ 

दूतों की दीकानी स्यायायप्रो के क्षेत्रा- 
बिकार से सुस्त ३५३१ 

बूलो वी निपुवित ३४२३७ 

डूवो की पंरत्रेब्यवहार की स्यततता 
३५६१ 

दूतो को ्लौजदारों न्यप्याए्यरे के 
क्षेत्राभिवार से सुनित, ३५२१ 

डूतों को वैपक्तिक सुरक्षा सया 
अवध्यता, ३४५ + 

दूतो की श्रेणियाँ झौर धक्षार वीच६ ६ 

दनो के झनुपायी वर्ग के विद्येयाथिक्रार, 





झन्तर्राध्द्रीय कानून 


श्र 

डूतो के कार्य, ३४५॥ 

बुतों क्यो उपासया का अधिकार, 
र५६ी। 

देशीयकरणा, २६१॥ 

दोहरी अपराधिता का नियम, ३१२ । 

दोहरी राष्ट्रीयता, २६४ । 

दौत्यकार्य की समाप्ति के कारण, 
ड्ेशेप 

दौत्य सम्वन्धो को स्थापना, १५६ $ 

द्वितीय विश्वयुद्ध, ४६१ ॥।॥ 

डिसीय विश्वयुद्ध मं तहस्थता, ५२६। 

दिपक्षीय सन्धि, १५६ । 

घाभिक कानूल निकाय, ३०! 

निमसो की झतुरूपता, ४५११ 

नियम झोर कानून का भेद, ५३॥ 

निर्दोष गमन का अधिकार, २१३। 

निवासी मची, ३४१३ 

नि झस्त्रीकरण सम्मेतन के सामान्य 
आयोग, ४६० लथा ४६५ | 

मिसार भ्रहम्द बि० यूनियन भाफ 
इण्डिया, ३२०११ 

निमृष्टार्थ दूत, १६। 

मेहरू सिद्धान्त २६११ 

सौषण्य की शयुरूपता, ४५४। 

नौपमाणपत्र ५४५८ तथा ५७८ । 

नौविभाग दी हृष्ण पुस्तक, ३३। 


न्याय वा अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यागालय, 
४०१ तथा डर३ ६ 
स्यथायाधिकरण. का क्षेवाधिवार, 


डह६ ॥ 
न्यास के विचार का विकास, ३६६॥ 
न्यास पढति, १५०, मौलित उद्देश्य, 
श्श्१्‌। 


अनुरुमणिका 


न्यास परिषद, १५२ तथा ३ ६६। 

न्यूरेम्बर्य अभियोग, शेड४, आलो- 
चना, ५०३, निर्माण, १२२ 
भादुभाव का इतिहास, डह५, 
महत्त्व, ५०२ | 

प्रचनिरणय, ४२१। 

पचनिर्शय का 
श्ह६। 

प्रचनिरंय तथा अ्रधिनिस्प॑य म॒ साट्य 
तथा भेद, ४२४। 

पचायती निर्णय का स्थायी न्यायालय, * 
भ०ण्॥ 

पट्टा, २५१। 

पनड्ब्वियाँ, ४७६ । 

परतन्त्र राज्य, १३८। 

परिमितार्थ, १६। 

परवत्ता, २३७, इसके प्रकार, २३८ ॥ 

परिवेष्टन--जलडमस्मध्या का परि- 
वेप्टन, ५५२, काथजी परिवेप्टन 
५५१, परिवेष्टन थोग्य स्थान 
५५२, प्रभावगाली पर्विष्टन 
४५१, भंग, ५५४, सग्र करते 
के परिणाम, ५५५, भविष्य 
४४५६, मामले, ५५५, लस्बी 
हुसी का परिवेष्टन ५ ५३ 
वास्तविक परिवष्टन की झर्तें 
५५३, विभिन्न रूप ५५१, 

इवयुद्धों मे परिवेष्टव का नियम 

५५६, व्यापारिक परिवेप्टन 
४५२, रामाप्ति, ५ ४४, समीप 
थेय झ्ासन परिवेष्टन, ५५६ 
सामरिक परिदेष्टन, ५ ४२, 
स्वस्प, ५४६॥ 

पाकिस्तान द्वारा हवाई 


स्थायी न्यायालय, 


युद्ध के नियमों 


दर्ज 


की अवहेलना ४६४। 
पाषजेट हबाना और लोला, €४, ६८, 
१०६ तथा ५८५॥ 
पानामा नहर २२८ । 
पालमास दापू का मामला, २४२। 
पार्सेमण्ट बेल्ने, २७६। 
पियरे दुबाइस ३४॥ 
पिरेनीज की दान्ति सन्धि, ५७७। 
पीटर हाफ का मामला, ५७४। 
पुर्नगाल का भारतीय प्रदेश मे से होकर 
गुजरने का अविकार, ४०१। 


पुतंगाल थि० जमनी-- नोौलिला 
सामला, ४२७। 

प्ृर्णाधिकार मत्नी तथा असाधारण 
दुत, ३४० । 


पुर्वानस्था--अभिप्राय, ५१३, नियम 
की मर्यादाये ५१५। 

पूर्वी प्रीनलंड का मामला, २४६।+ 

पेमाछिबर उर्फ प्रेमामाई छीवासाई 
लगल विरुद्ध यूनियम प्राफ 
इण्डिया एण्ड अदर्स, ६१५॥ 

परिसर का घोषरापत्र 5€। 

परिस की घापरएा ५०, ११६ ४८३, 
५५० तथा ५६२। 

पेरिस को सन्धि, १७१ । 

पेरेज्ञ सेलेज्र का मामला, ३२५ । 

वेलेबी का मासला, ३४७।॥ 

पोर्तालिस ६७५ 

पोलिद श्रपर साइली शिया का मामला, 
श्द६ तथा ४०१। क् 

पोलंण्ड के जमंसवासियों का मामला, 
१६०, १६८ तथा ४८१ ॥ 

प्रह्मतिवादी सम्प्रदाय, ६7 

प्रथम विद्ययूद्, ४८६ कमस्ोझ का £ 


द््ष्प 


भ्रधम विश्वयुद्ध मे तटस्थता, ५२४॥ 

अतिकर्म, ४२६॥ 

प्रतिषेष या निबन्‍्चन का सिद्धान्त, 
ड४०६॥ 

भ्रत्यपहार, 
४रे८घ। 

प्रत्यपँण--झपराघ, ३२०७, मामले, 
३०७, विकास, ३०५, स्वरूप, 
हेड ॥ 

च्रत्यर्पणीय व्यक्ति, २०६॥ 

प्रसघान, १३६॥ 

प्रदेश खोने के प्रकार २५१॥। 

प्रदेश प्राप्त करने के प्रकार--भावे- 
शन, २४० , उपचय या अभिडद्धि, 


४२६, इसके प्रकार, 


श४७, चिरफालिक भुबित, 
२४९६, पट्टा, २५१, विजय, 
२४६, सम्मेलन का निर्णय, 


२४१, हस्तान्तर, २४७ ॥ 

भ्रदेश बाह्य आश्रय, ३२२ । 

प्रभुता स्थापित करने की इच्छा और 
इरादा, र०र३ । 

प्रसोदचन्द्र थि० उड़ोसा राज्य, १६६।॥ 

प्राकृतिक साधनो के दोहन, २२१ । 

प्रादेशिक आश्रस, ३२२ । 

प्रादेशिक प्रमुसत्ता, २०३। 

प्रादेशिक समुद्र, २१०, चोडाई पर 


विवाद, २१२, समभोता 
२१५३, स्वरुप और लक्षण, 


२१३, क्षेत्राधिकार, २६७। 
आ्रदेशिक सख्लेत्राधिकार का बिस्तार, 
२६६ 
अआ्रादेशिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्तियाँ, 
रछ२। 
५ प्राप्त अधिकारो का सिद्धान्त १६६॥ 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


प्रामारिशक विवरण, देईफा 

प्रोह्‌ विहोर का मासला, ४०७ । 

प्रोतोकोल, दे६७। 

कावस जहाज का मासला, ४८ ॥ 

फिलिसोर, शरे० । 

फोशल, २६। 

कबटर वि० लौबन हाइमर, र३ेफरे। 

फौजदारी नन्‍्यायविषयक रान्चियाँ, 
३७३॥। 

फ्रासिस्का का मामला, ५५३३ ४४४ 
तथा ६१११ 

फ्िडलेण्ड जहाज का मामला, ४९६) 

फेनविक, ५७१ ॥। 

फ्रेंफो निया का सामला, ४४» है४) 
६८, १०७ तथा २६७) 

फ्रो डरिक सोल्के, ५५५॥। 

फ्रेंडजिप जहाज का सामला, ४४७३४ 

फ्लोरिडा का मामला, ४४०१ 

बन्दरगाहो में क्षेत्राधिवार, २६६॥। 

बरसूडा का सामला, ५७३ 

वाध्यकारी साधन, ४२५। 

बारतोलिस, रेड । 

बालटो फा मामला, ४०५) 

बाह्य ग्रन्तरिक्ष की प्रभुता की नवीन 
समस्या, २३३१ 

बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि, २३५॥। 

बाह्य हस्तक्षेप, २४५३ । 

चेटसौ का सासला, ५४४ तथा ५५४५) 

बेरिज्जी ब्दरससे ० बि० स्टोमशिप 
चेसारों, २७६॥ 

बेल्ली, पोरिनो, २७। 

बेहारग सो फर सोल आाबिड दान, 
शुणर । 

बैकापयाः अभिससमय २०७ । 


प्रनुकररणिका 


ब्रिग्रर्ली, ६ड। 

द्राजील-फाम भीगामछली विवाद, 
रर३। 

बसेल्ज घोषणा, ११६॥ 

ब्रुसेल्श सम्मेतन (१८६७४), एं८८ व 

ब्लशलो, ५६५। 

ब्लेकमर का मामला, ३०८) 

ब्लैकस्टोन, १०७३ 

भगवान के रस्पविराम, ३०१ 

भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, १६५॥ 

भारत मे कानूनी पद्धत्ति का विकास, 
श्र 

भारत में राष्टीय तथा प्रन्तरॉष्ट्रीय 
कानून का सम्बन्ध, १११। 

भारत मै राष्ट्रीप्ता व्विदयक कानुनो 
का विकास, २६७१ 

भारतीय तांगरिकृता कानून, २६६। 

भारतीय प्रत्यर्पस कानून (१९६२), 
३११६॥ 

मगलमेन वि० दा्नोरेदी ३०२१ 

मण्डल का सिद्धान्त, २२ 

सरष्ठास राटय थि० राजगोपालन, २०१३ 
हया ६१३ । 

मध्यपूर्ष तया काग्रो में स० रा» सध 
की कार्यवाही पर होते बाले व्यय 
के सम्बन्ध से भन्तर्राष्ट्रीम 
स्पायालप को. परसमर्शात्मक 
सम्मति, ४२० । 

मुनरों सिद्धान्त, २५६ ॥ 

मद्घाद्रीपीय सखुद्रतल, २१८-अधिकार 
के आधार, २२५, इसके दिपय 
मे अन्तर्राष्ट्रीय विधि झ्ायोग्र के 
निषरम, २२०, भारत की नीति, 
रे२४, १६४८ का अभिसमय, 


इ४६ 


डे२०क 

महासमुद्री का अभिसमय, रेष , इसमे 
सीब अनुससणविपयक व्यवस्था, 
र६६व 

महासमुद्रों की स्वतन्त्रता, २७८ , तत्व, 
२७८६, प्रतिदन्‍्ध रद5० । 

सहासमुदों के सनोव साधनों के सर- 
क्षण तथा मछली पबडने का 
मममौता, २६१३॥ 

महासमुद्रों में तीद अनुसरण, २८६। 

गहापमुद्रो मे भमुद्री डकेती का दसन, 
र्र७।॥ 

महासमुद्री मे क्षेत्राघिकार, २७८ ॥ 

मतव जाति वी शान्ति गौर सुरक्षा 
के विरुद्ध प्रपाघो की प्रारूप 
संहिता, १२३॥ 

मानवीय अश्रषिकारों का सार्वभौम 
घोषणापत्र, १२४, २६७, ३३३ 
तथा इ३४॥ 

सानदीय अ्रधिकारो वी रक्षा का पोरो- 
पियत अशिससय, ३३६।॥ 

भानबीयता के विरद्ध अपराध, ४०६। 

मिपेल बि० जोहोर का सुत्तान, 
४४८४६! 

मिन विचरेस का सामला, २४२। 

मिन्ना का मामला, २६९। 

मुहम्मद रक्ा वेबस्थानी थि० हृटेट 
श्राफ बस्बई, २९४ | 

मूर, ५६५१ 

मेउनिपर का मामला, ३११॥ 

भैन, सर हेनरी, ६३ 

मेरियन्ला का सामला, शूद० । 

मेरिया का मामला, ७, ध८३, ४७३ 
तथा ९७६ ३ 


६४० 


मैण्डेट पद्धति, १८ , न्यास पद्धति से 
भेद, १७४३ 

मोष्ट्र_ अभिसमय, र १८ । 

मोरबको का मामला, ४०३१ 

मोरक्यों में अमरीकी राष्ट्रजनो के 
उत्तराधिकार ४०३ ॥। 

मौज्षिक भ्रधिकारों का सिद्धान्त, ७८॥। 

यादव युद्ध या गृह युद्ध, 3३७ । 

युद्ध और इसके प्रभाव--आरम्भ तथा 
चोपणा, ४४०, छापामार युद्ध, 
४३८, तात्कालिक प्रभाव 
तटस्थ देशों में युद्धकारी देक्षो 
की सम्पत्ति, ४४८४, राजनयिक 
सम्बन्धो का भग, ४४२, व्यापा- 
रिक सम्पर्क की समाप्ति, ४४५, 
शमु की सम्पत्ति, ४४७, दात्रुदेश 
के व्यक्ति, ४४३, शबत्रुदेश में युद्ध- 
कारियों की सम्पत्ति, ४४६, 
सविदाओ पर प्रभाव, ४४६, 
सन्धियों पर प्रभाव, ४४डफ , यादव 
युद्ध या शृह पुद्ध, ५९७, युद्धेतर 
सम्पत्ति, ४२&, वैचता वे विचार 
की समाप्ति, ४३६ , शत्रुरूपता या 
अरिप्रकृति, ४४४ -- जहाजो की 
झातुरूपता, ४५३, सिगमो की 
डनुरूपता, ४५१. नौपण्य की 
इत्रुरूपता, ४५४, व्यक्तियों की 
झत्र॒ुहूपता, ४५०, रुमग्रयुद्ध, 
४३८, स्वरूप, ड४डरे५॥। 

युद्ध और शा ते का कानून, ४११ 

युद्ध का नियम (१७५६) ४५४, ५२०, 
प्रूछरे तथा ५७५) 

पुद्धकारी राष्ट्रो के अधिकार, हऋ४२ ॥ 

पुद वी समाप्ति--सुद्धावान क्री 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


रीतियाँ, ४०६, वशीकरण, 
४०७, झाजुतापूर्णों कार्यों का बन्द 
होना, ५०६, शान्ति सन्धि, 
५०८, घान्ति सन्धि के प्रभाव 
और परिणाम, ५१० : जित- 
भओोगाधिकार, ५१०, गैक्ति, 
५११, मैंत्री सम्बत्ध, ५१०+ 
युद्धावस्था की समाप्ति, ५१२+ 
सामान्य क्षमादान, ५११॥। 

युद्ध की समाप्ति पर बन्दियों की मुक्ति 
तथा स्वदेश प्रत्यावतंन, ४७१॥ 

युद्ध के नियम--अलुज्ञप्तियाँ, ४५६» 
इसका पालन, ४४८, विकास, 
४५६१ 

युद्ध परित्याय को सामान्य सन्धि, 
४२६१।॥ 

युद्धबन्दिया के बर्ताव का अभिसमय, 
अद्ू८ । 

युद्धबन्‍्दी, ४६८, बन्घन की समाप्ति 
के प्रकार, ४७० ) 

युद्ध मे घायलों तथा मृत व्यक्तियों के 
साथ व्यवहार, ४६५! 

युद्ध मे तथा बाध्यकारी साधनों में 
अन्तर, ४२५॥। 

बुद्धापराघ--इसका स्वरूप, ४६४ 
टोकियों अभियोग, ५०४, न्याया- 
घिकररा वा क्षेत्राधिकार, ४६ ६, 
न्यूरेग्ब्य अभियोग का महत्त्व 
खथा झालोचना, ५०३, न्यूटेस्वर्ग 
अशभियोगो के प्रादुर्भाव का इति- 
हास, ४६८ ॥। 

युद्धावस्था की मान्यता, श्द० । 

युद्धेतर शत्रुता, ४३६ । 

यूनान मे कानूनी पद्धति का विवरात्त। 


अनुक्रमणिका 


रेड । 

यूनियन झाफ इण्डिया चि० चमनलाल 
सूना, ६१५॥ 

रणनीतिक बमवर्षा, ४६२ । 

रसेल, ६४। 

राइट, १०५। 

राजनयिक झाश्रय, ३२५ ) 

राजनयिक प्रतिनिधि-राजदूत ३३८। 

राजनयिक सम्बन्ध तथा उन्मुक्तियो 
का समभौता, १२४ । 

राजनपिक सम्बन्धो का वियना अ्नि- 
समय, ३३६ तथा ३४६। 

'एजदूत, ३४० , करो से मुक्ति, ३५५ 
गवाही देने के कार्य से मुक्ति, 
३५५, (दूत भी देखिये । ) 

राजनीतिक अ्रपराध को कसोौडी, 
३१०। 

परजनीतिक अपराध तथा प्रत्यरपरा, 
३०९। 

परयेनीविक परिस्यितियो का मान्यता 
पर प्रभाव, १६४ | 

राजनीतिक सन्धि, ३७२ । 

'पणा वि० सुपरिदेण्डेप्ट ग्राफ वाइन 
स्ट्रोट पुलिस रठेशन, ४५० । 
पज्य उत्तराबिकार -- अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों का उत्तराधिकार, 
६६३, आशिक उत्तराधिकार, 
१८७, परिणाम, १८७ जिद, 
१६२, सबिदात्मक दायित्व, 
१5६, सदस्यता, १६२, सास्प- 
त्िक अधिकार, १८६ » साबे- 

ऋण, १९१, भारतीय 
परिषादी और व्यवहार, १६५, 
भयुक्त अरव गणराज्य के निर्मारए 


६५१ 


के कानूनी पहलू, १६३, स्वरूप, 
श्क्ड । 

राज्य का स्वरूप--अधिकारों तथा 
कर्तव्यों की प्रात्प घोषणा, 
१२२, कृत्रिम सीसमागे, २०४, 
प्राइतिक सीसाये २०३ मौलिक 
अधिकार और कर्त्तव्य, १३१, 


लक्षण, १२६, वर्गीकरण, 
१३७ समानता का अधिकार, 
१३६१ 


राज्यक्ृत्य के सिद्धान्त, १९७। 

राज्यह्ीनता, २६६ । 

राज्यक्षेत्र बाह्यता, ३५१। 

राज्यों की मान्यता - अस्तर्राष्ट्रीय 
सग्रठनों द्वारा सात्यता, १७२, 
एयोाकी तथा सामूहिक सान्यता, 
१६०, एस्ट्रेला सिद्धान्त, १७१, 
निर्वासित सरकारों की मान्यता 
१७० , मान्यता का लक्षण १५५ 
गान्यता के परिणाम, १०३, 
मान्यता देने की विधियाँ, १५८, 
मान्यता देने के आधार, १८२, 
मान्वताविषयक सिद्धान्त, 
१५६, भारत की मान्यता विष- 
ग्रक नीति, १७६-१५०,. इज- 
रायलविधयक नीति, १७८ कु 
साम्यवादी चीन सॉवन्धी नीति, 
१७७ , स्पेनविपग्रक नीति, १७८, 
युद्धावस्था की सान्यता, १८६०७ श 
बास्तविय तथा कानूनी मान्यता 
१६०, स० रा० अमरीका को 
मान्यताविषयक नीति, १ ७४, 
सरकारों की मान्यता, १६६, 
सामूहिक मान्यता, १७३; 


ष्श्र 


स्टिमसन का सान्यताविषयक 
सिद्धान्त, ३१७०, स्पष्ड और 
घ्वनित मान्यता, १५६॥ 

रायल नंपाल एयरलाइन्स वि० सनो- 
रमा मेहरसिह लेगर, ६९७३ 

रावजी अ्मरसिह वि० राजस्थान कौ 
सरकार, ६१४॥ 

राष्ट्रमण्डल, १४३ । 

राप्ट्सथ और तटस्थता, ५२५॥ 

दाष्ट्रसूथघ और स० रा० सच द्वारा 
विवादों का निबटाबा, रेड! 

राष्ट्रीयता - अन्तर्राप्ट्रीय. महत्व, 
२६०; इसकी हानि के प्रकार, 
२६३, प्रुव आप्ति, २६२, प्राप्ति 
के प्रकार, २६०, राष्ट्रीयता- 
विपयक मारतीय मामले, ३००, 
स्वरूप तथा लक्षण, २८६॥ 

राष्ट्रीय नदियाँ, २०५। 

राष्ट्रीय न्‍्यायालयो के निर्णय, ६६॥ 

राष्ट्रों का ऐच्छिक कानुन, ४६। 

$रिकचरी का सासला, ६७ तथा डं८ड । 

रिपब्लिफा बि० लायचेस्पस, ३४७ 

रिवाज, ६१, श्रगा से भेद, ६£२। 

रै कैस्टियोनी का सामला, ३११३ 

रंपिड का सामसा, ५४६० 

रोम में कानूनी पद्धति का विकास, 
२५। 

रोसेट्रा इवेलश्नित वि० जस्टिस अता 
'झल्टतू., १० ५ 

रूट सन्धियाँ (१६०८), ४रे३ । 

रूपान्तरवादी सिद्धान्त, १०५॥ 

लक्ष्यक्षेत्रीय बमवर्पा, ४६२१ 

लम्दन की घोषणा, ४५३, डे७७, 
प्र४, ५४५, ५५०, ४६२ तथा 


प्रन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून 


भ्छ्ड] 
लनन्‍्दन की दाविक सन्धि (१६२०) 
४७६ । 
लन्दन की सन्धि (१८३०), १७३॥ 
लन्दन पनडृब्बी प्रोतोक्‍ोल (१६३६), 
डछछ६। 
लाई वि० कल्विन, २०१। 
लिटन कमीझनत, ४२० । 
लूयर विरुद्ध सागोर, १६८॥। 
लैना का मामला, ५३६ | 
लोटस स्टीमशिम, 8४, २७०, ४०१ 
ध तया ५४६० ॥ 
ल्यूबेक वि० मेकलेनबर्ग, &३। 
वन्डेरबिल्ट चूज़र, ५५२१ 
वर्जिनियस, दो, ५६४) 
वशवर्ती राज्य, श४१ ॥ 
वश्यीकरण, २६३ तथा ५०७॥ 
वस्तुओ को पूर्वावस्था प्राप्त होना, 
/श्श४डी। 
0 रि 
बाशिज्यद्रत, ३६२॥ 


वारिणज्यदूर्तावषयक सम्बन्धो का 
१€६ ३ का वियना अभिसमय/ 
देध४ड। 

यारसा समझौता (१२ शझफ्टूबर 
१६२९) २२२१ 

बाशिगटन सम्मेतव, ४७८ सेथा 
ड8०॥ 


विटोरिया, फ्ासिस्को, ३६३। 

स्क्तिए्य बपररो। से हुस्तदेप, २४८ ५ 

विदेशियों पर क्षेत्राधिकार, २७१ ॥ 

विदेश्ञी राज्य और उनके प्रध्यक्ष की 
क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति, र७२। 

विदेशी * सैनाओ पर क्षेत्राविकार, 
२७७] 


